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बशठपा 


प्रावककथन 


्वितीय महायुद्ध के उपरान्त जिम युग की गुभारा्र इत किव में हुआ उसकी 
टो पुछ्य उपलब्धियाँ उल्लेखनीय है । एक ओर ठो टाजवीठिक परतस्त्रता को मप्राप्त 
करने का बीडा उठाया गया ओर दबरी ओर भाविक विकाम् की सम्मावनाओं पर 
अधिकाधिक प्रकाग्र डाल कर पिछड़े हुए राष्ट्रों का निराग्मावुव निद्रा से जगाने के 
अनेक एयास किए गए। मम्पबठ पहली उपलब्धि में क्रफलदा की अधिक ग्रलक 
देखी जा सकठी हैं. क्योकि भारत तथा दिदव के अनेक उपनिवेक्ञों ने इस चुग के 
अन्तर्गत दासत्व की बेडियों को काट कर स्वत्तवा प्राप्त की । साप्राम्यवादी 
राष्ट्रों को भी प्राय इम्न बात का आश्रास्न हो गया कि किसी दूसरे राष्ट्र की भरत 
पर ब्लासन करना न तो व्यावहारिक ही हैं ऑर न लाभदायक । 


किन्तु आधिक क्षेत्र का इतिहास कुछ भित्र प्रतीत होता हैं ॥ यद्यपि विकाप् 
के बिद्वान्त को आगे बढाने में विकिव के प्रमुब अर्यश्षास्दियों का महत्वपूर्ण योगदाव 
रहा हैं. (जिम्ककी पुष्टि का प्रतोक 989 श्ले अब ठक के अनेक नोवेल प्राइज 
विजेताओं को माना ना सकता हैं), घिन्‍्ता का विषय यह हैं कि विकप्रित यष्ट्रों को 
आध्थिक क्षेत्र मे उपनिकेवा्दी नीति का अन्त दिखाई नहीं देवा । ऐसा लगता है कि 
राजनीतिक उपनिकेवार की बहुत कुछ प्रतिष्षा का आधिक नीतियों में समावेश हो 
गया हैं जिसके परिणामरवल्प आधिक उपनिवेशवाद ने भ्वकर रूप धारण कर 
लिया हैं । यह एपष्ट हैं कि डी प्रवृत्ति का झवामना करने के लिए 973 में ब्निण 
हल का उत्पादन एव निर्यात करने वाले देग़ों (0.?.६ 0) ने प्ुल्य वृद्धि की कट 
नीति अपनाड़े, ओर उत्ती के परिणामस्वहूप ॥974 में अच्वर्गाष्ट्रीय तप की महा 
पेन रा नए अच्चर्रष्ट्रीय आयक प्रात्प (९७ए ॥गौशावाणावे ६००॥०॥।५ 
0779) स्थापित करने का प्रतताव पारिह्ठ किया गया । किन्तु जब पर 976 में 
अन्तर्राष्ट्रीय सघ के व्यापार एवं विकास सम्मेलग (एण्दा80) मे इस प्राठ्प 

है 


॥ 


को व्यवडार में लाने का फ़न उठा वो कुछ श्रवितत्नाली राष्ट्रों के विरोध के कारण 
केयल सहमति प्रकट करके सम्मेलन भंग हो गया कि कठिन मम्रम्थाओं पर 
फिट कर्भी विचार किया जाए। 


ड्र्म पृष्ठभूमि में श्री जी एल गुप्ता की पुस्तक 'झयिक विकास के सिद्धान्त 
एवं भारत मे ग्राथिक नियोजन! विद्ञेप महत्व रखती हैं। इस पुस्तक में आधिक 
पिद्धान्त' का गहन विहलेषण किया हैं आर दूसटी ओर 'भारत में आधिक नियोनन' 
का विद्वतापूर्ण दृश्य प्रस्तुत किया है । नवीचतम आंकड़े उपलब्ध करके सापविक 
विषयों पर-जेंमे बेशोजगारी, आय की अम्रमावता तथा पाँचवी पंचवर्धीय योजना 
(974-79) की प्रगति पर रोचक टिप्पणी प्रत्तुत की गई हैं ॥ राजा्थान में 
आधिक नियोजन का विश्येष रूप से सर्वेक्षण किया गया हैं ॥ 


प्रकाशक का प्रयात्त प्रश्नंम्वीय हैं । मुग्ने आग़ा हैं कि. यह पुस्तक भ्रारतीय 
किवविद्यालयों के वाणिज्य तथा अर्थश्रासत्र के छात्रों के लिए उपयोगी म्रिद्ध होगी। 


राजस्पान विश्वविद्यालय, जयपुर ओमगगकाश 


प्रकाठाकीय 


“प्रायिक विकास के द्विद्धान्त एव भारत में आयिक नियोजन” झपने संशोधित 
संस्करण के रूप भे झ्ापक्रे सामने है। पूर्व-सल्करण वा जो स्वागत हुआ गौर 
विभित क्षेत्रों से जो रचनात्मक सुभाव प्राप्त हुए, उन्हे सामने रखकर पुस्तक में कितने 
ही परिवर्तन भ्रौर सशोधन किए गए हैं । इस संस्वरण मे ग्रनेक प्रध्याय तो सर्वंया 
नए जोडे गए हैं और उनमे से वुछ ऐसे हैँ जिन पर विपय-सामग्री हिन्दी में प्रवाशित 
पुस्तकों में प्राोप उपलब्ध नहीं है । उदाहरणार्थ, विकास वे दौरान उत्पादन, उपभोग, 
रोजगार, वितियोम और व्यापार मे सरचदात्मक परिदर्तेद, विवास्न-दर के विभित 
तत्वों के योगदान के सन्दर्म मे डेबोसन का अध्ययन, योजनाप्रो मे नियोजित तथा 
वास्तव मे प्राप्त बचत एवं विनियोग दरें, योजनाओं मे क्षेत्रीय लक्ष्य, वित्तीय भ्रायटन 
प्रौर उपलब्धियाँ, विनियोग-ब्ृद्धि और उत्तादिता, छुधार के उपाय, भारत में गरीबी 
श्रौर श्रसमानता प्रादि टॉपिक्स ऐसे हुँ जिन पर सामग्री हिन्दी पुस्तकों में प्राय कम 
उपलब्ध है भर जो है वह प्रधिकांशत अपर्थाध्त है। प्रस्तुत सरफररा मे इन विषयों 
पर प्रामाशिक ग्रन्थों के आधार पर व्यवस्थित ठोस जातकारी देने करा प्रयास किया 
गया है । आावश्यकतानुस्तार गरिएतीय विधि कर प्रयोग किया गया है, लेकिन पुस्तक 
बोमिल न बे, इसका विज्लेप ध्यान रखा गया है। ययासाध्य नवीनतम आकर देकर 
विपय-सामग्री को अद्यतन बनाया गया है। मार्च, 977 भें काँग्रेस के लगभग 

30 वर्षीय एक शासन के पराभव के उपरान्त वनौ जनता सरकार ते देश को 
अर्थव्यवस्था को नया मोड देने की जो नीतियाँ अपनाई हैं उनका सविस्तार विवेचन 
किया गया है। बोजना आयोग का जो पुनर्गठन किया गया है और । भग्नेल, !978 
मै जो नई छठी राष्ट्रीय योजना लागू की गई,है उन सब पर प्रालोचनात्मक प्रकाश 
डात्ना गया है। 'आवर्ती योजना” (॥१०॥४ ?08॥) कोई स्वेधा नया विचार नही 
है, तथापि भारतीय अर्थ-व्यवस्था मे इसवा प्रयोग नूतन है और देश निश्चय ही इस 


ं 


प्रणाली से अधिक लाभान्वित होगा । पुस्तक के परिशिष्ट भी विशेष महत्वपूर्ण हैं. । 
उनसे आथिक विकास के विभिन्न पहलुओो पर प्रकाश पड़ता है। पुस्तक में सन्‌ 978 

के प्रथम चरण तक क्वे आँकड़े प्रामाणिक खोतो के आधार पर दिए गए है। रिजर्व 

बैक श्रॉफ इण्डिया के बुलेटिनों, भारत सरकार की सत्‌ /977-78 की वापिक 
, रिपोर्टों, विभिन्न झ्राथिक पत्र-पत्रिकाओं आदि से सभी भ्रावश्यक सहायता ली गई है । 


५ 
इस संस्करण में हमारा यह प्रयास रहा है कि विद्याधियों को ग्राथिक 


विकास के पिद्धात्तो श्लौर देश के आथिक नियोजन के प्ैद्धात्तिक एवं व्यावहारिक 
पहलुप्रों का सुगमतापूर्वक किन्तु समुचित ज्ञान प्राप्त हो सके। पुस्तक के अन्त में 
विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रश्न-पत्र भी दिए गए हैं ताकि विद्यार्थियों को प्रश्त-शैली 
का बोध हो सके । 


जिन आधिकारिक विद्वानों की कृतियों से पुस्तक के प्रशयत मे सहायता ली 
गई हूं, उसके लिए हृदय से आाभारी है । 


अनुक्रमाणिका 


जाग-ा श्रायिक विकास के सिद्धान्त 
(प्राश्णा३ रण एल्णाणाएंट ठ7णतत ) 


क्षायिक विराद्त का प्रय प्रौर भ्रदषपरणा 2८ हर 
(एफ १६4०७ द: 000८७१५ ० ६.९०००७/८ 67979) 


के विकास वा प्रर्थ ,्एवं परिन्ञापा 







दा महत्त्व 
की प्रमुख वाधाएँ जेकब वाइनर तबा 


पागर के विचार बन 
है विक्रास के मॉडल उनके महत्त्व 

अ्द नवकत्तित प्र्य ब्यवत्याप्ों को विशेषताएँ 3 क 
सर गा [:ठश-0लहशैग्च्व 

प्रद्ध विकसित प्रय॑ ब्यवस्या का 











श्रद्ध विकसित श्॒र्य॑ व्यवस्था बफ्रे/ विशेषताएँ या लक्षरां 
अर्द्ध-विकसित देशो की 
भ्रद्धं-विकप्तित राष्ट्रो 
पश्चिमी देशो 
पश्चिमी देशो, 
दुनिया की/रणनीति 

(यो अर्थ-व्यवस्था पर एक हृष्टि 


श्राथिक्त विकास के श््तमंत सशचनात्मक परिदर्तत उत्पादन, नर 


उपभोग, रोजगार, निदेश भोर व्यापार के सगठत में परिवर्तन 
(80७७८ए६७॥ (0३७३६$ ७७१९४ 06फ९॥०७७६०६॥ ६ (॥००2९5 [9 ॥0। 


है 
(०फए०्४6०॥ ण॑ ९:0400005, (०5डचएक००, टिक॥0१ए६०(५ 80243 
॥॥छ6/फशा। & ॥306) 


आधिक विकास के ग्रन्तगंत सरचतात्मक् प्ररिकतेत्र 
उत्पादन की सरचना, उपयोग व प्रवृत्तियाँ 
उपभोग में सरचवात्मक परिवर्तन 

व्यापार में सरचतात्मक परिवर्तंद 

विनियोग्र के स्दछूप मे परिवर्दत 

झजयार के ढाँवे मे परिवर्तन 


कम 


28 
3] 
32 
48 
$2 
5$ 


58 
59 


90 
73 
76 
80 
84 
89 


8 भनुक्रमणिका 


ही थक विक्तास के प्रमुख तत्व एवं डेनिसद का अध्ययत हक 
'$8./(छ/ुग दाएचऐ एश९(०७, एटछोएतएड टिडतानर ता 08 ए07सि- 
(ि #एपंगा ०7 07श००॥ 79०75 0७ 07979 2०) 


झ्राथिक विकास के प्रमुख तत्त्व है, ध्ड 
आदिक विक्रास के कारक और उनकी सापैक्षिक देन अर 
आधिक दिकास की अवस्थाएँ कक 


।.. ,2 विकास-दरो के विभिन्न कारको के योगदान का डेनीसन 
का सूल्याँइन ५ 
_ ३$/ भाधिक विकाप्त से सम्बन्धित विचारधाराएँ : लेबिस, हैरड- ,” 
डोमर, सहालनोदिस तया श्रन्य ली 


(##एए०्थ्थशरड (७ 8 (9९०7५ ७ 00786)7606 ३ [.९क्वांऊ, वि्वइ०प- 
0797, १४७॥8900॥5 8०१ ()0९7$) 


। थ्रार्थर लेबिस का आथिक वृद्धि का सिद्धान्त श्र 
हैरड-डो मर मॉडल बट 


महालनोबिस मॉडल 5 

कंसे, रोडन, हमैत, मिनट एवं लेबेन्स्टीन की विचारधारा .... 

) 22202 विकास के लिए नियोजन ब्लड 
(शेक्षा्रांण्ड 70 ए९०४०जकार 57०च्रॉंगि) 

नियोजित और अवनियोजित अर्थ-व्यवस्था की तुलना बचे 


नियोजित अयय॑-व्यवस्था की श्रेष्ठता 
नियोजन के लिए निर्धारित की जाने दाली बातें 
नियोजन की सफलता की शर्तें 


हे वि -दर व विकास-दर को प्रभावित करने वाले तत्त्व ली 
प्र'&ल०३ »९०च०ड (७९ 54त्ताएड ए॥४ शाप [90 0क्‍0-भा 


दाग एडाल रे 
बचत-दर को प्रभावित करने बाले तत्त्व 
श् विकास-दर श्रौर उसे प्रभावित करने वाले तत्व 
हि 2/विततीप साधनों को गतिशोलता 
(४०७ 54रस०५ ० शिडशएलड सिल्डुण्पा>च्ड) 
साथधनो के प्रकार 
पु गतिशीलता को निर्धारित करने वाले कारक 
साधतो का निर्धारण 
योजना के लिए वित्तीय साधतों की गतिशीलता 
6) बचत झौर विकास : भारत मे राष्ट्रीय बचत आन्दोलन 


४ उपभोग वस्तुओं भौर मध्यवर्तोीं वस्तुओं के लिए मॉँय के भ्रनुमान, 
आदा-प्रदा गु्ाँकों का उपयोग 
(फलाावार्त ॥छु९९४०७5 97 (.005एए ४०० (३००6६ 350 0९क्त ९720० 


(0००0५, ॥06 (5६४ ० 7090०0-0077०१ (#-थशित्याड) 
आय-लोच द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं ,की माँग के अनुमान 
डे आादा-प्रदा तकतीक हू 
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अनुत्रमणिका के 


न द्षियों का तिर्घारण रे 
(फत्तलाणुत्भागा ण॑ 0० प्रशएब्छो 
ग्ीय नियोजन मे लक्ष्य-निर्धारण बन 
दन क्षेत्रों मे विनियोगो का थ्रावटन ३० 
0 प्ब०प ० ]0₹6जतर्एँ फटेन्रएटए 0:०ब०७॥०9 5०९८० ज)े 
7 विनियोग विकल्प की झ्रावश्यकता न 
अद्धं-विकसित देशो ६924 ड्िनियोग सम्पन्धी विशिष्ट समस्याएँ .... 
विनियोग मानदण्ड 
भ्र्थ-व्यवस्या के क्षेत्र 
किस क्षेत्र को प्रायमिकता दी जाए? न्क 
कृषि में विवियोग वयो? 
उद्योगों में विनियोग 
सेवा-क्षेत्र में विनियोग हक 
तीनो क्षेत्रों मे समानान्वर व सस्तुलित विकास की झ्लावश्यकता 
वर ऐप क्षेत्रो मे बिनियोगों का झाबटन 
(कवा०्ट्यप09 0 ॥0ए९ड59९॥ 0९(छ९९ए जितशिल्प/ हक 
विभिन क्षेत्रों में वितियोगो का श्रावटत दे 
भारतीय नियोजन और सन्तुलित प्रादेशिक विकास 
ग्ी ओर सार्वजनिक क्षेत्रों में विनियोगों का प्रावंदन 
((५॥॥0०९४09 67 ॥09९5(छ९0 ऐशैफ्रश्शा एट्राएजॉंए 900 
)घ0॥९ 5९९(०7७) 
सार्वजनिक भौर निजी क्षेत्र का प्र्थ 
आधपिक विकास मे निजी क्षेत्र का महत्त्व 
६ विकास मे सार्वजनिक क्षेत्र का महत्त्व 
विनियोगी का झवटन 
आरत में निजी और सावंजनिक क्षेत्रों मे बिनियोग 
4“ विदेशी विनिमय का झावटन 
जे [[003009 ० ए07९।28० ६5०ा३०४2६) 
विदेशो। विनिमय का महत्त्व श्लोर आवश्यकता 
विदेशी विनिमय का झ्ावटन 
भारतीय नियोजन से विदेशी विनिमय का झावंटन 
45 मुल्य-नीति और वसच्दु-हियन्बरण 
(शा० एशाटए 9०4 (०जक्रण्दाज 0००७०) 
मूल्य नीति का महत्त्व , 
मूल्य नीति का उद्देश्य 
मूल्य-तीति और आशिक विकास 
मूल्य-नीति के दो पहलू ४ 





















ड्शा 


230 
235 


236 
237 
238 
246 
246 
248 
डक 
253 
254 


शा 


257 
260 


262 


263 
263 
266 
269 
270 
284 


283 
283 
287 
29# 


४०8 | 
292 
292 
296 


६४ भ्रतुक्रमणिका 





मिश्नित अर्थव्यवस्था में मूल्य-नीति के सिद्धान्त ल्‍्_.. 299 
विभिन्न प्रकार के पदार्थों से सम्बन्धित मूल्य-नीति 300 
वस्ते-नियन्त्रण 303 
भारतीय नियोजन में मूल्य और मूल्य-नीति कस 305 
भारत सरकार के वित्त मन्‍्त्री के बजट भाषण 
(28 फरवरी, 978) के अनुधार स्थिति $ “०६ 373 
76 परियोजना सूल्यौकुत के मानदण्ड, विशुद्ध वर्तमान मूल्य श्रौर प्रतिफल 
(0 को श्रल्तरिक दर; प्रत्यक्ष झौर अप्रत्यक्ष लागत एवं लाभ... 305 
(एप्राहांत ॥0 ?7शू०४ फएक्ज्ोएआ०99; पल 79529: /906 490 वए/0शवो 
एिशट जे एशणफ३, 0॥6९ 00 007९९६ ९०55 2०06 80९5७) 
परियोजना मूल्याँकत के मानदण्ड सके 35 
विशुद्ध वर्तमान मूल्य विधि 22% बन 320 
भ्रान्तरिक प्रतिफल दर हू 324 
धान्तरिक प्रतिफल दर तथा शुद्ध वर्तमान मूल्य 
मापदण्डों की तुलना >>. 338 
परियोजना मुल्याँकत की लायत-लाभ विश्लेषण 
विधि की आलोचना बसे 330 
प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लागतें व लाभ ल्‍>.. 33] 


भाग-2. भारत में आर्थिक नियोजन 
(#९०॥्रणं४ 9]एगगए8 47 ॥70॥9) 
। भारतोय निषोजव  क 335 
(90990 ए।३७० ०१४) 








विश्वेश्वरैया योजना 335 
राष्ट्रीय प्रायोजत समिति है 336 
बस्वई योजना 336 
जन योजना ब्न्न 337 
गाँंघीवादी योजना नेक 338 
अन्य योजनाएँ 339 
स्वतन्त्रता के बाद नियोजन 339 
भाव्ती या अनवेरत योजना ४३६ 346 
भारत में 95 से 978 तह नियोजन : क्‍्यर हम -९) 
समाजवादी समाज का स्वप्न पूरा कर सके?े नल. 349 
2 योजनाओं में विकास, बचत एवं विनियोग दरें--नियोजित तथा 
वास्तव में प्राप्त 364 


(050व ४९३ बाते 59902 (7९3(छ60) पे/९४--ए]उ0ह0 क 
अ0त ॥ध्ांटास्‍ए 7५ 8९ ९!253) 


प्रथम चार पंचवर्षीय योजवाग्रो में भरत में नियोजित बचत 


एवं वितियोग की घ्थिति न. 362 


प्रनुक्रमणिका ४ 


प्रथम चार पचवर्षीय योजनाप्नो मे विकास-दर 
पाँचवी पचवर्षीय योजना मे विकास वी दर कौर स्वह्प. «««« 
प्राथिक समीक्षा सन्‌ 976-77 और 977-7 के श्रनुत्तार 





सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बचत और पूंजी-निवेश हल 
3 प्रथम तोन पंचवर्षीय योजनाएं--क्षेत्रीय लक्ष्य, बिचीय 
झावटन तथा उपलब्धियाँ के 


(श परधात्छ एक शक ए[डा3--5ल्‍6ए007) पृ टॉक, 
स्पहबहलात ॥(9९3009 306 &८काश€0०६०५) 


योजनाग्रों में वित्तीय आवण्टन 0 
मोजनाओ मे क्षेत्रीय लक्ष्य म। 
प्रथम तौन पंचवर्षीय योजनामो की उपलब्धियों का मूल्यांकन «.« 
4 बविनियोग-बुद्धि के उपाय शर उत्पादकता-छुघार के उपाय श] 


(३/९७5०१७४ 40 [007845७ [07650 कई 390 ९३5प7९५ (० 
]ण्ाशण ए70वएल्षोचाफो 


योजना काल में विनियोग-दर 





विनियोग-वृद्धि के उपाय 
उत्पादकता-सुधार के उपाय व्क् 
5 भारतोय योजना परिव्यय के आ्रावटन का सूल्योकन ०० 


(एकल ण॑ एज #्वा0स्गाल्पत गज), 
प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रात्ममिकताएँ 
द्वितीय प्रवर्षीय योजना की प्रायमिकताएँ 
तृतीय पचवर्षीय थोजना की प्रायमिकताएँ 
चतुर्थ योजना मे प्राथमिकताएँ न 
पाँचवी योजना मे प्राथमिकताएँ भ् 
जनता पार्टी कौ सरकार और प्रायमिकतापो तथा नीतियों के 
पुत्र निर्धारण की ग्रावश्यकता पर बल नई योजना के 
दिशा-निर्देशन ख् 

6 चतहुर्ये मोजना का मूल्यांकन ब्न्। 

(8फएएश्रच्छा 9 ९ ए०णं। ए9७) 
परिव्यय और निवेश 
परिव्यग्र की वित्त व्यवस्था और उपलब्धियाँ है 


7 धांचर्दों पंचवर्षीय योजना (974-79) 
(एप्राक प+& ४००३ 0040) 





पाँचवी योजना पर प्रस्ताव 
झाथिक प्थिति को समीक्षा 
कृषि-सेत्र 

अूमिगत जल साथनो का सर्वेक्षस्य कक 





368 
373 


38 


383 


383 
392 
398 
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427 
437 


43] 
432 


439 


440 
कद 
445 
क्ष्वा 


मैं श्रनुक्मरिका 


ऊर्जानश्षेत्र बल 448 
अ-तवीकरणीय संसाधन कह 448 
उत्पादन की सम्भावनाएँ ओ 450 
निर्यात और आयात बन 452 
रोजगार और जीवन-स्तर कि 453 
विकास की दर और स्वरूप जे 455 
सन्‌ 978-79 में उत्पादन का स्तर शक 456 


वित्तीय ससाधन 458 


सचित विदेशी मुद्रा के उपयोग के झाघार पर ऋण भ्राप्त करता 46 
बचत और विनियोजव 


बम 462 
शोधन सन्तुलन नई 464 
योजना परिव्यय तथा विकास कार्यक्रम ब्न्ड 466 
क्पि क्‍ग्लौर सिंचाई सके 470 
उद्योग और खनिज नि 472 
ग्राम तथा लघु उद्योग कलर 473 
परिवहन श्रौर सचार ल्‍छ 475 
पर्वतीय सथा जन जाति क्षेत्र, पिछड़े वर्ग, समाज-कल्याण 
और पुनर्वास | 475 
शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और पोषाहार न्न्_ 477 
आयोजन का मूल्यांकन : क्‍या हमारा श्रायोजन हमारी 
प्रार्कौक्षाओं को पूरा कर सका? हक 478 
976-77 वी श्रथ॑-ध्यवस्था का सर्वेक्षण : भ्रसन्तुलित और 
प्रसन्‍्तोपजतक स्थिति १३ 482 
977-78 की अवच॑-ब्यवस्था का सर्वेक्षण लक 484 


8 जमता सरकार द्वारा  भ्रप्नेल 978 से लागू नई छठी राष्ट्रीय योजना 49] 
(706 ४४९७ 5७59 ?]9॥ (978-83) [7700४८६६ ७७ [86 3979 6०0.) 


छठी योजना के प्रारूप की भोटी रूपरेखा नल... 492 
छठी योजना के प्रारूप की विस्तृत रूपरेखा ा ब्ब् 494 
सरकारी क्षेत्र परिव्यय 500 


सन्‌ 978-79 की वापिक योजना 509 
नई योजना (978-79) पक समीक्षा न्श 54 


०29 भारत में योनना-निर्माण प्रकिया झौर फ्ियान्वयन की प्रशासकीय सशोन्तरी 578 


(प0९ #कापणंआनी 8 भन्क्‍तावालऊ ई0० ए७ एणादवाबतता एश०टटछ 20ते 
पणकाश्कश्वाजराणा ग0 प9ठ 4) 


भारत में योजना-निर्माण की प्रक्रिया अरे 58 
हें भारत में योजना-निर्माण की तकनीक 


न्ग_ब्ग 522 
पे योजना-निर्माण और क्रियान्वयन कौ प्रशासकीय मशीनरी ...... 526 





अनुक्रमणयिका शा 


योजना का क्रियात्वयत ६ 
भारतीय योजना-निर्मास प्र 3222 धंय 
गरत मे गरीबी झ्ौर 20२४० न 
एए५ए+ बाएं पतल्पप्रजा॥क ॥0 !प679) 4 
भारत में भरीबी शोर विपमता की ऊ 
(क) दाडेकर एवं नीलकण्ठ रथ का अध्ययन के 
(ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण वा भ्रष्ययत ब 
(ग) डॉ रामांश्रय राय का झ्ाथिक विपमता पर भ्ध्ययन .... 
(घ) भारतीय व्यापार एवं उद्योग भण्डलो के महासघ 
ढारा किया गया अध्ययन 
(च) भारत मे गरीबी प्रोर अ्रसमानता पर श्री वर्मा का प्रध्ययव 
(छ) भारत मे गरीबी की 974-75 मे स्थिति 
गरीबी का मापदण्ड प्रौर भारत मे गरीबी 
बढ़ती कोमतें और आधिक विपमता तथा शरोदी 
गरीरी और प्रसमानता के मापदण्ड 
भारत मे गरीबी और ग्रसमानता के कारण 
गरीबी एव प्रसमानता को दूर अथया कम करने के उपाय 
दाम नीति प्रोर गरीबी निवारण कं 
गरीबी निवारण और भसमानता दूर करने के सरकारी प्रयत्न 
भारत में देरोजगारी-समस्या का स्वरूप तथा वैकल्पिक ल्पिक | 


रोजगार नीतियाँ 
(776 एर॥ण6 छ॑ एफशा।09%९०९ छकासक 49१ 
4(शयाव्राश९ एकए0) 0९७६ 00]; सं६5 ॥0 [909) 


भारत प्रे बेरोजगारी का रबरूप और किस्मे 

बेरोजगारी की माप 

भारत मे बेरोजगारी के अनुमान 

पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान रोजगार-बिनियोग ब्रनुपात 
भारत मे ग्रामीण बेरोजगारी 

शिक्षित बेरोजगारी 

चेरोजपारी के कारण 

बेरोजगारी : उपाय और मीति 
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अथिक विकास का गअथ्थ 
'! और अवधारणा 


(प्र६ श६66 830 ८0४एका 05 
६20४0५श0 680/शशा80) 





“भविष्य में बहुत वर्षा तक भ्रल्पविकसित देशो का विकास प्रमेरिका प्रौर 
रूस के बीच गहन प्रतियोगिता का क्षेत्र रहेगा । विश्व की समसस्‍्याग्रों में 
अपनो महत्त्वपुर्णा स्थिति के कारण ऐसे प्रढ्धं-विकसित क्षेत्र विशेष रुचि का 
विषय रहेंगे जो या तो ऐसे सुविशाल प्राकृतिक साधनों से सम्पन् हो 
जितकी ग्रावश्यकता विश्व-शक्तियों को हो भ्रयवा जो सेतिक हृप्टिसे 
सामरिक महत्त्व की स्थिति रखते हो ।7 --एल डब्लू. शेनन 


» ४ विकिस वा अर्थशास्त्र मुख्यत अल्पविकसित देशों के अर्रथर विकास की 
समस्थाम्रो वा निरूपए करता है । द्वितीय महायुद्ध के बाद झराविक विकास विश्व की 
एक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समस्या बन गया है भौर विश्व के पिछड़े देशों के विकास मे, 
मूलत अपने प्रभाव क्षेत्र की वृद्धि के लिए, विश्व वी महाश्क्तियों के बीच गहन 
प्रतियोगिता छिड़ी हुई है । वर्तमान शताब्दी के पाँचवे देशक में औ्लौर विशेषज्र 
द्वितीय महायुद्ध के बाद ही विकसित देशों तया अ्थशास्त्रियों ने भ्रल्पविकस्धित देशों 
वी समस्याओं के विश्लेषण की ओर, उनके श्राथिक पिछडेपन को दूर करने की ओर 
ध्यान देना शुरू क्या और गाज तो प्रल्पविक्तित देशों में श्राथिक विवास्त के प्रति 
वह जागरण पैदा हो चुका है कि विकास एक युग-नारा वन गया । 

विकसित राष्ट्र दुनिया के अल्पविक्सित देशो की झ्लौर यक्षायक ही सहानुभूति 

* से उमड पडे हो, यह बात नही है । वास्तविकता तो यह है कि विकसित देश महाग्ुद्ध 
* के बाद खासतौर पर यह महसूस करने लगे हैं कि “किसी एवं स्थान की दरिद्रता 
» प्रश्येक दूसरे स्थान को समृद्धि के लिए खतरा है।” एशिया और अफ्रीका मे 
राजनीतिक पुनसत्यान की जो लहर फैली उसने भी विकसित देशो को यह महसूस 
करने के लिए वाध्य जिया कि यदि वे झ्ल्यविकसित देशी की ग्रारकॉक्षाओं को एूत्ति 


2 आधिक विकास के सिद्धान्त 


की दिशा मे सहयोगी नहीं हुए तो उनके अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव-क्षेत्र को गहत और 
व्यापक आाधात पहुँचेगा । विश्व की महाशक्तियाँ झ्राथिक-राजनीतिक प्रभाव-द्षेत्र के 
विस्तार मे एक दूसरे से पिछड़ जाने के भय से अल्पविकसित देशों को आर्थिक 
सहयोग देने की दिशा मे इस तरह प्रतियोगी हो उठी । 

इसमे सन्देह नही कि अल्पविकृसित देशो मे व्याप्त गरीबी को दूर करने में 
धनिक राष्ट्रो की रुचि कुछ हृद तक मानजतावादी उह्ं श्यो से भी प्रेरित हे, लकिन 
मूल रूप से प्रधानतया प्रेरणा-ख्रोत प्रभावश्षेत्र के विस्तार की प्रतिस्पर्दा ही है। 
प्रो० एल. डब्लू शैनन ने वास्तविकता का सही मूस्याक्न किया है कि “भविष्य में 
बहुत वर्षो तक ग्रल्पविकसित देशो का विकाल अमेरिका और रूस के बच गहन 
प्रतियोगिता का क्षेत्र रहेया । विश्व की समस्याओं मे अपनी महत्त्वपूर्ण स्थिति के 
कारण ऐसे ग्रद्ध-विऊसित क्षेत्र विशेव रुचि का विषय रहेगे जो या तो ऐसे सुविशाल 
प्राकृतिक साथनों से सम्पन्न हो जिनकी आवगउयकता विश्व शक्तियों को हो ग्रयवा जो 
सैनिक दृष्टि से सामरिक महत्त्व की स्थिति रखते हो ।”7 

आथिक विकास का गर्भ एवं परिभाषा 

(िश्शांएए क्षाएं एऐशथीएयं6णा ए ह९एणाणाहंरट ठा0णी) 

आधिक विकास से ग्रभिप्राय विस्तार की उस दर से है जो अ्र्द्धं विकसित 
देशो को जीवत-निर्वाह स्वर ($005७5/आा०४ ९४९) से ऊेचा उठाकर अल्पकराल में 
डी उच्च जीवन-स्तर प्राप्त कराए। इसके विपरीत पहले से ही विकसित देशो के 
लिए झ्रारथिक विकास का आशय वर्तमान वृद्धि की दर को बनाए रखना या उसमे 
चुद्धि करना है । आर्थिक विकास का अर्थ क्सी देश की अअथ्ं-व्यवस्था के एक नहीं 
वबरन्‌ सभी क्षेत्रों की उत्पादकता मे वृद्धि करना और देश की नि्धंनता को दूर करके 
जनता के जीवन स्वर को ऊँचा उठाना है । आर्थिक विकास द्वारा देश के प्राकृतिक 
और प्रन्थ साधनों का समुचित उपयोग करके अर्थ-व्यवस्था को उन्नत स्तर पर ले 
जाया जाता है | श्राथिक विकास के विभिन्न पक्षों पर यद्यवि आज भी काफी 
असहमति है, तथापि इसको हम ऐसी प्रक्रिः (7702£55) कह सकते है जिसके 
द्वारा किसी भी देश के साधनों का अधिक्राधिक कुशलता के साथ उपयोग किया 
जाए । ग्राथिक विकास की कोई निश्चित और सर्वमान्य परिभाषा देना बडा कठिन 
है| विभिन्न लेखको ने इसकी परिभाया भिन्न-भिन्न विकास के माप के आधारों पर 
की है। 

(क) विद्वानों के एक पश्ष ने कुल देश की आय में सुधार को ब्राथिक वितास 
कहा है | प्रो? कुंजनेत्प, पाल एल्बर्ट, मेयर एव वाल्डबिन, ऐ जे यगसन आदि इस 
विचारधारा के प्रतिनिधि है । 

(ख) विद्यानों का दूसरा पक्ष श्रति व्यक्ति वास्तविक आय में सुधार को 


आशिक विकास मानता है । इस वियारधारा के समर्थक डॉ हिगिन्स, आर लेविस, 
विलियमसन, बाइवर, होंदें शिविस्टीन आदि है । 


4, ह. ॥, उक्गाकाकव, छिछउटातटणटा०डव्वे कैप, 0. 4 
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(ग) अनक विद्वान आधिक विक्तास को सर्वागीण विकास के रूप में लेते 
है। अग्रिम पत्तियों म हम इन तीनों ही पक्षो वो लेंगे । 
(क) आर्थिक विकास दा गर्थ राष्ट्रीय आय मे वृद्धि 

श्री मेयर और बाल्डविन के ग्नुसार आथिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके 
द्वारा कसी अर्थ-ध्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय म दीर्घकालीन वृद्धि 
होती है ।"! 

आाथिक विक्रास की इस परिभाषा म तोन बाते विचारणीय है -- 

१. प्र्निणा (?70००४७) -इसरा आ्राशय पर्थ-व्यवस्था के विभिन्न झगो में 
परिवतेन से है। आथिव विवास मे वास्तविक राष्ट्रीय द्राय मं यूधि आ्राधिक चग- 
राधियो (५०॥४४०८३) म परिवर्तन दे परिणामस्वरूप होती है | इन परिवर्तन का 
सम्बन्ध साधनों की माँग और उनवी पूर्ति मे परिवर्तन से है । साध्तों की पूति से 
परिवर्तन के श्रस्वगंत जगसरपा म बुद्धि अतिरित्त साथनी का पता, पूँजी का सचयन, 
उत्पादन की नवीन विधियों का प्रयोग तथा श्रत्य सस्थागत परिवत्तत सम्मिलित है । 
साथनों की पूर्ति मे परिवतन के साय ही साथ इनकी माँग के स्वछृप से भी परिवतन 
हाता है । ग्र।य स्वर तथा उसके वितरण्ण वे स्वरूप मे परिवर्तन, उपभोक्ताग्रो के 
अ्रधिमान भ परिवतन अन्य सस्थागत तया सरागठनातान' परिवतेन माँग के स्वरुप में 
परिवतन क उदाहरण है ( इस प्रकार आर्थिक विवास के परिणामस्यरुप माग और 
पूर्ति के स्वरूप मे कई परिदर्तेव होते हू । किन्तु ये परिवर्तत आयिक विकास के 
कारणगा और परिणाम दोनो हाते है । इन परिवततनों की सीमा प्राथिक विकास की 
गति तथा समय पर निभर करती है । आथिक विवसस के क्षेत्र मे हम विकास प्रक्रिया 
वा वारण होन वाजी वास्तविव राष्ट्रीय आय मे वृद्धि का ही अध्ययन नहीं करते 
अ्रप्रितु इमक्रे लिए उत्तरदावी इस प्रक्रिया या इन परिवतनो का प्रध्ययन भी करते है । 

2 बान्तविव राष्ट्रीय ग्राप (र९व। िक्ल्‍नाशाशा [हत्ता४)--ओआधिक 
विकारा या सम्त्र व वास्तविक राष्ट्रीय आय मे बूद्धि से है। वास्तविव राष्ट्रीय प्राय 
का प्राशय मुल्य रूार मे हुए परिवर्तनों के लिए समायोजित शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन 
(पिज्ञ वााणाज! एिज्पघट बए४]प५८०७ एि शिएट एि्याह॒55) से है। इसका 
अर्थ देश मे उल्तादित वस्तुओं एवं सवाओ के कुल योग के सप्तायोजित मूह से है | 
सूल्यों मे वृद्धि के कारण प्रकट होने वाली राष्ट्रीय आय मे व॒द्धि ग्राथिक विकास 
नही कहलाती है । प्॒र्थ व्यवस्था मे वस्तुओ और सेवाओं का उत्प'्दन बस्तुत निरन्तर 
बटना चाहिए। सर्वप्रथम निश्चित वर्ष मे देश मे उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओ का 
वर्तमान छूल्य के आधार पर मूल्याँकन किया ज्यता है । इसके पश्चात्‌ इस राशि को 
किसी भ्राधार व के घूल्य स्तर वे सदर्म मे समायोजित किया जाता हैं। इसके 
अतिरिक्त आर्थिक विकास मापने के लिए कुल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रयोग न करके 
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादव का प्रयोग किया जाता है $ किसी देश मे एक वर्ष की अवधि 
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में पैदा की जाने वाली समस्त अन्तिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्धिक मूल्य को कुल 
राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। इसे उत्पन्न करने के लिए जिन साधतो, मन्त्रो झादि का 
उपयोग किया जाता है उतमे मूल्य छास या घिसावट (/02७7००४०॥०7) होता है 
जिनका प्रतिस्थापन आवश्यक है। अ्रत कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से मूल्य हास की 
राशि निकाल देने के पश्चात्‌ शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन बचता है। आमिक विकास में 
मूल्य-स्तर मे हुए. परिवर्तन के लिए समायोजित इस शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन या 
वास्तविक राष्ट्रीय झ्राय में वृद्धि होनी चाहिए । 

3. दीघे काल (#.078 एथ्प०१ ण॑धा॥०)--आध्िक विकास का सम्बन्ध 
दीर्घकाल से है । झआथिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन 
मे दीघंक्ाल तक वृद्धि हो । आय में होने वाली अस्थायी वृद्धि को झाथिक विकास 
नही कहां जा सकता। किसी वर्ष विश्ञेष मे यथोचित वर्षा के कारण क्रपि उत्पादन में 
विशेष वृद्धि आदि अनुकूल परिस्थितियों के कारण राष्ट्रीय आय मे होने वाली 
अस्थायी वृद्धि आथिक विकास नही है । इसी प्रकार व्यापार-चत्रो ([7202 ०)८।९$) 
के कारण तेजी के काल मे हुई राष्ट्रीय आय मे दृद्धि भी आथिक विकास नहीं है। 
झ्राथिक विकास पर विचार करते समय पन्द्रह, बीस या पच्चीस वर्ष की भ्रवधि तक 
राष्ट्रीय आय मे होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान देना होता है । 

(ख) झाथिक विकास का मअर्थ प्रति-व्यक्ति आय मे वृद्धि 

उपयुक्त वरोन से स्पष्ट है कि आथिक विकास का आशय वास्तविक राष्ट्रीय 
झ्राय मे दीघंकालीन दृद्धि से है। किन्तु कुछ अथंशास्त्रियों के मतानुसार भ्रधिक 
विकास को राष्ट्रीय श्राय की अपेक्षा प्रति व्यक्ति श्राय के सदर्भ मे परिभाषित करना 
चाहिए । बस्ठुत आर्थिक विकास का परिस्ाम जनता के जीवन-स्तर मैं सुधार होना 
चाहिए । यह सम्भव है कि राष्ट्रीप आय मे तो वृद्धि हो, किन्तु जनता का जीवन-स्तर 
ऊँचा न उठे । जनसख्या में वृद्धि की दर अधिक होने के कारण प्रति व्यक्ति आय 
राष्ट्रीय आय में वृद्धि होते पर भी नहीं बढे या कम हो जाए। ऐसी स्थिति मे 
राष्ट्रीय आय मे वृद्धि होते हुए भी देश विकासोन्मुख नहीं कहा जाएगा। जब प्रक्ति 
ब्यक्ति ग्राय धटने के कारण लोगो का जीवन-स्तर गिर रहा हो ती हम यह नही कह 
सकते कि आर्थिक विकास हो रहा है । ग्रत आर्थिक विकास मे प्रति व्यक्ति आय मे 

वृद्धि होनी चाहिए $ इस प्रकार का मद कई विकासवादी अथं-शास्त्रियों ने प्रकट 
किया है । 
प्रो लेविस के ग्नुसार “झाशिक वृद्धि का अभिप्राय प्रति व्यक्ति उत्पादन में 

बुद्धि से है ४१3 

| प्रो वलियमसन के अनुसार “आ्राथिक विकास या वृद्धि से आशय उस प्रक्रिया 
कै है जिसके द्वारा किसी देश या क्षेत्र के लोग उपलब्ध साधनों का प्रति व्यक्ति 
बस्तुओ या सेवाओं के उत्पादन में स्थिर दुद्धि के लिए उपयोग करते है ए” 

3. # ज, 7८रक 7 गध् पी] ९णक जे ए००७०७४० दा्कछा, 0. 0 
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श्रो वेरन वे शब्दों मे “म्राधिक विकास या वृद्धि को निश्चित समय मे प्रति 
व्यक्ति भौतिक वस्तुप्रो के उत्पादन में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाना 
चाहिए ।” 


घुकानत और एलिस ने भी इसी प्रकार की परिभाषा देते हुए लिखा है कि 
“धृवकास का अर्थ अद्धं-विकसित क्षेत्रों की वास्तविक आय की समावनाप्रों मे वृद्धि 
करना है जिसमे विनियोग का उपयोग उत परिवतंनो यो प्रभावित करने और उन 
उत्पादक साधनों का उपयोग करने के लिए किया जाता है जो प्रति व्यक्ति वास्तविक 
आय मे घृद्धि का वादा करते है ।” 
(ग) आशिक विकास सर्वागोणा विकाप्त के रूप मे 

अधिकांश झ्राधुतिक अर्थशास्त्री आथिक विकास को उपयुक्त परिभाषाओं 
को अपूर्स मानते है | वास्तव में उपरोक्त परिभाषाएँ झाविक प्रगति को स्पष्ट करती 
हैं जबकि आथिक विकास ग्रारथिक प्रगति से झ्रधिक व्यापक है । झ्राथिक विकास में 
उपरोक्त आथिक प्रगति के झतिरिक्त कुछ परिवर्तन भी सम्मिलित हैं। भ्राथिक 
विकास का आशय राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि से ही नहीं है । यह सभत है 
कि प्रति व्यक्ति श्रा् की वद्धि होते पर भी जनता का जीवन स्तर उच्च न हो फ्योवि 
प्रति व्यक्त उपभोग कम हो रहा हो । जनता वढी हुई आय में से श्रधिक बचत कर 
रही हो या सरवार इस बढी हुई झाय का एक बडा भाग स्वय सैनिक कार्यों पर 
उपयोग कर रही हो । ऐसी दशा में राष्ट्रीय और व्यक्ति ग्राय में वृद्धि होने पर 
भी जनता का जीवन-स्तर उच्च नही होगा । इसी प्रकार राष्ट्रीय प्राय मे वृद्धि होने 
पर भी सभव है । अधिकाश जनता तिर्घत रह जाए और उसके जीवन-स्तर मे कोई 
सुधार न हो बयोकि बढी हुई श्राय का अधिकाँश भाग विश्वाल नि्घंन वर्ग के पास 
जाने की अपक्षा सीमित धनिक वर्ग के पास चला जाए । अत कुछ श्रर्थ शास्तियो के 
अनुसार झ्राथिक विकास में धन के अधिक उत्पादन के साथ-साथ उनका न्यायोचित 
वितरण भी होना चाहिए। इस प्रवार कुछ विचार आर्थिक विकास के साथ वल्थाण 
का भी सम्बन्ध जोडते हैं । उनके अ्नुत्तार आर्थिक विकास पर विषार करते समय 
न केवल इस बात पर ही घ्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए कि कितना उत्पादन 
किया जा रहा है अगितु इस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि किस प्रकार 
उत्पादन क्या जा रहा है । ग्रत आथिक विकास का आंग्रय राष्ट्रीय तथा प्रति 
व्यक्ति आप में वृद्धि, जनता के जीवन-स्तर में सुधार अथ्थ॑-व्यवस्था की सरनना में 
परिवतेन, देश का उत्पादन-शक्ति से बुद्धि, देशवपसियों की सान्यताओ एब दृष्टिगरोणो 
में परिवतंन तथा मानव के सर्वागीण विकास से है । विकास को परिमाणात्मक एवं 
गुणात्मक दोनो पक्षों से देखा जाना चाहिए । इस दृष्टिकोण से सयुक्त राष्ट्रसथ की 
एक रिपोर्ट मे दी गई झाथिक विकास की यह परिभाषा अत्यन्त उपयुक्त है-”/विकास 
मानव की भौतिक आवश्यकताझो से नही अपितु उसके जीवन की साम्राजिक दशाग्रो 
के सुधार से भी सम्बन्धित है अत विकास न केवल आथिक वृद्धि ही है, किन्तु झ्राथिक 
सृद्धि और सामाजिक, सॉंस्कृत्तिक, सम्याध्षत तथा आर्शथक परिदतेनो का थोग है ॥? 
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किन्तु वस्तुत उपरोक्त परिवर्तनों को माप सकता झत्यन्त असम्भव है भौर जैसा 
कि श्री मेयर और बाल्डविन ने बतलाया है, “विकास वेग अनुकूलतम दर की व्याय्या 
करने के लिए हमें श्राय के वितरणा, उत्पादन की सरचना, पसदगियाँ, वास्तविक 
लागते (8८३ ००४५) एवं वास्तविक आय में वृद्धि से सर््वान्धित अन्य विशिष्ट 
परिवतंनों के बारे मे मुल्य-निरणेय (५०।०6 /७०९९८॥€४/5) देने होगे |” 
अत मूल्य निर्णाय से बचने एवं सरलता के लिए अधिकाँश अर्थशास्त्र 
अधिक विकास का तात्वय॑ जनसस्या मे दृढ्धि को ध्यात में रखते हुए वास्तविक 
आय मे वृद्धि से लेते है । 
अन्य परिभाधाएँ 
श्री पाल एलबर्ट के अनुसार, ' यह (ग्राथिक विकास) इसके सवसे बड़े 
उद्देश्य के द्वारा सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है जो वास्तविक भार्य 
भें विस्तार के लिए एक देश के द्वारा अपने समस्त उत्सादर साधनों का शोपर है ।" 
प्रो ए जे यगसन के अनुसार, “आ्राथिक प्रगति का झ्ाशय झाथिक उद्श्यों 
को प्राप्त करने की शक्ति मे वृद्धि है ।” उन्होने वास्तविक राष्ट्रीय प्राय को झ्राथिक 
उद्देश्यो को प्राप्त करने की शक्ति का सूचकॉक माना है ( 
प्रो डी ब्राइटसह के मत मे, “आरथिक दृद्धि का ब्र्थ एवं देश के समाज 
के अविकसित स्थिति से भ्राधिक उपलब्धि के उच्च स्तर मे परिवर्तित होने से है ।” 
श्री साइमन कुजनेस्स के शब्दों मे, “आर्थिक विकास को सापने के लिए हम 
उसे या तो सम्पूर्णा राष्ट्रीय आय मे बृद्धि के रूप मे या स्थिर कीमतों पर सम्पूर्ण 
जनसस्पा के उत्पादन के रूप मे क्‍झ्थवा प्रति व्यक्ति उत्पादन के रूप मे परिभाषित 
कर सकते है 
आशिक विकास, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक उन्नति 
(#९०70र्ञट 06श0फगथा, #९णात्यांट ठाणणी गाव 
काल्णफाणायांट श्रण्ट्रा८5५) 
आधिक विकास, आथिक वृद्धि, आथिक उन्नति एवं दीबसालीत परिवतन 
(86०पॉ४7 (॥8782) आदि बहुधा एक ही अर्थ मे भ्रयुक्त किए जावे हैं। किन्तु, 
शुम्पीटर, श्रीमती उसु तला हिक्स आदि स्र्थशास्त्रियो ने श्राविक विकास (£.00970 
[06एल०एएथ्गा) और त्रविक वृद्धि [००७७८ 09७0) में अन्तर जिया है । 
आर्थिक विकास और आशिक वृद्धि 
दोनों में अन्तर बरने दाले अर्थशास्त्रियों का सामान्य मत है वि आधिक 
द्िकाम वी सम्बस्ध प्र्द्ध-दिक्सित देशों की स्पमस्याप्रो रो है जबकि आयिक बृद्धि का 
सम्बन्ध विज्सित्‌ देशो को समस्याओं से है । आधथिद विकास का प्रयोग चिकासशील 
देशो के लिए क्या जाता है जहाँ पर अप्रयुक्त या अशोषित सावनी के शोपरा/ की 
पर्याप्त सम्भावनाएँ होती है । इसके विपरीत आथिे वृद्धि या प्रयोग झाविक दृष्टि 
से विंकसित देशो के लिए किया जाता है जहाँ अ्रविकाश साधन विकसित होते है । 
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शुम्पीटर के अनुसार विकास स्थिर स्थिति (धशा८ आए्शाणा) से असतत्‌ 
(0७८००।ग्राए00०५] और स्वाभावित्त (592व/श००7$) परिवतन है जा पूर्व 
स्थित साम्य की स्थिति को भग्य उर देता है (0:5एछञॉ७८९५ (॥६ ्यण्णाए7रणा। 88० 
फ़ाध्शणाइ9 वआष्रधाष्ट) जबकि आयिक वृद्धि जनसरप्रा और बचत की दर मे 
सामान्य वृद्धि के द्वारा आने वाया कमिक और स्थिर परिवर्तत (ै 879003॥ शत 
अंक्राव० धयवपह०) है । एवरीमेन्स डिफ्सनेरी क्लॉफ इपानॉमिक्स' से इन दोनो के 
भेद को और भी स्पष्ट रूप म्‌ इस प्रकार प्रस्तुत विया है । 

“सामान्य छप से आथिक विराम ता आजय वेदल आयिक दृद्धि मही है। 
अधिक विशिष्टवा के साथ इसका उपग्रोग बूद्धिमान ग्रर्य-व्यवस्था (9709 ए8 
८०४०॥०79) परिमाखात्मक ((९४४॥४/८७॥४०) मापों (जैसे प्रति व्यक्ति बास्तवित 
आप मे वृद्धि की दर श्रादि) का नही बल्कि ग्राथिव सामाजिक तथा प्रन्य परिवतना 
बंप वर्णात करत के लिए किया जाता है जितके कारण बुद्धि हाती हैं। ग्रत वृद्धि 
मआपनीय ['४०७४४७४०७४६) और वस्तुगत (00]ल्‍७॥४४) है । बह श्रम शक्ति, पूंजी 
व्यापार लथा उपभोग की भात्रा के प्रसार का वन वरती है और आशिक बिकारा 
जद का प्रयोग झ्राथिक वृद्धि अन्तनिहिंत निर्धारतों ([070०॥978 एशल्यप्03॥5) 
जैसे उत्पादन-तकनीक, साम्राजिक दृष्टिकोयर और सस्थागत परिवर्तन झादि का 
बर्गान करन के लिए हो सकता है | इस प्रक्नार के परिवतन आशिक वृद्धि को जन्म 
देते है । 

श्रो० वोन ने शानिक विकास तथा आथिक वृद्धि के अ्रह्ार को स्पष्ट बरते 
हुए लिखा है ' विकास किसी भी प्रवार निर्देशक, नियल्तण और निर्देश चाहता है 
तया उम गअन्तग्रस्त करता है ताकि विस्तार की शक्तिप्रं को कायम रखा जा सके । 
यह बात लगभग स्भी ग्रविरसित देशा पर लागू होती हैं । दसरी ओर, प्रायिक 
चूद्धि की स्ववावित (8990ए७0०0७५ 083007७ ० 87०७४) मुक्त पर्ध-ब्यवस्यः 

फ्ाए० धगाध्यछा 5७ ६०००००३) का लक्षर है । ? 

मंडिसन ने दोनो के भेद का बहुत हो सरल शम्बो म व्यक्त किया है। 


तदनुस्तार “ग्राय-स्तरो को ऊँचा करना साधारणतया अ्रमीर देशो म आविक वृद्धि 
कहलाता है और गरीब देशों म आथिक विकास [है 
आशिक वृद्धि तथा साथिक प्रगति 

आधिक वृद्धि [87०४णा ५ 0705) तथा आविक प्रगति ([8८एा7०शा० 
72० 0०फणक्षा।) में भी अन्तर त्िया जाता है। श्री एव० एन० बरेरी के झनुसार 
आर्थिक प्रगति का श्रथ॑ प्रति व्यक्ति उपज (छह ्यूड़ा8 शथिए्वाट) से वृद्धि से है 
जबकि ग्राथिक वृद्धि का आशय जनसल्या और कुल वास्तवित आय दोनों मे वृद्धि 
से है । उनके अनुर्सार आशिक वृद्धि के तीन रूप हो सकते हैं। प्ररें प्रगतिज्ञील 
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(2०8769४०) बुद्धि, जी तब होती हैं जवकि कुल आय में बृद्धि जनसख्या में 
वृद्धि की अपेक्षा अनुपात से अधिक होती है । द्वितीय अधोगमी वृद्धि (टिट्डा८5४५९८ 
80५६], जब जनसख्या में बृद्धि कुल झ्राद में वृद्धि की अपेक्षा अधिक अनुपात में 
होती है । तृतीय स्थिर आयिक वृद्धि (5:&000925 8:0७॥), जब दोनो में एक 
ही दर से वृद्धि होती है । 
इतना सब होते हुए भी झ्राथिक विकास, आर्थिक वृद्धि, आधिक प्रगति श्रादि 
शब्दों को अधिकाँश अ्र्थशास्त्री पर्यायवाची शब्द के रूथ में ही प्रयुक्त करते है। 
प्रो० पाल ए० बेरन का कथन है कि, विकास! और 'ढद्धि को घारणा ही कुछ 
ऐसे परिवर्तत का सवेत देती है जो समाप्त हुए पुराने कुछ वी अपेक्षा नथा है। 
प्रो० विलियम आर्थर लेविस ने “वृद्धि! शब्द का उपयोग किया है किन्तु परिवर्तन के 
लिए यद्दा-कदा 'विकास' और 'प्रगति' शब्द का भी उपयोग करना उन्होंने बाँछडनीय 
समभा है। 
आशिक विकास की प्रकृति 
(िज्गञाएर ए एटणाएणांट (700७४) 
आशिक विकास के अर्थ को विशद्‌ रूप से समझ लेन के उपरान्त इसकी 

प्रकृति बहुत कुछ स्वत स्पष्ट हो जाती है । हम यह जानते है कि प्रत्येक अर्थ-व्यवस्था 
जन्म (9॥0॥), विकास (07छग) पतन (/2:49) और मृत्यु (2०800) की 
प्रक्रियाग्रों से गुजरती है । ग्रायिक विकास इसका कोई अपवाद नहीं है। अविक्सित 
अथवा प्रद्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था शन -शन॑ विकास की ओर अग्रसर होती है और 
पूर्ण विकास वी ग्रवस्था प्राप्त करने के बाद क्रमश पतन की ओर बढ़ती है। हीं, 
आज के वैज्ञानिक युग में इस पतन की क़िया पर अकुश लगाना अवश्य बहुत कुछ 
संभव हो गया है । आज वैज्ञानिक ज्ञान के विकास के कारए किसी भी शप्ट्र को 

पुराने होने की सज्ञा देना भुश्किल है पर ऐसे देशो को ढूँढ निकालना असम्भव नहीं 

है जिनकी अ्र्थ-व्यवस्थाएँ पुरानी हो गई है और अपनी अवतत अवस्था के कारश ने 

के वल अपने देश के लिए बरन्‌ अन्य देशो के लिए भी समस्या बती हुईं है। किन्तु 

इतना सब कुछ होते हुए भी यह सुनिश्चित है कि झ्राथिक विकास की ओर बढ़ते 

रहना एक सतत्‌ प्रक्रिया है. जो समाप्त नही होती । आर्थिक विकास की प्रकृति 

गतिशील है जिसका मुख्य उद्देश्य आ्िक प्रगति के अध्ययन के आधार पर दीर्घकालीन 

अवस्था मे झाथिक गनिविधियों वा विश्लेपए करवे महत्त्वपूर्ण और सूल्यवान निष्कर्ष 

ब्राप्त करता है। आधथिक विकास के सम्बन्ध मे आथिक उतार चढावों का अध्ययन 

अल्पकाल से नही किया जा सकता । आर्थिक विकास दीर्बकाल की देत है । भ्राथिक 

विकास में एक देश की अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रों मे उत्पादन के उच्चतम स्तर को 

ड्राप्त करमा होता है और इसके लिए आशिक शक्तियों में आवश्यकतानुसार फेर- 

बदल करते रहना पड़ता हैं और इन सव का अध्ययन करना पडता है । आशिक 

विकास वी प्रदृति को समभने के लिए हमे स्थिर (5000०) और गतिशील 

(्‌ ए9एकण०)- इन दो आधिक स्थितियों को समझ सेना चाहिए । 
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भतिक-शास्प्र में त्थिर भ्रथवा स्वैतिव (5/80) दशा वह होती है जिसमे 

गति दो होती है, विग्तु परिवर्तन नहीं ऋषया डूसरे शब्दों में गति दा पूर्ण श्रभाव 
नही होता, जिन्‍्तु फिर भी गति की दर समात रहती है । यह गति एकरस रहती है 
प्र्धात्‌ इसमे सामयिक्त रूप से अ्रवानक अटके नहीं लगते । इसमें अनिश्चितता वा 
अभाव रहता है ( कहते का भ्र्थ यह है वि स्थिरावस्था फोई बकर्मप्यता की अवस्था 
नहीं; है दरन्‌ यह भर्थ-व्यवस्था का एंक हेसा रूप है जिसमे कार्य बिना 8०8 बाधा 
के सफ्ाम णति और सरल रूप में चलता रहता है। जब ॒प्र्यशारत में फनी 
शई आधिक मप्र समाद होती हे तो इसे स्थिरता वी प्रव॑स्था वहा जाएगा। 

अ्ै-व्यधम्धा इन स्थिर भाजाओो दी सहायता से ही प्रगति के पथ पर बढती रहती 

डे "है. गा! मार्शल ये क्धनातुसार, ' जिसी कार्यशोल किस्त अधरिविर्तत पणाक़ी को स्थिर 
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जनम ण्टे एज पुपाएएं,--2# 
अ्ेशास्त्र को गे दिया आता है 
प्रो मैकफाई में माना था कि स्थिर भ्रवस्या एक ऐसी श्राथिक प्रणा 
जिसमे उत्पादन, उपमोग विनिमय तथा वितररणा को वियत्रित वारते वाले साधन 
स्थिर होने है ध्रथवा स्थिर मान लिए जाते हैं। जनसंख्या उम्र श्रथवां शात्रा की 
दृष्टि से बढती ही नही है और यदि बढती है तो उत्पादन वी माज्ना भी उसी झनुपात 
में बढ़ जाती है। प्रो स्टिगलर (50१67), प्रो क्लाफ (८87) तथा प्रो टिलबरन 
(पक्ताएण७॥) ब्रादि थे भी स्थिर प्रय॑शास्त्र का अर्थ श्पिर प्र्ध-ब्यवस्था स लिया 
है । क्‍्साक का कहना है कि “वह ग्रंथ व्यवस्था स्थिर है जिसम जनसबख्था, पूँजी, 
उत्पादन प्रणणाली मनुष्य की प्रावश्यकता और वे्यक्तिक इफाइयो के स्वरूप में कोई 
परिवतंग नही होता ।” स्टिगलर मद्दोदय का मत था कि “रिबिर अर्थव्यवस्था में 
रूखि, साधन एवं तकनीकी--इन तौनों में छिसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता ।” 
प्रो जे के मेहता ने ह्थिश्ता का ग्रय बताते हुए इसे ढेसी स्थिति म्रावा है जो 
निश्चित रागय के बाद भी उसी रूप में वती रहती है। भदि निश्चित समय दे बाद 
उस्चंकी अ्रवस्या मे परिवर्तन झा जाए तो वह गत्यात्मक स्थिति कहलाएगी । 
स्थिर अर्थशास्त्र का भ्रष्ययन महत्त्वपूर्ण है । इसके कई लाभ हैं। यदि 
इसकी सहायता न ली जाए सो परिवर्तनशील अथ॑ं-व्यवस्था का अध्ययन करता 
अत्यन्त जटिल बन जाए । भ्राथिक परिवत॑नों की भ्रकृति स्वमेव ही जटिलतापुर्ण होती 
है| गतिशील श्र्थ व्यवस्था का ब्ैज्ञात्िक हुया के आाघाएत्त क़जत्े हे किए कोदी के कोडी 
स्थिर अवस्थाओों म॑ विभाजित कर लिया जाता है । निरतर होने वाले परिवर्तन 
पर्याप्त अनिश्चितता ला देते है और इसलिए गतिशीलता का अध्ययन कठित बस 
जांता है । इस सम्बन्ध मे यह कहना उपयुक्त है कि गतिशील अधेशास्त्र स्थिर 
अर्धशास्त्र पर लगावाद टिका है इसलिए स्थिर अर्थशास्त्र के कानून ग्रतिशोन्र 
अर्थशाह्त्र पर भी लागू होने चाहिए 4 
स्थिर अथश्ञास्त्र के विपरीत गतिशील अयंज्ास्त्र परिदर्तन से सम्बन्ध रखता 
है ( दिन प्रतिदिन जो परिवर्तन होठ है. उका अप्ययन स्थिर अऋषंशास्त् में नहीं 
किया जा सकता | गतिशील ग्र्थशास्त्र अर्थ-व्यवस्था मे मिसन्‍्तर होने वाले परिवत्तनों, 


0 ग्राथिक विकास के सिद्धात्त 


इन परिवर्त॑नों की प्रक्रियाओ्रो और परिवतंन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारणों 


छा अध्ययन करता है। गतिशील अर्थशास्त्र को अनेक प्रकार से परिभाषित किया 
गया है। रिचार्ड लिष्से (फाप्याबात .0899) के कथनानुसार इसमे व्यवस्था की 
प्रणालियाँ, वैयक्तिक बाजारो ग्रथवा 


90242: ब नम्पूर्णा अरय॑-व्यवस्था की असतुलित दशाओ का 
अध्ययतत कया जाता है। ग्र्थ-ब्यवस्था परे प्राय परिवर्तन होते रहते है! इनके 
+लस्वलप भ्रसतुलन उत्न्न होता है । इस असतुलन का ग्रध्ययत गतिशील ग्र्थशास्त्र 
करता है। जे बी क्लार्क (5 छ (४०7०) के मतानुसार गतिशील अर्थ-ब्यवस्था 
में जनसर्था, पूँजी, उत्पादन की प्रणानियाँ और औद्योगिक संगठन का रूप बदलता 
रहता हैं। इसमे उपभोक्ताओं वी आवश्यकताओं मे वृद्धि होती रहती है। गतिशील 


विश्लेषण मे इन प्मृस्त परिवतंनो_का विश्लेषण 
प्रो० विलियम ग्रार्थर लेबिस ने 'वृद्धि' शब्द की अमान गा है ४ ७ आरवर्तव है 
लिः हैरोड ([१8:00) यह मानते थे कि गतिशील अयेशास्त्र अवे-व्यवस्था में 
निरन्तर होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण है । उनके णब्दों मै “गतिशील प्रथंशास्त्र 
विशेष रुप से तिरस्तर होने पाले परिय्ततो के प्रभावों और निश्चित किए जाने बाले 
मूल्यो मे परिवतेन को दरो से सम्बन्ध रखता है ।” 
जीवन की विभिन्न समस्याएँ गतिशील अथ्ंशास्त्र वे अध्ययन्त को ग्रावश्यक 
बना देती है क्योकि स्थिर विश्लेषण उनके सम्बन्ध में अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं 
होता । एक सन्तुलन बिन्दु से लेकर दूसरे सन्तुलन बिन्दु तक जो परिवर्तन हुए उनका 
अध्ययन स्थिर प्रर्थशास्त्र मे नही कहा जा सकता । वे केवव गतिशील प्रर्थशास्त्र के 
अध्ययन द्वारा ही जाने जा सनते हैं + 
बास्तव में गतिशील और स्थिर विश्लेषण दोनो की ही अपनी-अपनी सीमाएँ 
है भौर इन सीमाओो मे रहते हुए वे अपने कार्य सम्पन्न करते हैं तथापि वास्तविकता 
तो यह है कि इनमे कोई भी विश्लेयरय अपने आप मे पूर्ण नही है । प्रत्येक दूसरे के 
विना अधूरा है। यहाँ तक कि वह जिन कार्यों को सम्पन्न वर सकता है उत्हें भी 
दूबरे फी सहायवा के बिना रान्तोपजनक रूप से गही झर पाएगा। इनमे गप्रिशील 
अयथेशास्त ग्रपेक्षाकृत एक नई शाखा है और इसका विकास प्रभी भी वॉछित स्तर को 
प्राप्त नही कर सका है । यद्यपि अनेक विचारको ने इसके विकास में अपता योगदान 
किया है, किन्तु अभी तक इसका कोई अत्यन्त सामान्य सिद्धान्त झ्राविष्कृत नहीं हो 
सका है । 
विकास का अर्थशास्त्र (&000०7॥८5 ० 070७0) एक गतिशील अ्रयवा 
प्राबंगिक (09757००) अधंशास्त है । आथिफ विकास का एक क्मिक चक्र होता 
है जिसमे सदेव परिवर्तन चलते रहते हैं। एक देश कौ थर्थ-व्यवस्था में अनेक घटक 
होते हैं जिनमे समय-समय पर परिवर्तन होते ही रहते है और इन परिवर्तेगी से 
आशिक विकास की गति तथा दिशा का भाव होता है। झ्राथिक विकास को श्रक्रिया 
का अध्ययन करने के लिए मतिशीत अर्य॑-शास्त्र का ही सहारा लेना पडता हैं ग्रौर 
इसीलिए यहू कहना समीचीत है कि आयिक विकास की प्रकृति गतिशील है। इसका 
अध्ययत स्तर यथा स्वैतिक न होकर मूलत गतिशील या प्रावैगिक होता है । 
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आधिक विकास का माप 
शिटात्रालाला[ ए ब्ल्णिाण्यांट 5705 ६) 

आधिक विद्यास का सम्बन्ध दीघंकालीन परिवर्तनों से होता है, ग्रत इसकी 
कोई सही या निश्चित माप दता बड़ा कठिन है । ग्राथिक विसास के माप वे सम्सस्य 
मे प्रादीन और ग्राघुनिक अर्थशास्तियो म अपने-गपने दिचार प्रकट किए है। 
(क) प्राचीन ग्र्थशास्तियों के विचार 

प्राचीन ग्रयंशास्नियों मे वारिज्यवादियो दा विचार था रि देश में सोना- 
चाँदी के दाप में वृद्धि होना ही आधिक विरास का माप है। इसी दृष्टिकोश के 
आपार पर उन्होय देश के झ्ञाविक विझास थे लिए नियात बढाने के छिड़ान्तों पर 


+ बैलटिटा गौर ऐस उपफ्पेडक्ते ते जिनसे नियत मं बुद्धि सम्भव हो । बाद में 
एडम स्मिथ ते विचार प्रक्ट किया क्ि कस्तुप्रो और सेवाश्रो वे उत्पादन में बुद्धि होने 
से देश का आविक विकास होता है । अगन इगी विदयार के श्राघार पर उसने कहां 
कि आर्थिक क्षेत्र मे सरवार द्वारा स्वतस्तता दी जाती चाहिए ताझि लोग अभ्धिवाधिव 
उत्पादन झर सके और अधियाधिक लाभ प्राप्त कर सर्वे जिससे लोम-कल्पारणा में 
अ्रधिफाविर घृद्धि हो । एडम स्मिथ के समकाजीन भ्र्थश्ास्तिमों ने भी छुछ इसी 
प्रकार के विचार प्रकट किए । उन्हांने रहा कि यदि देश म उत्पादन को माता तीव्र 
होगी तो स्व्रत ही प्राथिक विकास की गति बढ़ेगी, ग्रन्यया ग्राथिक्र विज्रास सम्भव 
नही हो सकेगा । इत सब अर्थेशास्तियां वे! विपरीत कार्लमाकर्स ते सहकारिता के 
सिद्धान्त का समर्थन क्या | उसने कहा कि पूंजीवाद को रामाप्त करके राम्यवाद 
या समाजवाद पर चलने में ही बुझल है और तभी देश मे लोक-कल्याण। व॑ ्राथिक 
विकास लाया जा सकता है। जे एस प्रिल ने स्वतन्न व्यापार की नीति के 
कुपरिरामों को दिखाकर, यह विचार प्रव॒ट जिया कि स्ोव-वल्याण और आधिक 
विकास के लिए सहकारिता के छिद्धान्त को महत्त्व देना भाहिए। उसने कहा कि 
सहकारिता ही आथिक विकास का माप है और जिस देश मे मितनी अ्रधिक 
सहकारिता का चलन होगा, वह देश उतना ही अधिक सोक-बल्याण और पग्राथिक 
विकास की झौर अग्रसर होंगा। 

(ख) ग्राधुतिक विचारधारा 

आधुनिक अर्थशास्त्र ने उत्पादन के साथ-्साय वितरण को भो ग्राथिक 
बिकारा का प्राप साता । उन्होंने आाथिक विशास के साप के लिए क्सों एक तत्त्व 
पर नही वरन्‌ सभी आवश्यक तत्वों पर बल दिया और कहां कि उन तस्‍्वों के 
साथूहिक प्रयासों के फलस्वरूप ही किसी राष्ट्र का श्राथिक विकास सम्भव हो सकता 
है । यदि आधुनिक मर्थशास्तियो के विचारो का विश्लेपरय वरे तो आधथिक' विकास 
के मुख्य मापदण्ड ब ठहरते हैं-- 

, राष्ट्रीय श्राथ--आधुनिक अथंज्ञास्शियो ने आथिक विकास की दृष्टि 
से सकल राष्ट्रीय उत्पादन को न सेकर शुद्ध उत्पादन को ही लिया है। सकस राष्ट्रीय 
उत्पादन प्राथिक दिकास् का भाप इसलिए तहीं हो सकता क्योकि इसमे मशीनों व 
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उपकरणों पर होने वाली थिसाई या हवास की राशि को घटाने की व्यवस्था सही की 
जाज़ी, जबकि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन मे ऐसा किया जाता है। इस शुद्ध राष्ट्रीय 
उत्पादन की मात्रा में वृद्धि आथिक विकास का सूचक होती है, पर शर्त यह है कि 
यह बुद्धि दीघंकालीन और निरन्तर होनी चाहिए । 

2. झाय का वितरणश--आधुनिक विचारधारा के अनुसार झ्राथिक विकास 
का हुसतरा भाष-दण्ड झ्राय का वितरण है। राष्ट्रीय आय तो बढ रहो हो, किन्तु 
उतका न्यायोचित ढग से वितरण न हो तो उसे विकास की अवस्था नहीं कहा जा 
सकता । भ्राथिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय आय का इस ढग से 

7९५. हो कि सबको पर्याप्त आय भ्राप्त हो सके । यदि बड़ी हुई राष्ट्रीय श्राय का 
ढक बडा जागे केवल पिन मुन व्योक्तेयों की हीफप्कम है तो इस स्थिति को ग्रुम्तीकी 
विकास का सूचक नही भाना जा सकता। इस बात की पूरी सम्भावना हैं कि राष्ट्रीय 
ग्राय बढने पर भी देश में दरिद्रता व्याप्त हो) उदाहरणार्थ भारत मे निधोजन के 
प्रथम 5 वर्षों मे राष्ट्रीय श्राय 9,530 करोड रुपये से बढ कर 20,00 करोड 
रुपये प्रति दप॑ तक पहुँच गई और इस तरह प्रति व्यक्ति आय 266 रुपये से बढ कर 
42] ₹ बापिक हो गई, लेकित फिर भी अमीर अधिक ग्रमीर और गरीब अधिक 
गरीब होते गए, वयोकि बढी हुई राप्ट्रीय आय का न्‍्यायोचित ढंग से विहरण नहीं 
हो पाया । यही स्थिति आज भी विद्यमाव है। 

3. गरीब जनता को अधिक लाभ--जेंब तक देश की गरीब जनता की 
आय में बुद्धि होकर उसे झधिकाधिक लाभ प्राप्त नहीं होगा तब तक उस देश की 
आशिक व्यवस्था चिकसित नहीं कही जा सकती | आधिक विक्रास के लिए आवश्यक 
है कि राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि हो और गरीब जनता को झ्धिकाधिक 
लाभ सिले । 

4. सामान्य एवं वास्तविक विकास दर--आधिक विकास का चौथा मापक 
सामान्य और वास्तविक विकास की दर है । सामान्य विकास की दर वह हैं जिस 

. पर प्रति वर्ष विकास सामान्‍्यत हुझा करता है। यह दर अनुमान पर आधारित 
| होती है । वास्तविक दर वह है जो वास्तव में होती है । जिस देश को अर्थ-ब्यवस्था 
में सामान्य दर और दास्तविक दर समाव होती है वहाँ आाथिक विकास की स्थिति 
पाई जातो है | यदि सामान्य विकास दर वास्तविक विक्रास दर से कम होती है तो 
बह अर्थ-ब्यवस्था अ््ें-विकसित मानी जानी चाहिए। इसी प्रकार यदि सामान्य 
विक्रास दर वास्तविक दर से अधिक होती है तो उस अर्थ-ब्यवस्था को अधिक 
विकासशील स्थिति में माना जाना जाए ), 

5, प्रति व्यक्ति श्राय- राष्ट्रीय आय में चूद्धि के साथ ही प्रति व्यक्ति आय 
मे वद्धि होना भी आवश्यक है। यदि प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि न हो तो आधिक 
विकास की स्थिति महीं मानी जाएगी । यह सम्भव है कि राष्ट्रीय ग्राय बढ़ने पर भी 
जनता की निर्धेनता बढती जाए | उदाहरार्थ राष्ट्रीय आय बढ रही है, लेहिन 
जनसख्या वी मात्रा से भी तेजी से दुद्धि हो रही है तो प्रति व्यक्ति श्राय समान रह 
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सकती है पा वस हो सवती है श्रौर तव ऐसे शाप्ट्र को झाधिक विकास वी श्रेगी 
मे नही रखा जा सकता । 
इस प्रकार मिप्कर्ष यही निकलता है कि एव देश मे प्राथिक विकास का कोई 
एवं निश्चित माप सही हो सवत्ा प्रो डी ब्षाइटसिंह ने लिखा है--“एक देश द्वारा 
प्राप्त की ग्रई झाथिक सम्पन्नता वे स्तर का माप उस देझ्व द्वारा भाप्त की गई उत्पादक 
सम्पत्ति की मात्रा से लगाया जा संकता है । ट्र्थ-व्यवस्या के विकसित होने पर नए 
उत्पादक साधनों को खोज लिया जाता है विद्यमाने राधनों का अधिक उपयोग 
सम्भव होता है तथा उपलब्ध याप्ट्रीय एवं मानवीय सम्पत्ति का उपयोग किया जाता 
है । एक देश में जितने अधिक साथन होते है उतनी ही अच्छी उसको ग्राथिक म्थिति 
ब्झजी है।”  अणजल ब+>र के 
3 आशिक विकास का महत्त्व 
([एफ्एएकक०९ ण॑ ९८णा०फांट दा0फ50) 
पूर्व बिवरण से झाथिक विकास का महत्त्व स्वत स्पष्ट है। आधुनिक युग में 
आधिक विकास ही एकमात्र वह है जिसके द्वारा मानवे अपनी विभिन्न श्रावश्यकताप्रो 
की पूर्ति कर सकता है । अ्र्धथक विवास के प्रभाव मे किसी भी देश का सर्वायीण 
विकास नहीं हो सकता । मानवीय ग्रावश्यवतादों को धूरा करत गौर निर्धनता थ 
चैरौजगारी को मिटाने के लिए ग्राथिक विकास ही एकमात्र और सर्वत्तिम उपाग्र है | 
आज के भौतिक्वादी युग का नारा ही आर्थिक विकास का है । 
आध्थिक विकास का महत्त्व प्रत्येक क्षेत्रों मे प्रकट है। इसे फलस्वरूप 
राष्गेय उत्पादन में बृद्धि होती है । राष्ट्रीय उत्तादन बढ़ने से राष्ट्रीय आय और 
प्रति व्यक्ति श्राय बढ़ती है जिससे बचत क्षमता वा विकास होता है । बचत बढ़ने 
से पूँजी निर्माण बढता है. और फलस्वरूप विनियोग दर मे पूर्वापक्षा अधिक वृद्धि 
हो जाती है । 
झाथिक विकास के फलस्वरूप देशों म नए नए उद्योगो का जत्म और विकास 
होता है | नए उद्योगो के पदपने से जतता को रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त होते 
हैं। परिशामस्वरूप बेरोजगारी मिटने लगती है ! इनके ग्रतिरिक्त श्रमिकों के 
समुचित प्रशिक्षण, बिशिप्टीकरणा, श्रम विभाजत, श्रमनतिशीलता आदि को पर्थाष्त 
प्रोत्माहन मिलता है १ उत्पादत के विभित साधनों का सशुच्षित उपयोग होने से 
अप मे वृद्धि होती है और राष्ट्रीय आय अधिकतम होने की सम्भावना बढ़ 
जाएँ 4 
आ्राथिक विकाप्त के वारसण पूंजी निर्माण और विनियोजन दर मे वृद्धि होगे 
लगती है जिससे पूँजी की गतिशीलता बढ जाती है और फिर भविष्य मे पूंजी 
निर्माण और भी अधिक होने लमता है| आशथिक विकास से देश में झौद्योगीकरण 
ब्रोत्साहित होता है। फलत जनता को आय मे वृद्धि होती है और उराकी कर दान 
क्षमता बढ जाती है | झाथिक विद्ास ने कारण नए-नए उद्योगों की स्थापना होने 


से व्यक्ति का चुनाव क्षेत्र भी ऋधिव व्यापक हो जाता है। उसे मन चाह छ्षेतों भे 
काणे करने का अवसर मिलता है 





4 वि विकास के विद्धान्त 


आएथिंद विकास के फलस्वरूप जब च्यक्ति दो रुचि के कर 
है तो उस्तही काये क्षमता में बुद्ध होती है झिससे द्श में इुल तल 
होता है। साथ ही जबता को अधिकाधिक सेवाएँ और पक हर हे पका 
है। इसके अधिरिक्त नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय मे हे तट कक 
मनोवैज्ञानिक झुकाव मावदता की ओर अधिक होते लगता है रा 958 
और वे नहीं रहते तो वे अचिक देवालु और सहतशील बेन 2 कक ड 
के कारण! देश के उपलब्ध प्राइतिक साथतों का कुशलता और ४ 44०४ 
दिदोहन सम्भव हो जाता है । कृषि पर भी ग्रच्छा प्रभाव रा के कट कर 
पर कृषि होने खगती है ॥ तबीत देशानिक साधतों के प्रयोग ण॒ 


आल्यत्ट मैगी ही 


आथिक विकास के कारण मदुष्य प्राकृतिक प्रकरोणे प्र विजय प्रापो करे 
में सप्ष होता है। तकनीरी साबन्त के बल पर ब्रत्प श्रम से ही पर्याप्त शाह 
सामग्री चौर उत्पादत की अन्य बसतुएँ प्राप्त की जाता सम्भव हो जाता है. जिससे 


जा 


ह/6, 2 का २6 
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ब्रकान्न और प्रभाव भ्ादि के कष्ट बहुत कम हो जाते है। सामाजिक प्रेवाओ्रों भौर 


मनीरदन के साधनों मे पर्याप्त युद्ध हो जाती है ! पलस्वहप मूत्यु-दर घटकर सोगों 


वी झौसत ग्रायु बढ़ छाती है । ग्राविक विकास का भहंत्व प्तामरिक क्षेत्र में भी 
प्रकट होता है। प्रौद्योगिक दृष्टि से सम्पन्त देश अपनी सामरिक व प्रतिरक्षा शक्ति 


को भली कार युदुढ़ बदा सकता है ( श्राथिक बिदास के कारण देश में इस प्रकार 
के साधत जुटाना सम्भव हो जाता है. जिनसे सामाजिक व्यवस्था को सुधार हग से 


विकसित क्या जा सके ॥ 


इस प्रकार प्रकड है कि प्राथिक विकाम के फलस्वरुप एक देश के सस्पूर्ण 
जोवत में विवास होने लगता है।आधिद विश्क्त इस भौतिए युग में रर्बागाश 


विफ्रात्न की कुंजी है। 


आ्रार्थिक विकास के दो४--<स ससार पर कई भी वस्तु, सिद्धान्त था विधार 
सवेबा दोपसुक्त वहीं माना जा सत्ता और आधिक विकास भी इसका झोई अ्रपवाद 
नहीं है। जहाँ प्राशिक बिंकाध एक राप्ट्र की रर्वायीण उन्नति के लिए आवश्यव 


'. है वहाँ इसके कुछ दीय_ भी हैं झितसे 





से वयासम्भव बेचते रहता चाहिए। आधिक 
विकास में विशाल पँमाने पर उत्पादण की बाने की ग्रवृत्ति पाई जाती है भौर 
उपभोक्ता्ों की व्यक्तिगत हछि पर ध्यान नहीं दिया जाता। आिक विकास के 
कार सतुष्य का जीवन मशौती हो जाता है। विभिष्टीकरण के कारण वह संदेव 


हुक ही किया दोहराता है गौर इस प्रकार मौरमता का वातावरण पनपता है। 
पूंजी और श्रम के भगदे भी साप्रातिक-आधिऊ जीवत को झमिशप्त किए रहते हैं। 
पृजीप्ि उद्योगो से अधिशाविक लाभ कमाने के स्िएं श्रमिकों का शोष्श करने 
जगते हैँ । फलस्वरूप पूँणीपियों भ्रौर श्रमिकों में विवाद उठ खड़े होते है जो 
ताला-बच्दी, हडताल और हिंसा का झुए के लेते है। इन सथडों के कारता कभी- 


काशी तो देश की सम्पूर्ण आषित और सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाती है ! 


आदिक वियास का अर्थ ओर अवधारणा < 


आधिक विकास से एकाधिकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है। 
भौतिकवाद इतना छा जाता है कि मानवीय मूल्यों का हास होने लगता है और 
चाल्विक मनोवृत्ति को बढ़ावा मिलता है । आर्थिक विकास व्यक्तिवादी प्रवृत्ति को 
प्रोत्साहन देता है जिससे सयुक्त श्रौर व्यापक परिवार श्रथा समाप्त होते लगती है। 
व्यक्ति धीरे-धीरे इतना स्वार्थी वन जाता है कि उसे अपने परिवार और गाँव वी 
चिन्ता नहीं रहती। प्रामोण ख्षेत्रों से नगरीश क्षेत्रों की ओर पलायन की प्रवृत्ति भी 
बढ़ती जाती है । 
ग्राथित विकास ने. फलस्वरूप उच्योग्रा के केस्रीजरणण वो भय बढ़ जाता 
हैं । महत्त्वपूर्ण उद्योग पूँदीउतियो के हायो में क्रेल्ित हो जाते है जिनसे पाप्त होते 
वाले लाभ का अधिएाँश भाग वे खुद ही हडप जाते दैँ ( श्राथित केसटीयूवरए की इस 
प्रवीक्षेट ऐ एजरामोजम श्राविक कल्याण की वृद्धि नही हो पाती और गदी 
बस्तियों, बीमारियों श्रावि के दोष देश भे घर बर जाते है । 
आर्थिक विकास देश भें धत के असमान वितरण के लिए भी बहुन कुछ 
उत्तरदायी होता है । पूँंजीपति और उद्योगपति पौद्योगिक क्षेत्र मे छा जाते है । वे 
लाभ का बहुत बडा भाग स्वय हडप जाते है जबकि श्रमिकों को बहुत कम भाग 
मिल पाता है । फलस्वरूप आ्राथिक विपमताएँ पू्वापेक्षा बढ जाती है । इसके अतिरिक्त 
देश के कुटीर आ्लौर लघु उद्योगो को प्रोत्साहत नही मिल पाता । मशीतो के उपयोग ने 
कारगा बढ़े पैमाने पर उत्पादन करके बडे पैमाने के लाभ प्राप्त करने का लालच बना 
रहता है । लघु और क्ुटीर उद्योगो क्ञी ओर पूंजीपतिथो की रुचि नही जाती । इसवे 
अतिरिक्त इग उद्योगों की वस्तुएँ भी मेहगी होती हैं जो प्रतिस्पर्धा मे ठिक नही पाती। 
निष्कर्षत आथिक विकास वे अब्छे और बुरे दोनों ही पहलू है। कुल 
मिलाकर अच्छे पहलू ही अधिक सबल और ग्राह्म है। ग्राथिक विकास के अ्रभाव 
मे वोई देश व समाण जित बुराइयो और अ्रभिशापो से ग्रस्त रहता है, उनती तुलना 
में झआथिक विकास को अवस्था मे पाई जाने वाली बुराइयाँ बहुत कम गम्भोर ग्रीर 
पीडाकारक हैं। इसके भ्रतिरिक्त आशिक विकास की बुराइयाँ ऐसी नही है जिनका 
कोई समाधान न हो सके । भ्रयत्त करने पर इसकी अझ्तेक बरुराइयो को बहुत कम 
किया जा सकता है । 
प्राथिक विकास को प्रमुख बाधाएँ : जेकब बाइनर तथा 
जेराल्ड एस० सायर के विचार 
ब्राजील के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय म जेक्च वाइतर ने वर्षों पूर्व झाथिक 
विकास पर एक भाषण दिया था जिसमे अन्यान्य बातो के साथ उन्होंने आशिक 
विकास + कुछ प्रमुख वाधाप्ओो का उल्लेख क्या था । इसी प्रकार जेराल्ड एस० 
मायर ने वर्षो पूर्व अपने एवं लेख भे सीसित आविक विज्ञप्त की समस्या पर प्रकाश 
डाला था। इन विद्वानों द्वारा आथिक विकास की जिन बाधाओं झौर समस्याझो को 
अस्तुत किया गया वे बहुत कुछ अश्यो मे आज भी उतनी ही सत्य हैं जितने पहले थी । 
इन दोनों गर्थशास्पियो के विचारो का सारांश हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं । हे 


6 आ्राथिक विनास के सिद्धान्त 


जैकव बाइनर के विचार 
न हलके 2440 है विक्रास' के सर्वाधिक सापान्य सापदण्डो पर विचार 
है। इस सम्दत्य में उन्‍्हों विकास की कुछ पग्रुव वाषायों को प्रस्तुत किया 
के हर हे ही वही हि ने आाधरिक विकास' शब्द का प्रयोय केबल आिक प्रगति 
बाग गा शोक न है पर्पुदर ऐसी आ्राथिक प्रगति के ग्रय॑ में भी किया है जिसके 
रखता सम्बन्धित है । दे को बढ़ाना या वतमान उच्न आय स्तर को स्थावित 
है? न केबेस एक 5 व बआइनर ने झराथिक विकास की जिन बाधाओं को गिनाया 
+* ईंधरे दे प्रभावित है वरद्‌ एक दूसरे की अतिव्याष्त भी करती हैं।- 
(क) निम्त *उत्पादिता फलन--अ्रथम अ्रकार की बाधाओं में निम्त 


* "४रता फेलत' हैं। इनके लिए सबसे भ्रधिक उत्तरदारी गुणशात्मक तत्व रा 

भा शव 
रि धिः फ्री तत्व है, जो 
हि का 3-७ के. आरिक चताय तीर अमनथ चुत 4 ५ 


“हू प्राकृतिक हो प्रयवा मानवीय, यधा-- 252 के 

(४) अपिकूल प्राकृतिक दातावरश आशिब विज्रास के भाग में बहुत बढ़ा 
बाधक बन सकता है, डिन्‍्तु स्विट्जरलेष्ड का उदाहरण यह सिद्ध करता है कि 
प्रतिकूल प्राकुृतिश घातावरख 'एक घातक याधा' नहीं हो तकता और मानवीय 
साधनों के उत्तम गुणों द्राशा इस पर कादू पाया जा सकता है । 

(४) श्रमिक जतसख्या का 'गु' भी बहुत महत्त्व रखता है। इसमें 

इतब्लोगिक तथा कृपक मजदूर, उद्मकर्त्ताप्रो तथा सगठकों का वरिष्ठ वर्म तथा 
कुशल इल्जीनियर झौर तकतीरी विश्येषत आदि सव सम्मिलित हैं। पमान 
परिस्थितियों में उच्च श्रम्त उत्पादिता के लिए सबसे पहली आवश्यकता यह है कि 
साधाएण जनता साक्षर, स्वस्थ, सुपोषिद, सशक्त परिश्रमी हो । वाइनर ने लिछा 
है, “मुझे विश्वास है कि बहुत से देशो में यदि पह शर्ते कर ली जाए तो तेज प्रार्थिक 
विकास के लिए भ्रन्य सब भावश्यकताएँ अपने आप और प्रासानी से पूरी हो जाएँगी। 
मुझे बह भी विश्वास है कि जहाँ यह शर्त पूरी नहीं की गई ग्रौर जहाँ इस लक्ष्य की 
प्राप्ति के लिए उस सीमा तक कोशिश नही की जाती जहाँ तक राष्ट्रीय साधने इसे 
खप्णत शनाते है, वहाँ व्यापक गरीबी झौर मन्द प्राथिक विकास के कारण स्पष्ट 
करने के लिए भ्रन्य काररा ढूँढने की आ्रावश्यक्तता नहीं । यद्यपि यह निश्चित है वि ग्रे 
झन्य वारख भी वहाँ विद्यमान होगे ।” तई शिक्षा के प्रति जनसाघारण मे पर्याप्त 
उत्माह को कमी तो पायी ही जाती है लेकिन वास्तविक कढ़िताई तो “इस शिर्क्षी 
हपा से प्रदार करने मे योग्य शिक्षकों की कमी” है। इस कमी को दूर विया ता 
हक ैर-यद्ि शिक्षकी को प्रशिनित करने के लिए, शिक्षको को विदेश दुलावा 
जाए, घथवा शिक्षकों के प्रशिवषण कार्य को सौसने के लिए चुनें हुए देशवासी विदेश 
अजे जाएँ । “राष्ट्रीय लक्ष्य केवल कूल आय मे वृद्धि करना नही पक्युत्‌ प्रति च्यकि 
आय में बृद्धि करना है, उसका मुल्य उद्देश्य अपने लोगों की सम्रद्धि है, समग्र सहार 
बी समृद्धि तहीं ।7 


+, वध्रवात एुइ लि अत्यविकाय का अर्वशास्तर, पृष्ठ 3-25. 
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(छत) पूंजी को दुर्लभता- इस बाघा पर वाइनर का विचार है वि-- 
की दुर्लभता निरपेक्ष हो सकती है अथवा लाभदायक निवेश के अवसरो की दुष्टिसे 
कैवल सापेक्ष हो सकती है । प्रयम विश्वयुद्ध कै थोडी देर पहले तब शयुक्तराज्य 
अमेरिका व्याज की उच्च दर बाला और ऋण केने याला देश था। परन्तु सम्भवत 
तव भी उसकी श्रति औद्योगिक-श्रमिक पूंजी छुछ ऐसे देश से अधिक थी, जिनसे वह 
ऋणा लेता था । प्रस्तुत उद्देश्यों की दृष्टि से देश के भन्दर विद्यमान प्रति व्यक्ति 
पूंजी की अपेक्षा देश में प्रयोग हो रही प्रति व्यक्ति पूंजी श्रधिक महत्त्व रखती है. 
वयोकि जब पूँजी या प्रयोय करने वाला पजी देने वाला कैश एक की नहीं होता, 
ऐसी पूंजी, पूँजी देने वाले देश की अपेक्षा पूँजी लेने वाले देश के श्राथिक विकार की 
प्राय , और कदाचित्‌ सदा ही, अधिव प्रोत्साहित करती है॥ कसाडा इसका एक 
उचित उदाहरण है परन्तु किसो देश को झ्राथिक प्रगति पर लार्भाश और ब्याज के 
अन्तर्राष्ट्रीय भुगतावो और वसूलियो के प्रभाव को भुलाया नहीं जा सकता ।" 
'गकिणी गरीब वेश मे झान्तरिक पुँणी राचय को गति धोषों होना जरूरी है। 
झाय हू बचतों का साधन है, और जहां प्रति व्यक्ति श्राय कम होगी, वहाँ प्रति व्यक्ति 
स्वैच्छिक बचत वी वार्पिक दर भी कम होगी। परन्तु, इस विचार पर सामान्य 
सहमति पाई जाती है वि विसी फिसी निश्चित समय पर एक निश्िदत जनस्या भे 
कम आय बाले वर्गों की भ्रपेक्षा ग्रधिक आय वाले वर्मो की झाय मे वापिक बचत की 
प्रतिशतता अधिक होती है, इसलिए आय का वितरण जितना ग्रधिक श्रसम होगा, 
कुल प्राय मे से होनी वाली बचत की प्रतिशवता उतनी ही भ्रधिक होगी । यह भी 
सत्य हो सकता हैं कि समय अनुसार जतेनजैसे श्रौसत आ्राय बढती जाती है, राष्ट्रीय 
झ्राय मे होने वालो वापिक बचत की प्रतिशतता भी वंसे-वैसे ही बढतों जाती है । 
परन्तु इसकी पुष्टि करने वाले ग्ानुमविक तथ्यी का ग्रभाव है और इस पर सन्देह्‌ 
होने के कुछ सेद्धान्तिक कारण हैं, परन्तु जो बाद अधिक विश्वास से फ्दी जा 
सकती है, यह है कि समय क॑ साथ-साथ जैसे-जैसे औसत आय बढती जाती है, बसे 
वैसे प्रति व्यक्ति दापिक बचत को कुल गाना भी बढती जाएगी। मह भी ध्यान में 
रहना चाहिए, कि प्रति व्यक्ति आय तया घन की माना जितनी अधिक होगी, उतनी 
ही लोगो वी साख भ्रविक होगी, और परिणामस्वरूप यदि वे चाहें प्रो विदेशों से 
प्रति व्यक्ति अधिक ऋण लेने भे सभर्थ होगे । सम्पत्तिवान्‌ ब्यक्ति को अ्रधिक और 
आसानी से ऋण मिल जाता है ॥7 

चाइनर ने यहाँ सामान्य प्रवृत्तियो की ही बात की है, “और हो सकता है कि 
विशेष दैज्ञो तथा विशेष भ्रवसरो पर ये श्रवृत्तियाँ साँल्भातिक अथवा विशेष अन्य 
कारशो से विफल हो जाएँ ।” 

(म) विदेश व्यापार की परिस्थितियों से सम्बद्ध बाधाएँ--वाइनर के 
अनुसार त्तीफ्तरे प्रवार की बाघाएँ विदेश व्यापार को परिस्थितियों से सम्बद्ध हैं। 
“कहा जाता है कि इत परिस्थितियों का यरोब देशो पर आर उन देशो पर विशेष 
रूप से प्रतिकूल प्रभाव पडता है, जिनके निर्यात मुख्यत मूल उत्पादन होते हैं और 
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जिनके आयात मुख्यतः विकसित उद्योगों वाले देशो में बने पदार्थ होते हैं ।” जेकव 
वाइनर का विचार है कि यद्यपि पष्य-व्यापारिक स्थिति मे कोई प्रतिकूल परिवर्तन 
अपने-ग्राप मे सदा एक अलाभकारी तत््व होता है, तयापि यह आवश्यक नहीं कि 
इसके कारण विदेशी व्यापार से प्राप्त होने वाला भौतिक लाभो भधवा इसकी 
लाभदायकता में भी प्रतिकूल परिवतंन झ्राएं। व्यापार की मात्रा मे वृद्धि अ्रधवा 
निर्यातो की कीमतों की अपेक्षा उनकी वास्तविक लागतो में अधिक कमी जैसे अन्य 
तत्त्व व्यापारिक स्थिति के प्रतिकूल परिवर्तंत के कारण होने वाली हानि को, न 
केबल पूरा कर सकते हैं, अपितु उसे लाभो मे भी परिवर्तित कर सकते हैं ।” 

वाइनर ने आगे लिखा है--“किसी देश की व्यापारिक शर्ते इस बात पर 

निर्म॑र करती हैं कि निर्यात बाजार मे वह अपने पदार्थों कौ विश्व माँग के मुकाबले 
मे क्तिनी मात्रा प्रस्तुत करता है । किसी देश की जनसख्या मे जितनी ग्रधिक बूद्धि 
होगी, शेष परिस्थितियों के समान रहने पर, उसके प्रमुख निर्यातों की वह मात्रा भी, 
जो वह विदेशो को बेचने के लिए प्रस्तुत करेगा, उतनी ही अधिक होगी, बशर्ते कि 
थे पदार्थ देशीय उपभोग के भी, प्रभुख पदार्थ नही, झ्लोर इस कारण उसकी व्यापारिक 
स्थिति उतनी ही भ्रधिक खराब होने की प्रवृत्ति रखेगी । परन्तु यह प्रवृत्ति सब देशो 
पर लागू होती है, चाहे वे कृषि प्रघाव हो अथवा उद्योग प्रधान, भौर ऐसी स्थिति 
मे दोनों प्रकार के देशो के लिए जनसख्या की वृद्धि की दर को घटाना ही उचित 
उपाय होगा । किसी कृषि प्रधान देश में मण्डी की झ्नुकुल परिस्थितियाँ होने पर, 
जनसंख्या की तीब्रगति से वृद्धि, जिसके साथ-साथ उसके कृषि पदार्थों के लिए माँग 
सानुपात न बढ़े, अपने-आप ऐसी शक्तियो को क्रियान्वित करेगी जिमसे देश के 
उद्योगीकरण की प्रवृत्ति बढ जाएगी, क्योकि इससे कृपि उत्पादन के लाभ कम हो 
जाएँगे ।” 

४; बाइनर की दृष्टि मे “क्सी अल्पविकसित देश को विदेश्ली व्यापार के क्षेत्र 
में उपलब्ध अवसर उसकी झाथिक प्रगति की दर निर्धारित करने वाला एक 
महत्त्वपूर्ण कारक होता है ।” 

“सामान्यतः कसी भी व्यक्तिगत देश के वश मे यह निर्णय तहीं है,कि 
विदेशी बाजारों मे उसके निर्यातों का क्या होगा ; न ही वे शर्ते उसके वश में होती 
हैँ जितके अनुसार वह अपने आयात प्राप्त कर सकता है । जिस वात पर उसका पूरा 
नियन्त्रण होता है, वह यह है कि कृत्रिम रोको द्वारा वह उस सीमा का निर्धारण 
कर सकता है, जहाँ तक आयातो के प्रवेश को रोका जा सकता है | परन्तु कोई ऐसा 
अल्पविकसित देश नही है, जिसके विदेशी व्यापार के बन्धनों को हठाने अबवा कम 
करने के लिए बहुत दाँव न लगाने पड़ते हो )” 

(घ) जनसस्या-यूद्धि को तोव गति से सम्बद वाधाएँं--वाइनर के झनुसार 
आथिक विकास वी चौथी और अन्तिम प्रकार की वाघाएँ जनसस्या वी वृद्धि की 
तीद गति से सम्बद्ध है। “उच्च स्तर की प्र्ति व्यक्ति आय प्राप्त बरके तक व्यापक 
ग्रीबी को हटा कर आरधिक समृद्धि के मार्ग मे यह एक वहुत बडी बाघा है । सभी 
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गरीब देशो के ऊपर जनसस्या की वृद्धि डरावने वाले बादलों पी तरह मेंडसती है । 
यह भ्राविक स्ृद्धि के लिए जेप सव कारकों के योगदाव को विफल कर सकती है । 
जकनीरी ज्ञान की प्रगति, नए प्राहनतिक साथनो वी खोज, विदेशो हे प्राप्त होने वादी 
आधिक सहायता, तथा विदेशी व्यापार के प्रतिबन्धों के निवारण के फलस्वहूप मुलमभ 
होते बाले आयिक प्रवृति के प्रवसर, चाहे कितने मी क्यों ८ हो उन सबका प्रमुख 
परिणाम केवल ऐसे वच्चो की सस्या में दृद्धि मात्र हो सकता है जो एक अत्यायु 
और दु श्ली जीतरग विताने को बने रहते हैं। जनशरया की वृद्धि आधिक प्रगति को 
कम कर सकती है, भोर कुछ परिस्थितियों भे यह प्राधिक कश्याण मे भाषीदारों की 
संख्या वदाकर इस झायिक झब्याश को बड़ा भी सकती है । यह तभी द्वो सकता है 
जब जतसस्या दी वृद्धि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि वा परिणाम हो। जो बढ़िया 
पौष्टिवता, बढ़िया शिक्षा, बढ़िया सफाई सुविषायों द्वारा अ्रधिकाधिक बच्चो को एुक 
रबस्प् तथा क्रियाभीस वमस्क जीवन ब्यतीत करने के योग्य बनाती है । यह वहुत ही 
द्वानिकारक होगा, यदि जनझस्या पी वृद्धि मुस्यत आधुनिक सा्वेजनिक स्वास्थ्य बी 
क़वतीको कै प्रयोग का प्रिशाम हो, जिनके कारण बाद नी झायु भवस्थां में 
स्थास्थ्य दशाओों के सूधार तथा उत्पादन' रोजगार दे अ्रवसरो के विल्तार की दर की 
अपेक्षा शिशु मृत्यु दर अधिक त्ीज्र भ्रति से बदती है ।” 

“सबसे विराशाजगग विषय यह है कि जमसस्यातिरेक की समस्या के कोई 
सरल तथा तिश्चित उपचार उपलब्ध नहीं हैं, झौर सब्तति विरोध का उपाय, जो 
बहुत से समाग-वैज्यानिशे कौ दृष्टि से एक गाजर प्रभावशाली उपाय है, समभदारी 
ओर प्रभावों ढंग से प्रयुक्त होते के लिए काफी उँचे स्तर की शिक्षा और प्राय की 
मँग शरता है ! 
के पड़ (भ मायर के दिचार 

जेराहड एम भायर की माम्यता है कि “पिसी देश रा सामाजिक तथा 
'राननीतिक परिवेश विकास के भ्रनुकुल भी हो सकता है और नही भी हो सकता है । 
कुछ भामिक तथा सामाजिर प्रवृत्तियाँ मन्य प्रयृत्तियो को अपेक्ष विकास दे लिए अधिक 
अनुकूल होती है, भौर विक्ता्न सम्बन्धी साहित्य भी इस समस्या के राजनीतिक तया 
सामानिक प्रश्नो पर प्राय जोर देदा है।" मायर ते 'बिकास से सम्भावित दाधाड्रों' 
को अपने खेख में तिम्त प्रकार घिनाया हैं-- 

(ग्र] विकास सम्दन्दी सामाजिक तथा राजदीतिक ध्रपेक्षताओो का भ्रभाव- 
आधिड प्रगति दही होगी जद तक वातावरण झनुकूल न दो । देश की जतता में 
'गवि की झाकाक्षा होनी चाहिए, और उतनी सामाजिक, भ्राविक, कानूनी तथा 
एगतीतिझ संस्थाएं उसके अनुकूल होती चाहिए ।” जेराल्ड मायर का विचार है कि 
छु क्षेत्रों के भ्रल्पविकास के लिए वहाँ “विकात रम्वस्थी तया राजनीतिक 
पेक्षताग्रों वा प्रभाव” उत्तरदायी है। अदद्धे-सामन्तो समध्यात्रो वाया प्रतिबन्धपूर्ण 


जह्बी, पृष्ठ 48-69, 


20 आर्थिक विकास के सिद्धान्त 


स्वभाव, शक्तिहीन शासन, सामाजिक विधान का अभाव, प्रोत्साहनों का अभाव, 
अपर्याप्त शिक्षा और कमजोर स्वास्थ्य, ये सव इस बात के साक्षी है। बस्तुन. यह 
बहुत-कुछ सत्य है कि कोई देश आयिक रूप से इसलिए पिछडा रहता है क्योंकि बहू 
राजनीतिक, सामाजिक तथा भौतिक रूप से पिछडा होता है। इस समाजशास्त्रीय 
दृष्टिकोश से आगे बढकर यदि शुद्ध आधिक दृष्टिकोश से सोचा जाए तो भ्ल्प 
विकास को समस्या का एक स्व्ाधारण उत्तर साधनों का अभाव तया जनचख्यातिरेक 
है । यदि किसी देश मे प्रयोग करने योग्य प्राकृतिक साधन नहीं होगे तो विकास की 
सम्भावना स्वाभाविक तौर पर नही होगी । प्रति व्यक्ति साघनों वी बरंमान अल्पमात्रा 
या तो साधनो की समाप्ति का परिणाम होती है या जनसख्या की वृद्धि में ऐसी 
तीत्र गति है जिसके कारण उपलब्ध साधनों एर जनसल्यातिरेक का दबाव पड़ रहा 
हैं। “किसी पिछड़े हुए देश मे स्थिरता सिद्धान्त के विपरीत जनसझया की वृद्धि ऐसे 
अथवा नवीन कार्यो को प्रोत्साहित नही करती जिनसे पूंजी प्रयोग का विस्तार 
/ । इसकी जग्रह, यह पूंजी सचय की दर कम करती है, निस्सारक उद्योगों में 
खागतो को बढा देती है, छिपी हुई बेरोजगारी की भात्रा को बढा देती है, और एक 
बडी सींभा तक यह (जी निवेश की दिशा को इस प्रकार बदल देती है कि यह ऐसे 
बच्चो के पालत-पोपण मे खर्च हो जाती है, जो उत्पादक अवस्था को प्राप्त होने से 
पहले ही मर जाते है। सक्षेपर भे, साधन पूँजी-निर्माण मे नही प्रत्युत जनसस्या- 
निर्माण में खप जाते हैं ।” 

(ब) बाजार सम्बन्धी अपुरंंताएँ--अल्पबिकास की समस्या का उत्तर 
जनसख्यातिरेक ही नही है, ग्रन्य बाघाएँ भी विशेष महत्त्वपूरों हैं, और इनमें एक है 
बाजार सम्बन्धी अपूर्णताएँ । जेराल्ड मायर का कथन है कि- 

“यदि हम अल्पबिकसित देश के सम्बन्ध मे उत्पादन-सीमा सम्भावना बक्र या 
हूपान्तरण बक़ की सकल्पना कर सकते हो, तो हम यह कह सकते है कि वास्तविक 
उत्पादन-सीसा उस अधिकतम सम्भव सीमा के बहुत अन्दर रही है, जहाँ साधनो के 
इष्टतम विनियोजन द्वारा पहुँचा जा सकता था | जिन उत्पादन फलनो का वास्तव मे 
प्रयोग किया गया है वे बहुत ही घटिया अथवा “कुट' उत्पादन फलन रहे है। 
बहुत-सी मण्डियो सम्बन्धी अपूर्णाताओं को ऐसी सूची मे रखा जा सकता है जिनके 
कारण साधनों का इष्टतम विनियोजन नहीं हो सवा है और इस कारश वास्तविक 
उत्पादन-सीमा बढकर अधिकतम सम्भव सीमा से मिल नहीं पायी हैं । जिन अपूर्णतामों 
का अधिकतम बार उदाहरण दिया जाता है, वे हैं अपर्णा ज्ञान अपूर्णो गतिशीलता, 
साथनों की प्रपू्ण विशिष्टवा तथा साथनो की अपूर्ण वित्राज्यता ) सम्माव्य साधनों का 
अज्ञान तथा तकनीतीं ज्ञान की अनभिज्ञता अपूर्ण ज्ञान की दो अभिव्यक्तियाँ थी । विश्व 
बाजार को तो छोड ही दीजिए, देशीय वाजार की परिस्थितियों का अज्ञान इसका 
एक अन्य उदाहरण है । रूढि तथा पद के बन्धनों के कारण देशीय श्रम भौगोलिक 
तथा व्यावसाथिक दोनो दृष्टियों से मतिहीन रहता है ॥ इस ग्रतिहीनता को दूर करने 
के लिए उच्चतर आर्थिक प्रतिफल भी प्रभादी नही होते।" 
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“अल्प विवर्सित अर्थ-व्यवस्था को अपूर्णातागरो को भुठलाया नहीं जा सकता, 
लेकिन उन्हें म्रावश्यकृता से अधिक्त महत्व मिल जाएगा यदि हम केवल यह 
कहेँ कि विकास की समस्या केवल यह है कि “साधनों के इप्टतमस विनियोजन 
द्वारा वास्तविक्त उत्पादन सीमा को बढाक़्र अग्रिक्ृतम सम्भव सीमा के साथ 
मिल्रा देते के लिए इन वाघाओ्रो को दूर क्तिया जाएं।” मायर वा लिखना है 
कि--”इस बात पर भ्रवल सन्देह हो सकते हें कि क्या साधनों के दष्टतम 
चविनियोजन की उपलीय, जहाँ तक यह सीमान्त झतों की पूति पर निर्मर है, एक 
प्रल्पविकसित देश के लिए कोई विज्ेष सम्बन्ध रखती है | उत्तादन में कोई विशेष 
बुद्धि प्राप्त करने के लिए 'सीमान्त शत्तों की अपेक्षा! कुल झतर्तों की पूर्ति अधिक 
आवश्यक है। “ध्र्थ-ब्यवस्था वी उत्पादन-कुशलतए बढाने की अपेक्षा यट बात अधिक 
महत्त्व रखती है कि क्‍या उत्पादन सामर्य्य का निर्माण करना चाहिए अ्यवा इसका 
नाश करना चाहिए--क्या क्सी पदार्थ का उत्पादन अयवा उपमोग झ्नारम्भ या त्याग 
कर्के बुल उत्पादन बटाया नहीं जा सझता ? किसी नए पदार्थ के उत्पादन ब्थवा 
रैकवे के आरम्भ करन को किया को, जो प्रदेश को कुल उत्पादन सरचता को बदल 
सकती है, सोमान्त समजन का नाम नहीं दिया जा सकता । सीमान्त परिष्कारों के 
समग्रत बनते से पहले कई केवल एक बार होने वाले सरचनात्मक परिवर्तन तथा एव 
विस्तृत सीमा पर एक ही समय पर दिवरित होते वाले, और एकदम झधिक माजा 
में किए जाने वाले निवेश कय होना झावश्यक है ताकि निवेशों का प्रयोग कुल 
सामर्थ्य तक हां सके ।? 


“इसलिए पिउड़े हुए देशों में निम्न उत्पादन का वास्तविक कारण सीमान्त 
शर्तों की श्रपूति की बजाय इन बड़े-बड़े परिवतनो का अभाव दताया जा सकता है । 
वास्तविक निम्न उत्पादन सीमा को आगे दढ्वक्र उच्चतम सीमा के साथ मिलाने के 
लिए सौमान्त समजन का सहारा लेना मृगतृष्णा सिद्ध होगी | यदि निराधार रूप भ 
यह मात भी लिया जाए कि इस मनोरथ म सफलता प्राप्त की जा सकती है, सो 
भी इससे उत्पाइत मे इतनी वृद्धि नहीं हां सकती जितती क्लि कुल शर्तों की पूर्ति 
से उत्पन होने वाले बडें-बडे परिवतनों से सम्भव हो सकती है । जहाँ तक उतल्तादन 
मे दृद्धि का सम्बन्ध है न क्वल तेज निवेश के लिए, प्रपितु जतसल्या वृद्धि वी 
अपेक्षा उत्पादन बुद्धि को अ्रधिक्र करते के लिए और इस' प्रकार प्रति व्यक्ति पूँजी 
बढ़ाने के लिए भी निवल पूँजी निर्माण को आधारभूत झर्ते के मुकाबले में सीमात्त 
समजनो का महत्त्व गौष रहा है 

* क्ल्तु कुल शर्तों के उपयुक्त महत्त्व पर जोर देने, तथा इस दृष्टिकोएश के 

महत्त्व को हि सीमास्व परिवर्तंनों से विकास क्या जा सकता है, न्यूततम बताने का 
यह अर्थे नही लगाना चाहिए. कि बाजार सम्बन्धी ऋपु्णाताम्रों लया वाघाझों का 
नितान्त काई महत्त्व नही रहा है ॥ इसके विपरीत, उनका बहुत महत्त्व है, न केवल 
इमोलिए कि उनके कारण सीमान्त समजन सीमित रहा है, प्रत्युव्‌ इस कारण भी 
कि ये कुछ शर्तों की पूति के भागें मे दाया वन कर खडी स्टी हैं सौर इस प्रकार 
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झल्पविकसित अर्थ-व्यवस्था के निर्यात क्षेत्रों में होने वाले विकास की भैष अ्थे- 
व्यवस्था मे सब ओर फैलने से रोकती रही हैं ।” 

(स) 'कुचक--अल्प विकास के एक अन्य दृष्टिकोण के अनुसार “एक 
पिछड़ी श्रर्थ-ब्यवस्था इसलिए पिछडी रहती है, क्योंकि इसका कुल उत्पादन इतना 
कम होता है, और झारक्षण भण्डार इतने नगण्य होते हैं कि उपभोग सम्बन्धी 
आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात्‌ पूँजी सचय के लिए बहुत ही कम भाग शेष रह 
पाता है । इसके फलस्वरूप उत्पादन मे कोई विशेष वृद्धि नही हो सकती । अपनी 
चरम सीमा पर ऐसी भ्रथं-ब्यवस्था एक निर्वाह अर्थ-ब्यवस्था ही रह पाती है ।” भ्रतेक 
प्रकार की परिस्थितियों के सयोग के कारण पूँजी सचय परिसीमित रह सकता है, 
यथा-सम्भाव्य साधनों का पर्याप्त ज्ञान न होना, साधनों काज्ञान हो भी तो 
आवश्यक सहयोगी साधनों की कमी, जैसे पँजी तथा उद्यमकर्त्ताओ्ों का भ्रभाष, 
श्रौद्योगिक तकनीको के ज्ञान का भाव, प्रशासन तथा सगठन सम्बन्धी कौशलो का 
अभाव आदि । उत्पादन श्रम प्रधान अथवा भू-प्रधान होने से प्रल्प-विकास की 
स्थितियों को बल देता है । सीमित पूँजी, गोदामों की सुविधा का प्रभाव, अपर्याप्त' 
नकदी आरक्षण, मीमित बाजार झ्ादि अन्य झनेक छोटे मोटे कारण पिछड़ी अर्थ- 
व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होते है। सरकार की राजकोदीय तया मौद्विक नीतियाँ 
यदि समुचित रूप से परिप्कृत नहीं होती तो भी बचत की बचतो द्वारा ग्रान्तरिक 
विकास सम्भव नहीं हो पाता । मायर के जिचारानुसार “जहाँ तक विकास का सम्बन्ध 
है, झन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो के विपरीत परिणाम सम्भव हो सकते है- कुछ अ्रवस्थाओ 
में इनके कारण बिकास को प्रोत्साहन मिल सकता है और अन्य अवस्थाझो मे इनसे 
विकास सीमित रह सकता है ।” 

(द) विदेशों निवेश के प्रभाव--विदेशी ऋणो की झावश्यकता से यह अर्थ 
नही लिया जाना चाहिए कि विकास की समस्या केवल एक वित्तीय समस्या है जिसे 
केवल विदेशी निवेश उपलब्ध होने पर ही सुलकाया जा सकता है । कई देशो ने, 
जिन्होने प्रथम महायुद्ध के पूर्व काल में भारी मात्रा मे ब्रिटिश पूँजी झअन्तर्वाह की 
मात्रा और विकास की भात्रा में कोई स्पप्ट पारस्परिक सम्बन्ध नहीं था। विकास 
को निश्चित बनाने के लिए क्रेवल विदेशी पूँजी की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है । 
विदेशी निवेश के प्रभाव इन बातों पर महत्त्वपूर्ण होते है--विदेशी निवेश की दिशा, 
इसके साथ झाने वाले आर्थिक संगठन का प्रभाव तथा इसके आय-प्रभाव। हों 
सकता है कि विदेशी निवेशकर्त्ता अल्पविकसित देश के देशीय बाजार के श्रवसरो से 
आकर्षित न हुआ हो वरन्‌ वह इसके निर्यात उद्योगों से अधिक लाभो की प्रत्याणा 

तथा बिदेशी मुद्रा कमाठें की सम्भावनाओं से आकषित हुआ हो । 

जेराल्ड मायर ने विदेशी निवेश के एक परम्परागत सिद्धान्त को पग्रल्पविकसित 
अर्थ-ब्यवस्था के प्रसंग भे अमान्य ठहराया है। उनका लिखना है कि--/विदेशी 
निवेश के परम्परागत सिद्धान्त के श्रनुसार, जब पूंजी उन क्षेत्रों से जहाँ इसकी सापेक्ष 
बहुलता होती है प्रौर इसका भीमान्त उत्पादन होता है, ऐसे क्षेत्रो की ओर प्रवाहित 
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होती है जहाँ यह सापेक्ष दु्लंभ होती है और इसका सीमान्त उत्पादन सापेक्ष झअधिश 
होता है, तो इस प्रवाह से विज्व-अ्थव्यवस्था मे साधनों का इष्टतम वितरण सम्मव 
होता है, और इसके परिशागस्वकृषप सबुक्त राष्ट्रीय ग्रायो मे वृद्धि होती है। परन्तु 
यह निष्कर्ष एक सार्वभौमिक दृष्टिकोश की स्वीकृति अर्थात्‌ इस अन्तर्विहित पूर्व 
धारणा पर झ्राघारित है कि व्यक्तिगत सीमान्त निवल उत्पादन तथा सामष्टिंगत 
सीमान्त निवल उत्पादन बरावर होते हैं, ओर यह इस शर्ते पर भी आधारित है कि 
अन्य बातें स्थिर रहे । विशेषत व्यापार स्थिति मे कोई परिवर्तन न हो । यदि इस 
समस्या पर केवल ग्रल्प्तिकप्तित देश के दृष्टिकोण से विचार किया जाएं, श्रथत्रा 
यह स्वीकार किया जाए, कि समब्टिगत तथा व्यक्तिगत भ्रतिफलों में अन्तर हो 
सकता है (पिशेषक्वर वाहरी आ्राथिक व्यवल्थाओों के प्रसग में), अथवा अ्रस्य बातें 
स्थिर रहे की शर्त हठा दी जाए, तो परम्परागत निष्कर्ष का खेण्डन हो सकता है। 
जहाँ एक विकास का सम्बन्ध है, हम केवल इतना ही कह सकते है कि एक अष्प 
विकसित देश के लिए विदेशी निवेश के बिल्कुल न होने की जगहू इसका कुछ 
मात्रा में होता मच्छा है, १२! व्यक्तिगत लाभ की प्रत्याशाग्रों द्वारा निदेशित मिवेश 
ग्रावश्यक रुप से उत्तम दिया में नहीं होता ।/ 


तथापि, विदेशी ऋणो का एक बडा परिस्शम यह हुमा है कि इनके कारण 
ऋषकर्ता देशो के निर्यातों मे उल्लेखनीय पृद्धि हुई है और गह बुद्धि दीघंरालीत 
दृष्टि रे प्रभावपूर्णा है। तुलनात्मक सागतो के भ्राघारभूत प्रन्तर का निरन्तर बने 
रहना और उन्नत देशो की कच्चे पदार्थों के लिए निरपेक्ष माँग का बराबर विद्यमान 
रहता ही इस बात के मुख्य कारण रहे हैं कि विछड़े देशों के निर्यातो में वृद्धि हुई 
है । अत्प-विकसित भअर्थ-व्यवस्था मे सीमात्त उपभोग प्रवृत्ति श्रपिक होने के साथ ही 
विदेशोन्धुक्त प्राय-स्खलन भी ग्रधिक पाया जाता है जिसके कारण “गुणक-बिपाक 
क्षीए हो जाता हैं| इसी प्रकार एक उन्नत देश की तुलना मे अल्प-विकसित देश में 
'ल्वरणा-विपाक' होते हैं । 
यह भी कहा जा सकता है कि दोधकाल मे पिछडे देश मे झ्राथ का वितरण 
मुनाफो व्रथा अधिशेयों के अनुकूल होये की प्रवृत्ति रखता है उथोवि। जब भी कार्य- 
झतर बढ़ता है, प्राथ एक वही सख्या मे विचौलिए व्यापारी पैदा हो जाते हैं, जो 
चिरकालिक स्फीति की परित्वितियों का लाभ उठा लेते हैं, भूमि की माँग वढ जाती 
है श्लोर सौदा करने की योग्यता न रखने वाले झकुशल मजदुरो कौ अधिकता होने हे 
कारण नकद भजपूरी सातुरूप नहीं बढ पाती है। यहू माना जा सकता है कि 
व्यापारियों और जमोदारों की सीमाम्त-आयात-अवृत्ति क्‍्न्य वर्गों की अपेक्षा अ्रधिक 
होती है, श्रत इस कारण भी कुल समुदाय को सीमास्त-्आरयात-अरवुत्ति आम के बढते 
के साथ-साथ बढ़ती जातो है। इन सब तत्त्वो के मिलने से प्रायः ऐसी स्थिति 
उत्पन्न हो जाती है कि निर्यात्रों के विस्तार से होने वाली आय बास्तव में झ्रायातो 
पर व्यय हो जाती है, भ्रौर विर्यातों की ऊध्वोन्मुख उपनति का देशीय बाजार के 
लिए होने वाल्रे उत्पादन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता । 
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प्रकट है कि अपूर्णताओों, कुचक तया विदेशोन्मुत आय स्खलव के कारण 
उत्पन्न होने वाली बाघाओ्रो ने इतिहास भे विकास को परिसीमित बनाया है। पिछले 
कुछ अरे से थे नाधाएँ धीरे-धीरे खण्डित हो रही हैं और पिछड़ी अ्र्थ-व्यवस्थाएँ 
पूर्वापिक्षा अधिक दोद्र गति से विकासोन्‍्मुख् हैं। 
आर्थिक विकास के मॉडल : उनका महत्त्व 
(०0७६ ० ६९णाणाहंट ऐशशेणुएला। शाते धा0शी 
परणशाः फफ्रणाशाल्श) 

अर्थशास्त्र में मॉडल प्रस्तुत करने करा रिवाज !939 के बाद, जवकि 
प्रो० हरोड वी पुस्तक (70०७थ70$ 909॥9॥॥० 5००7०70५$) प्रकाशित हुई, चला 
और आज तो “मॉडल-युग” की वात की जाती है | अधिकांश विकास-मॉडल विकसित 
देशो के सन्दर्म मे हैँ, पर विकासशौल देश भी मॉडल बनाने मे पिछड़े नहीं रहना 
चाहते । भारत की पचवर्षोय योजनाएँ आम जनता के सामने तो सरल रूप में प्रस्तुत 
बी जाती हैं, किन्तु योजवा झायोग मॉडल बनाकर काम करता है भ्र्थात्‌ अपनी 
योजनाओं के लक्ष्यों और नीतिप्रो के सम्भावित परिणामों को गणित सूत्रों में जाँच 
लेता है। प्रो० जे० के० मेहता ने ठीक ही लिखा है--“भाज हम सभी मॉडल बनाने 
वाले होते जा रहे हैं ।” (५४६ २7४ 2॥ ७९९००फागड ग़०्वैल 99025 ॥०-४१५) 
प्रो० हेवरसर ने माँडलो के प्रचलन के महत्व ग्रौर उसकी घ्यापकता को इन शब्दो 
में दर्शाया है, “एक देश भर यहाँ तक कि सम्पूर्ण विश्व के बारे में पूरेतः गरित 
की भाषा मे ध्यक्त मॉटल (जिनमे ग्रचल राशियों को स्पष्ट सख्या दे दी जाती है) 
अभशास्नियो द्वारा उसी तरह प्रस्तुत किए जा रहे हैं जिस तरह मोटरों के कारखानो 
से मोटरें निकल रही हैं ।” 

'पसिद्वात्त' और “मॉडल' मे प्त्तर है। 'सिद्धान्त' को भाषा से सरल रूप में 
व्यक्त किया जाता है और उन्हे वर्णनात्मक प्रस्तुत करके विश्लेषितय किया जा.सकता 
है जबकि 'मॉडल' गे कतिपप चल*राशियों अथवा आयिक परिवतंनो के परिणाम 
जाँचे जाते हैं | राजनीतिश नियोजन के लक्ष्य प्रस्तुत कर देते है भौर तब अर्थशास्त्री 
मॉडल बना कर यह दखते हैं कि उन लक्ष्यो को कम-से-कम व्यय पर किस प्रकार 
प्राप्त किया जा सकेता है। मॉडल हमे यह बतलाता है कि कौनसी शर्तों को पूरा 
करने पर और क्या-क्या करने पर कौन से परिणाम सम्भावित हैं । 

“प्रॉडल' को अर्धेशास्त्रियो ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है-- 

किल्डलवरगर के अनुसार, “एुक झाथिक मॉडल विभिन्न परिवतनेशील 
आर्थिक तत्वों और घटकों के बीच सहसम्बन्धो | हला40००शाए5 शणएणाह़ 
छ००४००७० शशाश८५) को ब्यास्या करता है। इसका उद्देश्य प्रमुख तत्वों 
(एमएएश ४छए००५७] मे कारझा और परिणाम रस्बन्ध बताना है। मॉडल के 
प्रध्ययन से अर्थव्यवस्या की गति का अध्ययन किया जा सकता है। बहुंघां इस बात 
वो सरलता और शीध्रता से समझने के लिए हम बहुत-सी जटिलिताप्रों को निकाल 
देने हैं अर्थात्‌ कुछ सरल माल्यताप्रो के आधार पर अध्ययन करते हैं। मॉडल गद्य 
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(07०5८) मे, या रेश्ला गणितीय रूप मे या अक गरियत वी भाषा में (0 8₹०ा॥टाए० 
लिए, ० मा ग्राधधा॥7८७) व्यक्त किए जा सकते है । मॉइल की विश्वेषता यह 
होतो है कि हम आधिक तत्वों और घटको के सहमम्वन्धो को साँख्यिकी द्वारा माष 
सकते हैं ।” 
प्रो० जे० के० मेहता के अनुस्तार “मॉटल बनाने से पूर्व हम बुद्ध ऐछी 
माग्यताएँ लेते है जिनबे झ्ाघार पर अथ्थ॑-ब्यवस्था चलतो है। फिर हम उन 
मान्यतामो पर आधारित सह-सम्वन्धो को गत के साँचो में ढाल देते हैं ॥ तब 
इन सह-सम्बन्धों के झ्राघार पर एक साय समीकरण बनाए और हल किए जाते हैं ! 
तत्पश्चात्‌ इन गणित के सह-सम्बन्धो के समीकरणो से आर्थिक मम्वन्धों का निष्कर्ष 
रूपी विश्लेषण हो जाता है ।7 
प्रो मीयर ते लिखा है, "एक आाधथिक मॉडल फ़िसी भी प्राथिक इकाई 
(चाहे बह एक घर हो, या एक उद्योग हो, या राष्ट्रीय अर्थ-ब्यवस्था हो) का 
संचालित करन वाले सगठित सह-सम्वत्धो को बतलाना हैं। हम श्पन ग्राथिक 
सम्बन्धों का वर्रात प्राय करते ही रहते हैं, लेकिन जब हम इन सम्दन्धा को गणित 
के शब्दों मे व्यक्त करते हैं तो वे स्पष्ट या सुब्यक्त मॉडल (छिएला ००८) 
होते हैं, प्रन्यधा शब्दों के माध्यम से विश्लेषण को हम उपलक्षित मॉडल 
(॥770एला )४..त९।) कहते हैं ।' 
आवक मॉडल हम अपने झ्राथिव' लक्ष्यों को प्राप्त करने के रास्ते बतलाते 
हैं। गुनार सिरडल के शब्श प॒ “मॉडल द्वारा उन चीजों को सृब्यक्त रूप से प्रस्तुत 
कर दिया जाता हैं जो प्राय अस्पप्ट और परस्पर विरोधों रहती हे। मॉडन से 
हमार विन्तन मे निखार आता है और हम बहुत सी उयल्नी तथा घूँघती बातो स 
बच जाते है ।/ 
भॉडलो की विश्वसनीयता इस बात पर तिर्मरता करती है कि हम जिन 
माम्यताग्रों को लेकर चले हैं वे कहाँ तक वास्तत्रिकता' है। यवि हमारी मान्यवाएँ 
अवास्तविक ग्रथवा मनमानी हैं तो मॉडल घलत होगे । मॉडल विभिन्न मान्यताओं 
के भ्राघार पर कई झायिक राशियो को स्थिर मात लेते हैं ताकि चल यशज्ियाँ, जा 
समीकरण में शामिल वी जानी हैं, कम से कम रहे । मॉडल बनाने से पूर्व हम जो 
मान्यताएँ मानत हैं, वे प्राय इस प्रकार की होती हैं--() देश मे पूँजी की कमी 
नहीं है, (2) देश मे श्रम-शोक्त, साधन ओर तकनोक तथा पूंजी वाँछित मात्रा म 
उपलब्ध है, (3) श्रम पूति स्थिर है, (4) उत्यादत और उत्यादकता बढ रहो हं, 
(5) लाभन्दर स्थिर है, (6) दीर्घकालीन पूँजी निपजञ झनुपात स्थिर है, (7) राज्य 
की मौद्धिक तथा राजकोपीय नीतियाँ तटस्थ हैं, (8) गैर आशथिक तत्त्व विकास भ 
बाधक नहीं है, (9) वास्तविक मजदूरी उत्यादकता-वृद्धि के साय बड़ रही है, ग्रादि। 
विकास मॉडलो से हमे पता चलता है कि विभिन्न विकास घटको के बीच 
क्या राह-सम्बन्ध हैं, अथवा क्‍या सह-सम्बन्ध होने चाहिएँ । उनसे हमे यह भी ज्ञात 
होता है कि विकास-लक्ष्यो को प्राप्त करने का सुगम मार्ग क्या है। यदि हम मॉटव 
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के घटकों के सह-सम्बन्धों के परिवर्तत की सात्रा का अनुसान लगा सकते तो हम 
आवश्यक सुधार भी कर सकते है । 

मॉडल विभिन्न प्रकार के होते हैं--यथा--अल्पकालीन झ्ौर दीघंकालीन 
मॉडल, वृहद प्रावेगिक आयिक विकान्न [सर3९००-त३0व70 छ0070ण्राए ताएशतगा 
००९८७) , विश्लेषणात्मक, गश्ितीय तया ऐक्रोवोमैट्रिक मॉडल (0८४०४ए४७, 
[ग्रीला०0०व द्रव 8007ण्राथाओ० ०००५) , लाइनियर तथा नॉन-लाइवियर 
मॉडल [[.0637 गत ]३०७-]धाट्था १४००९५), बन्द एवं खुले मॉडल (0[70580 
श॥0 096७ )४०४०)५) आदि । नियोजन एवं विकास मे तीन प्रकार के मॉडल मुझुय 
रूप से बनाएं जाते हैं--समप्टि मॉडल (#५४४८ट22० ४०१८३), क्षेत्रीय. मॉडल 
(86०७० १०१९५) एवं अन्तर-उचद्योग मॉडल ([गाढा-ण्त0809 ४०००५) । 
राभष्टि या एकाग्र मॉडल सम्पूर्ण श्र व्यवरया के लिए एक ही होते हैं। इनमे 
उत्पादन, उपभोग और विनियोजन को एकाग्र इकाई के रूप मे लिया जाता है और 
सम्पूर्णा राष्ट्रीय श्राय भे युद्धि की दरो का अनुमान लगाया जाता है। इन घृद्धि दरों 
को प्रभावित करने वाले तत््वो और विकास के सम्भावित प्रथों को आँका जाता है । 
क्षेत्रीय मॉडल अर्थव्यवस्था के क्षेत्रो के बारे मे बनाए जाते है, उदाहरणाये उत्वादन 
के विभिन्न क्षेत्रो--कृषि, उद्योग, यातायात आदि के बारे मे । क्षेत्रीध मॉदल समब्दि 
अथवा एकाग्र मॉडलो के लघु रूप होते है और इन्हीं के जोड़ से समष्टि मॉडल 
बनाए जाते हैं। श्रन्तर-उद्योग मॉडलो से प्र्थ-व्यवस्था से अन्तर-क्षेत्रीय प्रभावों का 
ग्रध्ययन किया जाता है । 

विकास मॉडलो की अपनी सीमाएँ हैं। अत्यधिक साहसी अथवा काल्पनिक 
परान्यताओों पर आधारित मॉडल प्रायः गलत परिणाम देते हैं । 


अद्धं-विकसित श्र्थ-व्यवस्थाश्रों 
! की विशेषताएँ 


(एस#8&एाह#कशशाएं5 08 ७४0७-ए६४६/07६0 
&६८00//६8) 





“४ एक श्रद्धं-विकस्ित देश श्रफ़ौका के जिर्राफ को तरह है जिसका परत 
करमा कदिन है, किन्तु जब हम उसे देखते हैं ती समभः जाते हैं ” 
जप सिंगर 


ग्राधुनिक आधिक साहित्य मे विश्व की अर्थ-ब्यवस्थाप्रो को विकसित और 
अर्दध विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं मे वर्यौकरण करने का चलन-सा हो गया है। पुर्द 
प्रचलित शब्द अर्थात्‌ 'पिछडे हुए (84० «४७०7१) और 'उन्नत' (49४952४0) 
के स्यान पर अद्ध-विकप्तित एवं विकसित शब्दों का प्रयोग श्रेष्ठ समका जाने लगा 
है । 'पिछुडे हुए' शब्द की श्रपेक्षा 'ग्रढ विकसित! शब्द वास्तव मे अच्छे भी हैं, 
क्योकि इसमे तिकास की सम्भावना पर बल दिया गया है। 

अर व्यवस्था का विकास एक प्रत्यन्व जटिल प्रत्त्या है ॥ यह्‌ श्रनेक प्रकार 
के भौतिक और मानवीय घटवा के अन्‍्तंम्बन्धो एवं ब्यवहारों वा परिणाम होता 
है । इसीलिए विकसित या अल्प-विकसित झथधवा अर्द्ध-विकप्तित भ्र्थन्यवस्थाओं का 
अ्रच्दर स्पष्ट करता श्रौर उनके लक्षणों को सर्वमात्य रूप में दूँढ पाना बहुत 
कठिन हैं । 

विकसित भ्र्प-व्यवस्थाओं अथवा देशों के ज्ञान और परिभाषा के सम्बन्ध 
में प्राय इतती कठिनाई पैदा नही होती जितनी भ्रद्ध-विकसित यथा पग्रल्प विवसित 
अर्थ-व्यवस्याओ के सम्बन्ध मे | विकास के अर्थ-शास्त्र मे अद्ध-विक्सित्त व्यवस्था की 
कोई ऐसी परिभाषा देना जिसमे इसके सब आवश्यक तत्त्व शामिल किए गए हो, 
अत्यन्त कठिन है (एच डब्लू प्रिगर (प्‌ ज्ञ आहल्य) का मत हैकि अर्ड- 
विकसित देश की परिभाषा का कोई भी प्रयात समय और श्रम का आपव्यय है क्योकि 


/एक अर्ड विकसित देश अफीका के जिर्सफ की भाँति है जिसका वरॉन करना कठिन 
है, लेकिन जब हम उसे देखते हैँ तो समभ जाते हैं 7 
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बस्तुत भ्रद्धविकसित अवस्था एक तुलनात्मक व्यवस्था है। विभिन्न देशों 
में उपस्थित विभिन्न समस्याप्रो और दशाओ के अनुसार विभिन्न अवसरों पर यह 
भिन्न श्रर्थों को सूचित करता है । अधिक जनसख्या वाले कई देश जनसश्या वृद्धि कौ 
उच्चु दर के कारण अपने-आपको अद्धं-विकसित कहते है। कम जन-सस्या और 
साधनों के विकास की विशाल सम्भावनाओं वाले देश पूंजी की स्वल्पता को अ्र्ध- 
विकास का तिर्णायक तत्व मानते है। परतन्त देश चाहे उतमे विदेशी शासन के 
भ्रन्तगंत पर्याप्त आथिक विकास हुप्ना हो, जब तक विदेशी शासन में रहेंगे अपने 
आपको ग्रद्धंविकसित कहेगे | इसी प्रकार किसी देश मे सामन्तवादी व्यवस्था की 
उपस्थिति 'अद्धं-विवसित' होने का पर्याप्त प्रमाण माना जाएगा चाहे इस प्रकार 
के कुछ समाजों मे लोगो को स्वीकृत न्यूनतम जीवन-स्तर उपलब्ध हो। वास्तव मे 
विश्व के मान-चित्र मे एक प्रतिनिधि अद्धं-विकस्तित देश को बता सकना कठिन 
कार्य है तथा यह इसलिए और भी कठिन है कि प्रद्ध विकसित विश्व विभिन्न प्रकार 
+' देशों का समूह है जिसमे स्वय मे विभिन्नताएँ पायी जाती है । 


अरद्धं-विकसित ग्रयेव्यवस्था का श्राशय झौर प्रमुख परिभाषाएँ 
(४९ब्गांडड़ ॥एते 20शीफआमाड 0 एएक्‍९-00ट0ए०व हषछाणाए) 


कोई देश श्रद्ध-विक्सित है या विकसित है इसका निर्णय इस बात पर निर्भर 
करता है कि हम विकसित देश किसे मानते हैं या विकास का ग्राधार किसे मानते 
है । प्रो एस हस्वर्ट फ्रंकेल ने कहा हैं कि “एक देश झाधिक दृष्टि से विकसित है या 
अद्धं-बिकरित है यह उस विशिष्ट मापदड पर निर्भर करेगा जिसे ब्यक्ति हारा 
विकास का आधार माना गया है । इस आधार की अनुपस्थिति या कम उपस्थिति 
अद्धं-विकसित प्रर्थ-व्यवस्था की सूचक होगी ।” यही कारर् हैँ कि अर्द्ध-वेकसित 
देशो की विभिन्न ग्राधारो पर व्याख्या की जाती है। प्राल हॉफ मेन ने एक झर््धं- 
विकसित देश का निम्न शब्दो मे चित्रण विया है ,-- 


“प्रत्येक व्यक्ति जब किसी अद्धं-विकसित_ देश को देखता है तो उसे जान 
जाता है । यह एक ऐसा देश होता है जिसमे निर्धनता होती है, नगरो मे भिखारी 

होते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों मे ग्रामौरा जन-जीवन विर्वाह भर कर ग्रामीण क्षेत्रों मे ग्रामीरा जन-जीवन निर्वाह भर कर लेते है। यह एक 
ऐसा देश होता है जिसमे स्वयं के कारखाने नही होते है और बहुधा शक्ति और प्रकाश 
की अपर्याष्त पूर्ति होती है। इसमें बहुधा अपर्याप्त सडकें, रेले, सरकारी सेवाएँ झौर 
पिछड़े हुए सचार साधन होते हैं । इसमे थोड़े ही प्रस्पताल झौर उच्च शिक्षण संस्थाएँ 
होती हैं । इसके अधिकाँश लोग लिख और पढ नही सकते हैं। सामान्य जनता वि्ध॑न 
होने पर भी इसमे कुछ व्यक्ति घनी होते हैं और विलाखितापूर्णो जीवन ब्यतीत करते 
हैं। इसकी बैंकिंग प्रशाली अविकसित होती है छोटे-छोटे ऋण, ऋख॒दाताओ 
के द्वारा प्राप्त करने होते हैं जो शोषण करते है । अर्द्ध-बेकसित देश का एक प्रमुख 
लक्षण यह होता है कि बहुधा इसके सब निर्यातों मे कच्चा माल, कच्चे खनिज, 
फल या कुछ रेशों का उत्तादन होते है जिनमे कुछ विलासितापूर्ण दस्तकारियाँ होती 
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है । बहुधा निर्यात किए जाने वाले इन पदार्यो का उत्पादन या उत्खनन विदेशी 
कम्पतियो के हाथो में होता हैँ ।॥” 


अर्द्ध-बिकसित देश अथपा अर्द्ध विकसित अर्थ-व्यवस्था का चित्रश कुछ अन्य 
प्रमुख विद्वानों ने इस प्रकार किया है - 

श्री पी टी बावर एव वी एस यामे के मतानुसार, “अद्धं-विकसित देश 
शब्द बहुधा मोढे रूप से उन देशो था प्रदेशों की ओर सकेत करते है जिनकी वास्तविक 
आय एंव प्रति व्यक्ति पूंजी का स्तर उत्तरी झमैरिका, पश्चिमी यूरोप और आस्ट्रेलिया 
के स्तर से नीचा होता है ॥"! 

इसी प्रवार की परिभाषा सयुक्त राष्ट्र सच के एक प्रकाशन मे भी दी गई है 
जो इस प्रवार है-- क् 

“एव भरद्ध-विकसित देश बह हैं जिसकी प्रति व्यक्ति वास्तविक श्राय, सयुक्त 
राज्य प्रमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया श्रौर पश्चिमी यूरोपीय देशों की प्रति व्र्याक्त 
बास्तबिब झ्राय की तुलना भे कम हो ॥/१ 


उपरोक्त परिभाषाग्रो के अनुसार जिन देशो की प्रति व्यक्ति श्राय उत्तरी 
अमेरिका, पर््चिमी यूरोप और आस्ट्रेलिया आदि देशो की प्रति व्यक्ति श्राय से कम 
होती है उन्हे श्रद्ें विवरित कहते है। ये परिभाषाएँ श्रद्धेंविकरित देश का एक 
अच्छा आधार प्रस्तुत करती है, किन्तु प्रति व्यक्ति आय ही किसी देश के विकसित 
झौर अविकसित होने का उचित मापदण्ड नहीं है । श्रति व्यक्ति आय विश्व में सबसे 
ज्यादा रखने वाला कुवेत केवल इसी प्राधार पर विकसित -नहीं-ऊहला सकता है -। 

प्रो जे श्रार हिकस के मतानुसार, “एक श्रद्धविकसित देश वह है जिसमे 
तकनीकी और मौद्विक सीमाएँ क्यबहार मे उत्पत्ति और वचत् के वास्तविक स्तर 
के बरावर नीची होती है जिसके कारण श्रम की प्रति इकाई (प्रति कार्य-शील 
व्यक्ति) पुरस्कार उससे कम होता हैँ जो ज्ञात तकतीकी ज्ञान का ज्ञात साधतो पर 
उपयोग करने पर होता ॥”३ 


डूस परिभाषा में मुख्यत तकतीकी तत्वों पर ही श्रधिक जोर दिया गया है 
भौर इसमे प्राकृतिक साधव, जनसल्या झ्ादि आर्थिक तया अन्य झ्ननाथिक तत्त्वो पर 
जोर नहीं दिया गया हें । 


भारतीय योजना आयोग के अ्रनुसार, “एक अ्रद्धं-विकसित देश वह है जिसमे 
एक ओर अधिक या कम भअश से अप्रयुक्त मानव शक्ति और दूसरी ओर अशोषित 
प्राकृतिक साधनों का सह-ग्रस्तित्व हो ।* 
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यह परिभाषा इस आधार पर अधिक अच्छी है कि इसमे अशोषित साधनों को 
प्रद्ध-विकास का सकेत माना गया हैं जो प्रद्धं-विकप्तित देश का एक प्रमुख लक्षण 
होता है, किन्तु इसमे इस बात का स्पष्टीकरण नहीं मिलता कि ऐसा क्यो हुआ है। 
इसके अतिरिक्त यदि ये सावन पूंजी, साहस झ्ादि वी कमी के कारण अशोपित हैं 
तब तो ठीक है किन्तु यदि श्राथिक मदी झादि के कारएा मानवीय या अन्य साघत 
अप्रयुक्त रहते हैं तो यह प्रनिवायं रूप से अ्रद्धं-विकसित देश की पहचान नही है। 

प्रो जेकद बाइनर के मतानुसार, “एक अद्धं-विकसित देश वह है जिसमे 
अधिक पूंजी या अधिक श्रम-शक्ति या अधिक उपलब्ध साधनों या इनमें से सभी के 
उपयोग को अधिक सम्भावनाएँ होती हैं जिससे इसकी वर्तमान जनसस्या का उच्च 
जीवन-स्तर पर निर्वाह किया जा सके या यदि इस देश की प्रति व्यक्ति आय का स्तर 
पहले से ही ऊँचा हो तो जीवन स्तर को नीचा किए बिना ही भ्रधिक जनसख्या का 
निर्वाह किया जा सके ॥”7 

उपरोक्त परिभाषा का सार यह है कि अद्ध विकसित देश वह होता है जहाँ 
जाथिक विकास की पन्य सभावनाएँ समाप्त नहीं हुईं हो झौर जहाँ पर वर्तमान 
जनसस्या के जीवन स्तर को उच्च करने या वर्तमान जीवन स्तर पर अधिक जनसख्या 
का निर्वाह किए जाने की गुंजाइश हो । इस परिभाषा की एक अच्छी बात यह है. 
कि इसमे इस वात पर बल दिया गया है कि ऐसे देशो मे साधनों का उपयोग करके 
जीवन स्तर को उच्च वनाया जा सकता हैं, किन्तु यह परिभाषा प्राकृतिक साधनों के 
पूंजी द्वारा प्रतिस्थापना को कम मद्दत््व देती है जेसा कि जापान, हॉलँण्ड और 
स्विट्जरलैण्ड मे हुग्रा है । डां. आस्करलेन्गे के शब्दों मे, “एक अश्रद्धं-विकमित अ्रथे- 
व्यवस्था वह है जिसमे उपलब्ध पूँजीगत वस्तुओं का स्टॉक उत्पादन की आधुनिक 
तकतीक के ग्राघार पर कुल उपलब्ध श्रम-शक्ति को नियोजित करने के लिए गपर्याप्त 
होता है ।” 

प्रो* नकंसे ने भी उन देशों को अद्धं-विकसित देश बतलाया है जो प्रगतिशील 
देशों की तुलना मे अपनी जनसख्या और प्राकृतिक साधनों के सम्बन्ध मे कम पूँजी 
से सम्पन्न होते हैं । 

डॉ० लेंगे प्रौर नककंसे ने पूँणी की कमी पर ही जोर दिया है अत ये 
परिभाषाएँ एकाँगी होने के साथ-साथ विकास की सम्भावनाओं तथा सामाजिक और 
राजनीतिक दशा्रो के भह्ृत्त्व के बारे मे कुछ नही बताती है जेसा कि स्वय प्रो० 
नकसे ने लिखा हैं-- 

“शथ्राथिक विकास का मानव व्यवहार, स्रामाजिक दृष्टिकोण, राजनीतिक 
दशाओं और ऐतिहारिक आकस्मिकताओो से गहरा सम्बन्ध है। पूँजी झावश्यक है, 
किन्तु यह प्रगति की पर्याप्त शर्त नही हैं ।” झत: श्रद्धं-विकसित देशों की परिभाषा में 
वहाँ की सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों पर भी ध्याव दिया जाना चाहिए । 
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श्री यूजीन स्टेनले ने भ्रद्धं-विकस्तित देश दी व्याख्या करते हुए बताया है 
कि “यह एक ऐसा देश होता है जिसमे जन-दरिद्रता व्याप्त होती हैं, जो किसी 
अस्थाई दुर्भाग्य का परिणाम नही होकर स्थाई होती है, जिसमे उत्लादर तकनीक 
पुरानी और सामरिक सयठन अनुपयुक्त होता है, जिसकू अर्थ यह है कि देश की 
निर्धतता पूर्राझूप से प्राकृतिक साधनों की कमी के कारण नहीं होती है भौर इसे 
अन्य देशी में परीक्षित उपायो द्वारा कम किया जा सकता है ।/ 


श्री स्टेनले की उपरोक्त परिभाषा मे ग्र्द्धाविकसित देश के कुछ लक्षणों की 
भ्रोर सकेत किया गया है, किन्तु श्रद्धं-विकास की परिमापा इन तीन लक्षणों के 
आधार पर पर्याप्त नही हो जाती | इस परिभाषा में सामाजिक दशाओ पर भी 
श्राथिक बिकास की निर्भरता स्वीकार की गई है । 


वस्तुत प्रति ब्यक्ति उत्तादव एक ओर प्राकृतिक साधनों और दूसरी औोर 
मानव व्यवहार पर निर्मर करता हैं । लगभग समान प्राकृतिक साधन होते हुए भी 
कई देशो की भ्राथिक प्रगति मे अन्तर प्रतीत होता है! इसका एक प्रमुख कारण 
भानव व्यवहार का अन्तर है । श्री अल्फ्रेड बोने के अ्रनुसार मानव व्यवहार विशेष 
रूप से जन-रंचि श्राविक विकास की प्रक्रिया भे एक बहुत महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। 
श्री डब्ल्यू० ए० लेविस ते भी इसी वाव पर बल्न देते हुए जिखा है कि “जब उत्साह 
मोजना के लिए स्निग्धता देते वाला तैल और आशिक विकारा का पेट्रोल ।” अत 
अर्द्धं विकसित देशो की परिभाषा मे इस तत्व को भी अवहेलना नहीं की जानी 
चाहिए । इस सम्बन्ध में डॉ० डी० एस० नाग की परिभाषा उचित जान पड़ती हैं 
जो इस प्रकार है -- 

/एक भ्रद्धं-विकसित देश या प्रदेश बह होता हैं जिसमे इसको वर्तमान 
जनसख्या को उच्च जीवन-स्तर पर निर्वाह करने या यदि जवसस्या बढ रही हो 
तो जनसख्या वृद्धि की दर से झ्धिक गति से जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए 
अ्रधिक पूँजी, या अधिक श्रम शक्ति या अधिक उपलब्ध या सम्भाव्य प्राकृतिक 
साघनो या उनके सयुक्त उपयोग के लिए पर्याप्त सम्भावताएँ हो और इसके लिए 
जनता भे उत्राह हो ।” 

/(...._ब्रद्धविकस्ित', 'अ्विकसित', 'निर्थेस' झौर “पिछड़े हुए! देश 
(नफ्रपश-१97४९४०७०११, नाए३2९₹श०ए८०१, प्‌१ठ०्या घयत फाबल, ता 0 (०णापं:७) 
कभो-कर्शी इन सगे शब्दों को पर्योगवादों शब्द माना जाता हैं और अद्धे- 
विकततित देशो को 'अविकसित', 'निर्धन! और पिछड़े हुए आदि शब्दों से संबोधित 
किया जाता है 4 किल्तु आजकल इन शब्दो भे भेद क्रिया जाता हैं और प्द्धं-विकसित 
शब्द ही अधिक उपयुक्त माना जाने लगा है । भ्रधिकाँश साम्राज्यवादी देशो के लेखकों 
ने झपने उपनिवेशो के बारे मे लिखते हुए अरीब' या "पिछड़े हुए! शब्शे का प्रयोग 
किया है । वहुघा इन शब्दों से और जिस प्रकार इनका प्रयोग किया गया है यह निष्कर्ष 
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निकलता है कि ईश्वर ने विश्व को धती और गरीब दो भायो मे विभाजित किया है, 
न काना है किय जय गहन जता जाता गरीब देश इसलिए गरीब है क्योकि इसके प्राकृतिक साधन कम है और उसे 
आिक स्थिस्ता के उसी निम्न स्तर पर रहना है किन्तु अब यह नही मावा जाता है 
कि इन निधंन देशों के प्राकृतक साधन भी कम हैं और यही इनकौ विर्धतनता का 
मुस्य कारण हैं। इसके झतिरिक्त “निर्धेनता' केवल देश की प्रति व्यक्ति निम्न गला 
को ही इंगित करती है, अद्धं-विक्सित देश की अन्य विशेषताग्रों को नहीं। इसीलिए 
(निधन! एवं 'पिछडे हुए! शब्दों का प्रयोग अलोकप्रिय हो गया है। इसी प्रकार 
प00९ए४७०७००! शब्द भी ग्रद्ध-विकसित देश का समातार्थक माना जाता है, 
किन्तु दोनो में भी यह स्पष्ट अन्तर किया जाता हैँ कि विकसित देश वह होता है. देश_ वह होता है 
जिसमे विकास की सम्भावनाएँ नहीं होदी | इसके विपरीत अद्ध विकसित देश वह 
होता है जिसमे विकास की पर्याप्त सस्भावनाएँ हो । अल्ठार्कटिक, ब्रार्कटिक भ्रौर 
सहारा के प्रदेश अविकसित कहला सकते हैं क्योकि वर्तमान तकनीकी ज्ञान एवं प्रन्‍्य 
कारणो से इन प्रदेशों के विकास की सम्भावनाएँ सीमित हैं किन्तु भारत, पाकिस्तान, 
क्ोलम्बिया, युर्गांडा भ्रादि भ्रद्ध विकसित देश कहलाएँगे क्योकि इन देशों मे विकास 
की पर्याप्त सम्मावनाएँ है । इसी प्रकार अविकसित शब्द एथतिक स्थिति का द्योतक 
हैं । बस्तुत किसी देश के बारे मे यह धारणा बना लेना कठिन हैं कि उस देश में 
निरपेक्ष रूप में साधनों की स्वल्पता है ब्योकि साधनों क्री उपयोगिता तकनीकी ज्ञान 
के स्तर, माँग की दशाएँ और नई खोजो पर निर्मर करती हैं। वस्तुत इन देशो के 
प्राकृतिक साधन, तकनीकी ज्ञान और उपक्रम के इन साधनों पर उपयोग नहीं किए 
जाने के कारण अधिकाँश मे अविकसित दशा मे होते है पर इतके विकास की पर्याप्त 
सम्भावनाएँ होती हैं। सयुक्त राष्ट्रसध की एक विशेध राय के अनुसार, “सब देश, 
चाहे उनके प्राकृतिक साधन कंसे ही हो, वर्तमान मे अपने इन साधनों से अधिक अच्छे 
उपयोग के ह्वारा अपनी झाय को बड़ी मात्रा मे बढा सकने की स्थिति भे है ।” 
अत “प्रविकसित' शब्द के स्थाव पर 'प्रद्धं-विकसित' शब्द का उपयोग किया 
जाने लगा है । ये अद्ध -विकसित देश आजकल झ्ाथिक विकास का प्रयत्न कर रहे है 
जिसके परिणामस्वरूप इन्हे 'विकासशील' (0०४००9708) देश भी कहते है, किन्तु 
सामान्यतया इन सव शब्दों को लगभग समान अर्थ मे प्रयुक्त किया जाता है। * 
अद्ध-विकसित अय्थ॑-व्यवस्था को विशेषताएँ या लक्षण 
[(ाग्रग्शशात्रांटड ण फापएश-ऐशशेण्फृथ् ६९००॥०7ा६४५) 
अद्धं-विकसित विश्व विभिन्न प्रकार के देशों का समूह हैं। इत देशो की 
अथे-ब्यवस्था मे विभिन्न प्रकार के अन्तर पाए जाते हैं । किन्तु इतना सब होते भी 
इन अर्द्धं-विकसित देशों मे एक आधारभूत समानता पायी जाद्ची है । यद्यपि किसी एक 
देश को प्रतिनिधि अरद्धं-विकसित देश की संज्ञा देना कठिन है, किन्तु फिर भी कुंछ 
ऐसे सामान्य लक्षणों को बताना सम्भव हैँ जो कई पर्द्ध-वेकसित देशो मे भ्रामतौर से 
पाए जाते हैं। यद्यपि ये सामान्य लक्षण सब अद्धं-विकसित देशो में समान झशों में 
नही पाए जाते और न केवल बे ही भ्र््व॑-विकसित देशों के लक्षण होते हैं, किन्तु ये 
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सब मिलकर एक भ्द्ध/विकसित अय॑-ब्यवस्था को बनाने मे समय हैं। अ्रद्ध -विकसित 
देशो के इच लक्षणो को मुस्यत- निम्नलिखित बर्गो मे विभाजित करके झध्ययत किया 
जा सवाता हैं-- 

(अर) आधिक लक्षण 

(ब) जनसरया सम्बन्धी लक्षस्य 

(स) सामाजिक विशेषताएँ 

(द) तकनीकी विशेषताएँ 

(इ) राजनीतिक विशेषताएँ 
(प्र) झाथिक सक्षण 

(छ०गराणा?र एगाशब्नणंटएं5005) 

आर्थिक लक्षणो मे निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं-- 

. झाद्धंविकसित्त प्राकृतिक साधन (एंग्रबेध-0७९०ू्पे रि॥७ए॥) 
]१९४०७४९८९४) --प्र्द्ध -विकप्तित देशो का एफ प्रमुख लक्षण इनके साधनों का प्रद्धें- 
विकसित होता है। दूत देशों से यद्यपि ये साधन पर्याप्त मात्रा में होते होते है, किन्तु 


ुँ कील आर बोगन वितहन करी और तकनीकी शात के प्रभाव तथा अन्य कारणो से इत साधतों वा देश के 
बिकास के लिए पर्याप्त आरि उचित बिदोहन नहीं क्रिया गया होता है । उदाहरणार्थ 
एशिया, झफीका, लेटिन अमेरिका, स्रॉस्ट्रेलिया एवं ठीप समूहो मे बहुत बडी मात्रा 
में भूमि ससाथन अग्रयुक्त पडे हुए है । श्री.केलोग_ (६०।०४) के श्ननुसार, उत्तरी 
और दक्षिणी अमेद्विका, झ-ोका तया न्यूगायना, ग्रेडागास्कर, बोतियों श्रादि द्वीपो 
की कम से कम 20% प्रप्रयुक्त भ्रूमि कृषि योग्य है जिसका कृषि कार्यों मे उपयोग 
करके विरव की कृदि भूमि से नि एकड अतिरिक्त सूमि को वृद्धि की जा 
सकती हैं | प्रो० बोन्‌ द्वारा हाल ही मे करिए गए मध्यपूर्व के आठ देशों के सवक्षण से 
ज्ञात होता हैं कि इत देशों के कुले (त8 मिलियन हैक्देसर कृषि योग्य भूमि मे से 
बेवल एफ तिहाई से भी कम भूमि मे कृषि की जाती थी ्ौर 85 मिलियन एकड 
कृषि योग्य भूमि बेकार पडी हुई थी । श्री बालिन ज्चाक ने बतजाया है कि विश्व की 
वर्तमान कृषि योग्य भ्रूमि से उपभोग और कृषि के डेनिशस्टेप्ल्ड के अनुसार 2,000 
मिलियन व्यक्तियों का तिर्वाह किया जा सकता है जबकि कतंमान में केबल 2,300 
मिलियन सोगो का ही निर्वाह किया जा रहा है। स्पष्टत भूमि के ये अप्रयुक्त साधन 
अधिकाँश मे अद्धंविवसित देशों मे ही है । 

इसी प्रकार भझ्रद्ध-विकसित देशो मे खनिज एवं शक्ति के साधनों की सम्पन्नता 
है, किन्तु यहाँ इनका विकास नही किया ग्रया है। अक्रेले अफ्रीका में विश्व की 
सभावित जल-शक्ति के 44% साधन हैं, किन्तु यह महाद्वीप केवल 0%, जल 
साधनों का ही उपयोग कर रहा है । श्री वोयटिन्सकरी और वोयटिन्सकी के , (< 
एशिया, मध्य-अमेेरिका और दक्षिणी अमेरिका भी अपने जल-विद्युत साधवो के क्रमशः 
क्रेवल 3%८, 5% ओर 35% भाग का ही उषयोग कर रहे है । इसी प्रकार टीका 
मे ताँवा, दित और सोने के तथा एशिया मे पेट्रोल, लोहा, टिन और बाक्साइट.. 
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के अपार भड़ार हैं, किल्तु इनका भी पूरा विदोहन नहीं किया जा रहा है। इसा 
प्रकार वर्मा, थाइलैड, इण्डोचीन तथा अप्रीका, एशिया और लेडिन अमेरिकी देरों की 
बन सम्पत्ति का उपयोग नही क्विया गया है या साम्राज्यवादी शासको द्वारा शासक 
देशो के हित के कारण दुत्पयोग किया गया है ॥ 


भारत मे भी उसके खूतिज सम्पत्ति, जल-साधन, भूपि-साथन और वत-साघव 

पर्याप्त मात्रा मे हैं, किन्तु उनका पर्याप्व विकास और उचित विदोहन नहीं किया 
गया है। उदाहरणार्थे भारत मे विश्व मे उपलब्ध लोहे का लगभग 25% अग्र्याव्‌ 
2,60 करोड़ टन लौह भण्डार होने का अनुमान है, किस्तु यहाँ लोहे का वापिक 
खनन लगभग । 70 करोड टन से कुछ ही अधिक है। इसी प्रकार सन्‌ 95 तक 
देश में सिचाई के लिए उपलब्ध जल का केवल 37% और कुल जल-प्रवाह का केवल 
5 6५ ही उपयोग में लाया जा रहा धा तथा 3 मार्च, 970 तक भी पिंचाई के 
लिए उपलब्ध जल का केवल 39%, ही उपयोग में या। आँकडो मे लें तो विभिन्न 
एजेसियो द्वारा मोटे तौर पर लगाए गए अनुमानित आ्रॉकडो के अनुसार भारत की 
जल-क्षमता भूमि के ऊपर ,67,300 करोड धन मीटर से लेकर ,88,00 करोड़ 
मीटर है और भूमिगत जल-क्षमता 42,400 करोड़ घन मीटर के लगभग है। 
»१4६ झायोग ने सन्‌ 972 मे उपयोग मे लाए जाने वाले जल का झनुमात 
87,000 करोड़ घन मीटर लगाया था। सन्‌ 950-5] मे लगभग 7,250 करोड़ 
घने मीढर जल का उपयोग किया गया था जो माचे, 975 रो बढकर 34,300 
करोड़ घन मीटर के लगभग हो गया था । भारत मे अब नदियो'के पानी को सिंचाई 
की नहरों मे डालने की सारी सम्भावनाएँ प्राय समाप्त हो चुकी हैं | इसलिए भविष्य 
में स्िचाई का विझास करने की योजवाओ का उद्देश्य बरसात के अतिरिक्त जल को 
बाँध बना कर सग्रहित करना है जिससे सूखे के दिनो उसका उपयोग किया जा सके; 
तथा छोटी सिंचाई कार्यक्रमो के अन्तर्गत भूमिगत जल के उपयोग का विकास करना है।* 
2. कृषि की प्रधानता श्रोर उसको निम्न उत्पादकता [फ्राएणा॑ं&0०९ छा 
#ह00णे।ए४ ज्ञात ॥5 7,09 ?7000९४४४४) ---भ्रद्धं -विकसित देशो भें कृषि की 
प्रधावता होती है । उनत देशों मे जिदने लोग कृपि करते है, भ्रद्धं-विक्तित देशो में 
उससे प्राय. चार गुना अधिक लोग कृषि में लगे होते है। साधारसतया 65 से 
85% तक लोग ऋपनी ग्राजीविका के लिए कृषि और उससे सम्बन्धित उद्येगो पर 
झुश्ित रहते हैं । हम भारत को ही लें तो यहाँ लयभग 70%, लोग झ्ाज भी कृषि 
पर अश्रित हैं। ब्रद्ध -विकसित देशो मे राष्ट्रीय आय का लगभग झाघा था इससे भी 
अधिक भाग क्रषि से प्राप्त होता है । प्रमुख उत्पादन खाद्य-सामग्री और कच्चा माल 
रहता है | व न मान है कान ये में इतना अधिक सकेन्द्रण वत्तुत पिछडेपन और दरिद्रता का चिह्न 
है .प्रमुख व्यवसाय के रूप मे भी कृषि अधिकतर झनुत्यादक है कणेकि कवि पुराने 
ढंग से और उत्सादन के अप्रचलित और पिछड़े हुए तरीकों से की जाती है जिससे 
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पैदावार अनिष्चित रूप से कम रहती है और किसान प्राय य्रुजारे के स्तर पर जीकित 
रहते हैं । कृषि पर अत्यधिक भार होने से भूमि के पट्टं, उप विभाजन, उपखण्डम, 
झनाथिक जोत, मृमिहीन प्राम्रीणा आदि की समस्याएँ उपस्थित रहती हैं। द्वपि-साख 
की कमी रहने से कृपक फ्राथ ऋणा-ग्रस्त होते हैं। अद्धंडविकसित देशों में कृषि 
को “मानसून का जुआ कहा जाता है। श्रम्वरिट, हत्ट एवं किन्टर के शब्दों मे--“इन 
देशो में श्षि का मातसखुन पर अत्यधिक निर्मर होने से आज के राजकुमार कल के 
भिल्वारी और थ्ाज के भिखारी कल के राजकुमार बन जाते हैं ।” 

अद्धं-विवर्सित देशों मे भूमि की उत्पादकता झत्यन्त कम रहने अर्थाद्‌ इृषि 
का लाभदायक व्यवसाय न वन पाने का अनुमान हम कतिपय विकत्चित देशो के 
मुकाबले भारत की स्थिति की तुलता द्वारा सरलता से लगा सकते हैं-- 


विभिन्न देशो में सूभि उत्पादिता, 7966-67 








फसल देश श्रदि हैक्टर मूमि वत्पादिता 
(00 ्छोग्राम) 
आावल (पान) जाप्रान 50 90 
अमेरिसा 48 50 
सोवियत व 28 70 
आरत 32 90 
कपास सोदियत रुप 830 
अरद गणराज्य 590 
ओगेरिका 540 
भारत 40 
गेहूँ इस्तेणड 38 40 
भ्रांस 28 30 
डटलो 2200 
भारत 890 





यदि कुल राष्ट्रीय आय मे कृषि से प्राप्त आय का प्रतिशत ले तो स्थिति 
तिम्तलिखित तालिका से स्पष्ट है--- 








देश बंप हुल राष्ट्रीय आय में कृषि से 
आप्त जाय का प्रतिशत 
] कनाडा ]960 40 
2. अवेरिका 4960 40 
3. इस्लैण्ड 4960 40 
4 भारत 6964 470 





कृषि उत्पादत की मात्रा कम होने का एक बद्ा कुषमाव यह होता है कि 
बद्दा मात्रा में छिपी बेरोजगारी बनी रहती है । 


| 
ल्‍ 
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3. ऑौद्योगिकरण का अभाव [7.9४ ण फयप्रधशंआ52800)--इस 
भ्रद्धं-विकसित देशो का एक प्रमुख लक्षण यह है कि इनमे ग्राबुनिक ढंग के बड़े पैमाने 
के उद्योगों का भ्रभाव रहता है । यद्यपि इन देशों मे उपभोक्ता वस्तुग्रो के उद्योग तो 
यत्र-तन स्थापित होने लगते हैं, कित्तु आधारभूत उद्योगों जैसे मशीत, यन्त्र, इस्पात 
श्रादि उद्योगों का लगभग ग्रभाव रहता है और शेप उद्योगों के लिए भी ये मशीत 
आदि के लिए झामात पर निर्मर होते है। विकसित देशों में जवकि आधुनिक 
उद्योगो की बड़े पैमाने पर स्थापना होती है वहाँ ये देश मुख्यतः प्रायमिक उल्लादन 
में ही लगे रहते हैं। कुछ अद्धं-विकसित देशों में इन प्रायमिक व्यवक्षायों का 
उदाहरण खान खोदना है । द्ितीय महायुद्ध के पूर्व विश्व में दिन उत्पादन में महत्त्व 
के जम में मलाया, इण्डोनेशिया, बोनेविया, श्याम ओर चीत थे और ये सभी देश 
अद्ध-विकर्सित हैं। एशिया झौर दक्षिणी भ्रमेरिका महाद्वीपों में विश्व के 58% 
टंगस्टन और 44% ताँवे का उल्लादव होता है ॥ एशिया और अपफीक़ा में विश्व का 
, “2% मैगतीज और 6!% क्रोमाइट का उल्लादत होता है । एशिया महाद्वीप से 

+ के पेट्रोल का एक-तिहाई भाग और दक्षिणी अमेरिका से 6% प्राप्त होता है । 
इस प्रकार इन अद्ध॑-विकसित देशो में प्रायमिक व्यवसायों मे ही अधिकराँग जनतस्या 
नियोजित रहती है झलोर ग्रौद्योगिक उत्पादत का अभाव रहता है । भ्रग्राकित तालिका 
से प्राथिक विकास और झौद्योगीकरण का घवात्मक सह-सम्वन्ध स्पष्ट होता है-- 





राष्ट्रीय श्राय में विभिन्न क्षेत्रों का योगदानों 
कुल राष्ट्रीय धन का प्रतिशव 
म्रहि शक्ति आय वर्ग. -जकतक्ञ वाल उद्योग - तेवाक 7 कुल” 
]25 डॉलर से कम आय वाले देश 47 9 33. 00 
]25 से 249 डॉलर आय वादे देश 40 प्र 35 09 
250 से 374 डॉलर आय वाले देश ३30 26 45 200 
375 या अंबक डॉचर आय वाले देश शा 28 46 ]00 
अधिक जाय वाले विकसित देश 3 49 30 १00 





आधुनिक युग मे किसी देश के औद्योगीकरण मे शक्ति के साधनों का तत्यन्त 

महत्त्वपूर्ण स्थान होता है और प्रति व्यक्ति विद्युत शक्ति के उपयोग से भी किसी देश 

के औद्योगिक विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। श्रद्धं-विकप्तित देशो मे 

भ्रति व्यक्ति विद्युत शक्ति का उपभोग बहुत कम होता है जो इन देशो मे श्रौद्योगीकरण 
के अभाव का प्रत्तीक है। 

न, प्रति व्यक्ति आ्राप का निम्न स्तर (7.०7 रकथ ते फल €४फॉक 

५ ए८0्ञा९)--अद्ध -विकसिद अबवा विकासमात देशों का एक प्रमुख लक्षण इनकी 

) निम्रेकदा अथवा सामान्य दरिद्रता है 2 सामान्य दरिद्रता है जो प्रति व्यक्ति आय के निम्न स्तर में कलकदी 

है । इस दृष्टि से विकसित और पर्द्ध विकसित देशों मे जभीन-आसमान का अन्तर 

| । ् 


का ज््य छएकटॉत ्४७त०२००७ दिल्कलछ>छ रहा 
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है । विकसित देशो मे जहाँ समृद्धि इठजाज्ी है वहाँ ऋरद्ध विकसित देशो में विधंदस्ध 
का चग्त नृत्य होता है । 

सयुक्त राष्ट्रसघ के आँकड़ो के अनुसार सातवें दशक के शुरू में विकसित 
पूँजीवादी राज्यो म॑ प्रति व्यक्ति औसत वापिक आय ,037 डॉलर और नवोदित 
स्वाघोन देशो मे 83 डॉलर थी | इन आँकडो की तुदना करने से प्रकट होता है कि 
भूतयू्वें उपनिवेश ओर अरद्धं-उपनिवेश्च अपने आविक विकास में ॥2 गरुवा 
(,037 83) पीछे हैं । 964 म जैदेवा में वाशिज्य तथा विकास सम्बत्बी 
सयुक्त राष्ट्रसथ के सम्मेलन भे मापण देते हुए कीतिया के प्रतिनिधि, वाणिज्य एव 
उद्योग मनी जे० जी० कियाबों ते सक्ेत किया था कि “सैद्धान्िक रिपोर्टों और 
अर्थेशास्त्र-सम्बन्धी पाठबपुत्तकों मे विक्रासमान देशों गे प्रति व्यक्ति बाविक आय 30 
डॉलर, 60 डॉलर, यहाँ तक कि 00 डॉलर वताई जाती हे, परन्तु विकासमान देगो 
के लाबो लोग वस्तुत जिन विपम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं वे इत श्रॉकडो 
से प्रकट नहीं होरी । उनमे वहु१ से ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी कोई झाय नही है। ये 
नहीं जानते कवि कल उन्हे खाना नर्सशैंब होगा था नही, झ्रयकवा रात में बे कहाँ सोडेंगे । 
पाठयपुस्तको में उद्ध,त प्रति व्यक्ति आय में उनका कोई हिस्सा नहीं होता है ।॥/5 
बक्ता न यथार्थ का विल्नकुल सच्चा चित्र प्रस्तुत क्रिया है, जिप्तते वास्तविक वियमता 
वो ओर प्यात भ्राकृष्ट होता है और जिस पर औसत आय सम्बन्धी प्राँकड़े प्रावरण 


डालते हैं ४ विश्व वैक के 968 के एफ सर्वेक्षण के अनुपार उप्त समय भारत का 
6भ7 00 डॉलर था ! 


जिम्त्र जीवन-स्तर और निम्न जीवन-आयु-स्तर (7.0४ 5/गाएग60 ० 
प॒/ज्ताड ग्र00 व,9ए ,07९ ०६ [.6-720)--आधिक विषमता की वास्तविक्र तस्वीर 
प्रस्तुत करने वाले अन्य प्रॉकडो को ले सो भी पूंजीवादी दुनिया के अति विकमित 
औद्योगिक राज्यो से एशिया, झ्रफ़ीका और लैटिन अमेरिका के पिछ॑डे देशों की भित्रता 
हुपण्र प्रकट होती है । यह पत्रा चलता है कि अर्द्ध विकसित श्रयवा नवोदित स्वाधीत 
देशों में मनुष्य की प्राथमिक झ्ावश्यकता भी भली प्रकार पूरी नहीं हो पाती ॥ 
“एक मनुष्य की दैतिक ग्राहार ग्रावश्पफता 2,500 से 4,000 कैलोरी तक होती है, 
जो इस पर निर्मर करता है क्ि वह छित तरह काम करता है! औषन आवश्यकता 

3,000 कैलोरी निश्चित की जा सकते है । ग्रागे दो गई तालिका पर विचार करते 
समय इसे ध्यान मे रखना होगा । झात्र देखेंगे की श्रृत्तुवं उयनिवेशों तग्रा प्रद्धे- 
उपतिवेशो से सम्बन्धित आंकड़े हमेशा ही औत्तत आँक्डा से और कई अवस्याओं में 


4. यू? जूकोद व अब्य दौवरी दुनिया, पृष्ठ !2 


2२. ९:००४४१७४ ० फैल एपाल्व ]30095 (009 डि8०९९ ०9 [306 990 9८१७०एएा८०४, 


(लाल कै[आल्य 27--0७० 6 ॥954, एल व, ए०6७ ७४००७४७७, 9 25. 
(“ठोचरी दुधिया' से उद्धती) 


3. यृ० चूकोव एव अन्य दौचरी दुनिया, पृष्ठ 2 
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तो 2,200 कैलोरी की न्यूनतम सीमा से भी कम हैं, जो भ्रपर्याप्त पोषण प्र्थाद 
भुखमरी के चयोतक हैं ।” 


“इन झँकड़ो से केवल एक ही तिचोड़ निकाला जा सकता है, वह यह कि 
भूतपूर्व उपनिवेशो और अर्द्ध-उपनिवेशों के निवासी भ्रपौष्टिक भोजन ग्रहण करते 
है जिसका परिणाम उनके बीच व्याप्त कुपोपण तथा ऊँची पृत्युदर है। वेरीबेरी, 
सूखे का रोग, स्कर्वी, पिलंग्रा, कवाशिश्रोकोर आदि अनेक रोग सीधे अपौष्टिक भोजन 
तथा पीप्टिकता की कमी के फलस्वरूप होते हैं । मिमात्र के लिए, मध्य पूर्वे मे पाँच 
साल तक के बच्चों में से एक तिहाई इन्ही रोगो के शिकार होकर मरते हैं। ग्रफ्रीका 
में 6 महीने से 6 साल तक की उम्र के 96% बच्चो को प्रोटीन की कमी से पैदा 
होने वाली क्वाशिओोकोर नामक बीमारी हो जातो है ।” 


सारांश रूप मे श्रति व्यक्ति निम्न ग्राय लोगो के निम्न जीवन स्तर की सूचक 
है । प्रद्ध विकसित देशो मे खाद्य पदार्थ उपभोग की प्रमुख वस्तु है जिस पर लोगों 
की ग्राप का 65 से 70% तक खर्च होता है जवकि उन्नत देशों मे लगभग 20% । 
प्रद्धं-विकसित देशों की ग्रधिकाँश जनसख्या के भोजन मे माँस, अण्डा, मछली, दूध, 
मक्खन झादि पोषक खाद्य पदार्थ बिलकुल नहीं होते । ज्ञीग बडी अप्रस्वास्थ्यप्रद 
परिस्थितियों मे रहते हैं ग्रौर समुचित चिकित्सा सुविधाएँ भी उपलब्ध नही होती। 
वास्तव मे निघंनता भ्रद्धंनविकसित देशो का एक ऐसा रोग है जो उन्हे विभिन्न सकटो 
में उलभाएं रखता है । प्रो० कैरनक्रास ने ठीक ही लिखा है कि प्रद्धं-विकसित देश 
विश्व अर्थ-ध्यवस्था की गदी वस्तियाँ है। प्रति ब्यक्ति आय कम होने से ही 
अन्दतोगत्वा लोगो की कार्य-क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। 

खाद्य-खपत और जीवन-अ्रवधि के दो महत्त्वपुर्णा सूचकीं को लेकर विकसित 
पूँजीवादी राज्यो और पिछड़े देशो के बीच जो भारी श्रन्तर है, उसे सोषियत' सछ की 
विज्ञान अकादमी के सदस्य यू० जूकोव एवं उतके सहलेखकों ने झागे दी गई दो 
तालिकाओं के आँकडो से बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया है-- 

सातवें दशक में कुछ देशों में लाद्यःखपत 
(देश मे उत्पादित + प्रायातित खाद्य-्पदार्थ : प्रति दिन प्रति व्यक्ति) 





कंसोरो देश प्रोटीन 

(ग्राम) 
3.50 न्यूजीलैग्ड 09 
उ,270 ग्रेट ब्रिटेन 89 
3,490 ऑस्ट्रेलिया 90 
3.00 सवुक्त राज्य जमेरिका 92 
3३॥00 कनाडा क्4व 


3,000. जमे सघात्मक गणराज्य 80 


अद्ध-विकसित अयें-व्यवस्थाओ की विशेषताएँ 39 








झौसत अध्यश्यक्दा-- ओतत आवश्यक्ता-- 
3,000 बंत्तोरी 80 ग्राम 
2,690 ब्राजील 65 
2620 सयृक्त अरब यण पम्प है 
निम्नतम विरापद--- 
2,500 कैलोरी 
2490 बेनियुएला 66 
2,330 सीरिया 78 
2,200 कैलोरी - 
हमे तोचे 
अपर्पाप्त पोषण को कैलोरी देश ओ्रोटीन 
स्थिति आता है (ग्राम) 
2,00 लीबिया 53 
2050 वेरू न्‍ः दा 
2 040 भारत 55 
.980 दाकिष्तान 44 
,830 फिलिपाइन 43 


बिकतित पूंजीबादी राज्य 





सातवें दशक में बिकृसित पूं जीबादो राज्यों श्रौर नदोदित स्वाधोग 
राज्यों में तुलनात्मक (प्रति एक हजार श्राबादी के हिसाब से) 





वश्षिचमी यूरोप 78-..2.5 
डत्तरी अमेरिका 77- 8 4 
जापान 73 
क्लॉस्ट्रे डिया 86 
स्वाधीवता प्राप्त उपनिदेश और अद्धें-उपतिवेश-- 
एशिवा 9-... 24 
अकीका 25-6--33 3 
सैडिन अमेरिका 67--70 
सादवें दशक में 
कुछ इलाबों मे ओयत जीउन-अवधि 
उत्तरी बमेणिका 70-73 
ऑस्ट्रेलिया 70-73 
परिच्री यूरोव 68-70 
धेडित अमेरिका 50-55 
एशिया 40-50 
अफोका 30-40 








नोद : कुछ अपीकी और लैंटित अमेरिकी देशो मे औसत जोवन-आयु उसी 


स्तर पर है, जिस पर प्राचीन सोम के समय मे घी--30 वर्ष 7 


॥. 


पू० जुकोड एवं हाय - तौसरी दुनिया, पृष्ठ १84-]5, 
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5. पूंजी की कमी (एसीलंशालए ण॑ 0:फांश)--अद्धें-विकसित देशों वो 
अर्थ-व्यवस्थाएँ पूँजी मे निर्धन ((४७॥० ४०००) झौर कम वचत और विनियो 
करने वाली (.0ज $4वएशागढ़ थ0 [.0७ वा५८४पए) होती है। देश के साधनों के 
इचित उपयोग नही होने और साधनों के अ्विक्तित होने के कारण पर्याप्त मात्रा मे 
उत्पादन के राधनों का सृजन नहीं हो पाता और साथ ही इसी कारण वहाँ को 
पूंजी की मात्रा वर्तमान तकनीकी ज्ञान के स्तर पर साधनों के उपयोग और आधिक 
विकास की ग्रावश्यक्लाओ से बहुत कम होती है । किन्तु इन देशो मे न केवल पूंजी 
की ही कमी होती है अपितु पूंजी निर्माण की दर, [र6 ण॑ एथएप्य 
#0ा॥०६ ०४) भी बहुत निम्न होती है । इन अर्द-विकसित देशो मे झ्राय का स्तर 
बहुत नीचा होता है भ्रत बचत की मात्रा भी कम होती है । स्वाभाविक रूप से बचत 
की मात्रा कम होने का परिणाम कम विनियोग और कम पूंजी निर्माण होता है| इत 
गद्े-विकसित देशों मे उपभोग की प्रवृत्ति (700०7) ॥0० 00950%०) अधिक 
होती है और ग्राथिक विकास के प्रयत्तों के फलस्वरूप झ्राय मे जो वृद्धि होती है 
उसका अ्रधिकाश भाग उपभोग पर ब्यय कर दिया जाता है । बढी हुई प्राय में मे 
बचत की मात्रा नहीं बढ़ने का एक कारण जैसा कि श्री नर्कसे ने बतलाया है 
प्रदर्शनात्मक प्रभाव (0ध7077200०॥ ८रीं०००) है जिसके श्रनुसार व्यक्ति अपने 
५८” ौ) पडोसी के जीवन-स्तर को अपनाने का प्रयास करते है। इसके साथ ही 
इन देशो मे जनसरया मे वृद्धि होती रहती है । इन सब कारशो से उत्पादन के लिए 
उपलब्ध घरेलू वचते बहुत कम होती है । डॉ भ्रोन की गणना के अनुसार भारत के 
ग्रामीण क्षेत्रों की 90% जबसंसस्‍्या के पास व्यय के ऊपर ग्राय का कोई आधभिक्य 
नही होता । 

इस प्रकार अदद्ध-विकसित देशो मे बचत की दर कम होती है जिससे विनियोग 
के लिए पूंजी प्राप्त नही होती । जो कुछ थोडी बहुद बचत होती है बह उच्च झाग 
वाले बर्गो मे होती है जो इन्हे विदेशी प्रतिभूतियो मे बिनियोजित करना चाहते हैं 
जिनमे जोखिम कम होती है । अ्रद्धं-विकसित देशों की विनियोग की आवश्यकताओं 
की इस कमी को विदेशी पूंजी के द्वारा पूरा करने का प्रयास किया जाता है, किन्तु 
इन देशो की साख, मुगतान की योग्यता और राजनीतिक स्थिति इस दृष्टि से बहुत 
उत्साहवद्धंक नही होती । अत. अर्द्ध-विकसित देशो मे पूँजी निर्माण की दर 5-6% 
होता है । इसके विपरीत विकसित देशो मे कुल राष्ट्रीय श्राय के 5 से 20% तक 
कुल विनियोग होता है । श्री कालिन बलाक॑ के कुछ वर्षों पूर्व के एक ग्रध्ययन के 
अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और पश्चिमी यूरोप के देशो मे पूँजी निर्माण 
वी दर ]5 से ।8%, स्वेडन मे 77%, नार्वे मे 25% थी जबकि यह भारत मे 

क्रेबल 5% थी ) 

6, निर्याती पर निर्भरता और श्रन्तर्रोष्ट्रीय व्यापार कौ प्रतिकूलता-- 

अ्र्ध-विकसित देशों का एक प्रमुख लक्षण निर्यातों पर उनकी अत्यधिक निर्मरता है। 
अधिकाँश पिछड़े देशे से कच्चा माल भारी मात्रा में निर्यात किया जाता हैं। 
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शू० जूरेव के अनुसार, “अधिकाँश देश विश्व-मण्डियों मे अपनी कृषि उपज बेचते हैं 
और झौद्योगिक माल खरीदते हैं ” सोवियत सध की विज्ञान अकादमी के सदस्य 
यू जुकोव भ्ौर उनके सह-नेखको ने अग्रिम तालिका मे 24 देशो के नाम सम्मिलित किए 
है जो उपनिवेश अथवा ब्रद्ध उपनिवेश रह चुके है पर आन स्वाधीत है अर्थाद्‌ जो 
अं विकप्तित देशो की पतियों प्रे है इनमे से प्रस्थेक के सामगे ऐसी वस्तु का 
उत्पादव सम्बन्धी ऑक्डा प्रस्तुत किया गया है, जिसका उसकी सर्थ-ध्यवस्था मे विशेष 
महत्त्व है। देश के निर्यात तथा राप्ट्रीय भाय मे भी उसका हिस्सा दिखाया ग्रग्मा है। 
इन आँकड़ों से यह पुष्टि होती है कि इन देशो का आधिक ढाँचा अधिकाँपल एक ही 
फसल पैदा बरने वाला एकाँगी है । साथ हो इन आँकडो से तीसरी दुनिया के प्र््ध> 
विकसित देशों तथा औद्योगिक दृष्टि से राभुद्ध विकसित पूंजीवाद देशो के बीच वर्तमान 
सम्बन्धी के आथिक डाँचे के एक पहलू पर भी प्रधाश पडता है और हमे पत्ता चलता 
है कि दोतो को पृथक करते वाली आर्थिक खाई चौडी होती जा रही है । 


विकासमान देशो को झर्द-ब्यदस्था प्रोर निर्यात का एकॉमी विशेषीकररणों 





देश गृज्य पैदावार और नियात प्ते श्राप्ठि, प्रतिशत से 

छपोत बुल निर्यात से हुई. बुल राष्ट्रीय 

शाप्ति कू साय भ्ाय का भाग 
कुवैत खजिज तेल 99 9 
इराक खतिज तेल 99 40 
झेनेगाल मूंगफली 92 जे 
बेनेजएला खतिज तेल 9 35: 
संऊरी बरद खनिज तेल 90 83 
माइजी रिया मूंगफली हा बनने 
ईगन खनिज तेल 85 33 
कोलम्बिपा काफी 74 29 
वर्मा चावल य्4 26 
दी काफी गा 25 
साश्वेहोर कॉफी 73 हा 
घारेपाला काफी 73 25 
मिन्न कपास 70 ]8 
पनामा केला 67 ॥2 
श्रीचका चाय 66 ह॥॥ 
बाना कोंकोओआं 66 ब0 
चिली हास्वा 63 20 
मनाया रुबड 62 40 
ज्ाइबेरिया रबड 62 न्‍्- 
बआानीत कोंडो 62 2 
दाकिस्तान घूट 58 9 
जरूच्े श््न 58 क् 
बोलीविया डीन हा 29 
इस्वेडोर कैला 56 ््पि 


कह. 


3 यू बूछोद एव ध्रय दीखरी दुनिया, पृष्ठ 20-2] 
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जहाँ तक गअत्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सवाल है, गैर-समाजवादी दुविया के विदेश 
व्यापार में विकासमान देशो का हिस्सा 953 के 28% प्रतिशत से गिरकर 966 
में 2!% रह गया था । इस बीच इनका कर्जा बढ़ता जा रहा है श्र उनकी स्वर्ण 
तथा मुद्रानिधि कम होती जा रही है ॥ 
यु० जुकोव ने अपने अध्ययन मे आगे लिखा है--“964 में जेनेवा में हुए 
वारिज्य एवं विकाप्त सम्वन्धी सयुक्त राष्ट्र सघ के सम्मेलन ने 7970 के पूर्वानुमान 
सहित कुछ दस्तावैजे प्रचारित की थी । अन्य बातो के साथ-साथ उनमे यह चेतावनी 
भी दी गई थी कि !970 तक विकासमान देशो के निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य 
की अपेक्षा 9 अरव से 3 अरब डॉलर कम होगा । इसके अलावा उन्हें ऋण को 
निबटाने. कर्ज का व्याज चुकाने तथा विदेशी कम्पण्ियों को प्राप्त होने बाले मुनाफे 
तथा लाभाँश की रकम को अभ्रदा करने के लिए करीब 8 अरब डॉलर की और जरूरत 
पडेगी । इस हिसाब को लगाने वालो ने सुझाव दिया था कि तीसरी दुनिया के बकाए 
मे जो भारी कमी है, उसऊी पूर्ति अश्वत नूतन विदेशी पूंजी-निंवेश श्रौर सरकारी 
ऋशणो से की जा सकती है । यह आशा प्रकट करते हुए वे स्पष्टतः काफ़ी श्राशावादी 
थे, क्योकि उनके ग्रमुसार इन साधनों से होने वाली प्राप्लियाँ [।2 अरब डॉलर तक 
पहुँच सकती है । यदि उनका तखमीना ठीक साबित हो, तो भी 5 अरब से 9 प्ररव 
डॉलर धक की कमी बनी रहेगी । परन्तु इससे भी प्रधिक निराशाजनक पूर्वानुमान 
लगाया गया है, सयुक्त राष्ट्र सप के कुछ विश्वेपज्ञों के मतानुश्तार 975 तक 
विकासमानर देशों को केवल अपने आयात के मुगतान के लिए शायद देसियों श्ररत 
डॉलर की कभी का सामना करना पड सकता है ।”? 
निर्यातों पर निर्भरता सामान्यत हानिकारक नहीं है, लेकित इसके दुष्प्रभाव 
उस समय प्रकट होते हैं जबकि ग्रद्धं-विकसित देश एक, दो या कम वस्तुओं का ही 
निर्यात करते है ! भ्रद्धं-विकसित देशो को निर्यातों पर भुख्य रूप से एके दो पदार्थों 
पर निर्भरता से इनकी अर्थ-व्यवस्था एकाँगी हो जाती है और देश का सन्तुलित 
आर्थिक विकास नही हो पाता । विदेशी माँग की कमी होने पर देश की झ्ाविक 
स्थिति विषम हो जाती है। इन श्रद्धं-विकसित देशो मे विदेशी व्यापार की निर्मस्ता 
का एक कुप्रभाव यह हुआ है कि इन उपनिवेशों में विदेशी पूँजी की मात्रा में वृद्धि 
हुई है जिसने इन देशो के हित के लिए ही नही, अ्रपितु विदेशी हितो के लिए भी 
कार्य किया है 
4, ब्रेरोजणारी और शग्रद्ध-बेरोजगारी [एफए्फाफ़रा०)फएश्ा। सात घा्वश- 
ल्याण०छशा)--कई अर्द्ध-विकसित देश बहुनजवसख्या वाले हें और जनसंख्या 
।  बढ़ि की दर भी इनमे अपेक्षाइत अधिक होती है। दूधरी झोर, इनके साधन 
अविकृसित एवं अपर्याप्त होते हैं । परिणामस्वरूप इन देशो में बहुत से व्यक्तियों को 
जपयुक्त कार्य नही पल पाता और वे बेरोजगार नया प्रद्धंबेरोजगार होते हैं । बावर 


+ 


॥. |, [छं4, 9 |श-22 


अर्द्ध-विकसित श्रर्थ-व्यवस्थाओ की विशेषताएँ 43 


एव यामे के अनुसार, “गकुशल श्रमिको का व्यापक चैरोजगारी और अग्रर्द्ध-वेरोजगारी 
पिछड़ी हुई प्रर्य-व्यवस्थाश्ो की एक उल्लेखनीय विशेषता होती है। कई व्यक्ति 
अतियोजित या प्रद्धनियोजित केदल इसलिए नही होते कि वे कार्य करना पसन्द 
नहीं करते, वल्फि इसलिए कि उन्हे कार्य मे लगाने के लिए आवश्यक सहयोगी 
उत्पाब्न के साधन पअपर्याष्त होते हैं।” इन देशो मे भ्रूमत पर जनसस्या का भार 
अधिक होने के कारण जहाँ ग्रारीण् क्षेत्रो में बेरोजगारी होवी है वहाँ छिपी हुई 
बेरोजगारी (00805८५ हकक्र|०)४०८०४) भी होतो है, इसका आशय है, भूमि पर 
झावश्यफता से भ्रधिक झादमी कार्यरत रहते हैं । 

यद्यपि विकसित देशो भे भी बेरोजगारी होती है, किन्तु उसकी प्रकृति भिन्न 
होती है । व्दां चतीय (0५०/८५।) बेरोजयारी होती है बयोकि प्रभावपुर्यो माँय की 
कमी होती है, किन्तु प्रद्धं-विकसित देशो मे बेरोजगारी कय स्वरूप सरचनात्मक होता 
है क्योकि देश की श्रम शक्ति के पूर्ण उपयोग के लिए पूँजी झादि साधनों का प्रभाव 
होता है किन्तु बावर झौर यामे का मत है--“छित्री हुई बेरोजगारी झौर श्रढ> 
बेगेजगारी साब प्रद्धं-विकसित देशो या सामान्य लक्षण नहीं है।” उद्ाहरणार्थ, 
अफ्रीका और लेटिन अमेरिका के कई भर््ध विफ्सित देश अधिक जनसख्या या 
शैरोजगारी को समस्याओ से ग्ररत नहीं हैं । 

8. श्राथिक छुचज्ो को उपस्थिति (?॥९इशाए ० जालक्ए05 (+घ७)-- 
सर्थे-विक्तित देशों भे श्राथिक कुचतो के प्रभाव के कारस्स एक देश निर्धन है क्योकि 
गह निर्धन है! (/६ ००७७४/ ७ 9००7 ७:०8७५९ ॥ ।५ 9007) वाली श्री नर्कसे की 
उत्ति चरिताये होती है। इन देशों मे भ्रद्धंविकुसित साधनों, पूँजी का झभाव, 
बाजार की अपूर्णताएँ, तकनीकी ज्ञान का विम्ग स्तर होते के कारण प्रर्थ-व्यवस्था 
की उत्पादकता (?7000८४४(७) कम होतो है ॥ कम उत्पादकता के कारण आय 
की स्तर नीचा होता है । जिससे वचत दर और परिणामस्वरूप विनियोग दर कम 
होती है । फलस्वरूप उत्पादकटा भी कम होती दे और इसी प्रकार यह क्रम चलता 
रहता है । 

9. बाजार की अपुर्णताएं (फाफुशाशलाताड ७९ फश.९)--- 
डॉ डी एस गाग के कमुसार, “झ्ाथिक गत्पात्मकता मे साधनों के झनुरूलतम झावटन 
ओर राष्ट्रीय अयं-व्यवरथा मे अधिकतम उत्पादक ऋमता प्राप्द करने की प्रवृत्ति होती 
0:33, किन्तु स्थिर भ्र्थ-ब्यवस्था मे कई दाजार की अपूर्यंताएँ इसे 'उत्पादत सीमा” 
(7040० ०७ ए०प्रएट) की ओर बढ़ने से गेकदी हैं ।” निर्धन देश इस दृष्टिकोण 
से स्थिर प्र्य॑-व्यवस्था बाले होते हैं । जाति, घर्म, रबभाव, “प्बृत्तियों वी भिनता, 
निर्धनवा, प्रशिक्षा, यातायात के साघनो का ग्रमाव झ्रादि श्रम की गणिशीलता मे 
बाधा पहुँचाते हे । इसी प्रकार पूँजी की ग्रतिशीलता भी कम होतो है । भ्रद्धं विकसित 
देशो में साधनों को इस भतिहीनता के अतिरिक्त एवरधिरारिक प्रवृत्तियाँ, देश-विदेश 
के बाजारों का ज्ञान नही होना, वेलोच आविक दाँचा, विशिष्टीकरण क्‍्य झभाव, 
पिछड़ी हुई समाज व्यवस्था आदि के कारण भायनों का सतुलित और उचित 
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झावंटव नही हो पाता है । अर्थग-व्यवस्था गरतिहीन होती है जिससे इसके विभिन्न क्षेत्र 
के मूल्य आय क्े प्रति सवेददशील नही होते । इस प्रकार साधनों का अधन्तुल्षित 
संयोग, अरद्धे-विकसित देशों के अद्धं-विकास का कारण होता है । 

40. श्राथिक विषमता (2००४णणां० 07578 ०$)--अद्ध-विकसित देशों 
में व्यापक रूप भे घत और आग की विषमता तथा उन्नति के अवसरों की अ्रसमानता 
पायी जाती है । देश की ग्रधिकाँश सर्म्पत्ति, आय और उत्पत्ति के साधनों पर एक 
छोटे से समृद्ध वर्ग का ग्रधिकार होता है जबकि देश के बहुत बड़े निर्धन वर्ग को श्राय 
का थोड़ा सा भाग प्राप्त होता है। इसी प्रकार धगति के अवसर भी योग्यता की 
अपेक्षा जाति और श्रार्थिक क्षमता पर निर्मर करते हैं । धनिक वर्ग में बचत क्षमता 
अधिक होती है जिसके द्वारा और अश्रधिक घत कमाने के साधन इनके हाय में आते 
जाते हैं । निर्धन वर्ग को लाभ पहुँचाने वाले कार्यों जैसे, सामाजिक सुरक्षा, समाज 
सेवाग्रों, श्रम-सघो, प्रथतिशील करारोपणा आदि सस्थाएँ ग्रधिक विकसित नहीं होती 
है। परिणामस्वरूप, इन निर्धन देशों मे घनी देशो की अपेक्षा व्यापक आधथिक 
विषमता पायी जाती है । प्रो. साइमन कुजनेद्स के अग्राँकित झनुमान इस तथ्य के 
परिचायक है-- 





सम्पूर्ण आय का जनसच्या सम्पूर्ण आय का जनसब्या के 
देश के 20% धर्िक वर्ग को 70% निर्धन बर्ग को प्राप्त 
प्राप्त होने वाला प्रतिशत होने बाला प्रतिशत 
विकसित देश 
सयुक्त राष्ट्र अमेरिका 44 34 
ब्रिटेन 45 ६24 
अद्धें-विकसित देश 
भ्रारत 55 28 
औलका 50 30 





उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विकसित देशो को अपेक्षा अद्धं-विकसित 

देशो मे झाथिक भसमातता अधिक है। श्रो महालनोवीस़ रिपोर्ट के अनुसार 

सन्‌ [955-56 मे देश के 50% लोगों के पास देश की कुल आय का 20% भाग 

था और इसमे भी सर्वोच्च वर्ग के % व्यक्तियों को %, आय प्राप्त होती थी। 

इसके विपरीत सबसे निम्न वर्ग के 25% लोगो को समस्त आय का केबल 0% 

भाग प्राप्त होता था। 
(बे) जनसंख्या सम्बन्धी लक्षण. 

(0क00ह74फमां2 (:क्क३०४९7 ४४५०5) 

समस्त अर्द्ध-विकसित देशो मे जनसंख्या सम्बन्धी विशेषताएँ समान नहीं पायी 

जाती । ये देश जनसंख्या के घतत्व, आयु संरचना और जनसंख्या मे परिवर्तन की 

दर में भी भिन्नता रखते हैं। वावर एवं यामे के अनुसार भारत और पाकिस्तान मे 

सन्‌ 800 के पह्वाद जनसलख्या वृद्धि की दर कई पश्चिमी देशों की जनसख्या वृद्धि 
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की दरो से भित् नही रही है। इसके अतिरिक्त अधिक जनसस्या वाले देशो को 


जनसख्या वृद्धि की दर ही राबांधिक हो, ऐसो वात नहीं है । फिर भी भ्रद्ध-विकसित 
देशो की जनसष्पा सम्बन्धी निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ हैं-- 


3, जनसल्या की अधिकता (070 70एणै०४ंणा)--कई अ्धं-विकसित 
देशों की जनसरपा अधिक होती है ) यद्यपि इन अधिक जनसस्प्रा वाले देशों के लिए 
भी निरपेक्ष (809६०[ए८) रूप भे अधिक आवादी वाले देश कहना उनित नही है, 
क्योकि जनप्र्या की मधिकता या न्यूनता (0एथ ए०फणक्राता ता प्राए॑द्य 
7०7ए/५०७) को उस देश के प्राकृतिक साधनो के सन्दर्म मे देखना चाहिए । इसके 
अतिरिक्त सभी अर्द्ध विकसित देश जनसख्या की समस्या से ग्रसित नही है ॥ लेटिन 
ग्रमेरिका और प्रांस्ट्रेलिया कम जनसरया (एग्र४-९०%ण५7०॥) वाले देश है। 
प्रफ़ोका महाढीप भी तकनीऊी ज्ञान के वर्तमान स्तर पर कम जनसख्या वाला क्षेत्र 
ही कहा जा सकता है । इसी प्रकार भारत आदि कुछ देशो मे अधिक जनसल्या हो 
सकती है, किन्तु समस्त अ्रद्धं-विकसित देश भ्रधिक जनसस्या के भार से ग्रस्त नहीं हैं। 


2. जनसप्या वृद्धि की उच्च दर (प्राष्ठ। ॥46 ० एणूप्रो्ाणा हा०ण॥)- 
अर्द्ध विकसित देशो मे जतसख्या वृद्धि की दर भी श्रधिक है। इकाफे क्षेत्र के [7 
देशो में से 8 देशों मे जनसख्या बुद्धि की दर 2% और 3%, के भध्य है और कुछ 
देशो की इससे भी अधिक है । लेटिंन अमैरिका मे भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति पायो 
जाती है | इसके विपरीत विकसित देशो मे जनसख्या वृद्धि की दर कम है | प्रद्ध॑ं- 
विकसित देशो मे जनसखू्पा वृद्धि की उच्च दरो का कारण जन्म-दर का ऊँची होना 
और मृत्यु दर का कम होना है । 

3. जीवनावबि की झल्पता (4.09 [6 ॥.0०४०७७ )--जीवनावधि का 
आशय देशवासियों की औसत आयु है। अरे बिकसित देशो मे आय की कमी के 
कारण जीवन-स्तर नौचा होता है और निर्घनता तथा झाथिक बिपमताझओों की 
अधिकता के कारण औसत आयु कम होती है । वस्तुत प्रति व्यक्ति आय और 
जीवनावधि में सकारात्मद सह-सम्बन्ध होता है, यही कारण है कि जहाँ विकसित 
देशों भे लोग झ्धिक समय तक जीवित रहते हैं, वहाँ ग्रद्धं-विक्सित देशों गे औरत 
आयु बहुत कप्त होती है। भ्रद्ध विकसित देशो मे जीवनावधि कम होते का परिणाम 
है--धनी देशो की अपेक्षा इत देशो मे अधिक व्यक्ति छोटी आयु मे मर जाते हैं एव 
इस प्रकार कार्य करने की झवधि भी कम ही होती है । 


4. प्राप्रु वितरस्प (489 ०४ए0०७४०॥) --अर्द्ध विकसित देशो की जनसख्या 
मैं कम उम्र वाले लोगो का अनुपात अपेक्षाकत अधिक होता है और दनमे बालकों 
की सख्या अधिक होती है। एशिया, अफ्रीका और लेटिन अ्रमेरिकी देशो में जो अर्द- 
विकसित क्षेत्र हैं 45 वर्ष से कम झादु वालो सख्या कुल जनसख्या का 40% है 
जबकि सयुक्तराज्य झमेरिका और इग्लैण्ड आदि में यह अनुपात केवल 23 से 25% 
तक है ॥ इस प्रवार इन देशो में अनुत्यादव उपभोक्ताओ का भाग झ्धिक होता है । 


46 झाथिक विकास के सिद्धान्त 


5. सक्रिय जनसरूया का भाव कम होता (7.655 थार ए0एए७॥07)-- 
अरद्ध-विकसित देशो की जनसरूया में बालकों का अनुपात श्रधिक होने के कारण 
सक्रिय ज्नसख्या का भाग कम होता है। यहाँ कार्य मे करने वाले आक्षितों का भाग 
अधिक होता है। बालको और अनुत्यादक व्यक्तियों का अनुपात अधिक होने के 
कारण उनके जन्म, पालन-पोषणा ग्रादि पर अधिक व्यय होता है और प्र्थ-व्यवस्था 
पर बोक बढ जाता है ) भारत मे सन्‌ 796 मे 4 वर्ष तक का आयुनवर्ग जनसख्या 
का 4% था, जबकि जमंनी मे 2%, और फ्रास मे 2477 प्रतिशत था । 

७. प्रामीण क्षेत्र को प्रधानता (शा०-(०प्रंनवा०९ रण फ्रेधाओ $९९८४०7)-- 
अद्धं-विकसित देशो मे ग्रामीण क्षेत्र की प्रधानता रहती है । इन देशो की भ्रधिकाँश 
जनता ग्रामों मे निवास करती है और ग्रामीण व्यवसायो जैसे कृषि, बन, मत्स्य पालन 
आदि से जीविका निर्वाह करती है। भ्राथिक विकास के साथ-राथ इस स्थिति में 
परिवतेन होता है प्रति-व्यक्ति श्राय की वृद्धि के श्रतुग्रात मे खाद्यान्नो की माँग में 
बुद्धि नही होती और दूसरी और कृषि मे पूँजी के अधिक उपयोग के कारण गहन 
और बिस्तृत दोनों प्रकार की क्ृषि-प्रशालियो द्वारा कृपि-उत्पादन बढ़ता है। 
परिणामस्वरूप, कृषि एव ग्रामीण व्यवसायो मे जनसख्या का झनुषात कम होता जाता 
है प्रौर दूर री ओर झ्ौद्योगीकरण के कारण बडे-बडे लगरो वग विकास होता है और 

।हरी जनसख्या का प्रतिशत बढता जाता है । 
(स) सामाजिक विशेषताएं 
(500; (ाश्ाब्णथ्य५/॥०5५) 

अर्द्ध-बिक्सित अर्थ-व्यवस्थाओ्रो मे आ्रथिक विकास की दृष्टि मरे पाए जाने 
बाली मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-- 

. अर्द्धं-बिकसित मानव पूंजी (एावेश-१९४९०१९0 शाफ्ताशा एथफाओ)- 
झ्राथिक विकास में मानव पूंजी का निर्धारक महत्त्व है। विकसित मानवीग पूँजी 
अर्थात्‌ स्वस्थ, शिक्षित, कुशल एव नैतिकता सम्पन्न देशवासी आधिक बिकास में बहुत 
सहायक होते है, किन्तु दुर्भाग्यवश श्र््ध-वकसित देशो मे यह मानव पूंजी भी श्रद्धं- 
विकसित ही होती है ! देश मे वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा का तथा कुशल श्रमिको 
का अभाव होता है | स्वास्थ्य का स्तर भी प्राय. नोचा होता है । लोगों में विवेकपूर्ण 
विचारधारा का भी श्रभाव होता है । इसके अरव्िरिक्त बनाभाव के कारण लोगों के 

विकास के लिए अधिक पूंजी लगाना सम्भव नहीं होता । उदाहरणार्थ, भारत में 
जहाँ वैज्ञानिक अनुसंधान पर प्रति व्यक्ति लगभग 5 पैसे वाधिक व्यय किया जाता 
है वहाँ प्रमेरिका और रूस में यह व्यय-राशि क्रमश लगभग 54 स्पये और 
॥0 रूपये है । 

2. झन्य सामाजिक विशेषताएँ---अद्धंविकसित अभथंव्यवस्थाएँ अनेक सामाजिक 
दोषों से ग्रस्त होती हैं | प्रायः समाज विभिन्न वर्यों में विभाजित होता है और थे 
वर्ग अपने-अपने छूढ़िंगत परम्पराज्ों पर झाचरण करते हैं तथा नवीन प्रयत्नो को 
सरजता से एवं ; प्रसन्नतापुर्वक अपनाने को तैयार नहीं होते। समाज में गहनों का 
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प्रयोग लोकप्रियता के लिए होता है । स्नियो के ग्रतिरिक्त पुरुष भी गहने पहिनना 
पसन्द करते हैं। रीति रिवाज बहुत महंगे होते हैं जिन्ह निभाने मं भ्राय का बडा अश 
व्यय करना पडता है। फ्लस्वरूप बचत की मात्रा कम हो जाती है और पूंजी का 
निर्माण नही हो पाता । स्त्रियों को पुरुषो की अपेक्षा गौण स्थान प्राप्त होता है। 
उनकी जाति पर तरह-तरह के अकुच होते हें। आयिक व रामाजिक दृष्दि से 
पराधीनता की वेडियो म जकड़े रहने के कारण स्तिपाँ समाज के उत्थान में सहायक 
नहीं हो पाती ) सामाजिक स्तर (57807) का भी विशेष महत्त्व होता है । मजदूरी 
आदि के निर्वारण मे सविदा की श्रपेक्षा परम्पराओं का प्रभाव अधिक पडता है| इन 
सब बातो का मिला कर यह प्रभाव होता है कि अरद्धं विकसित देश की झर्थ-व्यवस्था 
तेजी से आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर नही हो पाती । 
(द) तकनीकी विशेयताएँ 
([॥९टगाणाएश्टाल्या टशाब्राइटाटाएशा05) 
ऋर्द्ध विकसित श्रर्यव्यवस्थाप्रों मे उत्पादन की प्राचीन परम्परागत विधि 
का उपयोग किया जाता है। फलस्वरूप प्रति व्यक्ति उत्पादन विकसित राष्ट्रों की 
अपेक्षा बहुत कम रहता है । तकनीकी और सामान्य दोनो ही प्रकार की शिक्षा का 
भ्रमाव होने के कारण अर्द्ध विकसित देशों मे विकसित देशो की अपेक्षा उत्पादन में 
बहुत अधिक पिछडापन रहता है । परिवहन और सचार साधनों को अभाव भी 
पर्थेन्यवस्था को पीछे धकेलता रहता है | प्राविधिक ज्ञान के प्रभाव के कारण ग्रकुशल 
श्रमिकों की सख्या अधिक होती है और इसलिए आर्थिक विकास के लिए प्रयत्तशील 
अ्रद्ध॑ं बिकसित देगो को तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए विकसित देशों का मुँह 
देखता पडता है । वास्तव मे, प्राविधिक प्रगति और आथिक विकास एक दूसरे के 
कारण और परिणाप्र हैं। श्रद्धं विकसित देशो म जहाँ तकनीकी प्रगति के कारण 
दहुत आथिक विकास नही हो पाता वहाँ प्रपर्याष्य आर्थिक साथनों के कारए। तकनीकी 
प्रगति के लिए ग्रधिक प्रयास करना भी सम्भव नही हो पाता । हि 
(६) राजथीनिक विशेषताएँ हा 
(एणा।प्व एटडाप725) 
राजनीतिक क्षेत में श्रद्ध विकसित राप्ट्रो की स्थिति प्राय बडी दयनीय होती 
है। ये राष्ट्र राजनीतिक हत्टि से प्राय कमजोर होते हैँ और उन पर अन्य देशो के 
दबाव श्रयवा आकमणा का सदैव भप बना रहता है | समुचित साधन उपलब्ध न 
होते के कारण देश की रक्ञाथ आधुनिक शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित सैनिक शक्ति का 
अभाव भी बहुत का्टप्रद होता है । जनता गरीब होते के कारण अपनी ग्ावश्यक्तामों 
की पूर्ति में ही लगी रहती है और राजनीतिक अधिकारो के प्रति विशेष सजग नहीं 
होती । अधिवाँश व्यक्तिपों में यथार्थ रूप मे राजनीतिक अधिकारों के बारे मे 
अज्ञानता ही पापी जानी है । अर्दे विकसित देझ्ञो मे प्रथम तो मध्यम वर्ग का अभाव 
पाया जाता है और मदि यह बर्ग होता भी है तो सामान्यत बहुत निर्बंल होता है । 
प्राय विकमित ग्र्थल्‍्यवस्थाग्रो परे मध्यम वर्ग के इस अभाव की समस्या नहो होती । 
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आधिक विकास की दृष्टि से यह तथ्य भहत्त्वपूर्णा है कि अधिकाँशत. मध्यम वर्ग से 
ही साहसी, कुशल प्रशासक झौर योग्य न्यक्ति भाप्त होते हैं । 
(ई) अन्य विशेषताएँ 

(0ए60 (गद्यागटणॉशांशांट5 ) 

अदद्ध-विकसित ग्रर्थ-ध्यवस्थाग्रो की अन्य उल्लेखनीय विशेषताओं मे हम योग्य 
प्रशासन के अभाव, उत्पत्ति के साधनो में असमानता, स्थिर व्यावसायिक डाँचे, 
दोपपूर्णा प्राशुल्किक व मौद्रिक संगठन झ्रादि को ले सकते है। इन देशो मे जो 
प्रशासनिक यन्त्र होता है बह प्राय कुशल और योग्य नहीं होता । अधिकारीगण 
व्यक्तिगत स्वार्थों को ऊँचा स्थान देते हैं । ईमानदार अधिकारियों के अभाव मे प्राथिक 
विकास के साधनों का दुरुपयोग होता है और राष्ट्र की प्रगति अवरुद्ध होती है। 

उत्पत्ति के साधनों मे असमानता होते से झ्राशानुकूल उत्पादन सम्भव नहीं 
होवा । विकासशील ग्रथ्थ्यवस्थाओ के विपरीत ग्रद्ध-विकसित देशों में उत्पत्ति के 
साधनों मे वाँछित गतिशीलता नही पाया जाती । फलस्वरूप राष्ट्र की प्रथ॑-व्यवस्था मे 
अ्रधिकत्तम उत्पादन सम्भव नहीं हो पाता। अर्द्ध-बिकसित अर्थ-ब्यवस्था्रो का 
ध्यावसायिक ढाँचा प्रायः स्थिर रहता है। इस कारण भी उत्पत्ति के साधनों में 
गतिशीलता नही पायी जाती। परिणाम्त” न तो उद्योगो मे विशिष्टीकरण ही हो 
पाता है और न देश आथिक विकास के पथ पर अग्रसर होता है । 

ऐसी अर्थ-व्यवस्थां में प्राशुल्किक और मौद्रिक संगठन प्राय दोषपूर्ण होता 
#। राजस्व प्राय अप्रत्यक्ष करो के माध्यम से प्राप्त होता है जिनकी प्रकृति 
अधोगामी (70८87:533४6) होती है ।! आय के साधन के रूप मे प्रत्यक्ष करो का 
महत्त्व कम होता है । प्रगतिशील कर प्राय नहीं पाएं जाते। कर-सग्रह-विधि 
मितव्ययी नहीं होती और कर अपवचन भी बहुत कम होता है ॥ मुद्रा बाजार प्राय 
अविकसित होते है। सरकारी भौद्धिक नीति परिस्थितिवश प्रायः इतनी दुर्वल होती 
है कि देश को अर्थ-व्यवस्था को समुचित ढग से नियन्त्रित नही कर पाती । 

निष्क्पंत हम यही कह सकते है कि प्राय उपरोक्त सभी विशेषताएँ झर््ध- 
विकसित भ्रथ॑-व्यवस्थाओ मे न्यूनाधिक मात्रा भे पायी जाती है । विश्व के समस्त 
अद्धं-विकसित देशों की सम्मिलित ढग से एक प्रकार की विशेपताएँ बतलाना बहुत 
कठिन है क्योकि विभिन्न देशों की प्राथिक, सामाजिक, औद्योगिक और कृषि सम्बन्धी 
श्रवस्थाएँ व प्रवृत्तियाँ भिन्न-भिन्न हैं । यद्यपि इन देशो मे विकास की पद्धतियाँ, गतियाँ, 
जनसंख्या की विशेयताएँ ओर आन्तरिक परिस्थितियाँ भी भिन्न-भिन्न हैं तथापि इन 
भिन्नताग्रो के बावजूद भ्रधिकाँश परिस्थितियो मे एक बड़ी मात्रा तक उनकी विशेषताओं 
में एकता व समानता पायी जाती है | इन्ही विशेषताओं के आधार पर हम अरद्ध॑- 
विकसित अभ्थ-व्यवस्थाओं को, विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं से भिन्न करके, भली प्रकार 
पहिचान पाते हैं । 

अद्धं-विकसित देशों को समस्याएँ 
(एणाीशार ण एफश-000९४००९१ (0प्रात९5) 

अद्ध-विकसित, देशों की समस्थाएँ झग्रलिखित वर्गों मे विभाजित की जा 

सकती हैं-- 


7. 


हक, 
जज 
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() अथिक समस्याएँ, (4) राजनीतिक समसस्‍्याएँ, 
(2) सामाजिक सास्‍्याएँ,. (5) झअन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ । 
(3) प्रशासनिक समस्याएँ, 
वाथिक समस्याएँ 
अर्धं-विकस्तित देश झनेक ग्राथिक समस्याओं से ग्रस्त है, जैसे-- 
(3) बचत एव पूँजी निर्माण की समस्या, (2) तिर्घंनता का विपला कुचऋ, 
(3) उपभोग और घरेलू बाजार की अपर्माप्तता, (4) समुचित आशिक रचना का 
न होता, (5) इृषि एवं भूमि से सम्बन्धित बाघाएँ तथा (6) बेरोजगारी । 
अर्द्ध विकसित देशों मे राष्ट्रीय ग्राय और प्रति व्यक्ति प्लाग बहुत कम होती 
है, भ्रत बचत नही हो पाती | बचत न होते से पूंजी का बाँछित निर्माण नही होता, 
फलस्वरूप प्राधिक विकास के निया-कलाप गति गही पाते | प्रति ब्यक्ति झ्राय कप 
होने से देश गे उपभोग वी माना कम होती है, परिणामत घरेलू बाजार का क्षेत्र 
सीमित रहता है, झन्ततीणत्वा देश वी अर्थ-ब्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पडत्ता है। 
झ्ाय फम होने से बचत झौर पूँजी निर्माण को भ्रावत पहुँचता है और माँग व उपभोग 
के कम होगे से पूंजी वितियोग के प्रति कोई झ्ाकपंण नहीं रह पाता । लघु प॑माने' 
पर उत्पादन काय होने से बढे उत्पादन की बचत सम्भव नही हो पाती १ समुचित 
आर्थिक रचना का श्रभाव इन समस्याझरो को श्लौर भी विषम बता देता है । झ्राथिक 
सरखचना में रेलों, सडको परिवहन के अन्य साधनों, चिकरित्सालयो, स्कूलो, बिजली 
पानी, पुलो, आदि को सम्मिलित किया जाता है ! यदि इन साधनों की समुचित 
व्यवस्था नहीं होती तो आर्थिक विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है । कृषि एव 
भूमि से सम्बन्धित पिभित्र समस्‍्याएँ अर्द्ध विकसित देशों को ग्रस्त किए रहती हैं । 
प्राथ यह देसा गया है कि झर्डे विकसित देश कृषि पर अ्रधिक दबाव, कृपिजोतो 
के उप विभाजन व उप-खण्डन, कृषि ऋण, अधिक लग्रान, सिंचाई साधनो के भ्रभाव, 
कृषि विपणन की असुषिधा, प्रति इदबएई कम उपज, सुस्त छुपिधाओरो की कमी श्रादि 
विभित समस्याझो से ग्रस्त रहती हैं। श्राथिक विकास प्रवरुद्ध होने से देश मे 
बेरोजगारी को समस्या खड़ी हो जाती है। ग्रद्ध विकसित देशो मे बेरोजगारी के 
अतिरिफ़ प्र््ध-बेरोजगारी (एव्रात॑क्व-८घ7०/०थ7००) अथवा प्रदृश्य बेरोजगारी 
(॥05805906 ए४ ॥9]0)०70) को समस्या भी विशेष रूप से गम्भोर होती है । 
सामाजिक समसस्‍्याएँ 
अद्धं-विकसित देश विभिन्न सामाजिक समस्या्रो से ग्रसित रहते हैं । ग्ायिक 
विकास वी दृष्टि से इन देशो की मूलभूत सामाजिक चमस्याएँ निम्तलिखित द्वोती 
हैं-“-() छतप्रण्या भे वृद्धि और जनसख्या का निम्न ग्रुश-स्तर होना, (2) सामाजिक 
और सस्यागत बाधाएँ व रूढियाँ, एव (3) कुशल साहम्तियो का अभाव । 
श्रद्धं विकसित देशो को श्रभुख साम्राजिक-आ्रथिक समस्या जमसस्या की 
सती वृद्धि है ३ एक झोरए तो झाय और पूँनी का अभाव होता है तथा दूसरी शोर 
जनस्तस्या की तोब वृद्धि आथिक दिवास के प्रयत्नो को विफ्ल बनाती । इत देशो 
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की आविक स्थिति ऐसी नहीं होती कि जनसख्या-वृद्धि के भार को वहन कर सके 
एवं रोजगार के समुचित झवसर उपलब्ध करा सके । सामाजिक और संस्यागत 
हूढियाँ व कुरीतियाँ भी देश को झागे बढने से रोकती हैं। इनके कारण जनता 
नवीन परिवर्तनों और परिस्थितियों को अपनाने से ययासम्भव बचना चाहती हैं, 
फलस्वरूप देश से तकसीती और वैद्यानिक क्रानिति वा साये अजशस्त वही हो पाता । 
अ्रद्धं-विक्सित राष्ट्रों मे साहसी वर्ग का भी झभाव थाया जाता है जबकि यही वर्ग 
मूलतः: उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को जुटाने और सक्रियता देने का उत्तरदायित्व 
वहन करता है। अव्यवस्थित सामाजिक्-राजनीतिक-आझ्राथिक ढाँचे के कारण ग्रर्दध- 
विकसित देशो में आशिक वातावरण ऐसा नहीं होता जो साहसी वर्ग को झागे लाए, 
परिणामत देश वी प्रगति धीरे-घोरे होती है । 
राजनीतिक समस्याएँ 
अध-विक्सित देशो की प्रमुख राजनीतिक समस्याग्रो मे हम राजनीतिक 
अस्थिरता, नियोजन के प्रति उदासीनता, श्रमिकों के शोपण व बन्‍्बन झ्ादि को ले 
सकते हैं। राजनीतिक जागरस्वता का अभाव होने से प्राय दीघेजीदी राजनोतिक 
«* या दल नहीं प्रतप प्राते और शासब-रुत्ता में स्थायित्व बहीं ग्रा पाता ) यह 
अवीतिक अस्थिरता एक ओर तो आर्थिक विकास के लिए हढ और स्थाई नीतियों 
को अवरुद्ध करती है, दूसरी शोर राष्ट्रीय प्रतिरक्षा को निबंल बनाती है। प्रशिक्षित 
और रूटिवादी जनता नियोजन के महत्त्व को स्वीयार नही करती । राजनीतिक 
हृष्टि से अस्थिर सरकारें जनता मे नियोजन कार्य क्मों के प्रति विश्वास पैदा नहीं कर 
दाती, फलस्वरूप देश को नियोजन के लाभ नही मिल पाते | अरद्धं-विकसित देश 
विभिन्न श्रमिक समस्याझ्नो से भी ग्रस्त रहते हैं। प्राय स्थायी श्रमिक वर्ग की कमी 
बनी रहती है । रूडिवादिता और सामाजिक बन्धनों के कारण श्रम की ग्रतिशोलता 
मही पायी जाती । राजनीतिक जाग्रस्कता के अभाव के कारण क्षमिक्रों से श्रम-राधों 
जैसी संस्थाएँ समुचित ढंग से नहीं पनेप पाती । जब देश का श्रमिक वर्ब ही प्रकुशत, 
भ्रजागएक और अशिक्षित हो तो देश के आशिक विकास को स्वभावत गति नहीं 
मिल सकती । 
प्रशासनिक समस्याएँ 
अर्द्ध-विकसित देश प्रशासतिक दृष्टि से बढुत अक्ुशज, अवेशानिक और पिछड़े 
हुए होते हैं। देश की गरीबी और ग्रशिज्षा जतता में चारित्िक स्तर को ऊँचा नहीं 
उठने देती, फलस्वरूप कुशल और ईमानदार प्रशासनिक अधिक्रारियो की सदा कमी 
बनी रहती है और राष्ट्रीय हिंतो की अपेश्ा निजा हितो को अधिक महत््त दिया 
जाता है। भ्रष्टाचार का दाना देश के झआथिक विकास का गला घोंटता रहता है। 
इसके अतिरिक्त प्राथमिकता वी समस्या भी बनी रहनी है । अड्डे-विकसिद देश सभी 
क्षेत्रों मे पिछडे होते है और इन सभी क्षेत्रो का जमरुचित्र रूप से विकास करना 
आवश्यक होता है, लेकिन पूंजी और उत्पत्ति के आवश्यक साघनो के अभाव के कारण 
___क अठो हो पाता कि सभी क्षेत्रों का सन्‍्तुलित विकास किया जा सके 
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फलस्वरूप प्राथमिकता की समस्या निरल्तर विद्यमान रहती है ॥ देश के सन्तुलित 
विषास के लिए विकास कार्यज््मो को प्राथमिकता का जम देना पड़ता है । 
अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ 
गरीब की जोरू सव की भाभी” वाली कहावत पर्ड-विकेसित देशो पर 
पूरी तरह लागू होती है । ये देश ग्राथिक, सामाजिक और राजनीति दृष्टि से तो 
परेश।न ही है, लेकिन विभिन्न अत्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ भी इन्हे दबाए रहती हैं। 
विकसित राष्ट्र इस प्रकार की प्रतिस्पर्द्धात्मक परिस्थितियाँ पैदा कर देते हैं जिनका 
अविकसित देश प्राय समुचित ढंग से सामना नही कर पाते और उस्हे अनेव रूपो 
में विकसित राष्ट्रो का आश्रय स्वीकार करना पडता है! 
अन्य समस्याएँ 
उपर्युक्त समस्याग्रो के अतिरिक्त अर्द्ध विकसित देश और भी अनेक समस्पाम्रो 
से ग्रस्त रहते है। अद्धं विकसित देशो मे झ्राथिव' विकास के साथ-साथ गुल्य भी बढते 
है । यदि प्रह बढोत्तरी मौद्रिक झ्राय की अपेक्षा कम होती है तब॑ तो कोई समरया 
पैदा नही होती, किन्तु यदि यह बुद्धि मौद्गिक झ्राय की अपेक्षा अधिक हो जाती है ता 
समाज-मुद्रा स्फीति बे सकट मे फेसने लगता है । दूसरी ग्रम्भीर समस्या विदेशी 
मुद्दा फा होती है । भ्राथिक विकास फे लिए झावश्यक अनेक' साथनो को विदेशों से 
आयात करना होता है जिसके लिए चाँछित विदेशी मुद्रा नही मिल पाती | विदेशी 
मुद्रा के क्रभाव में आवश्यक साधनों के आयात को रोकने से झ्ाथिक विकास की गति 
अवस्द्ध होने का खतरा रहता है, इसीलिए झर्धे विषसित देशो को सहायता व ऋण 
के लिए विकसित राष्ट्रो पर निर्मर रहना पडता है। यह निर्मरता पूंजी व यात्त्रिक 
ज्ञान दोनो क्षेत्रों में होदी है । 
अर्द-विकसित देशो क्री इन विभिन्न समस्याप्री के सपायान हेतु विभिन्न 
उपायो के अतिरिक्त एक प्रभावशाली और अनुशसित राजकोपीय नीति का महत्व 
राबपरि हैं । राजकोपीय नीति का अरथं विकसित अर्थ-व्यवस्था में सबसे महत्त्वपूणा 
गह होना चाहिए कि बह पूँजो-निर्मार। और पूजी की गति को बढाने मे सहायक बने 
ताकि यहाँ स्थाई चृद्धि की प्रवृत्तियों वो प्रोत्साहन मिले | इस उद्देश्य की पूतति में 
प्रभावशाली कर-नीति, सार्वजनिक ब्यय-मं।ति, सावंजतिक ऋरा-तीति और हीतार्थ 
भवत्थ की नीति, बडी सहायक हो सकती है जिन्ह ग्रावश्यवताबुसार प्रयुक्त क्या 
जाना चाहिए । प्रभावशाली राजकोएीय नीति अर्थ व्यधस्था की उन्नति से निर्णायक 
योगदान कर सकती है । 
अद्धं-विकणित देशों की एक कठिन समस्या विदेशों मुद्रा से सम्दन्धित है । 
इन राष्ट्रो को कृषि, यन्‍्त्रो, खाद्यान्नो, सिचाई साधनो, खाद, बीज आदि की पूति के 
लिए बहुत कुछ विदेशों पर निर्भर करना पड़ता है। इन साधनों की उपलब्धि तभी 
सम्भव है जब या तो निर्यात किया जाए अथवा भुगतान हेतु पर्माष्त मात्रा से मिदेशी 
मुद्रा प्राप्त को ज्यए ६ विदेशी सुद्रा के अभाव में आधिक विकास अवरुद्ध न हो, इसके 
लिए अरद्धं-विकसित राष्ट्रो को विकसित राष्ट्रों से समय-समय पर पूँजी व तकनीवी 
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ज्ञान दोनों रूपों में सहायता साँगनी पड़ती है। कभी-की यह सहायता ऋणों के 
रूप में भी मिलनी हैं । श्राबात नियन्त्रण व निर्यात प्रोत्साहन के द्वारा भी विदेशी 
विनिमय की समस्या को हल करने का प्रयास किया जाता है | कभी-कभी अवमूल्यत 
का सहारा भी लिया जाता है! प्न्तर्राप्ट्रीय बैंक भौर अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्याएँ 
विदेशी मुद्रा सम्बन्धी सहायता विभिन्न शर्तों पर प्रदान करती हैं । 
अद्धं-विफसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास की सामान्य श्रवश्यकताएँ 
(6शाशशें एरेश्पुएांग्र(९५5 0ण 29७2०आला( ० एापेश- 
एशशे०ए१९१ (०एणाएं९५) 

अदद्धं-विकस्ित राष्ट्रों के आाथिक विकास के लिए केवल समस्याओं को दूर 
करना ही काफी नही है और न ही पूँजी-निर्माण अथवा गबीन खोजो से ही समस्या 
का पूर्ण समाघान सम्भव है बल्कि झ्राथिक विकास के लिए निम्नलिखित सामान्य 

आवश्यकताझो का होना भी ग्रावश्यक्र है-- 

4. स्वदेशी-शक्तियाँ.. ([70९ट/00005 ए०0७७5)--अड्ं-विकसित राष्ट्रों के 

झाधिक विकास की प्रक्रिया स्वदेशी शक्तियों पर ग्राघारित होनी चाहिए । बाह्य 
शक्तियाँ केवल स्वदेशी शक्तियों को प्रोत्साहन दे सकती हैं, क्रिन्तु उनका प्रतिस्थापत 
(90057ए०) नहीं बन सकती । यदि केवल विदेशी सहायता के वल पर ही किसी 
थोवन॥ को प्रारम्भ किया गया और लोगो की विकास-सम्बन्धी चेतनां को जागरुक 
ने बनाया गया तो आथिक विकास क्षणिक होगा। विदेशी सहायता पर पूर्णा रूप से 
निर्मरता के परिण्यामस्वरूप देश के प्राकृतिक साधनो का उपयोग भले ही हो जाएं, 
लेक्नि श्रमिकों की कार्यकुशलता नहीं बढ सकेगी ।झत झाथिक विकास के लिए 
विदेशी सहायता कौ केवल सीमान्त रूप मे ही हितकर मानते हुए श्रन्तिम रूप से उसे 
स्वदेशी शक्तियों पर ही आधारित करता चाहिए । विदेशी सहायता अल्पकालीत रूप 
में ही हितकारी सिद्ध हो सकती है, स्वायी रूप से नही | मेघर और बाल्डवित के 
अनुसार “यदि विकास की प्रक्रिया संचयी और दीघं॑कालीन (टणणए४धए6 800 
]078-9$078) हो तो विकास की शक्तियाँ विकासशील राष्ट्र के प्रन्तगंत ही होनी 
चाहिएँ ।” 

2. पूजी-सचय में वृद्धि (गध6856 ॥0 ९४कलॉश #९९एणएं॥४००)-- 
अढढे-विक्सित राष्ट्रं के लिए वास्तविक पूंजी का सचय अत्यावश्यक्र है । पूँजी-संचय 
मुह्यत. तीब बातों पर निर्मेर करता है--(/) वास्तविक बचतों की मात्रा में वृद्धि 
हो. (7) देश में पर्याप्त मात्रा में वित्त एव सात सुविभाएँ हो, तथा (णा) पुंजीगत 
बस्तुओ के उत्पादन मे वृद्धि करने के लिए विनियोग कार्य हों । श्रद्ध-विकसित राष्ट्रों 
मे पैजी-निर्मास आरन्तरिक और वाह्म दोनों ही साधनों द्वारा किया जा सकता है। 


घरेलू साधनों में वृद्धि तमी सम्भव है जबकि वचत की मात्रा मे बृद्धि, श्वम-शाक्ति 
और प्कृतिक साधनों का उपयोग, उपभोग पर रोक, गतिशीलता एवं उचित निर्देशन 
प्रादि हो। घरेलू पूँजी का निर्माण सम्भव त होने पर बाह्य साधनों से ग्र्थात्‌ 


अन्तर्रप्टीय साधनों से पूँजी-निर्माण किया जा सकता है। इन साघनों में प्रत्यक्ष 
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वास्तविक विनियोग, विदेशी अनुदान, सहायता ब ऋण आादि सम्मिलित हैं। पूंजी- 
सचय की वृद्धि के साथ ही यह भी आवश्यक है कि उसके उपभोग या वितियोग करने 
की समुचित व्यवस्था हो । इसके झतिरिक्त प्राविधिक ओर सगठन सम्बन्धी विकास 
भी उच्च स्तर का होना चाहिए । 

3. बाजास-पुर्णता (शशाल्ण९5$ ० फ़ि० फेश:श) --बाजार की 
अपूर्णोताओ्रो को दृर करने के लिए सामाजिक एवं आथिक सगठतो के वैकल्पिक 
स्थरूपो का होना आवश्यक है। अधिक उत्पादन के लिए व्तमाव साधनों का 
अधिकतम उपयोग किया जाना जरूरी है | यह आवश्यक है कि बाजार मे एकाधिकारी 
प्रवृत्तियो को दूर या क्र कर पूँजी और साख का पूर्णों रूप से विस्तार करने, 
उत्पादन की सीमाओं फो पर्याप्त रूप से बढाने, उद्योगो के उत्तादन मे वृद्धि करने, 
कृषि पर निर्मेरता को कम करने, जरूरतमन्द लोगो को साख-सुविधाएँ रामण पर 
उपलब्ध कराने आदि के लिए प्रभावशाली और सफल प्रयतत करना आवश्यक है। 
मेयर और बाह्डविन के ग्रनुसार “देश की राष्ट्रीय आय को तीत् गति से बढाने के 
लिए नवीन आावश्यकताग्रो, नवीन विचारधाराश्रों, उत्पत्ति के नए ढगों और नई 
सस्थाप्नो की प्रावश्यकता है । प्राधुनिक आ्रथिक विकास में घाम्तिक श्कावढे श्रादि 
होने से या तो प्रात कग गति से होगी या उसके स्वभाव को ही बदलना होगा ।” 

4, पूंजी सचय को शक्ति (07छञॉशि ॥७5००७४०॥)--अद्धं-विकसित राष्ट्रो 
में पूंजी-निर्माण की मन्द गति, प्राविधिक ज्ञान की कमी, कुशल श्रमिकों के भ्रभाव 
आदि के कारण पूंजी सोख्लने या वितियोग करने की शक्ति प्राय सीमित होती है 
इन देशों में एक बार विकास श्रारम्म हो जाते पर पूँजी सोखने या विनियोग करने 
की शक्ति बढने लगती है, यद्यपि प्रारम्भ भे मुद्रास्फीति (74007) का भय सदा 
बना रहता है। इसके अतिरिक्त यदि इम राष्ट्री मे पूंजीसचय उनकी सोखने की 
शक्ति से भ्रधिक हो जाता है तो वहाँ भुगतान-सन्तुलन सम्बन्धी कठिताइयाँ उठ खड़ी 
होती हैँ श्र्यात्‌ प्र््ध-बिकसित देशो मे पूँजी-निर्माण की मात्रा के भ्रनुरूप ही पूँजी- 
बिनियोग करने की शक्ति बढनी चाहिए । 

5. सवो्ेज्ञानिक एवं सामाजिक शझावश्यक्ताएँ (8०संणण०्डांस्ने गाए 
एजजला०१९ट्टाध्घ ए९4णए०एशआ/5$ )--अर्द-विकसित देशो में श्राधिक विकास के लिए 
मनोवैज्ञानिक और साप्राजिक आवश्यकताओं का भी महत्त्व है ॥ राष्ट्र की विनियोग- 
नीति पर सामराजिक-साँल्कृतिक-राजनीतिक-घार्मिक-झाथिक मूल्यो और प्रेरखाग्रो का 

सयुक्त प्रभाव पडता है। देश के नागरिकों द्वारा नवीन विधारों और विवेक का 
आश्रय लेने पर तथा घामिक और छरूडढिगत अन्धविश्वासो और परम्पराओ से 
उन्पुक्त रहने पर वहाँ आर्थिक विकास्त तीव्र गति से होता सम्भव है। अर्द्ध-वेकसित 
देश झआभिक विकास के पथ पर अग्रसर हो, इसके लिए आवश्यक है कि देशवासियों 
में भौतिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने वाली सामाजिक परिस्थितियाँ पैदा की जाएँ ओर 
यह भावना ज्प्रत की जाए कि भनुष्य भ्रकृृति का स्वामी है । यह भी उपयोगी है कि 
सयुक्त परिवास्पप्रथा के स्थान पर एकाकों परिवार त्रया को स्थान दिया जाए । 
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ग्रद्धविकसित देशो के निवासियों में प्राय, साहस को भारी कमी रहती है। इसकी 
पूर्ति मुख्यतत तीन बातो पर निर्भर करती है--योग्यवा, प्रेरक शक्ति एवं सामाजिक 
द्था आर्थिक बातावरण । योग्यता मे दुरदर्शिता, बाजार-भ्रवसरो को पहचानने की 
क्षमता, कार्य की वैकल्पिक सम्भावनाझों को पहचानने का विवेक, व्यक्तिगत योग्यता 
ग्रादि बाते सम्मिलित रहती हैं। प्रेरक शक्ति में मौद्धक लाभ, सामाजिक प्रतिष्ठा 
ग्रादि को सम्मिलित किया जाता है जिससे कि व्यक्ति को प्रेरणा प्राप्त हो । आथिक 
व सामाजिक वातावरण मे आन्तरिक शान्ति, सुरक्षा, आथिक स्थिरता आदि बाते 
सम्मिलित की जाती है। झ्राधिक विकारा मे नेतृत्व का भी वहुत महत्त्व है। बास्बारा 
बा्ड का यह कथन बिलकुल ठीक है कि “गझ्राथिक विकास की प्रभावशाली नीति के 
लिए यह विचारधारा आवश्यक है कि अपेक्षित पूँजी व संचालन के लिए योग्यता 
एव कुशल व्यक्ति हो । भ्रष्टाचार और स्वार्थ से उन्नति नही हो सकती ।” 

6. विनियोग का झाधार (7९5९४ (7०78 )---अद्धं-विकसित राष्ट्रो 
के झ्राथिक विकास के लिए बिनियोग का रार्वोत्तम ग्रावटन करना कठिन कार्य है। 
इसके लिए कोई निश्चित मापदण्ड निर्धारित करना भी सुगम नहीं है बयोकि उद्योगो 
का उत्पादन विभिन्न ढगो से प्रभावित होता है । फिर भी अ्रथंशास्त्रियों ने विनियोग 
का आधार निर्धारित करने के लिए कुछ बाते श्रावश्यक ठहराई हैं। प्रो मौरिस डाब 
(१9४८० 0000) के अ्रनुसार अद्धं-विकसित देशों को अपनी वितियोग नीति 
(77५68४767६ 70॥/09) के सम्बन्ध मे निम्नाँकित बातो का ध्यान रखना चाहिए-- 

(3) विनियोग राश्लि का कुल आय से अनुपात, 

(४) विनियोग की जाने बाली राशि का विभिन्न क्षेत्रों मे बितरण, एव 

(7) उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों मे अपनाई जाने वाली तकनीक का चुनाव । 

इनके झ्तिरिक्त अनेक अर्थ-शास्त्रियों ने विनियोग के अन्य मापदण्ड भी 
बताएं है जैसे-- 

(7) न्यूनतम पूंजी-उत्पादन-अनुपाव (िक्रशापा) 0858४ 0ग्रफ़ण 

॥१४0० ), 

(॥) अधिकतम रोजगार, एव 

(8) झ्धिकलम बचत की जाने वाली राशि की मात्रा जिसका पुन 

विनियोजन किया जा सके । 

व्यावहारिक रूप में उपयुक्त मापदण्डो का उपयोग नहीं किया जादा था 

क्योंकि इनका ज्ियात्वयन अत्यन्त कठिन है तथा ये मापदण्ड प्राय परस्पर सगंत 
(एणा5ाञंटए) नहीं होते । यद्यपि विनियोग के लिए प्रस्तावित साधनों के सर्वोत्तम 
आदवेटस 'सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त! (डा 0060८0शा9 प॥९०४७) द्वारा 
किया जाना चाहिए, लेकिन इस सिद्धान्त के व्यावहारिक कियान्वयन में भी अनेक 
बाधाएँ उपस्थित हो जाती हैं जिनके कारण यह सापदण्ड भी म्ायः अव्यावहयरिक्त बत 
जाता है तथापि इसके द्वारा विविध योजनाग्रों को चुनने या रद्द करने के ओऔचित्य को 
तो जाँचा ही जा रकता है। वर्तमान मे राष्ट्रीय श्राय को अधिकतम करने के लिए 

॥ 
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कम-पूंजी उत्पादन-अनुपात (क्‍.०७ र्थ्कू॥श ०४/७ए४ 7800) को सौति झपनाना 
श्रेगस्कर है, किन्तु जब छोोय भविष्य म प्रति व्यक्ति उपज को अधिकतस करना हो 
तो पूँजी प्रधान-तकनीक को अ्रपनाना अधिक ग्रच्छा है । प्रो हार्वेलियेस्टिव की मान्यता 
है कि विकसित देशो की नीति निर्माताओं को चाहिए कि वे विविध उद्योगों में 
सीमान्त प्रति व्यक्ति पुनवितियोग अश ('४शाह्वण8) एश (७७ ६ गल्यप्रएटछतवटत 
(९००९०८) की चिन्ता करे, न कि पूंजी की सीमान्त उत्यादकता बरावर करने की । 
पश्चिमी देशों का अर्थशास्त्र पिछडे देशों के लिए झनुपयुक्त 
पश्चिमी देशो का अंशास्तर नवोदित और पिछड़े देशों के शासकों को 
सम्मोहिंत किए जा रहा है । यह एक विशेष मनोवृति की उपज है। झौयचारिक रूय 
से साम्राज्यो का अन्त भले ही हो मया हो, लेकित आथिक साम्राज्य झ्रव भी कायम 
है, और वे पुराती तक पद्धति को ही नए तरीके से पोषित करते है । यद्यप्ति तीसरी 
दुनिया के देशो ने ग्रवटाड, स्रयुक्तराप्ट्र राघ, निर्मुट देश सम्मेलय झ्ादि मो से 
सामूहिक स्वर से इम तर्क पद्धति का विरोच करना शुरू कर दिया है। स्त्रीडव के 
विख्यात श्रर्थ शास्त्री प्रोफेसर ग्रुत्ार मिडल ने अपने "एशियन ड्रामा' में सकलित तथ्यो 
के आधार पर पश्चिम के असन्‍्तुलित अर्थशास्त्र का मायाजाल घ्वस्त करने मे 
उल्लेखनीय भूमिका निभाई ग्रौर उसम जो कमी रह गई उसे उन्होने भ्पदी पुस्तक 
*द चैलेन्ज ऑफ वर्ल्ड पावरटी' मे पूरा कर दिया है । इस पुस्तक मे गुतार मिल ने 
यद्यपि इस बात का विवेचन विस्वार से नही किया है कि अल्प वियामित देशों के 
विकास को सम्भव बनाने और तीव्र करने के लिए विकसित तथा ग्रविकसित देशो 
को क्या प्रमुख नीतियाँ झपनानी चाहिए, तयापि उन्होने पश्चिमी देशो के दृष्टिकोश 
की कमियो को बताते हुए नीति-निर्या रको के लिए सोचने विचारने की ययेण्ट सामग्री 
प्रस्तुत की है । 
गुन्नार मिडेल ने प्रथम ग्रध्याय से ही पश्चिमी देशो के दृष्टिकोश की कमियाँ 
बताते हुए कहा है कि “उत्त देशो मे अनुसघान भी प्रायः राजनयिक होता है और 
अनुसधान का समारम्भ विश्लेयणात्मक पूर्वंसकल्पनाथों अयवा मास्यताञों के आधार 
पर होता है ।” उनकी मान्यता है क्रि विकप्तित देशो में शुद्ध आथिक दृष्टि से किया 
गया जिश्लेषण झल्प विकसित देशो पर इसलिए लागू नहीं होता क्योकि उनकी 
सकल्पनाएँ, नमूने और सिद्धान्त विकसित देशो के यथा के अनुरूप होते है । 
इसे अनुप्तवान में छुतियादी कप्ती है कि यह दृष्टिकोशा प्रवृतियों और 
सस्थाओं से प्रेरित होता हैं । विवरित देशो मे ये या तो इस दृष्टि से सगत वन गए 
हैं कि वे विकास के उत्साह का मार्ग प्रशस्त करते हैं झयवा तीद्रता से और बिना 
किसी व्यवघान के व्यवस्थित होकर विकास का मागं प्रशझस्त॒ करते हैं, लेकिन यह 
मान्यव( कम विकसित देशो के बारे मे सही नहीं हो सकती | इसकी प्रबुत्ियाँ ऋषवा 
रुभान सस्याएँ ऐसी है कि वे वाजारो के सन्दर्म मे विश्लेषण को अव्यावहारिक बना 
देती हैं । 
विकसित तथा अविकसित देशो के देज्ञानिक अध्ययन के बारे भे उसका 
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निष्कर्ष है कि “इस समय वह कार्य जिस रूप मे हो रहा है, साधारणतया उनमें 
अल्पविकर्सित देशो की उन परिस्थितियों को छिपाने का भप्रयात किया जाता है जो 
आमूल और दूरगमी सुधायो की आवश्यकदा को सर्वाधिक प्रमाणित करते हैं। 
इसने अर्थशास्त्र के एक प्राचीन पूर्वाग्रह का भी अनुसरण किया है। यह कार्य सीधे 
ढंग से यह मानकर किया गया है कि समानतावग्दी सुधार आधिक विकास के विपरीत 
हैं जबकि स्थिति यह है कि ये सुधार झ्राथिक विकास को प्रेरणा देते है और इसकी 
गति तीक् बनाते हैं ।” 
एक अन्य प्रसंग में पश्चिम के ब्यापारियों के बारे में उनका विचार है कि 
“जन समुदाय की प्राय' यन्त्रवत्‌ निष्कियता और अल्प-विकसित देशो मे सुधारो के 
प्रयास का अभाव पश्चिम के उन व्यापारिक हितों को गब्रच्छा लगता है छो ग्रल्व 
विकसित देशों में अपनी पूँजो लगाना और प्रपने उद्योग चालू रखना चाहते हैं। 
सत्तारूढ समूह इन कम्पनियों के स्वाभाविक सहयोगी होते हैं। यह उपनिवेशी नीति 
को उसी झूप मे जारी रखते का प्रमाण है झौर इससे इस आरोप का भौचित्य सिद्ध 
होता है जो पश्चिम के व्यापारियों पर उन्हे नव-पूंडीवादी' कहकर लगाया जाता है।” 
सुमि-सुधार और खेती - अल्प-विकसित देशो मे भूमि की उत्पादिकता का 
प्रशव भूमि-वितरण, खेती के तरीको, सामाजिक विपमता भ्रादि ग्रमेक परिस्थितियों 
से सम्बद्ध होता है, जिसका कोई उचित समाधान नहीं है। काफी छानबीन और 
विश्लेपण के पश्चाएं श्रध्येता ग्ुज्लार मिडेज आग्रह करत हैं कि “विकासशील देशो मे 
नई हृषि विधियाँ तथा टेक्नोलामी ऐसी हो, जिसमे श्रम्त का अधिक से भ्रधिक उपयोग 
किया जा सकता हो, यह इस कारण भी जरूरी है कि खेती मे लगी श्रम-शक्ति का 
इस समय कम उपयोग हो रहा है और अ्रधिकाँश अल्प-विकसित देशो में श्रागामा 
झनेक दशकों तक कृषि में लगी श्रम-शक्ति मे निरन्तर लेनी से वृद्धि होती रहेगी।” 
लेकिन किसी नई व्यवस्था के लिए जहूरी है कि खेतिहर का भूमि से लगाव हो । 
“बटाई पर खेत करने की व्यापक प्रणाली न तो टेतनोलॉजी राम्बन्धी परिवर्तन के 
उपयोग की दृष्टि से लाभदायक है और न ही श्रम और घन के हूप में विनियोग की 
हृष्टि से ।” मुन्नार मिडंल की दृष्टि मे यह्‌ एक ऐसा बुनियादी कार्य है जिसे किए 
बिना जो कुछ भी किया जाएगा उसका लाभ केवल ऊँचे स्तर के लोग उठाते रहेंगे 
और भ्रसमातता में वृद्धि होती रहेगी। 
मिर्डल की दृष्टि में, अ्ल्प-विकसित देशो में अनाज की पूि बढाने के लिए 
उनका दाम उचित स्तर से ऊँचा बनाए रखने का तक॑ भी, शभ्रमीर किसानो के दी 
हिल में होगा, क्योकि बटाईदार या छोटा किसान मुश्किल से जरूरत भर का अनाज 
दैदा करता है-यदि कटाई के समय उसे कर्ज की अदायगी या झत्य आवश्यकताओं के 
लिए गल्ला वेचना पड़ा तो बाद में अपना पेट भरने के लिए महेंगे दामों मे खरीदना 
पडता है ॥ हु 
यही स्थिति उन्नत बीज, उर्वरक झ्ादि के कारण उपजें, अतिशय तकनीकी 
झाशावाद के सन्दर्भ में पायी जाती है“ नए बीजो के उपलब्ध होने की बात का 
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इस्तेमाल करके बडे पैमाने पर भू-स्वामित्व और दस्त्तकारी प्रशाली के सुधारों वी 
बात को पीछे डाल दिया गया है ! इन सुघारो के अभाव मे नए बीज का उपलब्ध 
होता उन प्नन्य प्रदविक्ियावादी शक्तियों से गठजोड करेगा जो इस समय ब्रत्प विकसित 
द्ैशो भें ग्रामीरा जनसस्या और झसमानता वटाने मे सहायक वन रही है ९ 


शिक्षा--बर्तमान शिक्षा प्रणाली ने, जो उपनिवेशकालीन प्रणाली का मात्र 
विस्तार है, समाज भे कोई विशेष परिवर्तत नही किया है, भौर न ही वह कर सकती 
है, क्योकि इस प्रणाली मे प्रशासको, अध्यापको, विद्यायियो और सर्वाधिक प्रक्तिशाली 
उच्च वर्ग के परियारो के शक्तिश्याली स्वार्थ निहित हैं । यदि दक्षिण पूर्वी एशिया में 
शाक्षरता और प्रौड शिक्षा के सन्दर्भ मे यह वाक्य खास दिलचस्प है--“जब वयसस्‍्को 
को शिक्षा देते केः प्रषासों को एक झोर उठा कर रख दिया गया तो साक्षरता के 


लक्ष्य को प्राईमरी स्कूलों म बच्चो की भर्तो की सख्या में तेजी से वृद्धि के कार्यक्रम 
में बदल दिया गया ।/ 


नरम राज्य--अत्य पष्चिचमी लेखको फी तरह मिडेल का भी यह मन है कि 
विभिन्न सीमाओ्ो तक सभी प्ल्प विकसित देश “वरम राज्य' हैं, लेकिन उनकी यह भी 
मान्यता है कि विकसित देशो में भा नरम राज्य के लक्षण पाए जाते हैं--अमेरिका 
के लोग, शत्पविकसप्तित देशो के लोगों के समान, लेकिन उत्तर पश्चिचम यूरोप के 
देशो के लोग विपरीत, अपने कानूनो में ऐसे आ्रादर्शों को स्थान देते हैं, जिन्हे 
सयुक्तराज्य भ्रमेरिया मे कभी भी प्रभावशाली ढंग से लागू नहीं किया गया । यद्यपि 
समुक्तराज्य भ्रमेरिका में प्रशासन कभी भी बहुत श्रधिक प्रभावशाली नहीं रहा तथापि 
इस देश ने बहुत तेजी से ग्राथिक उन्नति की । यह उन अनेक परिस्थितियों के कारण 
सम्भव हुआ, जो श्राज गरीबी से प्रस्त श्रल्पविवर्तित देशों से बहुत भिन्न थी ॥ 
विदाराशोल देशो मे होता यह है कि राजनीतिक श्र सामाजिक परिस्थितियाँ ऐसे 
कानून नही बनने दैती जो लोगो के ऊपर प्रधिक उत्तरदायित्व डालते हो । जब कभी 
कानून वन जात है तो उनका पालन नही होता और इन्हे लागू करना भी श्रासान 
नहो होता । इसका मूल कारण यह है कि स्वाघीतता के प्रारम्भिक दौर मे सत्ताहूढ 
राजनीतिक दृष्टि से विज्षिष्द लोगो ने ये नए कानूनी अधिकार (वयस्क गताधिकार 
आदि) लोगो को दिए, लेकिन वे लोग इन अधिकारो को वास्तविकता के झ्राधार पर 
स्थापित करने के लिए उत्सुक नही ये । इस कार्य ते वव निकलना भी झासान था, 
बयोकि नीचे से कोई दवाव नहो था । ऐसी स्थिति मे यदि सरकार बदलती है और 
सख्त सरकार (जैसे प्राकिस्तान मे जब अय्यूब की तानाशाही आई) बागडोर सभालती 
है तो भी बह नरम ही रहती है, क्योकि () वह उपयोगी सॉस्थानिक परिवर्तन 
नही करा पाती और (2) सरकार में परिवर्तन समाज के सर्वोच्च वर्ग के लोगो के 
प्रापसी कगडे के परिस्यामस्वरूप होते हैं. ये परिवर्तन कही भी गरीब जन समुदाय 
हारा अपने उल्पीडन के विरुद्ध विद्रोह के परिणामस्वरूप नहो भ्राए 2 


] दिलमाल, 25.3 जुबाई 96, पृष्ठ 9-6 
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पश्चिमी देशों के आथिक साम्राज्यवाद के विरुद्ध 
तीसरी दुनिया को रणनीति 
तीसरी दुनिया के राष्ट्र, जो पाइचात्य आविक साम्राज्यवाद के दीवेंकाल तक 
शिकार रहे है और झ्राज भी है, अब एक नए अथंतस्त्र और नए समाज की रचना के 
लिए प्रयत्नशील है । पश्चिम के आर्थिक साम्राज्यवाद के प्रति उनकी रणनीति बदल 
रही है जो पिछले कुछ अरे मे सम्पन्न हुए विभिन्न सम्मेलनो मे प्रकट हुई है । 

तीसरी दुनिया के देश, जिन्हे औपनिवेशिक जुप्ना उतार फैकने के बाद झाजशा 
थी कि सयुक्तराष्ट्र संध के माध्यम से या सीवे पश्चिमी देशो की झवयिक सहायता 
(अगुदान और सुख्यत ऋदुएा) उवकी औद्योगिकी श्लौर उनसे व्यायारिक लेनदेत, नया 
अर्थंतन्‍्त और नए समाज की रचना का मौका देगा, समझ गए हैं कि उन्नत्र देशों के 
सामन्तीतन्त्र को उनसे सहानुभूति नहीं है । यही नही, उन्होंने यह भी महसूस कर 
लिया है कि सभी क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मचों पर पश्चिमी देशो के विश्द्ध जेहाद 
(धर्म-युद्ध) छेडा जाना चाहिए। इसका स्वर दिल्ली मे “एशिया और प्रशान्त क्षेत्र के 
लिए भआ्राधिक-सामाजिक आआायोग के वापिक अ्रधिवेशन (26 फरवरी से 7 मार्च, 
4975) में ही नही, वल्कि तेल उत्पादक देशों के ग्नल्जीयस सम्मेलन (मार्च, 975) 
में भी सुनाई पडा ।” लीम मे सयुक्तराष्ट्र उद्योग विकास सगठन के दूसरे सम्मेलन 
झौर हवाना मे तटस्थ देशो के सम्मेलन में भी यही स्वर मुख्ठर हुआ है | इसक। लक्ष्य 
झद्योगिक देशों से झधिक साधन और सुविधाएँ प्राप्त करना तो है ही, साथ हो 
विकासंशील देशो को एकता के सूत्र मे बाँधना, तीसरी दुतिया के साधनों का उपयोग 
करना और आपसी लेतदेत बढाना, ताकि स्व्रावलबन के मार्ग पर बडा जा सके । तेल 
उत्पादक देशो द्वारा मूल्य बडाने से उसे एक नई शक्ति मित्री है--विश्व के उत्पादन 
में विकासशील देशो के वर्तमान 7% योग को सन्‌ 2000 तक बढाकर 25 फीत्दी 
करने का तारा हाल के अल्जीयसे सम्मेलन मे ही दिया गया था--मगर उतता नहीं 
जितना होता चाहिए था, क्योंकि तेल उत्पादक देशो मे पश्चिम से जुड़ने का मोह पैदा 
हो गया है ॥ 

“लीमा में भारत के तत्कालीन उद्योग और चागरिक पूर्ति मस्नी श्री टी. ए पे 
मे संयुक्तराष्ट्र उद्योग विकास सगठन के दूमरे सम्मेचत को सम्बोधित करते हुए 
अन्तर्राष्ट्रीय सामन्‍्ती अ्र्थतत्त की खासी बक्षिया उवेडी । श्री पै ने कहा कि विकासशील 
देशों के प्रयत्तो के वावजुद विकसित और विक्रासशील देशों मे औद्योगिक ग्रन्तर 
बढता जा रहा है, क्योकि अमीर देश पूँजी निवेश की मात्रा बढाने में समर्थ है । यही 
नहीं, वे अन्य उन्नत देशों से ही व्यापार करना पसनन्‍्ड करते है। उन्होवे अपने वाजार 
और लाभ सुरक्षित रखने के लिए तरह-तरह के प्रतिवत्थ ईजाद कर रखे हैं | घतिक 
देशो की मुताफाजोरी भौर शोयण की प्रवृत्ति का उदाहरण देते हुए भारतीय उद्योग 

मन्‍्द्री ने बताया कि विकासशीत्ष देशों को विवश किया जाता है कि वे विना घुला 


4, दिवमानत, मार्च 976. 


अर््धं-विकस्ति अर्य-व्यवस्थाप्रो की विशेषताएँ 59 


कपडा [0789-७० ) निर्यात करें । यह कपडा घनिक देशो भे रासामनिक तथा 
अ्रन्य विधियों द्वारा साफ होकर ऊँचे दामो भे विकता है । इसी प्रकार, उन्होंने पूछा, 
क्या चजह है कि हमारी चाय सिफ्क पेटियो भे ही खरीदी जाती है ? क्या इसलिए कि 
फिर उसे आकर्षक डिब्बों मे भरकर मुनाफा कमाया जा सके २ विकासशील देशो 
को कच्चा साल मुदैया करने वाला क्षेद्र ही माना जाता है। विकासणील देश जो 
जिस्ते निर्यात करते हैं उसका भाव भी विकद्तित देशो के ग्राहक इस तरह नियन्त्रित 
करते हैं कि तीसरी दुनिया के देशो को आमदनी मे उतनी वढौतरी नही होती जितनी 
कि आयात करने वाले म"ल के--मशौन, उ्ंरक आदि के--भाव मे हो जाती है। 
श्री पै ने स्पप्ट शब्दों मे कहा कि पश्चिमी देशो के माल--इस्पात, तंत्र माल, 
अशीन आदि सबके मूल्य तेल का भाव बढने के पहले से चढने लगे थे ॥/ 
“झापाद-तिर्यात, सहायता, क्रम वह॒ल औद्योगिरी आदि के अ्रल्मावा विकास- 
शील देशो की लोमा मे कोशिश यह रहो कि इस उद्योग के सगठत को सयुक्त राष्ट्र का 
स्थायी और स्वतन्त्र संगठन बना दिया जाए। लेकिन पश्चिमी देश इसके पक्ष में नहीं 
थे। द्वितानी प्रतिनिधि ने स्पप्ट शब्दों मे कहा--हंमे सन्देह है कि इससे श्राप लोगो 
की फोई लाभ नही होगा । स्विट्जरलैण्ड के प्रतिनिधि ने श्रौद्योगिक उत्पादन का लक्ष्य 
25% निर्धारित करने का विरोध किया --यह व्यावहारिक नहीं है ।/ 
भारतीय श्र्थ-व्यवस्था पर एक हृष्टि 
ग्रग्नमेणो के जाने के वक्त भारत की जो ग्राथिक स्थिति थी उसके मुझावले 
ब्ाँग्रेसी शासत उद्डने के समय की स्थिति एक अर्थ मे बदतर है--विदेशी शासको 
ने निहित स्वार्थों वर झ्राघारिण जो सामती ढाँचा भारत पर थोपा था, वही प्राज 
अपने बदले हुए स्वरूप में दस भुनी शक्ति के साथ भारत पर हावो है। उस सम्पततर 
दर्ग बी प्र्थ रचना अलग है जो अपनी ऋतिरिक्त आमदती रेप्ोजरेटर, स्कूटर, मोटर, 
बूलर, मधुर सगीत सुनने के महंगे छपादाव (रिकार्ड प्लेपर, टेप रिकाइडर, एल पी 
रिकार्ड ऋादि), कौशती घडी, ऋृत्िस रेशे के महेंगे कपडो झादि पर खर्च करता है | 
इसके नीचे हैं साधारण किसान, खेतिहर मजदूर, साबारण मजदूर तथा रोजगार की 
हलाश मे शिक्षित या अशिक्षित युवक, जिसको जय शक्ति हर साल कम होती जाती 
है । जब दाम छटते हैं तो सबसे पतले कृषि जन्य पदार्यों के क्योकि अधिकाँश 
साधाररा किसान, अपनी फ्सल देचते को मजबूर होते हैं ॥ ऊय शक्ति के ग्रभाव का 
सीघा परिणाम है--शुजमरी झर उपभोग्य वस्तुओ की माँग भे कमी। गल्‍्ला 
मौजूद होता है लेकिन बिकता नही, मोटा कपड़ा भी बह नहीं खरीद पाता जिसके 
लिए वह बनता है | तब मनन्‍्दी के नाम सरकार से रियायतों की माँग की जाती है 
जो सम्पत उत्पादक वर्ग को ही मिलती है। महंगाई भत्ता और वोनस भी सगठित 
श्रमिक वर्गों या सस्कारी कर्मचारियों के लिए ही होता है--पह खूब छेने देने के वाद 
उपेक्षित बर्गो के लिए कुछ नही बचता, या इतना कम बचता है कि मूल समस्या जहाँ 
को तहाँ जमी रहतो है । 
देश की आथिक थघ्थिति का भौर खासकर प्ापादुकाल के दौरान, कांग्रेस 
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सरकार की उपलब्धियों के दावो का विश्लेषण श्री बावूलाल वर्मा मे फरवरी, 977 
में उस समय किया था जब वह बरेली जेल मे थे । कालवाचक क्रिया पदों में यथा 
प्रावश्यक हेरफेर के साथ प्रकाशित यह आलेख! आिक चुनौतियों की प्रृष्ठभूमि को 
उजागर करता है । श्री वर्मा बाद मे उत्तर प्रदेश के स्लेतरीय विकास उपमन्त्री बने। 
भारत एक विकासशील (70«४८०ा४8) देश है जो “भ्रद्धं-विकसित प्र्थ-व्यवस्था की 
सीमाओं और समस्याओं से झ्रभी भी ग्रस्त है ।” 

“काँग्रेस सरकार का दावा रहा है कि आपातकाल में देश का आधिक 
विकास हुआ है । कारखानो मे रिकार्ड तोड़ उत्वादन हुआ और मुद्रा-स्फीति पर 
क्राबू प्रा लिया गया, विदेशी मुद्गा का भप्डार भर ग्रश्मु या और कीमतों मे राफी 
कुछ कमी हो गई ।” 

आपातकाल मे मजदूरों ने जी तोड़ कर काम किया, कोई हडताल या 
तालावन्दी नही हुई, जिसके कारण सरकारी क्षेत्र के कारखानों मे काफी उत्पादन 
बढ़ा । इन कारखानो से श्रपती क्षमता का अच्छा उपयोग किया। सरकार ने इन 
कारखानो में काफी पूँजी लगाई । सरकारी उद्योगों मे इस्पात, कोयला, भारी उद्योग- 
पल्युमूनियम श्रादि का सर्वाधिक उत्पादन हुआ । 

लेकित इसके दुसरे पहलू को भी देखता होगा । कोयले का 420 करोड 
टन का भण्डार जमा हो गया, उसी तरह इस्पात का भी भण्डार जमा हो गया, 
क्योकि देश मे न तो इस्पात की माँग थी न कोयले की । देश मे न तो खपत होते के 
कारणा सरकार को विदेशी बाजारो की ख़ोज करनी पडी । इस्पात का घाटे में निर्यात 
किया जाने लगा । इस्पात उत्पादन का लगभग मूल्य 6000 रु प्रति टन है ग्रौर 
विदेशों को 80 ₹ प्रति टन के भाव से निर्यात किया गया, जिसका परिणाम 
था उद्योग मे भारी घाठा । सन्‌ 975 भरे इस्पात उद्योग को :50 करोड़ रुपये का 
घाटा हुआ । इस तरह को उत्पादन वृद्धि से उद्योगों की प्रगति सम्भव नहीं। प्राज 
इस्पात उद्योग की स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि जितना अ्रधिक उत्पादन उतना 
ही अधिक घाटा । इस उद्योग मे सरकार की अरबो रुपये की पूँजी लगी हुई है। 
अकेले बोकारो इस्पात कारखाने मे ग्रभी तक लगभग 25 अरब की पूंजी लगाई जा 
चुकी है, लेकिन प्लॉट अभी तक अधूरा है । इतनी बडी लागत के उद्योग चलाते से 
और बराबर घाटे मे रहने से देश के आथिक विकास मे इसका क्‍या योगदान हो 

सकता है ? हम निर्यात धाटे को राजकीय अनुदान से पूरा कर रहे हैं । 

आपातकाल मे निजी क्षेत्र के कारस्ानो के उत्पादन मे कोई वृद्धि नही हुई 

अपितु बहुत से कारखानों का उत्पादत गिर गया | सत्‌ 976 में चीनी का उत्पादन 
पिछले वर्ष की अ्रपेक्षा 5 60 लाख टन कम हुआ । चाय, कपडा, जूट, शक्कर, 
इंजीनतियरी आदि अनेक उद्योग बीमार हो गए, यानी इन उद्योगों को घाठे पर चलना 
पड़ा, केवल जूट, कपड़ा और शक्कर उद्योगों के इलाज के लिए 3:40 अरब रुपया 


].. दिनमान, नवम्बर 977, पृष्ठ 2!-24. 


अद्धं-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओ की विशेषताएँ 67 


आाहिए तभी ये उद्योग लाभ कमाने मे राक्षम हो सफेंगे। अनेक उपभोक्ता वस्तुएँ 
पैदा करने वाले कारखानों का उत्पादन इस दौरान गिरा है । इस उद्योग नीति का 
परिणाम सामने आया, अस्तृम्रानता । गरीब की गरीबी झौर अमीर की अमी्यी बढ़ 
गई । जनता की आय मे वृद्धि न होते के कारण उसकी क्रग्न शक्ति दितनश्नतिदित 
गिरती गई, जिसके कारए बाजार गिर रहे हैं और माँग न होते के कारण इस्तान, 
कोयला, कपडा, कार, टेलीविजन वातानुकूल यन्त्र, रासायनिक खाद, सीमेट ग्रादि के 
उद्योग लडखडाने लगे । सत्‌ 976-77 में भरपूर रियायतो के बाद भी परिणाम 
भ्रनुकुल नही त्िकले । 
उद्योग क्िसके *--उद्योग वीनि का एक दूसरा पहलू भी है जो चौकाते 
जाला है। देश मे सरकारी या निजी क्षेत्र में जिदने भी कारखाने है श्रौद इसमे 
जितनी भी पूंजी लगी हुई है उराका 95 प्रतिशत हिस्सा विदेशी ऋण या राहायता 
से प्राप्त हुआ है, इसे तत्कालीव वित्त मत्त्री श्री सी सुव्रह्मण्यम्‌ ने 3-2-76 
को स्वय स्वीकार किया था । रिजव॑ बैक से भी अपनी रिपोर्ट मे कहा कि कुल उद्योगो 
के उत्पादन का करीब 40 प्रप्तिशत हिस्सा 20-22 बड़े घरानो के कब्जे से है। इस 
ड््योग नीति पर गवे नही किया जा सकता | देश का सारा आथिक साना-बाता 
विदेशी ग्राधिक ऋणा पर निर्मर करता है और यह निर्मस्ता दिन-प्रतिदिन बढती 
जा रही है । परिवार नियोजन, गाँवो मे विद्युतोकरण, शद्दरो, कस्वों की जबयू्ति, 
मल निकासी की योजनाएँ, बडे-बठे योजना कार्य राभी विदेशी राहायता पर चनाए 
जा रहे है, लेकिन काँग्रेस सरकार कहती रही है कि देश आत्म-निर्मर हो गया। 
उपभोक्ता वस्तुओ्रो के उत्पादत के वहुत बडे हिल्से पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का कब्जा 
है, जैप्ते दायरों में मैंतफील्ड, गुडईयर, डनलप, फायरस्टोन, दर्दताशक एप्प्रो, 
एनासिन, फोसिन, एनलजीन आदि, मजनों मे कालगेढ, बिताका, मेक्नी-प, सिगनल 
भ्रादि, सौन्दर्य प्रसाधत--पौण्ड्स, जानसन्‌, कालगेट आदि पेब पदार्थों भे फैण्टा, 
कोका-कोला (जनता सरकार ने कोका-कोला बनाते का लाइसेंत्त नया नही किया) 
आदि, सिमरेटो में विल्स, कंप्सटन, सीजर, ब्रकले, रेड एण्ड द्वाइट, साबुनों से 
रैक्पतोना, लक्त आदि-आदि । इसी तरह नेस्कफे, लिपटन, बोनंबीटा, पैरी आदि पर 
पिदेशी हितो का स्वामित्व है । इस्पात, कोयला, इंजीनियरिंग का सामान, स्टेनलेस 
स्टील, रामायनिक खाद, जूट, कार, सूती कपड़ा एसलरी, टायर आदि उद्रोग मरी 
के शिक्षार हो गए । 
इप्डियन च॑म्बसे श्रॉफ कामसे के (पिछले) अध्यक्ष श्री प्रर्णाचलम्‌ ने कहा 
था कि इस समय मदी का प्रभाव वर्य 967-68 से अविक है। मरी जोगोकी 
क्रप शक्ति घिरे से झाती है । सत्‌ !976-77 मेम्ौद्योगिक प्रगति की गति तेजी 
के स्थान पर मद रही, यह मोटा लेखा जोखा झौद्योगीकरण एवं उत्पादन वृद्धि का 
है। भारी उद्योगों की भरमार का जो परिणाम्र होता चाहिए था नही हुमा । 
गञ्रापावूकाल और कीमते 
काँग्रेस सरकार का दावा रहा है कि प्रापातुकाल मे कीमतें तेजी से गिरी . 
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आपातकाल वी घोषणा 25 जून, 2975 को की गई थी । सितम्बर, 974 को 
मृत्य सूचनाँक 330 2 था जो वृद्धि का सर्वोच्च शिखर था। अक्तूबर, 974 से 
बीमतें तेजी से गिरना शुरू हुई और जून, 975 को मूल्य सूचकाँक 30 2 पर ग्रा 
गया, यानी 57 प्रतिशत कीमतें अक्यूबर, 974 से यून, 975 के बीच मिरी। 
मृल्य सूचक भ्रक गिरते-गिरते भां, 976 तक 282 9 पर आ गया । भाचे, 976 
में पुन मूल्य-वृद्धि तेजी से हुई। नवम्बर, 976 तक (9 मास मे) कीमतो में 
43 श्रतिशत तक की वृद्धि हुई और फरवरा, 977 में मूल्य सूचक अंक गत सर्वोच्च 
बिन्दू से केवल 5 प्वाइट ही कम रह गया। इसलिए यह कहना ही गलत है कि 
आपातकाल में कीमते गिरी $ 
अवतूबर, 974 से मार्च, 4976 तक यानी 8 मास मे खाद्य वस्तुओं-- 
कच्चा भाल और उद्योग उल्ादन को कीमते किस तरह गिरी, यह देखता भी 
आवश्यक है । इन 8 ही महीनों मे इन तीनो के सम्मिलित मूल्य 3 3 प्रतिशत 
गिरे । इसमे खाद्य पदार्थों के दाम 27 प्रतिशत और कच्चे माल के दाम 
3]"3 प्रतिशत गिरे । लेकिन औद्योगिक उत्पादन के दाम केवल 28 प्रतिशत गिरे, 
यात्री खाद्य पदार्थ एवं कच्चे माल के मूल्य में ही भारी ग्रिरावट झ्राई, झ्ौद्योगिक 
उत्पादन के दामों मे नहीं। ऐसा क्यों ? कृषि पर आधारित उत्पादन के ही दामों में 
गिरावट से क्सिन लड़खडा गया और उद्योगपति और घनों हो गया। जब कच्चे 
माल के दाम 3 3 प्रतिशत गिरे तब औद्योगिक उत्पादन के दाम केवल 2 8 प्रतिशत 
ही क्‍यों गिरे ? बया इसे समाजवादी व्यवस्था कहेगे ? आपात्‌काल मे मार्च, 975 
से नवम्बर, 976 तक ॥3 प्रतिशत दामों की वृद्धि का दोषी कौन था ? 
भुद्रा-स्फीति-- काँग्रेस सरकार कहती थी कि आपातकाल मे मुद्रा-स्फीति पर 
कावू पा लिया गया है । वास्तविकता यह है कि अक्तूबर, 974 से जून, 975 के 
बीच मुद्रा-स्फीति पर काबू पा लिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कीमतें गिरी 
थी। परन्तु आपातकाल में मार्च से ही मुद्रा स्फीति पुनः सिर उठाने लगी। 
तत्कालीन प्रधान मन्‍्त्री (इन्दिरा गाँधी), वित्त मन्त्री सुब्रह्मण्यम तथा रिजवं बैक 
के गवर्तर ने इसे स्वीकार किया था और रोकथाम के लिए बैक ऋणों पर कोर 
पाबंदी लगाई थी | इसलिए यह कहना गलत है कि मुद्रा स्कीति पर आपातकाल में 
काबू पा लिया गया भा । 
दिदेशो मुद्दा भण्डार--आ्रपातुकाल की उपलब्धियों मे विदेशी मुद्रा भण्डार, 
जो कि 30 झ्रव रुपये तक पहुँच गया, एक उपलब्धि दताया गया । दिसम्बर, 976 
तक विदेशी आयात-निर्यात व्यापार ने भारत को 40 करोड़ रुपये का धाटा हुआ, 
जो पिछले सभी वर्षों से कम रहा क्योकि इस दौरान देश ने गल्‍्ला, रासायनिक खाद 
तथा कच्चे तेल्न का आयात कम किया । हमारे निर्यात का भविष्य अच्छा नही है। 
कपड़ा, कौयला, दवाइयाँ, इस्पात, रेल परिवहत आदि का निर्यात हम घादे पर कर 
रहे हैं भर घाटे की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा अनुदान दिए जा रहे हैं ॥ विश्व के 
पियति व्यापार मे भारत का हिस्सा मई, 976 मे गिरकर 54 प्रतिशत रह गया । 
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30 अरब विदेशी मुद्रा का भण्डार भारत द्वारा कियी उत्तादन के निर्यात के माध्यग 
से अस्तित्व मे नही आया, अपितु विदेशों में जो भारतीय रहते हैं उन्‍्होंते श्रपनी 
बचत का धन, पौण्ड, स्टलिय और डॉलर के रूप मे भारत में रह रहे ग्रयते सम्यन्यियों 
को भेजा है, जो झ्मानत के रूप में सरकार के पास जमा है और जिसकी अदायगी 
सरकार को स्पयो के रूप मे उत लोगों को करनी होगी जिनके लिए घनराशि विदेशों 
से भेजी गई है । तस्करी पर कडी रोक एवं विदेशी सहायता के काप्ण 30 प्रसव 
की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। जहाँ यह विदेशी मद झुभ है वही खतरे का कारण मी 
बन रही है तया मुद्रा स्कीति का खतरा इसशे अबिक बढ़ गया है । 
कृषि उत्पादन--इन दो वर्षों मे कृषि उत्तादन थोडा बडा है, लेकिन इसे 
सन्तोषजतक नही कहा जा सकता | काँग्रेस के सरकारी सूत्रों का कयतन रहा है कि 
कि सन्‌ 976 की खरोफ का उत्पादन सत्‌ 975 की पपेक्षा गिरा है + खेती 
मौसम पर पूरी तौर से निर्मेर है। हम श्रभी केवल 29 प्रतिशत जमीन के जिद जो हुच 
के नीचे है, सिचाई की ज्यवस्या कर रहे हैं प्रौर केवल >ै पानी का उपनोग कर रहे 
हैं। सरकारी आँकडो के प्रगुतार 75-76 में [! 80 करोड टव गह्ता पैदा हुप्चा । 
सरकार ने ] 70 करोड़ टन का भण्डार सरकारी ख़रीद द्वारा जमा किया, जिसमें 
सरकार का 30 प्रसब रुपया वैक से ऋण लेकर खर्न करना पडा । मोदाम के अभाव 
में कितना गल्‍ला सडा या खराव हुआ इसके प्राँकडे सरकार के पास्त उयलब्ध नहीं 
भ्रे। यह सुरक्षित भण्डार देश फी अये-व्यवस्था के लिए चिल्तरा का कारण बन ग्रया 
है। गल्‍ला बिक न सकने के कारण इतनी बडी पूंजी जाम हो गई । फ़िर एक के बाद 
हूसरी फसल तैयार हो गई | सरकार इस गल्ले को कितने दिन रोक सकेगी, यह 
स्पष्ट नही । ग्रागामी फसल के गल्‍ले की खरीद के लिए स्पये के अभाव मे कॉँग्रेत की 
केन्द्र सरकार मे राज्यो को लिखा हैं कि किसानो को गल्‍ले की कीमत बे बदले बाण्ड दिए 
जाएँ । (ऐसा नही हो पाया वरना निश्वित ही कृषि उत्पादन को भारी क्षति पहुँबती 
और किसानो को सोवना पडता कि वे लेत्री करे श्रववा नहीं) | भारत को क्रेकव 
खाने के लिए हर साल 3 करोड टन गल्ला चाहिए। सुरक्षित अण्डार का गल्‍ना 
विक्ला क्यों नहीं * कया लाखो लोग भूख से पीडित नहीं हैं ? गल्ले की किस्म खराब, 
व क्रम शक्ति कम होने के कारण ही सुरक्षित भण्डार का गह्ना नही बिक सका । 
सत्‌ 7960 रे 975 तक यानी 5 बर्ष का कृषि विक्रास बहुत ही 
असत्तोषजनक रहा और हमे विदेशों से आयोजित गल्ले पर विर्भर रहना पड़ा! 
सन्‌ 973-74 में 434] लाख टन गल्‍ले का आयात किया गया जबकि 
सन्‌ !975-76 भे हमते ] 03 अरब छपय्रे का गल्‍्ला झाबात किया | आयावूकाल के 
(976...77) स्वर युग मे । अरब 4 करोड 8 लाख रुपये का 8] लाब टन 
गेहें व 60 लाख टन चावल झ्रायात किया गया । 
केत्रीय साँरियकी समठन ने अपने इवेतपत्र मे वहा था कि दधि उत्पादन कौ 
भ्रगर जनसंख्या मे बांटे तो उत्पादन वृद्धि मात्र ]8 प्रतिशत ही थी और इसी 
प्रकार कृषि और उद्योग की सम्मिलित विकास दर जनगझुषा में बाँटने पर मात्र 
3 प्रतिशत (रान्‌ 96[-62 की कीमतो पर) रही । 
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पिछले दिनों तत्कालीन प्रघानमन्ती (आरामती गाँधी) ने भी स्वीकार किया था 
कि भारत एक हृषि प्रघान देश रहा है और हम कृषि प्रधान देश बनाना चाहते हैं। 
हमे देश के आरधिक विकास के लिए प्राथमिकता देकर कृषि का ही विकास करना 
होगा, अपनी परवर्षीय बोजनाओ मे कृषि के विकास को ही प्रधानता देनी होगी । 
देश के 32 करोड़ क्षेत्रफल मे से 46 करोड़ क्षेत्रफल मे खेती होती है । यह खेती 
दलो द्वारा ही सम्भव है, क्योकि 76 प्रतिशत किसान छोटी जोत वाले हैं जो ट्रेक्टर 
कया उपयोग करने मे सक्षम नहीं है । 22 5 एकड़ से ऊपर की जोध वाले किसाव 
केवल 4 प्रतिशत है । वही ट्रेक्टर का उपयोग करने में समर्थ हैं! फिर भी उन्हे वैलों 
वी जरूरत है । भारतवर्ष की सम्पूर्ण खेती की जुताई के लिए साढे सात करोड बैलो 
की जरूरत हैं ) सन्‌ 947 मे भारत मे साढ़े सात करोड़ वैल थे। सभ्‌ 97] की 
जनगणना के अनुसार वैलों की सरथा कापी घट गई । बैलो के दाम इतने अ्रधिक है 
कि वे छोटे क्सिनो की खरीद के वाहर हैं, फिर खेती कैसे होगी ? दूघ का उत्पादन 
भी खाद्य की पूर्ति मे बहुत अशों में सहायक होता है। भारत में दूध का झौसत 
उत्पादन बहुत कम है । 4 व्यक्ति पीछे प्रतिदित | छर्ाँक (गत वर्षों में हुई शेत 
ऋ्ति से पूर्व यह इससे भी कम 9 व्यक्तियों के पीछे । छटाँक दैनिक था) । स्वीडन 
भे 5 कि ग्रा. दूध प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का श्रौसत आता है जिसे वह पाउडर बनाकर 
भारत तथा अन्य देशो मे भेजता है। भारत उसके बदते में गोमाँस निर्यात 
करता है | भारत ने अमेरिका, कनाडा, स्वीडन आदि देशो से गोमाँस सप्लाई का 25 
वर्ष का ठेका किया है । इससे 3 अरब रुपये की विदेशी मुद्रा प्रति वर्ष क्माई जाती है 
ऊूदकि दलो के अभाव मे उत्पादन न होने के कारण अरबो रुपये का गल्ला भारतवर्ष 
को विदेशों से मंगाना पड़ता है। रासायनिक उवरको का अन्धाधुन्ध उपयोग गत वर्षों 
में क्सानों ने शुरू किया । परन्तु कम्पोस्ट खाद व गोवर की देशी खाद के अभाव में 
खेती थी उदंरा भ्रक्ति क्षीण होने लगी और झ्रव किसान रासायनिक उर्वरक प्रयोग 
करने में भय खाने लगा है । पशुओं के ग्रमाव के कारण योवर की खाद का धोर 
अभाव है इसी कारण गत वर्ष से उर्वरक वी उठाव बहुत कम हो गई है । 
रोजगार-जूत, 975 में 87,95,445 शिक्षित नाम रोजगार कायलिय 
में दर्ज थे । आपातकाल में यह सख्या 92,54,550 हो गई । इस लमय 20 लाख 
डॉक्टर, इजीनियर, बैज्ञानिक बेरोजगार हैं। देश की सम्पूर्ण बेरोजगारी करोड़ों मे है। 
विश्व के किसी भी देश मे वेरोजबारी की इतनी विस्फोटक स्थिति नही है । सरकार की 
उद्योग नीति के रोजयार बहुत न होने के कारण बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढती जा 
रही है । सरकार ने सन्‌ 976-77 में नए कारखाने लग्राने वालों को लागत मूल्यो 
पर 25 प्रतिशत अनुदान देना तय ज्या। इसका अर्थ यह हुआ कि जो 
उद्योगषति जितदी लागत का उद्योग लगाएगा उसे उतना ही अ्ननुदान मिलेगा, अर्थात्‌ 
उस उद्योग में क्तितों को रोजगार मिला यह बात अनुदान में महत्त्वपूर्ण नही होगी। 
चाहिए यह था कि अधिक रोजपार और कम पूँजी के आधार पर चलने वाले उद्योगो 
को अधिक भनुदाव मिलता । संविधान में परिवर्तत करके समाजवाद लिखे देने मात्र 
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सै समानता नहीं ग्रा सकतो, उसके लिए उद्योग नीति का तदनुरूप परिवर्तव 
झावश्यक है 
श्रापातुकाल मे 300 बडे उद्योग और 40 हजार छोटे उछ्योग बन्द हो गए 
इसमे काम करने वाले मजदूरों की छुट्टो कर दी गई । 43 हजार बेरोजगार हो गए। 
मजदूरों के वेतन मे कटौती कर दी गई । महँगाई भत्ते को गम्ता कर दिया ग्रया और 
बोलस काट दिया गया ॥ 
हम कितने कर्जदार--हमने ऊपर प्रगति का लेखा-जोखा देखा । इसा प्रगति 
के लिए हमे कितनी कीमत चुकानी पडी, इसे भी जरा देखे । हमारी सरकारी झौर 
निजी उद्योगों कौ कुल लागत पूजी का 95 प्रतिश्यत विदेशी कर्जे का है । कर्ज लेने मे 
हम यहाँ तक बढ़ चुके हैं कि मलेशिया का मात्र 60 लाख रुपये का ऋण हमने भूमि 
विकास एवं उच्च शिक्षा के लिए स्वीकार किया । 3 अरब डॉलर (|डॉलर-- 8रुपया ) 
कर्ज हमारे ऊपर है । हम कर्ज लेकर कर्ज का ब्याज चुका रहे है । सोवियत सघ का हम 
पर 4 9 झ्ररव रुपया कर्ज है । रूस ने रूवल का मूल्य वढा दिया है. (822 ह के 
स्थान पर 8 50 रु), जिसके कारण भारत 55 करोड रपये की झतिरिक्त 
धनराशि का देनदार होगा « इसी प्रकार करीय 60 अरब रु अमेरिकी ऋण भारत 
पर है जिसका कई ग्ररब रुपया ब्याज के रूप मे भारत को प्रतिवर्ष चुकाना पडता 
है। देश की कौनसी योजना है जो विदेशी सहायता से मुक्त है २ विदेशी क्‍ज॑के 
अतिरिक्त देशी कर्ज भी हमारे ऊपर फम नही है । भारत का हर शिशु 583 रुपया 
का कर्ज लिए हुए जन्म लेता है। 30 अरब 66 करोड़ रुपया प्रान्तो पर वाजार और 
प्रोविडेन्ट फण्ड का है । राज्यो एवं केन्द्रों के सत्‌ 976--77 के बजटो के घादे को 
पूरा करने के लिए विदेशी ऋणो पर हम आ्लाज भी निर्मर हैं । 
पाँचवी पचवर्षीय योजना 69 हथआर 300 करोड रुपये की वनी है उत्तर 
प्रदेश को 24 प्ररब 45 करोड रुपया मिलेगा, जबकि महाराष्ट्र को 23 अरब 24 करोड़ 
रुपया । कहा यह जाया है कि उत्तर प्रदेश के लिए अधिकतम धत्तराशि का प्रावधान 
पाँचवी गोजना में किया गया है जबकि उत्तर प्रदेश की आबादी गहाराष्ट्र से दुगुनी 
है और प्रति व्यक्ति आय 690 रु है जबकि महाराष्ट्र मे 334 रु । प्रचार तत्य 
" के ढ्वारा इन पहलुओं पर पर्दा डालते का प्रयास किया गया है, क्योकि प्रचार की 
रफ्तार ग्यापातृकाल मे त्तेज रही है $ 
कर भार-- देश को गरीब जनता पर करो का भर श्तिदर्ष बढता जा 
बहा है । ब्रितानी शासनकाल मे उत्तर प्रदेश मे भू-राजस्व से 2। करोड रुपये की 
आय थी जो अब बढकर 42 करोड हो गई है। इसमे भूमि घिकास कर जोड दे त्तो 
66 करोड स्पये तक होने की सम्भावना है ॥ 
सन्‌ 97]-72 से 975 तक के ठ्षों मे कर वृद्धा-सन 97]-72 मे 
26 प्रतिशत, सन्‌ 972-73 में 6 5 प्रतिशत, 973-74 में !2 5 प्रतिशत, 
974-75 में 20 9 प्रतिशत तथा 975-76 में ॥]] प्रतिशत हुई। करो के 
बढने के साथ-साथ गरीबी बढती जा रही है । 


? आमलीलल लक क जी. > वकाक अल 


66 आधिक विकास के घिद्धान्त 


गरीबी स्तनों हदी ?-प्तन्‌ 97] के संसदीय चुनाव के भ्रवंसर पर 
तत्कालीन प्रधानमन्त्री (श्रीमती गाँधी) ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 
आइए, देखें गरीदी कित्ती हूटी ? या कितनी बडी ? सन्‌ 966 के पूर्व गरीबी से 
नीचे के स्तर पर जीने वाले मजदूरों की संख्या 40 प्रतिशत थी, जो सन्‌ 975 के 
आति-आते 66 प्रतिशत हो गई। दूसरे शब्दों में, श्लोमत्री इन्दिय के कार्यकाल में 
26 प्रतिशत की वृद्धि उठ लोगो को सख्या में हुई जिनका जीवन स्वर गरीबी की 
सीमा रेश्ला से नीचे है और जिन्हें दो जून भर पेट भोजन भी नही जुट पाता । गरीबी 
वी धीमा रेखा से नीचे उन्हें रखा जाता है जिनकी प्रति माह आय 5 रुपया तथा 
8 रुपया तक होती है । भारत की बहती गरीबी के सम्बन्ध मे अन्तर्राष्ट्रीय क्षमिक 
संघ के महानिदेशक ने लिखा है कि हिन्दुस्तान की 66 9 प्रतिशत जनप्स्या गम्भीर 
रूप से गरीव है | यह गरीवी बराबर बढती जा रही है। मारत विश्व के !6 
भम्मीरतम गदठीव देशों मे एक है। विवश होकर लिखना पड़ता है कि तेज आयिक 
प्रगति किस के पास चली गई ? राष्ट्रीय थ्राव का क्या हुआ ? इसका लाभ मिला 
देश के केबल 22 बड़े घराने को ॥ क्‍या यही काँग्रेस का समाजवाद है ? 


तेल का धनी कुवैत एक रेगिस्तानी देश है जिसे पीसे का पानी भी बाहर से 
मेंगाना पडता है। उसकी आबादी केवल साढें सात लाख है। दुनिया मे जितने 
प्ररव्षपति हैं उसके 60 प्रतिशत कुर्दत में हैं ॥ अन्य साधनों के लिए सर्वथा दूसरे देशो 
दर निर्मर इस छोटे से देश की प्रति व्यक्ति वाधिकआझ्लाय !2,050 डॉलर है। 
चिक्रित्सा व शिक्षा निशुल्क है| प्रायमिक कक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक 400 
डॉलर से लेकर 300 डॉलर दूात्रवृत्ति हर छात्र को वाधिक मिलती है। यहाँ कोई 
कर नही है फिर भी गत वर्ष 500 करोड रुपया अतिरिक्त बच गया, जिसे भारत 
की दिया गया | बुर्वृत, मारिध्रस, प्रॉस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा झादि में 3 से 5 
व्यक्तियों के पीछे ! मौटरकार है, जवकि भारत मे 60 व्यक्तियों के पीछे ॥ साइकिल 
आती है। ऑस्ट्रेलिया की । करीड 30 लाख छुफार्ख ग्रावादी मे 40 बारें हैं जबकि 
आरत की 60 करोड आवाडदी मे केवल 20 लाख है । ्क 

समान परिस्थितियों वाला चीन सत्‌ 948 भे भारत के बाद स्वाघीन हुआ 
आज उसकी आ्ावादी 78 करोड़ है। परन्तु उसकी राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति 270 
डॉलर प्रति वर्ष है, जबकि भारत वी राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति ।20 डॉलर वापिक 
है । चीन ते यद वर्ष 22 करोड़ टने गल्‍ला पैदा किया, जबकि भारत में ॥4 80 
करोड़ टन गल्‍ला पैदा करने का दावा किया गया है | भारण मे झरतों रुपये पी 
लागत से खड़े किए वियालकाय इस्पात कारछातो मे वतमान उत्तादन 22 लाख टन 
बो रिकाई उत्पादन बंदाया गया है, जबकि चीन में छोटे-छोटे समनन्‍्त्रों द्वारा हो 
2 करोड़ टन इस्पात का उत्पादन क्रिया गया । अग्राठित तालिकाओों से ः्पष्ट है 
आरत विश्व मे कहाँ खड़ा है-- 
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देश डॉलर 
कुबेर च 42,050 
2. युनाइटेड बरब ],630 
3. अमेरिका 6,200 
4 घ्यूबा 6040 
5 स्विटजरलैण्ड 600 
6. स्वीडन 6,900 
पे. क्ैताडा 5,450 
8 पश्चिपो जमनो 5 320 
9 इंनमाक 520 
]0 पृूव जमनो 3,000 
|| बेोस्लोबाकिया 2,570 
]2..प्रोलेप्ड 2,090 
ध3. रूस 
]4. चोन 260 
)5. भारत 420 
भारत मे प्रति व्यक्ति झ्राय (सन्‌ 973-74) 
राज्य रुपये 
]. परजाब 4385 
2. गद्ाराष्ट्र 7334 
3 बुणरात 3034 
4. पश्चि्रों बयास 90 
5 हिमाचल प्रदेश 902 
6. 8मिलनाडु 870 
फ्र भार 808 
8 केरल 785 
प्र. गाउस्‍्थान 769 
40.. पष्यप्रदेश 0 
॥] कश्मीर 708 
2. कर्नादक क़्ष्व 
]3. उत्तरप्रदेश 698 
4. प्रणिषुर 509 
]$  विहृर 604 
46  बसम 60 
गरीदो की से मा रेखा से नीचे २? (सन्‌ 970) 
राज्य जन यब्या का अतिशत 
 प्रजाद 45 30 
2, दिपाचल प्रदेश 32 26 
3. शोज्ा दमन दोव 6 52 
4... सम 36 63 
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5. केरल 5-3 
6... आन्ध्र 46 94 
7, कर्नोंठक 43555 
8, उत्तरप्रदेश 37 43 
9. बिहार 46-48 
]0. पश्चिमी बगाल 44-67 
7.. हरियाणा 24 95 
32. तमिलवाडु 59-23 
[3. छझडीसा 56-58 


सन्‌ 947 में स्वाधीनता के बाद मारत 5 अरब प्राउण्ड का धनी का । 
यह धनराशि ब्रितानी सरकार के पास कर्ज के रूप में थी जिसे उसने बाद में भारत 
सरकार को अदा किया । पर बिगत वर्षों के नॉँग्रेस शासन मे भारत भिखारी बन 
गया । अरबो रुपये की देशी व विदेशी सहायता तथा ऋण कहाँ गए ? गरीबी मिटी 
नही, वरत्‌ बढती गई तथा अमीर और अमोर हो गए देश की सम्पदा वैभव आर्थिक 
विकास चंद बड़े हाथों से केन्द्रित हो गया, जो आज भी सत्ता पर हाथी है भौर उन्ही 
के हित मे सरकारी योजनाएँ व नीतियाँ बनती हैं। वे सत्तारूढ़ दल को प्रत्येक चुनाव 
में भारी घनराशि प्रदान करते हैं। आज देश मे 9 ऐसे वडे उद्योग घराते हैं जिनकी 
पूँजी 48 अरब 93 करोड रुपये है । उनका 00 कम्पनियाँ कार्यरत हैं । 











उच्योग पराने उद्योग रख्या षूजी प्रतिशत 
(करोड़ रु.) 

4. टाटा 30 4834 १00 
2. बिडला ॥। 56955 ॥2 
3, मफतलाल 6 752 36 
4. ए. सौ, सी. 2 49 36 
5. आई. सी. सी. 2 700-6 256 
6, मोदी रू १५.५ 2 60 
प. विदेशी नियन्त्रण 49 906-7 8:5 
8. .स्वतन्ल् कम्पनियाँ श्र 85-2 867 
9, मअन्य 24 ॥323-7 260 

योग 400 4893-] 00 








इसके अतिरिक्त सावंजनिक और निजी क्षेत्र में 02 अन्य बड़े उद्योग घराने 

तथा कम्पनियाँ हैं जिनकी पूँजी | अरब 5 करोड़ से अधिक है। सन्‌ 9/कल 5 
मे इलकी कुल पूँजी 2223 4 करोड़ रुपये थी जो आज दूने से ऊपर पहुँच गई है। 
देश की सत्ता कुछ हाथो में केन्द्रित होने के साथ-साथ आाथिक सत्ता भी देश के कुछ 
बदे पूंजीपतियों के हाथ मे केद्धित हो गई है । विगत 30 वर्षो के सत्ता काँग्रेस के 
शासन की गरीबों को यही मेट है । सारा विदेशी ऋण तथा बैंकों में जमा जनता का 
घब इन्हीं बड़े लोगों के हाथो में सिमट कर रह गया झौर गरीब जनता के हाथो तक 
पहुँचाने के लिए न तो सत्ता का विकेश्द्रीकरश किया गया और न ही ग्राधिक सत्ता का। 


अर्द-दिकसित अर्थ व्यवस्थाग्रो वी वशेपताए 0० 


विदेशी एवं बैंको के ऋणो पर चलने वालो इन व्यापारियों, सह्यानों और 
उद्योगों द्वारा उत्तादित उपभोक्ता वस्तुओ का नमूना भी देखिए-- 

भारत भे 8 करोड़ 20 दाख टन कोयला तिकाला जाता है । खनिज सेद 
77 लाख 98 हजार टन है । खतिज लोहे का उत्रादत 3 करोड़ 40 लाप्ल उन, 
वनस्पति घी का 4 लाख 49 हजार टन, सिगरेट 6600 करोड अदद जबकि कपडा 
780 करोड मीटर दतता है प्र्थात्‌ कपडे का झौसत प्रति व्यक्ति 72 मीदर है। 
एक गरीब आदमी १0 मीटर की दो धोतियों के अलावा एक बनियान भी नहीं पहन 
सकता है | जूते 5 करोड 40 लाज़ जोड़े बनते हैं। निसमे दो #रोड जूतों का 
मिर्मात किया जाता है कुछ बढ़े लोग प्रति बर्ष 3-4 जोडे जूते प्रयोग करते हूँ । इसे 
भी छोड दें तो भी देश मे 58 करोड गरीद छोगो के पैर मे जूते नहीं हैं । वे श्रपनी 
जिंदगी नंगे पैर ही काट रहे हैं । विजली के वल्द (3 करोड 30 लाख बतत हैँ । 
भारत में इस समय 30 लाख पद्े हैं। रेडियो लाइसेंसो की सस्या ! करोड़ 40 
ज़ाख है। ! लाख 40 हशार देलिविजन हैं जबकि सन्‌ 966 मे केवल 200 ये । 
भारत मे मोटरो की सस्परा 20 लाख ह हजार है जबकि देश मे साइकिलें इस समय 
केवल ! करोड 25 लाल 77 हजार हैं। 

उपरोक्त धांकड़ो छे स्पष्ट है कि देश का सार। प्राधिक विकार केवल 3 लाख 
व्यक्तियों के लिए किया गया है । यही है म्राथिक विकास का लेता-जोखा, जिस पर 
कॉँप्रेस सरकार गरीबी हटाने का दादा करती थी ।” 


आथिक विकास के अ्रन्त्गंत 
संरचनात्मक परिवर्तन: उत्पादन, 
उपभोग, रोजगार, निवेश और 
धर! व्यापार के संगठन में परिवर्तन 


(श#0टाए॥४४॥ एस्8४85६5 ७॥४0६8 0६४६/07५छ६0 : 
एप्&3555 ॥र वनप्त६  00॥07097700 07 
780900॥05, ८0४50५/॥#709, ६/४/?0५/६प, 
फाशएध्श॥शधाप्रा ४०0 78%08) 





आथिक विकास के अन्तर्गत संरचनात्मक परिवर्तन 
(57एशंए वे टात्रए8९5 एल 0९एश0चाशा() 
क्षिसी देश के प्रौद्योगिक उत्पादन मे दीघंकालीन और सतत्‌ वृद्धि को प्राय 
आशिक विकास कहा जाता है। पैरीकलौज़ युग का यूनान, ऑगस्टकालीन रोम, 
मध्ययुगीव फ्राँस, आघुनिक अमेरिका और भारत तथा मिस्र के कुछ युग इस परिभाषा 
की परिधि में झाते है ।? सरचनात्मक परिवतंनों की ग्ओर सकेत करते हुए साइमन 
कुजनेट्स ने लिखा है--'आधुनिक युग मे, मुख्य सरचनात्मक परिवतंनो का लक्ष्य 
कृषि मो के स्थान पर औद्योगिक मदो का उत्पादन (झौद्योगीकरण की श्रक्रिया), 
ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में जजसख्या वितरण (शहरीकरण की प्रक्रिया); लोगो 
की सापेक्ष आधिक स्थिति मे परिव्तत (रोजगार की स्थिति तथा आय-स्तर ग्रादि 
के द्वारा) और माँग के अनुरूप वस्तुओं एवं सेवाप्रो का वितरण रहा है ॥”2 
एक अन्य स्थल पर साइमन कुजनेद्स ने लिखा है--“प्राधुनिक आ्थिक विकास 
सारभूत रूप मे औद्योगिक व्यवस्था को लागू करना अर्थात्‌ आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान 
के बढते हुए प्रयोग पर आबारित उत्पादत की एक व्यवस्था को लागू करना है, किन्तु 
इसका अर्थ सरवनात्मक परिवततनों से ही है, क्योंकि महत्त्व की दृष्टि से नए उद्याग 


].. इलाका सिंअराटाड ३ किज़ [#टॉपारड ० 60000क० 00७0, 9. 3. 
2... इला अयडयशक : )रएवेंटा0 &800790ण ८ 670% 9, 9. . 
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स्थान लेते हैं ग्रौर विकसित होते है जबकि पुराने उद्योग लुप्त होते जाते हैं--यहे 
प्रक्रिया बदले से समाज की उस क्षमता की माँग करती है जो ऐसे परिवर्तनों को 
ग्रहए कर सके । एक सगाज को इतना समर्थ और योग्य होता चाहिए कि वह प्रति 
व्यक्ति उत्पादन में प्रभिवृद्धि करते वाले उत्तरोतर नव-अ्रवर्तमों को ग्रहण कर सके 
प्रौर स्व्य को उतके अनुकुल ढाल राके | इस प्रकार प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्ध 
महृत्त्वयुरं है क्योकि इसमे सरननात्मक परिवर्तन भ्रावश्यक रूप से साक्निहित है और 
ये परिवतेन प्राविधिक नव-प्रवतंनो तथा समाझ वी बढती हुई माँगो भौर परिवर्तंगो 
के झनुकूल समाज के दलगे की क्षमताप्रों के फलस्वरूप होते जाते है 2 

नियमित आर्थिक विकास के दो मूल खोत हे--(!) प्राजिधिक ज्ञान 
(7००ा०००६५) एवं (2) साम्राजिक परिवरततत (80५0 (॥श8०) । इसे दोनों 
की बन्‍्त क्रिया का परिणाम ही आथिक विकास होता है। इस सम्बन्ध में साइमन 
कुजनेद्स के मतानुसार, “किसी भी युय मे आ्राधिक बृद्धि ग्र्थ-व्यवस्था मे मात्र प्राविधिन 
ज्ञान अथवा सामाजिक परिवतेनों के कारण ही नहीं होती वल्कि यह कृषि, उद्योग 
और सेवा क्षेत्रो मे विकास की प्रक्रिया के फलल्वरुप होने वाल्ले कतिपय सरचतात्मक 
परिवततों के कारण होती है ।”£ पुराने उद्योगो का नवीनीकरण होते लगता है तथा 
नए उद्योग ग्रस्तित्व मे गाते हैं । आय के वितरण की स्थिति परिवर्तित होने लगती 
है। उत्पादद, उपभोग, रोजगार, वितियोजन, व्यापार ग्रादि के ढाँचो में जालिकारी 
परिवतंन होने लगते हैं । 

सरचनास्मक परिव्तेनो को निम्नलिखित छुछ मुख्य शीर्षको के अन्तर्गत परस्ठुत 
किया जा सकता है जैते-- 

() प्रौद्योगिक ढाँचे भे परिवर्तन, 

(2) श्रौद्योगिक क्षेत्र के आत्तरिक ढाँचे में परिवर्तन, 

(3) प्राय के वितरण में परिवर्तन, एवं 

(4) जनसख्या के विकास की प्रबृत्तियाँ । 

! ओद्योगिक ढाँचे में मुख्यत दो परिवर्तन होते है। प्रध्म, उत्पादन मे 
कृषि क्षेत्र का अश कम हो जाता है तथा द्वितीय, उद्योग और तेवा क्षेत्रों का उत्पादन 
प्रतिशत अधिक हो जाता है। कुजनेट्स के अनुसार, साम्रान्यद विकास के पूर्व की 
स्थिति मे कृषि क्षेत्र के उत्यादन में प्रौसतन योग लगभग 50% था, और कुछ 
देशो मे तो मह अनुपात वो-पिह्दाई से भी अधिक था । विकास की एक लम्बी अवधि के 
पश्वात्‌ कृषि-उत्यादन का भाग घटकर 20% और कुछ देशो मे 0%से भी कम हो 
गया । ऑस्ट्रेलिया की स्थिति इस दृष्टि रो झपवाद रही । उद्योग का श्रश जो विकास 
से पूर्ण इन देशों में कुल उत्पाइत का 20 से 30% था, वह दी हुई अवधि मे बढकर 
40 से 50% हो गया ।$ 

4. क्त्कक हिवदशलात.- 55 .5ल्‍छा०३ 0 एे८०॥०॥४९ तएच, पए ॥5 


2. डहातव हँवइा्ाड. कशववैला डिएणाणलान फिए शो. 9 3 
3. ॥ऐछे, ७. 47, [४७ 3. 
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2 औद्योगिक क्षेत्र के आन्‍्तरिक ढाँचे के परिवर्तन तकनीकी (76०॥००।०४५) 
तथा अन्तिम माँग (कारों 0002700) से सम्बन्धित होते हैं। इन परिवततेनो के 
अन्तगंत निम्नाक्तति परिणाम झाते है-- 

(7) उत्पादन वस्तुओरों का अनुपात अधिक हो जाता है । 

(४) खाद्य और वस्तुओं के उपभोग में कमी होती है, किन्तु कागज, घातु 

तथा रासायनिक पदार्थों का उपभोग बढ़ जाता है । 

(४७४) उत्पादक इकाइयों का झाकार बढ जाता है । 

(।५) शहरीकरण की प्रवृत्ति अधिक बढ जाती है । 

(५) निजी व्यवसाय मे रहने की श्रवृत्ति के स्थान पर वेतनभोगी ब्यवसायो 

के प्रति ग्राकर्षण बढ़ता है । 

(५7) श्वेत-पोषी व्यवसायो के प्रति लोग अधिकाधिक आकपित होते हैं । 

3 सरचनात्मक-परिवर्तत आय के वितरण्य से सम्बन्धित होते है । इन 
परिवर्तनों के ग्रन्तगंत परिवारों की आय का राष्ट्रीय आय मे प्रतिशत घट जाता है । 
प्रसगान्तर अध्ययन के अनुसार यह १0%, से घटकर लगभग 75% रह जाता है । 
सरकार वी भूमिका अधिक महत्त्वपूर्ण होती हैं और निगमो का महत्त्व भी बढ जाता 
है | सरकारी अ्नुदानो की राशि और हस्तान्तरण झ्राय (772॥567 ॥007065) के 
भाग मे वृद्धि होती है। इसके भ्रतिरिक्त सम्पत्ति से प्राप्त आय (70ए070५ ॥700776) 
का भाग 20-40% से घटकर केवल 20% था इससे भी कम हो जाता है । निजी 
व्यवसाय में सलग्न व्यक्तियों के स्थान पर वेतन भोगियो की सख्या बढ़ने लगती है । 
व्यक्तिगत झ्राय की विंपमताएँ कम हो जाती हैं । उत्पादन-साधनों को मिलने वाली 
आय झौर व्यक्तितत आय के विनरण (एकञ्माफणाता ० 08 स्िए॑ार् क्ात 
ए८४$०४०। ]720०॥०) में परिवर्तन आने लगता है । 

4. ग्रर्थ-व्यवस्थाओों में कुछ सरचनात्मक परिवतंन जनसबख्या के ढाँचे से 
सम्बन्धित होते हैं । झ्राथिक वृद्धि की स्थिति मे जनसख्या भी तीब्र गति से बढती है। 
पश्चिमी यूरोप के अनेक देशो में जहां पूजी प्रचुर और श्रम दुलं॑भ था, वहाँ जनसख्या 
की वृद्धि का आश्िक विकास में महत्त्वपूर्ण योग रहा है । किन्तु ऐसे अल्प-विकसित 
देशो में जहाँ पूजी दुर्लभ और श्रम प्रचुर होता है, जनसख्या वृद्धि का प्रभाव विपरीत 

होता है। आर्थिक विकास के परिस्यामस्वरूप प्राय शेशवकासीन मृत्यु-दर कम हो 
जाती है। शैशवकालीन मृत्यु-दर में कमी के कारण उत्पादक आयु का झनुत्पादक 
आय में अनुपात बढ जाता है । श्रमिकों मे स्त्रियों का अनुपात कम हो जाता है, किन्तु 
सेवा क्षेत्र में शिक्षित स्त्रियो को सख्या मे पर्याप्त वृद्धि होती है 

प्रायः पूर्व विकास की स्थिति में कुल जनसंख्या का अधिकतम अनुपात 3 वर्ष 
की झायु तक होता है। भारत में जनसल्या का 50 प्रतिशत से भी अधिक भाग 

8 बर्ष की शायु से कम वाला है। आधिक विकास के कारण सृत्यु-दर में कमी 
आती है, परिणामस्वरूप उत्पादकीय वर्ग का अनुपात बदल जाता है। 

आध्िक विकास उरी प्रक्रिया विदेशी व्यापार के अनुपातों को भी प्रभाविदद 
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करती है, विदेशी ज्यापार के ऋसत अनुपात विकसित देशो मे लगभग 3% 
तथा अविकसित देशों में 20% से भी कम रहे है। झ्विकसित देशो के लिए 
विदेशी व्यापार का अत्यधिक महत्त्व होते भी उत्पादन की आधुनिक तकनीकी के 
अभाव मे, विकसित देशों की प्रतिस्पर्द्धा मे चही टिक पाते । आधिक विकास की गति 
के साथ-साथ एक ओर जहाँ उत्पादन गे पूँजी-निर्माण का अनुग्रात बढने लगता है 
तथा कुछ उपभोग व्यय मे भोजन तथा आ्रावास सम्बन्धी व्यय का झनुपात घटने लगता 
है, बही दूसरी ओर विदेशी व्यापार की मात्रा, स्वरूप तया दिशा में भी महत्त्वपूर्ण 
परिवतंन होते हैं । 
आशिक विकास के कारण न केवल ग्राथिक ढाँचे में ही परिवर्तन होते हैं, 

बरन्‌ गैर-प्राथिक ढाँचे मे भी अनेक ऐसे ऋ्तिकारी परिवतंत होते है जो प्रत्यक्ष व 
अप्रत्यक्ष रूप से देश की झ्लाथिक सरचना को प्रभावित करते है । प्रायः प्रविकरसित 
देशो मे राजनीतिक अस्थिरता, राष्ट्रीय हित के विषयो पर भी राजनीतिक दलो में 
सतैबय का अभाव, प्रभावहीन सरकार प्रादि इन देशो के आरथिक विकास तथा आर्थिक 
स्थायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डालते है + साँस्क्ृतिक मूल्यो के अन्तर्गत एकत्ता, सहगेग 
तथा सामूहिक रूप से कार्ये करने की प्रवृत्ति आदि थे मूल्य लिए जाते हूँ जो प्रत्यक्ष 
हूप में श्रग विभाजन व बाजार सम्बन्धों को प्रभावित करते है तथा अप्रत्यक्ष रूप से 

उस राजनीतिक श्नगठन को प्रभावित करते हैँ जो देश के प्राथिक विकास से सम्बन्धित 

महत्त्वपूर्ण निर्राय लेने घ नीति निर्धारण की शक्ति रखते हैं। 

सक्षेप मे, भाथिक विकास्त के कारण सभी प्रकार के झ्राथिक कार्यो 

(80०0०च० #07000॥5) की सरचना में परिवर्तन झाते हैं। उत्पादत-कार्यो 

(?7000ल०एण एएा/लाणा5५) में तकनीकी भूमिका प्रमुख हो जानी है । बचत के 

अत्तर्गत विकास की स्थिति मे व्यक्तियत बचत (८5098) 58885) का अनुपात 

कम हो जाता है । सरकारी बचत का अनुपात प्राय बहुत कम होता है । अविकसित 

देशी में व्यक्तिगत बचत का पग्रनुप्रात बहुत गधिक होता है। बचत की यह स्थिति 

आ्राथिक सगठत की ओर सकेत करती है अर्थात्‌ श्रविकसित देशों मे असगठित क्षेनो 

मे बचतें प्राप्त होती है जबकि विकणित देशो गे समित द्षोत्र का कुल बचतों मे 


अनुपात सर्वाधिक होता है । विदेशी व्यापार की स्थिति मे भी अनेक ऋन्‍्तिकारी 
चरिवर्तेन होते है । 


कि 8७० की सरचना; उपगोग व प्रवृत्तियाँ 
(एप, ए5९ & पालात ० 0पाएएा) 

कृषि, उद्योग श्रादि क्षेत्र मिलवर राष्ट्रीय उत्पादन करते है । उत्पादन का 
उपभोग तीन मदों पर होता है--(7) उपभोग, (४) पूंजी-निर्माणं, त+। 
(एस) निर्यात । 

(१) उपभोग दो प्रकार के हैं--(9) थिजी उपभोग, एवं (9) सरकारी | 
उपभोग $ निजी उपभोग को मद मे भूमि व आवासीय भवनों के सभी प्रकार के 
उपभोग-पदार्थों के क्रय सम्मिलित हैं । यह तीतो उपभोगो मे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ां है 
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विकसित देशो में उत्पादन का लगभग 64% तिजी उपभोग पर व्यय होता है। 
चरकारी उपभोग के अन्तरंत वस्ठुष्नो व सेवाप्नो की खरीद आती है| इसमें से उद 
स्तुओ व सेवाओ की मात्रा को धढ्य दिया जाता है जिराकी पुतः बिकनी की जाती 
६। राजकीय व्यावसायिक भ्रतिष्ठातो व निग्रमों द्वारा क्र को सरकारी उपभोग में 
त्म्मिलित नहीं किया जाता, किन्छु सुरक्षा व्यय को इस मद के अन्तगंत लिया जाता 
है। "इस प्रकार परिभाषित सरकारी व्यय राष्ट्रीय उत्तादन के लगभग 4% से 
कुछ अधिक भाग के लिए उत्तरदायी रहा हैं ॥”? 

(४) पूँजी-निर्माण वस्तुओं के उप्त मूल्य को प्रकट करता है, जिससे देश के 
पूंजी-सचय में बृद्धि होती है । विशुद्ध पूंजी-निर्माण में पूँजी के उपभोग व ह्वास पर 
विचार भी किया जाता है। कुजनेट्स के अनुसार कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 20 से 
25% भाग सकल पूंजी-निर्माण हेतु काम आता है। विशुद्ध पूँजी-निर्माण में 
राष्ट्रीय उत्पादन का 5% भाग होता है। देश की बचत राष्ट्रीय पूंजी-निर्माण 
को प्रकट करती है तथा देश के पूँजी-संचय मे होते वाली वृद्धि घरेल पूँजी-निर्माण 
कहलाती है । भ्रधिकाश देशो मे सकल पूंजी-निर्माण में यह अनुपात 70 से 20% 

बढ गया । विकास मे वृद्धि के साथ-साथ यह झनुपात 0 से 20% तक बढ़ 
4॥0। है। किन्तु इंग्लैण्ड एवं अमेरिका मे 79वी शताब्दी के मध्य से यह झतुपात 
स्थिर चला प्रा रहा है । उल्लेखनीय है कि एक शताब्दी की दीर्घ अवधि के उपरान्त 
भी कुल बचतों का अनुपात इन दो देशो मे स्थिर बना रहा जबकि प्रति व्यक्ति 
उत्लादन भे पर्याप्त वृद्धि हुई + 

इस भ्रकार राष्ट्रीय उत्पादत में पूंजी-निर्माण का भाग या तो स्थिर रहा 
प्रथवा कुछ बढा किन्तु सरकारी उपभोग व्यय के अनुपात में वृद्धि के साथ, ठुल 
राष्ट्रीय उत्पादन मे लिजी उपभोग व्यय के अनुपात में निश्चित रूप से गिरावट 
प्राई । विश्व युद्ध से पूर्व यह अनुपात 80 श्रतिशत था जो युद्ध से दो दशाब्दी बाद 
की भ्रवधि मे गिरकर 60% रह गया। अर्याद्‌ कुल राष्ट्रीय उत्तादन को वृद्धि-दर 
को श्रपेक्षा कुल घरेलू उपभोग की वृद्धि-दर बहुत कम रही । 

इस सन्दर्भ मे सोवियत रूस के आँकड़े प्रधिक दिलचस्प हैं, क्योकि स्वतस्तव 
बाजार वाले देशो की भाँति वहाँ भी विकास के परिस्पामस्वरूप घरेलू उपभोग का 
अनुपात कम तथा सरकारी उपभोग व कुल पूंजी का राष्ट्रीय उत्पादन मे झनुयात 
* अधिक हुआ, किन्तु इन परिणामों की प्राप्ति रूस ने स्वतन्त्र उद्यम वाली पर्थ- 

व्यवस्थाओं की तुलना मे केवल कह अवधि में ही कर ली । 

देश की स्थागी सम्पत्ति मे पूँंजी-तिर्माण की वृद्धि के रूप को देखते हुए दो 
| महत्त्वपूर्ण तथ्य सामने झ्ाति हैं--अ्रथम, स्थायी सम्पत्ति मे वृद्धि, तथा द्वितीय, 
/ वस्तुओं की सबित मात्रा में कमी । इस कमी की पृष्ठभूमि मे यातायात व संचार के 
हे साधनों में सुधार/कृपि-कषेत्र के अंश मे कमी तया माँग मे अल्पकालीन' परिवर्तनों की 
ु + 


।+. 93, 9. (0 
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पू्ति के लिए वत्ततुओं वी सचित-सात्र के स्थात पर बढी हुई उत्पादन-क्षमता 
का प्रयोग है । इसके अतिरिक्त स्थायी सम्पत्ति व कुल पूँजी-निर्माण में भवन- 
निर्माण के भनुपात मे गिरावट ग्राती है, किन्तु उत्पादक साज-सामातर (?/07ए८४75 
ए4णं७7६॥) के अनुपात मे वृद्धि होती है । उत्पादतन्वृद्धि का कारण विकास 
के परिणामस्वरूप जतसख्या की वृद्धि-दर मे कमी तया औद्योगिक सयन्नो का 
विस्तार होना है। 

कुजनेट्स ने कुछ देशो को पूजी-प्रदा झनुपातों ((शछाश 0एए 
२४008) की गणना की है । इनके ग्रनुसार, “इटली के राष्ट्रीय उत्पादन की दर ने, 
पूंजी-अदा अनुपातों मे कमी के कारण, पर्याप्त वृद्धि प्रदर्शित की । बादवें में पूँगी-परदा 
श्रनुपातों मे गिरावट बहुत कम रहो । किन्तु इस्लेण्ड, जमनी, डेनगार्क, स्वीडन, 
अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि देशों में सकल सीमान्त पूँजी-प्रदा 
झनुपातों (काए०७ प्रातायाक्षाए ९४ए/शे-0एएए 05) ने वृद्धि प्रदर्शित 
की-प्रारम्भिक भ्रवधि मे वृद्धि 3 व 4 5 के मध्य थी तथा चतंमात अवधि मे 4 व 6 
के बीच रही ।”! 

सीमान्त पूंजी-अ्रदा अनुपातो मे इस वृद्धि का कारण ने तो सकल घरेलू पूँजी- 
निर्माण की सरचना में परिवर्तन रहे हैं, और न ही कृषि, खात व निर्माण आदि 
उद्योगों द्वारा पूंओऔ-निर्माण मे उत्पन्न सरचनात्मक परिवर्तेत । श्रम-साधन में हुए 
परिषतेनो के कारण भी इन अलुपायों मे होने वाली वृद्धि प्रमारित नहीं होती । 
यह स्थिति इस स्रिद्धान्त को ग्रस॒त्य प्रमासिणित करती है कि जब भ्रम-श्क्ति में वृद्धि 
की दर घटती है तब पूँजी-प्रदा अनुपात बढते हैं । इन अनुपातो मे वृद्धि के कारण 
तथा विभिन्न देशो मे पाए जाने वाले इन अनुपातों के स्तर मे अन्तर उस भ्रतेक 
अ्वस्थाओं थे अन्तनिहित हैं जो भौतिक पूंजी की गाँग को प्रभावित करती हैं तथा 
जिनके कारण उत्पादन की एक ही मात्रा श्रम ब पूंजी के विभिन्न सयोगो दारा प्राप्त 
की जा सकती है। 

इग्लेण्ड व प्रमेरिका के झतिरिक्त प्रधिकाँश देशों में पूँजो-निर्माण का 
उत्पादन भ्रधिक हुआ | “यदि पूंजी-निर्माणा का भाग अधिक होता है तो सीमान्त 
पूंजी-भदा अनुपात उसी स्थिति मे स्थिर रहते हैं एब राष्ट्रीय उत्वादन मे सानुपातिक 
वृद्धि होती है । इस स्थिति को कुजनेटस्‌ ने एक उदाहरण द्वारा प्रस्तुत किया है । 
मान लीजिए कुल घरेलू उत्पादन-+$ 000, सकल घरेलू पूँजी-तिर्माण--$ 50, 
बास्तविक युद्धि-दर-+50 प्रतिशत तथा सीमान्त सकल पूंजी-प्रदा श्नुपात++3 0 


है । यदि कुल उत्पादन मे पूँजो-निर्माण का अनुपात पृठठठरी बेढकर गत (40% 


क्रो वृद्धि) हो जाता है, तब सीमान्त पूँजी-प्रदा अतुपात उसी स्थिति मे 30 रहेगा 
जब उत्पादन की वृद्धि दर 5 से बढकर 7 (अथवा 40% की दृद्धि) हो जाती है । 


ह. ॥04, 9. 22. 
2 ॥99, 9. 823 
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उत्पादन की संरचना में जनसंख्या का वृद्धिदरो का भी महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। “पदि जनसख्या घटनी हुई दर से बढती है, जेसाकि अनेक विकसित देशों में 
होता है, तो कुल उत्पादन मे स्थिर दर से भी घुद्धि होने पर, पति व्यक्ति उसादन 
बदती हुई दर से बढ़ता है । पूँजी-निर्माण के भाग मे निरन्तर वृद्धि होती रहने की 
स्थिति में यदि पूं जी-प्रदा अनुपात को स्थिर रखना है और कुल उत्मादन की वृद्धि मे 
तोब्र से तीव्रतर गति बनाए रखनी है तो प्रति व्यक्ति उत्पादन मे वृद्धि की दर कुल 
उत्पादन की वृद्धिदर से भी कही अधिक होनी चाहिए । इस भ्रकार, प्रति व्यक्ति 
उत्पादन की उत्तरीत्तर बढती हुई दरो के कारण अधिक वचतें होती हैं ॥ भ्रधिक 
बचत के परिणामस्वरूप पूंजी-निर्माण का भाग भी वढता है--जिसका आशय 
यह है कि यदि सीमान्त पूंजी-प्रदा अनुपात को बढती हुई स्थिति मे रखना है तो कुल 
उत्पादन व प्रति व्यक्ति उत्पादन को बृद्धि-दर झोर भी अधिक तीत्र की जानी 
चाहिए ॥7 

उपभोग में संरचनात्मक परिवर्तन 
(5#एलएगे एाशाए९5 जा 6 (:!णाएण्ञशातए॥ 0 
(गाह्ात्राप्रांणा) 

उपभोग की सरचना की विवेचना व्यक्तिगत बचत व उपभोग्य झाव 
(70590890/6 77007॥6) के अनुपातो की दीघंकालीन प्रवृत्तियो के प्राघार पर की 
जा सकती है। व्यक्तिगत करो (आयकर आदि) के मुगतात के पश्चात्‌ जो झ्राव 
परिवारों के पास शेष रहती है, उसे उपभोग्य आय वहते है। यह वह गाय होती है 
जिसे लोग अपनी रुचि के अनुसार खर्च कर सकते हैं प्रथवा बच। सकते हैं| इस झ्राय 
का वह भाग जिसे वे वस्तुभो व सेवाओं पर व्यय नही करते, व्यक्तिगत बचत की 
श्रेणी मे आता है । 

विग्रत वर्षों मे, विशुद्ध वचत का लगभग 48 से 49% भाग परिवारों 
पे प्राप्त हुआ है । विशुद्ध वचत कुल वचतो का 60 प्रतिशत व कुल राष्ट्रीय उत्पादन 
का 23 प्रतिशत रही । इस प्रकार परिवारों की विशुद्ध वचत का भाग कुल राष्ट्रीय 
उत्पादन में 677 अतिशत रहा ॥ उपभोग झाय बुल उत्पादन का 70 3 प्रतिशत 


67 
विशुद्ध बचत, उपभोग +-5-अझयवा 2 
रही । झ्रत- विद्युद्ध बचत, उपभोग आय का औसतन ढ़ आबवा 95 रही! 


कुजनेट्स के अध्ययतानुसार गत एक शवाब्दी की अवधि में प्रति व्यक्ति 
« उपोग्य झ्राय की दृद्ि-दर अवधि के अन्त मे अपने प्रारम्भिक मूल्य का 4' गुना 
$ हो गई । उपभोग्य आय में इतती अधिक वृद्धि के बावजूद, बचत का झनुप्रात बहुत 
३ कम रहा, बमौकि उपभोग्य आय का बड़ा भाग उपभोग व्यय के रूप में काम झाया ' 
| उपभोग प्रदुत्ति के अधिक रहने के मुख्यतः दी कारण है--आधुनिक ग्राथिक उत्पादन 
| के शहरी ढाचे के कारए जीवन-लायत मे अतिरिक्त दृद्धि तथा शिक्षा, स्वास्थ्य ग्रादि 
के लिए मानव पर भ्धिकाधिक विनियोजन 7 


. 04. 9 24 
झ 2. [4.9 25: 
५ 3. ॥906, 9.20, /क० 3.2- 
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पारणी 5 2 में कुजनेट्स ने उपभोग के ढाँचे मे परिवर्ततों को पाँच श्रेणियों 
मे प्रस्तुत किया है--भोजन, पेय, वस्त्र, आवास तया झन्य । इन मंदो से सरकार 
द्वाण प्रदत्त शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाएँ सम्मिलित नही है । 


उपभोग (वर्तमान सूल्यों पर) 
(छ्फ्तत्य्वां छत्तर०ड) 





मोडत देय पदार्थ बस्त्न बआदास ञ्ञन्य 
ब तम्बाकू 
6) (9 ६6) | (4 (5) 
इगलेण्ड 
889-99 342 १3 8 त्- ॥07 43 
4950-.959 £ ) | वबव 7 728 30 
इठलो 
486]-80 520 2 जे 58 250 
950-959 466 407 445 52 260 
नावें 
4865-875 452 70 409 ॥9 8 7 
950-$9 303 8] 467 30 ] उबप 
कनाडा 
870-890 322 5४५ ]69 267 8 5 
950-59 237 83 0 2 328 4 346 





निष्कर्यत कुल उपभोग से भोजन-व्यय का भाग कम हुआ, वस्त्रो के व्यय का 
भाग अधिक हुआ । भावासी भवनों पर किए गए झ्यय को स्थिति स्पष्ट सही है। 
ग्रन्थ” भ्दो के अन्तर्गत घर के फर्नीचर व साज-सामान, वाहन, चिंकित्सा-सुविधा 
भनोरजन झांदि को जो भार दिया गया है, उससे यह निष्क्ें निकलता है कि 
जैसे-जैसे प्रति व्यक्ति उपभोग-वस्तुग्रो के क््य में वृद्धि होती है, उक्त बस्तुओ के भाग 
म बृद्धि होगी । 

वस्त्र वाली मद मे थाएं जाने वाले प्न्तर और भी अभ्रधिक उल्लेखनीय हैं । 
जर्मनी, नावें व स्वीडन मे वस्त्रो. की मद बाले भाग मे पर्याप्त बृद्धि. होती है, किन्तु, 
इंग्लैप्ड म॑ वस्त्रों वा अनुपात वर्तमान कीमतों पर स्थिर रहता है, स्थिर कीमतो पर 
यह अनुपात गिरता है । 

भुल उपभोग मे झावासीय ब्यय के अनुपात में उक्त पदों की अ्रपेक्षा अधिक 
अन्तर पाएं गए है । किन्तु वुजनेट्स द्वारा प्रस्तुत अनुमानों के अनु्यार नावें, स्वीडन 
व इग्परेण्ड मे आवासीय भवनों के झनुयात से गिरावट रही। अमेरिका व कनाडा में 
इस पद की भ्रवृत्ति स्थिरता की रहो--विशेषकर द्वितीय विश्बयुद्ध से पूर्व की अवधि 
मे प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व जमंती मे इस मद मे वृद्धि की प्रयुत्ति रही । उक्त निष्कर्षो 
से दो दष्य स्पष्ट होते हैं। प्रथम, आघुनिक आयिक वृद्धि के दौरान, उपभोग वस्तुओं 
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की त्र्य के स्तर व ढाँचे का यदि विश्लेषण किया जाता है तो उपभोग प्रवृत्ति की 
रीमा का अधिक रहना निश्चित है, विन्तु दूसरी ओर उपभोग की भद्दों के उपयर्गों 
की प्रवृत्तियों मे स्वाभाविक अनुमानों के विपरीत अनेक असंगतियाँ सम्भव हैं। 
भोजन की किसी विशेष सद पर व्यय की प्रवृत्ति गिरने के स्थान पर बढ़ने की हो 
सकती है झोर इसी प्रकार वस्त्रो के किसी मद पर व्यय की प्रवृत्ति बढने के स्थान 
पर घटने की हो सकती है । 
उपभोग की उक्त समस्त भदो के निष्कर्पों के कारण को तीन श्रेणियों मे रखा 
जा सकता है--() आधुनिक अर्थ-व्यवस्था के बदलते हुए उत्पादन-ढाँचे में 
परिवर्तनो के कारण जीवन की अवस्थाएँ भिन्न हो गई हैं; जिन्होंने उपभोग की 
सरचना व स्तर में अनेक बड़े परिवर्तत ला दिए हैं, (2) प्रायोगिक परिवर्तन 
(०७४०००४ ८४ (भाएट८७) विशेषकर उपभोग-वस्तुओं के क्षेत्र मे तथा 
(3) त्रियाशील जनसख्या के व्यावसायिक वितरण व आय-वितरण के विभिन्न पहलुओं 
में परिवर्तन । इन तत्वों के कारण उपभोग भ्रवुत्ति प्रभादित होती है तथा कुल 
उपभोग में अनेक उपबर्गों का अनुप्रात परिवर्तित होता रहता है । यद्यपि ये तत्त्व 
परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं, किन्तु धृयक्‌ रूप से इनका विश्लेपण श्रेष्ठ हो सकता है। 
रहन-महन की अवस्थाह्रों मे परिवतेतों के अन्तर्गत सबसे प्रमुख प्रवृत्ति 
शहरीकरण वी है। श्रम-विभाजन व विशिप्टीकरण की भ्रवृत्ति में वृद्धि होती है, 
परिवारों की क्ियाएँ बाजारोन्मुख (5805 वि0ग ॥०ाचाक्रा।ह इलाशिाएटड (0 
ग्राक्व।.७६६ 8०/४0055) होने लगती हैं । 
यह क्रिया पूंजी-निर्माण के झनुपात भे उपभोग वस्तुओ के उत्पादन को 
निश्चित रूप से बढाती हो, यह आवश्यक नही है, क्योकि ग्रतीत मे भी विशिष्टीकरण 
बे श्रम-विभाजन की रिथति से पूं पूंजीगत वरतुओ का उत्पादन सापेक्ष रुपसे 
इतना अधिक होता रहा है जितना कि उपभोग्य वस्तुओ का । कित्तु इस परिवर्तन 
का प्रभाव उपभोग्य वस्तुओं के क्रप के ढाँचे को प्रवृत्तियो पर अवश्य होता है । 
द्वितीय, शहरीकरश से जीवन-लागत वढ़ जाती है। णीवन-लागत की इस 
वृद्धि का उपभोग्य वस्तुओं के क्रय पर प्रभाव पड़ता है ॥ बचत व पूंजी-निर्माण भी 
प्रभावित होते हैं । इस स्थिति का विभिन्न उपभोग्य वस्तुओं पर भिन्न-भिन्न प्रभाव 
पड़ता है | उदाहरणार्थ, शहरी आवादी की खरीदों का शहरों भे उत्तादित उन वस्तुओं 
की अपेक्षा जिनका ग्रामीण क्षेत्रो में उपभोग होता है, कृपि-पदार्थों पर कही अधिक 
प्रभाव पड़ता है ! 
शहरी जीवन 'प्रदर्शनकारी प्रभाव! ([007707/7800॥ 7॥6०/) से प्रभावित 
होता है । प्रदर्शकारी प्रभाव के कारण उपभोग का स्तर बढ़ जाता हैं। नए 
उपभोग्य पदार्थों के भ्रति झ्ाकपण में वृद्धि होती है । इसके परिण्यामस्वरूप सापेक्ष 
रूप से बचत व पूंजी-निर्माण की अपेक्षा उपभोग-व्यय की प्रवृत्तियाँ अधिक स्पष्ट 
रूप से प्रभावित होती हैं । 
उपभोग के ढाँचे को प्रभावित करने वाले भन्य परिवतेंन प्रायोगिक परिवतेन 
(परथ्णाएण०्ड्टंप्ण एक्रा8०5) हैं। ये परिवर्तत ही झ्राघुनिक झाथिक बृद्धि के मूल 
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ज्ञोत हैं। इन परिवर्तनों के कारण नई प्रकार कौ उपभोग बस्तुएँ अस्तित्व मे आतो 
है भौर पुरानी वस्तुओ मे झनेक सुधार होते हैं। खाद्य पदायों के अन्तर्गत भी 
रेफ़ीजरेशन, केनिंग (८22(४0०॥ 2॥0 (शाएा8) आदि नवीन प्रक्रियाग्रो के 
कारण भोजन की कुल माँग और विभित वर्गो मे इसके वितरण पर प्रभाव पडता 
है | मानव निभित वस्तो, विद्यूत प्रसाधनों, रेडियो, टेलीविजन, मोटरगाडियाँ हवाई 
यातायात झादि नई उपभोग वस्तुओं का वढता हुआ उपभोग इसी प्रकार के परिवर्तंगो 
के कारण होता है । यद्यपि तकनीकी परिवत्तनों के पूँजीगन बस्तुप्रो व उपभोग वस्तुओं 
पर सापेक्ष प्रभाव की माप कठिन है, तथापि झ्ाज के विकसित देशों में प्नेक प्रकार 
के नए से नए उपभोग-पदार्थों के बढते हुए उपभोग मे प्रायोगिक परिवर्ततो का प्रभाव 
उपभोग की सरचना पर ह्पष्टत परिलक्षित होता है | 


प्रायोधिक प्रमति के कारण उपभोक्ता श्रधिमानों मे भी क्रान्तिकारी परिवतत 
ग्रात्ते हैं। उदाहरणार्थ, पोषण तत्त्वो के सम्बन्ध मं अधिक ज्ञान-वुद्धि के कारण भोजत 
की वस्तुग्रो के प्रति उपभोक्ताओ्रो को रुचि गे अन्तर थ्रा जाता है | यह विविवाद सत्य 
है क्षि प्रापोगिक प्रमति के परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति उपभोग ध्यय का स्तर काफी 
प्रधिक बढा है तथा समाज के विभिन्न वर्गों म उपभोग्य बस्तु्रो के वितरण की शथिति 
में मोजिक भित्ता भ्रा गई है । 


उपभोग प्रभावित करने वाले तीसरे प्रकार के परिवर्तंत श्राय वितरण से 
सम्बन्धित होते हैं । जब ल्रियाशाल श्रमिक निजी ब्यवसताय से हटकर सेवा-क्षेत्र के 
प्रति झ्रार्कावा होते हैं तब वेतनभोगी श्रमिको का कुल श्रम शक्ति में झनुषात अधिक 
हो जाता है । परिस्ामस्वरूप, उपभोग्य वस्तुआ का वितरण ब बचचतें प्रभावित होती 
है। अप्रशिक्षित व्यवसायों से हटकर श्रमिकों वर श्वेतपोशी व्यवसायों की ओर 
उन्मुख होना भी उपभोग के डाँचे से बडा परिवतन लाता है। थिजी अव्यजसतयियों 
की प्रपेक्षा श्वेतपोशी व्यवसायों मे कार्यरत वेततभोगी-वंग जीवन का न्यूनतम स्तर 
अधिक ऊँचा रहता है । उनकी इस प्रवृत्ति का उपभोग की सरचता पर विशेष प्रभाव 
हाता है | 
“प्राय वितरण सम्बन्धी परिवर्तनों के कारण व्यक्तियों का जीवत-स्तर इस 
प्रकार प्रभावित होता है कि उपभोग व्यय का उन वस्तुओं पर अनुपात बढ जाता है 
हिल ऋष्य कोच इकाई से कम होती है तथा जिन वस्तुओऑ्ओ की आय सोच इकाई से 
अधिक होती है, उतत पर उपभोग व्यय का अनुपात कम हो जाता है । इसी कारण 
भोजन तो गद का व्यय आ्राथिक विकास के परिणामस्वरूप कम हो जाता हैं क्योकि 
विकसित देशो मे इस मद को प्राय लोच सामात्यय 5 तथा निर्षन देशों मे 7 पायी 
जाती है। दूसरी ओर बस्त्रो के मद की झाय लोच इकाई से अधिक प्राय 7 के 
लगभग होती है । कुछ देशा म मीटर झादि ओटोमोबाइल्स छ्वी आय लोच ! 8 तथा 
शराब आदि मादक पदायों के लिए आय लोच ]94 वायी जाती है । श्रत आ्राय मे 
बृद्धि के कारण इकाई से अधिक श्राय सोच वालो वस्तुप्र--वस्त, झोटामोबाउल्य, 
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मादक पदार्थ आदि पर उपभोग व्यय का अनुपात आय में वृद्धि से अधिक हो 
जाता है 7१ 


उपभोग की सरचता मे परिवर्तनो के लिए उत्तरदायी उक्त तत्त्वो के अतिरिक्त 
कुछ अन्य कारण भी हैं, जिनमे प्रमुख जीवन के मूल्यो से सम्बन्धित होते हैं । यदि 
आज का व्यक्ति वतंभान मे उपभोग को अधिक महत्त्व देता है, भौतिक आवश्यकताग्रो 
की तुष्टि के प्रति श्रधिक व्यग्र रहता है अपेक्षाकृत भविष्य के लिए बचत की राशि 
मे बृद्धि करने के, तो ऐसी रिथति से उपभोग का अनुष्रात, उपभोग आय मे, बचत व 
पूंजी-निर्माण को अपेक्षा कही भ्रधिक बढ़ जाता है । 


सामान्यतः उपभोग के लिए राष्ट्रीय आय का 85 से 00 प्रतिशत उपयोग 
किया जाता है। अत. पूंजी निर्माण मे राष्ट्रीय आय का भाग प्राय. शून्य से 
5 प्रतिशत तक रहता है । अ्रल्पकाल मे अथवा किसी व्यापार चत्रीय अवधि के 
कालान्तर मे उपभोग व पूंजी-निर्माण मे राष्ट्रीय आय के अनुपात उक्त झनुपातो की 
हुलना में कुछ कम अथवा अधिक हो सकते है । किन्तु हम उपभोग के विश्लेषण को 
दीघेकाल से सम्बन्धित रखते हुए यह मात्यता लेकर चलते है कि दीर्घकाल मे राष्ट्रीय 
झाय का उपभोग पर अनुपात 82 से 98 प्रतिशत की सीमाओो मे रहता है । विकसित 
देशो मे यह प्रतिशत यदि 82 तथा अद्धं-विकसित देशों मे 98 रहता है तो अ्द्धं- 
विकसित क्षेत्रो की प्रति व्यक्ति आय जो विकसित क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति झ्राय का 
लगभग 47वाँ भाग होयी है, उपभोग प्र इस प्रकार ब्यय होती है कि अद्धं-विफसित 
क्षैत्रो मे प्रति व्यक्ति उपभोग का स्तर विकसित क्षेत्रो बी अपेक्षा /3 रहता है 
व्यापार में संरचनात्मक परिवर्तन 
(8णाएएावं एशशाएइ९5 गे 6 एणाएु०आंऑंणा ए प्न्न0९) 
आधदधिक विकास के कारण उपभोग व उत्पादन की सरचना भे होने वाले 
परिवतंन झाय के स्तर पर निर्मर करते है। किन्तु विकास की अप्रवस्था विदेशी 
व्याशर की संरचना के लिए सापेक्ष रूप से कम उत्तरदायी है । विदेशी व्यापार के 
अनुपात (70९80 ॥7906 9709077075) मुख्यतः देश के झाकार द्वारा निर्धारित 
होते हैं । देश के भाकार व विदेशी व्यापार के अनुपातों मे विपरीत सम्बन्ध होता है। 
छोटे देश के बिदेशी व्यापार-अनुपात प्रायः बडे तथा बड़े देश के व्यापार-अनुपात छोटे 
होते हैं । इसके दो मुल्य कारण हैं-- (7) प्राकतिक साधनों वी विविधता क्षेत्रफल के 
आकार पर तिभर करती है। इसीलिए छोटे आकार वाले देश के आ्राथिक ढाँचे मे 
कम विविधता पायी जाती है । (४) छोटे देश आधुनिक स्तर के औद्योगिक सयन्त्र के 
अनुकूलतम पैमाने (0एत7णा 8८9४ ० 2०7) के सचालन की क्षमता नहीं 
रखते हैं । अतः पिदेशी बाजारों पर निर्मर रहना पड़ता है । इसके अतिरिक्त कुछ 
छोडे राष्ट्र कतिपय प्राइृतिक ससाधनों की दृष्टि से एक विशेष लाभ की स्थिति मे . 


3, ५, ए. 35. हि 
2, काका डप्रसडार हणाणांंर ठाएग़ा0 द्राप॑ डएसएर, 9 49. 
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हो गकक्‍ते हैं। अरब राष्ट्री का उदाहरण लिया जा सकता है। तेल के क्षेत्र मे इन्हें 
विशेष साभ प्राप्त है । इस विश्येप स्थिति के कारण विश्व के सभी बाजार इन छोटे 
शाघ्ट्रो को अपने व्यापार के लिए उपलब्ध होते हैं । प्रत विशेष लाभ की स्थिति वाला 
छोटा देश अपने साधनो को एक बड़े भ्नुपात मे एक अथवा कुछ चुने हुए क्षेत्रो म 
केन्द्रित कर सकता है । दूसरी झोर, एक बड़ा राष्ट्र तुलचात्मक लाभ की दृष्टि से अपने 
साधनों को पनेक क्षेत्रो मे लगाने की स्थिति में होता है। 


व्यापार की सरचना से सम्बन्धित दूसरा महत्त्वपुर्णा तथ्य साँगर्ढाँचा 
(800५ए7७ 6६ 7007070) भ्रथवा उपभोग व पूंजी-निर्माण मे यस्तुओ का प्रधाह 
है। दोनो प्रकार के देशो मे माँग के ढाँचे मे विविधता पायो जाती है पयोकि प्रति 
व्यक्ति ग्राय का स्तर बढा हुआ होने पर एक छोटे देश मे भी उन पस्तुझ्रो की माँग 
होगी, जिनका वहां उत्पादन नहीं होता है । 

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि घरेलू उत्पादन के केन्द्रित ढाँचे व झ्न्तिम 
भाँग के विविषतापूछ ढाँचे भे श्रात्तर की सीमा बडे राष्ट्रो की प्रपेक्षा छोट राष्ट्रो मे 
अधिक होगी । घरेलू उत्पादन के केन्द्रित ढावे व श्रन्तिम माँग के विविधतापूर ढाँचे 
की यह बिपमता (70 59070) विदेशी व्यापार के कारण ही सम्भव हो सकी है। 

एक देश की विविधतपूरा माँग की पूर्ति ग्रायातों हरा की जा सकती है । 
छोटे राष्ट्रों के बाजारो मे बडे राष्ट्रो की अ्रपेक्षा विदेशी प्रतियोगिता अधिक होती है । 
प्रत्येक देश के विदेशी ध्यापार-अ्नुपात की गरुना वहतुओं के निर्यात व आयातो के 
योग को राष्ट्रीय श्राय तथा प्रायातो के योग से विभाजित करके की गई है । 


यह अनुपात चरम स्थितियों मे शूल्य व इकाई हो सकता है। यह श्रनुपात 
शून्य तब होता है जब किसी देश भे झायात विर्यात शून्य होते हैँ तथा यह ग्रनुपात 
इकाई तब होता है जब देश म घरेलू उत्पादन बिश्कुज॒ नहीं होता है तथा सम्पूर्णो 
माँतत की पूर्ति केवल झायातों से की जाती है व॑ झ्रायातरों का मुगताव पुन निर्यातो 
(६०-४:०ण॥७) से किया जाता है। यदि आपात घरेलू उस्पादन के बराबर होते हैं 
भर तिर्यात थ धायात परस्पर समान होते है तब भी यह अनुपात होता है । 
आयातो के बराबर निर्यातो के होने पर, 2 अनुपात यह प्रदर्शित करता है कि आयात 
राष्ट्रीय उत्पादन के दसवें भाग से कुछ अधिक होते हैं तथा 4 अनुपात का अर्थ यह 
होता है कि राष्ट्रीय उत्तादद में आयातो का भाग 25 है। 


समान ग्रावार वाले विभिन्न देशो को यदि विभिन्न समूहो भे रखा जाए तब 
भी देश के $ कार व विदेशी व्यापार अनुपात मे विपरीत सम्बन्ध मिलेणा। श्रति 
च्यक्ति झ्राय फी भपेक्षा पस्तुत स्थिति में देश का भ्राकार विदेशी व्यापार के अनुपात 
को प्रभावित करने वाला अधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है । >नसख्या के आकार की उपेक्षा 
करते हुए प्रति व्यक्ति भ्राथ के आधार पर जब देशो को विभित सयूही मे रखा जाता 


है, तब गाय के पैमाने पर नीचे की ओर झाने पर दिदेशी व्यापार के अनुपात में कोई 
क्रमिक परिवर्तन नही पाया जाता है । 


82 आशथिक विकास के सिद्धान्त 





9८0 79 


8६0 द्रा 
श्ट्0 005 
0 2 
]0 शाई 
8.0 ०0" 
0 80 
फ़0 प्च्द 
फ़0 छड 
॥#0 | 
750 0८ 
॥70 6६0 
५ हू 
(8) ७४४०७ 
उश्व ३०००० 
98037७ए४ 30 
जाण्य 
शष्ण, प्रणाण॥4०७ 
परग्राआग्व॒ 203 4 
98030४ +5-056] 





0 
ण॒ 
॥॥ | 
0 
॥ 


0 
॥0॥॥ 
0 
0ा 
0 


&0337000 


३० 


उस्वष्णार 


श्त्ड 
90 
60 
चघ्0 
620 


8६0 
850 
॥६0 
#्र0 
0 


णाष्त 

म्ष्गण, 
पाप 
बछकए 


9 
शद 
ध्क 


द्र्त्‌ 
६ 
६६ 
व्श्रा 
शडध 


ढ़ 


(8)॥ध4०४2 
उज्4 १०००० 
3 

३20 (5परणा।ब) 
ए०॥४|॥९०३ 
90४३३ प्र 
6६-876 


१4 
छा 
0 
ण 
णा 


दा 
ण 
0 
0 
0 


६५7॥०0०0 


उ0 
उस्पष्णण्द 


व दा 
हु 93 
है] 'ण 
या 6 
प्र ]॒ 
१ 5 
ए॥0४89 329 २७७००णु 40 29070 
हए[ए03905204 एु ए2७०7७ ६श4।७॥०० '६ 

॥#0 है. 
है] है 
११ हर 

गया है 

१ ह3 
पु ह। 


शटा8 एणाशुए।क्‍04 0 37940 


4ण7०३३४२८ ७। 7४77७ ष्श2०॥०2 ४ 








397)00०3 ३० ६60०7 








(9-056 एण४ 6६-88) 


जावण3 ब०्वेँ भा०३णु ० [28०] एण्ड ६7000 ३० ग्यू5 'गण्ण, 4॥ए०ग7०० ग्शु३०्त ए००७य प्रणाणत 





फ- & नए 


छठ क्र हक कक शिछि नकन 


2. 


आर्थिक विकास के अन्तर्गत सरचनात्मक परिवर्तत 83 


छोटे देशो के विदेशी व्यापार की दो महत्त्वपुर्ण विशेषताएं होती हैं । प्रथम, 
इन देशो के निर्यात एक ग्रथवा दो वस्तुग्रो से केन्दित रहते है । तेल, कॉफो, टिते 
भ्रादि कुछ इसी प्रकार की मदे है जिनकी निर्यात माँग विश्य मे बहुत प्रधिक पायी 
जाती है। निर्यातो का यह केन्द्रीकरण बडे अविकसित देशो मे पाया जाता है, जिनमें 
जिम्न-स्तरीय उत्पादन त्तकवीकी प्रयोग में ली जाती है । विम्न-स्तरीय तकनीकी के 
फाररण ऐसे देशो मे कुछ ही वस्तुओं मे तुलनात्मक लाभ वो स्थिति पायी जाती है । 
द्वितीय, छोटे देशो के प्रायात व निर्यातों का सीधा सम्बन्ध कसी एक बडे राष्ट्र 
से होता है, किन्तु बडे झाकार वाले देशो का झ्ायात-निर्यात व्यापार अनेक देशो के 
साथ होता है । 
विदेशी व्यापार बडे देशो की अपेक्षा छोटे देशो के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण 
होता है । इन देशो मे धरेलू उत्पादन कुछ ही क्षेत्रो मे केन्द्रित रहता है। श्रत घरेलू 
उत्पादन का क्षेत्र सीमित होने के कारण अ्रन्तिस भाँग के एक बडे भाग की पूर्ति 
विदेशी व्यापार द्वारा ही सम्भव है किन्तु छाटे देशो के व्यापार की भी सीमाएँ 
होती हैं । इन सभी सीमाओं को विदेशी व्यापार द्वारा दूर कर पाना सम्भव नहीं 
है | सरकारी हस्तक्षेप व अन्तर्राष्ट्रीय सघपों के कारण विदेशी व्यापार मे झवरोध 
उपस्थित हो जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ झावश्यक वस्तुप्रा के निर्यात का झर्थ 
बहुत बड़ी लागत चुकाना होता है । 
जनसश्या के आकार में कमी के साथ-साथ एक विशेष बिन्दु तक ही विदेशी 
व्यापार का श्रीरात झनुपात बढ़ता है । उस बिन्दु के पश्चात्‌ प्रनुपात का बढ़ता रुक 
जाता है| उदाहरणार्थ, उक्त सारणी मे 938-939 के वर्ष में समूह 7४ में यह 
पझनुपात 38 तक पहुँचता है श्राये वाले समूह मे जनसख्या मे | 5 मिलियन की कमी 
होते पर भी यह झनुपात 38 ही बना रहता है। सन्‌ 950-54 मर अनुपात की 
उच्चतम सीमा सम्बन्धी तथ्य की अ्रधिक पुष्टि होती है । समूह ॥॥ मे 0 5 मिलियत 
जनसख्या की स्थिति मे भी यह अनुपात 4] वा अधिकतम स्तर प्राप्त कर लेता है 
और इस स्तर के वाद एक मिलियन से कम वाले समूह मे भी इस अनुपात में कोई 
वृद्धि नही होती है । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि समय विशेष मे वत्ंगान 
राजनीतिक सस्थागत व झ्लाथिक परिस्थितियों मे कुल उत्पादन के उस भाग की जो 
ज्यापार के लिए उपलब्ध होता है, एक उच्चतम द्ीमा होती है । 
विदेशी व्यापार पर बड़े देशो की सुच्नना मे छोटे देशों की तिर्मरता झणिक 
होती है । “विदेशी व्यापार का श्रति ब्यक्ति आय के स्तर के साथ भ्रत्यक्ष सम्दन्ध 
होता है। अत बडे देश अपक्षाकृत कही छोटे विदेशी व्यापार के झनुपाती से अधिक 
बृद्धि करने की स्थिति मे होत हैं। झाविक वृद्धि की त्रिया व॒राष्ट्रीय उत्पादन की 
एक महत्त्वपूर्व दिशा (विदेशी व्यापार) मे छोटे व बडे देशो की स्थिति में अन्तर 
पाया जाता है अर्थात्‌ विभिन्न घरेजू व विदेशी क्षेत्रों के मोयदानो के ग्रनुपातों की 
इृष्दि से छोढे व बडे देशों की स्थिति भित्र होती डै॥ 


3. मी हंप्हल्श5 * एएडशॉकचर 85(९९१४ एज १७ 8ए०प्रणतार 570छाव ली एडधएण5, 
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विदेशी व्यापार के क्षेत्र मे झविकसित देशों की राष्ट्रीय श्राय व तिर्यातों का 
अनुपात प्राय 0% होता है जबकि समृद्ध अथवा विकसित देशों के लिए प्रायः 
20 से 25% पाया जाता है। इसके अ्रतिरिक्त अविकृसित देश मुख्यतः कच्चे माल 
के तिर्यातक होते है, जबकि विकसित देश निमित वस्तुओं के निर्यातक होते हैं। 
6277 ' के अनुसार अल्प-विकत्तित देश निर्मित वस्तुम्रों के कुल उपभोग का 
केवल एक-तिहाई भाग का ही आयात करते हैं और यह अतुपात उत्तरोत्तर कम होता 
जा रहा है ।१ 
आावयिक पिछड़ेपत की स्थिति (ए07-१०४००ए/ए८7) विदेशी व्यापार 
के अनुपातों पर दो विपरीत तरीको से प्रभाव डालती है | प्रयम, यह स्थिति कुल 
उत्पादन के झ्राफार को सीमित करती है, परिणामत. विदेशी व्यापार के अनुपात में 
722६ है तथा ग्राथिक हीनता की स्थिति निम्तस्तरीय तकनीकी को प्रकट 
कः ] 
विनिधोग के स्वरूप में परिवर्तन 
(एाशाए९5 ॥ 06 एणाफु०्डांणा ण ]70९8॥0॥) 
अविकसित देशो की मुरुष समस्या उत्पादकता में कमी होता है और यही 
इनकी दरिद्रता के लिए उत्तरदायी है। उत्पादकता में बुद्धि पूजी-सचय की वृद्धि 
पर तथा पूँजी-सचय की वृद्धि बिनियोग की मात्रा पर निर्भर करती है अर्थात्‌ झविक 
व्कास के कार्यक्रमों के प्रारम्भ तथा इनकी गति को तीत्र करने के लिए अधिक से 
प्रधिक विनियोथों की भ्रावश्यकदा है । किन्तु विनियोग नौति किस प्रकार की होती 
चाहिए, इस सम्बन्ध भे दो हृष्टिकोश है--(१) क्रमिक विक्रास का हंप्टिवोर 
(07900 29797०४०॥) तथा (7) विनियोग की विज्ञाल योजना का हृष्टिकोश 
(8४ ?०५॥ #997०४०॥) । प्रथम द्ष्टिकोण के अनुसार विनियोगों का प्रयोग 
प्रारम्भ गे कृप विकास, सामाजिक ऊपरी पूंजी-निर्माण ($००व 0२०7० 
(४7४५) तथा ब्घु उद्योगो के विकास के लिए होना चाहिए। फिर जेंसे-जेसे 
राष्ट्रीय आय मे वृद्धि हो, शने.शने क्रमिक रूप से भो उद्योगों भें वितियोग किया 
जाता चाहिए । लेटित अमेरिका, अफ्रीका के पूर्वी भाग तथा दक्षिणी एशिया के कुछ 
भागों मे यही नीति अपनाई गई है । 
घूसरा दृष्टिकोण विनियोग की विशाल योजना का समर्थन कंस्ता हैं। यह 
विचार इस मान्यता पर झ्राघारित है जब तक सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र 
में विकास कार्यक्रमों में बिशाल पैमाने पर परिवतेन चही होते तब तक विकास 
भ्रक्रिया स्वतः सचालित व सचयी गति प्राप्त नही कर सकती । इस मत के समर्थकों में 
लिबिन्स्टीन (7.७02॥5८४) व नैलसन [7४७४४०४) उल्लेखनीय हैं। लिवित्स्टीन 
का 'ग्रावश्यक न्यूवतम प्रयास का विचार” ((आए३। शजाक्रापया शा प्र॥७४४5) 
तथा नेलसन का निम्नस्तरीय सठुलन जाला (व+रट ॥०७छ [€ए४८। सवणाफ्रपंपए 
न789) का सिद्धान्त इस दृष्टिकोण की श्रेणी मे झाते है। इन सिद्धान्तों के अनुसार 


$.. ग्रद्गगरन्‍प्णा३ [0308 958, 0677, 3900 &ए9टणबउ-ध89, क 202. 
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भारी विनियोगो की झरवश्यकता होदी है ताकि उततादन में वृद्धि की दर जनसस्या 
की विकास-दर से ग्रधिक हो सके । 


विनियोग वचत पर निर्मेर करते हैं, किन्तु अरद्धंबविकसित देशों मे बचत-दर 
बहुत कम है । इन देशो मे बचत-दर जहाँ 4 व 5% के बीच है, वहाँ विकसित देशो 
मे यह दर 5%, व इससे भी अधिक है । आव्िक विकास की प्रक्रिया को गति देने 
के लिए बचत की निरन्तर बढती हुई दर आवश्यक होगी है और विनियोग भे स्तर 
को 5% बढाकर राष्ट्रीय झ्राय 5 से 8%, तक करना आवश्यक हो जाता । 


“]870-93 की अवधि मे ब्रिटेन के जो तथ्य उपलब्ध हैं, वे यह प्रमारिणत 
करते हैं कि इस अवधि में वहाँ विनियोग की औत्तत दर [0 प्रविशत थी तथा सप्रृद्ध 
वर्षों मे यह 5 प्रतिशत भी रही । अमेरिका मे 867-93 का अवधि मे शुद्ध 
विनियोग दर 3 से 6 प्रतिशत रही, जबकि कुल वितियोग 2। से 24 प्रतिशत 
के मध्य रहा | जापान में 900-90 में 2 प्रतिशत तथा आगे की दशाब्दियों 
में इसके 7 प्रतिशत तक बढने का अनुमान है /”7 इसके विपरीत भारत में पूँजी- 
निर्माण की दर बदुत कम है, परिणामस्वरूप विनियोग-दर यथेष्ड विकाप्त दर प्राप्त 
करने के लिए अपर्याप्त है भरद्ध-विकसित देशो में पूंजी-निर्माण कौ निम्व दर 
निम्नलिखित सारणी मे प्रस्तुत को गई है-- 


कुल राष्ट्रीय उत्पादन में पूं जी-निर्माणा का श्रतुपात? 





पक केश... ब५.. कुब जो... बढ़णीकस्त .. वर्ष... कुल परी. 

निर्माण देख निर्माण 
नाव 959 29% दर्मा 90 ॥7% 
ऑस्ट्रिया 960 249४८ पुर्ंगाल 959 7% 
नोदरलैंड 3960 24% श्लोलका 3960 3% 
कनाडा 4950 23% बआयरलेड 959 3% 
स्विटूजरलेंड 959 23% चिली 959 ११४4 
स्वीडन 960 श्श् फ़िसी गाइन्स 4959 85% 
ब्रिटेन 4960 80:४ भारत 4959 ह्ड्र 
अमेरिका 960 86% 





इसके अतिरिक्त साइमन कुजनेट्स ने भी विकसित व अविकसित देशों में 
पूंजी-निर्माण दो औसत-दर के अन्तर को अग्रविखित प्रकार से भ्रस्तुत किया है । 


.. शशाएाष्ट (.छाप्राणाइडाणा प्‌फ९ है॥90 छाए ४८३९ 099, 9 3, 
2, ए शच झट ४2३7 8002, 96. 
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प्रति व्यक्ति श्राय स्तर व पुजी निर्माण की दरों 





देशों का समूह कुल उल्नादन मे कुल पूजी-निर्माण को दर 
2] 3% 
23 3% 
॥72% 
35 7% 
8 2% 
3 3% 
]7॥% 


प्रथम व द्वितीय समूह की औसत पूंजी-निर्माए-दर 22 2% तथा तृतीय, 
अतुर्थ व परम समूहो की औसत दर 6:3% तथा 5, 6 और 7 मे इसका औसत 
6-2% है । इस प्रकार धनी देशो मे निम्द झाय वाले देशो की अपेक्षा पूँणी- 
निर्माण की दर काफी कम है । अ्रत. स्पष्ट है कि अधिक पूंजी-निर्माण वाले देशों में 
प्रति व्यक्ति पूँजी का उपभोग-दर कम आय वाले देशो की अपेक्षा बहुत कम है । इस 
विषमता को निम्नल्निखित सारणी मे प्रस्तुत किया गया है-- 


कुछ उद्योगों में प्रतिव्यक्ति नियोजित पूजी? 





"3 ७ ७ #+ ०० ७ ०5 





उद्योग अमेरिका मैंक्सिको. भारत 
“प्रबऔर्वेकरो कचोग  .......... उते लए: 557 
बर्तन उद्योग 87 2 48 
इस्पात उद्योग 327 308 का 
घीनी उद्योग 268 82 26 
कागज, लुग्दी व कागज के सामात से 
सम्बन्धित उद्योग ]0 2 89 66 





उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आथिक विकास की प्रकिया के अन्तर्गत 
एर्वाधिक महत्त्व विनियोगो को दिया जाता हे । प्रसिद्ध अर्यशास्त्री केज के अनुसार 
ऐजगार का स्तर प्रभावपूरं माँग (8०7४३ 0आआध्या१) पर निर्मर करता है। 
प्रभावपूर्ण माँग के दो अनुभाग होते है--(7) उपभोग साँग, व (४) विनियोग माँग । 
प्रल्पकाल में उपभोग के प्रति अधिमानों मे परिवर्तत लाना कठिन होता है । विनियोगों 
का वर्गीकरण लिज़ी वितियोग, सार्वजदिक विनियोग व वित्तीय विनियोग्रो के रूप मे 
किया जा सकता है । व्यापारिक्त प्रतिष्ठानो व परिवारों द्रारा किए गए ऐसे व्यय 
जो पूँडी सचय में वृद्धि करते हैं, तिजी विनियोग कहलाते है । राजकीय प्रतिष्ठातों 
द्वारा पूंजी-निर्माण के लिए व्यय सावंजनिक बिनियोग की श्रेणी मे आता है। एक 
व्यक्ति अथवा प्रतिष्ठान जब श्रन्य व्यक्ति या प्रतिष्ठान से केवल प्ररिसम्पत्ति का 


॥.. जाग दिद्ञाशड : को [€ए'प्राढ$ 00 £0०॥णाशर० (.०ण7, ए9- 72 5 73. 
2. वर॥0शहव्त 4 प6 ए:अहए जे 02ए९०७0००४०५ 958, 9. 73. 
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शय-विकय करता है, जिससे किसी नई परिसम्पत्ति का निर्माण नहीं होता है, वित्तीय 
विनिमोग कहलाता है। 


बिकासोन्मुष्त देशों मे जहाँ विकास दर को अधिक से अधिक बढाने का लक्ष्य 
होता है, विनियोग का स्वरूप निर्धारित करने हे पूर्व वितियोग नीति के लक्ष्य निश्चित 
करना झनिवाय है ) इस देशो मे वितियोग के लक्ष्य रोजयार को अधिकतम करना, 
निर्यात को भ्रधिकतम करवा, सन्तुनित विकास, आय व पूँणी का न्यात्ोचित वितरण 
भादि हो सकते हैं । मदि अत्पकाल में अधिकतम उत्लादव का लक्ष्य रखा जाता है तो 
कृषि तथा उपभोग वस्तु्रो के उद्योग से विनियोग्र किया जाता है, ममोकि इस 
धद्योगो की परिपक्वता अवधि (068४/७ ०॥ ए८६04) कम होती है ! यदि उत्पादन 
में दोर्षकालीद एवं सतत्‌ बृद्धि श्रावश्यक समभी जाती है तो पूँजीगन वस्तुप्रों के 
उद्योगों (0 00005 वा608077८४$) में विनियोप वाँछतीय होता है। प्रर्याव्‌ 
विनिमोगों को सरचता का निर्धारण आधिक पिकास के लक्ष्यों पर निर्मर करता है। 
परत सभी झविकत्तित देशों के लिए सम्तान वितियोग नीति समव नही है । 

सामान्यत आाथिक विकास के दौरान ऐसे उद्योगों मे विनियोगो को 
प्राथमिकता दी जाती है, जिनमे () वर्तमान उत्पादन वा विनियोग का अ्रनुपात 
(॥थ० ० 0/तथवा 00फणए 0 ॥ए७छाथा।),.. (0) श्रम व वितियोग का 
अनुपात (२880 ० [,89०ए ६० [0४८४आआा67:) , तथा (॥0) निर्यात वस्तुप्रो व 
विनियोग का ग्रनुगात (2980० ० फक्ण७ 0005 ॥0 ॥एक्राफव्वा ) अधिकतम 
होना सभव हो । 

पूंजी के उचित विवरण तथा राय की विषमताप्रों को दृर करते की हष्टि 
से कृषि व लघु उद्योग्रे मे विनियोग प्रावश्यक होता है। बिकाशोस्मुख देशों में आग 
की विपमताएँ बहुत अधिक पायी जानी हैं, भतत विकास के दौरान प्राय कृषि व लघु 
उद्योगी मे विनियोष की मात्रा बढाने पर बल दिया जाता है, किन्तु दीबकालिक व 
स्थाई विकास की हृ्टि से भारी उद्योगों मे विनियोग भी आवश्यक होता है। 
अत्त भ्राधिक विकास के दौरान इन दोतो लक्ष्यों मे सतुलन (89970०) रा 
ब्ावा है। 

आधिक विकास की दीघंकालीन झदधि मे सरकारी प्रतिष्ठातों में वितियोग 
' श्नुपात बढ़ता जाता है तथा लिजी विनियोग के प्रनुपात भे कमी की प्रवृत्ति 
प्रारम्भ हो जाती है। अल्प-बिकृम्तित देज्ो मे विक्रास के लिए मरद्धं-सरचना 
(॥॥9-#00७/५:९) जैस्ते रेलो, सबको, महरो, शक्ति परियोजना तथा अन्य प्रकार 
की भाविक्न और सामाजिक ऊपरी पूँजी (8000070 शाएं इ०टथ 0एश॥८१६४) 
आवश्यक होती हैं। निजी बिनियोगो द्वारा इत कार्यों के लिए पूँजीन्‍्सचय सभव नहीं 
होता है। ययपि निजी विनियोगों की तुलना में सावंजनिक विनियोग दर प्राय कम 
होती है, दयाधि शावजनिक क्षेत्र का आधिक विकास के साथ-साथ अधिक रो अधिक 
विस्तार किया जाता है, क्योकि सार्वजनिक विनियोगे का मुख्य उद्देश्य प्रतिफत की 
दर की अ्रधिकता न होकर, सामाजिस उत्वादकता (उ०्णनं शरि०१/:एश/त) को 
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अधिक से अधिक वढाना एवं निजी वितियोयों के प्राकर्येश्य के लिए दाह्य बचत 
(छ+रध्ाए2 80070०:८5) को उत्पन्न करना होता है । 
इटली में राजकीय प्रत्िष्ठानों की भूसिका अधिक महत्त्ववुर्ण है । झभिकांश 
उद्योग सरहारी क्षेत्र मे थाते हैं। इनमे से श्रनेक उद्योयो में लाभनदर काफी ऊँची है । 
हिन्तु वी. लुतूज के अनुधार, “रोजगार के स्तर को बताए रखने के लिए श्नतेक 
हानिकारक उद्योगों मे भी विनियोग किया गया है ।”! सावंजतिक विनियोग व तिजी 
विभियोग का झजुप्रात लगभग 60 . 40 है ! 
दिवियोग के क्षेत्र मे सरकार की दूसरी भूमिका अनुदन, सहासता श्रावि देने 
की होती है | सरकारी श्रनुदान व सहायता के माध्यम्त से नए स्थानों पर उद्योग 
विकृसित करने के प्रयत्व होते है । इगलैण्ड व फ्राँस ने लन्दन व॑ प्ैरिप्त पते कारखानो 
को अन्यत्र स्थाप्रित् करते मे सरकारी अनुदावो का प्रथोग किया है । नावें ते जनसंख्या 
का उत्तर से स्थानान्तरण रोकने का प्रयृत्त किया है । 
सरफार निजी क्षेत्र के विनियोगो पर भी अपना वियन्‍त्रण रखती है। ग्रव 
प्रश्व उठता है कि वितियोग नियोजन (॥09888760॥ 9)8॥978) में सरकार की 
बढ़ती हुई भूमिका प्रावप्यक है प्रथद्ा अहितकर । सभी देशो के लिए इप्त प्रश्द को 
एक उत्तर सभव नही है । इस्त प्रज्ञा का उत्तर निजी व्यवताय के प्रतिस्पर्डा, सरकारी 
अधिकारी तथा व्यापारियों की सापेक्ष कुशलता व योग्यता पर निर्मर करता है। 
परंस की नियोजन पद्धति मे सरकार व निजी व्यवत्ताय की दोहरे सहपोग से विनियोग 
निर्णयो मे पर्याप्त सुधार हुए हैं। परिस्यामत. फ्रॉस, वितियोगो से, विकास की बढती 
हुईं दर प्राप्त करने में सम रहा है । 
पूंजी-प्रदा अनृषात ((प्रॉथ 00-+ए १९७४०) 
किसी भी दे के लिए पूंजी की भावश्यकता के श्रनुमान पूँजी-प्रदा अनुपात 
(८०9/व। 0पनृप्ा (७४०) की घारणा पर निमंर करते हैं। प्र्थ॑-व्यवस्था के 
एक क्षेत्र से दुसरे क्षेत्र मे पूंजी-प्रदा अनुपात भिन्न होता है। अर्द्ध-विकसित देशों के 
क्रषि क्षेत्र मे यह अनुपात कम होता है | तथा झ्ौद्योगिक क्षेत्र मे अधिक रहता है। 
सार्वजनिक कल्याण के उद्योगों (2०७४० एशााप6) में यह प्रनुषणात और भी 
अधिक होता है | अत विनिषोग की शस्चना मे पूँजी-अदा झनुपात की भी महत्त्वपूर्ण 
भूमिका है। 
तकनीकी (60070089 ) 
विनियोगों पर तकनीकी स्तर का भी प्रभाव पड़ता है। अड्धं-विकसित देशो 
। में तकनीकी स्तर निम्न होने के कारण पूंजी की उत्पादकता कम होती है भौर 
। इसलिए पूँजी-अ्रदा अनुपात अधिक रहता है । किन्तु जब कोई नई तकतीकी किसी 
| अर्द्ध-विकसित देश मे प्रयोग मे ली जाती है तो झ्राश्चर्यजनक ज्ञाम श्राप्त होते हैँ। 
+ मदि प्रधिक पिछड़े हुए देशों मे पूंजी का विनियोजन शिक्षा, प्रशिक्षण आदि पर 
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किया जाता है तो विकस्ति देशों की अपेक्षा कही अधिक तेजी से विकास की बढती 
हुईं दरो को प्राप्त किया जा सकता हैं ऐ 

सक्षेप मे, विनियोग की सरचना बचत-दर, आशिक लक्ष्य, पूँजी-पदा झनुपात, 
जकतीकी आदि के स्तर पर निर्भर करती है। सभी अर्ध-विकसित देशो के लिए कोई 
एक विनियोग नीति उपयुक्त नहीं हो सकती । 


रोजगार के ढाँचे मे परिवर्तन 
(8॥प्रधणग एाशाए65 7 िए]॑0एथा() 
आधिक विकास को प्रक्रिया के दौरान रोजगार की दिशा, स्तर व सरचना 
के परिवर्तनो को मुख्यत' निम्न वर्गों से विभाजित किया जा सकता है-- 
() कार्यारम्भ की आ्रायु व कार्य मुक्ति की आयु में परिवर्तन, 
(2) क़ियाशील श्रम शक्ति का व्यावशाधिक वितरण, 
(३) कार्यशील श्रस शक्ति मे स्त्री व पुल्ष का अनुपात, 
(4) कुशल व भ्रकुशल श्रम के अनुपात, 
(5) तिभी व्यवसाय कर्चा व कम चादी वर्ग का झनुपात 
सामान्यत , आर्थिक विकास के कारण विकसित देशो भे कार्यारम्भ करने की 
भायु मे जहाँ एक ओर उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, वहाँ साय ही कार्मे-मुक्ति की आयु में 
कमी की गई है । 
साइमन कुजनेद्स के अध्ययन के अनुसार प्रारम्भ भे क्संचारियो का कुछ 
राष्ट्रीय ग्राय परे जो अनुपात 40 प्रतिशत था, वहू बढकर वर्तमान वर्षों में 60 झौर 
77 प्रतिशत हो गया है । इस प्रवृत्ति का मुज्य कारण श्रम शक्ति में कर्मचारी बर्ग 
की सख्या मे वृद्धि रहा है । साहसी व निजी उद्यमकर्त्ताओो का प्रतिशत 35 से घटकर 
केवल 20 रह गया । दूसरी झोर कर्मचारियों का प्रतिशत 65 से बढकर 80 हो गया । 
इस भ्रवृत्ति के लिए औद्योगिक ढाँचे ये! परिवर्तन उत्तरदायी हैं 
भाज भी अद्ध विकसित देशो के कृषि मे लगी कुल श्रम-शक्ति में उद्यमियों 
का प्रनुपात, उद्योग व सेवा क्षेत्रों की ग्रपेक्षा बहुत अधिक है । यह अनुपात ऋमश 
66, 3] झौर 3 प्रतिशत है जबकि विकसित देशों मे यह अनुपात क्मश 6॥, 4] 
व 7 प्रतिशत पाया जाता है ग्राथिक विकास के कारण हृषि में श्रम का अनुपात 
कम होने लगता है, परिणामस्वरूप, साहतियो व निजी उद्यमकर्त्ताओ का कुल श्रम- 
शक्ति में झनुपात भी बहुत कम रह जाता है । उद्योग व सेवा क्षेत्र के झाकार में 
बुद्धि तथा इनके अ्रसगछठित से सगठिछ स्वरूप मे परिवर्तेत के कारण भी साहुसियो बे 
निजी व्यावसायियी की कुल श्रम शक्ति कर झनुपात गिर जाता है । 
छोटे क्सान, ब्यवसायी, आदि का झपने निजी ज्यवसायों से हट कर 
कमं चारी वर्ग की ओर आक्षित होना, देश के झ्लाथिक जीवत व योजना के झाघार 
में एक मूलभूत परिवर्तेव उत्पन्न करता है । व्यावसायिक स्तर मे इस प्रन्तर का कई 
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दिशाप्रों में प्रभाव होता है--परिवार व बच्चों के प्रति सुस्त में परिवर्तेतन, उपभोग 

के स्तर मे भिन्नता, वचद करने की अपेक्षा शिक्षा व प्रशिक्षण में विनियोजन की 

प्रवृत्ति आदि । 

कुजलेट्स ने कर्मचारियों के व्यावस्तायिक ढदि में परिवर्तत निम्नलिखित 
सारणी द्वारा स्पष्ट किए है-- 
कर्मचारियों का व्यावहारिक ढाँचा (900-960॥ 

स्यावसायिक समूहों स्त्रिपी का ध्याव« 
का अदुपात (९). शायिक अनुपाद (४) 
900.. 90. 3990 .__900 








. कुल श्रम-शक्ति में बर्मचारिषो 


का अनुपात (%) 449 930... शग7 343 
2. ध्यावताबी तकगोतियत उप... 22 352. 38] 
3. प्रबन्धक व अधिकारी 08 58 64. 364 
4. दफतरी बा 40. ॥60 22. 086 
5 दित्रौ अभिरतता 6-0 80 ॥74 $%#4 
€. श्देतपो्षी कर्मेचारी 066 420. 245. 456 
4, कापटमैन, फोरबैन आदि गव्व 8 23 29 
8. कारीगर एवं ऐसे हो आय लोग ।९॥ | 543. 40! 8! 
9, देह व चानो के अतिरिक्त श्रविक 066. 59. 38. 3 
[0 देत पर काम करने वाले कषमिक 

सदा फोरमेत 236 256. ॥36. 773 
]] जाए श०ाश$ 4. वच. 0490 . 57 
2. भूर्त दर्ग 4.8 96. 343. 574 
3. घरेलू श्रमिक फूठ.. 30. 966. 964 





उपपु'क्त सारणी से स्पष्ट है कि-- न 
(।) शारीरिक अरम का अनुपात सन्‌ 900 को तुलता में सन्‌ /260 में 
बहुत अधिक गिरा है ) श्वेतपोशी दाबुप्रों की संल्या में गरत्म॑धिक बृढ्वि 
है पर प्रकुशल श्रम के स्थान पर कुशल श्रम का पगुपतात अबिक 
॥। 
(2) ये पिन सेवा क्षेत्र मे श्रम-शक्ति के अनुपात में वृद्धि तथा कुपिनर 
में ग्रिरावट को प्रदर्शित करते हैं 
(3) व्यावसायियों (छ०68आ०॥35), तकनीकी कर्मचारी, अब 
प्रधिकारी, बाबू आदि की माँग से वृद्धि हुई है! 
(4) अधिक कुशलता की माँग मे दृद्धि हुई है तथा अकुशल श्रम के पवार 
कम हुए है । 
सामात्यत- लोगो का भुकाव गजदूरी के कार्यों से हटकर वेतनभोगी व्यवसावों 
की और भ्रविक् रह है । प्रौद्योगिक क्षेत्र में इन दोनों प्रकार के श्रमिकों में गडगी 


आर्थिक विकास के अन्तर्गत सरचनात्मक परिवर्तत 9] 


मे भारी अन्तर पाया जाता है--कपि मे वेतवनभोगी कमंचारियों का अनुपात 4 से 
3 प्रतिशत्त, उद्योग मे ! से 8 प्रतिशत तथा सर्वाधिक सेव्य-क्षेत्र मे 42 से 
83 प्रतिशत रहा है 4 

60 वर्ष की श्रव्ययन श्रवधि मे स्वियो का भ्रनुपात 23 से 34% तक बढा 
है । इसका कारण, आर्थिक विकास के कारण स्वियोचित कार्यो को सुविधाशों मे 
चुद्धि होना है । 

अधिक जनसख्या वाले देशो में आथिव विकास से पूर्व की स्थिति मे गुप्त 
पेरोजगारी (0580:5०0 ए॥-०009/097०7) की स्थिति पायी जाती है । त्कतीकी 
व उत्पादन-साधनों के दिए हुए होने पर, क्रपि म श्रम की सीमान्त उत्पादकता का 
शून्य पाया जाना गुप्त बेरोजगारी की स्थिति को प्रकट करना है। बेरोजगारी की 
यह स्थिति प्राय उम्च स्थिति में पायी जाती है, जब रोजगार क्रे विकल्प कम होने के 
कारण अधिकाँश भ्रम कृषि मे लगा हुआ होता है | ग्राथिक बिकास के कारण उद्योग 
य सेवा क्षेत्रो का विस्तार होता है । वंकल्पिक रोजगारो के अवसरो म बृद्धि होती है, 
परिणशामत गुप्त बेग्रेजगारों विश्ुप्त होने लगती है । विकसित देशो मे गुप्त 
बेरोजगारी वही पायी जाणी । 


आशिक विकास के प्रमुख तत्त्व 
एवं डेनिसन का अध्ययन 
(४७०08 6580शश0 #66दा085, 08090/75 
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(आविक विकास के प्रमुख तत्त्व 
(शभुंग' छाणतग एब्नटण$) 

विभिन्न अर्थंशास्त्रियों ने आराधिक विकास के भ्राधार के रूप में विभिन्न तत्त्वों 
का उल्लेख किया है। इस प्रकार के तत्त्व जो बिकास का प्रारम्भ करते है 'प्राथमिक 
तत्त्व” या (प्रधान चाबक' (शापा४-०७७) या 'उपक्रम' (00007) कहलाते हैं) 
जब विक्रास की गति प्रारम्भ हो जाती है तो कई ग्रन्य ऐसे तत्व जो इस विकास को 
तीब्रता प्रदान करते हैं, 'गौस्म तत्त्व' या 'प्रभावक' था पूरक तत्त्व' कहलाते है ) उक्त 
तत्वों का पर्गीफरणा आयिक और झनायिक तत्तरो [80000770 800 )भ०४- 
€००7०7४० 778०/05) के रूप में भी किया जाता है । विभिन्न राष्ट्रों के श्राथिक 
विकास में भिन्न-भिन्न तत्व महत््वपूर्णा रहे हैं ॥ आर्थिक विकास के मुख्य कारक या 
घटक निम्नलिखित है-- 

, प्राकृतिक साधन (पिएं है८४००:०८5) 

2, मानवीय साघन [पण्काशा रिट50एणा८०टड) 

3. पूँजी (८०४) 

4. तकतीकी ज्ञान (4०८०ागांब्ण ॥709]०१86) 

5. साहसी एवं नव प्रवर्तन (ग्रिधाव्फाशाध्पा 0 प्रात0४४07) 

6, संगठन (082गंडथा०7) 

पे, राज्य की नीति (5:86 ए००५) 

8, संस्याएँ (ए॥एा०७5) 

9 ग्न्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ (ालिप्रश्भध।णा॥| (ाफ्रा७॥0०5) 
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, प्राकृतिरु साधन (ऐपेआणशर 2९४७७7०३५)- प्राकृतिक साधनों का आ्राशय 
उन भौतिक साघनी से है जो प्रकृतिप्रदत्त हैं ॥ एक देश मे उपलब्ध भूमि, पाती, खनिज 
सम्पदा, वन, वर्षा, जलवायु आदि उस देख के प्राइतिक साधन कहलाते हैँ । किसी भी 
देश के आाथिक विकास मे इन प्रा३ तिक साधनो का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है! 
किसी देश के प्राकृतिक साघन जितने अधिक होगे वहाँ उतना ही आशिक विकास 
अधिक होगा ॥ एक अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन वी मात्रा अत्यधिक सीमा तक इराकी 
मिट्टी ग्रोर उसका स्थानीय वन सपदा--कोयला, लोहा, खनिज तेल एवं प्रन्य कई 
पदार्थों पर विमंर करता है | जैसाकि रिचाड टी पिल ने लिखा है, “जयसंस्या एवं 
श्रम की पृत्ति के समान प्राकृतिक साथन भी एक देश के थ्राथिक विक्रास मे महत्त्वपूर्ण 
योगदान देते है । उबर भूमि और जल के अभाव के कारण कृपि का विकास नहीं 
हो पाएगा | लोहा, कोयला ग्रादि खनिज सपदा के प्रभाव मे प्रौद्योगीकरण द्रतगति 
गही ले पाएगा $ प्रतिकूल जववायु आदि भौगोलिक परिस्थितियों के कारण आयिक 
क्रियाओं के विस्तार में बाधा पहुँचेगी । अत प्राकृतिक साबनो का झार्थिकर विकास 
को सीमित करने या प्रोत्साहित करने मे निर्णायक महत्त्व होता है । झायिक विकास 


के उच्च स्तर पर पहुँचे हुए अ्रमेरिका, कनाडा प्रादि देश प्राकृतिक साधनों मे भी 
सम्पन्न हैं ।” 


झाथिक विकास के लिए प्राकृतिक साधनों का बहुत्रता हो पर्याप्त नहीं है 
बल्कि उनतक्य सुविचारितत उपयोग देश की झ्राथिक प्रगति के लिए होना चाहिए । 
इन साधतो का विदोहन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे देश को भ्रधिकतम 
क्ष्भ प्रप्प्त हो सौर देश की आधिक स्थिरता मे सहायता मिल सके ) इनका देश की 
आ्रावश्यकताम्रों के लिए इस प्रकार योजनावद्ध उपयोग होना चाहिए जिनसे इनका 
न्यूनतम अ्पव्यय हो और भविष्य के लिए भी अधिक समय तक उपयोग में आते 
रहे । तभी दीघेंकालीन झाथिक विकास में राहायता मित्र पाएगी। यदि इनके 
बर्तमान को ध्यात से रखकर ही उपयोग क्रिया गया तो यद्यपि वर्तमान काल से 
झ्राथिक प्रगति कुछ अधिक प्रम्भव है क्ल्‍्तु इनके शीघ्र समाप्त हो जाते या कम 
प्रभावपूर्ण रह जाने के कारण भावी झाथिक बिकास कु ठित हो जाएगा। झ्ाथिक 
विकास के लिए न॑ केवल वर्तमान साधनों अपितु सम्मावित (९०ध्याध।) साधवों 
का भो महत्त्व है। ग्नत नए प्राकृतिक साधनों की खोज तथा वर्तमान प्राकृतिक 
साधनों के नए-नए उपयोग भी खोजे जाने चाहिएँ। प्रमेरिफा, कनाडा आदि 
विकसित देशों मे उतका विकास प्रारम्भ होने के पूर्व भी सम्पन्न प्राकृतिक साधन 
थे, किन्तु उनका उचित विकास और विदोहन (छडए/०9/७069) नहीं किया गया 
था। इस प्रकार किसी देश के प्राकृतिक साधनों की अ्रधिवता और उनका उचित 
उपयोग आधिक विकास मे बहुत सहायक होते हैं । प्राकृतिक साधनों की अपर्याप्तता 
मे भी प्रन्य तत्त्वो द्वारादुत आर्थिक विंकास क्रियाजा सकता है स्विट्जरलेण्ड 
और जापान प्राकृतिक साधनो से अ्रपेक्षाइत कम सम्पत हैं, किन्तु फिर भी विकास के 
अन्य तत्वों के द्वारा इन्होंने अपनी भर्य-व्यवस्थाओं को अत्यधिक विकसित किया है। 
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2. मानवीय साधन (प्रगाशा रे९०धा०९०$)--मानवीय साधन का आशय 
उस देश मे निवास करने वाली जनसख्या से हैं। यद्यपि केवल कार्यश्रील जनसंख्या 
(२४०ए७५फड़ ए०फण॑भा०णा) ही, जो कुल जनसख्या का एक भाग होती है, आथिक 
रिकास को प्रत्यक्ष रूप से अ्रधिक प्रभाविव करती है, किन्तु प्रप्रत्यक्ष रूप से समस्त 
ज़नसस्या का ही आशिक विक्यस पर प्रभाव पड़ता है। वस्तुत' देश की जनसंख्या, 
उसका झ्राकार (8722), कार्यक्षमता (:ि८९॥०७), सरचना ((०८घए०४॥07), 
चूद्धि दर (0709७४ उथ6), विभिन्न व्यवसायो मे वर्गीकरण आदि उस देश के 
आशिक विकास पर गहरा प्रभाव डालते है। आशिक विकास का आशय उत्पादन मे 
चूद्धि है और श्रम या जनशक्ति (!०7॥-0०छ८ ) उत्पादन का एक प्रमुख, स्रिय 
(#0,५०) भ्रौर ग्रत्याज्य (70/59275200) साधन है । प्रतः देश का झ्राथिक 
विकास उस देश के मानवीय साधनों पर ही बहुत कुछ निर्भर करता है । यदि क्सी 
देश में विकास की झावश्यकताओ्रो के अनुरूप जनसख्या है, यदि उस देश के निवासी 
स्वस्थ, परिधभी, शिक्षित, कुशल, उच्च चरित्र और विवेन्पूर्णो दृष्टिकोश वाले है तो 
अन्य बाते समान होने पर उस देश का ग्ाथिक विकास भी अधिक होगा । जैसा कि 
श्री रिचार्ड टी गिल का कथन है, “प्राथिक विकास एक यॉजिक प्रक्रिया नहीं है 
अन्तिम रूप से यह एक मानवीय उपक्रम हे एवं ग्रन्य मानवीय उपक्रमों के समान 
इसका पा शाम अन्तिम रूप से इसको सचालित करने वाले मनुष्यों की कुशलता, 
भुण और प्रवृत्तियों पर निर्मर करता है ।” 

किन्तु जनसस्या श्रौर आथिक विकास का सम्बन्ध दिलचस्प और जटिल है । 

मनुष्य आशिक क्ियाझ्रो का साघव और साध्य दोनो ही है। साथ ही जनसख्या में 
बुद्धि जहाँ एक ओर उत्पादन के आधारभूत साधन श्रम की पूर्ति मे वृद्धि करके 
उत्पादन वृद्धि मे सहायक होती है दूसरी ओर यह उन व्यक्तिपो की सस्या में भी 
वृद्धि ब्र देती है जिनमे उत्पादन का वितरण होता है । इस प्रकार झाधिक विकास 
मे बाघक सिद्ध होती है । किन्तु ऐसा केवल उन अर््ध-विकसित देशों के बारे मे ही 
कहा जा राकता है जहाँ जनसख्या और श्रम-शक्ति का बाहुल्‍य है । शेष श्रद्ध-बिकसित 
देशों मे जहाँ जनसस्या की अ्रधिकता नही है जैसे लेटिन अमेरिकी देशो मे तथा अन्य 
विकसित देशों मे जतसख्या वृद्धि अब भी आथिक विकास में सहायक है। वस्तुत 
इतिहास के प्राचीन काल से आधुनिक समय तक जनसंख्या मे वृद्धि विश्व मे उत्पादन 
वृद्धि का एक बड़ा साधन [!४४)० 5०००६) रहा है ) 

अतः बढती हुई जनसंस्या विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों के विकास मे 
प्ह्ययक होती है क्योकि इससे उत्पादन और ग्राथिक क्रियाओं के विस्तार के लिए 
आवश्यक श्रम प्राप्त होता है । इसके अतिरिक्त बुद्धिमान जनसंख्या से उस्तुप्रों और 

ख्ैवाओं की माँग मे वृद्धि होती है, वाजार का विस्तार होता है और उत्पादन मे 
वृद्धि होती है, किन्तु अद्ध-विकसित देशों मे जनसंख्या बुद्धि का आशिक विषास पर 
भ्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । इसके अतिरिक्त तेजी से बढती हुई जनसंख्या के भोजव, 
सत्र, आवास एवं अन्य आवश्यकताग्रों की पूर्ति हेतु देश के बहुत से साधन अयुक्त हो 
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जाते हैं यौर विकास की गति धीमी हो जाती है । इस प्रकार इन अ््-विकसित 
देशो मे भ्रतिरिक्त मानव शक्ति (50798 'र्ध॥0 ए०एटा) विकास म॑ बधिक बने 
जाती है। किन्तु कुछ लोगो के मतानुसार इन अद्धे-विकसित देशों गे इस सप्रवुक्त 
अतिरिक्त अर्द-नियो जिद और झनियोजित (प-थाफ| 29०0) मानव शक्ति मे ही 
बूंडी निर्माण की सम्मावगाएँ छिपी हुई हैं। लॉर्ड बीस के अनुसार, छिर्दी हुईं बचत 
की सम्भावनाएँ (0०॥0४७४॥४४ &घशजाह एणथ्यातरक) है। प्रो ए बी माउस्टज्ोप 
के प्रनुपार, “कुछ परिस्थितियों मे अतेक भद्धें विकसित देशों में पायी जायें वाली 
अपार श्रम-शक्ति एक महान्‌ झ्रामिकर सम्पत्ति है जिसका पूरा पर्स उपग्रोग किया 
जाना चाहिए । मानव-ध्क्ति पूँजी का उपधोग करने के सायन्‍-्साथ पूँजी-निर्माण 
(बाय द्वारा) भी करती है ।” इस प्रकार विकास के प्रयत्तों में सलग्स अद्ध-विकसित 
देशों मे भी श्रधिक जनसख्या विकास में सहायक वन सकती है। यदि उसका उचिति 
'वियौजन हारा उपयोग (000७४ 2000 78) किया जाएं। भरत स्पष्ठ है कि 
भाधिक विकास में विकसित मानवीय साधन एक महत्वपूर्ण कारक है। आशिक 
विकास के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, प्रनुभव, प्रेरणा समठत आदि द्वारा मानवीय 
साधनों का विक्रास किया जाता चाहिए | डॉ दी के आर श्री राव के अनुसार 
उत्पादन प्रक्रिया मे मानदीय साधन (परणयाशा ७०४) की कुशलता मात 
सम्बन्धी चार तत्तो--(प) शारीरिक (९१५४ ८४), (व) मानसिक (४०), 

(स] मनोवैज्ञानिक (९$/०॥००ड्टा०्थ )और (व) सगठनात्मक (0800 20800र्श ) 

पर निर्भर करती है । 


, 9 3. पूंजी (0छकष)--वास्तव मे पूंजी श्राधुनिक आधथिक विकाप्त की 
कुंजी है। एक देश की पूंजी उत्पादित या माठव-छृत्त उत्पादन के साधनों जैसे भवत, 
वारखाने, मझ्ीने सत्व-्उपस्कर रेलें श्रादि होती है। इस पूंजीगत ब्तुग्रो वे प्रभाव 
में झागिक विरासत सम्भव नदी है। जिरा देश के पास पूंजीयत सापनों. ((४छपधे 
30०03] की प्रपयोष्तता होगी वह देश अवेक्षाकृत अधिक विंकसित नहीं हो पाएगी । 
अत ग्राथिक विकास की सुरुथ समण्या इन पूंजीगत वस्तुप्रो में बुद्धि या पंजी के 
समर अथया पूंजी-निर्माण (ट३फाक्षों णिणयाअणा) की है। झाविक विकाए हैंते 
साधनो मे बूद्धि आवश्यक है और यह दुद्धि पूँजी रूचय से ही हो उकती है। पजी- 
सचय (000॥4 ॥००0ए७/३४०॥). यत्तर, औजार, भवत आदि में वृद्धि करने की 
इतिया है। यदि पूंजीगत वस्तुओं की माता वर्ष केआरम्भ की झवैक़ा प्रत्त फे 
भविक है तो देश मे पूंजी सचय हुप्रा है और इस अन्तर के बदाबर देश में पूंजी की 
वृद्धि हुई | इसे विनियोग भी कहते है। इस प्रक्वार पूँजीगत बच्ुओ की बुद्धि का 
ग्रशय है कि देश मे पहले से प्रधिक कारखाने, बाँध, नहं. रेसे, सडनें। बल्ते 
उपस्मर, कच्चा माल, इंबन, इन्वेन्ट्रीव (7४/0005) आदि है शिवका परिणाम 
अधिक उत्पान और आ्राथिक विकास के रूप मे प्रकट होता है। हो से हे शो 
“-“भाधिफ विरासत की प्रक्रिया भरे अविध्य में उपभोग को वस्पुओं को 
विस्तार बस्ले के लिए वर्ममात समय भ समाज के उपचब्ध साधनों के कर्ण भा को 
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पूंजीगत वस्तुओं के कोष मे वृद्धि के लिए लगाना है।” झ्ाथिक विकास का आशय 
छत्पादन मे बूद्धि है और इसके लिए कृषि के क्षेत्र मे उर्वरक, यन्त्र और झ्रौषधियों की 
पूर्ति और विचाई योजनाओं का तिर्माण, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि क॑ लिए 
विभिन्न कारखादो की स्थापना और समग्र उत्पादन से वृद्धि के लिए विद्युत एव 
शक्ति तया यातायात एवं सचार साधनों का विकाक्ष करना आवश्यक है और इसके 
लिए पूँजी आवश्यक है । रिचार्ड टी गिल के अनुसार “पूँजी-सचय वर्तमान ग्रुग मे 
निर्घत देशों को घनवान बनाने ग्रौर श्रौद्योगिक युय का प्रारम्भ करने वाले कारकों 
मे से एक प्रमुख कारक है ।” 
अत पूँजी-निर्माश के लिए बतंमान उपभोग को कम करके बचत मे वृद्ध 
करना आवश्यक है ) तत्पश्चाद्‌ बैंक, बीमा कम्पनियों आदि वित्तीय संस्थाओं के 
द्वारा इस वचत को एकत्र करके विनियोगकर्त्ताओ के पास पहुँचाया जाता है। 
इसके बाद पूंजी-तिर्माण के लिए आवश्यक है कि इस बचत को विनियोग करके 
नई पूंजीगत वस्तुप्रो का निर्माण किया जाएं। अद्धं-विकसित देशों मे पूंणी की 
प्रत्यन्त कमी रहती है और पूंजी का यह अभाव उसके विकास मे प्रमुख बाधक तत्त्व 
बन जाता है । झत आथिक विकास के लिए आवश्यक है कि इनमे पूँजी-निर्माण 
की दर बढ़ाई जाए। इसके लिए यह जरूरी है कि राष्ट्रीय श्राय मे बूद्धि की जाए, 
बढी हुई आय में से श्रधिक बचत की जाएं एवं उसे चिनियोजित किया जाए जैसा कि 
भ्रो पाल प्रलबर्ट ने लिखा है, “प्राथिक विकास की उच्चतम दरें झ्राम तौर से उन्ही 
देशो मे वायी गई है जहाँ उत्पादन के बिनियोग के लिए ग्रावढित अनुपात प्रपेक्षाकुत 
ऊँचा रहा है ।” किन्तु यदि घरेलू पूँजी निर्माण झावश्यकता से कम हो तो विदेशी 
पूंजी के द्वारा भी आर्थिक विकास से योग लिया जा सझता है। भारत जैसे पर्द्ध- 
विकसित देश झपनी वचत (52४08) और निवेश [[9४6570९0!) की मात्रा 
बढाकर तथा तिजी पूंजी (00०८४०७०८ 0फ्रपढ) की कमी को विदेशी परूजी 
(07८४9 (७७॥9) से पूरी करके आथिक विकास के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। 
4. तकनीकी ज्ञान (0थाां८आ] ६9०७॥९१४९०)-- विभिन्न देशो के झाधिक 
विकास में तकनीकी ज्ञान भी बहुत महत्त्वपूर्ण हे। तकतीवी ज्ञान का अभाव एक 
प्र्ड-विकसित्त देश के मार्ग मे बडी बाघा उपस्थित करती है और तकनीकी ज्ञान का 
विस्तार और उत्पादन की नई-नई प्रविधियो की खोज उत्पादन की मात्रा मे वृद्धि 
गुणो में श्रेष्ठता और मूल्यों मे न्यूनता के द्वारा आधिक विकास मे प्रत्यक्ष सहायता 
करती है । डब्ह्यू ए एल्टिस के अनुसार, “तकनीकी ज्ञान की प्रगति को ऐसे नवीन 
ज्ञान के रूप मे परिभापित कर सकते हैं जिसके कारण या तो वतंमान वस्तुएँ कम 
लागत पर पैदा की जा सके था नई वस्तुओ का उत्पादन हो सके(” इस प्रकार 
तकनीकी ज्ञान के द्वारा वस्तुओं का मूल्य कम किया जा सकता है, उनके गुरयो मे 
विध्तार किया जा सकता है, विभिन्न प्रकार की नई वस्तुओ का उत्पादन किया जा 
सकता है, पदार्थों के विभिन्न उपयोग किए जा सकते है, नवीन साधनों का पता 
लगाया जा सकता है इसके कारण माँग मे बुद्धि, बाजार में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि 
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झौर अन्दत झाथिक विकास होता है | उत्पादन की तकनीक मे सुधार करके या 
नवीन प्रतिनिधियों शा उपयोग करके ही अछे-विकसित देश अपने कृषि व्यवसाय का 
'झिकास कर सकते हैं। भारत मे 3/4 जनसख्या हृषि पर निमर होते हुए भी 
खाद्यान्नो की कमी और कृषि की दशा शोचनीय है | इसका गरुर्य वारणण कृषि कौ 
घ्रस्परागत विधियों का अनुसरण करना है। ऐसे देशो के आाथिक विकास के लिए 
कृषि का बिकास ग्रत्यन्‍ आवश्यक है झलर वह उपलब्ध तकतोकी ज्ञान के पूर्ण 
उपयोग और उसमे दृद्धि करके ही प्राप्त कियाजा सकता है। इसी प्रकार अर्द्ध- 
विकसित देशों में खनिज व्यवस्गय, मत्स्य पालन, उद्योग-धन्घा पश्रादि में भी 
परम्परागत तरीको का ही उपयोग किए जाने दे! कारण ये पिछडी हुई अवस्था में 
रहते हैं। इनके विकास के लिए अध्ययन, अनुसधान द्वारा तकनीकी ज्ञान में वृद्धि 
सथा उत्पादन में उपयोग आवश्यक है । 
क्रेबल अ्रद्ध-विकसित देशो के लिए ही तकनीकी ज्ञान का महत्त्व नहीं है, 
बल्कि विकसित देशो क विकास मे भी इसका उपयोग अत्यन्त महस्त्वपूर्य है। इन 
देशो मे नवीन प्रविधियों के सहारे ग्रपने प्राकृतिक साधनो का पर्याप्त विदोहन करके 
तथा श्रम्रिकों की कार्यक्षमता बढा कर धुत झ्रायिक विकास किया है । इन विकसित 
देशों को भावी ग्राधिक वृद्धि के लिए भी तकनीकी ज्ञान का विशेष महत्व है। 
डब्ल्यू ए एल्टिस के मतानुसार, “इसकी (पूण रोजगार बाले देश की) वृद्धि दर 
#चुनियादी रूप से तकनीकी प्रगति और जनसख्या मे वृद्धि पर तिर करती है | कोई 
भी नीति जिससे तकनीकी प्रगति होती है, वृद्धि की दर को बढाती है !” इसी प्रकार 
रिचार्ड टी गिल का संत है--“प्राथिक विकास अपने लिए महत्वपूर्ण पौष्टिकता 
मवीत विचारो, झ्ाविष्कारों, विधियों और तकनीकों के स्रोतों से प्राप्त करता है 


जिसके ग्रभाव म चाहे झन्य साधन कितने ही पक्ष भे हो, आधुनिव विकास झविवार्य 
रूप से असम्भव था ।! 


आशिक विकास की प्रक्रिया मे तकतीकी ज्ञान के विकास और उपभोग का 
जहाँ इतना ग्धिक महत्व है वहाँ दुसरी ओर थे देश इस क्षेत्र मे अत्यन्त पिछड़े हुए 
हैं । पही नही, ये देश ज्ञात, विज्ञान और तकनीक के विकास के लिए अध्ययत, 
झनुसघान प्रादि पर अधिक घन व्यय नही कर पाते, किन्तु इनके समक्ष बिकसित 
देशो द्वारा अपनाएं गए तकनीकी ज्ञान का कोष होता है जिसे अपने देश की 
परिस्थितियों के अनुसार प्रयुक्त करके ये देश अपने यहाँ आर्थिक विकास क्र सकते 
हूँ । वस्तुत भारत जैसे अरद्धंविकासित देश, विकापस्तित देशो में ग्रा्जित तकनांके आर 
_ अविधियों मे झपनी परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करके उत्पादन पे बृद्धि 
करने में लग्न हूँ ॥ 
डब्ल्यू ए एल्टिस वे अनुसार तकनीकी ज्ञान मे वृद्धि दो प्रकार की होती है। 
जिस तकनीकी प्रयति का नई पूंजी के अभाव मे विदोहन नहीं किया जा सकता उसे 


* *8990०१६७' त्तकनीक्ी प्र्गत कहते हैं तथा दुंसरी प्रकार की १08०फ्र0०वाल्सो 


0329 अग्रधि वहलाती है जिसका बिना नवीन पूझी के ही विदोहन क्रिया जा 
सकता है। 
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अत आपिक विकास में तकतोड़ी ज्ञान एक महत्वपूर्ण सावन बन गया है। 
एल्टिस के अनुस्तार “तकतीऊी प्रगति सम्भवतः आशिक विकास को सम्भव बनाने 
बाला महत्ववूर्ण साधन है ॥” कप 

5. साहती एवं नव-प्रवर्तन (झम्नश्थप्रश्ाध्या श्रणऐं [प्ा0क्‍थव००)--नए 
आ्राविप्कार और तकनीकी ज्ञान आयिक विकास मे, उपयोगी वही हो सकते जब तक 
कि इतका ग्राथिक रूप से विदोहन नहीं क्रिया जाए या उत्पादत में उपयोग नहीं 
किया जाए । रिचार्ड टी. गिल के अनुसार “तकतीऊ़ी ज्ञान आर्थिक हृष्टिकोणश से 
प्रभावपूर्ण तभी होता है जबकि इसका नव-प्रदर्तन के रूप मे प्रयोग दिया जाएं जिसकी 
पहल समाज के साहसी या उद्यमऊर्तता करते हैं ॥” श्री याले ब्राजत के मतानुप्तार, “व 
तो आविप्कार की योग्यता और न केवल आविष्कारक ही आथिक विधि का उत्मादत 
करते हैं पा उस विधि को कम मितव्ययतापूर्ण विधियों के स्थान पर प्रयुक्त करते 
को तैयार करते हैं ।” किसी आविष्कार या उत्पादन की नवीव तकनीक की खोज के 
पश्चात्‌ भी ऐसे व्यक्ति की झ्लावश्यकवा होती है जो दुरदर्शी होता है, जिसमे आात्म- 
विश्वास होता है प्रौर जो इसे उत्पादन मे श्रयुक्त करता है जिससे उत्पादन मे वृद्धि 
या इसकी लागत मे कमी होती है १ तत्वश्चात्‌ यह्‌ तकनीकी ज्ञान या आवरिप्कार 
उपयोगी सिद्ध होता है। ऐसे व्यक्तियों को 'साहसी' और उत्पादन मे उप्तके नवीन 
विधियों के प्रयोग को 'नव-प्रवतंन' कहते हैं । शुम्प्रीटर के अनुसार, “नव-प्रवत्तंव का 
आ्राशय कसी भी सृजनात्मक परिवर्तत (टाथ्थ7० 0078०) से है।” इस 
सम्बन्ध प्राथिक क्रियाओं के किश्ली भी पहलू त्े हो सकृता है। उत्सादन मे इसके 
उपयोग का परिणास झाथिक विकास होता है | इस प्रकार आयिक विकास में नव- 
प्रवर्तन भौर उद्यमी एक महत्त्वपूर्ण घटक प्रमाणित होते हैं। प्रश्चिद्ध अर्थशास्त्र 
शुम्पीटर का विश्वास था कि साधनों की बुद्धि से भी बड़ कर ये ही वे घटक है जो 
झ्राथिक विकास की कुज्जी हैं क्योकि ग्राथिक विकास वर्तमान साधनों को नवीन 
विधियों से प्रयुक्त करने मे निहित हैं। प्रो याले ब्राजन के अनुसार भी “ग्राथिक 
विकास उद्यम या साहस के साथ इस प्रकार सम्बद्ध है कि उद्यमी को उन व्यक्तियों के 
हूप मे परिभाषित क्रिया गधा है जो नवीन सयोगो' का सृजन करते है।" के ई. 
थोल्डिग के अनुसार, “आर्थिक प्रगति की समस्याओं में मे एक व्यक्तियों को नब- 
प्रवतंक” बनने को प्रोत्साहन देने की है ॥/ 

क्लेरेन्स डानहोफ ने उद्यमियों को निम्न श्रेणियों मे विभाजिव किया है-- 

। नब-प्रवेंक उद्यमी ([770१बगाड़ दिवाब्काराध्प्रा5 )ैजो आकर्षक 
सम्भावनाओ्रों और प्रयोगों को सर्वप्रथम कार्य रूप मे परिस्यत करते है । 

2. अनुकरण करने वाले उद्यमी (वरग्राशाए८ छशाा८ए7९॥९००७) जो सफल 
नव-अवर्तनों को ग्रहण करने को प्रस्तुत रहते हैं। 

3. 'फेबियन' उद्यमी (छ4ऐः॥॥ 5&70फ़श्शटाा5 ) बड़ी सावधानी से उस 
समय ही नव-ग्रवर्तन को ग्रहण करते हैं जब यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा नही 
करने पर उन्हें हानि होगी । 
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4 ड्रान उद्यमी (70॥8 शाध्रध्णाल्राध्पा5) जो भत्य समान उत्पादको 
की श्रपेक्षा अपनी झआब कम होने पर भी उत्पादन से परिवर्तेन नही करते । 

अब स्पष्ट है कि विभिय देशों के द्यायिक विकास मे उद्यमी और नव-प्रवर्तन 

[*इहत्त्तपूण ताषत हैं, किन्तु श्रद्ध-विकसित देशो में इन उद्यमियों की कमी रहती है । 

इन देशो में विशिज्न उत्पादन क्रियाश्रो को पअ्रपनाए जाने के विस्तृत क्षेत्र रहते हैं 
जिनके विदोहन हेलु उद्यम्रियो की झ्रावश्यकता होती है । स्वदेश में योग्य साहसियो की 
कमी रहती है जितकी पूलि विदेशों से उद्यम का आयात करके की जाती है । 
प्रजातान्त्रिक पद्धत्ति वाले देशो मे अधिकाँश निजी उद्यमी होते हे जबकि समाजवादी 
देशो मे समस्त श्राथिक क्रियाएं सरकार द्वारा सचाचित की जाती है । श्रव स्वतत्त्र 
काध-व्यवस्थाओ मे भी ये आधिक शियाएँ सरकार द्वारा सचास्नित की जाती हैं वयोदि 
लिजी उद्यप्तियों मे बाँछनीय आथिक विकास की श्राशा नहीं की जा सकती, प्रत 
सरकार प्राधिक फ़ियाओ्रो मे रद्यमी के रूप मे सम्मिलित हो रही है। मारत में 
प्रव्र्षीय गोजनाओं डरा देश के क्राथिक विकास मे निजी उद्यमियों के साथ-साथ 
सरकार ने भी कोई उद्योभ व्यवसाय स्थापित किए हैं। विदेशी उपक्रमों का भो लाभ 
उठाया जा रहा हू | 


6 साठन (0/.8५भ5७४०/)--आधिक विकास या एक प्रमुख तत्त्व उचित 
व्यवस्था या सगठन हू। वौंछनीय भ्रति से झाथिक विकास के लिए यह आवश्यक है 
कि भ्राधिक एवं झन्य क्रियाएँ उचित्य ढय से सग्रित की जाएँ । उत्पादन वृद्धि के लिए 
!(त्पादत के झायवों मे बुद्धि ग्रावश्यक है, किन्तु यदि समाज बिना उत्पादन कमी तकनीन' 
प्रौर समठत मे परियतद विए लेबल उत्पादन के साधनों मे वृद्धि करमे पर ही पुर्णंत 
लिर्भर रहता रा पिले दो सौ वर्षो मे हुए श्राथिक विकास का होना कठिन था । 
जिस किसी भी देश में श्राधिक विकास हुप्ला है उसका यह एक प्रमुख लक्षण रहा है 
कि कुल उत्पादन बुद्धि उससे अधिक दीज़ गति से हुई है जो उत्पादन के साधनों मे 
हुई है प्र्यात्‌ इसका श्रेय उत्पादन के साधदों के उचित संग्रठन को है । बजर भूमि 
को हृषि योग्य बनाना उससे विचाई की व्यवस्था करता, अ छे खाद, बीज एक यत्त्रो 
का उपयोग करना, देश के खनिज, वन, जल एवं शक्ति के साधनों तथा मानव शक्ति 
का उचित उपयोग और विश्स करना, उद्योगों का उचित पैभाने तक विस्तार करना, 
विशिष्टीकरण ग्रादि ग्राथिक सगठन से सम्बन्धित ऐसे प्रइन हैं जिनमे सुधार से झ्ाधिक 
विकास वो गति मिलती है। प्रो पी आर पी डॉब के कथतानुसार "आधिक 
विकास की समस्या मु्यत पित्तीय समस्या नहीं है वल्कि आर्थिक सगठझत व व्यवस्था 
मी समस्या है |” 

इस अकार आधिक विकास को प्रभावित करने थाले तत्त्वो मे उत्पादन के 
साधुतो के उपयोग के तरीको में परिवर्तत का भी महत्त्वपूर्ण स्थान हैं । इस भप्रगार 
का एक परिवर्तन या सगठन से सम्बन्धित एक तत्त्व उत्पादन के पैमाने और विशिष्टो- 
करण मे चृद्धि है। श्रो रिया टी गिल ने तो उत्पादन के पैमाने भ्लौर विशिष्टीकरण 
घुद्धि को ग्राथिक विकास का प्राकृतिक, सासदी4 साथव ओर पूंजी के सचय 


ह 
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के समान एक अलग ही कारक माना है । वस्तुत. बड़े पैसाने पर उत्पत्ति (स्म8० 
$८486 ए7080०707) , श्रम विभाजन [0शञआंण। | !.89०घ7) गलौर विशिष्टीकरण 
(596८४१2४(00) झ्राथिक विकास मे अत्यन्त सहायक है । बड़े पैमाने के छत्पादत 
से आन्तरिक और बाह्य मित्तव्ययिताएँ प्राप्त होती हैँ जिससे बड़ी मात्रा में सस्ती; 
वस्तुओं का उत्पादन होता है। अधिक विकास के लिए आवश्यक कुल विशास सामग्री 
का निर्माण भी विस्तृत पैमाने के उल्तादन पर ही सम्भव है। श्रम-विभाजन 
उत्पादकता मे वृद्धि करता है। प्रथेशास्त्र के जनक स्वय एडम स्मिथ के अनुसार, 
“श्रम की उत्पादक शक्तियों में सर्वाधिक सुधार श्रम-विभाजन के प्रभावों के 
परिणामस्वरूप हुआ प्रतीत होता है ।” जैसा कि रिचार्ड टी. गिल ने बतल्षाया है, 
“अर्थव्यवस्था को व्यक्तिगत कुशलता या विशेष प्रादेशिक या भौगोलिक लाभो का 
उपयोग करने के योग्य बना कर, वृद्धिमान विशेषज्ञता का विकास करके, उत्पादन 
का अप्रेसापीकरर और यस्त्रीकरण को सुविधाजनक बना कर, उद्योगो के सम्रठत में 
इस प्रकार के परिवर्तेत आथिक विकास मे शक्तिशाली योगदान देते है ।” 

अद्धं-विकसित देशो मे श्राथिक विकास के लिए अनुकूल झ्राथिक सगठत नहीं 
होता । उत्पादन छोटे पैमाने पर बहुधा कुंटीर और लघु उद्योगों के द्वारा होता है । 
अम-विभाजत और विशिष्टीकरएण का अम्राव होता है क्योकि वाजारो का विस्तार 
सौमित होता है और बहुधा उत्पादन जीवम-निर्वाह के लिए किया जाता है वितियम 
के लिए नहीं । व्यावसायिक संगठन के विभिन्न विकसित रूपो जैसे सयुक्त पूंजी कम्पती 
सहकारिता झादि का ग्रभावपूरं उपयोग नही हो पाता है । श्रतः ऐसे ग्रद्धं-विकसिद्व& 
देशों के ग्राथिक संगठन में उचित परिवतंन अपेक्षित है। भारत मे भी इस और 
प्रयास किया जा रहा है। विस्तृत पैमाने पर उत्पादन, श्रम-विभाजन, विशिष्टीकरण 
आदि बढ रहे हैं । लघु उद्योगों का भी पुनगंठन किया जा रहा है । सयुक्त-पूजी 
कम्पतियाँ, सावंजनिक निगम (?प्र.0० ९०79०7४०७॥5) और सहकारिता का क्षेत्र 
विस्तृत द्वो रहा है । 

7, राज्य की नीति (5/॥6 एणांट )- विभिन्न देशों के झाथिक विकास 
का एक महत्त्वपूर्स तत्त्व उपयुक्त सरकारी नीति है। झाधथिक विकास के लिए स्व- 
प्रथम ल्लावश्यकता राजनीतिक स्थिरता, आन्तरिक और बाह्य सुरक्षा तथा शान्ति है। 
बिना स्थिर सरकार के ब्राथिक विकास असम्भव है। इसके साथ ही आधिक विकार 
के लिए यह भी आवश्यक है कि सरकार आथिक विकास के उपयुक्त नीति अपनाए । 
यद्यपि भ्राचीन काज्न मे राज्य का क्षेत्र सीमित था. क्रिन्तु आधुनिक सरकारें ऐसे बहुत 
से झधिक कार्य स+भ्पन्न करती हैं जिनका प्रत्यक्ष और प्रप्रत्यक्ष रूप से आथिक विकास 
पर प्रभाव पड़ता है। यदि किसी देश क्री सरकार ऐसी है जो आर्थिक विकास मे ५ 
रुचि नही रखती और उसके लिए ग्रयत्त नही करती तो उस देश के आशिक विकास 
बी कोई सम्भावना नहीं है। इसके विपरीत यदि क्रिसी देश की सरकार झआधिक 
विकास के लिए रुचि रखती है और प्रयस्त करती है तो अन्य बाते समान रहने पर 
भी उस देश के झ्रोधिक विकाम्न की गति अधिक होती है। प्रो डब्न्यू. ए. लेविस का 
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कथन है कि कोई भी देश बुद्धिमान सरकार से सक्रिय प्रोत्साहन के अभाव मे आधिक 
घिकास नही कर सवा है। 

श्रद्धा विकसित देशो मे पूंजी, कुशल श्रम, तकतीकी ज्ञान का अभाव रहता है 
इन देशों मे विकास के लिए यातायात और सन्देशवहन के साथन, शक्ति के साधना 
नवीन तकनीक ग्रादि का विकास करना होता है तया इस प्रकार की कर नीति, मूल्य 
नीति मौद्विक नीति राजकोषीय नीति, विदेशी व्यापार नीति, औद्योगिक नीति, श्रम 
नीति, भ्रपनानी होती है जिससे विकास के लिए आवश्यक वित्तीप साघन वपलब्घ हो 
सके, लोग पूँजी की बचत और विनियोजन को प्रोत्काहत वें, देश मे आवश्यक उद्योगो 
की स्थाएता हो सके, विकास के लिए ग्रावश्यक देशी और विदेशी कच्चा माल, यस्त्र- 
उपकरण उपलब्ध हो सके, विदेशों से आवश्यक साज-सज्जा मगाने के लिए पर्याप्त 
विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके, कुशल जनजशक्ति का सृजन हो सके । यही नहीं श्र्द- 
विकसित देशो मे विनियोजन के कृछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ निजी उद्यमी पूँजी 
विनिधोजन नही करते या जो प्रथव्यवस्था मे महत्यपूर्णा स्थान रखते है, ऐसे क्षेत्रों 
में सरकार को स्वय प्रत्यक्ष रूप से उद्यमी का कार्य करना पड़ता है । झाथिक विकास 
का आशय देण के वतेमात और सम्भाव्य साधनों का इस प्रकार उपयोग करना है जिससे 
अधिकतम उत्पादद हो और अधिकतम लाभ हो । यही कारण है कि आज विश्व के 
समस्त भ्द्धं-विकसित देशों से ग्राथिक विदगस का कार्य सरकार द्वारा एक योजनावद्ध 
तरीके से सचालित किया जाता है जिप्तमे सरकार का उत्तरदायित्व और भी ग्रधिक 
बढ जाता है । नियोजित त्र्थव्यवस्था चाले देशो मे सरकारी क्षेत्र (?ए०७ 5९९०) 
का विस्तार होता जाता है । अर्द्धं-वेकसित देशो के भ्राथिक विकास में सरकारी 
नोति का महत्त्व भारत के उदाहरण से पूर्णंत स्पप्ट हो जाता है जिसने सरकार द्वारा 
सिमित पंच्रवधिय योजनाओं के द्वारा पर्याप्त आधिक विकास किया है | 

8. सस्‍्याएँ (9750(0४0००७५$) --प्राधिक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण 
भी आवश्यक है । इसके लिए न केवल आशिक सस्याएँ ही अपितु राजनीतिक, सामाजिक 
सांस्कृतिक, मनोबैज्ञातिक और पामिक वातावरण, मान्यताएँ एवं सस्थाएँ इस प्रकार 
की होनी चाहिएं जो विकास को प्रोत्साहित करे । राष्ट्रसथ की समिति रिपोर्ट के 
अनुसार, “उपयुक्त वातावरण की अनुपस्यिति में आशिक प्रगति प्रसम्भव है । आधथिक 
विकास के लिए श्रावश्यक है कि भनुध्यो मे प्रगति की इच्छा हो और उनकी सामाजिक 
आर्थिक राजतीतिक एवं चैघानिक मस्थाएँ इस इच्छा को क्रियाम्वित करने मे सहायक 
हो !” प्रोफ़ेप्तर पार्ल अलबर्ट के सतानुस्तार, किसी भी आधथिक विकास के लिए 
अनिवायें शर्त इसकी सम्यता में लोच होने के साथ-साथ दसके समाज और 
अर्थ-व्यवस्था की सरचना परिवर्तन की सस्भावताओ के लिए खुली हो "४००: प्रशथिक 
विकास के लिए घनात्मक प्रेरणा एक ऐसी सम्यता है जो अपने मूल्यों (शव्यं००५) मे 
भौतिक समृद्धि को उच्च प्राथमिकता देती है ॥” इसी प्रकार के विचार हरमन फाइनर 
न भी प्रकट किए हैं, “वर्तमान सन्दर्न में 'वातावरण' का क्या आशय हो सकता है ? 


इसका भ्र्य जीवन निर्वाह स्तर मे उन्चता की इच्छा की उपस्थिति है जो अन्य मुल्यो 
की अपेक्षा उच्च प्राथमिकता रखती है ३" 


]02 भ्राथिक विकास के सिद्धान्त 


इस प्रकार स्पष्ट है कि आथिक विकास में जनता के जीवन स्तर को उच्च 
बनाने की इच्छा एक चालक शक्ति (४०४४० ९०७०) है जो उस देश को संस्थाओं 
पर निर्भर रहती है | जहाँ भारत जैंसी जमीदारी या जागीरदारी प्रथा प्रचलित होगी, 
जिसके कारण कृपको के परिश्रम द्वारा उत्पन्न कमाई का उपयोग शोपण द्वारा 
जमीदार और जागीरदार सोग करते हों, वहाँ कृषक की श्रधिक परिश्रम की प्रेरणा 
समाप्त होगी और कृषि का द्वुत आर्थिक विकास नही हो सकेगा ॥ इसके विपरीत जहाँ 
लोगो को श्रपते प्रयस्नो का पूरा प्रतिफ्ल मिलने की व्यवस्था होगी, बहाँ लोगो को 
श्रधिक परिश्रम की प्रेरणा मिलेगी और झ्राथिक विकास होगा । 
अर्द्ध-विकसित देशो मे कई सस्थान ऐसे होते हैं जो आधिक पिकास में 
बाघक होते हैं । भू-धारणए की श्रतिगामी प्रणात्रियाँ, सयुक्त-परिवार प्रथा, जाति-प्रया, 
उत्तराधिकार के नियम, स्त्रियों की स्थित्ति, भूमि का मोह, सविदा ((०॥7४०५) 
फी अपेक्षा स्तर (50800$) पर निरमरता, अ्रधविश्वास, परम्परागत रूढ़िग्रस्तता, 
व्रामाजिक प्रपव्यय, परिवर्तत के प्रति असहिष्णुता, आध्यात्मिक हृष्टिकोण कुछ 
धामिक भावनाएँ श्रादि आर्थिक विकास को हतोत्साहित करते है | ये सस्थाएँ झ्थिक 
विकास के लिए श्रावश्यक परिवर्तत' को कठिन बताकर झ्राथिक विकास में बाधा 
उपस्थित करती है । भ्रतः भ्रद्ध-विकसित देशो भे उत धामिक एवं सामाजिक सस्थाओं 
में इस प्रकार परिवर्तत करना चाहिएं और नवीन सस्थाओं का निर्माण किया जाना 
चाहिए जिससे आयिक विकास मे सहायता मिले । इन देशो की सामाजिक संस्थाग्रों 
में विकास के लिए ऋन्‍्तिकारी परिवर्तनो की श्रावश्यकता है जो वैधानिक तरीकों से 
ग्रा शिक्षा का प्रचार करके या उच्च जीवन की इच्छा जाग्रत ऋरके की जाती 
५ 
सक्षेप मे किसी देश के भ्राथिक विकास में उन सस्थाओ का बहुत महृत्त्वपुर्णो 
स्थान होता है जो देशवासियों मे मितोपयोग की इच्छा, भौतिक समृद्धि की झाकाँक्षा, 
प्राथिक लाभ के ग्रवसरो को प्राप्त करने की ग्भिलापा जाग्रत करती हो । 
9. प्रस्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ--आधिक विकास का एक महत्वपूर्ण निर्धारक 
तत्त्व गन्तर्राप्ट्रीय परिस्थितियाँ है । झ्ाधुनिक भनन्‍्तर्राष्ट्रीय परस्पर-निर्मरता के युग 
में दूसरे देशों के सहयोग के बिना आथिक विकास की वात ही क्‍या, कोई भी देश 
जीवित नही रह सकता । यदि कोई देश दीर्धकालीन युद्ध मे सलग्त है तो उसका 
भ्राथिक विकास अस्म्भव है| ग्रद्धं-विकसित देशो के झ्राथिक विकास में नो अनुकूल 
बाह्य परिस्थितियों का भी महत्त्व होता है | इन देशो मे पूंजी का अभाव होता है 
जिसे विदेशों से प्रनुदान, ऋणा एव प्रत्यक्ष विनियोग द्वारा प्राप्त किया जा सकता 
है जो निजी और सार्वजनिक दोनो प्रकार का हो सकता है । इन देशो मे दकनीकी 
ज्ञान का भी भ्रभाव होता है जिसे विकसित देशों मे देशवासियों के प्रशिक्षण या 
विदेशियों की सहायता द्वारा पूरा किया जाता है। झ्राथिक विकास के लिए कृषि 
झौर झौद्योगिक विकास आवश्यक है । कृषि के विकार के लिए उवेरक, प्रौषधियाँ, 
सत्रोपकरण तथा विशाल सिचाई योजनागो के लिए भ्रावश्यक सामग्री विदेशो से प्राप्त 


आपिक विकाप्त के प्रमुख ठत््व एव डेनिसन का अध्ययन ॥03 


करनी होती है। झौद्योगीकरण के लिए कच्चे माल, मशीतो आदि का भारी मात्रा 
में झायात करना पड़ता हैं जिसका झुगवान निर्यातों मे वृद्धि द्वारा अजित विदेशों 
मुद्रा के द्वारा करना होगा है । यह काय तभी पच्छी प्रकार से सम्पन्न हो सकता है 
जबकि अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण सद्भावनापूर्णं हो, सम्बन्धित देश का विदेशों से 
अधिकाधिक मैत्रीपूर्णा राम्बन्ध हो और वे उस देश के आरथितर विकास में पर्याप्त 
सहायता देते हो । यदि एक देश दीवँकालीत युद्ध मे सलगन हो तो उसके ग्राथिक 
परिकास की सम्भायनाएँ अत्यन्त क्षीण होगी । अढः अनुकूल बाह्म परिस्थिति, श्राथिक 
विकास का एक प्रभावशात्री तत्त्व है ! 


झाविक्ष विशास के कारक प्रौर उनकी सापेक्षिक देन 
(९५४४७ ए०्राराफ्कणा ५ 67०ण॥ एश९७ण५७) 

सब कारल परस्पर सम्बन्धित होते है और एक की वृद्धि से दुसरे का विकास 
हाता है। उदाहरणार्थ, यदि प्राकृतिक साधत झ्रधिक होगे तो उत्पाद अ्रधिकर होगा ॥ 
पूँजी का तिर्माए अधिक होगा जिसको विनियोजित करके आझाव में वृद्धि की जा 
सकेगी । श्राय मे इस वृद्धि के कारण मानवीय्र साधतो का विकास होगा, अध्ययत 
एवं अनुसंधान पर अधिक घत व्यय करके तकरीकरी ज्ञान का विक्ञास किया जा सकेगा 
और सरकार भी आथिक विकास के उत्तरदायित्व को अच्छी प्रकार निर्वाह कर 
सकेगी। इसी प्रकार यदि देश मे स्थिर सरकार है जो आथिक विकाप्त के अनुरूप 
नीतियों को अपनात्ी है तो देश के प्राकृतिक साधते! का विवेशयूरा उपभोग किया 
जा सकेगा । देश मे विकास के लिए आवश्यक सस्थाओ का सृजन किया जाएगा 
जिससे उत्ादन से बृद्धि होगी और पूंजी-विर्माण की गति बढेगी। इसी प्रकार देश 
में विकप्तित जनशक्ति होगी तो अपनी योग्यता और परिश्रम से प्राकृतिक साधनों का 
अच्छा विदोहन फर सकेगी । यदि पूंजी की पर्याप्तता होगी तभी प्राकृतिक साधनों 
और नवीन तकनीकी ज्ञान का उचित उपयोग क्रिया जा सकेगा ) यदि सग्ठने या 
व्यवस्था अच्छी होगी तो उत्पादत के साघनो-अ्रम, पूँजी, प्राकृतिक साधनों का उचित 
और लाभप्रद उपयोग किया जा सकेगा और उनकी उत्पादकता मे वृद्धि होगी । इसी 
प्रकार यदि देश मे स्थिर, ईमानदार झौर विकास-नीतियो को झ्पनाने वाली सरकार 
होगी झौर प्राकृतिक साधनों के विकाम की पर्माप्त सम्भावताएँ होगी तो विदेशों से 
प्रधिकाधिक सहायता उपलब्ध हो सकेगी । 


वक्त ब्रशिफा सिकात के उपरोक्त समस्त कारण परस्पर सम्बा्बित हैं तौर 
समान रूप से भ्रावश्यक है। एक के ग्रभाव में अन्य का महत्व कम हो सकता है। 
उदाहरण, यदि देश से प्राकृतिक साघनो का प्रभाव है तो भ्रन्प घढक कितते ही 
सम्यक्त हो, आरथिक विकास सीमित ही होगा । जापान, स्विट्नरलैण्ड आदि देखे के 
प्रतिरिक्त समक्तत विकसित देशो में प्राकृतिक साधनों का आथिक विकास मे अत्यधिक 
बोगदान रहा है । भूतकास में ग्रायिक विकास मे प्राकृतिक शाघनों को देस क्रितती 
महत्वपूर्ण रही है, इसके बारे मे भो रिचार्ड दी गिल ने लिखा है, "पश्चिमी सम्यता 
का अधिकाश् इतिहास भरुमि और साथनो के अविप्रहण के सत्दर्म मे लिखे हे 
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सकता है | इसके अनिरिक्त श्राधुनिक विश्व के सर्वोच्च जीवत-स्तर पाले देश कनाडा 
और अमेरिका मे श्राथिक विकास कौ प्रक्रिया तवा नवीन साधनों की खोज और 
उपयोग दोनो साथ-साथ होते रहे ।” इस प्रकार भूतकाल में प्राकृतिक साधनों की 
देन महत्त्वपूर्ण रही है, किन्तु इनका भविष्य में क्या महत्त्व रहेगा, यह अनिश्चित है, 
वयोकि अब समस्त विश्व के हृष्टिकोण से साधनो मे घनी अदछूते क्षेत्र कम ही हैं, 
यद्यपि मानव मे 'नवीन साधनों” के सृजन की क्षमता को भी नजर-अन्दाज नहीं 
किया जा सकता । 
इदधी प्रकार, आथिक विकास में पूंजी की देन भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 
पूंजी के बिना प्राकृतिक साधनों का विदोहन नही क्रिया जा सकता, वर्तमान युगीत 
विशालकाय कारखानो की स्थापना नही हो सकती, श्रम बे उत्पादझृता नहीं बढाई 
जा सकती। सच तो यह है कि आथिक विकास मे पूंजी का योगदान भी कम 
महत्त्वपूर्ण नही है । प्रो डब्ल्यू ए लेविस ने पूँजी-निर्माण को झाथिक विकास की 
एक केन्द्रीय समस्या बतलाते हुए लिखा है, “यह एक केन्द्रीय समस्या है क्योकि 
आर्थिक विकास का केन्द्रीय तथ्य (ज्ञानऔर कुशलता को सम्मिलित करते हुए) 
तीवता के पूँजी सचय है ।” कुछ ग्रथ॑शास्त्री आधिक विकास का सर्वाधिक महत्त्वपूर्सा 
तत्त्व तकनीकी ज्ञान को मानते हैं। वस्तुतः तकनीकी ज्ञान की इतनी अ्रधिक प्रगत्ति 
के विना आर्थिक विकास इस सीमा तक असम्भव होता है । इसी प्रकार कुछ 
अ्र्थशास्त्री नव-प्रवर्तन (890५870॥) और उद्यम (छपटाप्टा5८) को सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण कारक स्वीकार करते हैं। प्रसिद श्रथंशास्त्री शुम्पीटर क्षे अनुसार उद्यमी 
और उनकी नव-प्रवर्तन की क्रियाओं को ही झ्राधिक विकास का श्रेय है। किन्तु 
, भाथिक विकास में उत्पादन के साधनों की उचित व्यवस्था, अनुश्लेल वातावरण, 
विकास की इच्छा को प्रेरित करने वाली सामाजिक सस्थाओ का भी कम महत्व नहीं 
रहा है ( इनके अ्रभाव से भौतिक, मानवीय और वित्तीय साधनों की पर्याप्तता होने 
पर भी उनका सदुपयोग या दुरुपपोग नही होने पर आथिक विकास नही हो पाएगा । 
इसी प्रकार कुछ लोग राज्य की उचित नीति को झआाथिक विकास का मुख्य घटक 
बतलाते हैं। सोवियत रूस और गन्य समाजवादी देशो की उच्च प्राथिक प्रगति का 
बहुत बडा श्रेय वहाँ की विकास के लिए प्रयत्नशील सरकारों को ही है । किन्तु 
वस्तुत इन सब में सर्वाधिक भहत्त्वपूर्णा घटक किसी देश की कुशल, विवेकपूण 
दृष्टिकोण और दृढ सकलप वाली जन-शक्ति ही है . उत्पादन के ग्रन्य कारको जैसे 
प्राकृतिक साधन, वित्तीय सावन, तकनीकी ज्ञान, सगठन, वातावरण, सस्थान, सरकार 
“एवं अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण का निर्मण और विकास मनुप्यो के द्वारा ही किया जाता 
है । डॉ वी. के. आर. वी राव ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि आर्थिक विकास सम्बन्धी 
अध्ययन से पता चलता हे कि पूँजी सचय आर्थिक विकास की मात्रा और गति को 
निर्धारित करने वाले कारकों मे से केवल एक है। नवश्रवर्तेन, प्रबिधि और ज्ञान 
आदि भी उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं जितने यन्त्र और उपस्कर ! दिन्‍्तु ये सब मानवीय 
तस्त्य से बहुत श्रधिक सम्दन्पित है और श्राथिक विकास के लिए अपना कार्य मानवीय 
प्रथत्नो की गहतता औ्रौर गुणों पर इनके प्रभाव द्वारा ही करते है । 
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इस प्रकार यद्यपि कई विचारकों ने आथिक विकास के लिए भिन्न-भिन्न 
कारको का महत्त्व दिया है किन्तु वे समी प्रावश्यक्त और महत्त्वपूर्ण हैं! विकशित 
देशो के आर्थिक विकास का श्रेय किसी तत्त्व को नही दिया जा सकता यद्यपि भिन्न 
भिन्न देशों मे विभिन्न कारकों का कुछ अधिक महत्व हो सकता है। प्रमेरिका के 
आधथिव विकास मे व केवल भौयोलिक दशारो, किन्तु सामाजिक, राजनीतिक सभी 
परिस्थितियों ते योग दिया है। सोवियत रूस के झ्राथिक विकास मे सरकार वा 
योगदान सराहुनीय है ! डॉ भोल्स ने इमलैण्ड की प्रौद्योगिक क्रान्ति का श्रेय वहाँ के 
लोगो की साहस भावना को दिया है। जापाग आदि गे प्राकृतिक साधनों का योगदान 
कम रहा है। भरत आथिक विकास मे किस कारक का अधिक महत्त्व है यह विभिन्न 
देशो की परिस्थितियो, विकारा की झवस्था और विकास की विचारधाराशों पर 
निमर करता है। ये सब कारक परस्पर सम्बन्धित हैं श्रौर उनके महत्व मे विभिन्न 
परिस्थितियों के सन्दर्भ मे ग्रन्तर हो जाता है । अन्त मे हम वो शेपर्ड से सहमत हैं 
जिनके अनुत्तार कसी एक कारक के नहीं अपितु विभिन्न महत्वपूर्ण कारको को 
उचित अनुपात में मिलाने से आथिक विकास होता है। इस सम्बन्ध मे जोसफ एल 
फिशर का यह कथन उल्लेखनीय है कि “प्राथिक विकास के लिए किसी एक विशेष 
तत्त्व को पृथक्‌ करना और इसे ऐसे ग्राथिक विकास का प्रथम था प्राथमिक कारण 
बताना न तो ठीक ही है और न ही विशेष सहायक है। प्राकृतिक साधन, कुशल 
श्रम, भशीतें और उपस्कर, चैज्ञानिक एव भप्रवन्धात्मक साधन एव प्राथिक स्थातीयर रण 
सभी भह्त्वपूर्ण हैं। यदि उन्हे झ्राथिक समृद्धि प्राप्त करनी हैं तो क्षेत्रों और राष्ट्रो 
को इन कारको को प्रभावपूर् ढग से गिवाना चाहिए ।” 
आर्थिक विकास को अवस्थाएँ 
(5/428865 ०९ ॥.९७०ए॥ां८2 570छी) 
विश्व के विभिन्‍न देशों मे आथिक विकास की गति और प्रक्रिया मे पर्याप्त 
अन्तर रहा है । प्रधंशास्त्रियों ने आथिक विकास के ऐतिहासिक क्रम को विभिन्‍न 
अवस्थाझ्रो मे विभक्त करने का प्रयत्व किया ! इस सम्बन्ध मे प्रो रोस्टो का योगदात 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है । ग्रायिक विकास की अवस्था को निम्न श्रेणियों मे 
विभक्त किया जा सकता है-- 
() परम्परागत समाज की स्थिति (9826 ० व्रोबताणा॥ष 5008५), 
[2) स्वय-स्फू्त-विकास से पूर्व को स्थिति (8988 ० 278-0०70705 
०7६०-०१), 
(3) स्वय-स्फूर्त की स्थिति (5886 ० 08-0०), 
(4) परिपकक्‍्वता की स्थिति (9/38० ० /शण्वा५), एवं 
(5) उच्च-स्वरीय उपभोगरो की श्रवस्था (90986 ० ३शै5४-००फण्ययए/एणा ) 
7. ५२म्परामत समाज की स्थिति--प्रो रोस्टो के झनुसार, “परम्परागत 
समाज से झ्राशय एक ऐसे समाज से है जिसका ढाँचा समित्ति उत्पादन कार्यों के 
अन्तर्गत पिज्ञान, भ्रविधि एवं भौतिक विश्व की न्यूटन के पूर्व की स्थिति के आधार 
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पर विकसित हुमा है।” परम्परागत समाज में साथारणतः कृषि और उद्योगों में 
परम्परागत तरीको ये कार्य किया जाता है । यन्‍्वों, विशेषकर शक्तिन्वालित यन्‍्तों का 
सामान्यत उपयोग नही किया जाता । उद्योग अत्यन्त अविकसित अवस्था में पाए 
जाते हैं और सीमित उत्पादन होते के कारण विनिमय व्यवस्था भी सीमित रहती है। 
परम्परागत समाज में राजनीतिक सत्ता प्राय. भू-स्वामियों के हाथ मे केन्द्रित होती है। 
अपनी भूमि की उपज के बल पर ही यह वर्ग आर्थिक शक्ति हृथिया कर समाज के 
भ्रन्य वर्गों पर शासद करने लगता है । कही-कही उद्योग और कृपि मे नवीन पद्धतियाँ 
दिखाई देती है, किन्तु मुलत. सम्पूर्णा आथिक व्यवस्था अविकसित स्थिति में पामी 
जाती है । 

2. स्वय-स्फूर्त-विकास स्रे पूर्व को स्थिति--रोस्टो ने इसे विकास की दूसरी 
अवस्था माना है $ यह अवस्था वस्तुत स्वय-स्फूर-अवस्था (8७९96 ० प७६७-णीं) 
की भूमिका (!श्र्ग४0०) मात्र है। इससे एक ऐसे समाज का बोध होता है जिसमें 
परिवर्तन होने प्रारम्भ हो जाते हैं और समाज-परम्परागत स्थिति से विकलकर द्वितीय 
झवस्था की शोर अग्रसर होने लगता है । समाज को इतनी सुविधाएँ मिलना शुरू हो 
जाती हैं. कि वह आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों को अपना सके, नवीन तकनीकों का 
उपयोग कर सके तथा इनके आधार पर अपने विकास की गति मै तेजी ला सके । 
सारांश मे, जब परम्परागत समाज में पुराने मूल्यों के स्थाग पर नवीन वातावरण को 
प्रस्थापित करने के प्रयास होने लगते हैं तभी 'स्वयं-स्फूत विकास से पूर्व की स्थिति” 
उत्पन्त होती है। इस झवस्था मे बैंकी, बीमा कम्पनियों, व्यावसायिक सस्थाओं प्रादि 
विभिन्‍न आ्ाथिक संस्थाग्रों का झ्राविर्भाव होता है और सम्पूर्ण अर्थ-ब्यवस्था या इसके 
एक बड़े भाग मे चेतना जाग्रत हो जाती है। परम्परागत समाज की सभी अथबा 
अधिकाँश परिस्थितियों मे मूलाधार परिवर्तन होने लगते है। उत्पादन प्रक्रिया मे वाष्प 
अयवा किसी सीमा तक विद्युत्‌ शक्ति का उपयोग होता है तथा वृहत्‌ स्तर पर 
उत्पादन होने के कारण विनिमय का क्षेत्र भी विस्तृत हो जाता है। परिवहन को 
सुगम बनाने के लिए सामाजिक ऊपरी लागतों ($00] 0४८॥8905) का निर्माण 
होने लगता है, ऋषि मे प्रविधिक क्रान्ति [९लाण०६०४ १८४०णा०॥) श्राने 
लगती है तथा अ्रधिक कुशल उत्पादक और प्राकृतिक साधनों के विक्रय से वित्त प्राप्त 
करके झ्रायात मे वृद्धि की जाते लगती है और जहाँ ठक सम्भव हो पूँजी का आयात 
प्रोत्साहित होता है ) इस अवस्था में जो भी परिवर्तन प्रारम्भ होते हैं उनमे विदेशी 
पूँजी और प्रविघि का योगदान मुख्य रहता है । फिर भी इस अवस्था मे झाथिक 
विकास का एक सामान्य क्रम नहीं बत पाता । इसके पश्चातु अर्थ-व्यवस्था स्वयं-स्फूर्ते 
(72॥०-णी) की ओर अग्रसर हो जाती है । 

3, स्वप॑ं-हफूर्ते भ्रवस्था--आधिक विकास की तृतीय अवस्था को रोस्टो ने 
स्वयं-स्फूर्त-अवस्था (8982 ० प्रश/०-०/) की सजा दी है। इस अवरथा को 
परिभाषित करता कठिन है, रेस्टो के अनुसार स्वय-स्फूर्त एक ऐसी अवस्था जिसमे 
विनियोग की दर बढ़ती है और दास्तबिक रूप से प्रति व्यरिह उत्पादन मे वृद्धि हो 
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जाती है तथा इस आ्ररम्भिक परिवतंस से उत्पादन-तकनीकी मे महत्त्वपूर्ण परिवर्देत 
श्रा जाते हैं प्रौर झ्राय का प्रवाह इस तरह होने लग्रता है कि बिनियोगो द्वारा 
प्रति व्यक्ति उल्लादन की प्रवृत्ति बढ़ती रहती है । 

स्वय-स्फू्त-अवस्था मे आधिक विकास कुछ सीमित क्षेत्रों में तीद्र गति से होने 
ज़गता है श्र आधुनिक औद्योगिक-तकनोकफी का भ्रयोग होता है । विकास सामान्य 
एवं नियमित गाते से होने खगता है तथा प्रविधि अथवा पूँजी के लिए देश पर निर्भर 
नही रहता । विकास मार्ग मे आने वाली प्राचीन रूढियाँ एवं बाघाएँ सप्ताप्त हो जाती 
हैं तथा शक्तियाँ प्रघिक शक्तिशाली होकर विकास मे सहयोग प्रदान करती है | तई 
प्रविधियों के माध्यम रे उद्योगो श्र कृषि में उत्पादन बृद्धि वा क्रम स्वयमेब चलता 
रहता है । औद्योगिक विकास की गति कृषि की अपेक्षा स्रामान्यत भ्रधिक तीत्र रहती 
है ! देश की अर्थव्यवस्था दिना किसी बाहरी सहायता के विकास कर सकती है और 
उत्पादन को प्रधिक्तम स्लीमा तक पहुँचाना सम्भव हो जाता है। विनियोग और बचत 
का राष्ट्रीय श्राय में अनुपात 0 प्रत्तिशत या इससे प्रधिक रहता है| कल्याएकारों 
उद्योगों का तीव्र गति से विकास होता है और ऐसे सस्थागत ढाँसे का तिर्माण होने 
लगता है जो घरेलू राघरों से विकास के लिए पूँद्ी एकत्रित करने की क्षमता रखता 
हो । रोस्‍्टो के अ्रनुसार, विकास की इस अवस्था मे शिक्षा तथा प्रविधिक प्रशिक्षण 
के साथ-साथ रेलों, सडको प्रौर सचार वाहन के साधनों का भी विकास हो जाता है। 
भो रोस्टो न कुछ प्रमुख देशो की स्वथ-स्फू्ते-अवस्था की अवधियाँ भी दी हैं-- 





स्वय-स्फूते अवस्था 
अवस्था की अदधि अवस्था को अरधि 

प्रेंट ब्िटन [783-.502 स्स 870-..! 94 
फ्रांस 4830-860 ब्नाटा 896--944 
बेल्गियग 3833--860 बर्घोग्टाईना 3935 

हरा. अमेरिका 3843--860 ड्कों 49357 

जमेंनो 850--.873 भारत 4952 

स्वीडन 4868--890 बोन 952 

जा प्रात 4848--900 





प्रो रोस्टों के प्रनुसार स्वय-स्फूत-प्रवस्था की अ्रनेक' आवश्यक शर्तों भे मुख्य 
ये है--राष्ट्रीय प्राय मे जनसख्या से अधिक वृद्धि, निर्यात मे वृद्धि, मूल्यों में स्थायित्वे, 
यातायात एवं शक्ति के साधनों का विस्तार, मासवीय साधनों का उपयोग, सहकारी 
सस्थापत, पूँजीगत एवं झ्राधारभूत उद्योगों की स्थापना, कृपि-क्षेत्र वी उत्पादकता से 
वृद्धि, कुशल प्रदन्‍्धक और साहसी वर्ग का उदय, सरकारी क्षेत्र मे व्यवसाय झादि । 

4. ८रिपक्वता की स्थित्ि---चौथी झदस्था मे अर्थव्यवस्था परिपक्दता को 
झोर उन्पुख होती है। रोस्टो के शब्दो मे, 'आ्राथिक परिपक्दता को परिभाषित करने 
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की विविध पद्धतियाँ हैं, किन्तु इस उद्देश्य के लिए इसे काल के रूप मे परिभाषित किया 
जा सकता है, जब समाज अपने अधिकाँद साधतों मे आधुनिक तकनीकी को प्रभावपूर्ण 
ढंग से अपनाए हुए है ।” परिषकवता की स्थिति से विनियोग और बचत की दर 
20 प्रतिशत तक पहुँच जाती है । विभिन्‍न नए उद्योगो की स्थापना हो जाती है प्रोर 
देश की अन्य देशो पर सामान्य निर्मेरता समाप्त हो जाती है । आधुतिक प्रविधियों के 
इच्छित उपयोग द्वारा राष्ट्रीय श्राय की बृद्धि का क्रम जारी रहता है । जनसस्या की 
वृद्धि की ग्रपेक्षा आय वृद्धि की दर भ्रधिक हो जाती है | स्वय-स्फूर्ने-अवस्या के प्रमुख 
ज्षेत्रों की सहायतार्थ नवीन क्षेत्रो को प्रोत्साहन मिलने लगता है। रोस्टो के अनुसार 
साधारणतः स्वय-रुफूर्त-अवस्था से परिपक्वता की स्थिति भे पहुँचने मे किसी देश को 
60 वर्ष लग जाते है । परिपक्वता के लिए सभी राष्ट्रो मे एक ही समान नियम, 
विशेषता और प्रकृति का होता जरूरी नही है । अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, जापान, 
रूस आदि देशों ने विभिन्त ढगों से परिपक्वता की अवस्था को प्राप्त किया है । 

5. उच्च स्तरीय उपभोग की झवस्था---विकास की अन्तिम भवस्था उच्च 
स्तरीय उपभोग की अवस्था है । भ्रयम तीत अवस्थाप्रों मे जिन वस्तुप्रों के उपभोग 
को विलामिता माना जाता है, वही वस्तुएँ विकास की इस झन्तिम अवस्था से सामान्य 
बन जाती हैं और सर्व-साघारण जनता उनका उपयोग करने की स्थिति मे श्रा जाती 
है । उच्च स्तरीय अथवा अधिक उपयोग की अवस्या (50888 ण॑ ४४४४ (0०05४प्रगए- 
(०॥) मे श्रौद्योगिक विकास अपनी चरम सीमा पर होने लगता है। भ्रब समाज में 
रहने वाले पूर्ति की अपेक्षा माँग को अधिक महत्त्व देने लगते हैँ । उत्पादन की समस्या 
से ध्यान हटा कर उपभोग की सभस्या और कल्याण की ओर उन्मुख हो जाते हैं । 
उपभोग मे वृद्धि, शक्ति-प्राप्ति के प्रयास, कल्याणकारी राष्ट्र की स्थापना के प्रयास, 
श्रादि के द्वारा भ्रस्पेक राष्ट्र इस अवस्था मे आशिक कल्याण मे वृद्धि करने मे जुट 
जाता है । इससे पूर्व की अवस्थाओ मे उत्पादन की वृद्धि को उपयोग की भ्रपेक्षा 
भ्रधिक प्राथमिकता दी जाती है पर इस अवस्था में उपभोग की वस्तुग्रो की प्राप्ति 
साधारण मूल्यों पर होने लगती है । आथिकः अवस्था के वरिपवव स्तर के बाद 
वास्तविक आय मे सीमान्त ह्ास का उपयोगिता नियम लाग्र हो जाता है श्र भर्थ- 
व्यवस्था को इस स्थिति से उत्पन्त विभिन्‍न समस्याप्रो का सामना करना पडता है । 

अथेशास्त्रियो ने विकास दर का अनेक विधियों से विश्लेषण किया है। एडवर्ड 
डेनिसन ने जिस विधि से इटली, जमंनी, फ्रॉँस, डेनमार्क, नीदरबैण्ड्स, नावें, बेल्जियम, 
इंग्लैण्ड, संगुक्तराज्य श्रमेरिका आदि 9 पश्चिमी देशो की विकास दरो का विश्लेषण 
किया. है, दसमे उत्पादन कारकों के परिखतेको, के झोगदाल, रृण्ण, उव्णएल जे प्रति 
इकाई साधन के परिवततनो के योगदान का पृथकू-पृथक्‌ विवेचन किया गया है | श्रम 
पूँजी, भूमि तथा इनके परिवर्ततो की माप के लिए सर्वप्रथम इन साधनों को असम्भव 
अनुभागों (0००9०॥८॥४७) मे विभक्त किया है, साधन के प्रत्येक अनुभाग की विकास- 

दर मे अ्रंशदान की गाना की है तथा इसके पश्चात्‌ सभी अनुभागो के अंशों के योग 
से प्रत्येक साधन को विकास-दर पर होने वाले प्रभाव को पृथक्‌ से ज्ञात किया गया 
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है। अत से प्रत्येक साधन की विफास-दर को उस साधन के राष्ट्रीय ग्राय के प्रतिफल 
से गुणा किया ग्रया है। यह गुशनफल राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर में उत्त साधन के प्रश 
को प्रकट करता है। इस प्रकार सभी साधनो के राम्मिलित योगदान की कुल साधतो 
की विकास-दर (60ज्ा! ॥6 ए 7009] बिछण गराएएं) की परिभाषा दी है। 

इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम्त डेनिसत ने सन्‌ 909 से 957 की ग्रवधि 
में अमेरिका के अन्तिम विकास के विश्लेपए के लिए किया । भ्रस्तुत अध्ययन में जिन 
9 पश्चिमी देशो को आर्थिक प्रगति का अध्ययन किया गया है उनकी विकास दे 
सन्‌ 950-962 की अवधि मे निम्ताकित प्रकार से रही-- 


(अदठिशत बिखुओं में) 
पश्चिमी जप्रंती 73 
छ्द्बी 60 
फ्रास 49 
नोदरलँण्ड्स व 
डेनमार्क 35 
नार्थे कक 
सयुक्तराज्य अमेरिका 33 
बेल्जियप 2 
यूके. 23 


किसी साधन का प्रति इकाई उत्पादन ग्रे क्या योगदान रहता है, इसे देखने 
के लिए उत्पादन के प्रत्येक सोत के लिए एक भिन्‍त तकतीकी आवश्यक समभी गई । 


इस सन्दर्भ मे ढेनिसत ने प्रत्येक स्रोत के योगदान का निम्न तत्त्वों के श्राधार पर 
विवेचन करने का प्रयास किया है-- 


() साधन झावटठन में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 

(2) पैमाने की बचतें 

(3) पूंजी-सचय का प्रारम्भिक वर्षों मे सन्तुलन 

इसके भ्रतिरित्त प्रयुक्त साधनो (£779]0/०0 १५७५०७:०८३)पर माँग के दबाव 
का जिन अवधियो भे उत्पादन पर विश्वेषकर कृपि-उत्पादन पर प्रभाव रहा है, उत 
भ्रवधियों के ग्रत्तर को दृष्टि मे रखते हुए साधन का प्रति इकाई उत्पादन की विकास 
दर पर जो प्रभाव हआ है उसको भी विवेचित करने का ग्रवत्त किया गया है । 

उक्त स्रोतो के अतिरिक्त भी विकास-दर को प्रभावित करने वाले कुछ स्रोत 
शेष रह जाते हैं--जैसे ज्ञान मे प्रगति (89एण॥०४४ 70 व०ज्ञा०१8०), भोयोगिक 
प्रगति [प6८४॥००१ ८४ 0०६05) , मनुष्य किस सीमा तक कठिव परिश्रम करते 
हैं, विलास दर मे अक्षतिपू रक क्षतियाँ (2४०॥-००0फ९॥54फाह३ डाण$ ॥ 0570णए॥ 
72०४) आदि को डेनिसन ने अवश्चिष्ट सोनो (7२८४००४४) की सन्ना दी है । सक्षेप 
में जिन खोतो का प्रूयकू से स्पष्ट रूप से विवेचन व वर्गोकरण सम्भव नहीं हो सका 
उन स्रोतों को डेनिसन ने अवशिष्ट स्नोतो की श्रेणी मे लिया है ॥ 


]0 आधिक विकास के सिद्धान्त 


श्रम के योगदान की साप के लिए निम्नलिखित तत्वों का अध्ययन किया है- 
() रोजगार मे परिवतंत, 
(2) रोजगार में लगे हुए काम के वापिक घण्टों में प्रिवर्तेन, 
(3) झायु व लिग के आधार पर वर्गीक्षत श्रमिकों मे मावव घण्टों (४0 
प्र०ण्य9) का वितरण, 
(4) प्रत्येक श्रमिक की शिक्षा के स्तर के अनुसार प्रदर्त भारों (४४०४४) 
के आ्राधघार पर मानव घण्टों की संरचना में परिवर्तन । 
सन्‌ 950-62 की अवधि मे रोजगार मे वृद्धि की दृष्टि से जर्मनी का प्रथम 
तथा अमेरिका का द्वितीय स्थान रहा । रोजगाद की सरचना हो स्थिर मानते हुए 
भी, रोजगार की मात्रा मे निरपेक्ष वृद्धि के परिण्यामस्वरूप विभिन्‍न देशों की विकास 
दर उनके सामने दिए हुए प्रतिशत बिन्दुप्नो से प्रभावित हुई-- 


जर्मनी | 
सपुक्तराज्य बमेरिका च 
नीदरलैण्ड, डेवमाक, यू. के,, इटली व बेल्डियम “8 से 4 तक 
फ्रास व नावें नव 


पूरे समय बाम करने वाले मजदूरों व वेतनभोगी गैर-कृषि श्रमिकों द्वारा 
किए भरए काम के वार्षिक धण्टो से ग्रिरावट की प्रवृत्ति उक्त अवधि मे प्रायः नगण्य 
रही । सयुक्तराज्य अमेरिका व फ्रास की स्थिति मे तो इस सन्दर्भ में कोई अन्तर नहीं 
आया, किन्तु जम॑नी मे गिरावट का प्रतिशत 93 रहा । कुछ प्रन्य देशों में स्थिति 
मध्यवर्ती रही । सयुक्तराज्य अमेरिका मे रोजगार की मात्रा में वृद्धि का मूल कारण 
स्त्रियों व विद्याधियों द्वारा अपने प्रवकाश के समय कार्य करने की बढती हुई भ्रवृत्ति 
रही है । स्त्रियो व छात्रो द्वारा सप्ताह मे केवल बुछ घण्टो का काम करते के कारण 
अमेरिका मे श्रमिकों के घण्टों का औसत गिर गया। इटली में इसके विपरीत 
रोजगार के अवसरो मे वृद्धि के कारण ([7४0]प7/89 एश-यए6 ट//0जश्षा ) 
कम हो गया। अन्यत्र आधे समय रोजग्रार (?.॥-7776 छशए/०/श०॥) की स्थिति 
में बहुत कम परिवतंन हुए । 

डेनिसन ने काम के पूरे बण्टो मे जिस वर्ष परिवर्तत हुए है उनके काम पर 
पड़ने वाले शुद्ध प्रभाव का अनुमान भी लगाया है । आँशिक उत्पादकता की क्षति की 
मान्यता लेते हुए अर्द्ध-कालीन रोजगार के महत्त्व मे परिवर्ततो पर भी विचार क्षिया 
है ॥ इस सबके परिणामस्वरूप अमेरिका की विकास दर गे “2 की कमी आई और 
शेष 8 में से 5 देशो मे कमी का यही ह्तर रहा ) जरमंनी मे सर्वाधिक कमी आई $ 
फ्रास में कमी की स्थिति तगण्य रही किन्तु इटली मे कुछ घनात्मक रही। 

श्रम शौसत कुशलता पर आयु तथा लिय की सरचना मे परिवर्तेनो का क्या 
प्रभाव होता है, इसकी माप प्रति भण्टा प्राप्त आय भारो ([फ्व०ण]ए ध्क्यएाएह 7868) 
के आधार पर की गई । स्त्रियों के काम्र के धण्टो के अनुपात में अत्यधिक वृद्धि के 
परिणामस्वरूप संयुक्तराज्य अमेरिका मे उक्त परिवर्तत का प्रभाव सर्वाधिक प्रतिकूल 


आधिक विकास के प्रमुख तत्त्व एवं डेनिसत का अध्ययन ।|॥ 


रहा । इससे वहाँ की विकास दर मे -7% की कमी आ्राई, किन्तु अनेक देशो जैसे 
फ्रास व इटली में लगभग % को वृद्धि हुई। 


शिक्षा मे विस्तार के कारख श्रमिकों की कुशलता मे औदगत वूंद्धि के प्रतिशत 
विभिन्न देशो में इस प्रकार रहे-- 


प्यक्तराज्य अमेरिका 
बेल्जियम 

इटलो 

क्राग वयू के 

मौदरजंण्ड, डेनपाक व जमनो 


श्रम के उक्त चारो अनुभागों के सम्मिलित परिणामस्वरूप सयुक्तराज्य 


अमेरिका की विकास दर मे ! % की वृद्धि हुई । जर्मनी से बुद्धि की मात्रा इससे 
भी अधिक रही । 


#न्क्०७ # 


इस प्रध्ययन मे पूँजी को चार वर्गों मे विभाजित किया गया है। विकास दर 

में श्राथासीय भवनों के योगदान की माप राष्ट्रीय खातों »े झ्ावासीय सेवाओं के शुद्ध 

मूल्य को देखकर प्रत्यक्ष रूप से की जा सकती है। इस मद के कारण सबुक्त राज्य 

अमेरिका मे विकास दर की वृद्धि 25% तथा जमंती मे [4% रही। अस्तर्राष्ट्रीय 

पसिसिम्पत्तियो के योगदान को भी प्रत्यक्षत मापा जा सकता है ॥ प्रमेरिका मे इसका 

“ योगदान 05% तथा नीदरलेण्ड मे इससे कुछ अधिक रहा। गैर-आवासीय निर्माण 

इक्विपमैण्ट व वस्तु सूचियों के सग्रहो का अमेरिका मे योगदान 5% रहा और 

बैल्जियम को छोडकर यूरोप के भन्य देशों भे इस मद का विकास दर में योग कम 
रहा, किन्तु जमंनी मे सर्वाधिक वृद्धि इस स्रोत से ! 4% की हुई। 


सभी प्रदार की पूँणी में सत्‌ 950-62 की अ्रवधि में विकास दर में 
पअमेदिका में 8%की वृद्धि हुई तथा यूरोप के सभी देशो में वृद्धि का यही स्तर रहा । 
नीवरलैण्ड व डेनमार्क मे यद्यपि ग्रमेरिवा की ठुल्वा मे एूँणी के कारण विकास दर मे 
कुछ अ्रधिक दूद्धि हुई, किन्तु बेल्जियम व यू ये मे वृद्धि स्तर बहुत ही कम रहा। 

उत्पादन कारको के विकास दर में योगदान की दृष्टि से तत्रा यह भानते हुए 
कि स्रभी देशो मे पेमाने का स्थिर प्रतिफल नियम (0०7झथा॥ शि&प705 (0० 5008) 


कक्रियाशील है। सन्‌ 950-62 को प्रवाध मे विभिन्न देशों मे विवास-<र की रस्थीति 
निम्न प्रकार रही-- 


जमेंनी 2्छ 
डेनपा्के 6 
स॒पुक्त राज्य अमेरिका 20 
फास व देल्टियम ग्2 
मीदरलैग्ड पे 
यूके डे 


नाव 0 


]2 आयिक विकास के सिद्धान्त 


इस अवधि में राष्ट्रीय आय एवं उत्पादन साधनों की वृद्धि दर में इतनी कम 

झनुरूपता देखी गई कि साथतों के आवंटन की दृष्टि से इसके समाघान के लिए तीन 
पहलुओं का विश्लेषण किया गया है--() कृषि का संकुचन (एणाए्॥०ा०7 ता - 

+#87९णाए्य८), (2) गैर-कृषि निजी व्यवसाय का सकुचन (प्/8 ००)्रषणीणा 
० पानवण! 5श४०एछा०9शादया ), और (3) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिवन्धों 
की कमी (॥6 7600०0०५ रण एशायटा$ 0 वशाश्यशक्रा०ा३] प्रघ808) । 

सन्‌ 950 मे, सभी देशों मे साधनों का एक बड़ा अनुपात, विशेषकर मानव- 
श्रम कृषि मे लगा हुआ था | सन्‌ 950-.62 की अवधि मे उक्त सभी 9 देशो में 
कृषिगत रोजगार का प्रतिशत 30 से 47 तक कम हो गया । कृषि में लगे हुए 
मानव श्रम की सभी देशों से भारी कमी हुई, किन्तु हृषियत रोजयार छे महत्व और 
गैर-कृषि रोजगार पर इसके प्रभाव मे इन देशो मे भारी असमानता रही । सन्‌ 950 
में यू. के मे कुल रोजगार मे कृपिगत रोजगार का प्रतिशत 5 था, बेल्जियम में ], 
अमेरिका मे 2, जमंनी, डेतमार्क व फ्रा स में 25 से 29 तया इटली में 43% था। 

प्रति इकाई (770) से सामान्यत. कृषि में गैर-कृपि उद्योगों की तुलना में 
राष्ट्रीय उत्पादन बहुत कम होता है । इसके झ्रतिरिक्त एक दी हुई अवधि में गैर-कृषि 
क्षेत्र की भ्राय को साधनों मे वृद्धि के झनुपात मे बडाया जा सकता है जबकि कृषि 
पहले से ही साधनों के भार से इतनी अधिक दबी हुई होती है कि क्रपि क्षेत्र से यदि 
श्रम की सम्पूर्ण मात्रा को हटा भी बिया जाता है तो कृषि उत्पादन पर कोई विशेष ” 
प्रतिकूल भाव नहीं हो सकता । 


सन्‌ 950-62 में इपिलक्षेत्र से गैर-कृपि-क्षेत्र के उद्योगों मे साधनों 
का स्थानान्तरण करने के परिणामस्वरूप विलास दर मे वृद्धि की स्थिति इस 


प्रकार रही--- 
यू. के. -] से कुछ कम 
सयुक्तराज्य अमेरिका 2 
बेल्जियम । 
फंस ]॒ 
जरमेनी १0 
इटली 0 


जीर-क्ायि निजी ज्यक्साथा (सेपातरलिया उध्व्याफाएजायार) में श्रम की. 
अधिक मात्रा के लगे रहने का प्रभाव भी कृषि कौ भाँति श्रम की सीमान्त उत्पादवता 
का बहुत कम होने के रूप मे होता । गैर-कृषि व्यवसायो पर स्वामित्व के अधिकार 
रखने वाले, बिना किसी पासिक्षिमिक के कार्य करने वाले श्रमिक भिन्न-भिन्न देशों में 
गैर-कृपि रोजगार के भिन्न-भिन्न अनुपातो को दर्शाते हैं। 9 मे से 5 देशो में यह 
श्रभुपात सन्‌ |950-962 की भ्रवधि में कम हुआ है ॥ श्रमिको की एक बड़ी संख्या 
को इन क्षेत्रों से हटा कर वेतन व मजदूरी के रूप मे पारिश्रमिक देने वाले रोजगारो में 


झाथिक विकास के प्रमुख तत्व एवं डेनिसन का अ्ध्ययत 33 


जगाया गया । इन हटाए गए व्यक्तियो का कार्य या तो शेप श्रमिकों द्वारा कर लिया 
शया और इस प्रकार उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं हुआ्ला अथवा हटाए 2 
श्रमिकों की सख्या के झनुषात रो बहुत कम अनुपात मे नए श्रमिक लगा कर उन 


हिस्से के कार्य को करवा लिया गया। इस परिवतंन के लाभो की स्थिति तिम्त 
प्रकार रही-- 


अमेरिका व इस्लैण्ड में न्‍04 

इटली, फक्रास नावें, व नीदरसैंड्स में “22 से "26 तक 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबन्धो को हटाने से लाभ इस प्रकार रहे-- 

अमेरिका 8९ 

झ्लेप्ड डर 

बेल्जियम, मीदरलैड्स, नार्थे और इटलो *$ या "6 


साधन आवंटनों के इन तीन पहलुओं के भोग से सन्‌ 950-962 की 
प्रवंधि मे विकास दरो पर थी सयुक्त प्रभाव हुआ, उसकी स्थिति निम्न प्रकार रही-« 


यूके. ] 
अमेरिका 3 
बेल्जियम है. 
तोदरलैण्द्स 6 
गाय हु 
फॉस 0 
जमेंती 40 
इटली फ्व 


ये श्रन्तर सापेक्ष रूप से बहुत भ्रधिक हैँ । 

सन्‌ 950-962 को अवधि मे साधनों (77008) थ साधत आवटनो की 
विकास दरो भे सम्मिलित योगदान के आधार पर ग्रध्ययनगत 9 देशो को एक श्रेणी 
क्रम (9॥]0॥8) दिया जाना सम्भव हो सका । किन्तु माँय के दबाव व मौसम के 
प्रखितेनो के कारण साधनो का प्रति इकाई उत्पादन पर जो प्रभाव हुआ, उसकी 
परछ्षर तुझता सम्भव नही हो सकती थी। इस तथ्य का विवेचन अवशिष्ट साधनों 
(8०४608|$) के सन्दर्भ गे किया गया । भ्वशिष्ट साधनों के योगदान को डेनिसन 
ने विकास दर की कुल वृद्धि से से स्पष्ट रूप से प्रनुमानित साधनों के योगदान को 
घटाकर प्राप्त किया । अमेरिफा में अवशिष्टों ( #8८६/6७०७)$) का योगदान 
सन्‌ 950-55 व 955-62 को अभ्वधियों मे 76 रहा तथा कुछ मामूली 
समायोजनो के बाद सन्‌ 920 से आगे तक की अवधि के परिणाम भी यही रहे हैं। 
अवशधिष्टो मे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका झमेरिका मे शिक्षा मे बृद्धि (4008708४ 
१7 #70४००2८) की रही है । सतु 955-962 क्री झवधि से 7 अन्य देशो में 
भवशिष्द साधनों का प्रभाव 75 से :97 के मध्य रहा | अमेरिका के अत्तिरिक्त ये 
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साधनों का योगदान :50 तथा इटली में :30 रहा । इस प्रकार फ़ांस में इस 
स्रोव की यृद्धि अमेरिका से भी अधिक रही । फ्रास मे इन साधनो के अन्तर्गत तकनीकी 
प्रगति, प्रवन्ध कुशलता में सुधार, मैर-कृषि मजदूरी व वेतन वाले रोजगार से 
श्रतिरिक्त श्रम को हटाता, साधनों के ञ्र/वटन में सुधार, प्रोत्साहन देते की कुछ श्रेष्ठ 
विधियाँ, अधिक कड़ा परिश्रम करने की प्रवृत्ति और इसी प्रकार के कुछ भत्य साधव 
अपवाए गए ) 

सन्‌ 3950-955 की अवधि मे जमंनी में श्रघिक तवा इटली में कुछ कम 
भ्शों मे विकास दरों मे जो भारी वृद्धि हुई उसका मुस्य कारण युद्धकालीन विध्वरसों 
(9.॥0०7०१$) की पुनर्रचना था । 

सामान्य निष्कर्य यह निकाला जा सकता है कि विकास दर की दृष्टि से देशों 
शरेणीकरण (सब्‌ 950-962 की झवधि मे) कुल मिलाकर साधनों मे परिवतेनों, 
श्रेष्ठ साघत आंबंटन, तकनीकी सुधार तथा युद्धकालीन विध्वसों की पुनरंचना आदि 
द्वारा निर्धारित हुआ है । 

विकास दर में अन्तर मे वृद्धि का मल कारण पैमाने की बचतें (82000०7फ९५ 
० $८8०) भी रही है। कुछ सीमा तक यह इसलिए भी होता है, वयोकि पैमाने की 
बचत के लाभ बाणारो के प्लाफ़ार के विस्तार पर निम्मर करते हैं, इसलिए जहाँ एफ 
झोर विकास दर में श्रन्य कारणो से वृद्धि होती है, यह वृद्धि पैमाने की बचतों व 
बाजारों के विस्तार के कारण कही अधिक बढ जाती है । 

मूरोपीयन कीमतों के स्थान पर यदि अमेरिकी कौमतो के भावों के प्राधार पर 
उपभोग की मद्दों को पुत- मूल्याँफित किया जाए तो यूरोयीयन देशो की विक्रास दर 
और अधिक कम होगी । सत्‌ 7950-962 भें कुल मिलाकर इस कमी की सीमा 
बेल्जियम, नावें ओर यू. के में ।, डेतमाऊ व नीदरलैण्ड्स मे 2, फ्रास में *5, इटली 
मे “6 तथा जर्मनी मे 9 रही । विकास दर में उक्त कमी इसलिए भी होती है कि 
विभिन्न वस्तुओ्रो का यूरोर में उपभोग ग्रमेरिका की तुलना मे कम रहता हैं, जबकि 
बमूरोप की कीमतें अ्रमेरिका की कीमतो की तुलना मे अधिक ऊँची रही हैं त्तथा वस्तु 
की आय लोच भी अधिक है । 

युरोप के देशो मे प्रति इकाई उपभोग मे वृद्धि ऊँची आय लोच वाली वस्तुओं 
से केन्द्रित रही है तथा जिन वस्तुओं की कीमतें ग्रमेरिका की तुल्नना में अधिक थी, 
प्रति इकाई उपभोग मे जितनी अधिक वृद्धि हुई, विकास दरो का अन्तर उतना ही 
भ्रधिक बढता गया । इन निष्कर्षो का परीक्षण उपभोग वीमतो के भारो के झ्राघार 
प्र किया जा सकता है । डेविचित की यह मान्यता है कि सर्वाधिक उत्तरदायी तत्त्व 
दैमाने की बचतें हैं | विकसित देशो मे ऊँसे ही प्रति इकाई उपभोग मे वृद्धि हुई, 
वृद्धि का केन्द्र वे वस्तुएँ ग्रधिक रही, जिनका उत्पादन कम मात्रा में हुआ और 
विशेषकर बे वष्तुएँ जिनकी प्रति इकाई लायल अमेरिका की तुलना भे अधिक ऊँची 
रही । अमेरिका मे बड़े पैमाने के उत्पादन की तकनीकी उपलब्ध थी और इसलिए 
जैसे ही बाजारों का विस्तार हुआ, इस तकनीकी का झपताना सम्भव हो सका 


आधिक विकास के प्रमुख दत्त्व एवं डेनिसन का अध्ययन [5 


विकास दर के ज्लोतो के अतिरिक्त डेगिसन ने रोजगार मे सगे हुए प्रति 
व्यक्ति के अनुमार राष्ट्रीय झाय के स्तर सम्बन्धी झन्तरो के खोनों का भी प्रथक्‌ से 
अ्रध्ययन करने का प्रयास किया है | अमेरिका की कीमतो के माप करने पर रोजगार 
में लगे हुए प्रति व्यक्ति के अनुरार यूरोप के देशों की राष्ट्रीय श्राय, इटली को 
छोडकर सन्‌ 960 मे भमेरिका की आय की लगभग 58 से 65% थी। इटली 
में यह 40% थी। 

विकास के स्रोंदो व आय के श्रन्तरो की तुलना के श्राधार पर डेविसन दो 
प्रकार के निष्कर्ष (005८४७/07) प्रस्तुत करते है । 

डेनिसन की प्रपम॒प्रत्यालोचना (0०0॥7०॥६) का सम्बन्ध साधनों के 
झावटन से है अमेरिका की तुलना मे फ्रास व जम ती मे गैर-कृषि रोजगार की वृद्धि 
द्वारा तथा कृपिगत निजी स्थामित्व वाले रोजगार की कमी द्वादा राष्ट्रीय श्राय वृद्धि 
की भ्रधिक सम्भावता (?0(0ग/श79) थी। यह तथ्य इस निष्कर्ष की पुष्टि करता 
है कि साधन की प्रति इकाई से उत्पादत की मात्रा मे फ्रास व जर्सनी मे अधिक बृद्धि 
क्यों हुईं । फ्रास व जमंनी इस ज्लोत का तेजी से विदोहन (257]0/40०) कर रहे 
है, किन्तु राष्ट्रीय झाय के प्रन्तर को अमेरिका की तुलता म विशेष कम नहीं कर 
पाएगा । 

साघनो का पुनपश्नविटन भी इसकी बडे अशो से पुप्टि करते है कि ब्रिटेन की 
विकास दर से फ्रास व जमती की विकाप्त दर अधिक क्यो रहो ? किन्तु प्रति श्रमिक 
राष्ट्रीय श्राय का स्तर सन्‌ 960 मे इस्लैण्ड मे भी उत्तना ही ऊँचा था जितना कि 
फ्रॉस व जमनी मे । इसका कारण इस्लेप्ड मे साथयो के आवटन में भ्रसगतियों को 
कम किया जाता माना जाता है। गैर क्रषि उद्योग मे इग्तैण्ड का प्रति व्यक्ति उत्पादन 
इटली से भी कम था। साधतो के झ्रावटन में सुधार एक शोर इग्लैण्ड, फ्रांस एव 
जर्मनी मे आय के भ्रन्तर का मार्ग खोल रहा है तथा दूसरी ओर यू के व इस्ली 
में इस प्रन्तर को समाप्त कर रहा है । 

कृषि य निजी व्यवसाय की प्रवृत्ति इटली की आय के स्तर को बहुत झधिक 
गिरा रही है । इटली मे यूरोप के अन्य देशो की तुलना मे आय के कम होने का यही 
भुएय कारण है। शिक्षा व पूजी की कप्ती के कारस भी अन्तर से बृद्धि होती है । 

डेनिसनत कौ दूसरी प्रत्यालोचना ((००क्ताशा।) का सम्बन्ध अ्रवशिष्ट साघतो 
बी उत्तादकता (०४०४०) ९7009०:४॥७) से है | डेनिसत का निष्कर्ष है कि यदि 
मत आमिक, माजर व कुशलता मे, सुभरि व पूजी के अनुपात मे, बाजारो के झाकारों 
गे, साधनो के पलत झायटन की लागतो मे, साधनों पर माँग के दबाव आदि मे कोई 
भन्तर नही होते तो यूरोप के देशो मे अवशिष्ट उत्पादकता रानू 960 मे इटली के 
अतिरिक्त अमेरिका रे 28% कम होती | किसी भी प्रकार के सुधार किए जाएँ 
या अन्तर उत्पन्न किए जाएँ, यूरोप की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के स्तर पर तब 
तक नहीं पहुँच सकती जब तक कि इस झवशिष्ट उत्पादकता के अन्तर को कम नही 


किया जाता । डेनिसन के अनुसार, सन्‌ 962 तक फ्रास के अतिरिक्त किसी भी 
देश मे यह ग्रन्तर नही आ सका । 
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सन्‌ 925 में इटली के अतिरिक्त अमेरिका का राष्ट्रीय आय का स्तर इतता 
कृपर पहुँच चुका था जिदना कि यूरोय के देशों का सब 960 में था | सम्‌960 में 
श्रवशिष्द उत्पादकता (7र०४ं४०० ?704४०४४४५) यूरोप के देशों में सन्‌ 925 के 
अ्रमेरिका से भी कम थी । अमेरिका की विकास दर में इत 35 वर्षों में अधिक बढ़ते 
रहने का कारण शिक्षा, तकनीकी व विज्ञान की प्रगति रहा है । 

निष्कर्ष यह है कि महाद्विगीय देश (0०7एथाएश 0०प्राध्ं४४) अ्रमेरिका 
की तुलना भे विकास की अधिक दर प्राप्त करने में इसलिए असफल रहे कि उतका 
भुझय लक्ष्य सन्‌ १950 से 'आरायिक विकास! न होकर केवल “ग्राथिक वृद्धि! रहा। 
गुणात्मकता के स्थात पर परिमाणात्मकता पर उनका ध्यात केन्द्रित रहा । प्रमेरिका 
में स्त्रियों को रोजगार में अधिक लगाया गया, श्रम शक्ति में शिक्षस-प्रशिक्षए में 
वृद्धि की गई | शक्ति, खत्वेषएण व विकात कार्यक्रमों की ओर अधिक ध्याव लगाया 
गया । कृषि व्यवसाय को कम किया गया तथा लघु स्तरीय गैर-कृषि निजी व्यवसायों 
को निरुत्साहित करने की नीति अपनाई गई । पूंजी के संचय को भी सापेक्ष रूप से 
इतता नही बढ़ाया गया जितना कि यूरोप के अ्रधिकांश देशो में हुआ । केवल जमंनी 
ही ऐसा देश रहा जो भमेरिका की अपेक्षा विकास की अधिक दर प्राप्त कर सका । 
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आ्राथिक विकास से सम्बन्धित 
विचारधाराएँ : लेविस, हैरड-डोमर, 
र महालनोबिस तथा अश्रन्य 
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“ग्राथिक विकास फा सभी देशो के लिए सभी परिस्थितियों में सर्वमाम्य 
कोई प्रामाणिक सूत्र नहीं है, श्रतः प्लायिक दिकास का एक सामान्य 
सिद्धाग्त बतामा भ्रति कठिन है ॥7 -प्रो, फ़ीडमेत 


भाधिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कम प्राय बाली प्रायिक 
व्यवस्था का अधिक झ्ाय वाली व्यवस्था मे हुपान्तरण होता है | यदि आधिक विकास 
को इस रूप मे परिभाषित करें तो रत्राभाविक रूप से जिज्ञासा होती है कि यह 
हूपात्तरण किस प्रकार श्नौर किन परिस्यितियों में द्वोता है। झाथिक विकास के 
सिद्धान्त इस जिज्ञासा को बहुए दुछ शान्त करते भे सहायक होते हैं । उत्तसे पता 
चलता है कि प्र््ध-विकसित देश किस प्रकार दूषित चत्नो (४।०॥००४ (४८६५४) को 
तोड़कर सतत्‌ विकास की शक्तियों का सृजन कर सकता है। आधिक विकास के 


फ़िदान्तो से ज्ञात होता है कि विश्व के कुछ राष्ट्र विकप्तित झौर दूसरे राष्ट्र 
प्रविकसित क्यो रह गए ६ 


ब्राथिक विकास का विचार नया नही है | समय-समय पर प्र्थशास्त्री आयिक 
विकास के कारकों और सिद्धास्तो पर विचार प्रकट करते रहे हैं। कीम्स के सामान्य 
सिद्धात्त' के प्रकाशन के बाद ग्रायिक विकास के आधुनिक मॉडलो (0/०7०७४) का 
निर्माण किया जाने लगा। आयिक विकास से सम्बन्धित निम्नलिखित तीत 
विचारधाराएँ हैं-- 

() लेविस का भ्राधिक विकास का सिद्धान्त, 

(2) हैरइ-डोमर मॉडल; 

(3) भहालनोदिस मॉडल । 
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आशथेर लेविस का झ्लाथिक वृद्धि का सिद्धान्त 
(५०, 8709 ॥.०एछ5' प्रशष्णज ण॑ एल्‍णाण्शाॉंट 670एश7) 
पृष्ठभूमि 
(836६हवा०णा0) 

'ग्राथिक वृद्धि' के सिद्धात्व की रचना भे श्रार्थर लेविस ने प्रतिष्ठित भर्थे- 
शास्त्रियों (0]955८४॥ 8707०) की परम्परा का ही अनुसरण किया है । 
स्मिय से लेकर मार्क्स तक सभी अर्यशाल्त्रियों ने इसी अभिरत की पुष्टि की है कि 
अद्धं-विकसित अर्॑ंव्यवस्थाओ भे “निर्वाह-मजदूरी पर श्रम की असीमित पूर्ति उपलब्ध 
है! इन अर्थशास्त्रियों ने श्राथिक वृद्धि का कारण पूंजी सचय (य्जांथ 
/५८०एगााँ॥007) में खोजने का प्रयत्न किया है । इसकी व्यास्या उन्होने ग्राय- 
वितरण के विश्लेषण के रूप मे की है| प्रतिष्ठित अयंशास्त्रियों के मॉडलो मे 'आाग्र॒<- 

वृद्धि (770076-87०७५) व॒'“झ्ाय-वितरण' (960०-ताधपाप्रपणा) का 
विवेचन एक साथ हुआ है । लेविस भी इन अयंशास्नियो की भाँति आशिक वृद्धि के 
अपने मॉडल मे यही मान्यता लेकर चलते हैं कि “प्रद्ध-विकसित देशों मे निर्बाह- 
मजदूरी पर भ्रसीमित मात्रा मे श्रम उपलब्ध है ।” लेविस ने अपने परॉंडल मे दो खेत्र 
लिए हैं--() पूजीवादी क्षेत्र ((४प़ाशाश 86८०) व (2) निर्वाह-क्षेत्र 
(505डशश्ा०6 5०0०7) । 
परिकल्पना 
(म्ए०76आं5) 


मॉडल में यह परिकल्पना की गई है कि आर्थिक वृद्धि पूंजी सचय का फलन 
है और पूजी रुचय तब होता है जब श्रम को निर्वाह-क्षेत्र से स्थानान्तरित करके 
पूजीवादी क्षेत्र मे प्रयुक्त किया जाता है । पूजीवादी क्षेत्र ठुन. उत्पादित होने वाली 
पूंजी (8६७:00४०७।६ (७७४७।) का प्रयोग करता है, जबकि निर्वाह-क्षेत्र भें इस 
प्रकार की पूंजी प्रयुक्त नही होती तथा इस क्षेत्र मे प्रति व्यक्ति प्रदा (९८४ 0४४७ 
0०५७०) पूजीवादी क्षेत्र की अपेक्षा कम होता है । 
मॉडल की सेद्धान्तिक संरचना 
(ए५/७०:८ए/०४५ ए:९७४६४/०-फाछप६ 5६ ६७६ १४७०८) 

लेविस के मॉडल का मुख्य केन्द्र-बिन्दु इस तथ्य की विवेचना करना है कि 
प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के मूल सैंद्धान्तिक ढाँचे मे रहते हुए, वितरण, सचय व 
विकास से सम्बन्धित समस्याप्रो का समाघान किस प्रकार सम्भव है । इन समस्याओं 
का विवेचन बन्द एवं खुली दोनो प्रकार की अ्र्थव्यवस्थाग्रो मे किया गया है । 


हू 
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(] बन्द अर्थ-ब्यवस्था (0०5९४ 7८ण/०ाए)--बन्द अर्थे-व्यवस्था से 
सम्बन्धित मॉडल का प्रारम्भ लेविस इस मान्यता से करते हैं कि _निर्वाह-मजदूरी पर 
श्रम की पूर्ठि पूर्णत बोचदार (शवि।ढ५ 887०) होती है ॥ थे इस कथन को 
विश्व के सभी भागो मे क्षियाशील मानकर नहीं चलते हैं। इस मान्यता कौ 
त्ियाज्षीसता को लेव्स केवल उत देशो से ही सम्बद्ध करते हैं जो घरी झावादी वाले 
है तथा जहाँ पू'जी व प्राह्वतिक साधनों की तुलवा में जनराख्या इतनी अधिक है कि , 
उनकी अर्थ-व्यवस्थाओं मे अधिकाँशन “श्रम की सीमान्त ति सीमाल्त उत्पादकता नगष्य, शुल्य या 
ऋणात्मक पायी जाती है ।” कुछ अर्थशास्तियों ने इस स्थिति को गुप्त बेरोजगारी 


(70/587884 एत८ण७05002॥४) की सज्ञा दी है तथा मूलत कृवि-ल्षेत्र को गुप्त 
बेरोजगारी के प्रति उत्तरदायी पाया है| 





(॥) श्रम्म की सोमास्त-उत्पादकता शून्य है या मगषण्य--लेविस अपने मॉडल 
में इसे विशेष महत्वपूर्ण तर मानते हुए, इस तथ्य पर अधिड बल देते हैं. कि श्रद्धेड 
विकसित प्र्॑-श्यवस्थाझो में श्रम का प्रति इकाई मूल्य निर्वाह मजदूरी वे स्तर पर 
होता है। प्रेत जब तक इत मूल्य पर _श्रम-पूति माँग से प्रथिक बनी रहती है, 
तब तक श्रम-पूर्ति को असीमित कहा जाता है । श्रम-पूर्ति की इस स्थिति गे मजदूरी 
के वर्तमान स्तर पर निर्वाह क्षेत्र से श्रम को पूजीवादी क्षेत्र मे स्थानान्तरित करते 
हुए एक बड़ी सीमा तक नए उद्योग स्थापित किए जा सकते है तथा पुराने उद्योगों 
फा विस्तार किया जा सकता है । श्रम वी न्यूतता रोजगार के नए स्रोतो के निर्माण 
मे किसी अवरोध (0०७7०॥0) का वा नहीं करती । क्ृपि, प्राकस्मिक श्रम, 
छोटे-मोटे व्यापारी घरेलू सेवक, ग्रह-सेविकाएँ, अनसस्या-ब्ृद्धि आदि वे ख्ोत हैं 
जिनसे निर्वाह मजदूरी पर श्रम, पूजीवादी क्षेत्र मे स्थानान्तरित किया जा सकता 
है । विन्तु यह स्थिति अकुशल श्रम के लिए ही लाए होती है। जहाँ तक कुशन श्रम 
का प्रश्न है, समय विशेष पर किद्ठी विशेष प्रकार के कुशल श्रम वो पूजीवादी क्षेत्र े 
कमी सम्भव है | कुशन श्रम के झन्‍्तगंत बस्तुकार, विद्यूत कार्यकर्त्ता (8/८८७॥८875), 


+ रल्डस (५४०४८४४) जीव विशेषज्ञ (80०28७8), प्रशाराक (#0एग॥७ 70075), 


श्रादि आते हैं । लेविस के मतानुसार, कुशल श्रम का ग्रभाव केवल आशिक वाघा 
(९४०५-७०॥६०८०७) है । प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदाव करके अकुशल श्रम की इस 
वाघा को हूर किया जा सदता है| विकास या विस्तार के मार्ग मे बात्यविक वाधाएँ 
(१5० 0जाशाल्ल 5) पूंजी और प्राइृतिक शाघनों का अ्रभाव है। भरत लेविस 
के अनुसार जब तक पूंजी व प्राहतिक साधन उपलब्ध हैं, झ्रावश्यवर कुशलताएँ 
(२५०००४७४५ 8[.5] कुछ समयान्तर (7ध॥8-9) से प्राप्त की जा सकती है। 
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(80) यदि श्रम असीमित पूर्ति में उपलब्ध है और पूजी दुर्लभ है तो पूंजी 
का अस के साथ उस बिन्दु लक प्रयोग किया जाना भाहिए जहाँ श्रम की सीमात्त 
उत्पादकता मजदूरी के वर्तमान स्तर के समान रहती है। इसे चित्र मे दर्शाया 
गया है? 


चित्र-ा 
उप 
सी 3« 
रा] सह जप, 
9 २ 
श्रम की मात्रा 


उक्त चित्र मे क्षितिजीय श्रक्ष पर श्रम की मात्रा तया लम्बवत्‌ अ्रक्ष पर 
सीमान्त उत्पादकता की माप की गई है। प्रजी की मात्रा स्थिर ([7760) है। 
07#7-पर्तमान मजदूरी; 0//--पूजीवादी क्षेत्र मे प्रयुक्त श्रम, ॥/7?5-निर्वाह्‌ क्षेत्र 
में प्रयुक्त श्रम, 0#--कुब् श्रम, 0077/7-पूजीवादी क्षेत्रों मे श्रमिकों की 
मजदूरी, 77777->पूंजीवादियो का अतिरेक (९४एाथ508 8पफा०५) प्रकट करते 
हैं । यदि पूंजीवादी क्षेत्र से बाहर श्रम की सीमान्त उपयोग्रिता शून्य हो तो श्रम की 
07 मात्रा को रोजगार मे रखा जाना चाहिए था, किन्तु पूजीवादी क्षेत्र मे श्रम की 
0,/ मात्रा को रोजगार देने पर ही लाभ कमाया जा सकता है। श्रम की इस मात्रा 
से पूजीपति 0777)4/ के बराबर मजदूरी देकर 0/02/४ के बराबर श्राय अजित 
करते हैं, ग्रतः दोनों का भ्रन्तर (097/8-0%7/9) -<7/07 प्रोजीपतियों का 
श्रतिरेक दर्शाता है। / से आगे की श्रम-मात्रा निर्वाह-मजदूरी प्राप्त करती है | 


8५) पिछ्चडी हुई ब्र्थ-व्यवस्थाओं में प्जीपतियों को कुछ विशेष प्रकार के 
विनियोगों का अधिक झनुभव होता है-विशेषकर व्यापार व कृषि सम्बन्धी विनियोगों 
का तथा निर्माण-उद्योगों का अनुभव कम अथवा नगण्य होता है। परिणामतः ये 
प्रथ॑-व्यवस्थाएँ इस भ्र्थ में प्रसन्‍्तुलित (7.07$0०0) रहती हैं कि कुछ क्षेत्रो मे 
झनुकूलतम से अधिक (/शण८ पका ०ए7ए्ण०) तथा कुछ अ्रन्य क्षेत्रों मे 
घनुकूलतम से बहुत कम (]शैंणण [855 (80 ०.धगप्रणफ ) विनियोग किया जाता है ॥ 


बढ के पक फल ० हु «४ ले 


जसापवषपत इनकार छ फन्‍्ज। चच इज जाल 


कार्यों के लिए वित्तीय ससस्‍्याएँ (िएआकब प्रार्ाऑ४!/078 ) भ्रत्मघिक विकसित 
ही हैं, जवक्ति दूसरी ओर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बच रहते है जिनको वित्तीय 
सस्थाओो का सहयोग नहीं मिल पाता है। व्यायार हेतु पूंजी सस्ती मिल सकती है, 
किन्तु ग्ह-निर्माण भथवा कृषि के लिए नही । ह 
(४) खेविस के अनुझार तिर्बाह-मजदूरी की तुलना में पूंजीवादी-मजदूरी 
५ 30 प्रतिशत या अधिक होती है । इस अन्तर के प्रभाव को चित्र-2 में प्रदर्शित किया 
गया है-- 


चिन्न-2 





05-> निर्वाह क्षेत्र की प्रति इकाई भ्राय। | 
07--पूजीबादी क्षेत्र की प्रति इकाई आय (वास्तविक) ) 


समुद्र से उपमा लेते टुए यह कहा जा सकता है कि पूजीपति-भम व निर्वाह- 
श्रम के मध्य प्रतिएपर्डा की सीमान्त रेखा ग्रब किनारे के रूप में नहीं अपितु एवं 
शिखर के रूप मे प्रतीत होती है ।/ 


उपरोक्त झन्तर पर एूजी ठिर्माय तिमर करता है । श्राधिक विकास को 
प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्त्व इस तत्त्व का है कि पूजीवादी अतिरेक का प्रयोग किस 
प्रकार किया जाता है । यदि इसका उपयोग नई पूँजी की उत्पत्ति के लिए होता है 
तो इसका परिणाम पूजीवादी क्षेत्र का विस्तार होता है । निर्वोह क्षेत्र से हट कर 
अधिक सझ्या मे श्रमिक पूजीयादी क्षेत्र की ओर आकपित होते है । इससे पु जीवादी 
अतिरेक मे गौर वृद्धि होती है तथा अतिरेक की प्रधिकता पूंजी निर्माग्ण की सात्रा 


८ 
]. 4७५, 9 4 $ 
३. जपु० एण०७ शक 8णवा०09 विएए पड 5६५, [8० ०0४९7 भ ०एपए-०00०7 0०फऋइब७ 
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को झ्रधिक से अधिकतर करती जाती है । जव तक अतिरिक्त श्रम पूजीवादी क्षेत्र मे 
रोजगार प्राप्त नही कर लेता, तब तक यह क्रम क्रियाशील रहता है | इस स्थिति को 
चित्र-3 में दर्शाया गया हैं-- 

चित्र-3 





अम की मात्रा 


चित्र-2 के समान 05-जनिर्वाह-मजदूरी और 077-नपूजीवादी-मजदूरी । 
9700, 0, --प्रारस्थिक झतिरेक (77//७) $9777०५) । न्लॉकि इसका कुछ भाग प्रुनः 
विनियोजित कर दिया जाता है, जिससे स्थायी पूंजी की मात्रा मे वृद्धि होती है और 
इसलिए उसकी सीमान्व उत्पादकता /४,2, स्तर तक वढ जाती है । इस दूसरी स्थिति 
में श्रतिरेक व पूजीवादी रोजगार दोनो अधिक हो जाते हैं। यह क्रम४५९ से 
72३03 तक तथा ४५९६ से ै,(2, तक और इसी प्रकार उस समय तक चलता 
रहता है, जब तक कि अतिरिक्‍त श्रम की स्थिति रहती है। 


(५) लेबिस के मॉडल मे पू"जी, प्रोद्योगिक प्रगति त्रथा उत्पादकता के 
सम्बन्धों की विवेचता की गई है । पू"जीवादी क्षेत्र के बाहर तकनीकी ज्ञान की प्रगति 
से मजदूरी का स्तर बढता है, परिणामस्वरूप पूजीवादी अतिरेक की मात्रा घटती 
है। किन्तु लेविस की यह मान्यता है कि पू'जीवादी क्षेत्र मे ज्ञान-वृद्धि व पूंजी एक 
ही दिशा में इस प्रकार कार्य करते हैं कि मजदूरी में कोई वृद्धि नहीं होती है, वल्कि 
राष्ट्रीय आय मे लामों का अनुपात भ्रधिक हो जाता है । नए तकनीकी ज्ञान के 
ज्यापह्रारिता एण्फेए के िए हुपए किलियोए आपपण्पक है / हूयए वकपहीजी कार जाते 
पूंजी को वचाने वाला हो, चाहे श्रम को, इससे उपरोक्त चित्र में प्रदर्शित स्थिति में 
कोई अन्तर नही आता है। लेविस के मॉडल मे "तकनीकी ज्ञान की वृद्धि और 
उत्पादव-पू'जी मे वृद्धि एक ही तत्व के रूप मे माने गए हैं । 


4. वछ6, 9. 42. 
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गूजी-निर्माण (एशुऑश्ये #0ाफ्राक्षांठ7) 
लेविस ने पूजी-निर्माण के दो स्लोतो का विवेचन किया है-- 
() लाभो ढ्वारा पूंजी-निर्माण, और 
(2) मुद्रा पूर्ति मे वृद्धि द्वारा पूजी-निर्माण । 
बचत की बडी राशि ज्ाभो से प्राप्त होती है । यदि किसी अर्थ-व्यवस्था में 
शाप्ट्रीय झ्राय मे बचत का झ्नुपात वढ रहा है तो हम उस शर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध 
मे निश्चित रूप से यह कह सकते है कि वहाँ राष्ट्रीय आय में लाभो का भश वृद्धि 
पर है! समान प्राय वाले दो देशो मे से जिस देश मे लगानो कौ छुलना में घाभों का 
राष्ट्रीय आय मे ग्रश अधिक होता है, वहाँ भ्रपेक्षाकत वितरण की विपमताएँ कम 
पायी जाएँगी तथा बचत वगे माना अधिक होगी । झाय की अ्समानता यदि लगाने 
की तुलना मे लाभो का प्रश अधिक होने के कारण होती है तो यह स्थिति पू"जी- 
निर्माण के भ्रिक अनुकूल मानी जाती है । 
नब-प्रतिष्ठापित मॉडल (]२०7-८४४४४०४| ०८) मे पूजी-निर्माण केवल 
उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादन क्षेत्र से साधनों के स्थानान्तरण हारा ही सम्भव हैं 
है किन्तु लेविस के मॉडल में भूमि व पु“जी को वैकल्पिक उपभोगों मे से हटाए बिता 
हो श्रम द्वारा पूजी-निर्माणु सम्भव है तथा उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा 
को विना कम किए ही पूजी-निर्माए। किया जा राकता है । 
यदि किसी प्रर्थ-व्यवस्था से पूंजी का झभाव है, किन्तु कुछ साधव अग्रयुक्त 
अपस्था भे हैं, जिनके प्रयोग से पूजी-निर्माण किया जा सकता है तो यह प्रत्यत्त 
बछनीय है कि उनके प्रयोग के लिए अ्रतिरिक्त मुद्रा दा निर्माण भी ग्रावश्यक हो तो 
क्या जाना चाहिए। ग्रतिरिक्त मुद्रा से किसी प्रकार की भ्रन्य दूसरी बस्तुओं के 
उत्पादत से कोई कमी नहीं भाती है । जिस प्रकार ल्ाभो द्वारा पुजी-निर्माण से 
उत्पादन व रोजगार मे वृद्धि होती है, उसी प्रकार सास द्वारा वित्तीयकरण से भी 
रोजगार व उस्ादन के स्तर बढते हैं। लाभो द्वारा निर्मित पूंजी व साख द्वारा 
निमित प्रूजी का प्रन्तर उत्पादन पर प्रभाव के रूप मे परिलक्षित नही होता किन्तु 
कीपतो व ग्राय-वितरण पर इस अन्तर का तत्काल प्रभाव होता है। 
लेविस के मांडल मे, अतिरिक्त श्रम से पूजी-निर्मार! की स्थिति मे, विशेषकर 
लव श्रम का भुगतान ग्रतिरिक्त मुद्रा से किया जाता है, मृल्य बढ जाते हैं, किन्तु 
उश्मोए बस्ठुओं का जत्णदन स्थिर रहदा है ! सोेजगार मे का्णंरत एड आरिफो औओ 
बीच उपभोग वस्तुओो का पुन विदरण (छ०१४5709४07) अवश्य होता है, किन्तु 
इस प्रक्रिया का अर्थ 'दलपुर्वके बचत! (एणा०८त 54९78) के रूप मे नहीं लगाया 
जाना चाहिए | सेब्सि के मॉडल मे नवश्रतिष्ठापित मॉडल की भाँति “वलपूर्वक 
बचत' की स्थिति न होकर दसपूर्वक उपभोग वस्तुओ्ो के पुन-वितरण की स्थिति 
अवश्य विद्यमान है (॥#श० 8 3 णिल्टत ९१50 ता लणाक्राफ्ञाता, 
छ४॑ ग०५ 60०7०४१ ६३४ए९) । जंसे ही विनियोग बस्तुओ के कारण उत्पादन बढ़ने 
लगता है, उपभोग स्तर भी ऊँचा होने लगता है । लेविस के प्नुसार मूल्यों मे प्रसार 
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की स्थिति केवल अल्पावधि के लिए रहती है जब तक कि प्रारम्भिक अवस्था में झ्ाय 
तो बढती है, किन्तु उपभोग-वस्तुओं का उत्पादन नही बढ़ता, किल्तु थोड़ें समय 
बाद ज्यों ही पूंजीयत वस्तुएँ उपभोग-बस्तुओं का उत्पादन प्रारम्भ कर देती हैं, मूल्य 
गिरते प्रारम्भ हो जाते है | लेविस का तो मत इस सेम्बन्ध मे यह है कि, “पूजी निर्माण 
के लिए मुद्रा-प्रसार स्वयं विनाशक होंता है और इससे यह भी ग्राशा कौ जा सकती 
है कि मूल्य चढकर उस स्तर से भी नीचे गिर सकते हैं जहाँ से उन्होंने गिरना शुरू 
किया था ।” इस प्रकार ज्यों-ज्यो पूजी-निर्माण होता है, उत्पादन और रोजगार में 
निरन्तर वृद्धि होती रहती है। परिणामस्वरूप लाभ बढ़ते हैँ, जिन्हे विनियोजित 
करके पुन पूजी-निर्माएण को वढाया जा सकता हैं और आधिक विकास का यह क्रम 
जारी रहता है । किन्तु विकास की यह भ्रक्रिया बन्द अर्थ-व्यवस्था में ग्रनिश्चित काल 
तक नही चल सकती । निम्नलिखित परिस्थितियों मे यह प्रक्रिया रुक जाती है-- 


(3) जब पूजी-निर्माण के परिणामस्वरूप अतिरिक्त श्रम शेप नही रहता । 
(४) प्ूगीवादी विस्तार की तीत्र यति के कारण तिर्वाह क्षेत्र की जनसंख्या 
इतनी कम हो जाती. है कि पूजीवादी व निर्वाह दोनो क्षेत्ों में श्रम 
की सीमास्त उत्पादकता बढ़कर मजदूरी का स्तर ऊँचा कर देती है। 
(४0) निर्वाह क्षेत्र की अपेक्षा पूजीवादी क्षेत्र का दीन विस्तार, कृषिगत 
पदार्थों के मूल्यों मे इतनी अधिक वृद्धि कर देता है कि व्यापार की 
शर्तें (७४705 ०९ १7906) पूजीवादी क्षेत्र के प्रतिकूल हो जाती हैं, 
परिणामस्वरूप, श्रमिको को अधिक मजदूरी देनी पड़ती है । 
(५) निर्वाह क्षेत्र मे उत्पादत की नई तकनीकी के अपनाए जने मे पू'जीवादी 
क्षेत्र मे भी वास्तविक मजदूरी वढ़ जाती है । 
(४५) प्रूंजीवादी क्षेत्र मे यदि श्रम-आन्‍्दोलन ऊँची मजदूरी प्राप्त करने मे 
सफल हो जाता है। 
उपरोक्त परिस्थितियो मे पू'जीदादी अतिरेक पर विपरीत प्रभाव होता है। 
यदि अन्य देशो मे अतिरिक्त श्रम की स्थिति विद्यमान हो तो पूजीयादी अपने अतिरेक 
को विपरीत प्रभाव से निम्नलिखित किसी एक विधि से बचा सकते है-- 


जब देश मे श्रम की असीमित पूति की स्थिति समाप्त हो जाती है तो 
पू'जीवादी असीमित श्रम वाले अ्रन्य देशो से सम्बन्ध बनाते है। वे श्रमिको का बड़े 
पैमाने पर आवास करते हैं या प्रृजी का निर्यात करने लगते हैं-- 

(४) श्रमिकों का बड़े चेंमाने पर आवास ('शे६६ णाएंड्रश्राए०)-- 
सैद्धान्तिक दृष्टि से यह सम्भव है कि कुशल श्रमिकों का आवास (]क्लक्षाणा ) 
देश के अकुशल श्रमिकों की गाँग को घेटा सकता है, किन्तु व्यवहार मे अत्यन्त कठिन 
है। अधिक सम्भावना इस बात की है कि इस प्रकार के आवास से नए विनियोगो 

... और नए उद्योगों को सस्मावनाएँ बढकर पृतति की तुलना मे सभी भ्रकार के श्रम की 
। माँग में वृद्धि कर सकती है। _ 
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(#) पूंजी छा निर्यात करना (॥77णारह ८श7(७४)--दसरा उपाय ऐसे 
देशो को पूंजी का निर्यात करना है जहाँ जीवन निर्वाह मजदूरी के स्तर पर पर्पाष्त 
« मात्रा में श्रम शक्ति उपलब्ध हो । इससे पूंजी निर्यातक देश में श्रम की माँग कप हो 
जाती है और मजदूरो की दर गिरने लगती है यद्यपि इसके परिणामस्वरूप मजदूरी 
का जीवन स्तर और दस प्रकार वास्तविक मजदूरी घढ भी सकती है । 
लेविस के विकास-प्रारूप का सारॉश 


'अस्लीमित श्रम-पूत्ति द्वारा आथिक विकास पर लेविस के लेख का साराशा 
इस प्रकार है 

"] बहुत सी गर्थ-ध्यवस्थाओं मे निर्वाह मजदूरी पर असीमित भात्रा से श्रम 
उपलब्ध होता है | यह सस्थापित मॉइल था | यदि इन अ्र्य॑-वब्यवस्थाय्रो पर तब- 
सस्थापित मॉल (जिसमे केन्जीप गॉठल भी सम्मिलित है) लाग्र किया जाए, तो 
उसके परिस्पामस्वरूप हमे गलत निष्कर्ष प्राप्त होंगे । 

2 आधिक विकास छी प्रगति के साथ-साथ श्रमिक मुरुषत निर्वाहमूलक 
कृषि, अनियमित मजदूरो, छोटे व्यापार, घरेलू सेवा गृहिशियों तथा लडकियों, तथा 
जनर्सेर्या की वृद्धि श्रादि साथनो से प्राप्त होते हैं । पदि देश के प्राकृतिक साधनों 
की 'सुलना में उश्तकी जनसस्या अत्यधिक हो तो इन सब क्षेत्रो मे तो नहीं किन्तु 
इनमे से अधिकाँश मे श्रम की सीमान्त उत्पादिता अत्यन्त कम अथवा शुन्‍्य अथवा 
ऋणणात्मक भो होती है । 

3 बह निर्वाह मजदूरी, जिस पर विनियोग के लिए देशी श्रम उपलब्ध 
होता है, निर्वाह के लिए कम से कम आवश्यक ग्राय से सम्बद्ध प्रचलित मत हारा 
निर्बारित होती है, श्रथवा वह निर्वाहमूलक क्षि मे प्रति व्यक्ति ग्रौसत उत्पादन से 
कुछ ग्धिक हो सकती है । 

4 ऐसी श्रय॑-व्यवस्था मे पूल्ी-निर्माण के साव-साथ प्ूजीवादी क्षेत्र मे 
रोजगार बढता है । 

5 पूजीननिर्माण तथा तकतीकी प्रगति के परिणामस्वरूप मजदूरी नही 
बढ़ती प्रत्युत्‌ राष्ट्रीय आय मे लाभो का भाग बढ़ता है । 

6 क्षिक्षी श्रविक सित अयथ्-व्यवस्था मे राष्ट्रीय गाय की अपेक्षा बचत कम होते 
का यह कारण नही होता कि उसकी जदता गरीब होती है, प्रत्युतु यह कारण होता 
है कि राष्ट्रीय आय की हुलना में पूंजीयतियो के लाभ कम होते है। ज्यो-ब्यो 
पूजीवादी क्षेत्र का विस्तार होता है, त्यो-त्यो लानो मे सापेक्षत अधिक बृद्धि होती 
है, और म्रधिकांधिक प्रनुपात मे राष्ट्रीय आय का पुननिवेश होता है । 

7 न केवल लाभो अपितु उधार निर्माण के आधार पर पूजी का निर्माण 
होता है ! प्रस्तुत मॉडल मे मुद्रा-स्फीति द्वारा किए जाने बाले पूजी निर्माण की 
प्रसल लागत शून्य होतो है, और इस पूंजी की उतनी ही उपयोगिता होती है 


) अग्रवाल एवं बिंह वही, वृष्ठ 4472-48 
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जितनी अधिक उचित मानी जाने वाली विधि (सर्थात्‌ लाभों के आघार पर) 
निमित पूंजी की । 

8. युद्ध के लिए साधनों को प्राप्त करने के उद्देश्य से होने वाली स्फीति- 
संचयी होती है परन्तु उत्पादक पूजी के निर्माण के उद्देश्ण से की जाने वाली स्फीति 
स्वत समाप्त होती है | पूजी-निर्माण के साथ-साथ कीमतो मे वृद्धि होती है, परन्तु 
ज्योही इसका उत्पादन दाजार मे ऋचने लगता है, त्योंही कीमतें फिर गिरने 
लग्ती हैं । 

9. पूजीवादी क्षेत्र का इस प्रकार अनिश्चित काल तक विस्तार नही हो 
सकता, क्योक्ति यह सम्भव है कि जनसख्या की वृद्धि की तुलना में पूंजी सचय की 
ग्रति अधिक तेज हो जाए । जब वेशी श्रम खत्म हो जाता है, तो मजदूरी निर्वाह" 
स्तर से अधिक होने लगती है । 


0. परन्तु इस देश के अतिरिक्त कुछ अन्य देशों मे अब भी बेशी श्रम 
उपलब्ध हो सकता है, परिणामतः ज्योही यहाँ मजदूरी बदने लगती है, त्योही 
बहुत बडी माद्ता में होने वाले आप्रवास तथा पूंजी के निर्यात के कारण मजदूरी में 
वृद्धि वी प्रवृत्ति कम हो जाती है । 

!. अ्रकुशल मजदूरों के सामुहिक झ्ाप्रवास के परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति 
उत्पादन मे यूद्धि भी सम्भव है, किन्तु इसके कारण सभी देशों मे मजदूरी फे सबसे , 
अधिक गरीब देशो के निवर्हि-स्तर के समान होने की श्रवृत्ति होती है । 

]2. पूंजी के निर्यात के कारण देश मे पूंजी निर्माण की गति कम हो 
जाती है और परिएामत. मजदूरी कम रहती है। यदि पूंजी के निर्यात के कारण 
श्रमिको द्वारा आयात किए जाने वाले पदार्य सस्ते हो जाएँ, अथवा प्रतियोगी देशो 
में भज्दूरी लागतें बढ जाएँ, तो इस प्रवृत्ति का प्रतिकार हो जाता है । परन्तु, यवि 
पूंजी के निर्यात के परिणामस्वरूप आयात किए जाने वाले पदार्थों की लागत में 
बृद्धि हो भ्रथवा प्रतियोगी देशो में लागतें कम हो, तो यह प्रवृत्ति अधिक प्रबल हो 
जाती है । 

3. थदि विदेशी पूंजी के ञ्यायात के परिणामस्वरूप उन पदार्थों के उद्योगों 
में उत्पादिता न बढ़े, जिनका पूंजी आयात करने वाले अपने उपभोग के लिए 
उत्पादन करते हो, तो इसके कारण बेशी श्रम वाले देशो में श्रसल मजदूरी नहीं 
बढ़ेगी । ई 

4. उप्ण कटिवन्ध देशो के जीवन-स्वर की दृष्टि से उनके बास्िण्यिक 
पदार्थों के इतने रुस्ते होने का यह प्रमुख कारण है कि इन देशो मे खाद्य का प्रति 
व्यक्ति उत्पादन बहुत कम है । निर्यात उद्योगो में उत्पादिता की वृद्धि का श्रायः सारा 
लाभवि देशी उपभोक्ता यो ध्राप्त होता है, परन्तु निर्वाहमूलक खाद्य उत्पादन में 

उत्पादिता की वृद्धि के परिणामस्वरूप वारिज्यिक पदार्थे स्वाभाविक: झपिक 
महंगे हो जाएँगे । द 
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]5 तुलवात्मक सागतो का सिद्धान्त वेशी क्रम वाले देशो में वैसे ही लागू 
होता है। परस्तु, यदि अन्य देशो के सन्दर्भ से यह सिद्धान्त मुक्त व्यापार का समर्थंव 
करनते वाले तकों का एक उचित श्राधार है, वो वेशी श्रम वाले देशो के सन्दर्म गे यह 
>प्रक्षय का समर्थव करने बाले तर्कों का समान रूप से उचित आधार हे ।” 
आलोचनात्मक समीक्षा 

तैविस-मॉडल की समालोचता करने पर हमे इसमे बहुत सी कमियाँ दिल्लाई 
देती हैं, जिनमे प्रमुख्न निम्तलिखित हैं-- 

]. प्रो लेवितत के प्निद्धान्त का आधार भ्रद्धं-विकसित देशों में प्रस्रीमित 
मात्रा मे श्रम की पूर्ति है, किन्तु दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के कई देशो मे ऐसी 
परिस्थितियाँ उपस्थित नही है अत इस सिद्धान्त का क्षेत्र सीमित है । 

2 लेविसत के छिद्धान्त का आधार अद्ध-विकसित देशों मे उपलब्ध पर्याप्त 
अकुशल श्रम शक्ति है । उनके विचार रो कुशल श्रमिकों का अभाव एक अस्थायी 
अबवरोध उपस्थित करता है जिसे श्रमिवो के श्रशिक्षण झादि के द्वारा दूर किया जा 
राकता है । किन्तु बस्तुत पर्याप्त मात्रा मे श्रम र्शक्ति के उचित प्रशिक्षण झादि में 
काफी समय लगता है और इस प्रकार कुशल श्रम शक्ति की कमी एक बडी कठिनाई 
उपस्थित करती है । 

3 शुल्ट तथा लेबेन्सटीन यह नहीं मानते कि कम विकसित देशों में श्रम 
की सीमान्त उत्सादकता शून्य होती हैं। यदि ऐसा होता तो मजदूरी की दरें भी 

" लगभग शुन्य पर भश्रा जाती । इसी कारण यह ज्ञात करना बडा कठित है कि कितने 
लोग श्रावश्यकता से अधिक (3पएछ05) हैं। 

4 लेविस-मॉडल को कार्यान्वित्त करने मे एक मुझय कठिनाई यह है कि 
अतिरेक या आवश्यकता से अ्रधिक (507075) जनप्तस्या' को शहरों में प्रासानी 
से नही ले जाया सकता । कम विकसित देशों में श्रम-शक्ति इतनी गतिशील नहीं 
होती जितनी विकसित देशो मे होती है। जातीय और धारसिक वन्धन, पारिवारिक 
मोह आदि के कारण व्यादसायिक गतिश्रीलता बहुत कम रहती है। भाषा, जनाभाव, 

झाबासीय रामरया, निराशा, उत्साहद्दीवता, स्थात-विशेष से लगाव श्रादि के कारण 
भौगोलिक गतिशीलता बहुत कम पायी जाती है। कुशलता की कमी, प्रशिक्षण की 
कमी, अबसरो की असमानता प्रादि वे कारण क्षैतिज (प्०ण्टणा८) और खडी 
(५८८०४!) गतिशीलता भी कम रहती है । 
$ ग्राज के थुग मे अद्धं विकसित अथवा कम-विकसित देशो मे 'जीवन 
# “निर्वाह योग्य मजदूरी हर समय देते रहना सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त 
“सम्पूर्ण विकास क्रिया-काल' मे श्रम जीवन-निर्वाह योग्य मजदूरी पर ही कार्य करने 
को कठिनाई से ही तैयार होता है। वह बढती हुई महँगाईं का मुग्ावजा माँगता है 
लाभ भे अपना हिस्सा चाहता है। 'न्यूततम मजदूरी! से लेकर 'श्रम-्कल्याए' के 
विविध महत्वपूर्ण नियम्र मजदूरों को सरक्षण देंते है । अत लेविस मॉडल के ग्रनुसार 
केवल जीवन निर्वाह' के वरावर मजदूरी देते रहकर प्रूंजी निर्माण द्वारा विकास 
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»करना सम्भव प्रत्तीत नही होता । संक्षेप में, लेविस के सिद्धान्त के अनुसार पूजीपति 
वर्ग द्वारा लाभी को विनियोजित करते रहने से पूजी संचय होता है। इसका आशय 
है कि यहाँ 'विनियोग गुणक' (उ7ए८अ700॥/ 70ए70!) क्रियाशील रहता है; 
किन्तु अर््ध-विकसित देशो के बारे मे ऐसा नही कहा जा सकता । हे 

6. भ्रद्ध-विकसित देशो के औद्योगिक क्षेत्रों मे श्रम की माँग इतनी तेजी से 
नही बढ पाती, जितनी तेजी से कृषि क्षेत्र भे अतिरेक या सरप्लस श्रमिकों को काम 
देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, अद्धं-विकसित देशों मे कृषि क्षेत्र में लगे व्यक्तियों 
को क्रपि जो आध्िक सुरक्षा प्रदान करती है वह औद्योगिक क्षेत्र मे उसे नहीं मिल 
पाती ओर फलस्वरूप कृषि क्षेत्र से श्रमिकों के निकलने की प्रवृत्ति लोचदार नहीं 
रहती । 

7. लेविस के विकास के इस द्वैध अर्थ-ध्यवस्था वाले प्रारूप (72 
8८०॥०7७ ४००९) में कुल माँग (/8ह०४०८ 0८0/876) की समस्या पर 
ध्यान नहीं दिया गया है। इस सिद्धान्त मे यह माना गया है कि प्ृ/जीवादी क्षेत्र मे 
जो कुछ उत्पादन किया जाता है उसका या तो इसी क्षेत्र मे उपभोग कर लिया जाता 
है या निर्यात कर दिया जाता है। किन्तु इससे निर्वाह क्षेत्र को बेचे जाने की 
सम्भावना है और यदि ऐसा होता है तो बिकास की प्रक्रिया पहले ही रुक 
सकती हैं । 

8. कुजनेद्स की मान्यता है कि अर्द्ध-विकसित देशों मे घन की अ्रसमानताएँ 
पहले से ही अधिक होती है, और यदि लेविस-मॉडल को अपनाया गया तो यों 
असमानताएँ और अधिक बढ जाएँगी । पायर एवं बाह्डबिन का मत है कि धन की 
असमानताएँ बढने से ही उत्पादक विनियोजन में बृद्धि नहीं हो जाती, क्योकि प्रद्धें- 
विकसित देशो से बचतकर्ता प्राय. जमीदार और पूजीपति होते है जो अपने धन को 
भूमि के सट्ठं , सोते-चाँदी के सचय आदि मे लगा देते है । दि 

9. एस. जै. पटेल तथा यु. एन. और के सन्‌ 960 के सर्वेक्षण के भ्नुसार 
लेविस की यह धारणा ठीक नही है कि भ्रद्ध-विकसित देशो भे केवल सम्पन्न यां धनी 
व्यक्ति ही बचत करते हैं। सर्वेक्षण यह बताता है कि जहाँ जापान, काँगयो, बर्मा 
श्रादि देशों मे कम झाय वाले भी बचत करने के प्रति उत्साही है, वहाँ चिली, 
प्यूरटोरिको जैसे कम-विकस्तित देशो मे अधिक श्राय वाले भी कम बचत करते पाए 
पए हैं । 

0. जूलियो एच. जी. श्रोलीवर के अनुसार लेविस का यह दावा अमात्य है 
कि अद्ध-विकसित देशों मे मुद्रा-स्फीति स्वय नष्ट हो जाएगी | इन देशों में विभिष्न्‌ 
संरचनात्मक जटिलताओं के कारण उत्पादन उतनी आसानी से नहीं बढता जितनी 
ग्रासानी और तेजी से इन देशों मे मुद्रा रफीति फैल सकती है । इन अर्थे-व्यवस्थाग्रों: 
मे कृषि उपज बेलोचदार रहती है | इसके अतिरिक्त श्रद्धं-विकसित देशों में राज्य की 
कर-व्यवस्था भी इतती परिपक्व नही होती कि बढी हुई झ्राय को करों द्वारा कम या 
सन्तुलित किया जा सके 4 


आधिक विकास से सम्बन्धित विचारघाराएँ 29 


इस विभिन्न दोषों के यावजूद भी लेविस के इस विकास-अ्रारूप की बह विशेषता 
है कि इसमे विकास प्रक्रिया को स्पष्ट रूप मे समझाया गया है । इसमे स्पष्ट किया 
गया है कि पूँजी की कमी और श्षमिको की बहुलता वाले अर्द्धऔबिकसित देशों मे 
*-पूँजी-सचय किस प्रकार होता है | इसके अतिरिक्त इस सिद्धान्त के सदर्म मे किए गए 
'साख-प्रसार' (07८0४ पग8॥07) जनसख्या दृद्धि, अन्तर्राष्ट्रीय तमा तकनीकी 
प्रगति सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन भी वास्तविकता लिए हुए है । 
हैरड-डोमर मॉडल 
(पर प्र्मा०्व-0ण0रात्ा १०१९) 
हैएड भ्ोर डोमर ने पूंजी-सचय (७७7४ /०८एणणैा00) को झ्राधिक 
वृद्धि के अपने भॉडलो में निर्णायक चल ((धलश ४७780८) के रूप मे लिया है । 
पूंजी-सचय को वे वितियोग का फलन मालते हैं दथा विनियोग की दो भूमिकाओं की 
विवेचना करते है--() विनियोग झाय का निर्माण करता है, भौर (2) यह 
उत्पादन क्षमता (९४000००७४०८ (७७७०४५) मे बुद्धि करता है। _इन मॉडलो में 
प्रमुख परिकल्पता यह है कि प्रारम्भ में झाय का सतुलित स्तर यदि पूर्ण रोजयार के 
बिन्दु पर है तो प्रोतयर्य सुतुलन के इस. सवा धित्व को बनाए रखने के लिए यह 
प्रावरयेक है कि विवियोग द्वारा उ्तन्न प्रतिरिक्त कप-शक्ति की मात्रा इठती होनों 
आहिए जो विनियोग हारा बढाए गए उलादन को सबने (20800) के लिए 305०७) के 
4- 'रप्त हो येदि दस्तविक आय बतती नहीं हैं, बल्कि स्थिर रहती है तो इस स्थिति 
के निम्तलिल्चित प्रभाव होगे-- 
() रई पूंजी अप्रयुक्त रहेगी । 
(2) हई पूंजी का उपयोग पूर्व उत्पादित पूंजी की लागत पर होगा । 
(3) नई पूंजी का श्रम के लिए प्रतिस्थापन किया जाएगा । 
इस प्रकार, यदि प्ूजी-सचय के साथ जाप मे यूद्धि नही होती है तो इसका 
परिणाम यह होगा कि श्रम और पूजी दोनो ही अप्रयुक्त (00200)८०) रहेगे। 
झ्रत विनियोग वरतुओ ही अधिकता ब वेरोजयार श्रम की स्थिति से श्रथ॑व्यवस्य 
को धुक्त रखने के लिए श्राय मे स्थायी व तिरन्तर वृद्धि आवेधबक है। दूसरे शब्पों मे 
जिस समस्या का इन मॉंडलो मे ब्रब्ययन किया गया है, बहू हे कि क्या कोई ऐसी 
स्थाई निरन्‍्तर विकास-दर सम्भव है जो दोहरा पूर्ण रोजगार भुपदण्ड ([82 तं9098 
णि। शपुणेर्शाद्ष। 20/:४फ७) क्री पति करती जै जर्प्ात्त फिफफ़े आए दी जे 
अम के सिए पूर्ण रोगगार की स्थिति कायम रहती है | हैरद व डोमर के मॉडल 
£ समान निष्कर्पों पर पहुँचते हैं, अत- इनका मॉडल सयुक्त रूप में आधारभूत हैरड 
झोमर मॉडल (फिफ्आं० सक्कत०४ 70वाहा >०्ठंड) के नाम से जाना जाता है । 
इस मॉडल का सामान्य लक्ष्य, पूर्ण क्षमता सम्बन्धी स्टॉक की शर्त (छत (03एकथए 
5६00८ (०प्का,.००४) तथा बचत/विनियोग सम्बत्वी बहाव की शर्तें (प्र०त्ष 
एणाराएणा ०६ 53078/7४6४प८॥:) के साथ चस्तु-बाजार (060८ शाह) 
में स्तुलन रखना तथा इसके साथ श्रम-वाजार के सन्तुवत को सम्बद्ध करना है ' 





]30 आवधिक विकास के सिद्धान्त 


माग्यताएँ (8&५४07707075$) 

हरड-डोमर मॉडल की निम्नलिछ्चित मान्यताएँ है-- 

] केवल एक प्रकार की वस्तु का उत्लादन होता है च्र्थाव्‌ कुल प्राय प्रथवा 
उत्पादद एक समझूप प्रकृति श्रयवा प्राकृति का होता है. (०्थ गेक०णाा० उ8 28 
000.०7९०७५ प्राइष्गरए68) । 

2. पूजी के स्टॉक तथा भ्राय में एक निश्चित वकनीकी सम्बन्ध (8 डिल्प॑ 
4९९३७०|० 8०० उ८[आआ०ग्रशाए) होता है ॥ 

3 ब्राय मे बचत का अनुपात स्थिर रहता है भर्यात्‌ बचत की झौसत प्रवृत्ति 
व सीमान्त प्रवृत्ति परस्पर समान होती है भ्र्थाव्‌ 8?8--)?8 पूंजी गु्ाँक 

(९०:४७ ९०८) स्थिर रहता है । 

4. विनियोग तथा उत्पादन क्षमता की उत्पत्ति कै मध्य कोई विशेष समयान्तर 
(8800४ 0७7०-98) नहीं होता है । 

5, राष्ट्रीय उत्पादन के केवल दो ही उपयोग होते हैं-- 

(3) उपभोग ((ण॥३$एग्रफए०7) 
(७) विनियोग (प७षधाधाय ) 

6. क्ेबल एक ही उत्पादन-कारक पर बिचार होता है प्र्थाद्‌ केवल पूजी 
का ही विवेचत किया जाता है। 

'जी का हास नहीं होता है प्र्थाव्‌ प्रूजी के स्टॉक की जीवनावधि 
झबन्‍्त होती है । 

8 श्रम शक्ति भे एक स्थिर दर (0075/थ7 72८) से वृद्धि होती है तथा 
इस वढी हुई भ्रम शक्ति के लिए वस्तु-बाजार मे पूर्ण माँग रहती है 

9, पूंजी व श्रम दोनों मे पूर्ण रोजगार की स्थिति रहती है । 

0. विदेशी व्यापार नही होता है और न ही किसी प्रकार का राजकीय 

हस्तक्षेप होता है ॥ 

3] हैरड मॉडल में 'वचत थे विनियोग” वास्तविक अथवा “एक्सपोस्ट/ 

(&7%०४) के अर्थ मे युक्त होते हैं 

हैरड डोमर मॉडल को पूर्णत. समभते के लिए हैरड व डोमर के मॉडलों का 
पृषझू-पृषक्‌ विवेचन आवश्यक है 
हैरड-मॉडल (3॥6 सधाा06 7४००९) 

हैरड मॉडल प्रतिप्ठापित सत्य 5-57 (वचत->विनियोग) के साथ प्रारम्भ 
होता है। ध्से हैरड निम्नलिखित समौकरण द्वारा व्यक्त करते हैं-- 

6टजच5 

कि उपरोक्त समीकरण इस तथ्य को प्रतिपादित करता है कि “विकास दर त्वरक 
पझौर बचत की सीमान्त प्रवृत्ति का अनुपात होती है, भ्रथवा वास्तविक बचत विनियोगो 
फे|बराबर होगी ।” अतः 


नर 


भ्प 
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एश्सपोस्ट (फ्रिए०४) प्र में घास्तविक विनियोग आवश्यक रूप से प्राप्त 

बचत (॥२६४॥०४0 52785) के बराबर होता है : इस प्रकार 
49%/5७(८१३४--१/४-३) () 


> प्राप्त विकास दर (8०४॥260 उ<९ ० 800४0) को मिम्न प्रकार प्रस्तुत किया 
जा सकता हैं-- 


659४-9५ ४-+ (2) 
समीकरण (॥) के दोतो पक्षो को ८) से विभाजित करते हुए-- 
& _४/,-१०+ 


१६। 
झौर इससे हम निम्न 0८7009 प्राप्त कर सेते हैं-- 


5 
6च्> ह 
हैरड की यह मान्यता है कि एक्सपोस्ट वचतें (॥छ05% 52शणह) सदैव 
एक्सएल्टे पूर्ण रोजगार के स्तर (0870० 40॥ ध्यफ्रॉ०४छटय (०४०) के बराबर 
होगी । किन्तु विनियोजित की जाते घाली राशि स्वय मे इतनी पर्याप्त होती चाहिए 
फि प्राप्त विकास दर के कारण न तो पूंजी का अर्वाछित सचप (एग्रशापणाठट्त 
80८ग४800॥) ही हो और न ही पूंजी के वर्तेमान स्टॉक मे ही किसी प्रकार को 
कमी आए । यदि अवॉछित सचय होता है दो वास्तविक आय प्रपेक्षाकृत कम होगी 
गौर बचत वछित स्तर से नीचे मिर जाएँगी, क्योकि उत्पादन मे वृद्धि द्वारा समस्त 
चर्तमान विनिधोग राशि का उपयोग नही हो सकेगा । पूरी के अरवाछित हासकी 
स्थिति मे, बचत वांछित स्वर से श्रघिक होगी और उत्पादक यह अनुभव करते लगेंगे 
कि उत्पादन मे यूद्धि के अनुपात मे, उन्होने पर्याप्त विनियोजन नहीं किया है ॥ किन्तु 
यदि हम यह भावते हैं कि ७,--४0 तो उत्वादको द्वारा किय्रा जाने वाला वितियोजन 
उत्पादन मे वृद्धि की दृष्टि से उचित प्रमारित होगा। इस झोचित्य के कारण वे 
त्वरक ८५ के अनुरूप विनियोजन करवा चाहेगे; जो विनियोग की भरत समानुपाती 
दर ८ (९४७८ ?09०0०78| 72(४ ८) के बराबर होगा, क्योकि वे वास्तव मे प्राप्त 
विकास दर के बराबर भावी विकास दर को जारी रखना चाहते हैं। इसलिए भावी 
बास्‍्तविक विकास दर आवश्यक विकास दर के रूप में जारी रहेगी । इस प्रकार, 
जब तक (/5-८, तब तक भध्राप्त विकास दर (6) बाँछित विकास दर (6७ ०7 
फएएथा०764 (०४7 8४५८) के बराबर होगी | इस सम्पूर्ण व्यवस्था को इस 
प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है, 0८,५०८, तब 6--0० तथा सभी अपेक्षाएँ इसमे 
पूरी होती है । अब 


< __»«-+१-2 5 2७7-2' 
७---> ++१६7 ८ मौर (७-० _ न २7+ ०72६ 
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जब 9-50०, तब 0. ,455७६ 
6<--6७ होने पर, व्यवस्था इस प्रक्रार के विकास पय से बंध्र जाती है 
जिससे उत्पादन में परिवर्तेत की वास्तविक दर के फ़ृतन के रूप में विनियोग सदैव _ 
उत्पादन के वर्तमान स्तर पर प्राप्त बचतों के वरावर होगा । 
संतुचन की आवश्यकताओं को पुनः निम्न प्रकर व्यक्त किया जा सकता है-- 
27 है 5 
#ऋनओशा फ»ए 
है 6 _& 
जो 62--७ अववा-फल नल 


अब चूंकि नर्स पूंबी-स्टॉक है, जो उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि के लिए 
आवश्यक है, अन्य शब्दों मे वाँधित वितियोग की यह वह राशि है, जो वर्तमाव वचत 
के वरावर होनी चाहिए ॥ इसलिए इसे हम निम्न भ्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं--- 
65 _7 _& 


ः हे. 
सन्तुलन मार्ग की सन्तुष्टि के लिए आवश्यक शर्तों से सम्बन्धित विभिन्न 
विधियों (89[708०॥९७) को निम्नलिखित सारणी मे स्पष्ट किया गया है । 


सारणी-., सस्तुलन-शर्तें (£4णाफ्यांधय (०४०॥0095)7 





शर्ते सरचनात्मह ग्राचल शाँछित विकास दर 
(९०04॥00).. (इण्लपर् ए2एश॥व0०३) (रेल्वूणाध्व (४०ए४॥ 8०) 
3 ७8& ७२४२ &$ ८€&७६& 28687 
आज बह हक का! 


तक्चडहि फिचओि, 4 ०० ०2० 
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सारणी-, पैनल ! से, विकास दर था आय वृद्धिन्‍50 05 प्रति भ्रवधि और 
सीमान्त पूजी-अदा अनुपात->4 होने पर, इस विकास दर को बनाएं रखने के लिए, 
बचत और विनियोग आवश्यक होगे-20%, [7-+4 [0 05) 50 20555] यवि 
इस राशि से कम या अधिक बचत रहती है तो तदनुरूप ही आय मे वृद्धि की दर 
5% से अधिक अबवबा कम रहेगी, परिणामस्वरूप, विनियोगी का परिवर्तन झनिवाय 
होगा और इस परिवर्तन के कारण विकास दर भी बदल जाएगी ! 


पैनल 2 के ब्रनुतार, यदि सरचनात्मक प्राचल (झगालपरशे एश्ब्रामककश$ ) 
$ ऋ 
प्र्थात्‌ बचत (5) और सीमान्‍्त पूजी-प्रदा ग्रनुगात [ ्र) दिए हुए होते 


है तो विकास दर ज्ञात हो जाती है (7 ० न्न्प 50 05) ॥ इस विकास दर 

का रथायी बने रहता प्राचलो के स्थायित्त (500॥77५) पर निर्भर करता है। 
दैवल 3 के प्रनुसार, यदि कोई भी दो चल (५४77808$) दिए हुए होते हैं, 

तो श्रावश्यक सीसरा चल ज्ञात किया जा राकता है। जैसे हु झयवबा 7(विनियोग) 


+| 20 तथा विकास दर ( न ण ०) ज्+05 दिए हुए है। इनकी राहायता 


हे # 
मे तीसरा चल-सीमान्त पूर्जी प्रदा-प्रनुपात ( ) इस प्रकार ज्ञात किया गया 


उपरोक्त सन्तुलत पथ की पूरा रोजगार-पथ के रूप मे विवेचना इसलिए नही 

की गई है क्योकि यह मान्यता आवश्यक्र मही है कि केवल पूर्ण रोजगार की 
अ्रवस्थाग्रों के अन्तर्गत हो स्थायी व निरन्तर विकास दर की विशेषताग्रो 
(?:०७५॥४७) का स्वत सचालन सम्भव होता है। उदाहरणायं, हिपस की # 2 
रेखा (0८8५ 5 £ ॥॥8) पूर्ण रोजगार से पूर्व-स्थिति में भी स्थायी विकास 
(80९४0५ 27०४४) को दर्शाती है। पूर्ण रोजगार की मान्यता के लिए, प्रारम्मिक 
शर्तें ([0॥9] ९००८॥(०७) के रूप मे यह मान कर चलना आवश्यक है कि 
0--पूर्णं रोजगार के है, ग्रयवा हैरड की शब्दावली मे यह कहा जाना चाहिए की 
५ ११7०७ 6, का आशगर स्वाभाविक विकास दर [पिवाणा/ 0707 ७४८) 
से है । यह वह दर (२७।४ ० 30 ५५॥०८) है जिसकी ग्रधिकृतम सीमा जनसस्प्रा को 
बुद्धि और तकतीऊफी सुधारों पर आ्राधारित होती है। इसे एक अन्तिम उच्चतम 
विकास दर ((लागाह 07007 सेशा2) के रूप मे भो परिभाषित किया जा सकता 
है जो 6 के भ्रथिकतम औसत मूल्य की सीमा निर्धारित करती है। 0--0,5-0, 
सन्तुलग मार्ग के निर्धारण के लिए हगको न केवल स्वतन्त्र रूप से निर्धारित ७ और 
(८ चलो के ही सयोग को लेना चाहिए दल्कि साय ही यह भी निश्थित कर लेना 
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चाहिए कि विकास की यह दर तथा वह दर जिससे श्रम-शक्ति में वृद्धि होती है, 
परस्पर बरावर हैं। श्रम-शक्ति की वृद्धि दर अधिकांशतः उत्पादन की वृद्धि से स्वतस्तर 
होती है | इसका निर्धारण डेमोग्राफिक शक्तियों द्वारा होता हैं । 
ज्यामितीय विश्वेयण द्वार इस स्थिति को और प्रधिक स्पष्ट किया जा , 
सकता है ॥ 
चित्र 4 





2३ है। 7४ ४ 4 


मॉडल का ज्यामितीय विश्लेपण? 
(060गराढयां० &ए2५अंड ० ४० (००७) 
चित्र-4 में ४, से 7, तक उत्पादन में परिवतेन (0५१) प्रेरित (760८००) 
विनियोग की ?', पर वास्तविक राशिज्तवच53 (7,) होगी | विनियोग की इसे 
राशि से उत्पादित झ्राय 57५ होगी । पुनः उत्पादन में परिवर्तत ॥2 7५-75 
26४ से प्रेरित विनियोग की राशि ॥5२७५ (7५) होगी। हूढी हुई विनियोग रेखा 
(04० पशट७४एक्षा। ।.7०) वा 7-प्रक्ष के समानान्तर ठोस रेखा का कटाव 
विन्दु [शशिइच्जाणा शिणएा ) उठ्त ग्रावश्यक वितियोग को प्रदोशत करता है जो 
भआाय वृद्धि के कारण किया जा रहा है (।. ६., ह घ्राताएथ८५ (॥० ए८पृपठाए०४ प्ाश्थआ- 
छा: एाब्ा (5 णाध7०एणढ) । /सदि हम॑ बिनिमोग गुराँक ([70ए९४फवता 
८०८मरिल॑थ्य() में किसी परिवर्तन के न होने को मान्यता लेते है तो बचत का अनुपात 
जितना अ्रधिक होगा, उतनी ही अ्रधिक वृद्धि-दर उत्पादन अथवा आय में होती चाहिए 
जिससे सन्तुलन के लिए पर्याप्त विनियोग प्रेरित हो सके ।/* 
. | छह्ावर है दल्0ताटपांस #जकाजडञड रण करशटशार दाठ्जफ कै(०व24, #छ8९. 42, 
$८9.. ॥952, 90 594-595 
2, “गान हाल्य(वा धएन 9709० 0व0 ्॑ इक्सतइ$. (८ पहाध्य॑शा फ्रत8 धो शाप 
फ्रधारबाट ७६ 0000७ 960 70066 इणीि-00 ॥एभ्टशग्राशा। 0 एड हवण- 


फ्रॉजाण७, ही छ०३७$५706 90 ९७०8० 0 पा क्‍8४55ए८०३ €०८पिलेट्परा', 
--७४8, 9. 26. 
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सारणी-2 में उन विभिन्न विकास-दरो को दर्शाया ग्रया है जो 5 और 2 
(&--बचत की सीमान्त प्रवृत्ति और ८--पूजी प्रदा अनुपात) के विभिन्न सयोगों 
(04: (0०7॥9709007$) पर आवश्यक होती हैं । 


सारणी-2. भिन्न शर्तों के श्रन्तगंद झ्रावश्यक विक्तास दरों 
(थ्वृणा।०१ छ9१0॥ 2906 प्रषतेश०. ऐसा 0०फ्रोपाशराणा5) 
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यदि 5-- 0 श्र ८-३ हो तो 9-- 20 होगी, किन्तु ७-20 होने 
पर 6 (१९ 5-20) को स्थिर रखने के लिए ० को 3 से बढ़ाकर किया जाना 
भ्रावश्यक होगा । परन्तु यदि हमको सारणी का विश्लेषण उत्पादत मे झ्ावश्यक 
वृद्धि दर के रूप में करना है, तो वचत का अनुपात-- )0 के दिए हुए होने पर, 
पूंजी-अदा-प्रनुपात भरे $ की कमी, प्र्भात्‌ से $ होने की स्थिति मे, सन्तुलन 
कायम रखते के लिए विकास-दर में 00 प्रतिशत बृद्धि श्रावश्यक्र होती है। ब्र्थाव्‌ 
किसी दी हुई औतत बचत प्रवृत्ति (625) का त्वरक गरुराँक (8०००००ाणा 
(:०५वी0५व.) जितना कम होगा, उतना ही प्रधिक पूर्ण रोजगार की स्थिति बनाए 
रखते के लिए पर्याप्त विनियोग को प्रेरित करने के उद्देशर से विकास-दर को ऊँचा 
रखता होगा । इसके अ्रतिरिक्त, जैसा कि सारणी मे प्रदर्शित किपा गया है, जितना 
ऊँचा गुणांक (८) होगा, उत्पादन में वृद्धि-दर उतनी कम होगी--यथा जब ८5८३, 
तब 0+5 40 है और जब 0--0 है तब 0-+ 02 है। उदाहरणार्थ, विनियोग 
फलन जितना अधिक लेटा हुआ (एआ(४८) है उतना हो भन्तर 5 के स्तरों में 

पाया जाता है, बशतें कि, ४-7 हो । 

डोमर मॉडल 
(पफ्& 9 एल) 

हैरड के मॉडल को सरलता से डोमर के मॉडल से परिवर्तित किया जा 
सकता है। दोनो के ही मॉडल यह प्रतिपादित करते हैँ कि पूर्णा रोजगार को बनाए 
रखने के लिए, पूर्ण रोजगार के स्तर वाली आय से प्राप्त वाँछित बचत की राशि 
बांछित वितियोगो के वरावर होती चाहिए। डोोमर मॉडल का मूल प्राइम यह है 
कि बढ़ते हुए पूंजी सचय से प्रतिकलित बढती हुई उत्मादव क्षमता का पूर्ण उपयोग 
करने के लिए किपत दर से अ्रयंव्यकस्था का विकास क्या जाता चाहिए? इसके 
विपरीत हैरड मोंडल मे पब्न्तनिहित प्रश्न इस प्रकार है कि अयंव्यवस्था मे किस दर 


].. शव 4 उव्तथरॉडता *099083906 ९९०८६६६ 85४५४७', 555६५ (ए०७०एण३ 


ए८०००फ।८३, 4. $ 28/॥5 (84 3 &80-8.78, 9 362 
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से वृद्धि होती चाहिए कि विनियोडक विनियोजन की अपनी वर्तेमान दर को जारी 
रखने से औचित्य का अनुभव करें । डोमर जहाँ बदलती हुई उत्पादन-क्षमता के 
तकनीको प्रभाव से सम्वन्ध रज़्ते है, वहाँ हैरड अपने को मूलतः विनियोग निर्णेयो 
पर केन्द्रित रखते हैं । 
मॉडल की विवेचना ([7(6एाटशा०ा 566 (००९) 
उक्त मॉडल में-- 
07>उत्पादन क्षमता मे वृद्धि + नए वितियोग की राशि । सामान्यतः 6ः का मूल्य 
विनियोग के मूल्य से भिन्न होगा, क्योकि नई उत्पादन-क्षमता के एक अंश 
के लिए वर्तमान सुविधाएँ (£509008 ५०085) उत्तरदायी होती हैं ! इस 
प्रकार-- 
46-55 अर्थव्यवस्था की 'उत्पादन सम्मावता' (?7000ल्‍घए6 ?ण«्य78) 
2 में परिवर्तन से गुराक द्वारा कुल माँग (888८846 0व्णथा0) में 
परिवर्तन होता है, जिसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है-- 


की 
8४०--७-८१ 


जहाँ जी गुराक, /५7--विनियोग परिवर्तन, ४५ 2--माँग मे वृद्धि 


$>-वचत थी सीमान्‍्त प्रवृत्ति या ॥//5. विनियोग मे परिवर्तन तथ्ण साथ ही, - 
उत्पादन-क्षमता मे भी वृद्धि उत्पन्न करदा है, जिसे ० से दर्शाया जाता है । व्यवस्था 
में उत्पादत-क्षमता मे न आधिवय की स्थिति रहे और न न्यूनता की, इसके लिए कुल 
माँग व कुल पूर्ति की सापेक्ष वृद्धि दरें, स्थिर रहनी चाहिए। झत यह झ्रावश्यक 
है कि-- 
87. | 
डे 

उपरोक्त समीकरण के दोनो पक्षो को ४ से गुणा करते हुए श्र / से 

विभाजित करने पर प्राप्त परिषाम होगा-- 
झ-7 ४ 05 
व 


इस समीकरख से स्पष्ट है कि पूर्णा क्षमता के उपयोग का संतुलन मार्ग तभी 
बना रह सकता है, जवकि विनियोग मे सापेक्ष परिवर्तत की दर विनियोग की उत्पादकता ८ 


दर के वरावर रहती है । यदि यह दर कम है अर्थात्‌ जब तल <6& परिणाम 


अतिरिक्त क्षमता की उत्पत्ति होगा । आय का वर्तेपान पर्याप्त स्तर कल और भी 
अ्रधिक झ्ाय के स्तर की आवश्यवता पैदा करेगा । श्र्यव्यवस्था के निर्वाध गति से 
खलते रहने के लिए बविनियोग-दर का तीव्र गति से निरंतर बढ़ते रहना ग्रावश्यक 
होगा । 


कं 
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मॉडल का गणितीय उदाहरण 
(सिफ्शला्एवो एडकगए४ एी ॥76 2४०२६) 

यदि हम यह मानते हैं कि 5-0 25 श्रौर 650 0 लो $ 0 के नए 
विनियोग से $ । के बराबर नई उत्पादन क्षमता का निर्माण होता है | निम्नलिखित 
सारणी मे /75] अ्रवधि से सतुलन की स्थिति प्रारम्भ करते हुए, हम देखते हैं कि 
यदि विनियोग मे 65-52 5% की वाँछित दर से वृद्धि होती है वो प्रत्येक श्रवधि मे 
उत्पादन-क्षमता की वृद्धि को पूर्ण उपयोग मे रखने के लिए, आय मे जो परिवर्तन 
होता है, वह पर्याप्त होगा । इससे झवधि मे पूजी का स्टॉक 400(0 025) 5590 
से बढता है, जिसके कार उत्पादन-क्षमता मे ।0(0 0) --! को वृद्धि होती है। 
/ल्‍८2 ग्रवधि भे 2 5% की दर से विनियोग बढ़कर 0 25 हो जावा है। इस 
वितियोग से वास्तविक माँग में जो वृद्धि होगी, वह बढ़ी हुईं क्षमता के पूर्य उपयोग 
के लिए प्रावश्थक है, किस्तु इस प्रक्रिया के क्र मे 5-3 अवधि में पूजी का स्टॉक 
बढकर 420 25 हो जाता है तथा उत्पादन क्षमता 4 025 से बढ जाती है। इस 
बढी हुई उत्पादन-क्षमता के पूरा उपयोग फे लिए विनियोग 2 5% की दर से बढकर 


. 0 506 हो जाएगा । इस प्रकार जब तक विनियोग से वांछित दर से वृद्धि जारी 


रहती ह, पूर्ण क्षमता बाला पथ संतुलित बना रहता है ([8० [७॥ ८३७४३ कफ़ब्ता 
७ प्राक्षाप्राहपाल्त ४४ ॥08 25 पाएलणल्वां 40४७5 तप ॥. (0 -उ०्वृणााण्त 
7०५) 

सारणी के पैनल 8 में विनियोग स्थिर रहता है। इस स्थिति मे हम यह 
देखने हैं कि प्रत्येक अवधि मे उत्पादन क्षमता (0000: (0४०७७) भौर वास्तविक 
माँग (809/०७! ७9८0०) का अन्दर बढवा जाता है। यह स्थिति डोमर के मूल 
दृष्ठिकोए को इन शब्दो मे स्पष्ट करती है, “ जब प्रत्येक अवधि मे विनियोग और 
आय स्थिर रहते है, तब क्षपता निरतर बढती जाती है । इस भ्रम मे एक ऐसा विन्दु 
पा पहुँचेगा जिस पर साहसियो की अपेक्षित प्रत्यायापर (&00०:४॥०7$) के पूरा 
न होने पर विनियोप में गिरावट की प्रवृत्ति प्रारम्भ होने लगती है । इस प्रवार 
विकास क्रम की समाप्ति विनियोगरो मे गिरावट लाने के लिए पर्याप्त है (पत05 ७ 
एटफ्रात 7 7070 छ इचमिटादवां (0 बचा & 0०ल॥ा०) (! 

पैनल ९ के अनुसार विनियोग मे बृद्धि की धीमी दर स्षे उत्पादन क्षमता मे 
अतिरेक को स्थिति उत्तन होती है, पूति और माँग मे अन्तर रपष्ट होता जाता है, 
बयोकि वितियोग में 2:5% के स्थान पर केवल % से ही दृद्धि होती है । 


4. छक्नब्राश 4६? कैडपए हैए०४णआठ उ१०ण०, 9 56 
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डोमर-मॉडल कौ स्थितियाँ (76 0०097 ठ्वश एणाठाणा5$)7 








५ 42--+- यकस++ 2-44 +--+4%0-+ लेन “लक अ+- 3-8 8० नप 
ह पूजी का क्षमठा-उत्रादन माँ उपभोग विनियोग 
स्टॉक (एक्कृग्लाए (एच्जशभाव) (एणा5प- (0ए९8- 
(एबएशओ.. 00फण) पएधण) गाल) 
छाण्ण) पूति (50०ए9) 
चैवल 4 
400 40 0 30 ॥0 
2 40 है करा 3045 40 25 
$ 420 25 42-025 42:025 3458 30 506 
दुनल छ 
॥। 400 40 40 30 व0 
40 | 40 30 0 
] 420 42 40 ३0 0 
पैनल ८ 
ढ़ 400 40 40 40 0 
2 4ाए क्र 40.4 ३05 व 
3 420. 42:0] 40-08 3055 402 





डोमर-मॉडल के संतुलन-मार्ग को निम्म॒ चित्र द्वारा भी प्रदर्शित किया जा 
सकता है-- 


चित्र--5 


#/0 





चित्र-5 में 7, और 59 का कटाव बिन्दु [्राक्न३८एा७त छा) झ्राय का 
धृ्णे-क्षमंता स्तर (एएणा-०४७४०४७ ॥०५७| ०ई 77007०) श्रदर्शित करता हैं। इसके 


[. ह. शफ्क ; ०, नाक प्रएएण॑चवे हणए 34459 87965 ०9. शा | 9. 267. 
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अतिदिबत, टूटी हुई लम्बवत्‌ रेखा (06 ४रध्या८४ १990०6 ॥6) 78 विनियोग के 
परिणामस्वरूप 507 मात्रा से बढी हुई उत्पादन-क्षमता को प्रदर्शित करती है। 
उत्पादन क्षमता मे इस वृद्धि के कारए आय मे भी इसी दर से बूद्धि प्रावश्यक हो 
जाती है । जब विनियोग 7, से बटकर 7 हो जाता है तब जिस दर से ग्लाय बढती 
है, उससे 7, 5, पर नया सतुलन स्थापित हो जाता है। इस नए सतुलब पर आय 
चूद्धि की सोमा 3,7, हो जाती है तथा विनियोग राशि में भी वाँछित परिवर्तंत 
प्रावश्यक हो जाता है । 


उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि-- 

। क्षमता गु्याँंक (0०७&णा/ ०००ह४ि००७५) जितना कम होता है अथवा 
क्षमता रेखा ((४]्ल्‍8079 .96) का ढाल जितता अ्रधिक (82:690) होता है, 
बिनियोग माना में उतन्‍्प ही कम परिवर्तत आवश्यक होता है । 


2 किसी दिए हुए क्षमता गुणाँक पर, बचत रेखा णितती ढालू होगी जितनी 
झथवा जितनी अ्रधिक बचत की सीमान्त प्रवृत्ति होगी, विनियोग राश्टि उतनी ही 
अधिक संतुलन बगाए रखने के लिए श्रावश्यक होगी । 

3 जिस प्रकार हैरड मॉडल में जब एक बार अर्थव्यवस्था सकुलम के मार्ग 
से हट जाती है, तव बचन, फलन और विनियोग फलन में परिवर्तन के मध्य नीति- 


बिकल्प (2९०९५ (४०९९४) रहते है, किन्तु डोमर मॉडल हमको ० तत्त्व के रूप मे 
वितियोग के लिए तकनीकी ग्राधार के भ्रति सतक करता है । 


दोतो मॉडल मे परस्पर सम्बन्ध 
(रिढ8007 0७छ९ण०) (४० ]/0005) 
डोमर मॉडल में 
8 
८ बक छा (-6)-0क०७७३ (माँग) 
॥/ 
कि चूम 9/ 5 अपएफा9 (पूति) 


8 
श्रोर “7-० ++ ०7 0, [एव्वण्णल्त ठठज्व0 स्का८) 


इस प्रकार के सतुलव-मार्य से 5-7 होता है ! यदि / से 5 अधिक था कम होता है 
त्तो इसके परिस्णामस्वसरुष आवश्यक स्तर से कम अथवा अ्रधिक उत्पादन-क्षमता की 
स्थिति उत्पन्न होती है अथवा विनियोम-दर वहुत अधिक अ्रथवा बहुत कम रहती 
है। डोमर साहस्तियो को कोई ऐसा व्यवहार करने का गुराय भ्रस्तुत नही करते हैं, 
जो उनके लिए वितियोग को मात्रा के उचित परिवर्तन की निश्चयात्मकता का प्राघार 
बनता हो । बे केवल उस राश्लि का उल्लेख करते हैं, जिससे विनियोग की मात्रा मे 
बृद्धि होनी चाहिए 
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० 
* हैरड मॉडल में-- 


१8 के 
दर चल (<#)-0क्‍ए०७१ (माँग) 
३ 5 
' रू नत् हल की 3फए9 (पूरति) 
और अफ ब्च्यं नह ज्ू9, (ज़ड्ाक्रा।वत ॥२88 0 070ज0) 


इस प्रकार के संतुलन में ७-7--0,. यदि 7२०४ है तो सपहसी अ्रपने गत 
विनियोग निर्ंयों पर असंतुष्ट होते हैं इसलिए विनियोग को बढाना या घटाता 
चाहते हैं। हैरड साहसियो के लिए इस प्रकार के आचरण अयवा कार्य करने की 
प्रेरणा प्रस्तुत करते हैं, जिसके करने पर विकास की उचित दर जारी रहती है और 
विकास की दर के फलस्वरूप विनियोग मे उचित परिवर्तन स्वतः भ्रेरित होता है, 
जबकि डोमर मॉडल मे वितियोग की उचित राशि एक वाह्मय चल या तत्त्व 
(छ0806005$ /द्व7406 ० ह|शा।८्णा) के रूप में प्रयुक्त होती है । 

दोनो के संतुलन मार्गों को परस्पर सम्बन्धित करते हुए हम यह पाते हैं कि 
डोमर-मॉडल की निरन्तर बदलती हुई उत्पादन-द्षामता, प्रेरित विनियोग की उचित 
राशि का परिणाम होती है, ग्र्याव्‌ 
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और विकास की वह दर भी जो क्षमता को वहन करती है, साहसियों के गत निर्णायों 
के भचित्य को प्रमाणित करती है, अर्थात्‌ 
6,--0,--०. 

मॉडल को अद्धं-विकसित व्यावह्ारिकता 
(0फ?708०॥9 07 76 ६००९४ [0 ए205) 

प्रयम, मॉडल में “अस्थायित्य/ (75089॥/) की समस्या वास्तव में 
अद्ध-विकसित देशों को नही बल्कि विकसित देशों की समस्या है। श्रद्धं-विकसित 
देशों की समस्या स्वयं आथिक वृद्धि! (070७7) हैं । 

«द्वितीय, इस मॉडल में 'सेक्यूलर स्टेगनेशन/ (5९०४7 8087400०) की 
विवेचना की गई है, जो कम आय वाले देशो की विशेषताग्रों के ग्रन्तगंत मही 
श्राता है ॥ 

+ इसके अतिरिक्त ये प्रयुक्त चल अर्थव्यवस्था के समष्टि स्वरूप को 
दर्शाते हैं। समूहों (/8९2०४०८5) के आधार पर निमित मॉडल क्षेत्रों के मध्य 
अन्त-सम्बन्धों को प्रदर्शश नहीं कर सकता है इसलिए अद्धं-विकसित देशों की 
अर्थ्यवस्थाप्रो में विकासजत्य-सेरचनात्मक परिवत्तनों को प्रस्तुत करने मे अनुपयुक्त 


होताहै। ' 
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अधिकाँशत ये मॉडल मान्यताओं एवं 69#द०७००$ पर आधारित हैं, 
इसलिए यथार्थता से दूर हैं । 

उत्पादन फलन को स्थिर माना गया है, इसलिए उत्पादन-कारको में परस्पर 
प्रतिस्यापन के लिए इन मॉडलो में कोई स्थान नहीं है । 


मदपि प्र्द्ध विकसित अर्थ-ब्यवस्थाओ के लिए इन मॉटलो की व्यावहारिकवा 
बहुत कम है, तयापि कुल मिलाकर झाय, विनियोग और वचत के लक्ष्यों के सम्बन्ध 
मे एक उचित जानकारी प्रदाव करने मे वढे उपयोगी हैं। साथ हो इन लक्ष्यों की 
पारस्परिक अनुकूलता (००७ ५८००४) के परीक्षण हेतु भीये मॉडल उपयुक्त 
समझे जाते हैं । कम झाय वाले देश मुद्रा-प्रसार के प्रति बडे 505८८०"७॥ होते हैं, 
इस तथ्य की विनेवना भी इन मॉडलो मे की गई है | इन देशो में वितियोग-दर में 
झल्प बुद्धि के परिणाम अयवा प्रभाव अत्यधिक तीव्र होते हैं, क्योकि प्रारम्भिक 
विनियोग दर एवं विकास-दर बहुत निम्न होतो हे । इस तथ्य का प्रतिपांदन भी इन 
मॉडलो मे समुचित रूप से किया गया है। इस प्रकार, मूलत विकसित अर्थ-व्यवस्याप्रो 
से सम्बन्धित होते हुए भी हैरड-डोमर मॉडल की अद्ध -विकसित प्रर्थ-व्यवस्थाप्रो के 
के लिए उपयोगिता है । 
हिक्तस द्वारा हैरड-मॉडल की रामालोचना 
(सरा0% ५१६ (णाधादाए 07 पाए 

+ पफ्ुढ ४४०० ए9जाशा।०५) 
प्रो हिफ्त के शब्दों मे, “किसी ऐसी प्रथ॑े-व्यवस्था की क्रियाप्रों को, जिसमें 


सम्पूर्रो विनियोजन प्रेरित वितियोजन होता है, समभना एक दिलचस्प स्थिति है ।” 
प्रो हिक्‍्स ते हैरड-डोमर मॉडलो की तिम्वल्िख्ित समालोचनाएँ प्रस्तुत की हैं-- 

। पूँजी की समह्पता (प्रण्गाए॒ृ०्णाए ण (७७५४४) की मान्यता 
अवावश्यक है 4 यदि हम इसे सान भी लें तव भी #८->ं: (#,-हपूँजी का 
आ्ररम्भिक स्टॉक और #.+-पूँजी कर दाँद्धित स्टॉक) स्टॉक सब्तुलन की पर्याप्त 
शर्वे न होकर, केवल एक झावश्यक शर्ते है, क्योकि योग (5887०820०) समान हो 
सकते हैं, किन्तु कुछ पूंजियों के वास्तविक स्टॉक का कुछ अयवा सभी उद्योगों मे 
ब्ौँछ्लित स्तर प्ले अधिक तथा कुछ अन्य उद्योगों में वौद्धित स्वर से कम होना 
सम्भव है । 

2 अति झवधि में वचद गुराक (35) को स्थित माततवा भी तकं-युक्त नहीं 
है । नल के वीजयाशितीय स्वरूप भ यह अन्तानिटित है कि अवधि के प्रारम्भ व 
पभन्‍्त म पूंजी प्रदा श्रतुपात दही रहता है, किन्तु सामान्यत बाँछित पूँजी-उत्पादत पर 
प्राश्षित रहदा झ्रावश्यक नहीं है । 

3 हैरह की 6, (१४७घरश्णाल्त ए॥८ ० 05705) सन्तुलनन्मागं के 
निर्धारण के लिए पर्षाप्त नही हैं। 62-55 केवल एक वहावन्शरत (एा०क्त 
(.०70॥00॥) है, क्योक्ति हेरड मॉडल मे पूँजी का कोई ऐसा भाग नही है जो स्वतः 
विर्धारित होता हो, इसलिए एक निर्णायक सन्तुलनन्‍पय के लिए कुछ अविर 
सरलीकरण ($ए्रप्राए:४00ा7) की आवज्यकठा है । 
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4 हैरड मॉडल को अधिक श्रयंयुक्त बनाने हेतु यह शर्ते झावश्यक है कि 
८९><& (८४-पूंजी-प्रदा अनुपात और <--बचत गुणाँक) यदि विचाराघीत 
अवधि कैबल एक माह है, ८" काफी बड़ा होना चाहिए, किन्तु यदि भ्रवधि दी 
हो तो यह शर्त ८75 बहुत कम सन्तुष्ट हो सकेगी। परन्तु यह स्पष्ट है 
कि ८"“>४ की शर्ते मॉडल मे ग्रावश्यक है। यह महत्त्वपूर्णा विचार है, क्योकि 
“हैरड मॉडल की अस्थायित्वता (0$४07॥/)) सम्बन्धी केन्द्रीय स्थिति! इसी पर 
मिमर करती है « 

5 ग्राम के साथ-साथ बचत मे वृद्धि की प्रवृत्ति को प्रकट करने का भन्य 
विकह्प उपभोग विलम्बनो ((0750०799!०४ [.985) के माध्यम द्वारा हो सकता है। 
अंत. यदि हम इस मान्यता को छोड दें कि बाँछित पूंजीगत ग्रवधि के उत्पादन पर 
निर्मर करती है तव भी 'अस्थायित्वता' ([॥540779) के प्रमाण पर कोई गहरा 
प्रभाव नही होगा । 

6 हैरइ ने 0, (ऐपजाजा॥। (०७) 7९७४७) की परिकल्पना विकास की 
ऐसी उच्च-दर के रूप मे की है, जिसकी अधिकतम सीमा निर्धारण श्रम-यूर्ति कौ 
उच्चतम सीमा (0०५०४) करती है | हैरड के अनुसार, श्रम-पूर्ति की इस सीमा 
के उपरान्त उत्पादन का विस्तार आगे नही हो सकेगा, बल्कि उत्पादन मे कमी की 
प्रवृत्ति पैदा होगी, किन्तु यह भ्ावश्यक नही है । वास्तव मे, श्रम-पूर्ति की अधिकतम 
सीमा के भा जाने के पश्चात्‌, पूंजी-प्रदा अनुपात बढते लगेगा और श्रम के रोजगार 
में वृद्धि न होने को स्थिति मे भी उत्पादन का विस्तार जारी रह सकता है। श्रम-पूर्ति 
के स्थिर रहते हुए पूंजी की मात्रा मे वृद्धि द्वारा उत्पादन का विस्तार किए जाने की 
सम्भावना पर नव-अ्रतिष्ठापित गर्थ-शास्त्रियों (४९००-०७४४८७३ 80०7०॥$5) द्वारा 
विचार किया गया है । इस सम्बन्ध मे केलडोर (7६8]007) का नाम उल्लेखनीय है। 


जॉन रॉविनसन द्वारा समालोचना' 
(/ (ग्राधक्षा 99 3णा रिग्आ50) 


पैन. राडि 6 5 नि 
। जॉन रॉबिनसन का तक सम्बन्ध मे मत है कि पूंजी से प्राप्त छा 


(7) 5 श्रौर !/ को प्रभावित करता है । अत विभिन्न लाभ-दरो को स्थिति में 
विकास-दर कोई एक न होकर अनेक हो सकती हैं । 

एक विकास-दर के स्वान पर विभिन्न लाभ-दरो क अनुरूप अनेक विकास-दरो 
की सम्भावना का उत्तर देते हुए हैरड ने कहा है कि यद्यपि एक गतिशील सन्तुलन की 
अवस्था मे [0 ६ 5६४६४ ० 0५989॥0० ६शण!छ एफ) एक से अधिक लाभ-दरो 
की सम्भावना को ग्रस्वीकारा नहीं जा सकता है, तथापि हूँरड इसे एक असामान्य 
स्थिति मानते हैं। 


३. 7०्क किल्कफला + "पिड्च०6 #ैशश पकऋचछज एछ८ट ४८58", 559(६छ00एट7 4970, 


आर 8 १५8 कि शक १20: आन 
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2 जॉन रॉविनसम के अनुसार पूरी अवधि के दोरान स्थिर रहने वाली 

विकास-दर अ्रर्थात्‌ ७-- होती है । हैरड के ग्रनुप्तार इसका त्तातये है कि सीमान्त 

+ पूंजी प्रदा अनुपात, अर्थ व्यवस्था मे औसत पूँजी-प्रदा अनुपात के समात होता है किन्तु 

हैरड इस मान्यता को असगत मानते हुए, रॉबिसन की विकास-दर ।€ क्र की 
प्रवधारणा को गस्वीकार करते है । 


3 तीसरी आ्ालोचना है कि हैरड मॉडल मे यह भान्यता ली गई है कि 
“सम्पूर्ण शुद्ध लाम परिवारों में वितरित होवा है । किन्तु इस आलोचना का उत्तर 
देते हुए हैरड का मत है कि अपने मॉडल मे उन्होने इस प्रकार की मान्यता की कभी 
भी किसी प्रकार से कल्पता नहीं की है 
निष्कर्ष ((00एशणा) 


हैरड ढोघर मॉडल के विश्लेषण का सारांश निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा 
सबता है--+ 


! स्थायी व विरल्तर विकास की समस्या मे विनिधोजन की भूमिका केद्रीय 
होती है । 

2. बढी हुई उत्पादन क्षमता के परिणामस्वरूप अधिक उत्लादत प्रथवा 
अधिक बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है । यह स्थिति आय के व्यवहार पर 
निर्मर करती है । 

3. आ्राथ के व्यवहार के लिए ऐसी शर्तों की कल्पना की जा सकती है, जिनके 
प्रन्वगंत्त पूर्ण रोजगार की स्थिति को फायम रखा जाता सम्भव है। 

4 डोमर के अनुसार, सन्तुलन-विकास-दर ग्रुणक के झाकार तथा मए 
विशियोग की उत्पादकता पर तिभेर करती है । यह बचत को प्रवृत्ति गुणा त्वरक् के 
विलोम के बराबर होती है । ग्रत पदि पूर्ण रोगगार को बनाए रखना है तो सचय 
च्याज-दर से आय मे वृद्धि होना आवश्यक है | 

$ व्यापार चन्नों को स्थायी श्राथिक वृद्धि के मार्ग मे एक विचलन के रूप 
मैं बिचारा गया है । न 
श्र + + मॉडल 

(वार शजाजेज्ञाका$ (श०्तण) 
महालनोबिय मॉडल विरशास-नियोजन (0०5 घ०क्णभआन भगाए) का 
. एक चार क्षेत्रीय अर्बेसमिति मॉडल (8 50 3ल्‍ल०7 8००४०7७४:० १४०००) है ! 
मॉडल का निर्माण अर्थंसमिति को सकाय-प्रणाली (0एथ॥079-59५27) द्वारा 
किया गया है । मॉडल में कुओ सोमा-दशाग्रो ([8०फ्रावबा/-0०तातणा5) तथा 
सरचनात्मक प्राचल (झाप्ज्मणन रिग्रश्गाल्का$) व साथ ही कुछ सावन-चलो 
(श्ञाएपा८0(-एश7269). एबं लक्ष्य-बलो (प्रथा&८४+५आछा०5) के एक समूह 
बग प्योग किया गया है । भारतीय अर्ब-व्यवत्या को चार क्षेत्रों मे विभाजित किया 
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जा सकता है--(!) विनियोग वस्तु क्षेत्र (7॥6 वाए०ताल्या 00005 86८०) 
(2) फैक्ट्री उपभोक्ता वस्यु क्षेत्र [78० [8०६४०7/ एशआइण्शात्य 60005 8८०००)» 
(3) लघु-इकाई उत्पादन क्षेत्र ग्रथवा घरेबू उद्योग क्षेत्र (579॥ एह ?70क/लीणा 
इच्णण 07 0058-704 ॥॥675प25' 50८07), तथा (4) सेवा-उत्पादन क्षेत्र 
(778 86८०० ए7०4प्रथाग8 597८८७) । इन क्षेत्रों के लिए क्रमशः #,0,0५,05, 
चित्न॑ ($97770०७) को प्रयोग में लिया गया है। आय-निर्माण [क्‍ग6०ए6 
फ०्ग्रााक्षाणा), रोजगार-बूृद्धि [8फफ०्फ्राबाई 0वशशव्वा/00) तथा बचत व॑ 
विनिधोग की विधि (386 ९४४७7 ए॑ $2शंगए बाएं प॥ए८आगा०॥) की दृष्टि प्ले 
इन क्षेत्रो भे परस्पर संरचनात्मक सम्बन्धी ($3ए2एाथ! छे८/७५,०७$) को देखा 
शया है । महालनोविस के इस चार क्षेत्रीय श्र्थमिति मॉडल का निर्माण सन्‌ 955 
मे हुआ । इससे पूर्व सत्‌ !952 से सहालनोविस ने एक क्षेत्रीय मॉडल तथा सन्‌ 953 
में पूंजीगत वस्तु क्षेत्र तथा उपभोग वस्तु क्षेत्र वाले द्विक्षे त्रीय मॉडल की सरचना की थी। 
प»त्किल्पना (छज्फ़०९७४5) 

प्रस्तुत मॉडल में देश मे अनुमानित 5,600 करोड़ की धनराशि से हितीय 
दचवर्षीय ओोजता की श्रवधि मे 5९% वार्षिक विकास-दर (5% #श्रप७& ता0णपी 
॥२७९) व ] मिलियन ब्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार की उपलब्धि की 


परिकल्पना की गईं है । अनुमानित धन-राशि को भ्र्थव्यवस्था के चारो क्षैत्रो मे इस 


प्रकार वितरित करने का प्रयास किया गया है कि प्रत्येक क्षेत्र से जन्य राष्ट्रीय भ्राय 
की वापिक वृद्धि तथा रोजगार वृद्धि का योग क्मश 5% तथा ]] मिलियन अतिरिक्त 
व्यक्ति हो सके । इसीलिए इस भॉडल को आधथिक विकास के मॉडल के स्थान पर 
प्राय. वितरण मॉडल (20030/07 ?४००८।) की सज्ञा दी जाती है । 
मॉडल का प्रारूप (50८एा९ ० 0० ०४४)) 

भॉइल मे लिए गए चारो क्षेत्रो--विनियोय वस्तु क्षेत्र, फैक्ट्री उत्पादित 
उपभोग वस्तु क्षेत्र, लघु या ग्रह उद्योगों द्वारा उत्पादित उपभोग वस्तु क्षेत्र, तथा सेवा 
उत्पादन क्षेत्र, के लिए चार उत्पादन-यूंजी अनुर्पीत (0प्राएण एब्फ्राप्यो पिक्वाप05) 
अथवा उत्पादकता ग्रुएॉंक (ए०0४०ाशा५ (०८हश०॥) लिए गए हैं, जिनको 
85 (बीटाज्‌) प्रकट करते हैं, पूंजी श्रप अनुपातों (0४४४॥ .3900 ७०5) के 
लिए 65 (थीटाजु), विदरण प्राचलो (/॥०८४४०० ए५78790£(४४५६) के लिए 
४६ (जेम्बद्राज) का प्रयोग किया गया है, जो कुछ विनियोग का प्रत्येक क्षेत्र मे 
अनुपात प्रदर्शित करते है। मॉडल मे विभिन्न आथिक मात्राओं (€णा०्यां० 
3/987#00०४) के समाधात हेतु युगपद समीकरण प्रणाली (57घछ॥ ० 
झ0090७०४$ 4०७॥४०75) झपनाई गई है । अम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के लिए कुल 
झ्राग् तथा कुल रोजगार के रूप में लक्ष्य चलों की मान्यता लेते हुए, दिए हुए 
उत्पादकता गुशाँकों और पूँजी श्रम अथशुपातों तथा कु विनियोग की मात्रा की 
सहायता से युगपद समीकरणों द्वाटा प्रत्येक क्षेत्र में जनित रोजगार ब स्राव के 
भनुभागी ((०7०ए०ए८॥/७) को ज्ञात किया गया है । 
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मॉडल मे निम्नलिखित तत्त्व ग्रज्नात (फाति०फा) हैं-- 





छः शा ५ ८5 
कद | 99 पु 
मा; मो (| ्ु 
१4 भव ३ मेड 

जिसमे 95 (गरामाज) 5-क्षेत्रो मे जनित झाय-वृद्धि, 

कार सज्रोजगार वृद्धि, 


और &४(लेम्बद्राज)-८वितरण प्राचलो (#/0००थ0००॥ एश्वश08९:५) 
के लिए प्रयुक्त हुए है-- 
मॉडल के झाँकड़ों (/08/95) के लिए तिम्न चिह्न प्रयोग मे लिए गए हैं-- 
7 
8 5 8५ हि] 
6६ 65 63 
जिसमे 8'$5ल्‍उत्पातन पूंजी अनुपात, 7--कुल विनियोग 
09'$5पूंडी भ्रम अनुपात 
मॉडल के समीकरण (दष्घ४ंणा5 ० ४०06) 
मॉडल भें !। समीकरण तथा 42वाँ प्रज्ञात तत्व है। समीकरण निम्द 
पअकार है-- 
(]) &४+०,+7४+%४३5४ [प्रथम कल्पित_ स्थिराँक--आाह। 
#फ्ातशफ (णाइका) 
(2) ४/+, + १५+ २५-२४ (द्वितीय कल्पित स्थिराँक - 90०00 
/परजााश्षर (०5४॥) 
(3) ##ऋ+ )77+ >ड + 3३ +२ (तृतीय स्थिरॉक-एप एणाशश्षा ) 
(4) धह-7+क 87 
(5) १+नत7५ 8 
(5) 93च०7७'8५ 
(7) 7३७7 »४३४३ 


8004 
(8) #६+ जूता 
(9) आता 
0) ४,-- सह 
(70) ४५८-ह 


(क्‍) #न्‍ 8 
83 


] समीकरण तथा व2वाँ अज्ञात तत्त्व होने के कारण. समौकरणो कौ इस 
व्यवस्था मे एक झणश की स्वतन्त्रता (07९ [0297०४ ० छप८८त००) है " महालनोबिस 
ने इस स्वतन्त्रता का उपयोग निम्न समीकरण मे किया है-- 
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(2) *#+ $ ० "33. 
युगपद समीकरणो की उपरोक्त व्यवस्था में 
5 अं काल्पनिक स्थिराँक, मॉडल की सीमा-दशाओं के प्रतीक हैं। 
! क्र ] वर | ये कुल मिलाकर लक्ष्यों (0४८० प्छा8८८७) को भी प्रकट 
4 करते है। 
95 प्राद्योगिकी द्वारा दिए हुए संरचनात्मक प्राचल (व७८॥३०0- 
[ ] ण्ख्य ॥ क्‍0हाट्गीज 8!शटए 5प्रप्रशणाक्। एवा0॥०८५), जिनको 
85 योजनावधि मे भ्परिवर्तनशील ( 07८0क्आा2८० ) माना गया है। 
2/$४--वितरण प्राचच (8॥0०४007 ?28ए८८४), जिनको वास्तविक 
नियोजन प्राचल (0०७) ए|शाय्राड़ एशाशआ॥०८7) माना जा सकता है। ये 
प्राचल व्यवस्था मे दिए हुए नहीं होते, किन्तु व्यवस्था की प्रक्रिया मे से स्वय उभर कर 
प्रकट होते हैं तथा ये नियोजकों द्वारा की गई अपेक्षाओं की स्थिति को दिखाते हैं। 
१6 5 ! प्रमुख क्षेत्रीय लक्ष्यचल (शात्र 88८००) पञहद-प्षी- 
(5 90]०5) तधा मॉडल के हल के रूप में निर्धारित होते हैं । 
उपर्युक्त युगपद समीकरण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि 
वितरण प्राचलो को क्या मूल्य दिए जाने चाहिए अथवा विनियोजन के लिए उपलब्ध 
सप्ताघनो को श्रर्थ-व्यवस्था के विभिन्न चार क्षेत्रो मे किस प्रकार वितरित किया ज्यवा 
चाहिए कि क्षेत्रों मे जनित आ्राय व रोजगार-बृद्धि का कुल योग निर्धारित लक्ष्यों के. 
भ्रतुरूप कुल झ्राथ तथा कुल रोजगार की पूर्ति कर सके। महालनोबिस के समक्ष 
द्वितीय पच्रवर्षीय योजना की अवधि मे वाविक विकास-इर का तथा ॥] मिलियन 
ध्यक्तियों के लिए रोजगार की उपलब्धि का प्रश्न था, जिसके समाघान द्वेतु उन्होंने 
देश के साधनो का अनुमान 5,600 करोड़ रुपये प्रयम बार लगाया इसके पश्चात्‌ 
साँल्यिकी विधियों से 8'5 और 6 का मुल्य निर्धारित करते हुए, समीकरणो के हल 
द्वारा, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के लिए विनियोग का वितरण निश्चित किया । 
मॉडल का संख्यात्मक हल 
(प्रगाथांत्वा 50050 ण 06 ४०5९८) 
प्रो महाल्ननोदिस ने अपने मॉडल का निम्नलिखित संख्यात्मक हल प्रस्तुत 
किया है-- 








लेत्र प्राचत्र 
(5०००७) (एमथ्णलक्षलञ) क 
85 95 
है च 8#£-20,000 र. 
ल॒ शर्त 5,750 
प्र 025 +500 





8853,750 
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8* व 8'$ को तकतीकी को स्थिति (828 0 प्रथ्टॉंधाठा०89) निर्धारित 
करती है। मॉडल गे बिनियोग वस्तु क्षेत्र के लिए वितरण प्राचल अनुपात (»%/£) 
दिया हुआ होता है तथा शेष तीन क्षेत्रो के अनुपात 3, 3७ व 3६ उपरोक्त सुगपद 

>समीकरस्मो के हल द्वारा आप्त होते हैं 

चूंकि (३ ० 33 और 7--5,600 करोड़ रू दिया हुझा है, भत 
दिए गए आँवडो के आधार पर क्षेत्र (४) मे वितियोजन की मात्रा का निर्धारण 
निम्न प्रकार किया गया है-- 

3# 5 33) 5600 +-- ३८5600--850 करोड रू 


इस विनियोजन के परिणामस्वल्प श्राय मे वृद्धि निम्त प्रकार होगी-- 
अऋज्जा 38 85६ 
>__850 » 20 
७फकंदड धार 
० 370 करोड रु, जबकि क्षेत्र # में रोजगार वृद्धि निम्न प्रकार होगी-- 
3६ 765६ 
खफा 9 मिलियन या 9 लाख 
इसी प्रकार, योजनावधि के $ वर्षों मे अन्य क्षेत्रों की झायनवृद्धि तथा रोजगार- 


चूद्धि की ज्ञात किया जा सकता है। सभी क्षेत्रों के सस्यात्यक हलो को निम्नलिखित 
“सारणी मे प्रदर्शित किया गया है-- 





न्कंिक+--:...त...+-....त."तह".3.0.0.0..ढ 
क्षत्र वितियोजन (४) आय बृद्धि रोजफर गढ़ि 
(5९005) (करोड रु ) १०५) (नाखों में) 

छ्झ 
क्‌ ५850 उाउ 90 
प्‌ 980 340 0 
८५ ॥80 4470 470 
८3 600 720 430 
560॥0 2900 ॥॥00 





आलोचनात्मक मूल्यांकन (0 (जाप्यों ॥0ए/ध5वो) 
विकास-निधोजन का महालवोदिस मॉडल '“ग्राथिक वृद्धि का एक स्पष्ट व 
सुनिशेजित (४७7 370 फशा 977372०2) ऐसा मॉउ्च है, छिसमे एक अद्धो- 
_.विकृत्तित देश की विक्ञाम-नीति के झावश्यक ठत्त्व ग्रत्तनिहित हैं। मॉडल की सरचना 
* भरें भारतीय सास्यिवी ससस्‍्वान [[9035 ए्याजाव्थों पतज्ञाएणय८) द्वारा किए गए 
साँह्यिकी प्रन्देषणो (830८्चं पाए८आइवा।णा$) के निष्कर्यों का लाभ उठाया 
गया है | मॉडल का मौलिक स्वरूप अय्मिति की सदयय प्र्याली पर झायारित है| 
इस मॉडल दा उपयोग भारत को द्वितीय पचवर्षीय योजना मे दिया ग्रया। इस 


प्रकार मॉडल क्य व्यावहारिक स्वस्प (09थ29673 (४#श्थटा) होते हुए भी, 
इनसे भनक कमियां हूँ। ये कमियां सक्षेप गे अग्नलिखित हैं-- 
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. अधिक सुनिश्चित नही (०0 5० 0आध्यंपांईं०)--यह मॉडल अधिक 
सुनिश्चित नही है । किसी मॉडल की पूर्णाता समीकरणों तथा अज्ञातों ( ए7|0७॥9) 
की संख्याओं की समानता पर निर्मेर करती है, किन्तु प्रस्तुत मॉडल में समीकरण 
और ै2वाँ अज्ञात है। परिणामस्वरूप, समीकरणा-व्यवस्था के एक अन्नात को 
काल्पनिक मूल्य दिया गया है (7. ०.)#--श 8४५७7९०) । काल्पनिक मूल्य देने 
की स्वतन्त्रता की इस स्थिति में स्पष्ट है कि विभिन्न काल्पनिक मूल्यों के 
झाधार पर भिन्न-भिन्न हल सम्भव होंगे। यह कमी मॉडल की पूर्णता भथवा 
सुनिश्चितता को कम करती है किन्तु साथ ही यह विशेषता नियोजकों को अपनी 
निजी अवधारणाओ के प्रयोग की स्वतन्त्रता प्रदान करती है (795, ॥0फ८एश, 
प्रा॥00०९९३ [6 रुपया णी ए॥०ां०० 900 ॥6 ग्रा०ठट]) । 


2 कल्पित मूल्य के लिए केवल »£ ही क्यो चुना गया, श्रन्य अज्ञात तत्त्व 
क्यों नही लिए गए ? इस प्रश्न का मॉडल में कोई उत्तर नहीं है । 

3 एक ब्रश की स्वतन्त्रता वाले मॉडल में अनुकूुलतम हल (0फप0एण 
80[ए॥०॥) के लिए पू्वनिर्धारित सामाजिक-कल्याण-फलन (2 शि९तशागरहरप 
90८4 एणाणा०ा) का होना आवश्यक है, किन्तु दुर्भाग्यवश हमारे नियोजकों के 
समक्ष, द्वितीय पचवर्षीय योजना के निर्माण के समय, इस प्रकार का कोई निश्चित 
कल्याण-फलन (८० एएत८ा0०7) नही था । 

4. मॉडल में माँग-फलमों की उपेष्ण की गई है | नियोजकों की यह मान्यता 
है कि एक नियोजित अर्थव्यवस्था में जो कुछ उत्पादित किया जाता है, उसका 
उपभोग, उपभोक्ताओं के मॉँग-अधिमानों (72८00076 ?:८टि७&70९$) तथा विभिन्न 
मूल्यों के बावजूद निश्चित है | इस प्रकार की मान्यता ने मॉडल को से (839) के 
नियम “80979 ॥85 ॥8 0७ तंध्याशा0? जैसा याँतजिक स्वरूप ()४९०७श॥डइवा० 
५७) प्रदान कर दिया है । 

5 एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था के दिकास-नियोजन के दौरान बाजार तत्त्व, 
मनोवैज्ञानिक वातावरण, लोक-उत्साह, विशिष्ट दबाव बिन्दु (996णॉ॥० शिह55०ए० 
90॥0७) आदि से सम्बन्धित जो महत्त्वपूर्ण परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है, उनकी 
भहालनोविस ने अ्रपने मॉडल मे, गणितीय सरलता के लिए, उपेक्षा की है । 

6 मॉडल में, विनियोजन के एकल-समख्प-कोप (5रह्ठोट छु०जा०2घशा९०७५ 
ए७११) का संकेत है, जिसका समरूप विनियोजन-वस्तुओं के लिए ही उपयोग किया 
जा सकता है, किन्तु विनियोजन-वस्तुएँ प्राय विजात्तीय (झलक्षएडल्ा००७५) होती 
हैं. जिनके लिए विनियोजन-ब्यूह (77४४70था (७७) के प्रयोग वी झ्रावश्यकता 
है। इसलिए जहाँ व्यवस्था समरूप (प्र००६०१९००५) नहीं होती है, वहाँ इस 

मॉडल का प्रयोग, खुली भ्र्थव्यवस्था (09था 8००7०४५) में सम्भव नही है । 
५ 7. कृषिगत पदार्थों तथा श्रम की पूर्ति भी पूर्णतः बेलोच नही होती है । - 
इनबी (पूर्ति को मॉडल में पूर्णतः बेलोड माना गया है । 
५ 


4 
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8 मॉडल में उल्तादत-तकतरीकियों को स्थिर समानता भी चुटियूर्ण है. कयोकि 
विकास प्रक्रिया के क्रम भे उत्पादन-तकतीकियाँ, प्राय परिवतित होती रहती हैं । 
9 सरचनात्मक प्राचलो को काल्पनिक सूल्य प्रदान किए यण हैं । 
]0 विनियोजन मे निजी क्षेत्र व सावंजनिक-क्षेत्रो के अनुपातो के सम्बन्ध मे 
मॉडल शान्त है । ऐ 
सारांश--कुछ सरचनात्यक सम्बन्धों के समूह को लेकर सकायशअरणाली हारा 
किसी श्रथव्यवस्था के झआथिक ढाँचे का इस प्रकार विश्लेषण करमा कि नियोजन 
प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध कुछ विनियोग-राशि का अर्य॑व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में 
श्रेष्ठतम वितरण किया जा सके, मॉडल की मुख्य विशेयता है । किन्तु अन्य ग्रयेमिति 
मॉडलो के समात ही इस मॉडल की भी अनेक अव्यावहारिक व काल्पनिक मात्पताप्रो 
के कारण व्यावहारिक उपयोगिता बहुत कम हो गई है। प्रस्तुत मॉडल में भाँकडों 
से सम्बन्धित चलो (038 ५४७80]25 ७, 85 2॥0 9'$) के लिए अनेक 
भ्रव्यावहारिक मात्यताएँ ली गई हैं । 
कितु किर भी भारतीय परिस्थितियों मे, साहसदूर्ण टितीय पचवर्यीय योजना 
(80॥6 8५००7० ४६ ४८ ए७0) के निर्माण में एक सरचर्ात्मक आ्लाधार 
विकप्तित करने हेतु महालनोबिस भॉडल ने स्थनात्मक भूमिका सम्पादित की है । 
अपनी यान्त्रिक विधियो के बरावजुद, अत्यधिक आमक स्थिति वाले समय मे, यह 
मॉडल भारतोय नियोजन को एक साकार दिशा देने मे समर्थ हो सका है । 
छुछ अन्य दृष्टिकोण 
(80॥९ 008 #वुफ़ाण्न्घा९5५) 
प्राधिक विकास के सम्घन्ध में निम्मलिखित श्र्भशास्त्रियों के दृष्ठिकोश 
का अध्ययत भी उपयोगी है--- 
() नकेसे ()७:३०) 
(2) रोडन (7२०647) 
(3) हेमंत (रत5्रा089) 
(4) मिनट (करता) 
(5) लेवेन्स्टीव ([.धएलटाअंडा ) 
नर्कसे का हृष्टिकोरा (»ए७७7०4०) ० ]रणा८६०) 
प्रो रेगता नक्से ने अपनी पुस्तक ?000|छवा७ ० 03७ ४ ए०तरत्ाठत 
9 एआढध-0:४०००८९ (१७५७४॥5$' मे अ्रद्ध-विकप्तित देशों में पूंजी के महत्त्व, 
पूजी निर्माण, सत्तुलित विकास आदि से सम्बन्धित विषयों एव छिपी हुई बेरोजगारी 
झौर उसके द्वारा पूजी निर्माण के सम्बन्ध मे विचार प्रकट किए हैं। 
प्रो नर्बसे के विकास सम्बन्धी बिचारो का छाराश यह है कि अरद्धोंविकसित 
भ्रयवा अल्र विकसित देश आथिक वियमता से ग्रस्त हैं. इस विषमता को दूर करने 
के लिए सन्तुलित विकास (फ्रशाइतटहत ठ 00 ) आवश्यव है और यह सन्ठुलित 
विकास तभी सम्भव है जब भतिरिक्त जन जक्ति का प्रयोग करके पूजी प्राप्त को 
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जाए । श्रो. नर्कसे के भ्रनुसार “अर्द्धाै-बिकसित देशो में पूंजी को मात्रा बहुत कम 
होती है ।” ये देश प्रपनी राष्ट्रीय आय का 5 से 8%, तक ही बचा पाते है । इसके 
विपरीत दिक्सित देशो भे वचत की मात्रा कुल राष्ट्रीय झाय की 20 से 30% तक 
होती है । अ्रद्धं-विकस्तित देशों मे इस घोचनीय स्थिति का भुख्य कारण है बचत 
की पूर्ति की भी कमी रहती है और बचत की माँग की भी कमी रहती है। बचत 
की पूति की कमी इसलिए रहती है क्योकि प्राय उसकी माँग कम हीती है। इस 
प्रकार भाँग इसलिए कमर होती है क्योकि उसकी पूर्ति कम होती है। यह झआाधिक 
विपमता वा चक्र (५/०३०७७ ८7०४) निरन्तर चलता रहता है जो प्रद्ध-विकर्ित 
देशों को श्राथिक विकास की भ्रोर अग्र्तर नहीं होने देता । प्रो. नकसे के अनुसार: 
“अआ्राथिक दुष्चक्र की प्रक्रिया में कम पूंजी के कारएा वितियोजन कम होता है। 
फलस्वरूप उत्पादकता कम होती है । कम उत्पादकता के कारण लाभ कम होता है+ 
परिणामस्वरूप, उत्पादन कम होदा है । उपरोक्त उत्पादन से रोजगार के भ्रवूसर कर्म 
रहते हैं ओर इसीलिए आय कम होती है । परिण्यामत वचत कम होती है शौर 
पू'डी-सिर्साएण भी कस होता है ५४ 

प्रो नर्कसे ने भ्रद्धं-विकसित देशो की इस श्राधिक विपमता को दूर करने के 
किए रान्तुलिद बिकारा पर बहुत बल दिया है | उनका सबसे अधिक झाँग्रहू कृषि- 
क्षेत्रों की अतिरिक्त जन-ाक्ति ($एफ्र५७ )शथा-9९७7) फो ग्न्य पूंजीगत 
परियोजनाप्ो मे नियोजित करके प्रभावपूर्ण बचत (८८७४८ ५३४४६) और पूंजी 
निर्माण की प्रभिवृद्धि पर है। नर्कसे के कथनानुसार “क्पि करने की तकनीक को 
झपरिवरतित रखते हुए भी कृषि उत्पादन में कमी क्रिए बिना, कृषि में नियोजित 
जनसख्या का बहुत बढा भाग हृषि क्षेत्र से हूटाया जा सकता है ॥४४ ०४ वहाँ समान 
कृषि उत्पादन बिना तकनीक़ में परिवर्तत किए हुए कम श्रम-शक्ति से भी प्राप्त किया 
जा सकता है!” किन्तु नकंसें की यह सान्यता है कि इस अदउत्पांदक श्रम-शक्ति को 
उत्पादक श्रम-शक्ति में ददलने की समस्त प्रक्रिया दी वित्त-व्यवस्था स्वय इसमे से ही 
की जानी चाहिए । ऐसा होते पर ही देश मे बचत झोर पू"जी-निर्माण की मात्रा भे 
चूद्धि हो सकेगी । इसलिए नकंसे ने ग्रामीण छिपी हुई बेरोगगारी (7008807326 
एफ्रलफफ99फा०७५७) को छिरी हुई वचत की सम्भावनाएँ (0 58५४४४ 83098 
ए०क्ा।आ ) माना है| इस प्रकार उन्होंने ग्रद्धं-विकन्ित देशों की अप्रयुक्त जन- 
शक्ति के उपयोग द्वारा प्‌"जी-निर्माण पर बल देकर इन देशो के आथिक विंकार्स पर 
जोर दिया है। 
सन्तुलित विकास का विचार 
((णा००ए ता फ्वेद्ञात्टव (जग) 

प्रो. तकंसे में झ्राथिक विकास के लिए सन्तुलित विकास पद्धति का प्रतिपादतन 
किया है ! उनके मतानुकार, “अ्रद्ध-विकसित देशों में निर्धवता का विषला चक्र 
(५४०००७ ०:००) व्याप्त रहता है जो झ्राथिक विक्रास को अवरुद्ध करता है । यदि 
इस दूषित चक्र को किसी प्रकार दूर कर दिया जाए, तो देश का अरथिक विकास 
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सम्भव हो सकेगा । विर्धत देशो मे निर्धतता का यह चक्र माँग और पूर्ति दोनो प्रोर 
से त्रियाशोल् रहता है। पूति पहलू से विचार करें तो वास्तविक झ्ाय की कमी के 
कारण बचाने की-क्षमता कम होती है। आय की कमी का कारण तिम्न उत्पादकता 
और निम्न उत्तादकता का कारण पूँजी की स्वल्पता होती है । पँदी की कमी बचत 
के चीचे स्तर का परिणाम होती है ) यदि माँग पहलू से विचार करें तो यह निष्कर्ष 
विकेलता है कि आग्य की कमी के कारण क्रय वी क्षमता भी सीमित होती है । इससे 
माँग बम होती है ।” परिणामस्वरूप, उत्पादको मे वितियोग करने का कम उत्वाह 
होता है) प्रध॑व्यवस्था को उत्पादकता विवियोजित पूँजी पर निर्मर करती है। 
विनियोगी की कमी के कारर उत्पादत और आय का स्तर कम होता है । पुन बही 
चक्र प्रारम्भ होता है । इस प्रकार इन दूदित चको के कारण, अरद्ध विकत्तित देशो के 
बिकाए मे बाघाएँ उपस्थित होती हैं ॥ 


आधिक विकास के जिए इस विपेले चक्र को दूर करना आवश्यक है। 
विनियोग सम्बन्धी व्यक्तिगत निर्णयों द्वारा सीमित क्षेत्रों में अल्प मात्रा भे किए गए 
विनियोग से समस्या का समाघान नहीं दो सबता है प्रो नकसे के मपायुसार, ' विर्यले 
अन्नो वो दूर करने के लिए विभिन्न उद्योग विस्तृत रूप से एक साय आरम्भ किए 
जाने चाहिए जो एक दूसरे के लिए विस्तृत बाजारो की स्थापना करेगे और एक दूसरे 
के पूरक होगे ।” उनके झतुसार समस्या का हल इस वात मे निहित है कि “व्यापक 
क्षेत्र मे विभित्र उद्यामो मं एक साथ पूँऐो लगाई जाए और बहुत से उद्योगों को एक 
साथ विवासित किया जाए ताकि सभो एक दूबरे के ओआहक बन सके और सभी का 
प्रात बिक सके ।” श्रो नऊंसे रोजन्स्टेन रोड (ह०७शाक्रेशा) 2009॥) के जूते के 
प्रसिद्ध कारखाने का उदाहरण देकर सन्तुलित विकास की प्रावश्यकता पर बल देते 
है। मानलो एक जूत का कारखाना स्थापित किया जाता है । इससे इसमे काम करवे 
बाले श्रमिक, पूंजोपतियो और नियोजको को आय प्राप्त होगी किन्तु वे समस्त झाय 
जूतो को खरीदने के लिए हूं। तो तही व्यय करेंगे | व य्रत्य बस्तुएँ भी फज़्य करेंगे। 
इसी प्रकार साथ ही इस उद्योग के श्रमिक ही सारे छूते नही सरीद सकते। दूसरे 
उद्योगों के श्रमिक ही तो अतिरिक्त जूते छरीदेंगे । यदि भ्रधव्यवस्या के प्रन्म क्षेत्रो था 
उद्योगी का विकास सही किया जाएगा तो यह कारखाना प्रसफल हां जाएगा । अते 
यह बठिताई एके साथ ही झनेक प्रवा उद्योगों की स्थापता करने से हल हो सकदी 
है । जो एक दूसरे के ग्राहवा बन जाते हैं। इस सम्बन्ध में प्रो नवसे ने लिखा हैकि 
“प्रधित्रा्न उद्योग जो जन-ठउपभोग के लिए उत्पादन करते हैं इस झयणथे से पूरक होते 
हैं कि वे एक दूसरे के लिए बाजार की व्यवस्था करके परस्पर सहाय देते हैं।” उनके 
अनुमार शारीरिक विस्म के लिए सन्तुलित आहार (पवआ८८प 0॥%) जि प्रकार 
प्रावश्यवः है उसी प्रकार अर्थव्यवस्था के लिए सन्तुलिव चिकात् (ऐव४गल्च्त 
0/9थ॥) पद्धति ग्रावरयक है + 
प्रो नरेंसे के सन्‍्तुलित विकास वी घारणखा का अऊुर जे वी से (3 8 599) 
के इस कथन से प्राप्य किया हे कि पृति अपनी माँग स्वय बना लेती है (5णफाए 


52 झाथिक विकास के सिद्धान्त 


लब्बाटड व 0. तंशाक्षाते) । उन्होंवे इस नियम सम्बन्धी जे. एस मिल की 
व्यास्या को उद्धृत किया है कि “प्रत्येक प्रकार की उलादत बृद्धि यदि निजी हित 
द्वारा निर्देशित प्रनुषात मे सब प्रकार वी उत्पत्ति मे गलत गणाना के बिना विभाजित 
की जाए तो न केवल स्वय अपनी माँग का तिर्माण कर लेती है, बल्कि उसे अपने 
साथ रखती है।” लेकिन किसी व्यक्तिगत उद्यमी द्वारा किसी विशिष्ट उद्योग में बड़ी 
सात्रा में लगाई गईं पूँडी वाजार के छोटे आकार के कारण लाभहीन हो सकती है । 
किन्तु विभिन्न उद्योगों मे व्यापक क्षेत्र मे एक साथ सुव्यवस्थित रूप से पूँजी विनियोग 
से बाजारों के आकार का विस्तार होता है और इससे आर्थिक कुशलता के सामात्य 
स्तर मे सुधार होता है । अ्रत विभिन्न उद्योग विस्तृत रूप से एक साथ आरम्भ किए 
जाने चाहिए और विभिन्न प्रकार के उद्योगो मै पूँजो विनियोग की लहर (2 रूथए8 
ता ढब्ज़ांध प्राएकजाला$ का 3 परण्रश ण (वींठला धा0एच॥०5) उठती 
चाहिए । ऐसे होते पर उद्योग एक दूसरे के पूरक होंगे, जिप्से विस्तृत बाजारों की 
स्थापना होगी और तीद्रता से आर्थिक विकास होगा । इसे ही नकंसे ने 'सन्तुलित 
विकास! का नाम दिया है । श्रत. 'सन्तुलित विकास” का आशय उत्पादन-क्रिया्रो में 
विभिन्न प्रकार के सन्तुलन से है । यह सन्तुलन दो प्रकार का हो सकता है--प्रथम 
सम्मुखी (80270) एवं द्वितीय विमुखी (82८८७७70) । सम्मुखी सन्तुलन के 
अनुसार कृषि-उत्तादन मे बुद्धि के साथ-शाय उन उद्योगो मे भी विरुतार प्रावश्मक है 
जो इसके अतिरिक्त उत्पादन को चाहेगे | विमुखी सन्दुलन के भ्ननुसार यदि किसी 
उद्योग का विस्तार करना है तो इस उद्योग के सचाजन के लिए आवश्यक कच्चा 
माल, ईंधन, मन्‍्तोपकरण झादि से सम्बन्धित उद्योगो का भी विकास किया जाना 
चाहिए । 
सन्तुलित विकास के प्रभाव--सन्तुलित विनियोग से आर्थिक विक्कास पर 
अच्छा प्रभाव पडता है। इसके साथ ही सन्तुलित विकास के कारण बाह्य 
मितब्यविताओ (#(७ग्रथ। ०००७०॥।९५) में वृद्धि होती है । मितव्ययिताएँ दो 
प्रकार की होती हैँ, प्रथम, क्षेतिजीय मितव्ययिताएँ (झ्लणा?रणा्ष] €०070प्रा९5) 
एव द्वितीय, उद्ग्रीय मितव्ययिताएँ ( ४००४४८७॥ ७०८०॥०7॥६७] । विस्तृत ग्राकार-प्रकार 
वाले विभिन्न उद्योगों में बडे पैमाने पर पूंजी विनियोग से उद्योयो का उद्ग्रीथ भौर 
क्षितिग्रीय एकीकरण सम्भव होता है श्लौर इससे भी दोनो प्रकार की मितव्यग्रिताओं 
का निर्माण होता है। श्रम के अधिक अच्छे विभाजन, पूँजी, कच्चे माल और तकनीकौ 
कुशलता का सामूहिक प्रयोग, बाजारों का विस्तार तथा आर्थिक और सामाजिक 
ऊपरी पूंजी ([[&0०07०प्रां० था 8०ट2ाबों 0४८७० ०४.४७।). का ग्रधिक अच्छा 
और सामूहिक उपयोग आदि के कारण भी उत्पादक इकाइयो को लाभ होता है । 
सम्तुलन के क्षेत्र-श्रो. नकसे द्वारा प्रतिपादित, सन्तुलित विकास का यह 
रिद्धान्त विकास प्रक्रिया मे अर्थव्यवस्था के विभिन्‍न क्षेत्रों मे सन्तुलद की आवश्यकता 
पर वल देता है। कृषि और उद्योगो के विकास मे समुचित सन्तुलत रखा जाना 
चाहिए, क्योकि ये दोनों एक झुसरे के यूरक हैं । इसी प्रकार भर्थे-व्यवस्था के घरेलू 
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दोत्र [00690 8०८०) और विदेशी क्षेत [07०87 5०००) में भी सन्तुलब 
स्थापित किया जाना चाहिए । विक्लास को वित्तन््यवस्था में तिर्योत-्राय (छफ्रजा 
ध्थाणगा?5) महत्त्वपूर्ण है। भरत घरेलू क्षेत्र के साथन्साय निर्यात क्षेत्र मे पूंजी- 
>विनियोग किया जाना चाहिए । प्रो नकंसे के अनुत्तार “रान्तुलित विकास भ्रन्वर्राष्ट्रीय 
व्यापार का अच्छा प्राघार है /” उतके विचार से झ्नन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढाने के 
लिए यातायात सुविपाशों में सुघार, उनकी लागत मे कमी, तठकर बाधाओं की 
समाप्ति और मुक्त व्यापार क्षेत्रों का बिकास किया जाना चाहिए । इससे विकामशील 
देश परस्पर एक दूसरे के लिए दाजारी का कार्य करेंगे और उनफत विकास होगा । 
हृपि और उद्योगों घरेलू और निर्यात क्षेत्रे के सन्तुलित विकास के समान ही भौतिक- 
पूंजी और मत्तथघीय पूँणी मे साथ-साय विनियोग किया जाना घाहिए । दोनो के 
सन्तुलि विकास के प्रयत्व किए जाने चाहिए क्योकि 'भौतिक पूंजी' मे विनियोग तब 
तक व्यर्थ रहेगा जब तक कि उसके सचालत के लिए जनता शिक्षित और स्वस्थ न 
हो । इसी प्रकार, प्रत्यक्ष उत्पादत फियात्रों और झाथिक तथा सताम्राजिक ऊपरी 
सुविधाप्री मे सी सन्तुलित वितियोय किया जाना चाहिए । इस प्रकार, नरकते ने तीज्र 
आधिक विकास हेतु सम्तुलित विकास की शैली का प्रतिपादन किया है जिसके अनुसार 
“अ्रपे-थ्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों मे तथा एक उद्योग का विकास करने के लिए उससे 
सम्बन्धित भ्न्य उद्योगो मे एक साथ वितियोग किया जाना चाहिए ।” कुछ क्षेत्रो या 
उधोगो पर दी ध्यान देने से श्न्य उद्योग्र 'अल्प विकसित सन्तुलन' से प्रस्त रहेगे और 
“मैकास में बाधाएँ उपस्थित होगी । प्रो ए डब्ल्यू लेबिस के अनुसार, "विजय कार्यक्रमों 
मे प्र्थ-थ्यवस्था के सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास होना चाहिए ताकि उद्योग और 
क्लपि के मध्य तथा घरेलू उपभोग के लिए उत्पादन और निर्यात के लिए उत्पादन में 
उचित सन्तुलन रखा जा सके ।” 
सरफार एव सल्ठुलित विफास- अद्भेनवकसित देशो मे निर्ज, उपक्रम के द्वारा 
व्यापक क्षेत्र मे विभिन्न परियोजनाओं मे पूँजी विनियोग की लहर का एक साथ सचार 
किया जलवा दुष्कर कार्य है । इसलिए सच्तुलित विकास प्ले राज्य द्वारा विकास प्रक्रिया 
के ग्रायोजन, निर्देशन एवं समन्वय के लिए पर्याप्त स्थाव है । रारकार रो यह झाशा 
की जाती है कि वह उत्तादत के विम्िन्न क्षेत्रो मे एक साथ विनियोजन का झाश्वासन 
दे। भ्रत सन्तुलित विकास के लिए केन्द्रीय नियोजन आवश्यक होदा चाहिए । किन्तु 
नर्कसे के अनुसार, “सन्दुलित विकास्त के लिए केन्द्रीय झ्थिक तियोजन अनिवाय नहीं 
है | सरकारी वियोजन के पक्ष मे कई भहत्त्पूर्ण कारण है, लेकिन सन्तुलित विकास 
# उनमे से कोई कारण नही है ।” 
नकसे को यह भी मान्यता हे कि विजी उपक्रम छारा भी बाँछनीय प्रभाव 
कुछ प्रेरणाओं झोर प्रोत्साहन प्ले प्राप्त किए जा सकते हैं । उन्होंने बतलाया है कि 
साभाम्य मूह्य प्रेरशाओं द्वारा अल्प झजश से सन्तुलित विकास किया जा सकता है किन्तु 
बढती हुई जनसर्ूया की बड तो हुई आवश्यकता के साथ सन्तुलित विकास का नीचा 
स्तर भी सह-विस्तार को प्राप्त कर लेता है । प्रारम्भिक विनियोग के मौद्धिक एवं झन्य 


354 आर्थिक विकास के सिद्धान्त 


प्रभावों के द्वारा विभिन्न उद्योगों में पूँजी-विनियोग की नई लहर दौड़ाई जा सऊदी 
है । इस प्रकार प्रो नहते का सस्तुव्रित-विक्ास का छिद्धान्त विजी उपकम वाली 
अर्थ-ब्यवस्था में लागू होता है। उनके तिद्धान्त मे बाजार विस्तार, बाध्य मितब्पयिताश्रों 
और मूल्य प्रेरणाओ्रों द्वारा हो संतुलित विकास पर बल दिया गया है। उनके ... 
मताबुसार, “झावश्यक विनियोय के लिए सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का उपयोग प्रधानतः 
प्रशामकीय कुशलता का प्रश्न है ।” 


सर्कपे के विचारों को झ्ललोचना--नकंसे के सन्तुलित विकास के विचारो की 
हर्पमैन, सिंगर, कुरिहारा आदि ने निम्न आ्राघारो पर झ्रालोचनाएँ की हैं-- 

] सन्तुलित विकास के अन्तगत बहुत-सी उत्पाइव इकाइयो या अनेक उद्योगों 
का एक साथ विकास करने के लिए बड़ी मात्रा मे पूंजी, तकेनोकी ज्ञान, प्रबन्ध 
कुशलता आदि की भ्रावश्यकता होगी । भ्रद्धेंविकसित देशो में एक साय प्रयोग के लिए 
इन साधनों का झ्रभाव होता है। ऐसी स्थिति मे, इन उत्पादन इकाइयों की स्थापना 
से, इनकी मौद्रिक और वास्तविक लागत मे वृद्धि होगी और उनका मितव्ययतापूर्वक 
संचालन कठिन हो जाएगा। 

2 प्रो किन्डल बर्जर के अनुसार, नर्कसे के विकास प्रारूप (०००) में नए 
उद्योगों की स्थापना की अपेक्षा वर्तमान उद्योगो में लागत कम करने की सम्भावनामरों 
पर ध्यान नही दिया गया है । 

3 नर्कसे ने विभिन्न उद्योगों को परिप्रक माना है, किन्तु हँस सिगर 
(स298 598०) के अनुसार ये परिपूरक न होकर प्रतिस्पर्द्धी होते हैं ॥ जैसा कि 
जे मारकस फ्लेमिग [7. )शैआ००५ फोध्याणण8) ने लिखा है--"जहाँ सन्तुलित 
विकास के सिद्धान्त में यह माना जाता है कि उद्योगो के मध्य अधिकाश सम्बन्ध 
प्ररिपूरक हैं साधनों की पूर्ति की सीसाएं अवट करती हैं कि यह सम्बन्ध अधिकवर 
प्रतिस्पर्द्धात्मक है ।” 

हपेमैन (छाता$०ात्ा9) के अनुसार "सन्तुलित विकास का सिद्धान्त विकास 
सिद्धान्त के रूप से श्रसफल है ।” विकास का आशय, एक प्रकार की ग्र्थ-व्यवस्था से 
ग्रन्थ प्रकार की और उन्‍्तत अर्थ-ब्यवस्था में परिवर्तत की प्रक्रिया से है, किन्तु 
'सन्तुलित विकास' का आशय एक पूर्शूूप से नई और स्वय सम्पूर्ण प्र्थ-ब्यवस्था की 
ऊपर से स्थापना रो है। हप॑मन के मतानुसार, “यह विकास नहीं है, यह तो किसी 
पुरानी वस्तु पर नई वस्तु की कलम लगाना भी नही है । यह तो झाधिक विकास का 
पूर्णरूप से दरेंघ तरीका है ।” 

4 अर्द्ध-विकसित देशो में उत्पादन के साधन अनुपात में नहीं होते । कुछ « 
देशों से श्रम अत्यधिक है तथा पूंजी एवं साहसी कुशलता की कमी है। कुछ देशो मे 
श्रम और पूँजी दोनो की कमी है किन्तु अन्य साधव पर्याप्त मात्रा में हैं। सन्तुलित 
विकास की घारण्या को व्यावहारिक रूप देने भे ऐसी स्थिति बड़ी बाधक है) 

5. सन्तुलित विकास का सिद्धान्त इस मान्यता के आवार पर चलता है कि 
अर्द्धेविकसित देश बहुत ही प्रारम्मिक स्थिति से विकास आरम्भ करते हैं । किल्तु 


आधिक विकास से सम्बन्धित विचारधाराएँ 3$5 


बस्तुत. ऐसा नहीं होता । वास्तव मे प्रत्येक श्रद्धे विकसित राष्ट्र एक ऐसी अवस्था से 
विकास की शुरूआत करता है, जहाँ पूर्व-विनियोग या पूर्व-विकास की छाया विद्यमात 
रहती है । ऐसी स्थिति मे विनियोग के कुछ देसे वाँदित कार्मत्रम होते हैं, जो स्वय 
शन्‍्तुलित नही होते, किन्तु जो वत्तमान असन्तुत॒लन के पूरक के रूप में झसन्तुलित 
विनियोग का स्वरूप ग्रहण करते हैं । 

6 कुरिहारा के अनुसार, “सम्तुलित विकास निजी उपक्तम को प्रोत्साहित 
करने के लिए वाँछनीय नही है किन्तु जहाँ तक अद्ध-विकसित देशो का सम्बन्ध है, 
सह रवय इसके लिए ही बाँछनोय है | नर्कगे की अर्द-बविकसित श्रर्थ-व्यवस्था के 
सीमित बाजार और निम्त वास्तविक आय द्वारा निजी व्यक्तियों वी विनियोग की 
प्रेरणा को बाघा पहुँचाने को शिकायत झ्नावश्यक होगी यदि क्षमता-विस्तारक और 
आय-उत्पादक प्रकृति के स्वशासी सार्वजनिक विनियोग को महत्त्वपूर्ण भूमिका झदा 
करने दी जाएगी 47 

7 सन्तुलित विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों भे विनियोग के लिए बढो 
मात्रा भे साधन होने चाहिए । किन्तु अर्धं विकसित देशो के साधन सीमित होते है 
यदि इन भोडे से साधनो को ही विभिन और प्रधिक क्षेत्रों भे फ़ैलाया जाएगा, तो 
उनमे बाँछनीय गति नहीं झआ पाएगी स्‍झ्लोर सम्भव है कि किसी भी क्षेत्र मे प्रगति नही 
हो पाए तथा साधनों का अपव्यय हो । अत सन्तुलित विकास का सिद्धान्त इस 
प्रकार व्यक्त किया जा सकता है--”एक सो पुष्प भी उस भूमि पर उग सकते है जहाँ 
पोषक तत्त्वों के अभाव मे एक पौधा भी मुर्सा सकता है ।” डा हंस सिंगर के 
अनुसार, “ सन्तुलित विकास्त की नीति को झपनाने के लिए जिन साधनों की 
आवश्यवता होती है उनकी माना इतनी अधिक होती है कि उनको घुटाने वाले देश 
वास्तव मे &र्द्ध विक्तित नहीं हो सकते ।” इसीलिए उन्होने इन देशो के लिए 

“रण, 88' को तो उचित बतलाया है, किन्तु '#ल छा! के सुझाव को 
अवुद्धिमतापूर्ण भचलाया है ॥ 

8 सन्तुल्नित विकास के लिए वेन्द्रीय नियोजन, निर्देशन भ्रादि आवश्यक हैं, 
जिसका प्रद्धं विकसित देझो के विकास मे पर्याप्त गहृत््व है। नकंसे ने सन्तुलित 
विकास दे लिए इस वात को पूररुष से नही स्वीकारा है । 

9 नर्केसे का सन्‍्तुलित विकास का सिद्धान्त वस्तुत विकसित देशों के 
झकड्पर काम्ए (आए म4७७५७४०७४७ री एयएजि करे की ज्यप्स्पपा क्रक़ है| मिन्‍्दु 
अद्धं-विफसित देशो म अद्धं-विकास साम्य की स्थिति होती है और यह उसकी 
व्याख्या नहीं करता है | 

बस्तुत सन्तुलित विकास का रिद्धान्त बीन्‍्स के व्यापार चक के सिद्धान्त का 
ही परिवर्तित रूप है| कौन्स के इस स्िद्धात्त के अनुसार, “एक साथ बहुमुखी 
विनियोग से आधिक क़्ियाडओ में सन्तुत्तित प्रनस्त्वाव (9927080 72९००४४५) 
लाया जा सबता है क्योकि वहाँ उद्योग, मशौने, प्रबन्धक, श्रमिक तथा उपभोग की 
आदतें प्रादि सद कुछ प्रभावपूर्ण माँग को कमो के कारण अस्थायी रूप से स्थगित 
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कार्यों को पुन संचालित करने की प्रतीक्षा मे विद्यमान होते हैं।” कित्तु भ्रदध- 
विकसित देशो में समस्या माँग की कभी नही, साधनों के भ्रभाव की होती है, जिसके 
कारण व्यापक विनियोग दुष्कर होता है । 

0 विभिन्न देशो के आथिक विकास का इतिहास भी यही स्पष्ट करता है 
कि इनमे ्राथिक विकास का स्वरूप ग्रसन्तुलित ही रहा है । इगलैण्ड मे सर्वप्रथम, 
अस्त्र-उद्योग, अमेरिवा मे रेलो और जापान मे लोहा एव इस्पात उद्योगों का विकास 
हुआ, जिससे अ्रन्य उद्योगों के विकास को बल मिला | जे. आर टी. हेग के झनुसार, 
“सन्तु लित विकास अन्तिम परिणाम था, जो नवीन क्रियाओं के नवीन उत्थान, पतत 
तथा परिवततनीय साधनों के सयोग द्वारा उत्पादित तया घोषित हुआ । यह एक ऐसी 
घटता नही है जो परस्पर पोपक क्षेत्रों ((एा००५ $०७9णाणड़ 58४०७) के 
एक साथ बहुमुखी विस्तार के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हो ।” 
रोजेन्स्टीन रोडान की विचारधाराएँ 

(5एण702०)॥ ० एि०5था।॥थं) 00) 

रोजेन्स्टीन रोडान ने भी सन्तुलित विकास का समर्थन किया है, परन्तु वे 
चाहते हैं कि यह सन्तुलित विकास-पद्धति “बड़े घक्के! (छां8 708७) के रूप में 
ग्रपनाई जाए । “बडे धक्के के सिद्धान्त (776079 ० 88 97%) के झनुसार स्थिर 
ग्रथें-व्यवस्था (8980०0५ &००००ए७५) की प्रारस्मिक जड़ता को समाप्त करने के 
लिए भर इसे उत्पादन तथा झाय के उच्च स्तरों की ओर बढने के लिए न्यूनतम 
प्रयत्न या “बडे घक्के' (978 ?४७॥ ) की झावश्यकता है ! यह बड़ा घनका तज होता है, 
जब एक साथ ही विभिन्न प्रकार की कोई पूरक परियोजनाग्रो को प्रारम्भ किया जाए। 

रोडान के सतानुसार, “अ्रद्धं-विकसित भ्रयवा अल्प-विकसित देशो मे आधिक 
व सामानिक ऊपरी सुविधामों (89० १0 8007077० ०५७7४८४०५$) की 
नितान्त कमी होती है जिनकी पूर्ति करने की न तो निजी साहसियो में क्षमता होती 
है और नही इच्छा ।” अतः राज्य को चाहिए कि वह इन ऊपरी सुविधाओं 

($8०ल्‍०ं॥ बा70 ६०ण॥०गरा।& 0५८7४६७०५$) अर्थात्‌ यातापात, संचार, शक्ति, शिक्षा, 
स्वास्थ्य, वैक, ट्रेनिंग झ्रादि मे अधिक मात्रा मे धन लगाए और इस प्रकार निजी 
विनियोजकों तथा ओऔद्योगीकरण के इच्छुक लोगो को उद्योग खोलने की प्रेरणाएँ 
प्रौर सुविधाएँ प्रदान करे। प्रो रोडान के अनुसार, अद्धं-विक्सित देशो मे धीरे-धीरे 
विकास करने की पद्धति अपतानी ठोक नही है। इन देशों में वास्तविक विकास तो 
केवल “बडे घबके' (फ'8 7?0७७॥) से ही सम्भव है क्योकि तभी हम 'उत्पादन की 
बाह्य मितव्ययता' भ्रथवा उत्तत्ति वृद्धि के नियम के लाभ प्राप्त कर सकते हैं । 

“ददि विकास की कसी भी आयोजना में सफल होना है तो इसके लिए 
एक न्यूनतम मात्रा में विनियोजन आवश्यक होया । किसी देश को स्वयं स्फूर्त विकास 
की स्थिति में पहुँचने के लिए प्रयत्व करना भूमि से हवाई जद्माज के उठने के समान 
है । हवाई जहाज को नभ में उडान के लिए एक निश्चित गति पकडना ग्रावश्यक 
है । धीरे-धीरे बढ़ने से काम वहीं चल सकता | इसी भ्रक्तर विकास कार्यक्रम को 
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सफल बनाने और भ्र्थ-ब्यवस्था को स्वय स्फूर्त दशा मे पहुँचने के लिए बडे घक्के के 
रूप से एक निश्चित मात्रा मे समस्त क्षेत्रों मे विनियोजन अनिवार्य है ॥” 


'पृबकारा की बाघाओं को लगने के लिए बड़ा घक्का ही आवश्यक है । 
एक निश्चित न्यूबतम माता से कम मात्रा मे उत्साह और कार्य से काम नहीं चल 
सकता । छोटे-छोटे झौर यवा-कदा किए जाने बाले प्रयत्तो से विकास सम्भव मही हो 
सकता । विकास का वातावरण तभी उत्पन्न होता है जब एक न्यूनतम माता का 
विनियोजन एक न्यूनतम गति से किया जाए ।” 

प्रो. रोडान के “बड़े धवके के सिद्धान्त' के पक्ष मे प्रमुख्त॒ तक ग्र््ध-विकसित 
देशो में बाह्य मितव्ययताओं के अ्रभाव पर आधारित है। वाह्य मितव्ययताओओ का 
आशय उन ल्ाभों से है जो समस्त अर्थ-ब्यवस्था या कुछ क्रियाओं या उपकमो को 
मिलते हैं किन्तु जो विनियोक्ता इफाइयो को प्रत्यक्ष रूप मे कोई प्रत्याय (१०४७3) 
नहीं देते है । पूर्ति की दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बाह्य मित्तव्ययताएँ यातायात, 
शवित झादि के रूप मे सामाजिक ऊपरी सुविधाएँ [80०७ ०ए७ए॥8७० ६80|:65 ) 
है, जो प्न्य क्षेत्रों मे भी विनियोग के अवसर बढाते हैं। रोजेन्स्टीन रोडात 
ने निम्नलिखित तीन प्रकार से बाह्य मितव्ययताओं और अविभाज्यताओं 

(07श990(॥7०5) में भेद किया है-- 
(।) उत्पादत-कार्य मे विशेष रूप से सामाजिक ऊपरी पूंजी कौ पूर्ति में 
_ प्रविभाज्यता ([#क्‍0॥0959 रण छा०्तेएलाणा चिा।णा, हए8ण००ए वा ॥09 
इप्एए५ एा 50०७७) 0ए७॥28५ ८३७ ) 
(7४) माँग की अविभाज्यता या माँग की पूरक प्रकृति (0029[9 ०[ 
पलाशातव॑ का पढ़ ९णाए धिदया।ध५ ऐोबाबएद ए ठधगान्वाए) 

(0) बचत की पृर्ति में अविभाज्यता ([7वशझण॥/9 गा 6 8फुणेक 

० $8५085) 
साम्राजिक ऊपरी पूंजी की पूर्ति की ग्रविभाज्यता स्वाभाविक है, क्योकि 
इसका न्यूनतम प्राकार झ्रावश्यक एप से ही बडा (7००८55७ए ]श88 गधशाशियया 
$ 2०) होता है । उदाहरणार्थ, भ्राधी रेल लाइन निर्माण से कोई लाभ नही होगा, 
अंत पूरी रेल लाइन के निर्माण के लिए आवश्यक मात्रा मे विनियोग करना 
अनिवाये है । साथ ही, इस प्रकार का विनियोग प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं के पूर्व 
होता चाहिए ५ लिर्णात के प्लिए, कृषि छ्षेद्र के विकास के लिए विनियोए तब तक सही, 
किये जाएगा जब तक कि खेतो से बन्दरगाहो पर कृषि-उपज को पहुँचाने के लिए 
7 सड़क का निर्माण नही कर दिया जाता । रोजेन्स्टीन रोडान का माँग की अविभाज्यता 
का विचार इस तथ्य पर आधारित है कि एकाकी विनियोग परियोजना को बाजार 
को कमी वी भारी जोखिम को उठाना पड सकता है। इसके विपरीत, यदि कोई 
पूरक परियोजनाओं को एक साथ प्रारम्भ किया जाता है तो वे एक दूसरे के लिए 
बाजार प्रस्तुत वर देते हैं ग्रौर उनके भसफल होने की सम्भावना नहीं रहतो है । 
रोजेन्टीन रोडान इस बात को एक जूते के कारखाने के उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते 
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हैं। मानतों कि एक स्वैतिक और बन्द अर्थ-व्यदस्था भे एक जूतों का कारखाना 
स्थाप्रित किया जाता है जिसमे !00 श्रमिकों को जो पहले ग्रद्धं-नियोजित थे, काम 
पर लगाया जाता है ॥ उनको दी जाने वाली मजदूरी उनकी आय होगी बिल्तु इसका 
बहुत थोड़ा भाग ही जुतो को खरीदने मे व्यय किया जाएगा । ऐसी अर्थ-व्यवस्था मे 
क्योकि अतिरिक्त क््य-शक्ति का कोई साधन नही है और निर्यात की भी कोई 
सम्भावना नही है, बाकी बचे हुए जूतो की त्रिकी नहीं हो पाएगी और कारखाना 
प्रसफल हो जाएगा । किन्तु स्थिति उस समय एकदम भिन्न और अधिक अच्छी होगी 
बदि एक नही अपितु 0,000 पहले के ग्रद्धा-नियोजित श्रमिको को काम पर लगाने 
वाले 00 कृषि और झौद्योगिक उपक्रम स्थापित किए जाएँ जिनमे अर्थं-व्यवस्था के 
अन्य क्षेत्र की तुलना में उत्पादकता के उच्च स्तर पर विभिन्न प्रकार की उस्तुएँ 
उत्पन्न की जाएँ । ऐसी स्थिति भे उत्पन्न की गई झतिरिक्त आय अतिरिक्त उत्पादन 
बो खरीदने के काम म लाई जा सकेगी और कुल विनियोगो की सफलता सुनिश्चित 
हो जाएगी । 

“बडे धक्के के सिद्धान्त! के सन्‍्दर्म मे तीसरी अर्थाद्‌ 'बचत की पूर्ति' की 
अविभाज्यता की धारणा का उदय इस बात से होता है कि विशाल न्यूनतम विनियोग 
कार्यक्रमों की वित्त-व्यवस्था के लिए ऊँची न्यूनतम बचत अनिवार्य है + रोजेन्स्टीन रोडान 
के मतानुसार “भश्राय के नीचे स्तर वाली भ्रद्ध-विकसित प्रवस्था्रो मे बचत की ऊँची 
दरो को प्राप्त करने का एक मात्र तरीका विनियोगो मे वृद्धि ही है जिसे इन देशो 
में यहाँ के अविक्सित और अ्रप्रयुक्त जन-शक्ति तथा ग्रन्य साधनों को गतिशील बना 
कर ही प्राप्त किया जा सकता है ।” 

इस प्रकार उपरोक्त अविभाज्यताओ का पूरा लाभ उठाने और बाह्य- 
मिततव्ययताञ्रो से लाभान्वित होने के लिए विश्वाल मात्रा मे विभिन्‍न क्ैज्री में पूँजी 
विनियोग करना चाहिए, अर्थात्‌ प्र्थ-व्यवस्था को “बड़ा घक्‍का' विकास की भोर 
लगाना चाहिएं। प्रो नकसे ने भी रोजेन्स्टीन रोडान को उपरोक्त अविभाज्यताग्रो 
के आधार पर ही सतुलित विकास की पद्धति का समर्थत किया है। बड़े धक्के वे 
सिद्धान्त मे सस्थागत परिवर्तन पर भी जोर दिया गया है । किन्तु इस सिद्धान्त को 
भी पूर्ण नही माना गया है । अद्ध-विकसित देशो के औद्योगीकरण और ग्राथिक 
विकास के कार्यक्मम में 'बड़ा धवका' (88 00४8) लगता बडा कठित है क्योकि, 
इन देशो के साधन अत्यल्प होते हैं । इसके भ्रतिरिक्त सतुलित विकास के सिद्धान्त 
के विरुद्ध जो आलोचनाएँ कौ जाती हैं वे सामान्यतया इस सिद्धान्त पर भी लागू 
होती हू । 
हषमैव की विचा रधारा (89एछा04० ता मां।लीया47) 

असतुलित बिकास की शलोी--नकंसे की संतुलित विकास की शैली के 
विपरीत, ए. श्रो. हर्पपैन (8. 0. पाए) ने आथिक विकास के लिए 
अरातुलित विकास को शैली को अपनाने का सुभाव दिया है । ह्मैन के 'प्रसंतुलित 
विकास के सिद्धात्त' के अनुसार “्रथ॑-व्यवस्या के सभी क्षेत्रों में वितियोजन नहीं 
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करके कुछ ऐसे चुने हुए क्षेत्रों मे सीसित साधनों का उपयोग किया जाता है जिससे 
उसका प्रभाव अ्रस्य क्षेत्रो पर भी पडता है और घीरे-घीरे सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में 
क्रिया-अतिक्रिया हारा खद्धुलाबछ विधि हारा झआथिक विकास होता है प्रढधं-विकसित 
देशो में साधनो का अभाव रहता है और य्रह सम्भव नही होता कि बहुमुख्ली विसास 
के लिए सभी क्षेत्रों में विशाल मात्रा मे इन साधनों का विनियोजन कर सके । इसके 
अतिरिक्त, इन सीमित साधनो को सभी क्षेत्रो मे फैला दिया जाए तो उनका उतेगा 
प्रभाव भी नही पड़ेगा । अत हपमैन ते यह मत व्यक्त किया है कि अर्थ-व्यवस्था के 
प्रमुख क्षेत्रों या उद्योगों मे विनियोजन करने से, विनियोग के नए अवसर उत्पन्न 
होगे और इससे आगे ग्राथिक विकास का पथ प्रशस्त होगा ! उन्होंने लिखा है कि 
“जिकास इसी प्रफार आगे बढा है जिसके अतुसार झाधिक वृद्धि अर्थ-ब्यवस्था के 
महत्त्वपूर्ण क्षेत्रो से दूसरे क्षेत्रों मे, एक उद्योग से दूसरे उच्योम मे और एक फर्म से 
से दूसरी फर्म में पहुँचाई गई है ।” बह विकास को परसन्तुलनों की एक झशद्भधुला 
[एाशा ० 05-वपण!फापा0) मानते है, जिल्हे समाप्त करने की भपेक्षा 
बनाएं रखा जाना चाहिए । ह॒पंमेन के मतानुसार पूर्व-निर्धारित योजना के प्रनुसार 
प्रथे-ध्यवस्था भे जानबूक कर अप्वतुलन उत्पन्त करना, अ्रद्ध “विकसित देशो में अधिक 
विकास को प्राप्त करते की सर्वोत्तम विधि है ६ 


हर्पमेत के अनुसार विश्व के किसी भी देश में झसतुलित विकास नहीं हुमा 
है | आधुनिब' विकसित देश भी बिकारा के वर्तमान स्तर पर सतुलित विकास शैली 
द्वारा नहीं पहुँचे है। सयुक्तराज्य भ्रमेरिका की सन्‌ 950 की भप्रथ॑-ब्यवस्था की, 
सच 850 की प्रथं-व्यवस्था से ठुल॒वा करने पर ज्ञात होता है कि उसके कई क्षेत्र 
विफसित हुए है, किन्तु पूरी शताब्दी मे सभी क्षेत्र एक ही दर से विकसित नहीं हुए 
हैं | भ्रत. भ्रद्धं-विकसित देशों के विकास के लिए भी अ्सतुलित विकास की पद्धति 
उपयोगी है । हर्पमैन की यह भी मान्यता है कि “यदि भ्र्थ-व्यवस्था को श्रागे बढते 
रहना है तो विकास की नीति का उद्देश्य तनाव (उश्लाश०7), व्यनुपात (0008ए0* 
907॥॥0॥5) और अस्ाम्य बवाए रखें । आदर स्थिति वह है, जबकि एक असाम्य 
विकास के प्रय॒त्नों के लिए प्रेरित करे जिससे पुन इसी प्रकार का असाम्य उत्पन्न हो 
और इसी प्रकार चलता रहे ।” 


उनके प्रनुसार नई परियोजनाएँ पूर्व-निर्धारित परियोजनाझो द्वारा सुजित 
बाह्य मितव्यवताओं को हस्तगत (#9797०७779०) कर लेती है और बाद वाली 
परर्योजनाप्रों के उपयोग के लिए कुछ बाह्य मितव्ययताओं का स्वयं भी सृजन 
करती है | किन्तु कुछ परियोजनाएँ ऐसी होती हैं, जो स्वय सृजित मितव्ययताो से 
अधिक शोपण करती हैं । इस प्रकार की प्ररियोजनाओ्रो मे लगाई गई पूंजी को 
“ब्रेरित विनियोग' (769००व ॥7४८5६॥थ7६) कहा जाता है, क्योकि उनसे बाह्य 
मितव्ययताओं को कुल मिलाकर कोई लाभ नहीं होता है। इसके विपरीत कुछ 
चरियोजनाएँ ऐसी होती है जो उपयोग से लाई गई बाह्य भितव्ययतामों से अधिक 
मितव्ययताओं का झूजन करती है । अधे-व्यवस्था के दुष्टिफोश से दूसरे प्रकार की 
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परियोजलाओं में निजी लाभदायकता ([#शवा८ छाणी-ब्त/) की अपेक्षा अधिक 
सामाजिक वाँछतीय (5००० १६&४०४।५) होती है। अतः विकास-नीति का 
उद्देश्य प्रथम प्रकार के विनियोगों को रोकना और दूसरे प्रकार के विनियोगो को 
प्रोत्माहन देना है। इस प्रकार, विकास की आदर्श संरचना णुक ऐसा अनुक्रस : 
($०६०८०7०४) है, जी साम्य से टूर ले जाता है और इस झनुत्म मे प्रत्येक प्रयल 
पूर्व अ्रसाम्य से प्रेरित होता है और जो अपते बारे मे नया असतुलन उत्पन्न करता 
है । इसके लिए पुत प्रयत्वों की आवश्यकता होती है | पाल एलपर्ट (280! #]9070) 
के अनुसार 'प्र” उद्योग का विस्तार ऐसी मिव्ययताओं को जन्म देता है, जो 
“अर' के लिए बाह्य होती है लेकिन जो “ब” उद्योग को लाभ पहुँचाती है ॥ अत 
“ब' उद्योग अधिक लाभ में रहता है और इसका विस्तार होता है । 'ब” उद्योग का 
विस्तार भी अपने साथ मितव्ययताएँ लाता है जिससे उद्योग 'प्र' 'स' और “दा 
लाभान्वित होते है | इस प्रकार प्रत्येक कदम पर एक उद्योग, दूसरे उयोगो के 
पूव॑विस्तार द्वारा सूजित बाह्य मितव्ययताप्रो का लाभ उठाता है और साथ ही दूसरे 
उद्योगों के लाभ के लिए बाह्य मितव्ययतात्रो का सृजन करता है । ऐसा बहुघा हुमा 
है कि रेलदे निर्माण ने विदेशी बाजारों तक पहुँच (8८८९८४४ 9४(9) उत्पादन करके 
निर्यात के लिए कपास के उत्पादन को श्रोत्साहन दिया है। सस्ते घरेलू कपास की 
उपलब्धि ने सूती वस्त्र उद्योग को स्थापना में योग दिया है। रेले, वस्त्र उद्योग 
निर्यात के लिए कृषि के विकाप्त ने भरम्मत करने वालों और अन्त मे, मशीनी यन्‍्त्रो 
के निर्माण के लिए माँग तैयार की है | इसके विस्तार से घीरे-धीरे स्वदेश में इस्पात 
उद्योगों को जन्म मिला है भौर यह क्रम निरन्तर चलता रहता है । एक उद्योग द्वारा 
प्रस्तुत बाह्य मितव्ययताझ्ों के द्वारा दूसरे उद्योगों की स्पापना का क्रम कई 
अद्धं-विकसित देशो भे चला है। भारत और ब्राजील का नाम इस हृष्टि से 
उल्लेखनीय है । 
असब्तुलन की विधि--हर्पेमेन के विचारानुसार अद्धं-विकसित देशो में 
बुनियादी कमी ससाधनों की होती है । पूंजी का भी उतना अभाव नहीं होता, 
जितना कि उन उद्यमियों का, जो जोखिम सम्बन्धी निणेय लेकर इन ससाधनों का 
उपयोग करते हैं। इस समस्या के समाधान हेतु अधिक्राधिक उद्यमियों को विनियौग 
के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । कुछ सीमा तक पूर्व विकास के द्वारा ऐसी 
परिस्थितियों का भ्ृजन किया जाना चाहिए जिससे नवीन विनियोग लाभदायक झौर 
उचित प्रतीत होता हो और वे उसके लिए विवश हो जाएँ । हप॑मैन ने विनियोग के 
लिए अथे-व्यवस्था की निम्नलिखित दो भागे मे विभाजित किया है शोर उनमे से 
किसी एक क्के भी द्वारा असन्तुलन उत्पन्त किया जा सकता है| ये दो क्षेत्र सामाजिक 
ऊपरी पूंजी ($0९०ंग 0:0॥९४४ एब्फ्रॉश / $- 0 ९.) और प्रत्यक्ष उत्पादव 
क्ियाएँ (0<लां५ श000लाएट 45) हैं. । ः 
*.. सामाजिक ऊपरो पूंजी हारा असंदुलन (एएगशशशाए क्ांती 5. 0. ९.)- 
सामाजिक ऊपरी पूंजी के अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, संचार, पानी, विद्य,त, 
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प्रकाश तथा सिंचाई आदि जनोपयोगी सेवाएँ झ्राती हैं। इतमे विनियोग करने से 
इनका विकास होगा जिससे धत्यक्ष उत्पादन क्रियाओं मे भी निजी विनियोग को 
प्रोत्साहन मिलेगा । उदाहरणार्थ, सस्ती बिजली से जघु और कुटीर उद्योगों का विकार 
“ होगा । सिंचाई की थुविधाम्रो से कृषि उद्योग का उचित विकास होगा। स्रामाजिक 
ऊपरी पूंजी मे क्ए गए विनियोग कृषि, उद्योग, व्यापार, वाशिज्य श्रादि के श्रादानों 
(7070७) को सस्ता करके इसकी प्रत्यक्ष सहायता करेंगे। जब तक पर्याप्त 
विनियोगो हारा सामाजिक पूँजी सम्बन्धी सस्ती और श्रेष्ठ सेवाग्रो को उपलब्धि नही 
होगी, प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओ मे निज्नी विनियोग को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। 
सस्ते यातायात के साधनों और सस्ती विद्युत शक्ति की पर्याप्त उपलब्धि से ही 
विभिन्‍न प्रकार के उद्योग स्थापित हो सकेंगे। भरत सामाजिक ऊपरी पूंजी में 
बिनियोग हारा एक वार गर्थ-व्यवस्था को असन्तुलित किया जाए ताकि, उसके 
सद्भावों के कारण बाद मे प्रत्यक्ष उत्पादक-क्रियाओ्ओं मे भी विनियोग अभ्रधिकाधिक 
हो और भअर्थ-व्यवस्था का विकास हो | जैसा कि प्रो हर्षमैत ने लिखा है-- सामाजिक 
ऊपरी पूंजी मे विनियोगों का समर्थन अन्तिम उत्पादन पर इसके प्रत्मक्ष लाभो के 
कारण नही क्या जाता, अपितु, इसलिए किया जाता है क्योकि यह प्रत्यक्ष उत्पादक 
क्रियाप्रों को आने की इजाजत देते हैं । इस प्रकार प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं (700९ ) 
में क्रिनियोग की पूर्व आवश्यकता है ।” 
प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाह्यी हारा असतुलन (ए0990९०॥७ ज्व॥ 70724 )-- 
अर्थ॑-प्यवस्था मे प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं (07९8) के द्वारा भी भ्रसतुलन उत्पन्न 
किया जा सकता है और उसकझे द्वारा अ्र्य-ब्यवस्था के विकास का भी प्रयत्त किया 
जा सकता है । यदि प्रत्यक्ष उत्पादक जियाप्रो मे प्रारश्सिक विनियोग बढाया जाएगा 
तो सामाजिक ऊपरी पू'जी (500 ) पर दबाव पडेगा तथा उसकी कमी श्रवुभव 
की जाने लगेगी । पर्याप्त सामाजिक ऊपरी पूजी-निर्माण के अभाव में यदि प्रत्यक्ष- 
उत्पादक-क्रियाएँ आरम्भ की गई तो उत्पादन लागत बढ जाएगी । इन सब कारणों 
से स्वाभाविक रूप से सामाजिक ऊपरी पूजी (50९ ) का भी विस्तार होगा। 
इसी प्रकार प्रत्यक्ष उत्पादक-क्रियाओं के प्रारम्भ से होने वाली झाय से वृद्धि ग्रौर 
राजतीतिक दबाव से भी स्तलामाजिक ऊपरी पूंजी पर विनियोग को प्रोत्साहन मिलेगा ) 
विकास का पथ [एक॥ (० 0९5९०फुएशा) --सामराजिक ऊपरी पूंजी 
(50 0.) से प्रत्यक्ष उत्पादन-त्रिपा (502 ५० 0798) बे प्रथम झलुक्रम 
(8८प०८४५७) को हर्षमेंत ने सा ऊ पू की अतिरिक्त क्षमता द्वारा विक्रास (0९7७०७- 
ग्रघ८० ४७9 ९५४९९५६ ८४93९०५५ 05 00] और प्र उ कि भे सा. ऊ पू्‌ (पका 
974 ४० 500) के ढ्िवीन अचुत्रम को सा ऊ पूं की स्वत्पता ट्वारा विकास 
(79०४४०फणाश्ा: ७० ओंणाग9ड्ट८ ०६ 500) कहा है । प्रथम पकार के विकास पथ 
मैं विनियोग झनुकम लाभ की आाशाग्रो से और द्वितीय प्रकार के राजनीतिक दवावों 
गे होता है, क्योकि सा ऊ पू. ओर प्र उ क्रि दोनों का ही एक साथ विस्तार नहीं 
किया जा सकता । अतः विकास के किए किसी एक पय को चुतना पडता है। दोनो 
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मार्गों मे से किस मार्ग का अनुसरण किया जाए ? इस सम्बन्ध में हर्यमैन सा. ऊ पू. 
की स्वल्पता (0502०एएथा। 8 आ०0792४ ० 50८) को पसन्द करते है । 


अगली और पिछली शइ सलाएँ (६07फश० 276 छणुः/श्षऐँ 7/7:88०)-- 

आर्थिक विकास के लिए अवतुततन का महत्त्व समझ लेने के पश्चात्‌ अगली समस्या 
इस बात को ज्ञात करने की है कि किस प्रकार का असतुलन विकास के लिए ग्रधिक 
प्रभावशाली है। अर्थ-व्यवस्था के कुछ क्षेत्र इतने महत्त्वपूर्ण और प्रभावशाली होते हैं 
कि उनके विकसित होने पर अन्य क्षेत्र स्वयमेव प्रगति करने लग जाते है। उदाहरणार्थ, 
इस्पात कारखानो की स्थापना से पिछली शव खला के प्रभावों (8800चआ० |ए॥889 
ली८८$) के कारण, बषण्चा लोहा, कोयला, भ्न्‍्य घाठु-निर्माण-उद्योग, सीमेन्ट ब्रादि 
की माँग बढने के कारण इन उद्योगों का विकास होता है। इसी प्रकार आगे की 
श्र खताओं के प्रभाव (7070270 ॥फ(४8० थीं८४४). के कारण मशीव निर्माण 
उद्योग, इंगीनियरिंग उद्योग. यन्त्र-उद्योग तथा सेवाप्ो को प्रोत्माहन मिलता है । इस 
प्रकार इस्पात उद्योग फी स्थापता से अ्रय॑-व्यवस्था को एक गति मिलती है । उत्पादन 
की पूर्व भौर बाद वाली अ्रवस्थाश्रो मे विनियोग बढ़ने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। 
अ्रव" बिकास-प्रक्रिया का उद्देश्य ऐसी परियोजनाओं को ज्ञात करना है जिनका 
अधिकाधिक श्यू खला-मम्बन्ध प्रभाव हो । पिछली और झगली श्र खलाग्रो का प्रभाव 
आदान-प्रदान (090/-०७७४) सारखिियों द्वारा मापा जा सकता है यद्यवि इनके 
बारे मे अर्द-विकप्तित देशों मे विश्वसनीय जानकारी नही होती है । ऐसी परियोजनाएँ 
जिनतवा श्ू खला प्रभाव भ्रधिक हो, विभिन्न देशो भर विभिन्न समयो मे भिन्न-भिन्न 
होती हैं । लोहा भ्रौर इस्पात उद्योग इसी प्रकार की एक परियोजना है। हर्पमैन के 
अनुसार “राबोच्च शइ्ेखला प्रभाव बाला लोहा उद्योग तथा इस्पात है (7॥6 
वा00इाप जाती. 06 गराहावड 00र॥260. ]त्री,288. 8006 75 प्रणा 80 
४7८६!) ” किन्तु अधिकतम श्यू खला प्रभाव वाले लोहे और इस्पात उद्योग से ही 
ओ्द्योगिक विकास का प्रारम्भ नहीं हो सकता है क्योकि, झ्रद्धं विकसित देशो मे 
अन्त निर्मरता और »यसला प्रभावों की कमी होती है । इन देशो में कृषि भ्रादि 
प्राथमिक उत्पादन उद्योग होते है जिनके दोबो प्रकार के प्रभाव निरबंल होते है 
परिणामस्वरूप, रोजगार या कुल राष्ट्रीय उत्पादन मे वृद्धि के रूप में अर्थं-व्यवस्था 
पर इनके विकास के प्रभाव बहुत कम होने हैं । 


इसीलिए हर्षमैन 'अन्तिम उद्योग पहले” (.857 प्रातप्रज्ञा।०४ 5) की बात 
का समर्थन करते हैं ? इन उद्योगों को छा फटा 774०5772५ भी कहते है; 
जो पिछली श्र खला के व्यापक और गम्भीर प्रभाव उत्तन्न करते है ! वस्तुतः पिछली 
आखलातओं के प्रभाव जो कई ग्रन्तिम अवस्था वाले उद्योगों ([.35 8986 [00050785) 
के संयुक्त परिणाम होते है, अधिक सहत्व वाले होते है । पिछली स्ट्ट खल्ाएँ माँग मे 
वृद्धि के कारण उत्तन्न होती हैं। प्रारम्भ में बचाएणां ताणं॥ए८ 076४ में 


३... क्यों 4[(ढछा ६ 2407णाउ० एलशशण्फुणशाए--09(६२४४८5 370 १८००5, 9. 779. 
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विदेशों से किसी वस्तु के हिस्से मंगाकर देश मे उनको सम्मिलित (5580०) 
करने के रूप मे झ्नन्तिम उद्योग्र स्थापित किए जाने चाहिए। पिछली शव छलाओं के 
द्वारा बाद में इनकी गांग मे वृद्धि होने पर इन हिस्सों के उद्योग भी स्वदेश में ही 
स्थापित किए जाने चाहिए और इन आ्रायात प्रतिस्थापन करने वाले उद्योगों को 
सरक्षण या अनुदन (5०5५ 09) आदि के रुप ग्रे सहायता दी जानी चाहिए ! 
सक्षेप मे, प्रो हपंमैंन की आथिके विकास को असतुलित शेली' को उन्ही के 
शब्दों में विम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है--“अआ्रथिक विकास प्नसमान वृद्धि 
के मार्ग का ग्रनुसरण करता है कि दवावों, प्रेरशाम्रों और अनिवार्यताओों के 
परिणामस्वरूप ख़तुलन की स्यापता की जाती है क्ति आर्थिक विकास का कुशलता- 
पूर्ण मार्ग भ्रव्यदस्थित होता है और कठिवाइयो ओर कुशलनाग्ो, सुविधाशो, सेवाजो 
और उत्पादी की कमियो तथा कठिनाइयों से युक्त द्वोतरा है, कि औद्योगिक विकास 
अधिऊाँश में पिदली झ्ए खलाग्मो के द्वारा आगे बढेगा ग्र्थात्‌ यह ऋपना सार्य अस्तिस 
रपर्श (.8५ ।०५०॥८$) से मच्यवर्ती और आधारभूत उच्चोगो की ओर लेगा ।" 
हर्षमेन के दृष्टिकोश का सूल्याँकत ((एंप०्छे 8एज़र्गज्जो ए साइलाकशा5 
#्णए१००णें।) --ह॒प॑मैन द्वारा प्रतिपादिन असतुलित विकास्त का मिद्धान्त! पर्ें- 
विकसित देशों परे आथिक विकास को गति पे तीत्ता लाने छा एक उपयोगी उपाय 
है । विकास के लिए प्रेरएशम्रो और उसके मार्ग भे झ्राने वाली दाधाशों आदि क्या इस 
सिद्धान्त मे उचित रूप से विवेचन क्या गया है । पिछली और प्रगली श्र खलाड्ो 
के प्रभावों प्लौर प्रन्त्रिम भ्रवस्था उद्योग (0एणा ॥009ए6 पतएञ7 ७७) का 
बिवेचन भी उपादेय है । ग्रद्धं -विकसित देगो के लिए अत्यधिक बाँछनीय नियांव 
सवद्ध न भ्रौर आयात प्रतिस्थापत तथा प्रारम्भिक झवस्थाओ मे उद्योगों को सरक्षण 
और सहायता पर भी इन सिद्धान्त मं उचित बल दिया गया है। हर्परेन के इस 
सिद्धान्त में न तो रूत्त जैसी पूर्ण केद्रीकृत-नियो जव-पद्धलि का समर्यत् क्या गया है 
न हों पूर्णाहूप से निजी उपक्तम द्वारा विज्ञाम की सरभयंता शो ग्रसदिग्ध माना गया 
है । सामाजिक ऊपरी प्‌"जी के विकार म वह सांजनिक उद्रदायित्व पर वल देता 
है क्योकि, निडी-उपक्म द्वारा इनका वॉछित विकास असम्भव हैं और इसके ग्रभाव 
मे प्रत्यक्ष उत्पादन त्ियाएँ प्ोत्साहित नही हो सकती । इस ग्रक्नार, हपंमैन मिश्रित 
अप्ज्पपप्क के एक हे उाक्रीफ होफे हैं को अर्छा जिपकफिप्त द्वेलर के अनों बा करण 
उपयुक्त विचार हैं । हर 
आलोचना--हेप॑मेन के सिद्धान्त को निम्नतिसित आलोचनाए वी गई है-- 
[ पाल स्ट्रीडन (?9र्णा डताध्शाशा) ने हप॑मंन के उक्त मिद्धान्त की 
आलोवना करते हुए लिखा है कि “पहत्त्वयूरों अश्न झअयतुलन उत्पन्न वरने वा नहीं 
है बल्कि विकास वो ग्रति देने के लिए प्सतुलतन का अनुदु लतम अज्ञ क्या हो, वितना 
और कहाँ असतुलन पैदा क्या जाए, महत्वपूर्ण विन्दु (57०छ708 ए०ए७) दया 
हैं १” इस प्रकार इस सिद्धान्त मे असंतुलन को सरचना, दिशा और समय पर पर्याप्त 
ध्यान केन्द्रित नही हुप्ना है । 
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2 पॉल स्ट्रीदन के अनुत्तार इस सिद्धान्त मे विस्तार की प्रेरणाग्रो पर ही 
ध्यान दिया गया है तथा असतुलन द्वारा उत्पन्न अवरोधो की अवहेलना की गई है । 

3 असतुनित विकास के सिद्धात्त के अनुसार अर्थ-व्यवस्था के कुछ क्षेत्रों मे 
ही विनिमोग किया जाता है । इससे घारम्भिक झवस्था मे जब तक परिपूरक उद्योगों 
का विकास नहों हो, साधन अप्रयुक्त और निष्क्रिय रहते हैं । इस प्रकार आरधिक्य 
क्षमता (50655 (.७0098८॥») के कारण एक ओझोर काफी ग्पव्यय होता है जबकि 
दूसरी ओर साधतो के अभाव मे उद्योग स्थापित नही होते । 

4 इस सिद्धान्त के अनुसार, एक क्षेत्र मे विनियोगो को केन्द्रित किया जाता 
है, जिससे अर्य॑-व्यवस्था मे असतुनव दबाब और तनाव उत्पन्न हो जाते है । इन्हे दूर 
करने के लिए दूसरे क्षेत्रो मे वितियोग किया जाता है और इस प्रकार ग्राथिक विकास 
होता है। किन्तु श्रद्धं-विकमित देशो मे ये दबाव और तनाव आधिक विकास को 
अवरुद्ध करने की सीमा तक गम्भीर हो सकते है । 

5 कुछ आलोचको के अनुसार तकनीकी अविभाज्यताओं, गणना और 
झनुमान की त्रुटियों एवं माँग तथा पूर्ति की सारणियो के बेलोच स्वभाव के कारण, 
अद्धां-विकसित अभे-व्यवस्थाओं में स्वाभाविक रूप से ही असतुल्नन उत्पन्न होते रहते 
है । भरत भ्रंशास्त्रियो द्वारा नीति के रूप मे यह बताया जाना आवश्यक नही है । 

6 इस सिद्धान्त का समाजवादी अर्थ-ध्यवस्थाप्रो के लिए सीमित महत्त्व है 
क्योकि वहाँ विनियोग सम्बन्धी निश्चय, वाजार-तन्त्र और प्रेरसाग्रो द्वारा नहीं 
प्रपितु राज्य द्वारा किए जाते है। 

7 असतुलित विकाश् के लिए प्रावश्यक प्रेरणा तान्निकता (000९९३शाएं 
पा००॥४णांशा) ) का उपयोग वही व्यावहारिक हो सकता है, जहाँ साधनों में आरान्तरिक 
लोच और गतिशीलता हो, किन्तु अद्धं-विकसित देशो में साधनों का एक क्षेत्र से 
दूसरे क्षेत्र मे स्थानान्तरण कठिन द्वोता है । 

8 असतुलित विकास के सिद्धान्त के विरुद्ध सबसे बडा नक यह प्रस्तुत किया 
जाता है कि इसद्वे श्र्थ-व्यवस्था मे मुद्रा प्रसारक प्रवृत्तियों को जन्म मित्रता है। इस 
सिद्धान्त के अनुसार, अर्थ-व्यवस्था के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों मे बड़ी सात्रा मे विनियोग 
किया जाता है जिससे आय मे दृद्धि होती है । परिणामस्वरूप, उपभोक्ता वस्तुओं की 
माँग और मूल्य अपेक्षाइत बढ जाते है । अ्र्द्ध-वकसित देशो मे इन्हे रोकने के लिए 
मौद्रिक ग्रौर राजकोषीय उपाय भी प्रभावपूर्ण नहीं हो प्राते। इस प्रकार, मुद्रा 
प्रसारक प्रवृत्तियाँ विकसित होने लगती है । 
हु 9. हपंमन ढारा उल्लिब्लित »श्व खला प्रभाव ([पबड्ूट शींग्ल$) भी 
” प्रद्धेविकसित देशों मे इतने सक्रिय और प्रभावपुर्णं नही सिद्ध होते । 

उपरोक्त सीमाओं के होते हुए भी असत्तुलित विकास की तकनीक ब्रद्धं 
विकसित देश! के द्रत विकास के लिए अत्यन्त उपयोगी है और कई प्रद्धंनविकसित 
देशो ने विकास के लिए इस युक्ति को अपनाया है । सोवियत रूस ने इस पद्धति को 
अपना कर अपना द्रुत विकास किया है। भारतीय योजनाओं मे भी विशेष रूप से 
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दूसरी योजता में इस शैली को अपवाया गया है। योजता मे विशेष तप से भारी 
और आधारभूत उद्योगो के विकास को पर्याप्त महत्त्व दिया गया है। सार्वजनिक 
विनियोग्रो मे उद्योगो का भाग प्रथम योजना मे पेवल 5% से भी कम था। किन्तु 
हितीय योजना में यह झनुयात बढ कर 9% और तृतोय योजना में 24 2% हो 
गया था । 


प्रो. सिन्‍्ट की विचारधारा 
(४०9708०१ री शरण, (जा) 
श्रो मिन्द (॥४५7८) के झनुसार विदेशी उद्यमियों द्वारा उपनिवेशों मे 
अपनाई गई दुर्भाग्यपूर्ण नीतियो ने इन देशों मे विक्रास की प्रक्रिया के प्रारम्भ को 
रोका है । इन देशों मे सचालित खनन्‌ और वागान [चाय ॥७० एशापिाएप 
२४८० प्रा८$) व्यवसायों मे इतके प्रवन्धको का यह दृष्टिकोण था कि स्थानीय श्रमिको 
भ विकास क्षमता नहीं है । ग्रत न्यून ग्राय वाले देशो के श्रमिकों में प्रचलित ग्राय के 
स्तर के लगभग बरायर ही मजदूरी दी गई । मजदूरी की यह न्यून दरें जहाँ पर्याप्त 
मात्रा मे श्रमिकों को झ्राकपित नहीं कर सकी, वहाँ पर श्रमिकों का भारत, चीत 
आदि कम झाय वाले देशो से आयात किया । इस सन्दर्भ में प्रो मिन्‍्ट ने एल सी 
नोप्रल्स ([, (! (7०७८५) के इस कथन का उद्धरण दिया है कि ब्रिटिश उपनिवेश 
की तीन माठ्भूमियाँ थी-ब्रिटेन भारत और चीन । इस प्रकार इन उपनिवेशों में 
मजदूरी बहुत फम दी गई । प्रो मिनट ने सुझाव दिया है कि यदि नियाजको ने इन्हे 
ऊँची मजदूरी दी होती भर स्थानीय श्रमिको री उत्पादकता मे उस स्तर तक वृद्धि 
के लिए ध्रमत्त किए होते जिस स्तर ने इस मजदूरी नीति को लाभदायक बनाया 
होता, तो सम्भवत उन्होंने विकास की गतिविधिरो वो प्रेरणा दी होती । 
थ्रो मिल्ट के विचारानुसार यदि गाँधी में नई और आओआक्येक प्रकार की 
उपभोक्ता वस्वुएँ विज्नी के लिए पहुँचाई जात॑। है और अधे-व्यवस्था म गुद्रा का प्रखलन 
किया जाता है तो निर्वाह अर्थ प्यवस्था (9५09$/८४८७ 7१९०7०७५) को भी विकास 
को उत्तेजना मिलती है | नई उपभोक्ता वस्तुग्रो के परिचय द्वारा विकास की उत्तेजना 
का विचार भिन्द के पूर्व भी बतताया गया था। ये बिचार नई आवश्यत्रगाग्रो के 
मानव व्यवहार पर प्रभाव के साथारए मनोविज्ञान पर आधारित है ) 
सेबेस्स्टीन की विचारधारा 
(.हाएद्राअ्रलटा'5 89904) 
प्रो हार्दे लेबेन्सटरीन न अपनी पुस्तर 7४८७] शैताणाएा एक07 प्रशृछछ७! 
में झ्रायिक विकास से सम्दन्पित बहुत सहत्त्वयूर्ण विद्यार प्रकट किए हैं। अपने इब 
ग्रन्थ मे लेवेन्स्टीव ले भारत, चीन इन्डोनेशिया आदि उन अ्रद्ध/विकमित या ग्रल्प- 
विकसित देशो की सम्रस्यात्रों का झध्ययन किया है, जिनम जतसस्या का घनत्व 
झधिक है । यद्यपि उनका लद््य इन देशों की समस्याओं क्षो समझना है, उनका 
सम्ाषान प्रस्तुत करना नहीं तथापि उन्हाने समत्त्याश्रों के समाघाताय कुछ महत्त्वपूण 
उपाय ग्रवश्य सुझाए हैं । लेबेन्स्टीत ने अपनी पुम्तक में यह ग्रध्ययन क्रिया है कि 
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अद्धं-विकसित देशो के पिछडेपन से किस प्रकार मुक्ति पायी जा सकती है । उन्होंने 
अपने ग्रन्थ मे विकास के समस्त घटको और नीतियो को अपनी अध्ययन सामग्री 
नहीं बनाया है वरन्‌ उनका मुख्य लक्ष्य उनके 'न्युनतम आवश्यक अयल' (एपपशे 7 
7(॥परपगप0 ैंगि०) के बाद या मत (3॥०७5) को समझता रहा है । 

लेबेन्स्टेन के मतानुसार दीघंकालीद स्थायी और स्वय रुफूर्त विकास के लिए 
यह झावश्यक है कि श्॒र्थ-व्यवस्था मे जो विनियोजन किया जाए वह इतनी मात्रा में 
हो, जिससे पर्याप्त स्फूति मिल सके । लेबेल्स्टीन के बनुसार मात्र इसी उपाय से श्रद्ध - 
विकसित देश अपने श्राथिक दुष्चक्र से मुक्ति पा सकते है । 

* लेवेन्स्टीत के कथनानुसार अरद्ध -विकसित या अल्प-विकसित देशो मे पाए जाने 
वाले दुष्चक्र उन्हें प्रति व्यक्ति आय के निम्न साम्य की स्थिति मे रखते हैं । यद्यपि 
ऐसे देशो में श्रम और पू"जी की मात्रा मे परिवर्तन होते हैं, किन्तु उनके प्रभाव के 
कारए प्रति व्यक्ति आय के स्तर में नगण्य परिवर्तन होते है । इस स्थिति से निकलने 
के लिए कुछ “न्यूततम आवश्यक प्रयत्न (एसपग कजाशाए ्ी०ा5) वी 
आवश्यकता है, जो प्रति व्यक्ति न्लाय को ऐसे स्तर तक बढा दे जहाँ से सतत्‌ विकास- 
प्रक्निया जारी रह सके । उन्होने बताया है कि पिछडेपन से हम निरन्तर दीघेकालीन 
विकास की झाश्या कर सके, यह आवश्यक (यच्वपि सदा पर्याप्त नहीं) शर्त है कि 
किसी बिन्दु पर भरा कुछ ऋवधि मे अर्थ-व्यवस्था को विकास के लिए ऐसी उत्तेजना . 
(8५00७|५७) मिले जो विश्िबत न्यूनतम आवश्यक प्रयत्नों से श्रधिक हो । लेब्रेन्स्टीन 
के मतानुसार प्रत्येक श्॒र्ध-ब्ययस्था मे दो प्रकार की शक्तियाँ क्रियाशील रहती हैं | 
एक ओर कुछ 'उत्ते जक' (5!॥70]975) तत्त्व होते है. जिनवा प्रभाव प्रति व्यक्ति 
भ्राय से बूद्धि करने दाला होता है । दूसरी ओर कुछ पीछे धकेलने वाले (5000८५) 
तत्त्व होते है, जो प्रति व्यक्ति आय को घटाने का प्रभाव रखते है । ग्रद्धं-विकसित 
देशो मे प्रथम प्रकार के तत्त्व कम और द्वितीय प्रकार के तत्त्व अधिक प्रभावशील होते 
है। ग्रत. श्राय घटाने वाले तत्त्वो से कही अधिक आय मे वृद्धि करने वाले तत्त्वों वो 
उत्तेजित करने पर ही अर्थ-व्यवस्था विकात्त के पथ पर अग्रसर हो पाएगी और ऐसा 
तभी सम्भव होगा, जबकि न्यूनतम आवश्यक प्रयत्व (लाते शीग्रशाणा 
छ807/5) किए जाएँगे । 

प्रति व्यक्ति ग्राय ओर जनसस्या-वृद्धि का सम्बन्ध--लेवेन्स्टीन का सिद्धान्त 
इस अनुभव पर आधारित है कि जनसख्या वृद्धि की दर प्रति व्यक्ति आय के स्तर 
का फंलन (४५॥०॥०॥) है और यह विकास की विभिन्न अवस्थाओझों से सम्बन्धित है। 
अआएग के जीवन निर्वाह साम्य स्तर (5पर0द8(८0०8 6५६] ०( 05०घच ८४८] पर 
जन्‍म और मृत्यु दरें अ्रधिकतम होती हैं | आय के इस स्वर से प्रति ब्यक्ति झाय में 
बृद्धि होने पर मृत्युद्दरें गिरना प्रारम्भ होती है, यद्यपि प्रारम्भ में जन्म दरे कम 
नही होती हैं परिणयामत्वरूप, जनसंख्या वृद्धि की दर बढ़ जाती है। इस प्रकार, 
प्रारम्भ मे प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि, जनप्तस्या-वृद्धि की दर को बढ़ाती है किन्तु ऐसा 
एक सीमा तक ही होता है और उसके पश्चात्‌ प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि होने से 
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जम्म-दर गिरने लगती है, क्योकि ड्यूमोंप्ट (000०7) की '5000 एशियाई 
की घारसा के अनुसार, प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि के साथ-साथ बच्चो की सख्या मे 
बुद्धि द्वारा भाता-पिताशो की आय मे वृद्धि करने वी इच्छा कम होतो जाती है । 
इसके अतिरिक्त विशिष्टीकरण सामाजिक और श्ाथिक गतिशीदता तथा नौकरी 
व्यवस्था आदि गे प्रतिस्पर्दा मे वृद्धि आदि कारणों से बडे परिवार का पालन-पोपण 
कठिन और व्यपसाध्य हो जाता है। झत बाय की वृद्धि के साथ पहले जन्म-दरे 
स्थिर होतो है तत्पश्चात्‌ ग्रिरता प्रारम्भ कर देती है । इस प्रकार ज्यो-्ज्यो अर्थ 
व्यवस्था विव्गस की ओर वढती जाती है जनसख्या वृद्धि की दर त्यो-त्यो कम होती 
जाती है। जापात गौर कई पश्चिमी यूरोपीय देशो भे इस प्रकार के उदाहरण देखे 
ज्ञा सकते हैं। लेवेन्स्टीन के मतानुगार, जीव विज्ञान की दृष्टि से जनसख्या वी 
अधिकतम वृद्धि की दर 3% से 4% के बीच में होती है । जनसरवा की इस ऊँची 
वृद्धि की दर पर काबू पाने और प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि करके जनसस्या वृद्धि की 
दर को घटाने के लिए न्यूनतम ग्रावश्यक प्रयत्नों की श्रावश्यकता है। दसे निम्त चित 
हारा स्पष्ट किया गया है-- 





० %४ 3५% शर्ट 35% 
जन संख्या जृद्धि की दर 


उपरोक्त चित्र मे ४ और 2 वक आय मे दुद्धि-दर, घरीए जज्साछा, ० सुस्िल्य: 
को निर्माण करने वाली प्रति व्यक्ति भाव के स्तर को प्रदर्शित करते है | ८ बिन्दु पर 
जो कि निर्वाह साम्य का बिन्दु है आय-वृद्धि और जनसख्या-दृद्धि की दर समान है। 
पदि प्रति व्यक्ति आय मे थोड़ी वुद्धि होती है, मानलों यह 0%, हो जाती है, तो 
जनसख्या-यूद्धि वी दर भौर आयबवृद्धि को दर दोनो बडती है, किन्तु श्राय-बृद्धि की 
भ्रपेक्षा जनसंख्या बृद्धि तेजी सहोगी है। श्रति व्यक्ति आब के इससे भी उच्च 
स्तर 02, पर जनसल्या वृद्धि वी दर 26 है जबकि झय-दृद्धि की दर केवल % 
हैं। चित्र मे 7, जनसख्या वृद्धि की दर 7.८ झाय वृद्धि की दर से अधिक है । इस 
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समस्या के समाधान के लिए प्रति व्यक्ति आय की दर इतनी बढानी चाहिए, जिससे 
राष्ट्रीय श्राय मे बुद्धि की दर जनसरया वृद्धि की दर को पीछे छोड़ दे । ऐसा प्रति 
व्यक्ति श्राय के स्तर के 7 से अ्रधिक होने पर ही हो सकता है । यहाँ से जनसंख्या- , 
वृद्धि की दर गिरना शुरू हो जाती है अतः निरन्तर आशिक विकास की स्थिति को 
लाने के लिए 7, न्यूनतम आवश्यक प्रति व्यक्ति आय का स्तर है और इसे प्राप्त 
करने के लिए त्यूनतम आवश्यक प्रयत्न किए जाने चाहिए | 

प्रति व्यक्ति आय का स्तर आय मे वृद्धि करने वाला तत्त्व है और इसके 
द्वारा प्रेरित जनसख्या मे वृद्धि, झाय घटाने वाला तत्त्व है। अत. निरन्तर आशिक 
विकास की स्थिति मे अरथंव्यवस्था को पहुँचाने के लिए यह प्रावश्यक है कि प्रारम्भिक 
पूजी-निवेश ही निश्चित न्यूनतम स्तर से अ्रधिक हो जो स्वय उद्भूत या प्रेरित आय 
घटाने वाली शक्तियों पर काबू पाने योग्य प्रति व्यक्ति आय का उच्च-स्तर प्रदान करे ॥ 

अद्धं -विकसित देशो भे जनसल्या-वृद्धि के अतिरिक्त भी उत्पादन साधनों की 
अविभाज्यता के कारण होने बाली आन्‍्वरिक ब्रमितव्ययताएँ, बाह्म-परस्पर निर्भरता 
के कारण होने वाली वाह्य अमितव्ययताएँ, साँस्कृतिक, सामाजिक और सस्थागत 
बाधाओ्रों की उपस्थिति तथा उन्हे दुर करने की आवश्यकता भी इत देशो मे बडी 
मात्रा मे आवश्यक न्यूनतम प्रयत्नों की अनिवायंता सिद्ध करती है | किल्तु श्रद्धं- 
विकसित देशों मे आय केवल जीवत-निर्वाह स्तर योग्य होती है और इसका सम्रस्त 
ध्यय प्रचलित उपभोग के लिए ही होता है । बहुत थोडी राशि ही मानव और भौतिक “ 
पू जी-निर्माणं के लिए व्यय कौ जा सकती है । अत सतत्‌ आर्थिक विकास का पथ 
प्रशस्त करने के लिए न्यूनतम झ्रावश्यक प्रयत्त (0४08) शा डि0(8) 
ग्राय के जीवन-निर्वाह से अधिक ऊँचे स्तर पर होने चाहिएँ । 

बिकास-अभिकर्ता (67090 42०॥५$)--लेवेन्स्टीन ने अपने सिद्धान्त को 
इस तर्क पर आधारित किया है कि अर्थव्यवस्था मे विकास के लिए उपयुक्त कुछ 
झ्राधिक दशाएँ उपस्थित रहती हैं जो झ्राप-वृद्धि की शक्तियो को झाय में कमी करने 
बाली शक्तियों की अपेक्षा अधिक तेजी से बढाती है । (विकास अभिकर्ता (067०एछ/ 
48९75) इत दशाओ को जन्म देते हैं । “विकास-अभिकर्त्ता' वे होते है, जो विकास 
में योग देने वाली क्रियाओ (00फ7॥ (०ण779एए४ /०7४७7::८४) को सचालित 
करते है । उच्चयमी (सशाशुआधा८ए ), दिनियोजक [7५४९४०), बचत करने वाले 
(89ए७7) एवं नव-प्रवरतेंक (॥770५3807) झ्रादि उल्लेखनीय “विकास अभिकर्त्ता' हैं। 
विकाश साधको का इस विकास में योगदान देने वाली क्रियाओं के कारण पूरी भौर 
बचत की दर, श्रम-शक्ति की कुशलता, ज्ञान और जोखिम की मात्रा भे वृद्धि होती 
है । लेवेन्ट्टीव के अनुसार “विकास साधनों का विस्तार होगा या नहीं” यह इन 
क्रियाओ के सम्भावित और वास्तविक परिस्याम तथा सम्भावनागं, क्रियाओं और 
परिणामों की अन्त क़िया ह्वारा उत्पन्न आगे विस्तार (£>9975700) और संकुचन 

(0०702५०7) के लिए प्रेरणाझ्रो पर निर्भर करते है । ये प्रेरणाएँ दो प्रकार की 

होती हैं-- 
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() शून्प-राशि प्रेरणाएँ (2200-50 पत०था१९5)-- इनसे राष्ट्रीय आय 
रै वृद्धि नही होती है, इतका केवल वितरख्तत्मक प्रभाव होता है + 
(7) घनत्मक राशि-रखाएँ (2050ए९-५७७ ९शा।5९६)--जो राष्ट्रीय 
श्राय में वृद्धि करती हैं वेवल दूसरे प्रकार की प्रेरणाम्रो द्वारा ही श्राथिक विकास हो 
सकता है । किन्तु ग्रढ्ध-विकसित देशो में प्रथम प्रकार की ज़ियाओ्रो मे ही व्यक्ति 
सलग्न रहते हैं और दूसरे प्रकार की क़ियाएँ अत्यल्प मात्रा में सचालित की जाती 
है । जो कुछ इस प्रकार की क्रियाएँ की जाती है वे प्रथव्यवस्था मे विशुद्ध विकास की 
अनुपस्थिति के कारण प्रभावहीत ही रहती हैं। इसके झ्तिरिक्त प्रति ब्यक्ति श्राय पर 
विपरीत प्रभाव डालने वाली निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ भी क्रियाशील रहती है -- 
(१) सम्मावित घृद्धिगात आथिक अवसरों मे कटौती और रोक द्वारा 
बर्नमान आथिक स्थायतों (छ7१|€९४९७) को बनाएं रखने बाली 
(2ज्ञ० हक 800९ 65) शुन्प राशि प्रेरणाएँ 
(५) परिवतन के प्रतिरोध भे की गई सगठित और झ्रसगठित थ्रम हारा की 
जाने बाली झनुदार कायबाहिया | 
(॥४) नवीन ज्ञान भर विचारों का अवरोब । 
(४९) 52% और सावंजनिक सस्याओ ढारा अनुल्यादक प्रकृति के व्यय मे 
वृद्धि । 
(५) जनसरपरा-बृद्धि के परिणामस्वरूप होने बाली श्रम शक्ति म वढ्वि जिसके 
कार प्रति व्यक्ति उपलब्ध पूजी को मात्रा कम हो जाती 
आधिक प्रगति पर विपशेत प्रभाव डालने वाले उपरोक्त तत्त्वों वो प्रभावहीन 
करने के लिए पर्याप्व भाक्रा मे न्यूवतम श्रावश्यक्त प्रयत्त ($एक्रिआढा !9. रैका8० 
60०० शाशाणाप्रा छींग$) किए जाने चाहिए, जो धनात्मक-एशि ध्रियाप्रों को 
उत्तं जिन करे । ऐसा होने से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी जिसके कारण बचत 
झौर पिनियोग की मात्रा बढेगी । परिणामस्वरूप, विकास-प्रमिकर्ताओं (970७0 
९८5) का विस्तार होग।, विकास मे उनका योगदान बड़ेमा, विकास में बाघक 
तत्वों की प्रभावहीवता बढेगी, साम जिक योर झआयिक गतिशीलता को बढाने वाले 
साभाजिक यातावरग्ण का निर्माण होगा, विशिष्टीकरण बढेगा और प्वितीयात्मक और 
तृप्तीवात्मक उद्योगों का विस्तार होगा | इन सबके कारण सामाजिक वातावरण मे 
ऐसे परिवर्तनों का मार्ग साफ होगा जिसस जन्म-दर और जनसण्या वृद्धि की दरें गिर 
जाएंगी । प्रो लेवेन्टीत ने प्रद्ध-विकर्सित देशों के लिए इस म्यूनतम प्रावश्यक 
प्रयत्नो की मात्रा का भी झनुमान लगाया है 
समीक्षा-प्रो लेउन्स्टीन ने अपनी पुस्तक के प्राककथन में लिखा है कि उतका 
छह श्य स्पप्टीकरएण झोर व्याख्या करना है, न कि बोई मुस्जा बताना है | किन्तु 
उनके इस सिद्धान्त ने कई अर्यशास्तियो और नियोजको को थाकषित क्या है और 
यह अर्दा-विकसित देशो के झआरविक पिछलडेपन को दूर करने का एक उपाय म,ना जाने 
सगा है । इसत्रा एक कारण तो यह है कि उसका बह विचार भधिकौश अडध- 
विकप्तित देगो द्वारा अपनाई गई जनवान्त्रिस नियोजन (फड्यणटाबा० छिव्याणण:) 
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पद्धति से मेल खात्ता है। इसके साथ ही यह रोजेन्स्टीन रोडान (रि०४शआ॑ध्या 
[२०१०॥) के “बड़े घक्के! (8:8 7४७७) के सिद्धान्त की अपेक्षा वॉह्तविकता के 
ग्रधिक निकट है, क्योकि, ग्रद्ध-विकसित देशो के औद्योगीकरण के लिए एक बारह 
'वड़ा धक्का' देना कठित होता है, जबकि लेवेन्ट्टीन के "न्यूनतम आवश्यक प्रयत्वो 
को छोटे प्रथत्वों के रूप में दुकड़ों-टुकडो में विभाजित करके प्रयोग में लाया जा 
प्कता हैं । 

किन्तु यह सिद्धाना भी आलोचना मुक्त नही पहा जा सकता । इस सिद्धान्त 
के अनुसार भ्रति व्यक्ति प्राय मे वृद्धि होने पर एक बिन्दु तक जनसल्या-बुद्धि वो दर 
बढती जाती है ग्रौर उसके पश्चात्‌ उसमें ग्रिरावट आने लगती है । किन्तु वस्तुत्. यह 
प्रथम प्रक्रिया, श्र्थाद, जनसल्या-वृद्धि की दर बढाने का कारस प्रति व्यक्ति झा में 
वृद्धि वही, अपितु चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि के कारण घंटने 
वाली मुत्यु-दर है। उदाहरणार्थ, भारत में 9-2॥ मरे मृत्युन्दर 48"6 प्रति 
हजार से घट कर 959-6] भे 22 8 प्रति हजार रह जाने के कारण प्रति व्यक्ति 
आय से बृद्धि नही, श्रपितु रोगो पर नियन्त्रण और चिठित्सा व जन-सवास्थ्य का 
अधिक ज्ञान और इन सुविधाओं मे वृद्धि हुई है। इसी प्रकार इस विन्दु के पश्चार 
जल्म-दर में कमी का श्रेय न्यूनतम आवश्यक स्तर पर भ्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि को 
नही है । भद्धं-विकसित देशों मे प्रति व्यक्ति आग में वृद्धि की जन्म-दर को नहीं 
घटा सकती है | जापान एवं प्रत्य प्रगतिशील देशों मे जिनके आधार पर लेबेन्स्टीन 
ने अपता विश्लेपश प्रस्तुत किया है, यह सत्य हो सकता है। किन्तु प्र्द्धं-विकप्तित 
देशों मे जन्म-दर को घटाने के लिए लोगो के दृष्टिकोण, समभ, सामाजिक सस्थाड्रो 
आदि भे परिवतेन और शिक्षा प्रचार की आवश्यकता है ) वस्तुत जन्म-दर मे कमी 
बारने के लिए ग्रति व्यक्ति आप मे न्यूनतम झ्ावश्यक स्तर से अधिक वृद्धि होते वक 
कोई भी प्रद्धं-विकसित देश प्रतीक्षा नही कर सकता है । ऐसी स्थिति भे जनसस्मा 
की स्थिति विस्फोटक दशा भ्रहर्म कर सकती है । ष 


॥ आर्थिक विकास के लिए नियोजन 


(शा 708 ६ए0070क्‍स्‍॥0 580५0) 





“आयोजन का भ्र्घ केवल का्ें-सूची बना लेने से नहों होता शोर न ही पह 
एक राजनीतिक आदश्शवाद है । चायोजन एक बुद्धिमतापुरं, विवेकपुर्ण तथा 
वैज्ञातिक पद्धति है जिप्तके प्रठुसार हम झपने झ्ाथिक ब स्ाम्राजिक उद्देश्यों 
को निर्धारित करते है द प्राप्त कर सहते हैं ॥” -+जवाहरत्ाल नेहछ 


नियोजित अर्थ-व्यवस्था आधुनिक काल की एक नवीन प्रवृत्ति ह। 9वी 
शताह्दी में पूँजीवाद, व्यक्तिवाद और व्यक्तिगत स्वतत्तता का बोलवाला रहा तथा 
अ्रधिकौश देश स्वृतन्त्र व्यापार-तीति और आथिव स्वतस्तता के समर्थक रहे । लेकिन 
पिछली ग्र्द्ध-शताह्दी मे रूस की क्रान्ति, सन्‌ |929-32 की विश्व-ध्यापी प्राथिक- 
मन्दी, दो भीपण गहायुद्धो व उपनिवेशवांद की समाप्ति, लोक-वित्त, तकनीकी प्रगति, 
एवं सामाजिक, भ्राथिक व राजनीतिक धवृत्तियाँ आ्रदि के कारएा श्राथिक नियोत्न 
का महत्त्व स्थापित हो चुका है और प्राज प्रत्येक देश से किसी न किसी ग्रश में 
निमोजन का गार्ग अपनाया जा रहा है । ससार के लगभग सभी देश झपने आधिक 
विकास और उन्नति के लिए आर्थिक नियोजन मे जुटे हुए है । 


आश्िक नियोजन इतता महत्त्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध हुआ है कि अमेरिका, 
ब्रिटेन ग्रादि स्वतन्त ग्र्थ-व्यवस्था वाले देश भो व्यापक अर्थ मे नियोजन का सहारा 
लेन सग है । प्रद्धंविकसित देशो मे तो नियोजन अत्यधिक लाभदायक है ही क्योकि 
इसके द्वारा शीघ्र पंजी-निर्माण की प्रक्षिया को गति देकर द्रुत झ्राथिक विकास क्या 
जाना सम्भव है। पग्रद्धंविकुसित देशो की मूल समस्या कीमत स्थासित्व के साथ 
आशिक घुद्धि करना है। झाविक वृद्धि वी उच्च-दर, आधिक नियोजन पर निर्भर 
करती है । नियोजित अर्य॑-व्यवस्था मे ही एक अभीष्द सीमा तक परर्ण रोजगार, 
समानता, स्थायित्व, ग्रात्म-निर्मरेतश! झादि आयिक लक्ष्यों की प्राप्ति सम्भव है । 
अनियोजित अथवा निजी उद्यम बाली रवचालित अधे व्यवस्था में सन्तुलन की स्थिति 
तो भम्भव है, जिन्तु प्राथिक्त विकास की उच्च-दर के जिए स्वचालित श्र्य-व्यत्रस्था के 
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निम्त स्तरीय सन्तुलन को नष्द करता आवश्यक है। कीस्स के अर्थशास्त्र में रप्द 
सकेत मिलता है कि स्वत. प्राप्त पूर्ण रोजगार जैसी कोई स्थित नही होती है([॥0ध6 
ड़ ॥0 ब्रच्राणावउ।6 जि। ढयाफ्टो०णशआ) । परेटो उत्तमावस्या (गरढ०- | 
०एपण्रथ॥9 ) का सिद्धान्त भी यह स्पष्ठ करता है कि सम्पत्ति व आय का वितरण 
इस सिद्धान्त की मुड्य शर्तों के अस्तर्यतत नही झाता भ्र्यात्‌ विकास, समानता, स्थायित्व, 
आत्म-निर्मरता, पूर्ण रोजगार आदि झायिक लक्ष्यों की प्राध्ति के लिए आविक 
नियोजन श्रावश्यक्र है ! इसीलिए प्रद्धं-विकसित देशो में आर्थिक वृद्धि की उल्च-दर 
प्राप्त करने के लिए नियोजन का मार्ग अपनाया जाता है । 
नियोजित और अ्रतियोजित अर्य-इश्वस्था की तुलना 
((ग्राफ्ग्लोडणा ण॑ शशागरऐ बाएं (ग्रा-जरीब्रगाए्त0 ॥एणराण्रोौ४५) 

जो देश आयिक विकास तथा झत्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए झाथिक नियोगन 
की पद्धति को अपनाते है, उस देश की अय॑-व्यवस्था को नियोजित अर्थ-व्यवस्था 
(ए।क्रा॥९१ 7०००५) कहते है। “नियोजित अधेल्‍्यवस्था' में केदद्रीय तियोजन 
सत्ता द्वारा सचेत रूप से निर्धारित आधिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आधिक कियाओ्रों 
का संचालन किया जाता है जित पर सरकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियललश 
होता है | निप्रोजित अर्थ-ब्यवस्था के विपरीत अ्रवियोजित अर्थव्यवस्था वह होती है 
जो श्राथिक नियोजन की नही अपनाती है । नियोजित और झनियोचित प्रथे-व्यवध्था 





में होने वाले निम्नलिखित प्रमुख अन्तर हैं-- हे 
नियोजित अथे-ब्यवस्पा अनिवोरजित अथ-श्यवस्था 
(शिक्गगरवे छिलठाण्याओ) | (एफ-करी॥आआ॥९0 8०07079) 

।, इसमे समस्त अर्थ-व्यवस्था को ॥ इसमें व्यक्तिगत माँग के अनुसार 
एक इकाई मान कर सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्र | व्यक्तिगत उत्पादक इकाई के लिए योजना 
के लिए योजना बनाई जाती है । बनाई जाती है । 

2 झ्ाथिक क्ियाप्रो के निर्देशन के 2. इसमे ऐसा नही होता है । 
लिए केन्द्रीय नियोजन अधिका री होता है 

3 सावंजनिक हित संबॉपिरि हीता 3, निजी लाभ अधिक महत्वपूर्ण 
है होता है । 

4. झ्राथिक क्रियाओं पर राज्य- 4 आविक क्रियाएँ राज्य-नियन्त्रण 
नियन्त्रश होता है । और हल्तक्षेप से मुक्त होती है । 

5. उत्पादन राष्ट्रीय आवश्यकताओं 5 उत्पादन माँग के अनुसार किया 
के झनुसार किया जाता है । जाता है ! 

6. मूल्य-तास्विकता महत्वहीत होती 6. मूल्य-तार्बिकता महत्त्वपूर्ण होती 

|] 
पे 7. यह नियमित अर्थ-व्यवस्था होती व 7. यह स्वदस्त्र प्रतियोगिता पर 


है । आधारित होती है ! 


आर्थिक विकास के लिए तियोजन 73 








नियोजित अय व्यवस्दा आनवाजित अथ व्यक्स्था 
(श्॒राश्त एटणाणाएं (ए॥्र 7था॥८७ हिएणाणाएे 

8 इसमे समस्त राष्ट्र के दृष्टिकोश $ बहुधा समस्त राष्ट्र के दृष्टिकोण 
से उद्देश्य निश्चित होते हैं । गे उद्देश्य निश्चित नही किए जाते । 

9 उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक 9 इसमे कोई निश्चित भ्रवधि नहीं 
निश्चित अवधि होती है । होती । 

40 यह सम्राजवाद के अधिक ]0 यह पूंजीवाद से सम्बन्धित है। 
निकट है । 

, यह एक विवेकपूर्ण अर्थ व्यवस्था ]] यह ब्राकस्मिक प्रर्थ-व्यवस्था है। 
है! 





नियोजित अर्थ-व्यवस्था की श्रेष्ठता 
(फशा०्पराए एण शथार्व एप्जाणाए) 

नियोजित अर्थ-व्यवस्था की उपयोगिता का आभास हमे पूर्वत्तर विवरण पे 
मिल चुका है। झ्राज विश्व के लगभग सभी देश कितती न किसी रूप में आविक 
नियोजन को अपनाए हुए हैं मौर इसका कारण नियोजन से होने वाले प्रतिशय लाभ 
ही हैं । ये लाभ इतने महत्वपूर्ण हैं कि कोई भी झाघुनिक राष्ट्र इनकी उपेक्षा नहीं 
कर सकता । अधिकांश भ्रद्धं -विकसित देशो ने द्वुत आथिक विकास के लिए झ्राथिक 
नियोजन की तकनीक अपनाकर अपने यहाँ नियोजित अर्थ व्यवस्था स्थापित करके 
उसके सुन्दर फलो को चखा है श्र हम मी श्राथिक विकास की श्रोर तेगी से बढ़ने 
लगे हैं । कई देशो मे पूर्णा रूप से नियोजित अर्थ-ब्यवस्था (?|0760 00९9॥0॥ ९५) 
है। झ्राथिक नियोजन के सहारे ही सोवियत रूस ने इतगी आश्चर्य गतक प्रगति की है 
कि प्रो एस ई हेरिस के इस मत से कोई मतमेद नही हो सकता कि “विश्व के अन्य 
किसी भी देश ने इतनी द्रुतगति से एक पिछड़े हुए कृषि-प्रधान देश से अत्यधिक 
औद्योगिक, शक्ति-सम्पन्न देश में परियतित होने का अनुभव सही किया है ॥” 
सेकित अनेक व्यक्ति आथिक नियोजन के मार्ग के कटु आलोचऊ़ हैं। प्रौ हेयक 
(?7० प्9$०५८) नियोजन को दाराता का मार्ये मानते है । हमारे लिए इन विरोधी 
विचारों का मूल्यांकन करने के लिए यह उपयुक्त होगा कवि हम आधित्र नियोजन के 
पक्ष और विपक्ष, दोतो पहलुओं को देख लें । 
नियोजन के पक्ष मे तर्क (68ण7605 0 ए|शाएंगह) 


ग्राथिक नियोजन की थरेप्ठता के पक्ष मे निम्नलिखित प्रमुख तक दिए जाते हैं- 

., त्ोब श्राथिक विवास सस्भव--आविवा नियोजत की पद्धति को अपना 
कर ही तीव्र ग्राथिक विकास क्या जा सकता हैं। वैसे तो अमेरिका, इग्नैण्ड, फ्रांस इाजेण्ड, फ्राँ 
आदि पश्चिमी देश झाथिक नियोजन के बिना ही आयविक प्रगति के उच्च-स्तर पर 
पहुँच गए हैं । किन्तु इनमे इन्हे पर्याप्त समय लगा है और इनकी प्रगति अपेक्षाकृत 
बम भी रही है, जवकि, रूस, चीद आदि देशो ने नियोजन का सहारा लेकर अत्यल्प 
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रूमम में हो द्रुत आ्रधिक विकास क्या है। आदशुनिक अर्द्धं-विक्रसित देशों के लिए 
भी तेजी से आधिक विकास उनके जीवन-मरण का प्रश्न वन गया है | अतः उनके 
लिए नियोजन-पद्धति अपनाना अधिक वाँछतीय है । झथिक नियोजन से इन देशों 
का द्रुत आधिक विकास तो होगा ही, साथ ही, ऐसा दव देशों को अर्थव्यवस्था के 
समस्त क्षेत्रों मे होगा । आर्थिक्त नियोजन में कृषि, उद्योग, शक्ति, सिचाई, यातायाव, 
सचार, सेवाओ्ो आदि सभी क्षेत्रो में विवेक्रपूरों और संतुलित कार्यक्रम संचालित किए 
जाते हैं। प्रत नियोजन पद्धति अपनाने पर इन देशो में उत्पादन, राष्ट्रीय-आ्राय झ्ादि 
में वृद्धि होगी जिससे देशवासियों का जीवन-स्तर उच्च होगा श्लौर जनता वी सुखी 
एवं परिपूर्ण जीवन विता पाने की ग्रा्काँज्षाएँ सूर्ते रूप ग्रहण कर पाएंगी । 

2. निर्णेयों एवं कार्यों मे समन्‍्वय--अनियोजित अर्थ-व्यवस्था वी सबसे बडी 
कमी यह है कि इसमे असख्य उद्योगपति, व्यापारी, उत्तादक आदि अलग-अलग आिक 
और उत्पादक्त क़ियाग्रो भे सचग्न रहते हैं ग्रौर उनके तिर्ययों एवं कार्यों मे समन्वय 
करने की कोई व्यवस्था नही होती ! वे अपनी इच्छानुमार मनमाने निर्णंपों के अनुसार 
उत्पादन करने हैं और उतमे कोई ताल-मैल नहीं होता । प्रो चर्ँर[(एर्ण धागा ) 
के भनुयार, ऐसी सर्थ-ब्यवस्था उप मोटर के समान है जो चालक-रहिन है किन्तु 
जिसके सद यात्री इसके स्टियरिग द्वील के पास इसे अपनी इच्छानुसार धुमाने के 
लिए पहुँचने का प्रयत्त कर रहे है । इसके विपरीत नियोजित भ्रर्थ-व्यवस्था में एक 
केन्द्रीय नियोजन अधिकारी की देख-रेख मे देश की झ्ाश्यक्ताओं और साधनों के 
अनुसार उत्पादन सम्बन्धी निर्णय किए जाते है जिन्हे पूर्ण करने के लिए एक 
समन्वित कार्यक्रम बनाया जाता है । इससे अर्थ-व्यवस्था मे गडवडी नहीं होती । 

3. दूरदशितापूर्एं अर्थ-ब्यवस्थ३-- एक नियोजित प्र्थ-ब्यवस्था, अतियोजित 
अर्थ-व्यवस्था की अपेक्षा ग्रधिक द्रदर्शितापूर्ण होती है ! इसीलिए, इसे खुले र॒ए नेत्र 
वाली अर्थ-व्यवस्था' (89 6०९०४०घ७ छश। 0एथशा ८४६४) कहते हैं ॥ नियोजित 
अर्थ-ब्यवरथा मे तियोजन-सत्ता अर्ध-ब्यवस्था में बहुत ही धीरे-घीरे होगे वाले और 
सूक्ष्म परिवर्ततों पर भी विचार कर लेती है, जिनके वारे में अनियोजित अर्थ-व्यवस्था 
के व्यक्तिगत उत्पादक को विल्कुल जानकारी भी नहीं हो पाती। एक केन्द्रीय 
झधिकारी इस बात वा पता लगा सकता है कि कच्चे माल का तेजी से शोषण तो 

नहीं हो रहा हैं, सावनों का प्रपव्यय तो नहीं हो रहा है मानवीय शक्ति का दुरुपयोग 
तो नहीं हो रहा है या जनसस्या तेजी से तो नहीं वद रहो है । यदि ऐसा हो तो 
इनकी रोवथाम के लिए तुरन्त कदम उठाए जा सकते हैं। इस प्रकार, नियोजित 
अर्थे-्व्यवस्था में साधनों का भी दूरदर्शितापूर्ण उपयोग होता है । 

4. व्यापार-चक्ों से मुक्ति--ध्यापार-चक्र अतियोजित प्र्थ-व्यवस्थाओ की 
सबसे बड़ी दुर्वेलता है । इन अर॑-व्यवस्थाओं मे आविक तेजी और मदी के चत्र 
फ्यमित रूप से आते रहते हैं, जिनके लिए पूँजीवाद की कुछ विशेषताएँ जैसे स्वतत्त 
प्रतिस्पर्डा, लाभ-उद्देश्य (णी- का०/5८) एवं अनतियन्तवरित निजी-उपक्षम आदि 
उत्तरदायी हुँ । व्यापार-चक् अर्थ-व्यवस्था में अस्थिरता और अनिश्चितता पैदा करके 
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भारी आशिक बुराइयों को जन्प देते है । नियोजन रहित अर्थ व्यवस्था मे व्यक्तिगत 
उत्पादक, अपनी इच्छानुसार उत्पादन करते हैं श्रौर इससे उत्पादन कभी माँग से कम 
और अधिक होने की सव सम्भावनाएँ रहती है | यही कारण है कि ब्रतियोजित 
अर्थे-व्यवस्था मे समय-समय पर आर्थिक उतार-चढाव आते रहते है, जबकि नियोजित 
अर्थ-व्यवस्था मे प्राय ऐसा नहीं होता । सन्‌ 930 की विश्वव्यापी मदी से अमेरिका, 
इग्लैण्ड आदि बहुत बुरी तरह ग्रस्त थे । 

5, उलत्ति के साधनों का विबेकपूर्ण उपयोग--अरद्धं विकसित देशो मे उत्पत्ति 
के साथतो की बडी कम्ती होती है इसलिए देश के अधिकतम लाभ और सामाज्वि 
कल्याण की हृष्टि से इन सीमित साथनो का विवेकयूर्ण उपयोग झावश्यक है । किन्तु 
अतियोजित श्रय॑ं-व्यवस्था मे प्लावश्यक और अनावश्यक पदार्थों के उत्पादन वे बीच 
साधनो का विवेकपूर्ण उपयोग नही हो पाता, व्योकि व्यक्तिगत उत्पादक उन्हीं बस्तुओं 
ना उत्पादन करता है जो उसे अ्रधिकाधिक लाभ दे, न कि उन उस्तुप्नो का, जो 
सामाजिक हृष्टि से प्रावश्यक हो । यदि ग्रताज के उत्पादन की अपैक्षा मादक पदार्थों 
के उत्पादन में बिनियोगो रो उसे अ्रधिक लाभ होगा तो वह झनाज के स्थान पर इन 
मादक पदार्थों का ही उत्पादन करेगा । इस प्रकार, भ्रतियोजित शर्थ-व्यवस्था मे साधन 
अनावश्यक कार्यो म भी लगा दिए जाते है जबकि, आवश्यक परियोजनाएँ साधनों 
के अभाव मे शुरू नही हो पाती। किन्तु नियोजित प्र्थ-ब्यवस्था मे सामाजिक 
आवश्यकता को हृष्टि मे रखते हुए साधनों का विवेकपूर्ण प्रावटन होता है । 

6, प्रतिस्पर्डाजनित दोषों से मुक्ति--प्रतिस्पर्शा के कारण, जो ग्रनियोणित 
पूँजीवादी अर्थ॑-व्यवस्या की एक प्रमुख सस्था है बहुमूल्य साधनों का अपबव्यय होता 
है । सम्भावित ग्राहकों का आकर्षित करने झौर अपनी बिनी बढा कर लाभ कमाने के 
लिए पिभिन्न प्रतिस्पर्धा फर्में विज्ञापन, विक्य-झला आ्रादि पर विपुल धन-राशि व्यय 
करती हैं । कभी कभी ग्रलाघोद प्रतियोगिता ((7नॉपठ9: (200) के 
कारण कई फर्म बरवाद हो जाती है। प्रतिस्पर्दा के कारण प्रतिरपर्द्धी फर्मो मे 
कर्मचारियों भ्रौर श्रौद्योगिक उपस्करो का दुहराव भी होता है । प्रो डबिन (0एाफशा) 
के अनुसार ' प्रतिस्पर्टा की सस्या आथिक जीवन को बुद्धिमत्तापूर्ण दशा में नही ले 
जाती है ।! नियोजित अर्थ॑-व्यवस्था मे प्रतिस्पर्दा को प्रत्यन्त सीमित कर दिया जाता 
है । अत यहाँ इन दोषों से मुक्ति मिल जाती है । 

7. झ्राथिक सप्तानता की स्थापना-अनियाजित अ्रथं-व्यवस्था की कुछ 
सस्थाओं जैसे निजी-नम्पत्ति, उत्तराधिकार और मूल्थ-भ्रक्रिया आदि के कारण इसम्रे 
भारी ग्राथिक तिधमता पायी जाती है जिसे विसी भी प्रकार उचित नहीं कहा जा 
सकता है। इन सम्वाम्रों के कारण आय की विपमता, घन की विषमता श्र म्रवसरा 
कौ विपमता उत्पन्न होती है, जिससे एक आर समाज के कतिपय व्यक्तियों के पास 
समाज का धन केन्द्रित हां जाता है तो दूसरी ओर अधिकांश जनता को बुनियादी 

आपजश्यकताएँ भी पूरी नहीं हो पाती हैं| श्रो डबिन के झनुमार, “ग्रनियोजित 
अर्थ-व्यचस्था से सामाजिक समानता नहीं हो सकती है ।” ऐसी स्थिति मे सामाजिक 
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कटुता उत्पत्त होती है और वर्ग-संघर्ष बढ़ता है । यही नही, ऐसी स्थिति में, समाज 
कुछ योग्य व्यक्तियों वी सेवा से भी वचित हो जाता है। किन्तु नियोजित अर्थ- 
व्यवस्थाओं मे, अनियोजित अर्थ-व्यवस्थाओ की अपेक्षा बहुत कम आशिक शमानता 
की ओर बढ़ना है इसलिए इन देशो के लिए नियोजित अर्थ-व्यवस्था उपयुक्त है । 

8. शोचरा की समाध्ति--अतियोजिद पूंजीवादी प्र॒थथे-व्यवस्थाओं में एक अन्य 
बुराई सामाजिक परोपणीविका (3००9 ?अश्रशाज्आ) की पायी जाती है । अनेक 
व्यक्ति बिना थ्रम किए ही अनार्जित ग्राय (०६7८0 7८०॥6) के द्वारा जीबिका 
निर्वाह करते है । कई व्यक्तियो को उत्तराधिकार मे भारी सम्पत्ति मिल्न जाती है। 
कई व्यक्ति लगान, व्याज-लाभ के रूप मे भारी माता में झाव प्राप्त करते हैं! इस 
प्रकार वे बिना श्रम किए ही इस प्रकार की प्राय प्राप्त करने में समर्थ होते है। 
नियोजित श्र्य-व्यवस्या मे इस प्रकार के शोपणा और परोपजीविका को समाप्त किया 
जाता है। झ्रनियोजिंत अर्थ-व्यवस्था विशाल जनसमुद्ाय को श्राय और रौजगार की 
सुरक्षा प्रदान करने मे भी श्रसफल रहती है । किन्तु नियोजित प्रर्थ-व्यवस्था में कार्य 
और प्रावश्यकता के झनुमार पारिश्रणिक दिए जाने की व्यवस्था की जाती है श्र 
जनता की झधिक सामाजिक सुरक्षा (9००8) 552079) का प्रवन्ध किया जाता है। 

9. कृत्रिम झ्रभावों के सृजन का भय नहीं--अनियोजित अर्थ-ब्यवस्थाप्री में 
वस्तुओं के कृतिस अ्भादों का सृजन किया जाता हे ताकि उपभोक्ताओं से ऊँचे मूल्य 
ज्ेकर श्रधिकरापिक लाभ कमाया जा सके । इसके साथ ही एकाथिकार झौर ग्राथिक 
संघवन्दी के द्वारा भी मूल्य-ब्ृद्धि करके उयभोक्ताप्रों का शोयर् किया जाता हैं । किन्तु 
नियोजित प्र्थ-व्यवस्थाग्रो मे उत्तादव के साधनों, व्यवसाय प्रादि पर बहुधा सरकारी 
स्वामित्व रहता हैं या उद्योगपतियो, व्यापारियों आदि पर कड़ी निगरानी रखी जाती 

है । भ्रत इस प्रकार शोपरा सम्भव नही है । 

0, श्रनियोजित अर्थ-ब्यवस्था मे सामाजिक लागतों को बजत- संचालन के 
परिणामस्वरूप उद्योगों के निजी-उपक्त्म ह;रा समाज को कुछ हानिकारक परिणाम 
भुगताने पड़ते हैं जिन्हे सामाजिक लागते (8009 (०85 0ा एंआन्‍0००णाएशा5॥०0 
॥0।55ल्‍7४४००७) कहा जाता हूँ। ये लायतें औद्योगिक बीमारियों, चन्नीय बेकारी, 
ओऔौद्योगिक बेकारी, गन्दी बस्तिथो का निर्माण, थुआँपूर्ा वातावरण श्रादि के रूप में 
होती हैं । इनका भार निजी उद्योगपतिय्रों को नहीं अपितु समाज को उठाना पडता 
है । मिजी-उपक्रमियो द्वारा लागू की गई तकनीकी प्रगति से भो कुछ स्थितियां मे 
मशीनों थ्रौर श्रमिको की अप्रयुक्तता बढ़ती है किन्तु नियोजित अर्थनव्यवक््या से इस _ 
प्रकार की समस्याश्रो से बचना सम्भव हैं क्योकि इत समस्याओ्रो के समाघातो की पूर्व 
व्यवस्था कर ली जाती हूँ । 

7. जन-रल्याण के घ्येय की प्रमुखता-- भ्रनियोजित अर्थ-व्यवस्था मे आयिक 
क्रियाएँ और उत्पादत-कार्य निजी-उद्योगपतियों द्वारा निजी लाभ के लिए किया जाता 
हैं । वहाँ सामाजिक-कल्याण पर छ्यान नहीं दिया जाता। यही कारण हैं कि 
अतनियोजित पूँजीवादी च्यवस्या मे वस्तुओं के गुणों में गिरावट, खराब बस्तुओ की 
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मिलावट झौर मृत्य-वुद्धि ठारा उपभोक्ताओं का शोपण दिया जाता हैं । कम मजदूरी 
देकर या अधिक समय काम ब्रा करके श्रमिको का भी शोपण किया जाता है । इस 
'पकार अनियोजित भर्थ-ब्यवस्था मे निजी लाभ को प्रमुखता दी जाती है । इसके 

६परोत, नियोजित अर्थ व्यवस्था मे एक व्यक्ति के लाभ के लिए नते अपितु 
अधिकाधिक जनता के अधिकतम कल्याण के लिए भ्रायिक क्ियाएँ सचालित की 
जाती है। 

2. जनता का विशेष रूप से ऋमिक वर्ग को सहयोग झरिहना-- नियोडित 
प्र्थ-व्यवस्था भे सरकार को जनता का भ्रधिवाधिक सहयोग उपलब्ध हाता है क्योकि 
उनका विश्वास होता हैं कि नियोजन के लाभ एक व्यक्ति या एक वग्र को नही अपितु 
रामरत जनता को मिलने वाले हैं। ऐसी व्यवस्था मे अगिको का भी प्रधिकाधिक 
सहयोग मिलता हैँ क्योकि उनके हितो बी ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता हू । 
इसके विपरीत, प्रनियोजित अर्थ व्यवस्था में निजी उत्पादकों को श्रमिक का पूर्ण 
सहयोग नही मिल पाता है और उतके सहयोग के भ्रभाव मे उत्तादत मे प्रधिक प्रगति 
नही की जा सकती है। श्रम-सघो द्वारा अपनाई जाने वाली 'घीरे चलो'( (99 5०७) 
नीति का उत्पादन और आशिक विकास पर बुरा प्रभाव पडता है । 

5. पूंजो-निर्माण दो ऊँची दर--तियोजित अथ्थं-व्यवस्या से एक विवेकपूर्ण 
पोजना के अ्रमुस़तार काय किया जाता है। साथ ही इसमे वतमान के साथ भावी प्रगति 

मं भी ध्यान दिया जाता हैँ । इसलिए उपभोग को कम करके बचत विनियोग और 
पूजी-निर्माए की दर तेजी से बढाई जा सकती है ! रावंजतिक उपक्रमो का विस्तार 
होता हूँ और उप्तके लाभो का भी पुनविनियोग क्या जाता है। उदाहरण्पार्य, सोवियत 
हम में विगत कुछ वर्षों मं पूंजी सचय की दर सब पूंजीवादी ग्रनियोज्ति अर्थ व्यवस्या 
वाले देशों से अधिक रही हैँ। श्रद्धं-विकसित देशों की एक वड़ी समस्या पूंजी का 
प्रभाव हैं, जिसका आविक विकास मे बहुत महत्त्व है । ग्रत य देश नियोजित पड॒ति 
द्वारा पूंजी निर्माण दर मे तेजी से बृद्धि करके ही तेजी से झ्राथिक विकास कर 
सकते हैं । 

4 प्रधिकतम तकनोछी दुशलता (3[ांशपा वलकाशांट्य] हील॑०ा९) )- 
भ्रधिवतम तकनीवी कुशलता के सिद्धान्त के अनुसार एक नियोजित प्रर्थ-व्यवस्था मे 
उत्पादन समाघनों को सगठित करके कई प्रकार की मितव्ययताएँ प्राप्त बी जा 
सब॒ती है। एफ ज्विग (ए 2#थ्/2) के अनुसार तियोजित अ्र॒यध्यवस्था मे 

//लादक साधनों के सगठन के पैमाने से विस्तार, निजी-स्दत्वो ग्रौर इच्छाओं पर 
ध्यान दिए. बिना उनके पुनप्रंदन्थ वी सम्भावनाएँ, एक ओर यन्‍न और अषप बे 
विशिष्टीवरश के नए अवचर प्रदान करेगी दही दूसरी ओर ससाघन का केन्‍्ट्रीक्रण 
करेगी | परिणामस्वरूप उद्योगो का अ्रधिक्त लाभदायक स्थानों मे हस्तान्तरण, 
उत्पादन को अच्छे समठित कारपानो का झआवदन और झौद्योगिद इकाइसो का 
बविसीनीकरण या परत्पर अधिक सहयोग सम्भव होगा । इसके अतिरिक्त अनियोजित 
पर्ध-ब्यवस्था में ससाधनो का पूर्ण उपयोग पम्मव नही होता। ऐसो स्थिति में विशाल 
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मात्रा में प्राकृतिक और मानवीय साधन अप्रयुक्त रहते है । प्रद्धा-विकसित देझों में 
पूँणी की अपेक्षा प्राकृतिक और सातवीब साधन ही अधिक रहते हैं और ये देश एक 
निरिचत योजनानुसार इनका दुरुपयोग करके तेजी से आथिक विकास कर सकते हैं ।.. 

5. राष्ट्रीय सकट के समय सर्वाधिक उपयुक्त व्यवस्था--अनियोजित 
अध्॑-व्यवस्था युद्ध या सकटकालीन स्थिति मे सवंथा अ्रयोग्य होती है । ऐसे संकटों से 
मुक्ति के लिए अर्थ-व्यवस्था पर विभिन्‍न प्रकार के नियन्त्रण लगाए जाते हैं। यहाँ 
तक कि पूँजीवाद का गढ़ कहलाने वाले सयुक्तराज्य अमेरिका ने भी द्वितीय मह/युद्ध में 
विजय पाने के लिए बड़ी सीमा तक झाथिक नियोजन को अपनाया था। इस प्रकार 
ऐसे समय ग्रनियोजित ग्रर्थ-व्यवस्था भी नियोजित प्रर्थ-व्यवस्थाओं मे परिवर्तित हो 
जाती है । पु 
नियोजित व्यवस्था के विपक्ष में तक 
(श78ए0॥0॥5 884व5 ?]॥राढव 8007ण79) 

नियोजित अर्थ-व्यवस्था मे कमियाँ भी है जिनके कारण कुछ लोगो ने इसके 
विपक्ष में अपने तक प्रस्तुत किए है । नियोजित अर्थ-व्यवस्था के विरुद्ध निम्नलिखित 
तक प्रस्तुत किए जाते है-- 

. झस्त-व्यस्त (7श७११॥९०) ब्रये-व्यवस्था--नियोजित अथ॑-व्यवस्था में 
बाजार और मुल्य तान्ब्रिकता (४०७४ शाते 08 ॥(४८॥०॥॥७॥) पर झ्राधारित 
स्वय सचालकता (/५५७०॥7300/9) समाप्त हो जाती है । श्रत आधिक क्रियाओं में. 
विवेकशीलता नही रहती, क्योकि योजना प्रधिकारी द्वारा किए गए मनमाने निर्णायों 
के अपार पर उत्पादन का कार्यक्रम बनाया जए्ता हैँ । इसीलिए नियोजित गर्थ- 
व्यवस्था को अघेरे मे छलाँग (.८39 गा 0॥6 0:) कहा जाता है । किन्तु इसका 
ग्राशय यह नही है कि नियोजित अयं-व्यवस्था से मूल्य प्रक्रिया बिल्कुल समाप्त हो 
जाती है । उदाहरणार्थ, सोवियत रूस में नियोजन सत्ता द्वारा निर्धारित कीमतों 
(/$४87०0 977००5) की नीति को झपनाया जाता है । वहाँ न केवल पदार्थों के 
मूल्य अपितु, उत्पदान के साधनों की कीमते भी नियोजन सत्ता द्वारा तिर्धारित की 
जाती है ।7! 

2. श्रकुशलता में वृद्धि--पूर्णरूप से नियोजित भ्र्थ-व्यवस्था में समस्त उत्पादन 
कार्ये सरकार द्वारा किया जाता हैँ और उत्पादन मे सलग्त भझधिकाँश कमंचारी 
सरकारी कमंचारी हो जाते हैं। सरकारी कमंचारो स्वाभाविक रूप से ही निजी- 
कर्मचारियों की अपेक्षा कम रूचि लेते है । उनकी कार्य दशाएँ (8०206 0०ात0व05)# 
वेतन, ग्रेड, उन्नति के ग्रवसर आदि पूर्व-निर्धारित होते हैं, अत उनमे अधिक कुशलता 
से कार्य करने की प्रेरणा तथा पहल की भावना समाप्त हो जाती है | पूर्ण नियोजित 
अर्थ-व्यवस्था से प्रतिस्पर्दा समाप्त हो जाती है तथा सतकंता, कुशलता मितव्ययता, 
भव-प्रवर्तन झ्ादि प्रतिस्पर्द्धाजनित लाभों से समाज वचित रह जाता है 


], #ऋ, 7. 50 ३ 702ण७ भाए एट्लए०९ ज॑ 22०7०कांठ ए]ब०मण्ड 9. 39. 


आशिक विकास के लिए नियोजन 79 


3. तानाशाही और लाल फीताशाही का भय--आ्लालोचको का यह कथन हैँ 
कि नियोजित भ्र्थे-व्यवस्था मे तानाशाही और लाल फीताशाही का पोषण होता है । 


_ समस्त देशवासी केवल मजदूर बन जाते हैं तथा प्रशासनिक अभिशारिये द्वाया हो 


सब निर्णय लिए जाते हैं। ऐसो परिस्थितियों भे व्यक्ति को कोई महत्त्व नहीं दिया 


जाता और सरकार ही सर्वेशक्तिमान वन जाती हैं। बहुधा यह कहा जाता है कि 
ताचाशाही के बिना नियोजन असम्मव है किन्तु वस्तुत ऐसा नहीं है। विगत कुछ 
वर्षों मे सोवियत रूस में भी तत्कालीन प्रधानसस्त्री ख,श्चेव ले सरकारी मशीतरी के 
विकेम्द्रीकरए। की योजना वनाई थी। इसके अतिरिक्त जनतान्त्रिक नियोजन 
(एलाा०शक्षा० एथाशपाढु) मे तो यह समस्या उदय ही नही होती । प्रो लास्की 
झौर श्रीमती बारबरा ऊटत के भ्रनुसार नियोजन से मानयीय स्वतन्तता बढनी है । 

4, अष्टाचार और श्रतियमितताएँ--आलजोचको व्ग मत है कि नियोजित 

व्यवस्था में राज्य क्मेंचारियों में अप्टादार बढता है ! सरकारी क्मंचारियो के पात्त 
च्यापक अधिकार होते हैं और वे इसका उपयोग श्रपने हित के लिए कर सकते है । 
इस प्रकार बो शका निराधार नहीं है, पर साथ ही यह भी है कि नियोजित झर्थ- 
व्यवस्था मे निजी सम्पत्ति भ्ौर उत्तराधिकार जैसी सस्याओ की समाप्ति पर सरफारी 
कर्मचारियों म भ्रष्टाचार स्वयमेव समाप्त हो जाने की प्रवल सम्भावना रहती है । 

5. बिशाल मानव-शक्ति की द्यावश्यक्ता--प्राय यह भी कहा जाता है कि 

ट्रगेजनाओो के निर्माण और तियान्वयन के लिए वडी मात्रा मे जनशक्ति की आपश्यवता 

पड़ती है । प्रो लेविस (8 ५/ 7.८७७$) ने इस सन्दभं मे कहा हैं कि नियोजन की 
सफ्लता के लिए पर्याप्त मात्रा मे झुशल, योग्य झौर झनुभव प्राप्त अ्रधियारियों की 
झावश्यकता होती है और ग्रद्धं-विकसित देशो मे इतनी बडी मात्रा में कुशल व्यक्तियों 
या मिलना असम्भव होता है ।” किन्तु क्या स्वत॒न्त्र और श्रनियोजित प्रय॑-व्यवस्था भे 
विशाल जनर्शाक्त की ग्ावश्यक्ता नही पड़ती । वहाँ भी मध्यस्थ, विज्ञापक, वितरक, 
सेल्समेन झादि के रूप मे कापी व्यक्तियों की ग्रावश्यक्ता होती है । 

6. उपभोक्ता की सा्वभोमिकता का प्रन्त--आलोचनो के अनुसार नियोजित 
प्र्थ-व्यवस्था मे उपभोक्ता भ्पनी प्रमुसतता को खो देता है । भ्रनियोजित श्रर्थ-ब्यवस्था 
में उपभोक्ता को सम्नाट्‌ समभा जाता है क्योकि, उसकी इच्छाप्नो और माँगो के 
ग्नुसार ही उत्पादन किया जाता है, क्न्तु तियोजित अर्थ-व्यवस्था मे उपभोक्ता को 
उसी बस्तु का उधभोग करता पश्ता है, जो राज्य उसे देता है । इराके उत्तर मे 
्रिपोजन वे सम्तर्थक्ो का कहना है कि क्‍या अतियोजित अथं-व्यवस्था में उपभोक्ता 


* बस्तुत सम्नाट्‌ होता है ? क्या मुद्राविहीन उपभोक्ता को जो कुछ भी खरीदने योग्य 


न हो, सज्ञाटू बताना हास्थास्पद नहीं है उपभोक्ता को पसन्द की नियोजित अर्थ- 
व्यवस्था में ग्वहेलना नहीं वी जा श्रक्‍्ती | सोवियत-सघ मे भी राज्य उपत्रमों हारा 
उत्पादन योजनाओझो को बनाते समय उपभोक्ताझो की पसन्दग्रियों पर ध्यात दिया जाता 


॥. मर 4 एलढार शाओटाका८ड ण &९0/त्रजट एञक्षजाह, 9 ॥9 
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है । मौरिस डॉव के अनुसार वहाँ उपभोक्ताग्नी के अ्रधिमानों को जानने के लिए 
प्रदर्शनियों आदि में जनता के चयन (८०७००) को अरित किया जाता है । 

थे. अनियों के व्यवसाय चुनने को स्वतस्त्रता वी समाप्ति "नियोजित श्र्थ- 
ब्यवस्था मे श्रमिकों को स्वेच्छा से व्यवताय चुनते बी स्वतस्तता नही रहती और उन्हें 
विभिन्न कार्यों मे आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार लगाया जाता है। 
नियोजकी के मतानुसार अनियोजित अर्यथन्यवस्था मे भी श्रमिकों को इच्दानुमार 
स्यवसाय चुनने की सुविधा और सामथ्यं कहाँ होती है । वहाँ भी जनता द्वारा श्रपनाएं 
जाने वाले व्यवसाय, अ्भिभावत्री वी सम्पत्ति, हैसियत, सामाजिक प्रभाव और 
सिफारिश पर निर्मर करते हैं। इसके अतिरिक्त नियोजित ग्र्थ॑-व्यवस्था मे भी श्रमिकों 
को उनकी योग्यता, इच्छा, भुकाव के अनुसार ही कार्य देने का झधिकाधिक प्रयत्व 
किया जाता है। श्रीमत्ती बारदरा उटन के अनुसार, नियोजन के बिना रोजगार का 
स्वतत्व्रतापूर्वंक चयन नहीं हो सकता, जबकि नियोजन मे ऐसा सम्भव है । 

8. सक्रमशकाल में झ्रव्यवस्था की सभावना--प्राय, यह भी कहा जाता है कि 
अनियोजित ये नियोजित प्रथ्॑-व्यवस्या मे सक्रमस्पकाल ये पर्याप्त मात्रा थे अव्यवस्था 
और गडबंडी हो जाती है जिक्षसे उत्पादन और राष्ट्रीय श्राय पर विपरीत प्रभाव 
पडता है; किन्तु ऐसा किसी आधारभूत परिवतंन के समय होता है। श्रत देश के 
दीध॑कालीत और द्रुत आधिक विकास के लिए इस प्रकार की प्रस्थाई गड़बड़ी वहन 
करनी ही पडती है । कि 

9. ग्रत्यधिक ग्ोपनीयता-- नियोजन के विरुद्ध एक तक यह प्रस्तुत किया 
जाता हैं कि नियोजित अर्थ-व्यवस्थाएँ गुप्त रूप से सचालित की जाती है झौर इनमें 
गोपनीयता को बहुत अधिक महत्त्व दिया जाता है जिससे जतता का अपेक्षित सहयोग 
नही मिल पाता है । किन्तु यह तर्क भी निराघार है । साम्यवादी रूस मे भी नियोजन 
भीचे से प्रारम्भ किया जाता है जिसके निर्माण में कारखानों के श्रमिको और सामूहिक 
कृषकों का हाथ होता है । इसके अतिरिक्त योजनाएँ सदा ही विचार-विमशे, वाद- 
विवाद आदि के लिए जनता के समक्ष रखी जाती हैं श्नौर उन पर घुकाव आमन्त्रित 
किए जाते हैं। जनतान्त्रिक नियोजन में तो तियोजन के सभी स्तरी पर जनता कौ 
सम्बन्धित किया जाता है और उस्ते श्रधिकाधिक जानकारी दी जाती है ! 

40, राजनीतिक कारणों से अ्रस्थिरता का भय--नियोजित पअर्थ-व्यवस्था 
राजनीतिक कारणो से भी अस्थिर होती है। जो राजनीतिक दल इसे चाहता है, इसके 
सत्ता से थ्रलग होते ही नियोजन का त्याग किए जाने की सम्भावना हो सकती हैं, 
क्योकि नई सरकार नियोजन के पक्ष मे न हो । इस परिवततेन के कारण अर्थ-व्यवस्थी 
को हानि उठानी पडती है । प्रो. जेक्स (38५9९४७) के झनुसार राजनीतिक ग्रस्यिस्ता 
के ऐसे ,वातावरण में दीवंकालीन औद्योगिक परियोजनाएँ नहीं पनप सकती है। 
किन्तु झ्ाधिक निमोजन एक अच्छी चीज हैं और कोई भी अच्छी चीज को हर 

राजनीतिक दल मानता हैं। हाँ, नियोजन को लागू किए जाने के तरीके मे अन्तर हो 
सकता हैं। 


आविक विकास के लिए नियोगन 8] 


4. सहैव किसी न किसी प्रकार के झ्ाधिफू सकट की उपध्यिति-आलोवरों 
के अनुसार नियोजित अर्थव्यवस्था मे सदेव क्रिसी न किसी प्रशार का सकट विद्यमात 
रहता है, किस्तु अतियोजिद प्रव“यव्रस्था कौनती झाथिक प्रद्धति के सकढो से मुक्त 
रहती है । इसमे रादव मुद्र -स्तीति, मुद्र-सकुचा, बेकारी, व्यापार-वत्र, पदार्यों का 
अगभ्राव, बग-सधये ग्रादि सफ़ट बने हो रहते है । बता यह एह तथ्य नदी है कि 
प्रमेरिका वी श्रय व्यवस्था में युद्धोत्तर-काल मे झनेझ ब्यावादिश उतार-बडात घाए । 
पह भी एक तथ्य है कि वहाँ इस प्रकार के सकटो से अ्रय-ब्यवस्था को बचाने के विए 
गत्यशिक व्ययसाध्य संगठन का निर्माण स्या। गया है। बस्वुत तियोजित की 
अपेक्षा अनियोशित प्रथं व्यवस्या अधिक सकट-ग्रस्त रहती है । 

82, बहुवर्योत नियोजन अनुचित है-इस पररिदर्तयीव सवार से परिस्थितियाँ 
बदलती रहती हैं | साथ ही, भविष्य भी अनिश्चित होता है। किस्तु योनना बहुचा 
बहुबर्धीय उदाहरणाय पाँच या सात, इसी प्रकार कई व्यों के लिए बनाई जाती हैं । 
इन बीच यरिस्थितियाँ भर आ्रावश्यवत्ताएँ बदल जाती है। परिस मवरूप, वियोजत 
न केइल निरथक अपितु, हानिप्रद भी हो सकत, है, विन्तु इस झालोववा से कोई सार 
नही है, क्योकि बहुबा योजनाएं लचौदो होती हैं औौर उनमे परिस्थितियों के प्रनुतार 
परिवतन वर लिया जाता है) 

33, अम्तराष्ट्रीय संघर्ष की सभाववा--व्यक्तिगत राष्ट्रों द्वारा अपताए गए 
राष्ट्रीय नियोजन से ग्रन्तराष्ट्रीय वेमतस्व और सपर्प उतन्न हो सऊता है । प्रो रॉ(बन्‍्स 

(7707 ०00७) के ग्रनुप्तार राष्ट्रीय गियोजग का विश प्र्ये व्यवस्था पर बढ़त 
गम्भीर ग्रस्तव्यस्त प्रभाव पडता है । वस्तुत अधिडाँग देशों द्वारा राष्ट्रीय वियोवन 
प्रपननि से ग्रस्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे सकुचन, श्रमिकों की प्न्वराष्ट्रीय गतेशीतना मे 
बाधाएँ, पूंजी के विमुक्त पदाह पर अबरोब बढते हैं जिससे अन्य में, राष्ट्रा से 
प्रारक्नरिक तनाव भ्रौर वैमनस्प का वातावरण पनपता है, किन्तु बस्छुत बह ग्रालोचना 
निराबरर है। अन्तर्राष्ट्रीय-सघय राष्ट्रीय नियोजन से नदी, उग्र राष्ट्रवाद से उत्तत्त 
होता है जो प्रनियोजित अयं-“यवस्या मे भी हो सकता है। व स्‍्व॒व मे नियोजन के 
प्रिणामस्यरूप पारस्परिक सहयोग बढता है । अच्छी योजनाएँ प्रस्युत करने और 
नियोजन पद्धति को अपवाने के कारण ही भारत को विकृमित देशो, विश्व बैक तया 
अन्य अन्तर्रास्ट्रीय वित्तीय-सस्थाओं से सहायतः प्राप्त हुईं है । 

नियोजित अर्थ-ब्यवस्था के पक्ष और पिपक्ष मे उक्त तकोँ पर विचार करने 
पर ज्ञात होता है कि तियोजन का पक्ष प्रबल है और दो कुछ तर इसके विरुद्ध 
प्रस्तुत किए गए हैं, वे ग्रधिक सथक्त नही हैं ) अनियेजित अव-व्यवस्या के पक्ष मे 
प्रस्तुत किए जाने वाले तक जैसे अर्य॑-ब्यवस्या की स्वयं सचालकता उपमोक्ता की 
सर्व भौमिकता और बाजार-ताल्विकत क+ मुक्त कायवाहन झ्रादि बारें भी सीमित 
मात्रा मे ही सही है। अनिशोजित अर्थ व्यवस्था में असमानता, अध्विरता, अमुरक्षा 
और एकाधियार ग्रादि बई बुराइयां होती हैं जिन्हे केवनक उपचार से ही देर ता 


दिया जा सकता है। भ्रत इन बुराइबो की जड अनियोजित अय-व्यवस्था को ही रू, 
कर नियोजित अर्थे-व्यवस्या को स्यापना ही ध्रेयस्कर है । ब 
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तियोजन के लिए मिर्घारित की जाने वाली बातें 
(बच ग॑ शशाएांपष्र ) 

अब प्रदग उठता है कि फिस प्रकार के नियोजन में ँ्रघिकतम झाशिक बूद्धि 
सम्भव है--केन्द्रित नियोजन मे भ्रथवा विकेन्द्रित नियोजन में ? यह एक विवादास्पद 
प्रश्न है। केन्द्रित नियोजन ((्याफब्रा580 ?!आवा8) मे, समस्त ग्राथिक निर्णंतर 
केन्रीय सरकार द्वारा लिए जते हैं, जबकि विकेन्द्रित नियोजन में, निर्शेय लेने की 
सत्ता व्यक्तिगत इकाइयो से निहित होती हैं। प्रूर्ण केन्द्रित नियोजन श्रथवा पूर्ण 
विकेन्द्रित नियोजन ग्रयासान्य स्थितियाँ है । वास्तव से, श्राथिक नियोजन राज्य व 
विजो उद्यम दोनो का सयुक्त फलन है ! किसी देश से सम्बन्धित आधिक निणुयों में 
सरकार व निजी उद्यम का पृयकू-पृथक्‌ तथा दोनों का सयुक्त अनुपात कितना रहता 
है ? यह राजनीति का प्रश्न है तया प्रत्येक देश मे इस सम्बन्ध में भिन्नता पायी जाती 
है । इसी प्रकार उ्ादन के कुछ साधनों का स्वामित्व सरकार तथा कुछ का तिजी 
उद्यम के हाथो में पाया जाता है । आर्थिक नियोजन किसी भी प्रकार का हो, सभी 
भें निम्नलिखित पाँच बाते निर्धारित को जाती हैं-- 

(!) बृद्धि के लक्ष्यों का निर्धारण (एड ण॑ ८ "०७४ 7रश28८०४) 

(2) अन्तिम माँग व अन्त -उद्योग माँग का निर्धारण (ल०ाया॥)श0ा 

0 एए4! छत [॥2-007509 70659890 ) 

(3) विनियोग लक्ष्यों का निर्धारण (0द/लाफयक्षाणा ए तएड४ताटाए 

प्रशह८$) 

(4) योजना के लिए साधनों का सग्रह (४०छग5७/०ा री हलडठपफलटड 

लि 6 9]49) 

(5) परियोजनाओो का चुनाव (?णुं००८ $2[6८८०००) 

, वृद्धि के लक्ष्यों का निर्धारण (उ्िपंएड भ फ8 छाक शी पं४ा8०५) - 
झाय-वृद्धि, रोजगार-वृद्धि, उत्पादन-वृद्धि आदि लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु झ्राथिक आधोजन 
किया जाता है । किसी देश की आ्िक योजना के आय, रोजगार, उत्पादत आदि से 
सम्बन्धित उद्देश्यों को एक सुनिश्चित व अर्थ-युक्त दिशा प्रदात बरने के लिए यह 
आ्रावश्यक है किए इन उद्देश्यों को सस्यात्मक्त लक्ष्यों (0फश्रापपीहै्व प्रश्ाइ०$) में 
परिवर्तित किया जाए । योजना के उद्देश्य जब सल्यात्मक रूप में परिवर्तित कर 
दिए जाते हैं, तब वे योजना के लक्ष्य कहे जाते हैं. (इश्याह#5& शा प्रण्यावगिधए 
0७००ा४६5) । 

एक योजना के झन्तर्गत लक्ष्यों का निर्धारण, उत्पादन, विनियोग, रोजगार, 
लिर्दात, प्रायात आदि से सम्बन्धित हो सकता है | योजना के लक्ष्य पूरे देश के स्तर 
« क्षैत्रानुसार या विशेष झद्योगिक इकाइयों अथवा परियोजनाओं के लिए निर्धारित 

बजा सकते हैं। लक्ष्यों का निर्धारस्, उत्पादन अथबा उत्पादव कारकों की मौतिक 
काइयो के या मुल्य-इकाइथो के रूप मे किया जाता है । लक्ष्यों का निर्धारण कच्चे 
ज की मात्रा, श्रम-शक्ति, प्रशिक्षण सुविधाएँ, घरेलू तथा विदेशी मुद्रा मे उपलब्ध 


क 
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वित्तीय कोष व अन्य साधनों की मात्रा को निश्वित करने मे सहायक हीते हैं। 
निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार हो इत साथतो का अधे-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रो में 
आवबदन किया जाता है | 

कुछ योजनाएँ कतिपय सामूहिक लक्ष्यों (#शडाप्प्टशा४० परवाह॥5) तक 
सीमित होती हैं, जबकि युछ अन्य योजनाओं के ग्रत्वयंत सक्ष्यों की एक लम्बी सूची 
तैयार की जाती है । उद्यहरसार्, यरुगोस्लाविका को पचवर्यीय योजनाओों मे लगभग 
600 इस्तु-समूह्रो से सम्बन्धित लक्ष्यों को ग्रसामान्य रुप से विस्तृत विवरण के साथ 
निर्धारित क्या गया है। किन्तु लक्ष्यों वी सख्या अधि बडी नहीं होनी चाहिए, 
क्योकि बडी सस्या में तिर्धारित विस्तृत ब्यौरे वाले लक्ष्यों को प्राप्त करता अनेक 
कहिनाइयो से पूर्ण होता है। जेविस के मधानुगार "लक्ष्यों की एक लम्बी सूची 
बताना भौर इसे प्रकाशित करना अधिक से मंधिक अच्छे रूप मे मात एक अनुमान 
या भावी वरिकत्पदा (लिण०:४४: णा ७ ?ए/००॥०४) हो सकता है क्या अरे 
निेृष्टतम रूप में केवल एक गणितीय परम्परा-मात्र रह बाता है जिसका कोई 
व्यावहारिक महत्त्व नही होता है ।१ 

2. प्रन्तित् भाँग व ऋतःउद्योग माँग का तिर्षारण (0शकघाएंग्रक#07 ० 
हो क्वाप [॥(श-॥0त50५ एशपशापै)--वृद्धि के लक्ष्यों को निर्धारित करने के 
बाद विवारा दर निश्चित की जाती है। विकात-दर के निर्धारण के पश्तात्‌ सेवायों 
की माँग मे वृद्धि व बस्तुश्नो की माँग में दृद्धि को पृथक्‌ रुप से ज्ञात किया गाता है 
तथा राष्ट्रीय विकास-दर को क्षेत्रीय विकास-दरो मे विभक्त किया जाता है । दस कार्य 
में दी तकतीकी प्रक्रियाएँ की जाती है-- 

(।) भ्रन्तिम उत्पादन कय निर्धारण 

(2) ग्रन्त क्षेत्रीप माँय का निर्धारण 

उपभोक्तापरो द्वारा भ्नन्तिम माँस व प्नन्त क्षेत्रीय माँग का योग बस्तु को कुल 
भाँग को प्रकट करता है। ब्रत छुल माँग के भावी झनुमातों के लिए उपभोक्ता की 
माँग तथा अन्त क्षेत्रीय साँग के झदुमान लगाना आवश्यक है । कुल माँग के अनुमान 
माँग की भ्राय-छोच की सहायता ये चगाए जा सकते हैं । मात लीजिए भोजन व वस्त 
को झाय लोच--कऊम्रण 6 बे 5 दी टुई है । इस स्थिति में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय 
आप 0% होती ह तो भोजत की साँय पे दृद्धि 6 0--6%, तथा इसी प्रकार 
वस्त्र की माँग में | 5, 0-25% बद्धि होगी । जब इस तरह प्रति व्यक्ति श्राय 
मे वृद्धि लथा झ्ाय की लोचें दी हुई हो तो प्रत्वेक व्यक्ति की माँग को ज्ञात किया जा 
सकता है । राव वल्तुओं को भोग व योगफल छुल सोग होती है । कु साँग को 
ज्ञात करत वी इस विधि में दो बड़े दोप हैं--() यह कीमत के परियत्तेनों पर 


बिचार नही करती है। (2) इसमे आय की लोच को योजनावधि के लिए स्थिर 
माना जाता हैं। 


व कफ. कजेह (४. 2./65 थ॑ 82900 श्ल00फड ए9- 80-390 
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अतः उद्योग माँग के अनुमानों के लिए झादा-प्रदा प्रणाली (7ए-0एएप 
89 झ्क्षा)) अपनाई जाती है । इस प्रखाली में आदा-प्रदा के अनुपात स्थिर माने जाते 
हैं । झादा-प्रदा के इत अवुपातों को तकदीडी-युराँक (प८्याए दा एछलिद दया ) 
कहा जाता है । मैंट्रिक्य वी भाषा में इन गुर्णाको को ४9 में प्रवद क्या जाता है। 
इन तकनीकी-गुर/कों के आधार पर अन्तःउच्चोग माँग वी समझाना वी जाती हैं । 
तकनीकी गुणाँक्ो के प्रयोग का एक बड़ा दोप यह हैं कि इन गुणझाँकीं को स्थिर 
पाना जाता है । यह एक दोयपूर्ण मान्यता है क्‍प्रोकि साथन बदलते हैं, तकनीकी 
बदलती हैं भरत: गुणाँकी का परिवर्तित होना स्वाभाविक हैं । 

3, विनियोग लक्ष्यों का विर्धारशा (0:शफ्राएशा०ा रण 06500 
पश्नाए्ट'५) --माँग-निर्धास्ण के परचादु दूसरा प्रबनन भौतिर लक्ष्यों को विनियोग 
सक्ष्यो में परिवर्तित करने का है। इस कार्य के लिए पूँजी-ग्रुणाँक अ्रथवा पूँजी- 
उत्पादन झनुपातो की आवश्यवता होती है । इन अदुपातों के योग द्वास हम कुल 
विनियोग-राशि का अनुमान लगा सकते हैं। पूंडो उत्पादन झनुपात, पूंजी की वह 
इकाई है जिलकी उत्पादद की एक इकाई उत्पन्र करने के लिए आवश्यवता होती 
है । उदाहरणार्थ, यदि 8 लाख रुपये को पूंजी-विनियोग से 2 ज्ञाख र. का माले 
तैयार होता है या 2 लाख रू का माल तैयार करने के लिए 8 लाख रू 
को पूंजी विनियोजित करनी पड़ती है तो पूंजी-उत्पादन अनुपात इस स्थिति में 
4-4 होगा। 

जब कृषि, उद्योग, सेवा ग्रादि क्षेत्रो के भौतिक लक्ष्य निर्धारित कर लिए जात्ते 
हैं तथा इन क्षेत्रो के लिए पूंजी-उत्पादन पभ्नुपात निश्चित हो जाते हैं तव सरलता 
से प्रत्येक क्षेत्र के लिए आवश्यक विनियोग को मात्रा निकाली जा सकती है । 
प्रो, महालनोविस ने अपने चार क्षेत्रीय विकास मॉडलो में इसी,प्रकार वित्तीय आवटन 
करने का प्रयास किया है । प्रो महालनोविस मॉडल के आधार पर ही भारत की 
दितीय पंचवर्षीय योजना मे श्रर्थव्यवस्था दे विभिन्न क्षेत्रे के लिए विनियोग बे 
राशि निर्धारित की गई थी । 

4. योजना के लिए साचनों का सप्रह (४०७॥५३४० ७ ए६४०चा८९५5 ण 
06 ?790)--कुल विनियोग राशि का अतुमाव लगाने के पश्चात्‌ यह देखा जाता है 
कि विनियोगो को वित्तीय व्यवस्या किस प्रकार सम्भव हो सकेगी । यह योजता का 
भाग कहलाता है । आथिक नियोजन द्वारा विकास करते के लिए विभिन्न कार्यक्रम 
और बड़ी मात्रा मे पश्योजनाएँ प्रारस्म वी जाती हैं। इन कार्यक्रतों को सचालित 
करने और परियोजनाओं को पूर्णा करने के लिए वडो मात्रा मे साधनों को आवश्यकता 
होती है । विकास की इन विभिन्न योजनाओं श्र परियोजनाओं के सचालन के लिए 
श्रावश्यक साधनों की व्यवस्था एवं उतकी ग्रतिशोलता अआथिक नियोजन की प्रक्रिया 
में भहत्त्वपूर्ण समस्या है । डॉ. राज के अनुसार, “एक योजना नही के बराबर है यदि 
इसमें निर्धारित विकास का कार्यक्रम साधनों के एकत्रित करने के कार्यक्रम पर 
आधारित और सपन्वित नही कया हो (/ 
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आधिक विकास के लिए राजकीय, मानवीय और वित्तीय साधनों की 
आवश्यकता होती है । इन साधनों वा झयुमान और उनको गतिशील बनाता मुख्यत 
निम्नलिखित बातो पर निर्मर करता है--(+) राजवित्त की मशीवरी, (४) उद्देश्यों 
की प्रकृति, (॥४) योजनावधि, (7४) श्रम और पूंजी की स्थिति, (९) शिक्षा 
शव राष्ट्रीय चेतना, (९) अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति, (शा) मूल्यस्तर और जवता बी 


आशिक दशा, (शाए) विदेशी विनिमय कोप, (5) सरकार की झाधिक स्थिति, 
एवं (४) आर्थिक विपमता को मात्रा ) 


5. परियोजनाओं का चुनाव (शिजणुंश्ल छशु०टाांणा )--वित्तीय च्यवेस्था 
के पश्चात्‌ विनियोग-परियोजनाओ [[ार्ट्अग्रध्ा: 20०७७) का चुनाव किया 
जाता है । विनियोग परियोजनाएँ विनियोगो के उत्पादन से जोडने वाली झाखला 
का काय करती हैं। किस्तु परियोजना-चुनाव एक तकनीकी काये है जिसमे परियोजना 
के लिए स्थान का चुनाव, तकनीकी का चुनाव, बाजारों का छुनाव आदि तकनीकों 
तलिर्णय सम्मिलित है । परियोजनाप्रो का चुनाव योजना-निर्माण का पाँचवाँ बडा 
कार्य है । 

प्राय किसी योजना की मूलभूत कमजोरी परियोजनाओो के चयन को लेकर 
होती है । ठोस व लाभदायक परियोजनात्रों के अभाव मे योजना श्रसफल रहती है । 
प्राकिस्ताव योजना आापोय के प्रधिफारी डॉ महदूब-्उल-हक के झतुसार "पहली 
भौर दूसरी योजनाग्रों की कमजोरी यह रहती है कि ग्रायोजन का निर्माण गहराइयो 
भें नही है । एक भोर जहाँ विभिन्‍न क्षेत्रों मे ताल-मेज रखते हुए एक समष्टि योजना 
(8 ह४/८१७४८ ?]8॥) का प्राह्प तिर्मित करने मे पूरे प्रयत्त किए ग्रए किन्तु 
दूसरी ग्रोर योजना के विभिन्‍न क्षेत्रों के प्रार्पो को सुविचारित व सुनियोजित 
पसियोजनाग्रो से परिपूरित करने के प्रयत्त नही हुए ।” 

बवादेमाला ने सन्‌ 960 मे एक शावंजनिक वितियोग कार्यक्रम का उद्घाटन 
किया, बिन्तु एक वर्ष बाद ही ग्रमेरिकी राज्यो के सगठन ने सह भश्रतिवेदित किया 
कि “विभिन्‍न मब्ालयों के लिए पूर्ण विकसित परियोजनाप्ो को पर्याप्त संझ्या में 
जात करना कठिन हो रहा है ।” 

परियोजहाओ का चयन करने की भ्रनेक विधियाँ हैं) स्ामान्यत परियोजनाप्ो 
का न्ट् बर्तेभान पूल्प-विधि अ्रथबां सागत-लाभ विश्लेषण विधि द्वारा किया 
जाता है। 

6 योजना को करियान्विति-- योजना के फ़ियान्वयन का यह कार्य सरकारी 
विभागों, ग़रकारी झौर गेर-सरकारी एजेन्तियो द्वारा क्या जाता है ॥ सार्वजनिक 
छत के कार्य क्रो वा सचालन सरकार या उसकी एजेन्सियो द्वारा तथा निजी क्षेत्र के 
बार्येकम निजी उपनभियों द्वारा पूर्णो किए जाते हैं। सरकार भी इन्हे निर्धारित 
वियमानुमार सहायक देती है । इस प्रकार योजना क्री सफलता बहुत कुछ इसी 
ग्रवस्था पर निर्भर होती है। घर्ेक देशों मे योजना-विर्माए पर ग्रधिक एव 
क्रियास्वयन पर कम ध्यान दिया जाता है । अत योजना की सफलता के लिए इस 
स्तर पर कोई तिष्करियता एव शियिल्ञता नही बरती जानी चाहिए 
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योजना की रुफलता के लिए यह आवश्यक है कि समय-समय पर उसके 
संचालन और उप्तकी प्रगति का मूल्यांकन किया जाता रहे । अतः समय-समय पर 
इस बात का लेखा-जोखा लिया जाता है कि योजना में लक्ष्यों के अनुपात मे कितनी 
प्रगति हुई और उसमे कमियाँ कहाँ और क्यो हैं ? इसक्ते लिए उत्पादन की प्रत्येक 
शाखा की ताँत्रिक और झ्राभिक दोयो दृष्टियो से समालोचना की जानी चाहिए ॥+ 
भारत में योजना के मूल्यांकन का कार्यक्रम "मूल्यांकन संगठन (छि०ट्वाशियगा० 
छर्थपधणा 078/002007) द्वारा किया जाता है । 


नियोजन को सफलता को शर्तें 
(ए०ग्रणंधणा5 00 8िा0९९४५ ४ एज्ाएाए) 
आधिक विकास के लिए आधुनिक युग मे नियोजन कई प्रद्ध/विकसित देशों 
मे भ्रपताया जा रहा है । किन्तु नियोजन कोई ऐसी प्रणाली नहीं है जिमके द्वारा 
झस्वयमेव ही आशिक विक्रास हो जाए । योजनाग्रो की सफलताओं के लिए कुछ शर्तों 
का होता आवश्यक है । सफ़बता की ये शर्तें विभ्िल्व देशों और परिस्थितियों के 
अनुसार भिन्‍न-पिन्‍न होती है। किन्तु सामान्य रूप से ये शर्तें सवंत्र श्रावश्यक हैं-- 
. पर्याप्त एवं सही प्राँकड़े भर सूचनाएँ--नियोजको को योजता-निर्माण 
भोर कियान्दयन के लिए सम्पूरों श्रवव्यवस्था के विभिन्‍तर पहलुओं का, वर्तमान 
परिस्थितियों का तथा राष्ट्रीय आवश्यकताप्रों का ज्ञान होना चादिए। वर्तमान 
स्थिति क्या है श्लौर इसमे तितता सुधार किया जाना चाहिए? यह सुधार किस 
प्रकार किया जा सकता है और इसके लिए कौन-से साधनों की कितनी मात्रा में 
झावश्यकता है | इन सब बातों का तिर्णय विश्वसनीय और पर्याप्त आँकड़ों के आधार 
पर ही किया जा सकता है अत* नियोजन की सफलता के लिए यह ग्रावश्यक है कि 
उत्पादन, उपभोग, आय, व्यय, वचत, विनियोग, उपलब्ध कच्चे माल, शक्ति के 
साधनों की मात्रा, बाजार की भाँग, आयात-विर्याद, मुल्य-स्तर, जनसस्या आदि के 
बारे मे विश्वसनीय प्रौर पर्याप्त आँकड़ो का संकलन किया जाए । असत्य तथ्यों और 
सूचनाभ्ो के आधार पर बनाई गई योजनाएँ अ्रधफल हो सकती हैं। अत. साँस्यिकीय 
स्थिति ऐशी होनी चाहिए जो नियमित रूप से निरन्तर सूचना प्रदान करती रहे 
ताक़ि परिस्थितियों मे परिवतंन आने पर योजनाओं मे भी य्रथासमय समायोजन 
किया जा सके । 


2. सुनिश्चित और स्पष्ट उद्देश्यों का होना--नियोजन की सफलता के लिए 
पहू आवश्यक है कि उसके सुनिश्चित और सुस्पष्ट उद्देश्य निश्चित किए जाएँ जो 
देश की झ्रावश्यकताप्रों के अनुरूप हो | परिस्थितियों के अनुरूप उद्देश्यों और लक्ष्यों 
का निर्धारण नही करने से पूर्ण रूप से वे परिपूर्ण वही हो पाते । इसी प्रकार, यदि 
लक्ष्य सुनिश्वित और स्पष्ट नही हुए तो कौछवीय दिशा में तत्यरता के साथ प्रयल 
नहीं किए जाएँगे । परिणामस्वरूप लक्ष्यों की पूर्ति अबुरी होगी तथा नियोजन धसफल 
हो जाएगा। अतः परिस्थितियों के उपयुक्त तथा सुनिश्चित उद्देश्य होने चाहिए। 
साथ ही परिस्थितियों में परिवर्तत की गुजाइश होनी चाहिए | 


शा 
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5, नियोजन माँग विश्लेषण पर आधारित होता चाहिए-- आधिदा जिकास 
की प्रक्रिया मे विभिन्‍न उत्पादक इकाइयो का विस्तार होता है श्रौर उत्पादन से 
बुढ्धि होती है । भरत विक्ास्त उत्पादन वी विभिन्‍न शासाझो मे विनियोग, कच्चे माल 
का उपयोग और रोजगार की मात्रा मे वृद्धि होती है जिससे उत्पादन वृद्धि के 
साथ-साथ मौद्रिक श्राय बढती है। किन्तु ऐसी स्थिति मे आय उपाजित करगे वाले 
विभिन्न वर्गों के आय-वितरण की प्रकृति मे भी परिवर्तन होता है, क्योकि इस 
प्रक्रिया के विभिन्‍न क्षेत्र या उत्पादक इफाइयो का विव्गस विभिन्‍न माजा में हो 
सकता है। यहाँ तक कि कुछ के सकुचन की सम्भावना से भी इन्कार नही किया जा 
सबता । भरत इस विकास प्रक्रिया की उत्तरोत्तर प्रगति के जिए यह झावश्यक है कि 
विभिलत प्रकार की उत्पादित दी गई इत वस्तुओं और सेदाओझ्ो की माँग और पूर्ति के 
मध्य ग़न्तुलन रखा जाए । 

4. प्राथमिकतागों का निर्धारण (छोड्टंतह जे एा0त0९5)--ग्राथिफ 
नियोज्न को अपनाने वाले कार्यक्रम और आवश्यक्ताएँ प्रतन्‍्त होते है किन्तु भौतिक 
झौर वित्तीय साधत्र अपेक्षाक्त सीमित होते है ग्रत वैज्ञानिक नियोजन की एव 
महत्त्वपूर आवश्यव॒ता यह है कि इस विभिन्‍त कायकमों से देश की झ्ावश्यवताम्रो 
श्रौर परिस्थितियो के अनुसार प्राथमिक्ताएँ निर्धारित कर ली जाएँ । नियोजन का 
मुझुय उद्देश्य उत्पादन मे गधिकृतम वृद्धि करना है, इस हेतु देश की साधन रिथिति, 
आवश्यकताएँ और विकास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण उद्योगो के विकास को प्राथमिकता 
श्रौर महत्त्व दिया जाना चाहिए। योजना मे ऐसी परियोजनाप्रो को ही सम्मिलित 
किया जाना चाहिए जिनसे राष्ट्रीय-फल्याणा मे अधिकतम योग प्राप्त हो सके | 
गोजना में यह निश्चय कर लिया जाना चाहिए कि विभिन्न क्षेत्रों मे से किस क्षेत्र 
को प्राथभिक्ता दी जाए जँरे उद्योगों के बिकाम नो प्राथमिकता दी जाए अथवा 
कृषि को । इन विभिन्‍न क्षेत्रो ($९८ए05) मे से भी यह निर्णय किया जाना चाहिए 
कि इनके क्सि पहलू पर अधिक बल दिया जाए और किन परियोजनाओो पर पहले 

ध्यान दिया जाए। इस प्रकार साधनों, विदेशी विनिमप की उपलब्धि, राष्ट्रीय महत्त्व 
के सन्‍्दर्म मे विवेकपूण् निर्णय के आधार पर प्राथमिकताएँ निर्धारित बी जानी 
चाहिए ओर साधनों का झावटन भी इसी के प्ननुसार किया जाना चाहिए । 
प्राथमिकताग्रो का तिर्घारण झितना उपयुक्त होगा, योबना की सफलता उतनी ही 
अधिक होगी | 

5. साधनों को उपलब्धि (#स्थाॉथि॥77 0 छ९४0॥०९६)--यौजना में 
अर्थव्यवस्था के विभिल क्षेत्रों मे विभिन्‍द्र कार्यक्रम निर्धारित किए णाते हैं। इनकी 

सफलता पर ही योजना की सफलता निर्भर होती है । योजना के इल कार्यकमों और 
विभिन्‍न परियोजनाम्रो को पूर्ण करने के लिए पर्याप्ठ मात्रा मे भौतिक (7998 ८श ) 
और वित्तीय (9०४४) साधनों को झावश्यव॒ता होती है ॥ योजना की सफलता 
के लिए बडी मात्रा मे भौतिक साधन जँसे कच्चा माल, मशीनें, यन्त्र, पार, 
रसायन, इस्पात, सौमेट, तकनीकी जानकारी आदि की झावश्यक्ता होती है जिसे 
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देश और विदेश से उपलब्ध किया जाना चाहिए । इसी प्रहार वित्तीय साधतों की 
आवश्यकतानुसार उपलब्धि भी वहुत महत्त्वपूर्ण है जो आन्तारिक या बाह्य स्रोतों से 
प्राप्त की जानी चाहिए । वित्तीय साधनों की व्यवस्था वड़ा दुष्कर कार्य होता है 
क्योकि इसमें सफलता कई बातों पर निर्मर करतो है जैसे राष्ट्रीय आय की मात्रा, 
पूँजी-उत्पादन का अनुपात (89॥2-०एफ्रए४ 7200), आत्वरिक बचत और 
विनियोग्र-दर, मुगतान-सन्तुलन की मात्रा, जनता वी करू-देय क्षमता, सरकार की 
कर एकत्रीकरण की क्षमता, थोजनाओों मे जनता का विश्वास, सरकार की आदविक 
स्थिति, घाटे वी वित्त-ब्यवस्था की सीमा, विदेशी सहायता आदि $ अतः योजनाशओं 
की सफलता इन भौतिक और वित्तीय साधनों वी उपलब्धि पर अधिक निर्मर करती 
है | कई वार साधनों के अभाव मे योजना के कार्यक्रमो मे कटौती करनी पड़ती है । 

6. विभिन्न क्षेत्रों में सन्‍्तुलन बनाए रखना (7४४7्र/आंणए४ड छेशआ:० 
छशज९शा एतशल्ण 50९०5)--योजना की सफलता के लिए आवश्यक है कि 
प्रयव्यवस्था के सभी क्षेत्रो और उद्योगों का सन्‍्तुलित विकास किया जाएगा । अर्थ 
ध्यवस्था में एक उद्योग और यहाँ तक कि उत्पादक की एक इकाई भी माँग और 
पू्ति के द्वारा अन्य से परस्पर नम्वन्धित होती है । प्रतः उद्योग का विकास तेत्र तक 
झसम्भव है जब तक कि ग्रन्य के उत्पादन में भी वृद्धि न हो । एक उद्योग का द्रुतमतति 
से विक्रास करने और अन्य उद्योगों की श्रवहेलना करने से ग्रथ॑व्यवस्था में कई प्रकार 
की जटिलताएँ और अ्रवरोध उत्पन्न हो जाते हैं। श्रत नियोजन की सफलता के 
लिए अययंव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रो जैसे कृषि, उद्योग, यातायात, विद्य॒,तु, सामाजिक 
सेवाओं प्रादि का सन्तुलित विकास किया जाना चाहिए । इसी प्रकार देश के समस्त 
प्रदेशों या भागो का भी सन्ठुलित विक्रास किया जाना चाहिए ॥ वास्तव मे नियोजन 
बी सफलता इसी बात में निहित है । 

7. उचित झायिक सग्ठव (5ण990९ ॥7609077० 0789750607)-- 
उचित झाथिक सगठन की उपस्थिति मे ही नियोजन सफल हो सकता है। अतः 
नियोजन की सफलता के लिए उचित आथिक ही नहीं, अपितु सामाजिक सगठत का 
भी निर्माण किया जाना चाहिए। ग्रद्धंविक॒सित देशो मे इस दृष्टि से वर्तमान 
सामाजिक आर्थिक सगठत और सरचना के पुनर्गठन की आवश्यकता है। उपयुक्त 
वातावरण के अभाव में झाथिक प्रगति असम्भव हैं । इसलिए, विकासार्थ नियोजन 
की सफलता के लिए वर्तमान ग्राथिक सगठत में इस प्रकार परिवर्तत करना चाहिए 
और नदीन ग्याथिक संस्थाओं का सृजन करना चाहिए जिससे योजनाएँ सफल और 
आर्थिक विकास की दीद्ता से हो सके । इस सम्बन्ध से अर्थ-व्यवस्था पर सरकारी 
नियन्‍नस मे बुद्धि, सहकारिता का विकास, भूमिन्सुघार कार्यक्रमो की क़ियान्विति, 
स्राव जनिक क्षेत्र का विस्तार, विदेशी व्यापर का पुनर्वठन आदि कदम अधिकाँश 
अद्ध-विकसित देशो के लिए आवश्यक हैं | 

$. योजना के क्रियान्वयन को उचित व्यवत्या (एा०्कुश फाबलातशजऊ ७ि 
शक फ्राएशा7९०7७४०१)--बोजना निर्माण से भी अधिक महृत्त्वपूर्णो क्रियान्वयन 
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की अवस्था है | श्रत इसको क्रियान्दित करने और निर्धारित कार्यक्रतों पर पूर्णोछूर 
से अमल कराने के लिए सरकारी और निज्री दोतो क्षेत्रो मे कुशल सगठतो का 
निर्माण प्रत्यस्त श्रावश्यक है । योजना की सऊतता उन ब्यक्तियों गए तिर्मेर करती 
हैं जो इसे कार्येहप में परिझात करने मे सल्नग्त होने हैं। झत यह कार्य ऐसे व्यक्तियों 
को सुपुई किया जाना चाहिए जो योजना के उद्देश्यों को समझते हो, उनमे झास्या 
रखते हो आर जिनमे योजना के कार्यक्रमों को सम्पन्न करने के लिए ब्रावर्पक 
कुशलता, अनुभव, ईमानदारी और करत्तंव्यपरायणता हो । योजना के सचालत का 
मुरुष कार्य सरकार का होता हूँ और इसके लिए 'दृढ़, सशक्त और अ्रष्टायार रहित 
प्रशासन” को प्रावश्यकेता हूँ | अद्धं-विकसित देशो मे बहुधा निर्बल सरकार होती हैं; 
आन्तरिक ग्रशान्ति होती है और कभीनकभी प्रिदेशी सरकार उवकी योजनाग्रों में 
हस्तक्षेप करती हैं और उनमे अपनी इच्छानुसार परिवर्तत पर बल देती है । नियोजन 
की सफलता के लिए इन परिस्थितियों की समाप्ति आवश्यक हैं । नियोजन की 
सफलता के लिए यह भी वॉछनीय हैं कि वहाँ की केन्द्रीय सरकार राज्य-सरकारो की 
अ्रपेक्षा शक्तिशाली हो और उसे विशेष प्रधिकार मिले हो जिनसे वह भपनी राजती/तेक 
इकाइयों में भी योजनाप्रो को लागू करने मे सफल हो सके । 

9, जनता फा सहरोग (?एकी९४ (०-एुूण४त०० #0७0००फ्राए2) -- 
योजनाओ की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उस्ते पूरा जन-समर्थत और 
जन-सहयोग मिले । प्रजातान्तरिक नियोजन मे तो इसका विशेष महत्त्व हैँ, क्योकि 
घहाँ सरकार को भी शक्ति जतता द्वास प्राप्त होती है। प्रो प्राथेर लेविसके 
अनुप्तार, “जन-उत्साह श्राथिक विकास के लिए स्तिग्धता प्रदात करने वाला तेल 
और पैट्रोल दोनो ही है। यह एक ऐसी गतिमान शक्ति हैं जो लगभग समस्त बातो 
को सम्मंत्र बनाती है ।” योजताम्रो मे जनता द्वारा भ्रधिकाधिक सहयोग तंज प्रप्त 
होता है जब वह योजनाओं मं अपने आपको भागीदार (?श0टए9»7:) समभो। 
बढ़ यह समझे कि “यह योजना हमारी है, हमारे लिए है, हमारे द्वारा है तया इससे 
जनता को ही सप्तान रूप से लाभ मिलते दाला हैं ।” साथ ही, उन्हे यह भी विश्वास 
होना चाहिए कि योजनाएँ उपयुक्त है और योजनाओं में घन का दुरुपयोग नहीं किया 
जा रहा है। ऐसा तभी हो सकता हैं, जबकि योजता-निर्माण और क्रिपाल्वयत मे 
जनता को सहयोग हो । भारतीय योजनाप्रों मे जन-प्रतिनिधि सस्याप्रों के रूप मे 
फिमिक्व स्कररे एर प्ष्ण पयापतों कचाघत्त-्तानिततियो, जिलाल्यारियदों तथा! राज्या और 
कैन्द्रीप विधान मण्डलो को सम्बन्धित किया जाता है | जनता का समयेत और लोक 
सहपोग प्राप्त करने का एक तरीझा यह भी है कि योजनाग्रो का ग्रधिकाधिक प्रचार 
दिया जाएं, जिससे जनता “बोजताप्रों की सिद्धि मे अपनो समृद्धि! समझे । 

0, उच्च राष्ट्रीय चरित्र ( सांप पिप्राणा्श (0979०४४) --राष्ट्रीय चरित्र 
बी उच्चता लगभग सभी बातो को सम्भव वनाती हैं योजना की सकलता के लिए 
भी यह तत्तर अत्यन्त महत््यूर्ण हैं । यदि देश में परिश्रमजोल, कर्तव्यन्यरायरा, 
ईमानदार शोर राष्ट्रीयता क्री भावना से युक्त उच्च चरिन चले व्यक्ति होंगे को 
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योजताओ की सफलता की अ्रधिक सम्भावनाएँ होगी किन्तु, अधिकाँश भर्द्ध-विकसित 
देशो में उच्च राष्ट्रीय चरित्र का अ्रभाव होता हैं। वहाँ स्वदेश से अधिक स्व-उदर 
को समझा जाता है। ऐसी स्थिति मे योजनाञ्रों मे अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है। 
बस्ठुतः निर्धनता के दयनीय लिम्त-स्‍्तर पर उच्च-नंतिदता को बात करना 
व्यावहारिकता की उपेक्षा करना है, किन्तु इस मध्यावधि में भी शिक्षा, प्रचार झावि 
के द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता हैं । 

॥7, राजनीतिक एवं प्राकृतिक भ्रनुकूलता ( पड्ए०प्रपक्शो६ 00॥0व)  शापे 
पिल्रपाश (०7०ाध०05)--आधिक विकास के लिए अपवाए गए नियोजन के लिए 
राजनीतिक परिस्यितियों का अनुकूल होना आवश्यक है | लिंदेशों से विशेष रूप से 
विकसित देशो से अच्छे सम्बन्ध होने पर अधिक विदेशी सहायता झौर सहयोग प्राप्त 
किया जा सकता है। भद्धं-विकसित देशों के लिए इसका बंढुत महत्त्व है। किन्तु 
यदि किसी देश को प्न्य देशो के आक्रमण का मुकावला करता पड रहा हो या इस 
प्रकार की झ्राशंका हो तो उसके साथन झाथिक विकास की अपेक्षा सुरक्षा प्रयत्नो पर 
ध्यूय किए जाते है | परिणामस्वरूप, आथिक नियोजन की सफलता सौदिग्ध है| जाती 
है। तृतीय योजना की सफलता पर भारत पर चीनी और पाकिस्तानी ग्राक्रमणो का 
विपरीत प्रभाव पड़ा । इसी प्रकार बाढ़, भूकम्प, अतिवृष्टि, अनावृष्टि झ्रादि प्राकृतिक 
प्रकोप भी प्रच्छी से अ्रचछी योजनाओं को असफल वसा देते हैं । भर्द्धा-विकसित देजी 
में तो इन प्राकृतिक प्रश्ोरो का विशेष कुपरिणाम होता हूँ, कयोकि ऐसी अधिकाँश 
्रथ-व्यवस्याओ मे प्रकृति का प्रभाव अधिक होता है। भाश्त की छृत्तीय पंचवर्षीय 
योजना की कम सफलता का एक प्रमुख कारण सूखा, वाढ और मौसम की खराबी 
रही है । गत वर्षो मे अर्ध-व्यवस्था मे सुधार के जो लक्षण श्रकट हुए है, उसका बड़ा 
श्रेय भी प्रकृति की भ्रनुकम्पा वो ही हैं । 

झन्य शर्ते->>-तियोजन की रुफलता के लिए श्रपर्याप्त शर्तों के श्रतिरिक्त 
निम्नलिखित अस्य शर्तों का होना भी आवश्यक है-- 

. योजना के प्रभावशाली क्रियान्वयन की व्यवस्था और इसके लिए सरकारी 
व निजी दोनों ही क्षेत्रों मे कुशल संगठन का निर्माण । 

2. योजना-पूरति के समस्त साधनों का उचित मूल्यांकन किय। जाए और 
उत्पादन के लक्ष्यों का निर्धारण उचित व सन्तुलित ढंग से हो । 

5. दीघंकालीन झ्ौर अह्पक्रालीव नियम ययासम्भव सान-साथ चलें, अर्थात्‌, 
दीघंकालीन योजना के साथ-साथ वाधिक योजना भी बनाई जाए, ताकि योजना के 
विभिन्न वर्षों में साधनों का समान उपयोग हो और समान रूप से प्रगति की जा 
सके । 

4. योजना की उपलब्धियों का मध्यावधि मूल्याकि किया जाए, ताकि 
करमियों का पता लगाकर उन्हें दूर किया जा सके । 

5. विकेन्द्रित नियोजन क्या जाए अर्थात्‌ योजवाएँ स्थानीय स्तर पर बनाई 
शाएँ झौर राज्य-स्तर व केद्रीय-सतर पर उनका समत्वय किया जाए। 
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6 योजना के उद्दे श्यो, लक्ष्यों, प्राथमिकताझो, साधनों ग्रादि का जनता में 
पर्याप्त प्रघार और विज्ञापन क्या जाए तया लोगो मे योजना के प्रत्ति चेतवा, जाशइति 
व रुचि उत्पन की जाए । 

7 वियोजन राष्ट्र के लिए हो, न कि किसी वर्य विशेष या दल विशेय के 
लिए । 

उपरोक्त आवश्यकताओं (अपेक्षाओ) के झ्तिरिक्त यह भी आवश्यक हैं कि 
जनसख्या-वृद्धि पर उचित नियन्त्रद्ध रखा जाएं। जनसब्या छा विस्फोट अच्छे से 
प्रच्छे नियोजन को प्रसेफत बना सकता हैं । पुतश्च यह भी जरूरी हैं कि नियोगत 
को एक निरतर होने वाली प्रक्रिया के रूप में ध्रहण किया जाए । एक योजना कौ 
सफलता दूसरी एवं दूसरी योजना की सफच्रता तीपरी योचता की सफलता के लिए 
सीढ़ी तैयार करती है और इस प्रकार उन सौढियो का सिलसिला निरन्तर चलता 
रहता है क्योकि झ्ाविक विकास की कोई सीमा नही होती । 
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योजनाओं की सफलता की प्रधिक सम्भावनाएँ होंगी विन्तु, अविरूाँश झअद्ध॑-विकसित 
देशो में उच्च राष्ट्रीय चरित्र का अभाव होता है। वहाँ स्वदेश से अधिक स्व-उदर 
को समझा जाता है ऐसी स्थिति मे योजनाओं मे अपेक्षित सफलता नहीं मिलती हैं। 
बस्तुतः निर्धनता के दयनीय निम्म-स्तर पर उच्च-नेविकता की बात करता 
व्यावहारिकता की उपेक्षा करना है, किन्तु इस सध्यावधि मर भी शिक्षा, प्रचार प्रादि 
के द्वारा बहुत कुद किया जा सकता हैं । 

7. राजनीतिक एवं प्राकृतिक भ्रनुकूलता (]87०ए०४९ फगातंत्थ शाते 
जता 0०708075$)--आझ्राथिक विकास के लिए अपनाए गए नियोजन के लिए 
राजनीतिक परिस्थितियों का अनुकूल होना ग्रावश्यक हैं | विदेशों से विशेष रूप से 
विकसित देशों से अच्छे सम्बन्ध होने पर अधिक विदेशी सहायता और सहयोग प्राप्त 
किया जा सकता हैँ । अर्द्धां नविक्नसित देशों के लिए इस्तका वहुत महत्त्व हैँं। किन्तु 
भ्दि किसी देश को अन्य देशों के आकमणा का सुकाबला करना पड़ रहा हो या इस 
प्रकार की आशंका हो तो उसके साधन आर्थिक विकास की अपेक्षा सुरक्षा प्रयत्नों पर 
ब्यूय किए जाते है । परिणामस्वरूप, आधथिक नियोजन की राफलता सदिघ हो जाती 
है । तृतीय योजना की सफलता पर भारत पर चीनी झौर पाकिस्तानी झ्रात्रमशो का 
विपरीत प्रभाव पड़ा । इसी प्रकार बाढ, भूकम्प, अतिवृष्टि, श्रनावृष्टि झादि प्राकृतिक 
प्रकोप भी ग्रच्छी से ग्रच्छी योजनाग्रो को असफल बना देते हैँ । झ्रद्ध -विकसित देशों 
मे तो इन प्राकृतिक प्रकोरो का विशेष कृपरिणाम होता है, क्योकि ऐसी झ्धिवाश 
अ्र्थ-व्यवस्थाओ मे प्रकृति का प्रभाव अ्रधिक्त होता हैं । भारत की ठृतीय पचवर्षीय 
थोजना की कम सफलता का एक प्रमुख कारण सूखा, बाड और मौसम की खराबी 
रही हैं। गत वर्षों मे प्रथ॑-व्यवस्था मे सुधार के जो लक्षण प्रकट हुए हैं, उसका बड़ा 
श्रेय भी प्रकृति की अनुकम्पा को ही हैं। 

झम्य शर्ते->नियोजन की रुफलता के लिए अपर्याप्त शर्तों के अतिरिक्त 
निम्नलिखित अन्य शर्तों का होना भी आवश्यक हैं-- 

, योजना के प्रभावशाली क्रियान्वयन की ब्यवस्या भ्रौर इसके लिए रारकारी 
थ निजी दोतों ही क्षेत्रों मे कुशल सगठन का निर्माण । 

2. योजता-पूर्ति के समस्त साधनों का उचित मूल्यांकन किया जाए प्रौर 
उत्पादन के लक्ष्यों का निर्धारण उचित व सन्तुलित ढय से हो । 

3. दीघंकालीन और अल्पकालीन वियम ययासम्भव साथ-साथ चलें, अर्थात्‌, 
द्वीर्धकालीन योजना के साथ-साथ वाधिक योजना भी दनाई जाए, ताकि योजना के 
विभिन्न वर्यों मे साधनों का समान उपयोग हो और समान रूप से प्रगति की जा 
सके । 

4. योजना की उपलब्धियों का मध्यावधि मूल्यांकन किया जाए, ताकि 
क्रमियों का पता लगाकर उन्हें दूर किया जा सके 4 

5. विकेन्द्रित नियोजन किया जाए ग्र्थात्‌ योजनाएँ स्वानीय स्तर पर बनाई 
ज्षाएँ भ्ौर राज्य-स्तर व केन्द्रीय-स्तर पर उनका समन्वय किया जाए । 
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6 योजना के उद्दे श्यो, लक्ष्यो, प्राथमिकताओं, साधनों आदि का जनता मे 
पर्याप्त प्रचार और विज्ञापन किया जाए तथा लोगो मे मोजना के प्रति चेतता, जायूति 
» से रुचि उत्पन की जाएं। 
है थ जिमोजत राष्ट्र के लिए हो, न कि किसी वर्ग विशेष या दल विश्वेय के 
लिए। 
उपरोक्त ग्रवश्यकताओं (अपेक्षाओ्रों) के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि 
जनसख्या“वृद्धि पर उचित तियस्त्रण रखा जाए। जनव्स्या का विस्फोट अच्छे से 
प्रच्छे नियोजन को असफल बना सकता है । पुनश्च यह भी जरूरी है कि नियोजन 
को एक तिरतर होते वाली प्रक्रिया के रूप मे प्रहणा किया जाएं। एक योजना की 
सफलता दूसरी एवं दूसरी योजना कौ सकवता तौयरी योतता की सफलता की लिए 
सीटी तैयार करती है श्ौर इस प्रकार उत सीढिपो का सिलसिला निरन्तर चलता 
रहता है वप्रोकि श्राथिक विकास की कोई ग़ीमा नही होतो । 


बचत-दर एवं विकास-दर को 
।ए प्रभावित करने वाले तत्त्व 


(8८085 &#६6&0॥॥06 78६ 5४५४5 8#६ 
#प४0 ॥#६8 0५४६४४७७ 680४ 86४8) 





झ्राथिक पिकास पूंजी-निर्माण-दर पर निर्भर करता है। पूँजी-निर्माण-दर 
वितियोग-दर द्वारा निर्धारित होतो है तथा विनियोग-दर घरेलू बचत झ्लोर विदेशी 
सहायता पर निर्भर करती है। विदेशी ऋण देश की अर्थ-ब्यवस्था मे ब्याज व 
मूलधन के मुग़तान के रूप में भार स्वरूप समझे जाते हैं। श्रत. घरेलू बचत ही 
पूँजी-निर्मोण का मुख्य स्लोत होती है । बचत मे वृद्धि ग्रान्तरिक व बाह्य स्रोतों द्वारा 
कीजा सकती है। आन्तरिक स्रोतों के अन्तगंत बचत मे बुद्धि ऐच्छिक रूप से 
डपभोग में कठौती हवारा की जा सकती है तथा प्रनिवार्य रूप से बचत मे द्द्धि 
अतिरिक्त करो तथा सरकार के लिए ऋण देकर की जाती हैं । झद्धं बेरोजगार श्रम 
को उत्पादन में लगाकर तथा मुद्रा-स्फीति के माध्यम द्वारा भी बचत में वृद्धि सम्भव 
है । बाह्य लोतो के भ्रन्त्गंत, आथिक विकास की वित्तीय ब्यवस्थ। विदेशी पूंजी के 
विनियोग, उपभोग वस्तुओ्नो के आयातों मे कटौती तथा देश की व्यापार-शर्तों भे 
सुधार हारा की जा सकती है । 


बचत-दर को प्रभावित करने वाले तत्त्व 
7, घरेलू बचत (/0०फरध्जॉ० 599॥85)--घरेलू बचत, उत्पादन में बूद्धि 
श्रयवा उपभोग भे कटोती गा दोनों प्रकार से, बढाई जा सकती है। अद्ध'-विकसित 
देश मे, देश की जनसंख्या का अधिकाँश भाग, निर्वाह-स्तर पर जीवनयापन करता 
है। इसलिए ऐच्छिक बचत को मात्रा बहुत कम होती है। किन्तु इन देशो मे उच्च 
आय वाले भूस्वामियो, व्यापारियों तथा व्यवसाथियों का एक छोटा वर्ग भी होता 
है, जो प्रदर्शनक्रारी उपभोग (९०7$ए9 00०७४ (007509ण७00०7) पर एक बडी राशि 


ब्यय करता है । इस प्रकार के उपभोग को प्रतिबन्धित करके बचत भ वृद्धि की जा 
सकती है। 


५4 
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इन देशो भे मजदूरी द वेतनभोगी वर्ण के व्यक्तियों की प्रदुत्ति वचत करने की 

अपेक्षा व्यय करने को अधिक होती है । यह वर्ग भी ब्रदर्शन प्रभाव [00075- 
५प्शा०। ४6०) से प्रभावित होता है, फलस्वरूप इस वर्ग की बचत और भी कम 

हो जाती है । 

भूस्वामियों की लगान-आय इन देशो मे उत्तरोत्तर वृद्धि द्वारा हो सकती है 
किन्तु समाज का यह बर्गे अपनी बचत वो उत्पादक-विनियोगो के रूप से प्रयुक्त नहीं 
कस्ता है। विकसित देशो मे लगान भी उत्पादक-विनियोगी के लिए बचत का 
एक स्रोत है । 

इस अर्शृब्यवस्था में वितरित व अवितरित दोनो प्रकार के लाभ, बचत के 
महत्त्वपूर्ण माध्यम होते हैं । “यदि लाभो को बचतो का मुल्य स्रोत माना जाता है 
तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था की राप्ट्रीय आय मे, जिसमे वचत-दर $ प्रतिशत से बटकर 
]2 प्रतिशत हो जाती है, लाभो के अनुपात मे अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि परिजक्षिव 
होनी चाहिए ॥/7 

बचत ग्राय-स्तर पर निर्भर करती है।॥ झ्राय के निम्न स्तरों पर बचें 
प्राय नगण्य होती है। जैसे-जैसे प्राय बढती है, वचत-दर मे भी वृद्धि होती है। 
किन्तु प्रति व्यक्ति प्राय मे दृद्धि से बचल से दृद्धि आवर्यक नहीं है ॥ बचत ग्राष के 
वितरण पर निर्मर करती है । लाभ-अ्रजित करने वाले साहसियों के वग्गं के उदय के 
कारण वचत-रर मे वृद्धि होती है । यह वर्ग ग्रपने लाभो का पुन विनियोजन करता 
है । जेबिस के अनुसार, “राष्ट्रीय श्राय मे बचत का अनुपात केवल झाय की प्रसमानता 
का ही फलन नही है, वल्कि अधिक सूठम रूप मे यह राष्ट्रीय ग्राय मे लाभो के 
झनुपात का फ्लन है ॥/* 


2, कदयारोपश (7#रआ००)--अथ्थंव्यवस्था में अनिवार्य बचत की उत्पत्ति 
के लिए बरो का प्रयोग किया जा सकता है । यदि कर लाभों पर लगाए जात हैं 
त्तो बचत-दर कमर हाती है तया विनियोगो पर इनका विपरीत प्रभाव होता है। 
यद्यपि लोगो की बचत को कर कम करते हैं, किन्तु सरकार के विनियोग व्यय मे वृद्धि 
करते हैं, तो ऐसे करो से पूंती-तिर्माए दर कम नहीं होती है । “जव रूरकार लामो 
पर भारी दर से कर लगाती है, परिशामस्वरूप, निजी वचत-दर कम होती है, तव 
कुल वचत-दर वो गिरने से रोकने के लिए यह झावश्यक्र हो जाता है कि सरकारी 
बचत मे बौद्ध वी जाए [० 

3. सरकार को झनिवार्य ऋण देवा ((णाफुणै5णज व.छाताए 0० 
60प्यग्रप्नधा )--करो का एक विकल्प सरकार को ग्रतिवार्य ऋण देने की योजना 
है ॥ एक निश्चित राधि से अधिक उपाजित करने वाले व्यक्तियों से सरकार उतक्षी 
झाय का एक भाग, अनिवार्य रूप से छण के रूप मे ले सकती है। ब्चत-दर मे 
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बुद्धि का एक साधन यह भी है, किन्तु इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखा जाता चाहिए 
कि सरकारी प्रतिभूतियाँ इस प्रकार की हो जो सम्भावित बचत-कर्त्ताओं (?0थाँवो 
89४०७) को आकषित कर सके | 

4, उपभोग झायातों पर प्रतिबन्ध (फे०ग/८व0॥ रण एणाडणाफतीणा 
वणए०॥५)-- आयातित-वस्तुओ के उपभोग में कटौती द्वारा भी वचत-दर को बढ़ाया 
जा सकता है। उपभोग-वस्तुप्रो के आयातो में कटौती द्वारा विदेशी विनिमय की बचत 
होगी, पूँजीगत-वस्तुप्रो के आयात पर व्यय किया जा सकता है । उपभोग-बस्तुओं के 
स्थान पर, पूँजीगत-वस्तुओं के ग्रायातों से आथिक विकास-दर बढ़ती है। एक ओोर 
जहाँ भ्रायातित उपभोग-वस्तुप्रो मे कटौती वी जाती है, वहाँ दूसरी ओर उपभोग 
वस्तुओं का घरेलू उत्पादन नही बढने दिया जाना चाहिए, झन्यथा बचत-दर में इस 
तत्त्व से वृद्धि नहीं हो पाएगी । 

5, सुद्रा-स्फीति (0890090)--मुद्रा-स्फीति भी एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है) 
जब मूल्यों मे वृद्धि होती है, तव लोग उपभोग मे कटौती करते है। परिणामस्वरूप, 
उपभोग-वस्तुओ का उत्पादन कम होता है । अत. उपभोग-वस्तुओं के क्षेत्र से साधन- 
मुक्त होकर पूँजीगत-वस्तुओ्रो के उत्पादन के लिए उपलब्ध होते है। इस प्रकार की 
बचत अनैच्छिक वचते (07०८१ $9श785) कहलाती हैं । 

6. गुप्त-बेरोजघारी की समाप्ति करना [0 पेश॥०१० ए582०७०१ 
एग्रशणज्ञॉ ०४०९१) --अतिरिक्त-श्रम को निर्वाह-क्षेत्र से पूँजीवादी-क्षेत्र मे स्थानान्तरित 
करके पूंजी-निर्भाण किया जा सकता है। जिन श्रमिकों की सीमान्त-उत्पादकता कृषि 
में शून्य है, उतको कृषि से हटाकर पूंजी-परियोजनाओ पर लगाया जा सकता है। 
इस प्रकार सम्पूर्ण निर्वाह-कोष (59055270०४ ए0॥0) को पूँजीगत परियोजनाओं 
मे प्रयुक्त किया जा सकता है। परन्तु इस प्रत्रिया मे कुछ बावाएँ आ्ाती है। प्रयभ, 
गैर-कृपि-क्षेत्र मे स्थानान्तरित श्रमिक पूर्वापेक्षा भोजत की अधिक माना की माँग 
करते हैं। द्वितीय, कृषि-क्षेत्र मे बचे हुए श्रमिक भी भोजन के उपभोग मे वृद्धि 
करना चाहते है । तृतीय, ऋषि-क्षेत्र से पूंजीगत परियोजनाओं तक भोजन सामग्री ले 
जाने की मातायात लागत भी निर्वाह कोप को कम करती है। यदि तिर्वाह कोष 
के इन छिद्रो ([.६४:७४८७) की पूर्ति गैर-कपि-्क्षेत्र से साधनों के संग्रह द्वारा की जा 
सकती है तो यह व्यवस्था पूँजी-निर्माए का एक श्रेष्ठ ल्लोत हो सकती है । 

7, विदेशी ऋण (770:शं४० 8०घ०४ांग8)--विदेशी ऋण दो विधियाँ द्वारा 
चूंजी-निर्णाए करते है--( ५) विदेशी ऋणों का प्रयोग पूंजीगत सामग्री के आबात 
के लिए किया जा सकता है, (2) जिस सीमा तक विदेशी ऋणों को सहायता ते 
एक देश अपते आायातो वी वृद्धि करता है, उस सीमा तक झ्यायात स्थावापन्नों का 
उत्पादन तथा देश के निर्यात घटाएं जा सकते हैं ! इन उद्योगों वे उत्पादन में गिरावट 
के कारण जो साधन-मुक्त होते हैं, उनको पूंजीगत-वस्तुओ के क्षेत्र में लगाया जा 
सकता है । इस प्रकार विदेशी ऋण भत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से पूँजी-निर्माए की दर 
को बढ़ाने मे सहायक होते हैं । 
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8, विदेशों व्यापार ([07थंट्टा। [४४००)--विदेशी व्यापार भी पूँजी-निर्माण 
की दर को बढाने में सहायक होता है । यदि निर्यातो के मूल्यो मे वृद्धि होती है तो 
देश की आयात-क्षमता में भी वृद्धि होती है। यदि आगात-क्षमता में वृद्धि को 
पूँजीगत-वस्तुओ के आयात हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो इससे पूंजी-निर्माण की 
दर में बृद्धि होती है ६ 

अत पूँजी-निर्गाश को तथा फलत बचत-दर को प्रभावित करने वाले मुख्य 
तत्त्व निम्नलिखित हो सकते है-- 

([) उत्लादत मे वृद्धि अथवा उपयोग में कटोती, (2) प्रदर्शन प्रभाव, 
(3) लगान-पआय मे वृद्धि, (4) लागो में वृद्धि, (5) करारोपण, (6) सरकार 
को दिया जाने वाला अनिवार्य ऋण, (7) उपभोग पझ्ायातों पर प्रतिबत्ध, 

(8) मुद्रा-स्फीति, (9) गुप्त बेरोजगारी की समाप्ति, (0) विदेशी ऋण तथा 
(4) विदेशी व्यापार । 
विकास-दर और उसे प्रभावित करने वाले तत्त्व 

देश की विकास-दर के निर्धारक-तत्त्वो मे बचत भी महत्वपूर्ण है । विकास- 
दर के अन्य तिर्धास्का-तत्बो की विवेचना से पूर्व बिकास-दर का सामान्य श्र्थ समभना 
आवश्यक है | सामान्यत विकास-दर को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया 
जाता है-- 

बचत 

पूँजी-गुर्णाक ग्रधवा पूँजी-प्रदा ग्रनुपात का आशय पूँजी का उस मात्रा से है, 
ओ उत्पादन की एक इकाई के लिए झावश्यक होती है। पूंजी-ठत्पादन श्रनुपात दो 
प्रकार के होते हैं--(क) औसत पूंजी प्रदा अनुपात, श्लौर (ख) सीमान्त पूँजी-प्रदा 
अनुपात । औसत पूंजी प्रदा अनुपात का अर्य॑ देश के कुल पूँती-सचय तथा वाधिक 
उत्पादन के अनुपात से लगाया जाता है । सीमान्त पूंजी-प्रदा अनुपात से आशय 
पूँजी-सचय में वृद्धि तथा उत्पादन भे वापिक वृद्धि के झनुपात से है । 

(क) ओ्ौसत पूंजी-अदा अनुपात के निर्धा रक तत्त्व (खिएणड फऐेशशाणाए08 
008 4525० (.॥एंकी 000 779#० ) --किसी भ्र्थव्यवस्था मे झ्ौसत् पूँजी-प्रदा 
अनुपात विभिन्‍व तत्वों पर निर्मर करता है, जो उत्पादकता को प्रभावित करते हैं । 
ये मुख्य तत्त्व निम्नलिखित है--- 

4. तकनीकी चुवार (१७८४0००झ४८भ एगएाण्एश/शा।७) ---तकतीकी 


सुधारो द्वारा पूँणी की उत्पादकता में वृद्धि होती है। इससे पूंजी-प्रदा अनुपात 
घटता है। 


विकास-दर-5 


2 श्रम-उत्पादरता ([.#0० 77०4एलीशॉ5)--यदि धम-उत्पादकता 
मे वृद्धि होती है, तो पूंजी को पूर्व-मात्रा से अधिक उत्पादन किया जा सकता है । इस 
स्थिति मे पूँजी-प्रदा परनुपात घटता हू ॥ 
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3. विभिनन क्षेत्रों के सापेक्ष महत्त्व में परिवर्तन (5 व फि९ ऐशेप0 
पगफ्ण(डा<९ ्॑ एंहट्रथाई 8०००५) --औसत पूँजी-प्रदा अगुपात, श्रथेव्यवस्था 
के विभिन्‍त क्षेत्रों के पूजी-प्रदा अनुपातों पर निर्मेर करता है। यदि किसी देश में 
औद्योगिक विकास पर अधिक वल दिया जाता है तो औद्योगिक क्षेत्र के सापेक्ष महत्त्व 
भे वृद्धि होगी, परिणामस्वरूप पूँजी-अ्रदा अनुषात्त चढ़ जाएगा | 

4, बिनियोग का ढंग (एभांशा प07९६६४7) ---यदि विनियोग- 
योजना में सार्वजनिक-उपयोग तथा पूँजीयत-बस्तुओं के औद्योगिक विकास पर बल 
है तो औसत पूंजी-प्रदा अनुपात अधिक होगा । इसके विपरीत, यदि घरेलू उद्योगों 
तथा कृषि विकास को अधिक महत्त्व दिया जाता है तो पूंजो-प्रदा श्रनुपात घढेगा । 

5. तकनोकोी का चुनाव (टण९७ ० 700णांवुए०) --श्रम-गहन तकनोकी 
में पूँजी-प्रदा अनुपात कम तथा पूंजी-गहन तकनीकी में यह भ्रनुपात अधिक होता है । 

(ख) सीमान्त पूजी-प्रदा अनुपात (३7४गब 0! 00फए6 '्ञ०)- 
कुछ भ्र्थशास्त्रियों के मतानुसार अद्धं -विकसित देशो मे यह अग्ुपात अपेक्षाकृत अधिक 
होता है । अथ्थ-शास्त्री विपरीत मत रखते हैं | इस श्रनुपात के अधिक होने के कारण 
निम्नलिखित कारण हैं-- 

. पूंजी का दुरुपयोग (५४४६॥४ ता (५ए४(७)--अ्रद्धं-विकसित देशो में 
श्रम अकुशल होता है, इसलिए मशीनों का उपयोग कुशलता से नही होता है । 
परिणामस्वरूप उत्पादन कम होता है! इस कारण विकसित अर्थ॑व्यवस्थाओं की 
अपेक्षा अरद्धं नविकसित अर्थव्यवस्थाओ्ों मे यह अनुपात अधिक पाया जाता है । 

2. तकनोकी (7९०४०००७४)--अरद्धं-विकसित देशो में पूँजी उत्पादकता 
कम होती है । इसका कारण निम्नस्तरीय तकनीकी है । इस कारण उत्पादन की 
एक इकाई के लिए अ्रधिक पूंजी झ्रावश्यक होती है । इस स्थिति में यह अनुपात बढ़ 
जाता है । 

3. सामाजिक ऊपरी पूंजी (8०29 0४श72४१ (४७॥७ )-अद्धं-विकसित 
देशों में सामाजिक ऊपरी पूँजी के लिए बड़े विनियोग किए जाते है। ये विनियोग 
पूँजी-गहन होते हैं, परिणामस्वरूप पूँजी-प्रदा भ्रनुप्त अधिक रहता है । विकसित 
देशो मे भी निर्माण-उद्योगो की अपेक्षा सार्वजेनिक उपयोग के उद्योगों मे यह अनुपात 
अधिक होता है। अ्रद्धं-विकसित देशों में यह अनुपात और भी अधिक ऊँचा 
रहता है । 
पा यद्दि भारी उद्योगो मे विनियोग किया जाता है तो पूँजी-प्रदा अनुपात अधिक 

गा । 


निम्नलिखित अवस्थाओ मे पूँजी-प्रदा प्नुपात अ्रद्धंविकसित अ्॑व्यवस्थाश्रो 
में नीचा रहता है-- 


(१) यदि देश की विकास नीति ऐसी है कि कृषि व लछु उद्योगों पर 


420 बल दिया जाता है तो ऐसी स्थिति मे सीमान्त पूंजी-पदा अनुपात कम 
गा ॥ 
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(४) आधिक विकास की प्रारम्भिक झवस्थाग्ं में पूँजी की अल्प राशि के 
विनियोजत से भी अप्रयुक्त उत्तादन-क्षमता का पूरा उपयोग किया जा सकता है | 
परिणामस्वरूप उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि होती है ॥ उत्पादन में इस प्रकार की वृद्धि 
से पूंजी-प्रदा अनुपात कम रहेगा । 

(7) निम्नस्तरीय तकनीकों के कारण अद्धं-विकमित अर्थव्यवस्थाओ में 
प्राय पूँजीअदा अनुपात अधिक रहता है । किन्तु कभी-कभी जब नई तकतीकी प्रयोग 
में आती है तो ग्राश्वयंजनक लाभ परिलक्षित होते हैं ॥ इसीलिए ग्रधिक पिछड़े हुए 
देशो मे पूंजीविनियोजित की जाती है । साथ ही, शिक्षा व प्रशिक्षण पर ब्रावश्यक 
व्यय किया जाता है, ताकि विकसित देशो की अपेक्षा ग्रद्धं-विकसित देशों मे अधिक 
ऊँची विकास दरे प्राप्त की जा सकें ॥ इस मत की पुष्टि में अर्थभशास्तियों द्वारा 
सोवियत रूस व जापान के उदाहरण दिए जाते है ।' 

(९) जब पूंजी का प्रयोग नए प्राकृतिक साथनों के विदोहन (फफ/णाब- 
४०) हेतु किया जाता है तो उत्पादन भे पर्याप्त वृद्धि होती है, परिणामस्वरूप, 
पूँजी-प्रदा अनुपात कम रहता है । 

ग्रत स्पष्ट है कि विकास-दर के दो मूल धटक होते हैं--() बचत तथा 

(2) पूँजी-गुर्साक ॥ इन घटको को जो तत्त्व प्रभावित फरते हैं, उतते विकास-दर 
प्रभावित होती है । बचत व पूंजी ग्रुस्ाँक को प्रभावित करने वाले तत्वों को हो 
विकास-दर के निर्धारक तत्त्व कहा जाता है ॥ 


व. ॥#7 4, ्‌<-शक्र+ $ 99, 9. 204, 


॥ वित्तीय-साधनों की गतिशीलता 


(४08॥॥5#7॥09 07 738॥8८60-8६50098059) 





आरथिक-वियोजन द्वारा विकास करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और विशाल 
मात्रा में परियोजनाएँ प्रारम्भ की जाती हैं। इन कार्यत्रमों को संचालित करने एवं 
परिगोजनाम्रो को पूर्णा करने के लिए बड़ी मात्रा मे साधनों की आवश्यकता होती 
है। विकास की इन विभिन्न योजनाग्रों श्र परियोजनाओं के सचालन के लिए 
झावश्यक साधनो की व्यवस्था एवं उनकी गतिमयता आर्थिक-नियोजन की प्रक्रिया मे 
सर्वाधिक महत्त्वपूरों समस्या हैँ । इन साधनों के विकास के लिए विकास-पर गतिमयता 
पर ही निरमंर करती है। यदि ते साधन झ्रावश्यकतानुप्तार पर्याप्त मात्रा में होंगे तो 
विकास की भ्रधिक सम्भावना होगी । इसी प्रकार, इन्हे जितना अधिक योजना के 
लिए गतिशील बनाया जा सकेगा, विकास की गति उतनी ही तीजत्र होगी | साधनों की 
उपलब्धि और उनको गतिशील बनाने की क्षमता की तुलना मे यदि विकास के कार्यक्रम 
और गति अधिक रखी गई, तो ऐसी योजना की सफलता सदिग्ध रहेगी । डॉ. राज 
के अनुसार “एक योजना नही के बराबर है, यदि इसमे निर्धारित विकास का कार्यक्रम 
साधनो के एक़त्रित करने के कार्यक्रम पर झाधारित और समन्वित नहीं किया 
जया हो ।॥/ 

साधनों के प्रकार 
(प्रश७5 ण॑ एऐे९४5०एा८९५) 

आधिक-विकास के लिए मुख्य रूप से भौतिक साधन, मानवीय साधन और 
वित्तीय साधनों की आवश्यकता होती है। भौतिक साधन' देश मे स्थित प्राइृतिक 
साधनों पर निर्मर करते हैं । एक देश प्राकृतिक साधनों मे जितना सम्पन्न होगा, 
भौतिक साधनों की उतनी ही प्रचुरता होगी। यद्यपि अ्रधिकाँश अरद्धं-विकसित देश 
प्राकृतिक साधनों मे सम्पन्न हैं, तथापि उतका उचित विदोहन नही किया गया है 
झ्रौर उनके विकास की व्यापक सम्भावनाएँ हैं । 

इसी प्रकार, अधिकाँश अर्दधू-विकसित देशों मे मानवीय साधन भी पर्याप्त 
भात्रा में होते हैं। भरत: योजनाओं का विस्तार, उनकी सफलता झौर विकास का 
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ग्रति उनके लिए उपलब्ध वित्तीय साधनो, उनकी ग्रतिमयता, उनके उचित श्रावटन 
तथा उपयोग पर निर्भर करती है । 
प॑व्ित्तीय साघनो' का महत्त्व देश के झाथिक विकास में बहुत है। झाधिक 

योजना के लिए वित्तीय साधन और उनको एकत्रित करने का तरीका योजवा सिद्धि 
हेतु प्रमुख स्थान रखता है। वित्त एक देश के ससाधवो को गतिशील बनाता है, चाहे 
थे भौतिक साथत हो या कित्तीय अथवा प्रान्तरिक साघत हो या बाह्य 

गतिशीलता को निर्धारित करने वाले कारक 

(फिएण5 9लंध्यांएराए 'शक्जोछ्शाणा) 

साधनों का अनुमान और उतको ग्रतिशील बनाता सुख्यत निम्वलिखित बातों 
पर निर्भर करता है! । 

(।) राज-बित्त की यत्त्र-प्रखाली (४४ण०ांएश) ण ?ण)॥० एश्ाए०)-- 
यवि वेश की श्र्थ-ब्यवस्था सुतगठित हो, जिसमे विकास हेतु उपयुक्त और कुशल 
राजकोपीय नीति को अपनाया ग्रया हो, तो श्रान्तरिक साधनो को अधिक सफलतापूर्वक 
गतिशील बवयाया जा राक्ता है । इसके विपरीत यदि खाबंजनिक वित्त की यन्त्र-प्रणान्ी 
अझकुशल हीगी तो भ्रपेक्षाकृत कम साधन जुटाए जा सकेंगे । 

(॥) उद्देश्यों की प्रकृति ()९४ए४८ ० 0%००(।४०७)---उद्देश्य की प्रकृति 
पर भी साधनों की गतिशीलता निर्भर करती है | यदि मोजता का उद्देश्य युद्ध लड़ता 
है, तो बाह्य साधन क्रम भ्राप्त हो सकेंगे । किन्तु यदि इसका उद्देश्य द्रुत गति से 
आाथिक विकास करना हो तो विदेशी साथत भी अधिक ग्रतिशील हो सकेंगे । यदि 
योजना के लक्ष्य बहुत महत्त्वाकाँक्षी होगे, तो कुल्त एफ़नित राधन अधिक होगे और 
जनता पर भार भी अधिक होगा । 

(#) योजना क्री भ्रवधि (7१४)०० ० |(90)--यदि योजवा एक वर्षीय है 
तो कम माजा में कोपो की ग्रावश्यकता होमी और इससे देश के ग्लान्तरिक साधनों 
पर अधिक दवाव नही पडेगा। किन्तु यदि योजनामो की अवधि लम्धी होगी तो बडी 
मात्रा में साघनो को गतिशील बनाने की ग्रावश्यकता हांगी । 

(४) श्रम श्र पूंजी की स्थिति(5#ए47णा ज्योति उधडब्घप (0 7#ण्पा 
भाते (शशि )--यदि देश मे श्रम-शक्ति की बटलता है तो साधनों को गतिशील 
बनाने मे श्रम-प्रघाग तरीके (,89०७ए८ ग्रां॥05:5७) उपयुक्त होंगे । इसके विपरीत 
यदि देश मे पूँजी की विपुलता है और अतिरिक्त श्रम-शक्ति नहीं है तो साधनों को 
गतिशील बनाने मे अधिक पूंजी-गहन (0४७एाथ। ॥0/0॥57७) तकनीकी अपनाई 
जाएगी । 

(१) शिक्षा एवं राष्ट्रीय चेतना (:.त0८थ्रऑणा ज्राते रक्षी0्वन्क (०85९०॥5- 
॥९$$ )-- वित्तीय साधनी को योजना की वित्त-व्यवस्था के लिए गतिशील बनाने मे 
देशवासियों की शिक्षा और राष्ट्रीय भावता वा भो बडा प्रभाव पडता है । यदि 
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देशवासी शिक्षित हैं, उनमे राष्ट्रीय भावता है और वे अपने उत्तरदायित्द को समझने 
दाले हैं तो योजना के लिए ग्रधिक वित्त जुटाग्रा जा सकेगा। अल्प-बचत, बाजार 
ऋण यहाँ ठक कि करो से भी अधिक साघन एकल्ित किए जा सकेंगे $ 

(भं) अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति (7ए/श70800॥2| 5:008807)--यदि अन्‍्तर्राप्ट्रीय 
वातावरण शान्ति और सहयोगपूर्णा है और विश्व मे तनाव कम हैं, तो वाह्य साधनों 
से भ्रधिक वित्त उपलब्ध हो सकेगा । इसके अतिरिक्त, यदि योजना को अपनाने वाले 
द्वेश के झन्य घनी देशो से अच्छे सम्बन्ध हैं या वह युद्ध, सुरक्षा अथवा आजमण के 
लिए नही, अपितु ग्राथिक विकास के लिए नियोजन को अपना रहा है तो इन विकसित 
देशो रे तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओ मे अधिक माता मे योजनाझो के सचालन के 
लिए दित्त उपलब्ध हो सकेगा। ऐसी स्थिति मे, योजनाओो कौ वित्त-व्यवस्था में बाह्य 
साधनों का महत्त्व बढ जाएगा ६ 

(४४) मूल्य-स्तर और जनता की श्राथिक स्थिति (एद06 ॥0९ ब्लाए 
४एणाणएं८ ६०४वं१॥०० रण ॥86 ए६०फ६)-- यदि मूल्य वढ रहे होगे और इसके 
बारण जीवन स्तर-व्यय वढ रहा होगा तो लोगो के पास बचत कम होगी । साथ 
ही, जनता भी सरकार के इस साधन को ग्रतिशौल वनाने के कार्यत्रम में अधिक 
सहयोग नही करेगी । परिणामस्वरूप प्रान्तरिक साधन कम जुटाएं जा सकेंगे । 

(भा) विदेशी विनिमम कोष (एणश्षं४० एडलाक्षा2९ फे९5९८४९६ )>-यदि 
एक देश के पास पर्याप्त विदेशी विनिमय कोप है तो साधनों को मतिमय बनाना 
सुगम होगा । ऐसी स्थिति मे, 'हीनाथ्थ प्रवन्धन' भो वित्त का एक स्रोत बन सकता है 
प्रौर उसमे अश्रन्य स्रोतो पर कम भार होगा । राजस्व, धाजार, बचत क्रादि वित्त के 
कम महत्त्वपूर्ण साधन हो जाएँगे । इसके विपरीत, यदि विदेशी विनिमय कोप छोटा 
है तो 'हीनाथ प्रबन्धन! (00क्‍०/ 90०३) भी कम होगा और वित्त के अन्य 
ल्लोतो पर कर भार बढ जाएगा । 

(०८) सरकार को आयिक नोति (&००००णा४० एणा०छ ण॑ हर ठमदया- 
7९॥) --यदि देश की अवे-व्यवस्था सोवियत रूस वी तरह पूरछंत केन्द्रित हो तो 
साघनो को अधिक मात्रा मे सरलतापूर्वक ग्रतिशील बनाया जा सकेग्रा । किन्तु यदि 
देश में जवतान्त्रिक शासन प्रय्याली और निहेस्तक्षेपपूर्ं भ्र्थ-व्यवस्था हो तो अपेक्षाकृत 
क्रम मात्रा में साधन गतिशील बनाए जा सकेंगे । 

(5) झयिक विषमता की मात्रा (068९8 ० %९०४०एां८ ॥7०एण्थ9 )- 
ग्रदि देश मे श्राथिक विधमता तथा आय की झसमानता कम होगी और उत्पादन के 
साधनों पर सामाजिक स्वामित्व का विस्थार हो रहा होगा ऐसी स्थिति मे सार्वजनिक 
उपकत्रमो की आय के रूप मे साधनो की अधिक दृद्धि होगी । वितरण की न्यायोंचित 
प्रणाली और उत्पादन के सामूहिक स्वाभित्व से राष्ट्रीय आ्राय में भी वृद्धि होगी और 
विकास को गतिशील बनाने के लिए साधन भ्रथिक उपलब्ध हो सकेंगे । किन्तु यदि 
समाज में झ्राधिक विपमता है और उत्पादन निजी-द्षेत्र मे ही संचालित किया जाता 
है तो योजनाम्रों की वित्त-व्यवस्था के मुख्य साधत कर, ऋण, बचत आदि होगे । 
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(ए) विकास के कारण बढते वाली आय का भी अधिकाँश भाग बठती 
हुई दर से वितियोजित किया जाना चाहिए । 
(7४) आय और वचत का विनियोगो मे हस्तान्तरण ऐक्छिक होना चाहिए। 
(५) विनियोग दुृद्धि की इस प्रक्रिया का परिस्याम्र उपभोग स्तर में कमी 
नही होना चाहिए 
झान्तरिक वित्त के साधन--आत्तरिक बित्त के निम्नलिखित प्रमुख 
साधन हैं-- 
() ऋलू राजस्व से बचत (80705 (00 एएशशा। रि९ए९॥०४३) 

(7) सार्वजनिक उपन्नमों मे लाभ (ऐःणी ॥एणा ऐप छझगाशकु्तप०७) 

(70) जनता से झण (?९एणाए छेणाएएशागड) 

(।९४) हीनाये प्रबन्धन (0शीण॥ ाआलफड) 

(४) प्राविधिक जमा-निधि (९:70४१6९5६ छछए७त €९० ) 

() चालू राजस्व से बचत (3फ्राफ्जोए5 प०फ एपधशक ९ए९७॥0९५) --- 
योजनाओं की वित्त-व्यवस्था का चाचू राजस्व से बचत सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण साथन 
है। च(लू राजस्व से अधिक बचत हो इस हेतु करो बा लगाना और पुराने करो की 
दर म वृद्धि करना होता है। करारोपए, श्रान्तरिक साघनो मे एक प्रमुख है, क्योकि 
इससे कुछ बचत मे दृद्धि होती है । यह एक प्रकार की विवशतापूर्णो बचत है । कर 
च्यवस्या इस प्रकार से सग्रठित की जानी चाहिए जिससे न्यूनतम सामाजिक त्याय 
से अधिकतम कर राशि एकवित की जा सके । इसके लिए प्रधिकाधिक जनसध्या को 
कर परिधि मे लाया जाए । करो की चोरो रोकी जाए और प्रमतिणोत्त करारोपण 
लागू किया जाए जिससे प्राप्त कर-राशि का अधिकांश भार उन व्यक्तिपों पर पडे जो 
इस बोझ को वहन करने में सक्षम हा, साय ही इससे आयिक विपमता कम हो 
किन्तु साथ ही इस बात का भी घ्यात रखा जाना चाहिए कि करो के उत्पादन पर 
विपरौत प्रभाव नही पडे तया बचत, विनियोग और कार्य करने की इच्छा ह॒तोत्माहित 
न हो । विकासार्थ, अपनाए गए नियोजन के प्रारम्भिक काज में मुद्रा प्रमारिक 
प्रवृत्तियाँ उत्पन हो जाती हैं, क्योकि इस समय भारी मात्रा में पूंजी विनियोग होता 
है | ऐसा उस समय अधिक होता है जबबिः लम्बे समय मे फल देने वाली योजनाएँ 
होती हैं । करो द्वारा जनता से ग्रतिरिक्त जय शक्ति लेकर मुद्रा प्रसारिक प्रवृत्तियो 
का दमन करने मे मो सद्ायता मिलती है और इन प्रद्नत्तियो का दमन योजनाम्रों की 
सफ्लता के लिए अतिग्रावश्यक है । अत वर-नीति इस प्रकार की होती चाहिए कि 
जिससे कम से कम कुपरिणाम हो यौर प्रधिक से अधिक वित्तीय-साघन गतिशील 

दताए जा सके । 

अधिकाँश प्रद्धं-विकसित देशो मे जदता की झाय गति न्यून होने के कारण 
वित-व्यवस्था के साधन के छप में करारोपरा का महत्त्व विक्रसित देशो की अपेक्षा 

व होता है । वहाँ जीवन-स्तर उच्च दनाने को झावश्यकता 


रे गता होती है ओर इसलिए 
क्सी भी यीमा तक कर बडाते जाना चाँछनीय नहो होता है। ग्रद्धां-विकमित देशों 
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में करदान क्षमता (7० 0०००७) कम होती है और राष्ट्रीय आप का 

ग्रन्य भाग ही कर-संग्रह मे प्राप्त किया जा सकता है ! उदाहरखार्थ, गत वर्ष पूर्व 
भारत मे कुल करो से प्राप्त आय, कुल राष्ट्रीय-आ्राय की केवल 9% ही थी जबकि 
यह इगलैण्ड, सयुक्तराज्य अमेरिका, जापान, न्यूजीलैण्ड, कनाडा और लका में क्रमशः 
35%, 23%, 23%, 27%, 9% और 20% थी। 


भारतीय विकास योजनाओं में विकास के हेतु विशाल कार्यक्रम सम्मिलित 
किए गए भर समस्त ख्रोतों से वित्तीय साघनो को गतिगीज बगाने का प्रयत्न किया 
गया । कर-साधनो का पूर्एं उपयोग किया गया । करो की दर मे वृद्धि की गई और 
नलबीन कर लगाए गए । प्रथम पच्वर्षीय योजना मे देश के झपने साधनों (!र2॥9 
फाएएड्री। 0५ग॥ ९5०प7८६७) से 740 करोड रु. को विक्त-व्यवस्था का अनुमान 
लगाया गया जबकि वास्तविक प्राप्ति 725 करोड रु (कुल वित-बव्यवस्था का 384 
प्रतिशत) हुई । इसमे कराघान की योजना पूर्व-दरो पर चालू राजत्व से बचत 382 
करोड २ थी। ट्वितीय पचवर्षीय योजना मे देश के अपने साधनों से वास्तविक प्राप्ति 
,230 करोड रु (कुल वित्त-व्यवस्था का 26 3 प्रतिशत) हुई जिसमे कराधान की 
योजना पू्व-दरो पर चालू-राजस्व से बचत ॥॥ करोड रु थी। तृतीय योजना में 
देश के प्रपने साधनों से 2,908 करोड रु (कुल वित्त-व्यवस्था का 33 9 प्रतिशत) 
प्राप्त हुए जिसमे कराधान की योजना पू्व-दरों पर चालू राजस्व से बचत (--) 
49 करोड़ रु की थी। चतुर्य योजना में अन्तिम उपलब्धि अनुमानों के अनुसार 
देश के अपने साधतो से 5,475 करोड़ रु (कुल जित्त-व्यवस्था का 33 9 प्रतिशत) 
प्राप्त हुए जिसमे कराधान की योजता-पूर्वा दरों पर चालू राजस्व से बचत (--) 
236 करोड रु. थी ।? पाँचवी थोजना के प्रारूप मे सरकारी क्षेत्र मे देशीय बचत 
5,075 करोड ह. और गैर-सरकारी क्षेत्र े देशीयग अचत 30,055 करोड रू 
अनुमानित की गई” जो बाद मे सपश्ोधित पाँचवी योजना (सितम्बर, 976) में 
क्रमशः 5,028 और 42,029 वरोड रु अनुमानित की गई ।३ 


४) सार्वजनिक उपक्मों से लाभ (ऐ0०॥॥ प00 ?फस्‍८ एश्रशफ्रं5४९७)- 
पूर्ण नियोजित भश्रथे-व्यवस्था मे उत्पादन का लगभग समस्त कार्ये सार्वजनिक क्षेत्र 
के अधीन रहता है। किन्तु अन्य प्रकार की नियोजित अवधे-ब्यवस्थाओ मे भी 
सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन उत्पादक इकाइयों की संख्या मे वृद्धि होती रहती है और 
सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार होता है।इस कारण, वित्तीय साथनो में राजस्व का 
भाग घटकर, सार्वजनिक उपक्रमो के लाभो का भाग बढता जाता है । उदाहरणाये, 
सोवियत रूस मे जनता आय का केवल लगभग 3% भाग ही कर के रूप मे देदी 
है सरकारी आय का प्रमुख साधन सार्वजनिक उद्योगो का आधिक्य ही होता है| 


]. इण्डिया 976, पृष्ठ 773. 
2. योजना, 22 दिसम्बर, 973, पृष्ठ 7. 
3. पाँचवीं परवर्षोद योजना 974-79, पृष्ठ 40. 
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सार्वजनिक उपक्रम केवल अपने लास-आधिक्य के द्वारा ही योजनाओं की वित्त- 
व्यवस्था के लिए घन उपलब्ध नही कराते, अपितु इन उपक्रमो मे कई पकार के कोष 
होते हैं जिनसे सरकारे समय-समय पर अपने वित्तीय उत्तरदायित्यों का निर्वाह 
करती हैं । 
सावंजनिक उपक्रमो का लाभ सुख्यत उन देशों में एक बडा वित्तोय साधन 

के रूप मे प्रकट होता है जहाँ पूर्णरूप से नियोजित अर्थ-ब्यवस्था हो और समस्त 
उत्पादन-कार्य सरकार द्वारा ही किया जाता हो, किन्तु अधिकाँश अद्धं-विकसित देशो 
मे इस प्रकार की पूर्ण नियोजित प्रथ॑-व्यवस्था और सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार नहीं 
होता है, वहाँ उत्पादतन्क्षेत्र मे निजी-उचस भी क्रियाशील रहता है । इसलिए, वहाँ 
सार्वजनिक उपतमो की सझछ्या और स्वाभावत उनके लाभ की मात्रा भी न्यून होती 
है । इन देखो मे जो कुछ सार्वजनिक उपक्रम हैं वे हाल ही स्थापित किए गए हैं और 
उन्होने श्रभी पर्याप्त मात्रा मे लाभ कमाना आरम्भ नही किया है | अनुभव अभाव के 
कारण इनकी सफलता का स्तर बहुत नीचा है + इन सब कारणो से इन देशों मे 
नियोजन हेतु, वित्तीय साधवो को गतिशील बनाने मे ज्ोत से अ्रधिक अपेक्षा नदी की 
जा सकती । साथ ही, यह प्रश्न भी विवादास्पद हुआ्रा हे कि इन राबेजविक उपन्रमो 
को लाभ के उद्देश्य (70० ४०0४४) पर सच्चालित किया जाए था इन्हे लाभ का 
साधव नही बताया जाएं। यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि ग्रिजी-उपकम में मूल्य 
इस प्रकार निर्धारित किए जाने चाहिए जिससे कर सहित उत्पादन लागत निकलने 
के पश्चात्‌ इतना लाभ प्राप्त हो जिससे पूंजी और उपक्रम इस शोर श्राकवित हो 
सक्के । रिल्‍्त सरकारी उपक्रमो के समक्ष व्यावसायिक झौर ग्राधिक हृष्टिकोण की 
अपेक्षा जत कल्याग्ण का ध्येय भ्रमुख होता है। इसी कारण वहुधा सावेजनिक उपकमों 
को स्थिति एकाधिकारिक होते हुए भी इनके मूल्य कमर हो राकते हैं । किन्तु श्रव यह 

मानता जाते लगा है कि सार्वजनिक उपक्रम लाभ नीति के शाघार पर संचालित किए 
जाने च।हिए जिशसे सरझार को झात्ग निप्रर बनने भे सदद मिलेगी । उसके पास 

योजताम्रो की पित्त व्यवस्था के लिए सुग्रमतापूर्वक रूाघत उपलब्ध हो सकेंगे और 

साथ ही मुद्रा-प्रसारित प्रवृत्ियों को रोबान मे भी सहायता मिलेगी । 

भारत मे थोजनावद्ध आधिक विकास का मार्गे झपनाने वे बाद सार्वजनिक 

क्षेत्र का विस्तार तिरन्तर होता गया । गत 25 वर्षों मे औद्योगिक ग्रौर वाशिज्यिक 

उपक्रमों का केन्द्रीय सरयार वा चिवेश 29 झरोड रुपये से वडफर ग्रव 6,000 करोड 

झुपग्रे से भी अधिक हो गया है। जहाँ 25 वर्य पहले अर्थात्‌ प्रथम पत्रवर्धीय योजना 

शुरू होते समय केवज पाँच उपक्रम थे, वहाँ ग्राज देश के चारो कोवो मे ऐसे लगभग 

200 उपक्रम चल रहे हैँ | देश की योजनाओं से सावंजनिक क्षेत्र से निरन्तर वढती 

हुई मात्रा भे वित्त उपलब्ध होने को आशा की गई है। पर रेलो के योगदान के 

ग्रतिरिक्त ग्रन्य उद्योगों से वित्त की उपलब्धि का चित्र अधिक्राशत निराशाजनक हो 

रहा है । प्रथम पवर्र्दीय घोतला स॑ र॑तो से 5 कदोड रुपये और द्वितीय योजना 

में 67 करोड रुपये, तृतीय योजना मे केवल 62 करोड रुपये रहा ॥ चोयी योजना 
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में स्थिति तेजी से विगडी, जहाँ प्रारम्भिक अनुमाव 265 करौड रुपये की प्राप्ति का 
था, वहाँ अन्तिम उपलब्ध अनुमान (--) 65 करोड रुपये का रहा। संशोधित 
पाँचवी योजना (सितम्वर, 976) में योजना के प्रथम तीन वर्षों में विकास कार्यत्रम 
में गेलवें का श्शदान (--) 005 करोड रपये अनुमानित किया ग्या। अन्य 
सावंजनिक प्रतिप्ठानों से प्रथम और द्वितीय योजना में उपलब्धि नगण्य रही जबकि, 
तृतीय योजना में वास्तविक प्राप्ति 373 करोड़ रुपये की रही । चौयी योजना मे 
ग्रत्तिम उपलब्ध अनुमानों के ग्रनुसार यह प्राप्ति ,300 करोड स्पये को रही | 
प्रारम्भिक अनुमान ,764 करोड रुपये या । सशोधित पाँचत्री योजना मे प्रथम तीन 
बर्षों भे केन्द्रीय सरकार के ग्रर-विभागीय उद्यमो+डाक व तार |-राज्य सरकार व 
उद्यमो का अशदात क्रमश. 65,-न्‍- (8] तथा (--) 67 करोड़ रुपये झनुमानित 
किया गया | भारत में सार्वजनिक उपक्रम अपेक्षित पूर्ति-स्तर से झभी बहुत्त दूर हैं. 
और इस स्थिति के लिए इन उद्योगो की निम्न कार्मव्रुणलता, इन उद्योगों में श्रमिक 
अशान्ति, भ्रमितव्ययितापूर्ण योजनाओं का निर्माण आदि तत्त्व उत्तरदायी हैं । 
भारतीय योजनाग्ो के लिए इस स्रोत से अधिक वित्तीय साधन अधिक गतिशील 
बनाए जाएँ, इसके लिए आवश्यक है कि इनकी कुशलता का स्तर ऊँचा हो, ये अपने 
पैरो पर खडे हो और योजताश्रो के लिए दुर्वल साधन जुटाने की दृष्टि से इन्हे उचित 
लाभ प्राप्त हो । यह उत्साहवर्द्धंक वात है कि पिछले कुछ समय से सरकार सावंजनिक 
उपक्मों के प्रति बिशेष रूप से जागहक हो गई है बेन्द्रीय सरकार के वाशिज्यिक 
उपकमों द्वारा अधिक लाभ कमाया जाने लगा है । झ्राथिक समीक्षा 975-76 के 
अ्रनुभार, !974-75 मे कुल 2] चालू उपन्रमो के प्रवर्तन सम्बन्धी परिणामों से 
बुल मिलाकर 32 करोड स्पये के कर की अदायगी से पूर्व निवल लाभ हुआ है । 
यह लाभ 973-74 में ]4 चालू उपन्नमो द्वारा प्राप्त 49 करोड़ रपये के लाभ 
की रकम से दुगुनी रकम से भी अधिक था। लाभ कमाने वाले उपक्रमो की सख्या 
82 थी । उन्होने कुल मिलाकर 45] करोड स्पये का वास्तविक लाभ कमाया, घाटे 
मे चलने दाले उपन्तमो की सस्या 39 थी और उनको हुए कुल घाटे वी रकम 39 
करीड रुपये थी । ग्राथिक समीक्षा 4976-77 के अनुसार, “975-76 के उपलब्ध 
प्रम्तिम ऑआँकड़ों के अनुसार इस वर्ष (975--76) केन्द्रीय बाणिज्यिक उपक्रमों को 
305 करोड़ रुपये का लाभ हुआ जो पिछले वर्ष के स्वर से 2 प्रतिशत कम था ।” 
(४) जनता से ऋए (2णए५|८ फ़०्य०ए७गश४5) --करो से प्राप्त श्राय और 
सार्वजनिक उपक्रमो के आधिक्य से आथिक विकास के लिए बताई गई योजताशों के 
संचालन के लिए आवश्यक सजिग्राप्त नही होने वर जनता से ऋरा ब्ाप्त किए जाते 
हैं । इस प्रकार, योजनाग्रो की वित्त-व्यवस्था में जनता से प्राप्त ऋणो की भी एक 
महृतत्वपूर्ण भूमिका होती है, किल्तु योजनाओं की वित्त-व्यवस्था हेतु ऋण्यो का उपयोग 
अत्मन्त सोच-विचार कश्के करना चाहिए, क्योकि इनकी प्राप्ति के साथ ही इनकी 
ब्याज सहित अदायगी का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है । इसके साथ ही अरद्ध -विकसित देशों 
में आय भर जीवन-स्तर की निम्तठा के कारण इस साघत द्वार योजनापों के लिए 


वित्तीय-साथनों की गतिशीलता 20] 
साधनों का निर्धारण. *+ ल्‍ 


(0स्‍ंशाप्रा।ांणा ए दि९5०॥7०९७) ) 
एक देश के द्वारा बनाई जाने वाली योजना के कार्यकमों के निर्धारण हेतु 


* शाधनों का प्रनुमान लगाना पड़ता है । भनुमानित साधनों पर ही थोजना का झ्राकार 


ढ 


श्र कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है । इसलिए उपलब्ध या गतिशील बनाए जा 
सकने वाले साधनों की भात्षा का अनुमान लगाना आवश्यक होता है। इसके लिए 
यहे प्रावश्यक है कि देश और उसके बाहर ऐसे क्रियाशील घटकों पर विचार किया 
जाए जो योजनाओं की वित्त-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले हो | सर्वप्रथम विदेशी 
सह्दायता और वाह्मय साधनो का अनुमान लगाया जा सकता है । यद्यपि सोवियत रूस 
ने अपनी थोजना को ग्रान्तरिक साथनो से ही सचालित किया था, किल्तु ऐसी स्थिति 
मे देशवासियों को भारी त्याग करना पडता है और कष्ट उठाना पडता है। श्राधुनिक 
अर्द्ध-लिकसित देशो के लिए अपने देशवासियों से इस मात्रा मे भारी त्याग और कपष्टो 
का वहन कराना वाछनीय नही है साय ही इतना आसान भी नहीं है। अत इन देशो 
क्री योअनाझ्ो की वित्त-व्यवस्था में बाह्य साधनों का पर्याण महत्त्व है। इन्हे 
बथासम्भव प्रास्तरिक साधनों को अधिकतस माकप्रा में गतिशील बनाना चार्हिए/ 
किन्तु ऐसा जतता पर बिना विशेष कध्ट दिए हुंए होना चाहिए श्रौर 'इन ओत्तरिक 
साधनो फी वामी की पूर्ति बाह्य साधनों द्वारा की जानी चाहिए। यद्यपि) फ्सी देख 
को विकास के लिए वाह्य साधतो पर ही पूर्णंखप से तिर्मर नहीं होता चाहिए किन्तु 
अद्धें विकसित देश विना वाह्य साधनों के बाँछित दर से प्रगति भी नही कर सकते । 
अत दोनो छ्लोतो का ही उचित उपयोग किया जाता चाहिए । कोलम्वों योजना मे 
भी इस विचार को स्वीकार किया गया है कि इन देशो को विशाल मात्रा मे विदेशी 
विनियोगो के रूप में श्रारम्भिक उत्तेजक (!॥/9 अशाए|ध४) की आावश्यक्रता है । 
कई देशों की योजनाओझो भे लगभग 50% तक वित्तीय साधनों के लिए बाह्य खोलो 
पर तिर्भरता रखी गई है । 
योजना के लिए वित्तोय साधनों की गतिशीलता 
(शफ)ा।त्रएंणा ण॑ सारांश छ९४०प7९९५) 

वित्तीय साधनों की गतिशोलता का त्रात्पयें, योजना को वित्तव्यवस्था के लिए 
इनके एकन्नीकरण से है । योजनाम्रो की वित्तनन्यवस्था बरने के प्रमुख रूप से 
निम्ननिश्ित दो स्रोत हैं-- 

(श्र) बाह्य साघन (>/धएथें २८5०ण००७) तथा 

(ब) प्रान्तरिक साघन (वाया छेदएए०८७) 
बाह्य सापघन (फ्राद्ााद। पिट5०एाए2६) 

अढ्ध॑-विकसित देशो मे न केवल पूंजी को उपलब्ध मात्रा ही कम होतो है 


अपितु चालू बचत दर भो निम्न स्तर पर होती है । एक अनुमान के प्रनुसार लेटित 
अमेरिका, मध्य-पूर्व अफ्रीका, दक्षिण॒-मच्य एशिया और सुदूर-पूर्व के निर्धत देशों की 
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घरेलू बचत दर 5% से भी कम रही है। ऐसी स्थिति में ये देश स्वयं स्फूर्त अर्थ 
व्यवस्था मे पहुँचने और द्रुत आधिक विकास हेतु ग्रावश्यक बडी मात्रा में विनियोग नहीं 
कर सकते है । वाँछनीय विनियोग और उपलब्ध बचत के मध्य के इस अन्तर को पृरा 
करने के लिए विदेशी सहायता अपेक्षित है। बाह्य साधनों का योजना की वित्त ' 
व्यवस्था मे इसलिए भी महत््त है क्योकि इन देशों की जनता निर्घन होती है ग्योर 
झधिक करारोपण द्वारा अधिक घन-्सग्रह भी नही किया जा सकता है। नि्ंनता 
और कम आय के कारण ऋणो द्वारा भी अधिक ग्र्थ-सग्रह नहीं किया जा सकता । 
हीनाथे प्रबन्धन [02ठला गएथ0८प९) का भी झसीमित मात्रा में आश्रय नहीं लिया 
जा सकता है क्योकि इससे मुद्रा प्रस्तारित प्रवृत्तियों को जन्म मिलता है। इसीलिए 
सोजनाग्रों की आवश्यकताप्रों और आन्‍्तरिक साधनी मे जो अन्तर रह जाता है उसकी 
पूर्ति हेतु बाह्य साघनो का सहारा लेना पडता है । पहले यह धारणा थी कि केवल 
परियोजनाम्रो की विदेशी विनियम की आवश्यकताग्रो तक ही वाह्य सहायता सीमित 
रहनी चाहिए किन्तु अब यह माता जाने लगा है कि न केवल विदेशी-विनिमय की 
आवश्यकता के समान अपितु, घरेलू आवश्यकताग्रों के लिए भी विदेशी सहायता 
आवश्यक है 

इस प्रकाशर योजनाओं की वित्तीय झवश्यकताएँ श्र आनन्‍्तरिक साधतो का 
अन्तर विदेशी सहायता की मात्रा का निर्धारण करता है । जितनी विदेशी सहायता 
इस अन्तर के वराबर होगी उतना ही देश का द्रुत आ्राविक विकास होगा। किल्तु 
अथक्‌ प्रय॒त्यों के आवजूद भी बाह्य साधनों थे इतना वित्त उपलब्ध हो जाए महू » 
आवश्यक नहीं है क्योंकि बाह्य सहायता की उपलब्धता कई आर्थिक और सामाजिक 
बातो पर निर्मर करती है जिनमें से कुछ निम्तलिखित है-- 

() विदेशी व्यापार की श्यिति, (४) विदेशी विनिमय का प्र्जन,(४/) घरेलू 
और विदेशी वस्तुओं के मूल्य मे होते वाले परिवर्तत, (१५) दाह्य विश्व में स्वायित्व 
की मात्रा, (४) स्वदेश और विदेशों मे मुद्रा-प्र्धार या मुद्धा-सकुचन की माता, 
(५) विनियोगो के अ्नुत्पादक रहने की अ्रवधि, (४४) डिनियोगो की उत्पादकता 
अर्थात्‌ पूंजी-उत्पाद अनुपात, (४) आन्तरिक स्थावित्व, (5) अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण, 
(») विकसित देशो द्वारा सहायता की इच्छा, (>) उचित योजना निर्माण | विशुद्ध 
आर्थिक हृष्टिकोए से विदेशी सहायता का मापदण्ड सहायता प्राप्त करने वाले देश 
के चलने की साख, का उद्देश्य और चुकाने की सामथ्यं भी होनी चाहिए किसु 
आधुनिक विश्व में विदेशी सहायता में राजनीतिक दृष्टिकोण को ही प्रगुता दी 
जाती है । इस सम्बन्ध श्री यूजीन आर ब्लेक (88०7९ २ 80८) (भूतपूर्व अध्यक्ष | 
विश्व-वैऱ) ने लिखा है कि “त्रिदेशी सहायत्ता कभी-कभी केवल कूटनीतिक सैनिक 
मित्रो को क्रय के लिए ही दी जाती है ।” ऐशी स्थिति मे तठस्थता की नीति मे विश्वास 
करने वाले और गुटवन्दी से दूर रहते वाले अंर्द्ध-विकसित देश, विदेशी सहायता 
प्राप्त करने मे कठिनाई अनुभव करते हैं, कित्तु इसके वावजूद भी इन अद्धं>विकसित 
देशों को अपनी योजनाओं की वित्त-व्यवस्था हेतु वाह्य साधनों से चर्याप्त सहायता 

पिलती रही है ! 
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बाह्य साधनों के रूप (8०7६ ० एशाश्ता॥ र९5०॥/९९5)--बाह्य साधन 
प्रमुख रूप से निम्नलिखित दो प्रकार के होते है-- 

() जिजो पूंजी (९एंश्आा० टव्रज़ोंशे )--बाह्य साधन विदेशे मे स्थित्त 
निजी व्यक्तियों और गैर-सरकारी ससस्‍्थाओरो द्वारा उपलब्ध होते हैं । विदी पूजी को 
मुख्यत प्रत्यक्ष विनियोग द्वारा ही गतिशील बनाया जा सकता है, किन्तु श्राजजल 
नियोजित श्र्थ-व्यवस्था मे इसके लिए सीमित क्षेत्र होता जा रहा है बप्रोकि नियोजित 
अर्थ-व्यवस्था भे निजी उपक्रम के लिए सीमित क्षेत्र होता है। साथ ही विदेशी 
पविनिषोगकर्त्ता वो सरकार अधिक लाभ नही सेने देती । बहुधा इन देशो वी सरकारों 
द्वारा विदेशी पूंजी पर ग्रनेक नियन्त्रण और ऐसी शर्तें लगाई जाती है, जिन्हे विदेशी 
विनियोगकर्ता स्वीकार नहीं करते । इसके अतिरिक्त इन अ्रद्धं विःप्तित देशों में 
सामाजिक, राजनीतिक और आशिक स्थायित्व का अभाव रहता है । भ्रनेक बार 
सरकारें बदलती रहती है, जिनकी इन विदेशी विनियोगो के थारे मे विरोधी नीति 
हो सकती है । राष्ट्रीयकरण तथा विनिमय वियन्त्रण द्वारा भविष्य मे इस विदेशी 
पू'जी और इस पर ल्ाभ के स्वदेश भे हस्तान्तरण पर प्रतिवन्‍्ध का भय भी विकृप्तित 
देशो छै, भ्रद्धं-विकतित देशो म निजी-पली-प्रदाह मे कमी लाता है | 

भारत में निजी-पूजी विदेशी निजी अभिकरणों (४०४४ 28०70) 
द्वारा विनियोगो और भारतीय कम्पनियों द्वारा विश्व वैक से लिए गए ऋणों के रूप 
भें पर्माप्ति मात्रा में विदेशी निजी पू'जी का ग्राथिक्त विकास में योगदान रहा है किन्तु 
गत वर्षो में विश्व बैक के ऋणो का महत्व वढ गया है। भारत की कुल निजी पू"जी 
मे से विदेशियों द्वारा नियल्तित उपक्रमों या प्रत्यक्ष विदेशी विनियोगो का भाग प्रधिक 
है । सन्‌ 957 मे यह भाग 90% था जिसमे विगत वर्षों मे निरन्तर कमी होती 
रही है । 

(४७) पार्वजनिक विदेशी विनियोग (?म्फै॥८ व0९४४० प्राए९४एक0ष4)--- 
प्रद्धंविकसित देशों की योजना विनियोगो का बहुत महत्त्व है | विदेशी सरकारो 
हारा दिए गए ऋण, पनुदान या प्रत्यक्ष विनियोगो द्वारा इन पिछड़े हुए देशो मे प्रवेक 
महत्त्वपूर्ण परियोजताएँ प्रारम्भ पश्लौर पूरा की गई हैं ॥ विकसित देशो की सरकारें, 
अद्धं-विकसित देशो के ग्राथिक विकास म उनके उत्तरदायित्व छो एजपिक्षा अधिक 
समभने जगी हैं, इसीलिए ये इन विक्नामशील देशो को अधिक सहायता देते लगी 
है । किन्तु सादंजलिक विदेशी विनियोगो दाण सहायव देश की सरकारें सहायता के 

, इच्छुक देश को राजनीतिक रूप से प्रभावित करना चाहती हैं श्रौर भ्रपदी शर्तें 
सहायता के साथ लगा देती है ॥ भारत मे सरकारी क्षेत्र क बीफारो मे स्थापित होने 
वाले चौथे इस्पात कारखाने मे अमेरिका ने सहायता देना इसलिए स्वीकार नही 
किया था क्योकि यह सार्वजनिक क्षेत्र मे स्थापित किया जा रहा था। इसी प्रकार 
अन्य शर्तें भी जोड़ दी जाती हैं और स्वतन्त्र तथा तटस्थ नीति को अपनाने वाले या 
स्वाभिमानी राष्ट्र इस प्रकार की विदेशी वित्तीय राह्मयता आवश्यकतानुभार श्राप्त 
फरने में समर्य नहीं होते हैं। फिर भी विकसित देशों की सरकारो से बई 
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अद्धं-विकरसित देशो की पोजनाओ के लिए वहाँ की सरकारें पर्याप्त राशि प्राप्त करने 
में सफल रही हैं । हर 

मारत ते हुत औद्योगीकरण और योजना संचालव के लिए विदेशी सरवा 
हाय ऋण, ग्रनुदान और प्रत्यक्ष दिनियोग के रूप मे पर्वाप्त धनराशि प्राप्त वी है । 
ज्ञात्त अपनी विशेष स्थिति और ग्सलम्बतावादी नीति के फलस्वरूप विश्व के 
पूँजीदादी और साम्यवादी दोतो ही खेमो द्वारा प्रभूत सहायता प्राप्त करते मे सफल 
रहा है, यद्यपि पिछले कुछ वर्षों से परजीवादी देशों से--विशेषकर श्रमेरिका से मारत 
को वित्तीय सहायता बहुत कम प्रथवा प्रतिबस्धित है । भारत सरकार के प्रकाशन के 
झनुसतार, भारत पर कुल बकाया विदेशी ऋण 974-75 (सशोधित) के भ्रत्त में 
64]9 26 करोड रु और 975-76 (बजट) में 703:95 करोड़ रु. था 7 
भारतीय योजनाओं की विद्य-व्ययस्था के लिए बाह्य साधनों को कितना गतिशील 
बनाया गया है इसका अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है हि प्रथम पंचवर्षीय 
भोजना गें विदेशी ऋण की राशि 89 बारोड रु (कुल वित व्यवस्था का 96%), 
हितीय पच्वर्षीय योजना में !049 करोड़ रु (कुल वित्त व्यवस्था का 22'5%) 
और बृतीय पचवर्षीय योजना मे 2423 करोड रू (कुल बिल व्यवस्था का 282% ) 
थी । चतुर्थ पचवर्षीय योजना मे विदेशी सहायता की शशि अन्तिम प्रमुमानों के 
प्रनुसार 2087 करोड ₹ (कुल वित्त व्यवस्था का ।2 9 प्रतिशत) थी ।? पाँचवी 
सोना केः प्राहुप ने मुठ विदेशी सहायता की धनराशि 2443 करोड़ रु [गिवल) 
अनुमानित की गई जो सितम्बर, [976 मे राष्ट्रीय विकास परिपद्‌ द्वारा संशोधित 
पाँचवी ग्ोजना मे बढठकर 5824 करोड रु. (निवल) अनुमानित की गई ।* यहाँ 
भह ध्याव रखना चाहिए कि मा, 977 में ऐतिहासिक सत्ता-परिवर्तन के बाद 
जतता पार्टी करी सरकार ने पहली अप्रेल, ॥978 पे नई राष्ट्रीय घोजना चालू की 
है और पांचवी आ्योजेा समय से एक वें पू्द 3) मार्च, 978 को ही समाप्त 
कर दी गई है| 
आन्तरिक साधन ([7दाएह ६&०एा०६६) 

कई कारणों से विदेशी सहायताकी प्राप्ति' अनिश्चित रहती है। पग्रत 
विकासार्थ (निमोजत को ऋपनाते याले प्रत्येक देश को उसके भ्रास्तरिक साधनों को 
अधिकतम भीमा तक गतिशील बनाना चाहिए । वस्तुत योजवाओं की वित्त व्यवस्था 
का यही प्रमुख साधन है । दैश के आन्तरिक राधनों को शतिणीस बनाते सपय 
निम्नलिखित नीति भ्रपताती आऋहिए-- 

(3) देश में “बचत मात मे बुद्धि के पूरे प्रदत्त किए जाने चाहिए । 
(0) चालू ग्राय मे से सारी बचत का विकास कार्यक्रमों की वित्त-ज्यवस्था 
के लिए उपयोग करता चाहिए । 
।: इणिया (976, पृष्ठ । 55. 
20. बे, ढुऊ १73. 
ही पोदरी परबर्षीय योजना, 7974-79, पृछ 32. 
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पूँजी-संचय की बहुत अधिक सम्भावना नहीं होती, क्योकि निर्धतता के कारण बचत 
का अवसर कम होता है और बढी हुई झाय में भी उपभोग की श्रवृत्ति अधिक होने के 
कारण दवत कम होतो है | धनिक वर्ण की प्रतिष्ठा सम्बन्धी उपमोग पर काफी 
व्यय करता है । साथ ही, आय तथा भ्रवसर की समानता में वृद्धि करने के लिए 
प्रयत्त किए जाते हैं। इससे विकासाथ पर्याप्त बचत उपलब्ध नहीं होती है। 
प्रो लेविस के अनुसार, “विकास सम्बन्धी विनियोजन के लिए उन्ही प्रथ॑-व्यवस्थाझो 
में ऐच्छिक बचत उपलब्ध होती है जहाँ उद्यमियों का राष्ट्रीय ग्राय मे श्रधिक भाग 
होता है ग्रौर धन तथा झ्राय की समानता के प्रयत्नो से यह भाग घटता जाता है । 
इन सभो कारणो से पिछडे हुए देशो भे जनता से प्राप्त ऋए या ऐच्छिक बचत 
झ्राधिक नियोजन हेतु वित्त प्रदान करने में अधिक सहायक नहीं होती है ।” किन्तु 
जनता को प्रधिकाधिक मात्रा मे बचत करने को प्रोत्साहित करके इस साथन को, 
विशेष रूप रो, ग्रल्य बचतो को गतिशील बनाया जाता चाहिए । मुद्रा-प्रसारिक मूल्यों 
में वृद्धि को रोकने की दृष्टि से यह उपभोग को प्रतिबन्धित करने का भी ग्रच्छा 
उपाय है| इसीलिए, बैक, जीवन-दीमा विभाग, डाक-विभाग, सहकारी सस्याप्रो का 
विस्तार करके ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो मे बचत की आदत को बढाना चाहिए ग्रौर 
इस बचत को ऋणो के रूप मे प्राप्त कर लेना चाहिए । ये सार्वजनिक ऋशणा दो 
प्रकार के होते है प्रथम, अल्प-बचत (गञ॥ 55५78) और द्वितीय, बाजार-ऋण 
(भ०7१:९६ [.005) । विकासार्थ निधोजन को वित्त-व्यवस्था हेतु इन दोनों ही 
साधनों को गतिशील बनाया जाना चाहिए । 
भारत मे योजनाओो के साघनो को गतिशील बनाने मे सार्वजनिक ऋण के 
साधन का भी उपयोग किया गया है। देश के भीतर और विदेशों से लिए गए 
ज्ावंजनिक ऋण की राशियाँ इस प्रकार है-- 


भारत सरकार का सावंजनिक ऋण 





(करोड € में) 
विवरण 4950-57. 960.6.. 4965-66 [क्रव-75. 97576 
(स्रशोषित) (बजट) 
६. देश के भीतर ऋण 
(कर) स्थाई ऋष 
(!) बाबू ऋण. 7,438 46. 2,555 72 3,47 28 6,434 96 6,759 8 
(2) प्रठियूति बाष्ड... -- कल्क न 8380... 83-80 
(3) छतामी दाष्ड कल +5 63 ]35 ]04 094 
(4) 5 वर्षोष बचत-प्रथ-- 345 उन्य8 40 00 


(5) अदायगी के 
डोयान के ऋण 649 2273 3372 549 54 9 
न्स्क््ज्च्चडिद्दाच्ा५9757०००-८२-२०-- ८ 
पोग--स्वानीय ऋण ],444 99 2,59753 3,466 3 6575 39 6,899-74 





॥, उश5 496, 9 53. 
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विवरण ]950-5। 960-.67. 4965-66. 974-75 975-76 
(संशोधित)... दिजट) 
(व) चल ऋष 
(]) सरकारों 
हृण्डियोँ 35802 ,0629 ,6) 82 4,709 43 5,65:5! 


(2) विज्ेप चल ऋण 2]260. 2748 34070. 733 36. 73236 
(3) कोष जमा भ्राप्तियाँ 
एवं अन्य चत ऋण. 6-73 ते त+ त्+ तन 
योप-चच-ऋणष 3577 35 ],3 8 वत ॥.9ऊ उठ  उदवेढ व उ.8597 87 
योग--देश के भीतर ऋण 2,022 30 3,978 00 5,48 65 .208 8 2797 6 
2. बिदेशो ऋएा ___ 32:0 760-96 2.590:62 649 26 7.03:95 
योग-सा्वजनिक ऋण... 2 054 33 4.733 96 8,009 27 |,8437 44 ,9829 56 


(४) हीनायय-प्रवन्धन (900४ हापरशंघ8)--योजना की वित्त-व्यवस्था 
के लिए. जब उपरोक्त स्रोतों से पर्याप्त साधन गतिशील नही बनाए जा सकें तो 
सरकारे 'हीनार्थ-प्रवन्धत' का सहारा लेती हैं । सरकार के वजट मे जब व्यय की जाने 
वाली राशि, पभाग्तरिक ऋण तया विदेशी सहायता पत्ते प्राप्त राशि से कम हो जाती 
है, तो इस अन्तर की पूर्ति मुद्रा विस्तार करके श्रर्थाव्‌ नोट छाप कर की जाती है । इसे 
“हीनार्थ-प्रवन्धन' या घाटे को अ्य॑-ब्यवस्था' कहते है । जब सरकार के बजट में घाटा 
होने पर वह केद्धीय बैक के अधिकारियों से ऋण ले जो इसकी पति चलन में वृद्धि 
अ्र्थाद्‌ पत्र-मुद्रा छाप करके करे तो यह 'हीनार्थ-प्रवन्धन' कहलाता है । डॉ वी. के. 
आर. वी राब के अनुसार, “जब सरकार जान-बूक कर किसी उद्देश्य से अपनी झ्राय 
से प्रधिक व्यय करे जिससे देश मे मुद्रा की मात्रा मे वृद्धि हो जाए, तो उसे 'धाटे की 
अयय-व्यवस्था' कहना चाहिए ।” भरूतकाल से 'हीताय्थ-पवन्धन' का उपयोग युद्ध-काल में 
वित्तीय साधन जुटाने या मन्‍्दी-काल में इसके उपचार-स्वरूप किया जाता था किन्तु 
झाधुनिक युग में विकासार्थ नियोजन की वित्त-व्यवस्था हेतु इस प्रकार को निर्मित 
मुद्रान्नों का उपयोग किया जाता है । विकास के लिए प्रयत्नशील राष्ट्रों की वित्तीय 
आवश्यकताएँ झ्रधिक होती हैं । इन देशो में आन्तरिक बचत, कर, आय और विदेशी 
सहायता से प्राप्त सापन वहुधा एक ओर कम पड़ जाते हैं और घाटे की पूर्ति हीनार्थ- 
प्रबन्धन द्वारा की जाती है ॥ इससे जहाँ मुद्रा की मात्रा मे वृद्धि होदी है वहाँ दूसरी 
और साधनों को पूँजीगत वस्तुओं मे लगाया जाता है जिससे सामान्यत मूल्य-वृद्ध 

होती है प्रोर जनता श्रनुपात से कम उपभोग कर पाती है। घादे को अर्थे-ब्यवस्था 
बहुधा अल्पकाल मे मुद्रा-्प्रसारिक प्रवृत्तियों को जन्म देती है । अत साधत का सहारा 
एक निश्चित सीमा तक ही लिया जाना चाहिए; ग्न्यथा इससे सूल्य-ठृद्धि होगी, 
जिससे योजनाझो की वित्त-व्यवस्पा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है ॥ परिणामस्वरूप, 
मुद्रा स्फीति तब होती है, जवकि होनायें-प्रवन्धत द्वाय उत्तादन और बचतों में तो 
वृद्धि हो । साथ ही, इसके लिए विभिन्‍त प्रकार के नियन्त्रण लगाए जाएँ। इसीजिए 
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भारतीय योजवान्ग्रायोग ने यह मत व्यक्त किया है कि “नियन्त्रणो के बारे मे दृढ 
ओर स्पष्ट नीति के भ्रभाव से, और साथ हो, समय को एक निश्चित अवधि मे उस 
नीति के जारी रहने के आ्राश्वासव बिना न केवल हीनायें-प्रवन्धव का क्षेत्र ही सीमित 
हो जाता है, गपितु सापेक्षिक रूप से वजठ के पल्प घाटे से भी मुद्रा-प्रसारित दबावो 
के उत्पन्न होने का निरन्तर खतरा वना रहता है ॥” 
कुछ अर्थे-शास्त्रियो के प्रनुतार द्वीनार्थ-प्रदव्घद या उसमे निहित साथ विस्तार 
नीति तथा नियोजन परस्पर सम्बन्धित हैं। जब कभी मुद्रा या साख का विस्तार 
होता है तो इसके लिए न केवल मुद्रा-चलन, मूल्य-मजदूरी झादि पर ही केन्रीय 
नियन्त्रण होता है, बल्कि अन्य कई पहलुओं जैसे-उपभोग-उत्मादन, प्रतिभ्रूति-बाजार, 
सैक-बैलेस आदि पर भी नियस्तरा रखा जाता है । इसकी सफलता के लिए नियोजित 
यपद्धतियाँ प्रपताई जाती है । इसी प्रकार नियोजन मे कुछ सीमा तक मुद्रा और साख 
विस्तार का अ्रवलम्बन अनिवार्य-सा है क्योकि विकास की विभिन्न परियोजताम्रों की 
वित्त-व्यवस्था ग्रकेले अन्य साधनो से नही हो पाती, इसके लिए कुशल प्रशासनिक पतन 
प्रणाली, विशेषज्ञो और ईमानदार व्यक्तियो हरा नियोजन तथा उचित नियोजन और 
नियलण ग्रावश्यक हैं। यदि चलन यत्त्र वी विस्तारवादी युक्ति को बुद्धिमता, 
कुशलता तथा सरीमाग्रो मे गौर प्राथिक पगुपन को दूर करने या सर्वागीए बिस्तारबादी 
अर्थव्यवस्था को श्रान्तरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सचालित किया जाए, 
न कि झनुत्पादक सेनिक या सामाजिक व्यय पर नष्ट किया जाए तो परिणाग 
लाभदापफ होगे प्रन्यया इसके हानिकारक परिणाम हो सकते है । 
भारतीय विकास योज्याओ्रो मे वित्त-ज्यवस्था बे लिए हीनार्थ-अ्रबन्धन के 
साधनो का महत्त्वपूर्ण स्थान है । प्रथम, द्वितीय, तृतीय पचवर्षीय योजनाप्रो मे हीनायें 
प्रबन्धन से प्राप्त वास्तविक वित्त व्यवस्था ऊप्रश 333 करोड रुपये, 954 करोड 
रुपये, भोर !,33 करोड़ रुपये की रही । चतुर्थ योजना मे हीनायं॑-प्रबन्धन की वित्त 
राशि पग्रत्तिम उपलब्ध अनुमानों के ग्रनुसार, 2,060 करोड रुपये रही। चतुयं 
योजना मे प्रारम्भ मे 850 करोड रुपये की हीतायं-प्रवन्‍्वत-राशि अनुमानित की गई 
थी, लेकित यह 2,060 करोड़ रुपये तक इसलिए बढ़ी, क्योकि बगलादेश के स्वतन्त्रता- 
संग्राम मे भारत को सक्रिय योगदान देना पडा । सन्‌ 97] में भारत-पाक युद्ध हुआ, 
97-72 और 97 2-73 मे कृषि-उत्पादत निराशाजनक रहा, तेल के भअन्तर्राष्ट्रीम 
मूल्यों में भारी वृद्धि हो गई । पाँचवी पचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष म बजट घाटा 
295 करोड़ रुपये का रहा, 975-76 का सशोधित अनुमान 490 करोड़ रुपय्रे 
रहा, जबकि बजट ग्रनुमान 247 करोड रुपये का ही था, और ]976-77 के बजट मे 
कुल धाटा 425 करोड रुपया (सशोधित झनुमान) का रहा । मार्च, 3977 के 
ऐतिहासिक सत्ता-परिवर्तत के दाद जनता पार्टी की सरकार के नए वित्तमन्ती 
श्रो एच० एम० पटेल ने जो बजट प्रस्तुत किया उसमे 84 करोड रुपये के घादे का 
अनुमान लगाया गया । यह झनुपान वित्तमस्त्री ने भारतीय रिजर्व बैंक से लिए जाने 
वाले 800 करोड रुपये के उघार को हिसाव मे शामिल करते हुए यह मातकर 
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लगाया था कि दर्ष के दौसाव विदेशी मुद्रर आरक्षित विधि मे घनराशियाँ निकाली 
जाएँगी । लेकित प्रारक्षित निधि मे घनराशि निकाल देने की देश की क्षमता के 
बारे मे वित्तमस्ती का अनुमाव सच नहीं निकला । चूंकि वित्त मन्‍तरी वे राष्ट्र से 
यह वायदा किया था कि भारतीय रिजवं बैक से उसी हालत मे इस ऋण का 
इस्तेमाल किया जाएगा जवकि प्रारक्षित निधि से धनराशियाँ निकाल ली जाएँगी, 
अतः 978-79 का बजट पेश करते समय उन्होने अपने भाषण में बताया कि वे 
ग्रव उधार नही लेना चाहते और पिछले वर्ष अर्थात्‌ 977-78 भें कुल घाटा 
975 करोड रुपये का रहेगा। वित्तमन्त्री महोदय ने अपने भाषण में कहा कि यह 
एक बडी रकम दिख्लाई पड़ेगी लेकिन सत्र से पहने में इस बात को स्पष्ट कर दू कि 
इस राशि मे से 44 करोड रुपये को रकम प्रत्यक्ष रूप से उस अतिरिक्त सहायता 
की द्योतक है जो मुझे विवश होकर राज्यों को उनका घाटा पूरा करने के लिए देनी 
पडी थी । दूसरे, 90 करोड रुपये की एक बड़ी रकम उर्वरको का आयात करने के 
लिए खचं की गयी है । वित्तमन्त्री ने झागे कहा---“हालाकि यह घाठा देखने मे बड़ा 
मालूम होता है परन्तु सरकार की पूर्ति-व्यवस्था तथा ऋणु-नियन्त्रश की दूरदरशितापूर्वक 
नीतियो के कारण इसके सभी प्रकार के प्रतिकूल प्रभावों को काबू मे रखा जा सका 
है भ्लौर हमने इस वर्ष (977-78) को बिना किसी मुद्रा-स्फीति के पूरा कर दिया 
है ।!४ साराश रूप मे, 977-78 के बजट (सशोधित) भे कुल घाटा 975 करोड 
रुपये का दिखाया गया है । वित्त मन्‍्त्री श्री पटेल ने 28 फरवरी, 978 को ससद 
मे 978-79 का बजट पेश किया जिसमे कुल घाटा !050 बारोड रपये का 
अनुमानित किया गया ।* 
एक विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था में हीनार्थ-प्रवन्धन के साधन का संयमपूर्वेक 
झाश्रय लिया जाना चाहिए। मुद्रा-पूर्ति उत्पादन-वृद्धि के अनुसार समायोजित होनी 
चाहिए | दुर्भाग्यवश भारत में ऐसा सम्भव नही हो सका है और हीनारे-प्रवन्धत 
के फलस्वरूप मूल्यों में भारी वृद्धि हुई। विकासोन्मुश् अर्थ-व्यवस्था मे हीताय॑- 
बअ्बन्धन का अपना पहृत्त्व है किन्तु इसका आश्रय सीमित मात्रा मे उचित नियन्त्रणों 
के साथ लिया जाना चाहिए । देश मे व्याप्त मुद्रा-प्रसारित-प्रवृत्तियों कौ दबाने 
के लिए होनायें-प्रबन्धत को न्यूनतम रखने के प्रयास अभी तक अ्रधिकाशत: 
असफल ही रहे हैं। भारत मे, गत वर्षों के द्वीनार्थ-प्रवन्धन के दुष्परिणामो को 
देखते हुए भ्रव इस व्यवस्था का आगामी वर्षो में कोई क्षेत्र नहीं है, लेकिन यह भी 
स्वीकार करना होगा कि हमारी विकासशील थ्र्थव्यवस्था मे योजना के लिए साधवों 
की फ्रप्टि जी दृष्टि से और अ्यब्णबस्था के सत्मिण गाने के लिए आती हीतापे- 
प्रबन्धन के साधन से तुरन्त बच निकलना सम्भव नही है। यदि घाटे के वित्त-प्रबन्धन 
में अचानक ही भारी कटौती कर दी गई तो भ्राशंका है कि अर्थव्यवस्था मे कुल माँग के 
घट जाने से निष्किपता की स्थिति (८०८००५४०॥७7७५ 8/0ए४४०॥) पैदा हो जाएगी। 
[, बित मन्त्री का बजट ([978-79) प्राषण, भाव “क', पृष्ठ 9-]0. 
2. वही, भाज 'सन', पृष्ठ 30. 
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यदि सरकार बहुत सावधानी झौर सयम के साथ उपयुक्त समय पर, उपयुक्त मात्रा मे 
हीनायं-प्रवन्धन का ग्राथय कुछ समय तक लेती रहे तो साधनों को गतिशील बनाने 
की दृष्टि से यह उपाय कारगर पिद्ध हो सकता है। वाँछित उद्ं श्यो को झ्राघात न 
लगे ग्रौर जनता मूल्य-वृद्धि से परेशान न हो, इसीलिए ऐसे समुचित प्रशासनिक झौर 
आयथिक कदम उठाने होगे जिससे कृतिम मुल्य-युद्धि न हों सके और स्फीतिजनक 
दबाव कम हो जाएं। सिष्कषंत “जितना शीत घाढ़े की झ्र्य-ब्यवस्था आर 
मूल्य वृद्धि चक्र रोका जाएगा, उतना ही हमारे स्वस्थ-प्राथिक-विकास के लिए 
ऋल्‍्याएकारी होगा ।” 
बचत और विछास भारत मे राष्ट्रीय बचत आन्दोलन 
बचत से ब्यक्ति, रामाज और राष्ट्र का कल्याण होता है । बचत पूँजी निर्माण 
का सर्वोत्तम साधन है, जिसस्ते देश प्रगति के पथ पर तीब्रता से बढता है और जन- 
साधारण का जीवन-स्तर ऊँचा उठता है । बचत द्वारा हम विकासशील प्र्य व्यवस्था 
से उत्पन्न महँगाई पर प्रकुश लगा सकते हैं। बचत भी एक खर्च है, जिसे सरकार 
ब्यापारी तथा श्रन्य कोई व्यक्ति करता है । बचत की घनराशि किसी कार्य विशेष के 
लिए व्यय की जाती है । व्यक्ति और व्यापारी समुदाय जी बचाते हैं, वही सरकार 
की बचत है । सरकार के बचत विभागों द्वारा बचाई गई सकम भी इसी श्रेणी में 
पाती है । भारत मे सरकार ने बचत प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के प्रचुर प्रयास किए 
हैं, इगी कारण देश मे राष्ट्रीय बचत आन्दोलन सफचता के साथ आगे बढा है । 
एक अध्ययन के अनुसार भारत मे प्रथम पचवर्षीय योजना में बचत दर 
8 6% थी, जो द्वितीय योजना मे बढकर 9 9% हो गई । विन्तु तृतीय योजना से 
ग्रह घटकर 8%, रह गई और चतुर्थ योजना मे बदकर फिर 0% हो गई । इस 
समय बचत दर [% है | गत 20 वर्षो मे औसत व्यक्तिगत और सरकारी बचत 
3 6% थी |! वस्तुत चतुर्थ योजना मे राष्ट्रीय बचत जुटाने के कार्य को उल्लेखनीय 
सफलता मिली | चतुर्थ योजना के दौरान राष्ट्रीय बचत में ।,285 करोड रुपये जुटाएं 
गए जबकि लक्ष्य केवल ,000 करोड़ रुपये के एकत्रित करने का था। राष्ट्रीय 
बचत की दिशा में यह बात झत्यधित सहत्त्यपूर्ण है कि कुल बचत मे व्यक्तिगत बचत 
का योग, जो 972-73 में 49% था, 973-74 में 55% और 974-75 में 
629६ हो गया ॥? 
प्रल्प बचत करने वालो के लिए योजनाएँ 
भारत सरकार मे अल्प बचत योजनाएँ प्रमुख रूप से प्रल्प बचत करने वाले 
लोगो -जेसे छोटे किस्तातो, कारखाना मजदूरो, सामान्य परिवारों की गृहरियों और 
ऐसे ही अन्य लोगो के लिए बनाई है। राष्ट्रीय बचत संगठन, जो विभिन्न बसत 
योजनाओ का सचालन करता है, आम झादमी की बचत का सचय करता है और 


] योजवा 7 व 22 दिश्वम्बर, 975, पृष्ठ 26 
2 भारत सरकार राष्ट्रीय इचठ, नवम्बर 975 
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उन्हें ,!6,800 डाकधरो के माध्यम से, विनमे 90% देहाती क्षेत्रों मे है, इकट्ठा 
करता है । 
थे बचत योजनाएँ समाज के धत्वेक वर्ग के लोगो की आावश्यक्ताएँ पूरी 
करती हैं। इनमे प्रथम डाकघर बचत योजना है, जो सन्‌ 834 मे सरकारी 
बचत बैक के रूप में शुरू हुई थी | इन वर्षों के दोरान बचत बैक की जमा में 
निरन्तर पृद्धि होती है और इस समय वचत बैक मे जमा-राशि ,274 करोड़ रु. है 
तथापि बास्तव मे वह जनता का बैक है, क्योंकि यहाँ 5 रु तक की अल्प-राशि से 
बैक खाता खोला जा सकता है और बाद भे ] रु. तक की राशि नकद जमा कराई 
जा सकती है । 
परम्परा से ही डाकघर-बचत बैक का ब्याज, आयकर से मुक्त है। कर-दाताप्रों 
को अल्प बचत में धन लगाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन देने के लिए अधिक ब्याज 
देने बाली (0 25% प्रति वर्ष) कर-थोग्य सिक्युरिटियाँ है। इन सभी बचत 
थोजनाशो पर वारिज्य वैको द्वारा दी जाने वाली दरो पर ब्याज दिया जाता है। 
लेकिन इन पर कुछ भप्रतिरिक्त रियायतें दी जाती है । जैसे--कर मुक्त ब्याज, आधिक 
कर से मुक्ति, आय-कर से मुक्ति श्रौर सामाजिक सुरक्षा । 
इस समय डाकघर वचत वैक के भ्रतिरिक्त अल्प वचत करने वालों के लिए 
दस भौर योजनाएं हैं । इतमे से उन लोगो के लिए है जो एक साथ राशि जमा करना 
चाहते हैं, भ्रौर ,2,3,4,5 और 7 वर्ष बाद उसकी वापसी चाहते हैं । दो योजनाएँ 
मासिक बचत करने वालो के लिए हैं, जो प्रत्येक महीने नियत राशि जमा कराते हैं 
प्रौर निश्चित भ्रवधि के पश्चात्‌ झ्राकर्षक ब्याज राशि वापस पाते हैँ । इसके झ्तिरिक्त 
एक लोक-भविष्य निधि-योजना भी है | यह योजना स्टेट वैक आफ इण्डिया के 
माध्यम से चलाई जाती है । यह योजना अपना स्वतन्त्र कारोबार करने वाले लोगो, 
जैसे-डाक्टरो, वकीलों और छोटे व्यापारियों के लिए है सन्‌ 975 के अन्त से वाधिकी 
बचत पतन्नो की एक अन्य योजना शुरू की गई है । यह योजना उन लोगो के लिए है, 
जो इस समय एक मुश्त राशि जमा कराना चाहते हैं मौर कुछ वर्षों के पश्चात्‌ 
मासिक मुगतान चाहते हैं । 
बचत-वृद्धि 
मोजना आयोग ने यह अनुभव करके कि झ्ल्प बचत द्वारा कांफी साधन 
जूटाएं जा सकते हैं, प्रथम योजना मे प्रल्प बचत के लिए 255 करोड रु. का लक्ष्य 
निर्धारित किया गया । अल्प बचत संचित करने के लिए अनेक कदम उठाए गएं-जैसे 
नए बचत-पत्रों की बिक्री, राज्यवार बरक्ष्य निर्धारित करता, एजेन्सी सिस्टम की पुनः 
शुरूआत आदि । प्रथम योजनावधि मे कुल मिलाकर 242 करोड़ रु. श्रल्प बचत मे 
एकत्र किए गए, जबकि लक्ष्य 225 करोड़ रु. का था। यह राशि अल्प बचत में 
प्रथम योजनावधि मे जमा कुल राशि में से इसो अवधि मे निकाली गई राशि घटाकर 
निकलती है। द्वितीय योजना मे झल्प बचत में 400 करोड़ रु., तृतीय योजना मे, 
- 575 करोड़ रु. झौर चतुर्थ योजना में ,385 करोड़ रु. एकत्र किए गए जबकि 
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द्वितीय योजना मे 500 करोड रु, तृतीय मे 600 करोड रु और चतुर्थ योजना मे 
4,000 करोड ह एकत्र करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । 

झल्प बचत मे 3! मार्च, 975 को कुल मिलाकर लगभग 3,600 करोड़ र₹ 
जमा थे। यह राशि वर्तमान सरकारी (भारत सरकार के) बाजार ऋण गे, 6435 
करोड़ र के आधे से ग्रधिक है और भारत सरकार के भविष्य निधि खाते मे जमा 
,29] करोड र॒ की लगभग तीत गुनी है । 


कुछ नई योजताएँ 


अल्प बचत आन्दोलन एक सामाजिक-श्राथिक विचारधारा है। इस 
आन्दोलन ने सवंथा जनता का समर्थन पाने पर जोर दिया यया है और इसके लिए 
जनता को हमेशा यह समभाने का प्रयत्न किया गया है कि निजी और राष्ट्रीय दोतो 
दृष्टिकोण से बचत से क्या साभ हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय बचत 
संगठन से भ्रनेक नई योजवाएँ आरम्भ की हैं श्रौर अल्प बचत मे पंजी लगाने वालो 
को गअतिरिक्त प्रोत्साहन दिया है । प्रमुख योजनाग्रों के नाम तिम्मलिखित हैं--वेतन 
द्वारा बचत योजना, महिला प्रधान बचत योजना, सथ्ययिकां, ग्रामीण डाकघरा के 
ब्राँच पोस्टमास्टर एवं यूनिट ट्रस्ट ॥ राष्ट्रीय बचत योजनाग्रो को अधिक आकर्षक 
बनाने और सामाजिक सुरक्षा के साथ सम्बद्ध करने हेतु दो नई योजनाएँ शुरू की गई 
हैं । प्रथम सरक्षित बचत योजना इसक अ्रधीन पाँचवर्पीय आावर्ती जमा खाते मे 
जमा की गई 20 रुपय प्रति महीने तक को दाशि सरक्षित है । यदि इस खाते में पेसा 
जमा कराते बाला व्यक्ति दो वर्ष तक बिना पैसा निकाले अ्रपनी जमा देता रहता है 
और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को तुरन्त ही खाते का कुल परिपवव 
मूल्य दे दिया जाएगा । दूसरी योजना उन खातेदारों के लिए है, जो अपने बचत- 


बैंक खाते म कम से कम छ महीने तक 200 र्पय लग्रातार जमा रखते हैं। मह्‌ 
डा योजना हैं । 


राज्य सरकारो के सहयोग से किसानो से सम्पक स्थापित करने हेतु विशेष 
अभियान चलाए गए है । किसानो के पास फसल के दोरान अतिरिक्त पैसा होता है 
प्रौर झ्रभियान द्वारा उन्हे अपना यह पैसा आकर्षक ग्रल्प बचत योजनाग्रों मे लगाने 
के लिए तेपार करने का प्रयत्त क्या जाता है । गता कपास आदि का विक्रय करने 
चाल सरकार सीर्माठये। के साय यह व्यवस्था की गई है कि वे किसानो को दी जाने 
वाली राशि म से अल्य बचत के लिए उनके हिस्से की राशि काट लें । राष्ट्रीय बचत 
» संगठन इस बात का भी प्रयत्न करता है कि कारखाना मजद्र श्रपन बोनस की राशि 
अथवा बकाया वेलन की राशि का कुछ हिस्सा अल्प बचत में लगाएँ । 


अल्य बचत योजनाओं के अघीन जमा की गई राशि का झधिकाँश हिस्सा 
राज्य सरकारी को विकास योजनाओं को लागू करन के लिए दीवत्रिधि ऋण के रूप 


में दिया जाता है । राज्यो को प्रल्प बचत मे अ्रधिक घन जुटाने के लिए अतिरिक्त 
प्रोत्माहन भी दिये जाते हैं । 
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राष्ट्रीय उत्पाद, बचत और पूंजी निर्माण! (975-6 के अनुमान) 

केन्द्रीय साँश्यिकीय सयठन ने “*960-67 से लेकर |974-75 तक राष्ट्रीय 
लेखा ऑँकड़े” पर विस्तृत वापिक श्वेत पत्र के साथ सन्‌ !975-76 की राष्ट्रीय 
प्राय के मोदे झनुगान प्रकाशित किए हैं । 

इन अनुमानों के अनुसार प्रिछले वर्ष की तुलना मे 775-76 के दौरान 
राष्ट्रीय ध्राय मे 88% की वृद्धि हुई । प्रति व्यक्ति आय गे 6 6 प्रतिशत की वृद्धि 
हुई। सन्‌ 974-75 के दौरान राष्ट्रीय प्राय मे 0:2 प्रतिशत की वृद्धि और प्रति 
ध्यक्ति आय में :7 प्रतिशत की कमी हुई थी । 

सन्‌ 4960-6! के मूल्यों के अनुसार 975-76 मे शुद्ध राष्ट्रीय झाय 
2,952 करोड़ रुपये और प्रति व्यक्ति आय 366 स्पये झ्लॉँकी गई है। 974-75 
मे ये आकड़े क्रमश, 20,!83 करोड़ रुपये और 343 रुपये के थे । 


सन्‌ 975-76 के दौरान राष्ट्रीय आय भे हुई इस आकर्षक वृद्धि का मुख्य 
कारण खाद्य वस्तुओं के उत्पादन में दृष्दि होना है जो 974-75 के 998-3 लाख 
टत के उत्पादन से वढकर 975-76 में 7208 3 लाख टन हो गया । इससे कृषि 
क्षेत्र के उत्पादन में 3 2 प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि हुई । इस वर्ष प्रन्थ कई क्षेत्रो के 
उत्पादन मे वृद्धि हुईं है जिनमे बैक्गि और यीमा (3 2 प्रतिशद), विद्युत गैस 
श्रौर जल वितरण (3 | प्रतिशत), रेलें (44 9 प्रतिशत), खनन झ्औौर खदान 
(0 2 प्रतिशत) उल्लेखनीय हैं। 

चालू मूल्यों के भनुसार 975-76 की राष्ट्रीय श्राय 60,293 करोड रुपये 
झौर प्रति ध्यक्ति श्राय ],005 रुपये होती है। सन्‌ 974-75 मे ये झँकड़े क्रमशः 
58,37 करोड रुपये प्रोर 989 रुपये के थे । 

सन्‌ 975-76 के लिए उपयोग व्यय, घरेलू बचत और पूंजी निर्माण के 
मोटे अनुमान भी तैयार किए गए है। इनकी प्रमुख बाते इस प्रकार है :-- 
उपयोग व्यय 

चालू मूल्यों पर सन्‌ 7975-76 मे 56,580 करोड़ रुपये के निजी उपभोग 
व्यय का अनुमान लगाया यया है जो सकल राष्ट्रीय उत्तादत के 78:9% के बराबर 
है। सन्‌ 974-75 मे उपभोग व्यय 53,777 करोड़ रुपये रहा । उपभोग व्यय का 
ढांचा पिछले तीत वर्धों से लगभग एक-सा ही रहा है + खाद्य वस्तुओं पर कुल व्यय 
का दो तिहाई खर्च किया गया । 
बचत व पूंजी निर्माण 


975-76 के दोरान 0,03 करोड़ रुपये की घरेलू बचत और 2,058 
करोड़ रुपये की घरेलू पूंजी का निर्माण हुआ । विछुले दर की तुलना में 975-76 
में इसका स्तर काछी ऊँचा रहा । सन्‌ 974-75 में ये ऑँकड़े क्रमशः 8,500 औ्रौर 


* 


]. भारत सरस्ार की विज्ञप्ति, दिनांक ]4 फरवरी [977. 
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8,576 करोड झपये के थे। टाप्ट्रीय आय के झनुपात से सन्‌ 975-76 में बचत 
]4 7 प्रतिशत भ्ौर पूंजी निर्माण 6 2 प्रतिशत रहा जो सन्‌ 974-75 मे क्रमश 
3 ) प्रतिशत और 4 7 प्रतिशत रहा था । 

सन्‌ 974-75 और 975-76 भे घरेलू बचत की वृद्धि मुख्यत वित्तीय व 
भौतिक परिसम्पत्तियो की बचत के कारण हुई । दूसरी तरफ निजी नियमित क्षेत्र 
की बचत मे बहुत तेजी से कमी आई है । यह 974-75 में 843 करोड रुपये की 
जो 975-76 प्रे घवकर 520 करोड रुपय रह गयी । इस बचत से रुई, पठसन, 
चीनी और जहाजरानी उद्योग का प्रमुख्ध योगदान रहा | सावंजतिक क्षेत्र ने पिछल्ले 
वर्षों मे बचत भे लगभग समान योगदान दिया है । 

निजी नियमित क्षेत्र के पूंजी निर्माण मे भी काफ़ो कमी झाई है। यह 
]974-75 में 2,065 करोड रुपये थी जो 975-76 भे घटकर ,94 करोड 
रुपये रह गई। सन्‌ 975-76 मे पूँजी निर्माण की ऊँची दर का मुख्य कारण 
शावंजनिक द्ोत्र मे झनाज का विशाल भडार होना था। 
राष्ट्रीय लेखा भ्राँकडे (सन्‌ 974-75) 


सन्‌ “960-6। से लेकर 974-75 तक राष्ट्रीय लेखा आँकड़े” के एवेत-पत्र 
द्वारा सदा की तरह राष्ट्रीय श्राय, उपयोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण, उद्योगों 
ब्रा आय में योगदान, सावंजनिक क्षेत्र का लेखा ओर राष्ट्र का सामूहिक लेखा 
प्रकाशित किया गया है । श्वेत पत्र मे पहली बार प्रब तक की रारी द्ालिकाएँ 


प्रकाशित की गयी जिससे एक वर्ष पीछे के आँकडे भी एक ही स्थान पर उपलब्ध 
हो सके । 


रॉ उपभोग-वस्तुओं और मध्यवर्ती- 
वस्तुओं के लिए माँग के अनुमान, 
) आादा-प्रदा गुणांकों का उपयोग 
(0घ५#१0० एतल्‍03६07035 708 ए0॥॥99श॥00 


60095 80 ॥ग६&0५६0&६ 60099, ॥६ ७७६ 
07 ॥॥7प्र-0ण!ैएण 00-६7!6६४9) 





किसी भी वेश की आधथिक पिझास योजना के लिए उस देश के साधनों तथा 
उपभोक्ता-वस्तओ्रो की वर्तमान तथा भावी स्थिति की जानकारी आवश्यक है। 
इसीलिए थोजना-विर्माण से पूर्व साधनों तथा उपभोक्तान्वस्पुओं की माँग की 
संगणना की जाती है। उपभोक्ता-वस्तुओ को माँग को 'भत्तिम माँग! (क्वा॥ 
9079॥0) तथा साघनो की माँग को “्युत्पन्न-माँग' (शपए०४ शगथया0) कहां 
जाता है। जो वस्तुएँ अन्य वस्तुओं के उत्पादन मे प्रयुक्त होती हैं उनको मध्यवर्ती 
वस्तुएँ ([7(6077८0।#6 (00005) तथा जिनका अल्तिम प्रयोग (89॥ ७५०) 
उत्पादन के लिए न होकर उपभोग के रूप में होता है, उनको उपभोक्ता वस्तुएँ 
((०75एग्फरथ/ 50005) कहा जाता है। 

.. मध्यवर्ती वस्तुओं से सम्बन्धित मध्यवर्ती माँग को दौ भागों में विभक्त किया 
जा सकता है--( ) प्रारम्भिक आदान (शाणाआए 09ए) अ्रथवा श्रम की माँग, 
तथा (2) अन्तिम उत्पादन मे प्रयुक्त वस्तुओं की माँग | उपभोक्ता वस्तुओं की माँग 
का झनुमाव आय-लोच के आ्राघार पर लगाया जाता है तथा श्रम की माँग वे 
मध्यवर्ती वस्तुओं की मभौण . संगछना आदाअंदा तकनीकी (भराफएा-0एफए 

प्र०४४४०७९०) द्वारा की जाती है। 
आय-लोच द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं की माँग के ग्रनमान 

(7लाशाते ए7ए०लीगाड रण (:ण्राउप्रगाण/ (90095) 
आय-लोच की सहायता से कुल माँग के अनुसान अग्रावित प्रकार से लगाए 
जाते हैं--+ 
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मान खीजिए भोजन झौर वस्त्र की आय-लोच क्ष्मश- *6 व ['5 दी हुई है। 
यदि प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धिदर 0% हो तो, श्राय-लोच के आधार पर भोजन 
की मांग मे 6&05--6% तथा वस्त्र कौसांग में, /5>%05:5% वृद्धि 
होगी । इस श्रकार, प्रति व्यक्ति श्राय-वृद्धि तया आय-लोच दी हुई हो तो, प्रत्येक 
बस्तु बी माँग को आँवा जा सकता है तथा सव वस्तुओं के माँग के योग हरा कुल 
माँग की सबरणाना वी जा सकती है। 

झ्रॉघर लेविस ने एक दस वर्षीय कल्पित ग्राथिक योजना का उदाहरण लेते 
हुए माँग के अ्नुमानो की समप्टि सगणनवा (फै&०० एडका८५४) प्रस्तुत की है-- 
इन्होंने माँग के अनुमानों के लिए मुख्यत सीत तत्त्वों का उल्लेख कया है-- 
() जनसख्या, (2) उपभोग व्यय मे प्रति व्यक्ति वृद्धि का तत्त्व, तया (3) उपभोक्ता 
की हुचि में परिवर्तन का तत््व। उनके अनुसार सर्वप्रथम मांग के झनुमानों 
के लिए प्रारम्भिक वर्ष (४८४7 0) के उपभोग को जनसख्या वाले वृद्धि तत्त्व से 
गुणा करता चाहिए और इसके पश्चात्‌ ग्रुणनफल को प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि 
वाले तत्व से सौर अन्त में उपभोक्ता की रुचि में होने वाले परिवर्तन सम्बन्धी तत्त्व 
मै गुणा करना चाहिए | इसे निम्नलिखित सारणी द्वारा स्पष्ट किया गया है।-- 


मदद शल्य 0 आय-लोच श्ध्श 0 
खाद्य वस्तुएं 200 5 266 
पशुओं से प्राप्त दस्त 00 १2 पदव 
स्थानीय निर्मित बस्तूणँ 30 व 43 
निर्माण प्रक्रिया के अभ्तगंत वसतुएँ 70 ॥2 0 
अन्य निर्मित वस्तुएँ 48 ]5 प्रा 





(०) जनसस्या वृद्धि-दर 2 3% प्रति वर्ष है। इसीलिए पूरे 0 वर्ष के जिए 
जनसल्या तत्त्व 256 है 

इसे निम्न सूत्र द्वारा निकाला गया है-- 

+,५5०३१ (१+-7)?९ गथदा ?(,55०१५ (-+- 023)30 

2,055 >< ! 256 

(७) उपभोग-व्यय मे प्रति व्यक्ति वृद्धि 99 होती हे । उस तत्त्व मे 
प्रत्येक वस्तु की आय-लोच का प्रयोग किया जाना चाहिए। 

(०) रुचि मे परिवर्तन तीसरा ग्रुणक तत्त्व हे जी जनसख्या वृद्धि प्रथवा 
माँग प्रवृत्ति से प्रभावित नही होता । केवल रुचि में परिवर्तन के वारण नई बस्तुएँ, 
पुरानी पस्तुओं का स्थान लेने लगती हैं । 

उक्त तीनों ग्रुणक तत्त्वो का प्रयोग करते हुए 0व वर्ष मे खाच्-सामग्री की 
माँग होगी, जबकि प्रारम्मिक माँय 200 है-- 

(200) (4:256) (0--79ल्‍< 5)--266 


4. 79, 4न्‍कश _ठनंड ; एचरट०एएक्गा एबड0ण०5, ए 80 
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इसी प्रकार उक्त सारणी मे प्रदर्शित अन्य वर्तुओ्रो की माँग की तिम्द प्रकार 
ज्ञात किया जा सकता है-- 
पशुओं द्वारा प्राप्त वस्तुओं की माँग-- 
(00) (256) (7.0+92 2) 5744 
स्थानीय निर्मित वस्तुओं की साँग--- 
(30) (:256) (7:0+'9 » ।:) 5-43 
निर्माण प्रक्रिया के अन्तर्गत वल्तुओं को माँग-- 
(70) (:256) (7"0+79 » :2)--0] 
अन्य निर्मित वस्तुओं की माँग-- 
(48) (॥:256) (904-9 »:5) -|7 
सच्यवर्ती वस्तुओ ([7(&870०0:8(७ 50०05) तथा श्रम की माँग व कुल 
उत्पादव की संगणना व झादा-प्रदा तकनीकी के आधार पर की जाती है । 


आदा-प्रदा तकनीकी 
(एरएण-007फण 7९करांवुए्०) 

आदा-प्रदा तकनीकी उत्पादत का एक रेखीय स्थायी भ्रुणांक माँडल 
(/ .गा6० एंड2त ९००गीटाशा। 7०0८) है । इस मॉडल के प्रवर्तक प्रो. 
लियनटिफ थे । 

इस्पात उद्योग का उत्पादन अनेक उद्योगों में भ्रादा (777०) के रूप 
मे प्रयुक्त होता है। इसलिए उत्पादन का सही स्तर तभी मालूम हो सकेगा, 
जबकि सभी ४ उद्योगो के लिए आवश्यक आदा (7900) की झ्रावश्यक मात्राएँ 
ज्ञात हो । अनेक अन्य औद्योगिक उत्पादन भी स्वयं इस्पात उद्योग के लिए आदा के 
रूप में प्रयुक्त होगा । परिणामत श्रन्य वस्तु के उत्पादन के उचित स्तर आँशिक 
रूप से इस्पात उद्योग वी आदा सम्बन्धी आवश्यक्रताओं पर निर्भर करेगा। अन्तः 
उद्योग निर्भरता की दृष्टि से # उद्योगो के उत्पादन का उचित स्तर वह होता है जो 
अर्थे-व्यवस्था की समस्त आ्रादा झावश्यक्ताओ (]750 एथ्वुछाशआा८१५७) के 
अनुकूल ((०प्रशंझाशा ) हो। 

अतः स्पष्ट है कि उत्पादन-नियोजन में आदा-प्रदा विश्लेषण का प्रमुख स्थान 
है। किसी भी देश के झथिक विकास की योजना अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के कार्ये- 
आपों पे इस विधि का प्रयोग किया जाता है । 

यदि विशिष्ट रूप से देखा जाए तो इस पद्धति को सामान्य सन्तुलन 
विश्लेषण का प्रकार नहीं कहा जा सकता । यद्यपि इस मॉडल मे विभिन्न उद्योगों 
की पारस्परिक ग्नन्तःनिर्मेरत! पर बल दिया जाता है तथापि तकनीकी भाषा में 
उत्तादन के रही स्तर वे होते हैं जो बाजार-सन्तुलव की शर्तों को पूरा करने की 
अपेक्षा तकनीकी आदा-प्रदा सम्बन्धों को सन्तुष्ट करते हैं । 


के 
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आदा-प्रदा मॉडल का ढाँचा! 

इस प्रणाली मे सम्पूर्ण श्रय॑-व्यवस्था मे # उद्योगों की कल्पना की जाती है । 
प्रत्येक उत्पादक इकाई एक ही वस्तु का उत्पादन करती है । उस वस्तु के उत्पादक की 
2४ इकाई के लिए आदा को एक निश्चित मात्रा प्रयोग में झ्ाती है, जिसे 
४०! द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। चूंकि मॉडल एक रेखीय है इसलिए ४ 
उत्पादन की ०० माता के लिए 7 झ्रादा की 207 2४ गाता आवश्यक होगी । 

इस मॉडल मे उत्पादन के स्थिर ग्रुर्णाक होते है इसलिए झ्रादाप्रों के मध्य 
कोई प्रतिस्थापन नही होता अत 39 उत्पादन के लिए सदैव ०0 9 मात्रा । आदा 
की मात्रा आवश्यक होगी तथा ६ झ्ादा की «० » भात्रा आवश्यक होगी । इस 
प्रकार के मॉडल को ही आादा-प्रदा मॉडल कहते हैं। ००" को आदा-गु्णांक (#घ६ 
(००डि००7४) कहते है तथा [००] मैट्रिक्स (0४६७७) को श्रादा-मेद्रित्स कहते 
हैं। झ्रादा-प्रदा के निम्नलिखित दो मॉडल होते हैं-- 

() बन्द मॉडल (000520 (०68) 

(2) खुला मॉडल (09०9 )४०१०) 

सदि आवा-प्रदा के मॉडल भे झञादा वस्तुओं का समूह पूर्ण प्रणाली में केवल 
एफ बार ही प्रकट होता है तथा जिसे अन्य ऐसी वस्तुओं के समूह से जाना जाता 
है, जो भ्रन्तिम उत्पादन के रूप मे भी एक ही बार प्रकट हाते है और वर्तमान 
उत्पादन के भ्रतिरिक्त आदाओं का कोई ग्रन्य ल्लोत नहीं होता और श्रन्तिम उत्पादन 
का भी ग्रावाओं के अतिरिक्त कोई अन्य उपयोग नही होता, तो इन विशेषताओं वाले 
मॉडल को बन्द मॉडल ((005९० ४००१०) कहते है । 

खुला मॉडल (0फथ॥ ५०0०) सम्पर्ण अर्थ-व्यवस्था का मॉडल होता है 
जिपमे निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं-- 

(0) # वस्तुओं का उत्पादन-क्षेत्र जहाँ एक और ग्रन्तिम वस्तु के उत्पादन 
को भ्रकट करता है, साथ ही उत्पादन क्षेत्र के लिए आवश्यक आदाओ का भी भ्रतीक 
होता है (?0वै॥८(७०] $ल्‍ल्‍९०7 ०2 ०प्फरपा छगला आ९ 850 79प3 ए/फ्राय 
(0५६ 96600१) ॥ 

(॥) एक ऐसा अतिरिक्त आदा जो किसी भी उत्पादन-क्रिया भिसका 
उत्पादन-क्षेत्र से सम्बन्ध होता; है, प्रषोग मे नही लिया जाता ॥ 

(7४) अन्तिम वस्तुओ की माँग आदाओ की झावश्यकताओ की पूर्ति के 


.. पश्चात्‌ भी बनो रहती है। 


उत्पादन-क्षेत 2२९ ४ आदा-मैट्रिक्स का होता है। मैट्रिक्स की यह प्रणाली 
प्रढ॑ -घनात्मक ($2॥-9०४॥।४९) होती है तथा जिसका विधदन (0३0०पए०क- 
४०१) सम्भव नही माना जाता है। ऐसी मैंट्रिक्त के लिए ४ का श्रयोग किया 
जाएगा। को भौतिक उत्पादन का वैक्टर (ए८००67) मानने पर 43 गआादा की 


१4 € (सब एएा(डवटााओ नचिलकरठड जे वातिलानयारब! ऋ८०8०॥० ए 20, 
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ग्रावश्यकताओं का वैक्टर (५४८००) होगा तथा 3-.4४-(7--4) ४ शुद्ध 
उत्पादन का बैवटर कहलाएगा अर्वाद्‌ यह वैजटर दस्तुओ की उन मात्रात्ों को अकट 
करेगा जो उत्पादन-क्षेत्र के बाहर विक्रय हेतु उपलब्ध होतो हैं। यह बैंक्टर 
एथंप्र० 204८0 की मात्रा को प्रकट करता है। 
मान्यताएँ (#5शग॥गएञ/05) 
इस मॉडल की निम्नलिखित प्रमुख मान्यताएँ हैं-- 
() प्रत्येक उद्योग एक समरूप (प्र०००8०॥००७४) वस्तु का उत्पादन 
करता है । 
(2) आदा झनुपात (770४ ९७00) स्थिर रहता है। 
(3) पैमाने के स्थिर प्रतिफल क्रियाशील रहते हैं। 
(4) यह उत्पादन-फलन एकरेल्लीय (7.77८87) है। 
(5) उत्पादित वस्तुओं का सयोग स्थिर (छीड०8 97०00० जार) 
रहता है । 
तथ्य की झआादा (7797) एक निश्चित श्रनुपात मे प्रयुक्त होते हैं, यह 
निम्नलिखित समीकरण द्वारा स्पष्ट होता है-- 
20 
व. 45, 
उक्त समीकरण मे आांदा-प्रदा अनुपातों को रखने से निम्नलिखित परिणाम 
प्राप्त होता है-- गा 
अं, न्‍ूू 5 ०,2,++#, (55, 2.....0) 
उच्सा 
जो एकरेंखीय समीकरणों के मॉडल को प्रकट करता हे जिम्तमे स्थिर गुणाक होते है 
तथा जो # उत्पादन प्रभावों के साथ एक दूरारे से सम्बन्धित होते हैं एव झन्तिग माँग 
से भी सम्बन्धित होते हैं (7,........7६) । 
एक ४ उद्योग वाली श्र्थ-व्यवस्था के लिए आदा ग्रुणाँकों को 4 मैट्रिक्स के 
रूप में [०] निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है-- 


077०५ (भ्रम्तिम उत्पादन) 





है ॥ 4 ॥॥ | ११ | जनम तक 

आादा ह हू ०५ का ब>+ ८७ 
(एफष्प) [छ ब् 9,2 १23. >> «+ 4] 
व्‌ ०्ड 998 ०७. ७८० ०. 

| ग्प्र ग्कु ०३ न्न ४42 


यदि कोई उद्योग झपने द्वारा उत्पादित वस्तु को आदा के रूप में प्रयुक्त नही 
करता है, तो मैट्रिक्स के मुख्य कारण (7७णा4) पर झाने वाले सभी तत्त्व 
(£72०६॥४) शून्य होते हैं ! 
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आदा प्रदा गुणाँको के उपयोग 
(56४ ण वएए/-0एए7६ (००गिण्ा) 

इन गु्णाँंकों की सहायता से, यदि अन्तिम मांग का वैक्दर (४७७४०) 
दिया हुआ हो तो प्रत्येक क्षेत्र का कुल उत्पादन और कुल गुल्यन्वृद्धि ज्ञात की 
जा सकती है । 
कुल उत्पारन को सगणाना 
(एथेलाशिाणा ० (07055 077) 

आादा-प्रदा तकनीकी के झ्राधार पर कुल उत्पादव की सगणना को निमा 
प्रकार उदाहरण द्वारा समझापा गया है--दो उत्पादन क्षेत्र दिए हुए हैं--- 


2 4 
हज [ $| 
दिया हुआ माँग वेक्टर 205 [56] है । उक्त सूचताओ से कुल उत्पादन निम्त 
प्रकार मैट्रिक्म इनवर्स ([0५57७८) करके ज्ञात किया गया है-- 


(3१ (८्र्न !/] 


(०-ग्टता बताए 
8 (5)-(-4) (>।) 
-“(74) (74)+ 5 (#) 
[ 5 5 
48 
॥4। 4>०१५859056 ०६ 00-88०७० +व३009-- 
«4 ६ 
पप्रश्शइ० ए बा, 
ह45॥॥ [705 4 


हा 5%7 8 


2040 
36 36 
अथवा [ 0 


38 
50 40 
2] 39 36 (हि ,] 
५0 80 
39 39 
(50266 40%4॥] 250 , 400 _50 


नि 

)_.। $6 हह $_ 37 छ्रत-छ 
| 0%60 80:40 | 7 50 .१९0. १50 
पड ॥ 
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ह5 उत्पादन 
इस प्रकार, ४, का कुल उत्पादन-र न तथा <, का कुल उत्पादन 


होगा, 2; इृषिलक्षेत्र का उत्पादन प्रकट करता है तथा £%, गैर-कृषि-स्ेत्र 


का उत्पादन प्रकट करता है । 


मध्यवर्ती वस्तुओं की संगणना 
((४०प४४०॥ 0 [ञाशा॥९096 (50045) 


भध्यवर्ती वस्तुओं की सगणना निम्न प्रकार की जाती है-- 
गज, > रे 
[ पा हम जज्छ्षेत | को मध्यवर्ती वस्तुएँ। 


०23 33. 
8)2 2४ | .>क्षेत्र ता की मध्यवर्ती वस्तुएँ । 
[०३४ । 
अबथवा 20 ५0 री - का 0 
50 _ 50 
हा आर्य कर पर 


फ 9 
नलक्षेत्र ! की मध्यवर्ती वस्तुओं का कूल मूल्य 
43९ 950 _380 0 
५ 320 
5. १50 __475-0 
>9च्ज्का 
3800 | 475 
+25 855 


"पक ५० कर - हे 

नलक्षेत्र ) की मध्यवर्ती वस्तुओं का कुल मूल्य । 

अध्यवर्ती वस्तुओं की संगणना करने के पश्चातु अध-व्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र 
की शुद्ध मूल्य-वृद्धि (४४)४० 900८०) ज्ञात की जा सकती है । इस वृद्धि को ज्ञात 
करने के लिए कृषि-क्षेत्र कुल उत्पादन मे से मध्यवत्तों वस्तुओं का मूल्य घटा दिया 
ज्ञाता है। उपरोक्त उदाहरण के शझ्लेत्र त दा वो सूल्य-वृद्धि निम्नलिखित प्रकार 
निकाली जा सकती है-- 

7१50 


३ 
*,” क्षेत्रा का कुल उत्पादन चलता 
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*.” । को मध्यवर्ती वस्तुओं का मुल्यल्न् व 


& 450_345 _805 
“ क्षेत्र] को शुद्ध मुल्यन्दृद्धि #+-उ्र 57% 


55 _95 
इसी प्रकार, क्षेत्र ता की शुद्ध मुल्य-दृद्धि +>2 20 - उन्न्‍ 


ढ्र्प्प्र 
ज्ञात की जा सकती है । 


प्राथमिक श्रादा (श|एश5 ण्णए/) या श्रम की मात्रा ज्ञात करना खुले 
मॉडल वाले क्षेत्र मे आदा-गु्ाँको के प्रत्येक खाने मे तत्तो (८४६७5) का योग 
शक से लागत (?॥700 7090 (०४) प्रदर्शित करता है, जिसमे प्राथमिक श्रादा 
(ए7रएाथा३ 7एएं) का मूल्य शामिल नहीं होता । भ्रतत यदि योग एक से भ्रधिक 
या एक के बराबर होता है, तो ग्राय्िक दृष्दि से उत्यादव लाभदायक नहीं माना 
जाता है ॥ इस तथ्य को निम्त प्रकार प्रकट किया जा सकता है-- 
१० 


४७ <। (#क5, 2.......० ७० «»« मी) 
ग़र्ज्जा 
चूँकि प्लादा की एक रुपये लागत उत्पादन के समस्त साधनों के भुगतात करने 
में समाप्त हो जानी चाहिए, इसलिए कालम का थ्रोग एक रुपये से जितना कम होता 
है, वह प्राथमिक शादा के मूल्य को प्रकट करता है ।/ ” वस्तु की एक इकाई के 
उत्पादत में लगने वाला प्राथमिक आदा का मूल्य निम्न प्रकार प्रकट किया जा 
सकता है-- 


ग्र 
>> था 
च््ज्ा 


निम्नलिखित उदाहरण द्वारा इसे ज्ञात विग्या जा सकता है-- 


2 3 दल 
4च> [ 4 : | 
। कै है 


इस मैट्रिवस से उक्त विधि के द्वारा प्रत्येक क्षेत्र का कुल उत्पादत ज्ञात किया 

जा सकता है, जो निम्नलिखित है, ४, अथवा क्षेत्र । का कुल उत्यादन-*24 84, 2५ 

अथवा क्षेत्र का कुल उत्पादन +520 68 तथा क्षेत्र [] का कुल उत्यादन-+8 36 

£ होगा | इसके पश्चात मेट्रिदंस के कॉलमों का योग किया जाता है तथा योग को एक 

में से घटाकर प्रायमिक झादा का गुणाँक ज्ञात कर लिया जाता है । इस गुछाक से 

शेल्रीय उत्पादन को जब शुणा किया जाता है तो ज्रावमिक्त आदा का मुह्यं शात हो 
जाता है । उक्त मैट्रिक्त के अनुसार प्राथमिक आदा के गुणौँक होगे-- 


गा 
(-- 5 3००३ '3 4 
क्ना 
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[प्रथम कॉलम का योग “2 +-*4 + ]5- 7 जिसे एक में से घटाते पर 3 
शेप रहता है । इसी प्रकार, कॉलम दो व कॉलम तौन के अक '3 व “4 निकाले 
गए है ।] 

क्षेत्र [ल्‍> 3» 24 84-57 452 का प्राथमिक आदा-मूल्य, 

क्षेत्र ][-+ 3५८20 68--6 204 का प्राथमिक आदा-मूल्य, 

क्षेत्र [--4 २ 8 36--7 344 का प्राथमिक आदा-समूल्य, 

कुल प्राथमिक ग्रादा-मूल्य--7 452--6 204 -|-7 344--2] 000 होगा । 

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उत्पादन-योजना मे इस मॉडल का बहुत महत्त्व 
है । इसकी राहायता से श्र्थ-ब्यवस्था के प्रत्येक उत्पादत-क्षेत्र का कुल उत्पादन, कुल 
मूल्य-बृद्धि व प्राथमिक आादा का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 
मध्यवर्ती-वस्तुशो के मुल्थ भी ज्ञात किए जा सकते है । 


५ न-लक्ष्यों का निर्धारण 


(0ह छहाशाएद्वा।008 057 एणछाएण 7880589) 





॥( 


अद्धं-विकसित देशो मे विकासार्थ नियोजन वी सफलता के लिए कुछ पूर्व 
आवश्यकताओं की पूर्ति श्रावश्यक है । इसमे एक महत्त्वपूर्ण शर्त विश्वसनीय और 
पर्याप्त भ्रॉकड़ों के आधार पर उचित उत्पादन-लक्ष्यो का निर्धारण है । लक्ष्य निर्धारत 
करने का कार्य बहुत कुछ देश की झाधारभूत तीतियो पर आधारित होता है। 
सर्वप्रथम, नियोजन-सम्बन्धी व्यापक नीतियाँ निर्धारित कर ली जाती है ! इन व्यापक 
+ नीतियो के अनुरूप नियोजन के उद्देश्य निर्धारित किए जति है। ये उद्देश्य, देश विशेष 
की परिस्थितियों, आवश्यकताभ्ो विचारधारा्ो, साधनों श्रादि को दृष्टि में रखते 
हुए सामाजिक, झ्ाथिक तथा राजनीतिक सरचना के सन्दर्भ मे गिश्चित किए जाते 
है | विक्नास योजना के लिए निर्धारित इतर लक्ष्यो की प्राप्ति के लिए प्राथप्रिकताग्रो 
कप निर्धारण किया जाता है और विभिज क्षेत्रों के लिए उत्पादग-लथ्ष्य गिर्धारिस किए 
जात है । 


लह्ष्य-मिर्धा रण का महत्व--आ्िक नियोजन का लक्ष्य दी हुई अवधि सम 

देश के साधने का अनुकुजतम उपयोग बरके अधिकाधिक के साधनों का भनुवुलतम उ' घुरके अधिफाधिक उत्पादन युद्धि करना श्रौर 
देशुवास्रियो के जीवन-स्तर को उच्च बच्यवा हे ।_इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में 
सर्वंतोमुत्री विकास की झ्रावश्यकता होती है, किन्तु किसी भी देश के साधने विशेष 

तप से भ्रद्ध “विकसित देशो के, : विकि ह् 5६8५-4: मकर वि आओ अक 

रुप से भ्रद्ध -विक्सित देशो के, सीमित होते है। ञ्त इन साधनो का विवेक्पूर 
उपयोग ग्रावश्यक है । इनके ग्रभाव से अधिकतम उत्पादन और अधिक्तस सामाजिक 
> लाभ सम्भव न होगा । वस्तुत, साथवों के विवेकपूणे उपयोग को ही आथिक 
नियोजन' कह है । ग्रत यह ग्रावश्यक्र है क्वि उन कार्यक्रमों को पहले पूरा क्या 
जाए जो देश दी सुरक्षा के लिए जरूरी है या जो अन्य प्रकार से आवश्यवा है या 
जिनसे प्रागे द्रुत अथिक विकस्त करते से बहुत योगदान मिल्र सकता है। इसीलिए 
आविक निधाजन मे पहले प्रामपिक्ताओं _(एऐशजा॥ा०$) का निर्धारण कर निया 

2० अप : जल, ड घातक री 

जाता है तलश्चात्‌ इन प्राथमिक्‍ताओ के अनुसार, विभिन क्षेत्रो म उत्पादद लक्ष्य 
(7५६४६ ० 00एए०) निर्धारित किए जाते है । लक्ष्य निर्धास्त करने पर ही 
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उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्त किए जाते हैं । यही कारश है कि योजनाञी में 
वस्तुओं और सेवाग्री के उत्ादन-लक्ष्य निर्धारित कर लिए जाते हैं ॥ इस लक्ष्पी 
की पूर्वि के लिए ही, वियोजन मे प्रयत्न किए जाते हैं और निमोजन की सफलता भी 
इन लक्ष्यों की पूर्ति से ही श्राँकी जाती है । नियोजन के लक्ष्य व्यापक और विषयगत 
होते है। इन लक्ष्यों की पूर्ति के श्राधार पर नियोजन की सफलता का मुल्याँकन भी 
दूर्ए नही हो सकता । किन्तु नियोजन के लक्ष्य भौतिक रूप में निर्धारित किए जाते 
है जिसके पूर्ण हाने या न होने का अपेक्षाद्रत सही सुस्यांकल किया जा सकता है । 
लक्ष्य-निर्धारश को विधि--अर्थ-व्यवस्था के विभिन्‍न क्षेत्रों के लिए लक्ष्य- 
निर्धारण का कार्य विभिन्‍न मुस्त्रालयो और सगठनो से लिए गए विशेषज्ञों के कार्यशील 
समूहों (५४०१८ 08 07०५७) ह्वारा किया जाता है । लक्ष्य-निर्धा रण, सगग्न नियोजन 
के व्यापक उद्देश्यों और प्राथमिकताओों को ध्यान मे रखकर किया जाता है। इवें 
लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक साधनों की उपलब्धि को भी ध्यान मे रखा जाता 
है । लक्ष्यों के निर्धारण में इन कार्यशील दलो द। योजना आयोग के द्वारा समय" 
समय पर पथ-प्रदर्शन और निर्देशन भी मिलता रहता है । लक्ष्य-निघोरण में सगगठित 
जनमत (0:8278९6 7७७९० 09709) पर भी ध्यान दिया जाता है और उसे 
भी इसमे भागीदार झीर उत्तरदायी बनाया जाता है । निर्धारित लक्ष्यों पर झ्राघारित 
योडना को, असभति (000085९709) से बचाने के लिए ये/जना आयोग, विभिन्‍न 
प्रकार से जाँच करता है । इसके पश्चात्‌ ही योजना को अपनाया जाता है । प्रसंगति 
होने पर अर्थ-व्यवस्थाओ मे भ्रन्‍्त क्षेत्रीय असन्तुलन (]॥क-5८00व] हंग्राएक्चं॥॥0६5) 
उत्पन्न हो सकते हैं । उत्पादन के ये लक्ष्य सम्पूर्ण अर्थ-ब्यवस्था, अर्थ-ब्यवस्था बे 
विभिन क्षेत, प्रत्येक उद्योग, प्रत्येक परियोजना एवं उत्पादन इकाई के लिए निश्चित 
किए जा सकते हैं । 
विभिन्‍न विश्लेयणों पर झ्राधघारित- तक्ष्य-निर्धारण्य मे मरात्मात्मक हृध्टिकोण 
से विभित्त लट्ष्य सम्मिलित होते है, उदाहर्णाय्थ, इतने अधिक मिलियन टन खाद्याल्व 
इस्पात, उर्वरक, ईंधन, सीमेस्ट झ्लादि का उत्पादन अमुक मात्रा मे किलोबाद विजर्ल 
की नवीन क्षमता का सूजन, इतनी प्रधिक भील लम्बी रेलवे लाइनो श्र सडको क 
विर्माण, इतनी अधिक प्रशिक्षण और शिक्षण सस्थाओ की स्थापना, राष्ट्रीय आय र 
ग्रमुक मात्रा मे वृद्धि आदि | ग्नो के घोष के अनुसार--/इस प्रकार के लक्ष्य * 
केवल सरकारी उपक्रमों के लिए ही निर्धाश्ति किए जाने को झ्रावश्यकता है, बलि 
कम से कम बड़ी निजी फर्मों के लिए भी निर्भारित किए जाने चाहिए, ताकि बा 
पति दाले पदार्थ वांछित उद्देश्यों के लिए ही उपयोग मे लाए जा सके 7? 
डब्स्यू ए लेविस के अनुसार, निजी-सेत्र के लिए लक्ष्य-निर्धारण में “बाजा 
और मूल्यों का उन्ही हिसाब और सॉस्यिकोय तकतीको से विश्लेषण किया जात 
चाहिए, जिनको इस उद्देश्य से निजी कर्म अपनाती है। इसके अतिरिक्त जह 


3. 6#०+ + श्फोल्याड ण॑ एंट०००या० ९3978 70 4003, 7: 64. 
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कही अथे-व्यवस्था दो समग्र झप से लाभ या हासि, निजी फर्मो की अपेक्षा अधिक 
था कम होगे को सम्भावना हो, वहूँ आवश्यक समायोजन विया जाना चाहिए ।” 
प्रत्येक उद्योग के सम्बन्ध मे अलग-अलग ऐसा किया जाता चाहिए और जाँच की 
जानी चाहिए कि प्रत्येक उद्योग के लिए लगाएं गए अनुमान परस्पर और रामग्र 
अर्थव्यवस्था के लिए लगाए अनुपात से सगत दो हैं ! प्रत्येक उद्योग भ्न्य घरेलू 
उद्योगों से कुछ कब करता है । बह कुछ आमातित वस्तुएँ भी क्रय करता है । यह 
अन्य उद्योगो को अपनी वस्तुएँ बेचता भी है। इसके उत्पादन (007०५) 
उपभोक्ताश्ों वो बेचे भी जाते है और कुछ का निर्यात भी किया जा सकता है | 
यह उद्योग बचत भी करता है, कर भी चुकाता है झौर विनियांग भी करता है! 
प्रत्येक उद्योग के लिए निर्धारित उत्पत्ति का योग कुल निर्धारित उत्पत्ति के बराबर 
होना नाहिए । इसी प्रकार को स्थिति प्रत्येक उद्योप के दिनियोग, इसके उत्पादन 
का उपभोग, तिर्यात और इसी प्रकार कई बातो के लिए होना चाहिए। प्रार्थर 
लेविस के ग्रनुसार, “लक्ष्यों की सशति को जाँच का एकमान तरीका प्रत्येक उद्योग के 
लिए श्रौर सम्पूर्ण श्र्य-ब्यवस्था के लिए '96 णी हाल-०णेपाए 90)85' का निर्माण 
करना है । इसके लिए राष्ट्रीय ग्राय ग्रौर आदा-प्रदा (7फप्र-00फ़एा) विधियों 
को काम मे लाया जाता है । ” 
तक्ष्प-निर्षा रण मे ध्यान देने योग्य बातें- योजता के विभिन्‍्त लक्ष्य इस 
प्रकार झे निर्धारित क्रिए जाने चाहिए वाकि राप्ट्र के लिए उपलब्ध गभी साधनों 
का सर्वोत्तम उपयोग सम्भव हो सके । योजना के लिए ये लक्ष्य निश्चित व्यापक 
उद्देश्यो और प्राथमिकताओं के झनुसार निर्धारित किए जाने चाहिए। वे परस्पर 
राग्बन्धित और सन्तुलित होने चाहिए । विभिन्‍न अवुप्रातों की गणना की जानी 
चाहिए एप इन अतुपातो की राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की विभिन्‍्व शाखाओं में वनाए 
रहना चाहिए। इन्हे रामष्टि ग्राथिक' (?४००-२००॥०ण7८) श्रनुपात कहते हैं । 
अर्थ-न्यवस््या की इन विशिन्‍न शाखा मे भी प्रत्येक पहलू के प्रधिक विस्दृत घनुपातों 
को बनाएं रखना चाहिए। इन्हे ब्यष्टि-आधिव (]/०0-2००॥०70०) अनुपात 
कहते है । योजना के लक्ष्य समस्त अर्थ-ध्यवस्था को एक इकाई मात कर निर्धारित 
किए जाने चाहिए | उत्पादन-लक्ष्य, न केवल बगल झावश्यकताओ को, अपितु 
भावी और सम्भावित आवश्यकताओं को ध्यान मे रखकर किए जाने चाहिए । 
अशे-व्यवरथा मे सन्तुलन बनाए रखने के लिए आडी सन्तुलन-प्रणाली 
((४०४४-७।४४ ७४।४४८६७) द्वारा कुल उत्पादन-लक्ष्यों तथा कुल उपलब्ध साधनों 
जैसे जनशक्ति, खनिज पदायं, यातायात, शक्ति आदि के बीच सन्तुखत स्थापित किया 
जाता चाहिए । एक स्तुलन उत्पादन-लक्ष्यो तथा उपलब्ध जनशक्ति के मध्य होना 
चाहिए ॥ ८पलब्य श्रम-शक्ति को नियोजित करने से जितना उत्पादन किया जा 
सवता है, यदि उत्पादन-लक्ष्य इससे कम निर्धारित किए जाएँगे, तो जनशक्ति का 
पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सकेगा ओर वेरोजगारी फ्लेगी । इसी प्रकार, यदि किसी 
बरतु के उत्पादन-लक्ष्य बहु कम था अधिक निर्धारित किए गए, तो उस वस्तु के 
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उत्पादन मे प्रयुक्त कच्चे माल आदि का या तो पूरा उपयोग नहीं हो पाएगा या 
उनकी कमी पड जाएगी । उत्पादन-लक्ष्यों के निर्धारण में स्थानीयकरण सन्तुलन 
(7.0०4४०॥ छ07००) और वित्तीय सन्तुलन [पोतश्ादा॥। फेश॑क्षा००) भी 
स्थापित किए जाने चाहिए । वित्तीय साघनो की अपेक्षा भौतिक लक्ष्य अधिक ऊँचे 
निर्धारित किए गए तो वित्तीय साधनों के भ्रभाव मे अप्रयुक्त भौतिक साथन एकत्रित 
हो जाएँगे और भ्र्थ-व्यवस्था मे बाधाएँ उपस्थित हो जाएँगी । इसके विपरीत, यदि 
उत्पादन-लक्ष्यो की अपेक्षाकृत वित्तीय साधनों को श्रधिक गतिशील बनाया गया तो 
भुद्रा-प्रसारिक प्रवृत्तियों को जन्म मिलेगा । इसके अतिरिक्त, अधोगामी-सन्तुलन 
(94०८४थाते छ8]47८९5) भी स्थापित किया जाना चाहिए | इस प्रकार का 
सच्तुलन अन्तिम उत्पादनो (780०4 ?7067०५5) तथा इस वस्तु के उत्पादन के 
लिए ग्रावश्यक विभिन्न वस्तुग्रो (2009०7०॥७) के मध्य सम्बन्धों को प्रकट करता 
है। यदि नियोजन की अवधि मे कुछ प्रतिशत से ट्रैक्टरो का उत्पादन बढाने का लक्ष्य 
निश्चित करते है, तो ट्रैवटरों के निर्माण के लिए आवश्यक ग्रादा (70700) जैप्ते, 
लोहा एब इस्पात, ईंधन, राक्ति एवं ग्नन्य पदार्थों का उत्पादत भी वढाना होगा । 
साथ ही, योजता के लक्ष्य ययाथंवादी होने चाहिए । वे इतने कम भी नहीं 
होने चाहिए जिनकी प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाए और जिनके लिए कोई विशेष 
प्रयत्न नही करना पड़े । यदि ऐसा होगा तो राष्ट्रीय शक्तियाँ विकासोन्मुख नही हो 
पाएँगी । इसके अतिरिक्त लक्ष्य नीचे रखने से देश का आ्थिक-विकाप्त तीत्रता से 
नही हो पाएगा और जनता का जीवन-स्तर ऊँचा नही हो पाएगा । इसलिए आधिक 
नियोजन के सक्ष्य बहुत भ्रधिक नीचे नहीं रखने चाहिए, प्रपितु, ये कम महत्त्वाकाँक्षी 
होने चाहिए | ऐसा होने पर ही देश के साधन और शक्तियाँ विकास के लिए 
प्रेरित होगी तथा द्वूत आर्थिक विकास होगा । देश को स्वय-स्फूर्त अर्थ-ब्यवस्था में 
पहुँचते के लिए न्यूनतम गआ्रावश्यक प्रदत्त ((यावक्ष शिया ही05) करने 
होंगे । इसीलिए, उत्पादन लक्ष्य ऊँचे रखे जाने चाहिए बिन्तु वे इतने ऊँचे भी नहीं 
होने चाहिए, जो प्राप्त होने मे कठिन हो या जिन्हे प्राप्त करने में जबता को बहुत 
ध्याग करना पडे अथवा कठिनाइयाँ उठानी पडे | ये लक्ष्य न बहुत नीचे और 
न बहुत ऊँचे होने चाहिए) इनके निर्धारणा में व्यावहाहिक पहलू पर अधिक 
ध्यान दिया जाना चाहिए। निर्धारित किए गए लक्ष्य बेलोच नहीं होने चाहिए 
और इनमे परिवतित परिस्थितियों के अनुसार, परिवर्तन किए जाने की गुजाइग 
होनी चाहिए । 
भारतीय नियोजन में लक्ष्य-निर्धारण 
भारत मे अथ॑-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रो मे लक्ष्य-निर्धारएा का कार्य विभिन्न 

कार्यंशील समूहो दास किया जाता है । इन काय्यंशील समुहो (ए०छाछाड् जा००७४) 

के सदस्य विभिन्न मंत्रालयो और विशिष्ट सगठनो से लिए गए विशेषज्ञ होते है। ये 

दल योजना आयोग द्वारा भेजे गए सुकावो, निर्देशो आदि के अनुसार लध्य-निर्धारित 

करते हैं । इस कार्य मे संगठित जनमत पर भी ध्यान दिया जाता हैं। लक्ष्यों को 
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अन्तिम झूप से स्वीकार करने के पूर्व इनक्की समति ((०75क्नशा०) की विभिन्न 
प्रकार से जाँच की जाती है । 


कृषि-क्षेत्र मे लक्ष्य-निर्धारण--कृषि-क्षेत्र के लिए उत्पादन वृद्धि के लक्ष्य 
निर्धारित करते समय मुख्यत दो बातो का ध्यान रखा जाता है-- 
(॥) योजनावधि में भोजन, औद्योगिक कच्चे माल और निर्यातो के लिए 


अनुमानित आवश्यकताओ्रो की पूर्ति हो सके । 
(०४) जिन्हे प्राप्त करना व्यावहारिक रूप से सम्भव हो । 


कृषि क्लैन मे लक्ष्यनिर्धारण के कुछ प्रमुख तत्त्व हैं, जैसे--्रशासनिक, 
तकनीकी तथा समुदाय स्तर पर सगठन, साख, विशेष झूप से मध्यम और दीर्घकालीन 
तथा उर्वरक, कीटबाशक, कृृपि यत्त्र आदि के लिए विदेशी विनिमय आदि पर 
विचार किया जाता है । इन तत्वो की उपलब्धि के अनुसार ही कृषि-क्षेत्र मे लक्ष्य- 
निर्धारित किए जाते है प्रौर इन तत्त्वों की कमी ही लक्ष्यो की सीमाएँ निर्धारित 
करती है। कृषि-क्षेत्र के ये लक्ष्य कृषि सम्बन्धी विभिन्न कार्यो जैसे सिचित क्षेत्रफल, 
भूमि को क्षपि योग्य बनाना, भूमि मे भू-ररक्षण कार्यक्रमों का सचालन करना, 
सुधरे हुए बीजो का उपयोग, खाद और उवंरको का उत्पादन एवं उपयोग, सुधरे 
हुए यन्‍्दरो ग्लौर उपकरणों का उपयोग आदि के वारे में निर्धारित किए जाते है । 
क्रषि के इन आ्रादातों के अतिरिक्त कृषि-क्षेत्र के उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्य भी निर्धारित 
बिए जात है। उदाहरणार्थ, अमुक माता मे गेहूँ, चावल, गन्ना, वपास, जुट, तिलहन, 
खाद्यान्न, दानें श्रादि का उत्पादन किया जायेगा | समस्त देश के बारे मे इत लक्ष्यो 
को स्थानीय, प्रादेशिक और राज्य योजनाओ के लक्ष्यों के प्राधार पर निश्चित 
किया जाता हू; 


ओद्योगिक-क्षेत्र मे लक्ष्य-निर्धारण--उद्योगो से सम्बन्धित लक्ष्य-निर्धारण 
में सर्वप्रथम प्र्थ-व्यवस्था के ग्न्य क्षेत्रों से उद्यागो के अनुपात पर विचार किया जाता 
है । साथ ही, झ्ाधारभूत वस्तुओ्ो, जैसे इस्पात सीमेल्ट, कोयला, रसायन आदि की 
माँग का पग्नुमान लगाया जाता है ! प्रत्येक स्थिति मे वर्तमान स्थिति पर विचार 
किया जाता है। इसमे देश मे उत्पादन, आयात, पूँजीगत लागते, कच्चे माल नी 
उपलब्धि, विदेशी-विनिमय की झावश्यकता आदि पर विचार किया जाता है। 
ग्राधारभूत उद्योगो के बारे मे ही नही अपितु, अन्य उद्योगों के वारे मे भी इसी प्रकार 
की बातो को ध्यान मे रख कर लक्ष्य निर्धारित किए जाते है । विजी-क्षेत्र मे सचालित 
उद्योगो के लिए योजना झायोग मुख्य उत्पादक इकाइयो, उद्योग के प्रतिनिधियों या 
प्रतिनिधि ससस्‍्थाओ से विचार-विमर्श करता है । इस प्रकार, व्यक्तिगत उद्योग और 
अन्य सभी उद्योगों के अस्थायी लक्ष्य निर्धारित कर लिए जाते है । तत्पए्चात्‌ इनमे 
प्रारस्परिक संघ्बन्ध (कर्थएए४ ाटा-नशव।07%99) झौर मुख्य उद्योगों के प्रादा- 
प्रदा (॥790[-009४/) के आघार पर समायोजन कर लिया जाता है। कई छोटे 
उपभोक्ता उद्योमो के लिए इस प्रक्मार के विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते, 
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अपितु अधिकाँश उद्योगों के बारे भे उत्पादन या स्थापित क्षमता के स्तर के बारे में 
योजना में जानकारी दे दी जाती है । 
शक्ति एवं घातायात--शक्ति एवं यातायात्त के लक्ष्यो को कृषि और उद्योगों 
के विकास तथा उत्पादन के अनुमानों के आधार पर निश्चित किया जाता है। यह 
अनुप्मान लगाया जाता है कि कृषि और उद्योगों का कितना विकास होगा और इनके 
लिए तथा उपभोग आदि के लिए कितनी शक्ति को आवश्यकता होगी । साथ ही, 
कृपि-उपज मण्डियो, उपभोक्ताओं तथा बन्दरगाहों तक पहुँचने के लिए क्रपि आदानों 
(/ 87०० ७०७] गा9प४७) को कृपको तक पहुँचाने के लिए तथा उद्योगों के लिए 
कच्चे माल को कारानो मे पहुँचाने, कारखानो से निभित माल बाजारो, उपभोक्ताग्रों 
तथा बन्दरगाहों तक पहुँचाने के लिए किस मात्रा मे यातायात के साधनों वी 
आवश्यकता होगी । इन अनुमानो के श्रनुसार योजना मे याताप्रात के साधनों के 
विकास के लक्ष्य-निर्धारित किए जाते हैं। शक्ति और यातायात के साधन सप्बन्धी 
लक्ष्यों को निर्धारित करने मे एक कठिताई यह होती है कि इन सुविधामरों की 
व्यवस्था इनकी झावश्यकता के पूर्व ही की जानी चाहिए, क्योक्ति इतको भी पूरे होते 
मे शपय लगठ़ा है। किस्तु कृषि और उद्योगो के लक्ष्य घोजता प्रक्रिया मे बहुत बाद 
भे श्रन्तिम रूप ग्रहण करते है । अत कृषि और उद्योगों के विकास की दीर्धकालीन 
योजना पूर्व ही तैयार होनी चाहिए जिसके आधार पर शक्ति और यातायात के लक्ष्य 
समय पर लिष[रित किए जा सके । भारत मे इस प्रकार के दीघंकालीत निपोजन के 
कारण ही भृतकाल में शक्ति और यातायात के लक्ष्य उनकी माँग से पिछड़ गए हैं। 
इस कभी की पूर्ति के लिए भारतीय निमोजन मे प्रयास किए गए है । 
शिक्षा-क्षेत्र ले लक्ष्य-निर्धारए/-तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के 
प्रशिक्षण मे अधिक समय लगता है। किसी भ्रसियन्ता या चिकित्सक या कृषि 
विशेषज्ञ झ्रादि को तैयार करने मे कई वर्ष लग जाते है । भ्रत आगे झाने वाली 
योजना के लिए वर्तमान योजना के प्रारम्भ मे ही क्षक्ष्पो को निश्चित कर लिया 
जाता है । आग्राभी योजना मे कितने कुशल श्रमिकों या तकतीकी कर्मचारियों ग्रथवा 
विशेषज्ञों की ग्रावश्यकता पडेंगी । इन ग्ननुमानों के अनुसार व्यक्तियों को तैयार करने 
के लिए वर्तमान योजना मे बक्ष्य निर्धारित कर लिए जाते है। इसेलिए भारत में 
योजना-आयोग कई वर्षों से जन-शक्ति के दीघंकालीन प्रशिक्षण के कार्यत्रम बनाता 
रहा है। मानव-शक्ति पर अध्ययन अझनुसधान के लिए व्यावहारिक जन-शक्ति 
अनुसधाव सस्थान की दिल्‍ली में स्थापना को गई है । विभिन्न प्रकार की जन-शक्ति 
की आवश्यकत्ताओं के अनुमान लगाए जाते है और तदनुस्तार प्रशिक्षण, शिक्षा आदि 
के कार्यक्रम निर्धारित किए जाते है । 
सामान्य शिक्षा-सम्बन्धी लक्ष्य-निर्धारण मे भारतीय संविधान और उससे 
वरशित नीति-चिर्देशक तत्तवों (0॥76८(४८३४ ० 5966 ९०६०५) तथा उसमे समय- 
समय पर हुए संशोषनो को घ्यान मे रखा जाता रहा है | इस सम्बन्ध में योजनाओं 
मे लक्ष्यी का निर्धारण 6 से !] वर्ष की आयु के समस्त बालकों को नि.शुल्क और 
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अतिवाय॑ शिक्षः की व्यवस्था तृतीय योजना के अत्त तक और 4 वर्ष तक की आयु 
के समस्त घालको को प्रतिवायं और नि शुल्क शिक्षा वी व्यवस्था चौथी या पाँचदी 
योजना के ग्न्त तक करने के घ्येय और व्यापक निर्दशो के आधार पर किया जाता 
रहा है। इस व्यापक लक्ष्य के अनुरूप प्रत्येक योजना मे प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च 
माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय खोलते का अध्यापको को नियुक्त करते और 
शिक्षा के विभिन स्तरो पर छात्रो को प्रविष्ट कराने के लक्ष्य निर्धारित किए जे हैं। 
स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक कल्याण के लक्ष्य निर्धा रणा, इन सुविधाग्रो के 
लक्ष्य दी्कालीन दृष्टिकोण से विकसित को जाने वाली सुविधाओं पर विचार- 
विनिमय फे पश्चात्‌ निर्धारित किए जाते है । भारत इन क्षेत्रों में बहुत पिछडा है 
और इन सुविधाओं मे तेजी से वृद्धि की आवश्यकता है। विन्तु इन कार्पक्रमों को 
उनवी आवश्यकताओं की अपेक्षा बहुत कम राशि ग्रावटित की जाती है। परिणाम 
स्वरूप इनके लक्ष्य कम ही निर्धारित होते रहे है । 
अन्तिम लक्ष्य-निर्धारण--इस प्रकार, अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के 
अलग-प्रलग उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं जिन्हे मिलाकर समग्र पोजता 
का निर्माण किया जाता है । इन लक्ष्यों के ग्राधार पर सम्पूर्ण योजना के लिए स्थिर 
और स्थिर पूँणी तथा विदेशी विनिमय आवश्यकताझो का श्रनुमान लगाया जाता है । 
तत्पश्चाव्‌ इस बात पर विचार किया जाता है कि झान्तरिक और बाह्य स्रोतो से ये 
किस मात्रा मे साधनो को गतिशील बनाना सम्भव है और कितने पूंजीगव साधग 
और विदेशी विनिमप योजना के लिए उपबब्ध हो सकेंगे । इनकी उपलब्धि के सन्दर्भ मे 
' शगस्त योजना या किसी विशेष क्षेत्र के सक्ष्यो के कप करने या बढाने को गुंजाइश 
पर विचार किया जाता है । लक्ष्यो को भ्रन्तिम रूप देने मे रोजगार-तृद्धि के अवसरो 
शोर आधारभूत कच्चे माल की उपलब्धि पर भी विचार किया जाता है । इन सब 
बातो पर पर विचार करने के पश्चात्‌ योजना के लक्ष्य-निर्धा रण को अन्तिम रूप दिया 
जाता है! 
जक्ष्प्-विर्धा रसा-प्रक्तिय॒ की कमियाँ--भारतीय योजनाओं के लिए लक्ष्य- 
निर्धारण-प्रक्रिया मे कई कमियाँ हैं। कई प्रय॑-शास्त्रियो ने लक्ष्य-निर्धारण में और 
विभिन्न वित्तीय-गणनाओ्ों की दूसरी य्रोजनाओ्रों की तकनीक झौर झाघारो की 
प्रालोचता की है । योजना श्रायोग ने बढे-बडे लक्ष्यों के बारे मे तो विचाद किया 
किल्तु विनियोग व्यय के प्राकृतिक विश्लेषण पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। इन 
लष्ष्पो का निर्यारण कई गलत और पपूर्श मान्यतान्रो के आधार पर किया गया । 
लक्ष्य-निर्वारण में यथार्थ पूँजी-उत्पादन अनुपात का उपयोग नही किया गया। 
+* एम एल सेठ (/श 7. 500) ने भारत मे लक्ष्य-निर्धारण प्रक्रिया भे निम्नलिखित 
कमियां बतलाई हैं - 
() योजना के अन्तिम वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित करने मे बहुत ध्यान 


दिया जाता है किन्तु इन लक्ष्यों को योजनावधि के सभी वर्षों के लिए विभाजित नही 
किया जाता £ 
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(४) अर्थ-व्यवस्था के कुछ क्षेत्रो जैसे-डय्योग, शक्ति, सिचाई, यातायात झ्रादि 
की परियोजनाओं में जहाँ भारी मात्रा में वितियोग हो और जिनके पूर्ण होमे की 
अवधि अधिक कम्बी हो । 

इस परियोजनाओं के आथिक, तकतीकी, वित्तीय और अन्य परिणामों पर 
पूरा विचार नहीं किया जाता । इसी कारण, परियोजना की प्रारस्मिक अवस्थाग्रों 
मे पर्याप्त प्रशिक्षित व्यक्ति और श्रावश्यक सग्रठन उपलब्ध नहीं हो पाते । 

(770) किसी परियोजना के निर्माण की स्थिति में धाद में जाकर अप्रत्याशित 
तत्वों के कारण विभिन्न परिवतेन और समायोजन करना झ्रावश्यक हों जाता है। 
इसलिए योजना उससे प्राप्त होने वाले लाभो, लागत अ्नुमानों और वित्तीय-साधनो 
के हृष्टिकोश से लचीली होनो चाहिए ! भारतोब नियोजन वे लक्ष्य-निर्धारण में इस 
ओर अधिक प्रयत्नो की आवश्यकता है! 

मार्च, 4977 के ऐतिहासिक सत्ता-परिवर्नन के बाद जनता पार्टी की सरकार 
सम्पूर्ण नियोजन को नई दिशा देने को प्रयत्नशील है! पाँचवी योजना जों 
3 मार्च, 979 को समाप्त होनी थी, भ्रदि से एक वर्ष पूर्व ही 3। मार्च, 978 
को समाप्त कर दी गई है और । अप्रेल, 978 से तई राष्ट्रीय योजना चालू कर 
दो गई है । यौजना झायोग, वित्त मन्‍्द्री के फरवरी, 978 के बजद भाषण के 
अनुसार, “परिवत्तित्त प्राथमिकताओ के अनुसार विकास की नई नीति तैयार कर 


रहा है ।” भारतीय नियोजन पर पुस्तक के द्वित्तीय भाग मे विस्तार से प्रकाश डाला 
जया है 


उत्पादन-दक्षेत्रों में विनियोगों 


! [ का आवंटन 


(#00.00&७0॥8 07 ॥४४६शशह६ा४ 80६8 
शा000९7008 5६ए07098$) 





प्राथिक विकास झोर योजना-कार्यक्रमों की सफलता के लिए भारी मात्रा मे 
पूँजी का विनियोग आवश्यक होता है। अधिक बचत का सृजन करके इन्हे बाजार 
तान्त्रिकता तथा वित्तीय-सस्थाओ द्वारा गतिशील बना कर, उत्पादक भादेयों में 
रूपान्तरित करके विनियोगो की मात्रा मे वृद्धि की जा सकती है। अधे-व्यवस्था मे 
विनियोगों की यह माता उपलब्ध बचत की मात्रा और प्र्थ-व्यवस्था की पूँजी-शोपण- 
क्षमता (80807:6 (७७३८॥५) पर निभेर करती है । पूँजी-शोषण-क्षमता का 


आशय समाज गौर व्यक्तियों मे उपचब्ध पूंजीगत आदेयो के उपभोग करते की 
योग्यता से है । 


आधिक विकास के लिए विशाल मात्रा में पूँजी का विनियोजन ही पर्याप्त 
नही हैं अपितु पूँजी भा विनियोग सुविचारित और युक्ति मुक्त होता चाहिए। श्रद्धॉ- 
विकृमित देशो में विनियोजित किए जाने दाले साथनो कीं श्रत्यन्त रबस्पदा होती है । 
साथ ही उनकी माँग और उपयोगो मे वृद्धि भी होती रहती है । ब्रत इत विनियोजित 
किए जाने वाले गाघनो के विभिन्न वैकल्पिक उपयोगो मे से चयत करना पड़ता है । 
अत यह समस्या पैदा होती है कि विभिन्न क्षेनों में अर्थाद्‌ कृषि उद्योग या सेवाओरो 
मे, निजी या सावंजनिक उद्योगों मे, पूँजीगत था उपभोग वस्तुओं के उत्पादन मे 
मोर देश के विशिक्ष क्षेत्रो में से किस मे श्रथिक माता मे वितियोग किया जाए और 
इन सभी क्षेत्रों के सभी भागी मे क्षिस प्रकार विवियोगों का आबठन किया जाए। 
सामान्यत इन विभिन क्षेत्रो और उनके भागो में विनियोग के लिए वाह्तविक 
साधनों का प्रबाह प्रातित्र, राजनीतिक और सामाजिक तत्तो से प्रभावित होता है। 
किस्तु यह झ्राधिक विकास मे तीउता लाने के लिए केवल विनियोगो की अधिकता के 
ज़ाध-साथ उतवा विवेकपरएं प्राववत भी आवश्यक है | 
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विनियोग विकल्प की आवश्यकता 
(८९९ कि पाएटगाशा। (०८९) 

सैडान्तिक रूप से आदर्श अवस्था मे पूर्णों और स्वततन प्रतियोगिता होती है 
और उत्पादन के साधनों एवं विनियोगो के विभिन्न उपयोगों में अनुकूलतम वितरण 
की ग्राशा की जाती है । यहाँ मजदू री और ब्याज दरें माँग और पूर्ति की शक्तियों 
के द्वारा निर्धारित होती हैं श्र प्रत्येके साधन का उपयोग सीमान्त उत्पादकता 
सिद्धान्त के अनुसार उस बिन्दु तक किया जाता है, जिस पर इसकी सीमान्‍्त उत्पत्ति 
उसके लिए चुकाई जाने वाली वीमत के बरावर होती है । श्रम, पूँजी आदि किसी 
साधन की पूर्ति में वृद्धि होने पर इसका मूल्य घटने लगेगा और इससे इस साधन के 
अधिक प्रयुक्त किए जाने को प्रोत्साहन मिलेगा । इसके विपरीत किसी साधत की 
पूर्ति में कमी झाने पर उसके मूल्य मे वृद्धि होती है और उसका उपयोग हतोत्माहित 
होता है | इस प्रकार स्वतन्त्र उपक्रम अयं-व्यवस्था मे मूल्य-प्रक्रिग और बाजार- 
तान्त्रिकता के द्वारा न कैवल साधनों का पूर्ण नियोजन हो जाता है, अपितु उनका 
सर्वाधिक प्रभावपूर्ण भौर भ्रनुकूलतम उपयोग भी होता है । 

किन्तु व्यवहार मे ऐसा नही हो पाता है । एक तो स्वय पूर्ण प्रतियोगिता 
का होता भ्सम्भव है और दूसरे उत्पादन मे बाह्य मितव्ययताग्रो का प्रादुर्भाव प्रौर 
उत्पादन के पैमाने मे परिवर्तन के साथ लागतो का बढना या घटना साधनों के श्रादर्श 
वित्तरण मे बाघाएँ उपस्थित कर देते हैं । इस प्रकार स्वतन्त्र उपक्रम में साधनों ग्रौर 
विनियोगो का अनुकूलतम झ्ावटन सदिग्ध होता है । इसके झ्मतिरिक्त, उत्पादन की 
आधुनिक तकनीकी दशाएँ किसी भी दीथंकालीन उत्पादन-प्रक्रिया मे सीमान्त उत्पादन 
और लागत के समायोजन को कठिन बना देती है, क्योकि जब एक बार उत्पादन की 
किसी तकनीक को ग्रहएा कर लिया जाता है, तो तदनुरूप साधनों के श्रनुपात को 
भी स्वीकार करना पड़ता है। निजी उद्यमियों का विनियोग सम्बन्धी निर्णय तकनीकी 
ज्ञान का स्तर, श्रम पूर्ति, मजदूरी, ब्याज और मूल्य-स्तर, उपयोग के लिए उपलब्ध 
कोण्गें की मात्रा और पूंजी और श्रम के तकनीकी सम्बन्ध आदि के ज्ञात या अज्ञात 
सूचनाओं के अनुसार निर्णय लेने पडते है । 

अ्रनियन्त्रित मुक्त उपक्रम प्रणाली मे विनियोग के श्रावटन में अन्य कमियाँ 
भी होती हैं । निजी उद्यमियों का उद्देश्य निजी-लाभ को अधिकतम करना होता है। 
इसके झागे वे सामाजिक-कल्याण की उपेक्षा कर जाते हैं । साथ ही उनकी दूरदरशिता 
की शक्ति भी सीमित होती है । विनियोग की किसी विशेष परियोजना की भ्रथे- 
व्यवस्था पर और किसी विशेष नए उद्योगों की स्थापना या पुराने उद्योगो के विस्तार 
का, अधथ॑-व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों या आय के वितरण और उसकी संरचना, उत्पादन 
के साधनों की पूति और लागत पर क्या प्रभाव पड़तः है, इस वात को विचारने वी 
चिन्ता निजी उद्यमकर्त्ता नही करते और न ही वे इस कार्य के लिए सक्षम होते हैं । 
परिणामस्वरूप अर्थ-व्यवस्था मे होने वाले समग्र प्रभावों का ज्ञान एक ऐसे श्रभिकरण 
द्वारा ही हो सकता है जिसे झर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के व्यवहार और प्रतिक्रिया 
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का विस्तृत और पर्याप्त ज्ञान हो! निजी-उद्यमियों द्वारा लिए गए विनियोजन सम्बत्धी 
उपरोक्त कमियो के कारण ही सरकार द्वारा वितियोग कार्यत्रमो मे भागीदार बतने 
» की आवश्यकता उत्पतर होती है । निजी-उपकरप-व्यवस्था मे साधनों का अनुकूलतम 
आवटन नही हो पाता है । ग्रावश्यक कार्यों के लिए पूँजी उपलब्ध नही हो पाती, 
जबकि सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टि से श्रनायश्यक परिब्रोजनताझ्रो पर बहुत अधिक 
साधन विनियोजित विए जाते हैं। अत सरकार को प्रत्यक्ष विनियोग हारा या निजी 
उद्यमियों द्वारा किए जा रहे विठियोगो को नियान्नत करके विभिन्न क्षेत्रो, उद्योगो 
झौर प्रदेशों मे बिनियोगो का अनुकूलतम झ्रावटन करना चाहिए । वस्तुत सरकार 
विनियोगो के आवटन और तकनीक सम्बन्धी समस्याओं के बारे में दीर्घकालीन 
और भच्छी जानवारी रखने और उन्हे हल करने की स्थिति मे होती है। उसके 
साधन भी अपरिमित होते है । वह देश के उपलब्ध और सम्भावित साधनों और 
विभिन क्षेत्रों को आवश्यकताओं सम्बन्धी सूचनाओ्रो से भी सम्पन्न होते हैं। सरकार 
निजी उपक्रमियों को अ्रपेक्षा विनिषोगो की मात्रा मे होने याले परिवर्तनों के परिशाम- 
स्वरूप, विभिन क्षेत्रो भ्ौर सभूची ग्रर्य व्यवस्था पर पडने वाले प्रभावों का अधिक 
अच्छा अनुगान लगा सकती है । अत राज्य भ्राथिक क्रियाशो मे भाग लेकर और 
विनियोग नीति द्वारा वित्तीय साधनों का उपयुक्त वितरण करने में समर्थ हो सकतो 
है । विशेषत वह यातायात के साधनों, सिंचाई और विद्युत योजनाओं द्वारा बडी 
मात्रा में बाह्य मितव्ययताओ का सृजत करके झआधिक विकार को तीक्रगत्ति प्रदान 
कर सकती है । वह निजी उद्यमियों द्वारा उपेक्षित क्षेत्रों मे स्वयं पूजी विनियोजन 
कर सकती है। इस प्रकार एक उद्योग या क्षेत्र का विस्तार दूसरे उद्योग या क्षेत्र मे 
होता है। 
अर्द्धंविकसित देशो को वितियोजन सम्बन्धी विशिष्ट समस्याएँ 
(8ए९९ं॥] पाए९डाला शिफराशा व] 
एाऐशवछ्लक्फुथ्त (०7७त ९5) 
अरद्ध -विकसित देशो की विशिष्ट साम्राजिक और आधिक विशेषताझो के 
कारण इन देशो में विनियोगो के झावटन की समस्या, विकसित देशों की अपेक्षा 
अधिक जटिल होती है । साधनो की अपर्याप्त उपलब्धि और साधनों के तकनीकी 
प्रतिर्यापन के सीमित झवसर उचित विनियोग नीति झपनाने मे बाधाएँ उपस्थित 
बरते हैं। प्रो किडलबर्जर (7700 छशाशाक्षश्8क) के अनुसार, भ्रढ्ं-विकसित 
शो मे राघन स्तर पर सरचनात्मक असाम्य' ($0ए0८ए/० त5९पएएगा शा. 
प४ 8०07 ]९४९)) होता है । यहाँ पूँजी स्वल्पता भौर धम-शक्ति की बहुनत्रा होतो 
है । परिणामस्वरूप ये देश पर्याप्त माना मे बेरोजगारी और अद्ध-बेरोजगारी से ग्रस्त 
रहते हैं। धम की सौमान्त-उत्पादकता शून्य या शून्य के लगभग होती है, किन्तु 
मजदूरी की चास्‍्तविक दर उससे भिन्न होती है जो श्रम की माँग और पति को 
शक्तियों के निर्धारण द्वारा होती है । इसका प्रमुख बारण इन देशो की पमय॑-व्यवस्था 
में सगठित झौर असगठित दो सिन-मिन क्षेत्रों की उपस्थिति है ॥ सगठित क्षेत्र मे 
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श्रम-संगठनो, सामाजिक सुरक्षा-सन्नियमो और सरकार की श्रम-त्रल्याणवादी नीति 
के कारण मजदूरी की दरे असतगठित क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होती हैं | अत: उत्वादव 
की तकनीक अधिक पूंजी गहन होती है और ऐसी परियोजनाओ मे पूंजी विनियोजित 
की जाती है, किन्तु दूसरी ओर पूँजी का अभाव अपनी स्वय की कठिनाइयाँ उपस्थित 
करती है । पूंजी के प्रभाव के अतिरिक्त सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियाँ भी 
उत्पादन की आधुतिक और कुशल प्रणालियों के ग्रहण करने में बाधाएँ उपस्थित 
करवा है । उदाहरणार्थ, छोटे खेतो को बडी कृषि सम्पत्तियो मे परिबातित करने के 
क्रृषि विनियोग कार्यक्रम (/०णीफ़)] ॥ए४४गराधय ऐ0डाक्ाए४) का ऐसे देश 
में विरोध किया जाता है, जहाँ ग्रधिक भूमि का स्वामित्व सामाजिक सम्मान का 
होता है । डी. ब्राइटरसिंह( 0. छत 80080 ) के अनुसार, “प्रावश्यक पूंजी उपलब्ध 
होने पर भी भारी उद्योगों मे पूँजी विनियोग हड झौद्योगिक आधार का निर्माण 
करने झौर आर्थिक विक्रास को गति देने में तभी सफल हो सकता है जबकि समाज 
आधिक-विस्तार के उपयुक्त सामाजिक मूल्यों को ग्रहण करे ।” श्रत. इन अद्ध-विकसित 
देशो में विनियोग कार्यत्रम का निर्धारण करते समय इस बात का छ्यान रखा जाता 
चाहिए कि जो विकास कार्यक्रम और परियोजताएँ अपनाईं जाएँ, वे यथासम्भव 
वतंमान सामाजिक भ्रौर झराथिक सस्थाझ्ो श्रौर मूल्यों मे कम से कम हस्तक्षेप करे। 
साथ ही इन सस्थाओं और मूल्यों मे भी शनै-झशने परिवर्तन किया जाना चाहिए। 
अर्द्ध-विकसित देशो द्वारा इस बात पर भी घ्याद दिया जाना चाहिए कि बे विकसित 
देशों का अन्घानुक रण करके ही विनियोग के लिए परियोजनाप्रो का चयन नही करें 
अपितु देश की साधन-पूति (82८० $०७०)9) की स्थिति के अनुसार उन्हें 
समायोजित भी करे । 
ग्रधिकाँश अ्रद्ध -विकसित देशो मे कृषि की प्रघानता होती है । कृषि यहाँ के 
झधिकाँश व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करती है, रास्ट्रीय श्राय का वड़ा भाग उत्पन्न 
करती है भौर विदेशी विनिमय के अर्जन में भी कृषि का महत्त्व होता है। किस्तु 
कृषि व्यवसाय अत्यन्त पिछड़ी अवस्था मे होता है । ग्रव यहाँ कृषि विकास कार्यक्रमों 
पर विशाल पूँजी वितियोजन की झावश्यक्ता होती है, किन्तु इन देशों में श्रौद्योगिक 
विकास की उपेक्षा भी नही की जा सकती क्योकि कृषि के विकास के लिए औद्योगिक 
विकास आवश्यक हैं। अत. आ्रौद्योगिक परियोजनाओं पर भी भारी माज्ञा में पूँजी- 
विनियोग आझ्रावश्यक होता है । भ्रत श्रद्ध-विकसित देशो मे उद्योग, कृषि सेवाओं झादि 
में उचित विनियोग नीति अपनाने की झावश्यकता होती है । इसी प्रकार अ्रद्धं-विकसित 
देशो में सावंजतनिक क्षेत्र के विस्तार को बहुत समर्थव मिलता है। 
विनियोग मानदण्ड 
(7९डग्राशाई एप्राक्ष74) 
आधिक विकास के लिए नियोजन हेतु वित्तीय साधनों को ग्रतिघचील बनाना 
जितना महत्त्वपूर्ण है, उतना ही विनियोग की प्रकृति का निर्धारण करना है। इन 
द्रशी को न केवल विनियोग-दर के दारे में ही निर्णय करता पड़ता है, अपितु विनियोग 
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सरचना के बारे से भी उचित निंय करना पडता है । सरकार का यह कर्तव्य होता 
है कि इस प्रकार के विसियोग कार्यक्रम अपनाएं, जो समाज और राष्ट्र के लिए 
सर्वाधिक लाभप्रद हो । भरत विभिन्न क्षेत्रो, परियोजनाओं, उद्योगों और प्रदेशों मे 
वितियोग-कार्यक्रम को निर्धारित करते समय अत्यधिक सोच-विचार कौ आवश्यकता 
“है । गत वर्षों मे, भ्रथेशाज्ियो द्वारा द्रुत श्राथिक विकात्त के उद्देश्य से विनियोगो पर 
विचार करने के लिए कई मानदण्ड प्रस्तुत किए गए है जो निम्नलिखित है-- 
३ समान सीमान्त-उत्पादकता का मानदण्ड 
((एग्रांगरा4 ए एपएटे चाज्ञाने शि000०0शा३ ) 
इस सिद्धान्त के अनुसार विनियोग और उत्पादन के साधनों का सर्वोत्तम 
झावठन तब होता है कि जब विभिन्न उपयोगो मे इसके परिणामस्वरूप सोमान्त 
विनियोग सर्वाधिक लाभप्रद नही होगे, क्योकि उनको एक क्षेत्र मे स्थातातरित करके 
कुल लाभ मे दृद्धि करने की गु जायथ रहेगी । श्रत विभिन्न क्षेत्रे, उद्योगों और 
प्रदेशों में विनियोगो का इस प्रकार वितरण किया जाना चाहिए जिससे उनकी 
सीमान्त-उत्पादवता समान हो । अद्धं-विकसित देशो में काम की बहुलता और पूंजी 
की सीमितता होती है । श्रत विनियोग नीति इस प्रकार की होनी चाहिए जिसमे, 
फ़म मात्रा में पूंजी से ही अधिक माता मे श्रस को नियोजित किया जा सके। अन्य 
ग्रब्दों में विनियोग नीति देश मे उपलब्ध श्रम और पुँजीगत साधनों का पूर्ण उपयोग 
रुरने भे समर्थ होनी चाहिए । यदि देश से पूंजी का ग्रभाव और श्रम की बहुलता 
है, जैस्ञाकि ग्रद्ध॑ं-विकेसित देशों के बारे भे सत्य है, तो गह देश निम्न पूँजी श्रम 
प्रनुषात वाली परियोगनाम्रो को अपनाकर अधिक तुलनात्मक लाम प्राप्त कर सकते 
है | इस प्रकार, विनियोग कार्यक्रमों को निर्धारित करते समय हेक्सर-ओ्रोहलिन 
(प्र/छ०एश 00॥0) के “तुलनात्मक लागत के सिद्धाल्त' (9एणपा० . ण 
(०एए४आ।५८ (08) पर भी घ्यान दिया जाना चाहिए । यद्यपि पूँजी की सीमित 
उपलब्धता की स्थिति में श्रम-शक्ति के पूर्ण उपयोग से श्रम की प्रत्येक इकाई की 
मीमान्त उत्पादकता मैं कमी ध्राती है तथापि अधिक श्रणिको के नियोजित हो जाने के 
कारण कुल उत्पत्ति मे वृद्धि हो जाती है और इस प्रकार विनियोग अधिकतम 
लाभप्रद हो जाते है। यह सिद्धान्त साधन उपलब्धता (&2०६०० छा60शाभ्ा।) पर 
आपारित है, जिसमे श्रन औ्रोर पूंजी श्रादि उपलब्ध साधनों के पूर्ण उपयोग पर वल 
दिया गया हैं। झत ग्रद-विकृप्तित देशे ग्रे जहां पूँछी का अभाव और श्रम की 
बहुलता है, श्रम-प्रधान और पूंजी-विरल-विनियोगो को अपनाना चाहिए । सीमान्त- 
उत्पादकता को सम्राव करने का सिद्धान्त केदल स्तैतिक दशाओं के झन्तगंत अल्पकाल 
मै ही विनियोगो का कुशल झावटन करने मे सक्षम होता है। मारिस डॉब 
((8पण्ा०८ 0900) के अनुसार ससाधन स्थिति के झनुसार, पूंजी-विश्ल 
परियोजनाझो को भपनाना एक प्रकार ते प्रगति था परिवतंत की प्लाकौक्षा के बिना 
वर्तमान निम्न दशा! को ही स्वीकार करता है । जबकि द्रुत आथिक विकास के लिए 
उत्पादन के समठन, सरघना और तकनीको से परिवर्तन आवश्यक है । इसी प्रकार 
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इन दैज्ञों में पूँजी-गहन परियोजनाम्रों से सवेया वचा नहीं जा सकता । महाँ पर्याप्त 
मात्रा में जल, खनिज आदि प्राकृतिक साधन अगीवित है जिसको विकसित करने के 
लिए प्रारम्भ में भारी विनियोगों की आ्रावश्यक्षता हीती है । इस्मात कारखाने, तेल* 
शोघक शालाएँ, यातायात, सचार, बन्दरयाह आदि आर्थिक विक्रास के लिए ग्रत्यस्त 
झावश्यक होते हैं और इन सभी मे वड़ी मात्रा में पूँंजी-विनियोग की झावश्यकरता 
होती है 
2. सामाजिक सीमान्त उत्पादकता का मानदण्ड 
((रणपं8 णी $0संगे शिद्याह्गव 270१एव०ांजार ) 

विनियोगों का एक महत््ववूों मापदण्ड सामाजिक “सोमान्त उत्पादकता! है 
जो एक प्रकार से, 'समात सीमान्त उसादकता सिद्धान्त' का सशीधित रूप हैं। इस 
सिद्धान्त का प्रतिधादन सन्‌ 495] मे ए ई. काहन (# 8 ७0७) ने क्रिया जिसे 
बाद में हालिस वी. चेनेरी (80५ 9 (४३४८५ ) ने विकसित किया । इस प्तिद्धान्त 
के अनुसार, यदि विनियोगो द्वारा आर्थिक विकास को गति देना है, तो पूँजी ऐसे 
कार्यक्रमों मे विनियोजित की जानी चाहिए, जो सर्वाधिक उत्पादक हों प्र्भात्‌ जिनकी 
सीमान्त सामाजिक उत्पादकता सर्वाधिक हो | सीमान्त सामाजिक उत्पादकता 
सिद्धान्त के श्रनुसतार, विनियोग ये अतिरिक्त इकाई के लाभ का अनुमान इस श्राघार 
पर नहीं लगाया जाता है कि इससे निजी-उत्पादक को क्या मिलता है किन्तु इस 
बात से लगाया जाता है कि इस सीमान्त इकाई का राष्ट्रीय उत्पादन मे कितना 
मोगदात रहा है । इसके लिए न केवल झार्थिक, अपितु सामाजिक लागतों और 
सामाजिक लाभो पर भी ध्यान दिया जाता है। ए. ई. काहन (4 8 दक्का) के 
अनुसार, “सीमित साधनों से अ्रधिकतम श्राय प्राप्त करने का उपयुक्त मापदण्ड 
“सीमान्द सामाजिक उत्पादकता है जिश्मे सीमान्त इकाई के राष्ट्रीय उत्पत्ति के कुल 
मोगदान पर ध्यान दिया जाना चाहिए, न कि केवल इस योगदान (या इसकी 
लागतों) के उस भाग पर ही ध्यान दिया जाना चाहिए जो मिजी विनियोगरर्त्ता को 
प्राप्त हो (” इस सिद्धान्त के अनुसार विभिन्‍न क्षेत्रों मे विनियोगों की सीमान्त 
सामाजिक उत्पादकता समान होनी चाहिए । भारत जेसे अर्द॑-विकसित देशों के 
सन्दर्भ मे विकानार्थ योजना में किए जाने वाली सीमान्त सामाजिक उत्पादकता की 
उच्चता वाले बितियोय निम्नलिखित है--- 

() जो सर्वाधिक उत्पादकता वाले उपयोगों में लगाए जाएं, ताकि 
विनियोगों से प्रचलित उत्पादव का अनुपात्त अधिकतम हो या पूँजी-उत्पादन अनुपात 
न्यूबतम हो ६ श्रत्य शब्दो में पूंजी उन क्षेद्रे, उद्योगों, परियोजनामं और प्रदरशों में 
विनियोजित की जानी चाहिए, जिनमे लगी हुई पूंजी से भ्पेक्षाकुत अधिक - 
उत्पत्ति हो 

(४५) जिनमें श्रम-विनियोग अनुपात ([.490णए-एर४पझञतालत एशछ6) 

अधिकतम हो श्र्यात्‌ जो पूंजी से श्रम के अनुपात में वृद्धि करे । अन्य शब्दों मे, 
पूँजी ऐसे क्षेत्रों, उद्योगों, परियोजवार्ों ओर भौगोलिक क्षेत्रों मे विनियोजित 
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घी जानी चाहिए, जिनमे लगी हुई पूंजी से अधिक श्रमिको को नियोजित किया 
जा सके। 

(४४) जो ऐसी परियोजनामो मे लगाए जाएं, जो व्यक्तियों की बुतिय्रादी 
आवश्यकता की वस्तुओं का उत्पादन करें और बाह्य गितव्ययताओ में देद्धि करे। 

(५) जो पूंजी के अनुपात मे निर्यात पदार्थी मे वृद्धि करे, अर्थात्‌ जो तिर्यात 
सवरद्ध न या आयात प्रतिस्थापत मे योगदात दे । 

(५) जो प्रविकतर घरेलू कच्चा-माल तया अन्य साथनों का अ्रधिकाधिक 
उपयोग करें । 


(५) जो शीघ्र फलदायी हो, ताकि मुद्रा-प्रसार, विरोधी शक्ति के रूप मे 
कार्य कर सके । 

सीमान्त सामाजिक उत्पादकता के मानदण्ड की श्रेष्ठता इस बात में निहित 
है कि इसमे किसी विनियोग कार्यत्रप की राष्ट्रीय अर्थ॑-ब्यवस्था पर पडने बाले समग्र 
प्रभावों पर ध्यान दिया जाता है। भ्रत यह सीमान्त उत्पादकता सिद्धात्त की अपेक्षा 
अधिक शच्छा हे कि इसवी अपनी भी सीमाएँ है । श्रायिक विकास के दौरान न 
केवल सामाजिक झाथिक तस्वो, अपितु जनसह्या की मात्रा, शुर, स्वभाव ओर 
उत्पादव तकनीक झादि मे भी परिवर्तन आता है । ग्रत इस मानदण्ड का उपयोग 
एक भथे व्यवस्था को सम्पूरं गत्यात्मक परिस्थितियों के सन्‍्दर्म से करना चाहिए। 
कुछ सामाजिक उद्देश्य परस्पर विरोधी हो सकते हैं। भ्रत विभित उद्देश्यों मे से 
कुछ कप चयन करता एक कठिन कार्य होता है। इसमे नैतिक निर्शयों वी भी 
प्रावश्यकता होती है । इशी प्रकार विनियोगो की दिश्या श्रौर उनके भ्रन्तिम परिणामों 
के बारे में भी विचारो में अन्तर हो सकता है । उदाहरणार्थ, किसी विशिष्ट 
परियोजना मे पूंजी का विनियोग करने से राष्ट्रीय प्राय मे तो गृद्धि हो, किस्तु उससे 
पधाय वितरण प्रसमन हो। इसी घ्रकार, झुछ परियोजवाम्ो मे विनियाग से राष्ट्रीय 
भर भ्रति व्यक्ति उपभोग निकट भविष्य से हो बढ सकता है, जबकि फिन्ही अन्य 
परियोजनामो से ऐसा दीपंकालीन मे हो सकता है। ग्रत सामाजिक उद्देश्यों के 
विधारित किए बिना विनियोगो की दिशा, ररचना और प्रगति के बारे थे निशय 
लेना बहुत कठिन है । 

चले: फत्यित्ल्त,, रीमलद स्फमफीगय वउत्पादकता की अह यारणा। अवास्ततयक 
है । यह निजी साभ ऐ भानदष्ड की अपेक्षा दम्त निश्चित है। दाजार मुल्य, सामाजिक 
मूल्यों (30५० ए४ए७) को ठीक प्रकार से प्रकट गही करते । अत विनियोगो से 
निहिंत शामाजिक लाभो झौर सामाजिक लागतो का सख्यात्मक माप अराम्भव है । 
मानदण्ड की सवसे वडो कमी यह है कि, इसमे पिनियोगो के एक बार के प्रभावों पर 
ही ध्यान दिया जाता है । बस्तुत हमे किसी विजियोग से प्राप्त तत्काल लाभो पर ही 
ध्यान नहीं देना चाहिए, अपितु भावी लाभो एड पूँजी सचय पर भी विचार करना 
चाहिए । इसके अतिरिक्त विनियोग के अप्रत्यक्ष प्रभाव जैसी भावी बचत, उपभोग 
सरचना, जनप्स्या वृद्धि झ्रादि पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए । 
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3. तीन विकास वितियोय मानदण्ड 
((प्रंप्लांब एी प्राएचणग्रद्मा। [0 हैए०टॉटाब6 (अएएएं) 
गेलेन्सन और लीवेन्स्टीब (0थक्षाउणा आात॑ ल्कक्षाशश।) ने अर्दध 
विकप्तित देशों मे वितियोग के मापदण्ड के लिए सीमान्त प्रति व्यक्ति पुनर्विं नियोग लब्धि 
(४8हागह एचए 09ए६ एएटघशादया: 0९००४६८०५) की धारणा का समथ्थेव 
किया हे । किसी भअर्थ-व्यवस्था के उत्पादन की पुनविनियोग क्षमता एक झोर प्रति 
श्रमिक उपद्ब्ध पूंजी से प्रति श्रमिक उत्पादन की मात्रा और दूसरी ओर जनसंख्या 
का उपयोग और पूंजीगत साधनों के प्रतिस्थापन आदि का अन्तर है। प्रति श्रमिक 
पूंजी से इस आधिक्य का अनुपात पुनविनियोग लब्धि [[९९-॥४७॥गरढाता 00००) 
कहलाता है । उचित विनियोग नीति वह होती है, जिसके द्वारा साधन उपभोगो की 
अपेक्षा अधिक अनुपात मे पूँजी कार्यों की ओर बढें । देश की पूँजी में इस दृष्टि से 
मानव-पूँजी को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। लीवेन्स्टीन के अनुसार, पूँजीगत- 
पदार्थों और मानव-पूंजी के रूप मे कुल पूंजी-निर्माण ग्रतिवर्ष सामान्य पुनविनियोग 
प्रौर जनसल्या के आकार मे वृद्धि पर निर्भर करता है । यदि पुनरिनियोग वर्ष प्रति 
यर्ष बढ़ता है तो राष्ट्रीय ग्राय मे लाभो का भाग बढाना पड़ेगा | पुनविनियोग लब्धि 
प्रानदण्ड के अनुसार, दीघंकालीत पूंजीगत वस्तुओं (.078-५९0 (४79 (0005) 
में पूँजी विनियोजित की जागी बराहिए। प्रद्धं-विकसित देशों वो यदि सफलतापूर्वक 
तेजी से विकास करना है तो उत्पादन मे दृद्धि के लिए विकास-प्रक्रिया के प्रारम्भ 
में ही बड़े पैमाने पर प्रयत्नो की आवश्यकता है, जिसे लीवेन्ल्टीत ने स्यूनतम झावश्यक 
प्रयत्त कहा है। अन्य शब्दों मे विनियोग भ्रावटन ([एए९डाश्ा। #0०8/०॥) इस 
प्रकार का होना चाहिए जिससे बिकास-प्रक्रियां की प्रारम्भिक अवस्था में ही तेजी से 
पूँजी निर्माए हो । 
पुनविनियोग लब्धि मे उक्त मानदण्ड की भी झलोचनाएँ की गई हैं । इस 
सिद्धान्त की यह मान्यता कि लाभो की अधिकता के कारण पुनविनियोग भी अधिक 
होंगे, उचित नहीं मावी गई है । ए के सेन (8. # &0ा) के मतानुसार पूँजी को 
प्रति इकाई पर ऊँची दर से पुतविनियोग योग्य आ्रधिक्य देने वाले विनियोगो से ही 
बिकास दर मे तेजी नहीं लाई जा सकती | यह आधिक्य अधिक हो सकता है किन्तु 
इस उत्पादन-कार्य में लगे व्यक्तियों की उपभोग की प्रवृत्ति मे वृद्धि हो जाए तो 
पुनरविनियोग्र योग्य ग्राधिक्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा । इसके भ्नतिरिक्त, इस मानदण्ड 
भे सामाजिक कल्याण के आादर्शों की उपेक्षा की गई है । पूँजी-गहन विनियोगो और 
तकतीको के अपनाने में श्रमिकों का विस्थापन (05909०.॥८॥/) होगा । साथ ही 
इस मानदण्ड मे वर्तमान वी अपेक्षा भविष्य पर झ्रधिक ध्यान दिया गया है ) 
4. विशिष्ट समस्याग्रों को नियन्त्रित करने का मावदण्ड 
(9फ7६४गादा। ठपॉशां+ छतांली बाग वां 
€णााणाए 59व्लीट ए0096ा॥5) 
तर इस मानदण्ड का उद्देश्य विकातसन-प्रक्रिया में उत्पन्न विशिष्ट समस्याओं को 
नियन्जित करके स्था्ित्व के साथ आथिक विकास करना है । विकास की प्रारम्भिक 
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अवस्थाओ मे भुगतान सन्तुलन की प्रतिकुलता और मुद्रा अ्रसारिक दबावो के कारण 
विकास मे अ्रस्थायित्व भरा सकता है । अरद्धं-विकसित देशो को बडी मात्रा मे पूंजीगत 
शामग्री और कच्चा मान्न आदि मेंगाना पडता है । शौद्योगीकरण और विनियोगो के 
कारण मौद्िक आय बढती है जिससे उपभोग बस्तुझो का आयात भी बढ जाता है | 
इससे विदेशी मुद्रा की कमी एक बडी कठिनाई बन जाती है । इस प्रकार लोगो कौ 
मौद्रिक झाय बढने के कारण वस्तुओं की माँय बढ जाती है और मुद्रा प्रसारिक 
प्रदृत्तियाँ जन्म लेने लगती हैं। अत ऐसे क्षेत्रों मे बिनियोग बिया जाता चाहिए 
जिससे निर्यात वृद्धि और आयात-प्रतिस्थापन द्वारा देश की विदेशी विनिमय सम्बन्धी 
स्थिति सुहृह हो और मुद्रा-असारिक प्रवृत्तियों का भी प्रादुर्भाव नहीं हो सके । 
जे जे पोलक (7 ) ए०४) के भुगतान सन्तुबत पर पड़ने वाले प्रभावों क 
हृष्टिकोश से विनियोगो को निम्नलिखित तीन प्रकार से विभाजित किया है-- 

(3) ऐसे विनियोग, जो निर्यात वृद्धि करने या आयात-प्रतिस्थापन करने 
बाली बस्तुएँ उत्पन्न करें ॥ परिणामस्वस्प तिर्यात श्राधिकय उत्पत 
होगा । 

(४) ऐसे विनियोग, जो ऐसी वस्तुग्रो का उत्पादन करे जो पहले देश में ही 
बेचने वाली वस्तुओो या निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का प्रतिरथापन 
करें । इस स्थिति में भुगतान सस्तुलत की स्थिति में विनियोगों का 
प्रभाव तटस्य होगा 

(४) ऐसे विनियोग जिनके कारण जो स्वदेश में ही बेची जाने वाती वस्तुओं 
की मात्रा मे माँग से भी श्रधिक दृद्धि हो । वहाँ मुगतान सन्तुलन पर 
विपरीत प्रभाव होगा । 

ग्रत विनियोगो के परिणामस्वरूप किसी भुगतान सन्तुलन की स्थिति पर 

पडने वाले बुरे प्रभावो को न्यूनतम करने के लिए उपरोक्त वर्णित प्रथम श्रेणी के 
उत्पादक वार्यों पर विनियोगो को केन्द्रित करना चाहिए और बृतीय श्रेणों को 
बिल्कुल छोड बेना चाहिए। ह्वितीय श्रेणी के विनियोगो को वडी सावधानी के 
पश्चात्‌ भुगतान सन्तुलन की स्थिति पर उनके विपरीत प्रभावों झौर अर्थ॑-य्यवस्था पर 
उनके लामो की पारस्परिक तुलना के पश्चात्‌ चुनता चाहिए । 

किन्तु पोलक (?०४.) के उपरोक्त मत की भी सीमाएं, है.। ए. ई. काहत 

(४ ४ (शांत) के अनुसार कुछ विनियोगो से मौद्धिक झाय मे दूद्धि हुए बिना ही 
चास्तविकफ आय मे दृद्धि हो और घिसे आयातो पर व्यय किया जाए। पहाँ पक फि 
विनियोगो के परिणामस्वरूप दास्तविक आय मे दृद्धि के साथ-साथ जब मौद्धिक आय 
भे वृद्धि हो तो ऐसी स्थिति मे श्लायावों का बढ़ना अनिवाय नही है । वस्तुत प्र््धे- 
विकसित देशो म बडी मात्रा मे आयातो के लिए इन देशो के उत्पादन की ग्रत्पमुखी 
प्रवृत्ति ही बहुत सीमा तक उत्तरदायी है और ज्यो-ज्यो अथे-व्यवस्था का विकास होता 
रहता है तया विभिन्न उद्योगो की स्थापना होती है । त्यो-त्यो देश के घरेलू उपभोग 
के लिए वस्तुप्रो वी पूर्ति बढ जाती है ओर न्रायात वी प्रवृत्ति (शि0फशाआए 0 
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पएफ्रणा।) कम होने लग जाती है $ साथ ही निर्यातोन्मुख उद्योगों में विनियोगों को 
केद्धित करता ही आथिक विकास की गारण्टी नहीं है। उदाहरणार्थ, भारत एवं 
अन्य उपनिवेश्ञो में प्रथम घुद्ध के पूर्व बागानो और निस्सारक[(छिह9९४४७) उद्योगों 
में बडी मात्रा में पूँजी विनियोजित की गई थी, जिनसे निर्यात-पदार्यों का उल्तादव 
होता था, किन्तु किर भी इन विभियोगों का देश में श्राय और रोजगार बढ़ाने तथा 
आर्थिक विकास को गति देने में योगदान अत्यल्य था । वास्तव में किमी भी विनियोग 
कार्यक्रम के भुगतान सन्तुललन पर पड़ने वाले प्रभावों का बिना समस्त विकास कायेकम 
पर विचार किए हुए विल्कुल अलग से कोई झ्नुमान लगाया जाना सम्भव नही है । 
जिस प्रकार झ्राथिक्त बिकारा की प्रारम्भिक अयस्या मे मुगतात सन्तुलन की 

विषक्षता की समस्या उत्पन्न होती है उसी प्रकार मुद्रा-प्रसारिक प्रवृत्तियो की समस्या 
भी बहुधा सामने आ खडी होती है जो ग्रान्तरिक असाम्य का प्केत है । श्राथिक 
विकास की प्रारम्भिक झवस्या मे बडी-बडी परियोजनाओं पर विशाल राशि व्यय की 
जाती है । बहुधा ये परियोजनाएँ दी्धंकाल मे ही फल देने लगती हैं, अर्यात्‌ इनका 
“0९४६४७४०४ ए७॥०९ चघिक होता है । इन कारणो से मौद्रिक आय वहुत बढ़ 
जाती है, किन्तु उस अनुपात में उपभोक्ता वस्तुओं का उल्लादन नहीं बढ पाता । 
परिणामस्वरूप मूल्य बढने लग जाते हैं। कुछ देश बडी मात्रा मे प्राथमिक बरतुओं 
का निर्यात करते है और इन देशो मे कभी-कभी आधिक स्थिरता प्रायातक देश में 
झाने वाली तेजी भौर मन्दी के कारए इन पदार्थों के उतार-चढाव के कारण उसन्न 
हो जाती है। झत* विभिन्न क्षेत्रों मे विनियोगो का श्रावटन इस प्रकार किया जाना 
चाहिए जिससे उपरीक्त दोनो प्रकार की झ्राथिक स्थिरता था तो उतन्न ही नही हो या 
शीघ्र ही समाप्त हो जाएं। यदि मुद्रा प्रसारिक प्रवृत्तियों का जन्म सामाजिक ऊपरी 
लागतो (8०८४ 0५थ7८३05 (०७४७-50) में अत्यधिक विनियोग के कारण 
हुमा है तो कृषि उद्योग थ्रादि प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं (और ए:00प८॥४७ 
/८४शंध०४-27/ ) में भ्रधिक विनियोग किया जाना चाहिए । यदि यह विशाल 
पूंजी-यहन-परियोजनाओं में भारी पूँजी-विनियोग के कारण हुआ है तो ऐसे उपभोक्ता 
उद्योगों और कम पूँजी-गहन-परियोजनाओं मे विनियोगों का आवटस किया जाना 
चाहिए, जो शीघ्र फलदायी हो । इसी प्रकार विदेशी व्यापार के कारण उत्पन्न होने 
वाली ग्रान्तरिक स्थिरता को दूर करने के लिए उत्पादन का विविधीकररा करना 
चाहिए, झर्थात्‌ विनियोगों को थोड़े से निर्यात के लिए उत्पादन करने कले छ्ेनो मे 
ही केन्द्रित मही करना चाहिए, अपितु कई विभिन्न क्षेत्रो और उद्योगो मे लगाकर 
अथ॑-व्यवस्था को लोचपूर बनाना चाहिए कृषि-्यवस्था मे अस्थिरता निवारण 

, हैतु सिंचाई की व्यवस्था और मिश्षित खेती की जानी चाहिए । 

|. 5, काल-श्रेणी का मानदण्ड 

(प6 वग्राह सतत एगालां9) 
किसी विनियोग कार्यक्रम पर विचार करते समय न केवल विनियोग की कुल 
| राशि पर ही विचार करना चाहिए अपितु इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि 
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उक्त परियोजना से कितने समय पश्चात्‌ प्रतिफ्ल मिलते लग्रेगा | इस विषय पर 
विचार करना इसलिए आवश्यक है क्योकि अद्धं-विकसित देश सामाजिक, राजनीतिक 
और आर्थिक कारणो से विनियोगो के फलो से लाभान्वित होने के लिए दीर्बंकाल तक 
+ 'ज़तीक्षा नही कर सकते | अत विनियोग निर्धारण में काल श्रेणी का भी बहुत महत्त्व 
है । इसलिए ए के सेन ने कान श्रेणी का मातदण्ड प्रस्तुत किया है | इस दण्ड में 
एक निश्चित ग्रवि से उत्पादन भ्रधिक प्राप्त करने का अ्यास किया ग्रया है। यदि 
पूँजी भौर उत्पादत के अनुपात और बचत दर समान बनी रहे, तो पूँजी-प्रधात और 
श्रम-प्रधात तकनीको के मार्ग की रेखा खीची जा सकती है भ्ौर यह ज्ञात किया जा 
सवता है कि दोनो मे से किससे अधिक प्रतिफल प्राप्त होगा । 
6 श्रन्य विचारणीय बाते 
(+) प्रन्य बितरण -विभिन्‍न विकास कार्यक्रमों का झाय के वितरण पर भी 
भिन्‍न-मिल्त प्रभाव पडता है। अत नवोत विनियोग इस भकार के होने चाहिए जो 
आय और घत वो प्रसमानता को बढाने की शपेक्षा कम करे । झ्ाथिक समानता श्रौर 
उत्पादकता के उद्देश्यों में लाभदायक समन्वय की आवश्यकता है ।* 


(॥) सात्रा के साथ मूल्य और भाँग पर भी ध्यान--विनियोग कार्यक्रम 
निर्धारित करते समय इस बात पर भी घ्यात देता ब्ावश्यक है क्रि उत्पादित वस्तु 
का मूल्य वा है ? केवल भौतिक मात्रा मे अधिक उत्पत्ति करते बाला विनियोग 
भ्रच्छा नही कहलाया जा सकता, यदि उसके द्वारा उत्पादित वस्तुप्रो का न कोई मुल्य 
हो झौर न माँग ही हो । उदाहरणायं, अपेक्षाकृत कम पँजी से घूतो की अधिक मात्रा 
उत्पादित कौ जा सकती है, किन्तु यदि इन जूतो की माँग और इनके लिए बाजार 
नही है, तो ऐसे विनियोग भर उत्पादन से अरथ-व्यवस्थां लाभान्वित नहीं होगी । 

(भा) विदेशों-बिनिमय--भारत जैसे विकासशील देशो के लिए विदेशी 
विनिमय को भारी समस्या है ५ दिभिन्‍्न प्रकार की ए्ियोजनाझों और क्षेत्रो मे पूंजी 
विनियोग पिदेशी-विनिमय की स्थिति को भिन्‍त-मिन्‍्न श्रकार से प्रभावित करता है । 
एक कारखाना दूसरे की भ्रपेक्षा अधिक निर्यात को बस्तुएँ तंयार करने वाला हो 
सकता है। इसी प्रकार एक उद्योग दूसरे उद्योग की अपेक्षा झायातित वस्तुओं का 
प्रधिक उपयोग करने वाला हो सकता है | झ्रत ऐसे कार्यो, क्षेत्रो, उद्योगों और 
परियोजनाप्रो मे पूंजी विनिधोजित की जानी चाहिए, जो निर्यात की क्षमता मे वृद्धि 
करें ्रौर आयात की आवश्यकता वो कम करें ३ 

(शं) सब्तुलित विकास्त--इसके अतिरिक्त विनियोगों ढारा अये-व्यवस्था के 

“* सन्तुलित विकास पर मी ध्यान दिया जाना चाहिए । पूंजी-विनियोग के परिछझाम- 
स्वहूप कृषि, उद्योग, यातायात तथा सन्देश-वाहन, सिंचाई, विद्युत ओर सामाजिक 


सेराओ दा समातान्तर विकास किया जाना आवश्यक है। ये सब एन दूसरे के 
पूरक हैं । 


]. जी पुल पृष्ता आर्थिक समोषा, डिसम्दर, 968 पृष्ठ 27 
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विवियोग के ब्ावंटत मे न केवल अ्र्थन्यवस्था के कृषि, उद्योग आदि 
विभिन्न क्षेत्रों के सन्‍्तुलित विकास को ध्यान मे रखा जाना चाहिए, अपितु देश के - 
भौगोलिक क्षेत्रों के भ्न्तुलित विकास पर भी ध्यान दिया जाता चाहिए। पिछड़े द्डू 
प्रदेशों मे ग्रपेक्षाकृत श्रधिक विनियोग किए जाते चाहिए । 
अर्थ-ध्यवस्था के क्षेत्र 
(58८७5 ए #0णाणाएए ) 
अर्थ-व्यचस्था को निम्नलिखित दीन क्षेत्रों मे विभाजित किया जा सकता है-- 

(क) कृषि-स्ेत्र (38पंव्णाफश 56८०7) -प्रय॑ व्यवस्था के इस क्षेत्र के 
अन्तगंव कृषि ग्रौर तत्सम्बन्धी कार्यक्रम, जैसे सिंचाई, पशुपालन,मत्स्य-पालन, बागाव, 
सामुदायिक विकास, वनारोपण, सहकारिता, भू-सरक्षण आदि कार्यक्रम सम्मिलित 
हैं। कृषि क्षेत्र के श्रत्तगंत, उत्तत ग्रौर अच्छे खाद, बीज, यन्त्र और प्लौजारों की 
व्यवस्था, कीट और रोगनाशक ओपधियों की उपलब्धता, उचित्-दर पर पर्याप्त मात्रा 
में साख सुविधाध्रों की उपलब्धि आदि कार्यक्रम सम्मिलित किए जाते है। मुख्यत- 
अद्धं विकसित देश क्रषि प्रधाद होते है प्रत उनकी प्रय॑-व्यवस्था मे कृषि-क्षेत्र का 
बहुत महत्त्व है । 

(ख) उद्योगा-क्षेत्र (000७॥४8[ 5९८०7 )--इस क्षेत्र के अन्तर्गत विर्माण* 
उद्योग [80७७० ॥77४५४०८७) तथा ख़बिज-व्यवसाय पाते हैं। प्रधिकाग 
प्रद्धं “विकसित देशो मे, उद्योग-धन्बे कम विकसित होते हैं तथा वहाँ ग्राधिक विकास 
को तीवगति देने प्रौर अ्थ॑-व्यवस्था का विविधीकरण करने के लिए तेजी से” 
ओऔद्योगीकरए की आवश्यकता होती है । भ्रत. नियोजन मे इस क्षेत्र को भी पर्याप्त 
मात्रा में विवियोग का आवंटन क्षिए जाने को ग्रावश्यकृता है ! 

(ग) सेबाक्षेत्र (5९7०९ $0९०४)-सेवा-क्षेत्र के अन्तगंत व्यवसाय 
प्रमुख रुप से, यातायात एवं सन्देश वहन के साधन ग्राते हैँ, इसके भ्रतिरिक्त, दित्तीप 
संस्थाएँ, प्रशातनिक सेवाएँ, शिक्षा, चिकित्सा, श्रमिक झोर पिछड़े दगों का कत्यारा 
आदि कार्यक्रम भी इसी क्षेत्र मे सम्मिलित किए जा सकते है | विकासार्थ नियोजन 
के परिणामस्वरूप, क्रंषि और उद्योगों की प्रगति के लिए यातायात और अन्य 
सामाजिक ऊपरी पूंजी तथा जन-शरक्ति के विकास के लिए स्ेवा-क्षेत्र पर ध्यान दिया 
जाना भी थ्रत्यावध्यक है । रु 

किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए ? 
एफिणीएाए ज पका 

इस सम्बन्ध गे चिशिन्न विचार प्रस्तुत किए गए हैं । विवाद का मुख्य विधय: 
यह हैं कि विनियोग कार्यक्रमों मे कृषि को प्राथमिकता दी जाए या उद्योगों को । 
नियोजित ग्राथिक विकास क्नियोग कार्यक्रमों में कुछ लोग कृषि को महत्व॑ अधिक 
देने का प्राग्रह करते है तो कुछ विचारक ओद्योगीकरण के लिए अधिक मात्रा में 
विभियोगो को प्रावटित किए जाने पर बल देते हैं। कृषि-क्षेत्र मे विशाल मात्रा मे 
दिनियोजन का सम्थेन करने वाले इ स्वैप्ट आदि विकसित देंशें का उदाहरण देते 
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हुए कहते हैं कि औद्योगीकरण के लिए क्षि का विकाप्त एक आवश्यक शर्ते है। यहाँ 
तक कि ब्रिटेन मे भी | नी शताब्दी के प्रथम चतुर्थाश से हुई कृषि को उल्लेखनीय 
प्रगति ने ही वहाँ होने वाली औद्योगिक क्रान्ति के लिए आधार तैयार किया । फिट 
“प्रद्धं-विकत्तित देशो मे तो, जिनकी अर्ये-व्यवस्था प्रमुख रूप से कृपि-प्रधात है, जब 
तक इनके कृषि आदि प्रायमिक्त क्षेत्री को विकसित नही किया जाता, तब तक इनकी 
आर्थिक' प्रगति नहीं हो सकती। प्रोऊँेसर थियोहोर शुल्त (2:0० 40809०78 
&/णा८) के अनुसार “उच्च खा्य बहाव वाली पर्थे-व्यवस्था में जहां समाज की 
अधिकाश आय का खाद्य पदोय प्रतिनिधित्व करते है, कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों 
गे नई आर प्रधिक अच्छी उलादन सम्भावनाओ को बहुत थोडो गु जाइश होती है, 
क्योकि खाद्यानो के उत्पादन के लिए आ्रावश्यक उत्मदक प्रयत्न ही कुल का बहुत 
बडा भाग होते हैं ।” 


इसके विपरीत दूसरे समुदाय के विचारको का हृढ मत है कि ग्रढ्ध॑-विकमित 
अर्थ-व्ययस्थाओ्रो मे कूपि उत्पादकता बहुत कम होती है । साथ ही, जनसरया का 
भारी दवाव होता हू । अत इस देशों की मुरुय समस्या आय में तेजी से वृद्धि करने 
और बढती हुई जनसख्या को गैर-कूषि-कैनो में स्थानात्तरित करने की है । अत इन 
देशों में कूंप पर ही वितियोगो को केन्द्रित करने से काय॑ नहीं चलेगा। यह 
बुद्धिमत्तापूर्ण भी नही होगा । अत इन परिस्थितियों गे कूषि की झ्रपेक्षा उदोगों में 
विनियोगो को भ्रधिक केन्द्रित करन की आवश्यकता है । अप्रोल 957 भे दोकियों 

। गे हुई भ्रार्थिक विकास की झन्तर्साप्ट्रीय कॉन्फेस ([7८0000णा॥क 000विएशशाए० ०० 
छ८०7०॥॥० 60ज) मे प्रो करिहारा (270 (एत्रा&०) ने अद्धा-विकपित 
देशो रे! विकास के लिए कृषि आवारित विक्रास की नीति को निम्नलिसित कास्खो 
से अनुपयुवत बतलाया--- 

(।) उद्चोगो की अ्रपेक्षा वूूपि की मीमान्त-उत्वादकता कम होती है। अस 
इन देशी के गीमित साधतो को झूपि पर विवियोजित करता अमितव्यमरित्पपूर्णा 
होगा । 

(॥) बुपिजज्षेत्र मे उद्यागों की अपक्षा बचत की प्रवृत्ति (श0एशाज्ञाए (0 
59५2) कम हंतती है. क्योकि घनिक कृपको मे प्रदर्शन उपभोग (0०॥5फ/00005 
((ु०7$प79(0॥ ) की प्रद्धत्ति होती है । 

(78) अहुधा व्यापार थी शर्तें कृपि पदार्यों क प्रतिकुल ही रहती है, भ्रत , 
डुषि के विक'स का महत्व देने और ग्रोयोगिक विकास की अपेक्षा करने से इन देशों 

/« शी भुगतान सन्तुलन वी स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा । 


अ्रत प्रो कुरिहारा के मतानुमार कृषि और औद्योगिक उलादन मे सतुलित 
बृद्धि एक विलासिता है जिसे केवल पर्याप्त वास्तविक पूँजी वाली उत्तत अये-व्यवस्था 
ही सुगमतापूर्वक सपना सकती है किन्तु जिसे पूंजी जाले देश कठिनाई से ही सह 
सकते है। एक अद्धंनविकसित भ्रव॑-व्यवस्था के लिए जहाँ सीमित बचत होती है भौर 
पूँजी को प्रयुक्त करने वावो विभिन पस्योजनाएँ जिन्हे प्राप्त करने के लिए परस्पर 
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प्रतिश्यद्धों करती हैं, यह उपयुक्त होगा कि वे अपने प्रयत्नों को औद्योगिक क्षेत्र क्कै 
द्रुत विकास्त के लिए ही केन्द्रित करें और कृपि-क्षेत्र को प्रतित्रिया एवं प्रभावों द्वारा 
ही विकप्तित होने दे |? ६ 

इसी प्रकार, कुछ विचारक सामाजिक ऊपरी पूँजी (500) के रूप मैं” 
यातायात एवं संचार, विद्यु त, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी आदि जनोपणोगी सेवाद्यों के 
महत्त्व देते हैं। उतका विश्वास है कि इन कार्यक्रमों में पूँणी का विनियोग किया 
जाए जिससे कृषि धौद उद्योग आादि प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं के लिए श्राघार का 
निर्माण हो और ये तेजी से विकसित हो सके । 


क्रृपि में वितियोग बयो ? 
(ज्याए एफल्ा॥ला गा स्‍ै९70०7076 2) 
झभिकांश भर्ध -विकसित देश कृषि-प्रघान हैं श्रौर उतकी श्रर्थ-ध्यवस्था मे 
कृषि का भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । इन देशो मे कृषि, देशवासियों के दोजगार, 
शाष्ट्रीय श्राय के उत्पादन, जनता की खाद्य सामग्री की आवश्यकताओं की पूर्ति, 
उद्योगों के लिए कच्चा माल, निर्यातो द्वारा विदेशी-विनिमय के अर्जन भ्रादि का एक 
मुख्य साधन है । अत देश के आर्थिक विकास के किसी भी कार्यक्रम में इस क्षेत्र के 
विकास की ततिक भी उपेक्षा नही की जा सकती ) वास्तव में इन देशों भें योजनाग्रो 
की मिद्धि बहुत बड़ी मात्रा मे कृपि-क्षेत्र मे विनियोगो के केल्धित करने पर ही निरमेर 


है । श्यक्े प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-- रो 
4. कृषि विकास से श्लोय्योणिक विकास के लिए साथन उपलब्ध होना--हुपि 


विकास ने केवल स्वय अपने लिए, अपितु औद्योगिक विकास के लिए भी प्रावश्यक 
होता है । आ्राज के प्रमुप्त उद्योग, विकास की प्रारम्भिक श्रवस्थाप्रों मे समृद्ध और 
विकासमान कृषि ने ही निर्माणी उद्योगो के बिकास के लिए श्राधारशिला प्रस्तुत की 
थी ! इपि-विक्शस से इसको उत्पादकता और कूल उत्ादन मे वृद्धि होती है; जिससे 
इषि क्र में माय में धृद्धि.होती है। इससे इस क्षेत्र मे बचत की सम्भावताएँ बढ़ती 
हैँ, जिसकी ऐच्छिक या बाधित रूप से कर था क्ंपि पदार्यों के अनिवार्य भुगतात 
ग्रादि के द्वारा एकत्रित करके ग्रैर-कृपि-क्षेत्रो मे विकास के साथत जुटाए जा 
सकते हैं | जापान ने अपने भ्ाथिक विकास मे इस पढ़ति का बड़ा उपग्रोग किया । 
सम्‌ 885 से (95 तक की हु भाधिक विकास की अवधि मे कृषकों पी 
उत्पादकता अच्छी कृषि पद्धतियों के फारए दुगुनी से भी अ्रधिक हो गई। कृषक 
जनसंल्यां की इस बढ़ी हुई झय का अधिकाँश भाग भूमि पर भारी कर लगाकर ले प्र 
लिया गया झ्ोर इसका उपयोग ग्रेर-कृषि-द्षेत्रो मे प्रमुख रूप से उद्योगों के विकास मे 
विनियोजित किया गया । वहाँ कृपि-क्षेत्र से इतती अ्रधिक आय प्राप्त की गई कि 
उच्च समय वहाँ की कैन्द्रीय सरकार की कुल कर झ्राथ का 93:3% भाग भूमि पर 
कररोपण ढारा प्राप्त किया जाता था। सोदियत्‌ झुस ने कूषि की उत्पादकता को 
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तेजी से बढाया और कृषि क्षेत्र के झ्ाधिवय को द्र॒ुत झौद्योगीकरण को वित्त व्यवस्था 
करने के उपयोग में लिया । इसी प्रकार चौत में, 7953 और 957 के बीच कृषि 
से प्राप्त कर श्राय का 40% से भी भ्रधिक भाग गैर-कूपिजक्षेत्रो मे विकास के लिए 
प्रयुक्त किया गया । मोल्डकोस्ट, बर्मा, युगाडा झादि भी कृषि आय के बहुत बड़े माय 
को श्रर्य-ध्यवस्था के प्रन्य क्षेत्रो मे विकास कार्यत्रमो की वित्त-व्यवस्था के लिए 
उपयोग कर रहे हैं #इस प्रकार, स्पष्ट है कि कि क्षेत्र का विकास बचत में वृद्धि में वृद्धि 
करके विनियोजित किए जाने वाले कोपो मे य्ृद्धि करता है, जिनका उद्योग आदि 











अन्य क्षेत्रों मे उपयोग करके समग्र आर्थिक विक्राप्त की गति को तीब किया जा 
कता है... 


2, चृढ्धिमान जनसझ्या बो भोजन की उपलब्धि--अद्ध-विकसित देशों में 
बृद्धिमान जतसख्या को ख़ाद्यात्त उपलब्ध कराने और उनके भोजत तथा उपभोग 
स्तर को ऊँचा उठाने के लिए भी कृषि-कार्यक्रमो को बडे पैमाने पर संचालित किया 
जाता झावश्यक है । कई अद्धंविकसित देशो मे जनसल्या अधिक है भौर इसमे तेजी 
से वृद्धि हो रही है । दसके अतिरिक्त भारत जेंसे देश मे बढती हुई जनसस्या की तो 
बात ही बया, वर्तमात जनसल्या के लिए भी खाद्यान्न उत्पादन नही कर पा रहे है ? 
एवं झनुमान के अनुसार एशिया और अफीर के निर्धन देशों की बढ़ती हुई जनसख्या 
के लिए ही इन देशो मे खाद्यान्न उत्पादन को । 5% प्रतिवर्ष की दर से बढाने की 
आवश्यकता है। भारत जैसे देश में तो भह जनसख्या वृद्धि-्दर 2 5% वार्षिक है, 
झत इस दृष्टि से ही खाद्यान्नो के उत्पादत मे वृद्धि होनी चाहिए। साथ ही इन 
देशो में गुण झौर मात्रा दोनो ही दृष्टिकोणो से भोजन का स्तर निम्न है, जिसका 
इनकी कार्य क्षमता पर भी बिपरीत प्रभाव पडता है | क्रीजका, भारत और फिलीपीन्स 
में भोजन का वास्तविक उपभोग न्यूनतम आवश्यकता से भी 72 से !8% कम है । 
ग्रा्थिक विकास के परिणामस्वरूप ज्यो-ज्यो इन देशो की राष्ट्रीय और प्रति व्यवितत 
प्राय मे वृद्धि होगी, त्पो-त्यो प्रति व्यक्ति भोजन पर व्यय में वृद्धि होगी। इसके 
अतिखित ग्ौद्योगीकरण के परिणामस्वरूप, शहरी जनसख्या मे वृद्धि होगी तथा गैर- 
॥ पि-व्यवसायो मे नियोजित व्यक्तियों के प्रनुपात मे वृद्धि होगी । उद्योग-घन्घो और 
अन्य व्यवसायो मे लगे इन व्यवितयों के खिलाने के लिए भी खाद्यान्नों की झावश्यकता 
होगी । इन सब कारणो से देश भे खाद्यान्नो के उत्पादन मे वृद्धि वी आवश्यकता है 
जिसे कृषि के विकास द्वारा ही पूरा किया जा सकता है, अन्यथा भारत की तरह 
है रोगे उपयो का अन्त विडेगो से झायात करना पढेगा और दुर्लभ विदेश से आयात करना पवेगा और दुर्लभ विदेशी-मुद्रा को 
ध्येय करना होगा । 

3. झोद्योगोकरए के लिए फच्चे गाल फी उपलब्धि--किंसी भी देश के 
ओद्योगिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि औद्योगिक कच्चे माल के उत्पादन 
मे भी वृद्धि हो। बहुत से उद्योगो मे कूपि-जन्य कच्चे माल का हो उपयोग किया 
जाता है । कई प्न्य उपभोक्ता उद्योगरो के लिए दन्‍्य उपज की आवश्यकता होती है । 
भ्रत. जब तक पयाप्त मात्रा मे अच्छे किस्म के सस्ते कच्चे माल वी उपलब्धि नही 
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हो सकती, तव तक औद्योगिक विकास नही हो सकता और न इन उद्योगों की 
प्रतिस्पर्दा शवित बढ सकती है । ब्रत: उद्योगों के लिए औद्योगिक कच्चे माल क्के 
उत्पादन से धृद्धि के लिए भी कृषि का विकास आवश्यक है | 
4. विदेशों विनिमय को समस्या के समाधान में सहायक-थदि आर्थिक 
विकास कार्यक्रमों में कृषि विकास को भहत्व नही दिया गया; तो. देश मे खाद्यान्नों 
और औद्योगिक झल्चे माल की कसी प्रढ-अकती है, भौर इन्हे विदेशों से ग्रायात करने 
के लिए बड़ी भात्रा में विदेशी मुद्दा व्यय करती पड़ेगी। वैसे भी किसी विकासमात 
अर्थ-व्यवस्था की बिका की प्रारम्भिक अवस्था में विदेशों से बडी मात्रा में मशीे 
और अन्य पूंजीगत सामग्री का श्रायात करना पडता है । इसका भुगतान कृपि-जन्य 
भर अन्य कच्चे माल के निर्यात द्वारा ही किया जा सकता है। अ्रतः कृषि में 
प्रतिशए््द्धों लागत पर उत्पादन-हृद्धि ग्रवश्यक है। नियोजन में विशाल परियोजनाओं 
पर बड़ी मात्रा भे घनराशि व्यय की जाती है | इससे लोगो की मोदिक झाष बढ जाती 
है ; साथ ही वस्तु और सेवा उत्तादत मे शीक्र दृद्धि लही होती । अतः अर्थ-थ्यवस्था 
भे मुद्रा प्रसारिक प्रवृत्तियाँ बढ़ने लगती हैं, जिनका दमन वस्तुओ॥ओो और सेवाओं की 
पूतिं मे वृद्धि से ही किया जा सकता है। इसके लिए भी या तो बहुत सीमा तक कृषि- 
उत्पादन मे वृद्धि करनी पडेगी या विदेशों से आयात करना पडेगा जिनके लिए पुनः 
विदेशी मुद्रा की झ्रावश्यकता होगी । झ्रत इस समस्या के समाघात की विधि निर्यात 
ओग्य पदार्थों की उत्पादन वृद्धि है जो अधिकांश अद्धं-विकरित्त देशों में प्रायभिक 
पदार्थ हैं | यद्धपि प्रा्थिंक विकारू के साथ-साथ देश से झन्य निर्षाति-योग्य पदार्थों का 
उत्पादन भी बढ जाता है किन्‍तू जब तक श्रर्थ-व्यवस्था इस स्थिति मे नहीं पहुँचती, 
तब तक ऐसे देशों की विदेशी-विनिमय स्थिति बहुत अधिक सीमा तक कूपि-पदार्थों 
के उत्पादन और निर्यात पर ही निर्भर करेगी । अत इन देशो मे तिर्यातों द्वारा 
अधिक विदेशी-मुद्रा का अजब करने या अपने कृषि-जन्य पदार्थों के ग्रायात में कमी 
करने के लिए भी कृषि विकास को महत्त्व दिया जाना चाहिए। 

5. औद्योणिक-श्षेत्र के लिए बाजार प्रश्तुत करना--विकासार्थ नियोजन मे 
कूषि विकास, झोद्योगिक-क्षेत्र मे उत्पादित-बस्तुओ के लिए बाजार प्रस्तुत करता है । 
ऐसे ब्रौद्योगिक विकाम से, जिसमे उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुग्रो की माँग नहीं हो, 
कोई लाभ नहीं हो सकता । यदि केवल औद्योगिक विकास की और ही ध्यान दिया 
गया, तो प्रन्‍्य क्षेत्रों की श्राय में इैद्धि नहीं होगी जिससे श्रौद्योगिक वस्तुओं की माँग 
जही बठ पाएगी । किस्तु, यदि पूँजी विनियोजन के परिणास्व्रक्य कृषरि-उत्मादक मे 
वृद्धि होती है, तो कृपि मे सतस्त व्यवितयों की आय मे वृद्धि होगी, जिसको औद्योगिक- 
वस्तुओं के क्रय पर व्यय किया जाएगा । ऐसा भारत जैसे अर्दा-विकसित देश के लिए 
तो और भी आवश्यक है, जहाँ वी अधिकाँश जनता कृषि व्यवसाय में सलग्न है। 

6. उद्योगों के लिए श्रमिकों को पूर्ति--हृषि-विकास, ओद्योग्रिक-क्षेत्र के लिए 
आवश्यक श्रम की पूर्ति सम्भव बनाता है | कृषि विकास के कार्येक्रमो से कृषि उत्पादन 
और कृषक की उत्पादकता में वृद्धि होती है और देश की जनप्ंख्या के लिए प्रावश्यक 
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कृषि उत्पादन हेतु कृषपि-व्यदस्ताय के सघालन के लिए कम व्यवितियों की ही आवश्यकता 
रह जाती है, शेष व्यवितयो मे से औद्योगिक क्षेत्र अपने विकास के लिए श्रमिकों वो 
आप्त कर सकता है । सु 

पर. क्रम पूंजी से बेरोजगारी की समत्या के समाधान मे सहायता-अद्ध - 
विकसित देश व्यापक बेरोजगारी, अ्रद्धं-बेरोजगारी और छिपी हुई वेरोजगारी की 
समस्या त्ते ग्रस्त हैं, वहाँ जन-शक्ति के एक बहुत बड़े भाग को रोजगार के साघन 
उपलब्ध नही हो पाते हैँ । इन देशो कौ विकास-योजताझो का उद्देश्य, समस्त 
देशवासियों दे लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना भी है। दूसरी ओर इन देशों 
मे पूँजी की अत्यन्त कमी है। उद्योगों वी स्थाण्ता हेतु अ्रपेक्षाइत अधिक पूंजी बी 
आवश्यकता होती है, किल्तु कृपि-ब्ययसाथ में कम पूँजी से ग्रधिक थ्यक्तियो को 
रोजगार दिया जा सकता है । 

उद्योगों मे बिनियोग 
(९४0 ॥ पा0॥587९5) 

योजना बिनियोग मे कृषि क्षेत्र को उच्च प्रायमिकता देन का श्राशय यह नहीं 
है कि उधोग एवं सेवाशो को कम महत्व दिया जाए । इनका विकास भी इृषि विंकास 
के लिए श्रावश्पक' है। झआथिक-विकास के किसी भी कार्यक्रम मे इनकी प्रगति के लिए 
पर्याप्त प्रयत्न किए जाने चाहिए । कुछ व्यक्ति झार्थिक विकास का प्र्थ श्रौद्योगीकरण 
से लगाते हैं। आर्थिक विकास प्रत्रिया मे भ्रौद्योगोग़स्ण का महत्त्व निम्नलिखित 
कारणो स है-- 

व, श्रौद्योगित्त-विफास्त से कृषि-पदार्थों की साँय में बृद्धि-भ्रौद्योगिक-बिंकास 
द्वारा कृषि जन्य एवं अन्य प्राथमिक पदार्थों की माँग बढ़ती है | झौद्योगिक-विकास के 
कारण, भ्रधिक मात्रा मे कृपि-जत्य कच्चे माल की ग्रावश्यकता होती है । औद्योगीकरण 
के कारण ओऔद्यागिक क्षेत्र मे अ्मिको की आय बइती है, जिसका एक भाग भोजन पर 
ज्यय किए जाने से भी कृषि-पदार्थों की माँग बढती है । इस प्रकार, झ्ौदयोगिक विंवास, 
क्रषि विकास को प्रभावित करता है । जिस प्रकार से कृषि क्षेत्र वी बटी हुई प्राय 
गैर-कृषिलक्षेत्र के निमित साल की खपत बढ़ाने में सहायक होती है उसी प्रकार 
झौद्योगिव क्षेत्र भे होने वाली आय मे वृद्धि कृषि पदार्थों बी माँग मे वृद्धि करके उसके 
विकास के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं । 

2. झप्रयुक्त जन शक्ति को रोजगार देने हेतु प्रादश्यक--निर्धन देशों मे 
जनसख्या की ग्रधिकता और बढती हुई जनसुख्या के कारण कृषि पर जतसख्या का 
भार पग्रधिक है । वैकल्पिक उद्योगों के प्रभाव के कारण अधिकाँश जनता जीविका- 
निर्वाह हेतु कृपि का अववम्बन सेती है । किन्सु परम्परागत उत्पादन विधियों शौर 
कृषि व्यवसाय के पत्यन्त पिछड़े होने के कारण श्वमिकों की एक बहुत बड़ी सख्या 
था तो बेरोजगार रहती है या अरद्ध देरोजगारी की शिकार रहतो है । हृषि-ब्यवसाय 
में यह अदृश्य बैरोजगारी ग्रधिक व्याप्त रहती है । श्रनेत झनुमानो के अनुसार, कूपि- 
क्षेत्र की 9 से  जनसख्या दूषि-थ्यवस्ााय की आवश्यकताओो से प्रधिक होती है । 


252 आधिक विकास के सिद्धान्त 


औद्योगिक विकास के परिणामस्वरूर, देश की इस ग्रप्रयुक्त जन-शक्ति को रोजगार के 
अवसर प्रदान किए जा सकेंगे । इससे कृषि पर जनसंख्या का भार भी कम होगा और 
कूपिजज्लीज मे प्रति व्यक्ति उत्पादकता मे दृद्धि होगी 

3. अर्थ-ब्यवस्था को बहुमुखो बताने के लिए प्रावश्यक केवल कृषि पा 
प्राथमिक व्यवसायों पर हो विनियोगों को केन्द्रित करने से अर्थव्यवस्था एकाकी हो 
जाती है । निर्बंन देशों मे जनसाया का एक बडा भाग कृपि-व्यवस्ाय में लगा रहता 
है । निंन देशों की कृपि-क्षेत्र पर अत्यधिक विर्मरता एकाँगी तथा असन्तुलित 
अर्थ-व्यवस्था वी स्थिति उत्तन्‍्न करती है । अयं-व्यवस्था को बहुमुल्ली बनाने के लिए 
इन देझों मे दरुत औद्योगीकरण आवश्यक है । देसे भी कृषि आदि व्यवमाय प्रकूति पर 
निर्मर होते हैं, जिनसे इस व्यवसाय मे स्थिरता और निश्चितता नही आ पाती । अतः 
अर्थ-ब्यत्रस्था का विविधीफरण आवश्यक है और इसके लिए द्वत औद्योगीकरण किया 
जाना चाहिए । 

4. कृषि के लिए आवश्यक आदानों (77705) थी उपलब्धि--कूपि-विकास 
बी योजनाओं में रामायतिक उवरक, कीटनाशक ऑपधियाँ, ट्रेक्टर एवं ग्रन्य कृषि 
यरत्र तथा औजार, भिंचाई के लिए पम्प, रहट झ्रादि की ग्रावश्यकता होती है । अ्रत' 
इन वस्तुओ का उत्पाद और इनसे सम्बन्धित श्रौद्योगिक्त विकास आवश्यक्ष है । 
ओऔद्योगीकरण सुरुणत कृपि-उन्पुख उद्योगों (&87०-ंत५७५७१०$) से कृषि विकास 
को प्रत्यक्ष सहायता मिलती है और कृपि-विक्रास के किसी भी कार्यक्रम भे उक्त 
उच्चोणों की कभी उपेक्षा नही की जा सकती | 

5 गैर कृषि पदार्यों की माँग पूर्ति--आर्थिक विकास के कारण जनता की 
प्रात में वृद्धि होती है और कृषि पदार्थों के साथन्साय विभिन्‍न प्रकार के गैर-कृपि 
पदार्थों की माँग में भी वृद्धि होतो है । ऐसा नागरिक जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि 
के कारण भी होता है जो सुख्-सुविधा को नई-नई चीजों का उपयोग करना चाहती 
है। गैर-कृपि पदार्थों की बढती हुई इस माँग की पूर्ति हेतु उद्योगों में भी पूंजी 
वितियोग की आवश्यकता होती है । 

6. उद्योगों में भ्रप्तिशो की सीमास्त-उत्पादकता की अ्धिहृता--कपि में, 
उद्योगों की अपेक्षा, धम का सीमान्त उतल्लादन-मूल्य कम होता है । औद्योगिक विकास 
से श्रमिकों का कृषि से उद्योगों में हस्तान्तरण होता है, जिसका आशय गैर-कृपि क्षेत्र 
को अपेक्षा-कूत कम मूल्य पर श्रमनपूिंसे होता है | इसमे अर्थ-व्यवस्था भे श्रम 
शत्ताधनों के वितरण मे कुशलना वढ़ती है और श्रम एव पूंजी विकास में अच्छा 
सन्तुलन स्थापित होने कौ अधिक्त सम्भावना रहती है | 

7. सामाजिक एवं अन्य लाभ--ग्रामीण-समाज बहुघा आ्िक, सामाजिक 
ओर सॉँस्कृतिक दृष्टि से पिछडे हुए होते है। औद्योगीकरण से मानवीय कुशलताओं 
मे वृद्धि होती है, जोखिम उठाने की प्रद्ूति जाग्रत होगी है तथा इससे सामाजिक 

सरचना अधिक प्रगतिशील और गतिशील (70)थ7०) होती है । औद्योगीकरण 
द्वारा नायरिक जनसंख्या का अदुपात बढता है, जो अधिक विदेकपूर्ण ब तकंशील 
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होतो है । इससे व्यक्तिवादी और भौतिकवादी दृष्टिकोण का भी विकास होता है जो 

आर्थिक विकास के लिए अधिक उपयुक्त है। औद्योगिक विकास मे शहरी बाजारों का 

विस्तार होता है, जिससे यातायात और ग़चार-साधनों का विकास होता है। साथ 

ही, इससे कृषि व्यापारीकरण भी होता है भौर कृपि-क्षेत्र मे नवीत श्रवृत्तियों को 
टजेन्म मिलता है । 


सेवा-क्षेत्र में विनियोग 
(पराए०७पिशा 7 5४९०४) 
कृषि और उद्योग आदि की प्रत्यक्ष उत्पादक-क्रियात्रो के भ्रतिरिक्त, आर्थिक 
विकास के लिए सामाजिक ऊपरी पूंजी (500) का निर्माण आवश्यक है। इसके 
अन्तगंत शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सचार तथा पाती, विद्युत प्रकाश झ्रादि जनोपयोगी 
सेवाध्रो को सम्मिलित किया जाता है। ग्र्य-व्यवस्था के इस सेवा-ल्लेत्र में पूँजी- 
विनियोग करने से इनका विकास होगा, जिससे प्रत्यक्ष उत्पादक क्ियाप्रो में भी 
निजी-विनियोग को प्रोत्साहन मिलेगा । साथ ही, ये सेवाएँ, प्रत्यक्ष रूप से कृषि और 
अ्रौद्योगिक-क्षेत्र के विस्तार के लिए भी झनिवाय है । कूषि उत्पादन को खेतों से 
मसण्डियों, नगरो, बन्दरगाहो और विदेशों तक पहुँचाने के लिए सडको, रेलो, बन्दरगाहो, 
और जहाजरानी का विकास अविवाय है। इसी प्रकार, कारखानों झौर नमरो से 
कृषि के लिए पग्रावश्यक आदानों जैसे--छाद्य बीज, कृपि-औजार, फीटन्याशक, 
तकनीकी ज्ञात ग्रादि छेतो तक पहुँचाने के लिए भी यातायात पग्रोर सचार के साधन 
श्रावश्यक है । विभिन्‍न स्थानों से कारखानो तक कच्चे माल, ईंधन ग्रादि फो पहुँचाने 
और उद्योगों के तिर्मित माल को बाजारों तक पहुँचा कर, औद्योगिक विकास में 
सहायता देते बे लिए भी यातायात एबं सचार-साधनो का महत्त्व कम कही है 
वास्तव में यातायात और सन्देशवाहत किसी भी अभ्थे-ब्यवस्था के स्नायु वन्‍्तु है और 
अधं-व्यवस्था रूपी शरीर के सुचाए सचालन के लिए यातायात और सन्देशवाहन के 
साधनों का विकसित होना ग्रत्यन्द आवश्यक है । इनकी उपेक्षा करने पर कृपि और 
ओऔद्योगिक विकास मे भी निश्चित रूप से अवरोध (8०0॥2 !प७०८४) उपस्थित हो 
सकते है । 
इसी प्रकार, सस्ती और पर्याप्त सात्रा मे विद्युत उपलब्धि भी आाथिक विकास 
के लिए आवश्यक है । सस्ती ब्रिजली द्वारा लघु और कुटीर उद्योगों के बिकास मे 
यही सहायता मिल सपतो है । सिंचाई के लिए लघु और मब्यम सिंचाई योजनाग्रो के 
लितान्दयन में भी बिजली द्वारा बहुत सहायता मिलती है । बिजली हारा छोडे-छोटे 
पम्पिग सेट गौर ट्बूब-चेल चलाकर खेतों वो घिचित किया जा सकता है। बड़े 
/'उद्योग्रो बे लिए सस्नी और पर्याप्त मात्रा मे विद्युत्त उपलब्धि वहुत सहायक है। इस 
प्रकार विद्युत विश्ास द्वारा कृषि और कओौद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है । 
शिक्षा प्रशिक्षण तथा चिक्त्मा और स्वास्थ्य सेवाम्रो का विकास देश को जन-णत्ति 
के विकास भे सहायक होता है। श्रम, कल्यारा और पिछड़ी जाति के कल्याशु- 
वार्यक्रय इन वर्गों के विक्रास के लिए ग्रावश्यक है | इन समस्त सेवाझों हारा देश को 
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जन-शक्ति की कार्य-कुशलता बढ़ती है और मातव-पूँजी का तिर्गाणा होता है। देश के 
झ्रार्थिक विवास के लिए मानवीय-पूंजी निर्मारः में साथनों को विनियोजित करना भी 
आवश्यक है । 

इस प्रकार, सामाजिक ऊपरी पूँजी (500) और सेवा-क्षेत्र में किए गए «० 
विभियोग कृषि, उद्योग, व्यापार, वाशिज्य आदि के आदाकों को सस्ता करके इनगी 
प्रत्यक्ष सहायता करते हैं। जब तक पर्याप्त विनियोगो द्वारा सस्ती और श्रेष्ठ सेवाओं 
की उपलब्धि नहीं होगी, तव तक प्रत्यक्ष उत्पादक तियाप्रो मे विनियोगों को 
प्रोत्साहद नहीं मिलेगा और न ही ये लाभप्रद होगे। गत अर्थ-व्यवस्था के इस क्षेत्र 
में भी पर्याप्त मात्रा मे विनियोगों को झावटित किया थाना चाहिए, जिससे संदूप्रभावो 
के कारण, बाद मे, प्रत्यक्ष-उत्पादक-क्रियाओ्रों मे विनियोग भ्रधिकाधिव किए जाएँगे 
और स्र्थ-व्यवस्था विकास पथ पर अग्रसर होगी । प्रो हर्पमैन (शरण साउलशक्षाए) 
के मतानुप्तार सामाजिक ऊपरी पूँणी (500) का निर्माण प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियादों 
को झाने का आामन्त्रए देता है । 

तीनों क्षेत्रों में समान/्तर व सम्तुलित विकास की आ्रवश्यकता 

(7३९९९ 0 8श[भ्राट्ए्त 6059 गा ॥॥ ॥06 व९6 ६९८०४) 

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि नियोजन प्रकिया में अर्थ-ध्यवस्था के इन तीनों 
क्षेत्रो का अपना-अपना गह्त्व है और इन तीनो के समानात्तर और सन्तुलित विकास 
की श्रावश्यकता है । इसके अभाव मे एक ल्लैत का कम विकास, दूसरे क्षेत्र के विस्तार 
के लिए बाधा वन सकता है । उदाहरशाय॑ यदि झौद्योगिक उत्पादन का विस्तार होता 
है, किन्तु कृपि-क्षेत्र मे कोई प्रगति नही होती, तो श्रौद्योगिक-क्षेत्र की अतिरिक्त श्राय 
प्राथमिऊ क्षेत्र की सीमित पूर्ति पर इधाव डालेगी प्र मुद्रा प्रसारिक प्रवृत्तियों का 
उदय होगा या वाह्म साधवो पर कुअ्रभाव पड़ेगा । इसी प्रकार यदि गैर-कृषि/क्षेत्रों में 
वृद्धि हुए बिना कृषि-उत्पादन मे वृद्धि होती है तो कृषि,पदा्थों की माँग पूर्ति बी 
अपेक्षा कम हो जाएंगी । परिणामस्वरूप, मूल्य कम होगे, झ्ाय भी कग होगी गौर 
विकाप्त में बाधाएँ पहुँचेगी । ग्रत सभी क्षेत्रों का समानास्तर भौर सन्तुलित विकात्त 
किया जाना चाहिए । | 


किन्तु सन्तुलित-विकास का आशय सभी क्षेत्रो मे समान-दर से ग्रार्थिक विवाम 
नहीं है। बहुधा आय-दृद्धि के साथ-साथ आय का भाग अधिक अनुपात से, निर्मित 
वस्तुओ पर व्यय किया जाता है । साथ ही, औद्योगिक विकास की गति बहुघा घीमी 
रही है, उसे तीज्र करने की प्रायश्यकता है। इसलिए विनियोग कार्यक्रमो मे औद्योगिक 
क्षेत्र का अपेक्षाइत तीव्रता से विस्तार होता चाहिए, कित्तु, एक क्षेत्र या क्षेत्रों की) 
उपेक्षा करके अन्य क्षेत्र या क्षेत्रो मे विवियोगो को केन्द्रित करना बुद्धिमच्तापूर-नीति 
नहीं है। रोम में हुई विश्व जन-सल्या कान्फ्ेस (#०जठ ए०फएथए०७ (०ा्विण०००, 
954) के प्रतिवेदव के अनुध्वार वियत वर्षों मे ओशनिया ओर लेटिन अमेरिका के 
कमर आबादी वाले देशो मे पूँजी और साघनो को कृपि-्क्षेत्र से उद्योगों को ओर प्रवृत्त 
करने से, म केवल क्रंपि विकास को हो प्रभावित किया, अपितु सामान्य अ्-व्यवस्था 
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में भी वॉँछवीय दबाव उत्तम कर दिए । वह्तुत अर्द्ध विकसित देशों में कृषि-क्षेत्र को 
सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और विनियोग कार्यक्रमों का निर्धारण करते 
समय अधिकांश राशि कृषि-दिकारा-कार्यक्रमो हेतु आवदित की जानी चाहिए । अथिक 

5+“तिहास के भ्रमुसार औद्योगीकुरण और पूंजी-निर्माए के किसी भी कार्यत्रम की 
सफ्लता इस वात मे निहित है कि उसके साथ शीघ्र पलदायक कृषि-विकास 
परियोजनाएं भी साथ-साथ प्रारम्भ की जाएँ । डी एस नाय के मतानुसार ”कृषि- 
क्षेत्र मे विनियोग कृषि उत्पादकता झौर कृषि पर स्रत्यन्त उल्लेखनीय प्रभाव पैदा कर 
सकते हैं। इसे ब्रन्त क्षेत्रों वे लिए माँग का सृजन करने और विशाल मात्रा मे पूँजी 
निर्माण में योगदान देने हेतु पहलकर््तां के छूप मे परिवर्तित किया जा सकता है । ४ 
जहाँ कद्दी भी कृषि की उपेक्षा की गई है वहां या तो अं व्यवस्थाएँ स्थिर हो 
गई है या उनकी विकास-दरें गिर गईं हैं। इमलेण्ड और चीन की अपेक्षा फ्ास 
की अर्थ-ब्यवस्था की सापेक्षिक स्थिरता का कारण, बहाँ कृषि-भेत्र की धीमा 
प्रगति है । 


अत विनियोग्र कार्यक्ष्मो से कृषि, उद्योग सेवा्रो को ययोचित महत्त्व दिया 
जाना चाहिए । इन तीनो क्षेतों को प्रतिस्पर्द्धी नही बरन्‌ पूरक समझता चाहिए | ये 
तीनो क्षेत्र एक दूसरे से सम्बन्धित हैं और परम्पर निर्मर हैं | साथ ही, एक क्षेत्र का 
विकास दूसरे क्षेत्र को विकास की प्रेरणा देता है ' 

विमयोग आपटन सम्बन्धी कुछ नीतियाँ (500० एगास९४ ० 60० 

“98 ॥7ए९४४॥९॥।)-- समस्त देछो मे एक सी परिस्थितियाँ विद्यमान नही रहती । अत 
इस सम्बन्ध मं बोई सामान्य सिद्धान्त तहीं बनाया जा सक्त्ता। प्रद्धं-विकप्तित देशों 
का झ्राज के उिकसित देशो मे अपनाई गई प्राथभिकताओं को भी उसी रूण मे नहीं 
ग्रहण बर लेता चाहिए क्योकि उनकी परिस्थितियाँ भिन्न थी । झत प्रत्येक देश को 
अपती परिस्थितिं अनुसार विभिन्न क्षेत्र में विनियागों का आवटन करमा चाहिए। इस 
सम्बन्ध म निम्नाक्ति कुछ नीचियाँ सकत दिए हुए हैं जिन्हें स्थातीय परिस्थितियों के 
अझनुत।र सशोधित करके अरद्ध विकसित देश अपना सकते हैं-- 

(7) किसी एक क्षेत्र के उद्योग भ्रथवा आशिक त्रिया को दूसरी से श्रधिक 
महत्त्वपूर्ण नहीं माना जाना चाहिए । इस प्रकार, एक क्षेत्र की उपेक्षा करके ग्रन्य 
क्षेत्र भ विनियोगी को कन्द्रिम नही करना चाहिए । प्रायमिक्ताम के निर्धारण मे 
सीमान्त सामाजिक उत्पादकता के सिद्धान्त' का झनुमरण किया जाना चाहिए। 

(॥) विनियोग-ब्रावटन पर विचार करते समय, स्थानीय परिस्थितितो 

४ दैसते--साथनों की स्थिति, आधिफ विकास का स्तर, तकनीकी स्वर, सस्थायत घटकों 
एव इसी प्रकार के प्रन्य तत्त्यो पर भी विचार क्या जाना चहिए। 


(70) भ्रन्य विकम्तित और भर्द्धां विकप्तित देशों के अनुभव द्वारा भी लान 
उठाना चाहिए । 
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(४) ऐसे देशो में जहाँ अतिरिक्त श्षम-शक्ति और सीमित-पूंजी हो, विकास 
वी प्रारम्भिक अवस्थाग्रो मे कृपि, सिंचाई, यातायात एवं अन्य जतोययोगी सेवाग्रों 
पर पूंजी विनियोजन श्रधिक लाभप्रद रहता है । इन क्षेत्रों मे अल्प पूंजी से ही भ्रधिकु “ 
व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकता है, साथ ही, निर्माण-उद्योगों को भी विकसित 
किया जाना चाहिए । 

(५) विकासमान अथं-ब्यवस्था मे यह सम्भव नहीं होता कि झअर्थ-व्यवस्था 
के सभी क्षेत्र पूर्रो-संतुलित रूप से समान-दर से प्रगति करें । ग्राथिक विकास की अवधि 
मे कही झाधिक्य और कही कमी का उत्पन्न होना स्वाभाविक है | किन्तु इस सम्बन्ध 
मे अधिकाधिक सूचनाएँ तथा आँकड़े एकत्रित करके सीमित साधनों को उन क्षेत्रों से 
प्रयुक्त करना चाहिए, जहाँ उनका सर्वोत्तम उपयोग हो । 


विभिन्न क्षेत्रों में विनियोगों 


| 9 का आवंटन 


(#000&॥09 07 ॥६४६७५६४ 8ध५घ्ष्टाप 
एाह६प्छ्घा 8६60॥45) 





प्रायिक विकास की दृष्टि से तियोजन को श्रपनाने वाले, प्रद्धं-विकसित देशों 
के पास मुष्यत साधनों तथा पूँजी का ग्र॒भाव होता है। इसके विपरीत, पूँजी 
विनियोग के लिए क्षेत्रो, परियोजनाम्ो और उच्चगो की बहुलता होती हैँ । इनमे से 
प्रत्येक मे पूंजी का समुचित विनियोग करने पर ही झ्ाथिक विंकास का गति दी जा 
सकती है । श्रत इन देशो की प्रमुख समस्या यह होती है कि इन विंनियोगों का 
उचित और विवेकपूण आवटन क्सि प्रकार हो, पिछले भ्रध्यायो मे हम विभिन्न 
उत्पादन क्षेत्रों मे विनियोगो के ्रावटन पर विधार कर चुके है। इस अध्याय मे हम 
विशेषत भौगोलिक क्षेत्रा या प्रदेशो मे विनियायो के झावटन पर विचार करेंगे । 


विभिक्ष क्षेत्रो में विनियोगो का आवटन 
(404४० रण [05९४ग॥ाशा। ऐशफलशा ऐ।वशक्षिशाई ९2005) 

विभित भौगोलिक क्षेत्रों मे विनियोगो के आवंटन के सम्बन्ध मे कई विकल्प 
हो सकते है । एक विवल्प यह है कि देश के ग्राथिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रो मे अधिक 
विनियोग किया जाए । अन्य विकल्प यह हो सकता है कि विकास की अधिक सभावता 
वाले क्षेत्रो मे, प्रधिक राशि विनियोजित की जाएं ! एक और विकल्प यह हो सकता 

है कि सब क्षेटो मे समान रुप से विनियोगो का आवटन किया जाए। 
4, पिछड़ क्षेत्रों से अधिक झावटन-- किसी देश के रथायित्व झोर समृद्धि के 
- लिए न केवल द्वुत गति से श्राधिक विकास आवश्यक है श्रपितु यह भी झावश्यक्र है 
कि उस देश के सभी क्षेत्रों का तीव्रता से ओर रातुलित झ्राथिक विकारा हो । सभी 
क्षेत्र और सारी जनता उस विकास और समृद्धि मे भागीदार बनें। यह तभी सम्भव 
है, जबकि देश के ग्राथिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों मे अधिक पूँजी का विनियोजन क्या 
जाए। प्रधियॉश विकासशील देश न केवल श्रद्धं-विकसित ही हैं श्रपितु इनके विभित्र 
छेत्री वी झाधिक प्रगति प्रौर समृद्धि मे भी भारी अन्तर है । विभिन क्षेत्रों वी प्रति 
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व्यक्ति आय में बडी विपमता है। उदाहरणार्थ, भारत में तृतीय पंचवर्षोय बोजता 
के अन्त मे, अर्थात्‌ 4965-66 भे, बिहार राज्य की प्रति-व्यक्ति आय केदल 
2]2-9] रु. थी । इसके विपरीत, पश्चिमी बंगाल की प्रति व्यक्ति आय उक्त वर्ष 
में 433:43 रू. थी, जो बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दुगुनी से भी अधिक 
थी । ऋसतुलित विकास के कारण ही देश के कुछ राज्य ग्रत्य राज्यों से वहुत पिच्डे 
हुए है । विभिन्न क्षेतरवासियों के जीवन-स्तर में भारी अन्तर है। यह बात कंदापि 
उचित नहीं है। किसी एक क्षेत्र की निर्घनता से झ्रन्य समृद्ध क्षेत्र के लिए 
भी कभी-कभी खतरा पैदा हो सकता है । फिर आथिक-नियोजन का उद्देश्य 
देश बी राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आप में यूद्धि हब तक सम्भव नहीं है 
जब तक इन क्षेत्रों वी आय में वृद्धि नही हो और यह तभी सम्भव है 
जबकि इन पिछड़े हुए क्षेत्रो में पर्याप्त पूंजी विनियोजत किया जाए। देश के सभी 
क्षेत्रो भे प्रति व्यक्तिआय में वृद्धि करने के लिए भी इन प्रदेशों मे अधिक पूंजी 
विनियोग और उद्योग-धन्धों की स्थापना आवश्यक है, क्योकि यहाँ विकास हेतु 
आवश्यक सामाजिक और भ्राथिक ऊपरी सुविधाप्रो, रेलो, सडको, विद्युत्त, सिंचाई 
की सुविधाश्रो, शिक्षा तथा चिक्त्सा आदि की सुविधाओं का अ्रभाव होता है । इन 
क्षेत्रों में आर्थिक विकास को गति देने के लिए तथा कृषि और उद्योगों के विकास 
हेतु इन आधारभूत सुविधाग्रो के निर्माण की प्रत्यन्त श्रावश्यकता होती है और 
इनमे भारी पूजी-विनियोग की झावश्यक्या होती है । इस प्रकार यदि देश के 
समस्त भागों मे प्रति न्यक्ति आय में समान दर से वृद्धि करना चाहें तब भी पिछड़े 
क्षेत्री मे अधिक विकास कार्यक्रम आरम्भ किए जाने चाहिए। किन्तु प्राथिक, सामाजिक 
और राष्ट्रीय दृष्टि से केवल यही आवश्यक नहीं है कि देश के सभी क्षेत्र 
समान-दर से विकप्तित हो श्रषितु यह भी अनिवार्य है कि पिछड़े क्षेत्र अपेक्षाकृत 
अधिक गति से विकास करे । इसके लिए यह आवश्यक है कि देश के इन पिछड़े 
और नि्ेन क्षेत्रे में विनियोगो का अधिकाधिक भाग आवटित किया जाए । 
सार्वजनिक-द्षेत्र के उद्योगो की स्थापना के समय इस सन्तुलित क्षेत्रीय-विकास की 
विचारभारा को अ्रधिक ध्यान मे रखा जाए। सतृलित-कत्रीय-विकास के उद्देश्य की 
प्राप्ति श्रस्पताल में नही हो सबत्ती | यह एक दीघंकालीन उद्देश्य है जिसकी पूर्ति 
क्रने के लिए पिछड़े हुए क्षेत्रों मे सामाजिक धौर झाथिक ऊपरी लागतो पर बड़े 
पैमाने पर पूंजी-विनियोग वी आवश्यकता है । 

2. ब्रिकास की सम्भावना दाले क्षेत्रों मे विनियोग--वस्तुत पिछड़े क्षेत्रो 
में अधिक वितियोग किए जाने का तरक॑आधथिक की अपेक्षा सामाजिक कारणों पर 
अधिक आधारित है । ऋत. विकास कार्य अववा कार्यक्रम वहाँ सचालित किए जाने 
चाहिए, जहाँ उनकी सफलता की अधिक सम्भावना हो । इन अद्धं-विकसित देशो 
हें विनियोए योग्य साधनों का अत्यन्त ग्रभाव होता है । अत इनका उपयोग उन 
स्थानों एवं प्रियोजताओ में किया जाना उपयुक्त है, जहाँ इनकी उत्पादकता अधिक 
हो और देश को अधिकतम लाम हो । प्रत्येक देश मे सब क्षेत्र द्रुत विकास के लिए 
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विशेष रूप से समग्र प्र्थ-व्यवस्था के दष्टिकोश से, समान रूप से उपयुक्त नहीं होते, 
बयोकि सब स्थानों और क्षैत्रो को भोगोलिक स्थितियाँ समान नहीं होती । कुछ क्षेत्रों 
मे भौगोलिक परिस्थितियाँ विकास के अधिक अनुकूल होती हैं तो कुछ क्षेत्रो मे 
विकास मे बाधक तत्त्व अधिक भ्वल होते हैं। इसलिए राव क्षेत्रों मे सतुलित विकास 
और विधियोगों के समाव आवटवद को मोति वाछतीय नहीं हो सकती | अत्यधिक 
शेगिस्तानी क्षेत्रो या पवेतीय क्षेत्रों मे अधिक पृजी विनियोग करना उत्पादन-बृद्ध 
की दृष्टि से अधिक लाभजद नहीं होगा । इसके विपरीत यदि यही विनियोग विशाल 
कूपिजक्षेत्रो मे कूषि-विकास के व्यापक कार्यक्रो' और गहन-क्ृपि के लिए किए गए, 
खतिज सपद मे समृद्ध क्षेत्रों मे किए गए, किसी विशाल नदी घाटी परियोजना के 
सचालत के लिए किए गए, तो ऐसा न केवल उस क्षेत्र के लिए अ्रपितु समग्र 
अर्थ-व्यवस्था के लिए हिंतकर होगा । प्रत्येक अ्र्थ-व्यवस्था मे कुछ ठ्रद्धिमाव विन्दु 
(0॥0७॥08 9०775) होते हैं। उसी प्रयार दुछ क्षेत्रों मे विकास की सम्भावनाएँ 
अधिक होती हैं और विनियोगो द्वारा इन्ही सम्भावनायों का विदोहन करना चाहिए । 
स्वाभाविक रूप से श्राकृतिक साधनों में धनी क्षेत्रों में विनियोग भ्रावटन को 
प्राथमिकता दी यानी चाहिए । 

3 सभी क्षेत्रों से समान-रूप रो बिनिशोग भझ्रावटन--विनियोग झआबठन के 
लिए दशा बे सभी क्षेत्रों मे समान रूप से विनियोगों का श्रावटन किया जाता चाहिए, 
यह सिद्धान्त न्‍्यायपूर्ण है और समानता के सिद्धात्त पर भ्राधारित है किन्तु अ्रधिक 
व्यावहारिक नही है । सद क्षेत्रों की भोगोलिक परिस्थितियाँ और प्राकृतिक साधन 
भिन्न-भिन्न होते है। इन विभिन्‍न क्षेत्रो की विकास क्षमताएँ भी भिन्न-भिन्न होती है । 
जनरास्या श्रौर क्षेत्रफल में अन्तर होता है । साथ ही विभिन्‍न क्षेत्रो की प्रावश्यकताएँ 
भी भिन्‍न-भिन्‍न होती है ग्रत सब क्षेत्रों के लिए समात विनियोगों वी तीति 
अच्यावहारिक है। 

उचित विनिषोग-नीति--उचित विनियोग-नीति मे उपरोक्त तीनो सिद्धान्तो, 
मुष््य रूप से प्रथम दो दृष्टिकोशो पर झधिक ध्यान दिया जाना चाहिए | वल्तुतत 
किसी दीवपेकालीन नियोजव में ने केवल समस्त देश के विकास के प्रयत्न किए 
जाने चाहिए, अपितु पिछड़े हुए क्षेत्रों की भी झ्न्य क्षेत्र के समान-स्तर 
पर लाते का प्रयत्न किया जाना चाहिए। इस हृप्टि से विनियोगन्‍आावटन से 
पिछड़ हुए क्षेत्रों को कुछ रियापत दी जानी चाहिए। किन्तु फिर उन प्रदेशों और 
क्षेत्रो को अधिक राशि आवदित की जानी चाहिए, जिनम विकास दी सम्भावनाएँ 
((०क्ा5 9०।६४0) अधिक हो। विकास की प्रारम्भिक ग्रवस्थाओ म इस प्रकार 
की नीति और भी आवश्यक है, क्योकि सीमित साधन होते के कारण झ्राथिक 
विकास के कार्यत्रमो को ऐसे केन्द्रों पर स्थापित किया जाना चाहिए, जहाँ 
विनियोजन के अनुकूल फल प्राप्त होते है। बाद की अवस्थाओं में सन्तुलित प्रादेशिक 
बिकास की दृष्टि से दिनियोगो का झ्ावटन किए जाने पर अधिक ध्यान दिया जाना 
चाहिए ॥ 
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भारतीय-नियोजन और संतुलित प्रादेशिक-विकास 
भारत के विभिल क्षेत्रों के आर्थिक विकास के स्तर में पर्याप्व भिन्‍नता है। 
देश के विभिन्न राज्यों में नही, अपितु एक राज्यों के अन्दर भी विभिन क्षेत्रों में 
आर्थिक प्रगति के स्व॒र मे पर्याप्त अन्तर है । भारतीय नियोजन में देश के सन्तुलित 
विकास के प्रयत्न किए गए हैं । पिछड़े हुए क्षेत्रों को उन्नत कएने के जिए विश्वेव 
कार्यकम प्रउनाए गए हैं, किन्तु विकास की दृष्टि से अधिक सूक्षत क्षेत्रों में विनिषोगों 
की ओर ध्यात दिया गया है ३ इस प्रकार, विनियोग-तीति का आधार जहाँ समस्त 
अरथे-व्यवप्था और देश की दृष्ठि रो आर्थिक विकास को गति देने वाले क्षेत्रों में अधिक 
विनियोग करना रहा है, वहाँ सन्ुलित प्रदिशिक विकास की दृष्टि से भी विनिप्रीग 
कार्यक्रम सचालित किए गए हैं । देश की प्रति व्यक्ति आय झौर झार्थिक प्रगति की 
दृष्टि से क्षेत्रीय-विपमताओों को कम करने ओर क्षेत्रीय-सतुलन स्थापित करने की 
और भी, योजना-निर्माताओं का ध्यान गया है । यद्यपि, प्रथम पंचवर्षीय योजना में 
इस दिशा मे विशेद उपाय प्रयोग मे नही लाए जा सक्रे, किन्तु द्वितीय एवं तृतीय 
विकास योजनाओं मे क्षेत्री4-विपमताओ को दूर करने को आवश्यकता पर विशेष बल 
दिया गया और इस उद्देश्य से कुछ कार्य कम आरम्म किए गए हैं । 
सरकार ने अपनी लाइसेंस ऋदि नौतियों द्वारा सतुलित-विनियोगों को 
प्रभादित किया है । मोटरगाडियाँ, रफ्यन-उद्योग, कागज-उद्योग श्रादि के लिए दिए 
गए लाइसेसो से पता घलता है कि इनमे पिछड़े क्षेत्रों का अनुगात बढ़ गया है। 
सरकारी क्षेत्र की श्रोयोगिक-परियोजनाओं के बारे मे जो निश्चप्र किए ग्रएं, उनसे 
स्पष्ट होता है कि वे दूर-दूर हैं एंद उन्रत्ते विभिन्न प्रदेशों मे झ्लौय्योगिक विकास होगा । 
जड़ीसा में रूरकेला इस्प्रात कारखाना और उर्वरक कारखाने का विस्तार, अप्तम में 
नूनमाटी तेलशोबन कारखाना व उ्ेरक कारलाना और प्राकृतिक गैस का उपयोग 
एबं वितरण, केरल भे फाइडो रासामनिक कारजाना, उर्वरक कारखाने को क्षप्रता 
का विस्तार तया एक जहाजी या का निर्माण, आन्ध्र प्रदेश मे शाप्तायनिक औपध 
कारखाना, विशाब्ापट्टनम्‌ की सूछी गोदी, हिन्दुस्तान शिय्रयॉर्ड का विस्तार, प्राग टृल्स 
और आान्त्र पेपर धिल्स का विस्तार, मध्य प्रदेश मे नोठो के कागज का कारखाना, 
बुनियादी ऊष्म सह-कारखानता परियोजना, नेया पेपर म्िल्‍्स का विस्तार, भिन्नाई 
इस्पात कारखाना भर बिजली के भारी सामात की परियोजना, उत्तर-प्रदेश में 
कौडाणुनाशक प्रौयधियों का उत्यादत, उ् रक कारखाता, ऊष्म-सह-क्ारखाना तथा 
यन्‍्तें। के कारजाने का 'िल्ता२, राजस्थज मे ठखे ठया जस्ते की खाने। का ॥ैवस्तार 
एवं परिद्वावकों की स्थापना, सूक्ष्म-यन्त्र-कारखाना, पजाब में सज्ञीतों ओजारों का 
कारखाना, मद्रास में शल्य उपकरणो, निवेली लिग्नाइट उच्च-ताप कार्बनीकरण, 
कारखाना, देलीप़िन्टर कारखाना और इस्ताठ ढलाई कारखाना, गुजरात में तेल- 
शोधक कारखाना और जम्मू कश्मीर में प्तीमेन्ट के कारखानों आदि की स्थापना से 
पिछड़े क्षेत्रों को विकतित होने का झवरार मिलेगा । बिकास योजना मे निजी-क्षेत्र में 
कारवानों की संपापना पर किया गया पूंजी-विनियोग भी सन्तुलित झौद्योगिक विकास 
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मे सहायक होया। जैसे उत्तर-प्रदेश मे एल्यूयीनियम कारखाना, राजस्थान मे उर्वरक, 
नाइलोन, कास्टिक सोडा, पी थी सी आदि के कारखाने, असम में नकजी रबढ, 
५पोलियिलीन तथा कार्बन ब्लेक की परियोजनाएँ और कागज की लुगदी तैयार करते 
का कारखाना तथा केरल मे मोटरो के रबड-ठायर तैयार करने के कारखान देश मे 
सन्तुलित झौद्योगिक विकास में सहायक होंगे । 
इमी प्रकार ग्रामोश कार्यक्म (एणश ए०0७8 ए/०ट्टाक्ावा०) के लिए 
क्षेत्रों का चुनाव करते समय उत क्षेत्रो को प्राथमिकता दी गई है, जहाँ जनसंख्या बाग 
दवाव अ्रधिक हो ग्रोर प्राकृतिक साधव कम विकसित हो ॥ तृतीय योजना में तो पिछड़े 
क्षेत्र में “प्रौद्योगिक क्षेत (]7ऐएजपं 0७४८/०७४८॥६८ #ा८95) की स्थापना का 
भी कार्यक्रम था | चतुर्थ योजना में भी विनियोग आवटन मे पिछड़े क्षेत्रो पर विशेष 
ध्यान छिया गया। 
किन्तु इतना सब होते हुए भी भारवीय नियोजन में 'विकासमान बिल्दुप्नो 
(00ज्गा३ ९ग5) की उपेक्षा नही की गई है । ऐसी परियोजनाथों को, चाहे बे 
पिछड़े छ्षेत्रो मे हो या समृद्ध क्षेत्रों मे, विनियोगो के आवटन में प्राथमिकता दी गई 
है । उल्लेश्वनीय है कि जतता पार्टी की सरकार सम्पूर्ण नियोजन को एक नई दिशा 
दे रही है जिसगे ग्रामीण विकात पर प्रन्य किसी भी समय की अपेक्षा अधिक बल 
दिया जा रहा है और ऐसे उपाय किए जा रहे हैं कि भारत का सन्तुलित प्रादेशिक 
विकास अधिक ययार्थबादी रूप मे हो सके । इसी दिशा मे कदम उठाते हुए पौँचती 
पचवर्षीय पोजवा को एक वर्ष पूर्व ही 3। मार्च, 7978 को समाप्त करके । झग्नेल, 
978 से नई राष्ट्रीय योजना चालू की गई है । इश पर पुस्तक के द्वितीय भाग में 
ययास्थात प्रकाश डाला गया है । 





निजी और सावंजनिकद्षेत्रों 
| ! विनियोगों का आवंटन 


(#700&700 07 ॥ए५६४श५छ्ा 8६५६६ 
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प्राचीन काल में यह्‌ मत व्याप्त था कि राज्य को देश की झ्राथिक त्ियाग्री 
में हस्तक्षेप नहीं करवा चाहिए तथा व्यक्तियों और सस्थाओं को झाथिक क्रियाओ मे 
पूर्णा स्वतन्नता होनी चाहिए । सत्रहवी और झठारहवी शत्ताब्दी से श्राथिक जगत्‌ में 
परम्परावादी प्रथंशास्तियो के निहंस्तक्षेप के सिद्धान्त को मान्यता मिली हुई थी | ग 
केबल प्राधिक क्षेत्र मे किन्तु अन्य क्षेत्रों मे भी सरकारी कार्यो को सीमित रखने पर 
ही बल दिया गया था | लोगों का विश्वास था कि वह सरकार सबसे ग्रच्छी है जो 
न्यूनतम शासन करे (प्रश७ 00ए०शगाधहाए ॥8 कैश छठी 80ए८7॥5 ॥॥8 285)। 
इसके साथ ही लोगो का यह भी विचार था कि राज्य आझाथिक क्रियाओं का संचालन 
सुचाए रूप से मितव्ययितापूर्वक नहीं कर सकता है। श्रयंशास्त्र के एडम स्मिथ 
(84&7) $7॥7]) का विश्वास था कि “सम्राट्‌ और व्यापारी से प्धिक दो श्रन्य 
विरोधी चरित्र नही होते” (7० (छ० लाभ्ाबएल5$ भा 0706 पराएगाडइशा, 
तीक्षा ॥088 णए॑ ७ 5४०एशचाट्टा) शाएं धीढ ध्रथतेश) किन्तु 9वी शताब्दी भ्ने 
सरकारी-नियत्त्रण तथा नियमन का मार्ग प्रशस्त होने लगा । 20वी शताब्दी के 
आरम्भ मे स्वतन्त्र उपक्रम वाली अयं-व्यवस्था के दोष स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगे । 
राज्य हस्तक्षेप-मुक्त-उपक्रम के कारण गलाघोटू प्रतियोगिता (00-॥704 ((०00०- 
#0०॥), झआथिक शोपरा, व्यापार-चक्र, आथिक-संकट एवं अन्य सामाजिक कुरीतियो 
श्रादि का प्रादुर्भाव हुआ । स्वतन्त्र उपक्रम पर आधारित ब्र्थ-व्यवस्था के इन दोषों ने 
इसकी उपयुक्तता पर शे विश्वास उठा दिया | अब यह स्वीकार किया जाने लगा कि 
आर्थिक कियाग्रो पर सरकारी नियमन एवं नियन्त्रस-मात्र ही पर्याप्त नहीं है, अपितु 
अब सरकार को आर्थिक क्रियाओं मे प्रत्यक्ष रूप से भी भाग लेना चाहिए । इस प्रकार 
अब सरकारें भी, ग्राथिक क्रियाओ को संचालित करने लगी और सावंजनिक-क्षेत्र का 
प्रादुर्भाव हुम्न । आज लगभग सभी देशों मे किसो न किसी रूप भे सावंजनिक-नक्षेत्र 
वाया जाता है। इस प्रकार, कई देशो मे मिश्षित प्र्थ-व्यवस्था ((#०० ए००॥०79) 
का जन्म हुमा है । 
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सार्वजनिक और निजी-क्षेत्र का अर्थ 
(चत्ाांत्रड ण॑ ए7ऑट रात ऐगंएब८ 5९०४०) 
निजी-क्षेत्र और निजी-उच्यम पर्यायवात्री शब्द हैँ । निजी-क्षेत्र का आशय उसे 
, ममस्‍्त उत्पादन इकाइयों से होता है जो किसी देश में निजी-अ्याक्तियों वे स्वामित्व, 
नियस्तएण और प्रबन्ध मे सरकार के सामान्य नियमो के अनुसार संचालित की जाती 
है । इस क्षेत्र में सभी प्रकार के निजी-उद्यम जैगे-घरेलू और विदेशी निजी-उद्योग 
तथा कम्पनी-क्षेत्र सम्मिलित होते है । निजी क्षेत्र से वे सभी व्यापारिक, औद्ोगिक 
और व्यावक्नयिक कारोबार शामिल होते हैं, जो व्यक्तिगत पहल के परिशाम' है। 
इसके विपरीत सावंजनिक क्षेत्र का आशय समस्त राजकोय उपक्रमो से है ) राजकीय 
उपक्रम का श्रर्थ ऐसी व्यावसायिक ससस्‍्या से होता है जिस पर राज्य का स्वामित्व 
हो ग्रथवा जिसकी प्रवन्ध व्यवस्था राजकीय यन्त्र द्वारा की जाती हो या स्वामित्व 
भ्रौर नियन्मण दोनो ही राज्य के ग्रधीन हो । सार्वजनिक क्षेत्र मे मुख्यत सरकारी 
कृम्पनियाँ, राजकीय विभागों द्वारा सचालित उद्योग और गाबजनिक निगभ आते है। 
निजी क्षेत्र का अधिकाँश भाग छोटे-छोटे असख्य उत्पादको एवं कतिपप बडे उद्योग- 
पतियों से मिलकर बनता है, जो देश मे सर्वेत्न फैले हुए होते है। निजी-क्षेत्र मे मुस्यत 
एकावी व्यापारी, साकेदारी सगठन प्राइवेट पर पब्लिक लिमिटेड कम्पर्नियाँ श्रादि 
के रूप में उत्पादक इकाइयाँ आती है । 
भारत सरकार ने निजी श्रौर सावजनिक-केत्र को निम्न प्रकार परिभाषित 
« किया है-- 
सार्वज्निक-क्ेत्र--समस्त विभागीय-उपक्रम वम्पनियाँ श्रौर परियोगनाएँ, 
जो पूर्णा रूप से सरकार (केन्द्रीय या राज्य) करे स्वामित्व और सचालन ये हो, समस्त 
विभागीय उपक्रम, कम्पनियाँ था परियोजनाएँ जियम सरकारी पूँजी का विनियोग 
5 प्रतिशत यथा इससे अधिक हो, समस्त विवात द्वारा स्थापित सस्याएँ प्लौर निग्रम 
सार्वजनिक क्षेत्र मे माने जा सकते है । 
निजी-भेत्र--सस्यापित व्यापार और उद्योग म॑ सलग्त प्राइवेट पाटिया झौर 
ये कम्पनियाँ एवं उपक्रम जिसमे सरकारी (केस्द्र अथवा राज्य)विनियोग 5। प्रतिशत 
से कम है निजी क्षेत्र म भानी जा राकती है । 
ऋषशिक जिफास्त के सिजरिकता जाए महत्ता 
(090(॥६९ ए एप ३९ 50९० वा एएणाण्गांट 0७श0ण्ज़ाधा)) 
] आवक विशास का आदि खोत -विश्व के ग्राथिक इतिहास को देखने से 
« गीत होता है कि उसी इतनी अ्रधिक आर्थिक प्रगति वा श्रेय निजी क्षेत्र को है। 
अमरिवा, फ़ास, नायें स्वीडन जर्मतो ग्रादि देशों ने मिजी क्षेत्र दारा ही इतती प्रधिक 
प्रगति की है; अमेरिका कया तो निजीन्‍्उद्यम-पद्धति पर गवं हैं । झसेरिका अपनी 
अर्भ-ब्यवस्था भें निजी उद्यन को प्रधानता देने के लिए वचनवद्ध है। यहाँ ,शाप्ट्रीय 
भकट के समय भी सार्वजनिक पहल को दूयरा स्थान दिया जाता है । वस्छुत वह 
इतती तोज़ गति से आधिक उद्धति करने से निजी-उद्यम के द्वारा ही सफ्ल हुआ है । 
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ड्िदीय महायुद्ध के पश्दात्‌ जमनी में भी श्रर्य-व्यवस्था के प्रवन्ध में राजसत्ता वा 
प्रयोग कम से कम करने की नीति अपवाई गई है । डॉ. इराहई ने, जिनका दावा है 
कि यरुद्धोच्तरकाल मे जर्मनी प्रतियोगिता द्वारा समृद्ध होने में सफल हुआ है, सखबएरी 
हस्तक्षेप के विछद्ध आवाज उठाई है । जापान की आ्राविक उन्नति में निजीलक्षेत्र का है 
विशेय योगदान रहा है । फ्रॉस, नौदरलरैण्ड, सावें, स्वीडद और ब्रिटेन मे भी निजी- 
क्षेत्र का घोष कुल राष्ट्रीय आय मे 75 प्रतिशत से 80 अ्रतिशत के लगभग है। 
आधुनिक विश्व मे भी सोवियत सघ, पूर्वी-यूरोप के देश, घीन, उत्तरी-कोरिया और 
वियतनाम आदि साम्यवादी देशो को छोड़कर पन्य देशों मे निजी-उपक्रम की प्रवानता 
है । यहाँ ठक कि पूर्वी-्यूरोरीय देशों मे भी, कृषि कुछ सीमा तक निःील्क्षेत्र के 
व्यक्तियों के हाथ में ही है । 
आधुनिक अद्ध -विकसित देशों मे भी निजी-उपक्म का बहुत महत्त्व है। 
इससे प्लाधिक विकास मे सहायत्ता मिलती है । सेबनाव प्रौर उरगोय भे स्वतस्त्र बाजार 
पद्नति के झाघार पर धर्थ-ब्यवस्या कायं कर रही है । पाविस्तान, थाइसैण्ड, फॉरमोसा 
दक्षिणी-कीरिया, मलेशिया, नाइजीरिया, अझर्जन्दाइना, ब्राजील, चिली, कोलम्विया, 
बेनेजुएला इत्यादि देशों मे स|मान्यतः सिश्चित अर्य-व्यवस्था है, जिसमे निजी-श्षेत्र को 
झोर अधिक भुकाव है | इत देशो की प्रथे-व्यवस्था मे राज्य नियन्त्रण बहुधा केबल 
उस क्षेत्रो पर है, जिनमे निजी उद्यम कार्य करने के लिए या तो तैयार नही हैं श्रथवा 
उसमे इनडी सामर्थ्य नही है, किन्तु मेक्सिको और भारत मैं सरकारी-क्षेत्र एक विशाल 
विजी-क्षेत्र के साथ कार्य कर रहा है । 
2. जततास्त्रिक विचारघारा-विरव के जनतान्त्रिक देश राजनीतिक स्वतन्यता 
के समान झाविक स्वतन्वता के भी हृढ समर्थक है । प्रडातान्ब्रिक शासत मे नागरिकों 
के कुछ सीमाग्रो के साथ द्याधिक स्वतन्त्रता प्रदान बी जाती है। उन्हे निजी-सम्पत्ति 
बा अधिकार होता है भ्रौर उत्पादन साधनो को क्रय करने, अपनी सम्पत्ति का इच्छा 
मुछ्तार उपयोग करने, विक्प झादि कौ स्वतन्त्रता होती है । ऐसी स्थिति मे, लिजी- 
उपक्रम का होता स्पाभाविक ही है । तिदो-उपक्रम की पूर्ण समात्ति केवल प्ताम्यवादी 
देशो में ही हो सकती है । अत विश्व का जो भी देश जनतान्त्रिक मूल्यों में विश्वास 
बारता है, बहाँ निशे-उपत्रम का आथिक बिंकास मे योगदान महत्त्वपूर्ण होता है 
3. सरकार के पास उत्पादन साधनों की सोमितता--यदि ऐसे देश नियोजित 
अर्य॑-व्यवस्था के संचालन हेतु समस्य उत्तत्ति के साधनों को सावंजनिक-क्षेत्र मे लेना 
घाहे, तो सरकार को उप्तके उपलब्ध साथनों वा बहुत बडा भाग दीपेकाल तक 
मुझावजे के रूप मे देना पड़ेगा । इससे अन्य क्षेत्रों के लिए सरकार के पारा स्ाधतों की 
कमी पड़ेगी और आर्थिक प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी । इसके अतिरिक्त, जब निजो- 
प्रपक्रमियों को राष्ट्रीयकररए करके क्षतिपूर्ति दी जाती है तो उनके पास झन्य उत्पादन 
के साधनों को क्रम करते और अन्य उपक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए घर पहुँक 
जाता है, इस प्रकार विज्ी-क्षेत्र का झस्तित्व बना रहता है। ग्रदधं-विकसित देशों में 
बस्तुत: उद्योग, उत्वादद तथा उपक्रम के इतने भ्रधिक क्षेत्र होते हैं कि सरकार भपने 
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समस्त साधनों से भी इन्हे स्थापित नहीं कर सकती । ऐसी स्थिति मे, उचित नीति 
यही है कि तिजी-क्षेत्र के व्यवसायों को कार्य करने दिया जाए और राज्य ऐसे नवीन 
ब्यवसायों को प्रारप्भ एवं विकसित करे, जिनको देश को अधिक ग्रावश्यक्ता हो । 

4. मिजी-उपक्रम की क्षमता का लाभ--निजी उपक्रम प्रणाली में तिजी 
सम्पत्ति (श४8५ श०ए८(७) और निजी-जाभ की छूट होनी है । पूंजीपतियो को 
लाभ फम्ााने और उसका उपयोग करने की स्वतस्त्रता होती है, ग्रत वे अधिक से 
अधिक लाभ कमाने का प्रयत्न करते हैं । इसलिए वे उत्पादत दगयों को अपेक्षाकृत 
अधिक मितव्यधिता और कुशलतापूर्वक सचालन करते हैं। इसके विपरीत, सार्वजनिक 
क्षेत्रो को कार्यश्रमता इतनी अधिक नहीं होती, क्योकि उनका प्रबन्ध आदि ऐसे 
व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, जिनेकरा हित उनसे बहुत अधिक नहीं बेंघा होता। 
भारत के कई सार्वजनिक उपकम भारतीय प्र्थ व्यवस्था पर भार बने हुए हैं । वास्तव 
में सार्वजनिक क्षेत्र की अपेक्षा निजी क्षेत्र की कायक्षमता अधिर श्रेप्ठ होती है। लाभ 
कमाने को छूट के कारण पूंजीपतियो मे उत्लादन प्रेरणा उत्पत होती है और बे अधिक 
बचत और विनियोग्र करने को तत्यर होते हैं। निजी-सक्षेत्र का अस्तित्व सामान्य 
जनता में शरवार के प्रति दिश्वास जाग्रव करता है और व्यक्तिगत अर्थ-साधन राष्ट्रीय 
विक्रास कार्यत्मो के लिए उपलब्ध होते रहते हैं । 

$ विदेशी पूंजी श्लोर दित्तीथ साधनों की प्राप्ति--योजनाम्रों के लिए 
निधारित विशाल कार्यत्रप्तो की वित्त व्यवस्था, केवल आन्तरिक साधनों से ही सम्भव 
नहीं हो सकती । कुछ अपवादो को छोडकर प्रत्येक देश के आर्थिक विकार में विदेशी 
पूँजी श्लोर वित्तीय साथनों से पर्वाप्त सहायता मिली है । भ्रद्धाविकमित राष्ट्रों को 
पोजतामो को पूरं करने के लिए विदेशी पूँजी छी आवश्यकता है, किन्तु विदेशी 
पूँजीयत्ति श्लौर उद्योगपति उन देशो मे ही पूँजी विनियोजित करने को प्रस्तुत होते हैं 
जहाँ राष्ट्रीयकरण का भय न हो, जहाँ निजी उपकस वियमान हो प्ौर उसको उचित 
सुविधाएँ तथा प्रेरणाएँ प्राप्त हो तथा जहाँ सार्वजतिक-झ्षेन, निमी क्षेत्र के साथ बडी 
प्रतियोगिना न करता हो । ग्रन्तर्राष्ट्रीय सस्थाएँ भी वित्तीय सहायता देते समय इस 
बात पर विचार करती हैं कि उनकी सहायता द्वारा स्थापित व्यवस्तायों गे न केवल 
उस देश के निवासी ही लाभान्वित हो, अपितु अन्य देशो को भी उनसे लाभ मिल 
सके । इस उद्देश्य पूर्ति हेतु उपक्मों का स्वतन्त्र सचालन झावश्यक हैं । 

6 कुछ व्यवसायो की प्रकृति निजो-उपकप्त के झतुकूल होना--कुछ व्यवसायो 
की प्रकृति निजी उपक्रम के अधिक अनुकूल होती है और उनके कुशल सचालन के 
लिए व्यक्तिमत्त पहल की आवश्यकता होती है । इस वर्ग में वे व्यवसाय सम्मिलित 
किए जा सकते हैं, जिनमे उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत रुचि की ओर ध्याव दिया जाना 
पावश्यक होता है $ लत्तिततसाएँ इसने उदाहरण हैं । कृषि भी एक ऐसा ही 
व्यवसाय है, जिसे निजी उपक्रम के लिए पूर्णातवा छोडा जा सकता है । 

पे तिजोनजेत्र को घुराइयों को दूर क्या जाना सम्भव--सार्वजतिक-कषेत्र के 
समर्थकों के अनुसार, निजी"क्क्षेत्र मे ोपण तत्त्व को प्रघानता होती है। इनसे खमिको 
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तथा उपभोक्ताझ्ो के शोपण के साथ-साथ घन और आशिक शक्ति का केद्धीकरर 
होता है और सामाजिक तथा आविक विपमता उत्तन्त होती है; किन्तु यह तमी 
सम्भव है, जब इसे निरकुश रूप से कार्य करने का झवध्धर दिया जाएं। नियोजित 
अर्थ-व्यवस्था भे राज्य निजी-औत्र को उचित तियन्त्रण और नियत द्वारा कल्याण 
कारी राष्ट्रीय नोतिग्रो के अनुश्रूल चलते के लिए वाघ्य कर सकता है। इस प्रकार, 
निजी-क्षेत्र का उपयोग श्रविक विरास के लिए किया जा सकता है | 
आशिक विकास में सार्दजनि ह-क्षेत्र का महत्व 
[्राफृणान्रा08 ण एाप्यंट 50७07 9 ॥८णाणाएईंट 0#शेण्गाप्राशा।) 
बस्तुतः आधुनिक विश्व मे कोई भी ऐसा देश नहीं है, जहाँ पूर्णोरूष में निजी- 
उद्यम का अस्तित्व हो या जहाँ सार्वजनिक उपक्रम का जिसी न किस्ती रूप में प्रस्तित्त 
न हो । निजी-उपत्रप्न के प्रवल समयंक सपुक्तराज्य अमेरिका में भी असण-उत्तादन, 
रॉकेट-रिसिचं, सुरक्षा-उत्पादन प्रादि सार्वजनिक-क्षेत्र के अन्तर्यंत हैं। परिचमी यूरोप के 
कई देशों मे भी वायुयाव-विर्माश-उच्चोग और सार्वजनिक उपयोगिताएँ सरकारों के 
हाथी मे ही हैं । आधुनिक ग्रद्धविकसित देशो मे, जिन्होंने ग्राथिक सलियोजन को 
प्रारम्भ करके नियोजित आर्थिक विकास की पद्धति को झपनाया है, स्वर सरकार 
दृहत्‌ पैमाने पर पूंजी लगाकर ग्राथिक विक्स प्रक्निया को बल पहुँचाने वी आवश्यकता 
है । इन अर्थ-व्यवस्थाओं में सार्वजनिक-क्षेत्र का विस्तार मुख्यव निम्नलिखित कारणों 
से झ्रावश्यक है-- 

4, ब्ियोजित अ्रय॑-ब्यवस्था की देन--नियोजित अर्य-व्यवस्था का प्रारम्भ, 
सर्बप्रथम, रोबियत रूय में हुझा था ओर वहाँ धोरे-घीरे समस्त अधे-ज्यवस्था जो 
सार्वजनिक-क्षेद्र के अन्तर्गल ले लिया गया । अत अनेक व्यक्तियों का दिचार है कि 
नियीजित ग्रथं-व्यवस्या और उत्पादन साधनों का पर्णारूप से सरकारी स्वामित्व और 
संचालन समानायथंक् है, प्र्थातु, नियोजित अरब॑-व्यवस्था में एकमात्र सार्वजनिक-तेनर 
ही होता है । नियोजन सम्बन्धी यह मत उचित प्रतीत तहीं होता और प्रजातन्वबादी 
नियोजन में निज्ी-क्षेत्र का अस्तित्व भी होता है, कित्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि 
नियोजित अर्थ-व्यवस्था मे, सार्वजनिक-स्ेत्र का महत्त्व बड़ जाता है। नियोजन का 
अथे, देश के साघनों का सामाजिक हिंत मे अधिकाधिक डिवेकपूर्णा उपयोग से है और 
ऐसा निजी-सेत्र दारा विलकुल सम्भव नही है। झतः नियोजन के इस उद्देश्य पूर्ति हेतु 
सावंजनिक-झैब का विस्तार तितान्त आवश्यक है। वस्तुत सार्वजनिक-क्षेविहीत 
लिखौजज़, की, कल्पज़ा, भी. नही. की. जा. सकती. 3. 

2, योजना के फार्यक्रमों को क्रिघान्दित करने के लिए--आधिक नियोजन मे 
विभिन्न क्षेत्रो के विकास हेतु विशाल कार्यत्रम निर्धारित किए जाते हैं । इन कार्यक्रमों 

को सम्पन्न करदे और परियोजनाओं को पूर्ण करते के लिए विशाल मारा में पूँजी- 
बिनियोग की ग्रावश्यकता है। इस समस्त पूंजी का प्रबन्च केवल तिजी-न्षेत्र ढारा सही 
हो सकता । ग्रत विशाल योजनाम्रों के विशाल काउंक्रमो को पूरा करने के लिए 
सरकार को झगे झाना ही पड़ता है । 
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3, बड़ी सात्रा से पूजी घाले उद्योगों को स्थापता -आधुनिक युग मे कई 
ड्योग बहुत बडे पैमाने गर सचालित किए जाते है और इनमे करोड़ो रुपयो की पूँजी 
की आवश्यकता होती है। लोहा एवं इस्पात, सनिज-तेल और तेल-शोधन, हंबाई- 
जहाज, रेलें, मोटरे, विद्रुत-सामप्री, मशीनें दि के उद्योग इसी प्रकार के होते है 
और नियोजन की सफलता के लिए इनमे से भ्रधिकाश की स्थापना और विकास 
आवश्यक है । इसी प्रवार, योजनाओं मे विशाल नदी-घादी परियोजनाएँ प्रारम्भ की 
जाती है, जिनमे करोडो हपयो को पूँजी लगाने की प्लावश्यकता होती है। मिजी 
व्यक्तियों के लिए इतने बडे उद्योगो और परियोजनाओं को हाथ में लेगा ग्रसम्भव सा 
है--विशेष रूप से, भारत जैसे अर््ध विकसित देश के लिए जहाँ ्लाथिक और वित्तीय 
संस्थाएं बहुत अल्प विकसित हू, इसी कारण, भारत मे लोहा और इस्पात उद्योग 
श्रादि की स्थापना के लिए सरकार को झागे झ्लाता पडा और सभी बहुदेशीय नदी- 
घाटी योजनाएँ कैन्द्र और राज्य सरकारो द्वारा प्रारम्भ कौ गई | बोकारो णैसी 
वियुल व्यय साध्य योजना के लिए तिजी-क्षेत्र सक्षम नही होता । ऐसी परियोजनाञ्रो 
में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा विनियोग झनिवार्य सा है । 

4. भ्रधिक जोदिम वाली परियोजनाम्रो का प्रारप्भ--कुछ व्यवसायो मे, त 
केवल अधिक मात्रा मे पूंजी की आवश्यकता होती है, अवितु जोखिग भी श्रधिक होती 
है। प्राथिक विकास की प्रारम्मिक झवस्थाओं में तो यह बात विशेष रूप से लापू 
होती हैं । ऐसी स्थिति भे, निजी उद्यमी ऐसे क्षेत्रो और उद्योगों में पूँगी नही लगाते 
क्योकि, देश मे पूंजी सीमित होती है और पूँणी वितियोजन के अन्य कई लाभदायक 
क्षेत्र होते है। श्रत सरकार के लिए ऐसी परियोजतामो मे पूंजी विनियोजन करना 
अ्रनिवार्य हो जाता है जिनमे जोलिम भ्रधिक होती है। सड़कें, विशाल नदी-धाट़ी 
योजनाएँ, भू-सरक्षण तथा वनारोपण ग्रादि इस प्रकार की योजनाएँ है । 

$, लोकशोपबोगी सेबाझो का सचाशन--यातायात एवं सदेशवाहन के साधन, 
डाक-तार, विद्यूत तथा गैस आदि का उत्पादन तथा वितरण, पेयजल की पूर्ति ब्रादि 
कई व्यवसाय एवं सेवाएँ अत्यन्त आवश्यक और एकाधिकाधिक प्रवृत्ति की होती हैं 
आर उनको निजी क्षेत्र मे देने से उपसोक्ताओं का शोषण और निजी लाभ की दृष्टि 

से इनका सचालन होता है । वस्तुत ये आवश्यक सेवाएँ है श्लौर इनका सचालन 
व्यापक सामाजिक लाभ की हृष्टि से क्रिया जाता चाहिए । वैसे भी निजी-एकाधिकार 
सरकारी एकाधिकार की अपेक्षा अच्छा नहीं समझा जावा । इन सेवाझरे का योजना 
के ज्क्ष्यो को पूरा करने की दृष्टि से भी सरकार के नियम्नण में होता झ्रायश्यक है ! 
इसीलिए इन ब्यवसायो को सरकारी क्षेत्र मे चलाना चाहिए और इनके लिए विनियोगो 
की पर्याप्त राशि ग्रावटित की जानी चाहिए । 

6. 'राजनीतिझ तथा राष्ट्रीयकरण--कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिन्हे राजनीतिक 
और राष्ट्रीयकरण से, तिजी/््षेत्र के हाथ मे नही छोडा ज्ञा सकता । सुरक्षा भौर 
सैनिक महत्त्व के उद्योग, सा्वेजनिक-्सेत्र के लिए ही सुरक्षित रखे जाने चाहिए, 
्रन्यधा इनको ग्रोपनोयता कछो सुरक्षित रखना कठिन | होया साथ ही अपेक्षित 
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कुशलता नहीं भा पाएगी । इसी प्रकार कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जिनका प्रर्यव्यवस्था 
पर नियन्त्रण रखने की दृष्टि से सावंजनिक-क्षेत्र में सचालन करना आवश्यक 
होता है । 

कर, तकनोकी हृष्टिफोश--अद्धे-विकर्तित देशों में तकनीकी ज्ञान का स्तर 

नीचा होता है। यह ज्ञान उन्हे विदेशों से प्राप्त करना है। कमी-क्रमी यह तकनीकी 
ज्ञान विदेशियों दारा उनकी साफ्रेदारी मे उद्योग स्थापित करने पर ही प्राप्त होता है 
किन्तु इन विदेशियों की कार्यवाही पर उचित नियन्त्रण ग्रावश्यक है, जो निजी-्क्षेत्रो 
की अपेक्षा उद्योगों के सावंजनिक-सक्षेत्र मे होने पर अधिक प्रभावशाली होता है। इसके 
अतिरिक्त, रूस झ्रादि समाजवादी देशो में उत्यमान और औद्योगिक ब्ननुसघात सरकारी* 
क्षेत्र मे होता है। ऐसे देश बहुघा, तभी अन्य देशों को तकबीकी ज्ञात तथा सहयोग 
देते है, जबकि ये परियोजनाएं सम्बन्धित देश की सरकार द्वारा चलाई जाएँ । भारतोय 
बोजनाओं में इस्पात, विद्यु त-उपकरण, खनिज तेल की खोज और तेल-शौघन सूक्ष्म 
एवं जटिल उपकरण, भारी मशीन निर्माण, मिग वायुयान निर्माण योजनाओं के 
सरकारी-ज्षेत्र में स्थापित किए जाते के कारण ही रूस, रूमानिया, चैकोल्लोवाकिया 
प्रादि देशो से तकनीकी ज्ञाव और सहयोग मिल सका । 

8. योजना के समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति-कई झघुनिक भर्ध-विकसित' 
देशों की योजनाग्रो का एक प्रमुख उद्देश्य समाजवाद या समाजवादी पद्धति का समाज 
स्थापित करना है) वे देश में धन भौर उत्पादत के साधनों के केन्द्ीयकरश को कम 
करने और श्राथिक विपसता को कम करने को कृत-सकल्प हैं १ इल उद्देश्यों की पूर्ति 
प्रें सावंजनिक-क्षेत्र का विस्तार अत्यन्त सहायक होता है । उपक्रपों पर किसी विशेष 
अ्प्क्ति का अधिकार नहीं होने से उस उपक्रम का लाभ किसी एक व्यक्ति की जेब में 
तही जाकर, सावंजनिक-हित मे प्रयुक्त किया जाता है । इससे व्यक्तिगत एकाधिकार, 
पम्पत्ति का केन्द्रीयकरणा कम होता हैं और झ्राथिक समानता की स्थापना होतो है । 

9. घोजनता के लिए आविक साधतों को प्राप्ति--सार्वजनिक-न्षेत्र मे संचालित 
उपक्रमों का लाभ सरकार को प्राप्त होता है, जिससे सरकार की आथिक स्थिति 
सुघरती है और वह देश के आ्राधिक विकास के लिए अधिक धन ब्यय कर सकती है । 
अतः योजना फे संचालन के लिए, वितीय-साधतों की प्राप्ति की आशा से भी, कई 
सरकारी उपकम स्थापित किए जाते हैं, सार्वजनिक उपक्रगों में श्रमिक्रों को अधिक 
बेतन, कार्य की अच्छी दशाएँ, शिक्षा, आवास, चिकित्सा झ्ादि को ग्रसिक सुविधाएँ 
अ्रदान की जाती हैं । इस प्रकार इनका उपयोग सम्राज कल्पाणा के लिए किया जा 
सकता है । 

0, द्र,त ग्राविक विकास के लिए-- नियोजन मे द्वुत आथिक विकास के लिए 
भी सावेजनिक-क्षेत्र का विस्तार आवश्यक है | उदाहरखार्य सोवियत रूस मे पूर्यूप 

से सा्वजनिक-क्षेत्र हरा ही गत ब्र्दं-शतारिद में अभूतपूर्व तथा आश्वयंजनक आर्थिक 
प्रगति को है। इसका यह अश्यय नही है कि निजो-ज्षेत्र आधथिक विकास के अनुपयुक्त 
है। इंयरसष्ड, अमेरिका, जापान आदि मे निजी-षेत्र के अन्तगंत ही आथिक विकास की 
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उच्च दरें प्राप्त की हैं, किन्तु सा्ंजनिक-झेत्र द्वारा आथिक विकास कम समय 
लेता है । न 
7, भ्रच्छे प्रशासन के लिए--नियोजित अर्थ-व्यवस्था मे अच्छे प्रशासन के 
*लिए साधनों का अच्छा वितरण और उपयोग होना चाहिए । इसके लिए ब्यवसायों 
के अच्छे प्रशानन की भी आवश्यकता है। सरकारी-क्षेत्र के व्यवसाय इस दृष्टि से 
अच्छे होते हैं । इनसे कर-वसूली, मूल्य-नियम, पूँजीगत और उपभोवता-वस्तुओं के 
वितरण झादि मे सुविधा होती है। सरकारी उत्तादन तया वितरण सम्बन्धी 
तीतियो को प्रभावपूर्णं बनाने के लिए भी सावंजनिक-क्षेत्र का विस्तार आवश्यक है । 


विनियोगो का आवंटन 
(40ण्यएंणा ० पराए०5एालशा() 
श्रत स्पष्ट है कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की अपनी अपनी 
उपयोगिताएँ और ज्ञाभ हैं । प्र ग्राथिक निषोजन के ग्रन्तगंत दोनो की ही अच्छाइयों 
का लाभ उठाने के लिए दोनो ही क्षेत्रों से युबत मिश्चित अर्थ-ध्प्रवस्या ('शि७९6 
ए८णाणा॥ ) को अपनाना चाहिए । इससे पर्णरूप से निजी उपक्रम बाली अर्थ" 
व्यवस्था और पूर्णंझष से सावंजनिक उपक्रम वाली अर्थ व्यवस्था दोनों ही अतियों से 
बचा जाए। जनताल्त्रिक मूल्पो मे विश्वास रखने वाले, श्रद्ध-विकसित देशो के 
लिए तो यही एकमात्र उययुकत मार्ग है। अत इन देशो के नियोजन में निजी श्रौर 
, सार्वशनिक-क्षेत्रो मे ग्राथिक क्रियाओ का सचालन किया जाना चाहिए और दोतो क्षेत्रों 
"के लिए ही विनियोगो का आवटन किया जाना चाहिए । किय अनुपात में इन दोतो 
क्षेत्रों को स्पान दिया जाए या पूंजी विनियोगो का उत्त रदायित्व सौगा जाए, इसके 
बारे मे कोई एक सर्वमान्य सिद्धान्त नहीं बनाया जा सकता ! विभिन्न देशों की 
परिस्थितियाँ भिन-भिन्न होती हैं । झ्रत प्रत्येक देश नो अपनी परिस्थितियों के भ्रनुसार 
बिनिभोगो का निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में वितरण करना चाहिए, किन्तु नियोजित 
अर्य-व्यवस्था मे स्ार्वजनिक-क्षेत्र का विस्तार अपेक्षाकत्त अधिक गति से होता है 
इस सम्बन्ध में भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना मे कहा गया है कि “सरकारी-क्षेत् 
का विस्तार तीज्ता से होना है । जिन क्षेत्रो मे निजी-क्षेत्र प्रवेश करने को तत्पर ने 
हो, राज्य को केवल ऐसे क्षेत्र में विकास कार्य ही शुरू नहीं करना है वल्कि अर्थ- 
व्यवस्था में पूंजी विनियोग के पैटनें को रुप देते मे, प्रधान प्लप्रिका झद्य करती है/ 
विकासशोल अर्य व्यवस्था मे, जिससे विविधता उत्तरोत्तर उत्तन होने की ग्रुजाइथ 
है, लेकिन यह आवश्यक है कवि यदि विकास-कार्य अपेक्षित गति से किया जाना है और 
'पृहत्‌ सामाजिक लड््यो की प्राप्ति को दिद्या मे प्रभावशाली ढग से योग देन। है, तो 
सरकारी क्षेत्र मे वृद्धि समग्र रूर में ही नहीं, अपितु निजी-क्षेत्र वी अपेक्षा प्रधिक 
होती चाहिए ।” 
तृतीय झौर चतुर्थ योजना भे यह तक और भी अधिक बल के साथ स्पष्ट 
रूप में रखा गया और योजना मे कहा गया कि “समाजवादी समाज का उद्देश्य 
रखते वाले देश की भ्रर्थ-्यवस्था मे सवारी क्षेत्र को उत्तरोत्तर प्रमुख स्थान ग्रहण 
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करना है (' पनुभाई शाह का भारत के सम्बन्ध में यह कथन समस्त भरद्धा-विकसित 
देशों के लिए उपयुक्त है कि “हमारे गरीब देश में पूंजीवाद निरर्थक, निप्फल तथा 
छपयोगिताहीन है । ऐसे देश मे जहाँ पिछडापन गहरा पहुँच चुका है, जहाँ गरीबी 
भरी पड़ी हो, जहाँ करोडों बच्चों को शिक्षा उपलब्ध नहीं हो, वहाँ समाज का! 
सचालन अधिक हिस्से मे शासन के पास ही रहना चाहिए ।” भारत मे सार्वजनिक- 
क्षेत्र का महत्त्व निजी-क्षेत्र की अपेक्षा अ्रधिक बतलाने हुए एक बार भूतपूर्व राष्ट्रपति 
जाकिर हसन ने लिखा था कि “यदि सावंजनिक-क्षेत्र की अपेक्षा निजी-क्षेत्र को 
प्रधानता दी जाती है, तो वह हमारे समाजवादी समाज के विकास के लिए घातक 
होगा ॥!१ 
झतः नियोजित अर्थ-व्यवस्था म सावंजनिक-न्रैत्न का निरन्तर विस्तार होना 
खाहिए.। किसी सीमा तक सादंजनिक-क्षेत्र को विनियोगो का उत्तरदायित्व सौंपा 
जा सकता है, यह सम्बन्धित देश की आयिक परिस्थितियों, आर्थिक ओऔौद्योगिक 
नीति, राजनीतिक विचारधारा (?०70०४। [0500089). निजी और सावंजनिक- 
क्षेत्र की अब तक की कुशलता और भविध्य के लिए क्षमता झादि बातो पर निर्मर 
करता है, किन्तु इस सम्बन्ध मे सिद्धान्तों की अपेक्षा व्यावह्रिकता पर अधिक बल 
दिया जाना चाहिए । कृषि, लधु एवं ग्रामीण उद्योग, उपभोक्ता उद्योग, श्राल्तरिव 
ब्यापार आदि मे गूँजी निजी-क्षेत्र द्वारा विनियोग की स्वतन्त्रता होनी चाहिए, किन्तु 
जनोपयोगी सेदाएँ, नदी-घाटी योजनाएँ, विक्तीष सस्याएँ, भारी और पग्लाघारभूत 
उद्योग तथा श्रन्य देश ग्रौर अर्थ॑-व्यवस्था की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण उद्योगों मे” 
सावंजनिक-क्षेत्र को ही पूँजी-विनियोग करना चाहिए। 
भारत में निजो और सार्वजनिक-द्षेत्रों में विनियोग 
(ग्राएशगगशा। ॥ ?ए४॥९ & एफस्‍।र 5४९० |7 वातां9 ) 
नियोजित विकात्त के पूर्व 
स्वतन्त्रता के पूर्व भारत के आथिक एवं झ्ौद्योगिक विज्रास का इतिहास देश 

में निजी-क्षेत्र के विकास का इतिहास है। उस समय भारत मे सार्वजनिक-अैमतर 
नाम-मात को ही था। उस समय सरकारी क्षेत्र मे, रेलें, डाक-वार, आकाशवाणी, 
पोर्ट-टरस्ट, रिजर्व बैक झ्रॉफ इण्डिया, झ्रॉडिनेन्स फैक्ट्रीज और कतिपय ऐयर-कऋापट, 
नमक और बुनेन झादि के कारखाने ही ये । इनके अतिरिक्त, सास व्यवसाय निजी 
उद्योगपतियों द्वारा संचालित क्या जाता था। स्वतन्त्रता के पश्चात्‌, राष्ट्रीय 
श्र ने, देश के ग्रौद्योगिक झार्थिक ज़िकास, की, ओर ध्यूज, देहा, प्रप्प्फ, शिया 
और इस संदर्म मे, सावंजनिक उपत्रमों के महत्त्व को समझा । सब्‌ 947 से प्रथम 

योजना के प्रारम्भ होने तक सिन्दरी भे रायायनिक उर्वरक कारसावा, चित्रजन मे 

रेल के इन्जिन बनाने का कारखाना, वगलौर में यन्‍्त्रोपकरण बनाने का कारखाना 
एवं दामोदर घाटी विकास विगम आदि सरकारी उपक्रम प्रारम्भ किए गए। 
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परिरामस्वरूप, सन्‌ 952 से प्रवाशित प्रथम पचवर्षोय योजता के समय केख्वीय 
एवं राज्य-सरकारों का कार्यश्ील पूँजी सहिंत कुल स्थिर आदेयो का पुस्तक मूल्य 
(7००६ भ३०६ ० (055 ०१ श३४०४७) सन्‌ 947-48 के 875 करोड रू 
* से बढकर ,272 करोड रू. हो ग्रया | इसके अतिरिक्त पोर्टेल्ट्स्ट नगरपालिका मे 
एव अन्य अद्धं-सावंजनिक झभिकरणो की उत्पादक आदेय राशि ,000 करोड हू 
श्री । इसके विपरीत, निजी-झैन्र की कुल उत्पादक आदेय राशि कृषि, लघुनस्त रीय 
उद्योग, यातायात एव आवास भवनों के अतिरिक्त, सन्‌ 950 में ,474 करोड़ रु. 
अनुमानित की गई थी ॥7 
नियोजित भय्थे-व्यवस्था मे 


अ्धम पचबर्पषीय योजना मे औद्योगिक क्रियाप्रो के तिजी और सार्वजनिक-औैन 
विभाजन के मार्ग-प्रदर्थक के रूप मे, सन्‌ 948 की झोयोगरिक नीति मे कार्य किया, 
जिसके अनुसार, कुछ उत्तादत-मन्र तो पूर्णूूप से सावेजनिक-्लेत्र के लिए ही 
निर्धारित कर दिए गए ये और कई अन्य क्षेतों मे गो सरकारी-कैेव का विस्तार की 
चर्चा की गई थी। प्रत उद्योगो मे कई परियोजताएँ सरकारी-मेत्र मे स्थापित की 
गईं । साथ ही, झत्य क्षेत्रों में भी जेसे नदी-घाटी-प्रोजनाएँ, कृषि-विकास-कार्यक्रम, 
यातायाते एव सचार आदि मे भी सरफारीलक्षेत्र ने कार्यतम शुरू किए। परिणाम- 
स्वरूप योजनावधि से, जहाँ निजी-प्षेत्र ने पर्याप्त प्रगति की, वहाँ सार्वजनिक-श्षेत्र 
का भी पर्याप्त विस्तार हुआ । इस योजना म अर्थ-न्यवस्था में कुल पूँजी-विनियोग 
3,360 करोड़ रु हुआ, जिसमे से ,560 करोड रू अर्यात्‌ 46 4%, विनियोग 
सरकारी-क्षेत्र में हम्मा और शेष । 800 करोड रु अर्यात्‌ कुल का 53 6% निजी- 
क्षेत्र में हुझ्ना । योजना के पूर्व अर्य-व्यवस्या मे सावंजनिव-क्षेत्र के भाग को देखते हुए 
पूंजी-विनियोग बहुत मह्खपूर्श है । इसी प्रकार, इस योजना से सावंजनिक-क्षेत्र मे 
पूंजी-निर्माए प्रति वर्ष चदता रहा । सावंजनिक क्षेत्र में पूंजी-निर्माण सन्‌ 950-5! 
में 267 करोड हू से वढकर सन्‌ 955-56 में 537 करोड रु हो गया। इसी 
अवधि में निजी भव मे पूंजी-निर्माण ],067 करोड रु से बइर्र ,367 फरोड रु. 
हुआ । 


प्रथम पश्चर्षो पोजझना टस योजना में 792 करोड रू औद्योगिक विकास 

हेतु निर्धारित किए गए ये, जिसमे से 79 कटोड रु सावंजनिक-क्षेत्र मे, उद्योग भौर 

खनिज विंक्ास्त पर व्यय किए जाने थे । इससे से 94 करोड रू का उद्योगों मे 

५ विनियोग के लिए प्रावधान था । किस्तु वास्तविक विनियोग 55 करोड रु हो हुमा। 
उस्त भ्रवधि में सावेजनिक क्षेत्र मे, अनेक बडे कारखानों का निर्माण या विस्तार हुप्ना, 

जैसे--हिन्दुस्तान शिययाई हिन्दुस्तान मशीन टूल्म फेक्ट्री, बगलौर, जलयान एवं 

वायुयान कारबाने, हिन्दुस्तान एन्ट्रीयायोटिउत्त चितरजन का रेल इजिन वारखाना, 

बगलौर की टेलीमोन फकट्री, कलक्षत्ता कौ केविल फैक्ट्री आदि । राज्य सरकारो द्वारा 
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भी सा्ंजनिक-क्षेत्र के लिए प्रयत्त किया गया, जिसमें प्रमुख है--मैसूर के भद्रावती 
बबर्स में इस्पात का निर्माण एवं मध्यअदेश में नेपा नगर मे अखबारी कागज का 
उत्पादन, उत्तर-प्रदेश का सूक्ष्य यत्र कारखाना । इसके भतिरिक्त, बहुदेशीय सदी- 
घाटी योजनाओं मे भी पर्याप्त पूँजी-विनियोग प्तरकारी-क्षेत्र मे किया गया। 
इस योजना के पाँच वर्षो मे निजी-/क्षेत्र का विनियोग ,800 करोड़ रु. हुझा, 
जबकि सावेजनिक-क्षेत्र मे यह ,560 करोड़ रू. हो था । इस प्रकार इस योजता में 
निजी-क्षेत्र में विनियोग कुल मिलाकर सावंजनिक-क्षेत्र की अपेक्षा अधिक हुआ किन्तु 
सापेक्ष रूप से कम हुआ ॥ इस थोजना मे उद्योगों के सम्बन्ध में निजी-क्षेत्र द्वारा 707 
करोड़ रु. के कार्यक्रम बनाए गए थे जिनमे से 463 करोड ह. उद्योगो के विस्तार, 
आधुनिकीकरणा, भ्रतिस्थापन एवं चालू हाथ पर और 50 करोड़ 5. कार्यशील पूंजी 
पर विनियोग किए जाने थे । योजताकाल मे निजी-क्षेत्र मे इन 463 करोड़ 5. के 
विरुद्ध 340 करोड ही व्यय हुए । इस प्रकार, निजी-क्षेत्र मे भी विनियोग पिछड गया । 
द्वितीय पद्रर्षोश्र योजना--द्वितीव योजनाकाल मे दोनों क्षेत्रों का कुल 
विनियोय 6,800 करोड़ रु. हुआ । सावंजनिक-क्षेत्र का विनियोजन 3,700 करोड़ रु 
भौर शेप 3,00 करोड रू. निजी-क्षेत्र का विनियोजन रहा । झत. स्पष्ट है कि इस 
योजना मे सार्वजनिक-क्षेत्र का वितियोजन, निजो-क्षेत्र के विनियोजन वी अपेक्षा अधिक 
है, जबकि प्रथम योजता मे स्थिति ठीक इसके विपरीत थी । इसी प्रकार, इस योजचा 
मे सार्मजलिक-क्षेत्र मे पूजी-निर्माए मी निरन्तर बढ़ता ही गण | इस प्रदि मे 
सावंजविक-क्षेत्र मे पूंजी-निर्माए 537 करोड़ रु से बढफर 92 करोड रु हो गया। 
इसी भ्वधि से निजी-क्षेत्र मे पूँजी-निर्माण 2,367 करोड़ रु. से बढकर ,789 
करोड़ ८. हो गया। द्वितीय योजना मे सावंजनिक-्क्षेत्र के विस्तार का एक मुख्य 
कारण सार्वजनिक-क्षेत्र मे कई विशाल कारखानों की स्थापना कया जाना था। 
सावंजतिक-क्षेत्र मे औद्योगिक विकास के लिए, इस योजना मे 770 करोड़ रु व्यय 
किए गए थे, जवक्रि मूल अनुमान 560 करोड़ रु. का था। इस प्रवधि मे दुर्गापुर, 
रूरकेला एवं भिलाई मे विशाल इस्पात कारखानो का निर्माण हुआ्ना, इसके प्रतिरिक्त 
खबिज॑-तेल की खोज के लिए इण्डिया ग्राइल लिमिटेड तेल-शोधन के लिए इण्डियन 
रिफाइनरीज लिमिटेड और विशुद्ध तेत वितरण के लिए इण्डियन प्रायल लिमिटेड 
की स्थापना की गई। अन्य कई कारखाने, जैसे-भोपाल का भारी बिजली का 
कारखाना, हिन्दुस्तान एटीवायोटिक्स, राष्ट्रीय कोबला विकास निगम, हैवी 
इन्जीनियररिंग कॉन्पोरेशन, राँची फर्टीलाइजर कॉरपोरेशन श्रॉफ इण्टिया, नेशनल 
इन्स्ट्र मेन्ट्य तिमिठेड आदि को स्थापना को गई, जिनके अधीन कई झौद्योगित 
इकाइयाँ स्थापित की गईं। उद्योगों से सम्बन्धित इन इकाइयों के झतिरिक्त सार्वजनिक 
क्षेत्र में कई ग्रन्य व्यावसाधिक संस्थाग्रो का भी निर्माण किया गया, जैसे--सन्‌ 7958 
में सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, सद्‌ 959 में एक्सपोर्ट क्रेडिट एवं ग्रारदी 
कॉरपीरेशन, सन्‌ !956 में मारतीय जीवन बीमा निगम, सन्‌ 957 में नेशनल 


प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रवशन कॉरपोरेशन, सन्‌ 958 में उद्योग पुनवित्त नियम एवं 
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सन्‌ 955 म्रें राज्य व्यापार निगम आदि । इन सब सस्थाओ मे करोड़ो झुपसो की 
पूंजी विनियोजित की भई । इसके अतिरिक्त, रेलो एवं अन्य पातायात साधनों तथा 
नदी घाटी योजयाओं के विक्रास के लिए सावंजतिक-क्षैत्र मे प्रायोजन किया गया। 
5 “ परिणामस्वरूप, द्वितीय योजना मे सावंजनिक-क्षेत्र का पर्याप्त विवास हुआ । 
इस योजना मे कार्यक्रम, ग्रौद्योगिक नीति प्रस्ताव सनू 956 के झनुसार, 
बनाए गए थे, जिसमे सार्वजनिक-क्षेत्र की पर्याप्त वृद्धि के लिए व्यवस्था को गई थी, 
किन्तु फिर भी इस योजना में निजी-क्षेत्र का काफी विस्तार हुआ । इस णोजता में 
निजी-दक्षेत्र मे कुल पूँजी विनियोग 3,00 करोड़ रु, सार्वजनिक क्षेत्र मे होने वाले 
विनियोग की राशि से 700 करोड रू कम है। निजी क्षेत्र द्वारा अ्रथ॑-व्यवस्थ्य मे 
पूँज़ी तिर्माण भी रहा । इस योजना में औद्योगिक विकास के लिए निजी-फ्षैत को 
केवल 620 करोड रू विनियोजित करना था, किन्तु वास्तविक वितियोजन 850 
करोड रु का हुआ । इस योजना मे निजी-ज्षेत्र मे इस्पात, सीमेट, बडे ग्रौर मध्यम 
इन्जीतियरिंग उद्योगो का पर्याप्त विकास हुग्रा। इसके अ्रतिरिक्त, निजी क्षेत्र में 
श्रौद्योगिक मशीनें, जैसे - सूती वस्त्र उद्योग, शवकर उद्योग, कागज एवं रीमेट-उद्योग 
की मशीनें तैयार करने वाले उद्योग और उपभोक्ता उद्योगो में पूँजी वितिग्रोजित 
की गई | 
प्रत्त स्पष्ट है कि इस घोजना में सरकारी क्षेत्र प्रौर निजी क्षेत्र दोनों का 
विकास हुआ, किल्तु सावंजनिक-क्षेत्र का अपेक्षाकृत अ्रधिक विकास हुआ । पोजनावधि 
मे इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया और जीवन-बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण तथा 
राजकीय व्यापार निगम झादि सस्थाओ्रो की स्थापना को मूर्त-रूप देने का प्रयत्न किया 
गया । द्वितीय योजना में सार्वजनिक विनियोगो में वृद्धि का कारण सन्‌ 956 मं 
सरकार द्वारा प्रौद्योगिक नीति का नवीनीकरण करना झ्लौर उसमे अर्थ-ब्यवस्था एव 
उद्योगों के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रो की सरकारी-स्षेत्र से सचालित किए जाने की व्यवस्था है । 
साथ ही, देश के तीब्र ग्रोौद्योगीकरण की श्रार्कॉक्षा तथा झ्राथिक समानता और घंव 
के विकेन्द्रीकरण पर झ्राषारित समाजवादी समाज कौ स्थापना की राष्ट्रीय उत्कठा के 
कारण भी इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला । 
तृतीय पचवर्षीय योजना--इस योजना मे आथिक क्रियाप्रो के, सरकार तथा 
व्यक्तियों मे, विभाजन का आधार रान्‌ 956 की औद्योगिक नीति को ही गाना गया । 
यद्यपि बाद मे उत्पादन वृद्धि के दृष्टिकोर से इसमे निजी-क्षेत्र के पक्ष मे थोडा सम्यंत 
किया गया । परिणाप्रस्वरूप सावंजनिक क्षेत्र की राष्ट्रीय सरकारी नीति के वारण 
इस योजना मे भी सार्वजनिक-क्षेतर के लिए विनियोग राशि भ्रधिक झावटित की गई। 
तिजी-क्षेत्र मे भी विनियोगो की मात्रा मे दृद्धि हुई, वयोकि, उसे भी निर्धारित क्षेत्रों 
में विकसित होते रहने के लिए सरकार ढारा प्रोत्साहन दिए जाने की नौति को जारी 
रखा गया । इस पोजना मे कुल वितियोग 2,767 करोड रू हुआ जिसमे से 7,8 29 
करोड रु (,448 करोड रू चालू व्यय सहित) सावंजनिक-क्षेद मे गौर 4,00 
करोड रु निजी-कैत मे व्यय हुआ । द्वितीय योजना से मह राशि त्रमश 3,700 झौर 
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3,00 करोड़ रु थी अत, स्पष्ट है कि सावंजनिक-क्षेत्र का कुल विनियोग मे भाग॑ 
60 6% तक पहुँच गया था । 
इन योजवा में, द्वितीय योजनाओं में प्रारम्भ किए यए उद्योगों को पूरा किया 
जाबे एवं भिलाई, दुर्गापुर, रूरकेला आदि कारखानों की स्थापित क्षमता मे वृद्धि करने 
के झतिरिक्त अनेक नए कारखगे स्थातित किए गए जिनमे प्रमुख है-मिवेली, ट्राम्वे, 
गोरखपुर में उ्ंरक कारखाने, होअंगावाद (मध्य-प्रदेश) में सेड्यूरिटी पेपर मित्र, 
बंगलौर में घडी वनाने का कारखाना, दुगप्गिर में खनिज मशीनों का कारखाना, 
कोयली (गुजरात) में तेल-शोघक कारखाना, ऋषिकेश में श्रोपधियाँ निर्माण करवे 
वाला कारखावा, रानीपुर तथा रामचन्धपुर में भारी विजती के सामान बनाने का 
कारखाना, पिजोर (पंजाब) मे मशीनी औजार वनाने का कारखाना आदि तृतीय 
यऔजना में ही भारत पर चीनी आक्रमण हुआ और सरकारी क्षेत्र मे प्रतिरक्षा उद्योगो 
पर विशाल मात्रा मे पूँजी लगाई गई। राज्य सरकारों दारा भी मंसूर आइरन एण्ड 
स्टील बक्से, झन्प्न पेपर मिस आदि मे पूँजी विनियोग किया गया । 
सावंजनिक-नक्षेत्र मे स्थापित उपरोक्त श्रोद्योगिक परियोजनाग्रो के भ्रतिरिका 
आधिक क्रियाश्रों के संचालन हैतु अनेक अन्य सस्थाओं का निर्मास किया गया, जैसे- 
सन्‌ 962 में शिविंग कॉरपोरेशन श्रॉफ इण्डिया, सन्‌ 7963 मे भारतीय खनिज 
एव घातु व्यापार निगम श्ौर राष्ट्रीय वीज नियम, सन्‌ 964 भें भारतीय भ्रौद्योगिक 
विनास निगम झादि । परिएामस्थरूप, पश्रर्थ-ब्यवस्था मे साबंजनिक विनियोगो मे 
ब्वद्धि हुई । 
इस योजना मे मिजी क्षेत्र भे 4,890 करोड़ रु. का विनियोग किया गया) 
किन्तु सपस्त विनियोजित राशि भे तिजी-क्षेत्र का भाग निरंतर घटता हुप्ला था, 
क्योकि इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के विनियोगो मे ठृछधि होती रही) योजनावधि मे 
सरकार ने झौद्योगिक नीति की निजील्‍क्षेत्र के पक्ष मे थोड़ा सशोधित किया आर 
उर्बेरके उत्पादन में तिजी-क्षेत्र का सहयोग लिया गया ! 
चनुर्थ पचदर्धीय योजना--आरम्भ में चतुर्थ बोजना के लिए 24,882 
करोड़ रू का प्रावधान रखा गया जिसमे सावंजनिक-झेत के लिए 5,902 करोड रु 
और निजी-झैन के लिए 8,980 करोड़ रु की व्यवस्था थी । सद्‌ 97] में योजना 
का मध्यावधि मूल्यांकन किया गया और सा॑जनिक-क्षेत्र के ध्यय को बत्मकर 
१5,20] करोड रु कर दिया गया । योजवा का पुन मूल्थॉकन किया गया और 
अब ग्रीतम उपक्तव्ध अनुमातो के अनुसार, चनुर्य बोजना में सादंजनिक-कषेत्र में कुल 
ब्यय 5,724 करोड़ रु आँका गया है शो यदि सार्वजनिक्त उपक्तमो को ले, तती 3! 
मार्च, 974 को केन्द्र सरकार के 22 उपक्रमों में कुल 6,237 करोड रू की पूंजी 
जैगी हुईं थी । पंचवर्षीय योजनाओं मे सरकारी उपक्रमो में पूजी-निवेश का विस्तार 
अग्रतिखित सारणी द्वारा स्पष्ट है* 


. [9023 3976, ए- 72, 
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चचबवर्षोप योजनाओं मे सरकारी उपकऊमों भे पूंजी निवेश 








औसत वाषिक 

अवधि उपक्रमों की. वुल पूजी निवेश विकास दर 

स्या (करोड 5.) (प्रतिशत मे) 
प्रथम प्चवर्षीय् योजना के भारम्भ में 5 239 न 
द्वितीय पचवर्षीय योजना के आरभ्म मे... 2] 8] 36 
ततीय परचवर्षीय योजना के आरम्भ मे 48 953 33 

तृतीय पच्रवर्षीय योजना के छत्त में 

(3। मां, 966) प्रव 2.45 34 
34 मां, )970 9 4,20! 0 
3] मार्च, 972 ॥0॥॥॥ 5,052 8 
3 मार्च 393 3॥3 श्र 0 
]974 (चतुष योजना के अत्त मे) 22 6 237 ॥2 





पाँचवी पंचवर्षीय योजना से बचत और विनियोजना 

पाँचवी पचवर्षीय योजना के सशोधित अनुमानो (सितम्बर 976) में कुल 
63,75] करोड रुपये के विनियोजन की व्यवस्था की गई । योजना परिव्यय और 
ससाधनो के प्रनुसार ही वर्ष 974-75 के झ्ननुमान उस वर्ष के मूल्यो पर श्राधारित 
है, जबकि उगके बाद के वर्षो के अनुमान 975-76 के मूल्यों पर झाधारित हैं। 
इस वितियोजन के लिए शात्तरिक बचत से 58,320 करोड रुपये उपलब्ध होने का 
अवनुमाव लगाया गया और 5437 करोड रुपये विदेशी सहायता से प्राप्त होना 
झनुमानित किया ग्रया। इस प्रकार 9] प्रतिशत वितियोजन प्रान्तरिक बचत से 
उपलब्ध होने का प्रनुभान लगाया गया जबकि चौथी योजना में इसका प्रनुमान 
84 प्रतिशत लग्रावा गया था । सरकारी और निजी क्षेत्रो भे इस विनियोजन का 
वितरण इश प्रसार रखा गया-- 


सरकारी क्षेत्र 36,703 करोड झपये (इल्वेंटरियाँ सम्मिलित हैं) 
निजी क्षेत्र 27,048 करोड रुपये 
जोड 63,75! करोड रुपये 


सरकारी क्षेत्र मे कुल 39,303 करोड रुपये का योजना प्रावधान किया गया। 
इसमे 5700 करोड़ रुपये वर्तमान विकास व्यय वो दर्शाते थे ओर 33,603 करोड़ 
रुपये पिनियोजन के ये । यदि इस राशि मे इन्बेंटरियो मे विनियोजित की जाने 
वाली अनुमानित 3,000 करोड रुपये को राधि ग्रोर सरकारी वित्तीय सस्थातों 
द्वारा अपनी निजी स्थायी परिसम्पत्तियो मे वितियोजित की जाने वाली 00 करोड़ 
शुपये वी राशि भी जोड दो जाए तो सरकारी वितियोजन की कुल राशि 36,703 
करोड रपये होती है । इस प्रकार पाँचवी योजना के कुल विनियोजत का लगभग 
58 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र में होगा और बाकी 42 प्रतिशत निजी क्षेत्र मे होना 
अनुमातित किया गया । 


, गोजता कायोग : पाँचदी पचरवर्षीय योजना 974-75 (अस्दृअइ 976), पृष्ठ 39-44. 
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ग्रान्तरिक वचत 
उत्पादन क्षैत्रों ढारा धान्तरिक बचत के गनुमातों का सारांश इस प्रकार है-< 
उत्पादन क्षेत्रों के श्रनुसार झ्रान्वरिक बचत 








(करोड़ रुपगे) 
क्षेत्र बचत 
(0) हे (0 
, परकारो क्षेत्र 5,28 
(#) कैस्यीय और राज्य बचत 8,536 
(घ) केख्रीप ओर राज्य मं 7-विभागीय उधम 6,492 
2. वित्तोव तत्थाव ,263 
(क) भारतीय रिजर्व बेक हवा 
(ला) अध्य 422 
3. विद क्षेत्र 42 029 
(%क) निजी निगम वित्त तर क्षेत्र हक. 6९4 
[ख) सहकारी ऋणेत्तर सस्थात 5 
(य) आस्तरिक क्षेत् 36,48! 
4 कुल आश्तरिर बचत 58,320 





कुल 58,320 करोड रुपये की झ्रात्तरिक दचत में से लगभग 27 प्रतिशत 
राशि का जो 5,994 करोड़ रुपये होती है, योगदान सरकारी क्षेत्र को करना 
निश्चित किया गया । सरकारी क्षेत्र मे सरकारी प्रशासत, विभागीय और झ्विभागीय 
प्रतिष्ठान गौर सरकारी वित्तीप संस्थान आते है । बाकी लगभग 73 प्रतिशत निजी 
क्षेत्र को करता था जिसमें तिगमित उद्यम्र, सरकारी उद्योग और घरेलू उद्योग झ्ति 
हैं। आन्तरिक बचत की औसत दर 973-74 के सूल्यों के अनुत्तार 973-74 
के कुल राष्ट्रीय उत्पादन के !44 भश्रतिशत से और 978-79 मे 975-76 के 
मृह्यों के अनुसार 5'9 प्रत्रिशत बढ जाने का ग्रनुमान लगाया गया । कुल राष्ट्रीय 
उत्पादन के भ्राधार पर सोमान्त बेचत की दर 973-74 की आन्तरिक बचत के 
ग्रतुमाव [975-76 के मूल्यों के अनुसार परिवर्तित कर 26 श्रतिशत होने का 
अनुमान लगाया गया । रे 
पाँसवी योजना की ग्रांघारश्रूत कार्यनीति सरकारी क्षेत्र भे उच्च दर पर 
बचत करने की रखी गई । तदनुसार, सरकारी क्षेत्र मे जी बचत 973-74 में 
कुल्त राष्ट्रीय उत्पादन के 2 5 अतिश्त थी, उसके 978-79 में बढकर कूल राष्ट्रीय 
उत्पादव के 46 प्रतिशत होने की सम्भावना व्यक्त की गई । तदनुरार जो झकन 
की हष्टि से काफी ज्यादा लगभग 40 प्रतिशत अधिक है वह कुल राष्ट्रीय उत्पादत 
के ग्रनपात से 973-74 क्षे ॥:9 प्रतिशत से 978-79 भें मामूली धटकर 
]]-3 प्रतिशत रह जाने की सम्भाववा व्यक्त की गई है। क्षेत्रचार बचत के अनुमाव 
इस प्रदार रखे गए हैं :-- 
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मूल क्षेत्र के झनुसार श्रास्तरिक बचत (973-74 झोर 978-79 में) 





क्षेत्र इचत (करोड रुप्ये) कु रा उ का प्रतिशत 
973-74 के 975-76 के. 4993-74 4978-79 
मूल्यों के अनुसार मूल्यों के अनुधार 
(973-74 मे). (॥978-79 मे) 














(0) 4 (2) (3) (4) 

4. सरकारी क्षेत्र 3,4?3 4,045 2०5 46 

(।) सरकारों ११2 2,704 वन्व 3॥ 

(2) स्वशादी सरकारी उद्यम 65] वा ]॥ ]5 

2. निजी क्षेत्र 6,824 9,868 442 83 

() तिगमित 82] ,265 4 ५0५ 

(2) सहकारी 65 95 0्च्‌ 04 

(3) घरेलू 5.938 8,505 0%4 98 

3. जोड़ 8,247 3,95 कब 5.8 
सरकारी बचते 


विभागीय उद्यमो सहित सरकारी प्रशासन क्षेत्र की कुल बचत पाँचवी 

योजना अवधि मे कुल राष्ट्रीय उत्पादन के ।4 प्रतिशत से वढकर 3 ! प्रतिशत 

7 होने का अनुमान लगाया भया। स्पष्ट रूप से जो सरकारी प्रयोज्य भ्राय 973-74 

में 624] करोड़ रुपये थी, उसके 978-79 मे बढकर 3,297 करोड़ रुपये होने 

का प्नुमात लगाया गया जबकि योजता अवधि में सरकारी बघते 772 करोड रुपये 
से 2704 करोड़ रुपये होते की सम्भावना व्यक्त की गई । 


स्वशासी सरकारी उद्यम 


स्वशात्ती सरकारी उद्यमो को बचतो मे सुरक्षित लाम और उद्यमो का सुरक्षित 
लाभ शामिल है। दूसरी पचवर्षोयर योजना के बाद इस प्रकार के प्रतिष्ठानों मे 
प्तरकाए क्षेत्र मे विनियोजत का काफी विस्तार हुआ है। इन उद्यमो से प्राप्त होने 
बाला लाभ शने -शने बढ रहा है। परन्तु यह भावश्यक है कि ये उद्यम विनियोजन 
के प्रनुरूप आत्तरिक बचत में योगदान करें ॥ सभी सम्बद्ध तथ्यों पर विचार करने 
के बाद यह आ्राशा व्यक्त की गई है कि इन उद्यमो की बचत जो 973-74 में 
65[ करोड रपये ग्र्थात्‌ कुल राष्ट्रीय उत्पादन का  ! प्रतिशत था 978-79 में 
,34] करोड रुपये भ्र्यात्‌ कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 5 प्रतिशत हो जाएगा । 


निजी क्षेत्र में विनियोजन और बचत 


इस क्षेत्र को बचत से निजी क्षेत्र मे वितियोजन वो 27,048 करोड़ रपये के 


ससावन उपलब्ध होने की सभावना व्यक्त की गई। घनुमानों का ब्यौरा इस प्रकार 
दिया गया -- 


ही 
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निजी क्षेत्र में वितियोजन शोर बचत भनुस्तान 
राशि (करोड़ रुपये) 

0) ५) 
]--तिती बचठ 42,326 
() निमसित 5,373 
रू (2) सहकारी (ऋणगोत्तर) 475 
(3) घरेलू 36,48] 
(4) विक्तीय सरधान 297 
2--अन्य क्ेत्रों को सकल हस्ठास्तरण 45,4278 
() घरेल क्षेत्र 5,086 
(2) दिदेशों से 492 

3--$ुल ससाधत 

उपलब्ध (-2) 27,048 





सरकारी क्षेत्र से निजी क्षेत्र मे विनियोजन के लिए घन हस्तान्तरित करने से 

इस संसाधवों से धृद्धि की सम्भावजा श्यक्त की गई। इस प्रकार के हस्ताल्वरणों के 
« लिए सरकारी क्षेत्र के योजना परिव्यय में व्यवस्था की गई । 

विजी निग्मित बचतें 

निजी निगमित बचतें जो सन्‌ 973-?4 मे 82] करोड़ रुपये थी उसका 
सन्‌ 978-79 में बढ़कर ,268 करोड़ रुपये हो जाने वो सम्भावना व्यक्त की गई 
अर्थात्‌ 9 प्रतियत प्रतिबप॑ चन्रदृद्धि ब्याज वी दर से बृद्धि ! सुरक्षित लाभो और 
हास का भ्रनुमान इस क्षेत्र में कुल मूल्य के जोड और कुल विर्धारित विनिमोजन में 
धृद्धि के श्राधार पर तैयार किया गया । 

सुरक्षित लाभो से कुल निजी तिगमित बचतो का लगभग 37 प्रतिशत प्राप्त 
होने की शम्मावना व्यक्त की गई भ्रौर वाकी 53 श्रतिशत की पूर्ति हात्त प्रावधान से 
की जाना तय क्या गया । तिम्नलिख्ित सारणी में सन्‌ 973-74 से 978-79 
तक निद्नी निगरमित बचती की वृद्धि बताई गई -- 














ह्रउओ- + आन्रक (करोड रुपये) कुल राष्ट्रीय उत्पादन का ब्रतिशत 

[ग्रउ-क क्र व्रत क्रहत9 
सकी निया 6280-72 (0) (2) 3) (4) 
सुरक्षित ल्ञाघ 257 467 06 05 
ह्वाव 484 80 08 09 
बोर गा 268 4 [दर 








घरेलू बचत 

घरेजू क्षेत्र की वचतों मे, दिचीय परिसम्पत्तियों की सकल बृद्ध और 
वास्तविक परिसम्पतियों के निर्माय में लगाया गया भ्रत्यक्ष विनियोजन झाता है। 
पौंचदी योजना श्रवदि मे वित्तीय परिसम्पत्तियों के रूप मे घरेलू क्षेत्र की सकल 
बचत !8,835 करोड़ रपये होने की अनुमान लेगाया गया, जैसा कि आगे बताया 
गया है :-- 


निजी और सावंजनिक-क्षेत्रो मे विनियोगो का झआवटन 279 


पाँचवी योजना अवधि मे परिवारों को सकल बित्तोय परिसम्पत्तियों मे वृद्ध 





राषि (करोड रुपये) 





(छा 6) पा 
4 जमा 2,23 

() बाशिज्यिक बैक 0,438 

(2) सहकारी रामितियाँ ],045 

(3) बैक स्तर कम्पनियाँ 680 

(4) प्रावाधिक वित्तीय सस्थान 30 

(5) निजी निग्रम्तित वित्तीय कम्पनियाँ 20 
2 मुद्रा ],26 
3 जीवन बीमा थिगम-जीवन निधि 2,86 
4 भ्रविष्य निधि 5,062 

() कर्मचारी भविष्य निधि 2,522 

(2) राज्य भविष्य निधि ),987 

(3) प्रन्य 553 
५ दिनी निगमित और राहकारी अश पूंजियाँ 

और यूनिटो सहित ऋणषपत्र 657 
6 सरकारी दायित्व-छोटी बचत, ऋण जमा 
और विविध मदे 3,746 थे 

7 कुल वित्तीय परिस्म्पत्तियों मे कुल,व्रद्धि 25,080. <८ 
8 वित्तीय दाग्रित्वो की वढोत्तरी में कमी(-) 6245 कै. | 
9 वित्तीय परिसम्पत्तियो मे सकल वृद्धि 8,835 





कुल पित्तीय परिसम्पत्तियों और दागित्वों के विभिक्ष क्षेत्रों भे दर्शायी गई 
अनुमानित वृद्धि अद्यतव रिपो्टों प्रन्य उपतब्ध ग्ॉक्डो भौर पूत्॑काल में कूँती गई 
भवृत्तियो पर झ्राधारित है। 

घरेलू क्षेत्र को वास्तविक परिसम्पत्तियों मे प्रत्यक्ष ूप से कितना विनियोजन 
हेशा 6 इसके श्नुप्तान निर्माण मशीनरी और उपस्कर तथा भण्डारों मे परिवर्तन के 
ग्रलगत कूल पूंजी निर्माण का पता लगाने के लिए केद्धीय सौंख्यिकी सगठन से जो 
जार्य-पद्धति तैयार वी है उसके श्राधार पर लगाया जाता है और उसमे से विभित 
कत्रों सरकारी निगशित सहकारी, पिदेशों और घरेलू वित्त-ब्यवस्था से होने वाली 
चचतों को घटा दिया गया है। निर्माण भे विनियोजन के झनुसन्धान के क्षेत्र से 
सामग्री दे रूप मे निवेश और बटे हुए मूल्य और विनियोजन के मध्य सम्बन्धों को 
देकर लगाए गए हैं। ग्रॉकड्ये वी कमी और सकल्पनाओ की वमी के काररा, कैवल 
अपिकों क विवेश स किया जाने वाला कच्चा निर्माण कार्य इस हिसाब म नही लिया 
गया ह। मशीनरी और उपस्कर में अनुमानित दिनियोजन का सम्भावित स्तर तक 
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भरपूर उपयोग पर प्राघारित है । भण्डारों के परिवर्तनों के अनुमान स्थायी विनियोजन 
इन्वेंटरी आ्रावश्यकताञों के मध्य सम्बन्ध को देखकर तैयार किए गए हैं और भ्रन्य 
उपलब्ध सूचकों से उनकी प्रति जाँच की गई है | पाँचवी योजना अवधि मे वास्तविक 
परिसाम्पत्तियो मे घरेलू बचतो का अनुमान 7,646 करोड़ रुपये लगाया गया है। 
विदेशों से प्राप्ति 

भुगतान सन्तुलन के चालू लेखा घाटे की पूर्ति के लिए विदेशों से 5,43 
करोड़ रुपये प्राप्त होने का ग्रनुमान लगाया गया, जिसका विवरण इस प्रकार है-- 





राशि (करोड रुपये) 





(0) (॥) 

प्राष्वियाँ 

4, कुछ विदेशी सहायता 

2, वाणिन्यिक ऋण ५0 9052 
देनदारियाँ 

]. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप (सकल) (+) ॥5 

2, ऋण सेदाओ के बारे में अदायगिवाँ (-) 2,465 

3. दूसरे देशों को सहायता (3). 494 

4. अत्य (-). 473 

5, स्चित धन में परिवर्तन-दृद्धि (--) (0 304 
सकस देवदारी 5,43] 





उपरोक्त विवरण के सन्दर्म में पुनः दोहराना श्रनुपयुक्त नही होगा कि पांचवी 
पंचवर्षीय योजना निर्धारित भ्रवधि से एक वर्ष पूर्व ही 3 मार्चे, 978 को समाप्त 
की जाकर | अप्रेल, 978 से नई राष्ट्रीय योजना लागू कर दी गई है। 


|| | विदेशी-विनिमय का आवंटन 


(&((0एशयाएात 07 0प85865|४-8&४८७४॥४5£) 





विदेशी विनिमय का महत्त्व और अ्रत्वश्यकता 
(7एणण"शाए& भात (ए९९९श्ञाए ० एण्शंए्ए :छयाभ्ाए९) 


आशिक नियोजन के लिए विशाल साधनों की झ्रावश्यकता होती है । श्र्द्ध॑ 
विकप्तित देश एजी, यन्‍्त्रोपफरण, तकनीकी ज्ञान आदि म॑ न्नभावग्रस्त होते हैं। इसलिए 
एक नि्घंन देश केवल प्रपने साधनों द्वारा ही आधुनिक रुप मे विकसित नहीं हो 
सकता । झत उन्हे नियोजन कार्यक्रमों की सफलता के लिए विभिन्न प्रकार की 
सामग्री विदेशों से श्रायात करनी पड़ती है । नियोजन की प्रारम्मिक प्रवस्थाओं मे 
प्रत्यघिक मात्रा में पूंजीगत पदार्यों, मशीनों, कलपुर्जों, उद्योग ग्रौर कृषि के लिए 
प्रावेश्यय' उपस्क्र, औद्योगिक कच्चा माल, रासायनिक सामश्री और तकनीकी विशेषज्ञों 
बा झायात करना पडता है । विद्युत्‌ और सच्चाई की विशाल नदी घाटी ग्रोजबाओो 
के लिए विभिन्न प्रकार के यन्त्र, इस्पात तथा सीमेन्द आदि का विदेशों से आयात 
करना पड़ता है| कृषि विक्रास के लिए उर्वरक, कीटनाशव झ्ौयधियाँ श्रौर उतत 
यन्त्र भ्रादि का भी विदेशों से ग्रायात करता पडता है, क्योकि ग्रद/-विकसित देशों में 
इनका उत्पादन भी कम होता है झ्यौर कृषि-ब्यवसाय पिछड़ा हुआ भी होता है। ये 
विकसोन्मुख देश जब योजनाएँ श्रपनाते हैं, तो विक्रास दी प्रारम्मिक अवस्थाप्रो सम 
गातायात और सन्देशवाहन के! साधनों का भी दुत विक्रास करना चाहते हैं, क्योकि 
वियात के लिए यह प्रपम् आवश्यकता होती है । इनसे सम्बन्धित सामग्री का भी 
विदेशों से झायात करना पडता है ॥ बिशित विकास योजनाग्रो से औद्योगिक विकास 
को भो महत्त्व दिया जाता है झोर इस्पात, भारी रसायन, इजोनियरिय, मशीन निर्माण 
खनिज-्तेल, विद्युत उपकरण झादि उद्योगों के विकास के लिए भारी मात्रा में 
मशीवरी, कच्चा माल, मध्यवर्ती पदार्थ, ईघत, रसायन ग्यौर क्लपुर्जों का आपात 
करना पडता है । इन सद परियोजनाशो के निर्माण और कुछ समय तक शचालन के 
लिए विदेशी तकनीकों विशेषज्ञों का मी आपात आवश्यक है । परिणामस्थरूप, देश 
को भाय मे वृद्धि होती है । इस चढी हुई धाय का बहुत वडा भाग भाघुनिक जीवन 
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की नदीन वस्तुप्रो के उपभोग पर व्यय किया जाता है, जिनको पूर्ति भी विदेशों से 
मेंगाकर की जाती हैं । अनेक अद्धं-विकर्सित देश कृषि-प्रघान होते हुए भी कृषि 
व्यवसाय और उत्पादन-पद्धतियो के झवनत होने के कारण देश को आवश्यकतानुसार 
खाद्यान्न और उद्योगों के लिए कृपि-जनित कच्चा माल भी उत्पन्न नही करते । अतः 
उन्हे खाद्यान्नो और ऐसे कच्चे माल का भी आयात करना पड़ता है। भारतीय 
योजनाओं मे ऐसा ही हुआ । अधिकांश अद्ध -विकसित देश अधिक जनसस्या से ग्रसित 
होते है श्लौर इनकी जनसहूपा-वृद्धि की दर भी अधिक होती है । इस बढती हुई 
जनसख्या के लिए अधिक मात्रा भे उपभोग सामग्री और उत्पादक वस्तुओं की 
आवश्यकता होती है, जिसकी पूत्ति के लिए आयातों का आ्राश्रप्न लेना पड़ता है। कई 
भ्रद्धं -चिकप्तित देशो में आयातो के बढने का यह भी एक कारण है। इस प्रकार, 
विकासार्थ निम्नोजन के प्रारम्भिक वर्षों में आयातों के बढने की प्रवृत्ति होती है। इन 
देशों को परिषोषक आयात (१(४७/८)॥०० ॥77०॥8), विकासात्मक आदात 
(ए८पल०फञाभाथ् (99078) और तस्फीतिकारी आयात (#ए्रानातीक्राणाशफ़ 
7परक़ुछांड) करने पड़ते हैं । इन सब श्राबातों के मुगतान हेतु विदेशी-विनिम् की 
झावश्यकत्ता होती है । 
निर्षात और विदेशी-दिनिमय का प्र्जेन --स्पष्ट है कि विकासो मुख अर्थ॑- 
व्यवस्था में वृद्धिमाव दर से ग्रायात करने पड़ते हैं। विदेशों से इत पदार्थों का श्रायात 
करने के लिए इनका मुगतान विदेशी मुद्रा में करता पडता है, जिसे ये देश अ्रपनी 
वस्तुओं का निर्यात करके प्राप्त कर सकते हैं । अधिक मात्रा में वस्तुएँ प्रायात की जा 
प्र्क, इसके लिए यह आवश्यक है कि ये देश अ्धिक्राधिक मात्रा में अपने देश से 
पदार्थों का निर्यात करके अधिकाधिक विदेशी मुद्रा या विदेशी विनिमय म्रॉजित करे । 
इन निर्यातों भे दश्यगत और अदृश्य (शञण४ 09 ९/50)६ फ.ए05). दोनो 
निर्यात सम्मिलित हैं। इस प्रकार, विकासोन्मुख देशो के लिए निर्यातों मे वृद्धि करना 
झ्रावश्यक होता है| किन्तु दुर्भाग्यवश, इन देशो में नियोजन की प्रारम्भिक अवस्थाओं 
में निर्यात-क्षमता बहुत अधिक नहीं होती है । एक तो स्वय देश के विकास कार्मेक्रमो 
के लिए वस्तु वी ग्रावश्यकत्ता होती है । दूसरे, आधिक विकास के कारण बढ़ीं हुई 
आय को भी जनता, उपभोग पर ही व्यय करना चाहती है, क्योकि इत देशो मे 
उपभोग की प्र/ृत्ति अधिक होती है। अ्रत निर्यात-पोग्य आधिक्य (छफ़ुण809 
8७985) कम दच पाता है ॥ योडवाबंड्ध श्राभिक विकास में जो कुछ उत्ततादन किया 
जाता है, बह उपभोग की बढती हुई आवश्यकता मे प्रयुक्त कर लिया जाता है। 
चरिणामस्वरूप, इतनी भ्रतिरिक्त निम्न-स्तरीय उत्पादकता और सुद्रा-प्रसारिक प्रवृत्तियो 
के कारण उत्तादद लागत अधिक होती है प्लोर विश्व के बाजासे मे वे प्रतिस्पर्डा भे 
प्रारस्शिक वर्षों भे नहीं टिक पाते; फलस्वरूप, व्यापार प्रतिकूल हो जाता है 
बग्ीकि, एक प्लोर अग्यातों में दृद्धि होती है तथा दूसरी ओर उनके मुगतान के लिए 
'िर्यात अधिक नहीं बढ़ पाते । इस प्रकार विदेशी-विनिमय का संकट पंदा हो जाता 
है । किन्तु एक पूर्णतः केन्द्रित श्रर्थ-व्यवस्था में विशेष हप से सोवियत रूस जंसी 
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अर्थ व्यवस्था भे, विदेशी व्यापार के क्षेत्र मे ऐसी कठिवाइयाँ कम पैदा होती हैं, परल्तु 
भारत जैसी आशिक रूप से नियोजित या मिश्वित अर्थन्यवस्था (इवाफल्त 
८०॥०॥५]) में विदेशी व्यापार में इस प्रहार का भुगतान-श्रसतुलब उत्तन्‍्त होता 
सामान्य बात है । 
विदेशो-विनिमय के श्रावटन को झाव॑श्यक्तता-स्पध्ट है कि विकासाथ 
नियोजन में विशाल मात्रा मे विविध प्रकार की सामग्री का आवात करना पछता है 
विन्तु उसका भुगतान करने के लिए निर्यातों से पर्याप्त मात्रा में आवश्यकतावुसार 
विदेशी विविमय उपलब्ध नही हो पाता । यद्यपि स्वदेश मे ही उत्पादन मे वृद्धि करके 
शायात प्रद्िघ्यापन के पर्याप्त प्रयत्न किए जाते हैँ और निर्यातों में वृद्धि के लिए भी 
अथक्‌ प्रयास्त किए जाते है, विन्तु विदेशी विनिमय की स्वल्पत्ता ही रहती है इसीलिए, 
उपलब्ध विदेशी विनिमय के समुचित उपयोग की समस्या उदय होती है । यदि देश 
के लिए बांछुनीय सभी पदार्यो के आयात के लिए पर्याप्त माना म॑ विदेशी विनिमय 
उपलब्ध हो जाए तो फिर इस प्रकार की समस्या ही उत्पत्न न हो, किन्तु जिस 
प्रकार से भ्न्य भाधिक क्षेत्रों में वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों से ग्रतन्त 
रउद्देश्या की पूर्ति हेतू चयन (2॥०८०) की समस्या उदय होती है, उसी प्रकार, 
विभिन्‍न उद्योगों म इन विदेशी मुद्रा कोधो के सीमित साधनों के उचित और विव्ेक- 
पूण प्रावटन वी समस्या उदय होती है, जिसके समुचित समाघान से नियोजन की 
सफ्तता का अज्ञ बढ़ जाता है । 
विदेशो-विनिमय का भ्रावंटन 
(402८यांगा ० एकाशंशा एंडलाआए8) 
अत पह आवश्यक है वि योजवा्रो सम आयात-कार्यजम, एक सुविचारित 
पोजना व श्राधार पर सचालित किया जाए जिससे दुलंम विदेशी मुद्रा झा अधिकतम 
उपयोग हो सके । 
इस सम्बन्ध में तनिक सशोधन के साथ वही छिद्धात्त श्रपताया जा सब्ता है 
जो देश मे विनियोगो के ग्रावटन (#॥]0८4॥07 एा [ए८४ क्या) के लिए झपनाया 
जाता हे । इरा तदर्भ ग॑ सीमान्त-सामानिव लाभ का सिद्धान्त! (छागलएरा० ० 
| 8774 800४ 8०7८40) बडा सद्गापक हो सकता है । इस सिद्धान्त के प्रनुसार 
विशिन्र उद्योगों म विदेशी मुद्रा का आवटन इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि 
इनसे प्राप्त सोमान्त सास समान हो । तभी इस पिदेशी मुद्रा से देश को अधिकाधिक 
लाभ मिल सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि विदेशी मुद्रा के आवटन में देश के 
लिए सर्वाधिक ग्रावश्यक क्षेत्रो घोर धरियोजनादं को ग्रायमिक्ता दी जाए। ब्रदध- 
विकपित देशो के झायात को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है-- 
(अर) सुरक्षा सामग्री वा प्रायात (09900 एशटिल्ट झतृणएशध्या) 
(व) निर्वाह सम्बन्धी ग्रायात ()४3॥0/009॥08 [79075) 
(स) वियासात्मक आयात [/08४८०फगआध्यओ [ाएणा|७5) 
(द) प्रदृश्य झ्रायात (॥7शणाट 70०5) 
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(श्र) सुरक्षा सम्बन्धी श्रायात (#7कणा5 ण॑ ऐशशाए& एबरणएगशा।]-- 
सुरक्षा, किसी भी देश की स्वोपरि झ्रावश्यक्ता होती हैं ॥ कोई भी देश इस कार्य में 
उदासीनता नहीं बरत सकता ॥ अत. नियोजन मे सुरक्षा सामग्री के आयातों को 
सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कई देशों के नियोजन का तो मुख्य उद्देश्य 
ही देश वी रक्षा या झ्राममण (0८०८ ० 086॥०6) के लिए सुरक्षा को हे 
करना होता है । वेसे भी इनमे से अधिकाँश अद्धं-विकसित देश ग्रभी गत कुछ वर्षो 
से ही स्वतन्त्र हुए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से दुर्देल हैं । इन देशों के पड़ोसियो में 
सीमा सम्बन्धी झगड़े भी रहते हैं, जिनके कारण, ये देश युद्ध की आाश्मंका से ग्रस्त 
रहते हैं और सुरक्षा के लिए झ्रातुर रहते हैं। यहाँ तकनीकी ज्ञान का भी इतना 
अधिक विकास नही हुआ है, जिससे सारी सुरक्षात्मक सामग्री का उत्पादन वे स्वयं 
कर सके । श्रत. इन्हे विदेशों से भारी मात्रा से अस्त्र-शस्त्र, गोला-बारूद तथा युरक्षा 
उद्योगों के लिए आवश्यक सामग्री का आयात करना आवश्यक होता है जिनके ग्रभाव 
मे इन देशो की सुरक्षा ही खतरे मे पड़ सकती है । अतः इस कार्य के लिए विदेशी- 
विनिमय के झावटन को प्रायमिकता दी जानी चाहिए। देश का अस्तित्व देश की 
सुरक्षा पर निर्भर करता है जो विकासवाद की एक वस्तु है । सुरक्षा की दृष्टि से 
आवश्यक सामग्री के झ्रायात में उपेक्षा करने के दुष्परिणाम हो सकते है। झ्रतः सुरक्षा 
की दृष्टि से श्रायात की प्रावश्यकताओ की पूर्ति के लिए पुर्णारूप से विदेशी-वितिमय 
उपलब्ध कराया जाना चाहिए 

(ब) निर्वाह-सम्बन्धी प्रायात ()(ए(शाक्वाए८. धगाएण5)--निर्वाह 
सम्बन्धी भ्रायात या परिपोपक आयातो मे आयात की जाने बाली उन वस्तुओं को 
सम्मिलित करते हैं जो अर्थ-व्यवस्था के वर्तमान स्तर पर सुचारु रूप से सचालन के 
लिए झावश्यक है। भारत जेसे प्रद्ध-विकसित देशो के सदभे मे इसमे निम्नलिबित 
बर्गं सम्मिलित किए जा सकते हैं-- 

(3) जाद्यान्न-प्रभिकाश अर््ध-वकसित देश कृषि-प्रधान हैं, किन्तु कृषि की 
पिछडी हुई दशा और जनसर्ूया की अधिकता होने के कारण, वहाँ खाद्यान्नो का 
अभाव होता है और इसकी पूति विदेशों से खाद्याश्नो का झ्रायाव करके की जाती है । 
खाद्यात्र कसी भी देश की बुनियादी आवश्यकता है भौर इसकी पूर्ति चाहे किसी भी 
स्रोत से हो, झावश्यक रूप से की जानी चाहिए । इन देशो का जीवन-स्तर पहले से 
ही भ्रत्यन्त न्युवतम स्तर पर है और उसमे कटौती किसी भी प्रकार नहीं की जा 
सकती | अतः यद्यपि इन देशो में खाद्यान्नो के उत्पादन मे तुरन्त वृद्धि के अवत्व किए 
जा सकते है, जिसकी यहाँ बहुत बड़ी गुजायश है, किन्तु यदि इसमे तुरन्त इतनी वृद्धि 
नही हो पाए, जिससे देश की खाद्यान्नो की ग्रावश्यकताएँ पूरी नही हो, तो निश्चित 

रूप से खाद्यान्नो का भी आवश्यक मात्रा मे आयात किया जाना चाहिए और उसके 
लिए पर्याप्त मात्रा मे विदेशी-विनिमप्र आवंडित किया जाना चाहिएं। भारत का 
उदाहरण इस सम्बन्ध मे स्पष्ट है । 

(#) आओऔऔद्योगिक कच्चा साल--इस वर्ग भे कच्चा माल, मुख्यतः कृपिन्जन्य 
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कच्चा माल, सम्मिलित किया जा सकता है | अनेक गर्द्ध विकत्तित देशो मे, स्वय के 
उद्योगो के लिए, कच्चा माल उत्पन नहीं होता है अबबा कम माता में होता है, 
जिसकी पूर्ति विदेशों से इन पदायों का ग्राथात करके की जाती है। उदाहरणाये, 
भारत कृषि-सम्बन्धी कच्चे माल में खालें, खोपरा, रची रबड, कच्ची कपास, कच्चा 
जूट, अनिर्मित तम्बाकू आदि का ग्राथात करता है । इन सभी वषतुओ्रो के श्रायात को 
देश में ही उत्पादन मे वृद्धि करके कम क्रिया जाना चाहिए | साथ ही, इग़ बात के 
भी प्रयास किए जाने चाहिए कि इन आयातित बस्तुप्रो के स्थान पर उपयुक्त देशी 
बस्तुप्रो का उत्तादत हो । भ्रत इन बरतुओरों के लिए विदेशी विनिमय कम उपलब्ध 
कराया जाना चाहिए। इस वर्ग की अधिकांश मे उन्ही वत्तुओं के लिए विदेशी मुद्रा 
आवदित की जानी चाहिए, जो निर्यातित वस्तुग्रो के निर्माण मे सहायता दे तथा 
जिनके स्थान पर देश मे उत्पादित वस्तुओं का उपयोग नही हो सकता हो । 

(39) खनिज तेल--अधिनाँय श्र््ध विकसित देशों मे खनिज तेल का अभाव 
है । उदाहरसार्थ, भारत म खनिज तेल की आ्रावश्यकेता का कुछ भाग ही उत्पन् होता 
है । शेष तेल बिदेशों रे भ्रायात करना पडता है । बसे भी सनिज तेल की आवश्यकता 
उद्योग घन्धो झौर यातायात भ्रदि की वृद्धि के साथ बढती जाती है । सुरक्षा के लिए 
भी इसका महत्त्व होता है । अत इस मद के झ्रायात में कटौती करना तब तक सभव 
नही है, जब तक देश मे नए खनिज भण्डारों का पता लगाकर उनसे भ्रषिक तेल 

ल्‍ निकाला जाए या वर्तमान तेल भण्डारों से ही अधिक तेल निकाला जाए झौर उसके 
भोघत की उचित व्यवस्था यी जा सके, जिन्‍्तु तेल की खोज फरने और तेल-शोधन 
पस्थाएँ स्थापित करने के लिए भी विदेशों से मजीतें, प्रन्य सामग्री एवं मकतीशियन 
भ्रामात करने पते हैं, जिनके लिए विदेशी मुद्रा चाहिए । 

(॥7) रासायतिक पदार्भ-- प्रत्येक देश को रासायनिक पदाों की प्रावश्यकृता 
होती है, विन्तु अधिकाँश ग्र््ध-बिकसित देज्ञो मे रासायनिव उद्योग अत्यन्त अ्विकसित 
होते हूँ। ऋषि-उद्योग प्रादि की प्रगति हेतु रासायनिक पदार्यों कौ आवश्यकता होती 
है । सुरक्षा उद्योगो के लिए भी रासायनिक उद्योग आवश्यक हैं। इाालिए इस मद में 
क्ठौती करना अनुचित है। अत इस मद के लिए भी शझ्रावश्यक विदेशी-विनिमय 
ग्ावटित किया जाना चाहिए । 

(१) विभित बह्तुएं--अर्थे-बव्यवस्था म चालू उत्पादन का ववाए रखने के 
लिए भी कुछ नीमत पदाये विंदेशो से झ्रायात करने पड़ते है उदाहरणाय, भारत मे 

॥, ईस वर्ग के प्रतिस्धापन और मरम्मत के लिए मशीनें, कागज, अखबारी कागज, लोहा 

है एव इस्पात, ग्रजौह धातु आदि ग्राते हैं। इन वस्तुओ का उत्पादन देश में नही होता है 

तया ये वस्तुएँ देश के वर्तमान उत्पादन के लिए आवश्यक हैं। अत इसके चिए 
भी पर्याप्त विदेशी विनिमय का झावटन किया जाना चाहिए ६ 

(स) विक्ास-सम्बस्धी झायात (एशलण्कुणध्शंड पगएण्ाड) -आधथिक 

तियोजन प्रौर विकास की हृप्टि से इस प्रकार के प्रायात सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हैं । 

योजनामो से कई प्रकार को परियोजनाएँ और विशाल कयंत्रम प्रारम्भ किए जाते 
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है । प्रत्येक देश की योजनाञ्रो मे विशाल नदी घाटी योजनाएँ, इस्पात कारखाने, भारी 
विद्युत उपकरण, मशीन निर्माण, इन्जीनिर्यारग, रासायनिक-उवंरक, कृपि-उपकरण 
तथा विविध प्रकार के कच्चे, मध्यवर्ती और निर्मित माल की आवश्यकता होती है । 
विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओरो मे उक्त पदार्थों का भारी मात्रा में श्रायात करना 
पड़ता है । इस स्थिति मे इन परियोजना के प्रारम्भ और त्रियान्वयन के लिए विदेशों 
से विशेषज्ञों का भी आयात करना पड़ता है। अत. इसके लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा 
की आवश्यकता होती है । झन्य बातें समान रहने पर विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं 
में सितने अधिक इन पदार्थों का आयात सम्भव होगा और परियोजनाएँ पूरी की 
जाएँगी, उतना ही ऋधिक तीव्र गति से आथिक विकास सम्भव होगा । अनेक वार 
इन पदार्थों का आभात सम्भव नही हो पाने के कारण विकास मे बाधाएँ उपस्थित 
होती है । भारत की ट्वितीय पचवर्षीय योजना, विदेशों से सामग्री झायात करने के 
लिए विदेशी-विनिमय को कठिनाई के कारण ही भवर में पड गई थी । अत, विकास 
सम्बन्धी आयात भी ग्रावश्यक है और इसके लिए पर्याप्त मात्रा मे विदेशी मुद्रा 
आवबदित की जानी चाहिए । 


(4) श्रस्य कार्य या अदृश्य आयात (006 श०णक६ ण वरगश्ं॥रं0९ 
पधाए0०7(9)-- प्रत्यक्ष रूप से पदार्था के आयात के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी 
विदेशी-विनिमय वी आावश्यक्ता होती है। विदेशों से लिए हुए ऋण भ्ौर उसकी 
अदायगी के लिए भी विदेशी मुद्रा चाहिए । इस प्रकार का भुगतान प्रत्येक राष्ट्र का 
मैतिक कर्तव्य है । साथ ही, इन अ्रद्धं-विकसित देशो को भविष्य मे भी विदेशों से 
ऋतण्य लेना आवश्यक होता है । इसके लिए, इनकी साख और प्रतिष्ठा तभी वनी रह 
सकती है, जबकि ग्रे पूर्व ऋएो का भुगतान कर दे | झ्त अछें-विकसित देशो को 
विदेशों से लिए हुए ऋण और ऋण सेवाओ (60/ आ0१ 02068 8०7००९४) के 
लिए भी विदेशी मुद्ठा का प्रावधान रखना चाहिए । इसके अश्रतिरिक्त, झ्र्दध-विकसित 
देशो के ग्रनेक व्यक्ति विकसित देशो मे शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुभव द्वारा विशेषज्ञता 
प्राप्त करने जाते है, जा वहाँ से लौोटकर देश के आथिक विकत्स मे योगदान दते है । 
चूंकि' देश मे विविध क्षेत्रों मे तकनीशियनो और विशेषज्ञों की अत्यन्त दुल॑भता होती 
है भ्रतः इन ध्यक्तियो की, विदेशो मे शिक्षा-दीक्षा के लिए भी पर्याप्त विदेशी मुद्रा का 
आंवटन किया जाना चाहिए, किन्तु इस बात की सावधानी बरती जानी चाहिए कि 
ये ब्यक्ति उन विकसित देशो से विशेषज्ञ दनकर स्वदेश प्राएँ और देश हित मे ही कार्य 
करें । वई बार यह होता है कि इनका स्वदेश के प्रति आकपण समाप्त हो जाता है 
और ये वही बस जाते हैं । इससे देश की दुलंभ मुद्रा द्वारा विकसित बुद्धि का बहाव 
(7ए०॥९०८एथें 6भां॥) होता है, इसे रोका जाना चाहिए | विभिन्न देशों मे आथिक 
सहयोग की सम्भावनाओ मे बृद्धि तथा उद्योग्र, व्यापार, ब्यवस्ताय आदि के लिए कईं 
प्रतिनिधि-मण्डल भोर अध्ययच दल विदेशों को भेजे जाते हैं । उदाहरखा्य॑ व्यापार 
भ्रतिनिधि-मण्डल, उद्योग-प्रतिनिधि-मण्डल, निर्यात-सम्भावना अ्रध्ययन-दल आदि । 
इनके लिए भी विदेशी मुद्रा श्रावटिन की जानी चाहिए ) किन्तु इसके गठन भर इगकी 
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सख्या सावघानौपूर्वक निर्धारित की जानी चाहिए । इन दलो में ब्यूबतम श्रावश्यक 
व्यक्तियों को ही सम्मिलित किया जाना आहिए $ साय ही, सख्या भी कम होनी 
चाहिए तथा निश्चित लाभ होने की स्थितियों मे ही ऐसा किया जाता चाहिए । इसी 
प्रकार, कई सॉँस्कृतिक-प्रतिनिधि-मण्टल, सदुभावना-सण्डल, सेवकूद-प्रतिनिधि-मण्ठल 
ग्रादि विदेशों में भेजे जाते हैं। यद्यपि, पारस्परिक सदूभावदा और सूक-बूम पैदा करने 
के लिए इनका भी अपना महत्त्व है, किन्तु इस कार्यो के लिए विदेनी-पिनिमम प्रत्यत्त 
शीमित भाजा में ही उपलब्ध कराया जाना चाहिए । 


आावटन मे प्राथमिकता--अत स्पष्ट है कि दुलंभ विदेशी-विनिमय आ्रावटन 
भे सर्वीच्च प्राथमिकता सुरक्षा और खाद्यान्तों को दी जानी चाहिए क्योकि इनके 
साथ देश वी जनता के जीवन मरण का पभ्रब्न सम्बन्धित होता है। निर्वाह और 
विकास-सम्बन्धी कार्यों हेतु विदेशी मुद्रा, आवश्यक अपरिहाय झायातों के लिए 
शक्ति योजनाएँ, उरवरद, मशीतें श्रादि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऐसी 
परियोजनाओं, जिसके कार्य मे काफी प्रगति हो चुकी हो या पूंता के नजदीक हों, 
सर्वप्रथम, विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विदेशी विनिमय के इस 
प्रावदन में आवश्यकतानुसार केन्द्रित कार्यक्रमों (0०० ?४०]8४$) को सर्वोच्च 
महृत््व दिया जाना चाहिए । विशेषत उत वस्तुओं के श्रायात के लिए 
विदेशी-विनिमय प्रदान किया जाना चाहिए जो ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में सहायक 
हों, जितिका या तो निर्यात किया जाए या जो आषातित वस्तुओं के स्थान पर काम 
श्राकर आपातों मे कमी बरे | इस विदेशी विनिमय के आवध्म और आयातो की 
स्वीकृति का केन्द्रित उद्देश्य निर्यावों मे वृद्धि तया प्रायात-प्रतिस्थापन होना चाहिए । 
विदेशी मुद्रा का उपयोग अधिकतर उपभोनता-उद्योगो के लिए नहीं झपितु 
पूंचीगत-पदार्थों के आयात दह्ैतु किया जाना चाहिए । बियोजन मे वैस्ती ही परियोजनाएँ 
सम्मिलित की जानी चाहिए जो ध्रावश्यक हू जिनमे विदेशी विनिमय थी च्यूनतम 
भ्रावश्यक्ता हो और विदेशी-विनिमय उत्पादत प्रमुपात कम हो । ऐसी पशियोजनाग्रो 
के लिए ही विदेशी-विनिमप्र का आवटन किया जाना चाहिए, जो भूंडी प्रतिप्ठा 
बाली नही, सपितु देश के आथिक विकास के लिए आवश्यक हो । 
भारतोय नियोजन में बिदेशी-वितिमय का आवंटन 
(#॥॥0८ब॥0ा ०( $07शं8॥ एशोत्राएश व ताशंशा णिक्षाग्रागट) 
भ्रलफ घोष के अनुसार, प्रथम पत्रवर्षीय योजना में भारत पी विदेशी व्यापार 
लोति के भ्रमुव तत्त्व, निर्यावो को उच्च-स्तर पर वनाए रखना और उन्ही बस्तुग्यो का 
” आयात करना था जो राष्ट्र हित मे आवश्यक हो या जो विकास और नियोजन वी 
झावश्यवनाओ को पूरी करे तय देश के पास उपलण्ध विदेशी विनिमय साधनों तक 
ही घुगतान के ग्रसनत्तुलव॒ को रखा जाए। ग्रत इस योजना के प्रारम्भिक वर्ष मे 
आयाठ से सम्बन्धित प्रारम्भ परे नियन्‍तस्त॒ नीति अपनाई गई, फिलतु बाद मे मशीनें 
एव अन्य झावश्यक्र उपभोग-सामत्री के ग्रायात मे फिर उदारता वरती गई। वर्ष 
953-54 मरे जाद्यान्नो छे आयात मे कमी हुई, कच्चे माल की श्रावश्यक्रताओं की 


288 आधथिक विकास के सिद्धान्त 


पूर्ति भी स्वदेशी साधनों से करने की चेष्टा की गई । अतः कपास झौर कच्चे जूट 
का आयात भी कम किया ग्रया । किन्तु योजना के लिए आवश्यक मशीनों के गिष्ट 
विदेशी-विनिमय की स्वीकृति देने मे अनुदारता नही दिखाई गई। वर्ष 954-558 7” 
में औद्योगिक विकास में सहायता करने हेतु अधिक उदार-आयात-तीति अ्पनाई 
भाई । कच्चे माल, मशीने तथा उपभोक्ता वस्तुओं के आयात के लिए भी विदेशी मुद्रा 
उपलब्ध कराई गई, किन्तु ऐसी वस्तुएं, जो देश मे उत्पादित की जाती थीं, उनके 
श्रायाद मे कटौती की गई । 955-56 में योजनाओं के लिए झावश्यक मशीनों 
और लोहे एवं इस्पात के लिए विदेशौ-विनिमय अधिक झावटित किया गया। प्रथम 
मोजनावधि मे वाधिक औसत झ्रायात 724 करोड रु० रहा, जिसमे से उपभोग 
की भ्ौसत 235 फरोड र० तथा कच्चे माल एवं अ्रद्धं-निर्भित वस्तुप्रो का औसत 
364 करोड़ रु० था ।! पूँजीगत बस्तुओं का औरात 25 करोड़ रू० प्रति वर्ष रहा । 

द्वितीय पंचवर्षोध्य योजना में भारी एवं श्राघारभूत गझ्ौद्योगिक विकास पर 
काफी बल दिया गया। अतः पूँजीगत-वस्तुओ के प्रायात मे ध्ृद्धि हुई । प्रथम 
योजना के औसत वाधिक झायात से द्वितीय योजना में वाषिक आयात 50%, 
अधिक हो गया । इस योजना मे पूंजीगत वस्तुओं, कच्चे माल, मध्यवर्ती वस्तुओं एवं 
कल-पुर्जों के झ्रायात के लिए वहुत अधिक विदेशी मुद्रा व्यय की गई । इस योजना में 
पूंजी वस्तुओ के आयात के लिए प्रतिवर्प 323 करोड़ रु की विदेशी मुद्रा व्यय की 
गई । प्रथत योजनावधि मे ग्रायातो के लिए व्यय किए गए कुल विदेशी-विनिमय में 
पूँजीगत-बस्तुओं पर व्यय का भाग 7% था, जो दूसरी योजनावधि मे बढ़कर 
30 0% हो गया । प्रथम एव द्वितीय योजना मे व्यापारिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार 
के पदार्थों पर निम्द प्रकार विदेशी-विनिमय ध्यय हुआ-- 











प्रथम वचवर्षोय द्वितीय पचवर्षोथ 
आवपातित वस्तुओं की श्रेणी योजना धोजना 
बापिक औसत दापिक औसत 
. उपभोग वस्वुएँ 235 करोड़ रू 247 करोड़ 2. 
2. कच्चा एव श्रर्द्धनिमित माल 364 करोड़ रु. 502 करोड रू 
3. पूंजीगत-बस्तुएँ ]25 करोड़ रु. 323 करोड़ रु. 
योग 724 करोड़ रद... ,072 करोड ह 





उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि हितीय योजना गे विदेशी-बिनिगय 
अधिक राशि, पूंजीगत-वस्तुओ को झावटित की गई। हितीय योजना मे प्रथम 
योजना की अपेक्षा उपभोग वस्तुओं के आयात मे केवल 2 करोड रु. की वृद्धि हुई 
जबकि पूँजीगत-वस्तुओ के आयात मे 98 करोड़ रु. की वृद्धि हुई । द्वितीय योजना 
के दौरान विदेशी-विनिमय की बड़ी कृछिनाइयाँ महसूस हुईं, अत: जुलाई, 957 से 
आयात में कटोती की बड़ी कठोर नीति को अपनाया गया, जिसके अनुसार 


१. एकाएव छएएद ४८०९ 089, 9. 733. 








विदेशी-विनिमय का प्रावंदद 289 


विदेशी-विविमय अत्यन्त आवश्यक कार्यो के लिए ही उपलब्ध कराया गया । साथ ही, 
अर्थ व्यवस्था गे उत्पादन और रोजगार के स्तर को बताए रखने के लिए श्रावश्यक 
आयातो के लिए भी स्वीकृति दी गई । 


ठृतीय पंचवर्षीय योजना मे भी विशाल विनियोजन कार्यक्रम जारी रहे एबं 
आरी और पूंजीगत उद्योगो को प्राथमिकता दी गईं। इस गोजना में आायातों हेतु 
कुस 5,750 करोड रू अनुमान लगाया गया / इसमे से 7,909 करोड रु तृतीय 
योजना की परियोजनाओं के लिए आवश्यक मशीने एवं साज सज्जा के लिए आावडित 
किए गए । शेष 2,650 करोड ह आयात प्रतिस्थापन की सम्भावनाओं को ध्यान 
मे रसने के पश्चात्‌ भी आवश्यक कब्चे माल, मध्यवर्ती उत्पादन, प्रतिस्थापत के 
लिए पूँजीगत वस्तुएँ एव आवश्यक उपभोग वस्तुझ्नों के आयात के लिए झावदित 
किए गए । इस प्रकार इस योजना गे ,900 करोड रु की विदेशी मुद्रा, विकासात्मक 
आयानो के लिए शौर 3,650 करोड़ रू परिषोषक आयालो के लिए आ्रावठित की 
गई । विदेशी विनिमय के आवटन मे निर्यात उद्योगो के लिए झावश्यत झावयातो को 
प्राथमिकता दी गईं, किन्तु भ्रायातों की दृद्धि के परिणामस्वरूप होने वाले विदेशी 
स्कद से मुक्ति के ज्षिण आयातो के लिए सीमित मात्रा में विदेशी विनिमय उपलब्ध 
कराने की नीति जारी रही । प्रायात-तिर्यात नीति समिति के झ्नुशार पश्रायात 
नियन्त्रण की कार्यवाही औद्योगिक विकास, विदेशी-विनिमय के सरक्षर और निर्यात 
सबर्द्धन के साधन स्वहृूप अपनाई गई । 

चतुर्थ योजन/ इस प्रकार निर्मित की गई, ताकि दुत श्राथिक विकास हो। 
इसलिए, यह योजना गत योजनाग्रों से भी विशाल बनाई गई । परिणामस्वरूप, 
अर्थव्यवस्था के वर्तसान स्तर को बनाए रखने और इस योजना मे सम्मिलित की गई 
नई परियोजनाओं के क्षिपास्वथन के लिए मणीने और उपकरणो की भारी माना मे 


झायात को आवश्यकता भ्रनुभव की यई । विदेशी ऋण सेवाग्रो के मुगतान के! लिए 
भी इस योजना में भ्रधिक व्यवस्था की गई | 


| ! मूल्य-तीति और वस्तु-नियन्त्रण 


(?शाए६-?000४ 8४0 20॥0800॥४-00/0770!.) 





नियोजित अर्थ-व्यवस्था के विपक्ष मे एक प्रमुख तर्क यह है कि इसमे स्पतत्त 

और भ्रतिस्पर्दधापूर्एं मुल्य-प्रक्रि] के अभाव थे साघनों का विवेकप्रर्णा आबठन नहीं 
होता । वस्तुत. पूर्णएप से नियोजित समाजवादी ग्यय॑-व्यवस्था के समान मूल्य-प्रक्रिय 
नही होती । वहाँ मूल्य स्वतन्त्र अये-व्यवस्था में मूल्यों के प्रमुख कार्य-साधनों के 
प्रावंटर तथा माँग झौर पूर्ति के सल्तुलत का कार्य नहीं करते । स्वतन्त्र श्रये-व्यवस्था 
में मूल्य-पदार्थों और सेवाझ्नो की माँग और पूरति में साम्य स्थापित करने का 
प्रमुख कायं करते है। इस प्रकार, सन्तुलन न केवल पदार्थी और सेवाग्नों में, बल्कि 
उत्पादन के साधनों के बारे में भी स्थापित किया जाता है । उदाहरणार्थ, यदि किसी 
भूल्य पर किसी बस्तु की माँग, उसकी पूर्ति से बढ जाती है, तो मूल्यों मे वृद्धि होती 
है, परिसामस्वरूप एक ओर तो माँग कम होने की ओर उन्मुख होती है और दूसरी 
और उस वस्तु के उत्पादन की अधिक प्रेरणा मिलने से उसकी पूर्ति बढती है । इस 
प्रकार, साँग झौर पूर्ति मे साम्य स्थापित हो जाता है। यह साम्य उस मूल्य पर हो 
सकता है, जो मूल्य, मूल्य-स्तर से कुछ ऊँचा हो, किन्तु यह निश्चित रूप से उस स्तर 
से नीचा होता है, जो नए सन्तुलन के पूर्व था । इस प्रकार, एक बार की मूल्ययृद्धि 
आगे मूल्य-मृद्धि को रोकती है और ऐसा करने पर ही मूल्य अपने आर्थिक कार्य को 
सम्पन्न करते हैं। इस प्रकार स्वतन्त उपक्रम वाली अर्थ-ब्यवस्था मे मूल्य एक 
महत्त्वपूर्ण कार्य करते है ( नियोजित ग्र्थ-व्यवस्था में इस प्रकार की मूल्य-ताँजिकता 
नहीं होती, न ही वहाँ मूल्य साधनों के आवटन और माँग तथा पूर्ति मे सन्तुलन क 
कार्य करते हैं। वहाँ भी मूल्य-ताँत्रिकता का अस्तित्व तो हो सकता है, किन्तु वह 
चुकैलात्ये; अयेनयपरथा के समा स्लस्य ओर प्रतिस्पर्धी मे हेएती। ५ यहूं 

मूल्य-निर्धारण, वाजार को शक्तियों के दर नहीं होता, क्योकि समाजवादी नियोजित 

व्यवस्था मे स्वतन्त्र बाजार भी नही होते । अत वहाँ “प्रदत्त मूल्य/ (5587९: 

ए४तं०४$) होते हैं जिनका निर्धारण केन्द्रीय नियोजन अधिकारी हारा किया जात 

है। पदार्थों के मूल्य ही नहीं, अपितु उत्पादन राघनों के मूल्य भी केन्द्रीर 

नियोजन सत्ता द्वारा निर्धाश्ति किए जाते है, क्योकि सरकार ही वहाँ एकमार 
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एकाधिकारी होती है और उत्पादत साधनों का स्वामित्व और नियस्त्रण उसी में ही 
निहित रहता है । इस प्रकार पूर्णा नियोजित प्र्थ-ब्यवस्था मे झषिक से अधिक 
जानवूभकर बनाई हुई गूल्प प्रणाली होती है । 
मूल्य-वीति का महत्त्व 
(एणांग्राल्ए ण ए००-?पल ) 
विकासोन्‍्मुख राष्ट्रो को नियोजित भ्र्थ-व्यवस्था मे उचित मूल्य-तीति झत्यन्त 
आवश्यक होती है। मिश्चित भ्रथ॑ व्यवस्था के अन्तर्गत तो इसका और भी झधिक 
महत्त्व होता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था भे सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ 
स्व॒तत्त्र बाजार सहित विशाल निजी क्षेत्र भी क्रियाशील रहता है ) व्यवस्थाग्रो मे 
सरकारी नीति पूजी-विनियोगकर्त्ताशरें और उपभोक्ताओ के व्यवहार पर मूल्यों की 
घटा-बढी निर्भर करती है। निजी उद्यमियों था पूँजी-विनियोजको का मुख्य उद्देश्य 
अबिक से भ्रधिक लाभ कमाना होता है । उनकी रूचि सद्देव मूल्यों में वृद्धि करने 
मे रहती है। थे वस्तुओं के कृत्रिम अ्रभावों का सृजत करके भी ऐसा करते 
है। दूसरी झोर उपभोक्ताओ्नो का प्रयत्त अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने का 
रहता है | उक्त दोनो वर्ग इस समस्या से सम्बन्धित श्ाधिक विकास के विभिन्न 
पहलुओ पर पर्माप्त ध्यान बही देते। ऐसी स्थिति में योजना भ्रधिकारी का बड़ी 
तत्मस्ता से मूल्यों पर नियन्त्रण करके ग्रौर तत्सम्बन्धी उचित नीति को श्रपचाना 
आवश्यक होता है । मूल्यो को श्रधिक शुद्धि से न केदल सामान्य जनता को ही 
कठिनाई का सामना करना पड़ता है अपितु योजना-लक्ष्य, भ्राय-व्यय सम्बन्धी 
अनुमान भी गलत मिद्ध हो जाते है श्ौर योजना को उश्ली रूप मे क्रियान्बित करना 
असम्भव हो जाता है। इसके विपरीत मूल्यों मे श्रधिक गिरावट भी उचित नहीं 
कहाँ! जा सकती, क्योकि इससे उत्पादको को उत्पादन प्रेरणा समाप्त हो जानी है । 
उत्पादन-बूद्धि के लिए प्रेर॒णास्प्रद मूल्य होता भी अ्रावश्यक है। अत मिश्रित 
प्र्-व्यवस्था मे उचित भूल्य-नीति को प्रपनाया जाता आवश्यक होता है । यही 
नहीं पूर्ण नियोजित श्र्य-व्यवस्था मे भी नियोजन श्वत्ता द्वारा विभिन्न वर्गों की 
घस्तुओ के मूल्य, सावधावी प्लौर विचारपूर्वक तिर्धारित्त किए जाते हैं। 
मूल्य-नीति का उपयोग सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण अस्त्र के रूप से किया 
जाता है। राज्य की मूल्य-नीति द्वारा अ्र्ध॑-व्यवस्था के किसी भी क्षेत्र, उद्योग, फर्म 
या व्यक्तिगत उत्पादक का हित या अहित हो सकता है। यदि देश की भूल्य-नीति 
मे कुछ भ्रुदि हो, तो समग्र देश को इसका भारी मूक््य चुकाना पड़ स्रकता है । 
मूल्प-स्तर को धटा-बढा कर झाय-वितरण को भी प्रभावित किया जा सकता है, 
क्योकि मूल्य-श्ृद्धि की प्रवधि मे समस्त पदार्थों के मूल्य एक ही ग्नुगात मे नहीं 
बढ़ते । व्यक्तिगत पदार्थों के मूल्यों मे परिवर्तत को पमरादित करके इन पदारयों के 
उत्पादन भर उपभोग की मात्रा को भी घटाया-बढाया ज्ञा सकता है | सावजनिक-सेत् 
के व्यवसायो द्वारा उत्पादित वस्तुओ और सेघाओ के मूल्यों को थोडा ऊँचा रख कर 
झाधिक विवास हेतु पर्याप्त साघत जुटाए जा सकते हैं । इस प्रक्रार मियोजित 


292 झाथिक विकास के सिद्धान्त 


अर्थ-व्यवस्था में मूल्य-नीति बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। डॉ. वी. के. आर. वी. रावः के 
अनुस्तार 'साम्पवादी देशो मे भी आधुनिक चिन्तनधारा से माँग भौर पूर्ति में 
बाँछतोय परिवर्तन लाने के लिए विश्वेषत सरकार की शक्ति और प्रशासन पर 
निर्मर रहने की अपेक्षा कम से कम कुछ सीमा तक मुूल्य-प्रक्रिय के उपयोग के 
महत्त्व का प्रमाण मिलता है ) इस्त प्रकार नियोजित अर्थ-व्यवस्था में भी सुल्यों का 
धनात्मक योगदान होता है और एक बुद्धिमत्तापूर्ा नीति मे व्यक्ति पदार्थों की माँग 
और पूर्ति मे इन परिवर्ततों को लाने के लिए, जो अर्द्ध-विकास से विकास में 
हस्तान्त रण के लिए इतने आवश्यक है, मूल्य-प्रक्रि। का उपयोग करना होता है । 
रिजवे बैक झॉफ इण्डिया के भूतपूर्व गवनेर एच वी आयगर के भनुसार १7 वर्ष 
पूर्व भायोजित आशिक विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ करने मे भारत का मुख्य उद्देश्य 
था--अधिकाँश लोगो के जीवन-स्तर मे उल्लेखनीय वृद्धि करना और उनके लिए 
जीवनयापत के विविध और श्रविक समृद्ध नए सार्य खोलसा । यदि आयोजित वृद्धि 
का फल जन-साथारण तफ पहुँचाना है, तो हमे एक मूल्य-नीति निर्धारित करनी होगी 
क्र एक युनियोजित मुल्य ढाँचा तैयार करना होगा । मुल्य-्तीति का सम्बन्ध केवल 
किसी एक वरतु ही नही, अपितु वस्तुओं और सेवाओ्रो के सामान्य और सापिक्षिक 
मूल्यों से भी है । 
सुल्य-नीति का उद्देश्य 
(कंग्रा5 ० 0ए][००८॥४९५ ० एऐसंट० एगारज ) 
विकासशील नियोजित श्रये-व्यवस्था मे, मूल्य-तीति निम्नलिखित उद्देश्यों पर 
केन्द्रित होती चाहिए-- 
() योजना की प्राधमिकताओ एवं लट्ष्यों के श्रगुसार मूल्यों मे परिवरतंत 
होने देता । 
(2) न्यूड आय वाले उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग वस्तुओं के मूल्यों मे अ्रधिक 
वृद्धि को रोकना । 
(3) म्रुल्य-स्तर मे स्थिरता बनाए रखना । 
(4) मुद्रा-स्फीति की प्रवृत्तियो पर रोक लगाना झौर मुद्रा-स्फीति के दोषों 
को बढते से रोकना । 
(5) उत्पादको हेतु प्रेरणास्प्रद मूल्यो को बनाए रखना । 
(6) मुद्रा-प्रसार और उपभोकता वस्तुओं के उत्पादन से उचित सम्बन्ध 
बनाएं रखना । 
मूल्य-नीति और आाथिक विकास 
(ए706 70809 छत ॥है00णाञए 7008९0फराआशा।) 
मूल्य-वृद्धि ग्रावश्यक--सामान्यत यह माना जाता है कि आशथिक विकास की 
अवधि मे मूल्य-दृद्धि न केवल अपरिहायें है. अपितु अनिवार्य भी है। विकास के 


5 को ए. # 28. 7, ६०. 855395 9 20000070० ए0६४चे०ुणटता, 9, (45 
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मुल्यों मे ऊपर की ओर दबाव तो निहित ही है वयोकि नियोजत हेतु भारी मात्रा मे 
पूँजी निवेश किया जाता है। इससे तुरन्त मौद्धिक आ्राय बढ जाती हे, किन्तु उसके 
अनुरूप वस्तु उत्पादन नहीं बढ़ता, क्योंकि किसी परियोजना के प्रारम्भ करने के एक 
अवधि पश्चात्‌ ही उससे उत्पादन श्रारम्भ होता है । श्रत मौडिक आय की ब्रवेक्षा 
बस्तुप्रो एवं सेवाप्रो का उत्पादन पिछड जाता है और मूल्य बढ जाते हैं। यह मूल्य- 
वृद्धि विनियोग मात्रा और परियोजताम्रों के उत्पादन आरम्भ करने में खगने वाले 
समय पर निर्मेर करती है। अधिक मूल्यों से उत्पादको को भी प्रेरणा मिलती है | 
आधथिक नियोजन का उद्देश्य जत-साधारण का जीवन-स्तर उच्च बनयागा है| श्रत 
श्रमिको के जीवन-स्तर को उच्च बनाने के लिए उतकी मजदूरी और अन्य सुविधागरो 
में व्रृद्धि की जाती है। प्रद्धंविकप्तित देशो में श्रम-प्रधाव तकनीके अपनाए जाते के 
कारण लागत में मजदूरी का भाग अधिक होता है ।अत मजदूरी बढ जाते से 
लागतो और मूल्यो का वड जाना स्वाभाबिक होता है । इस प्रकार यह मांगा जाता 
है कि आर्थिक विकास की रृष्टि से घुल्यो से थोडी वृद्धि हितकर ही नही, झनिवार्य भी 
है, क्योकि प्रद्ध-विकसित देशो के प्राथिक विकास से एक बडी बाघा, बचत के प्रभाव 
के कारण उपस्थित होती है | विदेशो से पर्याप्त मात्रा मे बचत की प्राप्ति नही होने 
पर देश में ही विवरशतापूवंक बचत” (7707००१ $89778) के द्वारा साधन प्राप्त किए 
जाते है | ऐच्छिक बचत माना, स्यूनवम उपभोग-स्तर और आय मे नकारात्मक ग्रन्तर 
या स्वरूप ग्रन्वर के कारण बहुत थोडी होती है । मूल्य-दृद्धि ग्राय वितरश को उच्च 
आय वाले वर्ग के पक्ष मे पुतवितरण करके बचत वृद्धि करने भे सहायता करती है, 
क्योकि इस वर्ग की बचत करने की सोमान्त-प्रड्धत्ति (४कापथ 00फुथाज्रए ॥0 


(००४००) श्रधिक होती है। परिण्यामस्वरूप साधनों को विकाप्त हेतु प्रध्निक 
गतिशील बनाया जा सकता है । 


मुल्य-वृद्धि के पक्ष में यह तक प्रस्तुत किया जाता है कि यहू विनियोगर के 
लिए उचित वातावररा का निर्मास्य करती है, किन्तु इस सम्बन्ध मे यह सब मुख्यत, 
इस वात पर निर्भर करता है कि मूल्य-वृद्धि बी गति क्या है ? यदि मूल्य तीव्रता से 
बढ रहे हो और प्रति मुद्रा प्रसार का भय हो, तो विनियोक्ता हतोत्साहित होगे । कम 
में कम सामाजिक दृष्टि से वाँछनीय परियोजताएँ तो नही अपनाई जाएँगी; हाँ बहुत 
कम; मूहय-दूष्ि की, ग्रणणा, दस, दरित्: रे, जिक्र, के. ज्यिए हितता: फोएी। ५ 


मूल्य-व्रद्धि के पक्ष में एक तक यह नी है कि मुद्रा-प्रसार उस मौद्विक प्राय का 

$ रैजन करता है, जो पहले नही थी । इससे देश के सुपुप्त ससाधतों, विशेषत जन-शक्ति 

को सतिशील बनाने और इन्हे उत्पादक कार्पों मे नियोजित करने मे सहायता मिलती 
है । इससे भ्राथिक विकाप्त म तीढ्रता आत्ती है 


मूल्य-बुद्धि प्रावस्‍्यक नहों--किल्तु अनेक विच्चारक, विकासशील अ्र्थ-व्यवस्था 
में विकास हेतु मूल्य-वृद्धि आवश्यक नहीं मानते । इस मत के समर्थन मे अग्रलिखित 
तर्क दिए जा सकते है-- 
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(४) बचत पर दिपरीत प्रभाव--मूल्य-दृद्धि सु बचत्र पर विपरीत प्रभाव 
पड़ता है। निरन्तर मूल्य-दृद्धि अधिकाँश व्यक्तियों वी वचत की इच्छा और योग्यता 
पर विपदीत प्रभाव डालती है मूल्य-इडि देश की मुद्रा शौर चलन मे जनता के 
विश्वास को ड्यमगा देते हैं । देश की अधिक्रांध ददत करने दाले अपनी बचत को 
देकन्जमा, वीमा-पॉलिसियों या सरकारी-प्रतिमुतियों (60#व्ागरशथा: 5०८ए7॥65) 
के रूप में रखते हैं। मूल्य-वृद्धि अथवा संद्वान्प्रसार के कारण, जब इन लोगों के 
इस हूप में रखी हुई मुद्दा मूल्य घटता जाता है, तो व्यक्तियों मे बचत के स्थात पर 
व्यय करने की इच्छा वलव॒ती हो उठती है, या फ्रिर वें अपती वचत को सोना, 
जमीन-जायदाद था विदेजी-विनिमय क्र झरने में उपयोग में लाते हैं । इन दोनों ही 
स्थितियों में पूंजी-निर्माए को धक्का लगता है। भविक्लाश अपनी बचत को विदेशो 
मे लगाते हैं । 

मूल्य-टृद्धि से जिस प्रकार बचाने की इच्छा पर बुरा प्रमात्र पड़ता है उसी 
भ्रक्नार बचाने की क्षमता भी कुप्रभावित होती है। मुद्दा-प्रसार से कृषकों, औद्योगिक 
श्रमिको, छोटे व्यापारियों धौर मध्यवर्ग क्री वास्तविक आय में भारी कमी होती है 
और उनका व्यय आय से झविक बढ़ जाता है। इसके विपरीत मूल्य-स्थायरित्व से 
बचत माता बहती है । कम से कम वे ऋणात्मक बचत को समाप्त करने या उन्हें 
बम करने में तो अवश्य सहायक होही है। यह एक तथ्य है कि मूल्य-इलि के सगय 
मे राष्ट्रीय आप में पारिवारिक क्षेत्र की बचत का भाग घट जाता है किन्तु मूल्य- 
स्थापित्व पी स्थितियों मे इस अनुपात मे तीब्र वृद्धि होती है । 

(9) विक्षास् की हष्टि से लाभदायक विनियोग नहीं--मुद्रा-प्रसार से सदैव 
हो लाम और लाभदायक विनियोगो मे वृद्धि हो, ऐसा श्रावश्यक नहीं है । चिली के 
अनुसार दहां सन्‌ 950 और 957 की पवधि में 0 गुनी मूल्य-दृद्धि हुईं, किन्तु 
स्पिर-पूँजी में विनियोगो को माज्मा ग्रिर गईं। वहुघा, सूल्यनृद्धि विनियोगों को 
प्रोत्साहित करती है, विन्तु इस समग्र इस दात को बहुधा सम्भावना होती है कि 
विनियोक्ता विदेकपूर्ण एवं दीघ॑ंक्ञालीन इप्टिकोश से विनिमोग सम्बन्धी निर्णय नहीं 
मे पाते; तु फ्लदायक और अधिक्राधिक लाभदायक परियोजनाएँ ही वहुघा हाय 
में ली जाती हैं, हो दीघंकालीन झाविक विकास की ह॒ष्टि से महत्त्वपूर्ण नही होती ॥ 
इस प्रवार ये विनियोग प्राथिक विकास की ह्दि से अधिक लामप्रद नही हो पाते । 

(8॥) थिदेशो-दिविमय पर विपरोत प्रभाव--श्रपविक विकास को मति प्रारम्भ 
में बहुत कु विदेशी-विनिमय-साथनों पर निर्मर करती हैँ। यह विदेशी-विनिमय या 
जो आयातों की अपेक्षा अधिक नियति करके अथवा विदेशी-पूजी के आयात द्वारा 
उपलब्ध होता है | मूल्य-दृद्धि से विदेशी-विनिमय के इन दोनों ही स्लोतरों पर कृप्रमाव 

होठा है १ मूल्य-दृद्धि से देश में दस्तुओ्नों वी उल्ताइन-लागत बढ़ ज्ञादी है और इससे 
निर्यात हतोत्याहित होते हैं । इससे विदेशी-वितिमय का अभाव है और ऐसी सघ्विति 
हूँ विनिमय नियन्त्रण, विदेशी-विनिमय में सट्टू की प्रवृत्ति और विदेशी-विनिमय- 
दर में गिरावट झादो है; परिणामस्दस्ग, निजी विदेश-पूँडी भी इृतोत्साहित होती है । 
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(7) झ्राथिक विषम्रता मे वृद्धि--निरन्तर मूल्य-दृद्धि से श्राविक विपमता 
में वृद्धि होती है क्योकि इस समय लाभो मे अधिक यृद्धि होती है । ऐसी स्थिति मे, 
मूल्यनवृद्धि कतिपय व्यक्तियों को ही धनवाह बचाती है और भ्विकाँश को निर्वेनता 
की झोर ले जाती है। अत अर्रथिक विकास की वित्त-व्यवस्था करने का मुद्रा 
प्रसारिक पद्धति से सामाजिक तनाव और सघर्य बढ़ता है । यदि श्राविक विकास का 
प्राशय आ्राय के व्यूनवम स्तर पर रहने वाले लोगो की सख्या में कमी करता है तो 
तीढ़ मूल्य-यूद्धि ऐसे झथिक विकास के कदापि अनुकूल नही है। 


(₹) अनेक देशो के उदाहरण--यदि आथिक विकास का ग्राशय राष्ट्रीय 
आय मे वृद्धि से लें तो भी मूल्य-दृद्धि ग्राथिक विकास मे अनिवार्य रूप से सहायक नहीं 
है । मूल्प-वृद्धि के विवा भी राष्ट्रीय ग्राय में वृद्धि हो सकती है प्रौर ग्रधिक पद्धि होने 
पर भी राष्ट्रीय आय मे बहुत कम त्रद्धि ही सकती है । उदाहरणार्थ भारत की प्रथम 
मोजता में उपभोक्ता चस्तुप्रो के मूल्यों मे 5% की कमी हुईं, किन्तु राष्ट्रीय ग्राय 
8 4% बढ़ी । इसके विपरीत, ह्वितीय योजना में उपभोक्ता चस्तुम्रो के मूल्यों में 
29 3% की वृद्धि हुई, बकि राष्ट्रीय झाय में 2/ 5% की ही वृद्धि हुई। तृतीय 
घाजना मे तो मूल्य 36% बढे, किन्तु राष्ट्रीय श्राय में केवल 4%, की ही वृद्धि 
हुईं। अत मूल्य-वृद्धि आ्रथिक विकास की कोई आवश्यक शर्त बही हो सकती। 
पश्चिप्ती जमेंनी, जापान, कनाडा इटली आदि के अनुभवों से भी यही बात सिद्ध 
होती है । सन्‌ 953-59 की ग्रवधि मे पश्चिमी जर्मनी की राष्ट्रीय आय में 2% 
चाविक-दर से वृद्धि हुई, किन्तु हसी झ्वधि में मूल्यों में वेवल % वापिक की दर से 
वृद्धि हुई | जापात में सन्‌ ।950 और 959 की उक्त प्रवंधि मे राष्ट्रीय आय 
]2 3९% बापिक की दर से बढी, किन्त्‌ू इस समस्त अवधि में मुल्य वेबल 2% ही 
बढ़ पाए । इटलो में तो इस अवत्रि मे मूल्य स्तर में ६ की कम्ती झ्राई,किन्तु फिर भी 
राष्ट्रीय आय 4% बढ गई | अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-क्षोप की प्रकाशित एक रिपोर्ट के 
अनुसार, “बुद्धोत्तर वर्षों में अल्य विकसित देशो में औसत रूप से प्रति व्यक्ति उत्तादन 
में 4% की वृद्धि उस ग्रवधि में हुई | जव उन्होंते अपने यहाँ मौद्विक-स्थायित्व बनाएं 
रखा । इन देणो मे मुद्रा-प्रसार के समय उत्पादन से केवल प्रथम अत्रधि की प्रवेक्षा 


आधी ही वृद्धि हुईं ५ तीद्र मुदा-असार वे ससथ तो उत्पादन वृद्धि की प्रवृत्ति उससे 
भी कम रही" 


निष्कर्प 

उपदोकत विवरण से स्पष्ट है कि सुल्य-वृद्धि आधिक विकास के लिए अतिवाय 
नही हैं । किन्तु फिर भी श्रविकाौश लोगो का मत है कि आर्थिक विकास को तीब 
गति देने के लिए मूल्यों पे ग्रत्यल्प वृद्धि (क्‍क्षाए्॒र ०८ जण्तशन्ञने) पतढावथछापड 
एप०९४४) लाभदापक है । मूल्यों मे । या 2% वृद्धि वा रिंगता हुआ्रा मुद्रा्सार/ 
((८वएए8 [90000) अपरिहायें है । किन्तु, इस दात की सावधानी वरतना 


4,. १०११, ऐैफ४णफेटर 40, 3988, 9 ॥2 
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आवश्यक है कि यह 'रेगता हुआ मुद्रा-अयारों ((४०कआण8 7788809) कृदते हुए 
और चुढक्ते हुए (02०ए8 7एशिवर7०7) मुद्रा-असार में परिवर्तित नही हो जाए। 
इस प्रकार को स्थिति होने पर सब झाथिक प्रगति अवरुद्ध हो जातो है। भारत जैसे 
विकासोन्मुख देशो मे इस प्रकार का भय अवश्यम्भावी है, जहाँ उद्योग झौर मुख्य रूप 
से भारी तथा आधारभूत उद्योग कृपि की अ्रपेक्षा श्रधिक तीत्र गति से विकसित हो 
रहे है । ऐसी स्थिति मे, खाद्यान्नो, उपभोवता-वस्तुओ और औद्योगिक कच्चे माल को 
कमी उत्पन्न होकर, इनके मूल्य तेजी से बढ सबते हैं। झन्य कई वस्तुओं और झन्य 
सेवाओ के मूल्य भी धन वस्तुओ्रो के मुल्यों पर निर्मर करते हैं, अतः मजदूरी और 
अन्‍य पदार्थों के मूल्य बढ़ेंगे । इस भ्रकार, मजदूरी-मूल्य इृद्धि [४४७४०-०४४०४ 5छ7एश) 
चक्र चलता रहेगा, योगनाओ के अनुमान गलत हों जाएँगे और विकास की झाशाएँ 
घूमिल हो जाएँगी । 
इस प्रकार एक ओर यह मत ब्यक्त किया जाता है कि मूल्य-श्रक्रिया को 
उत्तादनचूद्धि करने और उत्तादन-सरचना को वाँछित दिशा निर्देशन के उपयोग 
किए जाने के लिए मूल्य-नीति मे कुछ लोच होनी चाहिए | दूसरी ओर, आशिक 
विकास में निहित मारी पूँजी-विनियोग के कारण उत्पन्न मुद्रा-प्रसारिक प्रवृत्तियाँ, 
मुख्य रूय से, श्रावश्वक उपभोग वस्तुओ के मूल्यो को बढ़ने से रोकने के लिए मूल्य 
स्थायित्व वाँछनीय है । किन्‍्तु, दोनों हो स्थितियों मे आधारभूत वॉछनीय बात यह 
होनी चाहिए कि बुनियादी उपभोक्ता वस्तुओ और पूंजीगत-वस्तुओ के उत्पादन में 
पर्याप्त वृद्धि चाँछुनीप है । जो सूल्य-दीति, इस उद्देश्य को पू्ति करे वही झाधिक 
विकास के लिए उचित गीति है । डॉ दी के आर थी राब के मतानुसार “जिस 
सीमा एक मूल्य-दृद्धि उततादन-दृद्धि नही करे, उस सीमा तक मूल्यन्दृद्धि श्रठुचित है 
ओर इसरो रोदसे के लिए यथासम्शव प्रयत्न किए जाने चाहिए । किन्‍्छु जिस सीणा तक 
भूल्य-वृद्धि उपभोग या अनावश्यक दिशाओं गे राधनो के उपयोग से करी लाती है, 
यह बॉछनीय है और इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए | मूल्य-वृद्धि, उत्पादन-वृद्धि 
नही करने पर भी उस समय स्वीकार्य है, जबकि यह्‌ वाँछनीय क्रियाओं में माँग 
का पुनः निर्देशन, उत्पादक-शक्तियों का पुनवितरण और उत्पादन का नवीनीकरण 
करे ।/ 
मूल्य-नीति के दो पहलू 
(छ० 4भ्राश्टाड ण एा66 एगांट ) 
उक्त बिवरण से स्पष्ट है कि नियोजित प्रथ॑-व्यवस्था मे आथिक विकास के 
बल सहायक उत्वित 'मूलयन्शीति अप अप्के की अत्यश्यकरा। है ५ हो। की के आए. 
वी. राव के अनुसार इस नीति के दृहत्‌ और सूक्ष्म (४4०0 270 'शा2०) दोनो 
पहलू होने चाहिए । 
बृहत्‌ पहलू (४४०७ 259०८/५) -दृहत्‌ पहलू में, मूल्य-नीति, मौद्रिक नीति और 
, राजकोपीय नीति का स्वरूप ग्रहण कर लेती है । आशिक विकास में भारी विनियोगो 
के कारण एक शोर तो समाज के सीमित साधनों को माँग बढ़ने से मूल्य-वृद्धि होती 
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है, दूसरी ओर रोजगार-इृद्धि के परिणामस्वरूप, व्यक्तियों की मौद्रिक प्राय मे चृद्धि 
होती है णिसतका परिणाम व्यय मे वृद्धि के कारण गूल्य वृद्धि हता है। गूल्य-दृद्धि 

» से रोजगार-ग्राय और माँग पुत्र बढती है जिसके कारण्य पुन मूल्य बढते हैं । इस 
प्रवृत्ति को रोकते के लिए बुुनेयारी उपभोक्ता बस्तुओं और झ्ावारभूव विनियोग 
बस्तुम्रो के उत्पादव को बढ़ाया जाना आ्रावश्वक है । विनियोग वस्तुप्रो के उत्पादन मे 
वृद्धि, दीघंकाल मे, अधिक प्रभावशाली होती है, जबकि उपगोक्ता वस्तुग्ी के उत्पादन 
मे पर्याप्त वृद्धि म्ल्य-जद्धि को रोकने का तात्कालिक उपाय सिद्ध होती है। इसके 
विपरीत ग्रनावश्यक् उपभोक्ता बस्तुप्रो के उत्लादत में वूद्धि या साघनो के अनावश्यक 
छपभोक्ता झौर पंजीगत वस्तुप्रो के निर्माण हेतु उपयोग प्रुदा-अ्रसारिक-प्रवृत्तियो को 
बल देता है, क्योकि साधन सीमित होते हैं । इस प्रकार, उनका मूल्यनूद्धि को रोकने 
के लिए समुचित उपयोग नहीं हो पाता, किन्तु विकासमान अर्थ-व्यवस्था से ऐसा 
होवा स्वाभाविक ही है । अ्रन कुछ सौद्रिक श्र राजबोजीय उपायो की झ्रावश्यकता 
होती है, जो आय तथा ग्राय के उपयोग को सुप्रभावित करके बाँछित दिया प्रदान 
कर से । 


भारत की तृतीय पचवर्षीय योजना को रिपोर्ट के श्रनुसार मूल्य-तीति के 

प्रमुख अ्रग मौदिक और राजकोयीय-अवुशासन है । “मौटिक नीति द्वारा व्यय धौर 
तत्‌जनित श्राय बो गलत व्यक्तियों के हायो मे जाने से रोफना चाहिए ।” इसके द्वारा 
' बस्तुओ के सट्टूं के लिए सप्रह और उनन्‍्ह छिगकर रखने कौ प्रश्ेत्ति पर काबू पाना 
चाहिए । इस सत्र मे उचित “ब्याज दर की नीति! और “चप्रनात्मफर साख नियत्तण' 
($26श7५६ (7९७४: (0०॥४०) के द्वारा सहाग्रता ली जानी चाहिए | मौद्रिक- 
नीति के साथ ही राजकोरीय-नीति का उरयोय भी क्रिया जाना चाहिए। 
मौद्विक नीति बैश्े आदि के द्वारा अतिरिक्त क्रंप-शक्ति के सृजन को विय्रभित और 
नियन्तित करती है, तो राजकोब्रीय नीति मे करारोइण (8:०४ ०॥) इस प्रकार 
किया जाना चाहिए, रि्सिसे व्यप्र किए जाने के लिए जन-साथारण के पास, विशेष 
रूप से ऐसे लोगो के पास जो प्रपव्यय करें, झाय कम हो जाएं। इस उपभोग को 
सयमित और सीमिय करने तया बचत को प्रथिक प्रभावकारी ढंग से गतिशील 
बनाने में समर्थ होना घाहिए । इस प्रकार मौद्रिक गौर राजकोषीय दोतो नीतियो का 
अहेस्प मरजर जे छप्ए के कया ऋपपा ओर कपप्मक्ति बहुकाण्ए त्पए इसा आप ने से भी 
अभ्रधिकाधिक्र बच+ को प्रेरणा देता होना चाहिए । प्रो वी के आर वी राव ने 
यूहदु-नीवि (१४४८० 20/८)) के कार्य वहत को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि 
“मूल्यों के सम्बन्ध मे द्रहत्‌ नीति व्यक्तिगत मूल्यों पर प्रत्यक्ष प्रभाव के रूप मे ही 
भही, अपितु अप्रत्यक्ष रूप से आय सृजन और आय के उपयोग इन दो चल तत्त्वो 
दर अपने प्रभाव द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सचालित होती है, जो मल्यो में समस्त 
परिवतंनो के लिए मौद्विक सरचना वो निर्धारित करते हैं |”! इस नौति का सार 
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प्रतिरिक्त आय के सूजन झौर उसके व्यय को प्रतिवन्वित करना है, झिससे माँग कम 
हो और मूल्य-दृद्धि न हो पाएं। 
सूक्ष्म पहलू (८०० 45००७)--मूल्य-नीति के इस पहलू के अन्तगंत 
ग्र्थ-व्यवस्था में आधारभूत विनिशेग-वस्तुओं और आवश्यक उपभोक्ता-वस्तुओ के 
उत्पादन में अधिकराधिक द्रद्धि की जाए, ताकि वह अतिरिक्त विनियोजन के 
परिस्पामस्वरूप बढी हुई श्राय एवं उपभोग व्यय के अनुरूप हो जाए । इस उद्देश्य से 
नियोजन अधिक्रारी को इस प्रकार की नीति अपनानी पड़ेगी, ताकि एक और साधतों 
का उपयोग झाथिक विकास के लिए प्राधारभूत विनियोजन वस्तुओं गौर बुनियादी 
उपभोक्ता वस्ठुओ के उत्पादन में लगे तया दूसरी ओर इन बतुप्रो के अतिरिक प्रत 
वस्तुओं के उत्तादन मे साधनों का उपयोग हतोत्साहित हो ्र्थात्‌ प्रथम स्थिति में 
मूल्य-्ताल्तिकता का उपयोग 'उत्तेजक' (80॥9ण97) के रूप मे और हितीय स्थिति 
में 'यरवरोधक' (0शशाथ्या।) के रूप मे किया जाए। परन्तु इस बात की सावघाती 
बरती जाती चाहिए कि ऊँचे मूल्यों के रूप में मूल्य-्तारिविकया का अनावश्यक 
बस्तुझों के उपभोग को ह॒तोत्साहित करने के रूप में उपयोग से साधन इन झावश्क 
वस्तुओं के उत्पादन की ओर ग्राकृपित नहीं होने लगें । इसी प्रकार, ऊँचे मूल्यों के 
रूप में मूल्यन्तान्तिकगा का आवश्यक वस्तुओं के उलादन में 'उत्तेजक' के रूप मे 
उपधोग का परिणाम यह नही होता चाहिए कि इससे वाँछित विनियोग वस्तुग्रों की 
माँग मे कमी की प्रवृत्ति और बुनियादी उपभोक्ता वस्तुप्रो में मुदराप्रसारिक लागत 
प्रतिक्रिया उन हो जाए । ऐल्वा होने पर मूल्य-वृद्धि द्वार। प्रीत्साहन तथा हतोत्साहने 
के परिणामस्वरूप वाछतीय उद्दे श्यों की पूर्ति नही हो सकेगी । अत. सूक्ष्म पहलू का 
इस प्रकार से उपयोग किया जाता चाहिए ताकि कमर रो कम अरताछतवीय बातों के 
साथ अभ्रधिक्तम वांछनीय परिणाम प्राप्त किए जा सके । 
इसके लिए प्रनावश्यक्त वह्तुरो के मूल्यों मे वृद्धि की जानी चाहिए, किन्तु 
साथ ही, इस क्षेत्र मे ऊेचे कर लगाए जाने चाहिए भौर साधनों का तियर्त्रित आवंटत 
किया जाना चाहिए। आवश्यक वस्तुग्रों और सेवाप्रो के उत्तादन मे वृद्धि के लिए 
मुल्य-वृद्धि द्वारा प्रोत्माहत देने की अपेक्षा इनका उत्पादन सार्वेजतिक-झ्ेज से क्रिया 
जाना चाहिए । जहाँ यह सम्भव नही हो वहाँ भी उत्रादन-बृद्धि के लिए ऊँवे मूल्यों 
की प्रेरणा की अपेक्षा करो मे रिप्रायत देना अ्रधिक श्रेयस्कर है। जहाँ कर सम्बत्यी 
रिपायवों से भी ग्रावश्यक वस्तुझो के उत्पादन को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता 
हो वहाँ विक्य-अनुदान ($22६5 590$6।65) दिए जाने चाहिए । झाधारबूत 
उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादत वो श्रोत्साहव देने के धिए इनकी सूस्य-बूद्धि ते बचता 
श्वाहिए और इसके स्थान पर इनको उत्पादन-लागत को कम करने के लिए उतल्तादन 
में प्रयुक्त ग्रादानीं ([770७) के मुल्य कम किए जाने चाहिए, कित्तु यदि मूल्यों से 
वृद्धि से किसी प्रकार वचतवा सम्मव नही हो तो मूल्य नियन्त्रण और वितरण राज्य 
को अपने हाथों मे लेना चाहिए और जतता को इन आधारभूत उपभोक्ता पस्तुग्रों 
को एक न्यूतवम झावश्यक मात्रा स्थिर मूल्यों पर उपलब्ध कशई जानी चाहिए और 
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इस हानि की पूछ, स्यूवतम ग्रावश्यक मात्रा से श्रतिरिक्‍त प्रू्ति के मूल्यों में वृद्धि 
द्वारा की जानी चाहिए । 
सिश्चित श्रथे-व्यवस्था मे पृत्य-मीति के सिद्धास्त 
(एनाशंफ़ा४ ण॑ एप्े2०-एणांदए ण 'शीरए४0 ॥०णाणाए़ ) 

आधिक विकास और नियोजन के सन्दर्म में मूल्य-नीति से सम्बन्धित उपरोक्त 
सैद्धान्तिक विवेचन के आधार पर डॉ वी के आर वी राव ने मूल्य-तीति सम्बन्धी 
निम्नलिखित स़िद्धान्वों का निरूपण किया है-- 

| विक्रासार्थ निषोजन मे भारी पूँजी विनियोग के कारण जनता की प्राय 
भेवृद्धि होती है। भ्राय की इस वृद्धि के अनुरूप ही उत्तादन-जृद्धि होती चाहिए 
प्रव्यथा मूल्य-दृद्धि होगी। इस उत्पादन मे यृद्धि का जितना भाग प्रर््ध-तिध्चित 
अवस्था में हो या विकप के लिए उपलब्ध नहीं हो, आप के उगी भाग के अश्रनुरूप 
नकद सग्रह (2७5४॥ ॥00॥78$) म बृद्धि होती चाहिए । सक्षेत्र मे, किसी ऐसे व्यय 
की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए जिससे या तो उल्लादन में अयबा नकद सग्रह से 
वृद्धि न हो । 

2 प्रय॑-व्पण्स्था फे किसी भी क्षेत या समूह थी आ्राय भे वृद्धि के अनुरूप 
उस क्षेत्र या समूह के उत्पादन में वृद्धि अथवा ग्रत्य क्षेत्रो या समूह से हस्तान्तरण 
होना चाहिए ग्रन्यथा मूल्य वृद्धि को प्रवृत्ति प्रारम्भ हो जाएगी । 

3 विनियोगों में व्रद्धि के अनुरूप ही बचत में 3द्धि करने के प्रयत्न किए 
जाने चाहिए । यदि यह सम्भब नही हो तो विनियोगो में भावी वृद्धि को बचत में 
सम्भावित वृद्धि तक सीमित कर देना चाहिए । 

4 बुनियादी उपभोक्ता-बस्तुप्रो के मूल्यों को बढ़ने से रोकने का प्रधत्व करता 
चाहिए भले ही सामान्य मूल्य स्तर को रोकने का प्रयत्त आवश्यक नही है, बयोकि 
मूल्य-स्तर मे प्रत्येक उृद्धि मुद्रा प्रसारिक नहीं होती । केबल आधारभूत उपभोक्ता- 
बस्तुओे की पृल्य-्द्रद्धि ही लागत-मुद्रा प्रसार (009-0॥७॥०॥) के द्वारा तीब्र 
मूल्य ठूद्धि को जन्म देती है। 

$ आधथिक विकास की अवधि में बुनियादी उपभोक्ता वस्तुओं की माँग 
वी पूर्ण सम्भाववा होती है। श्रत इन वस्तुप्रो के भूल्यों को बढने से रोकते के 
प्रयत्न तभी सफल हो सकते हैं, जबकि इन वस्तुओं के उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि हो । 
थरदि इन वस्तुप्रो के उत्तादन गे वृद्धि हेतु मूल्य वृद्धि को प्रोत्साहन देवा प्रावश्यक 
हो तो अल्पकालीन नीति के रूप मे इसका झवलम्बन क्रिया जा सकता है। किन्तु 
इस बीच मूल्य स्थिर रखने के उद्दं श्य को पूर्ति के किए “मूल्य नियन्‍्णा और 
'नियन्बित-वितरण' आदि उपायो को भी अपनाया जाना चाहिए । 

6 जब तक अर्थ व्यवस्था रवय-रुफूर्द अवस्था मे नहीं पहुँच जाए, तब तक 
विकासशील भय व्यवस्था मे मूल्य वृद्धि की श्रवृत्ति जारी रहती है। किस्तु कभी- 
कभी ऋ्राइृतिक झाषदाओं था कमी वाले क्षेत्रो पर कमर धघ्यात दिए जाने के कारर 

अन्य कारणों से यह श्रवृत्ति बहुत दृद हो जाती है भौर मूल्यो मे विभिन्न मौसमो, 
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क्षेत्रों या प्रदेशों में भारी तेजी आ जाती है। इस प्रकार की समस्याझ्ो के निराकरण 
हेतु 'बफर स्टॉक” (फ्रणीटि 8०८८) का निर्माण किया जाना चाहिए | 'बफर 
स्टॉक' द्वारा सरकार अल्पकाल में पूति को मांग के अनुरूप समायोजित करने में | 
सफल होती है । इस प्रकार, इनके द्वारा अल्पकालीन और अस्थायी वृद्धियो को रोका 
जा सकता हू । 
विभिन्न प्रकार के पदार्थों से सम्बन्धित मुल्य-नीति 

कृषि पदार्य--अ्रद्धविकसित अयं-व्यवस्थाओ्रों मे श्लाथिक विकास के लिए 
उचित कृषि पदार्थ सम्बन्धी नीति का बडा महत्त्व होता है। इन पदार्थों के मूल्य 
माँग और पूर्ति की स्थितियो के प्रति श्रधिक सवेदनशील होते है । भ्रधिकाँश ग्रद्धं- 
विकसित देशो मे राष्ट्रीय उत्पादन मे कृपि-जन्य उत्पादन का भाग लगभग 50% 
होता है । झ्रत: देश मे सामान्य मूल्य-स्तर पर कृषि पदार्थों के मूल्य परिवर्तनों का 
बडा प्रभाव पडता है। साथ ही, भारत जं॑पे ग्रद्धं-विकसित देशो मे उपभोक्तागण 
अपनी आय का अधिराँश भाग खाद्य-पदार्थों पर व्यय करते हैं जो मुख्यत कृषि" 

जन्य होते हैं। जब इन पदार्थों के मूल्यों मे अधिक वृद्धि होती है, तो व्यक्तियों में 

असनन्‍्तोप बढता है। मजदूर अपनी मजदूरी बढाने के लिए सगठित होते है। मेंहगाई- 
भत्ते मे वृद्धि के लिए दवाव बढ़ जाता है। कई उद्योगों के लिए कच्चा माल भी कृषि 
द्वारा प्राप्त होता है । इनके मूल्य बढने से इन उद्योगो की लागत बढ जाती है और 
देश-विदेश मे इनकी प्रतिस्पर्द्ध-गवित कम हों जाती है । श्रत"' इन विकासशील देशों « 
की योजनाश्रो की सकलता के साथ क्ृपि-पदार्थों के मूल्यों मे स्थायित्व और तीक्र 
बृद्धि को रोकना ग्रावश्यक है । साथ ही, मूल्य इतने कम भी नहीं होने चाहिए जिससे 
उत्पादको का प्रोत्साहन समाप्त हो जाए। इस दृष्टि से बहुधा क्ृषि-पदार्यों के 
अधिकतम और न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर देते चाहिए। क्ृषको को प्रोत्साहन देने 
के लिए आवश्यकतानुसार “?770४ $097077 की नीति को अपनाना चाहिए । 

इस सम्बन्ध में इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि इन पदार्थों के 
मूल्यों मे अधिक उतार-चढाव नही हो । इन सब हृष्टिकोणो से कृषि पदार्थ सम्बन्धी 
मूल्य-नीति बहुत व्यापक होती चाहिए जिरूमे उत्पादन से लेकर वितरण तक की 
ऊचित व्यवस्था सन्निहित हो । उत्पादन-वृद्धि के प्रयत्त किए जाते चाहिए और इस 
हेतु भूमि सुधार, प्रकृति पर कृषि की निर्मरता में कमी तया उर्वरक, यस्त, साख 
आदि आवश्यक झादानो की व्यवस्था की जानी चाहिए । मुख्य कृषि पदार्थों, विशेष 
झूए से खाद्यक् के व्यूदटदण और ऋधिऋवण सहण निर्धारित कर देने चाहिए । न्यूडठण + 
मूल्य इस प्रकार के होने चाहिए ताकि कृषकों में अधिक उत्पादन दी प्रेरणा बनी रहे 
और झधिकृतम मूल्य इस प्रकार निर्घारित किए जाने चाहिए जिससे उपभोक्ताग्रों पर 
अधिक भार नहीं पड़े । कृषि राम्बत्घी सूल्य-नीथि का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व सरकार द्वारा 
धबफर स्टॉक का विस्तृत पैमाने पर निर्माण है । यदि स्वदेश मे उत्पादन कम हो, तो 
छचित मूल्य पर इन पदार्थों को विदेशों से आग्रात की उचित व्यवस्था द्वोती चाहिए। 
कृषि पदार्थों के उचित वितरण हेतु थोक स्तर पर राज्य व्यापार का विस्तार, खुदरा 
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बिक्री के लिए स्थात-स्‍क््यात पर सहकारी और सरकारी वितरण एजेन्ियों दी 
स्थापना की जाती चाहिए। सज्लेप में कृषि पदारयों की मूल्य नीति से सम्बन्बित 
निम्नलिजित बातो पर ध्यान दिया जाना चाहिए -- 
(४) मृल्य-नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे उत्पादक और उपभोवना दोनो 
पक्षो को लाभ हो 
(2) मूल्यों मे सारी उतार-चढाव को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। 
(3) विभिन कृषि पदार्थों के मूल्यों मे सापेक्ष समानता रहनी चाहिए । 
(4) हि पदार्यों और झ्ौद्योगिक पदार्यों के मूल्यों में भी समानता रहती 
चाहिए। 
(5) कृषि पदारयों के उत्पादन-दृद्धि के सद सम्भव उपाय किए जाते चाहिए। 
(6) कृषि पदार्थों के वितरण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए ॥ इसमे 
राज्य-व्यापार, सहकारी तथा सरकारी एजेन्सियों का विस्तार किया 
जाना चाहिए। 
आौद्योगिक वस्तुओं का मूल्य--अनावश्यक उपभोवया पदार्थ, जो विलासिता 
श्ौर आरामदायक वस्तुप्रों की श्रेणियों मे आते है, का गृूल्य-निर्धारण 
बाजार तान्तिकता पर छोड दिया जाना चाहिए। यदि श्रावश्यकता हो तो इनमे भी 
मूह्य वृद्धि की स्वीकृति दी जानी चाहिए, किन्तु साय ही, ऊंचे कर श्रौर साधनों का 
विप्रन्त्रित वितरण किया जाता चाहिए । किन्तु औद्योगिक कच्चे साल जैप्ते सीमेस्ट, 
लोहा एवं इस्पात, कोपला, रासायनिर पवार्थ आदि के मूल्यों को निय्रन्तित क्रिया 
जाता चाहिए । औद्योगिक निमित वह्तुप्रो के मूल्यों में वृद्धि का रोकने के लिए 
मूल्य-निपमन अत्यन्त महत्त्वपूर्णा है। सम्बन्धित मूल्य नीति इस प्रकार की हांनी 
चाहिए जियस्ने मुद्रा प्रमारित प्रवृत्ति उत्तत्न नहीं हो । साय ही, इनका उचित उपयोग 
पर वितरण हो । घरेलू उपयोग को कम फरने, निर्ात मे थ्रृद्धि करने, उत्पादन 
ओर विनियोगो के प्रोत्साहन के लिए ग्यौयो/गेक पदार्थों के मूल्यों मे तनिक वृद्धि 
की नीति को स्वीकार किया जा सकता है, किन्तु साथ ही, मूल्य ऐसे होने चाहिए 
जिनसे उत्पादफो को पग्रत्यधिक लाभ (&०००५० श०१) नहीं हो। वस्तुत 
झऔौद्योगिक पदार्थों के क्षेत्र मे भी उत्पादक और उपभोजता दोनों वर्गों के हितो की 
रक्षा होनी चाहिए। कृषि क्षेत्र मे व्यूततम मूल्य भ्रधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योकि कृपफो 
की सोल माव करने की शक्तित कम होती है। इसके विपरीत ओद्योगिक क्षेन मे 
अधिकतम मूल्य अधिक महत्वपूर्ण है। फिर भी, ब्यूततम मूल्यो को भी निश्चित 
करना होगा | निर्यात योग्य पदायों के मूल्य, घरेलू उपभोकताओ्रो के लिए अधिक 
रखे जा सकते हैं, जिससे उतका आन्वरिक उपसोग कम हो । बिना हानि उठाए उसे 
विदेशियों को सस्ते मूल्यों पर बेचा जा सके | भारत मे चीनी के प्रूल्प-निर्धा रण को 
नोति इसी प्रकार वी रही है | 
सार्वजनिर क्षेत्र के उद्योगो का पुल्या--निजी व्यक्तियों द्वारा उलादित 


] जी ए। पृष्ठा आविर पमीक्षा, सार्वजनिक छ्ेज्ञ दिश्येषांड, [5 बषस्‍्त, 969, पृष्ठ 25, 
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बस्तुओों ग्यौर सार्वजनिक उपक्रमो द्वारा उत्पादिन वस्तुओं के मूल्य-निर्धारण के लिए 
अपनाई गई नीतियाँ भिन्न हो सकती हैं। निजी-उपकरमों में मृल्य-निर्धारण इस प्रकार 
होता चाहिए जिससे कर सहित उत्पादन लागत निकालने के परचात्‌ इतना लाभ 
शआष्त हो ताकि पूँजी तथा उपक्रम झ्राकपित हो सकें । किन्तु सरकारी उपक्रमों के 
समक्ष मुल्य-निर्धारित करते समग्र ब्यावसाबिक हृष्टिकोए की अपेक्षा जन-कल्याण का 
ध्येय प्रमुख होता है । इसीलिए, सार्वजनिक उपकमो की स्थिति वहुधा एकाधिकारिक 
होते हुए भी इनके मूल्य कम हो सकते है क्योकि सरकार का विचार इस रस मे 
उपभोक्ता को रियायत देना हो सकता है । किन्तु विभिन्न विचारकों मे इस बात पर 
मर्वक्य नहीं है कि सार्वजनिक उपकमों की सूल्य-नीति लाभ के झ्राधार पर निर्धारित 
की जानी चाहिए अथवा नही । 
मूह्य-तीति से उपक्रम को लाभ--कुछ विचारकों के मतानुसार सावंजनिक 

उपक्र्ों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाप्रो के मूल्य इस प्रकार निर्धारित किए 
जाने चाहिए जिससे उन पर बिनियोजित पूंजी पर पर्थाप्त लाभ दो सके । इससे जहाँ 
सरकार को विकास के लिए पर्याप्त धनराशि प्राप्त हो सक्रेगी, वहाँ मुद्रा प्रसारित 
प्रवृत्तियों के दमत भे भी सहायता मिलेगी । इत उपक्रमों को हानि पर चलाने से 
भुद्दा प्रषारित प्रवृत्तियाँ उत्तन्न होदी है, बोक्ति इस प्रकार कम मूल्य बसूल करने से 
आनता के पारा ब्यप करने के लिए ग्रधिक राशि रह जाती है । साथ ही, राजकोय में 

कम राशि पहुँचती है, दिनवी पूर्ति जनता से अधिक फर वश्लूल कार की जाती है । इन 
उपक्ञमों द्वारा उत्पादित बस्तुएँ श्रोर सेवाएँ कम मूल्य पर बेचने से इसका बोक सामान्य 
जनता पर पडता है, जदकि उसका लाम उत्त दस्तु का उपभोग करने वाले कुछ 
व्यक्तियों को ही मिलता है | उपभोस्‍्ताग्रो को एक वर्ग के रूप मै इस प्रकार रियायत 

दैना उपयुक्त नही है । भरत इन उपक्रमो द्वारा उत्पादित पदार्थों और सेवाश्रों में 
मूल्य इतने होने चाहिए जिससे उन्हे सन्तोपप्रद लाभ मिल सके । इससे देश की 
विकास योजनाग्रों के लिए सहज ही साधन उपलब्ध किए जा सक्रते हैं, गदि किन्हीं 

कारणी से किसी उद्योग को आधिक सहायता देता भी हो तो भी लामभ-हानि का 

लैखा-जोखा स्पष्ट रूप से दिखाप्रा जाना चाहिए और उपक्रम को दी गई सहायता 

को अलग दिखाया जाना चाहिए। 

लाभ-रहित स्थिति में भी संचालन--उक्त विवरण से स्पष्ट है कि इन 

उपक्रमों की कुशलता का मापदण्ड इनके द्वारा श्राप्त लाभ है, किन्तु ऐसा अनिवाय्य 

नही है । नाभा गोयालदास के मवानुसार “एक सावंजतिक व्यवसाय हानि पर चलाया 

जा रहा है, किन्तु वह सस्ती गैस, विद्युत, यातायात या डाक व्यय के रूप में हानि 
से भी अधिक सामाजिक कल्याण मे उृद्धि कर रहा हो /” सावंजनिक व्यवसायों के 
लिए भह्‌ बाँछतीय है कि वे स्वावलम्बी हो किन्तु व्यापक सामाजिक हितों की हृष्ि 

हो कम सूल्थ की नीति अपनाकर उन्हे “निधोजित हानि! पर भी संचालित किया जाता 

अनुचित नहीं है। वस्तुत. सरकार का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं अपितु अधिकाधिक 

सामाजिक कत्याण होता है $ भ्रतः सरकार छ्वारा उत्पादित ऐसी वस्तुओं भौर सेवाग्रो 
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के मूल्य कम लिए जाने चाहिए जिनका उपयोग मुझ्यत: समाज के तिर्घत, शोषित 
और पीडित व्यक्ति करें । 
किन्तु इसका यह झाशय कंदापि नही है कि सरकारी उपक्रम कुशलतापूर्वक 
वही सचालित किए जाने चाहिए । उपक्रम की कुशलता एक अन्य चस्तु है जिसका 
मूल्य-निर्धारण से कोई प्रत्यक्ष राम्बन्ध नही है | उत्पादद लागत से कम मूल्य पर 
इनकी वरतुएँ विक्रम किए जाने पर भी उपक्रम को तिदी-क्षेत्र की ऐसी ही इकाई की 
कुशलता के स्तर पर सचालित करने मे कोई कठिनाई नही होनी चाहिए । लाभ-रहित 
स्थिति में सचालन के समर्थक इस तक को भी सन्‍्तोपप्रद नहीं मानते कि लाभ-सुल्य- 
नीति (छ०॥0एए००-९०॥०५) अ्रपनावे से उपभोक्ताओं के पास व्यय के लिए कम 
राशि बचेगी जिससे ध्यय कम होगा ओर मुद्रा-प्रसारिक प्रवेत्तिमों का दमन होगा। 
ऐसा तभी सम्भव है, जबकि वह उद्योग एकाधिकारिक हो और उसकी माँग 
बेजोच हो । 
अतः कभी-कभी यह विचार प्रस्तुत किया जाता है कि सार्वेजनिक उपक्रमो 
की मूत्य-नीति का प्राथार व लाभ, व हानि' (2४० 77०॥॥, 2४० 7,055) होना 
चाहिए । किन्तु निमोजन द्वारा विकारशील निर्षन देशो के लिए यह नीति अ्रनुचित 
है। भ्र््ध-विकसित देशों मे वित्तीध साधनों को जुढाने की समस्या होदी है और 
प्रधिक मूल्य की मीति भ्रपनाकर सार्वजनिक उपक्रमो के लाभ योजनाप्रों की वित्त- 
ब्यवस्था का एक बडा स्रोत बन सकते हैं। यही कारण है कि नियोजन पर ग्रखिल 
भारतीय काँग्रेस कमेटी के उठी में हुए सेमिनार में डॉ थी के श्रार. वी राव 
ने 'न लाभ, न हानि! कौ नीति को अस्वीकार करते हुए लाभ-मृल्य नीति का समन 
किया । आजकल भारत मे योजना-आ्रायोग भी इसी नीति पर चल रहा है ग्रौर उसकी 
प्रत्येक योजना में सावंजनिक उपक्रमो से प्राप्व लाभो पर उत्तरोत्तर प्रध्िक निर्भस्ता 
प्रदर्शित की गई है। अन्य ग्रद्धं-विकसित देशो के लिए भी यही मूल्य-नीति उचित है। 
वस्तु नियन्त्ररा 
(एग्राआ०कए (णञाण) 
निपोजित भअर्थ-व्यवस्था मे तियल्त्रण निहित है। कई बार नियोजित अर्थ- 
व्यवस्थाओं मे भेद, उनमे व्याप्त नियन्त्रण की प्रकृति श्लौर लक्षणों के ग्राधार पर 
किया जाता है । नियन्त्रण जितने प्रधिक श्र कठोर होते है वहां नियोजन भी उतना 
| ही कठोर होता है। इसके विपरीत जहाँ नियन्त्रण कम और सरत्र होते हैं, वहां 
नियोजन ग्रविक जनतान्त्रिक और कम्म कछोर होता है। इस प्रकार “नियन्त्रण 
नियोजन की एक प्रमुख विशेषता हैं । थॉमस वित्सन के अनुसार, "निगमोजन और 
भौतिक नियन्‍नस इतने अधिक सम्बन्धित है कि इन्हे लगभग प्रभिन्न भाना जा सकता 
है १ इस प्रकार, नियोजन मे गई प्रकार के वियल्तख् होते है । वस्तुत नियोजित 
प्रथ-व्यवस्था का प्राशय ही नियोजन अधिकारी दारा निश्चित साथाजिव उद्देश्यों के 


॥.. प्र#कशायड #7098 ३ ?|श४७४३ 20४ 070%%, ए- 34. 


304 आशिक विकास के सिद्धान्त 


लिए नियन्वित अर्य-व्यवस्था है | पूर्ण नियोजित भर्य-व्यवस्या अधिक नियन्त्रित रहती 
है, किन्तु सिश्चितर जनतास्व्रिक-नियोजन मे निउस्द्रशा अधिक व्यापक नही होते । किन्तु 
फिर भी तियोजित अर्थ-व्यवस्याओं मे वस्तु-नियन्त्रण आवश्यक हो जाता है। इन 
अरद्धं-विक्ित देगो में निधोजन अवधि में उपभोक्ता ओर पूंजीगत दोनों प्रकार 
की वस्तुप्रो की माँग बडती है । विकास कार्यक्रमों के लिए कई परियोजनाएँ संचालित 
की जाती हैं, जिनके लिए विशाल मात्रा मे पूँजीगत वस्तुएँ चाहिए । ये वस्तुएँ स्वदेशी 
तथा आपातित दोनों प्रकार की हो सकती हैं। जिस प्रकार विकास के झ्िए यह 
आवश्यक है कि ये वस्पुएँ उचित मूल्यों पर ध्राप्त हो, उसी भप्रकार यह भी आवश्यक 
है कि भ्रच्छी किस्म को, पर्याव्त मात्रा मे श्लौर समय पर निरन्तर ये वह्तुएँं उय्लब्ध 
हो । प्रावश्यकवानुस्तार विभिन्‍न क्षेत्रों, उद्योगों, व्यक्तितों आदि में इनका उचित 
झ्रावटन हो झौर ग्रनुकूलतम उपयोग हो, इसके लिए इन वस्तुओं का निय्वण 
श्रावश्यक है | इसमे इनके तिश्चित मूल्यो पर विज्नी के साथ साय विभिन्न फर्मों तथा 
उद्योगों का कोदा (९७०६७) भी निर्धारित किया जा सकता है । 


नियोजन फ्े ब्रन्तगंत बहुघा उपभोक्ता वस्तुओं का भी अभाव रहता है। 
उत्तादन के अ्रधिकाँश साधनों का प्रधिकाधिक भाग विनियोग कार्यक्रमों मे लगाया 
जाता है। झधिकाँश उपलब्ध, वित्तीय और भौतिक साधनों का उपयोग पूँजीगत 
अस्तुओ के उत्पादन में लगाया जाता है । सिन्ाई, विद्यु त, सीमेन्ट, दर्पाद, मशीन सौर 
मंशीती पौजार भारी विद्युत सामप्रो, भारी रसायन आदि परियोजनाएँ प्रारम्भ की 
जादी हैं। इस प्रकार, नियोजित ब्रथथ-व्यवस्था मे साधत पूंजीगत परियोजनाम्रों में 
लग जाते हैं और उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन की ओर कम घ्यान दिया जांवा है । 
देश के झ्राथिक विकास को गति देने और उसे स्वय-स्फ्व-अवस्था मे पहुँचाने के लिए 
यह ग्रावश्यक भी है, किन्तु इससे उपभोक्ता वस्तुओं की कमी पड जाती है । साथ ही, 
नियोजन के परिणामस्वरूप व्यक्तियों वी आय भी बढती है, जिसे उपभोग पर व्यय 
किया जाता है। इससे उपभोग वस्जुओं की माँग बढ जाती है। इन देशो की तीब्रता 
से बढती हुई जनसरप्रा भी इनकी माँग मे वृद्धि कर देती है। ऐसी स्थिति में इनमें 
मूल्य-इद्धि वी भ्र/त्ति होती है । बहु्रा उद्योगपति वर्य वस्तु की स्वल्पता के कारण 
परिल्यितियो का नाजायज लाभ उठाकर अधिक्राधिक मुल्य लेने का प्रयास करते 
हैं । इसके लिए कृत्रिम अ्रभावो का सृजन भी किया जाता है। काला बाजार और 
मुनाकाखोदो को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे निधन वर्ग को कठिताइयो का सामना 
करना पडता है। उन्हे इन पदार्थों की ्रावश्यक न्यूनतम मात्रा भी प्राप्त नही हो 
पाती । ऐसी स्थिति में इन उपभोक्ता दस्तुओ, विशेष रूप से आवश्यक पदार्थों जंसे, 
साथान्न, चीनी, खाय-तेल, मिट्टी का तेल, साबुन, वस्त आदि का नियन्त्रण तो 
आवश्यक सा हो जाता है। केवल मूल्य-नियन्त्रण या मूल्य-निर्धारण ही पर्याप्त 
नही है, करोक़ि यदि कम मूल्य निश्चित कर दिए गए तो वस्तुएँ छिपा ली जाएँगी 
भौर काला बाजार (छा8८८ (७४:८४) मे बेची जाएँगी या वे अच्छी किस्म की नहीं 
होगी या फिर उनके उत्पादकों को पर्याप्त प्रेरणा नहीं मिलने के कारण उत्पादन 
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कस होगा । श्रत उचित मूल्य-वीति श्रपताई जाने के साध-साथ यह भी आवश्यक है 
कि इन वस्तुओं के उत्पादन, उपभोग-विनिमय और वितरण पर पूरे नियत्तण रखा 


-९ जाए । उल्ादव-स्तर पर इनके उत्पादन मे कोई शिथिलता नहीं बरती जाए और 


क्षमता का पूरा उपयोग करके भ्धिकाधिक उत्पादन किया जाए। साथ ही, उसे 
बाजार मे बिकी द्ेेतु उपलब्ध कराया जाएं। इन वस्तुओं की बिक्री भी निवन्त्रित 
रूप से स्वयं सरकार हारा या सहकारी समितियों ढारा या नियन्तित एजेन्सियो द्वारा 
की जाएं | जो कुछ उपलब्ध हो उसके उचित वितरण की व्यवस्था की जाएं। 
यदि उचित विवरण व्यवस्था न हो, जैसे कुछ लोगो को कम झौर कुछ लोगो को 
अधिक वस्तुएँ मिल सके तो यह बात अधिक सह नहीं की जा सकती । इन यस्तुओं 
के वितरण मे राशनिय (/२।॥0०0/78) की नीति भी अपनाई जा सकती है । 
भारतीय नियोजन मे मूल्य और मूल्य-बीति 
(ए#0९०९5 थाएे ए6९-?९०४९ए 0ाणाह शिक्रात्राह ॥ वात ) 

प्रथम पचवर्षीय योजना-- भारतीय तियोजन मे प्रारम्भ से ही मूल्य नियमन 
की झोर प्यान दिया गया है । प्रथम योजगा, ढ्वितीय विश्वयुद्ध और विभाजन जनित 
बस्तुप्रो की कम्ती को दूर करने और मुद्रा प्रसारिक प्रवृत्तियों को रोकने के उद्देश्य से 
प्रारम्भ की गई थी तथा अपने इस उद्देरय को प्राप्त करने थे यह राफल भी हुई | इस 
घोजनावधि मे मुद्रा-पूरतति मे भी ।3% की वृद्धि हुई और 330 करोड रुपये की 
घाटे की अश्थे-व्यवस्था को गई किन्तु मानसून ती अनुकूलता के परिणामस्थरूप उत्तादन 
मे पर्याप्त वृद्धि हुई । लाद्यानो का उत्पादन 20% कपास का उत्पादन 45% और 
सह्विलहन का उत्पादन 8%, बढ गषा । योजनावधि में कृषि उत्पादन निर्देर्शाक 
949-50 वर्ष का आधार मानते हुए 96% से वढकर !27% हो यया। झौद्योगिक 
उत्पादन में !8 4 पाइत्ट की वृद्धि हुई। उत्पादन मे इस वृद्धि के साथ-साथ सरकार 
द्वारा विए गए प्रयत्तो कोरिया-युद्ध की समाप्ति के कारण मूल्यों मे गिरावट आई । 
सन्‌ 952 में थोक मूल्य निर्देशांक मे कमी ग्राई और कुछ समय तक मूल्यों मे 
सगभग स्थिस्ता रही। सन्‌ 953-54 में बहुत श्रच्छी फसल हुई जिसके कारण 
मूल्यो मं बहुत गिरावट आई । कुल मिलाकर योजना काल मे थोक मूल्यों के निर्देशांक 
में 20%, खाद्य"पदार्यों के मूल्य निर्देशांक मे 269८, निर्मित-पदार्थों के मूल्य निर्देशांक 
भे 36% और औद्योगिक कच्चे माल के मूल्य निर्देशाँक म 32% की कमी झ्ाई। 
शोजव्यदध्ि से मूहो की इस गिरावट के दात्ाढ़रणा में शाज्य में शशोकिश आत्य 
निर्धारित करते और अनेक कार्यवाहियो द्वारा मूल्यों को इस स्तर से नीचे नही 
गिरने देने के लिए प्रयास आरम्भ किए ताकि उत्पादको को मूल्यों के ग्रिर्ने से 
हानि न हो । 

द्वितीय पच्वर्षोध पोजना--यह योजना प्रथम योजना की ग्रपेक्षा बहुत बडी 
थी। सार्वजनिक क्षेत्र मे 4,600 करोड ढफ्ये व्यय किए गए। निजी क्षेत्र में 
3,!00 कसेड एफ्ये का विनियोग हुआ ॥ योजनावधि में 948 करोड रुपये की घाटे 
की प्रथे-व्यवस्था की गई जो समस्त योजना व्यय का 209 था। साथ ही इस 
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अवधि में मुद्राश्यू्ति 2.2/6 करोड़ रपये से वठपार 2,868 करोड रुपये हो गई। इन 
प्रकार मुदानपूत्ति मे 29%, वी वृद्धि हो यई । दुर्मास्यवश, छृषि-्डलपादन मे वृद्धि री 
हो सकी झपितु कई वर्षों रे तो जिगत वर्यो की अपेक्षा उलादन में कमो प्राई। 
उदाहरणाथ्, सन्‌ 957-58 में खाद्याप्ों का उत्यदत मत ब्य दो अपेक्षा 600 लात : 
टन कम हुआ । सत्‌ 959-60 मे भी खाद्यान्नों के उत्पादन में इसके पिछले वर्ष दी 
अपेक्षा 40 लाख टन वो ग्रिरावट आई। इसी वर्ष जूट, कपास और तिलहते के 
उत्पादन में च्रमशः 2%, 8% और !2% की गिरावट श्राई । इस प्रकार मोजवा 
अपने उल्लादन लक्ष्यों में काफी पिछड़ गईं ! परिछामस्वछूय, दितीय योजना में सुस्य- 
बृद्धि होना स्वाभाविक था । जनपरस्या उद्धि ने भी इसे सहारा दिया | इस योजना मे 
भूह्यों में निरल्तर वृद्धि होती रही । थोजनाबधि मे थोक मूल्यों का सामान्य निर्देशाँक 
(0क्ादन िवक ० ए४णदघब० 004०) 33% बढ गया। इसी प्रकाद 
साद्यान्नो, प्रौद्योगिक कच्चे माल, विभित वस्तुप्रों के मूल्य निर्देशाँकों में क्रमशः 48%, 
45% वया 25% की दृद्धि हुई । 
योजनाबधि में गूल्य-वीति के अन्तगेत खाद्य तथा अन्य सामग्री में उचित 
सन्तुद्दन बनाएं रखने पर वल दिया गया। बाद्यान्नों के उत्पादन मे बृढ्धि करने के लिए 
ब्रेरणास्प्रद मृल्य-स्‍्तर धावश्यक था प्रौर सरकार इस नीति को अपवयाती रही। इस 
यौजना में मूल्यों के भत्यधिक उत्तार-चढ़ाव को रोकने के लिए खाधान्नों के बफर- 
स्टॉड के निर्माण का आयोजन किया गया । साय ही, झ्राबात निर्यात कोटे की साला 
की समय से पूर्वे-घोषणा, अग्रिम सोदों पर लियस्त्रण, साख का नियन्त्रण एवं अन्य 
वित्तीय कार्यवाहियों को चपताथा गया। इसके बावजूद भी मूल्य वृद्धि की नहीं 
रोका जा सका । वस्तुत शोजना के झन्तर्गेत उद्योग, खनिज, यातापाते, विद्यूत ग्रादि 
दर अधिक बिनिप्रोमन के सायन्साय मूल्य-दृद्धि रोकने के लिए कृषि-उत्तादल मे 
बृद्धि आदश्मक है ! किन्तु भारत मे ऋषि-उत्पादन की मादा सौसम ओर मानसून की 
प्रनुद्लवा पर निर्भर करती है, जो अनिश्यित है। झत सल्य नीति का ग्राघार 
क्ृषिगत पदा्यों के मझार पर्याप्त मात्रा में बनाए रखता है, शाकि कमी के सप्रव 
मूल्यों को तियन्त्रित रखा जा सक्रे । द्वितीय योजदा मे मूल्य तीति की हिम्नलिखित 
कमियाँ थी -- 
(7) मूल्य तीति को प्रभावशाली दंग से लागू नहीं किया गया श्र उमके 
कियान्ययत १२ अधिक ध्यान नहीं दिया यया । 
(४) नूल्य न्येति वे सस्बन्थित कार्यवाहियों में प्ररपरिक समस्तथ का 
प्रभाव था । 
(0) मूल्य नीति को दी४ईकालीन दृष्टिकोण भौर आवश्यक्रताओं के अ्रतुसतार 
विर्धारित नही किया गया । 
तृतीय पचवर्धोय योगवा--हितीय योजना हे प्रारम्भ और तृतीय योजना के 
आरम्भ के बातावरण मे पर्याप्त भत्तर या । जहाँ अ्रधम योजना में मूल्यों में गिरावट 
भाई थी वहाँ श्रन्य योजनाओं में मूल्य 35% बड़ गए थे । इसलिए ठूतीय योलना में 
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मूल्य-नियमन-नीति की ओर विशेष ध्यान दिया ग्रया था ॥ द्वितीय योजना मे मूल्य- 
निय्ममत के लिए युहृढ सौति को कोई विशेय महत्व नही दिया ग्रया, किन्तु इस बात 
(का अवश्य अनुमान लगी लिया गया था कि विकास कायक्रमो के लिए विनियोजन की 
नई माँगो वी तुलना से पूर्ति कम दी होगी झौर इसलिए मुद्रान्‍अ्रसारिक प्रवृत्तियों की 
सम्भावना और उनके नियन्त्रण की समस्याएँ उत्पन्न होगी। इसके बावजूद भी 
योजता-प्रायोग ने इन कठिनाइयो के भय से विकास कार्यक्रमों को कम करना उचित 
नहीं समझा । इस प्रकार द्वितीय योजना-निर्माण मे विकास को अविऋ भहत्त्व दिया 
ग्रया झौर मूल्यो की स्थिरता को प्राघारभूत झ्रावश्यकता नही माला गया । 
किन्तु तृतीय योजना के समय परिस्थितियाँ मित्र थी । देश का विदेशी मुद्रा- 
कोष भी बहत कम हो गया था ओर इसलिए विदेशों से अधिक गावा मे पदार्थों का 
श्रायात करके वस्तुओ्ओे की पूर्ति बढाना भी कठिन था । विदेशी विनिमय की स्थिति 
भे सुधार हेतु निर्योत में वृद्धि और झ्लायात में कमी करना आवश्यक था। शूल्य- 
वृद्धि से योजना के कार्यक्रमों पर भी ग्रत्यन्त दुष्प्रभाव पडता है ! योजता की सफलता 
सदिग्ध हो जाती है ॥ फिर छृतीय योजना में तो विकास कार्यक्मो और विनियोजन 
की राशि द्वितीय योजना वी अपेक्षा बहुत अधिक थी । तृदीय योजना में 0,400 
बरोड रुपये के वितियोजन का लक्ष्य था। ऐसी स्थिति से मूल्य-वृद्धि की सभी 
« सम्भावनाएँ थी । प्रत तृतीय योजना में एक सुदृद मूल्य-नीनि की आ्रावश्यक्ता को 
“ स्वीकार किया गया था और भूल्य-नियमग की श्रावश्यकता अनुभव की गई थी। 
किन्तु मूल्य लियमन का आशय मूल्यों म्रे कोई प्ररिर्तत नहीं होने देने से नही है। 
भारी पूंजी-विनियोजन के कार्यक्म वाली विकासोन्मुल प्रथ॑ं व्यवस्था से थोडी-बहुत 
मूल्य-डृद्धि प्रप्रत्याशित ग्रौर हातिकारक नही है, किन्तु मूल्यों मे प्रधिक दृद्धि को तथा 
उसमे ग्लाने वाले उच्चावचनों को रोबने हेतु उचित मूल्य-नीति आवश्यक थी । 
छृतीय योजना मे इसी झ्राधार पर भूल्य-नीति बनाई गई थी, जिसमें कर- 
नीति, मौद्विक तीति, व्यापारिक-तीति, पदार्य-वितरख-नीति श्यदि कौ समन्वित रूप 
से ग़पताने वा ग्रायोजन था । कस्न्यवस्था इस प्रकार की करनी थी जिफसे उपभोग 
को योजना के झनुत्ूल प्रतिवन्धित झौर त्तीमित क्या जा सके तथा विनियोजन हेतु 
पर्याप्त साधन जुटाए जा सके । सोद्रिक-नीति द्वारा साख का नियमन तथा नियन्बण, 
झट्टे की सौद्ेदाजी तथा इस उल्ठेश्य मे प्रदायों का झग्ह इत्ोल्माहित ह्लो । न्यापपरिक्त 
नीति द्वारा विदेशों से आवश्यक वस्तुओं का द्यायात करके बुनियादी वस्तुओ की कमी 
2“*को दूर करना था । किन्तु इसके लिए दीर्घवालीन झ्रायाव वो कम बरने को आवश्यकता 
पर बल दिया गया या । कुछ अत्यन्त आवश्यक वस्तुओं का मूल्य-नियन्त्रण अपनाया 
जाना था श्रोर इनके मूल्यों को एक सीमा से झरधिक नहीं बटने देना था। साथ हो 
इनके समुचित वित्तरणा के लिए राशनिग्र पद्धति को भी अपनाया जा सकता था। इस 
सोजना भे मध्यस्थों ग्लोर उनके लाभो को सोमित करने या समाप्द करने के लिए 
सरकारी या सहवारी रुस्‍्त्याओ्रों द्वारा इनके वितरण को प्रोत्लाहित किए जाने पर 
अधिक दल दिया गया था। भ्रद्धं-विक्सित देशों मे खाद्य-पदायोँ दे गूल्यों मे स्थिरता 


308 ग्राथिक विकास के सिद्धान्त 


लाना बहुत आवश्यक होता है। श्रत, इस योजना में भी खाद्यान्नों के मूल्यों में थथोचित 
स्थिरता लाना आवश्यक था । इसके लिए सरकार द्वारा खाद्यान्नों के सग्रह को पर्याप्त 
मात्रा मे बढाना था। साथ ही, मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए क्रपि और ओ्ौद्योगिक 
उत्पादन मे पर्याप्त ब्रद्धि का आग्रह था । 3 
इनके बावजूद भी इस योजना मे निरन्तर तेजी से मूल्य-वृद्धि हुई । मुख्यतः 
क्ृषि-पदार्थों के सूल्य काफी बढ गए | योजना के प्रथम दो ब्षों मे तो मूल्य-दृद्धि 
नगष्य थी | सत्‌ 96 -62 मे समस्त पदार्थों के मूल्य निर्देशाँक मे 46 पाइड की 
ग्रिरावट आई । किन्तु सन्‌ 962-63 से मूल्य-वृद्धि शुरू हुई भौर यह क्रद्धि योजना के 
अन्त तक जारी रही । तृतीय योजना के इन पाँच वर्षों मे खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित 
थोक मूल्य निर्देशॉंक 484% बढ गया । श्रौद्योगिक कच्चे माल, निर्मित माल और 
समस्त पद्थों के थोक मूल्य निर्देशाँंको मे क्षमशा 32:6%, 227% झौर 36 4% 
की वृद्धि हो गईं | परिणामस्वरूप, अखिल भारतीय उपमोक्तत मुल्य निर्देशांक (ह॥॥ 
पगञ04 (ए०ा5प्रत्रा्ष 07008-70९:) (आघार वर्ष 949-500) पोजना के प्रारम्भ 
में 25 से सन्‌ 965-66 भे 74 हो गया। इसी प्रकार तृतीय योजना मे भी 
मूल्यों में बहुत वृद्धि हुईं । इस मूल्य-ठृद्धि के लिए पदार्थों की माय और पूर्ति दोनों से 
सम्बन्धित घटक उत्तरदायी थे । इस योजनवावधि से चीनो और पाविस्ताबी झ्राज़मण 
के कारण सुरक्षा-व्यय मे भारी दृद्धि हुई । सावंजनिक झौर निजी दोनो क्षेत्रों में वैसे 
भी पर्याप्त पूँजी विनियोजित की गई । जनसख्या मे निरन्तर टृद्धि होती रही, किन्तु 
क्रृपि-उत्पादन में दृद्धि नही हो सको | साथ ही ,50 करोड रपये के हीतार्थ-* 
प्रबन्धन का सहारा लिया गया । मुद्रा-पूति मे भी 5] 8% की दृद्धि हुई । योजनावधि 
मे करो द्वारा भी पर्याप्त राशि एकत्रित वी गई। विशेषत' भ्रप्रत्यक्ष करो का अधिक 
श्राश्रय लिया गया । इसी कारण मुल्यो मे तेजी से वृद्धि हुई । 
योजनावधि में इस वृद्धि को रोकने के लिए प्रयत्न किए गए। खाद्यान्नो के 
भृल्यों को नियन्त्रित करने की ओर विशेष ध्यान दिया गया । उचित मूल्य की दूकानो 
(॥ [श08 80095) को सख्या वढाई गईं। सरकार ने अनुदान देकर खद्यान्नो 
को कम मुल्य पर जनता को उपलब्ध कराने के प्रयास किए | इन उचित मूल्य वाली 
दूकानों से जनता को वितरित झनाज की मात्रा निरन्तर बढती गईं। यह सन्‌ 962 
मे 43 लाख से वढ कर सन्‌ 965 मे दुगुने से गधिक हो गई । खाद्यान्नो के सप्रहण 
के भ्रधिक और ग्रच्छे प्रथत्त किए गए | विदेशो से पर्याप्त मात्रा में ग्रन्न का आयात 
किया गया । बढे-बडे नगरों मे उचित वितरण के लिए खाद्यात्नों के राशनिंग का 
सहारा लिया ग्रया | खाद्यान्तों और झावश्यक पदार्थों के मूल्यों को निर्धारित कियाई 
जया और उन्हे वसूल किए जाने का झाग्रह किया गया | झावश्यक उपभोग वस्तुओं 
के झणिक मूल्य लेने और उनके अनावश्यक संग्रह को रोकने के घयत्न किए गए । 
रिजे बैक द्वारा समय-समय पर साख नीति भे इस प्रकार के परिवर्तत किए गए 
जिनसे बुनियादी उपभोग-वस्पुओं के अनावश्यक सग्रह को रोका जा सके । इसके लिए 
भारत सुरक्षा नियमों ([0०८7०० ० 7809 ऐण०७) का राहारा लिया गया और 
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भ्रतधिकृत सग्रहकर्त्ताओं को दण्डित करते का आयोजन किया गया | किन्तु इसके 
बावजूद भी तृतीय योजना में मूल्य-वृद्धि को रोका महीं जा सका। निम्नलिखित 
सास्णी से विभित पदार्भों की वायिक इद्धि दरे दी गईं है-- 

मूल्य-निर्देशाँडो से वाधिक वृद्धि दरें (भरतिशत मे ।प 
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एकबर्षीव घोजनाओं से मुल्य--उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि ढिंतीय 
योजता में शुरू हुआ मूल्य-वृद्धि का क्रम तृतीय योजना में भी जारी रहा और प्रथम 
एक़वर्षीय योजना सन्‌ !966-67 मे तो मूल्यों मे वृद्धि-दरें सर्वो्तरि रहो। केवल इसी 
बर्ष में समस्त वस्नुप्नो के मूल्यों मे [5% प्रौर खाद्यात्रो के मूल्यों में [8 4 प्रतिशत की 
वृद्धि हुई। भ्रौद्योगिक कच्चे माल के मुल्यो मे भी तेजी से वृद्धि हुईं। इसका मुख्य 
कारण सूखा था। सत्‌ 967-68 मे थोक मृल्यो मे ।प्रतिशत झौर खाद्य पदार्थों 
के मूल्यों में 2!% को वृद्धि हुई । परन्तु सत्‌ !968-69 की ग्रवधि मे झूल्यी भे 
अपेक्षाकृत स्थिरता झाई । कुछ पदायों के मूल्यों से ग्रिरावट आई। इसका एक 
प्रमुख कारए मानसून और मौसम की ग्रनुकुलता के कारण क्रपि उत्पादन मे पर्याप्त 
वृद्धि होता है । 

च्ोभी श्रौर पाँचवीं पोजनाएँ-चतुर्थ पच्रवर्षीय योजना गे स्थायित्व के साथ 
आराधथिक विफास्त (0:0%7 #श॥। 9/99/9) करने का उद्देश्य रखा गया । योजना रे 
सम्बन्धित 809708४0॥ 2470” में सथायित्व को भिम्नलिखित दो उद्देश्यों से 
संस्बन्धित किया गया-- 

()) #पि पदार्थों की भौतिक उपलब्धि मे ग्राने वाले प्रधिक उच्चावचनों 

को रोकना । 
() परूल्यों में निरन्तर मुद्रा प्रसारित वृद्धि को रोकना । 


प्रथम उद्देश्य से सम्बन्धित मुल्य कार्पेक्न कृषि पदार्थों के बफर स्टॉक! का 
निर्माण करता था | अत चतुर्थ योजना मे पर्याषा बफर स्टॉक का निर्माण करते का 
निश्चय किया गपा। मुझ्य हप से झनाजो के बफर स्टॉक बनाने पर अधिक ध्यान 
दिए जाने तो बात कहीं गईं। यहआशा व्यक्त को गई वि सरकार मुझुय 
क्रषि पदार्यों को सापेक्षिक मूल्यन्सरचता को स्थिर बेताने और इन्हे इस प्रकार 
नियमित करन की स्थिति में होगी ताकि योजवा के कई उद्देश्या को पद करने में 
योग मिले ।* 


]. रिजब बेंक ऑफ इग्डिया बुलेडित, जून 967, पृष्ठ 742, 
32 स0तर45 ०४ ैफए703०॥ (0 0६ ३एएए 089, 070४७ रूपा पडा 
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दूसरे उद्देश्य के बारे में यह मत व्यक्त क्रिया गया कि मूल्यों मे निरन्तर-मुद्रा 
प्रसारित प्रृद्धि को रोकता सुख्य रूप से हीना प्रवन्धन में संथम पर निर्मर करता है ॥ 
साथ ही, मूल्यों मे सम्भावित वृद्धि को रोकने हेतु अन्य उपाय और नीतियाँ भी 
अपनाई जाएँगी । “उचित मूल्य की दूकानें' और “उपभोक्ता सहकारी भण्डारों का 
पर्याप्त मात्रा में विस्तार किया जाएगा और उतकी परिधि में अनेक नई वस्तुएं भी 
लाई जाएंगी | इससे झ्रावश्पक उपभोक्ता वस्तुध्रो के मूल्यों मे स्थावित्व लाया जा 
सकेगा । इस प्रकार की व्यवस्था, विशेष रूप से मोसमी उतार-चढावों को रोकने पर 
अझ्राकस्मिक दबावों (50006॥ एा८$४०्य०5) का सामना करने के लिए अधिक सहायक 
होगी । इस ओर किए गए पूव॑-प्रयत्नों का एकीकरण और बविस्तार किए जाने का 
निश्चय किया गया ताकि पर्याप्त व्यापक और कुशल साबंजनिक वितएण-प्रणाज्ी 
(एएणार इजज्नद्या ्ी 88070प्राणा) को जन्म दिया जा सके । विदेशों से वस्तुओं 
का ग्राथ्रात और अर्थ-व्ववस्था के सुचालन हेतु आवश्यक विदेशी पदार्थों की प्राप्ति 
सार्वजनिक अभिकरयो द्वारा किए जाने पर भी बल दिया गया । 
उक्त योजना में यह माना गया कि मूल्य-स्तर को स्थिर बनाएं रखने मे क़ृपि- 
उत्पादन का महत्त्वपूर्ण भाग होता है । यह कहा गया कि हाल ही के अनुभवों से 
ज्ञात होता है कि जीवन-स्तर की लागत मे निर्देशांक (00५ ० [#शाए वा१छछ 
पपधा॥७0) में खाद्यान्नों के मूल्य निए॒विक महत्त्व रखते है । ग्रत. रहन-सहत के व्यय 
को स्थिर बनाए रखने हेतु खाद्यान्नो के मूल्यों को स्थिर रखना आवश्यक है । प्रतः 
योजना में खाद्यानों के उत्तादन झीर मुख्य रूप से कृषि-ठलादन में वृद्धि की 
अझनिवार्यता स्वीकार की गईं। चतुर्थ योजना में कृषि-उत्पादन में 5% वापिक बूद्धि 
का लक्ष्य निर्धारित क्रिया गधा । साय ही, औद्योगिक उतल्लादन में 9% प्रतिवर्ष की 
य्रृद्धि तथा अन्य क्षेत्रों में पर्याप्त दृद्धि का लक्ष्य रखा गया। 
पाँचवी सोजनां में इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया कि श्राथिक विवगास 
इस ढंग से हो ताकि मुद्रा-स्पीति न होने पाए, मूल्यों के बढे हुए स्तर में गिरावट 
श्राए, निर्धन व्यक्तियों के लिए उचित मूल्यों पर उपभोग वस्तुएँ प्राप्त हो सके-- 
इसके लिए पर्याप्त बसूली झौर उचित वितरण प्रणाली स्थापित की जाए। 
सरकारी प्रयत्न 
सम्पूर्ण नियोजन की अवधि में मुद्रा-प्रसारित प्रवृत्तियो के दमन हेतु सरकारी 
प्रयत्न दोनों दिशाओं से किए गए हैँ । इसमे आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति बढाने और 
झत्यधिक माँग को सथमित करने के प्रयत्न किए हैं । झावश्यक वस्तुओ की उत्पादन- 
वृद्धि के लिए सभी उपाय किए गए हैं। कृषकों को उत्पादन हेतु आवश्यक प्रेरणा 
प्रदान करने हेतु वस्तुप्री के व्यूनतम मूल्य निर्धारित किए गए हैं। खाद्यान्नो के 
बफर स्टॉक का निर्माण, उसका अधिक अच्छा संग्रहण (?70०एा८णाथ्या ), इनका 
राजकोय व्यापार और भारी मात्रा में विदेशों से आयात की व्यवस्था की गई है। 
आन्तरिक विवरण के लिए सम्रूर्ण देश को खाद्यान्न क्षेत्रों म विभाजित किया गया 
और गेहूँ, चादत झ्रादि ब्रावश्यक वस्तुओं के स्वतन्त्र रूप से लाने ले जाने को 
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नियन्त्रित किया गया। उपभोग वस्तुओं की उचित वितरणा व्यवस्था के लिए 
“सहकारी उपभोक्ता भण्डा८' सुपर बाजार (8ए हर्थद्ा/पश) और पर्याप्त मात्रा 
में 'उचित मूल्य की दूकानें स्थापित की गईं। सरकार को कृषि-पदार्थों के सम्बन्ध 
में सलाह देने के लिए सन्‌ 965 में 'कृषि मूल्य आयोग (शै870एणार्३ गा०० 
(णाण्रा5शणा) वियुक्त किया गया । वस्त्र, साबुन, वनस्पति घीं, मिट्टी का तेल, 
खाद्य तेल, ट्यूब, टायर झ्रादि सामान्य उपयोग की वस्तुप्रो के मूल्यों को नियल्त्रित 
ओर वियमित किया गया । सीमेस्ट, इस्पात, कोयला, चीनी आदि के वितरण और 
मूल्यों के बारे मे भी तियन्त्रण की नीति झपनाई गईं। उपभोग को सीमित करने 
के हेतु मौद्रिक और राजकोपीय नीतियाँ अपवाई गईं । राजकीरीय सीति में कर 
वृद्धि, गेर-विकास व्यय में कटौतो, कर-चो रो को रोकता, काले घत का पता लगाना, 
ऐच्छिक बचत मे ध्रृद्धि करना झ्ादि के उपाय अपनाए गए। मौद्धिक-नीति के अन्तगंत 
साख निगन्‍्त्रण हेतु खुले बाजार की नौति (09८0 (५१७ 090990॥5) , बैक- 
दर (927 २३४) मे वृद्धि, चयनात्मक साख तियच्तणा (इ0०० (एव 
(०४४०) और सुरक्षित कोष की झावश्यकतामो में परिवर्तन आदि के सब उपाय 
अपनाएं गए. | इसके बावजूद भी नियोजित विकास श्रवधि में भारत में मूल्यों मे 
स्थायित्व नहीं लाया जा सका ओर मूल्यों मे तेजी से वृद्धि हुई। सब्‌ 972-73 
और १973-74 भे तो योक्र और फुटकर मूल्यो भे भारी वृद्धि हुई जिसप्ते जन- 
साधारण के लिए जीवन निर्वाह भी कठित हो गया । 


सरकार ने मृत्य-बृद्धि को रोकने के लिए समुचित और तकके-सगत मूल्य-तीति 

को कठोरतापूर्वक लागू करते का निश्चय किया | उत्पादन वृद्धि के लिए बचत-दर 
पभ्रधिक करने और मुद्रा-स्फीति को निष्प्रभावी बनाने के लिए 'हीताथ् श्रवन्धवं की 
व्यवस्था पर अकुश लगाने का निश्चय किया ग्रया। मूल्य-नियन्त्रण के लिए प्रशासवीय 
मशीनरी को अधिक प्रभावशाली बनाने पर ध्यान दिया गया । खाद्यान्नो के उत्वादन 
के सम्बन्ध मे व्यावहारिक अनुमान लगाने और सूखा-प्रस्त क्षेत्रों में समप्र-समय पर 
छाद्यान्नों को पहुँचाने की नीति पर अधिक प्रभावी रूप मे अ्रमल किया जाते लगा । 
सन्‌ 975-76 मे मूल्य-तीति इस बात को ध्यान मे रख कर बताई गई कि कृषिगत 
बस्तुग्रो के मूल्यों मे स्थिरता ग्रा सके । इसी हृष्टि रो सन्‌ 975-76 के बिक्री के 
मौसम [प्रप्रेल-मार्च) के लिए गेहूँ की वसूली का मूल्य गत व के स्तर पर अर्थात्‌ 
05 रुपये प्रति क्वस्टल रखा गया । 'कृषि-मूल्य-भ्रायोग' ने भी महयूस किया था 
कि सरकार ने गत वर्ष जो वृद्धि स्त्रीकार की है, वह उत स्मथ मे कृषि उत्पादन 
लतोगत मे हुई व्रद्धि की पूर्ति करते के लिए पर्याप्त है । अधिक वसूली के लिए बानरा 
स्फोम पर अधिक व्यवस्यित हूर में प्रम किया गया। यूल्य स्वर को राकते के 
उपायों को सुटढ करते के लिए खरीफ के अनाज के मूल्पो के बारे में मूल्य-नीति 
निर्धारित को गई। 'इृषि मूल्य झ्रायोग” की सिफारिशों वे अनुरूप खरीफ के झ्रताज 
को वसूली का सूल्य सन्‌ !974 के स्तर पर दी रखा झया । ग्रायोग के सुझाव प८ 
विचार किया गया कि चावल वो वसूद्ी के सम्बन्ध से दो प्रकार की प्रोत्साहत 
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बोनस स्कीमों को जारी किया जाए और मित्रा दिया जाए त्ताकि लक्ष्य-पूति को 
सुनिश्चित करने मे सहायता मिले । कृषि-मूल्य-आ्रयोग ने अनाज की वसूली के मूल्यों 
में तो कोई बरिवर्ततन करने की सिफारिश नही की थी, लेकिन अपनी रिपोर्ट से गन्ना, 
जूट और कपास के न्यूगतम समर्थित मूल्यों मे वृद्धि करते का सुकाव दिया था। 
प्रकार ने स्थिति पर पूर्सह्प से विचार करते के पश्चात्‌ ग्नों का मूल्य ज्यों का 
त्यो रखने का फंसला किया क्योकि क्पको के हित को ध्यान में रखते हुए कानूनी 
न्यूनतम मूल्य महत्त्वहीत था । निर्धारित न्युततम मूल्य में वृद्धि करने का सबसे बड़ा 
प्रभाव यह पड़ता, कि लेवी चीदी की लागत और मुल्य बढ़ाते पड़ते और उपभोक्ता 
के लिए चीनी का सूल्य वढाना पडता / सद्‌ 7974-75 के मौसम से भी लेवी चीनी 
का अनुपात 70 से घठा कर 65 करके लेवी चीनी की एक समान प्रखिल भारतीय 
कीमत बनाएं रश्ली गई थी, जिससे चीनी मिल उद्योग को जो लाभ मिलता है, वह 
कम न ही । लेवी चीनी का अनुपात घटाने से सरकारी वितरण प्रणाली पर कोई 
कुप्रभाव नही पड़ा, क्योकि सत्‌ 974-75 भे 48 लाख मैट्रिक टन चीनी का 
उत्पादन हुआ्ला । कपास और जूट के समर्थित मूल्यों के बारे मे सरकार ने 'हृषि मूल्य 
आयोग' की सिफारिश मात ली । कपास का उत्पादन झधिक होने पर इसके मूल्य 
हैजी से नहीं घटे और चालू वर्प भे भी कपास की अच्छी फल होने पर मूल्यों मे 
गिराबद नहीं झ्लाई। 
आर्थिक समीक्षा सन्‌ 976-77 के अनुसार 
मूल्य-वृद्धि और सरकारी नीति 
थोक कीमतों का सूचक अरक, जो 28 शितम्बर, 074 को समाप्त होने 
वाले सप्ताह में ।83 4 था, कम होकर 20 मार्च, 976 को समाप्त होने वाले 
सप्याहू में 62“2 रह गया । इसका रुख फिर बदल गया और यह 26 मार्च, 977 
को समाप्त होने वाले सप्ताह मे, फिर बढकर 8:5 हो ग्या। इस प्रकार 
पिछले 8 महीतों में हुई कमी से 26 मार्च, 977 को समाप्त हुए वर्ष में 
[:6 प्रतिशत की वृद्धि हुई । किन्तु ज्यादातर वृद्धि मार्च, 976 ग्लौर सितम्वर, 
976 के बीच हुई ओर बाद के छ महीनो मे कीमतें वदी तो अवश्य, पर ज्यादा 
नहीं । कीमवो में दृद्धि मुख्य रूप से कुछ दस्तुओ क्षे उत्पादन से कसी होने के कारण 
हुई जैसा कि मुद्रा-उपलब्धि मे 7 प्रतिशत की वृद्धि से पता चलता है, कुल माँग 
और पृ्ति के बीच फिर से काफी प्रस्तुलत पैदा हो गया था, इससे भी कीमतें बढ़ी । 
थोक कीमतो के सूचक अ्रक मे वृद्धि होने के कारण उपभोक्ता कीमत सूचक 
परंक में भी वृद्धि हुई यद्यप्रि यह वृद्धि अपेक्षाकत कम थी। मार्च, 976 श्रौर 
मार्च, 977 के बीच सूचक भ्रक में 9-]-प्रतिशत की दृद्धि हुईं । 
सन्‌ 976-77 में फिर कीमतो मे उतार-चढाव से होने वाले उस प्रभाव 
का पता चलता है जो कृषि उत्पादन में होने वाली घटवढ से कौमतो के स्तर पर 
पड़ ्कता है, खास कर उस ध्थिति मे जबकि अर्थ-ज्यवस्था के मौद्धिक साधनों मे 
तेबी से वृद्धि हुई हो । ऐसी परिस्तथिदियों में कीमतों में स्थिरता बताए रखने के लिए 
४८ 
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सह आवश्यक है कि कृषि उत्पादन को तेज से तेज रफ़्तार से बडाया जाए। किब्तु 
इस समस्या से केबल तत्काल निपटने के लिए तो विदेशों से अन्न का झावात करने 
और सरवार के सुरक्षित भण्डार मे से अनाज सप्लाई करने के भ्रलावा और कोई 
हात्कालिक उपाय नही हो सकता । भ्रत सरकार ने देश मे श्रनाज की खरीद और 
विदेशों से श्रायात के द्वारा सन्‌ 7976-77 के अन्त तक | $ करोड मैद्रिक ढव 
पनाज का सुरक्षित भण्डार बना लिया था। इस विशाल अन्न अण्डार झौर पर्याप्त 
मात्रा मे सचित धिंदेशी मुद्रा के कारण कीमतो को स्थिर रखने की क्षमता काफी हृद 
तक प्राप्त हो गई थी । सन्‌ 976-77 मे इस पनुकु्ल स्थिति का लाभ उठाकर 
घरेलू उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिए बडी मात्रा में खाद्य तेनो भौर कच्ची 
रुई को विदेशों से मेंगवाया गया । किन्तु कौमतो की स्थिति पर इस नीति का असर 
कुछ सीमित ही रहा क्योकि विदेश मे ₹ई की कीमत ऊँची थी भ्ौर सन्‌ !977 के 
पहले भाग मे जाद्य तेलो की कीपतो मे भी तेजी से वृद्धि हुई । इसके अलावा, चीदी 
और खाद्यान्नी को कौमतो को बढ़ने से रोकने के लिए सुरक्षित भण्डार में से भी 
इनको सप्लाई को गई | 
आपयिक सामोक्षा सन्‌ 977-78 के अनुसार 
मूल्तनवूद्धि और सरकारी नीति 
थोक कौमतो का सूचक ग्रक, जो 20 मार्च, 7876 को समाप्त होने डाले 
सप्ताह मे 62 2 तक गिर गया था, वढकर 26 मार्च, 2977 को समाप्त होते याले 
सप्ताह मे 82 हो गधा । इस प्रकार पिछत वर्ष की तुतता में सुबक अक 
१2% ऊँचा था। तंयापि यह वृद्धि सारेक्षिक रूप में बहुत कद थी प्रवाव्‌ 2। जज है, 
]978 तक 0 6% से झधरिक नही उपभोक्ता कीमत सूचक झअक में थोक कीमत 
सूचक ग्रक से कुछ झविक वृद्धि हुईं । मार्च, 977 और दिसम्बर, 977 के बीच 
सूचक भ्रक् मे 5 8% की वृद्धि हुई जबकि इसी झवधि में थोक वीमतो के सूचक 
प्रक से % से भी कम की वृद्धि हुई ! सन्‌ /977-78 मे जो मूल्य दृड्धि-व्यदहयर 
रहा वह सरकारी नीति की सफलता का छोतक है। 
भारत सरकार के जित्त मन्‍्त्री के बजट भायण 
(28 फरवरी, 978) के श्रनुसार स्थिति 
आरत सरकार के वित्त मन्‍्नी श्री एव एम पटेल ने 28 फरवरी, 978 
को अपते बजट भापण मे क्हा-- 
“कार्यभार सम्भालते समय हमे मुद्रा-स्फीति (इन्पलेशन) की अत्यन्त विस्पोटक 
स्थिति विरासत में मिली थी। सत्‌ 7976-77 क्षे दौदान कौमतो मे !2% से भी 
?ध्यादा बढोतरी हुई थी । वह एक ऐसा वर्ष था जबकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद (ग्रास 
नेशनल प्राइक्ट) मे 2% से भी कम की वृद्धि हुई थी और मुद्रा उपलब्धि मे 
20% वो बटोतरी हुई थो | इस प्रकार सत्‌ 977-78 का पारम्भ उस समय 
हुआ था जबकि अर्थ-ब्यवस्था मे नकदी अत्यविक मात्रा मे मौजुद थी जिससे फिर 
एक बार मुद्रा-ःफीति का नया दोर शुरू होने का डर था । दर्प के पहले भाग में, 
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हमारी सरकार वे जनता को दिए गए अपने वचनों को पूरा करने के लिए अनिवार्य 
जमा योजना (कम्पल्सरी डिपोजिट स्कीम) को वापस ले लिया और 8"33% के 
साविधिक (स्टेट्यूटरी) बोनस को भी बहाल कर दिया । इन कारणों से निस्सन्देह 
माँग का दबाव और भी ज्यादा बढ गया £ इस पृष्ठभूमि मे, यह बडी खुशी की: 
बात है कि चालू व के दौरात अर्थ-ब्यवस्था का सचालन इस ढंग से किया गया कि 
जिससे यह सूनिश्चित हो सके कि कीमतें न बढें । सम्मानित सदस्यों को यह जानकर 
प्रसन्नता होगी कि झ्राज थोक कौमतों का सूचक अंक (इन्डेवस) उस स्तर से नीचा 
है जो हमे पिछनी सरकार से विरासत में मिला था । 

कीमतों में इस प्रकार सापेक्षिक स्थिरता (रिलेटिव स्टेबिलिटी) बनाए रखने 
में जो सफलता मिली है उसका कारण यह था कि पूर्ति प्रबन्ध और सार्वजनिक 
वितरण की सक्रिय नीति तथा मुद्रा और ऋण के सम्बन्ध मे प्रतिबन्घात्मक नीति 
का तत्परता के साथ पालन किया गया। सरकारी भण्डारों से अनाज और चीनी का 
वितरण उदारतापूर्वक किया गया । देश मे खाद्य तेल, कपास और कृत्रिम रेशो को 
कमी को पूरा करने के लिए बडी मात्रा में इनका श्रायात किया गया। अनेक 
आवश्यक बस्तुओं का निर्यात विनियमित किया गया और उनके शुल्को (एक्सपोर्ड 
ड्यूटी) में सभुचित परिवर्तन किए गए ताकि देश में उनकी उपलब्धता यढाई जा 
सके । प्रशासनिक और मौद्विक दोनो प्रकार के कदम उठाएं गए ताकि राष्ट बाजी के 
लिए जमाखोरी न की जा सके झौर दवा हुआ्ना भण्डार बाजार में आ जाए। इसके 
साथ ही पर्याप्त उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ग्रमाज भिन्न कई वस्तुओं" 
के सम्बन्ध में एक सक्रिय समर्थन-कार्यक्रम (सपोर्ट प्रोग्राम) अपनाया गया। हम 
ओऔधित्यपूर्वक यह दावा कर सकते हैं कि श्रावश्यक वस्तुओरो के सम्बन्ध में एकीकृत 
मूल्य और वितरण नीति विकसित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ा प्रगति हुई है। 
मुझे इस वात से और भी सन्‍्तोष मिलता है कि कीमतो में सापेक्षिक स्थिरता उस 
स्थिति में रखी जा सकी जबकि अरथ्थ॑-व्यवस्था का तेजी से विस्तार किया जा 
रहा था ।” 


परियोजना मूल्याँकन के मानदण्ड; 

विशुद्ध-वर्तमान मूल्य और प्रतिफल 

की आन्तरिक-दर, प्रत्यक्ष और 
| |] ग्रप्रत्यक्ष लागत एवं लाभ 


(एच्माधश8 709 78037६8ए ६४४५०५४॥॥०४, 
ध्य छराष्इहश ४४६०६ &0 ॥पराछ्त48५ 
#_#व६ 07 झष्टा एप्क४, छा88ए #&00 
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परियोजना शृल्याँकन के मानदण्ड 
(एनंलसाीड 607 छगृंध्ल फर्येप्धणा) 

विनियोजक के समक्ष अनेक विनियोग-विकल्प होते हूँ । सर्वाधिक लाभदायक 
विनियोग सम्बन्धी निर्ंय झत्यस्त कठिन होते हैं ॥ विनियोजक के लिए यह निर्णय 
लेना कि किस परियोजता मे पूँजी विनियोग करे, अनेक मानदण्डो पर तिर्भर करता 
है ( विनियोग साम्बन्धी निरंय लेते की अनेक विधियाँ हैं / इन विधियों के प्रन्तर्मत 
विभियोग परियोजना के लागत प्रवाह' (005: ॥005) तथा “प्राय प्रवाह" 
(॥7:0778 0095) का विचार किया जाता है।॥ इन श्रवाहों के विश्लेषण हारा 
विनियोग निर्णय लिए जाते हैं । प्रवाहो के विश्लेषण की तकनीकी को प्राय 'लाभ- 
लागत विश्लेषण विधि! (0०5६ 8थाथ )न०॥००१) कहा जाता है । इध विधि का 
गुरुप भाधार विनियोग के प्रतिफल की आन्तरिक दर को ज्ञात करना होता है। यह 
दर झनेक विधियों द्वारा ज्ञात को जासकती है । इसे छ कत्पित विनियोग 
परियोजनामो के एक उदाहरण द्वारः धग्रलिखित सारणी मे समक्राया गया है । 
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सारणी | 
परियोजना लागत एवं प्रतिफल दरों 
(एछगूध्व ९०5 गाव ए३७०  एऐेशए्रए5) 
शद्ध अवधि शुद्ध ब्राय 
परियोजना ]--5 0--$ 
(शर्णुंब्ण) 0 ] 2 3 4 5 (रढा.. (र९ शएाए5$ 
एशा00$) क्टाए008) 
खै बम 200 ॥40 +-+ --+- +-- 740 39 
छठ _-॥0 50 50 ॥0 ॥40 - 820 £. | 
एः ज्ज00 40 30 30 20 - 30 30 
फ +-00 28 28 28 28 -- 43 40 
छ 00 ]40 20 ३30 40 50 50 
छछ --00 बना ने +। 40 - 60 60 





उक्त सारणी के माध्यम से परियोजना मूल्यांकन की निम्न तीन प्रकार की 
प्रतिफल-दरो की गणाता की गई है-- 

() झ्रोसत प्रतिफल-दर (8 ए८४8९४ ए86 070प्रता) 

(2) भूल-राशि की प्राप्ति से सम्बन्धित अवधि वाली प्रतिफल-दर (709) 

0 एल्ा०09 2४08 070पा ) न 

(3) आन्तरिक प्रतिफल-दर (6079] ॥6 0[ उह्षणा7) । 

(०) प्रत्येक योजना का मूल लागठ व्यय 00 रुपये है। (४) प्रत्येक की 
परिपक्वता अवधि 5 वर्ष है। (०) प्राप्त लाभो के पुन विनियोग की सम्भावना पर 
विचार नही किया गया है । 

] से 5 तक के कॉलमो मे प्रतिब होने वाले आय-प्रवाहों को प्रदर्शित किय' 
गया है । शून्य भ्रवधि वाले कॉलम मे भ्रत्येक परियोजना को लागत कम बताई गई 
है । अन्तिम कॉलम मे कुल लाभो में से मूल लागत व्यय को घटाकर विशुद्ध लाभ 
बताए गए हैं। प्रन्दिम से पूर्द वाले कॉलम मे परियोजना की पूरी 5 वर्ष की अवधि 
वाले कुल लाभ बताए गए हैं ! 

(2) औसत प्रतिकलदर विधि 

(#ए०वबह० िआ० ण सिलापाए। 7८०१) 

आऔसत प्रतिफल-दर निम्नलिखित दो प्रकार की होतो है--(2) प्रारम्मिक 
विनियोग पर कुल औसत प्रतिफल-दर, (४) प्रारम्भिक विनियोग पर शुद्ध औसत 
प्रतिफल-दर । प्रारम्भिक विनियोग पर कुल झसत प्रतिफल-दर को प्रत्येक परियोजन 
के कुल लाभों को योजनावधि से विभाजित करके निकाला जादा है ॥ इस प्रकार 

0, 0, 0, 8, ४ परियीजनाओों के लिए यह दर क्रमशः 22, 24, 26, 28 


मे खंद्ाबधजल ; 2००० दिणला9ऐं5०, ९१, छछ 7. वणार८) ए 58. 
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30, 32 होगी । प्रारम्भिक विनियोग पर शुद्ध औसत प्रतिफल दर अन्तिम कॉलय में 
दिए गए शुद्ध लाभो को अवधि से विभाजित करके ज्ञात की जाती है। उक्त 
परियोज्नाओो के लिए यह दर क्रमश 2, 4, 6, 8, 0 ब 2 है। 
(8) मून लागत की प्राप्ति वालो प्रति्ल दर 

(289 ० एट्रा06 ६९ ए रिटाणाा) 

मूत्र लागत की प्राप्ति जिस भ्रवधि में होती है उसको गणना करते हुए 
अ्रसिफत दर इप प्रकार ज्ञात की जाती है--उन लाभो को जोड लिया जाता है, 
जो मूल लागत के बराबर होते है । जिस अवधि तक लाभो का योग मूल लागत के 
बराबर होता है, उस भ्वधि के झाधार पर प्रतिफल दर का प्रतिशत ज्ञात किया जाता 
है। उक्त उदाहरण में परियोजना & के लिए केवल एक ही वर्ग मे इसका लागत 
व्यय प्राप्त हो जाता है। भरत इसे 00% के रूप में व्यय किया जाएगा 8 
8 परियोजना मे चूंकि मूल लागत दो वर्षों मे प्राप्त होती है, झत प्रतिवर्ष औमन प्राप्ति 
दर 50% होगी। ९ परियोजना में मूल लाग्रत की प्राप्ति में 3 धर लगते हैं । 


भ्रत्॒ प्रतिवर्ष की श्रौसत प्राप्ति दर जार या 333% होती है । इस प्रकार, सभी 


परियोजनाओं के प्रतिशत मे प्लौसत दर ज्ञात की जा सकती है, बह त्रमण 28%, 
25%, तथा 22-5-% होगी । 


उक्त विधियों मे एक गम्भीर दोय यह है कि इनमे शुद्ध लाभो की प्रध्येक 
भ्रवधि का विचार नही किया जावा। केयल्ल वायिक झौसत निकाला जाता है । यद्यि 
मूल्य राशि की प्राप्ति से सम्बन्धित अवधि वाली प्रतिकल दर [वाल छाए जी 
ऐ४7०० २४४ ०। २७४७०) मे समय का विचार किया जाता है, तयापि उस भ्रवधि 
को छोड दिया जाता है, जिस तर पूत लागत व्यय की वसूली होने के पश्चात्‌ भी लाभो 
का मिलना जारी रहता है ॥ 
((:) आन्तरिक प्रतिफल दर (7778] [१७6 ०7 [२६पाा॥) 

आनन्‍्तरिक प्रतिफल दर वाली विधि इन सभी से श्रेष्ठ मानों जाती है, क्योकि 
इसमें उन समस्त वर्षों की गणना म विचार किया जावी है, जिनम लागय और लाभ 
होते रहते हैं ! आन्तरिक प्रति घव दर कौ परिभाषा उस क्टौती-दर के रूप म वी 
जाती है, जो छाभ व लागत के प्रवाहो के वर्दमात कटौदी मूल्य को शूस्य के वरावर 
कर देती है। आन्तरिक प्रतिकत दर (तर8) विभिन्न परियोजनागा के लिए 
निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात की जा सकती है-- 

श् हम 
30४ पा जता पफतह 

जिसमे - 7, टन्मूल्य लागत सवा है व 7, श्रयम व ठितीय वर्ष ने लाभ 
प्रकट करते हैं। /उन्‍्भ्रान्तरिक प्रतिफत दर। पाउश्ात! रुपते हुए उउ्व 
समौकरए की निम्न श्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है: 

+ ५+ 7४+ मै २ 


3]8 झ्ाविक विकास के सिद्धान्त 


इस समीकरण में परियोजना 4 के लाम-लागत राशियों को रखकर इस 
योजना की झ्ाम्तरिक प्रतिफल दर निम्न प्रकार निकाली गई है-- 


+-00-)-]00%--0%2--0 
या 30ल्‍5--00:- 00--0 
या 2०5-+-]0४ -0 550 
->0-+-,/ (0)£ - 4४ - 0* 

ठ्र 





]-+>» 
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9-]% या 09 झ्ाती हैं । इसी प्रकार भ्रन्य परियोजनाग्रों की दर ज्ञात की जा 
सकती है, जो क्रमशः 0:7, :8, 2'4, 2.0 व 0-4 है। 


उक्त परिणामों को निम्बलिखित सारणी मे स्पप्ट किया गया है-- 
सारणो 2 
परियोजना प्रतिफल दर 


(प्रतिघ्मत मे) 
48) (8) (0) 
ओऔदत प्रतिफ्ल रु मूल राशि की प्राप्ति से बालरिक 
परियोजना (॥) शितयाय () छानवोग अम्दन्धित अपधि बाली अतिफत 
चर कुत पर शुद्ध इ्तिडन दर (239 ता दर (478२) 
क्रतिस्लत प्रतिफचण फ़लाल्‍०५ ॥86 ० लाए) 
प 22 2 00 भ्र्व 
फ़् शव 4 50 परप्य 
० 26 6 33॥ प-8 
छ 28 8 28 3424 
& 30 40 25 420 
॥ ४ 32 2 273 ]0 4 





उक्त विधिप्रों के अतिरिकतर, दर्तमान मूल्यों के आवार पर भी विभिन्न 
परियोजनाओं के तुलनात्मक लाभ देखे था सकते हैं । परियोजना के वर्तमान मूल्य 
ज्ञात करने का सूत्र है-* 


अमान मंल्यंसू-_2 2५ 2, बन 
बर्ताव मूल्यच्--तन्‍्ता तक्ओशो उक्त 


ब 9 -497८ 
आए आए 


+()०७072ध0 समीकरण के सुत--8+ डे अनुसार > का मूल्य ज्ञात किया 


गया है । 


परियोजना मुल्य[|कन के मानदण्ड उपत् 


इस समीकरण मे 7 का अर्थ ब्याज की बाजार-दर से है। # परियोजना से 
प्राप्त लाओो को प्रकट करते है : दी हुई परियोजवामो के बर्तमान मूल्य 22%, 85% 
सथा 5% के झ्राधार पर निकाले गए हैं| इन परिणामों को सारणी 3 मे प्रदर्शित 
किया गया है । 


सारणी 3 
विभिन्न ब्याज दरों पर परियोजनाओं के वर्तमान मुल्या 
(एाणव्ण ए:९उथा। एग्रोॉएट८ ॥॥ 0॥00 [राशि पर॥९5) 








" फोजता 28% हक छ्क़ 
व नव पढ़ ्ःठ्य 
छठ १48 45 -- 64 
० 224 80 --64 
छ 30[ ]8 -062 
छठ 3758 3 6 ल्‍्-फिय 
॥ 3] 423 0 8 ब्न्प4 








सारणी के ग्राधार पर विभिन्न परियोजनाओ को उनके प्रतिफल की अधिकता 
के क्रम मे विभिन्न श्रेणिप्रों में विभकत कर, यह देखा जा सकता है कि फोनसा वितियोग 
विकल्प ग्रन्य से कितना अधिक लाभदायक है । 


सारणी 4 मे इन श्रेशियो को दर्शाया गया है । 
सारणी 4 
नियोजन की वैकल्पिक विधिप्रों द्वारा परियोजनाओ्रो को प्रदत्त-श्रेणी* 











मोगी. ओद्षत प्रतिफल- अवधि आ“वरिक ब्याज दरो पर वतमान मूल्य 
दर (289 07 ए८१00) अ्तिकलदर 99% 8% 5% 
] प्छ श ४ छठ हर 
2 छ छ ष्ट छठ छ १8 
3 छ ए ० 497 «हैं पे 
4 &] ए छ है. ६६ 0 
हे 8 छ पः १] छ छ 
6 है छू हर हु हु द्ट 
+ इन श्रेणियों को ध्यान मे रखकर विनियोजक विनिमोग-विकल्प का चुनाव 


* करता है। सर्वप्रथम वह प्रयम श्रेणी के विवियोग में अपनी पूंजी लगाता है । 
उद्दाहरणा्थं वह औसत प्रतिफल-दर विधि का प्रयोग करता है तो सर्वप्रथम 
# परियोजना में विनियोग करेया । 289 ०६ प्रवधि विधि के ग्रन्तगंत 4 परियोजना 


4. ७6, 9 6। 
2. व७१, 9 62 


320 आधिक विकास के सिद्धान्त 


में तथा आम्तरिक प्रतिफल-दर विधि में ? परियोजना को बिनिय्रोग के लिए चुनेगा। 
इसी प्रकार, वर्तमान मूल्य विधि में विभिन्न विनियोग विकल्पों के चुनाव किए जा 
सकते हैं । 
परियोजता सूल्याँकन की वर्ततान कटौती-पृूल्य-विधि 
(96 ए&5शा। /)5९णा॥आ|९ऐ-५४वप्र४ एगशांत ए॑ फफ्क्ाक्ाणा) 

लाभ-लागत विश्लेषण (छेआशी!-९८०$४ #॥895$), परियोजना म्ल्पाँकन 
की एक आधुनिक तकनीकी है + सर्वप्रथम इसका विकाप्त व प्रयोग अमेरिका मे क्षिया 
शया | इस विधि ह्वारा अनेक विकास परियोजना प्रस्तावों का आर्थिक मूल्यांकन 
किया गया है । लाभ-लागत विश्लेपएा की अ्रतेक विधियाँ हैं, जिनमें मुख्य () चिशुद्ध 
घतंमान मूल्य विधि (7०६ 0765९४४ ५००० (८९४५), (2) झ्रान्तरिक प्रतिफल- 
दर (ाधा॥3] २86 ० रटाणा) ग्रादि हैं । 

विशुद्ध वर्तमान-मुल्य-विधि 
(एट( ए7९5९(-५श्लोप्ृ९-( ७६९४४) 

परियोजना मूल्याँजन की इस विधि मे परियोजना के ग्राय प्रवाह ([70076 
॥]०७५) , लागत-ब्यय ((०४-०७)४५) तथा ब्याज अथवा कटौती-दर का विचार 
किया जात है । इन तत्त्वों के आधार पर किसी भी परियोजना के वर्तमान कटौती 
मूल्य की गणना निम्दलिध्षित सूत के झआघार पर की जा सकती है-- 


४! हर / च्तज+छ 
न 9 दा एक “कट शाप आए 
फ्र 
प्रववा 8क्‍/ल्‍5- #0+ ( 2] नतयक्र- 


सूत्र भे : 
27><दी हुई परियोजना का वर्तमान कठौती-मूल्य, 
2 5-प्रारम्मिक लागत व्यय, 
7,, #..... ४५ क्रमश प्रयम, द्वितीय तथा # वर्षो की आय को भ्रकट करते हैं 
7जव्याज अबबा बटौती-दर । 
मान लीजिए किसी परियोजना से सम्बन्धित निम्नलिक्षित सूचनाएँ दी हुई हैं- 
आयनप्रवाह-+--00, 50, 50 
कटौती-दर 0% झथवा ' (मूलराशि के इकाई होने पर) 
- 00 --प्रारम्भिक लागत व्यय तथा 50 व 50 क्रमश. प्रथम व द्वितीय 
वर्ष की ग्राय प्रकट करते हैं, झ्र्थात्‌ | -550 व 2,--50 
इन सूचनाग्रो को उक्त सूत्र मे रखते हुए 2 वर्षों की झदधि पर्यन्त परियोजना 
का वर्तमान शुद्ध कटोती-मूल्य निम्न प्रकार ज्ञात किया जा सकता है-- 
50 450 ५ 
-ा00+ नफूया तय एश 6655 
बास्तव मे, परिसम्पत्ति का कुल वर्तमानन्मूल्य (07058 ढ8घढा। ००) 
उन्त स्दाहरण मे 66-5 होगा, किन्तु इसमे से लायत-व्यय 00 के घटाने पर शेष 


परियोजवा मूल्यांकन के मानदश्ड 32] 


मूल्य को विशुद्ध वर्तमान मूल्य' (८: 0८४८४ ५०४०) कहा जाता है। भरत 
विशुद्ध बतंमान मूल्य 66 5--005--66 5 है । 

यदि एक लाभ के स्रोत («0० 50620) को 8५, कै, 02,..--8 के रूप 
में प्रकट किया जाता है तथा जिसभे समी # घनात्मक भ्रयवा शुन्य या ऋणात्मक हो 
सकते हैं । निम्नलिखित सूत्र द्वारा वर्तमान कटौती-पूल्य प्रकट किया जा सकता है- 

2] 
मै तप एप्स कत्ल ज्तफः 
सक्षेप मे 
चल ऊुष् 
सो0 शो. 

जिसमे / कदौती दर को प्रकट करता है ।! 

इस अवधि मे / का उपयुक्त चुनाव करना विशेष महत्त्व रखता है | सामान्यतः 
यह भाना जाता है कि ब्याज की राही दर वह है जो रामाज के समय ग्रधिमान की 
दर (१७(६ 0 $009। 7जा6 शर्शश्ाधा९६) को दर्शाती है। उदाहरणार्थ यदि कोई 
समाज वर्तमान वर्ष के 00 रु को दूरारे बंध के 06 रु के समान महत्त्व देता है 
तो उस समाज की समय अ्रधिमान दर 6% प्रति बर्ष होगी । 

चक्त विधि के सम्बन्ध मे तिम्नलिखित तीन उल्लेखनीय प्रस्थापनाओं 
(?7०7०५!९१०७$) पर विधार करना झावश्यक है-- 

] बिशुद्ध वर्तमान-मुल्य अथवा लागत पर वत्तमान मूल्य का अतिरेक कटौती 
दर पर मर करता हहै। यदि विशुद्ध लामो का प्रवाह---]00, 0, 50 है, तो 
इनका बर्तमान-मूल्य 75 । होने पर 48 शे कुछ कमर होगा तथा 755 5 की स्थिति से 


यह मूल्य-- पिक्षेण 


2 विनियोग का कौन-सा प्रवाह श्रधिकतम वर्तमान कदौती-मूल्य उत्पन्न 
करता है, इस प्रश्न वा उत्तर सामान्यत कटौती दर पर तिर्भर करता है | यदि प्रथम 
प्रवाह--$0, 20 और 80 तथा दूसरा प्रवाह-50, 20 तया 70 हो तो प्रथम 
प्रवाह के अधिशासी (0007/2॥) होने की स्थिति मे, किस्ती भी कटौती-दर के, 
इसका कटोती-मूल्य दूसरे प्रवाप्टू के रुटौफी मूल्य की अपेक्षा: आशिक होणा । पदि दो 
भ्रवाह-00, 0, 80 झर-00, 65 और 0 हो तो % को क्टौती-दर की 
स्थिति भे प्रथम कटोती-मूल्य लगभग 76 तथा दूसरे का 63 होगा । झत भ्रथम 
प्रवाह को प्रथम श्रेणी (7७४ ४7४) तथा दूसरे को दितीय श्रेणी (शा 5९८०११) 
मिलेगी । 77८5 को स्थिति भे प्रथम प्रवाह का क्टोती-मूल्य -20 तथा इसकी श्षेणी 


द्वितीय होगी, जबकि दूसरा प्रवाह वर्तमान-मूल्य के 0 होने के कारण प्रथम श्ैशी 
प्राप्त करेगा 


3. 57 #/क्रिका ए०भ-फ्रकर्ला। #फए३ब 9 १90 
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उक्त उदाहरणीं से यह निष्कर्ष निकलता है कि % व 5% के मच्य एक 
निश्चित सामाजिक कटौती-दर होती है, जिस पर दोनो प्रवाहों का बर्तमाव कटोती- 
मूल्य एक दूसरे के वराबर होगा है। इस दर को हम 7* से प्रकट कर सकते हैं । 
7* को दोनो प्रबाहो के वर्तमान मूल्यों को एक दूसरे के समान समीकरण में रखते 
हुए सरलता से मालूम किया जा सकता है श्रर्थाव्‌ उक्त प्रवाहों को निम्त प्रकार 
रखने पर-- 





80 __ 65 
+-00 + ्ट दर 00 न तक 
चित्र-7/ 





सांमान्यत हम किसी एक विशेष विनियोग प्रवाह का कटौती-दर के झनुरूप 
वर्तमात-मूल्य निर्धारित करते है। उदत चित्र भे ४ परियोजना का उदाहरण लिया 
जा सकता है। चित्र मे लाब झक्ष पर ?/, था विनियोग का वर्तमान मूल्य दर्शाया 
गया है तथा क्षितिजीय झक्ष पर सामाजिक कटौती-दर दिखाई गई है। प्रवाह का 
बतंगान-मूल्य ह के आधार का विपरीत होगा अर्थात्‌ जितना श्रधिक 7 होगा उतना 
ही विनियोग प्रवाह का वर्तमान सल्य कम होगा । इसीलिए 7६ चक्र ऋणात्मक ढाल 
वाला है। ऋणात्मक ढाल का ज्षितिजीप्र अ्रक्ष को काट कर नीचे की ओर बढ़ना 
थह अक्ट करता है कि 50% कटौती-दर पर भ्रवाह का वतंमात-मूल्य ऋणात्मक हो 
जाता है (जैसे- 00, 0, 80 का 50% से कटौती-मूल्य----20) इसी प्रकार 
का सम्बन्ध 2 प्रवाह के लिए स्थापित किया जा सकता है। 
यदि दोदों प्रवाहो मे से किसी एक प्रवाह की स्थिति भ्रधिशासी ([000गक्षा।) 
होती है, तो प्रत्येक कटौती-दर पर इस गवाह वी स्थिति सभी प्रन्य प्रवाहों से ऊँची 


$/ के लिए समीकरण का हल, इदका मूल्य लगभग 92 प्रकट करेया । 
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होगी । ग्रधिशास्रव को अनुपस्थिति मे ./ झौर / एक दूसरे को चित्र के या तो 
घनात्मक क्वाडरेंट (00४0:27) ग्यवा ऋग्ात्मक क्वाडरेट (0००ताशा) में 
कार्टेगे । केवन /* की स्थिति के अतिरिक्त प्रन्य सभी ल्थितिग्ो में दोतो प्रवाहों के 
॥ चर्तमान मूल्य बिशित कटौती दरो के अनुसार भिन्न भित होगे । 7 पर दानो के मूल्य 
सपान होते हैं तेथा #* से कम पर ४ का मूल्य 2 से प्रधिक होता है। भन्‍्त गे चित्र 
7« व 7/ कटौती दरो को देखा जा सकता है, जिन पर दोनो प्रवाहो की कटौती दर 
शून्य है । 
पूर्व वहित निष्कर्षो के अतिरिक्त इस विधि से किसी परिसम्पत्ति के विकास- 
पथ के दिए हुए होने की स्थिति मे बह अवधि (09% 980 868 20॥ छछ॥00) 
जिसमे सम्पत्ति का ग्रधिवतम शुद्ध वर्तमान मूल्य प्राप्त किया जा सकता सम्भव है, 
ज्ञात की जा सकती है । यह पथ निम्न चित्र मे दर्शावा गया है 
चित्र-8 





झमय वर्यो में (६3 


चित्र मे कटोती दर द्वारा किसी परिसम्पत्ति की उस अनुकुलतम या इष्टतम 
परिपक्यता प्रवधि (09009 ४०७०१ फ़ढ्ा 00) का निर्धारण समझाया गया है, 
जिसमें सम्पत्ति बात वतमात मुल्य श्रधिकतम हाता है । 


तब उसका पूूल्य पेड की यूद्धि के अनुपात में बढता जाता है। उदाहरणारथे, 
बब टिम्बर का पौधा लगाया जाता है । 


0,6 द्वारा विकास पत्र प्रकट किया गया है, 00, टिस्िर के प्रारम्भिक 
लागत को भ्रकट करता है । इसलिए इसे एक ऋणास्मक माता के रूप में घित में 
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अर्सश्षित किया गया है । कितिजीय अक्ष से 000 वक् पर डाने गए लम्ब किसी समय 
विशेष पर टिम्बर के मूल्यों को दर्शाते हैं । दो वर्ष की ग्रवधि वाले बिन्दु पर टिम्बर 
का शुदधपूल्य होता है । विभिन्न सम्वों की ऊँचाइयाँ दैकल्पिक वितियोगों के प्रवाह 
(#ध॥क्राएए8 तप्ाएका। 8०37) को प्रकट करती है ! यदि 06,550 मानी 
जाती है, तो 4 वर्ष की भ्रवधि बाला लम्ब टिम्बर के मूल्य को 00 के बरावर प्रकट 
करेगा । इसी प्रकार चित्र की सहायता रे विभिव विनियोग विकल्पों के आम-प्रवाहीं 
को निम्न प्रकार प्रकट किपरा जा सकता है-< 


जब आय-अ्रवाह 
/ "55 50,0,0,0,0,]2 
ग्स् 50,0,0,0,0,0,20 


इसी प्रकार /--7,8,9 झादि की स्थिति में विभिन्न विनियोग विकल्पों को 
प्रकट किया जा सकता है। किन्तु समझना यह है कि इन विनियोग विकल्पों में से 
कौनसा विकल्प सर्वाधिक लाभदायक होगा । इसे हम सामाजिक कटौती-दर के आधार 
चर विभिन्न कटौती-वच्नो वी रचना करके ज्ञात कर सकते है । माव लीजिए 77८5% 
दिया हुआ है। इससे 77, कटौती वक्र की रचना की गई है। इस व मे यदि हम 
07, पर 80 का माप करते हैं तो /->] के बिन्दु पर लम्ब की ऊँचाई 84, 
/>2 पर 882 और इसी प्रकार एक-एक वर्ष से बढती हुईं श्रवंधि में 5%6 को 
श्रषिकता से लम्बो पी ऊँचाइयाँ अधिक होती चलो जाएँगी । इस उदासीत वक्र का 
प्रत्येक बिन्दु समाज के लिए समात महत्त्व रखेगा, वोकि 7--5% होते पर घतेमान 
बर्ष के 00 व झागामी वर्ष के 05 मे विनियोजक कोई ध्रस्तर नही करेगा | समात 
सन्तोप की प्नुभूति करते हुए इन बिन्दुप्नो के प्रति वह उदाप्तीन रहेगा । 


इसी प्रकार लम्ब अ्रक्ष पर अन्य उदासीनता वो की रचना की जा सकती 
है। चित्र में 7277, व 7६४६ इसी प्रकार के दो अन्य उदासीन वक्र दिए हुए हैं। इत 
उदासीन बज्ो मे से हमको उच्चतम वक का चुनाव करना चाहिए जो विकास-पथ 
के वक को स्पर्श करता है । 797 चित्र मे उच्चतम उदासीन वक्र है । 2 स्पर्श विस्दु 
है, जहाँ /८८6 ? वर्ष है। निष्कर्षतः शुद्ध लामो के प्रवाह का 5% को कटौती-दर 
पर अधिकतम वर्तमान-मूल्य 0// ऊँचाई द्वारा प्रकट होगा तथा परिपषक्रता अत्रर्धि 
6-2 वर्ष होगी ! विशुद्ध वर्तमान मूल्य 0/,-06, द्वारा प्रकट होगा $ 

आम्तरिक प्रतिफल-दर 
(ए७४०४७७] ए७६६ ७६ ऐछ+ ण ऐश) 

आन्तरिक प्रतिफल दर (॥06 वताशााह। रिक४ ० एशंप्रा॥) विवियोग 
झूल्याँकन बी एक श्रेष्ठ दिघि है। विनियोजक के समक्ष अनेक विनियोग विकल्य 
होते हैं। प्रपदी पूँजोी को किस विनियोग में लगाए, यह उसके सामने एक 


अहत्त्वपूर्ण प्रश्न होता है । उदरणार्थ, दो विनियोग हैं--() एक ट्रक का (2) एक 
धनवाड़ी का । 


ह 
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2293-0७ +०७००-७-++७०--- ०० ३००२२०० अन्न ++9>न3>+>+99>+>9»+9०«»+> कक > कान अ>+>_+«« 
सन्‌ 974 4975 96 ॥977 ]978 979 980 
५८ पलक मय नं पनल शक अधय ४ टकट ८५०44 सकलब री दक पलट 2 आर ५८2 शरप ५ पर किम 3 


पतबाडी 500 500 500 500 500 500 590 
द््क 5000. 5000 6000 0,000 200 00.. 29 


ट्रक से समान आय प्राप्त गही हो रही है, किन्तु पनवाडी से प्राप्त होने 
बाली आय कौ राशि सभौ वर्षों मे समान है । अत समस्या यह है कि उक्त दोनो 
विनियोगो से प्राप्त श्राय की परस्पर तुलना किस प्रकार को जाए। इस प्रश्न का 
उत्तर आन्तरिक प्रत्रिफल दर द्वारा भ्राप्त किया जा सकता है । प्रतिफल की आन्तरिक 
दर की सहायता से आय-प्रवाह को वर्तमान-मूल्य मे परिवर्तित किया जा सकता है। 
तत्पश्वात्‌ प्रत्येक परियोजना का वर्तमान मूल्य व उसकी लागत का अनुपोत्त 5 








484 के रूप मे निकाला जाता है / जिस परियोजना का उक्त अनुपात अधिक होगा, 
उसे छ्ेप्ठतर समझा जाएगा । 


अत आन्तरिक प्रतिफल दर वह दर होती है, जो विनियोग के श्राय-अ्रवाह्‌ 
घ बतेमान मूल्य को विनियोग की लागतो के बतंगान मूल्य के ठीक बरावर कर देती 
है, प्रयवा यदि लाभ-लागत प्रवाहो के बर्तमान-मूल्यो को जोडा जाता है, तो पोगफल 
शून्य के बराबर होगा । 

इस दर को निम्बलिखित सूत से ज्ञान किया जा सकता है-- 





के 465 श्् है [ है 
७ हैं. ४०७०-०६ ब् “बन नी ->>+ कि - आी 
0० छतकोी एक्स ग् तक लक: ((-४) 8 
सक्षेप मे 
का न्‍ अप 
(ना (-+#% 


| न 
शा रखते हुए पूरे प्रवाह मे # का मान ज्ञात किया जा सकता है। # का 


मान ही ग्रान्तरिक प्रतिफल दर कहलाती है । इसे कुछ विनियोग परियोजनाओं के 
उदाहरण लेकर गणितीय रूप मे भी भ्ग्राकित प्रकार से समझाया जा सकता है-- 








लागत 7 बर्य की ए ब्ष की 
परियोजना (रु में) ग्राय (5) ग्राय (5) 
(-20) (2) (2५) 
हि 40,000 [0,000 0 
फ्ठ 0,000 0,000 [00 





3. *प॒फैशपधियर्ण एंड 0दप्यय उ फौग बट ०ी एफटएपाए त्रारी गा ६८४ (6 फर्श: 
रशेए९ 0 06 ९०४7७ इत९डगा-0४००७ बणत॑ ९०३३-८४३७।। €पएृणवों (७ डटा0 7 


ना्ड 2 अाउडबत : 00905 6794[)83, ए -98 
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उक्त सूचनाओं को दिए हुए सूत्र में रखने पर 





परियोजना & 
- १0,000 3-0,000 +--0 
0 
या रह 0 
परियोजना 8 
- 0000 --00005+ ] 0022550 
अथवा - ]00+4000+ ॥४.._ ०0 
यए -00+ ६/ तंफड़दा। एफ 
44७७-७४ | आओ 
*. डरून'90 है, है वा रक्फ्ेजच'0 


सल्लेप में 7० 8 + 7 





इसी प्रकार ग्रन्थ परियोजनाग्रों की प्रतिफल दर ज्ञात की जा सकती है। 
लिए क्रम मे बह दर विभिय एरियेफलां करी सिणिति मे आऑजिक होगी, एगी करा यों 
विनियोजक अपर री पूंजी क। विनियोग करेगा । उक उदाहरण से परियोजना # की 
श्रपेक्षा परियोजवा छे श्रेष्ठ है । धन पूँजी विनि्रोजन परिप्रोजना ऐ में ही होगा । 
श्रान्तरिक प्रतिपल दर को चित्र द्वारा वी समभाया जा सकता है-+ 
चित्रन-9 


०9० 
76४९0५०2 





चित्र में 0.6 विकाप्त-पथ्र दिया हम्ना हैं। इस पर #७ से एक 

ड एक सीदी रेखा 
खीची गई है । इस रेखा का विकास बक के विस्ती भरी बिन्दु घर जो छाल (5०७) है 
यही आान्तरिक प्रतिफल दर (//१४) को प्रकट करती है । अूँकि ढाल निर्धारण, स्पएं 
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बिन्दु से किया जाता है, जो 2१४१ से प्रकट किया गया है। ## बिन्दु पर #५ से 
डाली गई सीधी रेखा 07,--06 ग्रर्थात्‌ लाभ-लागत-प्रवाहो के वर्ष मास-मूल्यो को 
>|५रस्पर बराबर प्रकट करती है | 060 परियोजना की प्रारम्भिक लागत को प्रकढ 
करता है तथा 0/0 परियोजना के लाभो के प्रवाह के वर्तमान-मूल्य को प्रकट 
करता है । 
चित्र मे-- 
6,४ पर समय 
07 पर ग्रागम (लॉग स्केल) 
6/"--उच्चतम वर्तमान मूल्य 5% की सामयिक कटौती दर के श्रवुसार 
02" -- ग्रधिकतम परिपववता झववि [0.0 ठध्यश्ाएा ऐशा००) 
बर्तमान मूल्य वाले मापदण्ड (शिक्ल्या भैंद्ॉएट (प्राण) के 
अनुसार । 
इसी परिणाम को झान्तरिक प्रतिफल दर वाले मापदण्ड द्वारा भी ज्ञात किपा 
जा सकता है लेकिन इससे पूर्व हमे यह देखना है कि इस चित्र में आन्तरिक प्रतिफत 
दर को किस्त प्रकार दर्शाया जा प्कया है । 
हम यह जानते हैं कि ग्रालरिक प्रतिफव दर के अन्तर्गत लाभ-प्रवाह्‌ के 
पर्तेमान-मूल्य मे लागत प्रवाह के बर्तमान-मूल्य को घटाने से शून्य शेप रहता है। 
बिन में हम 00, व 0/0 के निरपेक्ष मूल्य समान मानते है, तो विफास- 
वक्त 600 पर # बिन्दु से खीची गई सीयी रेखा (॥/ बिन्दु पर) का ढाल को 
भात्तरिक प्रतिफल दर का प्रतीक मात्रा जा सकता है। 
ढाल को ज्ञात करने के लिए हम (४॥ 6 निकालते हैं । 


लम्ब _ है. ॥/॥/--0//# 
(0 8-5 स्ल--- आज ड्््मतात+- 














आधार ण्क्ा 
__ कुल आगम (02 णआए0एतलत छथा०)--7शप्त 
हि 0447 अवधि 


87 0 द्वारा व्यक्त कटौदी-दर को हम इसलिए आत्तरिक अतिकल दर 
मानते हैं क्योकि यह दर )/”॥4 भावी लाभो को 0/0 के बराबर वर्तमान-पृल्य में 
बदल देती है, जो प्रारस्मिक लागत 060 के बरावर होता है। उच्चतम सम्भव 
प्रान्तरिक प्रतिफन दर (पाइा९8 0055 0७ ॥7/व09] २३० ० ९४०००) 70 से 
7 विल्दु पर विवास-पय 000 पर डाली गई स्पश-रेखा (7808०॥:) से निर्धारित 
होती है, क्य्रोकि 400!४ वी तुलना में किसी भी अन्य विक्रास-पथ पर डाली गई सीधी 
रैज़ा वा ढाल अधिक नही हो सकता है । यदि उच्चतम प्रतिफल दर वाली ग्रवधि 
को 'ग्रनुकुलतम विनियोग अवधि! (09700 ]02४500०॥: ९७००0) के तप में 
परिभाषित किया जाता हैं, तो यह चित्र मे 00 द्वारा प्रकट होता है, जो स्पष्ठत 


00' पे कम है। बह वर्तमाव-मूल्म सापदण्ड बाली विधि की प्रनुकुततम, प्रवधि को 
दर्शाता है ! 
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परए व )ैएए सापदण्डों की तुलना 
विनियोग विकल्पों के दोनो मापदण्ड--आनान्दरिक प्रतिफल दर (7702) तथा 
शुद्ध वर्तेमान-मूल्य (१४४)”) वैज्ञानिक हैं । विनियोग्र ठिखंय से दोनो का ही सर्वाधिक 
प्रयोग किया जाता है | दौनो विधियों की अपनी दुछ ऐसी निजी विशेषताएँ हैं कि 
सपप्टतः णह कह देना कि दोनो में से कौन श्रेष्ठ हैं, अत्यधिक कठिन है » इन विधियों 
में दे मूल झन्हर हैं 
!. आान्तरिक प्रतिएल दर वाले माष्रदण्ड में प्रयुक्त कटौदी-दर का पूर्व ज्ञान 
नहीं होता है । यह दर स्वय-सम्पत्ति के क्लेबर मे अन्तनिहित होती है. (5 726 
75 0 ॥0 (6 0009 ० ॥॥8 852 750) । वर्तमान-मूल्य वाले मापदण्ड में 
क्टौतीदर पहले से ज्ञात होती है । प्राय” व्याज की बाजार-दर के अनुसार, इस 
मापदण्ड में सम्पत्ति का मूल्य ज्ञात किया जाता है । 
2. ग्रान्वरिक प्रतिफल-दर, एक ही वितियोग भ्रवाह के लिए, एक से अ्रधिक 
हो सकती है । उदाहरणायं, 
विनियोग प्रवाह ([7७६६(७६७४५ 8७९४७) -+ - ६00, 350, - 400 
कफ की परिनापा के झवुसार-- 
350 400 
“८00+ तद्रझ) तक 
दो दर प्राप्त होगी-- 


अवत460% 
0 0) 285456% 
इस स्थिति को चित्र मे निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है-- 
चित्र-0 
४७-70 
से । 2 हि के कै पर 
2 
ब्छ 
58 4 09456 39०4, 


59 
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दो ग्रान्तरिक प्रतिफल दरो का उक्त उदाहररा एक विशेष प्रकार का उदाहरण 
है। प्र मूच्य वाले (रण #! 700/5) विनियोग प्रवाह ([एर०छंगशाई ैयश्क्ा) 
की ह ही प्रान्तरिक प्रतिफल वरें सम्भव हैं । ऐसी स्थिति गे कोई भी इस तथ्य को 
अस्वीकार नही कर सकता कि इस दृष्टि से वर्तमान मूस्य मापदण्ड का पक्ष ग्रान्तरिक 
प्रतिकुत दर याले पक्ष से प्रपेक्षाकव अधिक सशक्त अतीत होता है । 

दोनो मापदण्डो मे से किसका छुताव किया जाए, इसमे कठिनाई यह आती है 
कि अनेक स्थितियों मे दोतो साषदण्ड विनिषोग प्रदाहो को रण केफी (850४७ 
एव) प्रदान करते है। इस रस्थ्रिति मे किस मापदण्ड को श्रेष्ठ समझा जाए, महू 
समस्या सामने भाती है । 

इस समस्या के समाधान हेतु अर्थशास्त्री )४०४ (६८७) ने यह सुझाव भ्रस्तुत्त 
किया है कि एक निश्चित बजट सीमा में कुछ वितियोग परियोजनाओं का चुनाव इस 
प्रकार किया जाना चाहिए ताकि विनियोजित राशि का प्रत्येक परियोजना पर इस 
प्रकार बितरण हो कि उस विनियोग प्रवाह की झआन्तरिक प्रतिकत दर [तहार) 
चर्तमान मूस्य को कटौती दर से अधिक हो + इस तथ्य को निम्नलिखित सारणी में 
प्रस्तुत किया गया है 











सारणी 5 
ह 22302 
सपद जान्तररिक प्रतिफल दर * 
परिषेग्वाएं छ. . पछ. 2 तह) (7003) 
3% पे बतमान भूल्य 
औ. 00 []0 0० 0% थ्र 
"ाफः 
छ. +-00 0 ]5 7% ु 
0 
९. +-+-00 406 0 6% 3 
गउच्णछ 
६! -- 50 52 0 4% 
यछाः 
छ& _-200 2 208 थ्द् न्-2 
जा 





2, 9, 0, 0 व 5 पाँच परियोजनाएँ दो हुई हैं । त्त्येक की आत्तरिक प्रतिफत 
दर घटते हुए क्रम मे दिखाई गई है वर्तमान मूल्य के झ्नुसार शुद्ध लाभ का अनुपात 
39% की कटौती दर के द्याघार पर दिया हुआ है । 

यदि 000 रुपये का बजट दिया हुआ है ओर उसमे से केवल 350 रुपग्रे 
का विनियोजन करना हू तो ह, 8, ८ व 0 परियोजनाझो का चुनाव किया जाता 
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चाहिए, क्योकि £ परियोजना की आन्वरिक प्रतिफत दर केवल 2% है, जो वर्धमाद 
मूल्य वी बटौी दर 3४ से कम है । यज्ञपि दोरो मापदण्शे के प्राधार पर चारों 
पेरियोजनाओं का श्रेणीकम (िक्ष्मोधणड) समाव नहीं रहेगा, तयाधि दोतों ही 
मापदण्टो के अन्तर्गत प्रथम चार विनियोग विकल्प ही अपनाए जा सकते हैं । 

यदि 200 छपये का बजट हो तो [९१ वे (7१४ दोडों मापइण्डों के परिणाम 
व ऐ परियोजनाम्रों को समान श्रेणियाँ प्रदान करते हैं। किखु यदि बजट केडल 
00 रपये है, तो 8 के अनुप्तार # का तया है/४ के अनुसार परियोजना 9 का 
खुनाद किया जाना उपयुक्त समझा जाएगा 


प्रियोजवा मुन्पाँकन की लागत-लाभ विश्लेषण विधि की ग्रालोचता 
(6 (चापृप्र8 ण (0४-शाशी। 4॥4एडॉं5) न्‍' 


यद्यति लागव-वाभ विश्लेषण विधि, परियोजना मूल्यांकव की एक श्रेष्ठ विधि 
है, तथापि झनेक अ्रयग्रास्तियों ने इस विधि की निम्न ग्रालोवनाएँ की हैं-- 

() परियोजनामो को उचित प्रमाशित करते की इृध्टि से सरकार लाभों 
को बढ्यकर दिखाती है तथा अनेक कवित लागती की उरेक्षा करती है 
(0०%. ॥्रगी06६ #श॥शी।ड श्वावे [88005 ००७४३) 

(2) दास्तव में संगशित्त शुद्ध लाभ (0आ०पाशा्त एछ७: करशाभी७) 
पश्योजना की लाभदायक्ता को प्रमाणित करते हैं । उनकी सगणवा 
पह ध्यान मे रखते हुए की जाती है कि परियोजना के सम्बन्ध में 
लिया गया निर्णय उचित है ( 

(3) शाभ-बापतों को सगशना से झाधिक-तत्ो को उपेक्षा की जाती है 
तथा राजनीतिक रूथ्यो को अधिक ध्यान मे रक्षा जाता है। 

(4) आाथिक कुशलता की अपेक्षा सामाजिक मूल्यों पर अधिक बल दिया 
जाता है (6 पर/७० ० 5>णके 8043५ ॥$ $: 
६८००० 6 €मि>'०१०५) । 


उक्त धालोत्रमाप्रों के बावजूद, परियोजना मूल्यांकन की यह 
है । विनियोग निर्णायो मे कुछ अवरोधो का आता स्वाभाविक है। 
प्रवरोध (00७08५"३), कुच भौतिक (शाप५०४!) , कुछ प्रशासविक (4५१गराकाउ- 
धक्षा४६), कुछ राजनीतिक (फ०+८्श), बुछ वैधानिक (क्‍.«8०) वा कुछ 
वित्तीय (£ ४७॥०४७) होते हैं । भौतिक अवरोबो के कारण तकतीकी दृष्टि से 
इपयुक्त (पथाता८8॥9 ६४५0७) विवियोग विकल्पों का घुनाव भी सीमित हो 
जाता है; वंघानिक अवरोधों के कारण कानूत से बिना सश्ोधन के उचित विनियोग 
निर्णय लेने में कठिताइयाँ झाती हैं, प्रशारनिक अवरोध-निर्सयो में विजम्व के लिए 
उत्तरदायी होते हैं, राजनीतिक अवरोघ, झथिक कुशबजा की उपेक्षा करते हैं तथा 


वित्तीय भवरोध व्यय राशि की एक विश्दित सीमा से वाहर विर्णय लेने के गतिरोध 
उपस्थित करते हैं। 


९३४४१ गराण6 पि३6 


उत्तम विधि 
इस प्रकार के 
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प्रत्यक्ष व पप्रत्यक्ष लागत व लाभ 
[95०७० भाप पाफास्ट (205 शाप छशाशी।5) 
सिंचाई, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि परियोजनाझों था मूल्यांकन इस 
से एक विशेष प्रवधि परे प्राप्त लाभो तथा इन पर व्यय की गई लागतो के आधार 
प्र किग्रा जाता है । किन्तु परियोजना-मूल्याँकत मे जो लाभ व लागते लो जाती हैं, 
मे सामास्य बाजार मूल्यों के झाधार पर नहीं आ्रॉँकी जाती है, उनके भकन का 
आ्राधार सामान्य लेखा विधि नदी होती, प्रपितु छाया-मूल्य' (5080७ 77055) 
की अवधारणा होती है । सामान्य लेखा-विधि द्वारा बाजार मूल्य के आधार पर 
सगणित लाभ व लागत प्राय पत्पक्ष लाभ व लागदो की श्रेणी में लिए जाते हूं । 
किन्तु, इस प्रकार की सगणना से कोई आझाविक निष्फर्ष निकालना राम्मव नहीं होगा, 
क्योकि लेखॉकन लागतो के अतिरिक्त झनेक ऐसी लागत भी होती हैं, जिनकी 
प्रविष्टि यद्यवि लेखा-पुस्तकों में नहीं होती, कित्तु उनको गणना में लाए बिता 
ल्ागन प्रवाह का व्तंम।न मूल्य निकालता झाथिक हृष्टि से अलुपयुक्त समभा जाता 
है । ठीक इसी प्रकार, लाभो के पन्तंत भी परियोगनाश्रो से प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त 
ज्लाभो के भरतिरिक्त बाह्य बचें आदि से सम्बन्धित लाभ होते हैं । लाभो के सम्पूर्ण 
प्रवाह की सगणना में अन्य लाभो की भूमिका अपेक्षाकृत अधिक महत्त्वपूर्ण होती है। 
ऐसे लाभो को सामान्यत “अप्रत्यक्ष लामो की सज्ञा दी जानो है। इसकी सगणता 
'दाया-मूल्यो' (50860 ?708) के झाघार पर की जाती है। 
प्रत्पक्ष लाभ (्‌ छए€९। एशाल्ता ) प्रत्यक्ष अथवा प्रायमिक लाभ उत 
बस्ठुप्रो झौर सेचाग्रो के मुल्य को प्रकट करते है, जितका परियोजना द्वशरा उत्तादत 
होता है। जो लाभ परियोजना से शीक्र व प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं, 'प्रत्यक्ष 
लाभ कहलाते हैं । उदाहरणार्थ पघ्िंद्राई परियोजना मे बाढ-मिमन्त्रण, सलिचाई, 
विद्युवृ-उत्तादन, क्पि-उत्पादन मे वृद्धि, पेयजल की सुधिधा, इन लाभो का स्वरूप 
प्राय भोतिक होता है तथा इतकी माप-मुद्रा से लेखा मूल्यों के श्राघार पर बी जाती 
है | विशेष प्रवधि मे होने वाले मूल्यों के परिवर्तनो का अवश्य ध्यान रखा जाता है ॥ 
झत मूल्य निर्देशौक्ों के ग्राधार पर इन मूल्यों का सकुचितर या प्रसास्ति (9गीक्ष०6 
० ॥73८0) अवश्य किया जाता है। इसी प्रकार, किसी यातायात परियोजना 
से कई प्रत्यक्ष लाभ हो सकते हैं, ऊँस्ते--यात्रियों को आने जाने की सुविधा, माल 
छोने को सुविधा, व्यापार मे वृद्धि, कुछ मात्रा मे रोजग्रार-उृद्धि आदि । 
प्रप्रत्यक्ष लाभ (॥7076९८( फ़शाशी)---तकतीकी परिवर्तन के कारण उत्यन 
बाह्य-प्रभाव “अप्रत्यक्ष लाभ' होते है, बाह्य-प्रभाव परियोजता के उत्पादन अथवा 
पस्य व्यक्तियो द्वारा इसके उपयोग के परिणाम होत हैं ॥ जो लाभ परियोजना से 
सीये प्राप्त नही होते, वल्कि जिनकी उत्पत्ति परियोजना के कारण होने वाले श्राथिक 
कारण विकास से प्राप्त होती है, उतको अप्रत्यक्ष लाभ! फहते हैं । उदाहरणाय्य, 
प्षिचाई परियोजता के कारण सड़को का निर्माण, नई रेलवे लाइनो का विद्या 
ज्ञाना, नए नगदे का विकास, रोजगार के भवसरो मे दृद्धि, नए उद्योगों को स्थापना, 
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प्रादि अप्रत्यक्ष लाभ के उदाहरण हैं । इनके अतिरिक्त विनियोग की ८र, जनसंख्या 
वृद्धि दर, श्रम की कुशलता, लोगों के सामाजिक व॑ सॉस्कृतिक विकास श्रादि पर 
पड़ने वाले परियोजना-प्रभावों को भी अप्रत्यक्ष लाओं की श्रेणी में लिया जा 
सकता है । 

अप्रत्यक्ष लाभ उत्पादन की अग्रिम कडियो (क0ज्षगपे ऐ940णीणा 
प5ण:०8०४) से भी उत्पन्न होते हैं, ये कड़ियाँ ठत व्यक्तिमों की आय मे वृद्धि करती 
हैं, जो परियोजना के उत्पादेत की मध्यवर्ती-प्रक्रियाओ गे सेलग्न होते है। उदाहरणा'र्थ, 
किसी सिचाई परियोजना के अन्तयंत्त उत्पादित कपास, बाजार मे बिक्री हेठु प्रस्तुत 
होने से पूर्व अनेक मध्यवर्ती प्रक्रियाओं मे से गुजरता है। प्रत्येक मध्यवर्ती प्रक्रिया 
कर्ता बढ़ी हुईं व्यावसायिक प्रक्रियात्रों से लाभ उठाता है । 

“प्रप्रत्यक्ष बाम, उत्पादन की पीछे वाली कडियो [9830६प्तक्षवे ँ70072007 
पप्रॉन्‍४8९) के कारए भी प्राप्त होते हैं। इन कडियों के कारण उन व्यक्तियों की 
प्राय में वृद्धि होती है, जो परियोजना-क्षेत्र भे वस्तु और सेदाएँ प्रदान करते हैं ९ 
उदाहरणापं, परियोजना द्वारा उत्पादित कपास के लिए मशीनरी, खाद तथा अन्य 
सामग्रियों की श्रावश्यकता होगी । इस प्रकार, विभिन्न प्रकार के व्यवसायों की एक 
खूबला उत्पन्न होवी है। सभी व्यक्ति, जो इस श्य सला के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार 
के व्यावसायिक कार्य करते है, परियोजना से अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होते हैं 

लागते (०४५)--परियोजना पर होने बाले प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष ब्यम, 
लागत” कहलाती है । 

प्रत्यक्ष लागत (/98०८0 (०७७)--प्रत्यक्ष तागत वह लागत होती है, जौ 
परियोजना के निर्माण व कार्यानिवित करने में उचित रूप से उठाई जाती है। 
मुस्पततः ये लागत निम्नलिखित होती हैं --() निर्माण-लागतें, (7) अभियान्त्रिक 
वे प्रशासनिक लागतें, (00) परियोजना के लिए काम मे ली जाने वाली भपति कौ 
अवसर लागत, (॥9) परियोजना की क्रियान्वित के लिए सड़कें, रेलवे लाइनें, पाइप 
लाइनें, बिद्यद्‌ लाइनें, पुचर निर्माण यदि प्रावश्यक हों, तो इन पर हौने वाली लागतें, 
(४) परियोजना के संचालन, सुरक्षा एवं पुजरस्थापन सम्बन्धी सागतें । 

भ्रप्नत्यक्ष लागत (70780 (0०४) --जो लागत अप्रत्यक्ष ब्ाभो की प्राप्ति 
हेतु की जाती है, उसे 'ग्रश्रत्यक्ष लागत बाह्य जाता है उदाहरणार्य, परियोजना मं 


कार्य करते वाले थरमिको के लिए आवास-सुविघाएँ, झच्छी सड़कें, बच्चों की शिक्षा 
के लिए पाठशाला, अस्पताल इत्यादि । 
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स्ववन्त्रता के बाद भारत मे तीब्र गति से भाथिक विकास करने के लिए 
निम्ौजन का मार्ग श्रपताया गया, किन्तु यह भारत के लिए नया नहीं था। स्वतन्त्रता 
से पूर्व भी भारत में झनक योजताएं प्रस्तुत की गई जिनमे 'विशेश्वरैया योज॑ना/, 
वबम्बई योजना','जन योजना','माँधीवादी योजना, श्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं, तथापि 
ये योजनाएँ कोरी कागजी रहो, वास्तविक नियोजन कार्य राष्ट्रीय सरकार द्वारा ही 
हक्षारम्भ किया जा सका | 
विश्वेश्वरेया पोजना 
(शांछ््का३ए2 एगि) 
सर एम विश्वेश्वरैंया एक विस्यात इन्जीनियर थे । उन्होंने आाधिक नियोजन 
पर सन्‌ 934 में 'मारत मे नियोजित व्यवस्था? (787९0 8600070% लि 7708) 
नामक पुस्तक प्रकाशित की । इस पुस्तक से भारत के झाथिक विकास के लिए एक 
दस-वर्षीय प्र विक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय आय 
को दस पं वी अ्रवधि मे दुगुना करना था । “विश्वेश्वरेया योजना' में उद्योगों को 
विशेष महत्त्व दिया गया और साथ हो व्यवसायो मे सन्तुलन स्थापित करके भ्राथिक 
विकास का प्रोत्साहन देते का लक्ष्य रखा गया । सन्‌ 934-35 में भारतीय आथिक 
सभा (शा सजाए्गाए रछताशिज्षाए७ह की वारपिक बैठक मे इन प्रस्तावों पर 
काफी विचार विमर्श किया गया किल्सु परिस्थितियाँ प्रतिकूल होने के कारण इस 
गौजना के आधविक कामत्र्मो की क्रियान्विति के प्रयत्न नहीं हो सके । परन्तु इस तथ्य 
को अस्वीनार नहीं किया जा सकता कि इस योजना ने भारत में आयिक नियोजन 
बी सैद्धान्तिक आधारशिला रखी तथा विचारको को नियोजन की दिशा मे चिन्तन 
के लिए प्रेरित किया । 
प्राधथिक नियोजन पर प्रारम्मिक साहित्य के रूप मे कुछ अन्य कृतियाँ भी 
प्रकाशित हुईं जिनमें पी एस लोकताथन्‌ की “नियोजन के पिद्धान्त' (शाप 
७ शध्गगण्ड) , एन एस सुब्बाराद की “नियोजन के कुछ पहलू (50778 857८5 
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रण ए|ध्गग8), और के. एन. सेन की आधिक पुननिर्माए' [ए6णाणाएंए 
८८०॥शाप८४07) विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 


राष्ट्रीय भ्रायोजन समिति 
(पिगांणान। शिक्षाएा।ए्र 0णऋ्राएं(६४) 
भारत भें ग्राथिक-नियोजन की दिशा भे दूसरा कदम राष्ट्रीय आयोजन समिति 
की स्थापना करना था ) अक्तूबर, 938 में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के तत्कालीत 
अध्यक्ष श्री सुभाषचन्द्र बोस ते दिल्‍ली मे प्रान्तीय उद्योग मन्त्रियो का सम्मेलन बुलाया। 
सम्मेतन मे देश की ग्राथिक प्रगति के लिए सुभाव प्रस्तुत किए गए । इन सुझावों 
को क्रियान्वित करने के लिए श्री जवाहरलाल नेहरू बी ग्रध्यक्षता मे “राष्ट्रीय योजना 
राभिति! का गठन किया गया । प्रो के टी शाह इसके महासचिव मनोनीत किए गए। 
इस योजना समिति ने विभिन्न आर्थिक विषयो का अ्रष्ययत करके विकास योजनाएँ 
प्रस्तुत करते के लिए कई उप-समितियाँ नियुक्त की । किन्तु द्वितीय विश्व-युद्ध तथा 
काँग्रेस मन्च्रिमण्डलो के त्याग-पत्रों के बाद की राजनीतिक हलचल के कारण समिति 
का कार्य रुक गया और सन्‌ 948 मे ही 'भारत मे नियोजन' पर समिति के कुछ 
अतिवेदन सामने श्रा सके । इन प्रतिवेदनों मे औद्योगीकरण, सा्व जनिक-क्षेत के विस्तार, 
श्रमिको के उचित प्रतिफल, निजी उद्योगो के राष्ट्रीयकरण, गृह-उद्योगो के विकास, 
सहकारिता को प्रोत्साहन, सिंचाई व विद्युत सुविधाओं के विस्तार, बनों की सुरक्षा 
और भू-सरक्षण आदि से सम्बन्धित झ्राथिक सुभाव प्रस्तुत किए गए । 
बम्बई योजना 
(80909 ए]श॥) 
स्वतन्त्रता से पूर्व भारत मे ग्राधिक नियोजन के क्षेत्र मे 'बम्बई योजना' , 
महत्त्वपूर्स प्रयत्त थी । सन्‌ 944 में भारत के ग्राठ प्रमुख उद्योगपतियो-घतश्यामदास 
बिड़ला, जे. आर डी. टाटा, जॉन मधाई, ए डी श्रोफ, कस्तूरभाई लालभाई, सर 
श्रार्देशीर दलाल, सर पुस्षोत्तमदास, ठाकुरदास भ्ौर सर श्रीराम ने भारत के झआधिक 
विकास की एक योजना प्रस्तुत की । यही योजना 'बम्बई योजना” के नाम से प्रसिद्ध 
है । यह पन्वह-वर्षीय योजना थी ॥ इस योजना का झनुमानित व्यय 0 हजार करोड़ 
रुपये था। इसका लक्ष्य योजनावधि मे प्रति व्यक्ति आय को दुगुना अर्थात्‌ 65 रुपये 
से बढ़ाकर 30 हुपये करना और राष्ट्रीय ग्राय को 2200 से बढाकर 6600 करोड़ 
रुपये करके तिगुवा करना था । इस योजना के ब्रन्तगंत 944 के भ्रकों पर क्ृपि-प्रदा 
(887०0(ए७७ 00७) मे 30 प्रतिशत, झ्ौद्योगिक प्रदा (907४8 000४ )3 
मे 400५6 प्रौर सेवाप्रो के उत्पादन (0पएा६ ० 800०७४) में 200% दृद्धि के 
खक्ष्य निर्धारित किए गए ये + 


पम्बई योजना एक प्रकार से उत्पादव योजना यी। योजना के सम्पूर्णा व्यय 
का 45% भाग उद्योगों के लिए निर्धारित किया गया था। उद्योग-प्रधान होते हुए भी 
इस योजता में कृषि के विकास पर समुचित ध्याव दिया गया था। कृषि के लिए 
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]240 करोड़ रुपये के व्यय का झ्ावटस किया गया । कृषि-उत्पादन में 30% के वृद्धि 
के सश्य के साथ ही तिचाई-सुविधारों मे 200% वृद्धि का लक्ष्ण भी रखा गया । 
कृषि एवं उद्योग के अतिरिक्त इस योजना मे यातायात के विकास पर भी 
पर्याप्त ध्यान दिया गया । इस योजना मे 453 करोष्ट रपये के व्यप से 400। मोल 
लम्बी रेत लाइनो को 6200 भीज़ तक बढाने का लक्ष्य रखा गया तथा इसके 
अतिरिक्त 2,26,000 मील कच्ची संडको को पक्का बनाने, मुख्य गाँवों को महत्त्वपूर्ण 
व्यापारिक मार्गों से जोडने और बन्दरयाहो की संरया मे पर्याप्त वृद्धि करने का 
प्रत्वाब भी था। यातायात की मद पर कुल व्यय 940 करोड़ रुपये निर्धारित 
दिया गया । 
योजना की समीक्षा 
इस थोजना मे निज्नी क्षेत्र को झ्रावश्यकता से अधिक महत्व दिया गया। 
यौजना की वित्त य्यवस्था के शनुमान भी महत्वाकांक्षी थे | गृह-उद्योगो के विकाप्त के 
लिए इस यौजता मे निश्चित कार्वेक्रो का आयोजन नहीं किया गया। ब्यापार- 
सन्‍्तृलन से छ सी फरोड रपये, पॉड पावने से !000 करोड रुपये और विदेशी 
पद्ायता से 700 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त करने के झचुमात भी सदिग्ध थे । इन 
सद कमियों के दावजूद इस योजना ने राष्ट्रीय आधिक पुनतिर्माए की दिशा भे एक 
समलित प्रयात श्रौर साहसिक हप्टिकोश प्रस्तुत क्या । 
जन योजना 
(१९९ण्९४ श्॒या) 
बाप्वई योजना के तीग माह बाद ही इण्डियन फोडरेशन ऑफ लेवर वी ओर 
से श्री एम एन दाय द्वारा जन-बोचना प्रकाशित को गई । यह दस-वर्षोय योजना थी 
जिततके लिए गतुमानित व्यय की राशि 75000 करोड रुपये लिर्षारित की गईं। 
जन-योनना का भूल उद्देश्य जनता वी तत्कालीन मौलिक झावश्यवताओी की पूर्ति 
उरना था। इस योजता के प्रथम पाँच वर्षों मे कृषि पर तथा अगले 5 वर्षों में 
के विकार पर बल दिया गया था। इस योजना म्रे कृति को सर्वोच्च 
प्रायमिकता दी गे थी । कृषि उत्पादन मे वृद्धि के लिए भूमि में ।0 करोड एकड 
की इृद्धि, सिचाई के साधनों मे 400% की वृद्धि तथा अधिक माता मे अच्छे खाद 
भौर बीज के उपयोग के सक्ष्य निर्धारित किए गए थे । राजकीय सामूहिक कृषि के 
विस्तार, भूमि के राष्ट्रीयकरण झौर राजकीय कृषि-फार्म को स्थापना के सुझाव भी 
इस योजना मे रखे अए थे । इसके %तिरिक्त श्रोद्योगिक उत्पादन मे 600% की बृद्धि 
का लक्ष्य इस योजना मे रखा गया था और निजी उद्योगों मे लाभ की दर को 3% 
पैक सीमित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था । 


६; पातायात के झल्तगंत इस योजवा मे सडवो व रेलो को लम्बाई मे क्रमश 
$% एबं 50% नो वृद्धि के लक्ष्य निर्धास्ति किए गए थे । सडवों वी लम्बाई से 

4,50,000 भील और रेलमार्गों मे 24,000 मौत की वृद्धि करने का श्रायोचन था। 

जहागी थातायात के विकास के लिए 55 करोड ८ निर्घान्ति किए गए थे । 
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जन-योजना मे ग्रामीण-क्षेत्रों की भ्ाय मे 300% और ओ्ौद्योगिक क्षैत्र की 
ग्राय मे 200% वृद्धि का अनुमान किया गया था। सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, 
वित्तीय सस्याग्रो पर राज्य का नियन्त्रण, घन व व्यापार का समान वितरण, गृह" 
निर्माण योजना आदि कार्य क्रम भी इस योजना में सम्मिलित थे । 
योजना की समीक्षा 

इस योजना भे कृषि को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया था । कृषि की तुलना मे 
औद्योगिक विकास की उपेक्षा की गई थी । वुटीर-उद्योगो को ओर इस योजना मे 
यथोचित ध्यान नहीं दिया गया था, किन्तु इस योजना मे प्रस्तावित कृपक वर्ग की 
ऋा-ग्रस्तता तथा लाभ की भावता के निउन्‍्नण्य सम्बन्धी आर्थिक घुकाव स्वागत 
योग्य थे । 

गाँघीवादी योजना 
(छथाए।शा 2स्‍479, 944) 

इस योजना के निर्माता वर्धा के गाँधीवादी नेता श्रोमन्नारायशा श्रग्रवाल थे । 
यह योजना एक आदर्शवादी योजना थी, जिसका निर्माण गाँधीजी के सिद्धान्तों के 
अ्राधार पर क्या गया था | इस योजना का भनुमानित व्यय 3500 करोड़ रु. 
निर्धारित किया गया था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य ऐसे विदे र्द्रित झरण निर्भर ऋषि- 
समाज की स्थापना करना था जिसमे गृह-उद्योगो के विकास पर बल दिया गया हो । 

यह योजना दस-वर्षीय थी। इस योजता के लिए निर्धारित 200 करोड रु 
की ग्रावर्त्त- राशि (२९८एाा)॥४ हए०घा।) को सरफारी उपक्रमों तथा 3500 
करोड रू की अनावत्तेक राशि (]१०7-९४०एा३॥॥४ 200०॥() को श्रान्तरिक मुद्रा- 
प्रसार गौर करारोपण द्वाय प्राप्त किया जाना था 

इस योजना में !75 करोड़ रु के भ्रनावत्तंक और 5 करोड झ के आवर्त्तक 
व्यध से सिंचाई सुविधाश्रों को दुगुता करने का कार्यक्रम बनाया गया था । योजना का 
लक्ष्य दस वर्षों में कृषि की आय को दुगुना करना था । योजना में ग्रह और ग्रामीण 
उद्योगों की महत्त्ववृर्स स्थात दिया गया था। साथ ही सुरक्षा, उद्योग, खानें, जल- 
विद्य त-शक्ति, मशीन और मशीनरी औजार, रसायत, इल्जीतिर्यारिय श्रादि बडे और 
आधारभूत उद्योगो के विकास के लिए भी कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे। इसके 
अतिरिक्त रेल यातायात में 25% की वृद्धि, आरमीझा-क्षेत्रो में 200,000 भील लम्बी 
अविरिक्त सडको का तिर्मारए तथा जिकित्सा व शिक्षा सुविधाओं मे पर्याप्त विकास 
कामंत्रम निर्धारित किए गए थे । 
योजना की सपीक्षा 

इस योजना के दो पक्ष थे - एक ग्रामीण क्षेत्र का विकास ग्रामीण जीवत के 
भ्रनुसार व दूसरा नगरीप क्षेत्र, जिसका विकास बडे उद्योगों द्वारा किया जाना था। 
परल्तु इस प्रकार का समन्वय अप्तस्भव था । योजना में हीनाथे प्रबन्धन (फशीस 
फ्गधशाट।8) को भी झावश्यकता से अधिक महत्त्व दिया गया किन्तु एक्र विशेषता 
यह थी कि इसमे भारतीय आदर्शों को उ्ताविष्ट करने का प्रयत्त किया गया ॥ 
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इन्य योजनाएँ 
(0पम्मादा (35) 

सव्‌ 944 गे भारत की तर्कालीन ब्रिटिश सरकार ने सर आर्देशीर दलाल 
की अध्यक्षता में योजना विभाग स्थापित किया । इस विभाग ने ग्रल्पकालीन 
थ दीर्घकालीन कई योजनाएँ तैयार की जितको युद्ध के पश्चात्‌ क्रियान्वित किया 
जाना था । किन्तु युद्ध की समाप्ति के वाद परिस्थितियाँ बदल गईं, अत किसी भी 
योजना पर कार्य नही किया जा सका । 

सन्‌ 946 में भारत की अझस्तरिम सरकार ने विभिन्न विभागों द्वारा तैयार 
की गई परियोजनाओं पर विचार करते तथा उनके सम्बन्ध में रिपोर्ट देने के लिए 
एक. ए[उकापाए ह0४8४०५ छ09र्त की स्थापना की जिसके अध्यक्ष श्री के. सी, 
नियोगी नियुक्त हुए | गण्डल के नियोजन के मुख्य उद्देश्यों के रूप में जनता के 
जीवन-स्तर को उठाते ओर पूर्ण रोजगार देने पर बल देगे का सुकाव रखा | मण्डल 
ने एक प्राथमिकता बोई (शाणा( ८४ 8220) तथा एक योजना कमीशन 
(ए[शाग्राणड (:०77०५$५०7) की स्थापता के सुझाव भी दिए । 

स्वतन्त्रता के बाद तियोजद 
(एुघशाएंतड शील वेद शएशातशाए8) 

सन्‌ 947 मरे राजनीतिक स्वतन्त्रता ने श्राथिरु और सामाजिक न्याय के 
लिए मार्ग प्रशस्त किया । कृषि, सिनाई और खोनिज-..सुम्पदा के अनदोहित साधनों 
और उपलब्ध साधनों का आवठन करने की जरूरत की । कीच के दास सुनिश्चित 
राप्ट्रीप प्राथमिक्ताओ के ढाँचे के अ्न्तगेंठ तेज और सब्जुलित सम्भव हो 
सकता था । नवम्बर, 4947 मे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने श्री नेहह की 
भधष्यक्षता में 8ए2णणा॥ शणश्ाधक्ाा)6 (/0०ा॥ग॥/०७ की स्थापना थरो जिसने 
25 जनवरी, 948 को अपने विस्तुत सुकाव प्रस्तुत किए और यह अनुशसा दी कि 
एक स्थायी योजना झ्योग की स्थापना की जाएं । 

भारत सरकार ने देश के साधनो और श्रावश्यक्राओं को घ्यात में रखते 
हुए विकाख का ढाँचा तैयार करने क्रे लिए मार्च, 950 में योजना आयोग की 
नियुक्ति की । झ्रापोग ने मोदे तौर पर भारत से नियोजन के दो उद्देश्य बतलाएं-- 

] उत्पादन मे यृद्धि करना ओर डीवन-स्तर को ऊँचा उठाना । 

2 स्वतस्तता छथा लोऊतान्त्रिक मूल्यों पर आधारित ऐसी सामाजिक और 
आझाथिक ध्यवस्था का विकास करना जिसमे राष्ट्रीय जीवन वी सभी ससयाग्रो के 
अ्रम्तगंत सागाजिक, आधिक एवं राजनीतिक न्याय प्राप्त हो ॥ 

झ्ाथिक नियोजन के लक्ष्य इस प्रकार रखे गए-- 

. राष्ट्रीय प्राय में झ्धिकतम यूद्धि करना त्ताकि प्रति व्यक्ति गौवत भाव 
बढ़ सके | 


2 तीबद् औद्योगीकरण एवं आधारभूत उद्योगों का शीक्ष विदास | 
3 अधिकतम रोजगार । 
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4. आय की ग्रसमानताओ में कमी एवं धत का अधिक समान वितरण | 
5, देश भे समाजवादी ढंग पर आधारित समाज ($02क्याआए एथश॥ 
ए॑ 8०लंशै५) का निर्माण । 
इन सभी लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए देश मे पंचवर्षीय योजनाम्रों 
का सूत्रपात हुआ | अभी तक तीन पंचवर्धीय योजनाएँ (95]-52 से 965-66 हर 
तीन एक्वर्षीय योजनाएँ (966 से 969) तथा चतुर्य पंचवर्षीय योजना 
(अप्रेल, 969 से मार्च, /974) समाप्त हो चुकी हैं और ६ अप्रेल, 974 से 
चाल की गई पंचवर्षीय योजना चार वर्ष में ही 3 माचे, 7978 को समाप्त की 
जाकर । अप्रेल [978 से नई राष्ट्रीय योजना चालू की गई है जो आावर्ती योजना 
(7९०॥78 (0) है । 
प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाएँ' 
(छाश पृतरा6 एंए४ एध्श ९]॥॥5) 
उद्देश्य (09]५०४४०५)--प्रथम पचरर्षीय योजना (95-52 से 955- 
56) के दो उद्देश्य थे । पहला उद्देश्य युद्ध और देश के विभाजद के कार 7 उत्पन्न 
श्रा्थिक श्रसन्ठुलन को ठीक करना था। दूसरा उद्देश्य था, साय ही साथ सर्वागीण, 
सन्तुलित विकास की प्रक्रिया शुरू करना जिससे निश्चित रूप से राष्ट्रीय प्राय मे 
बृद्धि हो ग्रौर जीवन-स्तर में सुधार हो | सन्‌ 95] मे देश को 47 लाख टव खाद्यान्न 
भ्रायात करना पड़ा था और ग्रर्थ-व्यवस्या पर मुद्रा-स्फीति का प्रभाव थां। इसलिए 
योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता सिंचाई और बिजली परियोजना सहित कृषि को दी 
गई और इनके विकास के लिए सरकारी क्षेत्र के 2,069 करोड़ ह. के कुल पहिव्यय 
(जो बाद में बग़्कर 2,356 करोड़ रु कर दिया गया) का 44 6% रखा गया । 
इस योजना का उद्देश्य निवेश को राष्ट्रीय श्राय के 5%६ से वढाकर लगभग 7% 
करना था । 
दिप्तम्बर, 954 में लोकसभा ने घोषित किया कि झ्राविक नीति का व्यापक 
उद्देश्य 'समाज के समाजवादी ढाँचे” की प्राप्ति होता चाहिए । समाज के समाजबादी 
डाँचे के झन्तर्गत प्रगति की रूपरेखा निर्धारित करने की आधारभूत कसौटी निजी 
मुनाफा नहीं, वल्कि सामाजिक लाभ और गाय तथा सम्पत्ति का समात वितरण 
होना चाहिए । इस बात पर बल दिया गय्रा कि समाजवादी अश्रर्य-व्यदस्था, विज्ञान 
झौर टेक्तो चॉजी के प्रति कुगच तया प्रगतिय्यीत हृष्टि अयनाएं और उस्त स्तर तक 
ऋ्रमिक प्रगति के लिए सक्षम हो कि आम जनता खुशहाल हो सके । 
द्वितीय योजना (956-57 से 960-6]) में भारत में समाजवारी 
समाज की स्थापना की दिशा में विकास्न-ढाँचे को प्रोत्साहित करने के प्रयत्त क्रिए 
गए । इस थोजता में विशेप बल इस वात पर दिया गया कि झ्ाविक विक्ञास के 
अधिकाधिक लाभ समाज के अपेक्षाकृत कम साधन-प्राप्त वर्गों को मिलें और आय, 


4. ०93॥3 973. 
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सम्पत्ति और आधिक शक्ति के चन्द हाथो मे सिमटने की प्रवृत्ति मे लगातार कमी 
हो | इस योजना के उद्देश्य थे-- ( ) राष्ट्रीय आय में 25५2 वृद्धि, (2) आधारभूत 
और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष बल देते हुए द्रुत औयोगीक एणए, (3) रोजगार 
“के अवसरो मे वृद्धि और (4) श्राय और सर्लाति की वियमयाओ्रं में कदी बचा 
आयिक शक्ति का और अधिक सम्रात विवरण । इस योजवा का उर्देश निवेश द 
को राष्ट्रीय आय के लगभग 7% से वडा कर सब 960-6! तक % करर 
था। योजता में प्रौद्योगीकरण पर विशेव बल दिया यथा । लोड़े तया इस्पात और 
नाइडट्रोजन उर्ज रको सहित रस्तायनों के उत्यादत मे वुद्धि और भारी इस्जीतियरी तथा 
मशीत निर्माण उद्योग के बिक्राप पर जोर दिया गया । योजवा में राण्कारो क्षेत्र का 
कुतर परिब्यय 4,800 करोड रु था | इपमे से 3,650 करोड रे, निवेश के लिए था 
और निजी क्षेत्र का परिव्यम 3,।00 करोड रु था। 
तोसरी पचवर्षोय घोजना (968-62 से 965-66) शुरू हुई जिसका 
शुएप्र उद्देश्य स्वव-स्फूर्त ब्िकास की दिशा में निश्चित रूप से बढठगा था। इन 
तात्कालिक उद्देश्य ये थे--() राष्ट्रीय श्राथ मे 5% वाविफ से अधिक की वृद्धि 
करना प्रौर साथ ही ऐसा निवेश ढाँचा तैयार करना कि यह नुद्धि-दर ग्रागामी 
योजना प्रवर्धियों मे बनी रहे, (2) खाद्यातों से आत्मनिर्मरता श्राप्त करता और 
क्ृषि-दत्पादन बढावा जिससे उद्योग तया निर्यात की जरूरते पूरी हो सकें, (3) इस्पात, 
रसायनों, ईंघत श्रौर विजली जैसे प्राधारभूत्र उद्योगो का विस्तार करता प्रौर मशीत 
। निर्मा प क्षमता स्थापित करता ताकि आगामी लगभग 2 वर्षों मे औद्योगीकरण की 
भावी माँगो को सुस्यत देश के अपने साधनों से पुरा किया जा सके, (4) देश की 
जन-शक्ति के साधनों का अधिकवम उपयोग करता और रोजगार के अवप्तरों का 
पर्याप्त विस्तार करमा, और (5) उत्तरोत्तर अवससे की समानता मे वृद्धि करता 
और आय तथा सम्पत्ति की विएमताओों को कम करना और झाविक शक्ति का और 
अधिक रामान बितरण करना। राष्ट्रीय प्राय में लगभग 30% वृद्धि कर के 
सत्‌ !960-6। में 4,500 करोड़ रु से बढाकर (8960-67 के मूल्यों पर । 
सत्‌ 965-66 गे [9,000 करोड ह करना और प्रति व्यक्ति आय में लगभग 
7% वृद्धि बर के 330 रु के बजाय इस अ्रवर्धि के दौरान लगभग 385? 
कर 
बरिब्धप और विवेश (09-99 200 ॥77097700) --एहली योजना से, 
सरकारी क्षेत्र मे 2356 करोड रू के सशोधित परिव्यय के मुकावले ब्यप 960 
'५ करोड़ रु हुआ । टूपरी योजना मे, रारकारी क्षेत्र मे 4,800 करोड़ ह की व्यवस्था 
के मुकावले वात्तविक्त खर्च 4,672 करोड रु रहा जबकि निजी ज्षेत्र मे 300 
करोड रे का विनियोग हुआ + तीम़री योजना में ग़रकारी क्षेत्र रू लिए 7,500 
मरोड द के परिव्यद का आवपान था । इसके मुकाबले सरकारी क्षेत्र मे वास्तविक 


छर्च 8,577 करोड रु रहा। निजी क्षेत्र मे 4,000 करोड़ रू से अ्रधिक्ष का 
वितियोजन हुप्ा ! 
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तोन योजरापं में उपलब्धियाँ (सैव्थॉश्सशाशांड ऐणगएड़ ति6 प्रशरे०े 
एआ5)--पद्रह वर्षों के झ्रोयोजन से, समय-समय पर बाघाओं के बावजूद अर्थ" 
व्यवस्था मे सर्वांगीस्य प्रगति हुई। प्राघारभूव सुविधाएँ जैसे सिंचाई, बिजली प्रौरो/ल्स 
परिवहन में काकी विस्तार हुआ और छोटे-बडे उद्योगो के लिए बहुमूल्य खबिज 
भण्डार स्थापित किए गए 


पहली योजना मे मुख्यत कृषि उत्पादन में बढोत्तरी से, टाप्ट्रीय आय में 
निर्धारित लक्ष्य 72% से अधिक यानी 8% वृद्धि हुई | दूसरी योजना मे राष्ट्रीय 
आय में 25% के निर्धारित लक्ष्य के मुकावले 20 ५ वृद्धि हुई और तीसरी योजना 
भे राष्ट्रीय आय (स्योधित) सन्‌ 960-6] क्रे मूल्यों पर पहले चार वर्षों में 
20% बडी और प्रन्दिम वर्ष मे इसमे 57 प्रतिशत की कमी आईं। जनसख्या मे 


2 5 प्रतियत की बृद्धि के कारण सन्‌ 965-656 मे प्रति व्यक्ति वाधिक झ्ाय वही 
रही जो सन्‌ 960-6! में थी । 


पहली दो योजनायो में क्ृपि-उत्पादन लगभग 4॥ प्रतिशत बढ़ा। तीसरी 
योजना में कृषि उत्तादत सस्तोग्जनक्र नही था । सन्‌ 965-66 और सन्‌ 4966- 
67 में सूपा पड़ा और कृवि-उत्ताइन तेजी से गिरा | इससे अर्थ-ब्यवस्था की विकास- 
दर में ही कमी नहीं आई, वरिक खा्यान्नों के ग्रायात पर भी हमारी निर्भरता बदी । 
त्तीमरी ग्ोजनः मे देश ने 250 लाख टन लाचाझो का आयात किया | हमे कपास 
भी 39 लाख और पटसन की 5 लाख गांडे भो आयात करती पड़ी ) 


पहली दो योजलामो में सगठित निर्माता उद्योगी में शुद्ध उत्पादन लगभग 
दुगुना हुआ । इसमे सरफारी क्षेत्र के उद्योगो का योग, जो पहुली योजना के घुरू मे 
| 5 प्रतिशत था, दूसरी सोजवः के भ्च्त तक बढ़ कर 84 प्रतिशत हो गया । यह 
यूंद्धि अधिकवर इस्पात, योवला, खान, भारी रसायन जैते ब्रावारभूत उद्योगो मे हुई 
स्ीसरी योजना के पहले चार वर्षों मे सगठित उधोग का उत्पादन 8 0 प्रतिशत 
वाण्फि बढ़ा । वैक्रित योजना के ग्रन्तिम वर्ष से भारत-पाकिस्तान युद्ध से हुई गडबडी 
झौर विदेशी सद्गयता मे आई वाघा्रो के कारणा वृद्धि-दर घट कर 5 3 प्रतिशत रह 
गई । कुल मिलाकर तीसरी योजवा में समठित्र उद्योगों की वृद्धिदर [। प्रतिशत 
के लट्ष्य के मुकायले 8 2 प्रतिशत रही लेकित इस काल में एक उल्लेखनीय बात 
उत्पादत-क्षमता मे बूद्धि तथा विविवता रही । यह बात भ्रमुब रूप से इस्पात और 
झल्यूमीनियम, मशीनी औजार, औद्योगिक मशीनें, विजली और परिवहन उपकरण, 
उवेरकी, गोषध, औपधियों और पेट्रोलियम के उत्तादत में हुई । इन सब ने झ्रौद्योगिक 
डाँचे को सुदृढ़ बनाने मे योग दिया । 


आयोजन के इन वर्षों में स्वास्थ्य और शैक्षस्थिक सुविधाश्रों का उल्लेखनीय 
विस्तार हुआ्ना । सन्‌ 950-5 मे जन्म पर गपेक्षित श्रायु 35 वर्ष थी जो सन्‌ 97] 
में 50 वर्ष हो गई। स्कूलो मे प्रवेश की सख्या सन्‌ !950-5] में 235 लाख थी 
जो सन्‌ 965-66 तक बढ़कर 663 लाख हो गई। अनुसूचित जातियों और 
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प्रनुसूचित जनन्पातियो की दशा सुघारगे के लिए विशेष कार्यक्म बनाएं गए जिनसे 
झम्हे अनेक लाभ मिले और उनकी दशा बेहतर हुई । 
तौन बायिक योजनाएँ ([[]#८९ &॥॥एव) ?|0॥5) 

2५ तीसरी योजना के वाद त्ीत एक वर्षीय योजनाएँ (966-69) कार्यान्बित 
"की गईं | भारत पाकिस्तान बुद्ध से उत्पन्न स्थिति, दो वर्यो के लगातार भीयरा सुषष, 
मुद्दा अयर्घूुल्यत मूल्यों मे वृद्धि और योजना के लिए उपलब्ध साथनों मे कमी के 
कारगों से चौथी योजना को अन्तिम रूप देते मे बाधा पडी। इस दौरात चौथी 
बोलता के मसबिदे को घ्यान म रखते हुए तीन एकवर्गीय योजनाएँ बनाई गई। 
इनमे तत्कालीन परिस्यितियों का ध्यान रखा गया । इस अ्रवधि मे अरे व्यवस्था की 

स्थिति वैश्वर योजना के लिए वित्तीय साधनों की कमी से विकास व्यय कम रहा । 

वाधिक योजमसाडों मे विकास की सुस्य मदों का व्यय इस प्रकार रहा 
(करोड रू मे) कृषि और सम्बद्ध क्षेत ।66 6 सिंचाई आर बाढ़ नियन्त्रण 
457 |, बिजली ।,!82 2, ग्राम शोर लघु उद्योग 744 ।, उद्योग और खतिज 
57 0, परिवहन और सचार ,239 ], शिक्षा 3224, वेज्ञातिक्त अनुसत्धान 
5! |, स्वास्थ्य 40 ], परिवार निषोजन 75 2, पानी की रुप्लाई और सफाई 
00 6, झ्रावास, शहरी ब्रोर क्षेत्रीय घिकास 63 4, पिछड़ी जातियो का कल्याण 
68 5, समाज कल्पाश 42 , श्रमन्‍कल्पाण और कारीयरो का प्रशिक्षण 32 5 
प्रौर प्रन्य कार्यक्रम (23 5 । स्तीन याविक योजना का बुल व्यय 6,756 5 करोड 
रुपये रहा। 

हर चौथो पचनर्पीप योजना (007 छाए शद्था' ए]१7) 

लक्ष्य--चौ दी योजना (969-74) का लक्ष्य स्थिरतापूर्वक बिकास की 
गति को तेज करना, कृषि के उत्पादन मे उतार-बटाब को कम करता तथा धिदेशी 
सहायता की अनिश्चितता के कारण उसके प्रभाव को घढाना था । इसका उद्देश्य 
ऐसे कार्यतमी द्वारा सोगो के जीवन स्तर को ऊँचा करना था जिसे समानता प्रौर 
सामाजिक न्याय को प्रोत्साहत भी मिले | योजना मे विशेषकर रोज्गार और शिशा 
की व्यवस्था के जरिए कमज़ोर और कम सुविधा प्राप्त वर्गों की दशा को सुधारने पर 
विशेष बल दिया गया । इस योजना मे सम्पत्ति, आय और श्राविक शक्ति का 
प्रधिकाधित' लोगो म प्रसार करते और उन्हे च्द हाथों मे एकत्र होने से रोने वे 
प्रयत्त भी बिए गए । 

योजना का साक्ष्य शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को जो सन्‌ 969-70 म 968-69 

लह मूल्यों पर 29,07] करोड रू था बढाकर सन्‌ 973-74 मे 38,306 वरोड रू 

करने का था। इसवा झर्ये था कि सन्‌ 960-6 के गूल्यों पर रानू 968-69 के 
7,35] करोड * के उत्पादन को सन्‌ 973-74 में 22,862 करोड़ रे कर 
दिया जाए। पिशस की प्रस्तावित ग्रौसत वाधिक चजबृद्धि दर 56%, थी। 

परिव्यप झौर निदेश--आरम्भ से चौयी योजना के लिए 24,882 करोड 
का प्रावधान रखा गया था इसमे सरकारो क्षेत्र के लिए 5,902 करोड रु (इसमे 
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3,655 करोड रु. का निवेश शामिल है)झ्ौर निजी क्षेत्र में लगाने के लिए 8,980 
करोड रू. की राशि थी । सन्‌ 97। में इस योजना का मध्यावधि सूल्यांकन किया 
गया पर सरवारी क्षेत्र के परिव्यय को बटाकर 6,20 करोड़ रु. कर दिया गया।: 
श्रव नौदी योजना गे सरकारी क्षेत्र का अनुमानित्र परिव्यय कुल 5,724 
करोड़ रू है। 
उपलब्धियाँ -चौदी योजता के अल्तर्गत वृद्धि की दर का लक्ष्य 577 प्रतिशत 
वारपिक था किन्तु वृद्धि की प्राप्त दर इस प्रकार रही -रान्‌ 969-70 में 57%, 
]970-7। में 49 प्रतिशव, 97-72 में ॥ 4 प्रतिशत, 972-73 में (--) 
09 प्रतिशत तथा 973-74 में 3'] प्रद्िशत । कृषि तथा उद्योग जैसे अथे-व्यवस्था 
के भुप्य क्षेत्रों का कार्य योजना के प्रत्येक्ष वर्ष मे अलग-ग्रलग रुख दिखाता रहा। 
चौदी योजना प्रवच्च मे खाद्यान्न के उत्पादन का लक्ष्य 2 करोड 90 ताल टय था। 
अन्तिम अनुमातों के प्नुसार सन्‌ 973-74 मे खाद्यान्न उत्पाउन 0 करोड़ 40 
लाल टन के लगभग हुआ । उत्पादन मे कमी का मुख्य कारण मौप़तम था ) इस योजना 
में ग्रपल,ई गई नई कृषि दीति के कारण गेहूँ उस्तादन थे नई सफलताएँ मिली । 
किन्तु चावल उत्पादन में थारस्परिक चाँवल उगाने वाले क्षेत्रो मे कोई विशेष तकनीकी 
सफ्थता नहीं मिली है । दालो तया तिलहनो की उत्पादन दर भी योजना मे ग्रपेक्षित 
वृद्धि दर से कम ही रही । चौथी योजना उस समय बनाई गई थी जब अर्थ-व्यवस्था 
मन्‍्दी से उभर रही थो तथा औद्योगिक क्षेत्र में काफी क्षमता का उपयोग नदी हो/ 
रहा था | योजना का एक मुख्य उद्देश्य मौजूदा क्षमता का अधिक अभ्रच्छा उपयोग 
करना था। औद्योगिक क्षेत्र मे योजवा का लक्ष्य वायिक वृद्धिदर को 8४ से 0४ 
बढ़ाना था किन्तु योजना के झ्रागामी वर्षों मे इस दर की प्राप्ति न हो सकी ! इसक्रे 
पहले घार सालो में उत्पादन दर क्रमश 73%, 3%, 33% तथा 5.3४ थी 
जबकि सन्‌ 973-74 मे उत्पादन दर का । ६ से कम रहा । सबालन की समरस्याप्रो 
के कारण तथा गुरूए कच्चे माल की कमी, विडली को कमी तथा साल ढोने से 
प्रडबनो के कार बहुत से उद्योगों मे मौजूदा क्षमत्रा करा उपयोग नहीं किया जा 
सवा । 
पचिदो पंचदर्षोय योजना (छाती फ्ाएछ भरल्था शेशा) 
पाँचवी पचवर्षीय योजना की अवधि सत्‌ 974-79 थी जो ग्व सब्‌ 
974-78 ही कर दी गई है और जनता पार्टी की सरकार ने ! अप्रैल, ।978 से 
मई राष्ट्रीय योजना चालू की । पाँचद्दी पचवर्यींत्र योजना के दो मुख्य उद्देश्य रखते गए. 
बै--गरीबी का उन्मूलन और आत्म-निर्भरता । योजना के प्रारूप में कहा गया कि 
जो 30% लोग इस समय 25 रु श्रतिमास के न्यूनतम उपभोक्ता स्तर पर हैं, उनका 
स्तर बढाकर 40 6 प्रतिमास ( !973-74 के मूल्यों पर)कर दिया जाए, क्योकि यह 
न्यूनतम बांछतीय स्तर है । परिवर्तित परिस्थितियों के प्रक्र श मे पॉचवी पंचवर्षीय 
सोकल पर पुलविचार का दौर चलता और सितम्वर, 976 मे राष्ट्रीय विक्रास परिषद्‌ 
ने इसके सशोधित रूप पर सर्वसम्मत्ति से स्वीकृति प्रदान की । 
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सशोधित योजना को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय विक,स परिषद्‌ ने अपने 
प्रस्ताव मे कहा कि यह्‌ परिपद्‌ स्वाइलम्बत और गरीबी का अन्त करने के लक्ष्यो की 
पुष्टि करती है। इसके अतिरिक्त परियद्‌ मे कृषि, सिचाई, ऊर्जा और सम्बन्धित 
महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर दिए जाने वाले बल का भी समर्थंतर किया 

गोजना के मूल प्रारूप के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र मे 37,463 करोड हुपये 
के परिव्यय का अनुमान लगाया गया था जबकि सशोवित परिब्यन 39,203 करोड़ 
रुपय हाना अनुमानित क्रिया गया । इससे सामान सूची के लिए निर्धारित शशि 


सम्मिलित नही थी । जहाँ कक अलग अलग मदो की वात है, व्यय का आवटत इस 
प्रकार रखा गया -- 


सढ ब्यय राशि 
क्रपि तथा इससे सम्बन्धित विषय 4,64 50 करोड़ € 
स्िचाई तथा बाढ़ तियन्भण 3,440 |8 करोड ह 
भिजली 7,293 90 करोड रू 
उद्योग तथा खनत ]0 200 60 करोड रू 
परिवहन तथा सचार 6,88 43 करोड रु 
शिक्षा ,284 29 करोड रू 
समाज तथा ह्ममुदायिक सेवाम्ो पर 4,759 77 करोड़ रू 
पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रो पर 450 00 करोड रू 
अन्य विपिध क्षेत्रों पर 33373 करोड ₹ 


पँचरी पचवर्रात योजता के प्रार्थ में जिन वियया डो प्राथमिकता मिली 
थी, उन्हें ग्रपरिवर्तित रखा गया । पोजनां की 39,303 24 करोड रुपय की राधि में 
केन्द्र का योगदान 9,9$4 40 करोड़ रुपया, राज्जा का 8,265 08 करो5८ रुपया, 
सधीय क्षेत्र का 634 06 करोड स्पया रखा गया 

केवव योजना परिव्यय मे हो वृद्धि तही हुई बल्कि श्राम्ामी दो थर्षों के लिए 
49,902 करोड़ रुपये के परिव्यय का झनुमान लगाया गया जबकि योजना के प्रथम 
तीन वर्षो के लिए 9,404 करोड रुपब का अनुमानित परियव रला गया था। 
विचाई, बाढ निबन्तश, विजली व उद्योग भर खतिजो के परिव्यय मे कापी वृद्धि की 
गई । हृधि, शिक्षा भर समाज सेवाप्नो का परिव्यय योजता के ग्रन्तिम दो वर्षों के 
लिए पहल ठोन वर्षों थी अपेक्षा कही श्रधिक रखा ग्रया । 

श्राधिक-समीक्षा! के उपरान्त पाँचवी पच्रवर्दीप योजना को जनता पार्टी की 
शरवार ने झवधि रो एक वर्ष पू् है। 3] भाचं, 978 को समाप्त कर दिया है 2 

सभी पचवर्षीय योजनाय्रो---विशेषकर चौदो और पौँचवो के विभिन पहलुओ 
पर विस्तार से प्रकाश अगले कुछ अब्यारों म डाला गया है । 


4. छपणाण्ग्रा6 5प्राएट४, 577-78, [? 58 (जठता पार्टी हो सरकार ते समस्त राष्ट्रीय 


आह का पुतम्‌ र्योकन किंद। है, ठठ पिछलो सएकाए द्वारा इरकाशित छाँकद़ से न्‍्पूनाधिक 
जिश्नता सदा भा।इक है ।) 


2. वित्तमन्त्रों क। दजट भाषय 28 फरदरी, 978 
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आावर्ती या अववरत योजना 
(सिणाधाहड़ 40) 

भारत सरकार के वित्त मंत्री श्री एच. एम पटेल ने 28 फरवरी 978 को 
ससद्‌ में झपने वज़ट भाषण मे कहा-चालू वित्तीय वर्ष [977-78 ) की समाप्ति 
के साथ पाँदवी आयोडना समाप्त हो रहो है और पहली अग्रेल, 978 से तई 
राष्ट्रीय योजदा चालू हो जाएगी ।” पाँचवी पंचवर्षीय योजना । अग्रेल, | 974 से 
लायू की जाकर 3। मार्च, 979 तक चलनी थी, बिन्तु इसे नई सरकार (जनता 
पार्दी की सरकार) ने अवधि से एक वर्ष पूर्व ही समाप्त कर 978-83 वी अवधि 
के लिए ! ग्रप्रेद, 978 से एक नई मध्यावधि योजता शुरू करने का फैमला किया 
है । गह नई राष्ट्रीय 'ग्रावर्ती योजना/ (&0॥/8 ए।»)) है| इसे 'प्रतवरध योजना 
प्रणाली” भी कहा जाता है । 

ग्रायोजन एक सतत्‌ प्रक्रिया है और किसी भी समय गनेकों ऐसी योजनाएँ 
और कार्यक्रम चालू रहते हैं जिन्हे छोडा नहीं जा सकता । ग्ावर्ती ग्रथवा अनवरत 
योजता प्रणाली के ग्रन्तग्गंत धोजना का मतमव है--ग्रधिक व्यापक और विस्तृत 
ग्रायोजन । इस प्रणाली का सबसे वडा लाभ यह है कि हर वर्ष योडना पर 
त्तात्लालिक आविक परिस्यितिप्रो के सदर्म नए सिरे से विचार कर उम्रमें ग्रावश्यकता- 
नुप्तार परिवर्तन क्या जा सबेगा । पाँचदी योजनए की अवधि चार वर्ष में ही खत्म 
फर योजना का पाँचर्वां वर्ष अब अनवरत या गआवर्ती योजना प्रणाली का पहला 
वर्ष होगा। इस तरह प्रव छठी योजना धागू करने के बजाय पाँच वर्षों वी ऐसी 
योजना चलेगी जिसनी भ्रवधि का एक वे पूरा होने पर उसके अन्तिम वर्ष में आगे 
का एक और दर्प जुड जाएगा । परिशामध्वरूप वर्षानुवर्ष उसकी अवधि बढती चली 
जाएगी भर हर वर्ष उसकी ग्रवधि पाँच वर्षों की बनी रहेगी! 

आवर्ती मोजेना की उपयोगिता पर अक्टूबर, 977 की योजता में प्रपने 
एक लेख में प्रकाश डालते हुए श्री एल पी श्रीवास्तव ने लिखा है कि-- 

“इस प्रश्ात्री का सबसे बडा लाभ यह होगा कि हर वर्ष योजना पर ताक्लालिक 
आरायिक परिस्थितियों के सन्दर्भ मे नए सिरे से विचार कर उसमे आ्रावश्यकतानुप्तार 
परिवर्तन तथा परिवर्धन किया जा सकेगा। पुरानी व्यवस्था के अ्रधीत एक बार 
लक्ष्य तथा वित्तीय साधव पाँच वर्षों के लिए तय कर देने के बाद उनमें बहुत फेर 
बदल कठिन हो जाता था ॥ कीमतों में भारी दृद्धि हो और योजना के लक्ष्य भ्रवास्तविक 
हो जाएँ तब भी लक्ष्यों को घटाकर उसे जारी रसा जाता था, हालाँकि धन झ्धिक 
खर्च होता था । अब इन मामलों पर हर साल सविस्तार विचार और योजता में 
स्थिति के झ्रतुरूप फेर-बदल दिया जा सक्तेगा। विकास की विभिन्न मदो में प्राथमिकताएँ 
बदली तथा साधतों के उपयोग मे लचीलापन तथा व्यदस्था हायम रखी जा सकेगी । 

मई प्रणाली वा उद्देश्य वाविक योजनाओं को व्यावहगरिक रूप देता तथा 
पाँच वर्षों की पृष्ठभूमि मे विकास का भावी लक्ष्य निर्धारित कर उसे प्रभावी तौर 
पर लाग्रू करना है । इसके लिए सबसे बड़ी जछरत योजना के कार्यान्वयन में प्रयति 
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के बारे मे लगातार श्राँक्डे एकत करने की होगी | इससे उसका हर वर्ष मूल्थॉकन 
किया जा राकेगा । योजना आयोग इसकी व्यदस्था करने जा रहा है। राज्यो को भी 
सलाह दी जा रही हे कि जातकारी एकत्र करने को मशीनरी को रबल बनाएँ तथा 
हर स्तर पर योजना के कार्यात्वयनन पर नजर रखें। तभी योजना का वारपविक 
सूह्यांकत प्लौर समीक्षा सम्भव होगी । 


अब तक पचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन किया जाता था, प्रौर 
उसके बाद घौथे बर्ष मे फिर उस पर विचार किया जाता था । अब वह क्रम हर 
वर्ष जारी रखा जाएगा तथा हर साल पच वर्यों की पृष्ठभूमि मे उसमे व्यवस्थापन 
किया जाएगा । 

ग्रावर्ती योजना ( रोलिंग प्लान) की पद्धति नई नही है । सन्‌ 962 मे चीनी 
झाफ़सण के बाद रक्षा वी भो पाँच वर्षो की रोलिग प्लान लागू की गई थी । इसके 
बाद वेन्द्र ने इस्पात उद्योग के विकास के लिए भी पांच वर्षों की रोलिंग प्लात पद्धति 
लागू करने की घोषणा की थी। विकास के कार्यक्रम को लागू करने तथा उसमे 
तारतम्य बताए रखते की दृष्टि से यह पद्धति बहुत ही उपयोगी तथा विश्वसनीय है । 
रक्षा योजना के कार्यान्वयन मे इसकी उपयोगिता सिद्ध हो चुकी है । 


अगले बे से ही इरा पद्धति को लागू करने का उद्देश्य मई सरकार भी 
नीतियों तया प्रायमिकताप्नो को निर्धारित करना है, अन्यथा पाँचवी योजना की 
झमाप्ति के लिए एक वर्ष और रुकता पड़ता । पाँचवी योजना की परिधि में नई 
प्रायमिकताप्रो को सागू करता कठिन था । चूंकि श्रव नई प्रायमिक्ताओओं के अनुसार 
वित्तीय साधनों का बेंटवारा करना होगा, इसलिए पुराने कायकम में भारी परिवर्तन 
फरमा झनिवार्य हो जाएगा । 


धोजना आयोग ने बताया कि योजना के नए दृष्टिकोण के प्रतुरूप पूँजी-निवेश 
की प्राथमिकताएँ बदली जाएँगी | रोगगार सवर्द्धन के लक्ष्यों तथा गरीबी-उन्मूलन की 
दृष्टि से वित्तीप साधव बड़ी मात्रा मे कृथि, स्िचाई तथा लघु उद्योगो पर खर्च किए 
जाएंगे । इसके लिए प्रत्य मद्ो से घन तिकाल कार इन पर छच करना होगा । साय 
ही विस्टी झ्ावश्यक वस्तुओ का स्टॉक तैयार करने के लिए भी घन उपलब्ध करना 
होगा ! इससे वीमनो में स्थिरता लाई जा सकेगी । इस तरह ग्रगला वर्य प्राम- 
विकास, रोजगार में बरद्धि तथा प्रावश्मक दर्तुओ को कसी दूर कर कौमतें नियमित 
करने की हृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस काम में देर भी नहीं की जा 
झकती । झ्राथिक विकास को सति देना इन उपायो के बिना सम्भव नही होगा 7 

उल्लेखनीय है कि पिछनो पचवर्षोष योजनाओं की विभिन्न कमियो और 
कठिनाइयों से परिचित जनता सर्वर ने मार्च, 977 भे सत्ता सम्भालने जाद शीघ्र 
ही योजता आ्रायोग का पुनर्गठत किया झ्लौर नवगठित भायोग में 0 सितम्बर, 977 
को ही यह घोषणा कर दी कि वर्तमान पचवर्षीय मोजना प्रणाली के स्थान पर 
"तू 978-79 मे झाबती अथवा भनतवसत योजना (ए०ा!एएट्ट 5) प्रासम्म की 
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जाएगी। 6 अ्रस्तूबर, 4977 को बोजता मन्त्राजब की संसदीय सलाहकार समिति की 
पहली बैठक मे ब्यायोग के अध्यक्ष और प्रधान मन्त्री श्री मोरारजी देताई ने कहा - 

“यद्पि पहले हमारी योजना ठीक नहीं थी, परन्तु यह नही कह सकते कि हि 
यह प्रसतफल रही । वास्तव में भारत ने श्नोदोगोक रण के क्षेत्र मे काफी सकलतता प्र पद 
की है ग्रौर बिजनी, परिवहद और सवार क्षेत्रो में पूँगीतता सामात्र बनने, सीनेट, 
कपडा, चीदी और अनेक प्रन्य महत्त्वपूर्ण सामान तैपार करने मे झ्र/त्म नर्भ रता प्राप्त 
कर ली है । भारत इस समग्र सबन्त्र और मशीनों का निर्यात भी कर सकता है। 
बेशेजाारी प्रोर गरोवी को कम करने के लिए हमारो योजनाएँ ग्र्फत नहीं रही 
हैं । इसलिए यह आवश्यक्र हो जाता है कि इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हम 
अपने विकास लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें और निवेश प्रायमिकरताओं को 
श्रावश्पक्तानुप्तार तव करें। इसका मतलब यह नही है कि उद्योग मे और निवेश 
नहीं किया जाएगा। क्रपि विकास, बिजली, परिवहन आदि की ग्रावश्यक्रताप्रों को 
भ्रधिक औद्योगिक निवेश द्वारा ही पूरा किया जाएगा ।” 


“भ्रायोजन के उद्देश्य, राष्ट्रीप उद्देश्य हैं इसलिए राष्ट्री की योजनावद्ध प्रगति 
के लिए सब दलो को,च हे दे सत्ता मे हो या विपक्ष मे, मिलकर कार्य करता चाहिए। 

“नई प्राथमिताग्रो को देखते हुए यह फैसला किया गया फरि सन्‌ 978-83 
को झ्वधि के लिए अप्रेन, 978 रो एक नई मध्याव्धि यो तता को शुड़ किया जाए। 
इस योजना को एक बार मे एक यर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा ताकि महत्वपूर्ण 
परियोजनाश्रो प्रौर कार्यक्रमों के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पौच बर्ष के दोरात 
लगावार प्रयास किया जाता रहे । एक लम्बी अजधि, लगगग 5 बर्व के लिए भी 
एक परिप्रेक्ष्य योजना बनाई जाएगी। झवबरत योजना लागू किए जाते से मब्यावधि 
योजनाएं और अधिक वास्तविक, लचीली झौर सायक बसेगी। तीसरी, चौथी और 
पंचवी पंचवर्षीय योजवाओ्ों को कागज पर निर्धारित लक्ष्यों और प्रथव्यवस्था के 
बास्तविक विकास में बटत भ्रधिक अन्तर था और मुद्ा-स्रीति भी काफी वही थी ।/ 

जनता सरकार ने भारतीय गर्थ-व्यवस्था के प्रति एक नथा इष्टिकोए अपनाया 
है जिसकी सफलता को कसौटी पर कसा जाना बाकी है। नई सरकार ने जो आवर्ती 
योजना प्रणएली भ्रासमभ्भ कौ है उसका यहो प्रार्रप्मक परिदय ही दिवा गऊ है, 
सरकार की योजना पर भागे एक भ्रध्याय मे विस्तार से विवेवन है। हाँ प्राधगिक 
रूप मे, हमे सन्‌ 978-79 की वाविक झायोजना की रूपरेखा भी देख लेती 
चाहिए | 
]978-79 को वापिक ऋाघोजना 

28 फरवरी, 978 के अपने बजट भाषस् मे केन्द्रीय वित्त मस्ती क्षी एच. 
एम. पटेल ते कहा कि-- 

“सन्‌ [978-79 को वापिक झाबोजना, जिस रूप में यह तैयार हुई है, 
विकास की कृषिन्मघात और रोजगार बहुत नई नोट को अपनाने के दरतेमान सरकार 
के वायदे को प्रतिविम्बित करती है | वर्य 4978-79 के लिए केन्द्र, राज्यों और संघ 
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राज़प क्षेत्रों वो वाविक योजनाओं का कुल परिव्यय सब्‌ 977-78 के 9960 
करोड़ झुपते के मुकावने, [649 करोड़ रुपय्रे का होगा यह 47 प्रतिशत वृद्धि का 
द्योतक है। इस परिव्यय में से कोई 0465 करोद रुपये पढ़ते से चत्री ग्रा रही 
._» यो ८नाओो पर खच होगे | णेव मे से 50 करोड रुपये नई विद्युत परिओो ज्लाप्रो का 
श्रीगणेंग करने के लिए रखे गए है श्लौर /034 करोड़ स्पये अब्य क्षेत्रों की योजनाओं 
के लिए विधारित किए गए हैं। उउरोक राशि का 80% भाग, यात्री 828 करोड़ 
कूपय्रे कृवि सम्बन्धी और ऐदी अन्य योजनाओं के लिए है जो ग्रामीण क्षेत्रों के विंकाव 
में सहायक होगी । 
सन्‌ 978-79 के केस्द्रीय बजट में 728] करोड़ रुपये वी राशि केद्रीय 
झ्राधोजना के लिए श्रौर राज्यों या सप राज्य क्षेत्रों की आवोजनाग्रों मे रहाउता 
देने थे लिए रखी गईं है। राव्‌ 977-78 के लिए यह राशि 5790 करोड़ रुपये 
बीथी। 
बदल मै दर्यों ग्रे ऐसा पहली ब्रार हुद्या है जवक्नि राज्यो ग्रौर छप राज्य खेशे 
की झायोंजताएँ कुल मिलाकर केन्द्रीय प्रायोजना से बडी होगी। कुत मिलाकर राज्यों 
मी आापोज-ामं के परिब्यय से 9 प्रतिशत की शरद्धि की गई है जबकि सघ राज्य 
क्षेत्र की ग्रायोजनापग्रो मे 27 प्रतिशत की वृद्धि होगी। दूसदी झोर, केन्द्रीय आयोजना 
में 5 प्रतिशत की वृद्धि होगी (7 
भारत से 95 से 978 तक निषोजन : यया हम समाजवादी 
सम ज का स्वप्त पूरा कर पके ? 
(शिथाहड़ ॥ वाएं॥ [495-78] ; ०7१ १४६ 8४॥] 8४ ॥0 
एथ्णा 0 8०घंग्राडराए एथशाथतव ० 805६५?) 
भा 977 म काँग्रेस के लगभग 30 वर्षाय एक छत्र शावन का पराभव 
हुआ और एनता पार्टी की सरकार प्रतिष्ठित हुई । नई सरकार ते यह प्रनुभव किया 
कि जो पचवर्षाय याजनाएं झ्रब॒ तक चरचो हैं वे ग्राश्यनुरूप परिणाम नदों दे सकी हैं 
अत साम्पूर्ण झ्रापोजन को तए परिप्रेक्ष्य मे देखा जाता चाहिए, पूँजी निवेश 
ब्रायभिकताग्रा मे परिवर्तन करने चाहिए और आथिक थौोतियो को गई प्राथमिक्रताओरो 
के साथ समन्वित करना चाहिए । जनता सरबार ने अपने नए आधथिक ६प्टिकोश 
को घ्गा में रखो हुए ही योजता झापोग का पुवरगंठक किया और ? झभ्रोल )98 
से ्ावर्ती योजना प्रणालो के समारम्भ की बोपणा की। हमे देखना चाहिए क्रि 
पिछली योजनाग्रों की उपलब्धियाँ किस रूप में इतनी विराशाजनतक रही कि गई 
0 सरहार को लम्बे अ्से से चले श्रा रहे सम्पूर्ण नियोजन को एक नई दिशा देरी पडी॥ 
पिछूती सरवार (कांग्रेस सरकार) ने भारत भे नियोजन का मूल सद्ष्य समाजवादी 
समाज की स्थापता का रखा था और वतेंमान सरकार भी भारत मे समाजवादी 
प्रकार के समाज को स्थायता के लिए ही प्रवल्तशीन है, पर जहाँ गई सरकार के 
प्रवत्टों का मूल्याँक्त सभी भविध्य के ग्रम में है वहाँ पिछली सरकार के नियोजन» 
प्रयासों का सूल्याँकन ऐतिदवासिक पृष्ठभूमि की बात है । 
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काँप्रेदो शापद में समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्य 
नियोजना का अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था का तिर्माश है जिसमें व्यक्ति तथा 
समाज के लिए सुरक्षा, स्वतन्त्रता और झग्रवकाश के लिए स्थान हो- जिम्तमे व्यक्ति 
को उत्पादक की दृष्टि से, नागरिक की दृष्टि से शौर उपभोक्ता वी दृष्टि से समुचित 
सम्तोप मिले । स्वतन्वता के पश्चातु राष्ट्रीय सरकार के लिए श्रनिवार्य हो गया कि 
एक निश्चित जीवन-रतर, पूर्ण रोजगार, आय का समान वित्तरछ आदि बे व्यवस्था 
करके देशवासियों को सुरक्षा प्रदान की जाए । यह तभो सम्भव था जब उत्पादन के 
मुख्य साथनों पर समाज का अधिकार हो, उत्पादन की गति निरत्तर विकासमान हो 
झौर राष्ट्रीय प्राय का उचित वितरण हो । भरत देश की भावी नीति को और देश के 
प्राथिक नियोजन को इन्ही लक्ष्यों की पूर्ति के हेतु ग्रावश्यक मोड देने का निश्चय 
किया गधा । ऐसे उपाय ज़ोजे जाते लगे जिनसे अधिकतम लोगो का झधिकतम 
कल्पाए हो झके ५ सन्‌ 947 मे दिल्‍ली कांग्रेत की बैठक में पारित प्रस्ताव मे कहा 
गधा था--“हमारा उद्देश्य एक ऐसे श्राथिक कलेवर का नव-निर्माण और विकास 
होना चाहिए जितमे घन के एक ही दिशा मे एकत्र होने की प्रवृत्ति के बिना श्रधिकतम 
उत्पादव क्रिया जा सके, जिपमें तायरिक एवं ग्रामीण अथ॑-व्यवर्था में उचित 
सामज्जस्य हो ।/ सन्‌ 954 के अजमेर अधियेशन मे स्वरगोय नेहरू ने कहा था कि 
वर्तमान भारत पी समागषादी व्यवस्था वस्तुत गांधीवादी समाज और विकासात्मक 
व्यवस्था के समन्वय का नया रूप है झौर देश के झाथिक पुनर्निर्माण तथा देश में 
समाजवादी समाज की स्थापता के लिए यह झावश्यक है कि शीक्रातिशीद्र प्राय के 
भसमान वितरण को दूर किया जाए, प्राप्त साधनों का विदोहन किया जाए, पूंडी 
को बाहर निकाला जाए, वेरोजअगारी की समस्या को हल किया जाए तथा पेश का 
तीव्र गति से आ्राथिक विकास किया जाए। सन्‌ 954 मे ही लोक समा मे पारित 
अछताव में कद गया कि अव-समुझय के भौतिक कल्याण से ही देश की उन्नति 
सम्भव नही है, इसके लिए सामाजिक व्यवस्था मे सस्थागत (0॥000004।) 
परिवर्तेत करे होगे। तत्यस्वात्‌ 22 जनवरी, 955 को अवाड़ी अधिवेशन में 
शाथिक नीति सम्बन्धो प्रस्ताव प्रस्तुत हुथा जिसमे ऐसे समाज की स्थापना गर बल 
दिया गया जो समाजवादी समाज के निर्माण मे सहायक हो । उपयुक्त प्रस्ताव मे 
समाजवादी समाज के इन मोलिक सिद्धान्तो को ध्यान में रखा गया-- 


(॥) पूर्ण रोजगार, (2) राष्ट्रीय घन का अधिकतम उत्पादन, (3) झधिकतस 
राष्ट्रीय झात्म-निमंरता, (4) सामाजिक एवं आयिक न्याय, (5) आान्तिपूर्णों 
भरद्यात्मक प्रौर लोकतान्तरिक तरीको के प्रयोग, (6) ग्राम पचायतों तथा समितियों 
को स्थापना, एवं (7) व्यक्ति की सर्वोच्चदा एवं उसकी अ्रावश्यक्रताओं को अधिकृतम 
भ्राधभिकता । 

समाजयादी समाज के इत टिद्धान्तों को घ्यात मे रखते हुए झअदाड़ी अधिवेशन 
में समाज को स्थापना के लिए ये लक्ष्य रखे गए--() जब-साधारण के जीरन-स्तर 
में वृद्धि, (2) उत्पादन-स्तर में वृद्धि, (3) दस वर्य में पूर्ण रोजगार की व्यवस्था, 
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(4) राष्ट्रीय धन का समान वितरण, एवं (5) ध्यक्ति तथा समाज की भौतिक 
प्रावश्यकताश्रों की पूर्ति श्रादि | योजना आग्रोग द्वारा इन सिद्धान्तो का समयेन किया 
गया और इस प्रकार की व्यवस्थाएँ वी गई जो समाजवादी समाज की ग्राघारातिला 
बन सके । द्वितोथ पचवर्षीय योजना का मूल आधार समाजवादी समाज का निर्माण 
रखा गया और इस दिशा में आग्रे बढने के लिए तृतीय पचत्र्यीय योजना की रूपरेखा 
के मु्य निर्माता महालनोबिश ने निम्नलिखित आठ उद्देश्यों पर विशेय बल दिया-- 
(।) सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व और उनकी सीमा को विस्तृत करना । 
(2) ब्राविक सुरढता के लिए आधारमूत उद्योगो का विक्राप्त 
(3) ग्रह उद्योगो एव हस्तकला वस्तुप्रो का अ्रधिकाम उत्पादवे । 
(4) भूम छुधारो की गति मे तेशी एवं भूमि का समात वितरण । 
(5) छोड़े उद्योगों का बडे उद्योगों से रक्षण करता और उत्हे पूरक बताता! 
(6) जलता के लिए श्राबात, स्वास्थ्य सेवामों और शिक्षा सेवाग्रो का 
विस्तार । 
(7) वेटोजगारी समस्या की दस वर्षों भे समाप्ति । 
(8) इस्त घवधि मे राष्ट्रीय राय में 25; की ध्रृद्धि ढथा राष्ट्रीय आय का 
सणान व उचित दित्रस ६ 
973-74 तक तियोजन और समाजवादी 
6 नदर्श को प्राप्ति का मूल्याक्न 
श स्पष्ट है कि भारत से तियोजत का झ्राघार समाजवादी प्माज का चिर्माण 
रहा झौर इस दिशा मे भागे घढने के लिए नियोजन भे विभित कदम उठाएं गए 
प्रगति भी हुई और राष्ट्रीय ग्राय भी वी जैसा कि निम्न तालिका ऐे स्पष्ट है-- 
झ्राधिक प्रगति झाँकडो से 











49605:6॥ 4965-65 ॥973-74 
राष्ट्रीप आप 
शुद्ध राष्ट्रीप उत्पादन 
बहपान ूह्यों पर 3,300 करोड़ रु 20,600 करोह $, 49,300 झततेड हू 
ह्पिर मूल्यों पर 3,300 करोड र. 5,00 करोद ७, 9,700 कदाड 5 
प्रति व्यक्ति भाप 
बतमान मूस्पो पर 306 ६. 426 रू 850 ९६ 
हिपर मूल्यों पद 06 « 3॥ < 3430 ₹. 
श्रोणोगिक उत्पाद का छुक्क 
न (960--000) 400 [54 ₹$ 20] 6 
भुफ्तान सन्‍्तुलन 
विदेशी मुद्दा कोए 304 करोड रू... 298 कपाइ रे. 947 कच्चेद, 
विदेश व्यापार 
निर्याद 660 करोड़ ४. 80 करोड ६, 2,483 करोड़ ढ, 
आपात .440 करोड ,394 करोड $,.. 2,92] करोड़ झ. 


], घारठ सरकार; एकता के दव बरे (966-)973), एल्ठ 42.53, 
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लेकिन तियोजत की वास्तविक उपलब्धियों को समाजवादी समाज के दर्पश 
में देखने पर अ्रधिकाशत निराशा ही हाथ लगी । इसते रान्देह नही कि सरकाए ने 
समाजवादी समाज की स्थायना के लिए प्रयत्व किए और योजताप्रों को इस दिशा , 
मं भोडने तथा गति देने के लिए विभिन्न कदम उठाए, लेकिन विभित कारणों से 
इसमें अवेज्ञिव सकता न मिल सकी । व्यवहार में समाजवादी तत्त्वों को कोई 
प्रोत्साहन नहीं मिल पाया और न ही झाय तथा सम्पत्ति का कोई उचित वितरण हो 
सका । चार यक्‍वर्जीय योजनाम्रो, तीन एक वर्दीय योजनाओं और पाँचवी योजना के 
प्रारम्भिक डेइ वर्ष के सम्पन्न होने के दाद भी यह देखकर सभी क्षेत्रों में निराशा 
छाई रही कि ग्राय और धन की अ्समानताओं मे भारी वृद्धि हुई है तथा राष्ट्रीय 
झाय का अधिकाँश भाग उद्योगपतियों और पूजोपतियों को मिला है। यद्यपि तिम्न 
बर्गों के रहन-सहन के स्तर म कुछ सुधार अवश्य हुआ है, लेकित तुलनात्मक रूप से 
गहू निराशाजनक है और प्रत्मातताग्रो की खाई पहले से बडी है । समाजवाद लाने 
बी झाशा जगाने वाले अ्रनेक सरकारी सस्यानो में भो पूझोपतियों का प्रमुत्व छाया 
हुआ है । देश मे न तो समाजवादों मनोत्ति ही जाग्रत हुई है झ्लोर न व्यक्ति को 
भ्राविक सुरक्षा ही प्राप्त हो सकी है । पूर्ण रोडगार की बात त्तो दूर रही, वेरोजगारो 
की फौज निरन्तर बढ़ती जा रही है जिप्तका सम्पू राष्ट्रीय प्र्य-व्यवस्था पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड रहा है। देश की श्रम-शक्ति का सदुपयोग न हो प.ने से और बडी मल्‍ता 
में उणक़े ब्यर्य पडे रहने रे राष्ट्र को कितनी झआाविक, साम्राश्िक प्रौर नेतिक हानि 
होती है इसका ग्रनुमान सहज ही लगाया जा सकता है । सार्वेजनिक-क्षेत्र के विकास 
द्वारा निजी:क्षेत्र पर कुछ रोक अ्रवश्य लगी है, उकिन ग्र,थिक सत्ता के केन्द्रीयकररस 
पर कोई प्रभाव नही पडा हैं । क्षेत्रीय प्रसमानताएँ भी बहुत कुछ यथापूर्व बनी हुई हैं 
प्रौर एकाधिकारी शक्तियों मे वृद्धि हो रही है। 


बस्तुत , समाजवाद की कल्पना कोरे वागजो पर ही हुई । देश मे शिस दर से 
महँगाई बढी, वस्तुओं के भाव ग्राक्ाश छूने लगे झौर साधारण जनता जीवन-निर्वाह 
की ग्रादेश्यक वस्तुओं में भी जितने कष्ट का अनुभव करने लगी, उससे समाजवादी 
समाज का निर्माण कोसो दूर दिखाई देता था । मूल्य-इृद्धि का सामना करने के लिए 
सबसे सरल उपाय कम चारियो के वेतन में वृद्धि और तदनुसार घाटे की अर्थव्यवस्था 
स्मभा जाता रहा है । लेकिन इससे स्वभाव मुद्रा-पखार होता है और मुद्रा-प्रसार 
से हमे पुन. मूल्य-)द्धि के मवर में फेपना पडता है । फलस्वरूप हमारे भयीबी के कप्द 
झोर अधिक बड़ जाते है। इसीलिए शहरो में पाए जाने वाला गरीब-अमीर का 
प्रन्तर गावां में भी कार्जा गहरा हांता गया । जैत्ता कि योगेगचन्द्र शर्मा ने 22 अप्रेल, 
973 के योतवा-अंक में प्रकशित एक लेख में लिखा--“गाँवो मे एक ओर तो बड़े- 
बड़े भूनयति हैं, जितके पाप्त स्वयं अपने नाम पर या रिश्तेदारों के नाम पर दूर-दूर 
त्तक फैती हुई कृषि-्भूमि है ओर दूसरी ओर ऐसे क्रिसान है जिनके पास केवल एक 
- था दो बीघा जमीन है । बडे भूततियों मे या तो झहर के पूंजोपतियो ग्लौर पुराने 
घमीदार हैं भ्रथवा ऐसे राजनीतिक नेता हैं जिन्होंने अपने भ्रभाव से काफी जमीन 
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अपने पास बढोर ली है। ये भू-पति विश्चित रूप के मुन्द-दृद्धि से छारी सामान 
हुए हैं भर बढी हुई राष्ट्रीय श्राय को दोनो हाथो से बोर रहे हैं। दूध झोर 
किसान हैं जो इस स्थिति मे भी नहीं हैं कि पैदा हुई एल को दुद्ध ऊमय तक दोक 
फर अपने पास रख से । उन्हे तो तत्काद अपनी फ्सल को दाजार में से झाकुर 
बैदना पड़ता है, ताकि झपदे लिए झावज्यक्तता की वस्तुएँ जुटा रूके 77 
योजलाश्रो के आ्लॉकडों से प्ता चलता है कि भूमि ल्‍्ञा वितरण भी उचित 
हूप से गही हुआ । उपयुक्त लेस के अनुदार “देश भर में जुलाई, 972 तक 
24 लाख एक्ड भूमि पर सरकार ने कज्जा क्या, जिसमे लगभग आबा भाग ही 
वितरित किया जा सका ।” ययार्य रूप मे कृषि मजदूरों और पट दारों वी झस्या में 
भी हन्तोपद कमी नही झाई । ग्रामीण जीवन पर सहकारी ठिद्धान्त का प्रभाव 
व्ययहार में निराशाजनक रहा। गाँवों मे जो भूमिहीन व्यक्ति हैं, उन्हें रोजगार देने 
के लिए बहुत कम सोचा भ्या तथा उसके व्यावहारिक स्वरूप को और भी कम 
महत्त्व दिया गया | न्यूनतम जीवन-स्तर बी कल्पना बागजी ही अधिक रही। 
डॉ राव न ठीक ही विचार व्यक्त क्रिपा कि “यदि समाजवाद के प्रयन पर सरकारी 
हृष्ठि से विचार क्या जाए श्रयवा केदल मौौँकड़ों की दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा 
प्रतीत होता है कि इस दिशा मे काफी प्रगति हुई है। लेकिन वास्तविकता यह है कि 
जितनी उम्पीद थी उतरी भी श्राथिक उन्ति नहीं हुई है (४“देश मे समाजवादी 
मनोषृत्ति एव प्रवृत्ति का स्पष्ट रूप कही देखने को नहीं मिलता श्रौर न इस प्रकार 
वो प्रवृत्ति पैदा करने की दिशा में कोई कायवाही की जा रही है। इसके विपरीत 
पूंजीवादी भनोदृत्ति एप प्रधृूत्ति दिन पर दिन बढती जा रही है श्रौर सरकारी नीति 
ठया कार्य कम भी इनका उत्साह झग करते मे सफन नहीं हो पाए हैं।” डॉ. राव का 
यह विचार विश्वय ही सासपूर्स था कि “समाजवादी समाज के लिए आपोजन-्युह 
रचना और तफतीर मे मूज दत्त्व का प्रभाव रहा है । मूल तत्त्व ये हैं कि हम जम 


साधारण में आत्त्या पैदा करते प्रोर जन-्सहयोग प्राप्त करने मे सफल नही हो रहे हैं।” 
भारत में समाजवादी समाज की दिशा 


| | 











|; मे नियो जन की सफलता का युल्यझन 
देश मे व्याप्त 'गरीबो' के आ्रधार पर किया जाना चाहिए और इस कसौटी पर 
नियोजन एकदम फौक्षा पिद्ध हुमा । एस 


एच पिट्वे ने 7 मार्च, 973 के योजवा- 


कक ही छिड़ा कि “शरीक्षी के स्वर हरे शाएे 
का सरल निर्देशौक यही हो सकता है कि कुल उपभोक्ता व्ययो का बेटवारा प्रमुख 
भदो में किया जाए, जैसे भन, ईंघन, कपडा, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरजब झादि। 
। भारत मे इनमें से भोजन पर सर्वाधिक व्यय होता है। झनुमाव है कि भारत में 


भक में भ्रकाशित अपने एक लेख मे ठीक 


कल विद्वतापूर७ँ श्रष्ययन किया उससे भी यः 
स्पष्ट है कि पिछले दशक के झधिक विकास का झविकतम ल्ञाम र् 
दोनो ही सेन मे उब्क, गी ल्लाम ग्रामीण एवं शहर 


अध्यम खेएी तथा अमीर वर्ग को ही हुखा ओर गरीब बर 
इससे झुछ भी लाभान्वित नही हो सका, वहिकि उम्तके उपभोग में गिरावट हुई। दर 
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अध्ययन का स्पष्ट एवं ताकिक निष्कर्ष यह निकलता है कि सन्‌ [973-74 तक 
प्राय की अ्रसमावता में झौर वृद्धि होफ़र अमीर तथा गरीब के बीच की खाई और भी 
हिस्तीर्ण हो गई ! 
सन्‌ !974 से मार्चे, 977 तक का मूल्याँकन 
आ्राथिक क्षेत्र मे महत्वपूर्ण प्रगति के वावजूद दुर्भाग्यवश हम समाजवादी 
समाज की स्थापना के उद्देश्य में असफल रहे । सम्पन्नना और विपन्नता की खाई 
निरन्तर चोडी होती गई और “गरीबी हटाग्रो' के नारे का कुल मिलाकर प्रभाव यह 
हुआ कि गरीबी तो नही हटी हाँ गरीव अधिकाधिक शोपण के कारण और अधिक 
'मिटते गए! । आयिक अ्रव्यवस्था लाने याले तत्त्व अधिव्रपघिक प्रवल होते गए, क्योकि 
राजनीतिक क्षेत्र मे नियन्त्रशहीनता से उन्हें प्रोत्साहन मिला । श्रीमती गांधी के 
नेतृत्व मे काँग्रेस लोक्भा और अधिकाँशग राज्य-विधानसभाग्रों में अपने प्रचेण्ड 
बहुमत के कारण निरकुशता के मार्ग पर बढती गई, गरीब जनता के भ्रति शासन 
की सहानुभूति में 'प्रदर्शन! बढ़ता गया और समाजवादी समाज की स्थायना का लक्ष्य 
पहले से भी झ्रथिक दूर हो गया । सत्तारूढ काँग्रेस पार्टी वे विरोधियों और जन- 
आात्रोश को कुचल देते के तरीके श्रपनाए ओर श्रीमती गांधी ने झ्रपनी कुर्सी बचाने' 
के लिए 26 जून, 975 को सारे देश पर राष्ट्रीय आपदद्‌ की स्थिति लागू कर दी। 
श्रापात्‌काल में सरकार ने विरोधी पक्ष को लगभग समाप्त कर देते की हर 
सम्भव कीशिश की । अर्थव्यवस्था को सुधारने के नाम पर अनेक ऐसे तिरकुश कदम 
उठाएं गए जिनडी प्रतिक्रिया देश की श्राम जबता पर बहुत ही प्रतिकूल थी। कांग्रेस 
सरकार का दावा रहा कि आपातकाल में देश का आव्थिक विकास हुआ, कारखानों 
में रिवार्ड शोड़ उत्पादन हुआ, सुद्रा-तफीति पर काबू प्रा लिया गया, विदेशी मुद्रा 
की भण्डार भर गया, कीमतों में काफी कुछ कमी हो गई, श्रौद्योगिक शान्ति बती 
रही और 'गरीबी हटाओ' के नारे को वडी सीमा तक सार्थक बनाया ग्रधा। काँग्रेस 
सरकार ने कहा कि समाजवादी समाज के धोषित लक्ष्य की पूर्ति बी दिख्या में बह 
सन्‌ 974 के मब्य से हों विशेष रूप से सक्रिय हो गई थी, सन्‌ 974 के मध्य 
मुद्रा-सफीति को रोकने के लिए कुछ कठोर कदम उठाए गए थे (अविवार्य जमा 
योजना लागू करना, झ्रादि), जुलाई, 974 में सभी वैक़ों के सबसे बडे खातों पर 
रिजवं बैक के कठोर तिगरावी सम्बन्धी आदेश लागू कर दिए गए ये, आदि । पाँचवी 
परचवर्षीय योजना को समाजवादी लद्य की दिया में ययार्थवादी बनाने के लिए ही 
फोजुना के लइर इस. फ़कार रखे राए थ्े-- 

4. एक ऐसा विदास क्वार्यक्रम, जिसके द्वारा पिछटे तथा शोपित समुदायों 
को झपनी सासध्ये के झ्दुसार पूरा बउसे झा उपयुक्त अवसर मिले और वे भी सबके 
कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों में हाथ बेंटा सके । 

2. एक इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना जिनमें प्रत्येक 


वधस्क नागरिक को उप्के योग्यतानुसार प्रा रोजगार प्राप्त हो सके और वह राष्ट्र 
की प्रगति में सहयोग दे सके । 
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3 घमन उपाजित करने की एक ऐसी व्यवस्था तैयार करना जिसके द्वारा 
प्रमौर-गरीब वी खाई को कुछ समाप्त किया जा सके । 
4 एक ऐसी जीवन घारा का निर्माण जिससे राजनीतिक, आ्राधिक तथा 
सामाजिक समानता प्रयंपूर्ण भौर वास्तविक रूप में रहे | 
किन्तु पांचवी योजवा के लक्ष्य भी 'प्रदर्शनात्मक' हो अधिक सिद्ध हुए, 
क्योकि मार्च, 977 में काँग्रेसी शासन के पतन के समय देश की जो झाधिक स्थिति 
थी वह अग्रेजो के जाने के वक्त की झायिक स्थिति से भी घदतर थी | कुल मिलाकर, 
सक्षेप में, स्थिति यह्‌ थी कि हम निर्यात घाटे को राजकीय अनुदान से पूरा करते 
रहे थे, निजी क्षेत्र के कारखानो के उत्पादन मे कोई वृद्धि नही हुई थी अपितु बहुत 
से कासखानो का उत्पादन गिर गया था, फरवरसे, 977 मे मूल्य-सूचक झ्क 
सितम्बर, 974 के 330 2 के सर्वोच्च बिन्दु से केवल 5 प्वाइट ही कम था और 
बेरोजगारों की सख्या भ्रन्य किसी भी समय के मुझावले भ्रधिक थी। कठोर उपायो 
के कारण कीमतों की ग्रिरायट केवल अल्पफालीन थी झौर मुद्रा-स्पीति पर भी 
यही बात लागू होती थी । समाजवादी समाज की स्थापता का एक “दिलचस्प 
नमूमा' यह था कि रारकारी या निजी क्षेत्र मे जितने भो वारखाने थे और उनमें 
जितनी भी पूँणी लगी हुई थी, उप्तका 95% हिस्सा विदेशी ऋण या सहायता से 
प्राप्त हुप्रा था और विस मन्त्री श्री सी सुब्रह्मण्वयम ने 3!-2-976 को स्वय 
स्वीकार किया था कि रिजवं बैक के रिपोर्ट के अ्नुपार कुल उद्योगो के उत्पादन का 
लगभग 40% बीस-बाईस बडे घराने के पब्जे में है। 8 सितम्बर, 977 के (दि 
इलस्ट्रेटेड दीकली/ में, बडे उद्योग-समू हो के श्राकार और विकास पर कुछ रोचक किन्तु 
प्रतिशय महृत्त्वपूणा झ्रौकडे प्रकाशित हुए थे जो हमें बताते है कि आध्िक' शक्ति का 
सकेन्द्रण किस प्रकार कुछ झ्मोर परानो के हाथो में होता गया श्रौर फलस्परूप देश 
समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्य से कोछ्ो दूर हटता गया । ये आँकडे 
पृष्ठ 356-357 पर मुद्रित सारणी अनुसार है । 
गरीबी हटने को एक “बडी निश्चानी/ यह रही कि जहाँ सन्‌ 966 क्के पर्व 
गरीबी से नीचे के स्तर पर जीतने वाले मजटूरो की सख्या 40 प्रतिशत थी चहाँ 
सन्‌ 975 के आते भ्राते यह 66 प्रतिशत हो गई । दूसरे शब्दो में, श्रीमती गांधी के 
काग्ेकाल, में. गएीबो, में. 26 प्रक्रिष्यत, की, कृति, दुई; ५ पपस्त्द प्फ़ी, लितत्य, रुपए, चसतमग 
। प्रदुमान हम इस बात से लग्रा सकते है कि जहाँ स्वाधीनता के बाद सन्‌ 947 में 
। भारत पाँच प्रसव पौण्ड का घनी था (यह धनराशि ब्रिटिश सरकार के पास कर्ज 
के रूप में थी), वहाँ अव भारत झरवो रुपयो की देशी शौर विदेशी सहायता तथा 
५५ अआण वा मोहताज है । एक विकासशील देश को विदेशी सहायता और विदेशी 
* , ऋणो का सहारा लेना ही पडता है, लेकिन जहाँ तक समाजवादी समाज बे 
स्थापना के लक्ष्य का सवाल है, भारत की स्थिति कांग्रेसी शासनकाल में निरन्तर 
| बदतर होती गई । इस सम्बन्ध में पुस्तक के भाग एक मे एक अध्याय में उत्तर प्रदेश 
के क्षेत्रोय विरास उपमलती श्री बाबूलाल वर्मा का एक लेख उदवृत किया गया हैं 
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जो इस बात का अच्छा रांकेत देता है कि हम समाजवादी समाज वी स्थापना की 
दिशा सें कहाँ तक झआलागे बढ़े है । ह 
प्रप्रेंल, 977 से मार्च, 978 तक का मूल्यांकन 
मार्च, 977 के अन्तिम सप्ताह में स्दतस्थ भारत के इतिहास में केन्द्र में 
पहली बार काँग्रेस सता ब्युत हुई ओर श्री मोरारडी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्दी 
की सरकार बनी । नई सरकार ने देश की सम्‌ूदी ग्र्थ-व्यवस्था और सम्पूर्ण नियोजन 
के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोश भ्रपनाया । यद्यपि एक वर्ष की अवधि नई सरकार के 
कार्यकलाप के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त नही कही जा मकती, तथापि इस बात से 
भो इंकार तही किया जा सकता कि नए नेतृत्व ने देश में आशा का एक नया 
वादावरण पैदा किया है। समाजबादी समाज की स्थापना की दिशा मे नई सरकार 
अधिक जागर्क सिद्ध हो रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्र मे नई 
सरकार का छोटा-सा कार्यकाल भी प्रशसनीय रहा है। इस अवधि में किए गए 
कार्यों में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा योजना का सूतपात सबसे प्रपुव कार्य है। भारत के 
इतिहाप्न में यह पहचा ग्रव॒पर है जबकि गाँवो मे रहने वाले लोगों को उनके घरो पर 
ही स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुँचायी जा रही हैं । “प्रामीण॒ स्वास्थ्य सेवा योजन।' के भ्रन्तर्गत 
लगभग साथ करोड की प्राबादी के लाभ के लिए 80 हजार गांवों मे 777 प्राथमिक 
स्वास्थ्य कैद्ी के भ्रधीन 2 प्रकनूबर, 977 से सक्किप कदम उठाए जा चुके हैं। 
ग्राशा है कि दो था तीन वर्षी के अन्दर भारत मे ऐसा कोई गाँव नही होगा जो इस 
योजना से झछूता रह जाएगा । पंचवर्षीय योजनाप्रो के स्थान पर प्रावर्ती अथवा 
अववरत योजना प्रणाली । प्रप्रेल, 7978 से लागू कर दी गई है और प्रायभिकताओ 
का धुन निर्धारण इस प्रकार किया गया है जिससे देश मे प्राथिक विपमता की खाई 
तेणी से पाटी जा सके । नई औद्योगिक नीति की घोपणा की जा चुक्री है और 
आशा की जाती है कि ग्रामीण अर्थ-व्यवस्या को नथा बल प्राप्त होगा ताकि अमीर 
और गरीब के घीच की दूरी कम हो सक्रे। वित्त मन्‍्त्री श्री एच. एप. परे ने 
28 फरवरी, 978 को लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा--'"मेरा उद्देश्य एक 
ऐसी प्रक्रिया को चालू कर देना है जिससे खासतौर से ग्रामीश क्षेत्रों मे उत्पादन 
झौर रोजगार मे बराबर वृद्धि होती चली जाए । पूंजी निवेश मे सरकारी व्यय का 
कार्यक्रम वह श्रमुख साथन है जिसके द्वारा मैं यह उद्देश्य पूरा करता चाहता हूँ। 
आधारभूद सुविधाओं की विवेश-ब्यय में दहुत ज्यादा बढोतरी की जा रही है ताकि 
श्राग्रे विकास के मार्ग मे झ्राने वाली रुकावटे दूर हो जाएँ और सामान्य झायिव 
:उवावरण मै सुधार हो।” वित्त मन्त्री महोदय ने यह भी कहा-- “मैंने जे 
7  शाज्यकोपीय नीति अपनाई है उसका उद्देश्य हमारी अ्रधे-व्यवस्था मे नई विस्तारकार्र 
प्रेरक शक्तियों को पैदा करने के लिए खाद्य और विदेशी मुद्रा की अनुकूल परिस्थिति 
का साम उठाना है।” 
जनता सरकार रूपी नई दुल्हन के कायंकलापो का समुचित मूल्यांकन ग्र्भ 
भविष्य के गर्म मे है। समाजवादी समाज की स्वापता के लक्ष्य की प्रगति के ज़िए 
० यह 


॥ 
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सरकार को श्रपनी शिथिलता का परित्याग करता होगा और अपनी नीतियो को 
कठोरतापूर्वक श्रमली जामा पहिनाता होगा । वौत्ि निर्माण का उद्देश्य तव ब्िफल हो 
जैता है जब उस नौति का समुन्तित ढ़ से क्रियान्बबत नहीं हो पाता | सरकार से 
प्रपेक्षित है कि-- 

] विलासिताओ पर भारी कर लगाया जाए। जब हम झायिक स्वतन्त्रता 
प्राप्त करने और एक न्‍्यायोचित समाज का निर्माण बरने के लिए प्रसतशील हैं तो 
यह अनुचित है कि समाज का एक विशेय वर्ग प्रदर्शत उपभोग मे ब्यह्ष् रहे । न्याय 
सिद्धान्त का तकाजा है कि समाज का जो व्यक्ति जितना अधिक कमाता है वह 
श्रानुपातिक रूप से सामाजिक जिस्मेदारियों का भी उतना ही अधिक भार वहन करे 
और झ्रधिक कर देते समय कोई असन्‍्तोष महसूस ते करे । 

2 सरवार कटिवद्ध होकर उत्पादन के सभी साचनो भूमि, श्रम, पूणी, 
साहस और सगठन को एकजुट करके राष्ट्रीय श्राय मे तीत्र द्रद्धि के लिए प्रयत्लनशील 
हो झौर राष्ट्रीय श्राय का उच्ति वितरण कर आग की ग्रसमानता कम करने के लिए 
युद्ध-स्तरीय ठोस कदम उठाए। 

3 खाद्यात-उत्पादत से तेजी से अधिकाधिक वृद्धि के लिए ठोस और युद्ध 
स्तरीय कदम उठाएं जाएँ। सिंचाई, खाद, जोत झ्रादि के पर्याप्त साधव उपलब्ध 
कराएं जाएँ । तहरो वाँबो, कुप्रो श्रादि का बडी सस्या मे निर्माण कर मौसम पर 
फ़ैमर रहने की प्रदृत्ति को ठुकराया जाए। 

4 ओऔद्योगिक बिकाप तीद्र गति से हो तथा कुछ समय के लिए पूंजी का 
तिर्धात बन्द करके उससे अपने हो देश मे झद्योगिक विकास किया जाए, | 

5 घाट की प्रर्थ-ध्यवस्या और मुद्रा-प्रसार की प्रक्षत्ति पर भकुश 
लगाया जाए । 

6 काले घत को बाहर निरालने के लिए कठोर बेघानिक कदम उठाए जाएँ। 

7. सम्पत्त क्रिसातो की ग्राथ पर ऊँची दर में करारोपण किया जाए गौर 
भ्राप्त झाय में ग्रामीण क्षेत्रों म नए रोतगार पैदा किए जाएँ । 

8 देज के बडे-बडे पूजीपतियो और उद्योगपतियो पर देरोजगारी टैक्स लगा 
कर यश धन से बेरोज्यार व्यक्तियों को समुचित आ्िक सहायता दी जाएं । 

9 हडवालो शादि पर कुद घर्षों के जिए क्ठोरतापुर्वक रोक लगाकर देश 
के उत्तादन को बढाया जाए और श्रम-तक्ति वा पूरा-पूरा उपयोग किया जाए। 
सदि आवश्यक हो तो इसके लिए सविधान मे भी सशोयन किया जाए। 

६५ 0 उद्योगों के शप्ट्रीयक्ष॒ट्श से सरकार नए उत्तरदायित्वों से घिर गई है। 
सरकार इन उत्तरदात्वों को कुशलवायूर्वक्ष निभाएं और साबंजनिक क्षेत्र को 
कार्यक्षमता पर लोगो को सन्देह न होने दे । आधुनिक प्रवन्ध को प्रभावशाली बताते 
के लिए प्रभी स्तरों पर सा दनिक अनुशासन का पूरा ध्यान रखा जाए। यह भली 
प्रगार समझ लिया जाए फि यदि जन-जोवन में सामत्तजाही विशेषा घर वरते 


लग्रेगी तो समाजवादी सम व की स्थायता जे जिए आवश्यक सामाजिक परिवतंन के 
अ्रस्तिव का आधार हो समाप्त हो जाएगा । 
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4. सरकार लथु योजना और कार्यक्रमों का जाल विदयाए ताकि बेकार 
पड़ी श्रम-शक्ति का उपयोग किया जा सके बेरोजगारी को दूर करने के प्रत्येक 
सम्भव उपाय किए जाएँ । 

2. सामाजिक सेवाओं का तेजी से वित्तार किया जाए पर इस बात का१* 
वग्रेष रूप से ध्याव रखा जाए कि साधारण जनता और पिछड़े वर्गों को उतका 
समुचित लाभ मिल सके । वस्तुओं के उत्पादन भर उधित वितरण, दोनों पर 
प्रभावशाली ढग से घ्यान दिया जाए। 

]3. बैक राष्ट्रीयकरण के श्रसग में जो कमियाँ घर कर गई हैं. उनका 
ययवाशीक्ष निराकरण फक़िया जाए। भ्रशासनिक व्यय को घटाया जाए। जो “नए 
जमीदार झौर जागीरदार' बने हैं, जो 'नए-नए राजा-महाराजा' पदप गए हैं-- 
उनकी आकस्मिक समृद्धि का पूरा सेखा-जोसखा लिया जाए और सामाजिक-आाधिक 
विपमताग्रों की खाई कम करने की दिशा मे महत्त्वपूर्णा कदम उठाए जाएँ । उच्च 
पदाधिकारियों की वेतन-बुद्धि की प्रवृत्ति पर अकुश लगाया जाए ओर छोटे राज्य 
कर्मचारियों की बेतन-बृद्धि पर इस रूप में ध्यात दिया जाए कि उससे मूल्य-वृद्धि को 
प्रोत्ताहत न मिले। इस दिशा में सक्रिय रूप से विचार क्रिया जाए क्ि न्यूनतम 
देतन लगभग 250 रुपये हो ओर अधिकतम वेतन लगभग 2000 रपये से अधिक 
न हो । रेतो में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी समाप्त कर दी जाए। 

यदि इन सभी भौर इसी प्रकार के श्रन्य उपायो पर प्रभावी रूप मे अमल 


किया जाए तो इसमे सन्देह लही है कि हम ग्रतवरत नियोजन के माध्यम से समाजवादी ;क्‍ 
समाज की स्थापना के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ सकेंगे । 


योजनाओं में विकास, बचत एवं 
विनियोग दरें-नियोजित तथा 
९ वास्तव में प्राप्त 


(9४80शा+-88६5 58४॥५० [४६४/५श६ध] प्७58- 
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आरत में चार पचवर्षीय योजनाएँ और तीन एक वर्षीय योजनाएँ पूर्ण करने 
के बाद ! पअप्रेंल, 974 से पांचवी पचदर्षीय योजना सागरु की गई जो झवधि से 
एक वर्ष पूर्व ही 3। मार्च, 978 को समाप्त कर दी गई है और पहली अप्रेल, 
१978 से जनता सरकार ने नई राष्ट्रीय योजना चालू की है।झव तक पूरी 
की गई योजना मे विक(स-दर, बचत तया विनियोग दरो की क्या स्थिति रही है, 
इसका पर्यवेक्षण करने रो पूर्व “विकास-दर' का अर्थ समक लेना आवश्यक है | प्राय. 
विकास-दर को निम्न प्रकार से फामू ला द्वारा ज्ञात किया जाता है-- 

विकास: बचत 
“दए- कक गुर्याक या यू जी प्रदा-बनुपात 

उदाहररार्य, किसी पर्थ-व्यवस्था मे पूजी-प्रदा-अनुपात 4 । है तथा जनसब्या 
की बाधिक वृद्धि-दर 2% है और बचत एवं विनियोग दर 8% है। इस स्थिति 
में उस राष्ट्र की राष्ट्रीय आय $/4-52% वारधिक दर से बढेगी। किन्तु जनसख्या की 
बुद्धि भी 2% होते के कारण प्रति व्यक्ति आय मे कोई वृद्धि नहों होगी श्रौर इस 
प्रवार प्रति व्यक्ति प्राय की दृष्टि से देश की पर्थ-न्यवस्था स्थिर बनी रहेगी। चूंकि 
भाधिक विकास का अं प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि है, इसीलिए विकास गे वृद्धि के 
लिए बचत एप विनियोग को दर 8% से भ्रधिक आवश्यक होगी। विकास-दर की 
छपरोक्त पदिभाषाप्रो से स्पप्ट है कि भारत की घोजताग्रो ने नियोजित विकासन्दर 
के प्रध्ययन के लिए सर्वप्रथम इस देश की बचत एवं विनियोग की स्थिति जानया 
झावश्यक है । यह देखना जरूरी है कि भारत की योजना में बचत एवं विनियोग दरें 
किस प्रकार रही हैं। उत्लेशननीय है कि भारतीय नियोजन झौर प्रर्य-व्यवस्या के 
सम्बत्ध मे विविध स्लोतों के आऑँकडों में प्राय न्यूनाधिक सित्तता पायी जाती है । 
प्रस्तुत अ्रध्याय देश की पचवर्षीय योजनाओ और विख्यात अर्य॑श्ास्त्री प्रो विल्फेड 
भेलनवाग (५/॥६४० १४०७॥४१७८४४४) के अध्ययन पर आझ्राघारित है । प्रो मेलनवाम 
का प्रध्ययन प्रथम तीन पचवर्षीय पोजनाग्रों और चतुर्थ योजना प्राहूप (!966) 
के सन्दर्म मे है ! यद्यपि चतुर्थ पत्रर्धीय योजना का प्राह्प बाद में सशोधित किया 
गया तथापि भ्रध्ययन के लिए कोई विशेष धन्तर नही पडता । 
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प्रथम चार पंचवर्षीय योजनाओं में भारत में नियोजित 
बचत एवं विनियोग को स्थिति 

बदि घरेल बचतों को राष्ट्रीय के भाग के रूप में देखें तो 95-52 में 
घरेल बचतें राष्ट्रीय आय का केवल 53% थी। यह दर 955-56 में वढकर 
व 5९ हो गईं तया 960-6 में इस दर की स्थिति 5:5% थी। 965 66 में 
ये दचतें कुल राष्ट्रीय आय का 0:6% थी किन्तु !968-69 में यह घटकर 9"8% 
ही रह गई | चतुर्थ पच्रवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष 4973-74 भें इस दर की 
परिकल्पना 3 2% को गई। 

जहाँ तक विनियोजन का प्रश्न है, 7950-5] में विनियोजन राष्ट्रीय श्राव 
का 5 6% था जो बढकर 955-56 में 7:3% हो गया, 950-65[ में !77%, 
965-66 में 3% तथा !968-69 में कम होकर !] 2% हो गया। 973- 
प4 में यहु दर 3-:8% अनुमानित की गई थी । बचत व विनियोजन वी उपरोक्त 
दरों को नीचे दी गई तासिका मे प्रस्तुत किया गया है!-- 








ब्र्षें दचत राष्ट्रीय आय का विनियोजन राष्ट्रीय आय का 
(प्रतिशत) (अठिशत) 
4950-5] या 96. 
95-52 5-3 कक 
955-56 कफ फ्ड 
960-6॥ 8 बाय 
965-66 06 30 
4968-69 8-2 
4973-74 ]3:2 ]3 8 (अनुमानित) 





सितम्बर, 972 को योजना के श्रक में भी प्रचलित मूल्य-दर शुद्ध राष्ट्रीय 
उत्पादन के प्रत्रिशत के रूप में वंचत और विनियोग की दरें प्रकाशित हुई थी, वे 
विस्‍्न प्रकार है-- 


बचत और बिनियोग की दरें 
प्रचलित मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत 








बर्ष विनियोग देशी बचत विदेशी बचत 
]960-6 स्‍20 89 क्त्‌ 
965-66 ]34 (| 23 
966-67 22 90 32 
॥967-68 १06 79 8 ॥ 
१968-69 कक हद १2 
969-70 92 हब 08 
पक्रकया 96 8-3 [3 





]., परचवर्षीय योजनाएँ 
2. पीजता (सिठम्बर, 972) 
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तालिका से स्पष्ट है कि सन्‌ 960-6 अर्थात्‌ द्वितीय योजना के अन्तिम वर्ष से 
विनियोग दर 2-0% ठक पहुँच चुकी थी, जो 965-66 ब्रर्थात्‌ तृतीय गोजना के 
अन्तिम वर्ष तक वढकर 3 4% हो गईं। किन्तु इसके बाद विनियोग दर बजाय 
बढने के घटती ही चली गई और 969-70 में यह तिम्न स्तर 9 2% तक गिर 
गई । विनियोग दर से कमी का प्रमुख कारण बचत दर मे गिरावट है। सत्‌ 965-66 
में बचत दर अपने चरम स्तर  %, तक पहुंच गई । योजना श्रायोग का झनुमान 
था कि सन्‌ 968-69 से विनियोग दर 0 0% तक बढेगी और 97१-74 तक 
3 0%, तक पहुँच जाएगी ॥ 


रिजयं बैक झ्लॉफ इण्डिया ने भी भारत में बचत की स्थिति का अध्ययन किया है । 
इस अध्ययन के अनुसार बचत आय-अनुपात सन्‌ [95-52 में 5 % और 955-56 
में 9 % था। सन्‌ 795-52 से 958-59 तक देश वी पौसत-बचत ग्याय-पनुपात 
7 2% रही है। प्रथम पचवर्षीय योजना मे यह भ्रनुपात 6 6% और द्वितीय योजना 
के प्रथम तीन वर्षो मे 7 9% रहा है । इस प्रकार यदि इस दृष्टि से विचार करें तो 
बचत-अनुपात श्राशाप्रद है किन्तु सीमान्त बचत आय अनुपात की दृष्टि स्रे विधार 
करे तो भिन्न स्थिति प्रकट होती है । उदाहरणार्थ सनु !953-54 से 955-56 की 
अवधि मे सीमान्त-बचत झाय प्नुपात (]चिशा8/0० 5ब४8-70076 १080 ) 
9 ] था जो रानू 956-57 से 958-59 तक की झवधि में घट कर 4 2% रह 
गया । इस प्रकार कुल बचत मे वृद्धि हुई किन्तु बढी हुई प्राय के अनुपात में बचतों 
भे बृद्धि नही हुई है। 

द्वितीय पचवर्षीय योजना मे बचत अनुपांत को सन्‌ 955-56 थे 7 3% से 
बढाबर 4 0% करने वा वक्ष्य रखा गया था । यह लक्ष्य कुछ महत्त्वाकाँक्षी था 
किन्तु जैसा कि प्रो शिता्थ ने पहले ही कह दिया था कि इस योजवात्रधि से घरेलू 
बचत के उक्त लेंदेय की प्राप्ति नही की जा सकी । तृतीय योजना मे विनियोजत की 
राशि मो राष्ट्रीय भाप ) 0% से बढाकर 4% पते 5% करने का सक्ष्य रखा 
गया था प्रौर उसके लिए घरेलू दचत को 3 5% से बढा कर ] 5% करने का 
सप््य निर्धारित किया गया था । इस योजना के झन्तिम वर्ष चर्याद्‌ 7965-66 में 
बचत की दर 70 4% रही जो अगले वर्ष श्रर्यात्‌ 967-68 में इसमें और कमी 
आई । योजना आयोग के अनुसार सन्‌ 967-68 में बचत की दर राष्ट्रीय प्राप का 
89% थी । परन्तु इसमें फिर से वृद्धि होने लगी है । राद्‌ !968-69 में यह 9% घी । 
विनियोग का क्षेत्रीय आवठन 


अप-व्यवस्या के कृपि, उद्योग, सचार आदि सेवा-स्षेत्रो में भारत की विभिन्न 
योजनाओं में परिकल्पित विनियोग किस प्रकार आवटित हुआ है, तथा सार्वजनिक 
जैन की इस दिशा में सापेक्ष श्रुमिकाएँ क्या रही हैं, उसका विश्लेषण विस्यात 
भ्रबंशास्त्री विल्फ्रेड मेतनवाम (फ्राारट्त हध॥०ा४३००) द्वारा कुछ महत्त्वपूर्ण 
सांख्यिकी भ्को के आधार पर प्रस्तुत किया यया है-- 
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दी गई सारणी से स्पष्ट है कि योजनामों मे श्रादरयक दितियोग की वृद्धि 
वास्तविक भ्रको में (70 उट्श श्मा5७) सारणी की पक्ति 30 में प्रदर्शित कुलफ 
विनियोग दर थे बहुत कम रही है। दृठीय योजना मे द्वितीय योजना की अपेक्षा, 
70% अधिक विनियोग ही आवश्यकता परिशल्पित की गई है, और ड्रॉपट चतुर्थ 
योजना (966) पे तृतीय योजना से दुशुदी मात्रा मे विवियीग के अनुमान लगाए 
भए हैं। मूल्य-स्तर मे विस्तार के समायोजनों के पश्चात्‌ भी इन योजनाझों के लिए 
विर्धारिस विनियोग से 30 से 40% तक की वृद्धि अनुमानित की गई है । महत्त्वपूर्ण 
तथ्य वास्तविक तथा नियोजित कुल विवियोग राशि के अन्तर (099) पर बीमती 
का प्रभाव है । सारणी की 9" व 92 पक्तियों मे दिए गए कीमत-अनुपातो पर 
आधारित गअ्रको को एक उदाहरण के रूप से देखने पर दृतीय बौजना में वियोजित 
0,400 करोड़ ₹. की विनियोग दर की प्रूति लगभग !,500 करोड रु के 
विनियोगो द्वारा ही की जा सकती है । 


जहाँ तक विनियोग के क्षेत्रीय आवटन का अश्रश्न है, सारणी को पक्तियाँ 

! ! से । 5 बिनियोग के क्षेत्रीय आवटन में एकरूपीय प्रवृत्ति (00755/९५५) 

प्रदर्शित करती है । कृषि से छुण विनियोग बाग अनुपात उत्तरोत्तर कम होता भया है 

जवकि उद्यीग में यह अनुपात बढ़ता गया है ) छृतीय योजना मे प्रर्थ-व्यवस्था के 

* इन दोनो मूल क्षेत्रों के लिए कुंल विनियोग का 55% निर्धारित क्या गया । इसमे 

' से उद्योग का अनुपात हृधि की अपेक्षा 75% अधिक रहा । यातायात झ्लौर संचार 

के विनियोग मे अनुपात द्वितीय योजना को तुलना में तृती4 योजना में 22% से 

घट कर केवल 27% रह गया । सेवा-क्षेत्र का विनियोग 47% के स्थान पर 44% 

रह गया किन्तु सरकारी सेवा व बस्तु-वितरण सम्बन्धी सेदाओो के लिए विनियोग के 
अनुपात में निरत्तर दृद्धि होती गई | 


त्तारणी पक्ति 40- 5 में दिए गए विनियोग के आँकड़ो मे सार्वजनिक 
एवं नित्री क्षेत्र सम्मिलित हैं, दोनो क्षेत्रों का झन्तर भारत की विकास नोतियों पर 
प्रकाश डालता है। परक्ति 20 में सार्वजनिक क्षेत्र के बढते हुए सापेक्ष महत्त्व को 
देखा जा सकता है। सव्‌ 795-56 में सावंजनिक क्षेत्र का जो प्रतिशत 53 था वह 
घट कर ]966-7 में 64 प्रतिशत हो गया । अग्राँकित सारणी में कृषि, उद्योग, 
सेवा आदि क्षेत्रों में राबेजनिक एवं निजी क्षेत्रो की सापेक्ष स्थिति को प्रदर्शित किया 
गया है । 
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368 भरत भें आधिक तियोजव 


प्रथम चार पंचवर्षाय योजनाश्रों में विकास-दर 
(छाण्जी) पिक्ञश) 


यदि विकास-दर का निर्धारण आिक दृष्टि से प्ताँस्यिकी अंकीं पर निर्मरं ८ 
करता हैं तथापि व्यावहारिक रूप से इस दर का विर्धारण मूलतः एक राजनीतिक 
ननिर्शय है, अथवा यह्‌ निर्णय देश की जग-धारणा के अनुसार लिया जाता है) किस 
गति के साथ एक देश के निवासी अपनी प्रति व्यक्ति ग्राय को दुग्ुवा करना चाहते है 
अथवा गरीबी-उन्मूलन की भ्रारकाँक्षा रूते है, इस श्रश्त का उत्तर उत्त देश की जन- 
भारशा अथवा राजनेताग्री से सम्दन्धित है| जहाँ तक भारत का प्रश्न है, इसकी 
प्रत्येक्त योजना के साथ प्रति व्यक्ति प्राय को दुगुना करने का भ्रश्व॒ जुड़ा रहा है। 
आरत की प्रत्येक योजना के मूल में यह प्रश्न अ्न्तनिहित है कि कितने वर्षों मे इस 
देश को झपनी प्रति व्यक्ति आय का दुग्गुना करता आदेश्यक है। महू प्रश्न आज 
औ निरत्तर है। भारत की प्रति व्यक्ति आय 600 ए. से कुछ श्रधिक है, जबकि 

>*७॥ की प्रति व्यक्ति 4000 डॉलर पर विचार किया जा सकता है, अर्थात्‌ 
_ ५३ यहाँ प्रति व्यक्ति आय अमेरिका की तुलना मे लगभग ]/50वाँ भाग है । इसी 
पृष्ठभूमि मे भारत की योजनाग्रो में नियोजित तथा वारतब मे प्राप्त विकास-दरों 
था ग्रध्यपन किया जा सकता है । £ ८ # ए ६ साहित्य मे प्रति व्यक्ति आय के दुगुना झ. 


होने सम्बन्धी एक दिलचस्प सारणी प्रस्तुत की गई है, जिसका एक भरश निम्न 
प्रकार है-- 








विक्यात्त-दर अनसंब्या-वृद्धि-दर श्रति व्यक्ति अवधि जिसमे यहू 
छिकास-दर दुगवी होती है 
44% शक 25 35 वर्ष 
अ्क् 8 उड 23 बर्ष 
33% य्द् ॥% 70 वर्ष 





मदि प्रति व्यक्ति श्राय 3% की दर से बढती है तो इसका तात्पर्य मह है कि ) 
राप्ट्रीय प्राय 53% को दर से बढ़ रही है । यह वह विकास-दर है जिसकी चतुर्थ 
सोजना मे परिकल्पना को गई थी। इस दर के अनुसार प्रति व्यक्ति श्राप 23 दं्य 
भे दुगुनी हो सकती है | विकास की यह दर विशेष भहत्त्वाकाँक्षी नहीं हे क्योकि 
इस दर से भी हम प्पनी प्रति ब्यक्ति झ्ाय को 23 से 25 धर्ष को झ्रवधि मे दुगुना 
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कर सकेंगे । पूर्वनयोजनाम्रो की उपलब्धियो को देखने पर तो इस दर को भो स्थिर 
बनाए रखना असम्गव प्रतीत होता है वयोकि प्रथम योजना मे प्रति व्यक्ति विकास- 
दर %, दितीय मे ।:7% झौर तृतीय में केवल 04% रही है । 8-9 वर्ष को 
दीर्घावधि मे भी प्रति व्यवित अधिकतम विकास-दर हम कैवल । 7% श्राप्त कर 
सके, जिसे भी स्थायी नही रखा जा सका । इस स्थिति मे जब तक परिवार-नियोजक 
किसी प्रक्नार का कोई चमत्कार नहीं कर रहे हैं तब तक 5 से 53% विकास-दर 
को प्राप्त करता और डसे स्थायी बनाए रखना सम्भव प्रतीत नही होता है। यदि हम 
प्रधम तीन योजनाओं मे अधिकतम प्राप्त ! 7% की विकात-दर को भी स्थिर रख 
पाते हैं तब भी हम 6$ वर्षो मे अपनी प्रति व्यक्ति झ्राय को दुभुना कर सफेगे। 
इसका यह प्रर्थ है कि सग्‌ 206 में हम इस स्थिति वो प्राप्त कर पाएँगे। इन 
आकडों को ध्यान में रखते हुए 4% विकास-दर सम्भव व प्राप्ति योग्य प्रतीत होती 
है तथा 5 या 59% विकास-दर का प्राप्त किया जाता उच्च उपलब्धि की श्रेणी मे 
भ्राएया । विकास-दर के अ्रनुभागो के रूप मे कतिपय जुद्धि-मूचक भ्रको को घ्यान मे 
रफ़ना भ्रावश्यव है, जो भ्रागे दिए जा रहे हैं । 

बृद्धि-सूचक झक 

सग्‌ 950-5] से 970-7] तक भारत बी आय वृद्धि दर का प्रनुमात 

कई सूचकों से लगाया जा सकता है।॥ राष्ट्रीय श्राय को दर मे 3 6% वृद्धि हुई जवकि 
कृषि उत्पादत व ग्रौद्योगिक उत्पादन मे क्रमश 2 3५% और 6-42 की वाधिक दर 
से वृद्धि हुई । प्रति व्यक्ति श्राय के रूप में, यप्ट्रीय भाव मे । 5% प्रतिवर्ष की दर 
घृद्धि हुई है, जबकि प्रनाज के उत्पादन मे |4% वापिफ वृद्धि हुई।॥ प्रति हैक्टर 
अनाज ने उत्पादन में | 9% की वापिक दर से बृद्धि हुईं॥ बचत झाय अनुपात 
5 7% से बढ कर )0 0% भर्थात्‌ लगभग दुगुना हो गया । प्रथम तीन यो जनाग्रो में 
हुई विकास-दर का सक्षेप में पहले ही विचेचत किया जा चुका है | इन योजनाओं के 
प्रमुभवों के भाधार पर निम्ित चतुर्य एवं पचम प्रचवर्षीय योजनाम्रों मे विकास-दरो 
का विष्लेपण्प भागे प्रस्तुत किया जा रहा है । 

चतुर्थ पचवर्षाय योजना की प्राय वृद्धि-दरें 

चोथी योजना में विकारा की वापिक चत्रवूद्धि दर वा लक्ष्य 55% से 

प्रधिक भर्षात्‌ लगमग 5 6% था जबकि सन्‌ 969-70 मे प्रय॑-व्यवस्पा की वृद्धि 
दर 5 32% व सन्‌ 970-7 मे 48% रही | इस प्रकार पर्थ-व्यवस्था की भौसत 
शापिक घत्रवृद्धि-दद पोजना में प्रस्तावित लदय को सुत्नना मे केवल 5% ही रहो । 


दृपि मे 5% वापिक दर निर्षारित की गई थी पर द्वास्‍्तविक दृद्धि-दर 
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सन्‌ 969-70 में 5% और 970-7] में 5:3% रही। इस प्रकार कुल मिलाकर 
कृपिलक्षेत्र की उपलब्धि लक्ष्यों के अनुरूप रही ॥ 

खनन्‌ और विनिर्माण (>गयाड़ बाते 'शक्षाएव्वशरणाए8) में 77% वृद्धि / 
का प्रावधान था लेकिद सन्‌ 969-70 मे 5% और 3“2% की ही वृद्धि हुई ! इसे 
प्रकार दोनों वर्षों की औसत बृद्धिदर 47% रही । 

बड़े पैमाने पर झौद्योगिक उत्पादन का लक्ष्य 9 3% था किन्तु वापिक-वृद्धि 
शुद्ध-मूल्य के रूप मे सन्‌ 969-70 में 59% और 970-7] में 36% रही। 
इस प्रकार दो यर्षों की वार्षिक औसतन्युद्धि 47% रही । 

विद्युत, गैस और जल आपूर्ति क्षेत्र मे 95% वृद्धि-दर रही झौर सन्‌ 
4970-7] में 79% । इस प्रकार औसत वृद्धि-दर 87% रही जो योजना के लक्ष्य 
93% से कुछ कम थी । 

परिवहन और संचार के क्षेत्र मे योजना का 6 4% वाधिक-वृद्धि का था लेकिन 
सन्‌ 969-70 मे परिवहन व सचार की वापिक-वृद्धि 59% रही और सन्‌ 
970-7 में केवल 35:8% रही । इस प्रकार दो वर्षों की ग्ौसत वाधिक-वृद्धि-दर 
4:9% रही | कमी मुख्यत इसलिए हुई कि रेलों मे शुद्ध-वृद्धि की दर बेवल 
04% रही। 

वैक्गि और बीमा के क्षेत्र मे वृद्धि योजना के अनुमान से अधिक रही। 
योजना का लक्ष्य 47% वापिक-वृद्धि का था लेकिन सन्‌ 969-70 में वास्तविक 
वृद्धि 92% रही और सन्‌ 970-7। में 8 6% थी। इस प्रकार दो वर्षों के वृद्धि 
का औसत $ 9% रहा जो कि योजता के दापिक-वृद्धि के लक्ष्य से लगभग दुगुना था । 
संक्षेप मे चौथी योजना में परिकल्पित 57% की कुल वृद्धि-दर की तुलना में 
भ्रथे-ध्यवस्था में सन्‌ 969-70 भे वृद्धिदर 5 2% रही । इसके बाद सम्‌ 970- 
7] भें यह धट कर4 2% और सन्‌ )972-73 मे 0 6% रह गई । आवश्यक्ताम्रो 
के देखते हुए चौथी योजना की अन्नथि की बृद्धि-दर बहुत कण और अपर्यास्‍्त रही | 
पाँचवी योजना के प्रारूप मे 5 5% की बृद्धि-दर का लक्ष्य रखा गया । 

भारत के विकास बी स्थिति के सिहावलोऋन के लिए राष्ट्रीय उत्पादन मे ५ 
वास्तविक बृद्धि तथा उत्पादन के तीन मुख्य क्षेत्रो-ह पि-उद्योग, व्यापार तथा संचार 9 
के उत्पादान के ग्रौकडों को एक सारणी मे प्रस्तुद किया जा रहा है। प्रथम तीत 

योजवाम्रों में वृद्धि के निर्धारित लक्ष्य :2%, 25% व 34% थे। लक्ष्यीं की 

तुलना में उपलब्धि का प्रतिग्त क्रमशः 8, 2) व 3 रहा प्रथम योजना को 
छोड़ कर प्न्य योजनात्रों में प्राप्त वृद्धद्दर से कम रहो ।.. ५. ड़ 
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सारणी से जनसख्या के वृद्धि-तूचकांक भौर श्रौधत विकास-दर को प्रदर्शित 
किया गया है, जो प्रथम, ढितीय एवं तृतीय पचवर्षाथ् योजनाओं तथा एक वर्षीय 
योजनाम्रों मे झमश !7%, 2%, 2 2%, वे । 5% रही। निरन्तर बढती हुईं 


ए जनसझ्या भारत की श्राथिक प्रगति में बडी वाधक है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्तादन का 
बूद्धि-यूचकाँक सारणी के तीसरे खाने मे प्रस्तुत किया गया है। इसमे प्रदर्शित अको 
से स्पष्ट है कि प्रथम झोर द्वितीय पच्रवर्षीय योजनाओं मे राष्ट्रीय उत्पादन की औसत 
बृद्धिदर श्रधिक रही, किन्तु तीसरी घोजना मे यह बहुत कमर हो गई, किन्तु पुन 
एकवर्षीय योजनाओं में 22% से बढकर 4 %, हो यई । यह एक पअच्छी स्थिति 
का सकेत थी। सारणी के शेष खातो मे भ्र॒र्थ व्यवस्था के प्रमुष क्षेत्रों --कृषि, उद्योग 
तया व्यापार-सचार श्रादि की विकास-दरो को दर्शाया गया है । कृषि की विक्रास-इर 
तीसरी घोजता तक निरन्तर गिरती गईं। प्रथम योजना मे यह दर जो 3 0% थी, 
द्वितीय योजना में 2 8% रह गई और तौसरी योजना में तो इसका प्रतिशत ऋणात्मक 
(--0 9%) हो गया, किन्तु एकवर्षीय योजनाप्रो मे यह पुन बढ कर 5% हो 
शई । दूसरी प्रोर उद्योण के क्षेत्र मे विकास-दर दितीय योजना के बाद गिरती गई । 
द्वितीय योजना मे यह दर ४ ।% थी जो घटकर तीसरी योजना मे 79% श्रोर 
एकवर्पीय योजनाओं में केवल 2 2% रह गई । यह जिल्ताजतक स्थिति का सकेत 
थी जिसमे सुघार के लिए झौद्योगिक उत्पयादत कौ दर को बढाना झनावश्यक था।॥ 
स्यापार व सचार के क्षेत्र मे प्रगति का सूचकाँक सन्तोपप्रद स्थिति को प्रकट करता है । 


) पाँववों पचवर्षोाय योजना से विकास की दर श्रौर स्वरूप' 


पांचवी पचवर्षीय थोजता का प्रारूप प्रस्तुत करने के साथ-साथ राष्ट्रीय 
भौर अन्‍्तर्रोप्ट्रीय क्षेत्र मे इतने ज्यादा उत्तार-नठाव झाए और चहुँमुली झ्त्यधिक 
मूल्य-वृद्धि ने योजना की सम्भावनाम्रों को इतने सकड मे डाल दिया कि उस पर 
पुनविचार आवश्यक हो गया । लगभग तीत वर्ष के प्रस्तराल के बाद राष्ट्रीय विकास 
परिषद्‌ थी वेठक हुई भौर सितम्बर, 976 मे पाँचवी योजना सशोधित रूप भे 
प्रल्तिम रूप से स्वीकृत की गई । मार्च, 4977 में ऐतिहासिक सत्ता-परिवर्दन हुआ 
झौर जनता पार्टी की सरकार ने सम्पूर्ण नियोजत प्रणाली को बदलने ना स्कल्‍्प 
स्यक्त किया ! फलस्वरूप पांचवीं योजना को 3! मार्च 979 के बजाय 3 सा, 
११78 छो. ही समाप्त कर दिया गुदा शोर | झप्रेल, १९२६ से. रर्ड, रण्ट्रीण यो दरूप 
[भावर्ती या भ्रनवरत योजना) ग्रारम्म को । तथापि ग्ध्ययन की हृष्टि से यह 
।. नितान्त आवश्यक है कि हम सशोधित पाँचवी योजना की राभी मुरय बातों शो 
जाग लें । यहाँ हम सशोधित योजना से (विकास को दर झौर स्थल्य' की चर्चा 
करेंगे । योजना आपोग के झतुसार सम्बन्धित विवरण इस प्रकार है-- 


“पाँचवी योजनावधि के प्रथम वर्ष 974-75 में सकल पग्रात्तरिक उत्पादद 
पिछले वर्ष से बेवल 0 2 प्रतिशत बढ़ा ) सन्‌ 975-76 मे उत्पादन में उल्लेसनोप 


4 


]. योशना ऋआपोय पाँबईं पबदर्दीव पोगता 974-79, छष्टूबर 976, १८ 22-28 
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सुधार हुआ जिसके परिणामस्वरूप सकल आन्तरिक उत्पादन में 5 प्रतिशत से अधिक 
की वृद्धि का अनुमान किया गया। सन्‌ 976-79 में अरृ-व्यवस्था का विकास 
5-2 प्रतिशत वापिक मिश्र दर से होने की सम्भावता हैं । इस वाधिक विकास वी 
रूपरेखा से पाँचवी योजना में सकल आन्तरिक उत्पादन में 4:37 प्रतिशत औउत * 
वापिक विकास का भ्रनुमाव किया गया । 

पाँचवी योजता मे गरीबी दूर करने व आत्मनिर्भरता के उद्देश्यों की पूर्ति 
को झायातित उत्पादन वस्तुओं, यथा ईंधन, उर्बरकों और खाद्य के भृल्यों मे अत्यधिक 
वृद्धि के सन्‍्दर्म मे देखना होगा । इसलिए कृषि उत्पादन, विशेष रूप से खाद्य पदार्थों, 
उपलब्ध ऊर्जा ससाधतों का अधिक्रतम उपयोग और महत्त्वपूर्ण कच्ची सामग्रियों, 
मजदूरी, माल के उत्पादन तथा कुशलतापुर्वक्ष वितरण वी गति को तेज करने की 
झोर कार्यद्रीवि निदिप्द करनी होगी (” 
थिकाप की क्षेत्रीय दरें 

परस्पर प्रतुएप क्षेत्रवार उत्पादन के स्तरों का अनुमात व्यापक श्राविक 
नमूने, 66 क्षेत्रवार गिवेश-उत्पादत नमुने वे सपत उप-नमूगे की पद्धति पर किया 
गया है। सामप्री सस्तुल्न के प्रभ्यासों को श्॒खता द्वारा बस्तुवार उत्पादन के 
स्तरो का झनुमात उनके माँग के अतिशेषो की प्रति से तैयार किया गया श्रौर निवेश” 
उत्पादत के नमूने द्वारा क्षेत्रीय वृद्धि दरों के साथ उतका सामंजेस्थ किया ग्या। 
विशिष्ट वस्तुओं के लिए सूक्ष्म स्तर पर बुछ स्वतन्त्र भ्रध्ययत उत्पादन स्तरों की 
प्रतिजाँच करते के लिए किए गए । ५ 

परँचवी योजना के दृष्टिकोरा पर तकनीकी वोट में जैसा विया गया है, 
पॉँचवी योजना के आधार वर्ष 973-74 के लिए निवेश-उत्पादन गैद्रिरिस की 
सत्‌ 974-75 के मूल्यो तक बद्यतन किया गया है । ऐसा सद !973-74 के 
लिए वस्तुवार उत्पादन के स्तरो और केन्द्रीय सॉख्यिकी संगठन के श्रद्यतन श्वेत 
पत्र मे दिए गए ध्यापक प्रार्थिक समुदायों के अनुरूप बनाने के लिए क्रिया गया। 
राष्ट्रीय प्रतिदर्ग सर्वेक्षण के 25वें दौर (सन्‌ 7770-7) के श्रान्तरिक उपभोक्ता 
श्यय के गझ्रॉकड़ो ओर प्रभी हाल ही के श्वेत पथ से वस्तुओं शोर सेवाप्रो के विभिन्न 
बड़े समूहों से सम्बन्धित निजी भ्रन्तिम उपभोक्ता व्यय के झनुमानों के भ्राधार पर 
उपभोक्ता अनुपात मैट्रिसिस को भी सन्‌ 974-75 के मूल्यों तक अदयतत किया 
गया है । सन्‌ 978-79 के सकेतों सम्बन्धी उद्देश्य के लिए भ्रौद्योगिकी व प्रकृतिगत 
विचारों के आधार पर कुछ निवेश गुणाक की परिकल्पना की गई है। 

निर्यात प्रौर सरकारी व्यय का अनुमान बहिजितित हृष्टि से किया गया है। ४ 
सार्वजनिक उपभोग का वाधिक 0 अ्रत्िशत औरत से बढ़ता माना गया है जबकि 
तिर्यात 85 प्रतिशत बढ़ने का भ्रनुमान किया गया है । अन्विम वर्ष से सार्वजनिक 
उपभोग द प्रायात का प्रनुमान अन्त्जनित दृष्टि से किया गया है । पाँचवी ब्रोजना 
के देष वर्षों के लिए परिकल्पना किए ग्रए परिव्यय इस अवधि के लिए उपयुक्त रूप 
सै तैयार किए गए हैं । रे 
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फॉचवी घोजना अवधि भे सकल आन्तरिक उत्पादद मे परिकल्पता की शई 
वृद्धि दर के अनुरूप विकास को क्षेत्रीय दर पूर्द मे उल्लेख किए गए नमूनो की 
पद़त्ति के द्वारा पाँचवी योजना के अन्तिम वर्ष 7978-79 के लिए तैयार की 
गई है । महत्त्वपूरँ क्षेत्रों के लिए इन सकेतो मे प्र्थ-व्यवस्था मे उत्पादन सम्भाव्यताओं 
व क्षमता-उपयोग के श्राघार पर आयात श्रतिस्थापता की परिकल्पता की गई है। 
सारणी-! में सामान्य क्षेत्रों के सन्दर्भ मे और अवुलग्तक-5 मे अर्थ-व्यवस्था के 
66 क्षेत्रों के लिए विकास का स्वरूप दिया गया है । कृधि सम्बन्धित क्षेत्र मे विकास 
की दर 3 94 प्रतिशत अ्रनुमातित की गई है । खबन क्षेतों के उत्पादन _की विकास 
दर जहाँ प्रतिवर्ष !2 58 प्रतिशत अनुमानित की गई है वहाँ कोयला उत्पादन की 
9 38 प्रतिशत ओर कब्चे तेल कौ 4 68 प्रतिशत विकास दर बढने की सम्भावना 
है । विनिर्माण क्षेत्र के 6 92 प्रतिशत के दर पर बढ़ने वी सम्भावना है। इस 
क्षेत्र भे उर्वरक के 22 26 प्रतिशत, सीमेट के 7 9 प्रतिशत झौर लोहा ब इस्पात के 
६ 3 प्रतिशत की दर पर बढ़ने की सम्भावना है । मर 
सव्‌ 973-74 व 978-79 मे समठनात्मक परिवतेन के उपाय के 
साथ सकल प्रान्तरिक उत्पादन की सरचना क्षेत्रों के कुछ बडे समूहो के लिए 
“सारणी-] मे प्रोर 66 क्षेत्री के लिए अ्रनुतग्तव-5 मे भी दिए गए है । जेसा कि 
श्राशा को जाती ह कुल सकल मूल्य में कृषि व सम्बन्धित क्षेत्रों वा हिल्सा सन्‌ 
]973-74 में 50 8 प्रतिदत से घटकर सन्‌ 3978-79 में 48 5 अद्रिरत 
सव' हो जाने की सम्भावना है और खनन से.विनिर्माए के सायन्याथ माख्यमिक व 
अन्याध्य क्षेत्रो का हिस्सा बढ़ जाने की भ्राशा है । लें 
विकास की सॉँकैतिक क्षेत्रीय दरों की सामग्री सनन्‍्तुल॒नों की विघ्तृत पद्धति के 
उपयोग द्वारा बास्तविक लक्ष्यों म॑ स्पान्तरित किया गया है । निवेश उत्पादन मण्डल 
सम्बद्ध स्वतन्य क्षेत्री के अन्तर्गत वोयला, कच्चे तेल, लोहे ग्रमस्क्र ब सौमेन्ट जैसी 
मंदी मे लिए लक्ष्य क्षेत्रीय विकास दरों की मार्फत सीचे निश्चित विए गए है। वृदछ 
यिशिध्ट लक्ष्यों की प्रतिजाँच स्वतत्व रुप से सूक्ष्म स्तर के अभ्रध्ययत व परियोजनाग्रो 
के पूर्ण करने से सम्बन्धित विस्तून झव्ययना द्वारा भी की गई है। सारणौ-2 मरे 
सन्‌ 978-79में झुछ महत्वपूर्ण मंदो के प्रनुमालित वास्तविक उत्पादन प्रस्तुत विए 
गए है। रान्‌ 978-79 के लिए और अ्रधित्र विस्तृत झनुमान प्रनुराग्तव-6 मे अ्रस्तुत 
किए गए हैं। झुछ महत्त्वपूर्ण मदो के भ्रनुमानित वास्तविव उत्पादन के सुलाधार की चर्चा 
नीचे की गई है। बहुत छ्ले क्षेत्रों मे सन्‌ |978-79 के उत्पादन वय पाँचवी योजना मे 
प्रारूप मे भ्भिधारित क़िशु मए स्तरों से नीचे है । यह दा वारणों से ह । बहुत से 
मामलों में सद्‌ 973-74 में स्तरा से नोचे वास्तविक रूप सत॒ प्राप्त क्रिया गया 
ब्राघार उत्तारत प्राववी माजना के प्रारूप में परिवक्थित क्या गमा है। सब 
974-75 मभ उत्पाउन की द्रृद्धि बहुत कम्त थी। वे सन्‌ 979-76 में महृत्तपू् 
मुंधार हुआ्ना । इप प्ररार राज्ञातित पद्धा शा निर्बोस्ति करते के सिए आधार स्तर 
में परिवर्तन करने की दृष्टि से सुघारो की व्यवस्था करनी पड़ी भौर पाँचवों योजना 
दे पहले अर्ष के प्रदुभव को ध्यान ये रुदा गया $ 
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सारणी-! 
उत्पादन के कुल मूल्य में वृद्धि की साँकेतिक क्षेत्रीय दर और पाँचवीं 
योजना के लिए घटक लागत दर बढ़े हुए कुल मुल्य थ सन्‌ 973-74 
भोर 978-.79 में बढ़े हुए कुल मुल्य की क्षेत्रवार सरचना 











जिकास की औसत... 9734-75 की छोमती पर बह 
डाविक दर (प्रतिशत). हुए कुल मृल्य की सरचना 
क्षेत्र 4973-74 की हुलना. बढ़ा हुआ. ]973-74 978-79 
में [978-79 भे मूल्य 
उत्पादन का नज्फऊकज़ाजजब+-+- आल बुल|||_|_|]|_|ऋ€ 
(0) आअफ्किन-+-_2 ७ छ कछ_ 
], कृषि ऊ्फ्व ऊउव. 508 4845 
2. खतत व जिनिर्माण 70 6-54. 45-38 47 49 
(४) खनन 42 58 7"44 0:99 437 
(सर) विनिर्माण 692 6न7. वब-79 व] 7 
() बाद्च उद्ाद 463 उप 253 207 
(2) बम्त्र उद्यय 45 ऊ्रा 350 33] 
(3) क्षबडी ब कागज के उत्पाद. 6-75 4-90 0-58 0:59 
(4) चमड़े व रबड के उत्पाद 550 रचा 0-6 045 
(5) रस्तायम उत्पाद 0 84 0 46 7-84 2044 
(6) भोदला ब पंट्रोलिपम उदाद 763 790 023 027 
(7) अध्ा।त्वक खांनज उत्पाद 740 733 458 4582 
(६) भाध्तरीय धातु वबच2 3 40 4-09 4-65 
(9) णदु उत्पाद 5560 4-64 -08 409 
(0) है? विजलो के दजीतियरी 
उत्पाद 8-40 799 96! 073 
(]) बिजली इजीतियरी उत्पाद 764 6 42 060 067 
(42) परिजन उपकरण ४ ८॥ 372 0-96 090 
(43) औजार 8.39 445 003 003 
(4) विविध उद्योग 675 4-42 0-38 0-38 
3 बिश्लो 042 8.5 0-79 094 
4. निर्राण 590 5च8 4-06 4.27 
5. परिवहन 479 470... 3-43 3-48 
6: करा 488 480. 2886. 2543 


7. कुल +उए 0000 400:00 
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सारणी-2 


सन्‌ 978-79 मे वाह्तविक उत्पादन स्तरों के सकेत 








मद एकक 4973-74 978.-79 
ए क (2) (3) 
, खाद्यान्न 0 बाबर टन 047 25 
2, बोषला [0 लाब दर 790 24-0 
3 त्नोह भयर्क ]0 जवां टन उप 560 
4. पच्चा गेल [0 हाथ टन फ्2 गढ़ 8 
5, सूती ढ्पडहा 
(+) एल क्षेत्र 0 लाब मीटर 4083 4800 
(थ) विड़ेदित क्षेत्र 0 ज्ञाब मीटर 3863 4700 
8. गा।गम वे पत्ता हजार टल १76 050 
4, रुददाटी कायज हजार टन 4क्ष्य 800 
8 पैंद्रालयम मे बता हामाम 
(जिल्मे विकनाई वले पदाये 
शामिल हैं ) [0 लाब टन 497 270 
9, नत्नअनोय उबेरक (एन) हार दव 4058 2900 
0, फास्फेड उदरक (पी३ओ७) हगार टन 39 770 
व। हीमैद्र 0 ज्ञाब टन ॥0 08 208 
42. नह इस्पात 0 लाल दठ 489 88 
]3 (लमूनियम हजार टत ]47-9 3700 
34 ताप्बां (जार हत 27 ३370 
45. पर्ला + भार दत 03 800 


36. पिजेली उत्पादन जो. इब्त्यू एच 72 46-।॥7 
7 रैज़ में कोरिजिनेटिण ट्रेंफिक 0 धाख टव 260 





कृषि के क्षेत्र मे विस्तृत आयोजना श्रम्यास विए गए । कुल फसल क्षेत्र का 
विकास ऐसे क्षेत्रों और पहले से सिचित किए गए क्षेत्रो में वृद्धि व स्िचाई के श्रन्तर्गंत 
प्राने बाते क्षेत्र में निर्धारित यूद्धि के परस्पर सम्बन्ध पर भ्रनुमनित हैं। बड़ी श्लौर 
बेंकली धिचाई क्षे हेतु निधियों के आवटन के लिए परियोजनः स्तर के अम्यातत चल 
रही परियोजनाओं को शीक्ष पूर्ण करने और छठी योजनावपि मे प्राइश्यक्ताओों के 
प्रनुसार नई परियोजनाप्रो को शुरू करने को सुनिश्चित करने के लिए किए गए। 
तघु विचाई के विर्तार भौर जिन राज्यो मे प्रगति धीमी है उनमे भूमिगत जल 
निदेशालयो के दाम वो सुचाह रूप से चलाने के लिए निवियों की व्यवस्था कर दो 
एई है। भपिक उपज बाते क्षेत्रों में दृद्धि कर भोर उदवरक भागो का सावधानी से 
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प्रनुमान लगा लिया गया है। सिंचित अथवा अधसिचित अधिक उपज वाली फल के 
मामले में उत्पादन सभाव्यताएँ क्षेत्र मे पिछले अनुभव से उपज स्तरों के उपयुक्त किए 
जाने के श्राधार पर अनुमानित की गई हैं । उत्पादन के अमुमानों की मापदण्ड के 
उपयोग द्वारा प्रतिजाँच की गई है । 
समुद्र मे अत्वेषण की दृद्धिगत आशा से सव्‌ 978-79 में कच्चे तेल का 
देशीय उत्पादव 4॥ लाख टन की सम्भावना है जबकि पाँचवी योजवा के प्राहप में 
20 लाख टन लक्ष्य निर्धारित किया गया था । पैट्रोलियम उत्पादों की निबवित 
खपत के होते हुए भी सन्‌ 978-79 में बच्चे तेल की माँग 290 लाख टव रखी 
गई है. जिसके लिए लगभग 50 लाख टन के आयात की झावश्यकता होगी। 
योजना के प्रारूप में 346 लाल टव के लक्ष्य की पुलना मे सच 978-79 में 
वैड्रोलियम उत्पादों का उत्पादन 270 लाख टन प्रत्याशित किया गया। तेल की 
बीमतो मे तीक्न दृद्धि के कारण तेल उत्पादों की माँग मे वृद्धि को निमन्वरित करने के 
लिए कार्यवाही की गई श्र पैट्रोलियम उत्पादों की जगह उर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के 
पूरे उपयोग के लिए सुविचारित कार्यवाही वी गई । वैसे अ्रथथ॑-व्यवस्था की अ्रविवार्य 
प्रावश्मकताप्रो अर्थात्‌ नश्जनीय जवंरको के निर्माण के लिए नेपथा व ईंधन तेल 
के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए है । इसी प्रकार देश की प्रमुख रूप से ग्रामीरा 
अर्थ-व्यवस्था भे सडक परिवहन के महत्त्व को देखते हुए हाई स्पीड डीजल झायल की 
माँग मे पर्याप्त वृद्धि की परिकत्पना की गई है । एल. डी ओ के मामले में उपयुक्त 
झूप थे उच्च स्तर की माँग की परिकल्पना कृषि विकार कार्यक्रम में महत्वपुर 
भूमिका के कारश की गई है । इन बातो को ध्यान में रखते हुए यह भनुमान किया 
गया है कि' पंद्रोलियस उत्पादों की खपत सन्‌ 978-79 मे 285 लाख टव से अधिक 
नही होते का अ्रनुमान किया गया है । इस प्रकार सन्‌ 978-79 मे पैट्रोलियम 
उत्पादों के झ्रायात का स्तर लगभग 5 लाख टन होगा 3 
विद्युत क्षेत्र के माँग के विश्लेपणों पर ग्राधारित कार्यवाही से यह पता चलता 
है कि सन्‌ !774-75 में 76 6 व्ििलियन किलोबाट प्रावसे से बढ़कर सन्‌ 978-72 
में कुल ।8 विलियन किलोवाट आवर्स हो जाएंगी । ये ग्रनुमान उस ब्ष में उद्योग व 
अन्य क्षेत्रों से समावित माँग पर प्राघारित हैं। वर्तमात सकेत यह है कि सन्‌ 978-79 
के झन्त तक लगभा 300 लाख किलोवाट की स्यापित क्षपता हो जाएगी और ऊर्जा 
की उपलब्धता 6-]7 बिलियत किलोयाट घण्टे के वीच होते की सम्भावना है । 
इससे परियोजना की निर्माझावधि को कमर करने व अ्रध्रिकता बाले क्षेत्र से कमी वाते 
क्षेत्र मे विद्यूत के भेजने विद्युत शअरालो वी क्षमता में खुधार (जैसे पारेषण 
द वितरण सम्बन्धी हातियों में कमी) और विद्युत के लिए माँग में संभावित वृद्धि 
की पूति के लिए उपलब्ध क्षमता के उपयोग में बढोतरी की आवश्यकता प्रतीत होती है। 
कौजले के उत्पादन का ल्य उसकी माँग के सशोधितर अनुमानों के ब्राघार 
पर 240 लाछ टन निश्चित किया गया है । सन्‌ 974-75 में यह माँग खपत कै 
स्वषप से प्रवट प्रद्ृति और कोप्ले वी खपद करने वाले मुखर क्षेत्र जैसे, इस्पात 


भले 
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सयत्र, विद्यूत सब, रेल मुख्य उद्योग, आन्तरिक सेन ्रादि में विकास के संशोधित 
ख्नुमाद के आधार पर विश्लेषित को गई है । 


इस्पात की 77 5 लाख टत की आन्तरिक माँग की छुलना मे सन्‌ 978-79 
में उसका उत्पादन 88 लाल टन अनुमानित किया गया है। देश में वडो किस्म के 
इस्पात उत्पादी की खपत के कारण यह सम्भव नहीं होगा कि इस्पात उत्पादी के 
सभी श्राकार-प्रवारो वी माँग को देशीय मिले-जुले उत्पाद से पूरा किया जा सके । 
इससे कुछ इस्पात उत्पादों के कुछ आवारो के फ्रयात करने की झ्रावश्यकता होगी । 
ऐमे प्राशात सनु 978-79 में 4 लाख टन से ओर वढ जाने की सम्भावना नहीं है । 

ग्रलौह धातुप्रो की माँग के भ्नुमान विस्तृत सामग्री सन्तुलनों के तिर्माण द्वारा 
प्राप्त किए गए और उनकी निवेश उत्पादन भण्डल द्वारा प्रति जाँच की गई। 


परियोजना स्तर बिश्लेषक द्वारा जाँच किए गए, सम्मावित क्षमता स्तरों पर आपूर्तियाँ 
आधारित हैं । 


उर्वरक की माँग के सकेतन के लिए, पृथक रूप से तत्सम्बन्धी विस्तार का 
प्रयारा शावधानीपूर्वक किया गया। इसको आायश्यवाता सिंचाई की सुविधाश्रों पर 
दिए गए बल और विशेष छूप से नए क्षेत्रों भे नए तकनीक के प्रसार के कारर हुई । 
किए कए अध्ययनों से पता चलता है कि उर्वरक का उपयोग सिंचाई सुविधाग्रों वी 
उपलब्धता और साथ ही नए तवानीक वे प्रसार के लिए भी बहुत महत्त्वपूर्ण प्रभाव 
है । इन भ्रन्तरण घटको भ्रौर साथ ही कर कोटि की मूमि के अन्तग्रत मा्यओो से 
वृद्धि को ध्यान मे रुखा गया है । ऐसा विश्लेपण फसल दर फसल और झनुमानित 
उर्वरक की कुल झावश्यकताग्रो के बारे मे किया गया । सन्‌ 978-79 के लिए 
और 2! & को 48:0 लाख टन, 2 की 34 लाख टते, 2५0, की 8 70 लाख 
टन व 2, 0 की 5 30 लाख टत की पुष्टिकर रूप में ये आवश्यकताएँ होती हैं । 
सयस्मवार उत्पादन को रूपरेखा से यह पता चलता है कि सन्‌ 978--79 तक 
9 0 धाख टन नाइट्रोजव का उत्पादन द्वोगा । 0,0०0; का 7,77,000 टन के 
उत्पायम का झ्तुमान किया भया है | इस अन्तर का ै# 500 लाख टन, 220, 
के 40 लाख टन और #,0 के 5 30 लाख टत--कुल )॥ 30 लाख टन के आयात 
से पूरा विदा जाएगा १ 
पाँचवी योजना के समाप्ति वर्ष स सोमेट की झान्तरिक मांग का अनुमात 
वस्तु सस्तुलन प्रक्रिया से लगाया ग्रया है| ऐसा करते समय भ्र्थ-व्यवस्था के प्रमुख 
केत्री जैसे कृषि, विद्युत, उद्योग, परिवहन और समाज स्रेवाग्रो में कुल स्थायी 
॥| विनिधोजन को ध्यान में रखा गया है। इस प्रकार इसकी साँग का अनुमाद 93 
सास टद संगाया गया है । भ्रव यह झनुमात किया गया है कि 5 लाख टन वी 
रतमेट व लिर्यात हो सकेगा ६ इस मात्रा को शामिल करने के बाद सद 4978-79 
में सीमेट को कुच् मांग 208 लाख टन होने का झनुमात है | इस झनुमानों की काल 
आखतला विश्लेषण' विधि द्वारा प्रति जाँच कर सो गई है । 
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सोमेट, कागज ग्रौर गता, चौती और रवड़ उलाइव तैवार करने वाली 
सशीनों के उत्पादग सम्बन्धित वस्तुप्रो की नवीन क्षमता पर निर्मर है जो सन्‌ ! हर 8- 
29 तक और छठी योजना के पूर्वकाल में सजित होती ' वर्णमाव संजस्त्रो के 
प्राधुनिकीकरण ब्रौर परिवतत के लिए भी व्यवस्था की गई है। कुछ विशेष प्रक्तार 
की मशीनों का निर्यात सर 978-79 तक होते लगेगा और इस तिर्यात सम्भाववा 
के लिए मशीनों के उत्लादन के लक्ष्यों में व्यवस्था की गई है। अच्ध मशीतों के 
उत्पादन लथ्ष्यों का निर्धारण करते सप्रथ विनियोजन योजडनाम्रो उपयोगकर्ता उद्यमों 
मै वृद्धि, परिवर्तन आवश्यकताओ और विर्यात क्षमता को ध्यान मे रखा गया है 
सन्‌ 978-79 में गठित कारखाना क्षेत्र मे सूती अस्त्रों के उत्यादत को 
अनुमान 48,000 लाख मीटर लगाया गया जबकि विकेत्द्रित क्षेत्र मे 47,000 लाख 
मीटर उत्पादत होने का प्रनुमान है | सूती और कृत्रिम तन्तु से बनाएं गए कपडे के 
अश का अनुमान अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग वर्गों द्वारा आय वृद्धि के साथ 
विभिन्न प्रफार के बषड़े का उपभोग के रुम्बन्ध में किए गए अब्ययन हारा क्याया 
भया है । वस्त्र की सम्पूर्ण माँग के अनुमान व्यय लोच और व्यापक आविक सत्तुलन 
से प्राप्त किए गए श्रति व्यक्ति उपभोग भे श्रनुमावित वृद्धि का प्रयोग करके तिकाले 
गए हैं। पाँचदी योजना की अदधि में और उसके थाद विकेरिद्रित क्षेत्र के प्रश में वृद्धि 
होते का प्रनुमान है जिसका कारण यह है कि हाथकरघा क्षेत्र को श्रधिक महत्त्व 
दिया गया है श्रौर सगठित क्षेत्र की कताई क्षमता मे तेडी से वृद्धि करने के लिए 
व्यवस्था की गई है। इन सम्भावताप्नों के आवार पर सूती कपड़े और कृत्रिम वस्त 
की झान्तरिक माँग का अनुमान लगाया गया है। सूती कपड़े के निर्यात की माँग को 
भी ध्यान मे रखा गया है और इस भ्रकार सन्‌ 978-79 मे कुल माँग अनुमानित 
उत्पादन स्तर के बरावर ही है । 
सन्‌ !978-79 भे रेलो द्वारा माल दुलाई के भ्नुमावों मे रेलो द्वारा कोयले, 
इस्पात, सयन्नों के लिए कच्चे माल और वहाँ पे तैयार माल, निर्यात की जाने वाली 
लौह प्रमस्‍्क वी दुलाई ओर खाद्यान्नो, उर्बरको, पैट्रोलियम तथा अन्य स्नेहक, सीमेट 
श्रौर रेल सामग्री जैसी कुछ प्रमुख जिन्‍्सो की इुलाई भी शामिन है ! रेलो द्वारा इस 
तरह की जिन्‍्सों कौ ढुलाई की मात्रा के अनुमान पिछली श्रवधि की प्रवृत्तियों के 
आांघार पर भी विकाले गए हैं । सचालन की स्थिति में खुधार वी सम्भावना की 
देखते हुए यह उम्मीद है कि रेलें इतनी मात्रा मे (2600 लाख टव) माल की दुलाई 
कर सकक्‍्गी। 
उत्लेखनीय है कि पाँचवी योजना के प्रारूप मे 5:5 प्रतिशत की बृद्धि दर 
बग लक्ष्य रखा गया था और यह माना गया था कि इस सक्ष्य वो प्राप्त करने के लिए 
(क) पहले से अधिक पूँी-तिवेश, (स) अधिक कुशक्ृता, (ग्र) पहले से अधिक 
बचत, भामदनी वी असमानताएँ टूर करने ओर उपभोग को इस ढग से घटाने वी 
आवश्यकता पड़ेगी, जिससे समृद्ध वर्गों पर झ्धिकराथिक वचत करने का भार पड़े । 
ओजना के लध्य कया इस ढंग से विक्रास करता रखा गया था कि मुद्रा स्फीति न होते 
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पाए ॥ यह मानकर कहा गया था कि कुछ क्षेत्रो जैसे इस्पात, कोयला, लौह धातुएँ, 
सीमेद और उर्वरक, उद्योगो मे पूँजी बहुल उद्योगो के विकाप्त के लिए तो पूँची जुटाना 
अनिवायं है ही बरोजि ऐसी वस्तुपरो वा उत्पादन होता है जो रोजगार देने बाली है 
ओर जिनका कृपि मे बहुत इस्तेमाल हो रहा है । इसी प्रकार उन क्षेत्री पर भी 
श्रद्युप रखगा होगा जो न प्तो आवमी के उपयोग की वस्तुओं मे ही आते है ओर न ही 
जिनसे निर्यात वृद्धि मे सहायता मिलती है। मुद्रा स्फीति के बिना विकास करने की 
मीति के अनुसार दीघ॑ भ्रवधि मे और झल्पावधि में फल देने वाली परियोजनाओं का 
पतुलित मेल रखने ओ्रोर रोजगार देंने वाले साल प्ेयार करने के उद्योगो और 
परमावश्यक मध्यवर्ती वस्तुएँ व पूँडीग्त सामान बनाने वाले उच्चोगो में लगाई जाने 
वाली पूँजी झा भी सन्तुलित और उचित वितरण पग्रावश्यक है हा 
झ्राथिक समीक्षा 4976-77 के अनुश्तार हे 
सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बचत और पूँजी निबे ये 

भारत सरकार के प्रवाश्षन आधिक सप्तीक्षा' सन्‌ 976-77 में सकल 
राष्ट्रीय उत्पादन, बचत और पूँडी निवेश की जो स्थिति बताई गई, वह्‌ प्रकार है--- 

“चोवी भ्रायोजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय आय वी वृद्धि की दर केवल 
3 5 प्रतिशत थी । सकल राष्ट्रीय उत्पाद व दृद्धि की दर सन्‌ 974-75 में 03% 
थी और सन्‌ !975-76 के तुरन्त भ्रग्ुमानों से 85 प्रतिशत की वृद्धि की दर से 
संकेत मिलते हैं । उपलब्ध विर्देशशों से सकज राष्ट्रीय उत्पाद की बृद्धि की दर में 
सन्‌ 976-77 मे लगभम 2 प्रतिशत की कमी होठे क सकेत मिलते हैं। इस प्रकार 
इन तोब वर्षों मे वृद्धि वो वादिक औौप्तत दर 3 5 प्रतिशत वैठती है ।” 

* केन्द्रीध सौख्यिबी सगठत से प्राप्त अन्तिम प्रौकंडो से पता चलता है कि 
सकल राष्ट्रीप उत्पाद (बाजार की कीमतो पर) के मुकाबले राकल घरेलू बचतो का 
अनुपात सत्‌ 974-775 में !75 प्रतिशत था बह अनुपात सम्‌ [975-76 में 
बढकर 9 4 प्रतिश्रत हो गया । यह प्रतीत होता है कि यह बदोतरी घरेलू बचतो भे 
घूद्धि होते बे कारण हुई बयोत्रि राखारी क्षेत्र की बचतों का झश इस दो वर्षों मे 
लगभग उतना ही बना रहा । बैंको मे जमा रकमो में तेजी से वृद्धि, श्रल्प बचत सम्रह, 
कम्पनियों के लाभ कर प्ग्रह म वृद्धि क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमो का कार्य- 
जिप्पदन जैसे सभी 'िर्देशरो! क सम्बन्ध मे उपलग तथ्यों तया झौंकदो से पता 
चलता है कि सन्‌ )976-77 के घरेलू बचतो की दर वही रही जो सन्‌ !975-76 
भधी।ा 

9 “केल्द्रीय सौरियफो सबठन के ग्नुमानो से भी पता चलता है कि सन्‌ 974- 
75 की ठुतना मे, 3975-76 मे पूँजोी निवेश ज्यादा हुआ | सकल राष्ट्रीय उत्ताद 
दे अनुरात के रूर में सकद घरेल पूं गे संग्रह जो सचू !974-75 मे (9 | प्रतिशत 
था, पदइार ]975-76 मे 208 प्रतिशत हो मधा। सीयट, इस्पात, मण्ीतों 
जैपी निदेश-वन्नुपो वे उत्लादन से उपलब्ध होने और झ्रावविक ऋण सस्याओ दारा 
पहने से क्‍प्धिक दित्तीर सहायता हिए चाने से स्नुमान लगाया गया है कि सकस 
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दाष्ट्रीय उत्पाद के अनुपात के रूप मे पूंजी-निदेश सन्‌ 976-77 में भी उतना ही 
हा जितना कि सन्‌ !975-76 में था)” 
झ्राथिक समीक्षा 977-78 के अनुसार 
सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बचत और पूंजी-निवेश 
“चालू वर्ष (977-78) में सकल राष्ट्रीय उत्पाद [07088 ॥एआठफशा 
7040५ 090) की वृद्धि की दर 5 प्रतिशत रहने की सम्भावना है गत वे के 
-6 प्रतिशत के स्तर से यह स्थिति “उन्‍्तोषजनक सुधार' की है तथापि सन्‌ 975-76 
की 85 प्रतिशत बुद्धि दर ते यह काफ़ी कम है! सन्‌ 977-78 मे स्रमाष्त होते 
वाले चार वर्षों में वृद्धि की वाषिक औद्त दर 2 9 प्रतिशत रही है 
केद्रीय सास्यिकी सगठनों के अनुमानों से पता चलता हैं कि यनु 976-77 


में सकत् घरेलू पूंजी निर्माए सन्‌ 975-76 के ह्तर पर ही था अ्र्थावु सकल 
राष्ट्रीम उत्पाद का 9-3 प्रतिशत ॥” 


स्रथस्त सती प्मंच्यक्म्पीय स्योजल्वाए-द्लेक्रीय 
हे है 
चछफ्ष्य, ब्विच्ची य आवा्ंस्टल् स्थ्या सलप्नल्तव्ध्वष्याँ 


(नाप उप्ताह्त हए5 १६6४8 7.85-558ए708/0 
उ##0 ६ 9, लाब#080 67.0ए७70+ 
#षड9 8ए४६४६४छभ5) 





योजनाझो के उद्देश्यों को जब सत्यात्मक स्वरूप प्रदात क्या जाता है तब 
उद्देश्य बन जाते हैं । किसी अर्थ-व्यवस्था के कृषि, उद्योग, परिवहत तया सचार झादि 
क्षेत्रो से सम्बन्धित विकारा-लक्ष्यो (90% 74805) को क्षेत्रीय लक्ष्य (50067 
प्रथाठ/5) कहते हैं। इन लक्ष्यों के ब्रन्वर्गत मूलत क्षेत्रों से सम्बन्धित भौतिक 
उत्पादन के लक्ष्य, क्षेत्रीय विकाय दर, वित्तीय परिव्यय ग्रादि लिए जाते हैं। भारतीय 
अर्थ व्यवस्था को ग्राथिक निमोजन के सन्दर्म मे कृषि, शक्ति खनिज उद्योग, परिवहन 

तया सचार, सामाजिक सेवाएँ आदि क्षेत्रों में विभक्त क्रिया जाता है । 

योजना में बित्तोप श्रावठस 
(ागालंग &॥0९0700 घर कै (]॥5) 
गाजनाओं में विभिन क्षेत्रा से सम्बन्धित निर्धारित विक्ास-लक्ष्यों तथा इनकी 
उपनत्त्रियों के विश्लेषण से पूर्व यह उपयुक्त होगा कि इस क्षेत्रो पर आबदित परिव्यय 
५ तथा इस परिव्यय को विततन्व्यवम्धा वो जात लिया जाए | इस सन्दर्मे में सर्वप्रथम 
प्रयम्त विभिन्न सारणयों द्वारा विनियोग परिव्यय एवं वित्त-व्यवस्था को स्पन्‍्ट करेंगे १ 
प्रथम त्तीचन पोजनाओ में तिनियोग 

सारणी-। परे दिए गए विनियोगों के झका से सरकारी स्‍न्‍्लौर निजी क्षेत्र के 
विस्तार की यापेश्ञ स्थिति स्पष्ट हीठी है 8 तिस्पेश रूप में यद्यपि दोनो हो शेतरों मे 
विनियोग दर में बाषी यृद्धि हुई किस्तु दोनो क्षेत्रों का अनुपात अ्रथम तीन बोजनाप्रो 
मे अमश लगमत |5 8, 37 3। तथा 7 49 रहा । इन अनुपातों से सरुपप्ट है कि 


उसरोसर निडी छेंत की तुसना पे सरकारी छत वा अधिक विस्तार हुआ । यह स्थिति 
दर के सपाजदादी हृष्विकोए को स्पष्ट करती है । 





सासणीन 
तौन योजनाओं से घश्फारी और विज्नो ओेत्र मे बिनियोग डर 
2३ ($रोड ६ पे) 
| छरकहारो हक का परिब्यप तिजी क्षेत्र में... योजना 
बोेजला.... कड़क  बल्तबक कानू विलियाद. विविषाण बा 
॥______ अपन भय, हब कुल व्यय 
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प्रथम तीन पचवर्षीय घोजनाएँ 389 
प्रथम योजना का परिव्यय तथा वित्त-व्यवस्था 


सारणी-2 (परिव्यय 2) के अनुसार प्रथम योजना पर सरकारी क्षेद मे सन्‌ 
१69 करोड रू की राशि व्यय की गई। सारणी मे दिए गए व्यय के आवदन से 
स्पष्ट है कि इस योजना मे कृषि को रुचाधिक महत्त्व मिला, क्योकि योजना कौ कुल 
राशि वा 37% भाग कृषि, दिचाई और दाढ नियन्नंण पर व्यय किया गया । योजता 
में शक्ति, परिवहत तथा सचार को भी ग्रावश्यक भहत्त्व दिया गधा, जो इन भदों पर 
व्यय के क्रश 7 6% और 26 4% से परिलक्षित होता है | शक्ति तथा परिवदृव व 
संचार को दी गई प्राथमिकता वा उद्देश्य भावी विकास के लिए प्राधार-छाँचे (078- 
धधपक्षएा७) का निर्माण करना था। रास; प्रकार के उद्योगो व खबिजों पर कुस' 
व्यय का केवल 4 9% ही व्यय किया णया । जिक्षा और वैज्ञानिक झनुसन्‍्वान तथा 
स्पास्प्य पर बुल राशि का क्रमश 76% द 5% च्येय हुआ । इन सदो पर व्यय का 
यह प्रतिशत यह प्रदर्शित दरता है कि तियोजको का इस योजता में शिक्षा व स्वास्थ्य 
सम्बन्धी सेवाप्नों के विस्तार की श्रोर भी यथेष्ट ध्यान रहा । 


960 करोड ₹ के ब्यय की वित्तीय व्यवस्था के लिए तिजी साधतो से 
752 करोड़ रु, घरेलू ऋशो से 00 करोड रू तथा बिदेशों सहायता से 89 


>.ापड रह प्राप्त किए गए । प्रतिशत के रूप मे इन मदों का कुल राशि मे योगदान 


"क्रमण 384%, 5 2 तथा 96% रहा। घरेलू ऋणो की मद मे घाटे के वित्त 
के 333 करोड ह भो सम्मिलित हैं। प्रथम योजना के भ्रन्तिम वर्षों मे घाटे की 
वित्त-व्यवस्था का अधिक तेजी से उपयोग किया गया, किन्तु योजना की प्रवधि के 
दीरन उत्पादन मे पर्माप्त वृद्धि होने के कारण मूल्य-स्तर योजना नी पूर्व अवधि की 
तुलना में 3% कस रहा तथा भुगतान सन्तुलन को स्थिति भी प्रनुकूल रही । 


द्वितीय योजना का परिव्यय तथा वित्त-व्यवस्था 


द्वितीय योजना के लिए 4 800 करोड ₹ के व्यय वा संद्य रखा गया क्रिन्ति 
वास्तव में छुल व्यय 4,672 करोड रु हुआ जिसमे से राज्यों मे 2,589 बरोड़ ए 
तथा नैन्द्र ते 2,083 बारोड रू व्यय किए। 4,800 क्रोइ रू की प्रस्तावित राधि 
मा कृषि थ सामुदाधिक विकास के लिए ] 8% सिंचाई के लिए 7 9%, शक्ति के 
लिए $ 9%, बाढ़ नियन्प्रश व झन्‍्य परिमोजनाग्ो के ज्िए 2 2%, उद्याग व खनिज 
मे लिए 8 5%, परिवहन व सचार के लिए 28 9%, सामाजिक सेवाओरो के लिए 
9 7% तथा केष 2 ॥% विविध कार्यों के लिए निर्धारित किया गया । इन मदों पर 
प्रस्ताषित राज्षि की सुलता मे जो राशि वास्तव मे व्यय हुई, उसे 'परिव्यय मारणी' 
वी बालस सत्य पौच में बताया गया है ६ प्रस्तादित तथा बास्तत्िन' व्यप प्रतिक्ततो 
बी सुलना बो सारणी-4 म प्रस्युत किया जा रहा है । 
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रारशी-4 
दितीय योजना की मर्दों पर प्रस्तावित त्तथा वास्तविक व्यय के प्रतिशत ० 
2322 2078 50०९. 2०27९ :००४०:०३१०५ ०: कल 08 7 0 नम 
मद इस्वादित व्यय वाइतविक ध्यय 
का प्रतिशत बाए ग्रतिशव 
]. कृषि और उमा सह हु ड़ ]8 (१8 
2. सिचाई और वाढ-नियम्तण १04 क्रय 
3 शक्ति (20020) ६9 97 
4. उद्योग व खत्रिज 385 शव हे 
$ पखितत व सचार है .९.। शा0 
6. सामाजिक सेबाएं ॥9-7 704 
7, अच्य भ्र्व 79 


कि +त++++7+++_+_*++* 


कुल 4000 | 02 /00 ५ पु 


उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि उद्योग व खनिज पर भ्रस्तावित ध्यय से 
वास्तविक व्यय की राशि ब्रघिक रही तथा सामाजिक सेवाओं पर वास्तविक व्यय 
की राशि प्रस्तावित व्यय की राशि की तुलना में काफी कम रही । अन्य मदी के 
प्रतिशत कौ मिला कर भी सामाजिक संवार के वास्तविक व्यय का प्रतिशत प्रस्तावित 
व्यय के प्रतिशत से काफी कमर रहा है । इस योजना मे सर्वाधिक प्राथमिकता यद्यपि 
उद्योग व खनिज क्षेत्र को दी गई, किन्तु कुल निरपेक्ष-राशि की हृष्टि से कृषि के लिए 
प्रदम योजना की छुलना मे द्वितीय योजना भे काफी बडी राशि का झ्ावधान रखा 
गया । इसका अभिप्राथ है कि उद्योग ब खबिज के क्षेत्र पर अत्यधिक बल दिए जाने 
पर भी कृषि के महत्त्व को इस योजना मे पर्याप्त स्थान गिला । 

जहाँ तक योजना के परिब्यय की वित-व्यवस्था का प्रश्न है, 4,800 करोड 
< के प्रस्तावित ब्यय के लिए १,200 करोड़ रू की राशि का घाटे के वित्त के ४: 
ज्न्तगरेत प्रावधान रखा गया तथा 400 करोड रु के चादा (एग्र००एछल्व ए०ग्ला) 
के रूप में घरेलू साथनों में वृद्धि के अतिरिक्त उपायों द्वारा घूत्ति के लिए छोड़ दिया 
शया ( 800 करोड़ र. विदेशी सामघनो से तथा योजता की शेप 2,400 करोड़ रु 
की राशि को कर, जतता से ऋण, रेल व भविष्य-निधि श्रादि घरेलू साथनी से प्राप्त 
करने का प्रावधान किया गया। सरकारी क्षेत्र के 4,800 करोड़ रु. के अतिरिक्त 
2,400 करोड़ र. का वितियीग निजी क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गयह । 
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तृतीय योजना का परिव्बय तथा वित्त-ब्यवस्था 


सारणी--3 के अनुत्तार तृतीय थोजना में सरकारी क्षेत्र के लिए 7,500 

_ ऋरोड़ रुपये तथा निजी क्षेत्र के लिए 4,॥00 करोड रुपये के पा्व्यय का लक्ष्य रखा 

| जया । 7,500 करोड छपये के सरकारी ब्यय का विभिन्न प्लायिक क्षेतो के लिए निस्त 
प्रकार झाबटन किसा गया-- 


सारणी-5 


तृतीप पचवर्षोष योजना मे प्रस्तावित सरकारों व्यय छा 
विभिन्न ग्रायिक मदो पर आझावंदन 








भर्दे बल्ताडित ब्यय (करोड रुपये में) कुत्त का प्रतिधत 

4. हृषि द सामुदायिक विकास 4068 ह4 

2 बड़े व मध्यम सिंचाई के साथत 653 9 

3 शक्ति ]032 3 
4. ग्रामीण व लघु उद्योग 254 हि] 
हि 5. खगहित ठब्यौंग व खत्रिज पदाणं १520 20 
6. परिददत द सचार 4486 20 
7. साम्राजिक सेवाएँ व विकियर 4500 ॥7 
8. ए्बेस्टरोज 200 कै 
कुल. 7500 ...00 





तृतीय पदच्रर्षीय योउन! बे कुल प्रस्तावित ब्यय का कृषि, सिचाई भ्रौर 
सामुदायिक विकास के लिए 25 प्रतिशत ब्यय निर्धारित क्या दया । इन मदों को 
इस योजना में सर्वाधिक महत्त्व दिया गया । इस प्रायमिक्ता का मूल कारण दिवीयर 
योजना में कृपिगत उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जाना था | इसीलिए 
“जुच योजना में खाद्यानों के उत्पादन से वृद्धि को झावश्यरता विजेय रूप से अनुभव 
वो गई ॥ सबरठित उ्योगों तथा खतिजो व परिवहत और सचार की मद्रो को समान 
प्रायमिकवा प्रदान कौ गई । इन मद्दो में से प्रत्येक के लिए कुद ध्यय का 20 प्रतिगत 
ब्यय निर्धारित जिया गया। 
योजता की प्रत्तादित 7,500 करोड़ रुपये जी राग की वित्त-रवस्या के 
लिए चालू राजस्व की बचत से 350 करोड़ रपये, ग्रतिरिक करषान से ,720 


392 भारत से भ्राधिक नियोजन 


करोड़ रुपये, रेतो रे 00 करोड स्पये, सावंजतिक प्रतिष्ठानों से 450 करीड़ रुप, 
सार्वजनिक ऋण से 800 करोड़ रपये, छोटी बबतों से 600 करोड़ ये, राज्य डी 
भविष्य निधियों से 265 कठोड रुपये, इस्पात-समावीकरए विधि से 05 करोड़ ससमेट 
विविध पूंजीयत प्राप्तियो से ।70 करोड़ रुपये, घाटे के वित्त से 550 करोड़ शा 
एथा विदेशी सहायता से 2,200 करोड़ रपये, प्राप्त करते का प्रावधात रक्षा गया) 


इन भक्ी की सारणी-3 से तृतीय पच्रवर्षीय योजना के शीर्षक के अन्तर्गत ग्रारम्मिक 
अनुमाद वाले कॉलम मे दर्शाया गया है । 


उपरोक्त वित्तीय मदो की मुख्य विशेषता ,70 करोड रुपय्रे का अविर्िए 
कराधान तथा घाटे की वित्तन्यवस्था की राशि को दिवीय योजना की तुलना मे कम 
किया जाया है। इसके झतिरिक्त विदेशी सहायता की आवश्यकता को अधिक अनुभव 
किया गधा । इस मदद के प्रन्तगंत द्वितीप योजना के आरस्भिक अनुमान जहाँ 800 


करोड रुपग्रे के ये वहाँ इस योजना मे इस मद से प्राप्ठ की जाते बाली राशि 2,200 
रोड रुपप्रे अनुमानित की गई । 


उपरोक्त त्िवेबत के प्रन्तगंत सरकार अथवा सार्वजनिक व्यय का ही 
विश्लेषण किया गया है। सार्वजनिक व्यय के अतिरिक्त भारत की प्रथतत तीच 
योजनाओं मे निजी क्षेत्र का जो वितिमय हुआ है उसे सारणी 23 3 में प्रदर्शित किया 
गया है । इन योगनामी से विश्ी क्षेत्र का विनिमय क्रमश ,800 करोड़ रुपदे 
3,00 करोड रुपये व 4,90 करोड रप़्ये रहा । इस क्रम मे यह भी ध्याव रख 
जाता चाहिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजता में सन्‌ 7960 के कुल व्यय मेरे 
400 करोड़ रुपये चालू व्यय पर खचे हुए ग्रोर इस प्रकार सरकारों क्षेत्र का इए 
योजना में शुद्ध विनिभग ,560 करोड रुपये का हुमा १ इसी प्रकार द्वितीय योजना 
के 4,672 करोड रपये मे से चालू ब्ययर के 94] करोड रुपये निकालते पर इसे 
सोजता वी अयधि से सरकारी क्षेत्र का निविवोग 3,73। करोड रु तथा उूतीग 
योजना मे व्यय की वास्तविक राशि 8,577 करोड हपये मे से चालू व्यय भी 


4,448 करोड़ स्पये कौ राशि निकालने प्र इस योजना में सरकारी क्षेत्र ता 
विनिधोग 7,29 करोड रुपये हुआ । 


गोजनाओं में क्षेत्रीय लक्ष्य 
[9००ण्मे (श्राप 40 ए905) 

प्रथम तौत पंचवर्षीय योजनादो के वित्तीय आवंटन के उपरफ़्त श्ब हम इन, 
यौजताओ्री के क्षेत्रीय लक्ष्यों का ग्रध्ययन करेंगे । इस योजनागों मे भारत के आविकेर 
दिकगस की क्या स्थिति रही, विभिन्न प्राथिक मदो के अन्तर्गत क्‍या उपलब्धियाँ रहीं, 
उत्पादन के प्रस्तावित भोतिक लक्ष्यों को किस सीमा तक आप्य दिया जा सका, 
प्रादि प्रश्नों से सम्बन्धित तथ्यों को कृपियत तया ग्रौद्योगिक मदों के सन्दर्म मे ब्रस्तुत 
डिया जा रहा है। सर्वश्रयम इृषिगत मदो के लक्ष्यों तथा इसको उपलब्धियों को 
सारणी-6 में दिया जा रहा है । 
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सारणी-6 
चुदी दुई एपपिणत चत्सुओ दे उत्पादत-लधय कथा अ्रक्ति 
4950-5॥ 959-56 -ऋ्त  व्थब + + ७ ह्क्षापत करता ]969-66 
$> ब्स्ठावित वास्तव में ज्रस्ताबत. वास्तव में 
$.. मर्द यास्तविक जद्म आरप्त वास्तविक लक्ष्य ब्राप्त 
सक्य लथ्य 





मिल. शलाका लक 28 मल 
द्ाद्याफ्न 


(मि डन) 5492... 6७. 65922. 820. 7229. 720 
विलद्ा 


(मि. दग) 509 0 563 70. १07 53 

गन्ना खुड़ 

(मि टन) 692 633 429 372 33$  720 

कपास 

(मि. गांठ) 262 423... 4083. 53 860. 48 

ज्ूट 

(मि गांठे) 35) 539 4"48 4 4 48 ] 
क्र 





(0 2४०००७३९ $07५९५, 959-70, 79. 66-67. 
(0) 2०० $॥रढाशा. ० रा» 7 302 


प्रथम योजनाबधि में कृषि-उत्पादन मे वृद्धि कपिगत भूमि के क्षेत्रत् से 
* विस्तार करके की गई। किन्तु द्वित्तीय योजना-काल मे कृषि की उत्पादकता मे बृद्धि, 
जल, रासायनिक खाद, फीटताशक दबाइयो, शक्ति श्रादि क्रपिगत साधनों की पूर्ति 


बढा कर की गई। इन साधनों कौ पृत्ति के विस्तार को सारणी-7 में प्रदर्शित किया 
गया है-- 








सारणी-7 
शपिएत सण्यन 
्ई हु ]950-5 395-68 
खाद (हआए दत ता इद्रोजन) 56 60. 7 
विध्त्‌ (मि क्लोबाद घटा) 203 3730 
खिचाई तल कूप (स) 3500 32499 
ईंधन तैल (मूल्य करोड़ रू में) 45 277 





0९९ + (६००७९ 897४९५, 969-70, 99 66-67 


अप्पए-7 के स्पप्ण है कि. ऊन ५950-5६ दी; तुलना मे शन्‌ ।965-66 
में शपिगत साधनों के धयोए मे वृद्धि हुई है ! साद वा उपयोग दस ग्रुता, विद्युत बा 


ध्राउ थुवा बढ़ा । नलद्ूूप्रो को सपया में दस मुनी भधिर वृद्धि हुई तया इंघन-ले द वाः 
उपभोग भी छ गुना प्रपिक डिया जाते लगा + 
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सारणी-8 
कुछ भ्रौद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन-लक्ष्य 
कि ]955-56 ममता ऋय अत 
गे 2500-50 उ्ावव बसकत तार सत्ता 
| तैयार इस्पात (कि, ढन) कछ्व कब ॥> 46. #%५ 
2 अल्पूमितिदम पातु 
(हजार टत) | 020. 75 525 
3 डीजल इबन (हजारों में) 
स्टेशनरी 55 ]00.. 850... 934 
4 बुत मोटरवाड़ियाँ 
(दजाएों म) 465 253 68:5.._ 797 
5 मशोत्री बोजार 
(मिलियन इ, में) 30 १8. 2300. 2980 
6 बीती मिल मगीतरी 
[मिजिपत ह, मे) ]9 ६00७. 770 
2 8(एडिते (हुआ में) 990 53. ]700. 4574 
ह सलफ्यूरिक एसिड 
(आर टग) ॥0 662 
9 सोमेन्ट (मि, रत) 27 48. 46 308 
30 ताइट्रौजन उवेष्त 
(दृशर टन में) 90 233. 232 
4[ वास्टिक होटो 
(दरार हन) 420 28 
42 कोयला (मि. धन) 
[पिलाइट हांहित) 328 384 503 
3 कच्चा शोहा (मि, टत) रु 
(पोज को छो४कर) ३0 43 8-॥ 
4 प्ररिशद्ध पेंद्रो पदाये 
(मिलियव देव) 02 36 94 
5 उत्प्न विद्युत्‌ 
(मिल्ियत कि घटा) 53 320 


00८८४ ९ (0) ६&९था000० 5०१६०५, 969.70, 909. ६६ ७. 
(0 #न्‍्ब 5#ल्थल्क : 00 शा . 9 30 


अरय-व्यवस्था के प्रमुषत क्षेत्रो के भोतिक सक्ष्यों शो निरपेज्ष रूप मे उपरोक्त 
सारशियों मे प्रद्शित किया गया है। लक्ष्यों को सापेक्ष स्थिति को और भ्रभ्िक 
छप्ट करने की दृष्टि से विकास त्नक्ष्यों को दापिक भोस्तत बिकास-दरों के रूप में 
गारणी-9 मे प्रस्तुत किया जा रहा है। यह अ्रष्ययत णे इतहशल्व एवं 
)6:02० ॥40600 का है । इस विकास-दर्तों के माध्यम से यह सरवता प्ले जाना या 
शबता है कि कृषि, शक्ति, खनिज, उद्योग, यातायात और सचार ध्ादि प्राथिक क्षेत्रों 
के विकास की सापेक्ष प्रवृत्ति प्रत्येक योजना भ्रवत्रि में दिस भ्रत्रार की रही है । 
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प्रथम तौन पंचवर्षोय योजनाओं को उपलब्धियों का मूल्यांकन 
(4्षा फिगाशा०ण।  ए ग8 4शांशशाशाईड ० 8 
ग॒पा5। पराक्र९6 स७ ेध्या 25) डे 

प्रथम पचवर्षीय योजना मे सष्ट्रीय आय में 8% वृद्धि हुई । वृद्धि का लक्ष्य 
% रखा गया भा । द्वितीय योजता मे राष्ट्रीय आय मे 25% वृद्धि के विरुद्ध 
वास्तविक वृद्धि केवद 20% हुई । तृतीय योजना मे 30% वृद्धि के लक्ष्य के स्थान 
पर राष्ट्रीय श्राय में 3 8% वृद्धि हुईं। श्रति व्यक्ति श्राय की हृष्ठि से प्रथम 
पंचवर्षीय योजना में % वृद्धि हुई, द्वितीय योजना मे 8% वृद्धि के लक्ष्य के 
स्थान पर ६१-| दृद्धि हुई॥ सन्‌ १960-6) के मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 
सन्‌ 960-6] में 3067 रुपये थी। यह वढ कर सन्‌ 964-65 में 333 6 रुपये हो 
गई किन्तु सन्‌ 965-66 में पुन. घट कर 307:3 रुपये रह गई। इससे स्पष्ट है कि 
दूतीय योजना के ध्न्त भे प्रति व्यक्ति आय लगभग बही रही है जो योजना के प्रारम्भ 

थी । 

सन्‌ 950-5) से 964-65 तक राष्ट्रीय झाय में 65% वृद्धि हुई तथा 
प्रतिवर्ष चक्र-बृद्धि दर के हिसाब से लगभग 38% की वृद्धि हुई। प्रत्ति व्यक्ति 
वास्तविक औसत दर लगभग । 8% रही । इन झको की दृष्टि से यह कहना उपयुक्त 
नहीं है कि प्रथम तीन पचवर्षीय योजनाग्रो कौ 5 वर्यीध्र अ्रवधि मे भारत में झ्राविक 
विकास नही हुप्रा । किन्तु यह कहना सही है कि लक्ष्यों की तुलना मे उपलब्धि का 
स्तर कम रहा । 
कृषि 

प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के उत्पादन मे 8% वृद्धि हुई। खाद्यान्नों 
का उत्पादन 54:92 मिलियन टस से बड कर 69-22 मिलियन टन हो गया। दितीप 
योजना के अन्तिम वर्ष 960-6] मे खाद्यान्न का उत्तादन 820 मिलियन टन हो 
ग्रया किम्तु तृतीय बोजता में खाद्यान्नों का उत्पादन घट कर केवल 72 मिलियन टन 
हो रह गया। ग्रौदत वापिक-दर की दृष्टि से प्रथम पचवर्षीय योजना में खाद्यात्नों 
के उत्पादन में 34% औसत वापिक वृद्धि के लक्ष्य के स्थान पर 47% झौतत 
बाविक बृद्धि हुई । किन्तु तृतीय योजना मैं 40% औरत बाविक वृद्धि के लक्ष्य के 
विरुद्ध केवल 2 0९ की ही वृद्धि हुई। खाद्यानों के उलादन की सफलता तथा 
तृतीय पंचवर्षीय योजना की अप्फलता की प्रकट करते हैं । कुछ मिलाकर खाद्यान्नों 
की प्रति व्यक्ति उपलब्धि मे वृद्धि हुई। सन्‌ 95। में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति 
का जो 3'0 औंस थी वह सन्‌ 965 में वढ कर 6 8 औस प्रति व्यक्ति + 

गई । 

तिलहन, गन्ना, जुट व क्ास के उसादन की औसत वाधिक वृद्धिन्दर प्रथम 
योजना मे त्रमशः 79, [*4, 49 द 66% रही | अविकाश कृपि-उपजों की झौसत 
बापिक दृद्धि-दर लक्ष्य से अधिक रही, किन्तु तृतीय योजना में जूट को छोड़ कर 
लगभग इन सभी कृषि-उपजों की औसत वापिक वृद्धिदर कम हो गई | इस तथ्य को 
सम्बन्धित सारणी में देवा जर सकता है १ 
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सिंचाई की दृष्टि से प्रथम तीन योजनाओ्नो भे बडी व मध्यम श्ेणी की 
प्िचाई के अन्तर्गत 3 $ मिलियन एकड क्षेत्र 4 लघु प्िचाई के झन्तर्गेत 3] 6 मि 
एकड क्षेत्र की वृद्धि हुई । शक्ति के क्षेत्र मे सन्‌ १950-5 मे जो प्रस्थापित्त क्षमता 
2 (पराशगीटत (७॥४०॥५) 23 लाख किलोवाट थी वह 965-66 भे बढ कर 302 
* लाख किलोबाट हो गई ३ विद्युत क्षमता भे इस प्रकार पाँच गुनी वृद्धि हुई । 
सक्षेप में, भारत की त्वीव पच्रवर्धीय योजनाओं के दौरान कृषिगत उत्पादन 
का सूचनाँक काफी ऊँचा रहा ) सन्‌ 950-5] मे 956 (949-505500) से 
सन्‌ 3965-66 भे बढ़ कर 69 हो गया । इस तरह वृद्धि का प्रतिशत लगभग 
65 रहा | 
ओधद्योगिक क्षेत्र 


कृषि की तुलना ग्रे श्रौद्योगिक क्षय बी उपलब्धियाँ प्रथम तीन योजनाओं दी 
पख्ब्रह वर्षीय अवधि मे झधिक हुईं । औद्योगिक उत्लादन का सूचनाँक सन्‌ 395! में 
00 से बढ़ फर सत्‌ 96) मे 94 हो गया । सत्‌ ।955-56 मे यह सूवर्नाँक 
39 तथा औद्योगिक उत्तादन का यह सूचताँक सन्‌ ।956 के 00 से बढ कर 
रान्‌ ५965-66 में 82 हो गया । उपभोग बस्तुओ के उत्पादन का मूल्य सन्‌ 
950-5] मे (3960-68 के सूल्यो पर) जो 200 करोड रुपये था बह सन्‌ 
965-66 मे बढ कर 488 करोड उुपये हो गया । मच्यवर्ती बस्तुप्रो का उत्तादन 
मूल्य 90 करोड़ रुपये स्रे वड कर 620 करोड रुपये रुया मशीनी उत्यादन का मूल्य 
« 3। करोड छपपे रो बढ बर 36 करोड झुपये हो गया । इस प्रकार रार्बाथिक बूद्धि 
९ एसी उत्पादन मे हुई । 
प्रमुख उद्योगों को प्रगति का उल्लेख सारणी 98 व॑ 9 से किया जा चुका है। 
सारणी के अनुसार आर्थिक नियोजन के प्रथम 5 वर्यों मे डीजल इजन, मछीनी- 
भौजार, नेतजन खाद, पैट्रोल पदार्थों, अल्यूमीनियम भादि के उत्तादन में कापी बचृद्धि 
हुई | प्रत्यूमीनियम का उत्रादन सन्‌ 950-5] में केवल 4000 टसे था। सब 
१५ 65-66 भे बढ कर यह 62 ] हजार टन हो गया | डीजल इजन सन्‌ !950-5। मे 
5 5 हजार टन थे उनका उत्पादन 965 66 मे बढ कर 93 | हजार हो गया। 
शणीनी झौजारो का मूल्य रानू )950-5] मे जो केवल 3 मिलियन था बहू सन्‌ 
965-66 भें चढ़ घर 794 मिलियन हो गया । सीमेल्ट के उत्तादन मे भी काफी 
चूद्धि हुई । सन्‌ 950-5] में इसका उत्पादय 27 भसिलियन टन था) सन्‌ 
965-66 में बढ बर यह 0 8 मिलियन टन हो गया । नेत्डन खाद का उत्तादन 
सत्र 4950-5! के 9 हजार टन वे भुकावल्े सन्‌ 7965 66 में 232 हजार टस हो 
7-5 । झायिद नियोजन को इस पन्द्रह वर्षीय अयधि से तैयार इस्पात का उत्यादल 
सगभ चार गुना बडा । डोजल इजनों वो स्पा 7 गुना बढी ५ मशीनी झौजारो 
म 98 गुना श्रधिक यूद्धि हुई । नाइड्रोजन खाद क्या उत्णदन 26 गुना भ्रम्िक होने 
लगा पैंट्रोत से बने पदार्या का उत्पादन 47 युना श्रधिक हुमा । 


भोवत वाधिद विकास-दरो की दृप्टि से दृषि करे ठुलता में भौयोगिक वस्तुपों 


400 भारत में झथिक नियोजन 


में वृद्धि की श्रोवत वापिक दरें अपेक्षाकृत कहीं अधिक रही हैं ॥ इन वापिक दरों को 
सम्बन्धित सारणी से देखा जा सक्रता है । मशीवी-यन्तों की औसत वार्षिक वृद्धि-दर 
प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्त में 67% घी । तृतीय योजना के अन्त में यह 38% 
हो गद । अल्युप्ैनियम वी ग्रौसत वायिक विकास-दर सन्‌ 955-56 में 2:8% 
थी । सन्‌ 965-66 में बढ़ कर यह 2]:2% हो गई । इसी प्रकार अन्य औद्योगिक 
मभदो की स्थिति को आँका जा सकता है $ 

द्वितीय योजना मुख्य रूप से औद्योगीकरण की योजना थी । इस योजना की 
अवधि में लोहा एवं इस्पात के त्तीत कारखाने मिलाई (मध्य प्रदेश), रूरकेला (उड़ीसा) 
भर दुर्गापुर (परचम बगाल) में स्थापित किए गए ॥ इस योजना में चितरजन, 
टाटा, लौह-उद्योग मे विस्तार प्रौर इजीनियरिय उद्योगों का विकास किया गया। 
लघू उद्योगों के विकास पर 80 करोड रुपये व्यय किए गए तथा विभिन्न उद्योगों के 
विकास के लिए प्रद्चित भारतीय वोड्डों की स्थापना हुई । 
सार्वेजनिक क्षेत्र का विस्तार 

आाविक योजनाओ के माध्यम से भारत मे सार्वजनिक क्षेत्र का प्रत्यधिक 
विस्तार हुआ । अब देश भें एक सुर सार्वजनिक क्षेत्र की स्वित्ति विद्यमान है। 
सावंजनिक क्षेत्र भे भौद्योविक प्रतिप्ठानों की प्रत्पा में हुई उत्तरोत्तर वृद्धि को 
सारणी-0 मे निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है-- 





सारणी-0 
सार्वजविक प्रतिप्ठानों की स्थिति 
शारम्त्र में श्रतिष्ठानों की रद्ष्या डुच दिनियोग 
कीट जी के कक (मिलियन रुपये झ-.-. - (मिलियन रूपये में) _ 
प्रथम योजना 290 
द्वितीय योजना £॥ 80 
एुतोय योजना 48 9530 
चतुर्य योजना 85 39020 





सन्‌ 97-72 ठक सार्वजदिक :तिप्ठानो को कोई लाभ नही हुआ अपितु 
भारी हानि हुई ! सन्‌ 97]-72 मे विशुद्ध हानि की राशि 39] 5 पिलिगन थी 
बिन्दु सन्‌ 972-73 मे 0] प्रतिष्ठानों में से 67 प्रतिप्ठातो से 044-6 मिलियन 
रुपये का विशुद्ध लाभ हुआ और 74 प्रतिप्ठानो मे 876:6 मिलियन स्पये यो हानि 
हुई | इस प्रकार सावंजनिक क्षेत्र का विशुद्ध लाभ 777 6 मिलियन स्पये रहा 
मारी उद्योग मंत्रालय के सब्‌ 973-74 के प्रतिवेदन के अनुसार 4 सार्वजनिक 
प्रतिष्कानों ने सनु 973--74 के वर्ष में 4090 |मलियन रुपये के उत्पादन मूल्य के 
मानदण्ड रथापित दिया  विकास-दर को ह॑प्टि से सार्वजनिक क्षेत्र को विकास-दर 
जहाँ 5:5% रही वहाँ निजी क्षेत्र की विकास-दर सबु 97-72 में 7% और 
972-73 में 25% रही । औद्योगिक उलादन में सरकारी क्षेत्र का झंश सबू 95] 
में केवल 2% या वह सन्‌ 970 भे बढ कर 5% हो गया। 
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यातायात एवं सवारक्षेत्र को उपलब्धियाँ 

यातायात एवं सचार व्यवस्या का विकास झौद्योगीकरण की श्राधारशिला 
है। प्रत प्रयम योजना में रेल की 3850 मीच सम्दी नई लाइनें बिझछाई गई झौर 
रैल-ट्रेफिक मे 24 8६ की वृद्धि हुई । 636 मीन लम्दी घडक्ो का निर्माण हुआ्ला। 
जद्वाजरानी वी क्षमता 3 9 लाख जी आर टी से बढ़ा कर 4 8 लाख जी आर टी 
कर दौ गई। सन्‌ 950-5। भे रेल इजनो का वापिक उतल्तादन 27 से बढ कर 
सन्‌ 955-56 में 79 इजन हो गया । 

द्वितीय योजना में रेली, सडको श्रौर जहाजरावी के विकास के लिए विस्तृत 
विन|स-काम किए गए | 8000 सोल लम्बी रेलवे लाइनो का सुधार, (,300 मील 
शम्दी लाइनो का दोहरीक्रण और 500 भील लम्बी लाइनो ऋ विद्य त्तीकरण किया 
गया जिससे माल दोन की क्षमता ) 6 करोड़ टन से बढ़ कर 5 6 मैट्रिक टन 
हो गई । रेलो के विकास पर ,044 करोड़ रुपये व्यय हुआा। सडक-विक्राप्त पर 
224 करोड़ रुपय व्यय करने से कच्ची व पक्की सडों की लम्भाइयाँ कमश, 
2,94,000 मील झौर ,47,000 मील हो गई । इस प्रकार कच्दी एवं परक्री 
राडकों मे श्रमण 37,000 भील और 22,000 भीच को वृद्धि हुईं। जहाजरानी 
थी क्षमता 4 8 लाख जी झार टी से दइ कर 8 6 लाल जी प्रार टी हो गई। 

छृतीए योजना मे यातावाद एव सवार के लिए ,486 कतेड छयरे (कुत् का 
20%) निर्धारित किया गया जबकि वास्तविक व्यय 280 7 करोड़ रुपय हुप्रा । 
झधिक ब्यय का कारण सेनिक दृष्टि से भौतिक लक्ष्यों एवं कायक्रमों में परिवरन 
था । रेलो के माल ढोते की क्षमत्रा [450 लाश टत से बड़ा कर 2540 लांज़ टब 
फरने था (59% वृद्धि) लक्ष्य था, पर योजना के ग्रन्त में यह क्षमत्रा सिर्फ 2050 
लाख टन ही थी। सडको के निर्माण में 292 करोड़ झपपे का व्यय कर 2,70,400 
भोज लम्बो कच्ची-पत्रक्ी सडके बनाई गईं । जहाजराती की क्षमा 8 6 लाश टन 


से खढ बर ।5 4 लाख टन कर दी गई । दशा प्रकार लगभग 7 लाख जी ग्रार टी 
को बृद्धि हुई १ 


सामाजिक सेवाग्रो के क्षेत्र की उपलब्पियाँ 

सामाजिक सेदाग्रो पर प्रयम्त सोजना मे कुल योजता ब्यय का 25% भाग 
श्यम शिया गया । प्रायमित शालाओं दी सख्या 2 09 लाख से बड़ कर 28 लाख 
हो गई | मेडिकल कलिजो की सख्या 30 से बड कर 42 और विद्या्ियो कौ सख्या 
2,500 से बढ़ कर 3,500 हो गई। भम्पतालो वी सख्या में ,400 की वृद्धि हुई 
भौर डॉवटरों वी सख्या 59,000 से बढ कर 70,000 हो गई । 

द्वितीय योजना मे शिक्षा के क्षेत्र मे विस्तार एवं विक्रय से छात्रों वी सख्या 
343 करोड से बढ कर 4 35 करोड, विक्त्तालयों को सह्या 70,000 से बड़ कट 
,26,000, मेडिकल रॉलिजो दी सरुया 42 से बड वर 57, परिवार नियोजन 
झन्‍्द्रो भी सस्या [47 से बढ़ कर 649 कर दी गई । गृह ति्माए-का्य पर 250 


ब्रोड रएये व्यय श्णु मए जिससे गावास-ए्दों दी सर्या से 5 लाख की बुद्धि हुई । 
पिछड़े पर्गों में 4800 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान बी गई । 
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ठृतीय योजना मे शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा पर 300 करोड़ .रुपये व्यय 
करने का प्रावधान था पर वास्तविक व्यय 355:5 करोड़ रुपये हुआ जिससे 
स्‍कूलों व शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या 4 लाख ओर 45 करोड़ से बढ कर 
5 लाख तथा 6'8 करोड़ हो गई। अस्पतालों की सख्या मे 2000 की वृद्धि हुई । 
परिवार-नियोजन केन्द्रों की सख्या 649 से बढ़ कर ,474 हो गई । मेडिकल 
कॉविशों की संख्या में 30 की वृद्धि हुई जिससे मेडिकल कॉलेजों की कुल संख्या देश 
मे इस योजना के प्रन्‍्त मे 87 हो गई 
बचत व विनियोग 

भारत में प्राथिक-नियोजन के प्रथम 5 वर्षों मे बचत के विनियोग के क्षेत्र 
में रहो स्थिति को सारणी-] मे प्रदर्शित किया गया है-- 


सारणी-] 
बप बचत-राष्ट्रीय आय के विनियोग-राष्ट्रीय आय के 
अतिशत्र के रूप में अतिशत के रूप में 
950-54 353 उल्क्ब 
]955-56 4928 986 
960-6] 945 2 88 
965-66 40-5 84 00 


965-66 के सूचताँक से स्पष्ट है कि विनियोगो के लगभग 3 5 प्रतिशत 
भाग के लिए हमे विदेशी साथनों पर निर्मर रहना पडा है । घरेलू बचतो मे वृद्धि 
झावश्यक विनियोगो के अनुरूप नहीं हुई । 

इस प्रकार आशिक तियोजन की प्रथम 5 वर्षीय ग्रवधि मे कृषि, उद्योग, 
यातायात और सचार, सामाजिक-सेवाएँ आदि क्षेत्रों मे उक्त उपलब्धियाँ रही ! झाधिक 
नियोजन की इस झ्वधि भे देश की झाथिक रियति सुहृद और गतिसात हुई है तथा 
विभिन्न आवधिक क्षेत्रों की उपलब्धियां उल्लेखनीय रही हैँ तथावि योजनाओं के लक्ष्यों 
और वास्तविक उपलब्धियों मे पर्याप्त अन्तर रहने, मुद्रा-स्फीति के कारण मूल्य-स्तर 
के भ्रसामाव्य रूप से वढले, वेरोजगारी मे तिरन्तर बृद्धि, विदेश-विनिभव-सकट और 
उत्पादन के केन्द्रीकरएा से सवेसाधारण का जीवन-स्तर झ्भी तक भी बहुत निम्त 
स्तर पर है । इृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था के होते हुए भी साथान्नो के क्षेत्र मे आवश्यकता 
की पूर्ति श्रायातों से झरनी पड़ृती है ! ऐसी स्थिति से सबंसाघारण के जीवन-स्तर 
कौ उठाने और गरीबी का उन्मूलन करने के लिए हमको योजना के क्रियान्विति पक्ष 
पर विशेष घ्यात देता होगा। प्रशासनिक-कुशलवा एवं ईमानदारी मे वृद्धि करनी 
होगी । गत वर्षों के योजबावद्ध आथिक विकास ने भारत की अर्थव्यवस्था को स्वयं- 
स्फर्ते तथा आत्म-निर्भ रता की स्थिति की ओर बढाया है, किन्तु ग्रायोयन के फलस्वरूप 
कृषि, उच्चोग आदि क्षेत्रों मे हुए रचतात्मक परिवर्ततों वा लाभ उठाने के लिए हमको 
आर्थिक आयोजन के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा । 


विनियोग-वुद्धि के उपाय और 
॥ | उत्पादकता-सुधार के उपाय 


(श६४9७१६5 70 ॥808६/५६ ॥४४६घा/शछ्ाश 50४० 
॥श६४५७०एप४ 70 ॥/शह्४र0५६ 7800 एटा।शा४) 








एक समाजवादी दाँचे से प्राविक विकास की व्यूह-रचना ($07॥०2५) मुख्यत 
तीन मान्यताओं पर निर्भर करती है । प्रयम मान्यता है कि ग्र्थव्यदस्था का विकास 
विनियोग दर पर तिर्भर करता है सौर विनियोग की झावश्यक दर का निर्धारण 
राज्य का उत्तरदायित्व है । इस हृष्टि से भारत में विनियोग दो प्रकार से बढाए जा 
सकते हैं--() निश्नी क्षेत्र के प्रवितरित लाभो के पुन विनियोजन द्वारा एव 
(2) सावंजनिक नियोजन के माध्यम से । विनियीग-बृद्धि के लिए पहले उपाय पर 
बल देते हुए यदि निजी क्षेत्र के लाभी को पुर निजी क्षेत्र मे ही विनियोजित किया 
जाता है तो पूँणी और वित्तीप शक्ति उत्तरोत्तर निजी क्षेत्र में केन्द्रित होती चली 
जाएगी | स्पप्ट है कि यह अ्रधंध्यवस्था के समाजवादी ढाँचे के प्रतिकुल होगा । प्रत 
भारत में विनियोगो के छुघार के लिए भौर विनियोग-दर को बढाने के लिएसार्वजनिक 
निरमौजत पर पझ्रधिक बल रिया जाना चाहिए। निजी क्षेत्र की अपेक्षा साथंजमिक 
क्षेत्र के विस्तार तथा इसकी लाभदायवता (20॥0४0]9) की भोर अधिक साधन 
लगाए जाने चाहिए। द्वितीय भान्यवा विनियोग के प्रन्त -उद्योग वितरण (प्रल- 
[09509 #॥0एक॥0॥ ० ]५९घताशा।) से सम्बन्धित है। विनियोगो के उनित 
उपयोग वे लिए राज्य का विनियोगो के अन्त -उद्योग वितरण पर नियन्त्रण आवश्यक 
है । तृत्तीप भान्यता निशी और सादंननिक क्षेत्रों के मध्य विनिषोगों की सरवता से 
सम्बन्धित है । इस मान्यता का झाशय दोनो क्षेत्रों के लिए विनियोगो की प्रकृति के 
नर्षारण स हे, भर्थात्‌ पौवसा विनियोग किस क्षेत्र के पन्तमंत किया जाना चाहिए । 


श्येजना-काल में विनियोग-दर 


झायोजन से पूर्व भारत मे विनियोग सम्बन्धी स्थिति पू्ंत श्रसस्तोपजनक 
थी। घ्त राष्ट्रीय झाय में वृद्धि के लिए देश को विभिन्न थोजनाप्रों मे विनियोग की 
दइ में उत्तरीत्तर वृद्धि भ्रावश्यक समझी गई ॥ भायोजव के फल्नस्वरूप प्रवम योजना 
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दी ग्रवधि मे विनियोग-दर की वृद्धि सत्तोपप्रद रहो । विनियोग-दर तथा वचते-दर 
में बहुत कम अन्तर रहा। विनियोगन्‍्दर 8% के लगभग तथा बचतन्दर पक्के 
रही। दूसरी योजना में भी विनिमोग-दर की हष्टि से स्थिति आशाजनऊ रही। यह 
दर [! प्रतिशत के लगभग रही जो निर्वारित लक्ष्य के अनुहूर थी ! किस्तु बूतीय 
योजना में विनियोग व ववबद दर मे प्रयत्रि अयतोरबवक रही । सव्‌ु 965-6 में 
4 से 5 प्रतिशत के लदर की तुचता में विनिरोग-दर 34 प्रतियव के लगभग 
रही । आगे की तीन वापिक योजनाग्रों में भी स्थिति उत्तरोत्तर अमन्‍्दोषजबक हीवी 
गई। वितियोग-दर निरन्चर गिटती गई। सब्‌ 966-67 में यह ग्रिर कर 
2 2 प्रतिशत, !967-68 मे 29 6 प्रतिशत और !968-69 में 9 5 प्रतिशत रह 
गई विनियोगदर की इस गिरती हुई स्थिति पर चौती योजना में विश्येय ध्यान 
पिया गया | फलस्वरूप स्थिति से पुन. सुघार हुआ और विनियोगन-दर बढ कर 
सन्‌ 4970-7 में 0:5 श्रतिशव या सब 97-72 में ] 5 बठिसत के 
लगभग हो गई। 
यदि आँकड़ों से हटकर भी देखें तो देश मे उत्पादकता झरौर मुद्रा-प्रतार को 
जो स्थिति है उससे यही निप्कर्य निकलता है क्रि राष्ट्रीय उत्पादन अपेक्षित स्तर से 
बहुंत कम है, प्लौर इसके लिए बविनियोग को असन्तोपजनक स्थिति भी एक सीमा तक 
उत्तरदायी मानी जा सकती है | झत. आवश्यकता इस बात की है कि एक ओर 
विनियोजित पूंजी री उत्पादकता मे वृद्धि की जानी चाहिए तथा दूसरी और उत्पाइव 
मे वृद्धि के लिए विनियोगो की दक्षा में ऐसे प्रथल किए जाने चाहिए जिंतसे 
विनियोगो मे वृद्धि हो सफे । इस्ते पूर्व कि हम विनियोगों मे वृद्धि के लिए सम्भावित 
जपायो पर विचार करें, उन तक्नीकियों की जानकारी कर सेना उरयुक्त है जितके 
प्रा देश की योजनाओं के लिए बचतो को विनियोग-श्षेत्रों मु आकर्वित करने के 
प्रयत्न किए गए $ योजनाप्रों के दिवियोग-विश्वेषण से स्पष्ट है कि बचतों को प्राप्त 
_रते के लिए निम्त तीत तकवीकियाँ अपनाई गई--- 
() प्रत्यक्ष हस्तानरण विधि (पर०ताजाव०७ णी 076० परशबा७हि ) 
(2) अप्रत्यक्ष हत्ठालरुश विधि (क्‍४८फण49४ ण हा6फ७०८ प्रोद्षफाशि) 
(3) अनिवार्य हस्वान्तरण विधि (उल्य्य॥ वृण8 ० 60606 प्रर8ए्डदए) 
प्रत्यक्ष हस्तसस्तरश--बचतकर्त्ताप्रो से साधनों के सत्रह करे लिए पहुली विधि 
जो योजनाओं में प्रयुक्त हुई वह प्रत्यज् हत्वासरख की विधि थी । इस विधि के 
अन्तर्मत किए गए प्रमली का मूल उद्देश्य बचतकर्त्तायों को वित्तीय सम्पत्तियों के 
ऋणग के फिए प्रेरित करता था ॥ राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र, डाइबण जमा शोबनाएँ 
प्रादि शुरू की गईं। इस दिथि के अन्तर्गत विश्येप रूप से यह प्रयत्त क्या गया कि 
बबतों का उपयोग उत्तादकललेतों ([2704ए८ए६३ ए0४॥725) मे हो तथा चिमी 
क्षेत्र की प्रौझ्ा तोगों की बवतें सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवाहित हो । 
अप्रत्यक्ष हस्तान्तरए--जनठा की बचतों को विनियोजव के लिए प्रोत्शाहित 
करने के तिए दूधरी विधि अप्रत्यक्ष हस्तान्तरणा की अपनाई गई। इस विधि के 
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अन्तर्गत कुछ राजकोदीय तरीकों (&8८४ ॥(६७६७:९५) को प्रयोग थे साया गया । 
इन तरीशो के अन्तगंत कराघात, अनिवार्य जमा आदि के साथध्यम से बबनों को 
विनियोग के लिए उपलब्ध कराते के प्रयत्व हुए तया साथ ही जीवन-वीमा भुगतान, 
प्रोडीडेप्ड-फड आदि ((>भ7४००७) $4९7085) के परिणाम्र को बढ़ाने के प्रयत्त 
किए गए । इन सदर प्रपत्तो का झुरुध लक्ष्य उयमोग्ध आय (959752 [॥ल्‍ण४७) 
को कमर करके बचतो का सूजन करवा तया दत दचतो को झनिवारय एवं अद्ढ-पनिदाये 
तरीकों के भाष्यम से सरकारी क्षेत्र पर पहुँचावा था। द्वितीय योजवा में इस सम्बन्ध 
में स्पष्ट किया ग्रया कि, पहना झतिगजाये विन्दु यह है कि क्या निजी बरतें, निजी 
विभियोगी की आवश्यकता को प्रूथा करने के उपरान्त, इतनी ग्रधिक ही सकती हैं कि 
राज्य फो सम्भावित प्रावश्यकताप्रो को पूरा कर सर्क। बबतों में पर्याप्नवा की 
स्थिति तभी सम्मव है जबकि उपभोग को आ्रावश्यक्त प्रतिवन्धों मे झा जाएं। करो 
के रूप में या सार्वजनिक प्रतिष्ठानौ के लाभो के रूप मे जितनी कमर मात्रा में ब्बों 
प्राप्व होगी, उतनी ही प्रधिक आवश्यकता उपभोग को निबन्त्रित रखते वी महस्ूतत 
की जाएगी । परिएएममस्थरूप उपभोग ५२ तियस्त्रण रखने के लिए पग्रन्य तरीके काम 
में लिए जाएँगे । 
अनिवार्य हरतास्तरणा--वेचतो को विनियोजन के लिए उपलज्ध कराते को 
तीमरी विधि अनिवार्य हस्तान्तरण की प्रयोग मे ली गई । गदि सरकारी प्रतिमूतियों 
को सीयी खरीद के द्वारा निजी बचतें सावंजनिक क्षेत्र के लिए प्राप्त नही होतो हैं तो 
अचतों की उपलब्धि के लिए स्वीकृत मात्रा से अधिक मात्रा में विजी क्षेत्र से बैर 
नकदी तथा जमाओ को भ्रप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं । 
बिनियोगी में वृद्धि के लिए उपग्ेक्त स्रेद्धान्तिक तकतीकियों के अतिरिक्त 
समप पर सरकार द्वारा तथा रिजर्य बैंक द्वारा राजक्रीपीय श्र मौद्रिक तरीके घोषित 
किए जाते हैं। साख, ऋणा, कर झादि नीतियो में सझ्यीखन किए जाते हैं, वैक-दर को 
भटाया-बढाया जाता है अनेक प्रकार के नए कर लगाए जाते हैं झोर पुरानी कर- 
व्यवस्था में सुधार किए जाते हैं । बैकू-दर, खुले वाजार को कियाएँ, नकद कोय 
प्रनुषात मे परिवर्तन घ्रादि विनियोग तुया बचतो को प्रभाविद करने वाली विधिपों 
तथा कर, ऋणा एव व्ययन्नीति सम्बन्धी याजफोपीय तरीको से प्राय सभी परिचित 
हैं। इन नोति मै क सैद्धान्तिक पहलुओं से जाकर हमको यह मान्यता लेते हुए कि 
विनियोग वा बतंमात ₹4र देश वी झ्रावश्यववाश्ों से बडुत कम है, उत उपायों को 
देखना चाहिए जितमे म्विष्य मे दिनियोग क्ली दर में देश की प्रावस्पकताग्रो के 
प्रनुरूप वृद्धि की जा सके 
न विनियोग-वृद्धि के उपाय 
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्राक्ठ7 में विनियोगों की दृद्धि वे विए साधन-सग्रह 
कै कुछ सुभाव दिए गए ये जो न्यूनाविक हेरूफ्रेर के साथ वर्तमान परिस्यितियों में 
भी प्रपना महत्व रखते हैं-- 
) शा्वजनिक अभ्रतिष्ठानों के भन्तर्गत सार्वजनिक उपशोपिता प्रतिष्ठान प्रौर 
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राजकीय क्षेत्र के अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठाव लिए जा सकते हैं। नियोजन काल भें 
साचेजनिक क्षेत्र का योजताओं में निरन्तर विस्तार किया ग्रया है और लगगग 
5 हजार करोड प्ले भी श्रधिक की राशि इस क्षेत्र मे विनियोजित की गई है किन्तु 
इस भारी विनियोजन के ययेष्ट लाम प्राप्त नही हो पा रहे है । सार्वजनिक क्षेत्र से 
मिलते वाले लाभ विनियोग-योग्य साधन-सग्रह के लिए सर्वाधिक महत्त्व रखते हैं। 
सार्वजनिक प्रहिष्ठानों के सम्दन्ध मे नियुक्त कुछ समितियों ने इत उपत्रमों के बिए 
निश्चित प्रतिफल दर को प्रिफारिश की है। है 

2 जिन क्षेत्रो प* अतिरिक्त खाधन जुटाने के लिए विशेष रूप से ध्यात दिया 
जा सकता है, उनमे राजकीय विद्युत सस्यानों का प्रमुख स्थान है। बैकेट रप्तत 
भरमिति की रिफारिशो के अनुसार विद्यत्‌ स्थानों से कम से कम % की दर हे 
प्रतिफल मिलना चाहिएं। जहां यह दर % से कम है, वहाँ इसे क्रम से कम 
% तक बढाया जाना च्राहिए। धीरे-धीरे शुल्क मे वृद्धि अपेक्षित है तथापि 
विजली दरो को इस प्रकार मिश्रित करना चाहिए जिससे ग्राथिक दृष्टि से पग्रच्छी 
स्थिति बाले उपभोक्ताप्रो को प्रधिक दाम चुकाना पड़े । 

3. तिचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध मे नियुक्त तिजलिगप्पा समिति की यह 
सिफारिश भी विनियोगलृद्धि की हप्टि से महत्वपूर्णो है कि सिंचाई को दरें सिचित 
फसलो से इपको को ब्राप्त अतिरिक्त विशुद्ध लाभ के 25-40% पर विश्चित की 
जाती चाहिए । कृपको के उस वर्ण के साधन जुटाने के प्रयास बढाने होगे जिन्हें 
स्रिचाई मोजनाग्रो से प्रत्यक्ष लाभ मिलता है। 


4. चयुर्य योजता में अतिरिक्त साधन व्यवस्था की हृष्टि से इस बात को भी 
महत्त्वपूर्ण सम्रका गया कि सार्वजनिक उपयोग के लिए सचालित उद्योगो को छोडवार 
सार्वजनिक क्षेत्र के श्रीयोगिक प्रोर वारि्य प्रतिष्ठानो मे लगी पूंजी पर होने वाली 


प्राय को थीरे-घीरे वढा कर 5% करने का प्रयास किया जाता चाहिए । 

5. साधनों को बढ़ाते तथा साथनो मे वृद्धि से विनियोगो का विस्तार करने 
का एक बड़ा उपाय करारोपसा सम्बन्धी राजकोपीय साधन है। कृषि-क्षेत्र अभी तक 
कर-मुक्त हैं। यद्यपि इस क्षेत्र मे योजना-काल के दौरान अरबो रुपयों का विभियोंजन 
किय्रा गया है और इस क्षेत्र मे श्राय मे भो पर्योप्त वृद्धि हुई 
समृद्ध पूंजीपति वर गर्ट हैं। ग्रतः बढ़ती हुई आय-विधमताओं को रोकवे तथा 
विनियागों के लिए आवश्यक घन जुटाने के लिए कृपि-आय पर कर लगाया जाना 
चाहिए । वस्तुओं पर भी करारोपण को इस रूप मे प्रभावशाबी ब्यवस्था होती 
चाहिए ग्रयदा अप्रत्यक्ष करो का ढाँचा इस प्रकार का होना चाहिए कि प्रदर्शनकारी , 
उपभोष (एणाआाए५००५ (०णआपए्700) या विद्ाती उपभोग. (.075 
(०750॥70007) प्रतिवन्धित रहे । बिक्री कर की दरों मे पायी जाने थाली विभिन्न 
शोज्यों मे विषमत्रा को दूर किया जाना चाहिए । विकी-दरों मे समानता लाने से भी 
एक बडी राशि प्राप्त कौ जाता सम्भव है। शहरी सम्पत्ति के ग्रृल्यों मे , भनाजित 
बृड्ि [ए7च्शापथ्व धा६७४८) पर कर सगाया जाना चाहिए तथा श्राय और घत 


है । अनेक बड़े किसान 
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पर करो को अधिक प्रसावकारी बनाया जाना चाहिए। सृत्यु-कर तथा पूँणी लाभ 
करो को शक्ति से क्रियाशील वनाया जाता चाहिए। 

6 करो के सम्बन्ध में करारोपण की अपेक्षा करो की चोरी (785 ९ए4807) 
को रोकने दे प्रयत्न ऋ्धिक आवश्यक है । 

7. ग्रामीण बचतो से विनियोग के लिए बहुत बडी राशि प्राप्त हो सकती 
है प्रामीरा बचत को प्राप्त करने के जिए ग्रामीण ऋण-पत्र निर्मेभित किए जाने 
चाहिए | इसके अतिरिक्त ग्रामीय्य जनता को ग्रामीण उद्योग, घिचाई कार्यक्रम, 
प्राम-विद्यू,त्तीक रस, आवास एवं पेय-जल की प्रभावी व्यवस्था द्वारा प्रत्यक्ष लाभ 
पहुँचा कर उनसे सथुचित भाज्ना मे घन-स ग्रह किए जाने पर बल दिया जाना चाहिए । 

8 काले धन थी वृद्धि की रोकथाम करने और काले धत को बाहूर तिकलवा 
कर विनियोग के लिए प्रयुक्त करने छी त्तीतियो पर पुलविचार आवश्यक है। ऐसा 
करते हुए इत उपायो पर विशेष बज देना होगा--तस्करी कौ रोकपाम, भहत्त्ववुर् 
घृषपि जित्सों को सप्लाई पर और अधिक मात्रा मे सामाजिक तियत्तणा, उचित शहरी 
भूमि सम्बन्धी नीति पर भ्रमल आदि । झनुमात है कि देश से लगभग उसी मात्रा म 
लोगो के पाप्त काल्ला घन छिपा हुआ है जिस मात्रा में देश में मुद्रा प्रचलन में है। 
अत मौद्रिक तथा राजकोपीय नीतियों पर पुनविचार करके उन्हे इस रूप से प्रभावी 
बनाया जाता चाहिए कि काले धन मे क्षृद्धि सम्भव न रहे । साय ही काले धन को 
बाहर मिवालने के लिए बठोर वैधानिक उपायो का झाथय लिया जाना चाहिए । 
इससे पिनियोगों के! लिए एक बडी राशि प्राप्त को जा सकती है 

9 वित्तन््यवस्थां मे घाटे को इस स्तर तक कम किया जाना चाहिए कि 
जनता के पास घत थूद्धि होने से वह अर्व-ब्यवस्था की माँगो से अधिक नहीं बड़े ताकि 
योजना के लिए घत को व्यवस्था करने में सुद्रा-स्फीति की स्थिति ने झाएं। 

0 राज सहायता पर पुनविधार क्या जाकर इसमे यथासम्भव कमी से 
भी विनियोग-उृद्धि के लिए भारी राशि प्राप्त की जा सकती है । 

| निर्यात में नेजी से वृद्धि और झ्ायात प्रतिस्थापन कौ दिशा में कमजो! 
बिन्दुओं वो बूर दिया जाना चाहिए १ 

2 कुछ बि6देशी सहायता वी राशि को यथाशीघ्र इत स्वर॒तक्र घटाते का 
प्रयत्त किया जाता चाहिए कि केवल ऋणो के मुम्तान के लिए ग्रावश्यकः राशि ही 
विदेशी सहायता के रूप मं स्वीकार की जाए! 


किसी देश के झाधिक नियोजव में विनिय्रेग की वया स्थिति होगी, यह बहुत 
कुछ उस देश वे जीवन-स्तर, उपभोगताप्रो की पसन्द, जनसह्या, श्रम-न्‍्शक्ति, योजदा 
बे उद्देश्य प्रादि पर निर्म र करता है । योजनायो के जिए विनियोग-वृद्धि की दृष्टि से 
हमे कई दिशाप्रों मे एक साथ काश कश्ना होगा लोगो की बढ़ती ज्राय वा एक वडा 
आग विकांस-कार्थों वे लिए सप्रहीत बरगा होगा और घरेलू बबत यी दर में पर्याप्त 
वृद्धि वरती होंगो ॥ भारत में धरेलू वचत-दर मे वृद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण है क्गेकि 
88%, दिनियोगों को पूर्ति घरेलू बचतो से को जाती है। सक्तत्र शाप्ट्रीय उत्पादन 
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(८९०) के लए में सकल घरेलू पूँगी-वग्रह उन्‌ 974-75, 975-76 ग्रौर 
976-77 में ऋषग. 9, ॥9.3 एएं (9.3 था । यह नितान्त प्ावश्यक है 
कि बचत-उपायों को करियान्विति के विए प्रशाप्तिक यस््र को अधिकाधिक कुशल 
और सक्षम बनाना होगा । अनुलाइक व्यय पर नियस्नण लगाना होगे तया उतादत 
दी उत्पादकता मे वृद्धि करती होगी । एक ग्रोर उत्तादकतानूद्धि के प्रवत्ल तथा 
डूपरी बोर अनुलादक व्यय पर विन्‍॒ए से ही योजनाओं के लिए गवश्यक वितियोप॑ 
की पूर्ति सम्भव होगी । यह भी झावस्पक है कि बिनियोग को प्रकृति का विर्धरिण, 
व्यक्तिगत न हीकर, नियोजित और सामूहिक हो, क्योकि तभी उत्त विधियो से 
अधिकतम उत्सादव सम्भत्र है ( व्यक्तिगत विद से ग्रधिकृतम उत्पादत इसलिए नहीं 
हो एकता क्योकि --(!) विडी विनियोगी अपने विनियोग से निजी हृष्टिकोश् के 
अनुधार तो सीमान्द उत्तादन अविरुतम कर सहाय है पर तमग्र समाज के हृष्टिकोश 
से वह उसे अधिकतम नही कर सकता, (2) विज विनियोगर में लिए गए व्यक्तियत 
निर्णय सीमित ज्ञान पर थावारित होते हैं और बूटिंपूर्ण विनिधेश के कुछल सारे 
समान को सहते पड़ बकते हैं, (३) पूँओो को अविभाजिता के कारश विवियोग 
ज़ियाओ्रो में होते याले विशाल परिवर्तंव व्यक्तियत विवियोग के लिए उपयुक्त तहीं 
हो सकते । 


भारत जेती विकाप्तशील प्र्य-ब्यवस्था में वितियोग के सामान्य निममों में 
विशेष महत्वपूर्ण हैं - 

. वितियोग की प्रतेक इकाई से राष्ट्रीय ग्राय में ग्रधिकतम योगदात होता 
2५ पर्थाद्‌ विगियोग ऐसा होता चाहिए जिससे ब्रधिरुतम उलादन सम्भव 

78] 

2. वितित्रेग इत् तरह विश्ोभिव होता चाहिए कि प्रान्तरिक साथतों का 
भ्रधिकाविक उतयो। भौर विरेयी अताधदों का कप्र से कम उप्ोग हो । 

3. विनिशेग ऐसे क्षेत्रों में होता चाहिए कि सीमित साधनों की प्रति छाई 
की विनिशेश से धम-शक्ति भौर दुधरे ससाधनों मे ग्रधिकवम सुधार हो सके । 

4. विनियोप द्वारा वेश में उम्राजित बाह्तविक आय के वित्वरण में चुधार 
होता चाहिए झोर आविक विपभता की धाई अधिकाविक पटनी चाहिए । 

$. वितियोग ऐदी आ्रारोजनाओं मे रिया जाना चाहिए जिनसे राष्ट्र की 
वास्तविक धाय से वृद्धि हो । 

6. श्रम-बाहुत्य अर्थ-व्यवस्था मे वितियोग श्रम-्पथाव प्रयोजनाओं में किया नं: 
जादा चाहिए अांदू श्रम का अधिक उपयोग होना चाहिए और पूँडो का कम! 
दूपरी ध्रौर श्रम के अभाव की स्थिति में विनियोग पूंजीआपात प्रायोजवाप्रो में क्रिया 
जाना बाहिए। 

4, दिनियोग के लिए प्रायोजनाग्रों की ध्रायमिकता के प्रश्नों प्रर पूरा ध्याव 
दिया जाता चाहिए । प्राथभिकताओं वा निर्धारण इस हष्ट्कोश से होदा चाहिए कि 
देश शौद्याविशीन्न प्रत्म तिर्मरता की भोर बढ़ सके । 


विवियोग-बृद्धि के उपाय और उत्सादकता-सुघार के उपाय 409 


उत्पादकता-सुघार के उपायों 
(॥एच्चघ्घा०5७ [0 गाफाएग्छ शि०ऐादं५५) 

भारत मे उत्पादरता झाल्दोलत का इतिहास लगभग 7 वर्ष पुराता है किन्तु 
इगका प्रारम्भ भ्रमेरिका मे कई दशरो पहले हो चुका था। द्वितीव सहायुद्ध के अन्त 
में उत्पादकता की वचारधारा को पश्चिमी जयत्र म व्यायक स्वीकृति मिली । जापान 
के गरम रेका में जन्मी उत्तादजत्ता वी विचारयास का पूरा लाभ उठाया | उसने अपने 
सभी स्तरों के औद्योगिक कर्मचारियों को अमेरिका अजा ताकि वे वहाँ के झौद्योगिक 
सयम्नों से झनुभव प्राप्त कर सके तथा अपने देश में सयस्त्रों की कार्य प्रझाली में ऋन्ति 
ला सकें । भारत ने भी इसक्ला झनुसरंणय किया प्लोर एक शिष्ट-मण्डल जापान बह 
ज्ञात करने भेजा कि क्सि प्रकार उस देश ने अपनी उत्पादकता मे शीघ्र वृद्धि की है। 
शिप्ट-भण्डत के प्रतिवेदत के आघार पर भारत मे सन्‌ 958 मे राफ्ट्रीय डत्यादकता 
परिषद्‌ (70074 77000९८७४ (४ ८0छ॥-॥ 507९) की स्थापना की गई 
विख्यात भ्रयृशास्त्री पी एस लोकतायत्‌ इसके प्रब्यक्ष मनोतीत किए गए । 
उत्तादकता का ब्र्थ 


भारतोध नियोजन के सन्दर्म मे उत्पादकता-सुघार के उपायौ पर झाने रे पूरई 
डत्पादवत्ता का झथ समकत सेना उपयुक्त है। उत्पादकता से भ्राशय केवल बढे हुए 
उत्पादन से ही नहीं है श्रोर न ही श्रमिक की उत्तादकता से सम्बन्धित है ॥ वास्तव 
में उत्पादकता दा अर्थ वम से कम उपररणो के साय उत्पादन बड़ान की एक विधि 
के रूप में लगाया जाता उपयुक्त है। यह पूँजी के विनियोग्र, विजनी और ईंबत की 
खपत, वस्तु-तूची, बिल तथा अन्य साधनों के रूप में मापी जा सस्ती है । 

प्राय उत्पादकता, आलादा व प्रदा के अशुप्रात के रूप मे परिभाषित की जाती 
है । उत्पादकता के उच्च स्तर के लिए लागत को कम करने तया उत्पादन को बशने 
पर बच दिया जाता है। न्यूनतम लागत पर भ्रधिकतम उल्ादन साथत्ों के कुशल 
उपपोध (छ/92/690 ४६ ]:5७०७) पर निर्मर करता है । किन्तु लागत की कमी व 
उत्पादन की वृद्धि वस्तु की किस्प को गिरा कर की जानी चाहिए। उल्लाइकता के 
प्रन्त्गेंत कम लागत तया अधिक उत्पादक के ग्रतिरिक्त माल की श्रेष्ठ किस्म का भी 
प्यान रखा जाना है। उत्तादक्ता को इस अवधारणा में भी एक कमी रह जाती 
है | बह यह है कि उत्यदवता वी उपरोक्त परिभाषा वितरण पक्ष को ध्यास्या नहीं 
घस्की है ५ एप त्तिएशसीफ देश मे उत्पादकता न्वीदि का, परेक्ाए उस च्तुन्रो। तया 
सेशप्रो बे उत्तादन के रूप मे किया जाना चाहिए, जो सामान्य व्यक्ति के मांग-ठाॉचे 
हे प्रधिक भनुवल होती हैं। उत्लादरता के विश्लेयश के अन्तर्गत इस प्रकार की 
यरतुम्ों पर लगे ग्रापन तथा इन साधनों के कुशलदम उपयोग को लिया जाता 

!. (ज) य्ोजगा, 7 खितम्दर, |972--.विइाम के दो दशढ (हा, दी रो अदृढ) 

(७) दोणना, फरररी, ]97]--उत्पदिता-विजेषाड 
4८) ७6)5 497 $, 88)3 97$, 86,9 ॥9१6. 
(४) शोजजा, 3 रूखऐ, 972 (इलाटिढा के डिद्धास्ठ) 


40 भारत में आथिक तियोजन 


चाहिए | उत्पादकता और उत्पादन दो भिन्न तत्व हैं । इन्हे समान अर्थों मे प्रयुक्त 
नही किया जाना चाहिए । उत्पादकता तया उत्पादन में एक महुत्तपूर्णा अन्तर यह 
है कि उत्पादन शब्द वस्तुओं के उत्पादन की भौतिक मात्रा के लिए प्रयुक्त होता है 
जबकि उत्पादकता शब्द का प्रयोग साथनो के उपघोग मे दिखाई गई कुशलता तथा 
श्रेष्ठता के लिए किया जाता है। 

उत्पादकता का विचार उत्पादन-साधनों तथा झआधथिक विकास के कृषि, उद्योग 
आदि क्षेत्रों के सन्‍्दर्म भे किया जाता है । उत्पादन के साघन-श्रम का प्रति इकाई 
उत्पादन-भ्रम की उत्पादकता क्षया प्रति इकाई पूँजी का उत्पादन पूँशी की उत्पादकता 
चहलाता है। प्रति एकड अथवा प्रति हैक्टेयर कृषि के उत्पादन को कृषि की उत्गदकता 
कहा जा सकता है। इसी प्रकार प्रति इकाई पूंजी के रूप मे ग्रथवा प्रति मानव घण्टे 
()५७॥ प्री०ए्ए) के रूप में औद्योगिक उत्पादन को प्राय औद्योगिक उत्पादकता 
कहते हैं । 

राष्ट्रीय उत्पादकता परिपद्‌ के कार्यकारी निदेशक श्री डी जी झार दालवी 
में 'उत्पादक्ता' की भ्रवधारणा के अर्थ और महत्व को ] अ्रगस्त, 977 के अ्रपने 
एक लेख मे इस प्रकार व्यक्त किया है-- 

“भारत के समान, विकासशील अर्ध॑-व्यवस्थाप्रों मे सबसे बडी बाधा-साधनों 
का स्वच्छ समुचित उपयोग करने की झसमर्थता है। इसी के साथ-साथ विदेशी 
सहायता पर बहुत अधिक निर्म रता किसी भी राष्ट्र के लिए हितकर नही हो सकती । 
इस सन्दर्भ मे उत्पादकता का महत्त्व बढ जाता है क्योकि उत्पादकता और झ्राथिक 
उन्नति में सीघा सम्बन्ध है ।” 

“उत्पादकता का विचार इतना सरल नहीं है जितना यह्‌ प्रतीत होता है । 
इस पर बहुत विचार-विमर्श क्रिया जा चुका है और भिन्न-भिन्न लोगों को यहू भिन्न- 
जिन्न रूपों का नजर ग्राता है। अ्र्थशास्त्री उत्पादकता के बारे मरे उन उत्पादन कार्पो 
के सन्दर्म में सोचते है जो पूंजी और श्रम तथा अन्य साधनों के बीच प्रतिस्थापन के 
निर्माण की सम्भावनामों को निदिष्ट करते हैं, जबकि उत्पादकता और उत्नादकता को 
मापने के सम्बन्ध मे इंजीनियारो के विचार और तरीके जिल्कुल भिन्न हैं। प्रवन्धक 
उत्पादकता को आयोजना, सगठत, क्रियास्खयन, समस्वयन, उदल्नेरणा, उत्तादन, 
विपणन, वित्त-प्रधान, कार्मिक, लेखा, अनुसधान और विकास के हृष्टिकोण्य से देखते 
हैं । संगठित श्रमिक वर्ग उत्पादकता को मानव-घण्टो से समस्त उत्पादन के मुल्य को 
कार्प के विभाजन के रूप में देखता है ।” 

'धाएपने की. दृष्टि से: यहू कहा जा सकता है, कि उट्गएइकाहा, जापान, कार, फें, 
प्रयुक्त संसाधनों और उससे माल तथा स्लेबाओं के रूप में हुए उत्पादन के बीच का 
अवतुपात है । यद्यपि उत्पादन की मात्रा का पक्ष महत्त्वपूर्ण है, यदि स्तर को भी बहतर 
बना दिया जाए, तो इससे उत्पादकता की स्थिति और अच्छी होगी । राज्यों के बढते 
कल्याणकारी रुझान ने उत्टदकता के क्षेत्र को और विस्तृत कर दिया है। 
वितरण-न्याय को भी उत्पादकता में शामिल कर दिया गया है | इसका तात्पयं यह 


दिनियोग-बुद्धि के उपाय झोौर उत्तादकता-सुघार के उपाय 4] 


है कि उत्पादकता मे यद्धि का लाभ उत्तादकता से सम्बद्ध सभी लोगो--नियोजको, 
अ्रमिको झौर सामान्य रूप से समाज के सभी वर्गो को मिलना चाहिए ।” 
“उत्लादकता- द्विंतीय विश्व-युद्ध समाप्त होने के बाद वाले बर्षों में प्रकाश 
मे आई। मार्शल योजना के भाष्यम से जब सन्‌ 950 में ग्रुरोपीय उत्तादकता 
आन्दोलन चलाया गया तो यूरोप निवासियों के मस्तिप्क में यह विचार श्राया कि 
रहत-सहन के स्तर को ऊपर उठाने में सर्वतोमुखी उत्पादकता बहुत महत्त्वपूर्ण 
कृप्व ५ ॥7 
/जापात मे सन्‌ 953 में एक उत्पादकता परिपद्‌ की स्थापना हुई जिसे 
बाद में जापान उत्पादकता केन्द्र के रूप मे पुनगंठित कर दिया गया। कुछ ही वर्षों 
में उत्तादकत्ता अभियान की सहायत्ता से जापान जिस प्रकार युद्ध-पुर्व उत्पादन के स्तर 
पर पहुँच गया, उससे एशिपाई क्षेत्र के अनेक देशो को राष्ट्रीय उत्पादकता सगठनों की 
घथापना पर विचार करने के लिए प्रोत्साहन मिला ।” 
भारतोय राष्ट्रीय उत्पादकता परिपद्‌ द्वारा उत्पाइकता चुद्धि के प्रयत्न 
राष्ट्रीय उत्पादकता परिपद्‌ श्रमिको, मालिको प्रौर सरकार के प्रतिनिधियों 
बा एक ऐसा स्वायत्त संगठन है, जिसका उद्देश्य देशभर मे उत्पादकता की थेतना 
उत्पत करना भर उत्पादकता के जरिए देश वो प्रगति के पथ पर ले जाता है । 
राप्ट्रीय उत्पादकता परिपद्‌ का मुख्य कार्यालय नई दिल्‍ली मे है शोर इसके श्राठ क्षेत्रीय 
निदेशालय बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बगलौर, कानपुर, दिल्‍नी, ग्रहमदाबाद ग्रीर 
छण्डीगढ जैसे महत्त्वपूर्ण औद्योविक नगरो मे स्थित है । इसने अतिरिक्त 49 स्थानीय 
उत्पादकता परिपदे भी हैं, जिनके निकट सहयोग से उत्पादकता-कार्यक्रमों का सचालने 
किया जाता है । 
राष्ट्रीय उत्तादकता परिषद्‌ की स्थापता सन्‌ 958 प्रे हुई थी प्रौर तब से 
प्रेव तक' उसका उद्देश्य रहा है कि कैसे उत्पादकता को राष्ट्रीय जीवन का श्रभिन प्रय 
बना दिया जाए, ताकि णोगों के रहन-सहन का स्तर उँचा उठे और देश खुशहाल 
ही। प्रवन्ध तथा उत्पादकता के क्षेत्रो मे गत 6 वर्षों स्‌ राष्ट्रीप उत्रादकता परिषद्‌ 
मे भ्पती सेवाझ्रो को विक्धित किया है भौर उन्हे एक मानक रूप प्रदान किया है । 
इन क्षेत्रों मे परिषद्‌ प्रशिक्षण तथा परामर्श सेवाएँ देती रही है। इसके प्रलावा इसने 
नए क्षेत्रो मे श्रपनी उत्पादकता तया विशिष्ट सेब्राओ को विव्तित करने या प्यास 
किया है। बुछ महत्त्वपूर्ण क्षेत्र निम्नलिखित हैं-- 
१॥) 'इंघत क्षमता भे दो वर्ष का प्रशिक्षण -कार्यक्रम 
(2) 'पाचरण विज्ञान' में दो वर्ष का प्रशिक्षरा-्वार्यत्रम 
(3) वित्तीय प्रबन्ध! में दो यर्ष का प्रशिक्षण-कार्यत्रम । 
(4) (क) लिमभित योजना, (ख) उद्देश्यों के श्रनुत्तार प्रदस्ध, 
(ग) सृम्भाब्यता प्रध्ययन, (बघ) यातायाद उद्योग, (ड) नागरिक 


पूर्ति दिगम, तथा (च) भस्‍्पतालों मे विशिष्ट सेवाम्रो ने! विकाश्त के 
लिए विशेषज्ञों के दलो का गठन ३ 


42 भारत मे आथिक तियोजन 


(5) ओऔरौद्योगिक स्नेहन, कम्पन तथा घ्वनि, औद्योगिक विद्युत यन्त्र, संगन्त्र, 
रख-रखाव उपकरण तथा प्रक्रि-वियस्त्रणु मे औद्योगिकी सेड्माप्रों का 

विद्यस आदि विषयों मे कई प्रशिक्षण कार्यक्ररों वर आयोजन 8 
श्री वी के सिंघल, निदेशक, राष्ट्रीय उत्तादकता परियद, भोगान ने परियद 
की 20बी स्थापना दिवस के अवेसर पर [4 फखरी, 977 को झयने एक लेव में 
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्‌ के मुख्य क्रियाकलारों का बर्शत इस प्रकार किया है “- 

“यह परिषद्‌ राष्ट्र का ध्यान ऊर्जा के सरक्षण, सामग्रिये के सरभण और 
सयत्र, मशीनरी तथा उपकरर् के झूप में विद्यमान सामरग्रीगयत परिसम्पत्तियों के 
अनुरक्षण जैसे महत्त्वपूर्ण विषयो पर केन्द्रित करके ग्राय तथा मूल्यों, राष्ट्रीय बेवन 
नीति और धोनस को उत्पादकता के साथ जोडने से सम्बन्धित जटिल विधयों के बोध 
वा निर्माण करके,उद्योग से श्रमिकों की भागीदा से को बढावा देने के लिए. तथा उनके 
तकनीकी कौशलों को बढाने के लिए विशाल पैमाने पर कार्यक्रमों का स्रगठन करके 
और उत्पादकता क्षो ग्रवस्द्ध कर देने वाले नाजुक क्षेत्रों में प्रशिक्षण तथा परामर्श 
सेवाएँ प्रदान करके ब्रर्थ-ब्यवस्था के मूल क्षेत्रो में उत्पादकता के सवद्धत के कार्य मे 
प्रभावी ढंग से योगदान देती रही है ।" 

मुएय क्रियाकलाप-- “दाष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्‌ के मुख्य क्रियाकलाप लोहा 
तथा इस्पात उद्योग, कंपडा उद्योग, उवरक तथा सीमेट उद्योगों की उत्पादकता प्रवृत्ति 
प्रध्ययनो से सम्बन्धित है । प्रौद्योगिकी के मूल क्षेत्र पे, विशेषत ईंधन के दक्षवापूर्ण 
उपयोग तथा सरध्ण के क्षेत्र भे राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्‌ ने तकनीवी विकास 
महानिदेशालय, भारतीय तेल निगम तथा राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति 
के सहयोग से भट्टी तेल के उपयोग मे मितव्ययता लाने के लिए अनेक अच्ययत किए । 
पैट्रोलियम उत्पादों के सरप्षणा से सम्बन्धित सारे क्रियाफवापो के समन्‍्वयन के 
लिए शासन ने पैट्रोलियम सरक्षण कार्यगही समूह का गठन क्या है १ जिसमे राष्ट्रीय 
उत्पादकता परिषद्‌ प्रमुख भूमिका तिर्वाह कर रही है ।” 

“राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्‌ की सर्वेक्षश एवं कार्यान्वयन परिषद्‌ के 20वें 
स्थापना दिवस तक।400 से झ्धिक उद्योगों को प्रबन्ध ठया पर्यवैक्षी विकास, सगठम, 
विस्लेपण तथा विकास, वित्त विपणन उत्पादन तथा सम्बद्ध क्षेत्र, प्रौद्योगिकी उन्मुखी 
सेवाएँ तथा कृपि के फ्सल कटाई पश्चादु किए जाने वाले कार्य जैसे विविध प्रकार के 
उत्पादव ता सम्बन्धी विधयों को लाभ पहुँचा है । लघु उद्योग क्षेत्र के लिए भी राष्ट्रीय 
उत्पादबता परिषद्‌ अपनी सेवाएँ दियमित थ्रांघार पर प्रदान कर रही है। कर्नाटक, 
उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश तथा हरियाणा मे विशेष उत्पादकता कोष्ठ कार्यरत है और कई 
प्रन्य राज्यों में नए कोप्ठो के शीघ्र आरम्भ डिए जाने वी झाशा है ।” 

प्रस्य योजनाएँ--“राष्ट्रीप उत्पादकता परिवद्‌ की प्रन्प योजनाएँ पर्षवेक्षी 
विकास, श्रमिक सगठन के पदाधिकारियों तया श्रमिकों के लिए उत्पादकता कार्यक्रम, 
व्यावहारिक अनुसधान परियोजवाओ,,पुर्तकालय तथा प्रनेखीकरण से सम्दन्धित हैं। 
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्‌ के प्रकाशनों में 'प्रोडक्टिविटी' सोमक एक जैमासिक 
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पत्रिका, जो कि एशियाई क्षेत्र मे श्रपते ढण की एकमात्र पत्रिका है, 'प्रोडक्टिविदी 
न्यूज” के नाम एक अग्रेजी मासिक पत्रिका और 'उत्पादकता' नामक एक हिन्दी मासिक 
पत्रिका तथा उत्पादकता से सम्बन्धित अन्य सारमभूतर साहित्य शामिल है ॥7 

“अन्तर्राष्ट्रीय मोर्चे पर यप्ट्रीय उत्पादकता परिपद्‌ एशिया उत्तादकता सगठन 
(एपथियन प्रोडक्टिविटी श्रोर्गनाइजेशन), भारतीय-जर्मम तकतीकफी सहयोग कार्यक्रम 
(इण्टो-जर्मन टैविनकल कोश्ापरेशन प्रोग्राम) के प्राधिकारियो तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रधिकरणों से सहयोग से अपने क्रियाकलापो का विस्तार कर रही है। राष्ट्रीय 
उत्पादकता परिषद्‌ ने एशियाई उत्पादकता सम्ठन को निर्यात निरीक्षण तथा 
भानकी करण, छृषिगत पशुधव तथा पोस्‍्ट्री उत्पादन के विविधीकरणा, प्रबन्ध तथा 
उपसविदा सम्बन्धी सर्वेक्षण में सहायता पहुँचाई है ।” 

“हाल ही मे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठस ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्‌ को 
“न्यू पाग्स श्रॉफ दर्क ओगनाइज शन! मे, जिसे भारत तथा तजानिया मे नादें के कार्य- 
प्रनुसधान सख्या की सहायता से सचालित किया जा रहा है, अपनी परियोजनाग्रों 
तथा क्षेत्र परामश सेवाश्रो के लिए समत्वयकारी सस्यथा के रूप मे कार्य दरने का 
काम सौंपा है । इसके ग्रतिरिक्त राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्‌ को भारत के भस्तर्राष्ट्रीय 
हवाई भ्रह्मा प्राधिकरण वी माफंत न्‍्यूघाट एयर पोर्ट प्रोजेबट, लीबिया के क्रियाकलापो 
दे ग्रायोजन तथा नियनण के सम्वन्ध भे एक परियोजता प्रबन्ध पद्धति विकसित 
बरने की परियोजना का काम सौंपा गया था | यह कार्य हाल ही में सफलतापूर्वक 
साम्पन हुआ है ।" 

श्री डी जी आर डालवी, कार्यक्रारी निदेशक, राष्ट्रीय उत्यादरूता परियद्‌ ने 
।] प्रमस्त, 977 के अपने लेख मे राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्‌ के कार्यों प्रौर 
उपलब्धियों वा लेखा-जोखा इस प्रकार प्रस्तुत किया है-- 

“पिछले ग्रवेक वर्षों में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्‌ ने बहुत सराहनीय 
उपलब्धियाँ प्राप्त की है। इस परिपर्‌ के दो प्रमुख वाय (() उत्पादकता में प्रशिक्षण 
प्रौर (2) उत्दादकता सम्बन्धी परामर्श है | ग्रभ्मी तक इस परिषद्‌ ने सगभग 5,437 
प्रशिक्षण कार्यकमा का झ्ायोजन बरके प्रवन्ध दे भी स्तरों के लगभग ।,00,450 
सोगो को प्रशिक्षित किया है। इसने ,500 से प्रधिक परामर्श-कार्यों को भ्रपने हाथ 
में लिया है । जिन सम्रठतो के लिए इसने यह वाय॑ किया उन्ह ग्राथिक एवं ग्रस्थय 
हूप से भारो लाभ हुथा। इसे प्रकार, इस परिपद्‌ द्वारा चलाई जा रही इंप्रन-हुशतता 
सैया से प्रनेर सगठनो का ईपत वी सायत स बचत के रुप में बयेप्ड लाम हुम्रा है । 

४7 इस परिषद्‌ को सेवश्रो के लिए बइली हुई मांग इस बात का परियायक है कि 
भ्रधियाधिक उपस्मा के विश्वास ग्रोर स्थिरता के लिए उद्यमी ग्रधिकाधिक उत्पादकता 
तक्तीजियों बे उपयोग हे उाभ को स्दीकार करते है । 

राष्ट्रीय उलादव॒ता परिषद्‌ के ध्यान देने योग्य बुद्ध अन्य कार्य इस प्रकार 
हैं--सनू (9७69-70 मे प्रारम्भ किए गए विशेष उत्तादकता वक्षों के मर्य्र स्ले 


से 
छोटे पैमाने के उद्योगों रो परामर्ण सेवाएँ प्रदान करता जियके द्वारा यह परिषद्‌ 
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| व तक लगभग !50 इकाइयों को अपनी सेवाएँ प्रदाव कर चुकी है, उत्पादकता 
सम्कधी धारणाओ और प्रशालियों के सम्बन्ध मे श्रमिकों के लिए विशेष प्रशिक्षण 
कार्यक्रम के अन्तर्गत इस परिषद्‌ ने लगमग 650 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का झायोजन 
करके लगभग ।3,000 श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया है । 


इसमें तनिक भी सन्‍्देह नहीं है कि राष्ट्रीय उत्तादरुता परिषद्‌ के प्रयत्न" 
ते देश में, विशेषफर, औद्योगिक क्षेत्र मे, उत्पादकता के प्रति जागरुकता पैदा करने 
में बहत अधिक योगदान दिया है। फिर भी, उत्पादकता आन्दोलन में सरकार, 
उद्योग, श्रमिक सेताम्रों, श्रमिको, दकतीशियतों श्लौर जनसाधारण द्वारा श्रधिक्ाधिक 
भाग लेकर इस आन्दोलन को और भी सशक्त बनाने की आवश्यकता है । इसका 
विस्तार अर्थ-ब्यवस्था के ग्रस्य क्षेत्रों जैसे--कृषि, सेवा संगठनों (विद्युत मण्डलों, 
अस्पतालों, विश्वविद्यालयों आदि) और छोटे पैमाने के उद्योगों तथा ग्रामीण उद्योगों 
मे भी करना आवश्यक है । 

महू भावश्यक है कि व्यक्तिगत उपक्रप्ो, जनोपयोगी सेवाप्रो झौर फार्मों में 
सभी स्तरो पर विशिष्ट उत्पादकता उपायो को लागू करके राष्ट्रीय योजनामों को 
हृढ बनाया जाना चाहिए । इस प्रकार के संगठनों को उत्लादकता का इंढता से पालन 
किया जाना चाहिए । 

उत्तादकतता की वृद्धि का प्रारम्भ, उपलब्ध ससाधनो के सर्वोत्तम उपयोग के लिए 
संयन्त्र स्तर पर उत्पादक ता-तकनी हो का प्रयोग करके किया जा सकता हे | प्रबन्धकी 
द्वारा उपलब्ध किए गए नेतृत्व का स्तर ही बढी हुई कुशलता के लिए, प्रबन्धकों 
भर श्रमिकों के सयुक्त प्रयात्त के लिए मानसिक वातावरण तैयार करता है । 
थमिक्ो के लिए यह स्वीकार करना भावश्यक है कि उत्पादकता निष्पादन मे सुधार 
करना उनके जीवन-सतर को ऊँचा उठाने और रोजगार के भ्रवसर पंदा करने, दोनो 
दोनो दृष्टिकोफो से हिंतकर है | 

कार्य करने के लिए अच्छी दशा, शिकायतों को दूर करने के लिए उचित माध्यम 
झौर उपयुक्त मानविक सम्बन्ध प्रदान करने के अलावा श्रमिकों को तकंसगत श्राथिक 
प्रोत्ताहन देना भी आपेक्षित्र है। अ्रत- उत्पादकता के लाभो कौ सभी को उपत्ब्ध 
कराने के लिए हढ उपायो की ग्रावश्यकता है | इसी के साथ-साथ, यह बात स्मरण 
रखनी चाहिए कि उल्ादकता में वृद्धि के विता मजदूरी वेदन में वृद्धि श्र्थ-व्यवस्था 
की निष्किय बना देती है भौर इससे सुल्य-वृद्धि होती है जबकि उत्पादकता मे वृद्धि 
के कारण वेतन-वुद्धि सम्पूर्णा उपलब्धियों मे योगदान करती है ॥ अतः श्रमिक सधो 
को राष्ट्रीय प्रगति के लिए उत्पादकता को एक सशक्त साधन के रूप में स्वीकार 
करना चाहिए । उन्हे साेजनिक और निजी दोनो क्षेत्रे के कारखानो मे उत्पादकता 
स्षमभौते पर हस्त क्षर करके औद्योगिक शान्ति और झनुशासत का वातावरण बनाए 
रखना चाहिए ।/ 


अर्थ-ध्यवस्था के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों मे उत्तादवत्मा को बढ़ावा देने के लिए 
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्‌ उद्योगदार उत्पादकंत्ा-मण्डलो की स्थापना का अयार 
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कर रही है | यह उद्योगवार उत्पादवता की प्रकृति के प्रष्यमत को भी प्रोत्साहित 
कर रही है। अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रो मे उत्तादकता को बढावा देने के 
,» लिए एक दूमरा प्रयत्व उत्मादकता की समस्याम्रो के भ्रष्ययन शोर उत्लादर्ता में 
सुधार की सम्भावनाप्री का पता लगाने के लिए विशेष दलो का गठत किया जाता 
है । कोयला उद्योग, सडक परिवहन उद्योग, वन्दरगाहों और गोदियो के लिए इस 
प्रकार कै तीव दल्लो का गठन किया जा चुका है। ये विशेषज्ञ दल का इन उद्योगों 
में उत्पादकता सेवा प्रदान करने के लिए साधनों से पूरंतया सुसण्जित हैं। उत्पादकता 
बा मूलमत उपलब्ध ससाधनों का समुचित उपयोग है ॥ राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्‌ 
के प्रयस्त इस समय तीन क्षेत्रो मे केन्द्रित हैँ--() ऊर्ग का सचय, (2) खनिजो, 
विशेषकर अलौह धातुओं था सरक्षण, मौर (3) सयनरो, मशीनों श्रौर उपकरणों के 
रूप भें उपलब्ध राष्ट्रीय सम्पत्ति का उचित रख-रखाव । 
उत्पारकता-प्रा“दोलत का प्रभाव एक मल्याँकन 
शोजनाबद्ध कार्यक्रमों के पश्णात्‌ अब यह कहा जा राकता है कि विकास के 
लिए विस्तृत स्तर पर ग्राधारभूत ओ्रौद्योगिक-ढाँचे का निर्माण किया जा चुका है तथा 
प्रनेझ प्रकार के नवीन ग्राथिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ! 25,000 करोड़ 
₹ की महत्त्वायाक्षी चौथी पचर्षीय योजना तथा 50,000 करोड़ रु से प्रधिक वी 
प्रववर्षीय योजना भ्र्थ-व्यवस्था के उत्पादक-स्वरूप के ही प्रतिफ्ल हैं।॥ सन्‌ 968-69 
की प्रवधि मे झ्ौद्योगिय उत्पादत मे 60% की बृद्धि बितियोग की विसी विशिष्ट 
वृद्धि के परिणामस्वरूप म होकर उपयुक्त प्रौद्योगिक क्षमता मे वृद्धि के कारण ही 
पम्भव हो सवी थी | 
आ्राज हम लोहा, इस्पात, खाद, रसायत, मशीनी-यन्त्र, पैंट्रोटसायत, भारी 
इस्जीनियरिंग ध्रादि उद्योगों बी स्थापना करके देश के आधारभूत औद्योगिक ढाँचे का 
निर्माएं बरने मे हम समय हो सके हैं। भारत इन वस्तुओं को उत्ही देशों को निर्यात 
कर रहा है जिनसे वह 20 बपें पू्वे ग्रायात करता था । 20 वर्ष पूर्व मूत्री वस्त्र, जुट, 
शीमेन्ट प्रादि कुछ एा उद्योगों को छोडकर अधिराँश भ्रावश्यकताम्रों की पूर्ति विदेशी 
भ्ायातों से होती थी | शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य प्र से सम्बन्धित सुविधाएँ प्राय 
नपण्य थी । बुछ भ्रावश्यव' वस्तुओं वी प्रति व्यक्ति उपलब्धि इस प्रकार है-- 


विद्यूत्‌ 0 0063 झिलोबाट 
मशौनी यन्त्र 00083 मिं के 
इस्पात 90 0027 टन 

कु रेल 0000। किलोमीदर 
ऋूड तेव 00007 टन 


भारतीय राष्ट्रीय उत्गादकता परिपद्‌ के प्रयत्वों तया पचवर्षीय योजनाप्रो में 
किए गए प्रयासों के बावजूद उत्दादकता कमों बहुत क्‍ेस है। कुछ अपवादों वो 
छोडरर भारत में निर्मित प्रत्पेक बच्तु दो छागव पअनत्तर्रप्ट्रीय लागत की सुतता मे 
बदूत छेंदी दै। इसके प्रतिरिक्त हमारी उत्पादन-क्षमता का भी पर्माप्त उपयोग 


46 भारद में झाधिक तियौजब 


नही किया गया । अत उत्पादकता वृद्धि के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय अस्तुत किए 
जा रहेंहै। 


कुपि-उत्पाइकता वदाने के उपाय है 


शा 

गत बुछ वर्षों से हृषि के क्षेत्र मे उत्पादकता मे पर्याप्त वृद्धि हुई है। इृषि> 
उत्पादकता एक अच्छे स्तर पर पहुँच गई है। नई कृविन्नीति का पैकेज-कार्यक्रम 
छुविगत ढाँये में उलादकता की ओर सकेत करता है। इस समय लगभग 
मिलियन ते अ्रधिद हैक्ट्ेयर भूमि पर उन्नत जिस्म के ब्ीओ का प्रयोग होता है! 
ऐेहू की कुछ फिम्मो मे $ से 6 टन प्रति हैक्टेयर उत्लादन होते लगा है जबकि 
इशतत पूर्व परिचित शूति में भी केवल 2 ते की पैदावार होती थी । उद्नत किस्म के 
दीओ के कार अन्य ग्रनाजो की पैदावार मे भी का वृद्धि हुई है । चावल के क्षेत्र 
में कद प8008/' की श्विति है। इसलिए यह दात्रा उचित प्रतीव होता है कि 
खाद्यानों थे 20 से 50 मिलिपन टवे की वाविक वृद्धि कृषि उत्पादकता में सुधार के 
कारण ही सम्भद हुई है । 

इस स्थिति से प्रोत्साहित होकर ही योजना श्रायोग ने कृपि-क्षेत्र में विज्ञान 
थे तकनीडी प्रभोग को चतुर्थ योजता की आूहनस्चना (502०2) में महत्व दिया 
था । हम उत्तरोत्तर इस तथ्य का अतुभव कर रहे है कि कृषि के क्षेत्र मे उत्वादकता 
वी वृद्धि के लिए सबसे अधिक अवसर प्राप्त हैं तथा वास्तविक मजदूरी में वृद्धि के 
हप में और राष्ट्रीय बाजारों के विस्तार के रूप मे कृषि-उत्यादवता मे वृद्धि से. 
प्राथिक विक्षस के अनेरू प्रपरत्यक्ष लाभ प्राप्त होते हैं। भारत में कुछ भागों में देखे 
जाने वाले टैस्टर कृषि उपकरण तथा उच्चतर जीवन-स्तर कृषि के क्षेत्र भे लवीत 
उत्पादकता तश्नीडियो के प्रयोग के ही परिणाम हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता में करपि- 
क्षेत्र के महत्त् को ध्यान मे रखते हुए कृषि दी उत्पादकता को बढ़ने के लिए क्त्षि 
के लिए नियोजित बिनियोग की रजि को वछाना भ्रावश्यक है । 

उत्पादन वृद्धि के लिए निम्नलिखित सुझाव है-+ 


।. प्रदुसतवान उत्वादकता-वृद्धि का मूल आधार है। भ्रत वेशानिक प्रनुसंधान 
को बढ़ावा देकर तथा उसे व्यवहार में लाकर उत्पादकता में वृद्धि की जानी चाहिए। 
मोजता आयोग ते कृषि-क्षेत्र में विज्ञान व तकवीकी प्रयोग को चौथी और पाँच 
योजना की ब्यूह-रचना मे अत्यधिक गहृत्त्व दिया है। 

2, कृषि के दिए नियोजित विनियोग (शक॥7०6 [गएथ्शधालार) वे 
अंश को बढाया जाना चाहिए । जब कभी योजनाओं के परिव्यय मे कमी करत 
आवश्यक समभा गया, योजना परिव्यय भे कटौतियाँ कृषि के भाग को कम करू 
की गई तथा कृषि का वाक्षतविक भाग संशोधित अनुमानों मे नियोजित अथव 
प्रस्तावित राशि से बहुत कम रहा) विनियोग को श्रपर्याप्तता के कारर 
हृपि-उत्पादक्ता में अपेक्षित वृद्धि नहीं की जा सकी | प्रथम तीन योजना 
डूफ्नदेन्योग वी स्थिति बुछ इद्धो 5वार की रही । 
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3 मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए तया सहकारी खेती 
को झौर अधिक प्रभावपूर्ण बताया जाकर पैमाने, विनियोग और सगठन (स्थ० 
पगाएव्च्याध्ा। ध0 08श॥ 28/ 00) के समस्त लाभ कृपि-्क्षेत्र मे लेने चाहिए । 

4 आवश्यक प्रशिक्षण द्वास कृषि-थमिकों कौ उत्पादकता मे वृद्धि की 
जानी चाहिए तथा कृषि के नए उपकरणों और नई तकनीकी प्रयोग के लिए इन्हे 
प्रेरित किया जाता चाहिए । 

5 कृषि मूल्य नीति इस प्रकार की होती चाहिए कि किसान को अपनी 
उपज वा उचित मूल्य प्राप्त हो सके । कृषि मूल्यो से श्रनिश्चितता की स्थिति दुर की 
जानी चाहिए । 

6 कृषि शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। देश के कृषि 
विश्वविद्यालयों को प्रयोगात्मक ज्ञान के ऐसे प्रशिक्षण कार्यकम प्रायोजित करने 
चाहिए कि जिनसे फृषि के छात्रो को कार्य करने का अवसर मिले तथा बे व्यवहार 
पे लाकर कृषि-उत्पादकता-वृद्धि परे योग दे सकें । पाँचदी योहना भें 25,500 कृषि 
स्नातक, 4,200 पशु दिवित्सक और ,400 कृषि इन्जीनियरो के बनते का अनुमान 
है। कृषि के लिए प्रशिक्षित इस वर्ग से कृषि-वलादकता म वृद्धि की भारी 
आशाएं हैं। 

7 रासायनिक खाद का प्रयोग बढाया जाना चाहिए। पाँचवी योजना के 
प्राधार वर्ष 3973-74 में रासायनिक खाद वी खपत लाभग 9 7 लाख टन थी। 
गोजना के भ्रत तक यहु खपत 52 लाख टन तक बढाने का प्रस्ताव है। ग्राशां की 
जाती हैं कि रासायनिक खाद के वढते हुए इस प्रयोग से कृपि-उत्पादऊता मे झ्रावश्यक् 
घृद्धि सम्भव हो सकेगी । मिट्टी-परीक्षण दी पर्याप्त सुविधाएँ बढाई जानी चाहिए, 
बयोकि' शिट्टी के श्राधार पर ही फसलों के उगाए जाने का तियोजन विया जा 
मस्ता है| पांचवी बोजना म मिट्टी परीक्षण भ्रयोगशालाओो को सुरढ बनाने और 
उनदा उपयोग बढाने के ग्रतिरिक्त ।50 स्थायी मिट्टी परीक्षा प्रयोगगालाएँ स्थापित 
विए जाने का प्रावधान है । 

8 छोटे और सीमान्त क्सिनो ('धाष्टाए/ एआ॥0$) को शामिल 
दिया जाना चाहिए। बारानी छेतो बडे पैमाने पर शुरू को जानी चाहिए। शुप्क 
स्लेती के विस्तार वी भी बडी प्रावश्यव ता है । 

9 पाँचदी योजना मे कृपि-उत्पादकता बढाने के लिए खेती को रोजने 
तथा घुप्क भूमि के उचित उपयोग भोद बीहडो, खारी तथा रेतीली भूमि को सेवी 
योग्य बताने रा भी सुझाव है 

0 विश्वविद्यालयों और भ्रन्य शोघ सस्यानो में किए प्रनुसन्धानों पर प्रयोग 
इग्ने में जो दठिनाइयाँ सामने प्राई हैँ, उन्हें दूर करने के प्रयत्व किए जाने चाहिए $ 
इसके लिए विश्वविद्यालयों, क्‍्रठुसन्धान-सत्यानों और सरकार वे! बीच समन्वय 
स्पावित क्या जाना झआवश्यव है । 


!] मुण क्षेत्रों में पास, फसलों मे बेड भोर घन लगाने पर ध्यात दिया 


4!8 भारत में आधिक नियोजन 


जाना चाहिए । इन क्षेत्रो मे सौर शक्ति के उपयोग तथा हवा भरे पोलीमिलीत के 
तम्बुओ मे खेती करने का पाँचवी योजना में सुझाव दिया गया है। कुछ शेगिस्तानी 
इलाको मे इस तरह से खेती की भी जा रही है | 

2. ऊँचाई वाले इलाको में भूमि के उचित उपयोग पर ध्यान दिया जाता 
चाहिए । उ्वेर भूमि क्षरण और भूम छेदी की स्थादीय समस्याओ्रों को भी ध्यान में 
रखा जाना झावश्यक होगा । 


3. कृषि के आधुनिकीकरण के लिए बडी मात्रा में 00578 ॥0/७/5 
की आवश्यकता है $ 
]4. कृषि-ऋण व साख सुविधाओ्रो का विस्तार किया जाना चाहिए) 
कृषि वित्त निगम, सहकारो बैक एवं शब्ट्रीयकृ॒त व्याप्यारिक बैकों झ्रादि वित्तीय 
स्याप्रो द्वारा ऋश देते की सुविधाएँ है) इन सुविधाओ्रो मे पर्याष्त वृद्धि की 
आवश्यकता है । 
सक्षेप मे कृषि-उत्पादकला बढ़ाने के लिए. क्ृषि-प्रशासत व संगठन को सुदृढ़ 
बनाने, प्रामाशिक बीजों की गैदावार बढाने, रासायनिक खाद का अधिक मात्रा में 
और भली“भाँति प्रयोग करने, सिंचाई करने को उचित व्यवस्था, कटाई के बाद 
क्ृषि-उपज रखने की सप्रह-व्यवस्था, बाजार-व्यवस्था श्रादि की श्लोर ध्यान दिया 
जाना चाहिए। 
श्रम-उत्पादकता से बृद्धि के उपाय 
भारतीय श्रम-उत्पादकता का स्तर विकसित देशी की तुलना में बहुत कम 
है । भत: श्रम-उत्पादक्ता बढाने के लिए कुछ उपाय झ्रावश्यक हैं-- 
| श्रमिक को कार्य दशाएँ असन्तोषप्रद हैं। कार्य करने के लिए 
अ्रच्छी मशीनें और ओऔजार श्रमिक्त को नहीं मिलते | कारखानो में श्रमिक की 
प्राथमिक भ्रावश्यकताग्रों का अभाव हैं। अत. श्रमिकों को ग्रच्छे वेतन, चिकित्सा, 
शिक्षा, सुरक्षा भ्रादि की सुविधाएँ मिलनी चाहिए ताकि उनकी कुशलता व 
उत्पादकता मे अपेक्षित वृद्धि हो सके । 
2, कार्य-्ग्रध्ययन तथा प्रोत्साहन पुरस्कारों (० 900068 280 
]70८7॥१९७) द्वारा भी श्रम-उत्पादकता मे वर॒द्धि वी जा सकती है। 
3, उत्पादकता-वृद्धि के लिए पर्याप्त कार्शील पू जी (४४०७४ 0०७॥४) 
भ्रावश्यक है ६ 
4. उत्पादस्वार्वाद्ध में मानव त्त्त (मण्याण छुध्यक्ां) भी एक 
. महत्त्वपूर्ण अंग है। इसलिए संयंत्र के फेल होने (80४ ७॥९४८0०७४) , विंजली 
ने मिलने, आवश्यक निर्देशों के श्रभाव के कारण व्यर्थ मे खोए जाने वाले काये के 
धण्टों पर सामयिक रोक लगाई जानी चाहिए, साथ ही पदाथें व यस्त्र सम्बन्धी 
पतयन्‍्त्रण. ($0दाांती० जाववाध्यंग ढ ०० ००४४०) और उपयुक्त बर्-शॉप 


सुविधा्रो की व्यवस्था (शिण्शेज्नणा णि क्०07६-४१०४ $श श०६४५) भी श्रम की 
आय पक मा शक आल काश आ आफ  के४ 


बिनियोग-बृद्धि के उपाय और उत्सादकता-सुधार के उपाय 49 


5 कच्चे माल तथा आधुनिक मशोगरी के भभाव को दूर किया जाना 
चाहिए । समय पर कच्चा माल न मिलने के कारण बहुत से मानव घण्टे (!४0- 
ए०ण्ा$) वेकार हो जाते हैं । 

6, श्रम-उत्लादकता के लिए अच्छे औद्योगिक सम्बन्धो का होना अत्यावश्यक 
है। प्रबन्ध पक्ष वी ओर से श्रमिकों को भ्रच्छे वेतन, सुविधाएँ तथा कार्य करने की 
अच्छी श्रवस्थाएँ प्रदान कर उनकी प्रगति णे रवि रखना है और क्षमिको की ओर से 
सक्रिय सहयोग देना है ताकि उद्योग के लक्ष्य की प्राप्ति हो सके । दोनो ओर से झच्छे 
औद्योगिक सम्बन्धों के कारए औद्योगिक एकता (॥76090/9 क्रक्वा7०7५) विकसित 
होती है । सामान्यत इस श्रकार की पृष्ठभूमि मे दोनो बयों के हितन्साधन की दृष्टि 
से निम्नलिखित क्षेत्रो को लिया जाना चाहिए-- 

() अधिक उत्पादन, 

(2) सुरक्षापूर्णा व स्वास्थ्य कार्य-दशाएँ, 

(3) कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण, 

(4) ओद्योगिक इकाइयो का उचित बिस्तार और स्थायित्व । 

इस प्रकार श्रम उत्पादकता में वृद्धि के लिए जहाँ एक झोर श्रमिकों के लिए 
कार्य की श्रेप्ठ अयस्थाओं श्र प्लावश्यव प्रशिक्षण की सुविधाग्रो की व्यवस्था करना 
आवश्यक है वहाँ दूसरी ओर कार्यशील पू"जी का पर्याप्त श्रावधान तथा उत्सादत के 
सत्र की क्षमता का नियमित रूप से कुशलतम उपयोग करना भी अत्यन्त झ्रवश्यक 
है। इस सम्बन्ध मे राप्ट्रीय-उत्पादिता परिषद्‌ ने श्रप्तिकों के प्रशिक्षण के लिए प्रबन्ध 
भ्रौर निरीक्षण सेवाग्ों के विवास, कार्य भ्रष्यपत विधि, उत्पादिता-सर्वक्षण ग्रादि 

की दिशा में किए गए प्रमत्न महत्त्वपूर्ण हैं। 
गौद्योगिक उत्पादकता-वृद्धि के उपाय 

शृपि-उत्पादरता तथा श्रम-उत्लादकता के भ्रतिरिक्त औद्योगिक उत्पादकता 

का विश्लेपरा भी आवश्यक है । श्रौद्योगिक उत्पादकता का सामान्य अर्थ उद्योग में 
लगे साधनों की प्रति इकाई उत्पादकता से लिया जाता है । झ्रौद्योगिक उत्पादकता 
से सम्बन्धित उपायो में मुख्य हैं--“४४७४८ (0070०।' । “वेल्ट कण्ट्रोल' की प्रभाव- 
शील व्यवस्पा द्वारा उत्पादकता मे वृद्धि की जा सकती है ( पहला आवश्यक कदम 
हर प्रवार (५४०५८? को लेखा करके उसके कारए तथा उसके प्रति उत्तरदायित्व का 
विश्लेषण बरवा है। यह छिद्धान्ततव सरल प्रतीत होता है, किन्तु व्यवहार मे स्विति 
विपरीत देखने बो मिलती है । झ्षिकौश लघु-उद्योग इकाइयों के पाम ऐसी कोई 
व्यवस्था नही होती जिसके द्वारा यह झनुमान लगाया जाए कि उनके साधन किरि 
सीमा तक बेकार जाते हैं । साथनो की वरवादी के नियन्त्रण के दो प्रभाव होते हैं । 
एक भोर महू लगान को कम करता है तथा दूसरो ओर उत्पादन-वृद्धि मे सहायक 
होता है । साधतों वी बरबादी के मुख्य रूप हो सवते हैं-- (/) व्यर्थ में जाते वाले 
प्रदत्त ([-088 ८०75), (४)गति भे झछावट (.05६ 77०00075), (था) प्रवधारणापों 
की प्रस्पप्टता (#पाए8ण०५ छा (००८८ए०७), एवं (४) वस्तुप्रो की प्रनावश्यक 
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किस्मे (ए70फ0९ सणशए ती ग्रााव5 गाते छा000४5) । इन सभी प्रकार की 
"४४४६४ को स्टेडर्डाइजेशन ($070270/54#07) सै नियस्तित किया जा सकता है। 
'एटेण्डडाइनेंगन तथा उत्ादिता' (9शवश्रग्रापगा ज्ञात 70040209) 
बे हृष्टि सै एक औद्योगिक प्रतिष्ठान के कार्यक्रम को तीन बडी श्रेणियों में रखा जा 
सकता है-प्रवन्ध, इस्जीनिर्यारिग गौर क्र (रसवितब8 लगाया, 808 ॥66708 था।प॑ 
एप7०॥०६४) । प्रवत्ध के अत्तगंव वियोजन, संगठन, विरददेशन, तियल्नसणा प ब्रशिक्रण 
सम्बन्धी ज़ियाएँ ग्राती हैं। यदि श्रवन्ध-व्यवस्था इन उत्तरदाधित्वों को ठीऊ-से 
निभाती है तो वह उत्पादिता वृद्धि में सहायक होती है । 
इल्जोनिर्यारिस प्रक्रिया के प्रस्तर्गत उत्पादन से सम्बन्धित डिजाईविंग, निर्माख- 
कार्य, क्समि-नियन्‍्यण (९००॥/ ए०॥४०)) झ्रादि तकनीकों फलन ब्राते है। इन 
तकनीकी फदनो पर उत्लादिता निर्भर करती है । प्रत उत्पादकता-बृद्धि के लिए 
इन्जीनियरिंग पहलुओं पर ध्यान दिया जाता श्रावश्यक है ! 
क्रय नीति का भी उत्पादकता पर गह॒टा प्रभाव पडता है, वयोकि प्राधुनिक 
उत्पादन-तकनीकी अधिकाँश कच्चे माल के स्तर पर निममर करती है। यदि स्टेंडर्डाई- 
जैशन को ध्यान मे रखकर कच्चे माल की खरीद की जा सकती है, वो उल्नादर्त- 
व्यवस्था में एक अ्रनिश्चितता व असन्तुलन का तत्त्व झा ज्ञाता है| सामान्यत. विना 
स्टेण्डड की वस्तुएँ खरीदने पर उत्पादऊता इस प्रकार प्रभावित होती है-- 
(7) समय पर ठीक ढग्र का सामान न मिलने से कार्य मे दीयक्ालीन प्रथवा 
अत्पकालीन हकावट, 
(४) किसी काम की बार-बार अस्वीकृति तथा उसे बाह-बार करना 
* &५065596 उशुंष्टाणा थाते 76-४०१08 ), 
(॥) दोष-यूरं वस्तुप्रो (066७४४४ ९7०6७८७) के उत्पादन को रोकते 
के लिए ग्रतिरिक्त निरीक्षण कार्य, 
(९) उपरोक्त कारण से ऊपरी लागत मे वृद्धि (062७8 0४क॥2280 
ल्ाक्राए९5 4ण (॥8 800४2)। 
भारत अद क्रेता मे विक्रता मे ददलता जा रहा है। दिन-प्रतिदिय प्रतिस्पर्दा 
बढती जा रही है । प्रत व्यावसायिक सस्थादों के लिए श्रेष्ठ विक्री-ब्यवस्या करना 


ध्रावश्यक है। वित्नी में वृद्धि से लागत कम झाती है और लागत मे कमी से 
उत्पादकता बढती हू । 


भारतीय योजना-परिव्यय के 
आवंटन का मूल्याँकन 


(एपमता॥05॥05 07 70 60/.0087099 ॥॥ ॥498) 





भोजता परिव्यय के झ्ावटन का प्रश्न मूलत प्रायमिकताप्रों (90०४088) 
का प्रश्न है। प्राय प्रत्येक देश मे साधन सीमित होते हैं, श्रत योजनाप्रों मे किस मद 
(70८0०) को कम या अधिक महत्त्व दिया जाएं प्रश्न ही योजवाओ मे प्रायमिकताग्री 
का प्रश्न है। प्रायमिकताओों की समस्या के दो पक्ष हैं--प्रयम, वित्तीय साधनों की 
उपलब्धि (८5०७:८७ /४०७७॥७५) और द्वित्तीय, उपलब्ध वित्तीय साबनो का 
भ्रावटन (8९६४०७४०९ #॥0०9।/०9)। समस्‍या के दूसरे पक्ष वा विश्लेषण प्राय देश 
वी क्षेत्रीय प्रामश्यक्तामों (१०४00४] 7०८४५), उत्पादन तथा वितरण सम्बन्धी 
प्रावश्यकताओओ। (श०0एशाणा & 70 57700000 ॥6605), प्रौद्योगिक घ्थिति 
(890४ ० ्र&४१००।०४५), उपभोग तथा विनियोग छम्वन्धी प्रावश्यक्तताप्रो 
((णा5प्णफ्ञाणा ग6 [7565$ध7०६ 7०९०५) तया सामाजिक प्रावश्यक्ताओं 
($00/2] 6९05) को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इन्ही के ग्राघार पर 
योजना मे प्रायमिक्ताएँ निर्धारित की जाती हैं । 

प्रथम पचवर्षोध योजना की प्रायमिकताएँ 
(एलंग्यार९5 ० 54 ए। ९ धेल्य ए।शा) 

प्रथम योजता में परिब्यय वी रात्रि प्रारम्म में 2069 करोड़ रुपग्रे प्रस्तावित 
को गई, सशोधित झनुमातों मे यह राशि बदा कर 2378 करोड रुपये कर दो गई। 
योजना पर वास्तविक व्यय 960 करोड रुपये हुप्रा $ 

कृषि व सिचा 

कृषि व सिचारई के लिए प्रथम योजना के प्रारूप मं 823 करोड़ रुपये 
प्रस्तावित किए गए थे, जो झुल प्रस्तावित व्यय वा 3 5% था, किन्तु इस मद पर 
थाम्तविक व्यय 7024 ब्रोड रपये हभा जो भ्रस्तावित व्यय से 99 बरोड़ रुपए रु० 
था। डिन्तु योजना ने दुप्त दास्तविर ब्यय (960 करोड रू) में इस भद मा 
प्रतिशत 37% रहा जो प्रस्तावित प्रतिशत से 28 प्रधिक था । 
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इस प्रकार प्रथम योजना में कृषि और सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी 
गई। यह प्राथमिकता उचित थी तथा योजना की पूर्व-निर्धारित व्यूह-रचना ( छागध्टज) 
के अनुबू ल थी, वयोकि प्रथम योजना की ध्यूह-रचना का मूल लक्ष्य देश मे प्रौधोगी- 
करणु के लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि तैयार करना था। कृषि के विकास से ही कच्चे माल ! 
वी श्रावश्यक पूर्ति प्राप्य हो सकती थी तथा देश की अतिरिक्त श्रम-शक्ति ( $प्रफ[ए5 
]8000७४ (0०९) को रीजगार के अदसर प्रदान किए जा सकते थे | कृषिगत विनियोग 
की गर्भावधि (06880०० ?०००) भरी झौद्योगिक विनियोग की तुलना में बहुत 
छीटी होती है । कृषिगत विनियोगों से शीघ्र प्रतिफल मिलने लगते है। श्रतः देश की 
राष्ट्रीय घाय मे वृद्धि के लिए भी कृषि के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता का दिया 
आना उचित था तथा अन्य मदों की तुलना में इस मद पर झावटित राशि का 
आयोजन योजना के उरँश्यों के अनुकूल था । 
परिवहूा और सामाजिक सेवाएँ 
परिवहन तथा सचार के लिए इस योजना में 570 करोड़ रपये प्रस्तावित 
किए गए जो बुल प्रस्तावित व्यय का 24% था । इस मद पर वास्तविक व्यय 58 
करोड़ छपये का हुआ जो कुल वास्‍्तविक व्यय का 26% था। सामाजिक सेवाओं के 
लिए प्रस्तावित व्यय 532 करोड़ रुपये का रखा गया था लेकिन वास्तविक व्यय 42 
करोड रुपये हुआ। इस प्रकार प्रथम योजना मे परिवहन तथा सचार का द्वितीय 
तथा सामाजिक सेवाओं का तीसरा स्थान रहा । 
परिवहन तथा सामाजिक सेवाओं की प्राथमिकता को सरकारी क्षोत्रों मे उचित 
ठहराया गया । परिवहत तथा सचार को दी गई प्राथमिकता को उचिव कहा जा 
सकता है, वंप्रोकि श्राथिक विकास में परिवहन तथा सचार की सुविधाओं के विस्तार 
का बड़ा महत्त्व है। कृषि, उद्योग झआाबि किसी भी क्षोज मे प्रगति के लिए कुशल 
प्रिवहन तथा सचार सेवाएँ आवश्यक हैं। बाजारो के विस्तार तथा देश के विभिन्न 
भागो को एक दूसरे से जोड़ने मे और नवीन झ्राधिक क्रियाओं के सचालव में इनका 
महत्वपूर्ण मोगदान होता है। बिर्तु सामाजिक सेवाओं के लिए निर्धारित व्यय तथा 
इनको दी गई प्राथमिकता को उचित नही कहा जा सकता । यह तो उचित है कि देश 
के विकास के लिए मावव-तत्त्व की कुशलता को बढाने के लिए अधिक से भ्रधिक 
शिक्षा प्रौर चिकित्सा की सुविधाएँ मिलनी चाहिए । डिन्‍्तु भारत जैसे देश मे इस 
प्रद पर किए जाने वाले व्यय का अधिकाँश भाग प्रशासनिक व्यय के रूप में जाता 
रहा । सामाजिक कल्याए के नाम पर देश मे करोड़ो रुपयो का अपव्यय हुआ । इस 
मद में से कटौती कर उद्योग तथा खदिज के विकास परिव्यय की मात्रा बढ़ाई जानी 
चाहिए थी । विकास वी प्रारम्मिक अचस्या मे झ्राथिक ऊपरी पूँजी (82०0णा770 
0५०-१८७१5$) का निर्माण सामाजिक ऊपरी पूँजी (80५० ०१८-॥८४०५) की 
तुलना में प्रधिक महत्त्वपूर्ण होता है । 


«उद्योग तथा खनिज 
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किया गया था किन्तु वास्तव में केवल 97 करोड रुपये ही व्यय हुए । इस मंद पर 
इतना कम राशि का आवटन अनुचित था । 


दितीय पंचवर्षोच्य योजवा की प्राथमिकताएँ 
(एलस्‍ोगार० ण॑ 6 8९९०णावे ए8 रेल ऐश) 
द्वितीय योजना में 4800 करोड रपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया । 
इस प्रस्तावित राधि के मुकाबले वास्तविक व्यय 4672 करोड रुपये का हुआ । यह 
उद्योग-प्रधात योजना थी । इस योजना में कृषि की प्राभमिकता को कम किया गया 
तथा प्रथम योजना की तुलना मे उद्योग तथा खतिजो के लिए एक बडी शशि 
सिर्धारित वी गईं । 
कृषि तथा तिचाई 
कृषि तथा सिंचाई के लिए योजना में )0] करोड दझुपये की राशि प्रस्तावित 
की गई थी जो कुल प्रस्तावित व्यय का 23 प्रतिशत थी । इस मद पर वास्तविक ब्यय 
979 करोड (पये का हुआ जो कुल योजना परिव्यय कया 2 प्रतिशत था प्रथम 
योजना में इस मद पर व्यप का प्रतिशत जहाँ कुल व्यय का 27 था, वहां यह प्रतिशत 
भट कर इस योजना में केवल 23 रह गया। कृषि के वितियोग को कम करता 
नियोजको कौ ग्रदूरदर्शिता को दर्शाता हैँ । पहली योजना के दौरान खाद्यात्र की 
प्रच्छी स्पिति होने बा कारण अच्छी वर्षा का होता था, विन्तु नियोजकों मे योझ्ना 
की सफलता मात कर, द्वितीय योजता में कृपि पर कम छ्यान दिया | कृपि-विनियोगो 
में कमी शा यह परिणाम निकला कि दूसरो योजना मे कृषि के लक्ष्य पूर्ण रूप से 
पराफत् रहे और खाद्याप्नों का उत्पादन गिर गया । 
परिवहा तथा सचार 
परिवहन तथा सचार के लिए योजना में 385 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए 
गए थे वुल परिव्यप के 29 प्रतिशत थे। इस मद पर वास्तविक स्यय। 26] करोड रु 
करा हुप्रा जो कुल वास्तविक व्यय वा 27 प्रतिशत था । जहाँ तक व्यय के प्रतिशत 
का प्रश्न है, पहली योजना को तुलना में इसमे कोई विशेष ग्रन्तर ही छाया ६ पहली 
पोजना में यह्‌ प्रतिशत 26 था। किन्तु निरपेश् अक्तो के हुप मे पहली योजना मे जहाँ 
टस मंद पर हुए बाध्तविक च्यप वो राशि बेवल 58 करोड रुपये थी, वहाँ इस 
गोजना मे मह राशि 26 करोड़ रुपये ही थी । इस मद वे लिए इस बढी राशि 
बा. प्रहफ्पत, दए, स्फेम्टय, फे एरिल्पएम ० पत्यत्प यो॥ प्पिए गए उसे 'सहृत्त्य चाप स्पष्ट 
भरता है। इस योजना में परिव्यय वी हृप्टि से सर्वोच्च प्रायमिद्तता इसी मंद को दी 
7 ॥ई। यह प्राथमिकता उचित थी, बयोहि प्राधिक वित्रास कौ गति दो तीव करने के 
लिए परिवहन तथा सचार के कुशल तथा तेज रफ्तार थाले साधनों के रूप मे आधिक 
ऋपरी पूँजी का होता पत्यावश्यर था । 
उद्योग तथा जनिज 
दितीय योजना मे इस मद ने लिए 825 बरोड रुपये वी राशि निर्धारित 
को गई $ दास्‍्ठविक व्यय वी राशि तो इससे कहों अधिक (]25 करोड रुपये) 
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थी । कुल प्रस्तावित व्यय मे इस मद के प्रस्तावित व्यय का प्रतिशत 9 तथा कुंच 
बाह्तविक व्यय में इस मद के वास्तविक व्यय का प्रतिशत 24 रहा । इस प्रकार 
वास्तविक व्यय का प्रतिशत प्रस्तावित व्यय के प्रतिशद से 5 अधिक रहा 8 ये आँकड़े 
इस गोजना में उद्योग तवा लगिजो को दिए गए महत्त्व को प्रकट करते हैं। इस मद 
को योजना मे दूसरा स्थान मिला । उद्योगों के क्षेत्र में भी मूल व भारी उद्योगों जैसे 
लोहा व इस्पात, मशीन, इन्हीनियरी, रासाथनिक आदि उद्योगों को विशेष स्थान 
दिया गया। निर्धारित विनियोगो का अधिकाँश भाग इन उद्योगों के लिए प्रस्तावित 
फिया गया। झ्रौद्योगीकरण की गति मे तीज्रता लाने के लिए इरा गद के लिए बड़ी 
शाशि का आ्रावटन उचित था। पहली यौजना में इस मद की उपेक्षा की गई थी 
जिसके कटु अनुभव का लाभ उठाते हुए इस योजना भे इस मद के लिए किया गया 
वित्तीय झावटन (९ #क्वा८ ॥। 2]]००४७००) सर्वथा उचित घा। 
सरकारी क्षेत्र मे किए गए उपरोक्त व्यय के अ्रतिरिक्त निजी क्षेत्र में संगठित 
उद्योग और खनिजो पर 575 करोड रुपये व्यय किए गए । देश को औद्योगिक दिशा 
देने के लिए प्राथमिकता का यह परिवर्तन योजना के उद्देश्यों के अनुकूल था । 
स्माज्कि सेवाएँ तथा विविध 
सामाजिक सेवाग्रो के मद के लिए योजना मे 044 करोड रपये की राशि 
का प्रस्ताव किया गया था| इस मद पर वास्तविक व्यय 855 करोड रुपये का हझा 
जो कुल वास्तविक योजना-परिव्यय का ॥8 प्रतिशत था । प्राथमिक्ताओों की हृष्दि 
से इस मद का योजना में काफी ऊँचा स्थान रहा। पहली योजना में सामाजिक 
सेवाओं के व्यय का प्रतिशत जहाँ 2) था, वहाँ इस योजना में इस मद के व्यय का 
प्रतिशत (8 रहा | पहली योजना की तुलना मे व्यय के प्रतिशत में यह गिरावट 
उचित थी, क्योकि प्रथम योजना के सन्दर्भ भे यह स्पष्ट किया जा चुका है कि देश के 
विकास वी प्रारम्मिक अवस्थाओों से साथनों का अधिक भाग सामाजिक मदो वी 
ग्रपेक्षा झ्थिक भदों पर अधिक लगाया जाना चाहिए । साम्राजिक सेवाओं के च्यय 
मे अनेक प्रकार थी (.८४॥७४८६” का रहना स्वाभाविक है 
तुद्येय पंचवर्षीय योजना की प्राथमिफताएँ 
(एश07॥0९5 ० [6 पाप फट १6०७ ए]80) 
तृतीय योजना मे सावंजनिक क्षेत्र का परिव्यय 7509 करोड़ रुपये क' 
विर्धारित किया गया । सावंजतिक क्षेत्र मे इस योजना के दौरान वास्तविक व्यर 
8577 करोड़ रुपये का हुआ । 
कृषि और सिंचाई 
कृषि श्रौर छिचाई के लिए 78 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए | कुर 
प्रस्तावित व्यप्र का यह 23 प्रतिगत था । इस मद पर वास्तविक व्यय 753 करोः 
श्पये हुप्रा जो कुल वास्तविक व्यय का 2[ श्रतिशत था । भ्रतिशत व्यय की दृष्टि ई 
योजना भे इस मंद को तीमरा स्थान प्राप्त हुआ । 25 प्रतिशत पर प्रथम परिवह्‌ 
व संचार को तथा 23 प्रतिशत्त पर द्वितीय स्थान उद्योग और खतिज को मिला । 
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इस योजना मे कृषि-कझेब को द्वितीय योजना की अपेक्षा अधिक महत्त्व दिया 
गया । कृषि-विकास के लिए 068 करोड़ रुपये तथा मिचाई विकास के लिए 
650 करोड रुपये का निर्धारण इस स्थिति को स्पष्ट करता है कि इस योजता में 
समस्त व्यय का एक-चौयाई भाग कृषि-विकास के लिए रखा मया | यह वित्तीय 
प्रावधान उचित था। देश को बढती हुई आबादी की आवश्यक्तान्पूति के लिए 
खाद्यातों के उत्पादन मे भारी यृद्धि भ्रपेद्षित थी। हृषि के क्षेत्र मे रही छितीय 
बोजना की अ्रसफतताझ की पूर्ति के लिए भी तृतीय योजना में कपि को प्राथमिकता 
दिया जाना उचित थर । 
उद्योग और खनिज 
द्वितीय योजना की भाँति इस योजना म भी उद्योग और खनिज को भ्राथमिकता 
दो गई । इस मद के लिए 784 करोड रु प्रस्तावित किए गए जो कुल प्रस्तावित 
व्यय का 24 प्रतिशत था तथा वास्तविक व्यय इस मद पर 967 करोड रु हुआ णो 
बुल वास्तविक व्यय का 23 प्रतिशत था। द्वितीय योजना में दृत औद्योगीकरण 
(२०० १ 00५99/४0॥590०0) के लिए लोहा व इस्पात, खाद, भारी मशीनरी झादि 
के कारखानो के रूप में ऊपरी प्रायिक पूँजी (8ए०एणायाएं 0१6४0) का एक 
शुहढ आधार निर्मित हो चुका थां। ग्रत इस ऊपरी झाथिक पूंजी के अपेक्षित 
उपयोग के लिए यह आवश्यत था वि अ्धिर से प्रघिय उद्योग स्थापित किए जाएँ 
और ग्रौद्योगक आधार को अधिक सुहढ बताने के लिए नए खनिजों बी खौज की 
जाए तथा पुराने सनिजों का उत्पादन वटाया जाए। इसलिए इस योजना मे उद्योग 
तथा खनिज पर कया गया वित्तीय भ्ावटन उचित था । इस मद पर बढ़ी राधि का 
प्रादधान स्ीए ग्रायिक विवाम प्रौर आस्म निर्मेरता के लिए ग्रादश्यक था । 
परिवहृत तथा सचार 
परिवहत तथा सचार के लिए 486 करोड टपये प्रस्तावित करिए गए, रिनन्‍्तु 
बास्‍्तविक व्यय 2!2 करोड रू का हुआ जो सभी मदो की प्रपेक्षा अधिक था । 
किन्तु बास्तवित ब्यय वे प्रतिशत की हृष्टि से इस मद का स्थान पहला रहा | तीज 
झोद्यागीकरए के उद्देश्य की हृष्टि से परिवहन तथा सचार को अ्रधिक महत्त्व दिया 
जाता घावश्यरु था । अत इस मद के लिए किया गया वित्तीय ग्रायोडन उचित था। 
सामाजिक सेवाएँ 
सरामाविक सेवाप्रों पर योजना में 493 बरोड रु ब्यय किए गए जबकि 
प्रस्ताव 300 करोड़ रु का रखा गया था । इस योजना में सामाजिव सेवाग्रो कौ 
दिक्तोय प्रवटन को दृष्टि से चौथा स्थान दिया गया । दो योजनाओं के बाद कृषि 
तपा उद्योग का जो प्लाघारधूत ढाँचा निधित हुमा, उसके अनुरूप बायंत्रमों को प्रागे 
बढ़ाने के लिए भ्रधित्र सख्या में कुशल श्रमिक्रो, इजीनियरो एबं रूषि विशेषज्ञों की 
आझ्ावश्यरता थी भ्रत इस झावश्यकता को पूति के लिएं सामान्य तथा तकनीकी घिया 
आदि सामाजिक सेवापो ने लिए लिर्घारित 300 #रोड रू ही राशि उचित ही थी। 
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विद्यूदु शक्ति 
दीव औद्योगीकरण के लिए विद्युत्‌ शक्ति को भी प्राथमिर्ता दिया जाता 
उचित था । इस मद के लिए प्रथम योजना में 779 करोड़ रु., द्वितीय योजना में 
380 करोड़ झ. तथा इस योजना मे 02 करोड रु. निर्धारित किए गए । प्रथम 
योजना को तुलना में इस योजना में देश में बढती हुई आवश्यकताशों की पूर्ति के लिए 
6 शुना व्यय चुद्धि का प्राइघान आवश्यक था । 
शक्ति-विनियोग के प्ौचित्य का एप80 शिधह8/ जपरए४७ एज्शग्रोी66 
द्वार परीक्षण किया गया। इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार देश के सम्मुख 
औद्योगिक तथा फ्ररिवारिक आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए विद्यूत्‌ शक्ति उत्पादन 
के लिए बड़ी राशि की ग्रावश्यकता थी | 
चतुर्थ योजना में प्रायमिकताएँ 
(एमंण्गं08 ॥ 0६ 70०चात कफ प्रथा शा) 
चतुर्थ योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में 25,902 करोड रु. का व्यय प्रस्तावित 
क्िपा गया । तृतीय योजना की भाँति इसमे उद्योग तया खनिजो का महत्त्वपूर्ण स्पान 
रखा गया | कृषि तथा उद्योग को लगभग समान महत्त्व दिया गया । तृतीय योजना 
की प्रबंधि से श्रायिक सकटो के परिशामस्वरूप 'योजना-प्रवकाश/” (?80-॥0॥999) 
/ स्थिति हो गई तथा पचवर्षीय योजना के स्थान पर तीन वाधिक योजनाएँ । ग्रतः 
कृषि और उद्योग पर लगभग समान विनियोग के कार्यत्रम योजता के उद्देश्यों के 
अनुरूप भेे । कृषि तया सिंचाई के लिए 385 करोड़ रु तथा उद्योग और खनन के 
लिए 363 करोड हू प्रस्तावित किए गए। 
परिवहन तथा सचार को दूसरा स्थान दिया गया। विद्युत्‌ शक्ति के लिए 
2448 वरोड ह का प्रस्ताव किया गया तथा सामाजिक सेवाओं के लिए 277] 
करोड रु प्रस्तावित क्ए गए। इन मदो पर प्रस्तावित व्यय की उपरोक्त राशियाँ 
प्रायमिकता के क्रम में अनुरूप थी, किन्तु मूल्य-स्तर की हृप्टि से इन राशियों को देश 
की आवश्यत्रताप्रो के उचित नहीं कहा जा सहृता । विश्ेष रूप से विद्यूत्‌ शक्ति के 
विक्षास के लिए अधिकतम साधनो की आवश्यकता थी | 
पाँचवीं योजना में प्रायमिकताएँ 
(एप०ग्राएंर एप पार शाका एएरट एटाए ए9॥895) 
सित्तम्बर, 976 भे राष्ट्रीय विक्रास परिपद्‌ ने पौँदवीं पंचवर्षीय योजना 
को संशोधित रूर में ग्रन्तिम रूप से स्दीहुत किया । योजना के प्रस्ताव मे ही स्पष्ट 
कर दिया गया कि ग्रात्मनिम रता और गरीबी हटाते के उद्देश्य से कृषि, सिचाई, 
ऊर्जा आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रीं को प्राथमिकता दी गई है £ पाँचवी गोजना मे सार्व गनिक 
क्षेत्र मे 39,303:24 करोड़ रपये सावे जनिक क्षेत्र भे खर्च करने का प्रावधान किया 
गगा । धोजना के मूल प्रारूप में जित विययों को प्रायमिकरता मिली थी, उन्हें नह 
प्र्पारवतित रखा गया। क्पि-क्षेत्र को सबसे मततत्त्वूरस मानते हुए इसके लिए 
१ «किक पी 
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के लिए 3,440 8 करोड़ छपये रखे गए। इस प्रकार कृषि झोर शिचाई को 
मिलाकर 8,083 68 करोड रुपये प्रस्तावित किए गए | उद्योय एवं खबत के लिए 
0,200 60 करोड रुपये और बिजली के लिए 7,293 90 करोड रुपये का प्रावधान 
कया गया। योजना-परिप्रेक्ष्य म स्पष्ट कर दिया गया कि-- 

* गरीबी दूर करने और आत्म तिमंरता प्राप्त करने के उद्देश्यो को सामने 
रखा गया है । यहाँ पर विकास के बृह॒त्‌ परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया 
जा रहा है, जिससे दीर्घावधि निवेश का चयन करने मे सहायता मिलेगी और कार्य 
नीठियो को स्पप्ट किया जा रहा है जिसाप्ते लक्ष्यों को प्राप्त करने मे पश्लाने बाली 
द्ाधाप्रो को दर करने मे सहायता मिलेगी। ये नीतियाँ इन तीन श्रमुख्ष क्षेत्रों से 
सम्बन्धित हैं--कृषि, ऊर्जा तथा महत्त्वपूर्ण मध्यवर्ती वस्तुएं, रोजगार के ग्रतिरिक्त 
प्रदसरो की व्यवस्था (” 

जनता पार्टी की सरकार और प्राथमिकताञो तथा नीतियों के 
पुन. निर्धारण को आवश्यकता पर बलः नई 
योजना के दिशाननिर्देशन 

मार्च, ।977 के ऐतिहासिक सत्ता-परिवर्तद के दाद जनता पार्टी की सरकार 
ने पाँचवी पचरर्षीय योजना को 3 मां, 979 की जगह एक वर्ष पूर्व ही 
3। माचें, 978 को समाप्त कर दिया है ग्रौर । अप्रेंल, 978 से नई राष्ट्रीप 
भोजना प्रारम्भ की है ९ इस सम्बन्ध मे, पुनर्ग ठित योजना झायोग ने, प्रायमिक्ताग 
प्रौर नीवियो के पुनरनिर्धारण वी आवश्यकता पर बल देते हुए नई योजना के लिए 
जो दिशा निर्देशन दिया है वह दूरदर्शितापूर्ण है। भारत सरकार की 26 अक्तूबर, 


वार है. प्रेस्त विज्ञप्ति में इस सम्बन्ध में जौ मुख्य दातें बताई गई, वे इस 
प्रवार हुं--- 


नई योजना के लिए दिशा-निर्देशन 

“योजता प्रायोग ने वर्ध 978-79 के लिए. दापिक योजना झौर पहली 
झप्रेल, 978 से प्रारम्भ होत वाली नई पच्रवर्धीय योजना का स्वरूप तैयार करने 
के लिए राज्य सरकारों झौर केन्द्रीय मन्तालयों वो दिशा निर्देशन जारी किए हैं । 
ग्ोजना भायोग वे सचिव ते राज्य सरकारो के मुख्य सचिदो के नाम जारी एक पत्र 
मे बहा है कि योजना के उद्देश्य वेरोजगारी दूर करने, गरीबी उन्यूसन, भ्राय श्रौर 
स्ापदा की विभिनताग्रों को कम करने के समयवद्ध लक्ष्यो वो हृप्टि से पुतगेडित 
बिए जाने चाहिए ।” 
प्राथमिक क्षेत्र 

“झागामी कुछ वर्षों के दोरान वेद्रीय भौर राज्य थोजनाप्रो से पूँजी-निवेश 
प्राषम्जिताओ्ों से पर्याप्त परिवर्तद करना होगा भौर प्राथिक नीतियाँ नई 
प्रायमिबतामों के साथ सपन्दित बरनी होगी 

बढ़ी हुई हृषि उत्पादकता मे सुनिश्चित जल प्रापू्ति शौर रोजगार के 
प्वसरो शी मुख्य भूमिया के दारए सिाई पर पूंडी-निवेश यो पहले से कद्दी 
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अधिक ऊँची प्राथमिकता दी जाती साहिए । सिचाई और कृषि-उत्पादन (वरसाती 
क्षेत्रों मे सबने कृषि विस्तार श्रादि सहित) और कृषि विकास के लिए आवश्यक 
बुद्रिमादी वस्तु अर्थात्‌ विजबी में पूँजी-निवेश के लिए पहले से ही पूँगी अलग 
रखनी होगी । 
पत्र में कुदीर भौर सथु उदोग तथा प्रामीश उद्योगों और अपने घन्बों की 
योजना के विकास के लिए परिव्यय बढाने पर बल दिया गया है। ग्रामीण ब्रिकास 
बुनियादी छुविधापों पर विशेष वर और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएँ जैसे पीने के पानी 
की सप्लाई, दुनियादी शिक्षा, औपचारिक श्रौउ शिक्षा और स्वास्थ्य देखभात की 
श्रब और अधिक ऊँची प्राथमिक्ताएँ देनी होगी ।” 
नई योजना 
“केख्लीय और राज्य योजनाओं में इस तीति के ग्रनुमराण में पूंजी-निवेश 
प्राथमिकतापरो को कम से कम समय में पुन निर्धारित करने के लिए प्रस्ताव किया 
गया है कि ऐसा समझा जाए कि पॉँचवी प्रचरर्षीय योजना 3 मार्च, !978 को 
सप्ताप्त हो रही है और पहली श्रश्नेल, 978 से पाँच वर्षों !978-79 से 982-- 
83 के लिए एक नई मध्यक्रालिक योजना शुरू की जा रही है । 
इसलिए वर्ष 978-79 की दापिक योजना में नई योजना के पहले वर्ष के 
लिए पूंजी-निवेश करना होगा । बोजता झ्रायोग को आशा है कि नई मध्यकालिक 
योजना के लिए प्रमाणात्मक ढाँचे बा अपना काम 37 दिसाम्घर, 977 तक पूरा 
हो जाएगा । 
राष्ट्रीय विक्रास परिषद्‌ द्वारा योजना की रूपरेखा फरवरी, !978 में विचार 
किए जाने की सम्भावना है। भ्रायोग मृत्य मन्त्रियो के साथ अपनी बैठकों में योजेवा 
के उद्देश्यों और प्राथमिकताओं, योजता की वर्तमाव प्रणाली में सुझाए गाए सुधार 
के सव्‌ 978 -83 की राज्य योजना के सम्भावित श्राकार पर विज्व(र-विमश 
करेगा |! 
एूजीगव साथवों का विस्तार 
“भेद्े गए पत्र मे कहा गया है कि छठे वित्त आयोग द्वारा आवटित खोल 
सब 978-79 के लिए मान्य होगे । राज्यों के लिए बेन्द्रीय योजना सहायता के 
झावटन सम्दस्धी गाडगिले फार्मूला भी लागू रहेगा । योजना और गैर-योजना से 
विकास परिव्यय का पुतर्वगीकरण, जो साधारणत प्रत्येक प्वर्दीय मोजता अवधि 
के भ्रन्त मैं किया जाता है, अब ग्रप्रेल, ।979 से क्रिया जाएगया। इसलिए सातवें 
वित्त ग्रायोग के विचारणीय विषय पर कोई प्रभाव नही पडेगा ! 
अपने पत्र मे योजना आयोग ने वेन्द्रीय और राज्य सरकारों से अपील की है 
कि वे योजना के सार्वजनिक छषेत्र के लिए अधिक साधन जुटाने के लिए तिश्वयपूर्वव 
ब्रयास करेंगे ) योजना प्रायोग का विचार है कि झामामी योजनाएँ ऐसी स्थिति पैदा 
ने होते दे जो अतीत भ प्रामतौर पर पैदा होती रही है जवकि परिव्यय साधनों की 
उपलब्धि से अधिक नियोजित किए जाते रहे हैं और परिशामत असन्तुलत से मुद्रा- 
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रफीति के दब्राब को बढ़ावा मिला है। सत्‌ 978-79 की योजना यथाय॑ स्वदेशी 
विदेशी स्रोतों तथा निष्पाद कुल विव्गम पर आधारित होगी । केस्द्रीय भौर राज्य 
>जुरकारो को सन्‌ 978-79 में आग्रामी योजना के लिए स्रोतों का अधिक सुदृढ 

आधार तैयार करने के लिए विशेष प्रयास करना होगा ।" 
क्षेत्रीय योजनाएँ 

“पत्र में राज्यों को परिव्यय के लिए गेर-योजना पक्ष पर भी उचित धन 
छर्च करने का अनुरोध किया गया है ॥ 

नि सदेहू इन परिव्यो का राज्यों के गैर-्योजना बजदों में प्रावधान होगा, 
तथापि योजना श्रायोग वाविक योजता प्र विधार करते समय आवश्यक सेवाशों के 
पचालत और रख-रखाव तथा वर्नपान उत्पादक क्षमता के उपयोग के लिए इन 
प्रगयधानों वी समीक्षा करने के बारे मे सोच रहा है । 


वर्ष 978-79 के लिए वापिक योजना के लिए धोत्रवार विस्तृत प्रस्ताव 
तैयार करने के लिए निम्नलिसित दिशा-निर्देश सुभाए गए हैं-- 

(क) सिचाई और विजलो बी ऐसी परियोजनाएँ जो निर्माएं के प्रग्रिम 
चरणो मे हैं--को कम से कम समय मे पूरा किया जाता और चालू किया जाना 
आश्वस्त करने का पूरा प्रयास किया जाना चाहिए | इस उद्देश्य के लिए हर प्रकार 
के साधन जुटाएं जाने चाहिए । 

दर (ख़) कृषि भौर सम्बद्ध गतिविधियों तथा ग्रामीण तथा सधु उद्योगो की 
जारी योजनाओं के लिए पूँजी चाजू वर्ष की मोजता मे निर्धारित दरो पर प्रदान की 
जानी चाहिए। 

(ग) सिंचाई, विजली और कृषि के अतिरिक्त क्षेत्रों मे जारी योजताप्रों के 
लिए पूरी पूँजी जुटाई जानी चाहिए यद्यपि दे निर्माण की अग्रिम स्थिति मे हैं और 
डसके आगामी दो मरा तीन वर्षों मे कमर देने लगते की झाशा है। इन छोजो की 
ख्रन्‍्य योजनाम्रो पर इस हृष्टि से विचार किया जाना चाहिए कि नई योजना मे उन्हे 
क्या प्राथमिकता मिलनी चाहिए । 

(घ) पाँचदी प्रदर्षीय ग्रोज़ना गे सच्यूनवम आवश्यकता कार्यत्रम के 
कार्पात्वयव पर इन योजनाग्रो से श्रावादी में लक्षि-समूही को प्राप्त लाभो की हृष्टि 
के. ममी/वा, की, जानी, चाहिए, ॥. दक पीजनाफो, के पाए. रह, /१78.-7५ करता फे 
प्रावधान सुविचारित योजनामो और उनके कार्यान्वयन की सक्रिय मशीनरी क्री 

:;/क्लेब्धि की हृष्टि से सब 977-78 के स्तर से पर्याप्त रूप से बढ़ाएं जाने 
चाहिए । भुभिहीन मजदसे के लिए आवास स्थल, ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण 
विद्युतीकरण, भण्डियो को जाने बाली सडको और ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल 
सुविधाप्रो के लिए साधन जुटाने फर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। 

(ड ) जहाँ तक तई योजनाओं को शुरू करने का सम्बन्ध है, सिंचाई झोौर 
ब्रिजली दोतो का प्रायमिक्ता दी जानो चाहिए । सत्‌ 978-.79 मे जुरू की जाते 
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बाली प्रस्तावित नई परियोजनाओं के लिए दिसम्बर, 977 तक विस्तृत व्यवहाबंता 
जानकारी उपलब्ध की जानी चाहिए। सभो नई योजनाम्रों मे यह बताया जाना 
चाहिए कि उनसे रीजगार के कितने अ्रवसर पैदा होंगे । हा 
(च) विशेष रूप से प्िचाई, विजली और जल आपूर्ति के क्षेत्रों में न 
परियोजनाप्रो के सर्वेक्षण और जाँच के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाना चाहिए । 
राज्य और केच्र शातित प्रदेशो से योजता आयोग को 20 नवम्बर, 
977 तक योजना प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया ।/ 


नई राष्ट्रीय योजना पर, जो । अप्रेल, 978 से चालू की गई है, झागे एक 
भ्रध्याय मे पृथर्‌ से प्रकाश डाला गया है । 


चतुर्थ योजना का मूल्याँकन 
५ (प्रप्नेल (969 ते भा 974) 
(8&778%&॥9%६ 07 7६ 70007 ?.60) 


उद्देध्य (00|४०॥४८$) 
अतुर्थ योजना का लक्ष्य त्पिस्तापूर्वक विकास की गठि को तीव्र करना, कृषि 
के उत्पादन में उत्तार-वढ़ाव को कमर करना तथा चिदेशी सहायता की भ्रतिश्चितता के 
कारए उसके प्रभाव को घटादा था | इसका उद्देष्य ऐसे कार्यक्रमों द्वारा लोगो के 
८्विन-स्तर की ऊँचा वरना था जिससे समागता और सामाजिक न्याय को प्रोत्पाहत 
भी मिले | इस योजना मे रोजगार झर शिक्षा को व्यवस्था द्वार कमजोर और कम 
सुविधा प्राप्त वर्ग की दशा को सुधारने पर विशेष बल दिया गया । इस योजना में 
सम्पि, आय और झायथिक शक्ति को प्धिक्राधिक लोगो मे प्रसार करने भर उन्हें 
कुछ ही हाथी मे एकत्र होने से रोकने के प्रयत्न भी किए गए । 


सोजना का लध्य शुद्ध राष्ट्रीय उत्तादन को, जो सब 969-70 में 29,07! 
करोड़ रु. था, बैद्यकर सन्‌ 973-74 में 38,306 करोड रु. करते का था । इसका 
अथें था कि सन्‌ 7960-6] क्के भूल्यो पर सन्‌ 968-69 के 7,357 करोड़ छू, 
के उत्पादन को सन्‌ 2973-74 में 22,862 करोड़ रु. कर दिया गया । विकास 
की प्रस्तावित औतव वाधिक चत्रबूद्धि दर 57 ब्तिशत थी ।* 
पारिव्यम औरनिवेश (00099 श्वाएं ऐ।फच्शशला 

..... परम्भ में चतुर्थ योजगा के लिए 24,882 करोड ₹ का प्रायधान रखा गया 
““का। इसमें सरकारी क्षेत्र के लिए 5,902 करोड ₹ (इसमे (3,655 करोड़ रु. 
का तिवेश शामिल है) ग्रौर तिजी क्षेत्र में लयाते बेः लिए 8,980 करोड रु, को राशि 


थी (४ सनु 97 में इस योजना का सध्यावधि मूल्याक्नन किया गया और सरकारी 
क्षेत्र के परिव्यय को बढाकर 6,20] करोड ढ़ कर दिया गया । 





4. ्रवाओ क्‍976, 9 ॥7 
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चतुर्थ योजना में सरकारी क्षेत्र का पस्च्यियों 








(करोड़ रु. मे) 
_ ऋऔइऋ£ ख$»+ कफ 2 सब्द॒ गौ 

], दृषि और हस्बद क्षत्न ,235 ,508 2,255 
08) (93) (69) 
2 हिचाई और बाढ़ नियन्त्रण गा १.388 ,205 
७॥) (73) (74) 
3, डिजन्ी 90 2,370 2,880 
(32) (04.6) (77%) 
4. प्रायीग और लघु उद्योग 832 22 254 
(08) (७0% हे 
5, डइदोग और खनिर 2,772 शा 2,935 
(074) 04) (89) 
6, बातायात और सवार 2,345 638 2,983 
(45) 89) (84) 
फ्ब्त्य | ,602 353 
(96) (99) (99) 

जिसमें से 
(3) शिक्षा भोर बैज्ञावि३ जनुबाव.... 375 529 904 
(23) 03) 59 
(व) स्वाध्प्य छा 86 ६६ 
09] # १३४) 
(ह) पत्थार नियोजन 58 रा ) 8 
(!6) (!:९) 
योग - 855२2 7,649 6,20) 
529) (47॥) (000) 





कीष्टकों में दिए गए आँबड़े सम्बद्ध क्षेत्रों से परिष्यय का प्रतिशत बतते हैं 


शेष आड़े जिस हद तेक राज्यों के हिस्से का कुल परिव्यय 4,600 करोई 
रुपये (जो बाद में सश्लोषित कर 4,672 करोड़ र. कर दिया गया) जिशके लिए 
कैंसर धोर राज्य-वार ब्यौधा उपलब्ध नही है मे से है, उस हुई तक केन्द्र का परिव्यय 


भ्रषिर् हो सकता है। 


परिव्यय की वित्त्यवस्था 
(निक्रशाणगढ़ रण ऐश 00099) 


हि 


चतुर्े योजना में सरकादी क्षेत्र में परिव्यय की वित्-व्यवस्पा ग्रग्रामुसार रही- 


॥, 743 /976, 9. 72. 
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घतुर्य योजना में सरकारी क्षेत्र मे योजना परिव्यय की वित्त-व्यवस्था'ं 








(करोड़ >. में) 
मद आरम्भिक अनुमान अन्तिम ठपनब्ध 
अनुपात 
] यृस्यत्या अपने साधनों हे 7/02 3,475 
(44 /) (339) 
(]) झराघाव को योजना पूर्व दरो पर 
श्वालू राजस्व से बचत ॥,675 (2 236 
(2) अतिरिक्त कराधान, जिम्में सार्वजनिक उद्यमों 
की बचत बढ़ने के उपाय शामिल हैं 3,98 4,280 
(3) एिजिईं बैंक के लाभ 203 29 
(4) योजना के लिए अतिरिक्त साधत जुटाने के लिए 
किए शए उपायो से हुई आय को छोडकर 
सावंजविक प्रतिष्ठानों को बचत 2,029 क्‍,35 
(क) रेल 265 (>) 765 
(घ) कग्य ,784 3,900 
2. मृस्यतया घरेलू रिणों के जरिए 6,86 8,598 
(38 9) (532) 
५. () सार्वजनिक रिण, बाजार मौर जीक्षव तो 
तिगम से सरकारी उद्यमों द्वागम लिए यए 
रिप्रो सहित (ग्ुद) 2,326 3,245 
(2) छोटी बचत 769 4,/62 
(3) वापिको जमा, अविदायं जमा, इतामी बौंड 
और स्वर्ण बौड़ () ७४ () 98 
(/] थज्य भविष्य जिधिया 660 874 
(5) इस्प्रात रुमरावौकरण निधि (शूढ) च्ड ले 
(6) विविध पूंगीयरत प्राष्तियाँ (शुद्ध) 4,685 4,455 
(7) पादे का वित 850 2,060 
3 कुच्च घरेलू साथन (--2) 43,288 74,073 
(87 )) 
4. विदेशी सहायता 2.64 2,087 
हो (64) (02 9) 
$ हु साधन (3-३4) 45,902 6,60 
(00 ०0) (0000) 





कोष्ठको में दिए गए ऑकडे कुल के प्रतिशत हैं । 


3. छत 976, 9 ॥73 
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उपलब्ियाँ (॥९॥४४एशा।शा।५)। 
चदुर्ध योजना के भन्तगंत वृद्धि की दर कय लक्ष्य 57% वाधिक था, परन्तु 
प्न्‌ 969-70 में यह 57% रही ! सन्‌ 970-7] मे यह घटकर 4/9%,97! "72 
मे !4%४, 972-73 मे (-) 09६ और 973-74 में 3:% रह गई 
योजता के प्रत्येक वर्ष में कृपि और उद्योग जँसे मुस्य क्षेत्र मे भिन्न प्रकार के रख 
दिलाई दिए ॥ 
चौयी योजना में खाद्यान्न उत्तादन का सक्ष्य 2 9 करोड ठने था । पत्तिम 
प्रमुयानों के प्नुसार सन्‌ 973-74 में यह उल्तादन 0:4 करोड़ टवे था । उत्लादने 
कम होने वा मुल्य कारण मौसम था। योजना में ग्रपनाई गई नई छ पि नीतियों हें 
गेहूँ के उत्तादन में नई सफबताएँ मिलो । हा्ाँक़ि चावह का उत्पादन सन्तोप॑जनक 
था, परल्तु इन क्षेत्र मे कोई उल्लेखनीय तकनोकी सफलता प्राप्त नहीं हुई । दालो गौर 
तिन्नहनों के उत्वादन में दृद्धि की दर योजना मे अपेक्षित बृद्धि की दर से कम भी । 
जव चोथी पश्रवर्षीय योजना बनाई गई थी तब झ्रायिक स्थिति ग्रच्छी नही 
पी और औद्योगिक क्षेत्र बी बहुत क्षमता का उपयोग भी नही हो रहा था । इसलिए 
मौजूदा क्षमता का भत्ती प्रयार प्रयोग इस योजना वा एड मुख्य उद्देश्य था । योजना 
के वर्षों मे झौद्योगिक क्षेत मे वृद्धि दी दर ग्रॉँके गए 8 से 0% से कम थी। योजना 
के पहले चार वर्षों मे यह क्रमशः 7 3, 3 , 3 3 और 5 3% थी। सन्‌ 973-74 
में केवल नाममात्र वो बूद्ि (एक प्रतिशत से भी कम) हुई। दुछ उद्योगों मै तो _ 
उत्ादन की क्षमता बम थी, परन्तु बई झन्य प्रमुए उद्योगो--जंसे इस्पात मौर्स 
उर्वरक की उत्यादव क्षमता का उपयोग करने मे विजली और कब्चे माल की कमी 
पौर संचालन की समस्याग्रों के कारण रकावट पड़ी । 
दाधाम्रों के बावजूद योजता-काल की उपलब्धियाँ सराहनीय रही घोर याप्द्र 
शक्तिशाली ढग से आ्रात्मतिर्मर तथा कुशल प्र्य-व्यवस्था क्री ग्रोर बढा जिसका 
सेखा-जोसा विस्‍्ताकित तालिका प्ले सपप्ड होता है-- 


भ्राविक प्रमति आँकड़ों में? 








मद 960.6] 965-66 ]973-74 
शप्ट्रीय आय 
शुद राष्ट्रीय लाइन 
बतसात मूच्यों पर 3,300 करोड 20 600 करोड रू 49 500 करोड़ 4. 
हिपर मुचों पद 3,300 डरोड ९... 5,00 करोइ ९... 9700 करोई $; ... 
ब्रति व्यक्ति आय बरदेबान है 30. 
मूल्यों पर 306 4. 426 २. 860 5. 
हिपर मस्यों एट 396 % आर, 340 ६. 


4. [68 976, 9. ।74. 
2. भारत सरकार : रुख्वजा डे दस वर्ष (966-]975), पृष्ठ 47-53. 
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भद १960-6] 965-66 973-24 
क््षि 
7४ धुल बोया गया क्षेत्र 43 करोड़ 3 करोड ]4 करोड 
30 लाख हैक्टेयर 60 लाख हैबटेयर ]0 ज्ञाख टरग्टएर 
एक से अधिक फसलों 2 करोड़ हैक्टेयर | बरोड 2 करोड 
बाबा सेव 90 लाख दैक्टेपर 60 ज्ञाख हैकटेयर 
शुद्ध मिचित होत 2 करोड 2 बरोड 3 करोड़ 
$0 जाय हैस्ठेयर प0 ज्ञाख हैस्टेयर 20 ज्ञाख हैक्टेयर 
सवेरयों को खपत 3 लाख 7 लाब 28 बाब 
6 हजार टन 28 हार टन 39 हजार टन 
खाद्यान्नों का उत्पादर 8 करोर 7 करोड़ 0 करोड 
20 च्ाब इन 20 लाख इन 36 झ्लाख इन 
पशुओं की सद्या 33 करोड 34 करोड 35 बराड 
60 ता 40 लाख 50 लाथ 
सहकारी ऋण 
प्राथमिक कृषि सहकारियाँ 
संख्या 2 बाद 2 लाख 2 न्ञाष 
सदप््य सध्या ] करोड 2 करोड 3 करोड़ 
+ 40 ज्ञाथ 6] बाद 68 नाछ 
दिए गए रिप (अल्पावश्चि 
औए मध्यावश्ि) 203 करोड़ रु, 342 करोड ८ 3।5 करोड़ र 
उद्योग भीर खनन 
कोयले का उत्पादन 5 करोड़ य करोड रत 8 करोड 
60 लाब टन 40 लाख टन 
ऋड पेट्रोलिपम 4 लाख 30 साथ व बाबर 
54 हजार हन 22 दृजार टत 98 हृजाए दत 
मोह बयरक [ रूरोड [ बरोड़ 3 करोड 
40 कछाछ दद 80 चाद्व इन 40 साख टत 
अल्यूमी नियम ]8 हजार दम 62 हडार टन | छात्र 
48 हजार टन 
_..ड्ीनी 26 ज्ञाब 33 लाख 37 क्ञाथ 
99 इृबार रत 88 हुआर बन 45 हृराए टन 
बल स्पति उन्नाव 4 लाख 4 लाख 
40 हार रन ] हबार दव 49 हजार टन 
चाय 32 करोड़ झिद्ा, 37 करीड़ 46 करोर 
30 नब डिग्रा. $0 लाख किया 
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> आर पका कर 950-6 965-66 पू+-+४6 ३३ क्र _ 
काफी 4 हजार ढत 62 हजार टन 92 हजार टव 
सूती कपड़ा 670 करोड मीटर 740 करेड मोटर 780 करोड़ मीटर 
जूते (चम्रडे और रवड़ के)... 5 कलेड 6 करोड़ $ करोड 
40 लाख जोड़े 90 लाब जोडों 40 लाख जोड़ 
कागज और गत्ता 3 लाख 5 लाख 6 लाख 
(पेपर बोडे) 50 हजार टन 58 हजार टन $] हजार टन 
टायर (साइकिल, ट्रेबटर ] करोड | करोड़ 2 करोड़ 
और बिमानों के) 2 लाख 86 लाब 2] लाब 
ट्यूब (साइकिल, ट्रेक्टर, ॥ करोड़ ] करोड़ ] करोड 
और विमानों के) 33 लाख 87 लाख 46 लाख 
अमोनियम सल्फेट 80 हजार न 84 हजार टन ॥ लाख 
2] हजार टव 
युपर फास्फेट 2 हजार टन ] लाख ] लाख 
0 हजार ढव 20 हजार टन 
साबुन  ब्राख ] लाख 2 लाख 
45 हजार टन 67 हजार टव !] हजार ठत 
सीमेंट 80 बाख टन ] करोड़ ] करोड 
8 लाख टन 47 लाए टन 
तैयार इस्पत 24 लाख टक 4$ लाख टन 47 लाथ ठन 
होजल इन्जन 55-50 लाब ] लाख !.200 4 लाख 37,70 £ 
शक्ति चालित पम्प 7 ताब, 9,000. 2 साथ 44 हजार 3 लाख27 हजार 
सिलाई मशीनें 3 बाब 3,000 4 लाख 30 हजार 3 लाख 
धरेलू रेफिजरेटर ॥! 700 30,600 4 लाख 3,300 
बिजली के मौटर 7 नाव प7 लाख 29 लाख 
28 इजार 453 हजार 8 हजार 
अश्व शक्ति अभ्व शक्ति अश्व शक्ति 
विजली के लैेम्प 4 करोड 7 करोड़ !3 करोड 
85 लाच 20 लाख 32 लाब 
बिजली के पे 40 लाख 73 लाख 23 लाख 
59 हजार 58 हजार 20 हजार 
रेडियो सेट 2 लाख 6 लाख ]7 लाख 
82 हजार 6 हजार 74 हजार 
साइकिलें 40 लाख 75 लाख 25 ज्ञाच 
थ हजार 74 हजार पं हजार 
जिजली उत्ाादन ,700 करोड़ 3,68] करोड 7,275 करो 
केडब्ल्युएच, क्ैबन युएच., हे 


शोदयोगिक उत्पादव का 
यूदक ([960-]00) 00 


54 





शत 


॥। 


कप का 








मद !96056] 965.66 973-74 
सामाव तैयार करने वाले उद्योग 
पहीक्त आरसाने 43 हजार 48 हबार 80 हजार 
उत्पादन पूजी 2700 करोड ह.. 8,000 करोड ह€,_ 4,800 करोड रु 
रोजगार मे से गजदूुर_ 33 बाज 39 बाब 60 बाब 
व्यावसायिक शिक्षा पाने वाले व्यक्ति (इंजीनियरिंग) 
झ्हातक 750 72,900 4.30॥ 
स्नातशेतर $00 3,000 ,400 
चिकित्सा 
तक 4,700 7,300 0.200 
स्तातकोतर 500 4,00 ,900 
क्र्षि 
एनातई 2,600 4,900 4600 
सवातभेत्तर 600 4,200 3,700 
पशु चिकित्मा 
स्तातक 83 889 924 
स्वातक्षेत्तर 04 90 अ44 
रैले 
रैलगाये की सप्बाई 57 हजार किमी 59 हआर डक्िम्ती 60 हजार किमी 
यात्री! किलोगीटर 7,800 करोड़ 9,700 करतेड ॥3,600 कराड़ 
माल भाड़ा 
(टत किलोप्रीटर) 8,800 क चेड !,700 करोड 2,200 करोड 
चालू रोहिंग स्टॉक इजन_]] हजार 42 हृशर ? हजार 
यात्री डिब्बे 28 हजार 33 हजार 36 हशार 
मात के दिए 3 साथ 3 चाष 3 ला 
$ इजार 20 हजार 80 हुजार 
सडके 
प्रक्‍री 2घशाथ 3 नाव 4 लाख 
63 दगार किम्रो,. 43 हजार किमो, 74 हनाए कमी 
सदको पर मोटर 6 चाष 40 नाव 20 छात्र 
ग्राडियों की सद्या 94 हआर 99 हजार 88 हजार 
जहाजरानी 
जहाग [72 श्टा 274 
सकत रजित्टई टत-भार 8 लाख 45 बा 30 लाख 
58 हजार 40 हजार 90 हार 


डाक जौर अब्य बेयाएं 
डाकघर धर दृकद 97 हजार ॥ बा [76जार 


638 भारत में आथिक नियोजन 








मद _9&७ब 7 फऋरछ न्‍गपन्‍क्रत्म- सेल एक 7965-66 4973-74 
बार घर 42 हजार 43 हजार !7 हजार 
टेलीफोन 4 लाव 8 लाख 46 लाख 

63 हजार 58 हजार 37 हजार 
समाघारथत्रों की 2 करोड़ 2 करोड 3 करोड़ 
अचार सख्या 40 बा५ 0 बाब 3 ताक 
रेडियो छाइमेंब 20 ,, 40 ., 4 करोड़ 

40 ब्राब 
देत्तीविजत लाइसेंस न 200 ।,, 

63 हार 
भुगतात सम्तुलन 
विदेशी मुद्रा कोप 304 करोड़ दे 298 छरोह रू 947 करोड़ 
विदेशी व्यापार 
निर्यात 660 करोड़ र. 80 कराड रु 2.483 करोड रे 
मई, ] 2,92] करोड रु 


यान हशच्कब 40 करोड़ ९, ,394 करोड़ रु. 
नोट--973-74 $ आंकड़े स्थायी हैं 


पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 


(7974-79) 


शतधमह धाता॥ ता५६ ४६७ 7५४४, 4974-79) 








पाँचवी पचवर्धीय योजना ॥ अग्रेल, !974 से लागू वी गई । इसे 3 मार्च, 
979 क्यो समाप्त होता था, हिन्तु जनता पार्टी की सरकार द्वार इसे सवधि से एक 
वर्ष पूर्व ही 3। मार्च, 978 को समाप्त कर दिया गया है |! पप्रेंल, !978 से 
नई राष्ट्रीय योजना चालू की गई | तथापि पाँववी पंचवर्षीय योज्मा का विस्तृत 
अध्ययत नितान्त श्रावश्यक्त है क्योकि इससे हमे हमारी श्र्य-व्यवस्या के विश्रास की 
भांकी मिलतो है घोर हमारे ग्रध्ययत का तारतम्यथ खण्डित मही होता । 

पाँचदी पचवर्षीय योजना यद्यपि 4 ग्रप्रेच, 974 से लागू कर दी गई, 
सेकित विभिन्र कठिनाइयों के कारण योजना के मूल प्राहूप को लम्बे अरसें तक अन्तिम 
रूप नही दिया जा सका है । राष्ट्रीय वित्रास परिषद्‌ ने सितम्वर, 976 मे पाँचदीं 
परचवर्षीय योजना को सश्ेवित रूप मे अन्तिम रूप से स्त्रीकार किया । जित कारणों 
से पौडना को रुज्ञोधित रूप मे स्दीक्षर करता पडा, उनका विवेचन परिषद्‌ मे 
'झाथिक स्थिति की समीक्षा' शीपेक के अन्तर्येत किया । 

पाँचदो योजना के हप्टिफोश पत्र को 'आधिक स्वतन्त्रता का घोपणशा-पत्र 
कहा गया और दो मुख्य उद्देश्यो पर बल दिया गया-गरीबी का उन्मूलन तथा 
आत्म निर्मस्ता | योजना की रीवि्तीदि म इन बातो पर भी विशेष बल दिया गया- 
() उलादन बढाने वाले रोजगार का विस्तार, (2) समाज वल्पारा वार्यक्रमों कौ 
और आगे बटाने, (3) गरीब लोगों के लिए उचित भावों पर उपभोग बस्तुएँ मिल 
सकें, इसके लिए पर्याप्त वसूत्री और वितरश की प्रणाली, (4) निर्यात की वृद्धि 
और आग्रात होते द्ाली च्ीजो क्री जगह हेशी हीऊ़ें पैदा क़रते का जोरदार अाज्त 
(5) अनिवार्य उपभोग पर कडाई से पावन्दी, (6) कीमनो, बेसनो और झाषों का 
समुचित सन्तुतन, तया (7) सामाजिक, आथिक और क्षेत्रीय श्रस्तमानताएँ धटाने के 
लिए सस्यागव, वित्तीय तथा अन्य उपाय १ 

पाँचवी योजना के मूत्र प्राहप में 53,4] करोड़ रुप का परिव्यय निर्धारित 
किया गया जिसमे 37,250 करोड रुपये सावंजलिक क्षेत्र के लिए और 6,6! 
करोड फपय निजी क्षेत्र के लिए ये । किन्तु सितम्बर 976 मे स्वीहृत सशोदित 
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शओोजवा में सार्वजनिक क्षेत्र मे 32,303:24 करोड़ रपयें खर्च करने का प्रावधात किया 


गया जो मूल प्रारूप्योजना से लगभग 


2,000 करोड़ रुपये अधिक था । झलगन्ञतग 


मंदो को लें तो सशोधित योजना में व्यय का झ्रावटन इस प्रकार रखा गया। 





अदे 


व्यय्ष राशि (करोड 5. हज प कय से इतन के मे). 





कृषि ध्षया इससे सम्दन्धित विषय 464350 
हाई ठया बाढ़ वियन्दण 3440-8 
जता... 7293-90 
उद्योग तथा खतन्‌ ]0200 50 
परिवहत तथा संचार 688 ब3 
शिक्षा १284:29 
झरमाज हथा सामुदायिक सेवाओं पर 4759-77 
पहद्मारो दया अं दिवासी क्षैद्रों पर 45000 
आय विविध क्षेत्रों पर 33375 





मम नम 
पाँचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में जिन विंपयों को प्राथमिकता मिली 
थी, उन्हें प्रपरिवतित रसा गया है । 
पॉँचवी योजता वी 39303 24 करोड र की राधि में केन्द्र का मोगदान 
9954 0 करोड रु राज्यो का 8265 08 करोड रु सघीक क्षेत्र का 63406 
करोड रपये तथा पहाड़ी और झ्राविवासी क्षेत्रों का 490 करोड रुपयें का रखा गया । 
सशोधित योजना की यह्‌ मोटी हृपरेखा है । अद्विम विवरण में योजना के 
सार-सक्षेप! को दिया जा रहा है। इससे हमे सशोधित योजना की सभी मुख्य बातों 
की सक्षिप्त किन्तु ठोस जानकादी मिल सवेगी । 
प्रस्ताव 
पाँचवी योजना पर प्रस्ताव : समाज के र भी वर्गों से अपील 
पाँचवी पंचवर्षीय योजता के मसविदे के ग्रन्तिम रूप पर पूरी तरह विचार 
बरते हुए, 
झात्म-निर्मरता प्रौर गरीबी हटाने के उद्देश्यों को पुर. स्वीकार करते हुए; 
मुद्रा-श्पीति वी रोकथाम के लिए किए गए प्रभावी उपायो को देखते हुए; 
कृषि, सिंचाई, ऊर्जा आदि महत्त्वपूरं क्षेत्रो को दो गई प्राथमिकता का समर्थन 
करते हुए; 
नए झाधिक कार्यक्रम वो कार्याव्वित करने मे राष्ट्र के मनोदल झ्रौर निष्ठा 
को जानते हुए; 


विशाल मात्रा मे किए गए विनियोजनों से ग्रधिक से झधिक लाभ प्राप्त 


.. गोशना जतदरी-करदरो, 978 में प्रकाशित सार-सक्षेप! का भी लबु रुप ६ विस्तार के 
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करने वी रत्तत्‌ श्रावश्यकता न्लौर पसापन छुद्ने वो महती पझ्रावश्यकता को 
समभतते हुए; 
राष्ट्रीय विकास परिपद्‌ झपती सितम्बर, 976 की इस बैठक में पॉचवी 
पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करती है; प्रौर 
समाज के सभी वर्गों के लोगो से योजना मे निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के 
राष्ट्रीय प्रयास मे सहयोग प्रदान करने की अपील करती है । 
विद्युत और शिचाई प्रणालियों पर प्रस्ताव 
सिंचाई और विद्युत प्रणालियों में देश ने काफी पूंजी लगाई है भौर यह 
निश्चित है कि श्रामामी वर्षों मे भी इस क्षेत्रों म योजना ससाधनों का श्रधिक भाग 
लगाना होगा । इसजिए यह बहुत ही जरूरी है कि ये क्षेत्र प्रब राज्यों के बजठ 
पर भार न रहकर उप्तमे झपता योगदान करें । 
राष्ट्रीय विकास परिपद्‌ यह निश्चित करती है छि दिचाई प्रसालियाँ श्रपना 
संचालन ऊर्च पूरा करें प्रौर सम्मव हो ठो इमसे कुछ श्लेषिक भी प्राप्त करें श्ौर 
विद्युत्‌ प्रशालियाँ भी अपना सर्च पूरा करें झौर लगाई गई पूँणी पर यथोचित लाभ 
भी दें । निम्नलिखित प्रकार से कार्यवाही सुरन्ते की जानी चाहिए--. ) ४ गा 
(।) विद्युत्‌ और ध्िचाई प्रणालियों मे पहले में निर्मित क्षमता की 
उपयोग किया जाएं, ॥ 
(४) ऊपरी खर्च और कार्य-सअतन स्पयु घटाकर, ज़ायत पदाए/ भुकगान 
भौर चोरी कम से कम हो झौर वकाया रकम'की-बसूली मे सुघार करे 
(ए0) कुप्ल्ल प्रवस्ध-व्यवस्था से एरियोजनाएँ समय पर पूरी करें, 
(४४) जहाँ कही जरूरी हो, घहाँ दर बढाएँ $ 
झाथिक स्थिति को समोक्षा 
पचवर्षीय मोजवा का मस्तौदा सवु 972-73 के मूल्यों के श्राधार पर भ्रौर 
4973-74 के पूर्वाद्व में विद्यमान आर्थिक स्थिति के सन्दर्म मे तैयार किया गया था 
किन्तु उसके बाद स्थिति मे दो बड़े परिवर्तन हुए--झुंद्रा-स्फीति का दबाव बढ़ा और 
सितम्बर, 974 तक दयाव बढता रहा और अन्तर्राष्ट्रीय तेल सवट के बाद भुगतान 
सन्तुलन की स्थिति विषम हो गई ६ 
सितस्बर, 974 तक शूुल्यो का सूचक ग्रक 3*8 प्रतिशत बढ गया । इसमें 
से दो तिहाई शूल्प-दृद्धि खाद्य पदार्यों और औद्योगिक कच्चे माल मे हुई । समग्र मूल्य- 
वृद्धि मे मशीनों, परिवहत उपकरणो झौर तैयार माल के दामो भे बढोत्तरी का योग 
, एक चौथाई से कुछ ही अधिक था ॥ मुद्रा-स्फीति का दबाव पहली बार सन्‌ 972-73 
“/ में भयकर सूखे की स्थिति के कारण अनुभव किया गया और उसके बाद झनेक 
प्रावश्यक वस्तुओं, कच्चे साल और निवेशों की कमी झनुभव की गई । बिजली की कमी 
और प्रायातित साल के अश्रधिक मूल्यों तथा उतकी पर्याप्त उपलब्धि के कारण 
सन्‌ 973-74 मे औद्योगिक उत्पादन मे शिथिलता ग्राई । मूल्य-स्थिति धन की झापूति 
भे तिरुदर बढोतरी से विषम हो गई ॥ घन की आपूर्ति मे वृद्धि का घ्रोंशिक कारण 
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बादे की अर्थ-ब्यवस्था और आंशिक कारण वारिज्यिक क्षेत्र के बैक ऋण में 
ंत्यधिक वदौत्तरो था। सन्‌ 973-74 में घन की आपूर्ति मे 54 प्रतिशत की 
दढोत्तरी हुई जो 972-73 में हुई !5 9 ९ हमे बढोचरी के अलावा थी। घन 
की अतिरिक्त सप्लाई और विना हिसाव के (करो वी चीरी से बचाए गए) धत से 
बस्तुप्रो वी स्थिति मे माँग की वहुलता हो गईं। सटे वाजों और अस्ामाजिक तत्तों 
की ग्रतिविधियों पर इसका अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । लायूत और दामों में 
धढोत्तरी होने से मध्यवर्ती माल जैसे कि इस्पात, कौयला स्रौमेट अल्यूमीनियम के 
दाम रक्षात्मक काययदाई के रूप मे बढाने पड़े। चाइल और गेहूँ जैसे महत्त्वपूर्ण 
प्रनाजो के बसूली और विक्रय दामों भे भी उल्लेसवीय वढोत्तरी हुई॥ इत्तका गे 


क्वैवल जीवस-निर्वाह व्यय सूचर-ग्रक पर सीधा प्रभाव पड़ा बल्कि इससे मुद्रा-स्फी वि 
ही भ्रवृत्तियोँ को भी बल मिला । डे 


मुग्तान सन्तुलत की स्थिति पर भी काफी दबाव पड़ा। बड़ी मात्रा में साद्यात्न 
परौर अन्य जीवनोपयोगी वस्तुएँ श्रायाव करनी पडी । तेल के मूल्यों में चार गुती 
बढ़ोत्तरी भौर खाद्यान्नी, उत्‌ रको, मशीदों एवं उपकरणों, अलौह्‌ धातुओ्रों एवं भ्र्व्य 
प्रायातित दस्तुओ के मूल्यों भ्र्यात्‌ खाद्यान्नों, उसको और पैंट्रोल, चिक्नाई तथा 
तेल पर होने वाला व्यय सन्‌ | 974-75 मे कुल श्रायात व्यय बा 53*2% हो गया 
हुबकि यह व्यय शत 7973-4 में 42:5% ओर 972-73 में 23 ५ ही था। 


प्रमप्र स्प से इन वस्तुमो के ग्रायात होने वाला खर्च सत्‌ 972-73 में 43 करोड़ रू 


से बढकर 973-74 में 260 करोड़ रूपये और |974-75 मे 2500 करोड र हो 


गया । नि रान्‍्देह विर्यात का मूल्य भी वढ़ा,लेकिन भुगतात सन्तुलन की स्थिति निल्तर 
घाटे की बनी रही । सन्‌ 4972-73 का 03-4 करोड़ स्पये का व्यापार ऋधिगेष 
4973:74 में 432 करोड़ रुपये के घाटे भें और 974-75 मे !90 करोड़ 
हे के घाटे में परिवर्तित हो गया । इस प्रवृत्ति का कारए सब्‌ 973 के बाद व्यापार 
हैं तेजी से बमी होता भोर प्रधिक मात्रा में माल का मगाना था। इस कारण 
मुगताव सब्तुलत सम्बन्धी घाटा पूरा करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से विशेष 
बैल युविधा सहित 485 करोड़ रुपये का ऋण लेना पडा | इन घटनाओं तथा कुछ 
प्रतय देशों में विषम भाविक स्विति गौर सस्थिर ध्न्तर्राप्ट्रीय मुश-स्थिति के कारण 
दाँचवीं योजना पर प्रतिकुल प्रभाव पडा । 5 


ग इससे योजना के वित्तीय तथा भौतिक झाकार और भुगतान । 
स्थिति विक्रत हो गई । लागत में वृद्धि, स्ावंजनिक उपभोग पर आर लि 

प्रौर गैर-विकास कार्यों के खचचे गे बद्येत्री से बोजता के साधनों में कमी ही गई * 
जिम्के परिसामस्वरुप कार्यक्रमों में शिवितता ग्रा गई। जिजी क्षेत्र के पूँजी-निवेश 
पर भी इसका प्रभावपड़ा । देश और दिदेश मे इस प्रकार की प्रस्थिर परित्थिततियों 
मे बोजना को स्रन्तिम रूप देते का काम अधिक ल्थिस्वा आने तक के लिए रीक 
टैना पढ़ा । न 


झेकित गोजुना को ग्लिम रूप देने को स्थगित करने का ग्र्थ यह नहीं चा 
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कि गौजना को छुट्टी दे दी गई । इसका श्र्थ केवल वह था कि बदलती हुई परिस्यितियों 
के अनुरूप योजना परिव्यय की गये सिरे से व्यवस्था की जा रही थी। इसका सर्य 
पह भी था कि पोजना तैयार करते समय अर्थ-व्यवस्या वी शोर भी ध्यान देना 
आवश्यक है । देश मे मुद्रा-स्फोति को रोकने के लिए शोर तेजी से वदलती हुई 
अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओ्रो के प्रनुसार व प्र्य-व्यवस्था को ठीक एप से रुसने के लिए 
जत्काल कदम उठाने भवश्यक थे । इसके लिए यह प्रावश्यक हो गया कि मसविदे क्कै 
उद्देश्यों के अ्रगुरूप प्राथमिकताओ के भीतर ग्राथमिकताएँ निश्चित वो जाएँ । इसलिए 
पूँजी लगाने वी दृष्टि से खाद्य और ऊर्जा योजन के सबसे महत्त्वपूर्ण छ्लेठ बठ गए । 
इन्ही तथ्यों के झाधार पर एक के दाद दूसरी वापिक योजनाएँ तार की गईं । 
974-75 की बापिक योजता उस समय तँयार की गई जब मुद्रा-स्फीति 
की दर बहुत अधिक थी ) इसलिए यह मुख्य रूप से मुद्रा-स्फीति रोकने के लिए और 
महर्थपूर्ण क्षेत्रों मे उत्पादन बढाने के लिए तैयार वी गई पी । भोजन के खर्च को राशि 
कम रखनी थी। फिर भी इस बात का ध्यात रखा गया कि भिंचाई और उर्वरको सह्दित 
क्रृषि, ऊर्जा (विजली कोयला झौर तेल) इस्पात की चालू परियोजनाग्रो, प्लोहू 
चातुझो शोर कुछ दुनियादी उपभोक्ता माल तैयार करते बाले उद्योगो के लिए पर्याप्त 
घते की व्यवस्था की जाए । उपभोग न की जा रही क्षमता के पूरे उपयोग पर जोर 
दिया गया। इसी के साथ ही, सामाजिक सेबाझो पर व्यय कुछ कम क्या गया। 
वर्ष के दोरात एक विस्तृत नीति तैयाद को गई झोर पनेक उपाय-वित्तीय, 
मौद्धिक और प्रशाएकीय--किए गए ॥ इनमे शामिल थे--श्रतिरिक्त साधन जुटाना 
* (केन्द्र और राज्य तरकारो द्वारा), उच्च प्रायभिकता प्राप्त परियोजनाप्रों के लिए 
निधियों का ग्रावटन, धन की सप्लाई पर अकुश और झसामाजिक तत्वों पर श्स्ती 
से प्रहार | अ्रतिरिक्त श्राप के कुछ भश का भुगतात रोवा गयां, लाभाँश देने पर 
तिबध लगाया गया और उच्च झाय बम के करदाताग्रो कै त्िए बचत प्रेनिवार्य कर 
दी गई | प्मुझ फसलो के वप्तूली मूल्य नहीं बढ़ने दिए गए। इन उपायों का समग्र 
परिणाम यह हुमा कि धन को सप्लाई मे कमी हुई, मूल्य स्थिति में उल्लेखनीय 
सुधार हुआ कौर आवश्यक बस्तुएँ झ्रासानी से गिलले लगी। सन्‌ 974-75 में 
घन की सप्लाई मे 6 9% की बढोत्तरी हुई, जबकि इसके पिछले वर्ष 54% हुई 
भ्रो । घोक भावों का सूचक श्रेक सितम्बर, 974 और मार्च, 975 के बीच 7 % 
क्ष्म हो भया | द 
पद्मपि मुद्रा-स्फीधि रोक दी गई, फिर भी अर्थ-ध्यवस्था को श्रतेक बन्घतों मे 
काम-करना पड़ रहा था। सन्‌ 974-75 में कृषि उत्पादन,में 3'% की कमी 
४7 हुई किन्तु ग्री्योगिक उत्पादन में 2 5% की वढोत्तरी हुई । यद्यपि समग्र पूँंजी-निवेश 
की दर (शुद्ध) मे | 2% बल्येतरी हुईं किन्तु शुद्ध घरेलू चचत मे केवल 0 3% चूद्धि 
१६) भुगतान सन्तुलन की मे ग्रिरावट आई । 
सन्‌ 974-75 के झच्त तक मूल्यों मे कुछ स्थिरता थाने के बाद सम 
975-76 की बर्णधयक योजना मे मूल्य स्थिरता की स्थिति मे विकास की शोर 
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ध्यान दिया जा सका । कृषि, हिाई, विजली,कोयला, तेल और उ्वेरत्रों को प्राथमिकता 
दी जाती रही; शीक्ष फल देते वाली परियोजनाओं को प्नोर विशेष ध्याव दिया 
गग्रा। श्रम अनुशासव और जमाखोरो तथा तस्करों के विरुद्ध लगातार अभियान से 
समुनित् वातावरण का निर्माण हुआ । वढिया फसल से ग्र्थ-व्यवस्था की नयी दल 
और बढावा मिला । अनुमात है कि सन्‌ 7975-76 मे राष्ट्रीय आय में 6 से 65% 
की बद्ोचरी हुई--हुृपि-उत्तादव में 0% की और औद्यो गिक-उत्पादन में 37 क्र 
की । सतू 775-76 में आयात करने से और देश में । करोड़ 30 लाल टन 
भताण वी वसूली से खाद्यान्न का अच्छा खासा भष्डार [॥ करोड़ 70 लाख टन) 
बनाया णा सत्र । थोक भावों का सूचक झ्रक जो मार्च, 975 के ग्रत्त में 207"4 था 
भाव, !976 के अन्त मे 283-0 हो ग्रया अर्थात लगभग 38% की कमी । सत्‌ 
॥975-76 का वध, भनुमानित 490 करोड़ के घाटे के स्थाव पर 200 करोड 
धपये के श्रधिश्षेष के साथ समाप्त हुआ ! सन्‌ 975-76 में भी मुंगतान सन्तुलत 
शो स्थिति दिग्दा का विषय बनी रही और व्यापार का घाटा [276 करोड़ रपये 
रहा । यह तब हुआ जबकि निर्यात मे 8*4% की बढ़ोत्तरी हुई और आयात में केडल 
4% की बढोत्तरी हुई थी । तथापि, तस्करों के विरद्ध कारगर कारंबाई और विदेशी 
मुद्रा के गैर-कानुनी लेन-देनको समाप्त करने से विदेशी में रहने वाले सारतीय 
नागरिकों ने अधिक विदेशी मुद्दा भेजी और शुद्ध विदेशी सहायता में भी बढोतरी 
हुई--इससे मुगतात सत्तृलन पर दवाव नहीं पड़ा, बल्कि पिछले वर्ष के श्रत्त में विदेशी 
मुद्रा का जो 969 करोड़ ह्पये का सुरक्षित कोष था वह सन्‌ 975-76 के ब्रम्त मे 
885 करोड़ रपये हो गया । 
वर्ष 975-76 मे प्राप्त यूह्यों में स्थिरता ओर झाधिक वियास को ध्यान 
में रखते हुए सन्‌ 976-67 के लिए धूंजो-निवेश का कापी बडा कार्येत्रम तैयार 
किया गया। सन्‌ 975-77 थी वापिक श्ोजना में 7,852 करोड़ रफपये के खर्च 
हो व्यवस्था है, जो सन्‌ 975-76 के मूल योजना आवटन से 3:4% ग्रध्रिक है । 
नए प्रायिक कार्यक्म भौर सामाजिक न्याय के कार्यत्रमो की और झथिक ध्यान दिया 
गया | अर्थ-ब्यवस्था के महत्त्वपूरों क्षेत्रो्नरतचाई सहित कृषि, ऊर्जा ओर मध्यवर्ती 
बस्तुप्रों के उद्योगो को दी गई उच्च प्राथमिकता जारी रही ( व केबल चासु स्क्रीमों 
पर पूरा ध्यान दिया गया वरन्‌ ताजुक क्षेत्रो में चुनौदा अ्राधार पर सई स्कीम॑ शुह 
करने वी भी बोजता में व्यदस्था की गई) ग्रतिरिक्त साधनों की व्यवस्था के साथ 
इस नीति से झराशा है कि अर्य-व्यवस्था की विकास दर बढ़ेगी ! 
इस प्रकार अब तक किए यए प्रयत्नो से युद्रास्पीति की प्रवृत्ति स्वी है श्रौर 
ध्रारथिक स्पिति में सुधार हुआ हैं। प्रावश्यक कच्चा माल और मध्यवर्ती बहतुएँ घ्रासानी 
मै उपलब्ध हैं । इस समय देश में पहले से भ्रधिक श्राधिक श्रनुशासन है और फिट 
पे गतिशीलता भाई है । श्राज्ञा हे कि हाथ की मृत्य-वृद्धि को प्रभावी उपयों से रोक 
लिया जाएगा, जो शुरू किए जा चुके हैं । सार्वजनिक एजेन्शियों के पास खाद्यज्ञो का 
काफी . सुरक्षित भष्ठार है और विशेष मुद्दा की स्थिति बहुत सन्तोषजनक है। 
] 


४ 
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पत्तर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था मे भी कुछ सीमा तक स्वायित्व झा गया है । इसलिए 
योजना आयौय की झाय मे लम्दी ग्रवधि के लिए विच्यर करने के वास्ते बह सर्ववा 
उचित समय है । इस उद्देश्य के साथ झायोग ने पाँचवी पचवर्धीथ योजना के शेप 
ई दो वर्षों के विवास कार्य्रमो की सावधानी से विस्तृत जाँच की है। इससे पाँचदी 
पचवर्षोय योजना की अधिक स्पष्ट तस्वीर सामने आई है, विशेषकर प्रायमिक क्षेत्र 
के बारे भे 
परिष्रेष्य 
गरीबी दूर करते और झात्म-निर्म रता प्राप्त करने के उद्देश्यों को सामने रखा 
शाया है । यहाँ पर विकास के वृहत्‌ परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करने का प्रयत्त किया जा 
रहा है, जिप्षप्ते दीघोंवधि निवेश का चयन करने में सहायता मिलगी और कार्य 
नीतियो को स्पष्ट किया जा रहा है जिमसे सक्ष्यो को प्राप्त करने मे श्राते वाली 
ब्राधाग्रो की दुर करने से सहायता मिलगरी। ये नीतियाँ इन तीन प्रमुख क्षेत्रों से 
सम्दन्धित हैं--इृपि, ऊर्जा तथा महत्त्वपूर्ण मच्यवर्ती वस्तुएँ, रोजगार के ग्रतिरिक्त 
प्रवसरों की व्यवस्था । 
कृवि-क्षेत्र 
यह सबसे महस्वपूरं खेश्र है। कृषि शोर समवद क्षेत्रो मे सकल घरेलू उत्पादन 
सत्‌ 960-6] के भमुल्यो पर 96-62 से 973-74 तक की भ्रवर्षि में 207 
प्रतिशत की निरन्तर बापिव' दर से यढा । प्रनुमान है कि इसी अ्रवधि मे खाद्याजों वी 
3 उपज में 272 प्रतिशत वाविक दर से बढीत्तरी हुई । लगभग 30 प्रतिशत जिलो मे 
जहाँ लगभग इतना ही फ्सल क्षेत्र होगा भोर जहाँ अधिक निदेश हुआ, कृषि उपज मे 
3 प्रतिशत निरन्तर दर स॑ बढ़ोत्तरी हुई ! दूसरे एक तिहाई जिलों मे, नहाँ कुल 
फ्रसल क्षेत्र को 3098 प्रतिशत है विश्रःस की दर ! से लेकर 2 99 प्रततिगत 
निरल्तर प्रति वर्ष तक होने का अनुमान है । 
कृषि-क्षेत्र की दीयावधि योजना की कार्य नीति मे रामस्याग्रस्त क्षेत्रों और 
समाज के दु्वेल वर्गों वी विधेष आवश्यकताओं पर ध्यान देने के साय-प्ताथ भुगिगत 
भौर सतही जल का विस्तृत सर्वेज्षण और उपयोग, कृषि के क्षेत्र मे नई तकनोरों का 
अधिक उपयोग, विस्तार प्रणात्नी तथा अधिक निवेश की पूर्ति करते के कार्यक्रम 
शामिल हैं। 
अनुमाव है कि सन्‌ [96]-62 से 972-73 की प्रवधि मे सकल फसल 
क्षेत्र की विकाथ दर 0 54 प्रतिशत निरन्तर प्रतिवर्य रही । राष्ट्रीय कृपि श्रायोग ने 
“एकुल सिचित क्षेत्रो मे एक से क्रविक फसलों वी लोच के झयार पर सब 970-7] 
से 2000 ३० तक कुल फसल क्षेत्र मे वृद्धि की दर 0 66 प्रतिशत विरन्तर प्रतिवर्ष 
होने का झनुणान लगाया है । रुस्पूर्ण देश मे सकल फसल छ्लेज को सकल दिचित श्षेत्र 
के साथ लोच 0 20 रहने का अयुमान है । पाँचवी योजना से सकल सिंचित क्षेत्र मे 
4 प्रतिशत वी दर से वडोत्तरी होगी । यह बात निविवाद रूप से सानी जा सऊती 
है। बाद की योजना ग्रवध्तियों मे विरास-दर को तेज बरना श्रावश्यक हांगा। 
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परिमित श्राघार_॒पर यह माना जा सकता है कि पाँचवी पंचवर्षीय योजना में सकत्‌ 
फसल ह्षीत्र में 07 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढोत्तरी होगी और वाद की झवर्थि 
मे 0:6 प्रतिशत भ्रत्िवर्ष की दर से वृद्धि होगी । सर 
श्रनुमात है कि सकल फसल दोज में सन्‌ 96-62 से 972-73 की 
श्रदरधि में 049 प्रतिशत निरन्तर दर से बढोतरी हुई। पाँचवी योजना के लिए 


विकास दर 0: प्रतिशत भ्रति वर्ष रखी गई है । श्राया है कि लाद्याल्नेत्तर फसलों में 
रूचि, कद की ग्रोजना अ्वधियों में बनी रहेगी । * 


खाद्यान्न की माँग 


खाद्यान्न की माँग का अनुमान, आय के विकास और वितरण के पृवदिमानों 
पर निर्भर है । सन्‌ !975-76 तक झाय से हुए विकास, पाँचवी पंचवर्षीय योजना 
के शेप वर्षों में आय मे 5-2 प्रतिशत प्रतिवर्ष तिरन्तर वृद्धि के लक्य और खाद्यान्न 
की खरीद तथा प्रति व्यक्ति कुल उपभोग व्यय मे वृद्धि के मध्य अनुमानित सम्बन्ध: 
इसके आधार पर सन्‌ 978-79 में खाद्यान्न की माँग 276 90 लाख टन होते 
का अनुमान है । भ्रभी छठी और सातवी पचवर्षीय योजनाओं भे भ्राथ मे विकास के 
जो लक्ष्य रखे गए हैं उनके श्राधार पर खाद्यान्न की माँग का झनुमान क्रमश, 
१509 00 ला टन और 782 00 लाख ठन बैठता है, बशर्त कि उपभोक्ता व्यय 
की तुलना मे लाधान्न माँग की लौज़ स्थिर रहे | ये अनुमात्‌, राष्ट्रीय कृषि श्रायोग 
हारा लगाए गए सन्‌ 985 मे खाद्यान्न की अधिकतम आवेश्यवता के अनुमानों के 
प्रनुरूप हूँ । आयोग ने 500 लाख टन से 630 लाख टन का, अनुमान लगाया 
है। किन्तु यह भी सम्भव है कि भाने वाले समय मे खाद्यान्न की माँग में कुछ कमी 
आएं क्मोक्लि आम मे वृद्धि होने पर अधिकाधिक परिवार उच्चतर उपभोक्ता व्यय 


बर्ग मे पहुँचते हैं और दब उनकी खाद्यानक्नों की माँग धरकर पन्य पदार्थों की माँग 
बढती है । 


खाय्ान्नेतर फसलें 

यह कार्यनीति खाद्यान्तेत्त फ्लो पर भी लागू होती है, भर्थाति घिचाई 
हब का विस्तार और अधिक उपज देने वाली किस्मो का प्रसार । बर्तमस्‍्न अनुमानों 

त्जै झनुसार #ौचवी पंचवर्षीय योजना की भ्रवधि में खाद्यान्तेत्तर फ़सलों में 3:94 

प्रेतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि होने का भनुमाव है, जो सातवी योजता की भ्वधि तके वढकर 
4-96 प्रतिशत हो जाएगा । पशुपालन, मत्स्य उद्योग भौर वन उद्योग क्षोत्रों भे वृद्धि 
दर को शामिल कर लेने से एँदवीं योजना की प्रवधि मे कृषि क्षेत्र के श्रन्तर्गत कुल 
3:94 श्रतिशत तथा छठी भौर सातवीं योजना को अभ्वधियों मे 4 30 प्रतिशत 
वृद्धि होगी । 
उवेज्क 

अर्देरक की माँग छिचाई की सुविधाओं मे दृद्धि और नई तकनीक के प्रसार 
दर निर्मेर है। सन्‌ 7978-79 में पोषक तत्त्वों को माँग 48 लाख टन झौर 
983-84 में 80 लाख टन होने का भनुमान है। 
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बन उद्योग 

देश के श्रायिक विकास से बन उद्योग को महत्त्वपूर्ण भूमिका विभाती है। 
छू 952 भे भारत दी राष्ट्रीय वद नौति मे बहा गया थी कि देश के दुस शोन के 
,33 प्रतिशत में बन होते चाहिए जबकि झुंस धोत्र के 23 प्रतिशत भाग मे यन हैं ! 


सन्‌ (960-6] के भुल्यो के झ्ाघार पर शुद्ध परेलू उत्मादन मे उतका झशदाव 
4 प्रतिशत है । 


वृत उद्योग क्षेत्र से सम्बन्धित समस्याएं मुस्यत सगठनात्मक हैं। इस बात 
को देखते हुए कि भविष्य मे जुमीन को स्थिति विपम्र होगी, बन लगाने के कार्यक्म 
है साथ समत्वथ करना होगा । 


शूत्रितत जल साधतो का सर्वेक्षण 
जिन क्षेत्री का भूवेज्ञानिव सर्वेक्षण किया जा चुका है, नीचे दी गई साएणी 
में देखने से पदा चलदा है जि श्रभी भी 63 प्रतिशत क्षेद्रो की जांच नहीं की गईं 
है। यह कमी उत्तर-यूर्व के राज्यो, पूर्वी क्षेत्र (पश्चिम बंगाल को छोड़कर) 
मध्यवर्ती क्षेत्र यौर दक्षिणी क्षेत्र मे अधिक है जहाँ देश के अधिक सूखा पड़ने बाले 
इलाके हैं। उपयुक्त सर्वेण और खोज के अभाव में भूमिगत जल की चरम 
संम्भाव्यता मोटे तौर वर 3 5 करोड़ हैव्टेयर धौंकी जा सकती है। 





नस जल साधनों का व्यवस्यित सूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 
(+ जनवरी 4975 को स्थिति) 
स्वलभीव पूण रिया घया शेष क्षेत्र 
क्षेत्र क्षत्र सर्वेक्षण जाजभणजाए 
(वर्ग कि मोटर] (गकि मीटर) (वर्ग कि भीटर) प्रतिशत 
उत्तरी सत्र 27293 70070 0223 373 
उत्तर परिदरी छत... 40565 97955 426]] 303 
परिषणो क्षेत्र 53898 308690 229508 426 
दूं क्षेत्र 425694 53055 272639 640 
उत्तर पूर्वी कक्ष 28777 25665 ॥952 38 2 
प्रष्य क्ध* पउबबा6 4 245 6307 883 
दचियी को 636624 20495 43529 684 
पौग 2983955 875 3885792 653 





ह हे पांचवों योजना में देश के भूगियत जल संसाधनों के व्यवस्थित मूल्यांकन 
के लिए घन के आवंटन मे पर्याप्त वृद्धि वी गई है॥ अधिक जानकारी प्राप्त होने 
पर छठी पंचवर्षीय योजदा थी झवधि से और उसके बाद, व्यापक भूमि उपयोग 
योजना ओद भूतल तथा भूमिगत जल के उपयोग के लिए समन्वित मोजना सैयार 
करना सम्भव होगा। राष्ट्रीय अवेन्ब्यवस्था के लिए इस प्रकार की योजना को 
स्यावीय और क्लेत्रीय विकास योजना के साथ एकोक्त करता झावश्यक ह्ठै। 


448 भारत में झ्राथिक तियोजन 


ऊर्जा क्षेत्र 
अर्य-ध्यवस्पा के ध्र्तवीकरणीय ससाधत आधार को देखते हुए श्रधिक जोर 
कोयला, बिजली, छूड तेल और जहाँ कही सम्भव हो आ्ायातित ऊर्जा स्रोत के 
विकहप पर दिया गया है | सन्‌ 973-74 मे गेर-कृपि क्षेत्र मे जोड़े गए सकल मूल्य 
में ऊर्जा के इन तोन प्रमुख क्षेत्रो का हिस्सा 3:96 प्रतिशत था । आशा है कि मह 
हिस्‍सा पाँचवी योजना के अन्त मे 5:00 प्रतिशत और छठी योजना के अन्त में 56 
प्रतिशत हो जाएगा । 
कोमजा क्षेत्र के संज्नोचित्त उत्तादन अनुमानों के अनुसार सन्‌ 978-79 मे 
2 करोड़ 40 लाख टन कोयले का उत्पादन होगा और 983-84 में 8 करोड़ 
50 लाख टन हो जाएगा । आशा है कि इस क्षेत्र मे सातवी योजना के दौरान भी 
7 से 8 प्रतिशत प्रद्रिवर्ष की निरन्तर विकास दर बनी रहेगी । 
बिजली उत्पादन के कार्यक्रम और परिपोषण एवं वितरण में होने बाले 
नुकसान की कम से कम करके 978-79 तक १0 ग्ररव किलोवाट घण्टे की 
बिजली की माँग पूरी की जा सकेगी । वर्तमान अनुमानो के अनुप्तार छठी योजना 
के भ्न्त मे मोटे तौर पर 38 झरव यूनिट बिजली की खपत होगी । झाशा है कि 
सातवी योजना म विजली क्षेत्र मे 8 5 से 9 5 प्रतिशत विकास दर बनाए रखेगा | 
सन्‌ 960-973 की अवधि में तेल शोधक कारखानो के उत्पादों की 
खपत 8 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की निरन्तर दर से बढ़ी है। उपयुक्त मौद्धिक उपायों 
और तेल उत्लादों के प्रनावश्यक प्रयोग पर प्रतिवन्‍्ध लगाकर सन्‌ 974-75 में 
खपत का स्तर |972 के स्तर पर ले आगा गया झ्लौर अतिरिक्त भाँग नियस्त्रित 
कर दी गई है। श्राशा है कि सन्‌ 978--79 मे उर्वरक, परिवहन, सिचाई, उद्योग 
भ्ौर धरेलू इंघन जैसे महत्त्वपूर्ण ग्रावश्यकताओ सहित पैट्रोलियम उत्पादों की कुल 
भ्रावश्यक्ता 2 85 करोड़ टन होगी | तेल की खोज और शोधन दोनों क्षेत्रों मे 
साथ-साथ विकास से तव तक । करोड़ 4] लाख 80 हजार टन क्रूड तेल के 
उत्पादन होगा जवकि योजना के मस़विदे भे ) करोड़ 20 लाख टन का लक्ष्य था ' 
पाँचवी योजना के दौरान ऋ्ूड तेल क्षेत्र का 4 68 प्रतिशत की दर से विकास 
होगा । सन्‌ 983-84 तक उत्पादन का स्तर मोटे तौर पर 2 करोड 20 ला 
टन होने की सम्भावना है । सन्‌ [978-79 तक देश मे 3 करोड़ 5 लाख टन 
हेल साफ करने दो क्षमता होगी । 
अ-नवीकरणीय संसाधन 
महत्त्वपूर्ण मध्यवर्ती दस्तुप्रो की योजना अ-नवीकरणीय ससाघनों से सम्ब: 
होनी आहिए वर्षोकि पूरे प्रयत्न करने पर भो पुनर्प्राप्ति का अनुपात इकाई से कम है 
होता है । भूमि और समुद्र से अ-नवीकरणीय ससाधनो के विकात्त के मुख्य उद्देइर 
निम्नलिखित हैं-- 
।क) प्राकृतिक संसाधनों की विस्तृत वस्तु सूची तैयार करना, 
(छू) न्यूनतम समाजमूलक कीमतो पर बढती हुई झरावश्यकताओं की प्रूतति, 
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(ग) राष्ट्र के अन्नवीकरणीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, जिसमे 
बरसबादी की दर शूल्य हो 3 
(घ) तकनीक, उत्तादन और सरक्षस के क्षेत्र भे झत्म-निर्मेरता प्राप्त करता, 
(च) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को उन सम्भावनाझों का उपयोग जो दीर्घकालिक 
भोजना के अ्रन्य उद्देश्यों के अनुरूप हो । 
(छ) पुत्र उपयोग की सम्भावताओं का लाभ उठाना, और 
(ज) अनुसघान और विकास कार्य करना । 
औद्योगोकरण की दर्तेशान स्थिति में, सकल घरेलू उत्पाद या निर्माण 
गतिविधियों से खनिज उपभोग को लोच इकाई से अधिक है । यह प्नुभव, अन्य देशो 
मे श्रौद्योगीकरण की ऐसी ही स्थिति से प्राप्य हुए अनुभव के झनुरूप है । 
नीचे दी गई सारणी मे भूवैज्ञानिक मानचित्ररा की स्थिति दिखाई गई है। 
यथप्ट प्रयासों के बाद भी देश में भौगोलिक क्षेत्र के केवल 46 4% भाग का 
भूवैज्ञानिक मानचित्र । 50000 के पैमाने पर तैयार किया जा सका है। 
भू-वैज्ञानिक मानचित्र बनाने के काम को भूमि प्रयोग और ग्र-नवीकरणीय स्साघनों 
के उपयोग नी योजना के भम्पूर्णो कार्यक्रम मे प्राथपिकता दी जानी चाहिए | 
भारत में मुवेज्ञातिक मानचित्रण की स्थिति 
(:63360/50,000 ) 
(॥ जनवरी, 2975 कही श्थितरि) 














देश क क्षत्र उनका लेत्रफ्ल .._ आनचितित क्षद्व 
(वर्ग कि भीटर) (बय कि भीटर) अतिशव 
पूतो लेद 699837 उ363॥ 4739. 
उत्तरी क्षेत्र 668504 व74435 26 09 
पश्चिमी -मध्य क्षत्र 29264 640220 49 53 
दक्षिणी क्षत्त 638032 375873 599 
योग 3298987 4522459 46.4 





परिमित श्रेणी के भण्डार, जिनके सम्बन्ध में जानकारी विस्तृत प्रत्वेषणों से 
प्राप्त हुईं है, भविष्य की दी॑कालिक रुसाधन योजना की अपेक्षाओं से कप है । 
आर्थिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण कई खनिजो, जैसे क्ोमाइट, कायताइट और सैगनीज के 
ज्ञात भण्डार सन्‌ 2000 तक रिक्त हो जाएँगे । यह गम्भीर प्रश्व है। ताँवा और 
अस्ते जैसे ज्ञात भण्दारों का झात्मनिभेरता प्राप्त करने के उद्देश्य से कम से कम 
दर पर उपभोग किया जाए तब भी ये अयले 5 वर्षों मे समाप्त हो जाएँगे ( 
इसलिए यह स्वाभाविक है कि इस स्थिति का असर इत घातुओ की झायात योजना 
और उपभोग दोनो पर पड़े । लोह ऋपस्क और बॉक्साइड जँसे महत्त्वपूर्ण खनियो के 
अष्डार ब्रान्तरिक माँग पूरी करने और निर्यात कर रे के लिए पर्याप्त हैं । चूने के 
पत्थर के भण्डार भी पर्याप्त मात्रा में हैं । 


450 आरत में आधिक नियोजन 


महत्वपूर्ण औद्योगिक सध्यवर्ती 


इस्पात की भाँग के सम्बन्ध में किए गए अध्ययनों से ज्ञात होता है कि 
सब 983-84 तक आन्तरिक जरूरतें पूरी की जा सकती हैं और निर्यात भी किया 
जा सकता है । मातवी योजना के पूर्वार्ध मे तैयार इस्तात विज्षेपत आकृति बाले 
उत्पादों की अपेक्षित मात्रा मे उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए नई पूँडी लगाने 
के सम्बन्ध में निर्णव करने होगे | योजना प्रारूप मे एल्यूमीनियम के उल्तादत का 
लक्ष्य 4 लाख टन रखा गया था, णिसके अब छुठी योजना की अवधि के अन्त तक 
बूरा होने की सम्भावना है । सातवी योजना की अवधि में एल्यूमीनियम की माँग मे 
50 प्रतिशत वृद्धि होने की सम्भावना है । 


जनसाँसल्यिकीय सम्भावनाएँ 


राष्ट्रीय जनसख्या नीति में छुठो योजना की श्रवधि के अ्रन्त तक जन्मनदर 
25 प्रति हजार और जनसख्या मे वृद्धि की दर :4 करने का लक्ष्य है। इस नीति 
के अन्तर्गत कई बुनियादी उपाय करने का सुझाव है | इनमे विवाह की आयु मे व्रृद्धि, 
स्ती-शिक्षा, छोदे परिवार के लाभो का ब्यापक प्रचार, सन्‍्तानोत्पत्ति सम्बन्धी शरीर- 
विज्ञान और समभं-निरोक्ष पर अतुसधान कार्म बढाता, व्यक्तियों, समुड़े और 
समुदायों को प्रोत्साहन ओर राज्यो को झनिवार्य वन्ध्याकरण कानून बनाने की 
अनुमति देवा भी शामित्र है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के लक्ष्य पाँचत्री योजना के 
प्राहूप मे दिए गए लक्ष्यों के समान हीं हैं जिन्हें छठी योजना को समाप्ति तक पूरा 
किया जाना है और सम्भावना यही है कि ये लक्ष्य पूरे हो जाएँगे । सन्‌। 986-9] 
में जनस्रख्या में वृद्धि की दर ।| प्रतिशत होदे का अनमान हैं । सन्‌ !988-89 तक 
कुल जनसख्या 7254 लाख भौर 99] तक 7448 लाख हो जाने की सम्भावया 
है । सुतू 7088-89 मे ग्रामीण जनसंस्या 545 लाख और शहरी जनसंख्या 
803 लाख हो जाने की सम्भावना है । 


उत्पादन की सम्भावनाएँ 


सन्‌ !960-6! के मल्यों के आधार पर सन्‌ 796-62 से 973-74 की 
दा, मे. कुल, बातरिक्त उत्पादत, में, 340%; निरन्‍्तर, वापिक दर, में. वृद्धि हुई, 
(देखिए पृष्ठ 458 पर दी गई सारणी) और पाँचवी बोजना के पहले वर्ष (! 974-75 ) 
में पिछले वर्ष से केवल 02% वढोत्तरी हुईं, तवापि सन्‌ 975-76 में उल्लेखनीय 
प्रगति हुई और सदल श्ट्रीय उत्पादन भे 6% की वढोत्तरी हुईै। सब्‌ )976 79 
मे प्राशा है कि अपे-व्यवस्था मे 52% की मिश्र दर से वृद्धि होगी $ 
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घटक लागत पर कुत झान्तीरिक उत्पादन मे वृद्धि की दर 
(496-62 से 973-74 ठरू) 








क्षत्र बृद्धि की दर (बतिशन) 
कृषि और मम्बद्ध कायक्रम मा 
खनत्‌ और उसत्खनन 404 
विनिर्माण (वुल) क्र 
विनिर्मीग (4बोबित) 495 
विनिर्षाण (अपजीरित) 2589 
जिम 480 
बिजली, ग्रेंठ और जब पूति 990 
रेप उये 
अन्य परित््त 546 
अन्य सैबाएँ ब ठ5 
जोड दुल अतिरिक्त उत्पादन 340 





बापिक विकास-दर की इस रूपरेस्ता से अनुमान है कि पौचवी योजना मे सकल 
राप्ट्रीय उर्पादन णे 4 37% वी छत दाफिक खिकाझ दर से बद्येत्तरी होगी ५ 
इस प्रक्तार भ्रव झाने वाले समय में उत्तादन के स्वरूप का साराँश प्रस्तुत 
किए जा सकता है । पर अन्चर्राप्ट्रीय अयेन्यवल्या के दवाव, उप्मोक्ता व्यय का 
अरक्षित स्वरूप और प्राकृतिक ससाधन (ग्र-नजीक रणीय ससाघनों सहित ) प्र्य-ब्यवस्था 
के प्रमुषत क्षेत्रो का निर्षारण करते हैं। इसके श्रतिरिक्त निर्याय के अवसर प्रोर 
जिनिमोजन तया जब उपभोग के ग्रेक्षित स्प॒र उत्शदन के वौछित स्वरूप का नि्रण 
करते हैं । पाँचवी पचवर्षीय योजनावधि में कधि-क्षेत्र के कुल उत्पादत में 394% 
बार्पिक दर से बृद्धि का अनुमान लणाया गया है और छठी तथा सातबी सोजना में 
4% से ग्रधिक का भन्रुसान लगाया यया है । 
प्रांचची पचवर्वीप योजनावध्ि मे खान क्षेत्र के कुल उत्पादत में 3258% 
चापिक दर से शौर विद्युत क्षेत्र में [0 ।2% की दर से दुद्धि करते का लक्ष्य रखा 
गया है। पाँदव्री पंचवर्षीय योजतावधि में विनिर्माण श्षेत्र के झलगेंत 692% 
मिरलर वायिक की दर से विक्रास जारी रहेगा और छठी तया सावदी योजनावपियों 
में यह इर 7 23 हो जाने की सस्भावता है । वृद्धि को यह स्परेखा विक्ाम के लक्ष्य 
के अनुरूप है, जो पाँच पोजदाबधि में 4 37% है (4976-77 ते 978-79 तक 
यह लंदय 5 2% है), छठो योजना में 5 65% और सातवो योजवा में 6% है । 
आने वाले समय में घटक लागत पर कुल ऑँवरिक उत्पादन के र्व॒हूप में 
दरिखतंन हो जाने ह्ये सम्भावना है। कृषि क्षेत्र में अधिक ऊँची विकार दर की 
सम्भावना है--किन्तु इसका अश सत्‌ 973-74 मे 5078% से घटकर सब 
978-79 में 8 5%, सन्‌ 983-84 में 44 40% झौर सन्‌ 4988-89 में 
40 25% हो जाएगा । 
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द्वान और विनिर्माण क्षेत्रों का अ्थ सत्‌ 973-74 में !5 78% से बढ़ कर 
सन्‌ 978-79 में 7 49%, सद्‌ 983-84 में !9 0% और सन्‌ ]988-89 
में 20 25% हो जाएगा । 
निर्यात और झ्रायात 
सन्‌ 960-64 से 973-74 की अवधि से तियात से 724 वापिक्त वृद्धि 
हुई है । इस अवधि मे विनिर्भित बस्तुप्रो के निर्यात शे 2 8% वापिक की दर से 
बृद्धि हुई है भौर विनिमित वस्तुग्रो का अद्च 47 5% से वढकर 59 2% हो गधा है । 
इस बृद्धि का भुस्य कारणों नवनिमित गौर अपारम्परिक वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि 
है । इत् प्वधि में यूरोपीय सामा बाजार के देशो, ठेल, उत्पादक तथा निर्यातकर्ता 
दैशो गौर समाजवादी देशो के साथ श्रचिक व्यापार हुआ । किल्तु विश्व निर्बात में 
भारत का ग्रश्न घट गया क्योकि जहाँ विउव व्यापार का मूल्य 2:2% वाधिक को दर 
में बढा, भारत के व्यापार मे केवल 85 वृद्धि हुई । 
सन्‌ 960-6। के वाद में औद्योगिक मशीनो, कागज, रसायनों, लोहा और 
इस्पात वधा अनौद धातुओ्नी के आयात प्रतिस्वापत में पर्यात्त प्रगति हुई है । देश के 
डुल (स्थायी) पूंजी तिर्माण भे श्रावातित मशीवरों और उपकरश का ग्रश जो स़त्‌ 
960-6] मे 43 4% था उसमे एकदम गिरावट भाई और सन्‌ 965-66 मे यह 
अज् 29"3% और सन्‌ 973-74 मे 96९ रह गया ( यह द्राह्य-निभरता की ओर 
बहने का द्योतक है। चौथी योजना को अवधि मे कुल ग्राबात के मून्प्र मे बुद्धि गेहूँ, 
उर्वरक, अलौह घातुप्रो भ्रौर पैट्रोल, तेल भौर विऊनाई उत्पादों जैसी सामग्री के 
मूल्य बढ़ जाने के यारण हुईं थो । 
भारत के शोधत सन्तुलत से सम्बन्धित भावी बोजता का लक्ष्य ग्रात्म- 
निर्मरता प्राप्व करना है । खाद्य, उ्वरक, पैट्रोलियम तथा ग्रन्य स्नेह पदार्थों का 
प्रायात, योडेनावद्ध वितियोजन करके आयात प्रतिस्थापन द्वारा घटाना होगा । इस्पात, 
प्रौद्योगिक मेशीतों, धातु से वती वस्तुझो, सिले हुए वस्तो, चमडे कौ बस्तुओं, सागर 
पै प्राप्त उधाद, इलैकेट्रानिवम ग्रोर परिवहन उपकरणों के विनिर्माण क्षेत्रों में पूति 
भर माँग दोनो की लोच का अधिकतम लाभ उठारर निर्यात की मात्रा बनाए रखती 
होगी । लोह भयस्क, श्रश्नक ओर वाक्साइट जैसे प्राकृतिक ससाधतों के निर्यात में 
प्रधिक मुल्यवान घटकयुक्त उत्पाद पर बढ देवा होगा और पिण्ड निर्माण, एल्यूमिवा 
उत्पादन, श्रश्रक बनाने प्रादि दी क्षमदा का विस्तार करना होगा । 
ग्राशा है कि जो बाजार भौयोलिक स्थिति क कारण भारत के लिए सुलम हो 
सकते हैं उन बाजारों का नियति बेडाया जाएगा । इस बाजारों को निर्माण, परामर्ग 
प्रौर संयुक्त उद्यम सम्बन्धी सुविधाग्रों के निर्यात क्री सम्भावनाएँ भी उपयच्ध होगी । 
छड्ी योजना की अवधि से महत्वपूर्ण उपभोग बस्तुओ के आयात के लिए 
विदेशों पर लिर्भेरता घटाना सम्भव है । जहाँ तब मजीतों, उपकरणों तथा ग्रत्य 
ग्रौद्योगिक वस्तुओं के आयात का सम्बन्ध है, भावी योजना क्पतीति में यह परिरत्पता 
की गई है कि चुनीदा आयात प्रतिस्थायवा को भीवि सावबातीपूर्वेक कार्यासिव की 
जाएं । ग्र-तवीर रणीय संसाधनों को कमी को भी ध्यान मे रखला होया ! 


के 
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रोजगार तथा जोवन-स्तर 


इस बात के स्पष्ट सकेत हैं कि ग्रामीण क्षेत्रो में गेजगार के अवसर उपलब्ध 

कराने की तत्काल प्रावश्यक्ता है । किन्तु इस समस्या के सही स्वरूप को तभी समझा 

जा सकता है जब यह समझ लिया जाए हि शहरी क्षेत्रों मे बेरोजगारी की प्तमस्या 

ग्रापीए क्षेद्र भे इसकी व्यापकदा का ही परिणाम है | इसके ग्रतिरिक्त इस बत़ का 
भी पता चलता है कि यह सगस्या अलग-अलग क्षेत्रों मे अलग-पलग माना में है । 


उपयुक्त फार्य-नीति और रोजगार-नीति तैयार करने की दृष्टि से, तील बात 
आपस में सम्बन्धित हैं जिनका ध्यान रख जाना चाहिए--() एक ऐसा कार्यक्रम 
कार्यान्वित करवे की ग्रावश्यकता है जिप्तसे पचरवर्षीय योजना के गहत्वपूर्णं कार्य कगौ- 
जैसे सिंचाई, प्रधिक उपज देने वाली किस्मों से सम्बद्ध विस्तार कार्य आदि का 
सदुपयोग हो, (2) ग्रामीण क्षेत्र मे रोजगार पैद। करने का कार्य स्थानीय विकास 
सम्बन्धी कार्ये-दोति से जुडा होता चाहिए, और (3) पट्टेंदारी प्रथा मे खुधार कर 
ग्रामीण काइतकार वर्ग को सुरक्षित तथा छोटे काइ्तकारो की खेती को लाभकारी 
बलालाः होगा । 


उपयु क्त कार्य-तीति के निष्पादन से कुछ कार्य-्सकेत्त मिलते हैं--(क) बीज, 
खाद, महत्त्वपूर्ण वस्तुओं की उपलब्धवा और उनका प्रभावी रूप से उपयोग सुनिश्चित 
करना---थयोजना के उत्पादन झौर विनियोजन पक्ष के अन्तर्गत इस बात का ध्यान 
>] बा गया है । (ख) कृषि के माध्यम से रोजगार की योजना का स्वरूप क्षेत्र विशेष 
से सम्बन्धित होना चाहिए प्रौर इसलिए इस सम्बन्ध में यहुस्तरीय नीति अपनानी 
होगी । प्रत्येक क्षेत्र की गिट्टी और कृपि-जलवायु को ध्यान मे रख कर सिंचाई की 
सुविधाग्रों की उपलब्धता के विस्तृत अगुमाय तैयार फिए जाने चाहिएँ जो भूतल प्रौर 
भूमियत दोतों प्रकार के अल क्लोतो से सम्बन्धित हो। सिंचाई-प्राप्त और बारानी 
दोनो प्रकार के क्षेत्रों में नई किस्मो के विस्तार की सम्भावनाश्ों का पअ्रतुमान 
सावधानीपूर्वकं लगाना होगा और उसके लिए श्रपेक्षित सथठवात्मक तथा निवेश 
सम्बन्धी सुविधाएँ सुनिश्चित करनी होगी । इस बात का ध्यान रक्षना होगा कि इस 
काम मे विसंग्रतियाँ उत्पन्न त होते पाएँ । 


सफल्न स्थानीय योजना के लिए यह महत्त्ववू्ण है कि 20-सूत्री कार्यक्रम मे 
भूमि सुधार के कार्यों को प्राथमिकता दी जाए और इसे लागू करने के उपाय किए 
जो । छीटे छिसादो को गौर बदाइदारो को सम्पत्ति के अधिवगर देवे या पट दारी 
>ैतं धलगंत धुरक्षा प्रदान करने और इसके साथ कृषि कार्यक्रमो, जिशेषत लघु किसानो 
7 के विकास की एजेन्सी और सीमान्तक किगानो के विक्रास वी एजेन्सी के कार्यक्रमों के 
माध्यम से उत्पादन में सहायता देने की स्कीम अहृत हो महत्त्ववुण्ण है । व्यापक क्षेत्रीय 
नीति के आधार पर बनाई गई झृबि योजना के अन्तगेत पशुप्रालन, परारत्थरिक 
बेकार वध्तुओो का ग्रौर ग्रच्झा उपदोग जैसी सहायक ग्रक्तिविध्चियों द्वारा प्रतिरिक्त 
रोजगार पैदा करने मे काफो मदद मिल सकती है । 
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राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वे क्षेत्र के परिकल्पों पर आधाश्ति अनुमानों के अनुसार 
पाँचवीं गोजनावंधि मे कृपि क्षेत्र मे थ्रम-बल की सख्या में वृद्धि लगभग 82*6 लाख 
से 89-6 लाख तक होगी और छठी योजना मे 95 7 लाख से 203 9 लाख तक... 
होगी । भारत की जंसी अर्थ-व्यवस्था है, उसमे श्रम-बल की पति के अनुमात झरियर 
'रहते हैं। ऊपर वर्णित किए गए लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर श्रम-चल 
की वृद्धि को पाँचनी गोडवावधि मे काम्त दर रूबाया जा सकता है और छठी 
मोजनादधि में पहले से ही बेरोजगार व्यक्तियों को काम देने के लिए उपयोगी प्रयास 
किए जा सकते हैं । 
शँलवी योजवाबधि से पडीकृत वितिर्माण क्षेत्र में विनिर्माण कार्यों मे 
शोजगार थे दृद्धि दर, चौथी योजनाबधि की दर से काफी अश्धिक रहने को सम्भावना 
है । झरने वाले समय में इस वृद्धि की प्रवृत्ति को और तेज करना होगा । यदि खान, 
खनन, निर्माण, उद्योग, विजली, रेलवे तथा अन्य परिवहन और सेवाओं के क्षेत्रों में 
भी लक्ष्य पूरे किए जा सकें गो भी रोजगार के अवसरो मे काफी वृद्धि हो सकती है । 
अपजीकृत निर्माण क्षेत्र मे, जिसके अन्तर्गत घरेलू क्षेत्र आता है, पाँचवी 
पंचवर्षीय योजना मे कुटीर उद्योग क्षेत्र के प्रस्तावित कार्यक्रमों के लिए परिव्यय मे 
काफी वृद्धि को गई है। यह वृद्धि हावकरधा, नारियल, रेशे, गलीसे बुनने और 
प्रशिक्षण तथा प्रन्‍्य क्षेत्रों के योजना कार्यक्रपो के क्षेत्र में विशेष रूप से की गई है। 
यह सम्भावना है कि घरेलू क्षेत्र को कृषि पर आधारित दस्तुओ की पूर्ति कुछ आसानी , , 
से हीने लगेगी । इसे थेत्र से सम्बन्धित कर, ऋण और उतलादन-सहायता नीतियो का" 
टीक प्रकार से प्रयोग ऋरना अनिवाय है ताकि और अधिक रोजगार के प्रबसर 
उपलब्ध कराए जा सके ) श्रम वहुलता वाले प्रौद्योगिक सूघार करने और उनका 
प्रसार करने की भी झ्रावश्यकता है । 
दीवेकालीव भावी योजना के अन्तर्गत सुकायी गई रोजगार नीति मे इन 
बातों पर वजन है--सरकारी विनियोजन दर बढ़ाता ताकि योजनाओं में लिधारित 
किए गए उत्पादन के अतुमानों को पूरा किया जा सके, कृषि योजना नीति को, विशेष 
रूप से उसके स्थानीय स्वरूप को व्यापक और उन्नत करना, 20-सूत्री कार्यर्म के 
अन्तर्गत भूमि सुधार लक्ष्यों को पूरा करना, छोटे किसातों को उत्पादन मे सहायता 
देना और अन्त में अपजीकृत ढोत्र से एक उपयुक्त नीति के अन्तर्गत रोजगार के प्रवसर 
बढाना । जब एक वार, उपलब्ध श्रम-वल को लाभदायक काार्यक्लापो में लगाने की 
नीति सफल हो जाए तो रोजगार स्थिति के गुशात्मक पक्षो में परिवर्तन क्रिया जाता 
चाहिए । ्टा 
जहाँ तक रहन-सहन का सम्बन्ध है, पाँचदी योजना के प्रारूप में बताई गई 
झगयंतीति का ही प्रयोग करके ऊपर वश्ित रोजयार को सम्भावनाप्ो के साथ 
उपभोग के स्तरी का एकीकरण करने की व्यवस्था है ! उत्पादन के वस्तु-वार अशों 
में ययोचित सशोघन करके उसका ग्रोजवा में अनुप्रानित्त उत्तादन के स्वरूप से 
तालमेल बिठाया गया है 3 
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विकास कौ दर और स्वशूप 

पाँचवी योजना अवधि मे विभिन्न क्षेत्रों मे प्रस्तावित विकास दरो (तालि शा ) 
को दस्तु सन्तुलल की विस्तृत प्रणाली अपनाकर उत्पादत के लक्ष्यों में बरता 
शैया है (तालिका 8) 

तालिका 7 
उत्पादन के झुल शुल्प में वृद्धि को प्रस्तावित क्षेत्रबार दर और पांचदों बाजवा के 
लिए घटक लाग्रत दर बढ़े हुए कुल मूल्य व सन्‌ 973-74 झौर 4978-79 
में बढ हुए मूल्य को क्षेत्रवार सरचवा 





2973-74 को तृतग 974-75$ की कोमतो 
में विकास रो भोसत पर बढ़े हुए कुल मृन््य 





छलेव वाधिक दर प्रतिशत और सरबना 
4978-79 प 4973-74 ०78-79 
उत्पादन बढ़ा ह्श 
मूल्य मूल्य 

[छ पु ७ [2 0) 
] कृषि 394 33$ 5078 48 5 
2 खनन व॑ बिनिर्माण 7]0 654 45 78 47 49 
(क) खतन 32 58 व[ 44 099 437 
(थ) वितिर्भाण 692 607. 7479  6॥ 
(]) द्ाद्य उत्पाद 463 373 243 य्पा 

(2] बचत उद्योग 345 ५ ४4 ॥ 350 33| 

(3) छकड़ी वे कागज के उत्पाद 675. 490 058 059 

(4) चपडे व रंबढ के उत्पाद 3550 247 06 075 

(5) रसायत उल्ाद ]084 40 46 4 84 344 

(6) कोयला व पेट्रोलियम उत्पाद 763 790 023 027 

(7) अधात्विक खनिय उत्पाद 740 733 58 4 82 

(8) आधारोय धातु 34]2 4340 ]09 465 

(9) धातु उत्ताद 560 464 ॥08 4-09 

(0) गेर बिजली इनोवियटी के उत्पाद 840 यप्रफ 06] 073 

(!!) बिजलो इजोनियरों उत्पाद 76 642 060 067 

(2) परिव्वन उपकरण 375 32 095 090 

(3) औौबार 539... 443 003 003 

>>. [4) छिविध उद्योय 6 75 442 038 038 
४73 विजयी 302 8]5 079 094 
4 निर्माण 590 $48 406 42[ 
$ परिवहन 479 470 343 348 
6 ब्रेबाएँ 488 480 25 8 25 प्रव 
कु 437 [00-00. 700 9 


कम +त+++तत_+िररन्‍न्‍न्‍तत.. 
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तालिका 

978-79 में बाह्तविक उत्पादन स्तर के लक्ष्य हे 

9 

कर, से... वतु छाई. 973-74.. 98-79 
. खाद्यान्न लाख टन क्या 4250 
2. कोयला साब टन 790 4240 
3, . क्षौह बप्स्क लाघ टत उठा 560 
4. झड़ पेट्रोलियम लाख दन प्2 ]4ी"8 
5. सूती कपडा - मिल क्षेव बाख मीटर 40830 48000 
असग्रठित दोच ज्ञाब पीदर 38630 47000 
6, कागज कौर गत्ता हजार टन प76 4050 
प. अदवारों कागज हजार इन 4807 800 
8. पेट्रोलियम उत्पाद (चिक्नाई सहित) लाख टन भर 270 
9, गाइड्रोजन अव॑रक ()३) हृआर टन 058 2900 
40.. फास्फेंडिक उर्वरक (2205) हृडार टन वप57 770 
3.. प्तीमेंट लाख टन 467 208 0 
2, . ग्राधारष इस्पात लाख ८न 48-9 88१0 

]3. अल्यूमीनियम हजार ट 47-9 300 (: 
4, . ढाँवा हजार टव ०2५ 370 
45... जस्ता हजार रब 208 800 

46., . विबली उत्पादय के. ब्ब्लू. एड, 72 4]6-77 

]7... रैल बाहायात खाद्य टन 260 








सन्‌ 978-79 में उत्पादन का स्तर 


सत्‌ 978-79 में बुछ मद्दृत्त्वपर्णा वस्तुओं के प्रनुमान्ित वास्तविक 
उत्पादन की चर्चा नीचे की गई है । वहुत से क्षेत्रों में सन्‌ 978-79 के उत्पादन 
लद्ष्य, पाँचदरी योजना के प्रारूप मे श्रभिधारित-स्तरो से नीचे हैं । यह दो कारणो से है । 
बहुत से मामती में सन्‌ 7973-74 मे वास्तविक झूप से प्राप्त कया गया आधार 
उत्पादन पाँचवी योजना के प्राल्प में परिकत्पित स्तर से नीचे था, सन्‌ 974--75 
में उत्पादन की वृद्धि बहुत कम थी मद्यप्रि सन्‌ 975-76 में काफ़ी सुधार हुआ ! ८:-. 


ऊर्जा का उत्पादन ओर खपत--समुद्र में खोज से अधिक तेल मितल्रने कौ 
आधा से सभ्‌ !978-79 मे बच्चे तेल का देशीय उत्पादन 4:8 लाख टन होने की 
सम्भावता है कि जबकि पाँचवी योजना के प्रारूप में !20 लाख टन लक्ष्य निर्धारित 
किया गया था । पेट्रोलियम उत्पादों की नियन्त्रित खपत के बावजूद सन्‌ 978-79 
में कच्चे तेत की मांग 290 लाख उस झकी गई है, जिसके लिए लगभग 50 साख 


६ 
४ 
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उन क्रूड के आयात की आवश्यकता होगी । योजना के प्रार्प मे 346 लाख टन के 
लक्ष्य की तुलना मे सत्‌ 978-79 म॒ पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन 270 लाख 
टन प्रत्याशित किया गया । तेल की कीमतो मे तीव्र दृद्धि के कारणा तेल उत्पादों बी 
माँग में वृद्धि की रोकथाम और पेट्रोलियम उत्पादों की जगह ऊर्जा के वैकल्पिक 
स्रोतों के एरे उपयोग के लिए सुविचारित कार्यवाही की गई। फिर भी प्र व्यवस्था 
वी अनिवार्य झ्रावश्यकताग्ो, जैसे कि नयजनीय उर्वरको के निर्माण के लिए नेपथा 
तथा ईंधन तेल को पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार, देश की प्रमुख रूप से 
ग्रामीण प्र्थ व्यवस्था मे सडक परिवहत के महत्व को देखते हुए हाई स्पीड डीजल 
झायल की माँग मे काफी वृद्धि की परिकल्पता की गई है । लाइट डीजल झ्रायल 
के मामले में माँग काफी बढ़ने की परिकल्पना, कृषि विकास कार्यक्म मे इसकी 
महत्त्वपूर्ण भूमिका के कारण की गई है। इन बातो को ध्यान मे रखते हुए थह्‌ 
अनुमान किया है कि पट्रोलियम उत्पदो की खपत सन्‌ 978-79 भे 285 लाख दन 
से प्रध्िक नही होगी । इस प्रकार सन्‌ 978-79 मे पेट्रोलियम उत्पादों के आ्रापपत 
का स्तर लगभग ।5 लाख टन होगा १ 
विद्युत क्षेतर मे माँग के विश्लेपक्ो से यह पता चलता है कि बिजली उत्पादन 
सन्‌ !974-75 मे 76 6 अरब किलोदाट घटे से बढकर सब्‌ )978-79 भे कुल 
8 अरब किलोब्राट घटे करना पडेगा। ये अनुमात उस वर्ष में उद्योग व अन्य 
क्षत्रो बी सम्म्रावित मात्र पर श्राधारित है। वर्तमान सकेत यह है कि सब 978- 
79 के भ्रन्त तक लगभग 300 लाख किलोवबाट क्षमता स्थापित हो जाएगी भर 
ऊर्जा वी उपलब्धता 6-7 अरब किलोवाट घढे के बीच होते की सम्भावना 
है । इससे ये काम जरूरी हो जाते हैं--परियोजनामो की तिर्माणरवधि कम करता, 
अधिकता वाले क्षेत्र से कमी बलि क्षेत्र भे विद्युत भेजना, विद्यूत् प्रणाली क्री 
कार्यक्षमता में सुधार (जैसा पारयण व बितरण सम्बन्धी हानियो मे कमी) भौर 
विद्युत में सम्भावित वृद्धि की पूर्ति के लिए उपलब्ध क्षमता के उपयोग में बढोतरी । 
कोयले के उत्पादत का लक्ष्य उसकी माँग के सशोधित पझ्नुमानों के प्राधार 
पर 240 लाख टन निश्चित किया गया है। यह माँग सन्‌ 974-75 भें खपत के 
स्वरूप के श्राधार पर और कोयले की खपत वाले मुख्य क्षेत्रों जेगे, इरपात सत्र, 
विद्यज्ञ सपन्न, रेल मूख़्य उद्योग्ो, घरेल क्षेत्र आदि के विकार. रे गओोपित, अज्ुसाज, 
के आधार पर निश्चित्र की गई है ! 
इस्पात्त प्र भ्रलोह धातुएँ--सच्‌ 978-79 में इस्पात की 77 5 लाख टन 
को आस्तरिक माँग होगी जबकि उसका उत्पादन 88 लाख टन होने का अनुमान है । 
देश मे झनेक किस्मो के इस्पात उत्पादों की खपत के कारण यह सम्भव नहीं होगा 
कि इस्पात उत्पादों के सभी आकार-अ्रकारो की माँग देशीय मिले-्जुले उत्पादन से 
पूरी की जा राके । इससे कुछ इस्पात उत्पादो के कुछ झ्राकारो के आयात करने की 
आवश्यकता होगी ! ऐसे आयात सन्‌ !978-79 मे 4 लाख टन से अधिक बढने की 
सम्भावना नही है । 
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अलौह घातुओ की माँग के अनुमान, विस्तृत वस्तु संतुलन डरा प्राप्त किए 
गए और इनकी निवेश उत्मादव मॉडल द्वारा जाँच की गई। परियोजना स्तर 
विश्लेषण द्वारा जाँच किए गए सम्भावित क्षमता स्तरों पर आपूर्तियाँ श्राधारित हैं । 


उर्वरक वो माँग- अब तक जिए गए अध्ययनों से पता चलता है कि डर्दश्कों 
का उपयोग सिंचाई सुविधामो की उपलब्धि प्रौर साथ ही नई तकनीक के प्रसार पर 
बहुत निर्मेर करता है। इन घटकों को और हर किस्म की भूमि के अन्तर्गत उ्वस्वों 
वी मात्रा मे वृद्धि को ध्यान मे रखा गया है। ऐसा विश्लेषण हर तरह की फसल 
और उर्बरकों की कुल श्रनुमातित आवश्यकताग्रों के बारे में किया गया | 
सन्‌ 978-79 में पोपक खाद के रूप में /४// की 48:0 लाख टन, 2४ब्ली 34 लाख 
उन, 0५0५ की 8 70 लाख टन, £,0 की 5:30 लाख टन को आवश्यकत्ता होगी 
संयत्वार उत्पादन की रूपरेखा रे पता चलता है कि सन्‌ !978-79 मे 29-0 लाख 
टन नाइट्रोनन का उत्पादन होगा । श्रनुमात है कि 220; का उत्पादन 770,000 
लाख ठन होगा ! इस अन्तर को कुल -30 लाख टन के मात से पूरा किया 
जाएगा। (४-5 00 लाख टत, /५/0; :00 लाख टन, #,6 8-30 लाख टन) 


सीणेग्ड की स्लाँग-- पाँचवी योजना के राभाष्ति अर्प में सोमेट की ग्,न्तरिक 
माँग का ग्रनुमान वस्तु सन्तुलन प्रक्रिया से लगाया गया है । ऐसा करते समय प्रर्थ- 
व्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों जेसे कृषि, विद्युत, उद्योग, परिवहत और समाज सेवाप्री में 
कुल स्थायी विनियोजन को ध्याव में रखा गया है। इस प्रकार इसकी माँग का 
अनुमान 93 लाख टन लगाया गया हैं। ग्रनुमान है कि 5 लाख टन सीमेंट की 
निर्यात के लिए आवश्यकता होगी । इस मात्रा वो शामिल करके सन्‌ 978-7 में 
सीमेंट की कुल माँग 208 लाख टन होने बा अतुमान है । 

सूती कपड़ा--सन्‌ 978-79 मे संगठित कारखाना क्षेत्र मे 48,000 लाख 
मीटर सूती कपड़े का उत्पादन होने का अनुमान है जबर्कि श्रसंगठित क्षेत्र मे 
47,000 लाख मीटर उत्पादन होने का झदुमान है । सूती झौर कृत्रिम रेशे से बनाए 
गए कपडो के झंशों का अनुमान, आय बुद्धि के अतुषात में विभिन्न प्रकार के कपड़ों 
के उपयोग मे अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप का अध्ययत करने लगाया यया है 

पाँचवी योजना की झ्रवधि मे और उसके बाद हायकरखा क्षेत्र को दिए गए 
महत्त्व श्रोर संगठित क्षेत्र मे कताई क्षमता में तेजी मे वृद्धि के कारणा असग्रठित 
क्षै्र वेः धंण मे काफी वृद्धि होने का अनुमान हे । 


वित्तीय संसाधन 
सार्वजर्िक क्षेत्र की योजना के लिए वित्तीय व्यवस्था 


अनुमान है कि सरकारी क्षेत्र मे योजना के प्रथम तीन वर्षों में 9396 करोड़ 
रूपये के संसाधनों वी आवश्यकता होगी ) इस प्रकार पाँच वर्ष की अवधि के लिए 
यह राशि 39303 करोड स्पये होती है। ये अनुगाव रुव्‌ /974-75 के लिए विधसान 
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मूल्यों पर भौर उसके बाद के वर्षों के लिए सन्‌ 975-76 के मूल्यों के आधार पर 
लगाए गए हैं । यदि सत्‌ 974-75 के ससाघनों वा )975-76 के मूल्यों के श्राधार 
पर फिर से आकलन किया जाए तो पाँच वर्षों की कुल राध्ि में थोडा सा 
५ परिवर्तेन होगा। 
उपयु क्त अनुमानों भे दस्तु-सूचियों के लिए रखे गए प्रावधान को और सरकारी 
विशीय सस्यानों के उन आन्तरिक ससाघतो को सम्मिलित नही किया गया है, जिनका 
बै स्थायी परिसम्पत्तियो में निजी विनियोजन के रूप मे उपयोग करते है। एॉचवी 
मोजनाकाल में सरकारी क्षेत्र की वस्तु-सूचियों मे लगभग 3,000 करोड रुपये की 
वृद्धि होने का अनुमान है । इसे देखते हुए सरकारी क्षेत्र मे कुल विकास परिव्यय 
राशि लगभग 42,300 करोड रुपये ही जाएगी। घन करे रूप मे, पाँचवी योजना 
प्रारूप के अनुमान से यहू राशि 5050 करोड़ झरुपग्ने ग्रधिक होगी। मदि सरकारी 
वित्तीय सस्यानों द्वारा अपनी निजी स्थामी परिसम्पत्तियों मं लगाए जान वाले 
आन्तरिक रासाघनों को भी हिसाब में लिया जाए तो यह राशि लगभग 5,/50 कराड 
रुपये हो जाएगी । किन्तु योजना प्रारूप का यह अ्रनुम्मात सन्‌ [9722-73 के मूल्यो के 
आधार पर लगाया गया था। यदि इसके बाद मूल्यो म॑ जो वृद्धि हुईं उसके लिए 
ग्रुजाइश रख दी जाए तो दास्तविक समाधत पहले के अनुगान से कम होगे | 
स्थिरता के साय विकास करने की प्तर्वोपरि ग्लावश्यकता को ध्यान गे रखते 
हुए, याजना के लिए ऐसे तरीके से घन की व्यवस्था करनी होगी जिससे मुद्रा-स्फीति 
न हा । दसके लिए आवश्यक है कि कठोर वित्तीय अ्रतुशासन बरता जाए, सरकारी 
जषैत्र के उद्यमो के काम भ और सुधार किया जाए, श्रतिरिक्त सस्राधन जुटाए जाएँ 
तथा उपभोग पर, खासकर समाज क्रे सम्पन्न वर्गों द्वारा, नियरण रखा जाए। धन 
की कुल माँग के कारण मुद्ाा का आवश्यक विस्तार न ही, इसके लिए मुद्रा नीति को 
कर-नीति के अनुकूल रतना होगा । प्रह बात स्पष्ट दिखाई देने लभी है कि विनियोजन 
परिव्ययों के झ्रायोजन के ग्राथ-य्रांथ ऋण का आयोजत भी करना होगा ताकि इसका 
सोह्देश्य उपयोग दो झर इसे उत्पादन बढ़ाते से सम्बद्ध आवश्यकताग्रो की क्झोर 
सीमाग्री के भन्दर रखा जा सके । इसके साय-साथ यह भी आवश्यक होगा कि योजना 
में निर्दिष्ट लक्ष्मो को पूरी तरह प्राप्त किया जाएं ! राणाधन बढाने और मूल्य स्थिरता 
बनाए रखने की हृष्टि स यह बहुत हो महत्त्वपूर्ण है। सावंजनिक वित्तरण भ्रणयाली 
का विस्तार कर उसे मजबूत बनाना होगा । इसके साथ-साथ आवश्यक वस्तुओं के 
मूल्य स्थिर रपने और उनमे अल्पकालिक उतार-चढाव समाप्त करने की व्यापक 
« व्यवप्था करती होगी । पर्याप्त खाद्य भण्डार और विदेशी मुद्रा का सचय होने से इस 
समय सरकार इस स्थिति मे है कि वह मूल्य स्थिति सम्बन्धी प्रतिकूल परिस्थिति का 
कारगर ढग से सामना कर सकती है। परन्धु आधिक प्रवृत्तियों और विकास के 
सम्बन्ध मे कछोर सतर्कता बस्तनी होगा और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते 
रहना होगा ताकि झावश्यक्तानुसार तुरन्त कार्यवाही की जा सके । 
योजना के लिए अपेक्षित कुल ससाधनों में से आन्तरिक बजट ससाधनों से 


५ 
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32,5 करोड रुपये ग्रथवा 8] 7%, राशि उपलब्ध होने की आशा है। विदेशी 
सहायता 5,834 करोड स्पये की या योजना परिव्यय के ।4:9% वी उपलब्ध ह्ठौ 
सकेगी । परन्तु विनियोजन और मध्यवर्ती वस्तुग्रो के आयात मूल्यों भे तेजी से वृद्धि 
होने के कारसा, विनियोजन के लिए वास्तविक सहायता का योगदान इस गणना से 
कम ही होगा। बावी 3 4%, घोजना परिव्यय की व्यवस्था घाटे की वित्त-्व्यवस्था 
से की जाएगी । सावंजनिक क्षेत्र की योजना के लिए वित्तीय-व्यवस्था साथ की 
तालिका मे दी गई है । 
अतिरिक्त ससाधन जुटाना 

पाँचवी योजना ग्रवधि के पहले तीन वर्षो मे केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों 
और उनके उद्यमो ने जी उपाय (इनमे वे उपाय भी शामिल हैं, जिन्हे प्रभी लागू 
किया जाना है) अपनाए उनसे योजवा अवधि में लयभग 3,000 करोड़ रुपये प्राप्त 
होने की ग्राशा है । यह राशि योजना प्रारूप मे निर्दिष्ट 6850 करोड रपये वी राशि 
के दुगुने से कुछ ही कम है । इस वृद्धि मे केन्द्र और राज्य दोनो भागीदार हैं । 

योजनावधि के शेय दो वर्षों मे केन्द्रीय सरकार और उसके उद्यमों द्वारा 
900 करोड रूपये (राज्यों के भाग सहित) और जुटाने की परिकवल्पता की गई है। 
इनके अलावा राज्य सरकारें तथा उनके उद्यम 70] करोड़ रुपये के और ससाधन 
जुटाएँगे । उसमे वह राशि भी शामिल है जो करों व अन्य सरकारी रकमो की अच्छी 
वसूली से और योजनेत्तर खर्चे मे बचत करने से ज्राप्त होगी | 

पौँचवों योजना के वित्तीय संसाधनों का अनुमान (सार्वेजनिक क्षेत्र) 

(करोड रुपये) 


प्रौँचत्ों योजता पहले तोब वषों आगामी दो संशोधित 
प्राहु्पष में 974 से वर्षोंमें 977 8 पांचवीं 











977 तक 979 तक योजना 
4974-75 
() (2) (3) (4) (5) 
(क) आल्तरिक बजट सन्षाघन 33,807 45,208 46,907 32,[5 
] 973-74 की कराधान दरों 
पर राजस्व से दकाया 7,348 3,338 ,563 4.90] 
2 973-74 की किराया, भाडा 
ओर शुल्व दरो पर सरकारो उद्यमों 
का सकल अधिशेप 5988 624 225 849 
(क) रेलवे 649 (--) .005:.  (--) 83 (--) .88 
(छ) डाक व तार 832 ]8ा 99 380 
(ग) अन्य 4,497 ,448 839 2,287 


5 सरकार, सरकारों उद्यभो और 
स्थानीय निकायों द्वारा वाजार से 
चिया गया रिण 3282: 3,050 2,849 5379 
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() (2) (3) (4) (5) 
4 छोटो बचत 850. 9७2 930 2,022 
$ राज्य भविष्य निधि ,280 १,050 फ्ठा ,987 
| & (दत्तीय घसाघनों से जादघिक 
रुप (बढ) 895 340% 288₹ 628* 
7 बैंकों स्रे बाणिज्यिक रिण 385 


ह सार्वेजनिक वित्तीय स्थानों के 
बान्तरिक घसायत शियका बे स्थायो 


परिसर्पीत्तियों मे निजी विनियोजन 
करते हैं 90 है क्र क्र 
9 विविध पूंजीगत ब्राप्वियों (शुद)। ॥,089.. (--) 556 09 555 
]0 अभ्रातिरिक्त सप्ताधन जुठाना 6,850 6,290 8,403 4,693 
(क) केस 4,300. 3३773... #/श 8,494 
() 974-77 के उपाय न 3,773 ३,82 7,594 
(2) 977-79 के उपाय ज+ न्जः 900 900 
(बा) राज्य 2,950. 2.57. 3,682 6,99 
(।) 974-77 के उपाय त+ 2,597 2,98] 5,498 
(2) 977.79 के उपाय ्द है क0७. 70%* 
]। सचचित विदेशी मुद्रा के उपयोग के बदले 
में उधार न- 5 600 600 
(ख) विदेशों सहायता (शुद्ध) 
(७) देश ऋण तथा विशेष ऋणो 2,526 
के बलावा ; 2,443 2400 5,834 
(लव) त्तेल ऋण और विफेष ऋण 908 
(ग) घाटे कौ वित्त-ब्पचस्‍्पा ],000 54 609 4,354 
कुल सप्ताघत 
(क, सु द गे का जाड) 37,250 49,326 9.90 39,303 





+ पांचवी थोजना के ध्ाहूप तेयार करते के दाद, यह निश्चय क्लिया गया था कि इत खसाबनी 
को राशि योजव! वित्त मे शामिल न को बाए। 


#* करो और अन्य सरकारी करो की ज्यादा अच्छी बसूली करने ओर योजनेछतर व्यय में कटौती 
करने से प्राप्त होते वाली कृत राशि शामिल है । 


संचित विदेशी मुद्रा के उपयोग फे आधार पर ऋरा प्राप्त करता 


विदेशी मुद्रा की स्थिति काफ़ी सतोपप्रद है और सच्चित राशि मे वृद्धि हो 

“जई है । इसलिए मह वाँछनीय है कि आगामी दो वर्षों मे इस सित राशिसे 
लगभग 600 करोड़ रुपये निकाले जाएँ ताकि योजना के लिए अतिरिक्त समस्राधन 

जुटाएं जा सके। सचित विदेशी मुद्रा मे 600 करोड़ रुपये कम करने के लिए, इन वर्षों 

में रिजर्व बैक से 600 करोड रुपयो के ऋण लेने की व्यवस्था योजना मे की गई 

है। अठिरिक्त आप्यात की भी सावघानीपूर्दक ऐसी व्यदस्या केसनी होगी, जिससे 

आधारभूत क्षेत्रों भे विनियोजन क्षमताएँ बडाने और आवश्यक वस्तुओे के मूल्य स्थिर 
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करने में सहायता मिल्रे ! परन्तु श्रायात नीति में मुख्य बल झावश्यक सामग्री के 
मूल्यों को स्थिर करने पर दिया जाना चाहिए। झाबातित वस्तुओं के बिद्दी पमृत्य 
देशी वस्तुओं के बराबर रखकर देशी उत्तादको के द्वितों की रक्षा आसानी से कौ, 
छाए सकती है| इस प्रवाएर मूल्यों मे वनावटी हुएए नही होगा और देश के उत्पादक! 
भी निरुत्साहित नही होगे । 
घाटे को वित्त-ब्यवस्था 
पांचवी योजना अवधि के प्रारम्म से ही घाटे की वित्त-ब्यवस्था मे काफी 
कमी कर दी गई है । सन्‌ 974-75 में यह राशि 654 करोड़ रुपये थी, जिसका 
अधिकांश आयातित अनाज झौर उर्वृस्क पर खर्च हुआ ! ये दोनो चीजे सचित विदेशी 
मुद्रा से धव तिकाल कर विदेशों में खरीदी गई। अत; इसका मुद्रा-प्रसार पर 
काई प्रभाव नहीं पडा । बाकी घाटा पिछले वर्षों की अप्रेक्षा बहुत कम भा-८ 
सन्‌ 973-74 में 775 कराड़ रुपये, सन्‌ !772-73 में 848 करोड रुपये और 
सन्‌ 97-72 में 70 करोड रुपए। इससे मुद्रा-स्फीति करने वाले प्रभावों को 
नियंत्रित करने में सहायता मिली। सन्‌ 975-76 में वस्तुत: 206 करोड रुपये 
का अधिशेप रहा । इससे मूल्यो को झौर स्थित करने मे सहायता मिली । इस ब्ष के 
बारे मे 306 करोड सर्पये के घाटे के अनुमान शगाए गए है। इस आधार पर 
पांचवी योजना के पहले तीन वर्षों मे घादे की वित्त-व्यवस्था का जोड 754 करोड 
रुपये होता है। आगामी दो वर्षों मे 300 करोड रुपग्रे प्रतिवर्ष की घादे की 
जित्त-व्यवस्था का अनुमात्र है । 
के-द्रीय सहा+ता 
समस्त पाँचवी ओोजना में कुल केन्द्रीय सहायता की राशि 6,000 करोड 
रुपये शाँकी गई है | इससे से पहाड़ी और जतजाति क्षेनो घ उत्तर-पूर्च पण्पिद्‌ को 
450 करोड़ रुपयें देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, यह भी उचित ही प्रतीत 
होता है कि राज्योमे जो राज्य योजना स्कीमे भत्तर्रष्ट्रीय विकास अभिकरण 
विएद बैक वी सहायता से चल रही है उनके लिए राज्यो को सहायता देने के लिए 
00 कतेड़ रुयती की राशि अलग से रख दी जाए। बाकी 5,450 करोड रुपये 
मी राशि, ग्राडगिल सृत्र के अन्तर्गत अच्तन आकलन के झाधार पर राज्यों के 
आवदित करने का प्ररताव है । 
बचत झौर विनियोजन 
पौचवी पचवर्षीय योजना के सशोधित अनुमानों में कुछ 63,75] करोड 
रुपपो के दिनियोजन की व्यवस्था है। दर्ष 974-75 के प्रनुभान उसी वर्ष के 
मून्यों पर धाधारित हैं, जवकि उसके वाद के वर्षों के श्रनुमान 975-76 के मल्यो 
पर आधाएित हैं। इस विनियोजन के लिए आन्तरिक बचत से 58,320 करोड़ रुपये 
उपलब्ध होगे भीर विदेशों से 5,43 करोड़ रुपये प्राप्त होगे | इस प्रकार 
9 प्रतिशत विनियोजद झान्तरिक बचत से उपलब्ध होगा, जबकि चौथी योजना में 
इसका प्रतुमान 84 अ्रतिशत लगाया गया था। 
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सरकारी और तिजी क्षेत्रो मे इस विनियोजन का वितरण इस प्रकार है-- 


सरकारी क्षेत्र 36,703 *करोड रुपये 
निजी क्षेत्र 27,048 करोड झपये 
जीड 63 75] करोड रुपपे 
अदस्तु-सूदियाँ प्तम्मिलित हैं ॥ 
आसत्तरिक वचत 


उत्पादन क्षेत्रों द्वारा श्रान्तरिक बचत के अ्रतुमानो का स्पष्टीकरण इस 
प्रकार है --- 

कुल 58,320 करोड श्पणो की झात्तरिक बचत में से लगभग 27 प्रतिशत 
राशि का जो 5,994 करोड हपये होती है, योगदान सा्वेजनिक क्षेत्र करेगा । 
सार्वजनिक क्षेत्र भे सए्कारी प्रशासत, विभागीय और झविभागीष प्रतिष्ठान और 
सा्वेजनिक वित्तीय सस्थान प्राते हैं ! बाकी लगभग 73 प्रतिशत योगदान निजी 
क्षेत्र करेगा, जिसमे निगरतित उद्यम, राहकारियाँ श्र घरेलू क्षेत्र ग्राते हैं। प्रान्तरिक 
बचत वी झौसत दर सन्‌ 973-74 के मूत्यों के अनुगार 973-74 के छुल राष्ट्रीय 
इसाइन के 44 प्रतिशत से बढ़कर 978-79 भे 975-76 के मूल्यों के 
श्रनुसार 5 9 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। 


आत्तरिक वचत के क्षेत्र-वार झनुमान इस प्रकार है-- 
(करोड रुपये) 


॥ सरकारी क्षेत्र 5,028 
(क) केन्द्रीय और राज्य बजट 8,536 
(ख्ब] केन्द्रीय प्रौर राज्य गैर-विभागीय उद्यम 6,492 

2 वित्तीय सत्यान 3,263 
(क) भारतीय रिजर्व बैंक ह4] 
(सो) अन्य 422 

3. निजी क्षेत्र 42,029 
(क) विजी निगमित वित्तेवर क्षेत्र 5,373 
(ख) यहकारी ऋणेतर रास्थान 475 
(झ) घरेलू क्षेत्र 36,488 
कुल आन्तरिक बचत 58,320 

विदेशों से प्राप्ति 


शोघन सतुलन के चालू लेखा घाट की पूति के लिए विदेशों से 5,438 करोड 
रुपये प्राप्त होने का अनुमात है, जिसका विवरण इस प्रकार है-- 
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ब्राप्तियाँ (करोड झपये) 
4. कुल विदेशी सहायता । 9,052 
2. वारिज्यिक ऋण 
देनदारियाँ 
] अन्तर्सप्ट्रीय मुद्रा कोप (सकल) (+) 775 
2. ऋण सम्बश्धों श्रदायगियाँ (-) 2,465 
3 दूसरे देशों को सहायता (->) 494 
4 पग्रन्य (+) 473 
5. पथित घत्र वृद्धि में परिवर्तत (-) 304 
शुद्ध प्राप्तियाँ 5,43] 
शोधन सन्तुलन 


पाँचवी योजना के शोधन सत्तुलव की सम्भावनाएँ भीचे सारणी में दी गई हैं- 
__ शोधन सन्तुलत को सम्भावनाएं 


पांचषी योजन! के मस्विदे छोड़ पक) 
में सकत्पित सम्भावनाएँ _ 
चालू खाता 
(।) ब्यापार 
(6). निर्यात 02,588 2,722 
(0). बायाह (-)740 (-) 85247 
(0) च्यापरार सन्दुल्तत (9 3,520 (-) 6802 
(2) छेबाएं (शुद्ध) 94 (-) 43 
(3) चालू हस्तान्तरग (शुद) ३26 2377 
(4) तिवेश से बामदनी (शुद्ध) हैँ ; 
0) ऋण साम्उन्घों अदायपी जे शा (-) १80 
(0) ऋण झे भिन्र इन 500 ८) 2४9 
लत छडऊक्ाः 
पूंजी बाता 22८ मया आ्यउअम 
6) किसे दूजी ८0) #. (७) १0 
(2) बडे पूंजी (शुद्ध) (+).. 4 
(3) रु़ाती पूंजी (डृढ) हल्य 5 >> जड़ 
(4) ऋण हावस्थों अदाययों (--) ),646 (-) 2,465 
(5) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (एड) तन (+).. ॥75 
(6] विदेशों वी हद्दामवा (शुद्ध) (-) ३७ (>>. अज 
(7) #िर्पाड ओर इसे मूल्य दसूली कु 
में बन्तराव (->) 7७ (-). 24 
(है) व्यापारिक कर्ज (हुल) 408 
(9) विदेशी सद्गायता (कुल) 4,0९8 (+) 9,%2 


(0) इिदेशों मुद्रा कोष में उठार-चढ़ाव ः दृद्धि __ (-)_ 304 
£4«]] 5.437 
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निर्मात-प्रायात 

सन्‌ 974-75 मे निर्षात बटकर 3,329 करोड रपये तक पहुँच गया | इस 
तरह नियात में 32 प्रतिशत वो बढ़ोतरी हुई | सब 975-76 से निर्यात बढ़कर 
3,942 करोड रुपये हो भया, यानी 8 भ्रतिशत वो बढोतरी हुई ॥ सत्‌ 974-75 
में कुल आयात 4,59 करोड़ रुपये दा हुआ था जबबि सन्‌ 4973-74 परे 2,955 
करोड रपये का आ्रायात हुआ था | सत्‌ 975-76 मे आयात वढवर 5,58 बरोड 
रूपये तक पहुँच गया--इस प्रकार पिछले दर्ष की अपेक्षा इसमे ॥4 प्रतिशव बढोतरी 
हुईं। 

निम्न तालिका में खौजना के पहले दो दर्यो का आपात-निर्योत तथा योजना 
अवधि मे झामात निर्यात व्थापार वी संस्भावसाएँ दिखाई गई हैं-- 

प्रमुष वस्तुओ का निर्यात और शप्यत (करोड रुपयों में) 


प974-75 39536  ज्षत्रदी शेजक्. अशेधित 














मसविदा बोजता 
वि आम बी ओम 33 8 जीन जम अ>> अं नरेअ डक हक 225८2:+ मिल अि0५०,५ 
निर्धात 33288. 3,946 32 580 24,722 
भायात 4538 8 5578 400 28,524 
विदेशी मुद्रा कोष 
सन्‌ 974-75 में विदेशी मुद्रा कोव में उतार-चढात़ इस प्रवार हप्ना-- 
(करोड रुपयो मे) 
बप इस राशि उतार-ददाव 
करने श्र्या 
974-75 969 न 22 
397:76 । 885 + 96 








सगनू )975-76 मे विदेशी मुद्रा कोप में बढोतरी बहुत कुछ इसलिए हुई कि 
तस्वारी और गेर-कामूनी विदेशी मुद्रा व्यापार के विरुद्ध सरकारी कार्यबादी के कारण 
आधिकारिक माध्यमों द्वारा मारी माजा मे लोगो ने विदेशो मुद्रा भेजी 
विदेशी सहायता 


जैसा कि ऊपर बवाया गया, योजनाकास मे अर्थव्यवस्था को अब कु 
मिलाकर 9,052 करोड़ रुपबे की विदेशी पूंजी बी झावश्यकवा है। इसमे बदि 
' 3,643 बररीड रप्यो की ऋण सप्दन्धी ग्रदायनी (2,80 करोड रपये व्याज मे 
भौर 2,465 करोड़ रपये ऋणों की ग्रदायगी) को हिसाब मे ले लिया जाए तो 
उपरोक्त विदेशी पूँजी मे से कुल 5,407 करोड रुपयो का ही उपयोग हो सकेगा । 
पांचवी योजना को सम्भावनाओं मे छुल 494 करोड़ रुपये को सहायता विदेशों को 
देने का प्रस्ताव भी है । यदि इस रकम को भरी निकाल दें दो केबल 4,943 करोड 
रुपये विदेशी मुद् की नाता प्रकार की आवश्यकताओं के लिए उपलब्ध होगे ६ 
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पाँचदी योजना के प्रस्तादित पूँजी निवेश कार्यक्रम में इन चार मुख्य क्षेत्रों में 
आयात प्रतिस्पापन पर बल देते वो व्यवस्था ऊरती, धातु, डर्देरक्त और ब्षि] 
ऊर्जा श्रायात प्रतिस्थापन के लिए तेव वी खोज जी जाएगी ओर देश में उपलब्ध 
कोयले और पानी-विजबी छी क्षमता दोनो का और अधिक उपयोग किया आएगा। 
इस्पात के क्षेत्र में विचार है कि इस्पात कारखानों की क्षमता का पूरा उपयोग करके 
भ्रौर इन कारखानों की उत्पादन क्षमता दझ्म कर कुछ विशेष प्रकार के इस्पात तर्क 
ही आयात को सौमित कर दित्रा जाएं। अलोह धातुगओ्रो के मामले में स्थिति ज्यादा 
अनुद्ल होती ज्य रही है क्योकि खानो से और अधिक झलोह घातुएँ निकाली जा 
रही हैं और इस क्षेत्र मे कारवानों वी क्षमता का अधिक उपयोग किया जा रहा है 
आया है कि उर्वरक कारखानो की उत्पादन क्षमता बदाकर तैयार उर्वेरकों का आयात 
योडदवा के अन्विम वर्ष तक काफी धटावा जा सड्वेंगा। देश मे ही उर्वरकों के 
उत्पादन के लिए जरूरी कच्चे मात का प्रवन्ध क्रिया जा चुका है) 
अह्श्य 











निदेश आब झदायगी श्रौर हस्तालर के धलावा गझ्रदप्य क्ेन-देत का ब्यौरा 
इस प्रकार है-- 
योजना झबधि मे सेवाओं द्वारा शुद्ध सम्भावित आ्राप्ति 


(इरसोड छुपयों में) 
जापव्वि घशपदी दुद्धआ्रप्ति 











(') बिदेशो श्रमप 589 [23 465 

(2) परिवहन ,097 977 20 

(3) दोमा 53 क्रय 59 
(4) रुप्क्षारी जिसे अल्यद कही नहीं 

झानिच्र किया गया 2 420 ॥। 

(5) छिदिए 3॥5 530. (-) 25 

दोष 2.275 3,844 जउ। 





योजना परिव्यय तथा विकास कार्यक्रम 
योजना परिव्यय 
पाँचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में सरकारी क्षेत्र में 37,250 करोड 
रुपये की परिव्यय की कल्पना की 
ओोजना पीएप्थय का अनुभाक तथाया 





थो। अब 39,303 करोड़ रुपने के सशोधित 
अया है ॥ 

सरकारी क्षेत्र में परिव्यय--37,250 करोड स्पप्रे के कुल योजना के प्रथम _ 
तोन वर्षों के विए विर्वीरित 9,40] करोड़ रुपये के अनुमान के मुकावचे अगले दो 
वर्षो के तिए $9,902 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित कया गया है ! 


विद्यास की सुर्द मद्दों के ग्रन्तरंत संजोधित परिब्यय निम्नलिखित तालिका 
में देखिए-- 
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पौँचवों पंचवर्षोय योजना परिव्यय (974--79) 
(करोड रुपये) 
ड्रौचत्री योजना सशोधित पाँचवी योजना 
प्रारूप 





क्र वा फ्रया/9 974 79 





]. हृषि हथा सम्बद्ध कामक्रा 4935 00 230 ]9 25340 4643 59 
2 'छिद्ाई दया बाढ़ निवन्‍न्दभ 2[8/00 650 50 788 68 3440 8 
3 विद्युत 69090 359305 3780 85 4293 98 
4 ड्चोग तथा खतन 9029 00 5205 35 4995 25 40200 90 
$ परिवहन तथा सचाए 7व500 355267 3328-76. 6888 43 
6, शिक्षा १726 00 587 77 6% 52. 284 29 
7 सामाजित्र एंव सामुदापिद 
डैब्राएँ (जितमे आपिक तया 


साधाश्य खवाएँ शामिल हैं, 
किन्तु शिक्षा शामिव नहीं है) 5074"00. 232242 2444435 47677 
8 पहाड़ी, जवजाताय ठया 


उत्तर-पूर्वा शेत्र स्कीमे 50000 37750 27250. 45000 
9 राशि जितके मदवार वितरण 
को श्श्नी भूलना नही है । ल्‍+ 200 44 6629... 32673 


जोड़ 3337250 60... [5400 89 १39886 60 >उ9287 49 


कइसम ]6 करोड रुपये शामिल मही हैं जिनेका मदवार ब्योरा अभी तैयार नहीं । 
++*203 करोड रुपये शामिल नही हूँ जो दाद ये बशाएु गए। 

सोजेसा के शैप बर्फों के लिए परिब्यय निम्नलिखित मुख्य बाता पर 
आधारित हैं-- 

3 परॉँचपयी बोजता के आरूप मे रखी गई थोजता प्रावमिक्ताओों मे कोई 
तबदोनी नहीं वी गई है । 

2 चालू परियोजनाभ्री/स्कीमो के लिए परिव्यय, वर्तेमान झौर भविष्य 
की माँग, पिछली उपलब्धियों, कार्यत्रमों को पूरा करने वी वर्ससान समय-सारशियों 
संथा लागत म हुई वृद्धि वे झ्ाघार पर निर्धारित किया भया है । 

3 सन्‌ 98-82 क्ये पर कुछ मामलो में सन्‌ !983-84 को माँग को 
ध्यान मे रखते हुए नए कार्यक्रम शुरू करते की व्यवस्था की गई है, जिनमे ऐसे 
कार्यत्रेस भी शामिल हैं जितके मरा होने मे कापी समय लूगता है | 

4 यह देखते का भी प्रयास किया गया है कि पूंजी निवेश न केवल उपयोगी 
हो, बल्कि उससे पर्याप्त मात्रा मे आमदनी भी हो | कृषि उत्तादत, विद्युत, सिंचाई 
तथा शिक्षा के क्षेत्री मे राष्ट्रीय लक्ष्यों, राज्यों के प्राइतिक साधनों तथा राज़्यो की 
तंघारी की बर्तमात स्थिति को ध्यान मे रखते हुए लक्ष्य सुलमाए यए हैं । 

छ्िचाई तथा वाढ नियस्त्रण, विद्युत तथा उद्योग एवं खनिडो के लिए 
द्रिब्पय मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कृपि, शिक्षा तथा सामाजिक सेवस्मे के क्षेशे मे 
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यद्यपि पुरी पाँचवी योजना के लिए सशोधित परिव्यय कम है, तथापि योजना के 
लिए सशीधित परिव्यय अधिक है। 


कुल परिव्यय ध 

क्षेत्रो, मन्नातयों, राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों के अनुसार परिव्यय के 
विस्तृत विवरण तैयार किए गए हैं। सक्षेप गे संशोधित बोजता परिव्यय इस 
प्रकार हैं-- 


चाँचयों पंचदर्षोय योजना--केन्त 








(करोड़ रुपये) 
प्रन्छालथ |विधाग संशोधित पाँचरी योजना 
डृपि ]828 09 
परमाणु ऊर्जा 6॥903 
सा्गरिक पूछि और सहका रिठा 48 93 
कोयला ॥47 58 
बाशिज्य 207 33 
संचार 266-6॥ 
बेज्ञाहिक ओद्योगिक अवुपतशात प्रियद्‌ हा 
शिक्षा ओर सस्हृदि 405 29 
इरक्ट्रा हिउस 46 37 
ड्वृ॑रक एवं रप्तायत 3602 06 
्त्त 3। 73 
रवास्स्य एंव परिवार नियोजत 833 ]9 
भारो उद्योग 365 43 
गढ़ 443 ।2 
ओऔद्योगिड विकास 609 59 
सुचना एवं प्रछाएक १09 8 
विदाई 44 63 
श्रम १4"8 
खान 550 95 
कामिह 050 
पौजना स््ट्व 
पैट्रो लिपम 205!-53 
विद्युत 557 45 
रेप 2202 00 
चुतवा 02 6 
विश्नान एवं टेझ्तोलाजी 58-96 
जहाजरानो एवं परिवदृत 8682 60 
सप्राज कल्याण 63-53 
बाह्य अन्तरिक्ष 428 27 
चूति 255 
पर्देटव हथा नागरिक उद्डयत 375559 
बिर्माण एवं आवाध 24-49 


छुल __ एड छ 77 
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पाँचवों पचवर्षीय मोजना--राज्यक्षेत् 
(करोड़ रुपये) 


क्ज्य खुशोधिठ पाॉचरों पाजनां 
छाप प्रदेफ 4333 58 
अनम 473 84 
बिदार 3295 05 
मजरात १66 62 
हस्णिणा 60 34 
दिपाचत प्रदेश 238 95 
जम्मू व रुशमोए 362 33 
फर्नाटर 997 67 
करण 568 95 
मदय फ्रेश ]379 7] 
प्रह्माराच्टर 2574 5 
मणिपुर 92 856 
मेघालय 8253 
सायालेगड 83 63 
चडीसा 585 02 
पजाब 30]3 49 
राजष्थात 709 24 
सिक्किम 39 64 
तमिलनाडु 322 32 
ब्ियुए 69 68 
उत्तर प्रोण 2445 85 
पश्चियी बंगाल 246 8१ 
सभो राज्य 8265 ४0 
सशोधित पांचवीं पचवर्षोय योजता--कैत शासित क्षेत्र 
(करोड रुपयो मे) 
बण्डमान ब तिकोबार द्वीप समूह 33 72 
अष्णाचल प्ररेय 63 30 
चफ्डीगद 39 75 
दादरा तथा नगर हवेली फ््वा 
दिल्लो 366 
पोत्रा दमन ठथा दीव 8500 
लक्षदीप 6 23 
मिजोरम 46 59 
पाब्डिचेरों 3404 
634 06 
20-सूती झाथिक कार्यत्रम 


प्रधानमल्त्री ते एक जुलाई, ॥975 को 20-सूत्री आधिक कार्यक्रम की घोषणा 
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की थी । इस कार्यत्रस के विभिन्न भागो का निश्चय कर लिया गया है विशेषकर ऐप 
भागो का जिनसे पूँजी तिवेश की आ्रावश्यकता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ञ्राते 
बाली स्कीमो को प्राथमिकता दी गई है । योजना के श्ेष दो वर्षों सन्‌ 2977-79 दे 
लिए तथा पाँचवी योजना के लिए केन्द्र, राज्यो और केन्द्र सशासित क्षेत्रों के परिव्यर 
इस्त प्रकार है-- 

(लाख रुपयों मे) 


977-79 ]975-79 
केच् 75706 03978 
राज्य तथा केन्द्र शासित क्षेत्र 533467 935932 
कुल 609743 03५9]0 


कृषि और सिचाई 
मोसम के भ्रभाव की विभिन्नताओं को ध्यान से रखते हुए प्रत्येक राज्य की 
गोजना मे राशि का प्रावधान कुछ अधिक मात्रा भे किया गया है, ताकि देश का 
कोई भाग मौसम से प्रभावित हो भी जाए तो भी देश के कुछ उत्पादन में प्रधिक 
कप्ती न हो । कुंल उत्तादन निभ्नाक्ति सारणी के अनुसार होने की सम्भावना है-- 








मद 973-7$. अनुमानित अधिबतम 
का स्तर उत्पादव 
खाद्यान्न (द्स लाख टन) 047 ]329 
पोष मुब्य तितदन (दस लाख टल) 89 ]26 
गन्ना (दस लाब ढन) 440 8 ]73 5 
कप|स (एस लाख भौँठे-70 कि प्रा. प्रष्येक) 63 909 
पट्सन और सन(दक् लाख गाँठे-80 कि, प्रा, प्रत्तेक) 77 क्रय 
अधिक उपज देने बाली फिस्पे (दस लाख हैक्ठेयर) 258 400 
उबरक खपत (दत्त लाख ढन) 28 50 
छोटी विचाई (दस लाख दैवटेयर) 237 336 





कृषि और सम्बद्ध कार्यत्रमो पर सन्‌ !974-77 के दौरान 230 करो 
ग्रौर योजना के अन्तिम दो वर्षों मे 253 करोड कुल 4643 करोड़ रुपये क 
वरिव्यय प्रस्तावित है, जैसा कि तिम्नाकित तालिका मे दिया गया है-- 


कृषि झौर सम्बद्ध सेवाओं (केन्द्र राज्य तया केन्द्र शासित क्षेत्र) के परिव्यय 


(बाख रुपये मे) 
विकात मंद कुल परिव्यद 
भूमि सुधार की छोड रर कृषि 43225-4 
भु!म सुधार 6253%36 
होटी घिद्ाई 79232-00 
उर्वरक भू-सरक्षण 2203-54 


क्षेत्र विकास 20659 00 
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चाद्य ]2550 55 
पशु पालन तथा ढेरी विकार 4270 5 

मत्स्योद्योग 44999 65 

बन 20569 59 

४ कृषि दित ससयाम मे प्रूजी निवेश 5977 00 
सामूद्यिक विकास [2744 9 

सहकारिता 37574 04 

जोढ 464359 45 


सिंचाई 
पाँचवी ग्ोजना अ्रवश्रि मे कुल मिलाकर 3] लाख हैक्टेयर भूमि से सिंचाई 
करने की क्षमता हो जाने की सम्भावना है ५ इसमे 58 लाख हैबटेयर भूमि बडी 
और मध्यम सिंचाई के तथा 73 लाख हैतटेयर भूमि 'लघु' सिंचाई के अस्त्गंत है । 
नए कार्पों में कुछ भ्रुटियाँ तथा पुराने बायों की क्षमता में कमी होने की सम्भावनाओं 
थे! बएएण अतिरिक्त छिचाई क्प्तता ११० लाख हैबटेपर रे छुछ ऋणिक होनी चाहिए । 
बडी तथा मध्यम सिचाई--पचवी योजना वे पहले तीन वर्षो में बडी 
तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाग्रों पर लगभग ,474 करोड रुपय खर्च होने की 
सम्भावना है । प्रत्येण्त परियोजना भें हुई प्रगति, काम पूरा हाने वी नई समय 
सारणियों, अतिरिक्त नियन्त्रण क्षेत्र का बिकास तथा लागत मे वृद्धि का ध्यान 
भे रखते हुए भोजना के शेप दो वर्षों के लिए ,62] बरोड रपय का परिव्यय रखा 
है। नागार्जुन सागर, शारदा सहायक, राजस्थान नहर, मासप्रभा त्तथा कडाना 
जैसी जिन परियोजवाशों के काम म तजी लाई जा सकती है उनके लिए प्रधिक 


परिव्यय की व्यवस्था को गई है। प्रस्तर्राप्ट्रीय एगेसियो के प्रति देनदारियों को भी 
ध्यान भे रखा गया है । 


योजना भश्रवधि के दौरान नई परियोजनाएँ हाथ मे सेगे के लिए ,03 
बारोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। पाँचवी योजना मे 58 लाख 
टन हैक्टर भूमि की सिंचाई की अतिरिक्त क्षमता भ्राप्त करने वी सम्भावना है । 


बिजली 


चौथी योजना भे बिजली की उत्पादन क्षमता में 4280 मेगावाट की वृद्धि 
होने से कुल स्थापित क्षमता 8456 मेगावाट हो गई । पाँचवी योजना के प्रथम 
दी वर्षों मे 3542 भेगावाद की वृद्धि की गई तथा सत्‌ (0976-77 में बिजनी 
...की उत्पादन क्षमता में 2387 मेग्रावाट थी और वृद्धि होने मरी सम्भावता है । 
““मोजना के पहले तोन वर्षो मे विद्युत उत्पादन परियोजवाशो के लिए लगभग 245 
करोड़ स्पये व्यय होगे । पाँचवी बोजता की अवधि म दिजजी की उत्तादन क्षमता 

में कुल मिलाकर लगभग 2,500 भेग्रावाट की वृद्धि की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त 
इस समय साथ में ली गई परियोजनाओ दे अन्तर्गेव 5,000 मेग्रावाठ की उत्पादन 

क्षमता बढाने का काम पाँचवी योजना के बन्त मे चल रहा होगा । 
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विद्यय से सम्यन्धित पतचिवी योजना की अन्तिस रूप देते समय चाबू स्वीमों 
को शोध्रातिशीघ्र पूरा करने पर बले दिया गया है । विभिन्न श्रेणियों में सशोधित 
प्रिव्यप का सारांश नीचे तालिका में दिया गया है-- 


पाँचदों योजना में विद्युत क्षेत्रीय वित्तीय परिव्यय (करोड ुपयो मे) 








क्र. स.. मद राज्य. केद्रशाहित.. केंद्र. जाड़ प्रॉंचदी याजना 
क्षेत्न भआाहप 
, विद्युत उल्ादन उारटला. 652. 665-24. 4394-47 33238 


2, पारेपष ठया दितरण. [ह9773 7878 04च4. 20भध 23 व6उकटा 
], ग्रामीण विद्यू तक रण 
(क) रुदुतत मं आवश्यकता कारं-- 
क्रम और राज्य योजना 30:54 ॥024 ना ३7728. 698 24 
(शव) प्रामोण विष्ुतौक रण 














निगम 3402. -+- 5 37402 40000 

4, सर्वेक्षण ओर अन्वेएण 7492. 2च2.. 5524 432'88 _ 733%8 

जाड 66७92 #य6 82522 7293390 69-50 
उद्योग और खनिज 


ओोद्योगिक वृद्धि सन्‌ 774-75 में 25 प्रतिशत रही, जो 973-76 
में बटबर 57 प्रतिशत हो गई । उल्लेखनीय बात यह है कि इस्पात, कोयला 
सीमेट, झयोह धातुमो तथा विजली-उत्पादन जैसी बुनियादी उद्योगों मे उत्पादन “ 
महत्त्वपूर्ण वढ्योतरी एुई है ५ सबारी रोटरबारो, उपभोक्ता टिकाऊ सामग्री तथा 
कपड़ा जैसे बुछ उद्योगों में उत्पादन मे विश्वेप रूप से ग्रिवट देखी गई | 

इस स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से किए गए कुछ उल्लेखनीय उपाय 
इस प्रवार हैं- ₹ई कातने, बुनियादी दवाओझ्ो तथा श्रौद्योगिक मशीनरी राहित 
2] उद्योगों को लाइरोप्त मुक्त कर दिया गया है। 29 चुवीदा उद्योग्रो मे, मौजूदा 
कारखानो को अपनी स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग करने को प्रनुमति दे दी गईं 
है। इड्रीनियरी वस्तुओ का निर्यात बढाने के उद्देश्य से 25 इजोवियरी उद्योगों को 
उत्पादन क्षमता में 5 प्रतिशत तक बाविक वृद्धि करने अथवा योजता अवधि में 
अधिक से अ्रधिक 25 प्रतिशत तक बूद्धि कर लेने वो अनुसत्ति प्रदान वी गई है । 
भारत से बाहर दसे भारतीयों को यहाँ पर कारखाने लगाने तथा अपना घन चुनीदा 
उद्योगों में लगाने के प्षम्बन्ध में विभिन्न प्रकार की सुत्रिधाएँ दी गईं। आई. डी. 
यो. भाई. तथा अन्य ऋादाज्ी सस्थाप्रो की पूंजी में भी वृद्धि करने का प्रस्ताव है । 

पांचवी योजना के प्रारूप में 3,528 करोड़ रुपये की तुलना में सशोधित 
योजता में परि£्यय 6,660 करोड़ रुपये रखा गया है। इसमे से 9,660 करोड 
सपये केंद्र झौर राज्यो के क्षेत्री के लिए हैं तथा 7,000 कीड़े स्पये गैट-सरकारी 
तथा सहवारी क्षेत्रों के लिए है 
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करेल्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक ओर खनिज कार्यत्र्मो का परिव्यय सलग्न सारणी 
में दिया गया है । अ्रनुमान है कि पाँचदी पचवर्षोय योजना के दोरान झौद्योगिक 
बिक्रास की दर लगभग्र सान प्रतिशत रहेगी । पाँचवी योजना के पहले दो वर्षो में 
जिकास की यह दर अपेक्षाकृत कम रही झत शेप तीत दर्पों मे इसे तौन्दस प्रतिज्षत 
के बीच बनाए रखना होगा । 


केन्द्रीय क्षेत्र मे औद्योगिक झोर खनिज कीर्यत्र मों तथा परियोजताप्नों पर परिच्यय 











(करोड रपये) 
ऋ० स० मन्त्रा लय|विभाव शाशाध्वित पौँचदी योजना कर परिव्यय 

]. इस्पाट और छान मन्त्रालम (इस्पात विभाग) 2237 42 
2 इस्पात घौए छान मन्तालय (छात्र विभाष) 550 59 
3. क्र्जा मन्त्रालय (कोयला बिभाग) बाबा 58 
4, पद्रोलियम मस्वालय 205553 
(क) पेड्रालियम (69) 28) 

से). रसायन ( 360 25) 
5. उर्देरक तथा रप्तापत मन्व्ालय 602 07 
(क) उषर्क (१488 १6) 

(छा) रसायन ( !3 9) 

6 उद्योर्ठ मन्द्रालण (कौश्योगिक विकास दिभाग) 380 22 
7. डद्याप मन्‍्न्रातव (सा उद्याउ विभाग) 365 45 
8 प्ररमाषु ऊर्जा विमाय 84 8 
9. इलेकट्रातिक्स ब्िमाग 46 37 
]0. जट्ाजरानों सदा परिनेद्दद मस्त्ालय 46 58 
4].. वाणिज्य मन्लालय 3743 38 
]2.. नागरिक पूर्ति दया सहकारिता मन्वालय 46 3 
3. कित्त भन्त्नालप 334 75 
(७) देंडिग (30505) 

(ख) रायब (79) 

(ग) आविक दिकात् (24 9) 
जोड़ 9033 00 





ग्राम तथा लघु उद्योग 

शधु उद्योग-- संघु उद्योगो की सबस्या, उत्पादन की मात्रा तथा उनमें उत्पादितत 
होव वाली वस्तुओं मे निरन्तर वृद्धि हो रही है । स्स वृद्ति से विस्तार सेवाप्रों री 
स्त्रीमो दया सस्यागत वित्तीय सहायता मे बद्ेत्ररी का विशेष योगदान रहा है । 
क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। लघु उद्योग सेवा सस्यान की कुछ शाखाएँ 
भी खोली गई हैं। 

प्रौद्योगिक बस्तियाँ --मार्च, 4974 में कुल 455 श्रौद्योगिक वस्तियाँ थी 
झिनप्रे से 347 शहरी ऋथवा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रो मे तदा 08 द्रामौण क्षेत्रों मे थी । 


हा 


474 भारत में आर्थिक तियोजत 


इन ब्रौद्योगिक बस्तियों मे चलते वाले 040 कारखातों में ! 76 लाख लोगो को 
रोजगार उपलब्ध था। 
खादी हथा ग्रामोयोग--सन्‌ 974-75 में खादी उद्योग में 978 लाख 
लोगो को रोजगार मिला हुआ था । सनू 975-76 में यह संख्या बढरर 0 घास 
हो गई। इसी पकार ग्रामीण उद्योगो मे काम करने वाले लोगों की सस्या 9 82 
लाख से बढ़कर ) 28 हो गई । 
ग्राम तथा लघु उद्योग क्षेत्र के उत्पादन तथा निर्भात के आँकड़े नीवे तालिका 
में द्विए गए हैं-- 
ग्राम तया बघु उद्योग 
पाँचवीं थोजवा में कुल परिव्यय 53543 करोड़ रपप्रे 
उत्पादन तया निर्यात के लक्ष्य और उपलब्धियाँ 
जलन (करोड त्पयों में) _ 
हु शंबदी क्रवय5 797६7 क्र&श 
योजना दाल्तविक. सम्शावित. प्रत्यशित 








रद आश्प 
(6) (2) ७) (6) (5) 
उत्पादन 
4. द्वाप्करवे बोर शक्तिवालित करपे 
का सूती कपहा (दस लाख मोटर) 4800... 3,800 4.00. 4,200 
2. ब्ाद्रोन्मात्ना (इस लाब मोटे न्‍+ 5972 6/:20. 6300 
मुत्य (करोड़ रुपये) न 4328 52590. 53-85 


3. कच्चा रेशप्र (दा साध हि, प्रा.) 460... 300 ३20. 380 
4. शप्रोौद्योग+ भूस्य (करोड झुपे) ५ 0563॥ 45$-46 _ 76॥ 


निर्यात 
5, हाप्रकरइा बषडा ठपा उसते तैवार 
बहतुएं (करोड रपये) ५३४ 9260. 9700 ?0700 
8. रेशमों कपड़ा तया रैजा (करोड कब)... 2गी। 270 4750 38 4 
7. सारियल घटा बसतूएँ (आला 000 दक) ... 4700 3600. 4000 
मूल्य (करोड रुपगें) 3900 ॥799 ॥900 2000 
है. हेसस्‍्तशिल्प (करोड उपये) ++९ 22000 9040.. ॥92-00. 20500 


ह ये ओडड़े उत रेस के सम्बन्ध मे हैं, जिस्दें छादी एक द्रामोद्योण आयोग दारा सहायता 
दी जातो है + 

++ शंचर्री फसवर्षीय योखरा के ध्राषप में हायकरश कपडे से बनी वह्तुओं के सम्बन्ध मे एच 
वर्ष को अवधि (974-79) के विए ।55 ढरोद छुपे मृत्य झा विर्याद लक्ष्य लिप्रॉरित 

हिया शया दा ! 
ह+क दद्यपि प्रँचदीं योजना में हस्तक्षित्य के तिर्याव के लिए सन्‌ 9782-79 #2 0 करोड 
रुपये का सक्य सा गया है, तप्राड़ि इसे बढ़ा कर 250 करोड हप़यें करने का श्वास 

हिया जाएगा । 
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परिवहन तथा संचार 
परिवहन और सवार के लिए केन्द्रीय क्षेत्र मे परिव्यय का क्षेत्रवार ब्योरा 
मोचे सारणी मे दिया गया है-- 
सारणो : संशोधित पाँचवों योजना 
परिव्यय * परिवहन, पर्यडन प्लौर संचार-केस्द्रीप क्षेत्र 














(करोड़ रुपये) 
मदद पाँचदी योजवा प्राष्प संशोधित पांचवी योजना 
रैलें 2550 00 2202 00 
सड़क गा4 (0 4वऊबब 
सड़क प्रिषहन 2600 58 ॥7 
इच्दरगाड़ 3309 00 543 58 
जहायरावी 258:00 3450-00 
अन्तर्देंशीय जल परिवहन 4000 24 92 
प्रकाश स्तम्प 2"00 33 66 
फ़रवरा बैराज 3290 3॥98 
सापर विधान 
परिबिहत 39-00 334 85 
पयटत 78 00 4074 
सवार ]76 00 266 6 
असारण 320 00 94 38 
जोड़ 397700 5505.90 





पंदंतीय तथा जनजातीय क्षेत्र, पिछड़े धर्ग, समाज-कल्पाण 
श्र पुनर्यास 

पहाडी क्षेत्र 

देश के पहाडी क्षत्रो तथा जनजातीय इलाको मे विकास कार्यों को बढ्यया 
जा रहा है। उत्तर-पूर्वो क्षेत्र के जिकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है । 

पाँचवी पक्तवर्षीय योजता में अगले दो वर्षो (977-79) मे केन्द्र सरकार 
द्वारा पहाडी इलाकों के विकास वे लिए 94 करोड रुपये खर्च करने की व्यवस्था 
है । योज्या के पहले तीन वर्यों (974-77) मे इस काये पर 76 करोड़ रुपये 
खर् होने का अनुमान है | इस योजना के अ्न्तगंत असम, तमिलनाडु उत्तर प्रदेश. 
पश्चिम वर्गाल तथा पश्चिमी घाट के पहाड़ी इलाके गत्ते हैं। योजना के प्रथम तीन 
वर्षों में केन्द्रीय सरकार द्वारा 76 करोड रपये के अतिरिक्त राज्यों द्वारा 68 करोड 
रुपये झर्वे किए जाते वी सम्भावता है। पहाड़ी इलाकों के विकास के लिए पाँचवों 
योजना में वेखदीय क्षेत्रो में दुल मिलाकर 70 बरोड रपये खच करने की व्यव्रस्था 
की गई है । 
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जन-जाति क्षेत 

जलन्याति मैत्रों के विकास के लिए पाँचवी योजना में कुछ 90 करोड़ ह- रहे 
गए हैं। इसमे से सत्‌ 974-77 में 65 ढरोड़ रुपये खं होंने की आशा है। शेष * 
दा वर्षों (977-79) के लिए 25 करोड़ रफ्ये रखे गए है! 6 राज्यों तथा 
2 केंद्र शाप्ित क्षेत्रों मे अ्रदुद्रुवित जन-जातियों के घनो आावादी वाले क्षेत्रों के तिए, 
जन-जाति उपन्योजना्रों के झत्वगंत जन-जाति भ्र्य-व्यवस्था से सम्बन्धित विशेष 
गहर्त के कार्यक्रय बनाए जा रहे हैं! उत्तरी क्षेत्र के वन्तुलित विकास के लिए 
कृषि, विद्युत एबं सचार सम्बत्धी क्षेत्रीय योजनाओं के लिए प्रश्ग ते 90 करोड़ 
रुपये रखे गए है। आशा है कि इसमे से पहले तीव वर्षो (974-77) में 28 करोड 
रुपप्रे ऐसी स्‍्कीमो पर छर्च करिए जाएँगे | पाँदवी योजना के शेष दो वर्षो (977- 
79] के लिए 62 करोड़ रपगो की व्यवस्था है। 

इन कार्यक्रमों के लिए खर्च का विवरण इस प्रकार है- 

(करोड़ झुपयो में) 
अनुषानिठ खर्च 977-79.. गोजना का 

4974-77 का न्दद बुल् व्यय 











. परहोप छोड़ क प्र ॥70 
2, बत-आतीप फेन्न 65 42 39 
3, बत्षए-पूदों परिषद्‌ को सहीमें 28 62 90 $ 
फ्री "| रा] .] बछ 
पिछड़े वर्गों का कल्यारा 


सप्ोधित पाँचवी योजना में परिव्यय बढ़ाकर क्ेद्ध के लिए 9 करोड़ 
रुपये तथा राज्यों के लिए 208 करोड़ रुपये कर दिया गया है। क्रेद्लीय योजना में 
मद्रिक के वाद की छात्र]ृत्तियों, छात्रन्धाजाओ के प्रगिक्षण की स्वीपों तथा सडकियों 
के धात्रावात्ों पर जोर दिया गया है। राज्य योज॑बाओं मे प्लैक्शिक प्रोत्साहवों, 
आ्ित सहायता-प्राण ग्रावास, विशिन्न कृषि कार्यक्रमों द विकास विगमों के लिए 
अ्यवस्था वी गई है। पिछड़े वर्गों के विकास कौ विभिन्न भदों के परिब्यय का 
विवरण निम्ननिक्षित है-- 
ममाज कल्पारा 

केंद्र और राब्यों के लिए पशोषित पाँचवी योजना में त्रमश' 63:53 करोड 
रुपये और 22'60 करोड़ रपये वी ब्थवस्था है । केदीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण कार्यत्रमो, डा 
समेत्ित शिक्ु देख-रेस सेबाय, नोररी पेश गहिला घात्रावासों, अपयो को छात्रवृत्ति 
ओर राज्य क्षेत्र के महत्तपूर्स कार्यक्रमों (महिला और शिशु वल्याण कार्यत्रण) और 
समाज मुस्क्षा कार्यकम के लिए पर्वाप्त घन की व्यवस्था की गई है ! 
पुर्नवास 

संशोधित पौरवी योजना मे 67067 पत्िवारो के भारत मे पुवर्वाश्न की 
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ब्यवस्था है। योजना के पहले तीन वर्षों मे 47 62 करोड़ रुपये खचे से 35767 
परिवारों को फिर से बसाये जाने वा अनुमान है । 


अन्य महस््ववूर्ण व्यवस्थाएँ 
शिक्षा 
सन्‌ 974-75 में शिक्षा पर योजना और गैर-योजना का कुल सरकारी 
खर्च ,450 करोड़ रुपये होने का अनुमान था, जो बढ़कर सन्‌ 976-77 में 
लगभग 2,287 करोड रुपये हो गया । शिक्षण! विकास से सम्बन्धित नाना कार्य पूरे 
करने के लिए विशिप्त क्षेत्रो के लिए । 285 करोड स्पोे की व्यवस्था नी गई है। 
(देखिए निम्न तालिका) 











इशिक्षा परिव्यय 
(करोड रुपयों में) 
क्रम सा... मर्द 974-77 का प्रस्तावित सशोधित पचिवी 
अगुसानित ध्यव [977-79 थोजता के बुल 

ब्पय 
4. प्राथमिक शिक्षा 480 230 40 
2. माध्यमिक शिक्षा ११ 39 250 
3. विए्डजिश्यालप शिक्षा 340 52 292 
4. विशेष शिक्षा छ 9 8 
5 कष्य कार्यक्रम £॥ 65 62 
6. जोड़ (सामान्य शिखा) क्च्र 595 4,092 
7 तकनीकी शिक्षा 75 ह्व ॥56 
8 कला और सस्क्ृति 86 2 है 
ा जोड़ (शिक्षा) हे 588... 697 ,285 





स्वास्थ्य परिवार नियोज भर पोपाहार परिवार नियोजए और पोपाहार 

राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों की योजनाञो के अन्तर्गत विभिन्न स्वास्थ्य 
कार्यक्रमों के लिए थोजता मसविदे में 543 2] करोड़ रुपये की व्यवस्था थी 
पाँचवी योजन! के पहले तीन वर्षो मे इन कार्यक्रमों पर कुल खर्च 59 92 करोड़ 
रुपये होने का अनुमान है । पाँचवी योजना वे श्षेप दो वर्ष के लिए यानी सन्‌ 977- 
79 के लिए 85 9। करोड रुपये के व्यय की सिफारिश की गई है। संशोधित 
पाँचवी योजगा मे स्वास्थ्य पर कुल व्यय 68! करोड रुपये होगा। 

परिवार कल्याण नियोजन सम्वस्धी कार्यक्रमों के लिएं योजना के मसविदे 
में 56 करोड रुपये की व्यवत्या की गई थी । पाँचवी योजना के पहले तीन वर्षों 
मे इन कॉर्यक्गों पर 257 65 करोड रुपये छर्च होने का घनुसान है शलौर 
सन्‌ [977-79 को अवधि में 259 7] करोड रुपये खर्च करने का विचार है, कुल 
497 36 करोड़ । 
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पाडवी योजना के मसतविदे से दी गई कार्यनीति के झाधार पर चरिदार 
नियोजन कार्यज्मो को स्वास्थ्य, मात और शिशु कल्याण और योपाहार सेवा के 
साथ-साथ चलाया जाएगा। परोषाहार का्यक्स पर पाँचदी योजवा 8, संशोधित ४: 
ध्यय शु्न 89:8 करोड रुपया बैठता है। सारी स्थिति निन्‍्त ताबिकागों मे स्पष्ट 
होगी । 


काँचवों योजना में परिवार इल्यार् तियोजन कार्यक्रमों पर व्यय 


























(करोड़ रुपये मे) 
कायेक्ण ' सददो घोरता का मतबिदा सशोलित पोचवी योजना के व्यय 
खैदाएँ और बापू 422 53 ब4ा94[ 
प्रशिक्षण 3.54 [207 
अत-पिक्षा 2200 33 
शोध और मुंह्मरुत 44 33 903 
विश्व बैक परियोजना ॥98% ख4 74 
अति कोर जिशे स्वास्थ 0500 857 
हमंठम अव0 फ््बी 
द्रर कक || खाक 
# इसमें एरिदार निमोजद विधान दर बनाई जागे बाजी यई स्टोमी के लिए एक कशेह एप 
ही राशि भी शामिल है। 
पोवाहार कार्यक्रम है 
(करोड सथयों में) 
कार्मध्म चर वॉडबी पयबरषीण उश्नोघिश पचियी 
बोजता का. योजना वा ब्यूथ 
अप्तविदा 
7 यूरक् आवायक्ता कार्यक्रम... राज्यकिस उ0 88१४ 
शांदित छेद 
केद्रीय प्राय विभाग वो केदीव 5000 44 50 
वोषाद्वार स्कोगे 
केंद्रीय ग्रोए विकास विशग करंद्र अमित 2000 2:99 
का स्पवद्षारित पोषाहार 
कावेश्म 
की __ बा ह5हा 
स्का ध् 
प्रायोजन का मूल्यांकन : वया हमारा प्राधोजस 


हमारी आकाक्षाओं को पूरा कर सका ? 
पौचदी पँचवर्षीय योजना को जनता सरकार ने अदधि से एंक वर्ष पूर्व ट्वी 
3 मार्च, 4978 को समाष्द कर श्रोए | अप्रेल, 978 से सम्पूर्रा वियोजन को नई 
ददिगा झौर दष्टि देते हुए नई राष्ट्रीय योजना लागू कर देश की जनता की इस भावता 
बीसपमा है हि पिछता आयोजन जनन्क्राकाक्ाओं की पति गद्दी कर सत्रा है श्रौर 
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कुछ महत्त्वपूर्ण सफ्लताओ्रो के वावजूद हमारी पिछली योजनाएँ कुल मिलाकर काफी 
असन्तोपजनक रहो है । यह उचित होगा कि हम पिछले नियोजन के मूल्यॉक्न के 
हप में कुछ प्रमुख अर्थशास्वियो ऋौर नई सरकार का दृष्यिकोए प्रस्तुत करें झौर 
एनू्‌ 976-77 तथा 977-78 की अर्थ-ब्यवस्था का सर्वेक्षण करें । 

विभिन्न मत 

श्री थी के. भरसिम्हन ने मई, 977 वे अपने एक विशेष लेख भें लिखा है- 

“यह बात निधिवाद है कि अगर भारत मे सर्वेव्यापी गरीबी के विएद्ध छेडे 
गए अभियान मे इस शताब्दी के प्रन्त से पहले विजय प्राप्त बरनी है तो देश मे 25 
बर्षों से लागू आायोजनाप्रो पर पुनविचार करने श्लौर नई नीतियो प्रौर हृष्दिकोण 
को अपनाना अत्ति प्रावश्यक है ।/ 

“भ्रधिकतर सावंजनिक क्षेत्र के विभिन्न उद्योगो और सिंचाई और पतर-विजली 
के साथतो के विकास मे काफी पूँजी लग्राई गई है। परन्तु तत-साधारण की 
प्राधारभूत भ्रावश्यकताओं को पूरा करने, बढती हुई जनसच्या के लिए पर्याप्त रोजयार 
के भ्रवसर उपलब्ध कराने और लोगो की झ्राय मे व्याप्त बड़े श्रन्तर को कम करने में 
ये योजनाएँ श्रसफल रही है । इस बात में कोई शका नही है कि इस याजनाप्रो मे 
पूँजी लगाने के ढग और उन्हे लागू करने मे की गई ग्रलतियो के कारण ही ये योजनाएँ 
प्रसफल हुई हैं । अधिक पूँजी वाले ग्रौर भारी उद्योगो पर बहुत अ्धिरू जोर दिया 
असा जबकि जन-साधाररा के उपयोग मे प्राते वाली वस्तुद्रो के उत्पादन को बढाने 

* पर तनिक भी ध्यान नही दिया गया | सावंजतिक क्षेत्र की परियोजनाग्रों के सचालन 
में प्राने वाली लागत की कोई परवाह तहीं की गई | योजना-दर-योजना पूँजी झौर 
उत्पादन बा ग्रनुपात॒घटता ही गया है ( इसका ताल्पर्य यहू है कि अधिक से श्धिक 
पूँजी लगा कर उसके श्रनुपात में कमर स क्र उत्पादन इञ्मा | सरकारी आँकडो से यह 
स्पप्ट होता हैं कि उत्पादन और पूँजी का अनुप्रात जो कि प्रथम योजना अवधि मे, 47 & 
था, चौथी योजना तक घटकर 9% तक पहुँच गया | इसका लाए्पर्य यह हुग्ना कि सब्‌ 
95--56 की पग्रवष्ि मे जहाँ 00 रुपये की पूंजी लगाकर 47 रूपये के पूल्य का 
उत्पादन हुआ वही !969-74 की अवधि से केवल 49 रुपय दे मूल्य का उत्पादन 
हुआ्ना । यह कोई झ्ाश्चय को बात नही है कि घुद्रा-स्फीति एक स्थायी रोग बते चुकी 
है और ग्र्थ-त्यवस्था की विकास की दर वास्तव में बहत ही चिताजतक रूपसे 
चर 

श्री अगरताथ अग्रवाल ने भारत सरवार द्वारा प्रकाशित और झ्रावाशवाणी से 

६ ,सारित श्रपन एक विशेष लेख में यह दिचार व्यक्त किया है वि-- 

“डूररी मोजनां के समग्र से हमने जिम व्यूह रचता अथवा पुक्ति का सहारा 
लिया है- वह है मूल व भरी उद्योगो के विकास पर प्राधारित तेज यति से देश 
के श्रौद्योगीकरण की युक्ति | भारी उद्योगो के विकास पर अधघारित तेज गति से 
ओऔद्योगीक रण की इस युक्ति को अपनाए 20 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है । इस 
अवधि मे देश की प्रगति वहुत चीमी व अ्सतोपजनक रही है। तिर्धादित लक्ष्य के 
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'हिसाद से राष्ट्रीय आय बहुत कम वदी और चूंकि जनसस्या तेजों से बढी, इस कारण 
प्रति व्यक्ति आय मेँ हुई दृड्धि और भी थोड़ी रही | फलस्वहूप प्रौस्त जीवस-स्तर में 


कोई विश्वेप सुबार नहीं हो पाया । यही नहीं, वस्कि झनेक बनिवाय॑ वस्तुओं की प्रति « 


व्यक्ति उपलब्धि ढ़ गई और कीमत वृद्धि के नए से नए रिकार्ड स्थापित होते रहे । 
इस बीच वेसेजगारी भी बढ़ी और तिर्धनता रेखा के नीचे गुजर करने वाले चोगो 
को संख्या भी । इस प्रकार दुल मित्राकर आयोजन काछ मे देश की स्पिति काफी 
अस्नन्तोषजनक रही थी । इस वात को लेकर भारतीय भ्रायोजन की बडी आलोचना 
की गई । झथिक कठिसाइयों के बढने के साथ-साथ आलोचतागो को और वल मिला 
और प्रायोजन की व्यूह रचना मे आमूलत परिवर्तत लागे की माँ तेजी से रखी जाने 
लगी झौर जनता पार्दी ने अपने चुनाव चोषशाशत्र में भारतीय आयोजन की नई 
दिशा देते का प्रस्ताव रखा ।” 

प्रधानमन्धी श्री मोरारजी देसाई ने 25 थप्रेल, 7977 को योजना झौर 
कार्यास्वयत पद्धति सम्बन्धी एक गोप्ठी से भ्रपते भाषण मे बहा+5 

«इस देश के लिए महान्‌ छेदा की बात थी कि जवाहरलाल जी ने यहाँ योजना 
की शुष्भ्रात्न की लेकिन योजना शुरू करने से वह लह्ष्य फ्राप्त नही हुमा जिसे ध्यान मे 
रखकर उसे ग्रपताया गया था वयोकि योजना प्रच्छी बीज है, पर वह जब रास्ते रो 
भटक जाती है तो भत्ताई की बजाय हानि प्रश्चिक पहुँचाती है ।" 

“ई यह नहीं कह स* ता कि हमने कोई प्रगति नहीं की है हमने भ्रगति की है । 
जब हम आजाद हुए थे तो इस देश प्रे एक पिदर तक नही बनाई जाती थी | च्खें का 
तक्ुआ तक भी विदेश से मेंगवाना पढ़ता था ( बहू स्थिति ऋब बदल गई है और हम 
त्त केवल इस्पात, पल्यूभीनिषम भ्रयवा रेलवे के सभी साज-सामान, चीनी उद्योग की 
मशीनरी अथवा विजलों वी मर्शानरी बनाते हैं बल्कि भ्ाज हप पूरे स्टील मिल भी 
दवा सकते हैं। भारी उद्योग के क्षेत्र मे इतनी प्रगति होने के बावजूद आज उसमे 
कही अधिक ग्रप्नतोष है जो कभी स्वतस्ववता प्राप्ति के समय था । यद्यपि कुछ क्षेत्रों 
में समृद्धि बढ़ी है, रम्पन्न लोगों की प्रयति से तुलना करे त्तो उसके मुकावले पे भ्रच्य 
वर्गों में प्रमृद्धि झमुवित मात्रा में रही हुई है। उनमे कापी ग्रसतोप है क्योकि उनकी 
भराकाक्षाप्रो नी जो मेरे विचार है बहुत अधिक नहीं हैं, पृत्ति नही हुई ॥ योजना 
धअसतोष दूर करने वाली परिस्थितियाँ पैदा करने मे सफल बही हुई है ।" 

“हमारी शोजवाग्रों के बारे में वडे-बडे झबे के हिसाव से अ्युमान लगाया 
ज्ञाता है व्मोद्धि हमते मारी उद्योगों के बारे में अधिक धोचा ! घिचाई के शामले में 
भी हमने छोटे प्रोर मध्यम दर्ज की सिचाई बी ठपेझा की । हमे पहले उत पर ध्यात * 
देना चाहिए था ।/ 

"'टृवि हमारे लिए बुनियादी जरूरत है। वह हमारे लिए मूल आ्राधार है 
बहिक यों कहें कि जेब्र तक क्रषि को उन्नति नहीं कर सकते मुझे दर है कि हुम चाहे 
कुछ भी करें इसे बिना छुशद्ावी और सुष्टि की भायवा नहीं थ्रा तकती । हम 
अभी तक धपती जरूरतों के लिए पर्याप्त दीजे तैयार करने में सफल नहीं हुए है । 


के 
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गह पिछले (-2 साल के बारे मे लही कही जा सकती क्योकि उन दितो मौसम भी 
अच्छा रहा। हमे भौसभ की निर्भरता से मुक्त होना होगा और मेरे खयात से 
इसके लिए हमारे पास पर्याप्त क्षमता है । हमारे देश मे जमीन ऐसी है जिससे हम 
जो कुछ झ्ाज उपजा रहें है उससे तीन ग्रुना पैदा कर सकते हैं बल्कि तीन ग्रुना से 
भी अधिक हो सकता है। तीन गुना मैं कम से कम बता रहा हूँ | कत्पना कीजिए 
किजो बुछ आज हम उत्पादन कर रहे हैं उसना द्ुगुना उत्पादन होता तो क्या 
स्थिति होती । श्रगर ऐसा होता तो न केवल असंतोष मिट जाता वहिकि जिन साधनों 
के लिए हमे एक जगह से दूसरी जगह भटकना पड़ता है उन साधनों की कमी न 
रहती । यहू तभी हो सकता है जबकि छोटे किसानो को अधिक पैदावार करने वे 
लिए आ्रावश्यक सहायता सिले । हमारे किसागो में से ग्रधिकाँश भाग दोठे किसानों का 
है ५ 70% कृपक छोटे किसात हा है। वे उठता अधिर उत्पादन वही कर संबते 
डित्तना कि होना चाहिए था। ययोफि ध्यान बडी सशीनो, उर्दंयो और इषपिफे 
आधुतिव तरीकों थी ओर लगा दिया गया । झाधुनिष्रतम तरीरो म जो बुछ अच्छा 
है हम उसे अपना सकते है और ऐसा हमे करना चाहिए पर हम झपने जीवन की 
ऐसी घुनियादी आवश्यकताझ्रों को नही भूल सकते ।” 

“हमने यह भी गलती की वि चादर को देखे बिना पैर पसारे और अपने घाट 
की प्र्थनध्यवस्था का सहारा लेना पडा | कीमतो पर जितना बुरा श्रसर घाटे की 
प्र्थ व्यवस्था का पडता है उतना और किसी बात का नही | लोगो की जेबो में 
ज्यो ज्यों रुपया बढ़ता जाता है, कीमतें भी बढती जाती हैं। यदि मुद्रा प्रसार के 
साथ साथ ग्राप्त आदमी के इस्तेमाल को चीजो का उत्पादन भी बराबर बढ़ता ह्‌ 
तो उमसे उतना नुकप्तान ही होता, लेकिन मुद्रा प्रसार तो बढता जाता ह झौर 
उत्पाइन की दर घटती जाती है, दोबो विपरीन दिशाप्रो मे चलते है। बही बाय्ण 
हू कि कीमतो मे उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती है ।” 

“योजना को पूरी त्तरह कार्यान्दित तही किया जाता, उससे उत्साह मय ही 
ड्वीत्ता है, उत्साह बढता नही है । यदि कोई योजना लद्षव से भी अधिक पूरी की जाती 
है, जब ग्राशाएँ चढत्ती है और इससे हमे श्रघिक ताकत मिलती है, लेक्ति यदि योजना 
बढ़ चढ घर बना लो जाए और उसे पूरी तरह कार्यान्वित न किया जाए, तो बह 
वीचे जाने का एक श्राम रास्ता बन जाता है । इसके सिवा और कोई नतीजा नहीं 
होता । कुछ मागलो में हमारे साथ ऐसा हुआ्ना है ।” 

“अब तक के आयोजन का परिस्थाम क्या निकला है ? लोग अपने गाँवो को 
छोडकर शहरो की झ्रोर भागे भ्ञा रहे है । नवीजा यह है कि शहरों में गदी बस्तियों 
मे लोग भरे हुए हैं और थे गदी वस्तियाँ भी दिन-ब-दित बढवी जा रही हैं। जब 
स्रोग गदी वस्तियों मे रहप्रे है तो उनते भीतर अपराध-दूत्ति पतपती है। गदी बस्तियों 
में रहने बाला कोई भी झ्रादमी ऐसा बन चाता है, चाहे श्राप हो या मेँ हूँ या कोई 


और, यदि हम अपना रवेया नही बदलते, और यदि हम प्रणाली को नहीं बदलते 
तो यह सिलपिला जारी रहेगा !” 
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“हम उसी पुराने ढरें के अनुसार झामम करते रहे हैं जो कि ब्रिटिश राज मे 
अपनाया गया था और जिसमे ग्राम आदमी की तरफ कोई ध्यात नहीं दिया जाता 
था, उससे ज्यादा महत्व था सरकार चलाना । + 


976-77 की अथै-व्यवस्था का सर्वेक्षण : 
असनन्‍्तुलित और अझसन्तोपजनक स्थिति 
वित्त मन्‍्त्री श्री एच एम पटेल ने 3 जून, 977 की संसद में वजट से 
पूर्व का आयिक सर्वेक्षण पेश किया । इस सर्वेक्षण में सन्‌ 9776-77 के दौरान 
भारतीय व्यवस्था की स्थिति के प्रति सावधानीपूर्दफ रवैया अपनाया है । सर्वेक्षण के 
अनुसार सन्‌ 976-77 वे दौरान अर्थ-व्यवस्था की प्रगति अ्समान रही। इसमे 
अर्थ-व्यवस्था ने उन झनेक क्षेत्रों की तरफ घ्यान झआाक्दित क्या गया है जिनकी 
पस्थिति सन्‌ 975-76 से भी खराब रही । 
सकल राष्ट्रीय उत्लादत मे दो प्रतिशत से भी कम वृद्धि होने का अ्रनुमात 
लगाया गया, जबकि सन्‌ 975-76 के दौरान यह वृद्धि 8:5 प्रतिशत थी । क्रपि 
उत्पादन में 5 से 6 प्रतिशत की कमी हुई जबकि सन्‌ 975-76 के दौरान इसमें 
5 6% की बढोतरी हुई थी। भ्रनाज की पैदावार घटकर लगभग 4] करोड़ 0 
साख टत हो गई जवक्रि सत्‌ 975-76 में यह 2 करोड़ 8 लाख टन थी । खाद्य 
तेलों के उत्पादन पे भारी ग्रिरवट झाई । कपास के उत्पादत में कोई वृद्धि नहीं हुई। (£ 
इन बुछेक वस्तुओ्रो के उत्पादन में कमी आने के परिणामस्वहप कौमतों में 
*6% की वृद्धि हुई | मुद्रा पूर्ति मे 7)% की वृद्धि हुई, जिससे मुद्गा-हफीतिकारी 
दवाव बढने की स्म्भावनाएँ अ्रधिक हो गई । उद्योगों में निवेश की प्रवृत्ति में सुधार 
के कोई खास लक्षण दिखाई नहीं दिए | सदसे महत्त्वपूर्णा वात यह है कि रोजगार 
वी स्थित में भी सुधार के कोई झ्रासार नभर नहीं ग्राते । 


दूसरी तरफ गन्ने, पटसन झौर मेस्ता के उत्पादत में वृद्धि हुई | औद्योगिक 
उत्पादव ।0४ बढ़ा जो कि पिछले दस वर्षों से भी अधिक समय के दौरान की एक 
उल्लेखतीय बात थी। बड़े पैमाने १९ अनाज पसूली का कार्यकम सफलतापूर्वव पूरा किया 
गया झोर वर्ष के ग्रन्त तक ] करोड 80 लाष टन अनाज का भण्डार बनाया गया । 
सन्‌ 976-77 के दौरान वियति में 23% की वृद्धि हुई । चिर्यात में यह वृद्धि माल 
के परिमाण प्रौर कीमत दीतो हृष्टि से आरचर्यनतक थी। सन्‌ !975-76 के 
विपरीत ग्राधात में 7%0 की बी हुई और विदेश ब्यापार में 72 करोड़ ₹ की बचत 
हुई । सर्वेक्षण के वर्ष के दौरान भारत मे विदेशों से प्राप्तियों के आने मे वृद्धि हुई । 
प्रन्तर्राप्ट्रीय सुद्रा नोष में 303 करोड रू का भुगतान करिए जाने के बाद भी वर्ष के 
अन्त में भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार 2,863 करोड़ ह. के बराबर था। सर्वेक्षण 
के प्रनुसार इन सव बातो से भारतीय झयं-व्यवस्था के सामने आ रही समस्यापरो के 
बारे में स्पष्ट ज्ञान हुमा । अपे-व्ययस्या के विकास की दर जदता के जीवन स्तर में 
ठोव सुधार लाने के जिए झावश्यक दर से भी बहुत कम रही, विकाय की दर कम रही 
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क्योकि कृषि उत्पादव जो कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन मे लगभग झ्ाघार होता हं, तेजी 
में नहीं बढा । ऐसा लग्रा कि हरित क्रान्ति की विकास लहर समाप्त हो गई है झोर 
चावल या मोदे श्रताज के उत्पादन मे यह लहर दिखाई नही दे रही है | दालो झौर 
॥न्‍ते को छोड़कर झ्न्य व्यापारिक फसलो के उत्पादत में एक प्रवगर वरा ठह्राव-सा 
ग्रा गया | 
वर्ष 976-77 को छोडक्र औद्योगिक विकास भी काफी धीमा रहा | माँग 
का झभाव कम उत्पादन झौर परिणामस्वरूप अधिक क्षमता का मुख्य कारण प्रतीत 
हुआ ।॥ श्रौद्योगिक निदेशों की स्थिति मे ठोस सुधार नहीं क्या । दूसरी भोर 
अआअलाभकारी होने के कारण कारखाने वन्द होने की घटनाएँ बढती गईं । तिर्यात मे 
बूद्धि होने से इन बातो का प्रभाव कुछ सीमा तक कुछ कम हो गया ६ 
सर्वेक्षण मे यह सुझाव दिया गया कि कुल मिलाकर विकास की उच्च दर 
प्राप्त करने के लिए कृपि विकास की दर में काफी वृद्धि होनी चाहिए। यह प्राप्त 
करने के लिए प्रधिक तिवेश और कार्यान्वयन की वेहतर व्यवस्था का होता झावश्यक 
है । कृषि म भ्रधिक निवेश का भ्र्थ मुख्य रूप से सिंचाई मे श्रविक्र निवेश करता है । 
पानी कृषि के लिए बहुत ही महत््ववूणा है और इस समय कुल खेती वाले क्षेत्रों मे से 
मात्र लगभग 25%, सिंचाई की जाती है, इसे देखते हुए सिंचाई को उच्चतम 
प्राथमिकता देने की श्रावश्यक्रता है । इसके लिए भूमि के ऊपर प्रौर नीचे उपलब्ध 
जल साधनों के उचित उपयोग और जल प्रबन्ध मे पर्याप्त सुधार खाने के लिए उपयुक्त 
"योजना बतानी होगी । साथ ही साथ, बेहतर बीज, उबंरक, कीटनाशी दवाओं, अच्छे 
क्रिम्म के श्रौजार और ऋण झ्रादि जैस्ती सामग्री के ग्रलावा अ्नुसधान कार्यो मे भी 
सुधार लाने के लिए उपाय करने होगे । 
सर्वेक्षत्ष मे यह्‌ बताया गया कि कृषि का इस प्रकार विकास अधिक प्रौद्योगिक 
विकास के लिए भी आवश्यक है । महत्त्वपूर्ण उद्योग कृषि पर आघ।रित है इसलिए 
क्रपि उत्पादन मे वृद्धि होने ते उनडी कच्चे माल सम्बन्धी समस्याएँ समाप्त हो जाएँगी । 
हमारी भ्रधिकाँश जनता कृषि पर निर्मर है, इसलिए कृषि मे प्रधिक समृद्धि का अर्थ 
होगा उद्योग के लिए बडा बाआर और इस प्रकार कृषि के और विस्तार का यह 
ओऔदचित्य प्रदान करता है ॥ 
निरन्तर विकास के लिए कौमतों का स्थिर रहना बहुत ही जरूरी हे । 
सन्‌ 976-77 में जिन कारणों से कोमतें बढो थो वे सन्‌ 977-78 में भी 
विद्यमान हैं ॥ इसलिए कीमतो के क्षेद्र मे बहुत ही स्रावधान रहने को आवश्यकता 
है । ऋण नीति मे न केवल सयम रखने पर जोर दिया जाना चाहिए बल्कि अधिक 
वित्तीय झनुशासत वस्तना चाहिए । आवश्यक निवैज्ञ के भ्रधिकाँश भाग की व्यवस्था 
सार्वजनिक रूप पे जुटाए साधनो मे से की जानी चाहिए, लेकिन इस प्रकार के साधनों 
के अधिकाँश भाग को सावंजनिक उपभोग मे लगाने को प्रपेक्षा उनकी बचत की जानी 
चाहिए | साथ ही साथ सूकबुक वाली कर नीति के माध्यम से अधिक से अधिक 
साधन जुटाए जाने के भश्रयास करिए जाने चाहिए । समिति श्रप्रत्यक्ष कर सुधारो के 
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थारे भे विचार कर रही है। इसी श्रकार प्रत्यक्ष कर सुधारो के भ्रश्त पर भी विचार 
किया जाता चाहिए । 

सरकार के पास सौजूद भण्डारों को झावश्यकतानुसार काम में लाया जाना 
चाहिए ग्रौर उसी के ग्रतुत्तार आयात नोति को लचीला रखना चाहिए | इस उद्देश्य 
के लिए भण्डारों और विदेशी मुद्रा भरण्डार का प्रभावशाली रूप से उपभोग किया 
जाता चाहिए । घरेलू उत्पादन सम्भावनाओ्रों और शआ्रायात की श्रग्निम थोजता के बारे 
में पहले से ही जाबकारी मिलना बहुत ही आवश्यक है । 

चानू निर्यात कार्य नीति पर ग्रमल करने की धावश्यकता स्राफ है । विदेशों 
मुद्रा भण्डार के बढ़ने से उत्पन्न ग्रतुकुल स्थिति को जोरदार तिर्यात अभियान के 
माध्यम परे बताए रखा जाना चाहिए, लेकिन इस अभियान से देश मे उप्भोग की 
आवश्यक वस्तुएँ प्रभावित तहीं होनी चाहिए। भारत के पास विशिष्ट जानकारी 
और क्षमता दोनो ही है और प्रव तक प्राप्त श्रनुभव का पूरा-पूया छ्वाभ उठाया जाना 
चाहिए। 

सर्वक्षण में कहा गया कि वेरोजयारी भारत को सबसे ग्रम्भीर समस्या है । 
इसे प्रथ॑-ध्यवस्था की विकास दर मे वृद्धि लाए बिना नहीं सुलझाया जा सकता । इसके 
समाधान ने लिए लत्ीली वित्त नीति के माध्यम से निवेश के लिए भ्रधिक खाधन 
जुटने होगे प्लौर सार्वजनिक उपभोध पर निगन्ररा के साध्यग से प्रधिक बचत करनी 
होगी । यह उपाय ब्यक्तिगच वचतो मे वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपायो के ग्रलावा 
है । सार्वजविक बचतों मे सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं मे ग्रध्ििक उत्तादकता, ' 
बेहतर प्रबन्ध और उपयुक्त त्रीमत नीतियो के माध्यम से करी वृद्धि की जा सऊती है । 

दूसरी बांत यह है कि निवेश को निश्चित रूप से अधिकाधिक रोजगार मूलक 
बनाता होगा । कृपि, सिंचाई, ग्राम-उद्योगों, सघु उद्योगों मे अधिक मात्रा में निवेश 
करना द्वोगा भौर उपयुक्त प्रौद्योगिकी की खोज के लिए व्यापक झनुसघान कार्य करना 
होगा । हमारे साधन्र बेकार न जाएँ -इसके लिए हमे निवेशों का अधिक कुशलता से 
उपयोग वरना होगा । 

सतोपजनक रूप से यह महत्त्वपूर्ण परिवर्तेत लाने के लिए अनेक भात्रिधानिक 
सुधार करना भ्रावश्यक है । भूमि सुधारों को प्रभावशाली रूप छे लागू करने वी 
आवश्यक्ता है । पदि उत्पादकता और झाथन जुटाने के काम में घुधार लाना है तो 
शोजता-निर्माण और वार्यान्व्यन प्रक्रिया से जनता का अधिक से अधिक सहयोग 
होना चाहिए | गन्‍्त में विस्तार, अनुसघान, आवश्यक सामान की पूति और विपणन 
सम्बन्धी सगठनात्मक झ्राघार को मजबूत बनाया जाना आवश्यक है । 
977-78 की त्र्व-आअवस्था का सर्वेक्षण 

मार्च, ।977 में काँग्रेत वे 30 दर्षीय एक्छत शासन की समाप्ति के बाद 
अधानमल्ती श्री देगाई के नेतृत्व से जनतां सरकार बती। नई सरकार ने समूची 
अर्ध-ब्यवस्था के प्रति एक नग्रा इष्टिकोसा अपनाया जो पिछले किसी भी समय की 
अपेक्षा अधिक यवाबंबादी था । सन्‌ 977-79 का वित्तीय वर्ष काफी सन्तोपजनक 


र् 
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रहा और वित्त मन्‍्त्री श्री पटल ने 23 फरवरी, 978 को ससद्‌ मे प्रस्तुत की गई 
बजट पूर्व की ग्राथिक समीक्षा भे सन्‌ 977-78 में भारतीय सझर्थनव्यवस्या की प्रगति 
पर सतोप व्यक्त किया । यह झ्ायिक समीक्षा, भारत सरकार की प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 
]3 फरवरी, !978 के अनुसार इर प्रकार है-- 

“मग्राधिक समीक्षा से झांशा व्यक्त की गई कि चालू वर्ष में सकल राष्ट्रीय 
उत्पादन भी बृद्धि दर सब 976-77 की वृद्धि दर के मुकावल काफी प्रधिक रहेंगी । 
क्षि के क्षेत्र मे भी, गत ब्ष के मुझावले विशेषकूर अनाज की पैदावार ने राम्बन्ध में 
बाफी सुधार होने थी उम्मीद है । मुद्रा स्फीति के दवाबों को नियन्त्रण में रचा गया 


है गौर कीमतो का वर्गमान स्तर उससे विजित श्रधिक है, जो इस रॉजकोपीय बप 
के शुरू ले था १! 


« मुद्रा पूति के विस्तार को अकुज में रखने मे इससे भी मधिक सफलता मितरी 
है और ऋण नीति के कारण ग्रावश्यक वस्तुओं की सट्ठेवाजी के प्रयोजन से 
जमाश्वोरी को रोका गया है और साथ ही पर्थ-व्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की 
वास्तेत्रिर ऋण सम्बन्धी जरूरतों पर बोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पहल दिया ग्रया । 
प्रूति व्यवस्था में कापी सुधार हुआ है ।' 

“विश्व मण्दियों में प्रतिवुल स्थिति के बावजूद निर्यात में निरन्तर वृद्धि हो 
रही हैं और हमारी विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में इस समय जो राशि जमा है बह 
9 महीने के झ्रायात के वरावर है ।! 

“समीक्षा का समापन करते हुए कहा गया कि प्र्थ व्यवस्था की बतमान 


स्थिति कुल मिलाकर ऐसी है वि उसमे पूँजी निवेश बिता किसी जोखिम के कापी 
बढ़ाया जा सकता है ।' 


“वर समीक्षा मे श्रथ-व्यवस्था वा कुछ बातो स सतक भी किया गया, जिनके 
प्रति हमे हाथ पर हाथ घरबर नही बैठना चाहिए । चालू वर्ष मे प्रौद्योगिक उत्पादन 
में 5-6 प्रतिशत 4 द्धि होने की सम्भावता है जबकि सन्‌ 976-77 में !0% वृद्धि 
हुई थी | कुछ महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मे उत्प'दन वृद्धि बी दर शिधिल हो गई है और सूती 
बह्च जैसे प्रमुव उद्योगो म॑ कठिनाई लगातार बनुभव की जा रही ह । बिजली वी 
फिर कमी. होते लगी. है । यह भी लगता. है. कि झरोश्योगिक पजी. लिबेश ग्रवेश/्सार 
नही बढ रहा हैं । यद्यपि कृषि की स्थिति सतोषजनक रही है, किर भी बर्षे-दर-बर्ष 
होने बाली कापी घट वड तथा दाल झ्लौर तिलहन जैसी जरूरी जिसो की पैदावार वी 
वीमी ग्रति चिन्द्रा का वियय है । यद्यपि श्रुयतान शेष की मजपूत स्विति पूव॑वर्ती वर्षो 
में अनुभव की गई, विकट कठिनाइया के बाद अत्यन्त उत्साहदर्थक है, पर इससे एक 
निर्धन देश मे एक विरोधाभान की स्थिति पैदा हा रही है जबकि इन साधनों का एक 
भाग विदेशी प्रुद्रा विनिमय आरक्षित निधि के रूप मे विदेशों मे उधार वाँटा जाए 
और अपने ही देश से उसका उपयोग न हो । इसी भ्रकार मौद्रिक नीति भी सि सदेह 
सफल रही है पर इस प्रशाल्ी मे नकदी की स्थिति ऐसी थी जिसमे पुद्ा-स्फीति के 
दबावो का खतरा काही है श्रौर अन्तिम बात यह है कि देश में गरीबी का स्तर और 
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बारे मे विचार कर रही है । इसी प्रकार प्रत्यक्ष कर युधारो के अ्रश्त पर भी विचार 
किया ज्यना चाहिए । 
सरकार के पास मौजूद भण्डासे को झावश्यवतानुसार काम में लाया जाना 
चाहिए ग्रौर उसी के ग्रनुसार श्रायात नीति को लचीला रखना चाहिए । इस उद्देश्य ' 
के लिए भण्डारो और विदेशी मुद्रा भण्डार का प्रभावशाली रूप ते उपभोग किया 
जाता चाहिए । घरेलू उत्पादन सप्भावनाम्रो और भायात की अग्रिम योजना के बारे 
में पहले से ही जातव्वारी मिलना बहुत ही आवश्यक है । 
चानू तिर्यात कार्य नीति पर श्रमल करने की आवश्यवता साफ है । विदेशी 
मुद्र! भण्डार के बढने से उत्पन्न अनुकूल स्थिति को जोरदार निर्षात अभियान के 
माध्यम से वताए रखा जाना चाहिए, लेकिन इस अभियान से देश में उपभोग की 
आवश्यक ब्तुएँ प्रभावित नहीं होनी चाहिए । भारत के पास विशिष्ट जानकारी 
और क्षमता दोनो ही है और भव तक प्राप्त श्रनुभव का प्रा-पूरा लाभ उठाया जानता 
चाहिए । 
सर्वेक्षण में कहा गया कि बेरोजगारी भारत की सबसे गम्भीर समस्या है 
इसे अर्थ-व्यवस्था की विकास दर में दृद्धि लाए बिना नहीं सुलकाया जा सकता । इसके 
समाधान के लिए लचीली वित्त नीति के माह््यम से निवेश के लिए अधिक साधर्त 
जुटाने होगे श्रौर सार्वजनिक उपभोग पर सियस्त्रण के साव्यम से अधिक बचत करनी 
हीगी । यह उपाय व्यक्तिगत वच्ततो मे वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपायो के झलावा 
है । सावंजनिक वचतो भे सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में अधिक उत्तादकता, 
बेहतर प्रबन्ध श्रौर उनयुक्त कीमव नीतियो के माध्यम से कारी वृद्धि की जा सकती है ! 
दूसरी बात यह है कि निवेश को निश्चित रूप रो अधिकाधिक रोजगार मूलक 
चनाणा होगा । कषि, सिंचाई, प्राम-उद्योगो, लघु उद्योगो मे अधिक माना मे तिवेश 
करना होगा और उपयुक्त प्रौद्योगिकी की खोज येः लिए व्यापक प्रमुसघान कार्य बस्स्ला 
होगा । हमारे साधन बेकार न जाएँ -इसके लिए हमे निवेगों का अधिक कुशलता से 
उपयोग करवा होगा । 
संतोपजनक रूप से यह महदृत्त्वपूर्णो परिवर्देन लाने के लिए अनेक साँविवानित 
सुधार करना आवश्यक है। भूमि सुधारो को प्रभावशाली रूप से लागू करने वी 
आवश्यकता है । यदि उत्पादकता और साधन जुटाने के काम में सुधार लाना है तो 
मोौजना-निर्मास और कार्यान्वयन प्रक्रिया मे जनता का अधिक से अधिक सहग्रोग 
होना चाहिए । अन्त से विस्तार, अनुसघान, आवश्यक सामान त्री पूति और बिंपएत 
सम्बन्धी संगठतात्मक आधार को भजबूत दनाधा जाना आवश्यक है 3 
977-78 को अर्व-व्यवस्था का सर्वेक्षण 
मार्च, 977 मे काँग्रेस के 30 वर्षीय एकछत्र शासन की सप्ताप्ति के बाद 
प्रघानमत्ती श्री देसाई के वेतृत्व मे जनता सरकार वनी | नई सरकार ने समूची 
अर्थ-व्यवस्था के प्रति एक नया हृष्टिकोश अपनाया जो पिछले क्सी भी समय की 
अपेक्षा ऋधिक यथार्धवादी था । सन्‌ 977-78 का वित्तीय वर्ष काफी सल्तोषजनक 
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रहा और वित्त मन्त्रो श्री पटज़ ने 23 फरवरी, 978 को संसद गे प्रस्तुत की गई 
वज्ट-पूर्वे की प्राथिक समीक्षा में सत्‌ )977-78 मे भारतीप अर्थ-ब्यवस्था की प्रगति 
रर सतोप व्यक्त किया । मह प्रायिक समीक्षा, भारत सरफार को प्रेस विज्ञप्ति दिनाक 
]3 फरवरी, !978 के भ्रनुसार इर प्रकार है-- 

“अ्राथिक समीक्षा में ग्राशा व्यक्त की गई कि चालू वर्ष मे सकल राष्ट्रीय 
उत्पादन की दृद्धि दर सन्‌ 976-77 को वृद्धि दर के मुकाबले काफ़ी झधिक रहेंगी । 
कृषि के क्षेत्र मे भी, गत दर्य के मुकावले विशेषकर अनाज की पैदावार के सम्बन्ध स 
काफी सुधार होने की उम्मीद है । मुद्रा-स्फीति के दबावों को तियन्त्रण में रला गया 
है और कीमतो का वर्तमान स्तर उससे किचित ग्रभिक है, जो इस राजक्ौपीय व 
के शुरू मे था ।” 

* मुद्रा पूर्ति के विस्तार को प्रकुश मे रखने मे इससे भी श्रधिक सफलता मित्री 
है छ्लौर ऋर नीति के कारण प्रावश्यक्ष वस्तुओं की सट्टबाजी के प्रयोजन से 
जमाबोरी को रोका गया है और साथ ही अर्य॑-व्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रो की 
वास्तविक ऋण सम्बन्धी जरूरतो पर काई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़व दिया गया । 
पूर्ति व्यवस्था में कापी सुधार हुआ हू । 

"विश्व मण्डियों सर प्रतिकुल स्थिति के वावजुद तिर्यात मे निरन्तर वृद्धि हा 
रही है और हमारी विदेशी मुद्रा प्रारझ्षित निधि मे इस समय जो राशि जमा है वह्‌ 
9 महीने के प्रायात के वरावर है । 

“समीक्षा का समापन करते हुए कहा गया हि प्रय॑-व्यवस्था की बतमान 
स्थिति कुल मिलाकर ऐछी है कि उसमे पूंजी निवेश विना कसी जोखिप्त के कारी 
बढ़ाया जा सकता है ।/ 

“पर समीक्षा गे अर्ध-ब्यदरथा दा बुछ बातो सु सतक भी किया गया, जिनके 
प्रति हमे हाथ पर हाप घरकर नही बैठना चाहिए $ चालू वर्ष मे औद्योगिक उत्पादन 
गे 5-6 प्रतिषात वृद्धि होने की सम्भावना हे जबबि रान 3976-77 मे 0% क्रद्धि 
हुई थी | ऋुछ महत्वपूर्ण क्लेत भ उत्त'दन वृद्धि बी दर शिकिल हो गई है भर सूती 
बुत जैसे प्रमुव उद्योगो म॑ कठिनाई लगातार झनुभव फी जा रही है। बिजली वी 
फिर कमी होने लगी है । यह भी लगता है कि झोद्योगिक पूंजी निवेश प्रपेक्षानुतार 

नहीं बढ रहा है । यद्याँव क्रय की स्थीत सतोपजनक रहे है, कर भी बपे दर-बय 
होने बाली काफी धट बड़ तथा दाल और सिलहन जेसी जरूरी बिंसो वी पैदावार वो 
बीमी गति चिन्द्मा का वियय है । सद्धवि भुगतान शए की सजबूत रियति पूर्ववर्ती बपों 
मे झनुभद की गई विकुट कठिनाइया ते बाद अत्यन्त उत्साहदघंक है, पर इससे एक 
निर्घन देश मे एक विरीधाभाम क्षों स्थिति पैदा हो रही है जबकि इन साधनों का एक 
भाग विदेझी मुद्रा विनिमय आरक्षित निधि के रूप म विदेशों मे उधार बॉाँटा जाए 
और अपने ही देश मे उसक्ष्य उपयोग न हो ! इसी प्रकार मौद्रिक नौति भी नि सदेह 
सफल रही है पर इस प्रस्याली मे नकदी की स्थिति ऐसी थी जिसमे मुद्रा-म्फीति के 
इबावों का खतरा काफी है और अन्तिम बात यह है कि देश मे ग़रीदी का स्तर और 
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विद्यमान वेरोजगारी काफी बड़े पैमाने पर बनी हुई है ॥ इसलिए समीक्षा में इस चात 
पर जोर दिया गया है कि अर्थव्यवस्था की इन कमजोर्ियों को दूर करने शौर 
स्थिरता तथा बिकाश के रूप में बढ़िया कार्य निष्पादन प्राप्त करने की तात्थालिक 
आवश्यकता है ।” 


सकत्त राष्ट्रीय उत्पाद में 5 प्रतिशत की वृद्धि--प्तमीक्षा के अनुसार 
सन्‌ 977-78 मे सकल राष्ट्रीय उत्पाद को बूद्धि दर 5% होने का अनुमाव लगाया 
हैं जबकि सन्‌ 976-77 भें यह केवल !:6% रही थी। चालू दर्ष मे सकल राष्ट्रीय 
उत्पाद मे वृद्धि का मुरय श्रेय खरीफ के अच्छे मौसम ग्रौर चालू रबी मौसम मे खेती 
के क्षेत्र मे भ्रधिक उपज क्रासार को है । भनुमान है कि खरीफ के अ्रनाजों का उत्पादन 
लगभग 70-730 लाख मीट्रिक टव तक पहुँच जाएगा जबकि सन्‌ 976-77 में 
इन भ्रनानी का उत्पादन 666 लाख मीट्रिक टव हुमा था। देश में रबी की बुच्माई 
झौर मौसम काफी अच्छा रहता है। इसलिए समीक्षा मे रबी की भी फसल होने का 
अनुमान लगाया ग्रया है, थ्रत उम्मीद है कि श्रवाज का कुल उत्पादन सग्रभग 20 
लाख मीट़िक टन होगा जो कि गत वर्ष के उत्पादन के मुकाबले एक करोड़ मीढ्रिब 
टन ज्यादा होगा । 

वाशिज्यिक फसलो की पैदावार भी सन्‌ 976-77 के मुझावले भ्रच्छी होते 
की उम्मीद है। कपारा प्रौर तिलहयो का उत्पादन पिछले साल के भुकावले ज्यादा 
होगा ग्रौर गन्‍ने से गुढ के रूप मे उत्पादन पिछले साख के रिकाईड उत्पादन से प्रधिक 
होने की उम्मीद हे । केवल जूट और मेस्सा का उल्तादव चालू ब्ए से पिछले साल के 
सुकावले मामूली कम रहेगा । पर समीक्षा में दाल प्रोर सिबहन के उत्पादन की गति, 
इन झावश्यक्त कह्ततुश्नो फी माँग के अनुरूप न होने की दीघंकालीन प्रवृति की ओर 
ध्यात दिलाया गया है ग्रोौर इनका उत्पादन बढाने के लिए प्लावश्यक कदम छठाने के 
लिए कहा गया । कपास का उत्पादन वड़ाने की श्रावश्यकता है। 

कृषि उत्पादन में बड़ोतरी- -हृषि क्षेत्र मे अच्छी सफलता का बडा श्रेय पानी, 
उर्वरक, कीटनाशक दवाओं भौर झधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजो जैसी कृपि 
के काम झाने वाली वस्तुओ्रों के ग्रधिक उपयोग की है । बदी, भभीली झौर छोटी 
सिंचाई योजवाशों से इस वर्ष में अतुमानत”ः 22 2 लाख हेब्टेवर प्रतिरिक्त भूमि से 
सिंचाई करी ब्यवेस्था की गई है। यह अकेले एक वर्ष मे सवसे अधिक है । उवरक का 
उपंग्रोग 42 लाख मी टन तक बढ़ जाने की उम्मीद है जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 
26%:ज्यादा होगा । ग्रधिक्र उपज देने वाली किस्मों के ग्रन्दर्गत 20 लाख हेक्टेयर 
अतिरिक्त भ्मि में सेती की गईं है । अधिक वस्तुओं के सम्बन्ध में बसूली भ्रौर कीमत 
समर्थन की समुचित नीति का भी पालम किया गया । पर समीक्षा मे इस वात पर 
जोर दिया गया है कि अधिक घट-बढ को खत्म करने झौर कृषि मे विकास की लम्बे 
समय से चलती झा रही वृद्धि दर को वेगाए रखने की उात्तालिक आवश्यकता है । 
इसके लिए कृषि में काम आने वाली उस्तुओं की पूत्ति और उपयोग को बढ़ाने के 
वर्तमान कार्यक्रर धर जोरदार ढंग से अमल करने, खेती के वेहवर ठरीकों का म्रधिक 
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ब्यापक विस्तार कार्यक्रमों के द्वारा प्रसार वरने, समन्वित समर्थन नीति अपनाने श्रौर 
खासतौर से झ्नाज के झलावा अन्य फसलो के सम्बन्ध मे अधिक अ्नुसवान करने की 
आ्रावश्यकता होगी । 


ओआद्योगिक उत्पादन कम--समीक्षा में बर्य 977-78 ग औद्योगिक उत्पादन 
मे श्रपक्षाइत कम वृद्धि पर चिन्ता व्यक्त की गई है। वर्तेमाव सकेतों के झयुप्तार 
झौद्योगिक उत्पादन में य्रृद्धि दर 5-6 प्रतिशग रहेगी जबकि सन्‌ )976-77 म 0 4 
प्रतिशत वृद्धि दर्जे की गई थी । इसका वारण बिजली परिवहन उपवरण, लोहा व 
इस्पात्त, फोपला थ सूती वस्त्र जैसे महत्तयपरर्ा क्षेत्रो मे वृद्धि नी दर मन्द हाया है । 
इस तरह की स्थिति क्षे लिए जो वाते जिम्मेदार लगती है, वे है--(क) बिजली को 
क्रमी, (ख) विस्तार के लिए क्षमता की वमी, (ग) कुद्ध क्षेती भ श्रमिक प्रसस्तोष 
और (ध) कुछ उद्योगों की माँग मे कमी ! समीक्षा मे इस बात पर जोर दिया गया 
है कि भ्रौद्योगिक उत्पादत मे फिर गति लाने का उपाय सावजनिव निवश म वृद्धि है 
जिससे वर्तमात प्रडचनों मे से कुछेकः दुर हो जाएगी और इसके परिणामस्प॒त्प माँग 
खासतौर से पूँजीगत माल उद्योग की माँग म दृद्धि होगी प्षपि श्रामदतती बढेगी प्र 
भ्रघिक झौद्योगिव शान्ति होगी ५ सपीक्षा मे प्रौद्योगिक उत्पादत को सहारा देन के 
लिए, निर्यात की भूमिका पर भी जोर दिया ग्रया है औऔनर अ्रविक नियात सवद्धन तथा 
अधिक उत्पादन की भ्रावश्यकता पर बल दिया गया है । 


रुग्प एक्क--समीक्षा मे औद्योगिक एवको में रुप्एता वी समस्या की भी 
चर्चा वी गई है और उधार देने वाली सस्थाप्रो द्वारा दी गई बडी वित्तीय सहायता 
का उल्लेख किया गया है। मज़ूर की गई वित्तीय सहायता फ़रवरी, [977 से जतवरी 
978 तक (32 करोड रु पी थी। रुप्ए एवको का स्वस्थ एक्को के साथ विलय 
क लिए मार्ग निर्देशन निश्थित कर दिए गए है जिसस कि दोतो के मिलने से जा एक्क 
चने वह कार्पशील एक्क हा । सपीक्षा में बटते हुए झ्लौद्योगिफ श्रभिक असन्तोप वी 
भी चर्चा की गई हैं और झौद्योगिक शान्ति वी स्थापना के लिए भी सम्बन्धित पक्षा 
के! सहयोग वी झ्रावश्यकता पर बल विया गया है । 
कोमतो मे स्थिरता --अशथव्यवस्था म कीमतो की स्थिति की समीक्षा बरत 
हुए इस सगीषा मे इस बात पर रान्तोप व्यक्त कया गया है जि इरा बपे कीमतों वा 
सम्बन्ध मे अपक्षाकृत स्थिरता प्राप्त कर वी गई है । वर्ष वे प्रारम्भ म॑ सुद्रारफीति 
का काफी दबाव था कपोरि सन्‌ 976 77 झ्ष मुद्रा उदलब्धि मे 20 ५ क विस्तार मे 
कुल मौद्विर माँग तथा सकल राष्ट्रीय उत्पादव मे मामूजी ड्रद्धि से प्रकट कुल पूवरि से 
असन्तुलल था। सरकार वनस्पति कपास और मानव निमित रेशे जैसी वस्तुप्रो के 
उदार ग्रायात के जरिये सवेदनशील वस्तुझो वी अधिक ग्रच्छी पूति व्यवस्था 
सार्वेजनिक वितरण के ग्रैच्छे सरीके और कुछ अन्य के निर्यात पर अक्रुश लगा कर, 
इन दोनो के वीच बेहतर सन्तुलत प्राप्त करने मे सफल हुई॥ साथ ही, प्रतिबन्घात्मक 
भुद् ओर ऋण! दीति बय पालन क्या गया जिससे कि मुद्रा पूत्ति का विस्तार रोका 
जा सके । समीक्षा मे घरेलू उत्पादन में जृद्धि के महत्व पर दीधेंकालिक समाधान के 
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रूप में प्रकाश डाला गया है। यह समाधान वडती हुई कीमतों, खाप्ततौर से दाल 
श्र खाद्य तेतो जैसी चीजों की बढती हुई कीमतों क्री समस्या का दीर्धेकालिक 
समाधाव के रूप में घरेलू उत्पादन में वृद्धि के महत्त्व को इसमे दर्शाया गया हैं! 
समीक्षा में इस वात पर भी जोर दिया गया है कि उत्पादन के बढ़ावा देने तथा 
सार्वजनिक वितरण वी सगठित प्रय्याली और उपभोक्ता सरक्षण के लिए भी समुचित 
समर्थव नीति की झ्रावश्यवता है ताकि कीमतो को स्थिरता को सुनिश्चित किया 
जा सके । 
झुद्र। विस्तार पर लिपल्कएए- सर्वेक्षण से इस बल पर ध्यान दिया गया है 
कि चालू वर्ष के दौरान मुद्रा विस्तार अभी तक केवल $"7 प्रतिशत रहा है. जबकि 
१976--77 के राजकोपीय वर्ष की इसी भ्रवधि में यह वृद्धि 2-4 प्रतिशत थी । 
इल सभी तीनो बातो पानी वैकिस क्षेत्र की निधल विदेशी मुद्रा परिसम्पत्ति, सरकार 
को दिया गया तिजल बैक ऋरा तथा यारिज्यिक क्षेत्र को दिए गए वैक ऋछा ने 
चाल वर्ष मे मुद्रा विस्तार मे लगभग सपान अनुपात मे योग दिया है फिर भी चालू 
धर्ष मे सरकार की बैंक ऋण मे वृद्धि खासतौर से काफी अधिक रही है। दूसरी 
तरफ अदुसूचित बैक ऋण मे वृद्धि, पिछले वर्ष की इसी अर्वाघ के दौरान हुए ऋण 
विस्तार का केवल 56 प्रतिशत थी | यह आशिक रूप मे खाद्य वसूली के लिए ऋण 
में मामूली वृद्धि और रिजर्व बेक द्वारा सवेदनशील वस्तुशो पर उधार देते के सम्बन्ध 
में लगाएं गए कड़े नियन्‍्जर की दजह से था । रएिजवं बैक ने उनके साधनों के बडे 
अश पर रोक लगा कर बैको द्वारा उधार देने योग्य साधनो को सीनित कर दिया 
और पुनजित्त वी सुविधाओं को विवेक हीत बनाकर भी ऐसा किया । 
बेक में जमा राशि- दूसरी ओर वेबिश प्रषा।ली के पाय जमा राशि की 
बुद्धि की दर चालू वित्त वर्ष मे कम य(ती 9 4 प्रतिशत थी जबकि गत वर्ष 2] 2 
प्रतिशत थी । विशेषकर सावधिक जमा राशियों की बृद्धि, जो सामान्यतः मुद्रा पूरी 
पर सकोचनशील प्रभाव डालती है, चालू वर्ष के प्रथम दस महीनों मे बेबल ॥8 5 
प्रतिशत की बुद्धि हुई जबकि सव्‌ !976--77 मे इसो अवधि में यह बृद्धि 25 9%, 
थी। यह कुछ चिन्ताजनक वात है क्योंकि सावधि जमा राशि बचत का महत्वपूर्ण 
साधन है । 
समीक्षा मे इस साल रिजर्व बैक द्वारा अपनाई गईं प्रतिवस्धात्मक मौदिव' 
नोति की अधिक सफलता का उल्लेख किया गया है किस्तु इसमे यह भी बताया गया 
है कि मौद्रिक और ऋण विस्तार के सम्बन्ध मे लगातार सावधान रहने की जरूरत 
है.।. इसका कारण इस प्रणाली मे नकदी साधनों की अधिकता है । 
उपेक्षित क्षेत्रो को ऋए।-- बैंको को सलाह दी गई कि बे कृषि, लघु उद्योग, 
सडक परिवहन आदि जैसे उपेक्षित क्षेत्री को अधिक ऋण दे । छोटा ऋण लेने वालो 
को ऋण सुविधाएँ बढाने की दृष्टि से बैको को यह मी सलाह दी गई कि वे झपती 
ग्रामीण और ग्रद्ध-अहरी शाखाओं के माध्यम से ऋण और जमा रकमो के बीच 
कम से कम 60 प्रतिशत का अवुपात प्राप्त करें । 
सर्वेक्षण मे इस वात का भी उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकारों के 
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बजद मे झ्धिक घादे से राज्य सरकारों का वित्तीय बोक काफ़ी बढ गया है झौर 
बजट का भादा 5 करोड़ रु की छोटी राधि तक सीमित रसने की उन सामर्थ्य पर 
प्रतिवूल असर पड़ा है 
प्राकृतिक विषदाओ्ं पर भ्रधिक खचे, मर्देगाई भत्ते की भ्रतिरिक्त किश्त को 
झदायगी, झनिवायें जमा की दूसरी किस्त का भुगतान, कामगारों को न्यूनतम बोनस 
की स्वीकृति, वन्दरगाह और गादी क्मंचारियो के वेतनो मे सशोघन और खाद्य तथा 
उर्वरको के लिए राज सहायता मे वृद्धि, घाटे को बढाने का मुल्य कारण होगी । 
झपरिक बाजार ऋण, रेलवे को वित्तोय स्थिति मे सुधार जेसी कुछ झनुकूल बातें 
सम्चोपकारी तत्त्व भी हैं । 
प्रामोण क्षेत्रों के लिए क्षधिक राशि--सन्‌ ! 977-78 के योजना परिव्यय में 
लई सरकार के उद्देश्यों के अनुसार परिवतन करके उसमे ग्रामीण क्षेत्र को प्राथमिकता 
दी गई । कृपि और सम्बद्ध सेवाप्नी का परिव्यय 43 प्रत्तिशन बढाया गया । सिचाई 
झौोर बाढ नियन्यण के मद मे 50 प्रतिशत कौ, विजली विकास मे 30 प्रतिशत स्‍्ौर 
ग्राम तथा लघु उद्योग्रो के लिए 52 प्रतिशत की दृद्धि की गई । 
सन्‌ । 977-78 के केन्द्रीय बजट भें जो कुल परिव्यय रखा गया था उसमे से 
विकास सम्बत्धी खर्च 54 5 प्रतिशत था । किस्तु बजट सम्बन्धी घाटे को 84 करोड़ 
की छोटी राषधि पर रखा गया था जबकि सन्‌ 976-77 (सशोधित अनुमान ) में यह 
घादा 325 करोड रु का था । इसका उद्देश्य बजट पर मुद्रा-स्फीति के प्रभाव को 
क्रम से कम करता था। शेष परिब्यय के लिए वित्त-यवस्था राजस्वो द्वारा की जागी 
थी जिसमे ग्रतिरिक्त कराधान 44 | प्रतिशत था। घरेन्‌ पूंजी प्राप्तियाँ कुल परिव्यय 
का 29 ] प्रतिशत थी। यह बात ध्यान देने योग्य है कि विदेशी सहायता कुल 
परिव्यय का केवल 7 7 प्रतिशत थी । सन्‌ 975-76 से कुल परिब्यय का यह 23 4 
प्रतिशत थी । इस प्रकार विदेशी सहायता पर हमारी निर्भरता लगभग आधी हो गई । 
सद्यपि केन्द्रीय सरकार ने साधन जुटाने के काम में समुचित प्रयत्न किए हैं 
किन्तु राज्य सरकारो के उक्त दिशा मे प्रयत्न आमतौर पर निराशाजनक रह हैं। 
उन्होंने साधन जुटाने के लिए न केवल पर्याप्त प्रयास नही किए बल्कि कर सम्बन्धी 
कई रियायरी देकर और कई नए दायित्व सम्मालकर उन्होने साधनों मे कटौती ही 
की । केन्द्र को मजबूर होकर उन्ह ग्रथोपाय और अग्रिम योजना सहायता देकर उनकी 
मदद करनी पडी । 
भुगतान शेष को स्थिति सुद्दृद -समीक्षा मे उल्लेख किया गया है कि मुगतान 
शेप की एस्थति चालू बे में भो मजबूत बने हुई है । सन्‌ 7977-78 भें पहले झाठ 
महीनो मे अर्थ-ब्यवस्था को 72 करोड रू का व्यापारिक अधियेय प्राप्त हुग्मा है । 
इस प्रवधि से निर्यात मे 9 श्रतिशत की दर से बाद्ध हुई है जबकि सन्‌ 976-77 
की इसी झवधि में यह 3 प्रतिशत थी । विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में इस वजह से 
और विदेशों से जगातार भ्राष्स होने चाली रकमो के कारण विरन्तर वृद्धि हो रही 
है प्रौर झाजकत विदेशी मुद्रा आरक्षित विधि 4000 करोड रू से कुछ ही कम है । 
सन्‌ 976-77 मे निर्यात वृद्धि की दर 27 प्रतिज्न थी। इसमे से 78% 
निर्यात के परिमाश मे वृद्धि के कारण हुई । जिन वस्तुग्रो के निर्यात मे खास प्रगति 
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इससे से आई, दे थी---इजीनियटी सामान, सूतो क्पठा, जिसमें सिले-सिलाएं व्हत 
आमिल हैं, चमड्ा और चमड़े कया सासाने, लेटा और इस्पात, हस्तशिल्प वस्तुएँ, 
काफ़ी और चाय । चाल वर्ष से जिनमे से अधिकाँग वस्तुओं वो निर्यात वृद्धि 
निराशाजनक है क्योंकि विश्व अर्थव्यवस्या दी प्रगति की रफ़ार घीषी रही । इसके 
अलावा विकेसित देशी ने हमारे निर्यात पर प्रतिद्रन्ब लगा दिए हैं ओर परचम 
एग्रिया जैमे क्षेत्रो से माँग शियिल हो गईं है। समीक्षा में निर्यात सव्द्ध न के प्रयत्नो 
को, श्रथंव्यवस्था के दीर्घकालिक टहितो को ध्यान में रखते हुए लगातार बनाए रखने 
की झावश्यक्ता पर जोर दिया गया है । 
समीक्षा में कहा सरया है कि शुगताव जप में सुधार होने से हमारे लिए काफ़ी 
बड़े पैमाते पर आयात को उदार वनाना सम्भव हुआ है । खाद्य तेल, कपास और 
मानव निर्मित घागों के कापी मात्रा में आयात करने कै अलावा उद्योग की कच्चे 
माल सम्बन्धी उचित जरूरतों और अधिक उत्पादत के लिए ग्रावश्वक क्लपुर्जों को 
उदारतापूर्वक मेंग्राने की अनुमति दी गई । 
विदेशों मुद्रा आरक्षित निधि--सर्वेक्षण में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि वी 
बढ़ती हुईं राशि के प्रति चिता व्यक्त की गई है और इस बात पर जोर दिया ग्रयी 
डै कि उनका देश के ब्ान्तरिक ग्रायिक विकास के लिए वित्त पॉपण्य करने के लिए 
इस्तेमाल दिया जाना चाहिए। साथ ही इस वाद की धोर भी ध्यान दिलाया गया 
है कि हमसे इतना चिस्तित भी नहीं होता चाहिए कि हम विदेशी युद्वा वी प्रारक्षित 
विधि को यों ही छ्व कर दे ) टमारे जैसे देश में घरेलू हपि उत्पादत और शआआामाद्ित 
कच्चे साल की कीमती मे बाडी घट-व5 होने के कारण हमारे झआयाव बिल मे बड़ी 
मात्रा में घट-बढ होती रुहतती है और हमारे पास दूसरी प्रक्ति क्री आरक्षित निधि नहीं 
है। अतः हमे भ्रारक्षित तिथि वी उससे काफी बड़ी राशि दी जरूरत है जितती वि 
हम पहले रखते रहे हैं। 
श्रधिक वृद्धि के लिए पू जो निवेश--समीक्षा वे समापन मे कहा गया है कि 
भारत कौ भ्र्यव्यवस्था अविक विज्ास प्राप्त करने के लिए प्रनुत्रूल स्थिति में है ! 
जरूरत इस बात की है कि सरवेजतिक पूँजी निदेश वटाकर रकावर्टे दूर की जाएँ, 
अब्य क्षेत्रों को सक्रिय क्या जाए और विदेशी सुद्रा आरक्षित निधि का झ्ागे चलकर 
अधिक उपयोग हो ॥ हमारे पास लगभग 70 लाख मीट्रिक टन श्रन्न का भण्डार है 
और विदेशी मुद्रा श्रारक्षित निधि को बहुत ब्च्छी स्थिति है इससे हमारी अयंव्यवस्था 


का कार्म करने वी योजना बनाने की और ,ऐसी कार्यविधि निर्धारित करने की काफी 
हद तक स्व॒तन्वता है जिसमे दि रोजगार बढाने और गरीदी हटाने पर अधिक ध्यान 


दिया जा सके । समीक्षा में पूंी निवेश सम्बन्धी आयोजन और समुचित्त परियोजनाओं 
और वार्यत्रमो वी दरर्यान्विति करने के तन्त्र को सुहृद बनाने के सम्बन्ध में पूरा ध्यान 
दव की भ्रादश्यकता बताई गई हैं ! साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि लोगो को 
योजता तैयार करने और उसकी कार्यान्वित करने के काम मे शामिल किया जाए ताकि 
विकास सम्दन्धी कार्य में सभी लोगो वी शक्ति लगे और सभी लोगो को लाभ पहुंचे 4 


अललनननक मन +# 


जनता सरकार द्वारा | अप्रेल |98 
| से लागू तयी छठी राष्ट्रीय योजना 


(7978-83) 


(ाप्त5 ६५७ काजल 258१ (973-83) ॥शाप्र00ए०९६0 
8४ य्ा६ 28४5 50५६089/६५) 


७७७७-७७ ७ $-०-७-७-०-७-७-७-७-७ ७-७-०-०-७-७-७-७-+-७८७-७-७-७ ०-७-७-७- 





3-७-०-७-७००-०-+७ 


माच !977 म हुए ऐतिहासिक ससदीय चुनावों के बाद बती नई सरकार 
से एक अर्ष के संक्षिप्त काल में देश के चहुंमुखी प्राविक और सामाजिक विकास को 
अनेकानेक उपायो से अधिक गतिमान बनाया है। द्वुत विकास के मार्ग में जो भी 
बाधाएँ थी और नई सरकार की जो भी समस्याएँ और कानूनी कठिनाइयाँ घराहर 
म मिली थी, उन्हें दूर करने के लिए हृठ सकल्प के साथ कदम उठाए गए + उन 
कदमों म॑ से बुछ के सुखद परिणाम इसी एक वर्ष मे सामने ग्रा गए और कुछ 
दूरगामी उपायो के सुफ्लो के लक्षरा प्रकट हैं । नई सरकार ने उन बुनियादी मूल्यो, 
रिद्धान्तो और नीतियो को साम्पुष्ठ किया जो स्वतन्त्र भारत के झाथिक श्रौर 
सामाजिक लद्ष्यो की प्राप्ति का आघार बन चुके है । पिछले कुछ वर्षों मे और विशेष 
रूप से आपात्‌ शासतकाल में लोकतन्त्र की नीव चरमरा गई थी अ्र्॑-व्यवस्था के 
लिए बई खतरे पँदा हो गए थे, विदेशों म॑ भरद री प्रतिष्ठा को भारी ठेस लगी 
थी और गरीबी और ब्रेरोजगारी की समस्याएँ अपने विकराल रूप मे ज्यो की त्यो 
बनी हुई थी। नई सरकार के लिए य भीषण चुनोतियाँ थी । सब दिफाशो और 
क्षेत्रों भे तत्यरता, साहस और हृढ निश्चय के साथ कार्ंवाई की गई, जिससे जनता 
भाग सरकार की क़िपात्मकता के बारे मे विश्वास पुनर्स्भापित हुआ + वर्षों के वाद 
उन्होत्र अपनी प्रतिनिधि सरकार से एकात्मकता अ्नुमव की । 
पिछले आयोजन से जन प्रार्कॉक्षाओ वी पूर्ति न होते देख जनता सरकार ने 
सम्पूर्ण नियोजन प्रणाली पर पुनविचार किया है और पाँचवी योजना को 3! माचं, 
979 की बजाय 3 सार्च, 978 को भी समाप्त कर | अ्प्रेल, ]978 से नई 
राष्ट्रीय छठी योजना लागू कर दी है ॥ नई योजना प्रणाली झनवरत या ओआावर्ती 


योजना प्रणाली (९०ण!फ्र& 797) है जिसका परिचयात्मक विवरण पुस्तक के 
द्वितीय भाग के प्रथम अध्याय में दे दिया गया है । 


है आ: 
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नई राष्ट्रीय योजना का ध्राूूप योजना आयोग हारा राष्ट्रीय विकास परियद्‌ 
के समक्ष मार्च, !978 मे प्रस्तुत कर दिया गया है । भारत सरकार बी 20 मार्च, 
4978 की श्रेय पिज्ञप्ति मे इस नई योजना के प्रारूप का सार सक्षेत्र में दिया गया 
है। इस सम्पूर्ं सार सक्षेप को हम आये ज्यो का त्पो प्रस्तुत कर रहे हैं, पर इसके 
पूर्वे कुछ पक्तियों मे छठी बोजना [4978-983) की परिचयात्मक मोटी 
रूपरेखा जान लेता उपयुक्त द्वोगा । 
छठी पोजना (4978-83) के प्रारूप की मोटी रूपरेखा 
योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ की 9 गाव, !978 
को हुई बैठक मे प्रस्तुत सव्‌ 978-83 के यीजता प्रारूप में कुल चरिव्यय 
,0,240 करोड रु. रखने का प्रस्ताव किया यया है जिसमे से मार्वजबिक क्षेत्र 
का परिव्यय 69,380 करोड़ रु होगा! प्रारूप में 47 प्रतिशत विकास दर वी 
दरिवत्पना को गईं है और यह प्राशा व्यक्त की गई है कि घोजतावधि के श्रन्त तक 
5: प्रतिशत विकास दर की क्षमता वन जाएगी । परॉँचवी योजन' के चार वर्षो 
के दौरान प्रौसत विकाश दर 3:9 प्रतिशत रही जबकि योजना लक्ष्य 4 37 प्रतिशत 
भी विकास दर का था । इस योजना मे पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराते, गरीबी को 
समाप्त करने और अधिक समानता यले समाज की रचना करने के लक्ष्यों को 
ज्राप्त करवे पर सृख्य रूप से णोद दिया जाएगा। इसलिए योजता के आ्राझुप में 
कहा गया है कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना मे चार क्षेत्रो--कृषि, 
कुट्वीर व लघु उद्योग, समन्वित ग्रामीण विकास के लिए क्षेत्रीय आयोजन ओर न्यूचतम 
आवश्यकताप्रो की व्यवस्था पर जोर देने के लिए कहा गया है । प्रनाज का उत्पादन 
बढ़कर 2 करोड़ 70 लास उन से 4 करोड 0 लाख टन, तिलहनों का 92 
लाख टन से एक बरोड ।2 लाख टत तथा कपास का 64 30 लाख गाँठों पे 
बढबर 8 50 लाख गाँठे होने की आशा है। वारपिक विकास दर कृषि के लिए. 
3-98 प्रतिशत, उद्योग व॑ खतिजों के लिए 6 92 प्रतिशत, बिजली उत्पादन के 
लिए 0 80 श्रतिशत, निर्माण! के लिए 0 55 प्रतिशत, वरिवहन के लिए 624 
प्रतिशत ओर प्रन्य स्ेवाप्रो के लिए 6 0 प्रतिशत रखी गई है। योजना के प्रारूप 
में यह परिकत्मना की गई है कि प्रति व्यक्ति सपत के स्वर में सन्‌ 978--83 की 
अवधि मे 2 2 प्रतिशत झोर सन्‌ 983--88 की अवधि में 38 प्रतिशत की 
दर से प्रद्धि होगी । सकल परेलू उत्तादन के विरतार के रूप मे बचत सब्‌ 2777-78 
में 9 8 प्रतिशत से बदतर सन्‌ 98 2-83 में 234 प्रतिशत होते की झ्ाशा है । 
सतत 982-83 तक निर्यात बढकर 7,750 करोड ८. मृत्य के बराबर होने की 
सम्भावना है । योजवा प्रारूप मे न्यूनवम आवश्यर्ुता कार्यक्रम के लिए घत राशि 
में भारी वृद्धि की गई और कुल मिलाकर 4,80 करोड़ रु निर्धारित किए गए 
हैं जबकि पाँचवी योजवा में इसके लिए 800 रुणेड़ ₹. रद्दे गए थे। इश्च योजना 
मं मूल आवश्यकताग्रो की पूर्व सूची के विषयों प्र्थाद्‌ पेधजल की पूक्ति, बेघर लोगों 
को घर बनाने के लिए भूमि देता, याँगों तक सड़क तिर्मास्त, गरीद प्रामीस्स बच्चों 
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को प्राथमिक शिक्षा देना, ग्रामोरा स्वारथ्य रोवाओ की व्यवक्ष्या करना, ग्रामीण 
विद्युतीकरण का विस्तार करना, गन्दी बस्तियो के परयविरण का सुधार करना, 
झल्पपोधितो के लिए पौष्टिक आहार के श्रलावा प्रौढ शिक्षा भी शामिल की जाएगी । 
योजना के प्रारूप मे एक ऐसी काये नीति का प्रस्ताव रखा गया है जिसके 
परिणामस्वरूप गरीबी के स्तर से नीचे का जीवन बिता रहे लोगी के प्रतिशत में 
भारी कमी झ्राएगी । इस लक्ष्य को प्राप्त करते के लिए प्रायमिकताओ्रो में परिवर्तन 
बरमे के लिए पुनवितरण उपाय करता श्रावश्यक है । सबसे पहले प्ररिसम्पत्तिप्रो, 
विशेषकर कृषि भूमि, शहरी सम्पदा और सम्मिलित सम्पत्ति बी मौजुदा वितण्ण 
व्यवस्था बदलनी चाहिए । दूसरे सरकारी क्षेत्र के कार्यकलापो को कम श्लाय थाले 
उपभोक्ताप्रो के हक में इस प्रकार परिवर्तित करना चाहिए ताकि इन्हे आवश्यक 
वस्तुओं का वितरण, आधारभूत सुविधाएँ तथा सामाजिक सेवाएँ आसानी से छुलाः 
हो सकें । तीसरे, उत्पादन पक्ष की ओर छोटे क्सिनो और लघु उद्यमियों का 
रास्थागत ऋरा भ्रौर निवेश वस्तुओं को पूर्ति के लिए हिस्ता बढाया जाना चाहिए 
तथा उन्हे तकनीकी भ्रौर विपणन सहागता देने में सुधार किया जाना चाहिए । 
चौथे, बेरोजगारी कम करने के लिए ऐसी नीतियाँ तैयार की जानी चाहिए कि 
उनसे असमानताएँ कम हो और अन्त में गाँवों तथा शहरों में गरीब वर्ग के लोगो को 
सगठित करना होगा। योजना प्रारूप मे योजना की ससाधनो की आवश्यक ताओ की पूर्ति 
के लिए फराधात के आधार को व्यापक बनाने के लिए जिस्तृत सुझाव दिए गए हैं। 
योजता मे प्रप्रत्यक्ष करो से अधिक राजस्व प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा गया हैँ 
लेकित यह भी कहा ग्रधा है कि ऐसा करते समय विभिन्न सामाजिक-््राथिक लक्ष्यों 
को ध्यान मे रखा जाना घाहिए। योवना पर सफलतापूर्वक अमल करने के 
लिए इस प्रारूप में परियोजनाओं तथा कार्यक्रमो पर निम्रानी व्यवस्था को सुन्तारु 
बताने तथा जिन क्षेत्रों मे सुधार की प्रावश्यक्ता है उनका पता लगाने के लिए 
अधिक कारगर समीक्षा करने तथा वित्तीय सस्थाम्रो और सरकार के बीच रामत्वय 
सुनिश्चित करने के लिए अधिक कार्यकुशल व्यवस्था बे लिए उपाय करने का 
प्रस्ताव है। घई विशेषज्ञ समितियाँ बनाई जा रही हैं जो--(फ)जन-सॉस्पिकीम 

नीतियो तथा उनके कार्पात्वयन, (ख) ऊर्जा नीति, (ग) व्यापक परिवहन प्रायोजन 
के बारे से अपनी रिपोर्ट देंगी । योजना बनाने की श्रक्निया वे विकेन्द्रीयकरण को 

वास्तविक बनाने के लिए इस प्राएप मे सुझाव दिया गया है कि राज्यो मे योजना 
बनाने की व्यवस्था को सुद्ृढ किया जाए तथा जिला स्तर पर योजना बनाने की 
स्वतन्जता और क्षमता का विकास किया जाए। योजना आयोग द्वारा इन स्तरों पर 
आदर्श योजना के स्दरूप का छुफ्राव दिया ग्रया है परन्तु प्रत्येक्ष राज्य घो उन्हें 
अपनी आवश्यवता वे! अनुसार अपनाने की स्वतन्त्रता होगी । सत्‌ 979-80 की 
वापिक योजना तैयार करते स्ममय 978--79 मे प्रमुस क्षेत्री की प्रगति की समीक्षा 
की जाएगी। सदि किसी क्षेत्र मे कमियाँ पाई गई तो सन्‌ 982--83 के लक्ष्य 
को प्राप्त करने के लिए ग्रतिरिक्त प्रयत्न करने के बारे में सकेत दिया जाएगा। 
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किर भी यदि योजना तैयार करने के वाद किसी क्षेत्र मे माँग के स्रोत में वहुत्त 
प्रधिक परिवतंन हो गया है या किसी प्रकार की अच्छी जानकारी के मिल जाने 
से पहले के अनुमानो मे सशोघन आवश्यक हो यये हैं तो आवश्यक सीमित सभायोजन 
कर दिया जाएगा । संक्षेप में अनवरत योजना का यही रीति विधान है। परन्तु समय 
की कमी के कारण इस प्रारूप में सन्‌ )978-83 तक के समय के प्रत्येक चर्ष का 
परिव्यय और उत्पादन लक्ष्य देना सम्भव नही हो सकता है। मह कार्य भी ही पूस 
कर लिया जाएगा । 


छठी योजना (978-83) के प्रारूप की विस्तृत रूपरेखा 

आरत सरकार की 20 मार्च, 978 की प्रेस विज्ञप्ति मे नई छठी योजना 
की बिस्तृत रूपरेखा इस प्रव्यर दी गई है । 

योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय बिकास परिषद्‌ के समक्ष प्रस्तुत सनु 978-83 
केस योजना प्ररहप में कुल परिब्यय | 76,240 करोड़ रपये रखने का प्रस्ताव किया 
गया है जिसमे से सार्वजनिक क्षेय का परिबव्यय 69,380 करोड रु होगा ५ प्रारूप में 
4779 विकास दर की परिकल्पना की गई है और यह द्याशा व्यक्त की गई है कि 
योजनावधि के अत तक 5"5% विकास दर को क्षमता बन जाएये । पाँचवी ग्रोजना 
के चार वर्षों के दोरान औसत विकास दर 3 9% रही जवकि योजना लक्ष्य 4'37% 
की विकास दर का या । 
नई विकास क्रार्य-नीति 


इस योजना मे पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने, गरीबी को समाप्त करते और 
शक झधिक समानता वाले समाज रही रचना करते के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर बहुत 
अधिक प्रणर्ति करने पर मुर्य रूप से जोर दिया जाएगा ) इसलिए योजना प्रारूप में 
कद्दा गया है कि आयोजना के मुख्य लक्ष्यो की व्याख्या अब इस प्रकार की जानी 
चाहिए की दस दर्ष की अवधि के भीवर--- 

(१) बेरोजगारी और काफी सीमा तक ग्रल्प बेरोजगारों 

(2) जनसल्या के सबसे गरीव वर्गों के जीवन-स्तर में 

लाना, 


की दूर करना; 
उल्लेखनीय सूघार 


(3) इन आय समूहो के अन्तर्गत आने वाले लोगों को पीने के साफ पानी, 
प्रौट शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा, स्वात्थ्य-सेवा, ग्रामीण सड़कें, भूमिहीतो 
के लिए गाँवो मे आवास प्रौर शहरों को ग्दी वस्तियों क्र लिए 


न्यूनतम सेवाओं जैंसी बुनियादी प्रावश्यकृताओं की राज्य द्वारा व्यवस्था 
करना । 


इन प्रायमिक उद्देश्यो की प्राप्ति निम्नलिखित बातों को करते हुए की जानी 
चाहिएं-- 


(4) पिछने समय की अपेक्षा अर्थे-व्यवस्था की उच्च विकास दर आप 
करनाई 


ही) 
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(5) झाय ब सम्पत्ति की वर्तमान विषमताओो को उल्लेखनीय रूप से कम 
करने की दिशा में आगे बटना, और 
(6) ब्रात्मनिमंरता को दिशा में देश को सातत्‌ प्रयति को सुनिश्चित करना । 
इन लक्ष्यों को श्राप्त करने के लिए योजना मे चार शैनों-- कृषि, कुटीर व 
लघु उद्योग, समन्वित् ग्रामीण विकास के लिए क्षेत्रीय आयोजन और न्यूवतम 
आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर देने के लिए कहा ग्रया है । 
योजनर का स्वरूप 


सन्‌ 978 83 बे” लिए योजना का सकल स्वरूप ,6,240 करोड रू 
का रखा गया है जिसमे से मार्वजनिय क्षेत्र का परिव्यय 69,380 करोड रू है जोकि 
कुल योजना परिव्यय का 59 7% है । योजना प्रारूप को ग्राप्रोन्‍्मुखी बनाया गया 
है । ग्रामोरा और कृषि विकास के लिए जो परिव्यथ निर्घारित किया गया है, वह 
कूल योजना परिव्यय का 43 % हूँ । कृषि और ग्रागीण विकास के लिए निर्धारित 
धन 'राशि पाँचदी योजना मे दो गई व्यवस्था से दुगुनी है 

अनाज का उत्पादन वढकर 2 करोड 0 लाख टव से 4 करोड 0 लाख 
उन, तिलहनो का 92 लाख टन से 4 करोड 2 लाख टन तथा कपास का 6430 
लाख भाँठो से बढकर 8] 50 लाख गाँछे होने की झ्राशा है । 


सन्‌ 982-83 मे प्रमुख वस्तुओं के उत्पादन अनुमान 





कप से मद इकाई (977-78 982-$3 
4 दझाद्यान्न 0 ल्ाब दन ]2 00 40 48 से 
॥44-48 
2 गन्ना ]0 ज्ञाब टन 56 90 88 00 
3 कपास का गाँठ (प्रत्येक 64-30 8 50 से 
[70 कि शा की) 92 50 
4. वतित्रहृत (प्रमुख) लाख दने 92%00 ]2 00 से 
35 00 
5 कोयला 0 लाब दत 03-20 349 00 
6 कच्चा ऐटोलियम 0 छाब टन 0 7 8 00 
7 कपडा--मिल क्षेत्ञ 40 बाद मीदर_ 420000 4600 00 
विशेषिदत थाज्न 0 ज्ञाख मीटर 5400 00 7600 00 
$ नाइट्रोडतीउ उबरक (5) हडाद दत 2060 ७७ 400 00 
9 फास्फेंटिक उर्वरक (९05) हेजार टन 660 425 00 
]0 कागज ओर यत्ते हजार हन 900 00 १३250 00 
]] सीमेद 0 बाष दद क्‍900 2900 से 
309 
42 मुृदु इस्पात 40 लाख टन 433 ]7 89 
3 अब्यूमीशतेयम हबार टन ]80 00 30008 
]4 वाधिम्यिक बाहुन हुडार संध्या 40 00 65 00 
45 दिल्ली उत्यादव जी. डच्ल्य्‌, एच. ]00 00 307 00 





496 भारत में आयिक नियोजन मा 


वापिक विकास दर इृषि के लिए 3:98%, उद्योग व खनिजों के लिए 
6-92%, दिजली उद्याइव के चिए 0 80%, निर्माण के लिए 0:55%, परिवहन 
के लिए 6*24% झौर अन्य सेवामों के लिए 6:0]% रखी गई हे । 








रु 
क्षेत्रीय दिकास का स्वरूप ६ 977-78 से 982-83 तक 

क्र्व. चतछ्े बडाएं गए सूल्य का भाय विह्ास दर के प्रतिशत 
3977-78 ॥952-83 बद्ाए गए मूल्य उत्पादन 

], कृषि 2 50 उह87] 2य6 398 

2 झरानन और विनिर्माण व8 47 48 70 503 6 92. 

3. बिजसी या 334 955 १0 89 

4, निर्माण छा 574 764 ]009 )30 55 

5, परिवदत 437 496 465 624 

6. सेवाएँ 266 27-39 56] 60: 





योजना प्रारूप में यह परिकल्पना की साई है कि प्रति व्यक्ति खपत के स्तर 
मे सन्‌ 7978-83 की झबधि में 2 28% श्रौर सन्‌ 983-88 की ग्रबंधि से 3 8% 
की दर से वृद्धि होगी । सकनझ् घरेलू उत्तादत के विस्तार के रूप में बचत सद 
977-78 में 9 8% से बढ़कर सन्‌ 982-83 भे 23 4% होने की झाशा हू 8 
सत्‌ 982-83 तक निर्यात वढकर 7,750 करोड़ रु प्ूल्य के बराबर द्वोनि वी 
सम्मावना है । 
रोजगार 


योजना प्रारूप को कार्य नीति में (क) टोजगार प्रवान, क्षैतरीय योजना 
अपनाने, (ख) रोजगार बनाए रखने तया उसके विस्तार के लिए शिक्षप वैज्ञानिक 
परिवर्तन का नियमत करने, और (सम) पूर्ख रोजगार के लिए क्षेत्रीय मोजना मे बूद्धि 
करने को शामिल किया गया है| निश्चित क्षि के विस्तार और डेंसे विकास, वन 
उद्योग तथा प्रत्स्य-्यालन--उद्योष के विस्तृत सम्बद्ध क्षेत्रों से काफी बड़ी सख्या में 
रोजगार के भ्रतिरिक्त अवसर पैदा दिए जाएंगे । योजता में (क) झाघारभूत और 
सामाजिक सेवाओ्रो, जैसे सडक विर्माण, विद्युतीक्रण, जल पूर्ति, ग्रामीण स्वूलों और 
सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओ्री का विस्तार करके, और (ख) गरीब लोगो की खपत की 
वस्तुओं में वृद्धि करके भी रोजगार के अवसर पैदा किए जाएँगे । खपत मे वृद्धि होने 
से ऐसा सामान तैयार करने के लिए रोजगार के अतिरिक्त अ्रवधर पैदा होंगे, जो श्रम 
प्रधान तदौरी से तैयार किए जा सकते हैं । सिंचाई, दिद्यूत तथा आवास कायंक्रमों 
के भी सिर्मास्स सम्बन्धी कार्य मे अधिक दृद्धि होगी डिससे साथ-साथ रोजगार के 
अचसर भी बडढेगे | 


चौनी वया दस्त्रो जैसे विश्वेप चुने हुए क्षेत्रों मे प्रौद्योगयिकों का चयन 
करने सम्बन्धी प्रव्ययन कार्य पूरा किया जा चुका है। जहाँ भी उचित होगा 
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उत्तादत के अम प्रधात तरीको वगे बढावा दिया जाएगा । उन उपायो में आत्तरिक 
त्तथा चघु क्षेत्र उल्ादन सम्बन्धी क्षेत्रों का आरदाण तथा उत्पादन शुल्क विभेदक 
>एएक्षए भी शामिल है । उपरोक्त उपायो के साय-साथ निवेश और उत्पादन के लक्ष्यों 
से 4 926 करोड श्रम वर्ष के बराबर रोजगार के झदसर पैदा होगे । आशा को जाती 
है कि सन्‌ [978-83 तक की ग्रदधि में 3 करोड व्यक्तियों को काम देने के साथ- 
साथ पहले से चली आए रही बेरोजयारी को भी एक सीमा तक स्रम्राप्त किया जा 
सकेगा । 
सशोधित्त न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 
ग्रोजना घ्रारूप मे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए धन राशि मे भारी वृद्धि 
वी गई है और कुल सिलाकर 4,]80 करोड रु निर्धास्त किए गए हैं जबकि पांचवी 
गोजना मे इसके लिए 800 करोड रु रखे शए ये | इस योजना भे घूल झआवश्यकताप्रो 
की पूथ सूची के! विपयो प्रर्थात्‌ पेयजल की पूर्ति, बेघर लोगो को धर बनाने के लिए 
भूमि देता, गाँबो तक सडक निर्भाण, गरीब ग्रामीण बच्चो को प्रायमिक शिक्षा देखा, 
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाझ की व्यवस्था करना, ग्रामीण विद्युतीकरण का विस्तार 
करना, अल्पपोषितो के लिए पौष्टिक झाहार के झलाणा प्रौद रिक्षा भी शामिल कौ 
जाएगी । इस कार्य कम की मुख्य विशेषताएँ इस प्रक्यर हँ-- 

(क) प्राथप्रिक और प्रौढ शिक्षा-प्राथमिक शिक्षा मे करीव 320 लाख 

(.>ैज्चो फो शामिल किया जाएगा श्र इसम 6-4 वर्ष की भायु वर्य के बच्चो को 

2 शामिल करके इसे 69% से बढाकर 90% किया जाएगा । इस योजना के भ्रन्त तक 
5-35 बर्ष की झ्रायु वर्ग के /000 लाख या इसके लगभग भ्रौद पिरक्षरों से से 
660 लाख प्रौढो को साक्षर बनाने का प्रयत्त किया जाएगा । 

(छ) प्रामीण स्वास्ग्य-यह लक्ष्य है कि प्रत्येक 7000 की भ्रवादी क एक 
क्षेत्र के लिए एक सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारी और एक प्रशिक्षित दाई यवाशीक्र 
उपलब्ध कराई जाएगी । इस योजना के अन्त तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप- 
केन्द्री के भबनो के निर्माण के पिछले काम को पूरा किया जाएगा गौर इसके अलावा 
प्रत्येक विकास खण्ड मे एक प्राधमिक स्वास्थ्य वेन्द्र होगा तथा 38,000 तए उप- 
केन्द्र होग । इसकै अतिरिक्त 400 प्राथप्रिक स्वास्थ्य केद्ो का दर्जा बढाकर उन्ह 
30-30 बिस्तर बले चिफित्सलयो: के रूप से परिवर्तित किया छाएएगा ६ 

(ग) पेय जल-पहढ़ेते लगाए गए अनुमान के झनुसार करीब एक लाख 
गांवों मे शुद्ध पेयजल को कमी है , इस योजना के अन्त तक यह कमी डर की 

“जाएंगी । 

(घ) ग्रामीण सडकें--जिन गांवो की आबादी 00 से 500 तक है उनम 
से करीब प्रावे गौँदो को सड़को से आपस में जोड दिया जाएगा और शेष आये गांवो 
को अगली पत्रवर्षीय योजना मे शामिल किया जाएया । 

(७) प्रामीश बिच्यू तीकरण--वतेमान ग्रामीण विध्‌ तीकरण प्रणाली को 
बने के झलावा प्रत्येक राज्य और सघ राज्यो के याँवो की संख्या के कम से क्रम 
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50% गाँवों को प्रावस्या कार्यक्म के एक भाग के रूप में सन्‌ 78 2-83 तक करीब 
40,000 गाँवों का विद्यूतीकरण क़िय्रा जाएगा । 


(च) प्रावास श्रौर शहरी विक्ास--परॉँचझी योजना में करीर 70 लाल 
भूमिहीत मजदूरों को घर बनाने के लिए जगद्द दी गई थी किल्तु उन्हें विकसित करने 
या उन पर घर बनाने के लिए कोई सहायता नहीं दी गईं। इस योजना में करीब 
80 लाख भूमिहीन मजदूरों को एक स्क्रीम से लाभ होगा जिसमे उन्हें विज्पित 
ध्ताट, प्रत्येक 30 घरो के लिए एक पेय जल खोत, सफाई और घर बताने की सामग्रो 
के लिए कुछ सहायता दी जाएगी, इस स्द्वीम के ग्रन्तर्गेत सभी शारीरिक काम फायदा 
पाने वाला व्यक्ति करेगा । शहरी झ्रावास में गन्दी वम्तियों के अथीव गरदी बल्तियो 
में रहने वाले करीव ।30 ल्लाख व्यक्तियों को लाभ होगा शोर गेष करीब 280 लाख 
व्यक्तियों को ग्रगली योजना में शामित्र किया जाएगा। झथिक रूप से कमजोर वर्गों, 
विशेषकर छोटे शहरों मे रहने वालो के श्रावास के लिए विशेष बल दिया जाएगा ! 
अहरो विकास नौति का मुस्य लक्ष्य छोटे शहरों का विकास करना और बडे शहरों 
की घनी झाबादी को कम करना है । 


(छ) पोषाहार -अल्प-्पोषित बच्चों को दोपहर का भोजन देते भौर 
माताग्रो एवं शिशुड्रों के पूरक पोपाहार कार्यक्रम की स्व्रीम ऊे अधीन उस विकास 
खड़ों को प्रायमिकता दी जाएगी जिसमे अनुसूचित जाति श्रौर जन-जाति की श्रावारी4 
का अधिक ग्रतुपात होगा । पोपण-आ्राहर स््रीम के अधीन 26 लाख बच्चों और' 
दोपहर का भोजन स्क्रीस के ग्रचीन 40 लाख अतिरिक्त बच्चों को फापदा होते वा 
अनुमान है । 
सर्वे सुलभ न्याय 

योजना ध्राहूप मे एक ऐसी कार्य तीति का प्रस्ताव रखा गया है. जिसकि 
दरिष्ामस्वहूप गरीबी के स्तर से नीचे का जीवन बिता रहे लोगो के प्रतिशत में 
मारी कमी झाएगी । इत खक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रायम्रिकताप्नो में परिवर्तन 
करने के लिए पुनवितरण उपाय करना आवश्यक है । खतसे पहले परिसम्पत्तियों, 
विशेषकर कृषि भ्रूमि, शहरी सम्पदा और सम्मिलित सम्पत्ति की मौजूदा वितरण 
व्यवस्था वदलनी चाहिए । दूसरे, सरकारी क्षेत्र के कार्यज्लापो को, कम आय वाले 
उपमोकताप्रों के हक में इस प्रक्षार परिवर्तित करता श्राहिए ताकि इन्हे झ्रवश्यक 
वस्तुओं का वितरण, झावारभूत सुद्िघाएँ तथा सामाजिक सेवाएँ प्रासानी से सुलर/- 
हो चर्के । तीच्रे, उत्पादन पक्ष की और छोटे विस्ानों झौर लघु उद्यमियों का 
मंस्थागव ऋण और विदेश वस्तुओं की पूद्धि के लिए हिस्सा बढ़ाना चाहिए तथा 
उन्हें तकनीडी श्रोर विपणन सहायता देने से सुधार किया जाना चाहिए । चौथे, 
बरोजगारी कम करने के लिए ऐसी नीतियाँ तैयार की जानी चाहिए कि उतसे 
असम्रानताएँ कम हों गौर चन्त में गाँवों तथा शहरों में गरीब वर्ग के लोगों को 

सँग्रठित करना होगा । 
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इस प्रकार वित्तीय उपायो के ग्रलावा उत्पादन, वितरण और रोजग्रार नीति 
के परिप्रेक्ष्य मे तथा सरकार और गैर-सरकारी श्रभिकरणो के सग्ठनात्मक श्रयास से 
एक पुर्नाववरण आधार तैयार किया जाना है | प्रारूप मे अनेक पुनवितरण गीतियाँ 
““ैस्तावित थी गई है जिनमे भूमि सुधारो द काइतकारी सुघारो को तेजी से लागू 
करना, शहरी और नियमित सम्पत्ति को युक्तिसयगत बताता, कमजोर वर्मों का ध्यान 
रखते हुए बस्तुग्नो व सेबांग्रो का और अधिक श्रभावी वितरण करना, दोहरी मूल्य 
निर्धारण नीति, उपभोक्ता वस्तुओं के लिए एक सुटढ सार्वजनिक वितरण प्रणाली 
झौर छोटे उत्पादको और किसानो को ऋष्यप ब अन्य साज-मामान का वितरण 
शामिल है 


पुनरवितरण कार्य-नीति के एक भाग के रूप में योजना प्रारूप में पिछड़े वर्गों 
ओर पिछड़े इलाकों के विकास को बढावा देने के लिए ग्ननेक प्रावधान शामिल किए 
गए हैं। क्षेत्रीय योजना उपायो, न्यूनतम आ्रावश्यकता कार्यकम और पिछड़े वर्गों, 
पहाड़ी थ जन-जातीय इलाको के ज़िए विशेष कार्यत्रमो में इन्हे विशेष प्राथमिकता दी 
जाएगी । योजना मे आय की विषमताप्रो को घटाने के लिए एक झाय नीति बनाने 
की अ्रावश्यक्ता पर जोर दिया गया है । 


योजना प्रारूप से लगभग श्रत्येक कार्यक्रम मे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रधिक 
साधनों की व्यवस्था करने वा प्रस्ताव रखा गया है । 


“औजना के लिए साधन 

योजता प्राहूप मे योजना को ससाथनों की आावश्यकताग्रो की प्रति के लिए 
कराधान के प्राधार को व्यापक बनाने के लिए विस्तृत्त सुराद दिए गए हैं । गोजना 
में अ्रभ्नत्यक्ष करो से श्रधिक राजस्व प्राप्त फरने का प्रस्ताव रखा गया है लेकिन यह्‌ 
भी कहा गया है कि ऐसा करते समय विभिन्न सामाजिक-प्राथिक लक्ष्यों को ध्यान में 
रखा जाना चाहिए । यह धुकाव भी दिया गया है क्रि राज सहायता में कमी की 
जानी चाहिए, सार्वजनिक प्रतिष्ठानो की वर्तमान मूल्य निर्धारण वीवि की समीक्षा 
की जानी चाहिए और सरकारी कर्मंचारियो के भविष्य निधि योगदान की दर 6९% 
से बडा $ 3. कर दी जानी चाहिए, श्रनियार्थ जमा योजना मगले पाँच साल तक 
जारी रखी जानी चाहिए और सारे संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए श्रनिवायें 
समूह बीमा लागू किया जाना चाहिए ) 


थ् राज्य क्षेत्र मे अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए किए गए प्रस्तावों मे कृषि 

“कर था भू-पजस्व के गधिभार और दाजार उप-ऋरो मे उत्तरोत्तर वृद्धि करने, 
सिंचाई और बिजली के टैरिफ की समीक्षा करने को कहा गया है । अन्य सुकाए 
गए उपायो मे ग्रामीण ऋख-पत्रो का विस्तार करना ओर भूमि व सम्पत्ति सूल्यो के 
पूँजीयत लाभ के एक भाग को जुटाना है । 
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2,880 करोड ह का कर--राजस्त्र प्राप्त होगा ! रारकार, सावंजनिक उद्यमों व 
स्थानीय निकाभो द्वारा बाजार से ऋण लेने पर 5,986 करोड रू प्राप्त होगे । 
वित्तीय सस्थानों से ,296 करोड रु के शुद्ध सावधिर्र ऋरष लिए जाएँगे । विदेशी 
मुद्रा के भडार मे से ),80 करोड रू वी राशि का उपयोग किया जाएगा। इस 
सबके बावजूद अ्रपूरित अन्तर 2,226 करोड र॒ का रहेगा | 
आशिक नीतियाँ 

योजना में बताया गया है कि मुख्य उद्देश्य निवेश कार्यक्रम लागू करते समय 
अर्थ व्यवस्था मे कोमतो को स्थिर रखता है ! इस उद्देश्य वो निम्तलिखित उपायों 
द्वारा प्राप्त किया जाएंगा-- (क) वित्तीय और गाथिक नीतियो के माध्यम से कुल 
माँग और पूर्ति के बीच उचित सतुलन कायम रखा जाएगा, (ख्र) सार्वेजतिक 
उपभोग की श्रावश्यक वस्तुग्रो को पूर्ति तिरन्‍्तर बटामे की व्यवस्था की जाएगी, झौर 
(ग) ऋषि अस्तुप्रो की कीमतो, सरकारी तथा गैर सरनारी क्षेत वे विनिर्माए और 
विभिन्न सेवाओ की कीमतो से निबटने के लिए ऐसी नीतियाँ तैयार जी जाएँगी जो 
आन्‍्तरिव' परिस्थितियों क अ्रतुरूप हो । 

जहाँ तक कृषि उत्पादों की बीमतों का सम्बन्ध है प्रारूप मे कृषि मूल्य 
आ्ाधोग के दृष्टिकोश की सराहुता की गई है । कीमतों को स्थिर बताएं रखने के 
लिए यह सुभाव दिया है कि जब तक निवेश मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि व हो तब तव' 
क़पि उत्पादों की वीमता में वृद्धि नही की जानी चाहिए । प्रारूप में इस बात की 
आवश्यकता पर भी बल दिया गया है कि प्रतियोगी फसलो के सापक्ष मुल्य विर्धारित 
करने की तरफ अ्रधिक ध्यान दिया जाना चाहिए । विनिर्माण बे मामले मे यह कहा 
गया है कि मूल्य निर्धारण ऐसी वस्तुग्रो तक ही सीमित रखा जाना चाहिए जहाँ 
मुल्‍््य स्थिर रखते की प्रावश्यक्ता पड़ती हो । 
मुद्रा नीति 

मुद्रा नीति का मुख्य उद्देश्य सूल्यो मे हाते बाले भारी उत्तार-चढ़ावों का 
नियत्रण में रखना है । यह सुभ्याव दिया गया है कि वस्तुम्नो की कुल माँग झौर 
सप्लाई के वीच सतुलन बनाया जाना चाहिए और मुद्रा पृत्ति मे द्रेद्ध को निवल 
घरेलू उत्पादन की वृद्धि से जोडा जाना चाहिए ; प्रारूप मे मुद्रा पूर्ति वी वृद्धि वी 
दर को निश्चित करने म सावधानी बरतने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। 
यह झावश्यदता इसलिए है वर्योक्त याजना भ निवेश वा स्वरूप ऐसा बताथा समा 


है कि उससे उन लोगो की ग्रायथ म वृद्धि होगी, झिनवी बचत करने नी क्षमत्ता बहुत 
कम है॥ 


व्यापार 
यद्यपि विश्व व्यापार की प्रवृत्ति कुछ अनिश्चित सी चल रही है मौर विकसित 


देश कुछ ऐीमा तक भारत से कुछ बस्तुप्रो के आयात पर प्रतिवन्‍्ध लगा सकते हैं तो 
भी भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बढाने कौ सम्भावनाएँ वहुत अच्छी हैं। प्राखप मे 


इस बात को मान्यता दी गई है कि पश्चिमी एशियाई बाजार का विकास होते के 
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कारण भारत के व्यापार का विविध स्वरूप ठीक ही है । श्राह्व में भारत द्वारा 
अनेक देशो के साथ दिपक्षीय समभौते करने के परिणामस्वरूप व्यापार में वृद्धि होने 
की सम्भावना भी व्याप्त को गई है । लेकिन यह कहा गया है कि भविष्य मे निर्मात 
थूंद्धि के लिए वस्तुओं का चुनाव निर्यात योग्य वस्तु की घरेलू साधत लागत कौ 
ध्यान मे रखते हुए मुख्य रूप से गतिशील तुलनात्मक लाभो के प्राधार पर किया 
जाना चाहिए । 
इस प्रारूप की एक महत्त्वपूर्ण बात यह हैं कि योजना श्रव सहायता की राशि 
पर अधिक विर्मर नही रहेगी । कुल योजना परिव्यय भे सहायता क्री राशि कुल 
परिव्यय का केवल 5% है । 
कृपि और ग्राम विकास 
इस क्षेत्र को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। फसल उत्पादन में 
सिंचाई के अन्तगेत झाने वाले क्षेत्र को, सकल फसल वाले क्षेत्र को और फसल गहनता 
को बढाने तथा निवेश के अधिक प्रयोग को सुनिश्चित करने करी नीति रहेगी । इसमे 
सहायता के रूप में श्रच्छे बीनो के विकास और प्रचार, सुहद बिस्तार व्यवस्था, चदुण 
की निश्चित उपलब्धता और विपणन मडारण ओर प्रासेसिंग की ग्रधिक अच्छी 
« रथ 4 ) के जरिए अभ्रधिक दक्षता वाली उन्नत फसल पद्धतियो की नीति होगी। 
« « और काश्तकारी सुधार झऔौर चकबन्‍्दी के कार्यक्रम को जो जल के अच्छे उपयोग 
के लिए महत्त्वपूर्ण भ्रावश्यकता है आाग्रहपूर्दंके झागे बढाया जाएगा। भूमि के 
अनुकूलतम उपप्रोग की नोति झपताई जाएंगी जिशमे एकीकृत जल विभाजक प्रबन्ध 
की आवश्यकता होगी झ्लौर इसमे बाढ़ नियत्रण, जल निकास, भूमि उद्धार और भूमि 
को नया आकार देना, सीमान्त मृमि के लिए तिपिद्ध ब्ेती तथा वर्षा वाले क्षैत्रों के 
लिए धन पशु चारणिक दृष्टिकोण के उपाय शामिल हैं । 
कृषि के सम्बद्ध क्षेत्रो--जैसे कि पशुपालन, डेरी, मछलों पालन और वन भे 
सुधार के लिए संगठित प्रयत्न करने का प्रस्ताव है 
प्िचाई 
पांचवी योजना के पहले चार वर्षों मे 86 लाख हेक्टेयर क्षमता की सिंचाई 
सुविधा उपल्वन्ध को गईं थी । इसके मुकाबले इस योजना मे घिचाई क्षमता बढाकर 
470 लाख हेवटेयर करने का प्रस्ताव है। इसमे से छोटी सिंचाई स्कीमो द्वारा 
90 लाख (भू-जल से 70 लाख और शेष 20 लाख) स्वृद्दी खिचाई योजनाओं से 
होगा । बड़ी और सभोली मिचाई परियोजनाओं से 80 लाख हेक्टेयर क्षमता निर्मित 
होगी । योजना के प्रारूप मे सिंचाई और वाढ नियत्रण के लिए 9,650 करोड़ रुपये 
का परिव्यय रा गया है जबकि पाँचवी योजना भे 4,226 करोड़ रुपये का 
परिव्यय था । 
उर्जा 


+ 


विद्युत- योजना के प्रारूप में कहा गया है कि मद्गास परमाणु विजली घर 
पदा किए जाते भौर नरीरा में पहली यूनिट स्थापित किए जाने के अतिरिक्त इस 
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योजमा अवधि में एक और परमाण्यु विजदी घर शुरू करने का प्रस्ताव है। इस प्रवाद 
करीब ॥,500 भेगावाट ग्रतिरिक्त बिजनी पैदा करते वी क्षमता उपलब्ध होगी 
जिसमे से 3,000 मेगावाट त्तापीय बिजची से, 4,550 भेगावाद पन-बिजली से 
और 925 भेगावाट परमाण बिजली से होगा । इससे देश में योजना के झ्रत्त तक कूल 
सरथापित क्षणता लगभग 44,500 भेगादाट हो जाएगी | इस योजना दे दौरात तीन 
बृहृद्‌ ताप-विजलीयरी (सुपर थर्मल पावर स्टेशन) का कार्य प्रारम्भ होगा। विद्युत 
क्षेत्र के लिए इस योजना में |5,750 करोड ह का परिव्यय रखा गया है जबकि 
पाँचदी योजना में 7,06 करोड रु का था । 


ग्रामीए विद्युतीकरए पर झौर जोर दिया जाएगा | सद्‌ 978-83 की 
भ्रवधि मे 20 लाख पपस्तेटी और एक लाख गाँवों को तिजली दी जाएगी जबकि 
पिछले चार वर्षों मे नौ लाख पपसेटो और 80 हजार गाँगो को विजली दी गई । 

ैट्रीललियम--तेल वी खोज के काम मे और तेझ लाने क) अस्ताव है । 'वजई 
हाई तथा बेसित रारचता का विकास अगले दो से तीत वर्ध में पूरा कर लिया जाएगा 
और इससे प्रतिवर्ष /25 लाख मी टन तल उत्पादन वी फमत्ता हा जाएगी । अगले 
कुछ वर्षों मे तेल उत्पादत की नीति मे हमारे सीमित सावतों के सरक्षण पर जोर दिया 
जाएगा। इस प्रकार तट के पास या दट वे दूर दोनो ही शैरो में तेल दा उत्यादन 
नकनीकी रूप से जितना सम्भव है, उससे रूम रखना पड़ सकता है ) 

मथुरा और बोगाईगोंब तेलशाधक कारखानो के चालू होने तथा ग्रुजरात 
तलशोधय' कारखाने के विस्तार से देश म तेलशोधन ही ऊल क्षमता रच 980-8 
स्क्र 374 5 साख दन तेल राफफ करने को हो जाएगी । ईसेका मतलब यह होगा कि 
पैट्रोलियम उत्पादों के ग्रायात में कुछ दृद्धि होने से योजना के ग्रन्त तक देश में बेल 
को साफ करते की क्षमता इतनी हो जाएगी जो आरवश्यक्ष्ता को पूरा करने ये लिए 
काफी होगी ॥ 

कोपला-- तापीय बिजली उत्पादन, इस्पात तथा अन्य उद्योगों का तेजी से 
विस्तार होने के करण प्रानामी वर्षो प कोयले की माँग बहुत वढेगी। भारत मे 
घटिया कोयते के भडार तो बहुत हैं परन्तु उपयोग मे प्रति गोग्य कोकिंग कोयला 
मौमित है । इसलिए सरक्षण के उपाय के रूप मे कम राख वाले कोकिय कोयल का 


काफी भाज़ा मे आ्रायात करने का प्रस्ताव है । इन तीन क्षेत्रों के लिए कुल परिश्यय 
निम्नलिखित होगा-- 


ऊर्जों क्षेत्र के लिए पण्ड्यिय 
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क्षेत्रवार परिव्यण 
क्षत्ष ्द दाँचवी बुल प्रिश्यय शोजना कुल परिव्यय पाँचवी योजगा 
योजना का पविशव 978-83 का अद्शित के मृगराबले 
3974-79 १978-83 मे 
प्रांतशत वृद्धि 
दृषि और सबद्ध कापडलाव 4302 00. 8600 प24 995 
धिचाई थे बाढ नियन्त्रण 4226... ]ए45. 9650 ॥3 9 28-3 
उद्योग व खनिज 7362 387. 0390 34 9 406 
(ऊर्जा को छोड़कर) 
ऊर्जा, विज्ञान व टेस्नोलॉजी. 029] 26-22... 20800 300 402 
परियहन और संचार 6०27 476. 40625 ॥53 536 
समाज सेवाएँ 6224 5%8 9355 ३ 50] 
कुल योग 39322. 00 00. 69380 00-00 क्4 
औद्योगिक नीति 


योजना में श्रपनाई गई औद्योगिक नीति इस प्रकार है-- 


(क) वर्तमान क्षमता का भरपूर उपयोग किया जाए। अनेक क्षेत्रों में 
उपभोक्ता, प्रमोले और पूंजीगत सामान के उद्योग इस समय क्षमता से 
कम काम कर रहे हैं। इनमे इभीनियरी, सूती कपड़ा, चीनी भ्रादि के 
उद्योग उल्लेखनीय है । 

(ख) जिन ओ्रोद्योग्ियों के उपयोग से उत्पादन पूंजी के भ्रमुपात में अधिक हो 
उनका उपयोग किया जाए। परन्तु इसमे इस वात का ध्यान रखा 
जाए, दि उत्पदन लागत एर आधिक प्रतिकूल प्र न पड़े । इस क्षे् 
के विकास को समर्थन प्रदात करने के लिए बुनियादी ग्राघार, ऋरा 
और विभिन्न प्रऊार की सहायता दी जाएगी ! 

(ये) जित इुलंभ साधनों ही पूलि नही की जा सकती, उनको बनाए रखा 
जाए, जैसे पत्थर का कोयला और अन्य खनिज, क्योकि इनके हमारे 


पास बहुत कम भण्डार हैं । 


(घ) विदेशी जमा पूँजी का उपयोग करें | इसके लिए जिन वस्तुओं को 
बाहर से मगाया जाना है उनकी साँग और उपलब्धि में सुनियोजित 
अन्तर रखना हीया । सामान्यवया अब सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र 
से पूँजी नियोजन पहले की अपेक्षा अधिक माता मे उत्पादन की लागत 
और किफायती आयात को ज्यान मे रखकर करता होया । परत्तु 
किसी भी स्थिति मे इतना अन्तर न रखा जाए जिससे उस चस्तु का 
आयात कुछ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की देखते हुए प्रधिक व हो जाए । 
इत्तमें सन्‍्तुलव बनाएं रखने के बिए श्रम साध्य निर्मित सामान जैसे-- 


हावकरघा, चमडे का सामान, सिले-सिलाए कपडे और इजीनियरी के 


है 
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सामान के निर्षात से यूद्धि बरनी होगी, बयोकि इन वस्तुओं से हम 
फिसी भी देश से प्रतिस्पर्धा करने को स्थिति मे हैं ॥ 

(ड) मिथ्ित नीति, विनियमत और सग्ठनात्मक उपाय ग्पनाकर निंगमित 
निजी क्षेत्र मे आर्थिक शक्ति के सकेन्द्रण को कम करना होगा ॥ 

(व) निजी क्षेत्र की कम्पनियाँ ठीक प्रकार से काम करती रहू इसके लिए 
उन्हें समय पर घन देने की प्रबन्ध सम्बन्धी च्यवस्था टीक करने के 
लिए सरकारी नीति भे सशोधन तरने की व्यवस्था करनी होगी । 

(छ) जिस चीज का देश मे उत्पादन हो रहा है उन्हे ग्रायातित मात्र ले 
अधिफ प्रतिस्पर्धा न करनी पड़े तथा जहा किफायत करनी झावश्यक्र 
हैं वहाँ केवल झ्राथिक दृष्टि से उपयोगी झाकार की यूनिटे स्थावित की 
जाएँ, इस प्रकार के अनेक उपाय अपनाकर उत्पादन लागत घटाई 
जाए ॥ 

ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग 

सुनियोजित रूप में रोजगार प्रदान करने वाले मुरप्र योगदान के रूप में इस 
क्षत्र का वहुत ऊँची प्राथमिकता दी जाएगी । इस काम के लिए विभिन मोर्चो पर 
काय होगा शिनमे उद्योगों ने लिए आरक्षण तंया उत्पादन-शुल्क मे राहत दिया जाना 
शामिल है । समस्वित विकास को सुनिश्चित करने तथा उद्यमिय्रो को अपने काम के 
लिए, तिन कार्यातयों से सम्पक स्थापित करना पडता है उतकी सस्या कम करते के 
उद्दश्य से जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना को जाएगी। अ्रनुराधान भर प्रौद्योगिरी 
को इस क्षेत्र को देने सं योजना को कापी बल मिलेग, । जहाँ तक ऋण सुदिधा का 
प्रश्न है मामूली मात्रा मे घन देने करी योजना का विस्तार करन की सम्भावना पर 
विचार क्रिया जा रहा है । हाट व्यवस्था ऊे क्षेत्र मे छुघार के लिए मुख्यत विचीलियो 
का समाप्त करगे और सहकारी क्षेत्र के साध्यम से कुटीर उद्योगों की बरतुआ का 
लाभदायक मूल्य दिलाने के लिए विशेष प्रयास किया जाएगा । प्रशिक्षण की व्यवस्था, 
तकनीकी सहायता और अन्य सुविधाएँ बढाने के उपाय किए जाएँगे । ग्रामोद्योगो 
और लघु उद्योगो के लिए परिव्यय वी राशि पाँचवी योजना में 387 8 करोड रुपये 
थी । इसे बढाशर 40 करोड़ रूपए कर दिय्वा जाएगा | इस क्षेर के उत्मादन लक्ष्यों 
को भी बढाया जाएगा । 
चड और मध्यम उद्योग 

सहकारी क्षेत्र के वडे और मध्यम उद्योगों के लिए पाँचवी योजता में परिव्यय 
6852 करोड रुपय था । इसे बद्ास्र 3940 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा । 

इस्पात-- इस्पात का उत्पादन 77 लाख टव से बढडकर ]8 लाख टग हो 
जाने की उम्मीद है। योजना के अन्त में एक नए इस्पात सयत्र पर काम शुरू होने 
की भी सम्भावता है। 

सोमेट--भाश्ञा है कि सीमेट की माँग सन्‌ 982-83 तक 3 करोड 80 लाख 

डन ही जाएगी । जबकि देश में उत्पाइच 3 करोड टव वा होगा । हाल में घोषित 
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सीमेट वी लाभझारी वीमत घातु मल [स्तैग) के उपयोग तया उन्तत प्रौद्योगिकियों 
में मीमैट के उत्पादन में तेजी से भृद्धि होते की सम्सावता है । 
उर्बरक--ताइट्रोजन उर्रेक की माँग सन्‌ 782-83 में 4! ल्लाख टन तक 
पहुँच जाने की उम्मीद है जयक्ति सन्‌ /977-78 में बह 206 छाखर टवे थी वी 
नए कारखाते बनाने दी शुर्म्रत की जाएगी जिनमे छ सरकारी क्षेत्र में रखें जाने 
वी उम्मीद है । 
प्ेट्रोौ-रस्सायन--सरकारी क्षेत्र की जिन योजनाओं पर काम चल रहा है उतरे 
लिए परिव्यय की व्यवस्था करने के अलावा बडी वैमानें पर ओलीफिन कम्पलवस कथा 
पोलिएस्टर संयंत्र को स्थापना के लिए भी प्रावधान किया गया है ! 
श्रौपध तथा पोषघ निर्माठा--सरवारी क्षेत्र के अन्तर्गत बाम वर रही दो 
यूनिदो-इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेलोट्यूकल कम्पनों ओर हिन्दुस्तान एण्टरीवायोटिक 
तथा पूर्वी अचल में स्णपित की जाने वाली तीसरी यूनिट द्वारा उत्पादन क्षम्दा मे 
काफी विस्तार करने मे भ्रमुख़ योग्र दिए जाने की सम्भावना है । 
चस्त्र उद्योग--कपडे के सम्बन्ध मे जो अतिरिक्त जरूरत होंगी उसका 
अधिकौश भाग हाथकरपघ क्षेत्र मे उत्पादन बंढाकर पूरा किया जाएगा। मिलया 
पावरलूम क्षेत्र में करधों को बढ़ाने की श्रतुमति नहीं दी जाएगी ब्रद्यपि उत्हें 
ग्राधुनिकीकरण करवे और पुराने करघो की जगह नए करपे लगाने की प्ननुमति 
होगी । यदि हायकरपा क्षेत्र मे प्रनुमात से प्रधिक उत्पादन करने मे सफलता मिल्लती 
है वो तबनुगार ग्रत्य क्षेत्रों के उ्मादन लक्ष्यों गे समुशबिल कंटौदी की जाएगी । 
चौनी--भूँदि चीनी उत्पादेव की विर्तित अथवा तिर्माणाधीन क्षमता पर्याप्त 
होगी इसलिए छीती का कोई नया कारपाना नहीं लगाया जाएग्रा। प्रौद्योगिकी 
विवल्पों के बारे में हाल मे जो ग्रध्ययन किए यए हैं उनये यह सकेत मिले है कि 
अंविष्य मे विकाभ खडसारी सथत्रो मे क्षिया जाएगा क्योकिये भ्रधिकतम रोजगार 
घुलभ करने के साधन हैं । इस आधार पर नीतियाँ निर्धारित की जा रही हैं । 
समाज सेवाएँ 
शिक्षा-अगत्ती योजया में गिरक्षरता को दूर करने, प्रायमिक्र शिक्षा कौ सभी 
के लिए ग्रुतभ बनाते और शिक्षा को अधिक रोजगारोन्पुख भोर पमाज के लिए रार्थक 
बनाते को प्रायमिकता दी जाएगी। माध्यमिक शोर विश्वविद्यालयों में सामान्य शिक्षा 
परद्यकमों को कमत किया जाएगा और व्यावत्तायिक शिक्षा देने तथा शिक्षा का स्तर 
ऊँचा उठाने पर बल दिया जाएगा 4 
झ्वाल्य्प -युस्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रो औौर झहरो की गरीब जतता के लिए 
स्वराह्प्य की देखभाल तथा चिक्रित्ता सेवाएँ सुलम करता होगा। नए अस्पतालों की 
स्थापना, बरतेमान अस्मताली का विस्तार और उनमे रोग्री शैयाग्रो की वृद्धि का काम 
इस प्रकार सुनियोजित क्रिया जाएगा जिसते सत्युनिध क्षेतीय विकास ही सके श्ौर 
गतिशीलता तथा छुप्रवन्प वो बसाए रखा जा सके । उचारी रोगो की रोकथाम उन्मूलन 
खासवार सनेरिया पर विशेष ध्याव दिया जाएगा । 
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परिवार छल्याएए--एरिकार कल्यास कार्येन्म को बहुब ऊँची आयशिक्ता 
दी जाती रहेगी ॥ सभी स्वरो पर स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जच्चा-्वच्चा स्वास्थ्य 
और पोषाहार सम्बन्धी सेवाप्नो को श्रधिकाधिक एकीइत करने का प्रयास झिया 
जाएगा । 











समाज सेवाओं के लिए परिव्दय (करोड २ ) 
क्र, क्षेत्र दाँचरों योजना योजवा 
]974-79 ]978-.82 
). शिक्षा 3285 ॥9539 
2 स्वास्थ्य प्रोर परिदार कल्याण १79 209५ 
3. आवास, शहरी बिकाघ और विर्माण कार्य ह89 2540 
4, जलपू्ति भ्रा 4580 
5. समाज कल्पाण और परोपाहार 202 305 
6, पिछडो जाति और हरिजन कत्याग 327 54 
7. अदर्गीकृद सहित झन्य (पुनर्वास, 
श्रमिक कल्याण आदि) ॥07+ 335 
स्‍ना+--+5८7-_-...........0.. 
छोड 6224 93$5 





+इए क्षेत्र के पिए्यपो को ॥978-83 को बोडर। में पुत दर्शीडृठ किया गश है और बन्द खेन्नो 
के परिब्यप में सम्मिलित किया गया है। 


विज्ञात और प्रौद्योगिकी 

योअना में विज्ञान प्रौर प्रौद्योगिकी के विकार के लिए 650 करोड रुपय का 
प्रावघाद किया गया है । इसमे परमाएु ऊर्डों, अन्तरिक्ष और वैज्ञानिक तया औद्योगिक 
अनुसवान परिषद्‌ शामित्र है । योजना मे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दो मुख्य उद्देष्य 
रखे गए हैं--- 

(३) भ्रामोण विकास को आयावश्यकताप्रों की पूति वी ओर ध्यान आकृष्ट 

करना और 

(सर) प्रौद्योगिकी के झेर में अधिक ध्रात्म-निर्मेर्ता प्राप्य करना । 
योजना तथा कार्बानत्रयन ४ 

पोजना पर सफलतापूर्दक अमल करने के लिए दस प्रारूप मे परियोजसाओ 
तया कार्यक्रमों पर नियरावी व्यवस्था को सुचारू बनाने ठया जिन क्षेत्रों मे चुघार 
को श्रावश्यकृतवा हैं उतका पता लगाने के लिए अधिक काश्यर समौक्षा करने तथा 
वित्तीय सत्वाओं प्रौर सरक्षार के दीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए अधिक 
कार्यकुशल व्यवस्था के लिए उपाय करने का प्रस्ताव है। कई विशेषज्ञ समितियाँ 
बनाई जा रही हैं जो-- 

(क) जत-सॉल्विकीय नोतियो बया उनके कार्योस्वयन, 

(ख) ऊर्जा-नीति, 

(ग) व्यापक परिवहत आयोजन 
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के बारे में अपनी रिपोर्ट देंगी | योजना बनाने की प्रत्तिया के विकेन्द्रीकरण को 
वास्तविक वनाने के लिए इस प्रारूप में सुझाव दिया है कि राज्यों में योजना बनाने 
की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए तथा जिला स्तर पर योजना बनाने की स्ववन्त्रता 
क्षमता और विकास किया जाए । योजना आयोग द्वारा इन स्तरों पर आदर्श मोजता 
के स्वरूप का सुभाव दिया गया है परनल्तु प्रत्येक राज्य को उन्हे अपनी आवश्यकता 
के अनुसार अपनाने की स्वतन्त्रता होगी ॥ 

श्रनवरत योजना 


समग्र निवेश योजना, सरकारी क्षेत्र परिव्यय तथा प्रमुख क्षेत्रों के लिए क्षमता 
तथा उत्पादन के लक्ष्य )978-83 की पाँच वर्ष की श्रवधि के लिए तैयार किए गए 
है। कुछ क्षेत्रों के लिए 987-88 तक की पाँच वर्ष की आगामी प्रवधि के लिए 
भ्रत्याशित विकास का सकेत दिया गया है। परन्तु समय की कमी के कारए इस 
प्रारुप मे 978-83 तक के समय के प्रत्येक वर्ष का परिव्यय और उत्पादन लक्ष्य 
देना सम्भव नहीं हो सकता है । यह कार्य शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा ३ इस 
बीच जहाँ भ्रभी तक विभिन्न क्षेत्रो के श्रधीत कार्यक्रम तथा परियोजनाएँ तैयार नहीं 
की गई है वहाँ केन्द्रीय मत्रालयों तथा राज्य सरकारो के परामण से विस्तार से तैयार 
कर ली जाएँगी | इसके बाद निष्पादक अभिकरणा वापिक लक्ष्य पूर्ति के बारे में एक 
कार्यक्रम तैयार करेंगे । इस वर्ष की समाप्ति के पूर्व अधिक महत्त्वपूर्णा क्षेत्रो के लिए 
बर्ंमान भ्रवधि के वाद एक अ्रतिरिक्त वर्ष के लिए यानि 983-84 तक अनुमान 
तय कर दिए जाएँगे । इस प्रकार सिंचाई तथा विद्युत जैसे क्षेत्रों मे निवेश के निर्णय 
को स्वरूप देने के लिए योजना की अवधि को बढाना आवश्यक है। 979-80 
की वापिक योजना तैयार करते समय 978-79 मे श्रमुष क्षेत्रों की प्रगति की 
समीक्षा वी जाएगी । यदि किसी क्षेत्र में कमियाँ पाई गई हैं. तो ।982--83 के लक्ष्य 
को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रयत्व करने के वारे में सकेत दिया जाएगा । फिर 
भी सदि योजना तैयार करने के वाद किसी क्षेत्र मे माँग के स्रोत मे बहुत अधिक 
परिवर्तन हो गया है या किसी प्रकार की अच्छी जानकारी के प्रिल जाने से पहले के 
अ्रदुमानों में संशोधन आवश्यक ही गए हैं तो आवश्यक सीमित समायोजन कर दिया 
जाएगा । संक्षेप मे अनवरत योजना का यही रीति विधान है । 
सहभागिता 

अआआरमीण जीवन के पुनर्विर्भास्य से राम्बन्धित किसी मौलिक मोजता की सकलता 
के लिए चार बातें आवश्यक हैं--सर्वश्रथम योजना पर ही राष्ट्रीय सहमति होनी 
आवश्यक है और बाद मे शी प्रत्येक राष्ट्रीय योजना मे इस प्रकार का सामंजस्य बना 
रहना चाहिए । इस समय जो नीति दैयार की गई है वह विकास के अगले चरण के 
लिए उपयुक्त है योजना ग्रायोग का विश्वास है. कि इस प्रारूप में निर्धारित किए 
गए. लक्ष्यों, प्राधमिकतागों और नीतियों को केम्द्रीय सरकार, राज्य सरवारे, 
सभी राजनीतिक दल तथा देश मे समस्त शिक्षित वर्ग सामान्य रूप से स्वीकार 
कर लेगा । 
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डूसरी बात यह है कि योजना के लक्ष्यो को आप्त करने के लिए सरकार को 
पूरी शक्ति लगाती होगी दया आवश्यवा साधन जुटाने और लगाने के लिए इृतसकल्य 
होना पद्ेगा ) तीसरे, समाज को चाहिए कि वह झपने भविष्य के लिए इस बात के 
ब्वास्ते तत्पर रहे कि वर्तमान उपभोग स्तर को बढाने पर यदि कोई रोक लगती है 
तो उसे स्वीकार करे । 

प्रन्त मे सबसे महृत्त्वपूर्णा वात यह है कि योजना मे इस बात का आ्वाग 
होता चाहिए कि झ्रधिक से अधिक नागरिक उत्साह के साथ उसमे भाग ले | विशेषकर 
उन लोगो को ग्रागे लाना होगा जिनके लाभार्थ ग्रामीण रोजगार की नीति को लागू 
किया जाना है। दीन-हीन लोग योजनाओं और कार्यक्रमो से श्रपने आप आगे नहीं 
बढ सकेंगे भले ही उनका उद्देश्य और उपदेश कितना ही अच्छा क्यो ने हो । योजना 
क्रो सफल बनाते के लिए उनको सगठित करने मे मदद करनी होगी ताकि जो लाभ 
उत्हे मिलना चाहिए उस पर वे दावा कर सके झौर उसके बदले में वे समाज को 
अपना अपेक्षित सहयोग दे सर्के । 


में लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते है। झ्ावश्यकता है बिता हतोत्साहित हुए उनकी 

झोर लगातार बढ़ते रहने के हृढ सकल्‍प की । 
वर्ष 978-79 की वर्शषिक योजता 
(वित्त सन्‍्त्री के बजट भाषरण के अनुसार) 

भारत सरकार ये वित्त मन्‍नी श्री एच एम पटेल मे लोकसभा मे 
280[फरवरी, 978 को सन्‌ १978-79 का बजठ प्रस्तुत करते हुए अपने भाषण में 
सन्‌ 978-79 की जारपिक योजना के अनुमान प्रस्तुत किए । इस वापिक श्राथौजना 
की पुरूष बाते, वित्त सस्ती गहोदय के भाषष के अनुसार, इस प्रकार हैं--- 

]. वर्ष 978-79 की वापिक आयोज्ना उस समय तैयार की गई जयकि 
नई “राष्ट्रीय योजगा को अस्तिम रुप नहीं दिया गया था) चालू वित्तीय वर्ष की 
प्राप्ति के साथ पचिदी झ्ायोज्ना समाप्त हो रही है और पहली अग्रेल, 978 
से नई राष्ट्रीय पोजवा चालू हो जाएगी । आयोजना एक सतत््‌ प्रक्त्या है और 
किए भी समय झनेकी ऐसी योजनाएँ झौर कार्यक्रम चाचू रहते हैं जिन्हे छोडा 
नहीं जा सकता। इसके अलावा, इनमे बहुत सी परियोजनाएँ समाप्ति को ओर 
कापी ज्यादा वड चुनो होती है और इसलिए अगर उससे समय पर फत प्राप्त 
करने हैं ता उनके लिए समुचित व्यवस्था करनी पडतो है। इन्हीं बातों ने 
सन्‌ 978--79 को आ्रायीजवागत प्रायमिक्ताओ का फिर से ज्रम निर्धारण करने 
की स्वतन्त्रता को सोमित कर दिया है ॥ फिर भी सन्‌ (978-79 की बाधपिफ 
आयोजन, जिस रूप से यह तैयार हुई है, विकास की कृपि-प्रधान और रोजगार-- 
चहुल नई नीति को अपनाने के वर्तंगान सरकार के वायदे को प्रतिविम्वित करती है । 

2 बर्ष 978-79 के लिए केन्द्र, राज्यो प्लौर सघ राज्य क्ैज़ों की वाधिव' 
आयोजनामों का कुल परिव्यय, सन्‌ [977-78 के 9,960 करोड रुपये के सुकावले, 
],649 करोड रुपये का होमा । यह 7 प्रतिशत वृद्धि का द्योतक है ! इस परिव्यय 


5!0 भारत में भ्ायिक तियोजन 


में से कोई 0,465 करोड़ रपये पहले से दधी गया रही योजनाग्रों पर खर्च होंगे। 

द्ेेप में से 50 करोड़ रुपये नई विद्युत परियोजनाओं का श्रीएरशश करने के लिए 

रखे गए है ग्रोर ,034 करोड़ रपये अन्य क्षेत्रो दी मोजनाओं के लिए निर्धारित, 
किए गए हू । उपरोक्त राशि का 80 प्रतिशत भाग, याती 328 करोड़ रपये कृषि 

सम्बन्धी भ्रौर ऐश्डी ब्रन्य योजनाओं के लिए हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में 

सहायक होगी । 

3, वर्ष 978-79 के केद्धीय बजट में 7,28 करोड़ रपये की राशि 
क्रेद्मीय प्राधोजना के लिए भोर राज्यो तथा सघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओो में 
सहायता देने के लिए रजनी गई है। बंधे 977--78 के लिए यह्‌ राशि 5,790 करोड़ 
रुपये की थी । 

4, राज्यों की श्रायोजनाग्रो में ब्योर भघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाप्रो में, 
पहाड़ियी और ग्रादिम जातीय क्षेत्री की उप-द्रायोजनाओं मे केल्द्रीय सहामता देने 
के लिए तथा उत्तर पूर्व परिषद्‌ को ओर ग्रामीण विद्यु तीकरण नियम को राहायता 
देने के लिए 2,76! करोड़ रपये की व्यवस्था की गई है ! बेड मे केन्द्रीय आयोजना 
के लिए 4,520 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ! सरकारी क्षेत्र के उपक्तमों 
के ग्रान्तरिक भौर ध्त्य साधनों को मित्राकर, सब )978 -79 की केस्टीय आमोजना, 

सत्‌ )977-78 की 4,939 क्रो रुपये की ग्रायोजना के मुकाबले, 5,०64 करोड़ 
रपये की होगी । कुल्त मिलाकर राज्यों और सघ राज्य क्षेत्रो वगी आयोजवाएँ, उनके 
अपने साधनों सहित 5,985 करोड़ रपये को होगी भवकि सन्‌ 977--78 में थे 
आयोजताएँ 5,02 करोई रुपए की धो । 


$ बहुद-से वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है जबकि राज्यो और संध्र राज्य 
क्षैत्रों की आयोज॑नाएँ छुल भिनाकर कैद्वीय भ्रायोजना से वड़ी होगी । कुल मिलाकर 
राज्यी को आयोजनाग्री के परिब्यय में 9 प्रतिशत की वृद्धि की गईं है जब कि 
संघ राज्य क्षेत्री की अध्योजताओं मे 27 अ्रतिशय को वृद्धि होगी। दूसरी ओर, 
केंद्रीय झायोजना में 5 प्रतिशत की वृद्धि हागी ) इससे कृषि, मिचाई, बिजली 
प्रौर ग्रामोरा विकास के पक्ष में हमने प्रायोजता सम्कधी प्रायमिकताग्रो का जो 
तथा क्रम-विर्धारण किया है उसका पदा चलता है क्योकि थे सभी योजनाएँ राज्यो 
को प्रायोजनाओ का प्रमुख अगर हैं, धोर इससे कुछ श्रथ तकु इस परिवर्तत का 
-भी पता चलता हैं कि आयोजन के मामले मे विनेत्प्रीकरण की प्रवृत्ति पहले से 
ज्यादा है। प्रत्येक राग्य की आयोजन मे कृषि, पहले से चल रही बडी दरमियानी 
प्लिघाईं की परिशोग्नाप्रों त्दा ब्रिज़ली परिशोजवामी को आवश्यकताओं को प्राय: 
करने के लिए ऐरी व्यवस्था की गई है । इन दो झजो की गरस्थावश्यक नई योजवाशों 
के लिए भी पर्पाप्त व्यवस्था की गई है 
6. कृषि और ग्रामीख विकास पर बच देने की चीति के अनुसार, सवु 
978-79 में हृधि के लिए ,754 करोड़ रुपये का झआयोजना परिव्यय रखा 
श॒या है; इस पकार इसमे 490 करोड़ रुपये की दृद्धि की गई है। खासतौर से 
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सिचाई क्षेत्र विकास के परिवब्यव को, जो सन्‌ 4977-78 में 49 करोड झुपयें था, 
बढ़ाकर सन्‌ 978-79 के लिए 82 बरोड रुपए कर दिया गया है और केन्द्रीय 
आयोजना मे छोटे किसानो के विकास अभिकरण ([एजेसी) के परिव्यय को 45 

“करोड रुपये से दठाकर सन्‌ 7978-79 के लिए !5 करोड रुपये बार दिया गया है। 
प्राय सूखा ग्रस्त रहने वाले इलाकों के कार्यक्रम के परिव्यय को, जो सन्‌ 977-78 
में 5] करोड रुपए था, बढाकर सन्‌ 4978-79 के लिए 76 करोड़ रुपये कर दिया 
गया है । सणएस्थल पिकास कार्यक्रम के लिए सम्‌ 2778-79 में 20 करोड स्पये 
रखे जा रहे हैं जबकि सन्‌ 977-78 में उसने लिए केवल 6 करोड रुपये 
रखे गए ये ॥ 

7 नई प्रायोजन-नीति क अनुसार, खण्ड विकास आयोजनाएँ एक समयवद्ध 
कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे रोजगार की व्यवस्था करने के लिए एक 
बडा साधत होगी । इस कार्यक्रम का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है । इस बीच, 
इस कार्यक्रम के लिए 20 कराड रपये की साँकेतिक व्यवस्था कर दी गई है । जब 
इस कार्येक्रम का पूरा ब्यौरा मालूम हो जाएगा तब इस राशि फो और वढा दिया 
जाएगा । 

$ ग्रामीण विकास की नई नीति क एक अंग के रूप भे डेरी विकास के 
एक विशाल कायंक्म - श्रॉपरेशन क्‍्लड त - को चालू करन का प्रस्ताव है। इस 
कार्यक्रम से लोगों का पोषण-स्तर ऊँचा होगा | पहले दौर म इससे लगभग 40 लाख 
शगों को रोजगार मिखगा मौर इसक सक्षम सहायव घन्दो के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों 
पे झ्राय बछेगी । इस परियाजना पर लगभग 500 करोड रुपये खर्च होने का प्रनुगात 
है। इसके कार्यान्वयन के लिए प्रभी सैयारी की जा रही है लेकिल इस बीच कार्यक्रम- 
पूर्वे के ठ्ुछ झावश्यक तत्त्वों पर कार्रवाई करने की स्वीकृति दे दी गई हैं ताकि 
कार्यक्म का मुल्य काप्त समय पर शुरू किया जा छके । 

9 इस बात को घ्याव में रखते हुए क्रि हमारे देश का समुद्र-तट बहुत 
विस्तृत है भौर मछियारी का काम करने वालो की ₹रया भी बहुत वडी है, क्रेद्दीय 
ओआयोजना में मीलनक्षेत्रों छ परिव्यग्र को, जो सन्‌ 977-78 में 33 करोड रुपये 
था, बढ़ाकर एन्‌ [978-79 सम 6] करोड रुपये कर दिया गया है। इस प्रकार 
परिब्यय बढा दिए जाने से बुनियादी ग्राधारभूत सुविधाएँ तो मजबूत होगी ही, साथ 
ही रौठगार मे भी वृद्धि होगी और मछुपे को आय भी बढेगी ॥ 

]0 ग्रामीण आवारमूत ढाँचे के विफास सम्बन्धी व्यापक कार्यक्रम के एक श्रग 
>/रूप से, सब तरह के गौसम म क्यम देने बाली पहुँच राडझ बनाने भौर समस्पाग्रस्त 
गाँवों मे पीने के पानी की व्यवस्था करने के काम वो तेजी से पूरा करने की प्रूरत 
है । वर्ष (978-79 में राज्यो की आयोगनाओं म ग्रामीण सडको के परिब्यय को. 
जो चाचू वर्ष में 85 वरोड रुपये था, बढ़ाकर 35 करोड़ स्प्रे कर द्विया गया है । 
शाँवौ भे पानी की व्यवस्था करने के लिए सन्‌ !978-79 मे राज्यों की परियोजनाओो 
में 05 बरोड झुपये की व्यवस्था वी जाएगी जबकि चालू वर्ष में इसके निए 70 
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करोड़ रुपये रखे गए थे । इसकी अनुपृ्ति के लिए केन्द्रीय प्रायोजना में भी 60 करोड़ 
रुपये की एक विशेय व्यवस्था की गई है | इस प्रकार पिछले साल जो यह बचन दिया 
गया था कि गाँवों में पात्ती की व्यवस्था और सड़कों के निर्माण के लिए झषिके चल 
शशि निर्धास्ति वी जाएगी, वह पूरा कर दिया गया है। राज्यो को यह आ्ाश्वासत है 
कि यदि इन कार्यक्रमों को कारगर दरीके से कार्यान्वित किया गया तो केन्द्र इन 
धनराशियो को प्रौर बढाने के लिए भी तैयार रहेगा । 

!. प्रामोद्योगो प्रौर लघु उद्योगो के जरिए ग्रामीरा क्षेत्रों मे लामदायक 
रोजगार के प्रवसर बढाते की जरूरत है इसके लिए 978-79 मे कुल 29 करोड़ 
रपये की राशि रखी गई है जबकि सन्‌ !977-78 में इनके लिए 45 करोड़ रुपये 
रखे गए थे | 

2 श्रनुसूचित जातियों और अ्रन्य पिछड़े वर्गों के कल्याए के कार्य क्षमों को 
अब विशेष प्रोत्साहन मिलेगा क्योकि इनके परिव्यय को, जो सन !977-78 में 
86 करोड रपये था, वह्यकर वर्ष 978-79 में 25 करोड़ रुपये कर दिया गया है । 
राज्यों की भ्रायोजनाग्ो में आदिम जातियो के विकास के लिए परिव्यय को, जो सब 

977-78 गे 258 करोड रुपये था, बढ़ाकर दर्ष 978-79 मे 343 करोड़ रपये 
कर दिया गया है । इसके झ्रलाबा, ग्रादिम जातियो से सम्बन्धित उप-प्रायोजताो ने 
लिए क्रेद्ध की ओर से जो विशेध सहायता दी जाती है पह भी वढाकर (978-79 में 


70 करोड़ स्पये की जा रही है जबकि सन्‌ 977-78 जले इसके लिए 55 वरोह कक 


रुपये रसे गए थे । 


3 प्रगले पाँच वर्षों मे 770 लाख हैवटेयर की प्रनिरिक्त पिचाई की क्षमता 
दवाते का जी महत्त्वाकॉक्षी कायंत्रम मिर्भारित किया गया है उसके लिए पूँजी तिवेश 
में भारी इढ्धिं करनी होगी प्रौर ब्रायोजन, विष्पादन तथा परवेक्षण के लिए 
सगठतात्मक व्यवस्था को नया रूप देने, सुहद्द करने और सुनारु बनाने क्री आवश्मकता 
होगी। वडी और दरमियात्री सिचाई परियोजनाशों के लिए 978-79 मे 
2,66 करोड़ रपये का परिव्यय होगा जवकि सब !977-78 में इसके लिए !,032 
करोड़ हुपये की राशि इसी गई थी। छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिए 978--79 
मे, सन्‌ 977-78 के 206 करोड रुपये के भुकावदे 235 करोड़ झुपये का आोजना 
परिव्यय होगा। कृषि पुनवित और विकाश विग्रम से ऋण लेकर इस परिव्यय 
बी दापी हद तक अनुपूत्ति की जाएगी। झाशा की जाती है कि 978--79 मे, 
सन्‌ 977-78 के 22 3 लाख हैस्टेयर के मुकाबले 30 सम्ख हैपटेयर की अतिरिक्त 
पिचाई की क्षमता का निर्माण किया जाएगा ! श् 

44. पिछले वर्षों मे, त्विजली के लिए अपयोप्त घन-राधि नियम किए जाने 
श्लौर बिजली परियोजनाओं को धीमी गति से कार्यात्वित करिए जाने की वजह से इरा 
बुनियादी आधारभूत सुविधा में बराबर कमी मद्दसूस की जाती रही है । यदि हम 
खाहते हैँ कि बिजली की बार-बार होने वाली कमी की वजह से हमारो दिकास की 
ग्रति अवरुद्ध न हो तो इन दोनों बातो में सुधार करना होगा । इसलिए 978-79 
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की झायोजना मे विजली पैदा करने की क्षमता मे अत्यधिक वृद्धि करने और पारेषण 
तथा वितरण व्यवस्था का बिकास करने की परिकल्पना की गई है ॥ झागामी वर्ष 

“४ भे कूल मिलाकर लगभग 30,000 भेगावाद बिजली पैदा करने की क्षमता का निर्माण 
करने की योजनाप्ो को विभिन्न चरणो मे कार्यान्विव क्या जाएगा। इसमे लगभग 
3,500 मेगावाट बिजली 978-79 मे पैदा की जाने लग्रेमी जबकि चालू वर्य में 
लगभग 2,000 मेगावाट बिजली पैदा किए णाने का अनुमान था श्लौर इस त्तरह देश 
भैँ बिजली पैदा करने की कुल क्षमता बढ कर 29,000 मेगावाट हो जाएगी । 

45 केद्धीय क्षेत्र मे कई परियोजनाओ, जैसे कोरबा उच्च तापीय परियोजना, 
रामगुंडम उच्च तापीय परियोजना, नेवेली स्थित द्वितीय खान कठाव समेत विजली- 
घर, बदश्पुर तापीय बिजली-घर, तीसरा चरण, दामोदर घाटी निगम के बोकारो 
तापीय बिजली-घर झौर पदेत पहएडी के उद्याहित सम्रहण सयस्न [पम्भूड रठोरेन 
प्लाठ) मे नया काम शुरू करने के लिए व्यवस्था की जा रही है । उच्च तापीय बिजली- 
घरो से सम्बद्ध वेन्द्रीय क्षेत्र मे तथा राज्यो मे 400 के दी की नई पारेपए। लाइनो 
का काम हापम में लेने के लिए भी व्यवस्था की गई है । भार प्रेपए केन्द्री के काम की 
रफ्तार भी तज की जा रही है । इससे सदन को विजली पैदा करने के उप्त कार्यक्रम 
के बारे में जानकारी मिल जानी चाहिए जिसे हम हाथ मे लेने जा रहे हैं । 

]6 बिजली के विकास के लिए केन्द्रीय प्राथाजना मे 244 करोड रपय की 
व्यवस्था को गई है । विजली के लिए अधिकाँश व्यवस्था राज्यो और सघ राज्य क्षेत्रों 
/की झायोजनाओ म की गई है जहाँ इमक परिव्यय के लिए कुल ,953 करोड़ रुपये 
की राशि रखी भई है ॥ विजलो के क्षेत्र के लिए 978-79 म 2,27 करोड़ रुपये 
की व्यवस्था की गई है जबकि चालू वर्ष में इसके लिए ,925 करोड रुपये की रकम 
रखी गई थो। ग्रामीण विद्युतोकरण क महत्त्व को देखते हुए इसक्रे लिए व्यवस्था 
को यढा कर 297 करोड रपये कर दिया गया है जबकि चालू वर्ष में इस प्रयोजन के 
लिए 9< करोड़ रुपये रखे गश थे | इस बात की सुनिरिचत व्यवस्था की जाएगी 
कि इत परियोजनाझो को शीघ्रता तथा कुशलता से कार्यान्वित क्रिया जाए ताकि 
इतनो भारी मात्रा से लगाई गई पूंजी से प्रथे-व्यवसत्या को पूरा-पूरा लाभ पहुँचे + 

]7 तेल के क्षेत्र के लिए 7978--79 में 630 करोड रुपय की व्यवस्था की 
जा रही है क्योकि कच्चे तेल के मामले मे आत्मनिर्मर बनने के हमारे भ्रयासों में 
कोई दिलाई. नहीं झनी चाहिए,। यह्‌ दूसरा कदम है जी राष्ट्र ने बग्रात्मनिमरता, के 

लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए उठाया है । 

ड़ 8 इस्पात के लिए 978-79 के बजट मे 563 करोड स्पये की प्यवस्था 
की ज्ग रहो है, जबकि सनू 977-78 में 5 करोट रुपये की व्यवस्था पी गई 
थी। भिलाई और वोकारों के विस्तार कार्यक्र्मो, राउ्य्केला के कोहड रोल्ड प्रैंन 
झोरिएन्टेड ध्लाद ओर सेलम इस्पात सन्यन्त की आवश्यवत्ताएँ पूरी कर दी गई हैं । 
कुद्ेमुख परियोतना के परिव्यय को, सनु 977--78 के 42 करोड स्पये से बढ़ा 


कर झगते वर्ष में 2/3 करोड रुपये किया जा रहा है साबि! परियोजना को सुनिश्चित 
समय पर पूरा क्या जा सके । 
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9. इस तरह वी धारणा बनाते वी कोशिश की जा रही है कि यह सरकार 
परिवार तियोजन के कार्थ को कम महत्त्व दे रही है ! इस प्रकार की घारणा विल्दुल 
गलत है । परिवार वियोजव के जोरदार तथा राष्ट्रव्यापी कार्यत्रम को वार्वान्वित 
करने का हमारा वागदा परका और साफ है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के 
लिए !978--79 में 393 करोड रुपये दी व्यवस्था की जा रही हैं जबकि सचु 
977-.78 मे इस प्रयोजन के लिए केवल 284 वरोड रुपये की व्यवस्था कीं गई 
थी । प्रव इस बात को महसूस किया जा रहा है कि पश्विार नियोजन के संकुचित 
पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करने की बजाय, परिवार कल्याण की व्यापक संकत्पता 
की अपनाने से परिवार नियोजन की पद्धतियों को ज्यादा ग्रच्छी तरह से स्वीसार 
किया जाएगा। अमीणए क्षेत्रो मे स्वास्थ्य सेवाप्रो का विस्तार बारने के लिए भी, जिसमें 
सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारियों की योजना भी शामिल है, केद्रीय आयोजना तथा 
राज्यों भी आयोजना मे पर्याप्त मात्रा मे धनराशि की व्यवस्था कर दी गई हैं । 

20 यह सरकार इस तेथ्य को पूर्ो रूप से मान्यता देती हैं कि हमारी प्रये 
व्यवस्था के आधुनिकीकरण मे और हृषि तथा उद्योग के विकास मे, विज्ञान ग्रौर 
प्रौद्योगिकी को पूल्यवान स्ोगदान देन्य हूँ। सम्मातित राइस्यों को यहू जानकर 
प्रसन्नता होगी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के परिव्यय को, जो सन्‌ 977-78 में 
79 करोड़ रुपये था, बढाकर 978-79 गे 220 करोड़ रुपये कर दिया गया है, 
अर्थात्‌ उसमे 23%; की दृद्धि को गईं है। इसी प्रकार भारतीय कृषि ग्रतृस्रधात - 
'परिपद्‌ के लिए व्यवस्था को, 977-78 के 37 करोड रुपये से बडाकर )978-79 
में 5 करीड स्पये कर दिया गया है। भारतीय उपग्रह परियोजना (इन्सेट-।), 
जिसके सम्बन्ध मे 978-79 से 23 करोड़ रुपये की ध्यवस्था की गई है, विशेष रूप 
से उन्लेखनीय है। यह परियोजना इस अर्थ मे भड्ठितीय है कि इसमे दूर सचार, ऋतु 
विज्ञान तथा दूरदर्शन की नेक सुविधाएँ एक साथ रुखी गई हैं | 

नई योजता : एक समीक्षा 

किसी भी योजना का निर्माण एक वात है श्रौर उसका ज्ियान्वयन दूस दी बात । 
सैद्धान्तिक झौर व्यावहारिक पञ्म में जबे साम्य स्थापित नही हो पाता दो आलोपगा- 
प्रत्यलोचना और दौयारोपण का वातावरण चिन्तन के लगभग धभी क्षेद्रों को छुब्घ 
कर देता है। कांग्रेस सरकार ने योजनाएँ बनाई और इस बात से इकार गह्ठी किया 
जा सकता कि योजनाएँ अच्छी थी और योजतागओं के लक्ष्य प्रशसनीय थे। लेकित 
बीजनाग्मों का कार्यास्वय्रन समुचित रूप में नहीं हो सका और कार्मात्वगग-सशीनरीख 
[एफडिएथाएाड़ +(9०॥०८५)) की गडइड के कारण योजनाओं से अपेक्षित लाभ 
प्राप्त नही हो सक्रे । जनता सरकार ने अपने नए श्राथिक हृष्टिक्रोश के अनुरूप नई 
गोजवा बनाई है लेकिन मूल दात यही है कि यौजना का क्रिया्वयन सही ढग से हो 
सकेगा या नहीं | यदि 'कथती को 'करनी' में उतारा जा सका तो नई राष्ट्रीय योजना 
के रसभरे फनों का स्वाद जनता चछ सेमी, अ्न्यवा वही “टायटाय फिस' वाली बात 
बन जाएगी । नई टाष्ट्रीय योजना पूवपिक्षा अ्रधिक ययाथंदादी है और झनवरत 
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योजना (7२०]ए१६ ?(90) की तकनीक भी प्रधिक आकर्घक और प्रभावित दिल्लाई 
देती है, लेकिन सभी बाते झमी कोरी कामगजी' हैं, उनका मूल्यांकव भविष्य के गर्भ 
मे है । यदि कार्पात्ववन-मशीतरी योजना फो सही रथ मे लागू कए सकी तो यह देश 
के लिए बहुत बडा सौभाग्य होगा, क्योंकि भव तक योजनाझो के अपेक्षित लाभ से 
घचित रहने के कारण जनसाधारणु का जीवन बद से बदतर ही बना है और आझाथिक 
विपमता की खाई विरन्तर चौडी होती गई है | हमने समाजवाद के जितना अधिक 
निकट पहुँचने की कोशिश की है, हम समाजवाद से उतने ही दूर हे है, क्योंकि गरीबी 
तो नही मिट रही हैं पर गरीब जरूर मिटते जा रहे है श्र्थात्‌ उनकी हालत्त प्राज 
पहले से कही अधिक दयनीय है और मुद्रा की क्र शक्ति इतनी गिर गई हैं कि जन- 
सामान्य के लिए जीवन-निवाह एक किन चुनोती भरी समस्या हैं । यह सही है. कि 
सदियों पुरानी गरीबी झौर जड़ता ग्रल्प समय में दूर नही की जा सकती, लेकिन 
पदि आवश्यक राजनीतिक सकल्प पना रहे और भ्राथिक अनुशासव का कठोरतापुर्वक 
पालन क्ए जाए, तो हम काफी हृद तक घोर निर्घतता की खाई को पाठ देने की 
श्राशा करते है । यह्‌ नितान्त आवश्यक हैँ कि हम ठोस कदमों के झ्राधार पर आगे 
बढ़े झौर आत्म निर्भरता से लक्ष्य को यथाश्ीघ्र प्राप्त करें| 


सन्‌ 978-79 का तथा बजट भी आशिक क्षेत्र से एक साहसिक कदम माना 
गया है । भारत के नए बजट का उद्देश्य एक ऐसी प्रक्रिया को चासू करना हें जिससे 
विशेषकर ग्रामीण क्षेत्री मे उत्पादद और रोज्गार में बरावर वृद्धि होती चल्नी जाए। 
निवेश मे सरकारी व्यप के कार्यक्रम को एक श्रमुख साधन के रूप मे इस्तेमाल किया 
गया हैं | झ्राधारभूत सुविधाओं वे' निदेश व्यप से बहत ज्यादा बडोतरी की जा रही 
& ताकि वकास के मार्य मे भ्राने बाली उकावदें दुर हो जाएँ | बहुत अधिक माना मे 
भ्रतिरिक्त राबन जुटाना आवश्यक समझता गया है लेकित साथ ही कृषि और उद्योगों 
में निवेश को बढावा देने के लिए प्रोत्साहनों और ऋर-रियायतो की धोषणा भी की 
गई हैं । वित्त सच्ची परेल का वहना है कि इस समय देश की आशिक स्थिति एक 
साह॒सी कदम उठाने के लिए बहुत ही शअ्रनुक्डल है और यह बजट उसी दिशा में एक 
साहसी कदम है । 
चास्‍्तव में हमारे लिए “भविष्योन्ठुख्ी आशिक योजना” की आवश्यकता है । 
हम इस बात पर दुख होना चाहिए कि हम भारत के सुप्त गौरव को अभी तब नहीं 
पा सके हैं । कुछ पक्तियो की एक क़दिता रह-रह्‌ कर हमे हमारे गौरव की याद 
दिलाती है-- 
“गूनान मिस्र रोमा सब सिट यए ॥ 

जहाँ से, 

बाकी मगर भ्रभी हू साम्ो।नर्शां हमारा । 

कुछ बात हूँ कि हस्ती मिठती नहीं 

हमारी, 

सदियों रहा हैँ दुश्मन दौरे-जहाँ हमारा !” 
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हमे सोचना चाहिए दि क्या हमारा अतीत का वेभव हम पुनः प्राप्त कर 
सकेगे--क्या हम समय रहते,पिछडेपन और गरीबी की व्याधियों पर विजय प्राप्त कर 
सकेंगे । जनवरी, 4978 की योजता में विद्वानु लेखक वी शकर ने हमारी पिछली 
यीजनाम्रो की भूलों की ओर सक्रैत करते हुए इस बात पर बल दिया हैं कि हमारे 
आदिक विकाप्न के लिए अगले पच्चीक्त वर्षों के लिए एक नई दृष्टि, एक नए रवैये, 
एक नूतव अ्रब्ययव की आवश्यकता है। श्री वी शक्रर की दृष्टि में हमारे नए 
दृष्टिकोश के आधारभूत तत्त्व इस प्रकार होने चाहिएँ--- 

] सरकार को ऐसी आशिक लीति तैयार करती चाहिए. जिससे धन झजित' 
करने में किसी भी प्रकार की बाघा उपस्थित न हो, उल्दे श्राय और बचत के लिए 
प्रौत्ताहर हो | साथ ही इस दात पर दल हो कि खर्च उन बस्तुग्रों पर किया जाए 
जिनसे देश के सभो वर्गों, विशेषकर कमजोर वर्गों का भला हो सके । 

2. थ्राथिक विकास का वायंक्रम व्यावहारिक होता चाहिए जिस#ा ध्येय 
नियत अभ्रबधि के भीतर निश्चित लक्ष्य प्राप्त करना हो 

3 शिक्षा प्रणाली का ग्राथिक विकास की आवश्यकता के अनुसार ही पुनर्गठन 
करना चाहिए । शिक्षा विकासोन्मुत्त होवी चाहिए और विश्वविद्यालय से निकले 
स्वातक विकास पड़ति के लिए बोकया बाघा ने हों बल्कि उछ पद्धति के साथ 
एकजुट होकर कार्य करें । 

4. हमारे विकास में कतिपय मूलभूत बाघाएँ हैं, जैसे मौपम की भ्रनिश्चितर्ता, 
बाढ़, जमीन का कटाव, क्षारीयता मे वृद्धि और पानी का ठहराव, जंगलों का कटाव, 
जल सस्षाथनो का अपर्याप्त वैज्ञानिक प्रयोग, अत्प मात्रा मे चेशानिक तौर तरीकों का 
इस्तेमाल, खेदों में राप्ताथनिक खाद का अल्प मात्रा से प्रयोग, पानी का श्रभाव, 
सिलसिलेबार पैदाबार न करता, फसल का कीढों से बचाव तथा परती भूमि। इस 
सब के बारे मे वैज्ञानिक अनुसंघान होना चाहिए । 

$. उद्योग ओर कृषि को सहारा देने के लिए वैज्ञानिक स्कन्ध की बेहतर 
व्यवस्था हो । 

6. लोगों की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने पर अधिक बल दिया जाएं | 
जैसे भोजन, कपडा, धरेलू और झौद्योगिक बिजली, पानी की सप्लाई, मकान, जरू 
निकासी और सवार व्यवस्था । 

7. परिणामों की बलि दिए बिता सामाजिक स्याय को हब्टि में रखकः 
उद्योग ग्रौर कृषि के विकास पर और अ्रधिक बल देना चाहिए । दूसरे शब्दों में, तुरूत 
परिणाम प्राप्त करते के लिए ग्ोद्योगिक और कृषि सम्बन्धी क्रियाकलाप भ्रधिकृतः 
बार देवा चाहिए और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिकन्वों के स्थान पर नियमत का * 
सहारा लेना चाहिए । 

अगले 25 वर्षों में विकास को इच्छित दिशा देने के लिए हमें ग्रामीण 
प्रये-व्यवस्था का पुतगंठन करता पड़ेगा। इस प्रकार के प्रयास से शहरी विकास में 
छठी भी प्रकार बाधा नही पड़ेंगे । कृषि उत्पादन स्वयं औ्रौद्योगिक उत्पादत पर 

है 
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लिर्म॑र होता है। कृषि उत्पादन का सदुपयोग भी झौद्योगिक प्रक्रिया द्वारा ही हो 
सकता है, चाहे वह ग्रामीण उद्योग हो, लघु उद्योग या बडे पैमाने का उद्योग हो । 
सिलहन, गन्ना, पटमन, कपास और ग्रतेक खाद्य वस्ठुएँ औद्योगिक इकाइयो मे पहुँचनी 
चाहिएँ ताकि रूपान्तर या उपचार द्वारा वे न केवल मारव मे बल्कि विदेशों में भी 
“पकने योग्य बनें ॥ 
जितने विकास की भ्रावश्यकता है उसे देखते हुए हमे पुरे राष्ट्रीय प्रयास को 
इस सीमा तक बढाना चाहिए जिससे प्रत्येक पाँच वर्षो की निश्चित लक्ष्य-प्राप्ति ही 
न हो, बल्कि पिछली कमी भी पूरी हो जाए और आगामी वर्षों के लिए भी उल्तादन 
में बडोतरी होगी जाए, श्रन्यया सारे थोजनावद्ध प्रथासों के बावजूद हम उन्नति नहीं 
करेंगे तथा विकास की दौड में पिछड़ जाएँगे ( 
इतिहास बहुत अर्स से इस विशाल देश के भ्रति ऋर रहा हैं। प्रकृति ते अपनी 
लियामत उदारता से प्रदान को है परन्तु यहाँ के लोग इन नियामतों से अधिक 
लाभान्वित न हो सके तथा गरीबी झौर पिछडेंपन की दलदल में फेंसे रहे । हमारी 
योजनाग्रो का इतिहास विफलता का इतिहास है। इस इतिहास की पुनरादत्ति 
नहीं होनी चाहिए | बजाय इसके हम अपनी ही उबेड-दुत मे रहें, हमे प्रतीत के 
पर्यालीचन से यह सबक लेता चाहिए कि भविष्य के लिए कुछ ठोस कार्य करना है । 


आरत में योजना-निर्माण-प्रक्रियां 
गौर क्रियान्वयन की 
' प्रशासकीय मशीनरी 
(पप्तद्द #&0शाएश5ाएशा।ए६ ॥8&2प_६४४४ 708 
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पद प्रद्धं-विक्सित देश द्वुत श्राथिक विकास करना चाहते है तो उन्हें अपनी 
आशिक योजताएँ दबाकर सिथान्वित करनी चाहिएं। सोषियत झस ने भी झ्राथिक 
घोजनाओी ढारा ही झार्थिक प्रगति की है ३ किन्तु प्राधिक विकास हेतु जहाँ योजतांग्रो 
का भहत्त्वएणं स्थान होता है वहाँ इतके विदेकपूर्श निर्माण श्रौर उनके उचित 
क्रियात्यवन का भी कम महत्व नही है । अस्तुत योजना बी सफलता उसके युक्तियुक्त 
निर्माण तथा उसकी क्रियान्त्रिति पर निर्भर करती है । उदाहरणार्थ योजना निर्माण>* 
श्रौर क़ियाख्खयन मे प्रधिकाधिक व्यक्तियों को भागीदार थनाएं जाते पर इसकी 
झइफलता का अश बढ जाता है । किन्तु यदि थोजबा के लक्ष्य और कार्यत्रम सरकार 
द्वारा केवल ऊपर से जनता पर लादे जाएँ तो बोजना की सफलता सदिग्ध हो जाती 
है। भारतीय योजता प्रायोग के उपाध्यक्ष डी आर, शाडपिल के अनुत्तार, किसी 
गोजता के निर्माण की द्वस्था और दत्पश्चात्‌ इसके फ़ि्रास्ययत से जितना अधिवेी 
प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होगा उतना ही अधिक अच्छा हमारा नियोजन होगा । 
भ्रतः योजना के निर्माण और क्रियान्वयन ये अ्रपदाई गई प्रणालियों का भी बहुत 
प्रहृत्त्व है । 

भारत में घोलना-निर्माए की प्रक्रिया 
(?]शाणाएर एवएब(07-९700९5४ छि वहतांक्) 

भारत मे मोजवा-निर्माण का काये “भारतीय योजना ग्रायौग' दमरा किया जाता 
है । भारत की राष्ट्रीय योजना में एक ओर केन्द्र और राज्य रारकारो को गोजनाएँ , _. 
तथा दूसरी और निन्नीनक्षेत्र को योजनाएँ सम्मिलित होती हैं। भारत में योजनाह 
स्वीकार किए काने से पूर्व विस्दलिछित अवस्याश्रो मे होकर गुजरती है-- 

सामान्य दिशा-निर्देश (500678॥ 8एए704०।] --प्रथम अवस्था मे योजवा- 
लिर्माण हेतु सामान्य दिशा निर्देश पद विचार किया जाता है। योजता प्रारम्भ 
३. छा 0 ॥8. दाबंडा।: 7०क्रण॑ब्फंडड 09 छ०चतक ए5ए ल्‍0 ४०१०१, 23 ॥7&#., 969 
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होने के लगभय तीत वर्ष पूर्व से ही योजना आवोग अर्वेश्यवस्था वी तत्कालीन 
स्थिति का अध्ययन-विश्लेषश करवा है और झवरोध उपस्यित करने वाले आविक, 
ख़ामाजिक तथा सम्यागत कारशी वो दूर करने हेतु सुकाव देता है ! थह सुझाव 
केन्द्रीय मन्विमण्डल और साप्ट्रीय जिकास परिषद्‌ के समक्ष विचारायये प्रस्तुत किए 
जाते हैं। ये सस्थाएँ इन सुभावों पर विचार करते योजना झायोग को विदास्-दर, 
मुख्य नीतियाँ तथा किन उद्देश्यों तथा पहलुओं को घथिक महत््य दिया जाए, इस बारे 
पे प्रायमिक निददेश देती हैं ॥ उक्त बातो पर विचार करते समय निपीअन की 
दीष॑कालीन आवश्यकताओं पर भी ध्यान रखा जता है । 


विनिन्न भ्रध्ययन और डूपट मेप्तोरेण्डम का निर्मारा--योजना निर्माण की 
द्वितीय ग्रवस्या में विभिन्न प्रकार के अध्ययनों का प्रायोजन किया जाता है। गह 
अध्ययन ही योजना के लिए डापट म्रेपोरेष्डणम (खिल काल्याठाशातंधता) का 
आधार दहतते है । इन अध्ययनों के लिए ग्रनेक कार्यशील दलो ('/०्टापड् (700०5) 
को संगठित क्रिया जाता है । दस कार्यगीच दलों में योजना झायोग ओर केस्द्रीय 
प्रत्लालय से तकनीकी सलाहकारो और प्रश्ामक विश्ेषज्ञो को नियुक्त क्षिया जाता 
है । प्रत्येक दल को अ्रयव्यवस्था फे किसी विशेय क्षेत्र के प्रध्यपत का बार्य स्पैपा जाता 
है । तृतीय योजना मे व्रित्तीय ससाधनों, कृषि, छिच्चाई, शक्ति, इंधन, इस्पात, 
सामान्य-रिक्षा, तक्नीकी-शिक्षा, वैज्ञानिक बदुतयान, स्वास्थ्य और परिवार-नियोजन, 
बाग, प्रामीए-निपोजन और पिछड़ी जातवियो के कल्याण के प्रघ्यपन के जिए थे 
कार्यशील दल नियुक्त किए गए ॥ ग्रे कार्यशील दल योवना आदोग के पस्ताओं को 
पूर्णो रूप से स्वीकार कर छषतते हैं श्रयया प्रावश्यकतानुसार उसमें परिवर्तत या सशावन 
कर देते हैं भौर तदनुसार यह दताते हैं कि उनसे सम्बन्यित क्षेत्र के दीधकालोन 
लक्ष्य क्या हो सकते हूँ | ये दल प्रचवर्षीय सोजरा के लद्य भी तैयार करते हैं । जिस 
प्रकार केन्द्र मे मे कार्मण्ीस-बल नियुक्त किये जाते हैं, उसी प्रकार राज्यों को भी 
ग्रप्प्रयन के लिए ऐसे कार्यशील-दल नियुक्त करने वही सलाड दी जाती है। साथ ही 
मन्त्रालयों, राज्य परकारो, अनुसघान सग्रठतों और झद्योपिक उपक्नो द्वारा भी 
विभिन्न अ्ध्यपन करिए जाते हैं। देन्द्रीय क्ार्यप्रील-्दलों से इन सब की सूचनाओं का 
लाभ उठात की आशा वी जाती है । कार्यशील-दलो द्वारा इन अच्ययतो के साथ ही 
गोवना आशोग, योहना निर्माछ थे नीति ओर प्रस्याली पर सलात देने हेतु विभिन 
क्षेत्रों के लिए विश्वेषज्ञों और कार्यक्त्ताओो का पैनल (था) नियुक्त क्या जाता 
है॥ तृतीय भोजता निर्माण में याजना आयोग ने अधेशाल्तियों वैज्ञानिकों दया दृपि, 
भूमि-स॒घार, क्षिक्षा, स्वाल्‍्य, आवास और साम्माजिक-कल्याश सम्बन्धी पैनलों की 
सेबाओ का उपयोग किया था 4 इसके झतिरिक्त इस अवस्था में योजना“निर्माण में 
राष्ट्रीय नियोएन परिषद! (#ए90०7श 7?[80एण78 (-005ण!)) नी सहायता करतो 
है जिसती स्थापना मार्च, 965 में छी गई यी। यह वैज्ञानिक, इजीवियरो, 


तइनोगियनो, अर्य-यास्त्रियो से युक्त एक छोटी सस्या है, जिन्हें अज्क्णलीन आधार 
पर नियुक्त किया जाता है | 
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औजन-ग्रावोग इत सभी संस्थाप्रों द्वारा अस्तुत अरधेव्यवस्था के विभिन्न 
हेज्ों सम्बन्धी कार्यक्रमों के आधार पर सक्षिप्त द्रापट मेमोरेण्डम पा मे 
'यकाभद्ारैपघ०) तैयार करता हैं। इस मेमोरेण्डम में योगना के भाकाए कर 
हम्बन्धी मुख्य वियय, अर्वेव्यवस्था की झ्रावश्यकताओं की ग्रपेक्षा योजना के प्रय्लों 
मे कम पड़ने वाले सम्भावित क्षेत्रो आदि को भी अम्तुत किया जाता है। डा 
प्ेमोरेण्डम में निजी-क्षेत्र के या्मक्रमों का अधिक ब्यौरा नहीं रहता है "बोजना: 
आयोग द्वारा यह ड्राफ्ट भेमीरेण्डस केन्द्रीय मस्त्रिमण्डल के समक्ष विचाराध प्रस्तुत 
किया दाता है, हत्यस्चात, यह “राष्ट्रीय विक्रास परियद्‌ ( रिग्ागा॥ं 02४2०॥67/ 
(०प्राथ) में प्रस्तुत किया जाता है । 
द्वापट प्रारूप का निर्माण--इस अवस्था का स्रम्बन्ध ड्रीपट प्राउटलाइन 
(0: 02809) के निर्माण से है । राष्ट्रीय विकास परिषद हारा सुझाएं गए 
प्रस्तावों तया परिवर्तनों आदि के श्राधार पर योजना की ड्रापट प्राउडनलाइव तैयार 
वी जाती है। ड्राफ्ट मेमोरेष्डम की अपेक्षा यह ब्रधिक व्यापक और बढ़ा दस्तावेज 
(3(60000707007) होता है, जिममे विभिन्न ल्लेत्रों ($#८०४) के लिए दिफिन्त 
मोवताओं और परितरोजनाओं का व्योरा तथा मुख्य नौति-मम्बन्धी पिपर्य, डे 
और उनकी प्राप्ति के दरीके दिए होते हैं ! इस दस्तावेज को विभिन्न मन्त्रालयों झौद 
राज्य ससारो के दास समौक्षास भेजा जाता है। इस पर केस्रीय सल्लिमण्डल में मो 
विचार किया जाता है। इसके पश्चात्‌ राष्ट्रीय विकास परिषद इस पर विचार की 
हैं, जिसकी सहमति क परचात्‌ योजना की इस ड्राफ्ट भ्राउटनलाइन का जतती ६५४ 
विभिन्न सस्वाओं, विश्वविद्यालयों हारा विचार-बिमर्श एवं समालोचना के लिप 
प्रस्यशित किया जाता है और जनता के सुझाव ग्रोर विचार झामस्वित विए जाते 
हैं। राज्यों में राज्य-स्तर पर और जिला-स्तर पर तथा राष्ट्रीय-स्वर पर सहद के 
दोनों सदगो द्वारा बिभार किया घाता है। सस में पहले इस पर इुर्छ दिनों तर्क 
सामान्य विचार-विमर्श चलता है उसझे पह्चाद्‌ कह ससदीय समितियों द्वारा 
विचारपूर्वक विचार क़िया जाता है । 
राज्य-सरपारो से विचार-विमर्श--इस् वीच जबकि योजना के इस प्राय 
पर देश भर मे विचार होता रहता है, सोजना आयोग विभिन्न राज्यों से उनदी 
योजनाओं के सम्बन्ध मे विस्तृत वार्तालाप करता है। दार्तों के मुह्य विषय 2624 
विश्वास की सवित्दार योजनाएँ, वित्तीय सयाधन भर प्रतिरिक्त साधनों के जुदारै 
सम्बन्धी डपाय दयादि होते हैं? योजना-प्रायोण झौर साज्य-सरकारों की पहे पुराने 
विशेषन और राजनीतिन दोनों स्तरों पर चलता है! ग्रन्तिम किणेँय रा हैं 
मुख्य मन्‍्त्री से चलाह-सथविरे के पश्चात्‌ ही लिए छाले हैं संत 
चया मेमीरेष्डस--इस अवस्था की मध्य बात योजना-आयोग दीया बन: 
के सम्बन्ध में नया मेमोरेण्डम तैयार करना है, जो राज्य-सरकारों के साभ स्दिशार 
बातौलाप, जवठा और संगत सस्वाग्रो द्वार की गईं समीक्षा तथा हे 
एवं कार्यभषी्-दर्तों दारा दिए गए बिस्तृह सुक्ताबों के आघार पर तैयार जिया जाती 


+ 
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है । इध दस्तावेज मे योजना की मुल्य विश्ेपताओ्रो, चीति-सम्बन्धी निर्देश, जिन पर 
बल दिया जाता है तथा उन विधयों का वर्खंन होता है जिन पर थोजना के ब्रन्तिम 
झूप से स्वीकार किए जाते के पूर्व दिचार को आवश्यकता है । इस मभेमोरेण्डम पर 
पुन केन्द्रीय-मन्त्रिवण्डल और राष्ट्रीय विकास परियद्‌ द्वारा विचार किया जाता है । 
योजना को अन्तिम रूप दिया जाना--केद्रीय मन्निमण्डल झौर राष्ट्रीय 
विकास परिपद्‌ द्वारा लिए गए निणंयों के आधार पर यगोजना-भ्रायोय योजना की 
पझन्तिम रिपोर्ट तैयार करता है ॥ यह्‌ अन्तिम रिपोर्ट बहुत व्यापक होती है और 
इसमे योजना के उद्देश्य, नीतियो, कार्यक्म और परियाजनाझो कय विस्तृत वर्णन 
हावा है । यह अन्तिम योजना पुन देन्‍्द्रीय-सस्निमषण्डल और राष्ट्रीव बिकास परिपद्‌ 
के समक्ष प्रस्तुत को जाती है, जिसको सहमति के पश्चात्‌ इसे ससद्‌ के समझ प्रस्तुत 
किया जाता है । दोनों सदनो मर कई दिनो के वाद विवाद के पश्चात्‌ दोतों सदतों 
द्वारा स्वीक्षोति मिल जाने के बाद इसे लागू कर दिया जाता है तथा राष्ट्र से इसके 
जियास्बयन और उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपील की जाती है । 
योजना निर्माण-- भारत मे उपसोक्त प्रकार श्े ऊपर से केन्द्र द्वारा योजवा 
बनाने के साथ-साथ समठन की निघ्रली इकाइयो की आवश्यवताओं, उतके द्वारा 
लक्ष्यों के मूल्यांकन तथा सुझावों के प्रनुसार सरकार इप योजना ग परिवर्तन या 
सशोघन करती है । विभिन्न शज्यो, जिलो और ब्रिकास-खण्डो द्वारा योजना के 
प्रारूप में निर्धारित व्यापक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए योजनाएँ तैयार करने के 
लिए कहा जाता है । उनमे आवश्यकतानुसार परिवर्तत करके अन्तिम योजवा में 
समाग्रोजन कर लिया जाता है। योजना आयोग, राज्यों, जिलों और परयाउत 
समितियो द्वार प्रस्तुत आ्रावश्यक्ताओ, भ्रस्तावो, कार्यक्मो और परियोजनाप्रो री 
झाथिक और तकनीकी हृ्टियो से सावधानीपूर्वक जाँच करता है श्रौर इतक आधार 
पर योजवा-निर्माण क्षिया जाता हूं । 
समय-समय गर पुनरावलोकम- योजना-निर्माण मे छपी सप्य लगता है 
और इस बीच तथा यो जना की पचदर्षीय ग्रवधि में भो परिस्थितियों मे परिबतन हो 
सबता है १ ब्रत बोज्ता आयोग एक वार पचवर्षीय योजना बना देने के पश्चात्‌ भी 
देश ग्लीर अर्थ-व्यदस्था मरे समय-समय पर होने बाल परिवर्तनों पर निगरानी रखता 
है, तत्सम्वन्धी ग्रष्पयत करता है श्रौर झावश्यकतानुस्चार थोजना से परिवर्तत और 
सशोधन वरता रहता है । इसक्ते भ्रतिरिन्‍्त पचरवर्षीय योजना को दापिक गौजनाओं 
मे विभाज्ति कर दिया जाता हूं ! प्रत्येक बर्ष नवम्बर या दिसम्बर म योजना-प्रायोस 
पर केन्द्रीय मन्यालयो तथा राज्य-परकारों के दीच गत प्रगति की समीक्षा, 
ससाधनो की स्थिति, लक्ष्यो के समायोजन की तकनीकी सम्भवनयो झौर आगामी 
वर्ष को योजना की आवश्यकताओं पर विचारा्थ परामर्थ अभता रहता हूँ । केन्द्र 
और राज्य-सरकारो के बजट इन्ही वादिक योजनाओं का ध्यान से रखते हुए आगामी 
चर्ष फरवरी मे बचाए जाते हैं। ये वापिक योजनाएँ अब भारतीय नियोजन की प्रमुख 


विशेषता बन गई है । है] 
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भारत में थोजना-निर्माए को तकतीक 
[उच्लागंपर४ रण ]आर्नणाएएनतणा ॥ 09) 

भारत में योजना आयोग द्वारा मध्यम गौर दी्धकालीन योजनाप्रों के निर्माण ५7] 
में निम्तलिख्लित तबनीको का प्रयोग किया जाता है-- 

. अर्थव्यवस्था की स्थिति का सॉप्यिकोय विश्तेषश--पर्माप्त और 

विषए्वसनीय भ्राँकड़ो केः गरमाव में कोई नियोजन सफल नहों हो सकता । सांख्यिकी 
ग्राधारशिला पर ही तियोजन के प्रासाद का निर्राण होता हूं । ग्रतः भारत में 
पंचवर्षीय योजना के विर्माश में सर्वप्रथम अर्थेनव्यवस्था के विभिन्न पहलुशरों का 
साँल्यिकी विप्लेपण क्या जाता है। झाँकडो के प्राघार पह मूतकाजीत प्रवृत्तियों 
और प्रगति की समीक्षा को जादी है और मुस्य ग्राधिक समस्याप्रों का अनुमान लगाया 
जाता हैं ! इत सबके लिए देश की अश्थ-श्यवस्था के सभस्त क्षेत्रों वे बारे में सॉस्यिकी 
एकत्रित किए जाते हैं। यह कार्य भारत में कई सरवारी और गैर-सरफारी सस्थाड्रो 
द्रारा क्या जाता हैं ग्रौर योजना-निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। भारत 
मैं धौस्पिकी साम्बग्थी स्थिति सुधारने हेतु विगत वर्षों में बहुत प्रथत्य किए गए 
है। 'कैड्रीय सॉप्यिकी संगठन (एशाएगे डवपछात्यो एहभगंडका।0॥).. सन्‌ 
946-89 से राष्ट्रीय श्राय के थॉक्डे तैयार करता है ॥ रिजर्व बैंक ग्रॉफ इण्डिया 
और केन्द्रीय साह्यिको सगठत द्वारा अर्थ-व्यवस्था थे सचत और विनियोग के अनुमान 
तैयार किए जाते है। रिजर्द वैक के द्वारा व्यापक मौद्विक' झौर वित्तीय सॉँह्यिकी 
एकविश विए जाते है | कृषि और औद्योगिक साँस्यिकी सूचनाओं के सुधार के लिए 
भी विगत वर्षो मे प्रच्छे प्रयास किए गए हैं। थोजना प्रयोग की 'अनुतभान कार्यक्रम 
समिति' द्वारा भी विभिन्न समस्यात्रो के सम्बन्ध में अध्ययन अनुसधान किए बाते है 
तंथा यह विकात़ से सम्बन्धित ग्रध्ययन अजुसस्धानों के लिए विश्वविद्यालयों भौर अन्य 
शिक्षण सस्थाओं को अनुदान भी देती है ! योजना झायोग के 'बार्यश्रण मुल्याकन संगठन 
(77०ट्टाक्याए6 0४४)४0णा 02था58007) द्वारा. भी ग्रामीण अ्थे-व्यवस्था 
सम्बन्धी समस्थाम्रो का अ्रध्यपन किया जाता हैं। ग्रनेक विशिष्ट सस्थाएँ जैंसे-- 
किद्रीय जल श्रौर शक्ति श्रावोग' (टशाएबव एटा 300 ए०फल (णा्रगाड507) 
'बियोलॉडीकत्त सर्वे ग्रॉफ इण्डिया' [06०0०ह०2 30१6५ ० ॥909) , 'ब्युयो ऑफ 
माइन्स' (90680 ० १४९४), जनगराता विभाग, झाइल एण्ड नेच्यूरय गैस 
कमीशन [0] बात घट) (75 (शय्रा05007)), प्राकृतिक साधनों सम्बन्धी 
स्रमित्ति [(०फ्राप्र३8 ०0 पज्ञेणान 2०5०॥०८४) आदि ने सम्बन्धित साघतों एव 
अमस्थाओं के बारे मे विस्तृद प्रष्ययन किए है और करती रहती है । टसके प्रतिरिक्त 
अत्येक मन्यालय मे साझ्िपकी-कक्ष होते हैं जो अपने विषय पर सभी प्रकार को सूचनाएँ 
एकवित करते हैं ! योजना-प्रयोग इन सभी स्रोतों हमरा साँह्यिकी सचनाओ्ो और 
अध्ययनों के ग्राघार पर अधे-व्यवस्था की स्थिति का विश्लेषण करता हैं और योजना- 
निर्माण प्रत्तिया में ग्राये बढती हैं। 


2. आथिक विकास को सम्भावनाओं का झतुसात लगान+--उपरोक्त प्रध्ययत 
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के श्राधार पर देश की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाता है। इस पर विद्यार 
किया जाता है कि विकास की वाँछनीय दर क्या होनी चाहिए | साथ ही नियोजन 
की प्रघुद्ध प्राथमिकताएँ तथा नौतियो के बारे मे निए्चय किया जाता है । उदाहर्णाए 
जनसख्या और उसकी आयु-सरचना सम्बन्धी भावी अनुमाव योजना के दौर्सत 
खाद्यान्न, वस्त्र, तिबास पश्लादि को झवश्यक्रताश्ों का अनुमाव लगाने में सहायक होते 
हैं । इसी प्रकार विकास की बाँछनीय दर के आधार पर योजनावधि में बचत झौर 
विनियोग को झावश्यकताग्ी पर निर्णय लिया जाता है । तत्यश्चात्‌ योजना-निर्माण 
सम्बन्धी इन आवश्यकताओं कौ योजवाबधि म उपलब्ध होने दाले वित्तीय साधनों 
के सन्दर्भ में छानबीन की जाती है। इस प्रकार, वित्तीव साधनों का अ्रतुमान लगाया 
जाता है निजी-क्षेत्र के वित्तीय साधनों का झनुमान रिजव॑ बैंक क्रे हरा और 
सावंजनिक क्षेत्र के साधनों का अनुमान ग्रोजना-प्रायोग और वित्त-मत्तालस द्वारा 
लगाया जाता है) साथ ही इस वात की सम्मावता पर भी विचार किया जाता है 
कि योजनावधि म॒ केन्द्र और सज्य-सरकारें अ्रतिरिक्त करारोपण द्वारा क्चिनी 
राधि जुढा सकेगो। भारत जैसे अर्द्ध विकशित देश में, जहाँ जन-साधारण का 
जीबन-स्तर बहुत नीचा है, मनमाने ढग से कर नही लगाए जा सकते, ग्रव इस बात 
पर सावधानीपूर्वक विचार करना होता है । योजना झायोग विदेशी भुद्रा कौ 
आवश्यकताओं और सम्भावित विदशी सहायता के बारे मे क्री अनुमान लगाता है । 
सार्वजनिक उपकमो के लाभो से नियोजन की कितनी वित्त व्यवस्था हो सवेगी तथा 
क्विम सीमा तक द्वीवार्ष-अवन्ध। (0थीढ८५ फ्शाशाप्पाष्ट) का लाभवूर्वक ग्राथव 
लिया जा ग्कता है । हीनाथं-प्रबन्धत को कम ते कम रखन का प्रयत्न किया जाता 
है प्रत्यथा मुद्रा प्रसारिक भूल्य-तृद्धि हान से शोजना-निर्माश के प्रयत्त विफ्ल हा जाते 
हैं। इस प्रकार पहले विनियोग की झ्रावश्यकताओ्रो ग्रौर उसके पश्चाद्‌ वित्तीय साथनो 
बा श्रनुमान लगाया जाता है। तत्पश्वात्‌ योजना आयोग किसी एक को दूसरे से था 
दोनों मे सशोधन करके समायोजन करता है । साथ ही, योजना झ्लायोग विभिन्‍न 
प्रकार से इस थात की जाँच करता है कि तैयार की जाने बाली योजना में कही 
असगत्ति तो नही है । उदाहरणुपर्थ, यह देखा जा सकता है कि प्रस्तावित दितियोग 
उपलब्ध बचतो के अनुरूप है या नहीं, बिदेशी दिनिमय को आवश्यवरता के अनुरूप 
इसकी उपलब्धि हो सकेगी या वही, प्राघारभूत कच्चे माल का आवश्यकता कै अनुरूप 
'उरफत्पर छएए ए गही, * आस फल, ब्लेजया ऋषणयेए , फ्वीसिन्स सपयेस्टमा की संगीत 
की जाँच करता है ताकि अथ-व्यवस्था से शसतुलन उतपन्‍त नही होने पाए । 





3 आर्थिक और सामाजिक उद् श्यो का निर्घारण-योजना-निर्माण के लिए 
प्रमुख श्राथिक और साम्ताजित्र उद्देश्यों के विर्धारण का कार्य भी बहुत महत्त्वूर्ण है, 
अंत भारत मे योजना निर्माता इन उद्देश्यो के निर्धारण पर भो बहुत ध्यान देत 
है | इन उद्देश्यो के निर्धारण मे उपलब्ध समय तथा भौतिक झौर वित्तीय दोनो 
प्रकार के साधनों के सन्दर्म मे विचार किया जाता है, विभिन्न उद्देश्यों मे परस्पर 
बिरोध होता है उनमे समायोजन किया जाता है ३ उदाहरणार्, अन्पकालीन और 
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दो्षकालीन उद्देश्यो तथा कई आधिक तथा गैर-आधिक उद्देश्य परस्पर विरोधी होते 
हैं। आधिक विकास और साम्रार्जिक कल्याण, ये दो उद्देश्य भी परस्पर विरोपष 


प्रद्तुत कर सकते है। भ्रायिक विकास प्रद ग्रधिक महत्त्व देने से सामाजिक कत्याण १ 


वी प्रव्रेलना हो सकती है और साम्राजिक कस्यारणा के कार्यत्रस झधिक प्रारम्भ करने 
वर श्राँविक विकास की गति धीमी भी हो सकती है। ग्रत योजना-निर्माता ईन 
उद्देश्यों में सामंजस्य और समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं । 

4. विभिन्न क्षेत्रों में लक्ष्य-निर्धारण--इंसके पश्चात्‌ विभिन्‍न क्षेत्री जैसे-+ 
क्षि, उद्योग, विद्य तु, सिचाई, यातायात, समाज-सेवाओ आदि के लक्ष्यों का निर्धारण 
किया जाता है और मह कार्यशील दलो. (फेणआाड़ 07०78) द्वारा किया जाता 
है। इल कार्यशील दलो के सदस्य, विभिल मन्वॉलयो और धन्य संगठनों से लिए गए 
विश्वेपज्ञ होते हैं । लक््य-निर्धारण करते समय यह कार्यशील दल योजना आयोग 
द्वारा दिए गए निर्देशों प्रौर पथ प्रदर्शत के अधीन कार्य करते है तथ। जनमत पर भी 
ध्यात दैते हैं । विभिन्‍न क्षेत्रों मे लक्य-विर्धारण के इस कार्य के पूर्ण होने के पश्चार्द 
भोजना प्रायोग समस्त अये-व्यवस्था के दृष्टिसोश से इन लक्ष्यों की जाँच करता हू 
और देखता है कि विभित्न लक्ष्यों में परस्पर श्रसगति (000088०00/) तो नहीं 
है। योगना के लक्ष्यों के निर्धारण को विधि का वर्णोत पिछले अ्रष्याथ में किया जा 
चुना है । 

योजसा को अग्तिम रूप दिया जाना - प्रधे-ब्यवस्था के विभिन्‍न क्षैयों जैसे- 
कृषि, उद्योग, विद्यू तृ, धिचाई, यातायाठ, समाज-सेवाओं गादि में भिन्न-भिन्न लक्ष्यों 
के निर्धारण के पश्चात्‌ इत सबको मिलाया जाता है और मूल ग्नुमावी से तुलना 
वी जादी है। इस स्रवस्‍्था मे उपलब्ध होने वाले पूंजीगत साधनों भौर विदेशी मुद्रा 
के सन्दर्भ भे इन लक्ष्यों पर विचार क्या जाता है तथा साधनों को श्ौर अधिक 
गतिशील बनाने या लक्ष्यों को धटाने-वढ़ाने की शृंजाइश पर विचार किया जाता है । 
माय ही, योजवा के रोजयार-सम्बन्धी प्रभावों तथा बुनियादी भौतिक पदार्थों, जैमे-- 
ज्ञोहा, इस्पात, सीमेस्ट ग्रादि की आवश्यकताओं पर शावधानीदूर्वक विचार किया 
जाता है। इन सबसे प्राघार पर सरकार ओर योजता झ्रायोग द्वारा योजता की 
नीति, आकार, क्षेत्र, वितियोगो के आबटत, प्राथमिकता के तिर्धारण आदि के 
सम्बन्ध में गिोय लिए जाते हैं गौर योजना को अन्तिम रूप दिया जाएा है, भिमें 
अमण: केन्द्रीय-सन्त्रिमण्डल, राष्ट्रीय विकास परिषद और ससद्‌ हारा स्वीकृति दिए 
जाने पर लागू किया जाता है ! 

चतुर्थ यौजता निर्माए तकनीक- चतुर्थ योजना के विर्मारण में प्रपनाई गई 
तकनीक के प्रध्यवन से भारती नियोजव निर्मारस की तवानीक स्पष्ट रूप से समभी 
जा सही है| चढुर्थ योजता पर प्रारम्भिक विचार बोजता आयोग के दीघंकालीत 
नियोजन संभाग [ए50६0४४6 एविंबाहपड ।शंध्रणा . ,?.0.) मे सन्‌ !962 में 
शुरू हुआ । मोजना-निर्माणं के समन एक महत्त्ववूर्ण निर्णय इस सम्बन्ध से लेना 
होदा है कि दाष्ट्रीय आय का कितना भाग बचाया जाए और कितने का वितियोंजन 
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किया जाए ” वचत-दर झधिक वदाने पर जनता को उपभोग करना पडता है रस 
प्रकार, कठिनाइयो का सामना करना पडता है । झ्तत इस सम्बन्ध में बहुत सोच- 
विचार भी ग्रावश्यकता होती है । दीघेकालीन नियोजन सभाग् ने योजना-विर्माण 
की प्रारम्भिक झ्रवस्था मे, सुस्य रूप से इसी समस्या पर विचार-विमर्श किया कि 
सोजना में वितियोजन-दर क्या हो ? विनियोग-दर के निर्वारण हेतु जनता के लिए 
उपभोग-स्तर का निर्धारण भी झ्ावश्यक्र है। योजना ग्रायोग के दी वेकालीन नियोजन 
सभाग (९ ए ])0 ) ने इय वात वा निणुंय किया कि जनसस्या को न्यूनतम जीवन- 
स्तर उपलब्ध कराने के लिए सत्‌ 960 6] के मूल्य-स्तर पर 35 रुपये प्रति व्यक्ति 
प्रति माह आवश्यक होंगे । भ्रत यह निर्यंय लिया गया कि नियोजन का सर्वाधिक 
हत्वपूर्ए उद्देश्य जबता के जीवन-स्तर को उक्त 35 रप्रे के स्तर तक ऊँवा करना 
है । किन्तु यद्वि इस उद्देश्य को सन्‌ 975 तक प्राप्त करते के लिए राष्ट्रीय-प्राय में 
40% या वर्ष 96-75 में 0% से 20% वाधिक वृद्धि ग्रावश्यक थी । किन्तु ये 
लक्ष्य प्रत्यन्त महत्त्वाकाँली ये | अत न्यूतगम 35 रुपये के जीवन-स्दर प्रदान करने 
का लक्य छोड़ना पडा । इसके पश्चाए प्रमुख अर्थ शास्त्रियों और राजनीतिजों का एक 
झन्य ग्रध्ययन दल नियुक्त किया गया, जिसने 5 ब्यक्तिप्रो के परिवार के लिए 00 
हूपये भ्र्थातु 20 रुपये प्रति ब्यक्ित के न्युनतम जीवन-स्‍्तर का प्रचन्ध विए जाने को 
सिफारिश तया यह लक्ष्य सन्‌ 975-76 तक अर्थात्‌ सन्‌ 965-66 से 0 वर्षो 
मे प्राप्त करने थे । इस आ्राघार पर दीघेकालीत नियोजन सभाग ने चतुर्य और पाँचची 
खोजना मे राष्ट्रीय आग मे 7 5 या 77% वृद्धि के कक्ष्प का सुझाव दिप्रा। समग्र 
राष्ट्रीय श्राप्र सम्बन्धी निर्णय कर लेने के पश्चात्‌ दूसरा कार्य अर्थ व्यवस्था के विभित 
क्षेत्र मे तत्सम्बन्धी निएाय लेना और उत्पादन दृद्धि के लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु 
आवश्यक विनियोगों का विस्तृत अनुमाव लगाना था । इसके पश्चात्‌ दीर्धक्रालीत 
नियोजन सभाग ने ग्रसरय सूक्ष्म योजनाग्रों (शा०४०० ए०05) को समस्त अ्थे- 
व्यवस्था के लिए एक पूणुस्रगत योजना में समावेशित करने का कार्य किया। इसके 

लिए निम्नलिखित उकनीक झपनाई गई--- 
(।) सूक्ष्म या व्यप्टि स्तर (#ष्टा०-०ए८।) पर सभी प्ररार दे भावी 

अनुमान लगाना, 
(४) सूइम या व्यष्दि स्तर पर बड़ी मात्रा मे भौतिक सतुलनों का प्रयास 
करना । 

प्रथम तकनीक के श्रन्तंत कुल घरेलू उत्पादन और व्यय तथा इसके प्रमुख 
भागो के सम्बन्ध में गएनाएँ की गईं । चतुर्थ और पाँचवी योजना मे विदेशी-सहामदा, 
शुरू बिनियोग दर, सार्दजनिक उपभोग स्तर प्लौर व्यविदगत उपभोग के अनुमान त्गाए 
ग्रएं। इसके पश्चात्‌ 'समयन्‍्समय पर कुल घरेलू माँग की दृहद्‌ वस्तु सरचना" 
(छ8702व (एग्ावाणवए  ऐनसटओ 9 धा6८. 9705 ए०गार5ध० 02फखात डा 
'एथ045 ए०पाड ० पाद्ा८) को ज्ञाद करने के छिए कदम उठाया गया। दीच॑- 
कालीन नियोजन सभाग से विभित्त व्यक्तिगत पदायों के लिए लक्ष्यों को ज्ञात किया। 
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योजना आयोग (?]8प%029 (:0जएञ्म5चृञ0छ) 


भारत में योजना-निर्माण सम्बन्धी उत्तरदायित्व योजना प्रायोग का है, 
जिसको स्थापना मार्च, 950 मे की गई थी। योजला श्ायोग ही हमारे नियोजन 
तन्त्र का महत्वपुरो श्रम हैं। भारतीप राविधान में योजना आयोग को नियुक्ति की 
कोई व्यवस्था नही है, अत इसकी स्थापना भारत सरकार के एक भ्रस्ताव द्वारा की 
गई थी। 

आयोग के प्रछुख कार्य--योजना झ्ायोग की स्यथापता के समय ही आयोग के 
प्रमुख कार्यों वग स्पष्ट सत्रेत दिया गया था। तदगुसार आयोग के मुख्य कार्य मक्षेप 
में निम्नलिखित है-- 

] प्रयम महत्त्वपूर्ण कार्य देश के साघनो का अनुमात लगाना हू । योजना 
आयोग देश के भौतिक, पूंजी-सम्बन्दी और मानवीय साधन का अनुमान लगाता है । 
वह ऐसे साधनों की बढ़ोत्तरी को सम्भावना का पता लगाता है, जिनका देश में अ्रभाव 
होता है । साधनों का झतुमान और उनमे अभिवृद्धि का प्रयत्नु अ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
कार्स है वयोकि इसके प्रभाव में कोई भी नियोजन असंम्भव है । 

2 योजना झायोंग का दूसरा कार्य है योजना-निर्माएं । योजता झायोग 
देश के ससाघनो के सर्वाधिक प्रभावशाली झौर सन्तुलित उपयोग के लिए योजवा- 
निर्माण करता है । 

3 योजना आयोग का तीसरा कार्य है--योजना रो पूरा करिए जान की 
अवस्यथाओ को परिभाषित करना तथा योजता की प्राथमसिकताओरी का निर्धारण करता । 

4 दसके पश्वात्‌ योजना शझानोग इनके श्राघार पर देश के साथनों का 
समुचित आवटन करता है 

5 योजना ग्रायोग का पाँचदाँ कार्य है, योजना-तल्त्र का निर्धारण | ऋयोग 
योजना को प्रत्येक ग्रवस्था के सभी पहलुओ्नो मे रूफल क्रियान्दिति के लिए पौजमा-तन्त्र 
को प्रकृति को निर्धारित करता है ६ 

6 योजना पश्रायोग समय-समय पर योजना वी प्रत्येक अवस्था के जियान्वयन 
में की गई प्रगति का सुल्पाकन करता है| इस सूल्यांकन के आघार पर बह नोतिया 
और भ्रयत्तों में परिषर्तत था समापोजतन की सिफ़ारिश्र करता है 

3 योजना ग्रायोग का सातवाँ कार्य सुभाव शोर दिशा निर्देश सम्बन्धी 
हू । योजना आयोग ग्राथिक विकास की ग्रति अवरुद्ध करने वाले घटकों. को. बताता: है 
और सो जना की राफ्लता के लिए आवश्यक स्थितियों का निर्घारस्स करता है। 
योजता निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु आधिक परिल्यितियों, नीतियों, विकास- 
कर्यतमों आदि पर ब्रोजगा आयोग सरकार को सुम्झाब देता है । दि राज्य या 
केद्दीय सरकार किसी समस्या विशेष पर सुराव साँगे तो झायोग उस समस्या विशेष 
के समाधान के लिए भी अपने सुकाव देता है। 


अपने कार्य के सफल-सम्पादत की दृष्टि से योजवा आयोग कये कुछध अन्य कार्य 
भी सोंपे गए हैं, जैसे-- 
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(0) छामग्री, पूँजी और मानवीय साइन का मूल्यांकन, संरक्षण तथा उनमे 
यूद्धि की मम्भावनाग्रो झादि को ज्ञात करना | इस सम्दन्ध में योजना श्रावोम का 
बत्तंव्य है कि बह वित्तीउन्‍साबनों, मूल्य-स्तर, उपभोग प्रतिमान झादि का निरन्तर 
अध्ययन करता सटे । 

(४) खाथनों के मन्दुलित प्रयोग की दिशा मे योजना आयोग को इस प्रकार 
की विधि अपनानी चाटिए जिपसे एक और ती विक्रास की अधिकतम दर प्राप्त की 
णा सक्के तथा दूसरी प्रोर साम। जाय की स्थापना नी ही सके । 

(४४) बोडसा आयोग, योजनाझो वी सफ्लता के लिए, सामाडिक परिवर्तती 
का अध्ययन करता रहे । 

(7५) योजना झायोच आ्राविक एवं अन्य नीतियो का सामग्रिक्र मुल्याक्त करे 
आर यदि नौतियी मे किन्‍ही परिवर्ततो की आवस्यक्ता हो तो इसके लिए सस्मिमण्डल 
को सिफारिश करें । 








(५४) रियोजन की तदनीक का आावउ्यक ग्रस्ययत करते हुए उत्तमे खुघार 
छा प्रयत्न करे । 

(५) बोजता के सफल जिवान्वयद के लिए जन-सहवोच श्राप्त करे वाकि 
प्रत्येक व्यक्ति ऋपना दायित्द महसूछ करते हुए योजना के कार्यों में भागीदार 
बने सके । 

संगरध्न--बोजना ग्रायोग की रचना करते समय यह रता गया था कि 
आयोग और मन्त्रिन्यरिपर्‌ से परस्पर घनिष्द सम्बन्ध हो ॥ यही कारण है कि आरम्भ 
से ही ग्रावीग में अन्य सदस्यी के अतिरिक्त मत्ति्परिपर के वेविनेट स्‍तर के कुछ 
मन्तियों को संदस्थता प्रदान वी गई। प्रवान मन्त्री आयोग दा अध्यक्ष होता है । 
सितम्बर, 967 में पुन्मंठत के बाद से प्रबान मत्त्री और वित्त मन्‍दी के अतिरिक्त 

अन्य सभी सदस्थ पूर्सकालीन (१४०० ४:४2) रह हैं और वे सरदगर के मस्ती नहीं 
होते ( यद्यपि योजना आयोग के समी सदस्य एक लिकराय (8207) के रूप में कार्य 
करते हैं तथाप्रि सुविधा वी दृष्टि से प्रत्येक सदस्य को एक या अधिक विपयो का 
उत्तरदायित्व सौंप दिया जाता है । बिच नन्‍्त्री योजना आयोग के आर्थिक सम्भाग 
(8&०००००४० )शड507) से निकव्तम नम्पक रखता है 


यह प्रश्त दिवादास्पद है कि सन्तियों को योजना आापोस का खदस्य बनाता 
कहाँ तक उचित है | कुछ का मत हैं कि योजता झायाय का पूर्तः स्वतस्त्र संगठन 
होना खाहिए । बोजना झावोग क्य प्रमुख का देश को श्राथिक समस्याओं पर 
सरकार को पर्ममर्थ देना है, रत यह उचित है कि इसका सदस्य उन्ही को बनाया 
जाए जी स्वाति प्राप्त हो । साथ ही सदस्यों को स्व॒तन्त्र किन्तु संयुक्त रूप से कार्ये 
करने का प्रधिकार दिया जाए । प्रवान मन्च्री व अन्य मन्त्रियों को आयोग का सदस्य 
बनाना उचित नहीं है, क्योंकि इससे आयोग वी स्वतन्तता कम होती है ।! लेक्नि 








4... 850566 : एंडगफथ४ (-एगाण॥/००, 957-53, वृज्नल्ाए प्ाऊ: 8६9०० (४३००१ [0०% 
53593), ए[उह5/०६ (०४७च5छ००, 9. 2. 
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हस प्रकार का मत वजन नही रखता है। वास्तव मे मन्त्री जनता के निकट सम्पर्क 
में रहते हैं मर जनता की नब्ज की झधिक अच्छी तरह पहिचानतै हैं, अत जनता 
के लिए बनाई जाने वाली योजनाओं प्लौर योजना-मशीनरी से उनका निकटन्सम्पर्क 
-7 होरा चाहिए । बैठे भी अधिक प्रभावशाली मत यही रहा है कि मन्त्रियो का 
आयोग के साथ तिकटतस सम्पर्क होना चाहिए ताकि मस्त्रिमण्डल और आयोग के 
मध्य ताल-मेत्न बता रहे । इसके श्रतिरिक्त योजना के त़्थान्ययन के लिए अन्तिम 
उत्तरदायित्व भन्ति-मण्डल पर हो होता है। प्रशारान ही वह यन्त्र है, जो योजना 
को सफल बनाने और क्ियात्वयन की दिश्ला मे सर्वोपरि भूमिका निभाता है। श्रतः 
नियोजन प्रायोग मे मन्त्रियो को सदस्यता देना वाँछित है। वी टी इष्णमाचारी 
के भतानुयार मोजना का क्रियात्ववन उसी स्थिति मे अच्छा हो सकता है, जब 
मन्त्रि-मण्डल के सदस्य भी आयोग के विचार-विवेचन और निरांयो मे भाग लें । 
प्रशयसन सुधार आयोग की सिफारिशें प्लौर योजना श्रायोप का पुनर्गढब-- 
सित्तम्थर, 967 में थोजना-आयोग का पुतगंठन क्या गया। ग्रोजना-आयोग का 
यहू पुनर्गठन प्रशासनिक सुघार आयोग (2ठएध्रएए७ श०णा॥5 (एणशण$- 
80) की सिफारिशो के आधार पर किया गया था, जो निम्नलिखित थी-- 

(१) झायोग के उपाध्यक्ष तथा झन्य सदस्य केन्द्रीय मन्त्रियों मे से नहीं लिए 
जाने चाहिएँ । 

(४) ग्रोजना आयोग केवल विशेषज्ञों की ही सस्था नहीं होनी चाहिए ग्रोर 
इसके सदस्यों को विम्रिक्न क्षेत्रो का ज्ञान और ग्रनुभव होना चाहिए ॥ 

॒ (70) राष्ट्रीय नियोजन परिषद्‌ योजनाओझो के निर्माण मे बुनियादी निर्देश 
देती रहें । उसकी श्रौर उसके द्वारा नियुवत विभिन्न समितियों की नियमित रूप स 
अधिक बैठक वी जानी चाहिएँ। 

(५) योजना आयोग को सलाहकार समितियों की नियुवितत मे मितव्यय्रिता 
करती चाहिए श्रौर उतकी स्थापना सोच विचार करके की जानी चाहिए । नियुक्ति 
के समय हो समितियों के कार्यक्षेत्र और का्म-सचालन विधि निर्धारित कर दी जानी 
चाहिए ५ योजना आयोग को अपने कार्य के लिए केन्द्रीय मन्त्रालयों मे कार्य कर रही 
सलाहकार समितियों का ऋधिकाधिक सहयोग सेना चाहिए । 

(५४) लोकसभा की सार्वजनिक उपक्रम समिति के समान लोकसभा के 
सदस्मो की एक अन्य रामसिति बताई जानी चाहिए जो योजना आयोग वे बाधिव 
प्रतिबिदन तथा योजताओं के मूल्याँकन से सम्बन्धित प्रतिवेदनों पर विचार करे । 


(४) आयोग के लिए सलाहकार विषय-विशेषज्ञ एवं विश्लेपणकर्त्तों इस 
2४ अकार के तीन पूर्ण स्तरीय होने चाहिएँ। 


(५४) विकास से सम्बन्धित विभिन्न विषयों मे भ्रशिक्षश देने हेतु दिल्ली 
में एक प्रशिक्षण-ररयान्र स्थापित किया जाना चाहिए। 

(५०) उद्योगों के लिए स्थापित विभिन्न विकास परिपदों के साथ एक 
मोजना समूह सलग्न रहना चाहिए, जो निजी-स्षेत्र के उद्योगो से योजता-निर्माएा मा 
पराम् एवं सहयोग प्राप्त कर सकते हैं| 


ड़ ड़ 
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(४) एक स्टेन्डिग कमेटो की स्थापना की जानी चाहिए जो केटीय सरकार 
है विभिन्न ग्रायिक सलाहकार कक्षों में अधिक समन्वय ग्ौर सम्पर्क का कार्य करे। 
इसके सदस्य भिन्न-भिन्न मस्त्रालयों त्या गोजना आ्रायोग के आविक एवं सॉह्यिकोर्य 
बाक्षो के ग्रध्यक्ष होने चाहिए ( 

(४) प्रत्येक राज्य में निम्त प्रकार के वि-स्तरीय नियोजन तन्‍्न स्थापित किए 
जाने चाहिए-- 

(४) राज्य थोजता परिपद--यह्‌ विशेषज्ञों की सस्या होनी भाहिए। पह 
परिषद्‌ राज्य में योजना आयोग के समान योजता सम्बन्धी कार्य करे, (0) पिभागीय 
नियोजन सस्वाएँ---ये सम्वन्धित विभाग की भिन्न-भिन्न विकास परियोजताप्रों मे 
समन्वय स्थापित करने और उतके क्रियात्थयत की देखसमाल करने का कार्य करें, 

(०) क्षेत्रीय तथा जिल्ला-त्तदीय तियोजन सस्याएँ--इस्के लिए अत्वेक जिले में 
एव पूर्ंकालीत योजना और विकास अ्रधिकारी तथा एक जिला-ग्रोजना समिति 
होनी भादिए । समिति में पचायतों और नगरपरातिकाओं के प्रतिविधि एवं कुछ 
ध्याबशायिक विशेषज्न भी होने चाहिएं। 

अग्रेल, 973 में पु्मंठव--यौजना प्रायोग क्षी रचता श्रौर कार्य-विभाजत 
मे | अप्रेश, 973 को पुत परिवर्तन किया गया | तदनुसार आयोग के संगठन की 
रुपरेला इस प्रकार रही-- 

(!॥ प्रधाद मत्जी, पदेन अध्यक्ष । 

(2) एक उपाध्यक्ष (योजना मन्त्री स्वर्यीयर दुर्गापस्ताद धर उस समय , 

उपाध्यक्ष थे) । 

(3) उपाध्यक्ष के अ्रतिरिक्त श्रायोग के 4 और सदस्य (जितमे कोई भी 
सल््ी शामिल सही था, यद्यपि वित्त स्त्री आयोग की वैठझों में भाग 
ले सकता या । ये तभी सदस्य पू्ंकालिक थे) । 

जुलाई, 4975 प्ें श्रायो। का गठव--जुलाई, 975 में आयोग का गंठते 
६8 प्रकार बराँ-- 

. श्रीमती इन्दिरा याँवी 





प्रधान मन्त्री तथा अध्यक्ष 


2, पी, एवं हक्सर उपाध्यक्ष 

2. सी, सुब्रह्मप्यम वित्त स्त्री 

4, इन्द्कुमार गुजराल योजना राज्य मन्त्री 
$. एस. चक्रवर्ती सदस्य 

6. बी- शिवरामस सदस्य 


जनता सरकार द्वारा ब्लायोग का पुनगंठन, /977--भहर्, 977 मे कैस्द में 
काँप्रेस सरकार के पतन और जनता पार्टी सरकार के गठन के बाद देश की 
साँविधानिक भोर साविधानातिरिक्त संस्थाओं को नई दिद्य और नया स्वरूप देने की 


4. ॥6569 ॥976, 0- 770. 
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जो परिवर्तेत-प्रत्िया शुरू हुई उसके फलस्वरूप योजना आ्रायोग छा पुनर्गेढन किया 


शया है, उसे गया स्वरूप प्रदान किमा गया हैं| तदनुसार आयोग का वर्तमान 
_ संगठनात्मक ढाँचा इस प्रकार है-- 


श्री मोशरजी देसाई प्रधान मी तथा अध्यक्ष 
डॉ डी दी लकडवाला उपाध्यक्ष 

श्री एच एप पटेल वित्त मरी (सदस्य) 
श्री चरण सिंह गृह मनी (सदस्य) 

श्री जगजीवमराम रक्षा मद्दी (8दस्य) 

श्री वी जो राजाध्यक्ष मुख्य परामशंदाता 

श्री राजकृष्ण सदस्य 


प्रधान मन्री श्री मोरारजी देसाई ने कुछ दिव पूर्व कद्दा था कि अर्थ॑-व्यवस्था 
को सुदृढ़ करने के लिए इरो नई दिशा देता जरूरी हे। मोगना आयोग के नए 
उपाध्यक्ष डों डी टी लकडवाला और उनके सहयोगियों को यह उत्तरदाबित्व 
निभावा होगा । डॉ लकड़वाल। बम्बई विश्वविद्यालप के अथशास्त्र विभाग वेः तिदेशक 
रहे हैं और उनकी गिनती देश के चोटी के प्रथेशास्त्रियो म॒ होती है जवकि उनके 
पू्॑बर्ती श्ली पी एन हकछर, सुख्यदया प्रशासक और रजनीतिज्ञ थे ' आयोग के नए 
सदत्यों मे श्री बी जी राजाध्यक्ष इस समय योजवा झायोग के भुस्य सलाहकार हैं । 
वित्त मत्री के अतिरिक्त, झृह मनी ओर रक्षा मत्री बो पहली बार योजना 
( प्रायोग का सदस्य नियुक्त क्या गया है । छुछ समय तक भूतपूर्व रक्षा मत्री 
श्री बी के कृप्एमेनद भी योजना झापोग के सदस्य थे, लेकिन रक्षा मंत्री होने स 
अधिक प्रपने व्यत्तित्व के कारए ॥ रक्षा मत्री श्री जगजीवतरास को आयोग का सदस्य 
का स्पष्ट अथ, योजना को रक्षाउस्मुख बनाना नही, बल्कि दुर्बंल वर्ण के हितो की 
थोजनाग्रो भ प्राथमिकता देगा है | योजना के जम्बन्ध मे गृह मस्त्री श्री चरणसिह 
दे! विचार इस प्रकार के रहे हैं कि योजना ग्रामोन्मुख्त हो और साथ ही कुटीर उद्योग, 
लघु उद्योग तथा भारी उद्योग के बीच झाधोचित प्रतिस्पर्द्धा रोकने के लिए वातूनी 
सरक्षण हो ॥ प्रधान मन्‍्त्री होने के नाते श्री मोरारजी देसाई योजना आझ्ायोग के 
भच्यक्ष हैं । श्री देसाई का इस बात पर बल है कि जब तक हम योजना के वारे भ 
अपना हष्टिकोण ओर ध्राथमिकताएँ तथा योजना को लागू करने वे! तरीके नहीं 
बदलते तब तक विकास की समस्या हल नही हो सकेपी ५ उठका कहना है कि देश बे 
लगजग 70% छोटे किसानो की समस्याप्रो पर अधिक ध्यान देना हागा । जब तक 
:४ हम गाँवों में रहने वाले 80% लोगो को झधिक महत्व देकर उतका शहरों में आना 
नही रोक्‍ते तब तक देश गे व्याप्त झम्न्तुचित स्थिति ठीक नही हो सकेगी । 
आयोग में कार्य विभाजन 
प्रशासनिक सुधार आयोग के सुझाव के अवुसार आयोग के कार्यों को तीन 
मुल्य भागी मे बाँदा गया है--मोजना-विर्माण कार्य, मूल्याँ्तन कार्य एवं श्रतिष्ठापत 
कार्य $ मारत सरकार की 0 जून, 977 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुधार ग्रोजना 
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आयोग के एपाध्यक्ष और तीन सदस्यो के कार्य-विभाजन का जो फैसला किया गया 
है वह इस प्रकार है-- 
योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. डी. टी. लकड़वाला निम्नलिखित कार्यर 

झेलेंगें-- योजना समस्वय, सामान्य प्रशासन. वित्तीय संसाधन, झागिक वीति, 
प्रन्तर्सष्ट्रीय व्यापार और विकाप और भारत-जापान समिति, कार्यक्रम प्रशासत, 
शिक्षा, सामाजिक, आयोजत, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोपण, आवास, शहरी 
विकास, जलपूर्ति, योजता, सूचना और जन-सहयोग । योजना झागीग के तंदस्य 
प्रोफेसर राजकृष्णा निम्नलिब्ित कार्य देखेंगे--छूचना प्रणाली, श्रक-सकलन ओर 
सर्वेक्षण, भावी आयोजद विभाग, सगएाक केन्द्र ओर सामझओऔ कोष, रोजगार और 
अमर, जनशक्ति ग्रायोजन झौर औद्योगिक स्वीकृति इकाई । योजता आयोग के सदस्य 
श्री वी. जी. राजाध्यक्ष निम्नलिखित कार्य देखेंगे--पनुश्षवण (मातिटरिग) परियोजना 
मूल्यॉकन, उद्योग, खेनिज और लघु उद्योग, बिजली और ऊर्जा परिवहन ओर सचार 
अनुसंधान तथा विकास । योजना आयोग के सदस्य श्री वी शिवरामत ये कार्य 
देखेंगे--हुपि, श्िचाई और ग्राम विकास दल, प्रामोद्रोय, योजना की कार्वारिद्ति 
बहुस्तरीय प्रयोजन तथा पर्ंत्तीय भोर आदिवासी क्षेत्र बिकास । 


योजना आयोग के कार्यों के सचालन हेतु आन्तरिक सग्रठन की दृष्टि से 
विभिन्न विभाग हैं, जो चार भागो मे विभाजित है- - 

4, घमन्वय बिभाग (0०-०एशे059४०४ ॥)शंक्न००)---इसके दो उप“विभाग / 
है--बोजना समत्वय विभाग (शिक्षा 0०-०7०वाशाणय $०00०0) तथा कायेक्रम 
प्रशासन विभाग (?7०878४00॥८ &4एछ0फ5७४0४७ 0।४स्‍900) $ जब प्रापोग को 
विभिन्न विभागों मे सहयोग की आवश्यकता होती है, तो समन्वय विभाग अपनी 
भूमिका तिभाता है । प्रशासन विभाग के कार्य वापिक और पत्तत्रपीय योजताम्रों में 
सभत्वय, प्रविकसित क्षेत्र का पता लगाता, प्रदेशों को केन्द्रीय सहायता के तरीकों 
तथा योजवा को कुशल प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित करते के रास्वन्ध में परामण 
देना ग्रादि हैं । 

2. साधारण विभाग(6९थज्न रक्त ) --धोजना से सम्बन्धित विभिन्न 
कार्यो के लिए भनेक साधारण विभाग है। प्रत्येक विभाग का ग्रध्यक्ष एक निदेशक 
होता है। मुख्य साधारण विभाग ये है-- दीर्वकालीन योजना विभाग, भ्ाधिक विभाग, 
श्रम एवं रोजगार विभाग, प्राकृतिक एवं वैज्ञानिक अनुसचात विभाग, साँख्यिकी तथा 
मर्वेज्षण विभाग, प्रबन्ध एवं श्रशासन विभाग | पे 


3. विषय विभाग [5ए्शुं०्८ एक्तं#ं०१)--आर्थिक गतिविधि के विभिन्न 
क्षेत्रों के लिए विपय-विभाग 0 हैं जो अपने विषय से सम्बन्धित योजना के लिए 
कार्य और शोघ छरते हैं--कृषि विभाग, भूमि खुघार विभाग, सिंचाई झौर शक्ति 
विभाग, ग्राम और लघु उद्योग विभाग, समाज सेवा विभाग, ग्ृह-विभाग, यातायात 
एवं संचार विभाग, उद्योग एवं खनिज पदार्थ विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग । 
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4, विशिष्ट विकाप्त कारक्रम विभाग (5क०्लंशें एशशे०्कुणलशां ए7०- 
ह्वाशया6 0(&०7)-- कतिपयर विशेष कार्यक्मो के लिए 'विशेष विकास कार्यक्रम 
विभाग' बनाए गए है । ये दो हैं--ग्रामीण काये विभाग एवं जन-मह॒क्ारिता विभाग । 
योजना आयोग से सम्बद्ध अन्य सस्थाएँ 

. राष्ट्रीय नियोजन परिषद्‌ (१रिबणान छिशाणाएड़ (0०४०८॥) --इस 
सस्था की स्थापता सरकार द्वारा फरवरी, [965 से योजना आयोग के सदस्पी को 
सहायता से वी गई । जिसमे सावधानीयुवंक चुने हुए सीमित सस्या में विशेषज्ञ नियुक्त 
किए जऊहते हैं । “राष्ट्रीय दियोअन परिषद्‌' योजना श्लायोग के उपाध्यक्ष वी अध्यक्षता 
मे कार्य करता है । 

2, कार्यज्ञोन दल (9७ ०णहं॑ंण8 570095)--भोजना आयोग समय-समय पर 
“कार्यशील समूह' निधुक्त करता है, जिनका कार्य अये-ब्यवस्था के विभिन क्षेत्रों के लिए 
योजवा-तिर्माण से थोजना श्रायोग गौर विभिन्न केन्द्रीय मन्ब्रातयों में रागन्थय करना 
है । इन कार्यशील समूहो के सदस्य योजना झायोग और विभिन केल्द्रीय मन्त्रालयो से 
लिए गए तकनीकी विशेषज्ञ, ग्रथंशास्‍्त्री और भ्रशासतिक प्रधिकारी होते हैं। इसके 
अतिरिक्त कुछ उप-सगूह ($०0-87०५७७५$) भी नियुक्त बिए जाते हैं । 

भारत सरकार की 4 ग्रक्टूबर, 977 की प्रेस विज्ञप्ति के अतुसार योजना 
आयोग ते पौँचवी पचरवर्षीय योजना के दौरान हुईं प्रगति वी समीक्षा करने मे और 
झंगली योजना वे' चीति सम्बन्धी मुत्य मृहों पर वियार करने तथा सन्‌ 978-83 
फे दौरान कृषि ग्रौर सम्बन्धित क्षेत्री के लक्ष्य निर्धारित करने की सलाह देने के लिए 
2 कार्यक्रारी दलो का गठन क्रिया है । प्रत्येक का्यंकारी दल मे सम्बन्धित प्रिभाग 
के प्रतिनिधि, योजदा आयोग के कृषि और ग्रामीण विकास का एक अऋधिकारी झौर 
जहाँ आवश्यक है वहाँ परिप्रे्य भ्रायोजना विभाग का एक प्रतिनिधि रखा गया है ( 
कायेकारी दलो को निर्देश भा कि वे अपनी प्रस्तरिम रिपोर्ट नवम्बर, 977 के 
भंष्य तक गौर अन्तिम रिपोर्ट जनवरी 978 के मध्य तक दे दें। ऋपिलज्षेत्र मे 
कार्यकारी दलो से कहा गया है कि वे कमान क्षेत्रो वे विकाप्त, लघु घपिचाई यौजनाश्ो, 
अूमि और जल सरक्षण और भूमि को कृषि योग्य बवाने, पल उत्पादन, कृषि 
अ्रवन्ध और शिक्षा, पशु पालन, डेयरी, मत्स्य पालन, वनारोपश और कृषि सांख्यिकी 
"के, चाल, करें), ग्रस्फेए, प्मिपरीए्स ने फ्यर आात्यत्रपति पतले जी, लिपर्क, किक जा है 

कि वे समन्वित ग्रामीण विकास, पचायतो राज, सहकारिता और प्रामीण ऋण, 

४ विपशन प्रौर नियभित वाजारो की भूमिका सथा मरुल्यल विकास जँसे विपयो का 

अध्ययन करें | इसके झलावा अन्य कार्यकारी दलो से कहा गया है कि वे खाद्य 

विधायन भण्डारण, कृषि अनुसघान और शिक्षा, वाढ नियन्त्रण तथा सिंचाई जैसे 
विधयों का अध्ययन करें ) 

उ. परामशंदात्रो सस्याएँ(4485०595 8०0:९5) - -इन्हें ऐश 67 007:50- 

(4६:४८ 900॥65 भो कहते हैं । ये स्थायी रुस्‍्याएँ होती हैं जो सरकार की विभिन्न 

नीतियों औौर कार्यक्मो पर मुझाव देती हैं। इसके अतिरिक्त, ससद सदस्यो से परामर्स 
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सैने की ष्यवस्था फी गई है। इसके लिए 0075णीाथपर४ 0०ाएं।# 
कएफचाड ० एशॉशाडआ। लि. ए550788.. (00ग्राण्ा$969 तथा शिएंतार 
कधराह्रिधर'६ पति] एण5ए/ आर्ट ९०एपरऑं/8७ 0 2]480778 बनाई गई है। 

4. एस्ोसिएटेड बॉटोन (8550९४४४९त छ5ता०६) --..इनमें से प्रमुख क्रेद्वीय 
मन्‍्तराल्य, रिजने बेक प्रोफ इण्डिया झ्ोर केन्रीय साँस्यिकी संगठन (00 
धशध्यएर्/ 08205900॥) हैं। रिजवं बैक के भ्राथिक विभाग से योजना आयोग 
निकट-सम्पर्क रखता है ठथा उसके द्वारा किए गए अध्ययन योजना प्रायोग के लिए 
उपभोगी होते है । रिजवे बैक के इस विभाग का संचालक योजना प्रायोग के लिए 
भर्य-शास्त्रियो के पैनल का सदस्य होता है । आयोग के लिए प्रावश्यक साँस्य एकत्रित 
करने का कार्य केन्द्रीय साँियकी सगठन करती है | 


5, भुल्यांकन सचितियाँ. (एशंप्रश४०५ (क्षाफ्रां(९९६) --.योजनान्तर्गत 
प्रारम्भ वी गई विभिन्न परियोजवाग्रों के कार्म-सचालन के मूल्याॉकस हेतु 'मूल्याँकन 
समितियाँ' नामक विशिष्ट संस्थाप्रो का निर्माण किया गया है । (१०७॥0॥॥०४ ०7 
29]87 ?:0९०७ इस प्रकार का उदाहरण है । 


€ प्रनुदंधान संस्थाएं (१९८४९४०॥ [750(0800$)--गोजना भ्रायोग ने इए 
सम्बन्ध में 'अतुस्धान कार्यक्रम समिति” (]२७४ध्ाए। 2708 0007९ (0९४) 
नामक विशिष्द सस्या की स्थापना की है, जिसका बध्यक्ष आयोग का उपाष्यक्ष होव 
है । इसमे देश के ल्याति प्राप्त समाज वैज्ञानिकों को भी सदस्य नियुक्त किया जात 
रहा है । इसी प्रकार प्राकृतिक साधनों के सरक्षण, विकास श्लौर उचित विदोहन भ्रारि 
के लिए प्राकृतिक ससाधन समिति [एम्फ्ग्राल्ह ० सक्ायावों १ि९४0४7९९७) 
स्थापित की गई ( इसके अ्रतिरिक्त, भारतीय साँसिकी सस्यान, भारतीय व्यावहारित 
आधिक ग्रनुत्तघान परिपद्‌ ([00।87 (0०णाथ ०4499॥00 ए५०४०य्रा० २९5९डाए।; 
और झथिक विकाप्त सत्यान ([050/0७ ० 8०070छा० 60०५।४) झ्ादि सस्थाए 
भहृत्त्वपूर्ण आर्विक-सामाजिक अनुसघान कार्य करती हैं जिसका उपयोग योजना झायोर 
करता रहता है । 

7. राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ (7३४80०7/ 06एश०कए९१६ €००००४।)- 
राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ यौजना आयोग की सर्वोच्च नीति-निर्धारक संस्था है।य 
गोजना झायोग झौर विभिन्न राज्यों मे समन्वय स्थापित करने का मी कार्य करती है 
इसके मुझ्य कार्य हैं-- 

(| ) समय-समय पर राष्ट्रीय योजना के कार्य-सचालन का पर्यावलोक 
करना 

( ) राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक और ग्राथि३ 
नीति-सम्वन्बी महंत्त्वपूर्ँ प्रश्दों पर विचार करना । 

(४) शप्द्ोय योजना मे निर्घारित उद्देश्यों श्र लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उपा 
सुझाना । 
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(७४) जतता का सक्रिय सहयोग प्राप्त करना । 
(५) प्रशासतिक सेवाओं की कुशलता में वृद्धि करना । 
(७) अल्प विकसित समाज के वर्गों और प्रदेशों के पूर्ण विकास के लिए 
प्रयत्त करता | 
(५ए) समस्त नागरिकों के समान त्यामर के द्वारा राष्ट्रीय विकात्त के लिए 
संसाधनों का निर्माण करना | 
योजना प्रायोग यरे तरह राष्ट्रीय विकास परिपद्‌ के पीछे भी साँविधानिक या 
कानूनी सत्ता नहीं होती, किन्तु इसकी सिफारिशों का केस्द्रीध और राज्य सरकारो 
द्वारा आदर किया जाता है। इस परिपद्‌ म॑ देश के प्रबात मत्त्री और योजना श्रायोग 
के रादर्य होते है। पॉँचती पचवर्धीय मोजता के मूल प्रारूप पर विचार करने के 
लगभग तीन वर्ष बाद सितम्बर, 976 मे राष्ट्रीय विकास परिपद्‌ की बंठक हुई थी 
जिपमे पोजना के सशोपक रूप को अन्तिम रूप से स्वीकाए विया गया है। मार्च, 
977 के सत्ता परिवर्तन के बाद जनता सरकार ने एक नई राष्ट्रीय योजना ग्रारम्भ 
करने का विचार किया और सत्‌ |978-83 की पचवर्षीय योजता का प्राहूप योजना 
प्रायोग द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ के समक्ष 9 मार्च, 978 को प्रस्तुत किया 
गया । 
गोजना का क्रियान्वयन 
(्रौ्षाशात्रांणा ण ६ ?]9॥) 
भारत मे योजना आयोम विशुद्ध रूप से परामशंदाजी सस्‍्था है। इसका कार्य 
योजनाप्रों का निर्मा। करना और उसका मूल्यांकन करना है । इसके पाप्त कोई 
प्रशासनिक शक्ति नहीं है ग्रत योजनाप्रो के क्रियान्वयन का कार्य केन्द्रीय सरकार घौर 
राज्य-सरकारी का है। योजता निर्माण के पश्चात्‌ केद्वीय और राज्य सरकारें अपने 
विभिन्न मन्द्रालयों और उनके ग्रधीन विभागों द्वारा योजना के लिए निर्धारित 
कार्मक्रनो और सक्ष्यो को प्राप्ति की कार्यवाही करती है । कृषि, सिंचाई, सहकारिता, 
विद्युत, शिक्षा स्वास्थ्य ग्रादि के कार्य क्रमा को प्रछुख रूप से राज्य सरकारे क्रियान्यित 
करती हैं क्योकि ये राज्य-सू्री में श्राते। झब्रत्य विययो जैसे--वृहत्‌-उद्योग, रेलें, 
राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रमुख बन्दरयाह, जद्वाजरानी, नागरिक उड्डयत, सचार झादि से 
सम्बन्धित योजवाओओं के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर होता है | 
“माय के सियेशस सम्पस्थी यीच्येजमाओं मे से चुछ का केवल केन्दि५ सरकार 
फियास्वित करती है, कुछ को राज्य सरकारो द्वारा क्रियान्वित किया जाता है और 
/ कुछ को केन्द्रीय और राज्य सरकारें दोनो मिलकर करती है ! उदाहरणार्थ, भारत 
में विशाल नदी घाटी योजनाम्रो मे से कुछ का निर्माण और सचालन पूरएं रूप से 
कैर्द्रीय सरकार द्वारा, कुछ का केदल राज्य सरकारों दास और कुछ केन्द्र और राज्य 
सरकारी ने तथा एक से अधिक राज्य सरकारो ने मिलकर किया है ॥ निजी क्षैत की 
गोजता मो का क्रियात्वयन विजी क्षेत्र दास किया जाता है, यद्यपि सरकार इस कार्य 
मे निजी-क्षेत्र को झ्लावश्यक वित्तीय, तकनीकी तया प्रत्य प्रकार की सहायता देती है । 
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सा्ेजनिक-क्षेत्र की ग्रोजनाप्रों का क्रियान्वयन सरकार द्वारा किया जाता है। कई 
अन्य देशों के समान भारत में भी योजनाकरण में विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्तियाँ 
परिलक्षित होती हैं। लोकतान्त्रिक विफेन्द्रीकरण द्वारा जिला-स्तर पर जिलानपरिपरदे 
तथा खण्ड स्तर पर पंचायत समिति है, जो खण्ड-स्तर पर योजनाओं के निर्माण और 
क्रियास्वथन का काये करती है ! 
इस प्रकार भारत में योजना का क्रियान्वयन केन्द्रीय और राज्य-्सरकारों के 
विभिन्न मन्त्रालयो और उतके आधीनस्थ विभागों द्वारा किया जाता है। योजना की 
सफलता इन विभागों के अधिकारियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों की कुशलता, 
कर्तव्यपरायशता तथा ईमानदारी पर निर्भर करती है। थोजनाप्रो की समलता 
सामान्यतः जनता के सहयोग पर निर्मर करती है । 
श्रगति को समोकझ्ञा--योजता के कियान्वयन के लिए उनका निरन्तर निरीक्षण 
और प्रगति की सभीक्षा प्रावश्यक है ताकि योजना की अप्तफलताओं और उसके 
क्रियाल्वथन के मार्ग मे झाने वाली बाधाओं का पता लगाया जा सके। भारत मे 
योजना आयोग का योजना-निर्माएं के अतिरिक्त एक प्रमुख कार्य “योजना की प्रत्येक 
प्रवक््या के किपान्वयन द्वारा प्राप्त प्रगति का समप-सगय पर ब्यौरा रखता तया 
उसके भ्रमुसार नीति में समायोजन तथा अन्य उपायों के लिए सिफारिशें करना है ।" 
अत. यौजना। आयोग समय-समय पर अे-व्यवस्या के विभिन्न क्षेत्रों मे योजना के 
££ याल्वयन और सफलता का पर्ववेक्षण करता है । जब वाधिक योजना का निर्माण! 
बिया जाता है ओर उसे वापिक वजद मे सम्मिलित किया जाता है तो आयोग केले 
और राज्य सरकारों से ग्रत वर्ष की प्रगति के प्रतिवेदन मंगाता है । इसके आधार 
पर थोजवा भामोग गत दर्ष की प्रगति-अतिवेदन तैयार करता है । इसके अतिरित्त 
केन्द्रीय-मत्त्रालयो यौर राज्य सरकारी हारा विभिन्न श्लेत्रो मे विकार-कार्यकरमों के 
च्यक्तित सम्बन्ध में विस्तृत रिप्रीट तैयार की जाती है | कार्यक्रम मूल्यांकन संगठर 
तथा योजना की परियोजना सम्तिति योजना के क्रियान्वयन से सम्बन्धित समस्याप्र 
का अध्ययन करती है। इन अच्ययतों का उद्देश्य परियोजनाओं की विलम्ब पूर्ति 
अपर्याप्त सफलता, ऊँची लागतों आदि के कारणों की जाँच करता भ्ौर इन्हे दूर करू 
के उपाय वतलाना होता है । योजना आयोग योजना अवधि के मध्य में ही विभिर 
क्षेत्रो में योजना कार्य क्र्मो की पूर्ति के सम्बन्ध भे (१४४ ७70' प्रतिवेदन भी प्रकाशिः 
करती है जिसमे आगे की कायेबाही की दिय्याओं का भी सकेत होगा है। प्रत्येः 
पंचवर्षीय योजना के अन्त में योजना आयोग अवधि की समग्र समीक्षा, विकार 
'सस्व्तरि; वहापें,रथ्ए, पर रु गत्फिएहएफें, ग्रेट, सतिएयए नेत्र व्युस्ताें; सर्दित; मचारत्य, 
करता है| निजी-क्षत्र में योजना की प्रगति की समीक्षा और मूल्यांकन के लिए झौ 
अधिक प्रयत्नों की आ्रावश्यक्ता है 
मारतीय नियोजन को विशेषताएँ--मारतीय नियोजन की निम्नलिखित प्रमुर 
विशेषताएँ हैं-- 
(५) भारतीय मियीजन जनताल्त्रित नियोजन है 
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(०) भारमीय नियोजन सोवियत रूस और चीन की तरह पूर्ण या व्यापक 
((०7्रप्रनास्तआ5८) नियोजन नहीं है । 

(77) भारतीय वियोजन का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना है | 

(3५) भारतीय नियोजन केख्ित और विकेद्धित दातो श्रकार का है 


भारतौय योजना-निर्मास प्रक्रिया की समीक्षा 

) कई झआलोचको ने योजना ग्रायाग की समानान्धर सरकार' (ऐशणेशे 
00फथएाध0), “सुपर केविनेट! (399८८ 039 ४८) झौर “गाड़ी का पाँचवाँ 
पहिया! (70० हक जै॥००७ ० (0६ (0०५०७) कहा है। किन्तु इस प्रकार वी 
झालोचनाएँ अतिरजित हैं। भारत मे सम्पूर्ण आयोजन इस प्रकार का है कि राष्ट्रीय 
योजना भी कार्यान्वित होती है और राज्यिक योजनाएँ भी । इस प्रकार, राष्ट्रीय दितती 
की पूर्ति भी होती है और प्रान्तीय एवं स्थानीय हितों की भी। मुख्य उद्देश्य यही 
रहता है कि दोनो एक दूसरे के पूरक बनें । यदि इस उद्देश्प की पूर्ति मे केस्द्रीकश्ण 
को मूछ प्रोत्साहन मिलता है और केन्द्र और राज्य सम्बन्ध एकात्मक्ता के लक्षणों से 
प्रभावित होत हैं ठो इसमे अशुभ कोई बात नही है । इसके अतिरिक्त यीजना प्रायोग 
एक़ परामशंदात्री सक्ष्या रहा है, इसके पास प्रशासनिक अधिकार नही हैं । योजना 
आयोग कऋद्व तथा राज्यों के विभिन रतरो पर व्यापक विचार-विमश के पश्चात ही 
निशय पर पहुँचता है । इस प्रकार राज्य के सम्बन्ध से ग्रायोग तियोजत-क्षैम में जो 
कुछ भी कहता है, उसमे राज्यो को पूर्ण स्वीकृति शआप्त द्वोती है । 

2 कुछ ग्रालोचको क अनुसार, यो जता झ्ायोग एक स्वतत्न और परामशंदात्री 
रुस्‍्या के रूप म कार्य नहीं कर पाता । मस्तियों को योजना आयोग का सदस्य 
नियुक्त किया जाता रहा है ॥ इस प्रकार, यह रास्था राजनीति प्रेरित है प्रौर यह 
विशेषज्ञ सस्या नहीं है । योजना झआयीग की इस परम्परा का भी प्रतिरोध किया 
जाता है कि जब कभी किसी मन्त्ालय से सम्बन्धित विषय पर आलोचको का सुकाव 
हू कि राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ और मन्निमण्डल फो तो राष्ट्रीय योजना सम्बन्धी 
प्रमुख रेखाग्रो ओर विशिष्ट सीमाग्रो का हो विरूपण करना चाहिए । इसके पश्चात्‌ 
घोजता निर्माण और विस्तृत ब्यौरा तैवार करने, प्रायमिकताञ्ना और लक्ष्यो का 
निर्धारण करन, विभिन्र वैकल्पिक उपाया मे से विकास की किसी विशिष्ट पद्धति का 
अपनाने आदि के काप पूर्शरूप से योजना आयोग पर छोड दिए जाने चाहिए, क्योरि 
ये तकनीकी मामले हैं ! योजना आयोग के सदस्य सुविख्यात तक्तीकी विशेषज्ञ होने 
चाहिए । 

सन्तियो की सदत््यता ल होने सम्बन्धी आयोग का तक तैद्वान्तिक रूप मे 
अच्छा है प्लोर कुछ वर्षों पूर्व प्रशासनिक सुधार प्लायोग ने भी सिफारिश की थी कि 
अन्त्रिधों को झायोग का सदस्य नही बनाथा जाना चाहिए। लेकिन ब्यायहारिक 
स्थितियों का तकाजा ८ कि आयोग में मल्तिमण्डल क्यो स्थान दिया जाए, क्योकि 
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नीतियो और निर्यों के क्रियात्वयन कय भ्रन्तिम उत्तरदायित्व मन्त्रियों पर होता है 
योजना की असफलता के लिए जनता प्रधान मस्ती और योजना-मन्त्री को ही दोषी 
झुहराएगी, प्रायोग के विशेषज्ञों को नहीं ५ मन्तियों का जनता से निवद सम्पे्क होता 
है, वे जतता की आर्काँक्षा्रों से परिचित होते हैं अत आयोग के तकदीकी विशेषज्ञों 
के विचारो को अपनी सलाह से श्रधिक व्यावहारिक झौर जदानुदृस वसा सकते हैं । 
एक परामशंदातो ससस्‍्या में परामर्श के ल्लोत जितने प्रभावशाली होंगे, निरंय उतने 
ही भच्छे हो सकेदे | हाँ, इस प्रकार के रक्षा कवच अयश्य होने चाहिए ताकि 
मन्त्रियों की उपस्थिति से आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों और स्वत्तत्न सदस्यों की 
ल्थिपि पर प्रत्िवुल प्रभाव पडढ़े की झआशका न रहे 


3. यहू ग्रालोचना की जाती है कि आयोग का झाझार ग्रतावश्यक रुप से 
कापी वड़ा हो गया है प्रोर इसके प्रदाविक्ारियों, कर्मचारियों, विभिन्न समितियों 
और सस्याप्रों मे पर्याप्त मितव्यथिता जिए जाने की गुजाइश है । ग्रायोग की कई 
विभागीय शाजान्नो मे कार्यों का स्पष्ट वर्गीकरण नही है और उनके कार्य एक दूसरे 
की परिधि में आजाते हैं। अत प्रत्येक विभाग में विवेकीकरण किया जाता चाहिए। 
> » प्म्भागो पर अधिक ध्याव दिया जाना चाहिए और साधारण सम्भागों की 

», कम वी जानी चाहिए । 

4. अधिराध शज्य सस्ताधनों को ग्रतिशील बतावे भ्रौर उनके एकत्रीकररा 
के मामलों में राष्ट्रीय और दीघंडालीन हृ्टिकोण से कार्य नही करते हैं। प्रदेक 
राज्य सरवाशें भे योजेता के समन्वय राम्बल्थी प्रायमिक विचारों का भी अभाव है 
और योजना ग्रायोग को दूध देने दाली गाय समभते है ! उनमे से प्रधिकाँग के लिए 
श्रायोग ऋण का अन्तिम नहीं प्रथम ग्राथयदाता है । अब तक राज्य-परकारें योजना 
आयोग से अधिक से अ्रधिक प्राप्त करने के लिए प्रवल्लश्ील रही हैं और स्वय ने कम 
प्रयाद् किए हैं । 

बहुथा ऐसे अवसर भी भाते हैं जबकि योजता भ्रायोग को राज्यों के मुख्य- 
मन्त्रियों को, संसाधनों के आवंटन को गतिशील बनाने के सम्बन्ध मे ग्रप्रमन्न करता 
बड़े भौर ऐसा तभी हो सकता है जबकि भ्रायोग के सदस्थ गैर-राजती तिक क्षेत्र से 
तिए गए हों । हृतीप योजना में कृपि पर कर द्वारा साधनों के एकीकरण के बारे 
में एक भी वात नहीं कही गई, यद्यपि ऐसा करना नितान्त आवश्यक था । यह कहा 
जाता है कि झ्रायोग ने ऐसा राजनीठिक कारणों से नही किया । 

5. इसके अतिरिक्त पंचवर्षीय योजनाग्रों के गिर्माण और क़ियन्दयन मे 
और भी कई करमियाँ हैं। कई आ्रालोचको के प्रनुसार सरकारी नीतियों ओर योजवा 
के पहेश्यो के बीच पर्याप्त अन्दर रहता है। सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियाँ 
और किए गए उपाय योजठा के सामाजिक न्यायल्क्षेत्र को और अधिक व्यावक 
बनाने की योजना के उद्देश्य के विपरीव पडती है। यद्द भूमि-सुधारों को क्रियानित 
करने, तिजी-क्षेत्र में कारपोरेट उपकृम के बिका और मुद्रा प्रस्तारिक अ्रवृत्तियों के 
जनियस्रस् आदि से सम्बन्धित समस्यात्रों को हल करने के सरकारों विधियों के बारे 
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मे अधिक सही है । राज्य-सरकारो ने बहुधा थोजना के क्रिप्रान्वधन मे निर्धारित 
प्राथमिकता्रों का झ्नुपालन नही किया । बहुघा विशिष्ट परियोजनाप्रों हेतु राज्यों 
को दी गई केन्द्रीय सहायता का उपयोग निश्चित उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया 
योजना के नियान्बबन से एक और कमी यह अनुभव की गई कि योजना व्यय को 
सम्पूर्ण योजनावधि में समान रूप से वितरित नहीं किया गया। बहुंघा मोजना के 
प्रथम दो तीन वर्षो मे कार्य घीरे चलता और अन्तिम वर्षों मे मिर्धारित ब्यय शीघ्रता 
से पूरा किया जाता है। इससे सरकारों का ध्यान योजना के भीतिक लक्ष्यों की 
प्राप्ति की अपेक्षा निर्धार्ति सकशि शो योजनादाचि के व्यय करपे पर अधिक केच्द्रित 
रहता है । परिणामस्वरूप, उतनी ही राशि व्यय करन पर भी अपेक्षाकृत बम लाभ 
रहता और प्रगति की दर कम रहती है। प्रवर्षाय योजनाओ्रों को एक वर्षो 
कार्यक्रमों में विभाजित करके फ़ियान्वित करने के निमवय के भी विशेष उपयोगी 
परिरणाम सामने नहीं आए हैं । 

6 भारतीय नियोजन में अब क्तक भी प्राथभिकतायो के मूल्याँकत के लिए 
कोई क्शोटी उदाहरणार्थ बागत-ल्ाभ विश्लेषण (0०७: ७200 7०988 ) 
आदि का व्यवहार अभी त्तक नही क्रिया गया है । यह आवश्यक है कि इप प्रकार के 
मापदण्ड का उपयोग किया जाए, अन्यथा प्रत्येक विशेषज्ञ अपने विभाग के लिए कुछ 
न छुछ प्राप्त कर लेता है| इस प्रकार भारतीम निमोजन राभी प्रकार की दिश्वाग्रो भे 
बनाई गई विभिन्न योजनाग्रों का सग्रह है । इसका कारण यह है कि हमारे पास 
परियोजनामो के भुल्याकत के लिए कोई उपयुक्त मापदण्ड नहीं है जिससे विभिन्न 
विकट्पों में से कुछ विकलपो का चयन क्यि जा सकते । दस प्रकार, हमारे साधनों का 
अपव्यय होता है । उदाहरण।र्थ, सामाजिक कल्याण मे बाल अपराध (30एशा॥!8 
0०॥०47४7०५ ), परित्यक्त बच्चे, भिक्षुक, वेश्याएँ, श्रपग व्यक्ति, तथा अन्य कोई 
प्रकार के पहलू गाते हैं और यदि हम इस सम्बन्ध में अपने देश की ग्रन्य देशी से 
तुला करे, तो हमारे विशेषज्ञ स्वाभाविक रूप से यही कहेंगे कि ये सब पहलू प्रत्यन्त 
महत्त्वपूर्श है, किन्तु यदि हमारे साघव सीमित हैं तो हमे इनमे चुनाव करता पड़ेगा! 
उदाहरणुर्य, हम पहले बाल अपरावियों और परिव्यक्त बच्चो पर सारी राशि व्यय 
कर सकते है ओर भिलारियो झौर वेश्यात्री के लिए अधिक चिल्ता तही करें । यद्यपि 
कुछ बर्गों की इस प्रकार उपेक्षा करना एक कठौर निर्णय है, किन्तु हमे ऐसा करना 
ही पड़ेगा । इस अकार सभी क्षेत्रो म॒ सब कार्यक्रमों को अपनाने की अपेक्षा कुछ 
महत्त्वपूर्ण कार्यर्मों मे अधिछाधिक साधन लगाए जाने चाहिए झन्यथा विशेष 
परिरणाम नहीं निकल पाएँये ॥ 

7 हमारे योजता निर्मासप की एक कपी यह है कि यद्यपि हमारा देश एक 
सत्यन्त निर्धन देश है किन्तु वित्त-मन्तालय ओर योजना झ्ायोग के अतिरिक्त नियोजन 
के सभी स्तरों पर ससाबनो के उपयोग मे सथम को झावश्यकता को अनुभव नहीं 
किया गया है झोर ससाधनों का बई जगह अपव्यय किया गया है । हमे इस बात को 
झनुभव करता चाहिए कि हमाय देश विश्व के निर्घतत्तम देशों में से एक है, अतः 
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हमे देश के साधनों का अत्यन्त मि्ब्यथितायूबंक कार्य करना चाहिए। साथ ही 
प्रबन्धात्मक प्रयत्नो (]#६0०8वमरथ्या £ि/078) में अधिक सतकंता की श्रावश्यकता 
है । राज्यों की सहायता देते की प्रणाली भी उचित नही की जा सकती। प्रशाप्तनिक 
सुधार आयोग ते विभिन्न प्रकार के “अनुरूप अनुदान (१६8/०७४953 ७ऊा०्त७) और 
सहायता की वर्तमान,पद्धति में परिवर्तत का सुझाव दिया है । सौभाग्य से इसे 
राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ की बैठक मे मुख्य मत्तियो और बेच्द्रीय वित्त-गस्तालय नेभी 
स्वीकार कए लिया है। प्रब् राज्यों को 'प्रमापीकृत योजनाग्रो' (8:40087/ 
इत्ताधय:) से युक्त मौजनाग्रो वो बनाने की ब्रावश्यकता नहीं है। वे झपनी 
इच्छानुस्तार योजनाएँ बना सकते हैं । केवल उन्हें योजता झायोग को उनके उद्देश्य 
बताने, श्रौर यह बताने की झावश्यक्ता है कि वे उन योजनाम्ों को किस प्रकार 
(क््यान्दित करेंगे ? प्रव राज्यों को निश्चित रूप से यह बता दिया जाएगा कि उन्हें 
कक्तिनी सहायता मिलने वाली है ? उसके पश्चात्‌ उन्हे अपने प्रयत्तों द्वारा प्राप्त 
शशि का अनुमान लगाता होगा और उसके अनुरूप वे अपनी योजनाएँ बना सकेंगे । 
अब राज्यो की योजनाम्नों का प्राथार उनके स्वयं के श्रयासों द्वारा साधनों को 
गतिशील बनाने पर निमंर करेगा क्योकि उन्हे केन्द्रीय सहायता का स्पष्ट अनुमान 
पहले ही प्राप्द हो जाएगा और राज्य [ग8060 257४ ' प्रस्तुत नही करेंगे । 


वास्तव में इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि प्राधोग के गठन 
और योजवाश्रों के क्रियान्वयन मे अनेक गम्भीर दोप रहे है और राष्ट्र को इतकी 
कीमत चुकानी पडी है । काँग्रेस सरकार के पतन के बाद सत्ताएढ जनता पार्दी की 
सरकार ने योजना आयोग को नया स्वरूप दिया है और अववरत योजता प्रयाली 
लागू करके सम्पूर्ण नियोजन को नई दिशा और नई गति दी है । श्रायमिकताओ्ं और 
मीतियों की पुत निर्धारण के आवश्यवता को समझा गया है और यह्‌ व्यवस्था की 
गई है कि भागामी कुछ वर्षोंमे केन्द्रीय भ्ौर राज्य योजनाम्री में पूँनी निवेश 
ब्राथमिकताओं मे पर्याप्त परिवर्तत हो तथा आधिक नीतियाँ नई प्रायमिक्तताश्रो के 
साथ समन्वित हो जाएँ | गैर-योजना पक्ष पर भी उचित धन खर्च करते पर बल 
दिया गया है । प्राथमिकताम्रों और नीतियो के पुन.निर्धारण-विपय पर एक पिछले 
अध्याय मे काफी कुछ लिखा जा चुका है। नए ग्रयोजन मे समन्दित ग्रामीण विकास 
की नई तीहि अपनाई गई है । सत्‌ /978-83 की छठी गोजना मे इस बात का 
ध्यान रखा गया है कि वेरेजगारी और गरीबी पर सीधा प्रहार क्षिया जाए तथा 
जत-सामानन्‍्य कौ बुनियादी श्रावश्यकताओ को सुद्धिश्चित क्रिया जाएं। नई योजना 
ची पमुक व्थिफ्टएी, फे पु प्पह के हि. सोप्र। या; सछय सिजगार के अवसरें: मे 
याँच प्रतिशत वापिक की दर से वृद्धि करना है ! इससे योजना भ्रवधि मे बटी हुई 
श्रम शक्ति को काप्न दिया जा सकेगा और पहले के बेरोजगारों को भी काफी सीमा 
तक रोजगार मिल सफेया । कृधि विकाय से, जिराकी संग्भग 4 प्रतिशत विकास दर 
का लक्ष्य रखा यया है, लगभग आये रोजगार के अवस्तर पैदा हो सकेंगे। रोजगार 
के ग्रावे अवसर सधु उद्योग, संगठित क्षेत्र और सेवाश्रों मे पैदा होगे । राष्ट्रीय विकास 
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परियद्‌ की 9-20 भाचे, 978 की बैठक मे श्रधिकाश राज्यों के मुल्य मन्जियों 
थे घोजना के पुननिर्धारण का स्वागत किया 3 
ऊ परिषद्‌ के समापत सत्र को सम्बोधित करते हुए प्रचान मन्त्री श्री मोरारजी 
ट देखाई ने कहा कि अ्रतवरत योजता की विचारघारा से आदोजना प्रणाली मजबूत हुई 
है प्रौर इससे यह भी सुनिश्चित हो गया है कि योजना के कार्यास्वयन मे कोई 
कठिनाई नहीं होगी । उन्होने कहा कि राज्यो के मुल्य मन्तियों को इस नई विचारधारा 
के बारे मे उन्होंने एप लिक्षकर यह बताया है कि अनवस्त योजना में योजना की 
लागू करने के साथ-स्षाथ इसप्रे हुई प्रगति का भूल्याॉँकन किया जा सकता है और 
गलतियों को घुधारा भी जा सकता है। प्रधान मन्त्री में कहा कि विकास के प्रश्न 
को राष्ट्रीय सन्दम मे देखा जाना चाहिए और हमे अपने स्थानीय हितो को आवश्यकता 
से भ्रधिक महत्व नही देवा चाहिए क्योंकि उसी अवस्था मे हम उल्लेखनीय प्रगति 
कर सकते हैँ । हमारे राजनीतिक मतसेद कितने ही क्यो न हो लेकिन हस सबको 
एक साथ मिल्लकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य का हित राष्ट्रीय हित 
मे शामिल है, जेकिन यदि हम केवल राज्य के ही हितो को देखे दो यह्‌ ठीक नहीं 
होगा । श्री देसाई ने कह कि कुछ राज्य अत्य राज्यो की अपेक्षा ग्रधिक उन्नत हो 
सबते हैं, लेकिन ऐमा केवल तुलनात्मक दृष्टि से ही होता है । कोई भी ऐसा राज्य 
है, जिप्मे बेरोजगारी न हो था वहाँ गरीव लोग त रहते हो । लेवित छुछ राज्य 
३ प्षिक या अन्य कुछ कारणों से ही दूसरे राज्यों की अपेक्षा प्रधिक प्रगति कर 
पाए हैं। यह हमार काम है कि हम यह देखें कि श्रभी राज्यों वा विकास हो । 
राज्य निन्न-भित्र द्वो सकते हैं, लेकिन हमे यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत की 
जवता एक है। इस देश में अ्रवत्त विभिलताएँ हैं श्रौर यह सोचना न्याय सगत नहीं 
होगा कि सभी लोग एक जैते होंगे । सेकिन हरेक को सनन्‍्तोष होता चाहिए । अधिक 
विकप्तित राज्यों का यह प्रयास होना चाहिए कि बे दूसरे राज्यों की मदद करे। 


विकास के लिए हम सभी को प्रयातत करना चाहिए, केवल बाहरी मदव काफी 
नही होगी ॥ 


]. भारेते सैएफार श्र स विज्ञाप्ति, दिनांक [9 आच, 978 


| [ भारत में गरीबी और असमानता 
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»।रत्त मे गरीवी और असमानता इस हद तक व्याप्त हैं कि विश्व के झाधिक 
रुगमच पर भारत की भूमिका के महत्त्व की वात करना हास्यास्पद लगता है। प्राधिक 
झँकडे, देशवासियों का जीवन-स्तर, झ्राधिके विपमताओ्रो की यहरी खाई, गरीदी के 
मूँटू बोलते चिक्तू इस दात की स्पष्ट भल्लक देते हैं कि भारत विश्व का एक ग्रत्यथिक 
गरीब देश हैँ। भारत में गरीबी की व्यापकता और भयावहता का झनुमात सरकार 
के गरीबी हटाओ के नारे से भी व्यक्त होता हैं । देश को प्राँचवी प्चर्षीय योजना 
का मूल उद्देश्य ही गरीवी और झसमानेता पर प्रहमर करना तथा देश को झ्ात्म- 
निर्मरता के स्तर पर पहुँचाना रखा गया था । योजना-प्रार्प में यह निश्चय व्यक्त 
किया गया था कि झति-भयावह निर्घतता प्रधत्रा बरीबी का जीवन-यापत करने चाले 
व्यक्तियों के जीवन-स्तर को एक न्यूवतम स्तर पर लाया जाएगा । जनता सरकार के 
नए झाषोजन में भी गरीबी और असमावता को हटाना सर्व प्रधान माना गया है । 


भारत से गरोबी और विपषमता की एक रलक 


विश्व-बैंक द्वारा प्रकाशित सूचना के अनुसार, विश्व के लगभग !27 देशो में 
प्रति व्यक्ति श्राय के सम्बन्ध में भारत का स्थान 02वाँ है। हमारे देश मे प्रति 
व्यक्ति औसत वापिक आय 525 रू हैं और विगत दस बर्षोंमे देश के आथिक 
विकास में मात्र ।:2%प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई हैं।! एक प्न्य भ्रष्ययत के अनुसार विश्व 
में 25 देश ऐसे हैं, जो बहुत ही गरीबी की स्थिति मे हैं और इन देशो में भारत का 
स्पान प्रमुख हूँ । इन गरीब देशो मे उद्योगों का राष्ट्रीय आम में अशदान 30% से 
भी कम हूँ त्या !5 साल से बडी उम्र की 20% से भो अधिक जनसख्या प्रशिक्षित: - 
हूँ । संयुक्तराष्ट्र के अनुसार इन देशों के 20% व्यक्तियों को पूरा मोजन नहीं मिलता 
और 60% लोगो को झ्रपौष्टिक भोजन प्राप्त होता है। प्रतिबयं 30 लाख टन प्रोटीन 


]., शॉ. समर राय, निदेशक घारतीय सामाजिक बनुसस्थघात परिषद्‌ का लेख देश के मिले 
और विकास क्रे आयाम--स्ाप्वाहिक हिन्दुस्ताव 23 दिप्तम्बर, 973, पृष्ठ 85, 
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चाले औद्योगिक राष्ट्र इद देशो मे खाद्यान्न भेजते हैं ।! भारत, जो गरोब देशो से 
भ्रमुल्च है, विश्व की 5% जनसस्या का उसके /7 क्षेत्रफ्ल मे भरण-पोपण कर 
£ रहा है, किच्चु राष्ट्रीय उत्तादत की दृष्टि से विश्व के 22 देशो मे उसका स्थान 
* 95वाँ तथा एशिया के 40 द्वेशों मे 30वाँ है। भारत को 45 करोड़ जनता किसी 
ने किस्ली रूप में देरोजगार है। 38 करोड 60 लाख व्यक्ति मिरक्षर हैं। प्रत्येक 
भारतीबव लगभग ,34 रू के विदेगी-ऋणभार से दवा हुमा है ।१ रुपये की क्य- 
शक्ति मई, 974 मे, सात्र 33 9 चैसे (प्राघार 959 वर्ष) थी ।४ देश के लगभग 
242 करोड व्यक्ति अत्यन्त गरीदीरणं जीवव दिता रहे हैं । देश मे आवधिक विप्तता 
चौंका देने दाल्ी है । जहाँ एक ओर गयनयुम्वी प्रट्टालिकाएँ है सौर वेमद अ्रठबेलियाँ 
करता है वही दूमरी और व्यक्तियों के पास रहते को कोयडी भी नटो है। वे सडक 
पर ही जन्म लेते हैं, सडक पर ही पलते हैं ग्रौर सडक पर हो मर जाते हैं | 
(क) दौडेकर एवं नीलकृण्ठ रथ का प्रध्यवन 
दड्ेकर एवं रथ ते अपनी वहुचनचित पुस्तक “भारत में गरीबी' में देश की 
नि्ंषंतता (960-6| की स्थिति) का चित्र खीचा हैं और यह्‌ चित्र वनेमात स्थिति 
में भी बहुत फुछ सही उत्तरता हैं। इसके अनुसार, देश वी निंदा ही देश की 
ग्रीजी का प्रमुख कारण है | ससार के सभी देशों में भारत अत्यन्त मिर्षन देश है । 
अपीका, दक्षिणी-प्रमेरिका तय एशिया के प्नेक झअविकसित देशों थीओगेक्षा भी 
भारत गरीब है। ति्नता से भारत की बरावरी कैवल दो ही देश--पाकित्तान ग्रौर 
/ छण्डोनेशिया कद सफते हैं । यदि इस गरीदी को आँकडो मे स्पष्ट करना हो तो लोगो 
का औीवन-स्वर देखना होगा । सन्‌ 960-6] भे देश का झौसत जीउन-स्तर श्र्यात्‌ 
प्रति व्यक्ति बाविर निर्वाहि-व्यय लगभग केदल 275 से 280 रुपयों तक ही था। 
अर्थात्‌ प्रतिदिन औसतन 75-76 पैसों से लोग जीवन-यापन करते थे | इस औसत 
को ग्रामीण एवं शहरी भागो के लिए भिन्न-भिन्न करके बताता हो ती यह कहा जा 
राकता है कि देहाती भाग पर श्रति व्यक्ति वापिक निर्वाहि-ब्यथ लगभग 260 रुपये था, 
वापिक तौर पर देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि शहरी भाग का जीवन-स्तर ग्रामीण 
भाष के जीवत-स्दर की अपेक्षा लगभग 40% अधिक था । परन्तु डीवनोगयोगी 
बस्तुप्ो के मूल्यों में ग्रामीण्य एवं शहरी भागो मे विद्यमात प्नन्तर को ध्यान में रखा 
ज्याए तो दोनों विभागों का औसत जोवन-स्तर लगभग समान हो जाता है । सक्षेप से 
सब 960-6 मे ग्रामीण जनता प्रतिदिन लगभग 75 पैसों मे श्लोर शहरी जनता 
लगभग | हपये से जीवत-यापत करती थी । 
ला “म्रमाज में विद्यमान असमानताग्रो को ध्यान मे रखा जाएं तो स्पष्ट है कि 
आपे से ग्रधित्र व्यक्ति औसत से नीचे होंगे वह्कि लगसग् 2/3 व्यक्ति यौसत से नोले 


॥.- डी आर. वर्भा--'सपाहइदादी समाज को स्थापना के लिए गरोबी हटाना जावश्यक्र' योजवा 
22 मा 973, पृष्ठ 2. 


2. इही, (८ 2!, 
3. कैद्ीय भूतपूर्ई विच मन्ची श्री चद्धाण की खूचना--हिन्दुस्वाद, 27 जुलाई [974., 
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थे । बर्घाद्‌ ग्रामीण भाग में दो तिहाई व्यक्तियों का दैनिक खर्च 75 वैसों से भी केम 

था और शहरी भाग में दो तिहाई लोगो का दैनिक व्यय एक एपये से भी कम था। 
इनमें से बनेक व्यक्तियों का दैनिक व्यय इस ओोसत से बहुत ही कम था। संक्षेप में ऊ 
40 प्रतिशत ग्रामीण जनता प्रतिदित 50 पेंसो से भों कम खर्च में जीवनन्यापन 
करती थी। इसमे घर का झनाज या अन्य हृपि-ठाज, दूध वगैरह का जो प्रयोग घर 

में क्या जाता है उसका बाजार मूल्य शामिल है। शहरी भाग में 50 प्रतिशत जनता 
प्रतिदिन 75 वैसी से भी कम सर्च भे निर्वाह चलाती थी । दोनो भागो के वाजार- 
मूल्यों के झ्न्तर को ध्यान में रखा जाए तो ग्रामीण भाग के 60 पैसे और शहरी 
भाग के 75 पैसे लगभग समान ये ।" 

इस ग्रीवी का जिन लोगो को प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, उन्हे इन प्रॉकेडो पर 
सहसा विश्वास नहीं होगा । स्वर्गीय डॉ राममनोहर लोहिया ने कुछ चर्ष पूर्व 
लोकसभा में यह कह फर घनमनी उतल्नन्न कर दी थी कि भारतीय प्रामीण की औसत 
श्राय 9 दैस्े प्रतिदिन है । जैसा होना चाहिए था सरकारी स्तर पर इसका भ्रतिवाद 
ब्िया यया । परन्तु बुछ समय पश्चात्‌ सरकारी स्तर पर भी यह साला गया इक 
भारतीय ग्रामीण की श्रौसत झाय 37 वैसे प्रतिदिन है, और यह भान। जा सकता है 
कि सरकारी आँकड़ो और वास्तविक ऑरडों से कितना अन्तर होता है।/ दॉडकर 
एवं रथ की टिप्पणी है कि “अनेक व्यक्तियों को इसका विश्वास ही नहीं होता था 
और पश्रव भी श्रनेक लोग इसकी सच्चाई मे सन्देह करते हैं । परन्तु देगा को यरीबी 
का यह सच्चा स्वरूप है, इन आँकड़ो में पैसे-दों पैसों दा अन्तर पड़ सकता है। / 
प्रतिशत में एक-दो अकों का ब्रन्तर हो सकता है किन्तु स्थूल रूप में यह प्रॉकड़े तथ्य- 
ब्रद्शक है ।/? 

“प्रश्त उठता है कि इतने से खर्चे मे ये लोग कंते निर्वाह करते हैं ? एक दृष्टि 
से इस प्रश्न का उत्तर वडा सरल है । इत लोगों के सामने यह सवाल कभी खड़ा 
नहीं द्वोता कि पैसों का क्‍या क्या जाए ? शरीर की न्यूनतम श्रावश्यकताओं की 
पूर्ति करने मे ही उनका साथ पैसा खर्च हो जाता है । उदाहरणार्थ सन्‌ 7960-6 
के मूल्यों को ध्यान में रखा जाए तो ग्रामीण भाग मे प्रति ध्यक्ति 50 पैसों में 
निर्वाह करता हो तो 55 से 50 प्रतिशत खर्च केवल गेहूँ, चावल, ज्वार, वाजरा आदि 
खातान्नों पर, 20 से 25 प्रतिशत वैल, नमक, मिर्च, चीनी, गुड आदि खाद्य वस्तुओं 
पर, भौर 7 से 3 प्रतिशत इंघव, दीया-वत्ती आदि पर करना पड़ता है प्रर्यात्‌ कुल 
(सिर्दाह व्यय का 3$ प्रलिशल भपण केक्ल जीडित रहने पर की च्यव होता है । उतने 
यह सोचने के लिए अवसर ही नही होता कि क्या खरीदा जाए घौर कौन-तो बस्तु 
नली जाए। शेष ?5 श्रतिशत मे कपड़ा, साबुन, तेल, पाव, क्षस्वाकु, दवा-दारू 
आदि का खर्च चलाता पड़ता है / उसी में कृद कमी-वेसी हो सकती है ।”“3 

]. डॉ, रामाश्रय राय : वही, (८ ]3. 
2. इदादेकर एव रथ *चही, पृष्ठ 2. 
$, बही, पृष्ठ 3. 
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दाडेकर एवं रथ ने अपने अध्ययत से निष्दयें निकाला है कि “960-6 में 
उस रामय के मूल्यों को ध्यान मे रखा जाए तो आमीण भाग में न्युनवम्र आ्रावश्यकता 
की पूर्ति करने के लिए प्रतिदिव 50 वैमे या वापिक 80 रू लगते थे और इस 

* हिस्ताब से सद्‌ 7960-6। में देश वी 40 अ्तिशन जनता गरीब थी ॥ इन लोगों को 
साल भर मे दो जून मोजन नही मिलता था भ्र्थात्‌ उसका विप्रवास नहीं था । झहरी 
भाग से जीवनोपयोगी वस्तुओं के सूल्यो को ध्यान मे रखा जाए तो वहाँ प्रतिदित 
75 पसे या बायिक 240 रुपये लगते थे । शहरी जनता में से 50 प्रतिशत ब्यक्तियो 
को वे उपलब्ध नही ये । सक्षेप में गरीवी की इस न्यूनतम परिभाषा के अनुसार भी 
सन्‌ 960-6। में अर्थात्‌ स्वाघीनता-प्राप्ति क्रे !0-42 वर्ष वाद और आाधित 
विकास की पचवर्षीय योजनाओं के पूरा हो जाने के दाद भी देश दी 40 प्रतिशत 
देहाती जनता श्लोर 50 प्रतिशत शहरी जनता गरीब थी । इत सभी व्यक्तियों का 
हिसाब लगाया जाए तो उनकी राख्या 8 करोड से अधिक हो जाती है। सबू 960 
6 में देश के लगभग 43 करोड लोगों मे से 8 करोड लोग गरीब थे, प्रथाँत्‌ 
भूले ये।!? 

“गरीबी की यह मात्रा देश के सभी भागों मे न स्माव थी और ने है । 
माषारणतया उत्तरी भारत भे अर्थात्‌ पंजाब, हसियाणा, राजस्थाव, उत्तर-प्रदेश, 
गुजरात ग्रादि राज्यो मे गरीबी कम है। इस्त प्रदेश की दहाती जनता में गरोदी की 
मात्रा 20-25% से भ्रधिक नहीं है। इसके विपरीत दक्षिणी भारत में अर्थाद्‌ 
(तमिलनाडु, केरल, आन्प्रप्रदेश, महाराष्ट्र श्रादि राज्यो की देहाती जनता मे गरीबी 
को मात्रा 50-60% या उससे भी झरधिक है। पूर्वी-भारत में अर्थात्‌ बिहार, उड़ीसा 
पश्चिमी बगाल ग्रसम आदि राज्यों मे भी देहाती जनता से गरीबी की माना 
40-50% है ( देहाती व्यक्तियो में से अधिकतर व्यक्ति राठी की तलाश से शहरो 
को प्रोर आाठे हैं, इसलिए भारत के विभिन प्रदेशो मे शहरी जनता में गरीबी बी 
माया भी उम्तके अनुसार कम या अधिक है +” 

“रोटी की प्राशा मे यही ग्रीवी जब शहरों मे पहुँच जाती है तब उसजा 
स्वरुप धूरिषित हो जाता है । ग्रन्दो वस्तिमो या फुटपाय पर बैठकर सामने को 
आलीशान इमारतों की तडक् भडक देखते हुए, वहाँ क विलासी-जीवन के घुरो का 
सुनते हुए, इसप्ै पैदा होने वाली लालसा एव ईर्ष्या को बवाते हुए या उसका शिकार 
बन कर यह गरीदी दुरे मार्य पर चलने लगती है 7” 

“सन्‌ 960 6 जले, अर्थात्‌ योजदाबद्ध विकास वी दो प्रचर्षीप्र योजना 
हे पूरे हो जाने के पश्चात्‌ भी देश की 40% देहाती और 50% शहरी जनता इस 
* न्यूनतम जीवन-स्तर की यन्त्रणा मे फेंसी हुई थी ।" 

रन 960-6] की स्थिति का चित्रण करने के उपरान्त दाडेकर और रव न 
आगामी देख वर्षों के ग्राथिक विकास पर हप्टि डाली है झौर बताया है कि “960-57 

4. इद्दी, पृष्ठ 3 
2 वहां, पृष्ठ 4 
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“शरीबी की ब्यापकता का यह एक बहुत ही दुखदायी तथ्य है कि 960-6] 
में ग्रामीण क्षेत के लगभग्म 227 बरोड व्यक्तियों मे प्रति व्यक्ति मासिक व्यय 
8 रु से भी कम था श्र्यात्‌ 27 पैसे प्रतिदित से भी कम + यदि हम प्रॉँचवी पचवर्षीपर 
योजना की रूपरेखा मे निर्धारित गरीबी के न्यूनतम उपभोक्ता व्यय (सन्‌ !960-6। 
के मूल्यों के अनुसार 20 द प्रतिमास और अक्तूबर, 972 के मूल्यों के श्रनुसार 
लगभग 40 # ) को यहाँ लागू करें तो विदित होगा कि सन्‌ 960 6! मे प्रामोण 
क्षेत्र के 2249 करोड न्यक्ति ग्रववा लगभग 63% जनसख्या उस स्तरसे भी 
नीचे का जीवन-परापन १ र रही थी । शहरी क्षेत्र का भी यही हाल या, किन्तु उतकी 
स्थिति उतनी बदतर नहीं थी। सन्‌ 960-6] भे 8 रु प्रतिमाह तक अर्थात्‌ 27 
पैसे प्रतिदिन से भी कम खर्च करने वाले ध्यक्तियों को सख्या वहां ]7 लाख अथवा 
2 20 प्रतिशल थी $ इसे भी मदि गरीबी की परिभाषा के उसी परिप्रेक्ष्य मे देखे तो 
विदित होगा कि शहरी क्षेत्र की लगभग 44% जनत्तस्या विम्न-स्तर पर अपना 
युजारा कर रही थी। उन व्यक्तियों को जो जनसख्या के इन गरीब वर्गों तथा ग्रामीण 
कैत के लगभग 63% और शहरी क्षेत॒वे 44% से शअछूते है, उन्हें यह अत्यन्त 
आझाश्चमेंजतक व कल्पनातीत लगेगा कि ये अत्यधिक गरीब लोग इस रत्तर पर किस 
प्रकार अपना जीवन-यापत्र कर रहे होगे । इसीलिए ज़ब्र कोई व्यक्ति गरीदी के ये 
“थ्य जतता के सामते उजागर करता है तो कुछ व्यक्ति स्तब्ध रह जाते हैं और 
स्पकू दृष्टि से उस पर अपना रोध प्रकट करने हैं तथा कुछ लोग तो इस पर 
बेखाप्त ही नहीं कर पाते । फिर भी, इस देश मे इस प्रकार ग्रद्दीद्धी एक भयावह 
तत्पय है ।/7 
(ग) डॉ रफमाश्रव राय का ग्राथिक विपमता पर अध्ययन 

देश मे च्याप्त श्राविषण. पिपमता का बडा विद्वतापूर्णा श्रध्यमत डॉ रामाश्रय 
एग्र (निदेशक, भारतीय साम/जिक झनुसघान परिषद्‌) ने राप्ताहिक हिन्दुस्तान 
दिताँक 23 सितम्बर, 973 म॒ प्रकाशित अपने लेख देश के जिले और विवास के 
20% मे प्रस्तुत किया है। इस ग्रप्ययन के कुछ मुख्य उद्धरण गीवे भ्रस्युत किए जा 
है हैं-- 

। समाज के विशिष्न वर्गों, देश की भोगीौलिक इकाइयों गे सुलग भ्राथिक 
साधनों एवं सुविधाओं के वितरण के ढंग मे यह विपमता ठीक प्रकार परिलक्षित 
होती है । यह सर्वेसान्य तथ्य है कि भारतीय जनता का जीवन-स्वर बढ़त ही निम्न 
है । जहाँ अमेरिका मे श्रति व्यक्ति आय का औसत 6000 डॉलर (लगभग 43,000 
# ) है, वहाँ हमारे देश मे मात्र 700 डॉलर (लगभग 625 6 ) है। ऐसी विवतता 
की स्थिति मे यदि अ्राप्प साधनों के वितरण में त्रिपमता हो तो स्थिति कितनी 
शोचनीय हो जाएगी, इसकी कल्पना मान से सिहरन उत्पत हो जाएगी । 

साधनों के वितरण की विषमता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता 
है कि सन्‌ 9060-6व के मूल्यों वे झाघार पर ग्रामी रा ख़ेत्रो से प्रत्ति वर्ष प्रति व्यक्ति 
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औसत उपभोक्ता व्यय केवल 258:5 रु सात्र था और सब्‌ !967-68 तक इसमे गात्र 
0 र की दृद्धि हुई जबकि तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा उसके पश्चाद दो बापिक 
योजनाप्रो में कुच मिलाकर लगभग 5,000 करोड रु देश के विकास पर व्यद 
किए गए । गर्थात्‌ प्रति व्यक्ति औसतन 300 ह व्यय किए गए। भरत स्पष्ट है कि 
विकास का लाम सम्पन्न वर्ग ने उठाया । इसका एक ही निपष्कर्प निकाला जा सकता 
है कि जिनकी प्राय की मात्रा जितती अधिक है उनको विकास-्वर्य प्राप्त लाभ गे 
से उतता ही ग्रधिक प्रश प्राप्त होता है 

2. आर्थिक साथवो एद सुविधाभो के विकास के साथ-साथ धनदीन एवं घनी 
वर्ग के ध्रन्तराल मे दृद्धि हुई है । ऐसी बात नही कि यह विपमता ग्रामीण क्षेत्री तक 
ही सीमित हो । शहरी क्षेत्रो मे भी इस अन्तराल मे व्यापक देद्धि हुई है। एक ओर 
जहां प्रालीशाव कोठियों का निर्माण हुआ है, जहाँ एक वर्ग श्रत्यधिक आधुनिक एवं 
अम्पन्न नजर भरा रहा है वहाँ भूखे पेट या श्राधा पेट खा कर सोने वालो की संख्या में 
भी आशातीत वृद्धि हुई है । 

3 यदि भौगोलिक इकाइयो के सम्बन्ध मे विधमता को लें तो भी बड़े रौचक 
तथ्य सामने झाने हैं। देश के सभी राज्यों गे लगभग 350 जिले हैं। इनमें 303 
जिलों में किए गए सर्वेक्षण से ज्ञात हुम्रा है कि केवल 30 जिले ही ऐसे है जिन्‍हे 
ग्रौद्योगिक एवं विकास की हृष्टि से शीप॑स्थ माना जा सकता है । कुल 34 जिले ऐसे 
हैं, जिन्हे कृषि-बिकारा की दृष्टि से उच्चकोडि का माना जा राजता है। प्रौ्योगिक “* 
एवं डृषि-क्षेत्र में विकास की दृष्टि से सम्पन्न जिलो की संख्या भात्र 53 है प्रौर 
औद्योगिक दृष्टि से मध्यम किन्तु क्षि-विकास की दृष्टि से उच्दकोटि में रखे जाने 
बाले जिलों की सस्या केवल 86 है । 

भ्रत स्पष्ट है कि कृष्नविकास वी प्रक्षिया केवल उन्हीं जिलों मे चल पाती 
है, जिनमे श्रौद्योगिक विकास द्वारा कृधि-विकास में सहायक ढाँचे का निर्माण ही चुका 
है प्र्थाद्‌ ग्रौद्योगिक दृष्टि से विकसित बलों में ही कृपि-विकास वा कार्य होता है । 
कुछ ऐसे भरी जिले हैं जो श्रोद्योगिक हृप्टि से इम विक्स्मित हैं परन्तु क्पि-क्षेत्र में 
काफी वित्रसित है । लेकिन ऐसे जिले केवल वही है, जिनके निकटबर्तों जिलों में 
औद्योगिक एवं कृषि विकास हो चुका है और वे निकटवर्ती होने का लाभ उठा रहे 
है। जो जिले आरम्भ से ही आधिक विवास की दृष्टि से पिछड़े हुए थे उनमे पिछली 
दोनो दशाडिदिपीं मे विकास-क्रम या तो आरम्भ ही नहीं विए गए या बहुत कम किए. 
जा सके हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है वि दिपमता ब्ाथिक क्षेत्र में हो नहो, भौगोलिक प्र 
क्षेत्र में भी व्यापक रूप से व्याप्त है । 

4 हग एक अन्य तरीके से भी इस विषमता को मान ले कि हम टन 303 
ज़िलो को 6 वर्गों में बाँट लें और प्रत्येक बर्य का 6 विशेषताओं के झ्ाधार पर अ्रष्ययन 
करें । दे 6 दर्ग हो सकते है--भ्रौद्योगिक विकास, आ्युस्तरण, कृषि-विकास, घार्मिकत 
विविधता एवं आशिक हीतता, अचल जनसंस्या तथा सामाजिक पिछड़ापन । यो चाहे 
तो भ्रव्य वर्ग भी हो सकते है। प्‌ 
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प्रथम वर में 58 जिले हैं जितमे औद्योगिक विकास नाममात्र को भी नहीं 
हुँग्वा और कछृषि-विकास के नाम पर सी इन 58 में से केवल 8 जिलो ने भोडी- 
बहुत भ्रगति की है । श्रायुस्तरण की हप्टि से अ्रम-कार्य हेतु सानव शक्ति का अभाव 
है, और जो भानव-शक्ति सुलभ है, वह कैवल जिले मे ही रोजगार खोजती है । जिले 
के बाहर जाना उम्रके स्वभाव के विरुद्ध है । सामाजिक दृष्टि से इत जिलो के निवासी 
एकलजय है ॥ 
दित्तीय पर्म मे 54 जिले है। जिनमें झद्योगिक विकास तो कारी हमला है, 
परन्तु क्ृपि-बिकास के नाम पर थोडा-बहुत हो कार्य हो पाया है। मानवन्सम्पदा भी 
कम है | फिर इनमे से 40% जिलो वी श्रम-शक्ति कार्य वी खोज मे भ्रन्य् चली 
जाती है । सामाशिक दृष्टि से पर्याप्त मात्रा मे धामिक विविधता विद्यमान है ग्रोर 
जिलों में सभाज के पिछड़े वर्गों की सख्या अधिक है ) 
दूदीय वर्ग भे 68 जिले हैं, जो कृषि-क्षेत्र मे काफो विकमित हैं | इनमे से 
30 जिले ऐसे हैं, जो श्रोद्योगिक विकास की हृष्टि से बहुत पिछडे हुए हैं । यहाँ श्षम- 
शक्ति पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध है। केवल 4 जिसो को छोड कर शेष जिलो थे 
श्रमिक ग्रपने जिलो से श्रन्य कहीं नहीं जाते । सामाजिक दृष्टि से 23 जिलो में घामिक 
विपिंघता पाई जाती है और 53 जिलो म पिछड़े वर्ण के व्यक्ति प्रधिक ससया मे हैं । 
चतुर्थ वर्ग मे 45 जिले है । यह भौद्योगिक विकास को दृष्टि में उच्त हैँ, 
परन्तु 8 जि कृषि-विकास मे पिछड़े हुए हैं । 3] जिले ऐसे हैं जहाँ श्रम-शक्ति का 
प्रभाव है, फिर भी आराधि से अधिक जिलो में श्रमिक कार्य को खोज मे इधर-उघर 
बले जाते है । साप्राजिक दृष्टि से धार्मिक विविधता वहुत अधिक पाई जाती है और 
9 जिच्चो में पिछडे वर्गों की जनसस्या अधिक है । 
पाँचवी श्रेणी के 45 जिलो में से ] जिले औद्योगिक विकास की हृप्टि से 
तथा 5 जिले कृषि-विकास की दृष्टि से पिदे हुए है | इस श्रेणी के अधिकतर जिलो 
मे श्रम-शक्ति प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध है और )3 जिलो के केबल योडे से श्रमिक 
आजीविका की छोड मे इघर-उघर जाते हैं । रा़्माजिक दृष्ठि से 42 जिली मे घामिद 
विविधता बहुत अधिक है और 29 जिलो में पिछड़े वर्गों की सख्या काफी है । 
अन्तिम वर्ग से 33 जिले झ्ाते हैं। इत सभी जिली ते प्लौद्योगिक दृष्टि से 
काफी प्रगति की है । कृपि-विकास में भी केवल 2 जिले ही प्रीछे हुँ । श्रम शक्ति भी 
बी जिलो मे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन झ्रयिक विकास के ब्रावजुद श्रप्रिक' 
प्राजीविका के लिए अन्य क्षेत्रों मे जाते रहते हैं । केवल ह जिलो में घामिक विभिधता 
्रधिक है कौर 26 जिलो मे पिछड्ें बर्मों बी सख्या अधिक है । 
आथिक असमातता यह्मँ तक बढ गई है कि सरकारी क्षेत्र मे इस बात पर 
पर विन्ता प्रकट की जाती है कि देश के गिने-चुते हाथो मे श्राथिक शक्ति का सकेन्द्रसा 
होता जा रहा है । प्रत्यन्त प्रल्प-सख्यक वर्ग उत्पादन के यन्त्रो पर एकाधिकार रखे 
हुए हे तथा एकाधिकारी-पूंजी कप तीज्र विकास होता जा रहा है । निधोजन का एक 
मूलमूत उद्देश्य देश मे व्याप्त आथिक विपमताग्ों को अधिकाधिक कम करके 
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समाजवादी &ग से समाज की स्थापना वी ओर आगे बढना है। हमारे देश में एक 
श्रोर तो कुछ प्रतिशत लोग दैभव वा जीवन विता रहे हैँ दो दूसरी झौर जनता का... 
प्रधिकाश भाग अभाव त्री छाया में पत्द रहा है। न उन्हे भोजन की निश्चिन्तता हट 
और न आदात्त वी । खाने श्लौर तन ढकने की छुविधा भी देश के करोड़ लोगीं को दस 
से उपलब्ध नहीं है । लाखो लोग “फुट-पायो पर पैदा होते हैं, पनपते हैं, मुर्भाते, मर 
जाते हैं ।? 
(घ) भारतीय व्यापार एवं उद्योग मण्डलो के 
भहासव द्वारा किया गया अध्ययन 
भारतीय व्यापार एवं उद्योग मण्ठलों के महासघ ने जो प्रध्ययन किया 
ठदनुसार आँरड़ो का चाइ कुछ भिन्न बैठता है। इस अध्ययन का सारांश 6 झ्रक्‍्तूबर, 
]972 के दैतिक हिन्दुम्तान में निम्वादुसार प्रकाशित हुआ था-- 
देश मे दस व्यक्तियों मे से चार से ऋधिक व्यक्ति यरीवी की विर्धारित सामान्य 
सीमा से भी नीचे हैं। वे प्रतिमास देहात के लिए अपेक्षित यध्द्रीय न्यूनतम राशि 
27 रुपय प्रति माप्त और शहरों के लिए 40 5 रुपये अ्रतिमास से भी कम व्यय करते 
है। सन्‌ 969 के ब्न्त में कुल 52 करोड 95 लाख की जनसल्या में 2] करोड 
83 लाख व्यक्ति भ्र्थात्‌ (4 26 गरीबी की निर्घारित सीमा से नीचे हैं । 
सस्या वी दृष्टि से उत्तर प्रदेश और बिहार मे सर्दाघिक गरीब व्यक्ति हैं है 
उत्तर प्रदेश मे 3 करोड़ 86 ताल व्यक्ति गरोद ह। देन के मरीवो बा 30% इन 
दोनो राज्यों मे रहता है | परन्तु प्रतिशव की ह॒प्टि से सर्वाधिक भरीव लोग उड़ीसा 
में है। वहाँ 64 7% व्यक्ति गरीदी की निर्धारित सीमा से नीचे हैं। इसके पश्चात्‌ 
अत्णाचल प्रदेश का स्थान है | वहाँ 574 प्रनिद्यत व्यक्ति गरीदी वी ग्रीमा से नीचे 
है। नाग्ालैण्ड में 52 9% व्यक्ति गरीदी को सीमा से नीचे हू। दस अन्य राज्यो मे 
गरीबी की सीमा से नीचे दाले व्यक्तियों वा प्रतिशव 40 से 50 के बीच है । अन्य 
राज्यों का प्रतिशव इस गकार है-आन्ध्रप्रदेग 42 9, झसम 40 6, विहार 494, जम्मू 
व वश्मीर 44 6, मध्य प्रदेश 44 9, मस्िपुर 427 मैसूर (कर्नाटक) 44 3, 
राजस्थान 45 6, उत्तर प्रदेश 44 8 और तमिलनाडु 40 4 । राजधानी दिल्ली मे 
गरीबी का प्रतिशत सदसे कम अर्थाद्‌ 2 2% है। योप्रा, दमन ओर दीज का 
ब्रतिशित )4 8 है । प्रति व्यक्ति वॉयिक झाय दिल्‍ली में सर्वाधिक ,85 रुपये, 
भौर गोझा, दमन व दीव मे ,3 रुपये है जवकि सम्पूरां देश की झौसत प्रति व्यक्ति 
प्राय 589 रुपये है । पजाव व हरियाणा मे प्रति व्यक्ति औसत झाय ऋमशः 4+002 ४7 
रुपये श्ौर 903 ठुपये है जबकि वहां गरोवी को सीमा के नीचे अपेक्षाकृत कम लोग 
भर्यात्‌ 20:8% हैं । 


. सो. एस, ब्रस्दशेखर (संयुक्त सुझ्व नभर नियोजक, झेन्‍्ट्रल टाउन एण्ड बन्द्रो प्लातिग 
आरेनाइडेशन) से बर्दा पर ध्यदाएित लेख के धनुयार--पस्छुवकत्तर पुष्पेश पत-- 
साप्दाहिई-हिन्दुस्तान, दिनांक 23 दिद्म्बर, 973, पृष्ठ 33. 
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अन्य राज्यों के आँकडे इस प्रवार हैं-- 








राज्य प्रति व्यक्ति वादिक गरीबी की सीमा 
नरक डी के पकीनअ ५ (92 5५6 2 अक । कर फट 3; आय (हप्णे) (प्रविश्वत में) 
गुजरात 746 उउ 5 
हिमाचल प्रदेश 725 उ4। 
केरल 645 379 
महद्दाराष्ट्र 739 3355 
त्रिपुरा 680 360 
पर्रिदम बगाल 705 349 
अण्डमान ये निफोबार द्वीप 800 305 
दादरा व नंगर हवेली 792 307 
चण्डीगढ़ 82 29 8 
जक्षादीत द्वीप 746 32 9 
पाण्डिचेरी प70 3]९8 





(ड) भारत में गरीबी और असमानतता पर श्री वर्मा का अध्ययत 


भारत में गरीबी और भ्रसमानता का एक विशिष्ठ और रान्तुलित अध्ययन 
श्री बाबूबाल वर्मा के लेख 'हमारी अ्थ॑-व्यवस्था/ मे मिलता है ॥ यह ग्रध्ययत श्री वर्मा 
ने तब किया था जब फरवरी, 977 मे वे जेल मे थे । जनता सरकार बतते पर दे 

“उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीप विकास उपफणन्‍्ती बने | देश मे गरीवी ब॑ अ्रसपानता पर 
श्री वर्मा के लिख के मुरुग अश इस प्रकार हैं-- 

गरौदी कितनी हटी ?--सन्‌ 966 के पूर्ष गरीबी से नीचे के स्तर पर णीते 
बाले गजदूरों की सख्या 40 प्रतिशत थी, जो सन्‌ 975 के श्राति-आते 66 प्रतिशत 
हो गई | दूसरे शब्दों मे, श्रीमती इन्दिरा गाँधी के कार्यकाल मे 26% की वृद्धि उन 
लोगों की सरया में हुई जिगया जीवन ज्वार गटोबी को सीमा रेखा से थोवे है ओर 
जिन्हे दो जून भरपेट भोजन भो नहीं जुट पाता । गरोबी कौ सीमा रेखा से नीचे उन्हे 
रखा जाता है जितकी प्रति माह भ्राय 5 से 8 रु तक होती है । इसका प्रथं हुप्ला 
कि करीब 40करोड लोगो की झ्राय 5₹ प्रतिगास के आसपास है। भारत की बढती 
गरीबी के सम्बन्ध में प्रन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक सघ के महानिदेशक ने लिशा है कि हिन्दुस्तान 
की 66*9 प्रतिशत जनसह्या गम्भीर रूप से गरीब है ) यह गरीबी बराबर बढती जा 
रही है । भारत विश्व बे !6 गम्भीरतम गरीब देशो मे एक है । 

4 कुवैत मॉरिगस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कैताडा आ्रादि मे 3 से 5 व्यक्तियों के 
पीछे । मोटरकार है, जबकि भारत में 60 ब्यक्तियो के पीछे । साइकिल आती है ९ 
समान परिस्थितियों वाला चीन सन्‌ 948 में भारत के बाद स्वाधीन हुआ, काम 
उसकी आबादी 78 करोड है ॥ परन्तु उत्की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति 270 डॉलर 
प्रति वर्ष हे जबकि भारत की राष्ट्रीय ऋषय प्रति ब्यक्ति 720 डॉलर बाषिक है| 
अग्राकित तालिकाप्रो से स्पष्ट है कि भारत विश्द मे कहाँ खड़ा है-- 
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देश डॉलर 
]. झुबंत 2.050 
2, मूसाइटेंड अरब ]7,630 
3. बमरिका 6,200 
4. ब्यूवा 6,030 
5. स्विटुजरलैप्ड 6,0!0 
6. स्वोढन 6,900 
7. कताझय 5,450 
8. पे. जमंदी 5,320 
9. इनमा्क 5,.200 ., 
0. पूर्वी जमंती 3,000 
]. चकोल्लोबाकिया 2,870 
2. पोलुण्ड 2,090 
33, झूस 2,030 
]4, चोन 260 
45, भारत 420 
भारत में प्रति व्यक्ति प्राय : प्तत्‌ 4973-74 
राज्य स्फ्ये 
]. प्रजात्र 4,385 
2. मद्दाराष्ट्र 4,334 
3, गृजरात 3,034 
<. प, दगाल 90 
$. हिमाचल प्रदेश 902 
6. ठमिलनाडु 870 
7, आम्घ्र अदश 808 
8. ढेरल य85 
9. राजस्दात 759 
40., झष्य प्रदेश 720 
]]. झम्मू व कश्मोर 708 
42, कर्नाटक प04 
3. छत्तर प्रदेश 698 
]4. भणिपुर 609 
5. बिहार €04 
6. बसम 60] 
गरीबी की सीमा रेखा से मोचे : सन्‌ 7970 
राज्य जनसभा प्रिशल 
4. पजाव 5-30 
2. हिमाचल प्रदेश 32:26 
2. गोवा दबस दोव 36.52 
4, अतम 46%3 


5. ढेरल $5॥53 
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$. आान्ध्र प्रदेश 46 94 

फ, कर्नादक 43555 

8, उत्तर प्रदेश 37:43 

हा 9, बिद्वार 46-48 
30, व, बंगाल 44 67 

॥( हरियाणा 24 95 

]2 ठमिलताडु 59 23 

33. डशीसा 56 58 


(चु) भारत मे गरीबी की 974-75 में स्थिति 


आरत मे न्‍्याप्त गरीबी और प्रसमातता के जो विभिन्न अध्ययन ऊपर भ्रस्तुत 
किए गए है, उनके ऑँकड़ों में थोडा-बहुत अन्तर अवश्य है, सेकिन उनसे इस तथ्य 
की निविवाद रूप से पुष्टि होतो है कि देश भयावह गरीबी की स्थिति में है । 
सन्‌ 4960-6॥ में देश जिस भयानक गरीबी से प्ररतत था, लगभग उतनी ही भयावह 
गरीबी से प्राज भी है । नियोजन का अधिकाँश लाम सम्पन्न वर्ग को मिला है, विपन्न 
वर्ग को बहुत कम, प्रौए लाभ का यह वितरण कुछ इस रूप मे हुम्ना है कि श्राधिक 
विपश्चता की खाई पूदपिक्षा अधिक चोडी हो गई है ! केन्द्रीय सरकार के भूतपूर्व 
योजनए राज्य मन्‍त्री श्री मोहन धारिया ने | अगस्त 974 को राफ्य-सभा से 
स्वीकार क्रिया था क्रि भारतीप जनना का ह भाग (झर्यात्‌ 67 प्रतिणत भाग) 
#फीवी की सीमा-रेखा से नीचे (909७ २०५श7५ ॥0०) जीवन व्यतीत कर रहा 
हैं--यदि सन्‌ 960-6 के मूल्यों पर 20 हुपये मामिक्र श्रति व्यक्ति उपभोग को 
बलिया जाएं ।? 
संयुक्त राष्ट्सध को 3 अगस्त, 4974 की सूचना के अनुसार सयुक्त राष्ट्र 
प्रहासचिव कु वाल्दह्दीम ने भारत की ग्रणना विश्व के 28 निर्धनतम देशो मं की 
है । देनिक हिन्दुस्तान, दिनाँक 4 अगस्त, 974 में यह जानकारी इस प्रकार 
प्रकाशित हुई थीम-- 
“मयुक्तराष्ट्र महासचिव कुर्त दाल्दहीम ने भारत, पाकिस्तात तथा बसलादेश 
का उन 28 देशों को ध्रूी भे रखा है जो खाय तथा इंधन को महँगाई से युरी तरह 
पोडित है । डॉ वाल्दहोम ने बताया कि एक हो आधथिक धरातल पर स्थित ये देश 
आ्राधिक स्कट के परिणामस्वरूप उत्पन्न कठिनाइयों द्रा मुकाबला कर रहे है । 
“24 देशो की जिनका प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादद 200 डॉलर से तीजे है 
त्थ्या चार देशों वा 200 से 400 डॉलर के बोच है, सूची सयुक्तराप्ट्र के आपात्‌ 
सहायता कार्यंद्म मे दानदाताओो के सूचनार्थ प्रदात की गई | प्रँकडे रत ।97 से 


4. वह ६०णाणगार ॥ण65, क्पा4459, 808५5 2, 494--च७०-क्ात्तर 6 ]तताभा 


एणफए70णा ०५ वाएजछ जरश्चण्ड एटाएए एएप्रशाए? 8, (भेता&ड ॥6 परणाताए एथ 
दबए॥4 छ्ञा६॥९ ९०05७०90०% ० २६ 20 ३६ 960-6] एपएच5 बड़ वाद 5प्यापंगएं ४ 
2. हिन्दुस्तान, 4 अगपत, )974, चृष्ठ 4. 
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है। प्युक्तराप्ट्र महासचिव ने बताया कि यद्यपि प्रत्येक देश की वास्‍्तविक स्थिति 
भिन्न हैं लेकिन दिश्वास किया जाता हैँ कि बे सभी गम्भीर समस्थाप्रो का सामता 
कर रहे हैं तथा कुछ मामलों मे तो स्थिति इतनी चिन्ताजनक है कि लोगो की हि 
अत्यधिक छीवा-कपटी तथा मुखमरी का सामना करना पडता हैं। 4 देश जिनका प्रति” 
व्यक्ति वारदिक राष्ट्रीय उत्पादन 200 डॉलर से कम है उनमे केमरून, मध्य प्रफीका 
गझतस्त्र, चाँद, इथोपिया, केतिया, लेसोथा, मालागासीं गणवतस्ल, माली, मेरिटानिया 
नाइजर, सिएराधिग्रोन, रोमालिया, सूडान, तन्‍्जानिया तथा अपर वोल्टा । एशिया मे 
बगलादेश, भारत, खमेर गरातन्त्र, लाग्रोस, पाकिस्ताने, श्रीलका, उत्तरी येमत तथा 
वक्षिणी यमन । 


“चार अतिरिक्त देश जिनका प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय झ्राय 200 से 400 

डॉलर तक है, उनमे सेनेगफ, एच. साल्वा डोर, गुयाना तथा होन्डूरात् है ।/ 
गरीबी का सापदण्ड झौर भारत में गरीबी 

गरीबी एक सापेक्षिक चीज हैँ । वस्तुत गरीबी का मापदण्ड देश और काल 
के अ्नुमार परिवतित होता रहता है। “सन्‌ 964 भे अमेरिका के राष्ट्रपति को 
प्रस्तुत किए गए एक सरकारी प्रतिवेदन के अनुसार बहाँ के 20 प्रतिशत लोग गरीबी 
की स्थिति में जीवन-यापत कर रहे थे । यदि गरीबी जाँचने के उसी पैमाने को यह 
भी लागू किया जाए तो कतिपय व्यक्तियों के ग्रतिरिक्त देश की सम्पूर्णां जनसख्या 
गरीब सिद्ध हीगी !” विवरण को अधिक स्पष्ट रूप मे ले तो अमेरिका जैसे समृद्ध , 
देश में भी गरीबी विद्यमान है । अमेरिकी शासन ने मुख्यत' यह निर्धारित किया हू 
कि यदि किसी परिवार की बविक प्राय 3,000 डॉलर पे कम है तो उसे 'गरीब 
परिवार माना जाएगा। अमेरिका 'प्राधिक्र अवसर' के सध कार्यालय ने प्रनुमाव 
लगाया है कि सन्‌ 967 भे अमेरिका में कुछ 2 करोड 20 लाज़ व्यक्ति गरीबों वी 
श्रेणी में झात़े थे । प्रमरिका सामाजिक सुरक्षा प्रशासत के अनुस्तार पाँच ब्यक्ति वाले 
एक गरीब सेतिहर परिवार की न्यूनतम शझ्ावश्यक आय 2,750 डॉलर वापिक अर्वार्द 
लगभग 2!,000 हुपय्रे दाधिक आँकी गई है । गरदि इस प्रॉकड़े को भारण के सन्दर्ग 
मे देखें तो यहाँ के इस झ्ाय वाले पाँच सदस्थीय खेतिहर परिवार को देश के सर्वाधिक 
साम्पत्त परिवारों को श्रेणी में रखा जाएगा अर्थात्‌ अमेरिका भे गरीबी की नो सीमा- 
रेला है, भारत में बह अमीरी की सीमा-रेखा है ।१ अत स्पप्ट है कि हमे अपने देश 
की स्थिति के पनुरूप अपने झ्ॉँकड़े रखने होगे, भले ही प्रप्रिय और कट सगे । 


देश मे विगत कुछ वर्षों से गरीवी को मापने हेतु उचित आँकडे खोजने , 
प्रयास किया जा रहा है, जिसके आपार पर देश को यरीबी का ऑक्लन किया जा-ई 
सके ओर उसका समाधान हूँडा जा सके। योजना आयोग ने ्यूनतम मासिक 


उपभीक्ता-ध्यय की आावश्यक्रताओ' के आधार पर भ्रतिमान को स्वीकार किया है, 


]. डॉ. के. एव. राज *“गरीदी ओर आयोजन, योडवा, 22 सितम्बर, ]972. 
2. एस. एच. पिटवे : वही, पृष्ठ 9. 
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और पांचवी पचदर्षीक योजना के दृष्टिकोण पत्र से गरीदी की परिभाषा और समस्या 
निम्न प्रकार से दी गई है?-- 
“उपभोग के निम्नतम स्तर के रूप मे सरीवी के स्तर को स्पष्ट करना है! 
८ तुर्थ योजना दस्तावेज मे, सव्‌ 960-6] के मूल्यों के भ्रठुसतार 20 रुपग्रे श्रतिमारा 
सिजी-उपभोग वो चित निम्नततर स्तर माना गया था । ब्तंसान (ग्रकतूवर, 972) 
के भूल्यों के अनुसार यह राशि लगभग 40 रुपये होगी । अत. गरीबी के उन्मूलव के 
(लिए यह आवश्यक है कि हसारे असब्य देशवासी, जो इस समय गरीबी के स्तर से 
भी निम्त जीवत-निर्वाह कर रहे है, उन्हे ऊपर दर्शाए गए निम्नतम निजी-उपभोग 
का स्तर प्राप्त हो सके । समस्या की प्रचण्डता और प्रभावित लोगों की सख्या प्रत्येक 
क्षेत्र मे भिन्न-भिन्न है। परन्तु प्रत्येक क्षेत्र मे गरीबी प्रमुख समस्या है ।” 
बढ़ती कौमतें और त्राथिक विषमता तथा गरीदी 
बदली कीमते भारत के गरीबो को और भी गरीब बना रही है, रात“दित 
+हनत करके वे प्रपनी श्राय मे जो भी दूध करते हैं उस वृद्धि पे मृल्यद्ृद्धि खा 
जाती है । बढती कीमते भारत भे गरीवी और झाधिक विधमता की बृद्धि के लिए 
क्रितती उत्तरदायी है, इसका एक अच्छा सकेत हमे फरवरी 978 की योजवा मं 
प्रकाशित श्री सतीशचन्द्र श्रीवास्तव के एक लेख से मिलता है। श्री श्रीवास्तव ने 
बढ़ती कीमतों पर भकुश लगाने के लिए कुछ उपयोगी सुझाव भी प्रस्तुत किए हैँ-- 
भारतीय झर्थ-ध्यवस्था का पूरा ढाँचा आज लडखडा उठा है और साथ ही 
जूथ मध्यमवर्गीय और तिम्तवर्गीय व्यक्तियों मे अपता और अपने बच्चो का भरख- 
वरापण एक समस्या बन कर रह गया है। आम आवमी अपती निश्चित झ्राथ और 
प्रपने परिवार के सदस्यो के पटो के वीच सघपे करता हुआ्ना दिखाई दे रहा है | 
प्राधिकारिक रूप से न सही परल्तु चास्तविक स्थिति तो पह है कि प्रादणी का जीतना 
एक गुल्यी है जिसे कम से केम विम्न और सध्यम वर्गोभ परिवारों को रोज पुलमाना 
पडता है । गाँव से शहरो की ओर झत्ते वालो की सख्या बढती जा रही है और शहरो 
में उन भन्‍दी बछ्तियों की संस्था बढ़ती जा रही है जिनकी भौंयैडियो के भीतर लोग 
कई-ऊई दिन तक बिता खाए ग्रुजार देत है और कभी-कभी समाप्त भी हो जाते हैं । 
मध्यम वर्यीय प्रिबारों ते रुचि के स्थान पर वास्तविकता से समक्तौत्ता करने की 
कोशिश की है लेकिन वच्ची का पेट भरना कोई सरल कार्य नहीं है । इस स्थिति न 
जहाँ पारिवारिक वातावरण में श्रभाव का कटु सबीत भर दिया है बही सड़कों पर 
भिखारियों और झसाभाजिक ्त्त्वो की वृद्धि भी कर दो है । इन राबके पीछे एक ही 
+अरय कारण है और वह है कीमतें--लगातार वढती हुई कीमतें ) 
है भारतीय अर्थ-व्यवस्या मे ऐसे कई लम्ब्रे दौर आये हैं जन्न कीमतें तेजी से वरी 
हैं । उदाहरण के लिए यदि भारतोय स्वृतत्नता के बाद के वर्षों पर विचार करें तो 
सन्‌ 947 से 952 तक, सन्‌ 959 से 96॥ हक, सन्‌ 4964 से 967 तक, 


|. भारत प्रहार योजना बापोग पाँचर्वों योजया के श्रवि दृष्टिकोगश, ]974-79, पृष्ठ ). 


556 भारत में आविक नियोजन 


सन्‌ 972 से 975 तक तया भार्च 977 से प्रारम्भ हुए वर्तमान काथ को द्र्सी 
श्रेणी में रखा जा सकता है। तीस वर्षों की अवधि मे केवल सन्‌ 7 962-63, सर्द 
7968-7। तथा जुताई 973 से दिसम्बर 976 के दौरान कीमयो पर तियस्तणश 
रहा है । दूसरे शब्दों मे स्वतञवा-श्राप्ति के तीस वर्षों मे से 77 वर्ष भयंकर महँगाईं 
और बढ़ती हुई कीमतों के दर्ष रहे है। दुखद स्थिति यह है कि कीमतें कभी पीछे बी 
ओर नहीं लौटी | ऊपर जिन वर्षों को नियन्ब्रित कीमतों के वर्ष बताया मग्ा है उनमे 
जी कीमतें स्पिर रहीं, कम नही हुईं | आपात स्थिति के दौरान मुद्रास्फीति पर लगे 
हुए अकुश से यह प्रतीत ही रहा था कि हमने मुद्रास्पीति पर काबू पा तिमा है, जी 
एक अम मात था ? आपात स्थिति वी समाप्ति के साय हीं मुद्रास्कीति ने ऑवटोपस 
की भाँति अपनी बाहे फैला लो और समूची भारतीय अर्थ-व्यवस्था इस जकड से पिसतीं 
चली गईं । आपातकाल के दौरात आयिक कार्यक्षम सम्बन्धी किए गए समस्त प्रयासों 
में प्रथें्यवस्या का रिपेयरिंग मात्र ही सम्मव हो सका । 


नवीद सूचकाँक (सन्‌ 970-7-500) से मूल्यों मे निरत्तर वृद्धि की 
प्रवृत्ति स्पप्ठ है । फरवरी 976 के द्वितीय सप्ताहात में थोक मूल्यों का सूचक 
82 5 था जो 4 मई को वढ़ कर 86 तक पहुँच गया था। सन्‌ 976-77 की 
पहली छमाही में जिन चीजों के कारण महेंगाई हुईं, उनमे गुड, मूंगफली, कपाप्त ऐटू 
मुँगफली का तेल प्रमुख रहे । इतनी कीमतों में क्रमश 66 68, 77:6४, 4647 
60 7% की वृद्धि हुईं। यद्यपि पिछले वर्ष की अपेक्षा मूँगरफत्ती के उत्पादन में इस 
वर्ष 20% की वृद्धि हुई है तवापि मूल्य स्तर को खाद्य तेलों की बटनी हुई बीमतो नें 
सबसे श्रधिक प्रभावित किया है । मूल्यों मे इस प्रकार वृद्धि अब श्रम बात हो गईं 


है ॥ प्रश्न यह है कि श्राखिर इस मूल्य वृद्धि और अभाव के सूत्त मे कौन से तत्व 
सक्रिय हैं ?ै 


भारतीय भ्र्थ-व्यवस्या मे, क्तीमतों मे वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि यहाँ 
मुद्रा का परिमाश सिद्धान्त 7-+£ (2४) लागू न होकर मुद्रा का कीमत पिद्धान्त 
4>57 (/) लागू होता है ) वस्तुच्रो की कीमत का निर्धारण उनकी माँग एवं (रतिं 
के द्वारा हुआ करता है, परन्तु वास्तविक त्थिति यह है कि वस्तुओं वी माँग और रू 
का निर्धारण वस्तुओं की कीमतें कर रही हैं ? दर 


'स्रामान्यदया यह घारणा है कि भारतीय अर्थ-व्यदस्था मे मुद्रा स्फीति का एक 
प्रमु वारए मुद्रा समदए में वृद्धि है। इस घारणा की पुष्टि निस्न दालिकानटा से 
होती है । 


आरत में गरीबी और असमानता 357 


तालिका-[--मुद्रा सनरण 








(करोड छपयो भे) 
दष चालूनीट. बक भुद्या.. मुद्रा कौ पूर्ति. स॒द्रा की पूर्ति ्रतिश्तत में 
49702] 4597 १7 4 7468 
497-72 48 2 336 8438 34 2 
4972-73 डबबब 3969 943 36 9 
973-74 6336 45॥2 ]0848 34 9 
3974-$ 6378 578 78557 64 
ए975-76 6735 5948 2682 ]3 
दिसम्बर १976 4399 79850 4459 44 9 





तालिका से स्पष्ट है कि सन्‌ 974-75 प्ले मुद्रा प्रसार की दर 64% थी 
तथा सन्‌ 973 74 की दुलता में $ 5% की दर प्ले मुद्रा प्रसारण में गिरावट ग्राई । 
परिणामस्वरूप मूल्य स्तर मे स्थिरता कायम रही, परन्तु मुद्रा की पूर्ति मे बृद्धि के 
कारण, गार्च 976 के बाद से पुद भूल्यो मे दृद्धि की प्रवृत्ति रपष्ट होते लगी ! 
हमारे देश में मुद्रा श्रसार म॑ वृद्धि की दर 4% है जबकि विकास दर 3 5% 
से भधिक नही रही है। अत 0 5% की दर से अतिरिक्त मुद्रा क्वा निर्मा मूल्य-वृद्धि 
हा कारण रहा है ! एक विकासणीज रघ्टू मे यदि मुद्रा मे /0७ वृद्धि कर दी ज ए 
तो यह श्रये-व्यवस्था के लिए उन स्थिति में घातक नही होगी जब उत्पादन की वृद्धि 
5« हो । 
कीमतो के साथ जो भीज जीवन-मृत्यु को तरह जुड़ी है वह है रुपय्रे की 
जय शक्ति । वर्तमान समय में झुपय्रे की कय शक्ति 949 की तुलना मे मात्र 26 पैसे 
पर रह गई है । इसके साथ ही क्रप-शक्ति का बहुत थोड़ा भाग निम्त आय वाले 
व्यक्तियों के पास पहुँच पाता है जिसे वे ऊँचे दामो पर प्राप्त होने वाली उपभोग 
बस्तुओी पर व्यय करते है ॥ उच्च मच्यवर्ग और उच्च वर्गों को अतिरिक्त मुद्रा प्राप्त 
होते के कारण उनमे प्रदर्शत प्रभाव अधिक होता है और दिखाबे ग्रादि की वस्तुओो 
की माँग बढ जाती है । परिणाम नवीन तकतीओो के प्लाध्यम से सीमित साधनों को 
इन्ही बस्तुशो के उत्पादन में लगाया जाता है जबक्रि उपभोग वस्तुओं का उत्पादन 
उद्योगों में श्रम घन तकनोक से किया जाता है । 
विभिन्न वर्गों को पारिश्रमिक दर भे विभिन्नता के कारण वस्तुओ्रो के मूल्यों मं 
काफी प्रत्तर पाया जाता है । फलस्वरूप निम्न आय के उत्पादवः अपने उत्पादसों को 
सस्ता बेचते है और महंगे उत्रादन खरीदत है जबकि उच्च आय वाले उत्रदकी के 
लिए स्थिति उल्हे ओर अधिद लाभकर होती है| अर्थे-व्यवस्था मे जहाँ एक ओर 
बुछ व्यवसाय बढ़ते हुए मूल्थ्र स्तर के परिणामस्वरूप अपने ल्ञाभ की माना वा रहे 
है, वही दूसरों श्रोर कुछ व्यवसाय मन्‍्दी के चगुल मे फ्से हैं। इसका मूल कारण 
भारतीय ग्र्थ व्यवस्था में स्वचालकुता के गुण का ग्रभाव है । 
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भारतीय सर्ये-व्यवस्था में, जहाँ 60% या्रि.गरीवी के स्वर से भी अपना 
जीवन व्यतीत कर रहे है तथा रहव-सहन के परम्परागत स्तर पर रहना ही जिनत्रा 
स्थभाव बन चुका है--उपभोग वस्तुप्रो वी माँग मे अत्यधिक वृद्धि की आस्था नहीं 
की जा सकती । अ्रत- अतिरिक्त मुद्रा की माँग का कारण बढी हुई कीमने हैं / कय- 
शक्ति के रुप में प्राप्य अतिरिक्त मुद्रा का प्रविकास उपभोग वस्तुओं पर व्यय हो 
जाता है तमा विनियोग के लिए वचन नहीं हो पाती | परिणाम यह ह्वीता है कि 
अ्रद्िरिक्त ्य-शक्ति उत्पादन में नहीं परिवर्तित हो पाती । 
मूल्यों में निरत्तर यृद्धि होते का एक कारण मन्‍्दी युग के ब्रभंधातती कीन्स 
मन्दी का सरकारी व्यय में वृद्धि के खुकाव का अन्‍्यानुकरण रहा हो मात्र विकसित 
दाष्ट्रो के लिए हो उपयुक्त था। भारतीय अर्थ-व्यवस्था के लिए, जहाँ रीजगार 
बेगेजगारी के आँकड़ो से त्रस्व है तथा उत्पादन प्रावश्यकता की तुलना में न्यूत है 
सह सुभाव अपने में कोई महत्त्व नहीं रखता । 


का मः 





सरकार द्वारा मुद्र-स्फीति वी जड से समाव्ति के लिए यह आवश्यक है कि 
एक नई मुद्रा नीति बताई जाए । इस समस्या के समाधात के लिए राष्ट्रीय उत्पाद 
तथा घुद्रा-प्रसार में एक चैघानिक अनुवात निश्चित कर दिया जाना चाहिए । 
मूल्य वृद्धि के लिए जहाँ एक ओर अन्य अनेक कारण उत्तरदायी है, वही 
. + ओर घाटे की वित्त-व्यवस्था की प्रणाली भी इस दौड में पीछे नहीं है । पिछली 
»«॥।६ ने भारी मात्रा में घाटे की वित्त व्पवस्था की नीति कौ क्‍प्रपनाया था ! 


काले घत वी समानान्तर अर्थ-व्यवस्था का भी मूल्य स्तर की वृद्धि में बहुत 
बड़ा हाथ है ! सन्‌ !969 से 74 उक देश वो झाधिक सकट से गुजरना पड़ा था 
जिसरा प्रमुख कारण 400 करोड़ रुपये वापिक दर से काले घन में वृद्धि रहा | झतत 
काले धन की इस समावाल्तर ग्रथे-्यवस्या को समाप्व करना आवश्यक है ! 

बढती पीमतो वी इस समस्या को हल करने के लिए शर्य-ब्यवस्या के सम्पूर्ण 
ढाँचे मे परिवर्तन करना होगा तथा उपभोग प्रधान नीति के स्थान पर उत्पादत 
प्रधानश्नीति को अपनाना होगा, अन्यथा बढती कीमते राष्ट्र की जर्जर बनाती 
जाएँगी । मुद्रा-स्पीति को रोकने वे लिए न सिर्फ घादे की वजद् प्रणाली का समाप्त 
करना होगा, वल्वि सरकारी व्यग्र मे भी कटौती करती आवश्यक होगी | 


गरीबी झौर असमानता के सापदण्ड 
गरीबी और असमानता एक सापेक्ष भाव है, जिसका ठीक-ठीक पता लगाना 
क्रटित होता है। किन्‍्ुं लोगों के जीविकोपार्जन से सम्बन्धित क्रियाओ्रीं का तुलनात्मक 
अध्ययन करके हम अमीरी और गरीबी के वीच एक सम्भावित सीमा-रेखा खीच 
शकते हैं । कुल गरीबी सूचरु-स्तर निम्नलिखित हैः-- 


[, जो. कार, वर्मा का लेख--+समाजदादी समाज की स्थापना के लिए गरोबी हुढाता 
आजक्यक -व्योजना, 22 मार्च, !973, पृष्ठ 2!-22. 


४ 
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3. श्राय-प्यय स्तर- गरीबी सूचक पहला स्तर आय-व्यय पर आ्राघारित होता 
है | भाश्त में सर्वाधिक राम्पत वे माने जा सकते हैं हितक्ी वायिक ग्राथ 20,000 रू 
से भ्रधिक है, किन्तु अमेरिका मे इस आब से कम वाले गरीब समझे जाते हैं, अर्थात्‌ 
अ्रमेरिका म जो गरीबी की सीमा-रेखा है यह हमारे देश म अ्मीरो की सीमा-रेला 
है । दाँढेक्र और रथ के श्र पयन के झतुयार सन्‌ (१60-6। मे गादों में 50 पैसे 
और शहरों मे 85 पैसे प्रनिदित प्रति व्यक्ति व्यय था । उस समय ग्रामीण जनस्तस्प्रा 
की 40% और शहरी 50४ जनसझ्या गरीबी का कष्डमय जीवन बिता रही 
श्री । सन्‌ 967-68 के यरकारी झ्राकडो के अनुयार 5% व्यक्ति प्रतिदित 20 पैस्ते, 
5-0% व्यक्ति प्रतिदित 27 पैसे औौर 40-50% व्यक्ति प्रतिदिन 5! पैसे व्यय 
करते हैं। मदि प्रति व्यक्ति 20 एपये मासिक सर्च मानें यो 60% ग्रामीण श्रौर 
40", शहरी जनसस्या गरीबी की सीमा रेखा से नीचे प्राएगी । 


2, उपभोग और पौषिटकृता फा स्तर--एक स्पस्थ व्यक्ति के लिए सामान्‍्यत 
2,250 कंलोरी खुराक प्रतिदिन आवश्यक भानी गई है, किन्तु रिजवे बेंक 'के एक 
ग्रब्ययन, जिसमे ग्रामीण औौर शहरी क्षेत्री मे क्रश 400 और 500 कैलोरी 
खुराऊ प्रति व्यक्ति प्रतिदित मानी गई है, के अनुसार 960-6! में गाँवों मे 52% 
ज॑वेसझुया इसमे कम भोजन पाती थी) सरकारो आँकडों के झनुमार वर्तमान मे 70% 
ग्रामीण जतसरया खुराक के सम्बन्ध मे गरीबी से पल रही है तथा शहरी जनसरपा 
50 से 60% भाग थोजन और पोषण को क्‍्मों में पलता है । 

3 मूत्रि-जोत स्तर--देश की जनसल्या का 80% या 44 करोड़ व्यक्ति 
गाँवों में बसते है. जिनम 70% कृषि पर निर्भर है। इनमे 5 एकड से कग जोत 
वाले 5 करोड 3] लाख या 74% हैं । 2 5 करोड़ एकड से कम जोत वाले 4 करोड 
$ लाख या 58% है श्रौर ] करोड 58 लाख या 220; बिल्कुल मूमिद्वीव है। इस 
प्रकार भुमिहीनों से लेकर 5 एक से कम जोन वाले । करोड से भी झधिक लोग 
है जो अत्यन्त गरीबी की हालत मे जीवन दिता रहे है । 


4 रोज्ार-घ्तर--सम्पन् या विकमित देश वे है, जहाँ रोजगार-स्तर ऊँचा 
होता है अ्रयवा उत्पादन के सभी साधनों को उनकी योग्यतानुसार रोजगार प्राप्त 
होता है, विन्तु भारत मे पिछले 30 वर्षों मे बेशोजएरी !0 लाख से बढ़कर 4 5 
करोड तक पहुँच गई है ) इनमे लगभय 23 लाख शिक्षित बेरोजग्रार हैं। वेराजयारी 
ओर झर्डद देरोजमार के कारण्य देश वो लपभग 22 करोड जनता की आमदनी एक 
रुपया रोज से भी कम है । विनियोय और रोजगार के ग्रमाव मे 70% झऔद्योगिव 
क्षमता बेकार पढी है । विनियोग झाय और रोजगार की यदि यही स्थिति रही तो 

गरीबी हूटाड्रो' का स्व्रप्त 20वो शताब्दी के अन्त तक भी साकार नहीं हो सकेगा। 
भारत में गरोबी और असमानता के कार 


योजना आयोग ने पौँचजी प्ररर्षीय योजना के प्रति दृष्टिकोण 974-79 
मे ग़रीदी के दी मुख्य कारश वतनाते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की है-- रे * 
है... 
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“गरीबी के दो मुल्य कारण हैं--(॥) ब्रद्गर्ण विकास तया (2) ग्रसमानता। 
इन दोनों पक्षों में से किसी एक को कमर मानना या उपेक्षा करता उचित नहीं है | 
अधिकाँश जन-्समुदाय दैनिक जीवन की अनियाये झावश्यवताओं की पूर्ति भी नहीं 
कर पाता, क्योकि प्रथम बहुत बड़ी जनसस्या को देखने हुए कुच राष्ट्रीय आय और 
इस प्रकार कुल उपभोग बहुत ही कमर है । द्वितीय इस ऋय और उपभोग का विदरण 
एक समाव नहों है । केवल एक ही दिखला मे प्रथत्त करने से इस समस्या पर काबू 
नहीं पाया जा सकता । यदि झसमानता उतनी ही बिक्॒ट रही, जिलनी हि इस समय 
है, तो वास्तविक रूप से परिकल्पित विकास दर मे इस समस्या का समाधान सम्मर्व 
नही । इसी प्रकार, विक्ास-दर मे तीत्र वृद्धि किए बिता सम्भावित समतामय नीतियाँ 
स्थिति में क्ही अ्रक्ार का प्रितर्चेन नहीं ला सकती | अत व्यापक गरीबी को दूर 
करने के लिए विकास करना तथा असमानताएंँ घटना ग्रावश्यक है ।” 


गरीदी और झ्समानता के उपरोक्त प्रमुझ़ कारणों से सम्बद्ध ग्रन्य सहायक 
काररा भी हैं। सक्षेप मे अन्य कारण निम्नलिखित हैं-- 

) यठपि पिछले दशक मे शुद्ध राष्ट्रीय उल्लादन दुयुने से भी अधिक हो गया, 
किन्तु इसी अबधि मे वस्तुओं के मूल्यों मे भी दुगुनी वृद्धि हो गई तथा मूल्यों में दृद्धि 
की गति शुद्ध राष्ट्रीय उलादन से बहुत अधिक है 3 जनधस्या में 2:5% प्रतिव्य की 
दर से वृद्धि होना, जबकि प्रति ब्यक्ति शुद्ध शाप्थ्रीय उत्पादन में अनुकूल रूप में विशेष 
वृद्धि न हो पाना देश की आथिक अझनति और गरीबी के प्रसार का परिवायक है । 

2 तियोजन के फलस्वद््थ जो भी आर्थिक विकास हुआ है, उस पल्पनबुद्धि - 
क्वा लाभ सम्पन्न वर्ग को अबिऊ हुश्ा है अयाद्‌ सम्पक्षता मे दुद्धि हुई है भौर विपन्नता 
पुर्वावेक्षा अधिक बढी है । 

3 जनेसख्या वृद्धि को देसते हुए कुल राष्ट्रीय अब और इस प्रकार कुल 
उपभोग बहुत ही केम है । इसके अतिरिक्त आय और उपभोक्ता वितरण एक समान 

नहीं है । व्यावह्मरिक रूप में आन्यरिक उत्पादन-दर मे ब्रृद्धि के साय-साथ जनपस्या 
की वुद्धि-दर को घटाते के प्रयत्त अधिकाँशत अ्रसफुल ही रहे हैं। चतुर्य योजनावधि 
में भी अर्थ-ब्धवस्था का वास्तविक्र सचालला टसी प्रकार हुआ जिसने प्रान्चरिक 
उत्पादन दर काफी घट गई । 

4. पिछले पृष्ठो भ दिए गए औआँकड़े सिद्ध करते है कि देश मे ग्रामोटा 
ओर शहरी दोतो ही जनसस्या के सभी वर्गों मे उसभोक्ता व्यय मे गिरावट हुई है । 
वास्तव मे प्रति व्यक्ति उपमोक्ता व्यय ही व्यक्तियों का जीवन-स्व॒र प्रदर्शित करता 

शहसें दोनो मे ही गरीव वर्ग बहुत दुरी तरह प्रभावित हुआ है । 
राष्ट्रीय नभुना सर्वेक्षण के अधुसार आय की अमसमानता मे कमी होने की अपेक्षा 
वृद्धि हो हुई है। दॉडेकर एबं रथ के अनुत्तार आवथिक विक्रास का ग्रधिक्तम लाभ 
ग्रामौरा और शहरी दोनो ही क्षेत्रों मे उच्च मध्यम श्रेणी तथा अमीर बर्ग को ही 
हुआ है झौर नि्बन वर्ग क्रो इससे कुछ भी तो लाभ नहीं हुआ है, बल्कि उनके उपभोग 
में गिरावट ही हुई है 
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5 प्रति व्यक्ति अन्न इपभोग को जीवन निर्वाह का मापदण्ड मान लिया जाए 
श्रौर पौषशिक स्थिति बेखी जाए तो भो 950--6] की अपेक्षाकृत स्थिति बदतर हुई 
है । सन्‌ 960-6 मे ग्रामीण क्षेत्र मे पौषणिक स्यूनता ग्रामीण जनसख्या का 

2 5]% थी जो बढकर सन्‌ 7967-68 में 70% तक पहुँच गई । इसके पण्चात्‌ थी 
एथिति उत्तरोत्तर गिर ही रही है । थ्रत स्पप्ट है क्वि देश की गरीब ग्रामीण जनसंख्या 
घोर अपोपषण की स्थिति में जीववर्ननिर्वाह्व कर रही हैं । 


6 राष्ट्रीय आय मे वृद्धि को बढी हुई जनतरया वृद्धि खा गई है या वह 
देश के बडे-बडे पूँजीपतियो, व्यापारियों और एकािकारियों बी जेबो भे चली गई 
है । इसके अतिरिक्त, मूल्य दृद्धि, बेरोजगारी, महंगाई और रिश्वतखोरी ते जनता की 
फरमर तोड डाली है ॥ उत्पादन को तहलानों भे छिपाबर काला-बाजारी फरने, मूस्य 
बूद्धि करने और मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति ने विपन्नता को बड्ाया ही है। इशलिए 
सहकारियाँ, सुपर बाजार और सस्ते मूल्य की दूकाने असफल रही है। सम्पत्ति की 
अ्समानता श्लौर गरीदी की बढाने मे हडवालें, तालाबन्दी, घेराब, धरना झ्रादि की 
चटनाएँ भी सहामफ रही है । 


7 साधनों का अभाव भी गरीबी और झसभानता को बढाने मे सहायक 
रहा है । योजता बताते समय साधव शकत्र करने के सम्बन्ध भे बढा-चढाकर प्रमुगान 
लगाए जाते है, अनेक प्रशासबीव तथा राजनीतिक बाधाग्रो का ध्यान नही रखा 
(जाता है। परिसामस्थरूप शस्तावित कार्यक्रों का एक भाग कार्यान्वित नही हो 

॥ और जो कार्यक्रम छागू होते भी है, उतवा बह प्रभाव और परिण्याम नहीं हो 
पाता जो प्रधिक नियन्त्रित और सतक हृष्टिकोश अपनाने से होता । 


8 पूंजी और भू-स्थामित्व मे अन्तर झ्ाथिक विपभता का एक प्रमुख 
कारण है । झ्धिक भूमि ओर पूंजी बालो को दिना पिशेष परिश्रम किए ही लगास, 
ब्याज, लाभ ग्रादि के रथ मे आय प्राप्त होती है मोर उनकी प्राय भी काफी अच्छी 
होती है । भारत मे जमीदारी-प्रथा कै उन्मूलन से पूर्व कृपक-दोत्र भे घोर विषम 
वितरण था। जमीदारी-अ्रथा के उन्मूलन के पश्चाद्‌ नता और पूंजीपति नए जमीदार 
ओर भू-पति बन गए है, जितमे से झ्धिकाँश का बाय है रूपया उघार देना, डटकर 
ब्याज लेना झौर वि्तो का शोपण करना | श्रौद्योगिक क्षेत्र मे भी हम देखते हैं. कि 
देश कै प्रमुख उद्योगो पर कतिपय लोगों का ही एफाबिकार है, छा प्रतिवर्ष करोड़ो 
रुपयो का लाभ ऋजित वरते हैं । 


ना 9 आधिक दिपणता था हितीय श्रमुछ् कारण उत्तराधिकार है १ प्राय 
घतिक पुत्र, उसकी सम्पत्ति बिना पिसी परिश्रम के उत्तराधिकार मे प्राप्त कर लेते 
हैं प्लौर धनी वन छाते हैं; इस प्रकार, उत्तरायिकार के माध्यम से, आय की 
विपमता फवती फूनती आती है । दूसरों प्रोर निर्षंत बच्चो को न तो समुचित 
शिक्षा है? मिल पाती है झोर न ही उतके लिए कमाई के! लाभकारी उत्पादन क्षैक 
ही घुलम होते हैं । 
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0, आशिक विंपमता का एक बड़ा कारण थनी व्यक्तियों वी बचत 
क्षमता का अधिक होना है। उनकी आय प्राय इतनी अधिक होंती है कि भरपूर 
आवश्यकताओं वे पूछ्ति के पश्चातु भी उनके पास पर्याप्त घत बचा रहता है। धनिकरो 
की भ्रह बचत भ्राथिक विपमता को बढाती ही ठो है । यह बचत विभिन्न उत्वाद-नत्रो में 
पूँजी का रूप घारण करती है तथा किराए, ब्याज या लाभ के रूप मे आय को और 
अधिक बढादी है ! दूसरी और निर्धत शोपरा की चजरी में प्रिशते ही रहते है, झत- 
उनकी बचत-क्षमता नगष्य होती हैं । 


| आ्राथिक शोपर वौऋ प्रद्डति आ्राथिक विषमता का प्रवलतम कार हैं। 
श्रमिवों की सौदा करने की शक्ति कम होने के कारण आधिक शोषण वी प्रवृत्ति का 
प्रादुर्भाव हुआ और पूंजीपति इसी क्वारण उनको उनतीं रीमान्त-उत्पादकता से 
कम मजदूरी देकर उनका श्राथिक शोपरा करते है। फत्तत्वहृप, पूँजीपतियों का 
लाभ दिन प्रतिदित बढता है, जबकि श्रमिकों की स्थिति प्राय दीत-हीन (विशेषकर 
रद्धे-विवसित समाजो मे) बसी रहती है| इस प्रकार आ्रधिफ असम्रानता तिरन्तर 
बढती जाती है । 

]2 ]7 नवम्बर, !977 को नई दिल्‍ली में अन्तर्राष्ट्रीय ब्यवसाय संघ 
की भारतीय राष्ट्रीय समिति की 48वीं वाषिक बेठक के उद्घाटन भाषण में 
उद्योगमन्त्री जाज॑ फर्नान्‍्डीज ने कहा धा--“यथास्यितिदादी नीति राष्ट्रीय और 
अ्रच्या्राष्ट्रीय स्तरों पर झ्राधिक विपमता को ही बढावा देगी--इससे मुक्ति पाते वें 
लिए द्वोनों सतदों पर परिवर्ततों की नीति अपनायी जानी चाहिए। राष्ट्रीय स्तट) 
पर गरीबो का शोषण हो रहा है और अक्‍्तर्राप्ट्रीय स्तर पर गरीब देशों का इसे 
रेखाँकित करने के लिए । उन्हींने दताबरा कि कश्मीर मे बना जो गलीचा जर्मनी 
में उन्होने 60,000 रुपया भे विकते देखा उसे बनाने वाले !0-]2 वर्ष के बालक 
बालिकाग्रों को केवल 3 रुपया रोज की दिहाडी मिलती है। यह गरीबी, विपमता 
और शोषण का जीता जागता नमूना है। शोपर्य को समाप्त करने का प्राप्रह 
करते हुए मस्त्री महोदय ने कहा कि क़्यशक्ति का समान्तर वितरण होता चाहिए 
और बिनौलियों की प्रूमिका समाप्त हो ही जानी चाहिए !”! 

]3 भारत में गरीबी का एक मुल्य कारख यह है कि खेत मजदूर संदियों 
से अन्याय और शोषण के शिकार रहे है । रेग्यूलेटिंग एक्ट के बन जाने के बाद 
से जमीदारों ते उतक्े शोषए वा एक अन्तहीन सिलसिदा चला दिया था जो भारत 
की आजादी के 30 वर्ष बाद भी देश के दुछ भागों मे चलवा रहा है। भारत सरकार 
द्वारा गठित श्रम ग्रायोग ने बुद्ध वर्ष पूर्व यह स्वीफार क्या था कि खेत मजदूरों वी 
हालत भ्र्द गुलामो जैसी है ! इन अबेगुलामों को दिसिन्न राज्यों मे विभिन्न सवोधनी 
से सम्बोधित किया जाता है । उड़ीसा का हलिया मुलिया, नाग हरवाइस,ब रमानिया; 
दक्षिण बिहार और छोटा नागपुर का कमिया, भध्यप्रदेश का हरबासी, राजस्थान 


]. दिलप्रान, नवम्दर-दिसम्बर 977, पृष्ठ 20. 
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का सगरी, पजाव का सेरी और उत्तर प्रदेश का हलवाह्ाय ही भारतीय समाज का 
अद्धंदास है । यूरोप और भ्रमेरिका जैसे विकसित देशो की कृषि व्यवस्था मे अर्द्धयुलारभ 
या बेगार का कोई स्थान नहीं है । वहां के कृषि क्षेत्रो मे खेत मजदूर की भी सेवा 
शर्तें कारखाना मजदूर की तरह होती है । ऐसी व्यवस्था मे खेती का सम्पूर्णो आधार 
बैज्ञानिक होता है और श्रम की साम्राजिक शक्तियों का कृपि व्यवस्था मे जमाव 
दीता है । महाजती या सूदखोरी पूँनी की जयह नियोजित वित्त व्यवस्था का स्थान 
होता है । किन्सु भारत के छृपि क्लेद में पूंजी का ही बोबवाला हे और फ़िर 
महाजनी पूँजी के श्रतिरिक्त श्रम का शोपण दोहन हो रहा है । 

आजाद भारत मे सूदखोर महाजनो को रोकने का कोई क्रारयर नियम ग्राज तक 
नही बन पाया और जमीदारी उन्मूलत के बाद भी 'बढती मजबूरी--गिरती मजदूरी” 
की हालत बनी रही । 26 जून, )975 को राष्ट्रीय आपात बी उद्घोषणा के बाद 
कुछ ऐसे कदण उठाये गए कि गाँवों मे बन्धुप्रा मजदूरी और अन्य प्रकार के शोषणों 
का अन्त हा सक्रे । लेकित गरीबी भिटने वा राष्ता कोई छाड्य तहीं है। अब तक 
देश में जो भीषण गरीबी विद्यमान रही है, उसका एक अनुमान देश ये विभिन्न 


झचलों में खेत सजदरों की दैनिक मजदूरी कौ निम्नलिखित तालिका स लग 
सकेगा--- 


देश के विभिन्न अ्रचलो मे खेत मजदूरों की देनिक मजदूरों (पैसा म)" 











अचल 4946 495॥ 497॥ 897! 49्र4 
पूदव उत्तर प्रदेश 25 40 50 200 250 
वर्चिणी डलर प्रदेश 30 55 प्र5 275 350 
पजाई 30 60 350 429 00 
मह[राप्ट्र 50 300 425 500 600 
मास है 35 ३40 400 500 
अछकत्ता 60 १00 445 500 600 
द्विल्ली $0 ॥00 400 २90 600 





3. लोन. दितमाव है जूब )975 3 


गरीबी एवं झसमानता को दूर अथवा कम करने के उपाय 


भारत सरफार देश थी गरीबी और आधिक विधमता को दर करत के लिए 

हुत सकलय है। सरकार ने भारतीय गरीबी की तस्वीर का पहचाना है और 
सरीबी हटाप्ो' का सवल्प लिया है ६ भारतीए इतिहास मे अपने ढग का यह पहला 

और महत्त्वपूर्ण सकल्प है और दसी नारे को साकार बनाने के लिए सरकार एक के 
बाद एक कदम उठा रही है सवा पँचवी पचवर्षीय योजना को इसी रूप मे ढासने का 
प्रयत्न किया गया है कि बह मरोबी और असमानता को दर करने वाली तथा देश का 
ग्रात्म-निमरता की सीटियो पर चढाने वाली सिद्ध हों। गरीबी और झसमानता को 
मिटाने अथवा यथासाध्य बार्य करने के स्वप्न को सावार बनाने हेतु ही भारत यरकार 
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ने 4 बड़े बैकों का राष्ट्रीयकरण किया ! राजा महाराजाओं को दिया जाने वाला 
मुझावजा प्रीविपर्स बन्द किया है। भूमि की अधिकतम जोत-सीमा तथा शहरी सम्पति- 
दिर्धारिण के क्रान्तिकारी कदमो पर सक्रिय विचार हो रहा है और कुछ दिशाप्रों में 
झ्रावश्यक कदम भी उठाए गए हैं। पौँचवी योजना “गरीबी हटाद्रों' के उद्देश्य को 
लेकर चली है । भ्राथिक सत्ता के केन्द्रीकरए को रोकने हेतु सरकार ते विभिन्न कदम 
उठाए हैं--जैसे प्रोद्योगीक लाइसेस-नीति मे समुचित सशोधन करना, जमाखोरो ग्ोर 
कालैबाजारी के विरुद्ध कठोर वैधातिक कदम उठागा, रिजय॑ बैक द्वारा देश के बैंको को 
“50 बड़े द्वातो' पर सतक दृष्टि रखने के आदेश देना ब्रादि ! 


गरीबी और अप्तमावता को कम करने की दिशा में निम्नलिखित अपेक्षित 
कदमों को उठाता झ्रावश्यक है-- 

 तनिजो-सम्पत्ति की सीमा बठोरताएूर्वक निर्धारित कर दी जाए। ऐसे 
कानून बना दिए जाएं ताकि भूमि, नकद-पूंजो, मकान धादि के रूप मे एक सीमा से 
अधिक सम्पत्ति कोई नही रख सक्रे । विषमता का मूल झ्राघार ही निजी-सम्पत्ति का 
स्वामित्व है, अत. इसवी सीमा-रेखा निर्धारित करना अनिवार्य है । 

2 इस प्रकार के वैधानिक उपाय किए जाएँ जिनसे तिजी-सम्पत्ति के उत्तरा- 
घिकार और सम्पत्ति-ग्रन्तरण की प्रथा समाप्त हो जाए अथवा बाँछित रूप से सीमित 
ही जाएँ । यह उपयुक्त है कि उत्तराधिकार में सापत्ति प्राप्त करगे बालो पर 'भारी 
उत्तराधिकार कर' रूगा दिए जाएँ । धतिको पर ऊँची दर से मृत्यु-कर लगाया जाए! 
सम्पत्ति-अन्तरद्म प्र भेट-कर लगा दिया जाए ताकि किसी भी धनिक द्वारा प्रपनी 
सम्पत्ति ग्रन्य के नाम अन्धरित करते समय उसे कुछ भ्रश सरकार को देना पड़े ( 

3 यद्यपि वर्तमात्र कर-नीति समाजवादी समाज वी स्थापता की दिशा ते 
सहयोगी है, तथावि बह भ्रपेक्षित है कि घनिकों पर अ्रधिकाधिक कठो रतापूवेक श्ारोही 
कर लगाए जाएँ । हूत्तरी श्र निर्धवों को करो में प्रधिकाधिक छूट दी जाए, लेकित 
उद्देश्य तव हिष्फल ही जाएगा मदि वसूली ठीक ढंग से न की गई । 

4. सच्चाति सरकार एकापिकारी प्रक्ृत्ति पर नियन्त्रण के लिए प्रयत्तनशीन है, 
तथापि अ्रपेक्षिा है कि बिता विसी हिचक के व ठोर एकाधिकार विरोधी कानल लागू 
किया जाए झोर यूल्य-सन्धियों को रोका जाए। जो कदम उठाए जा चुके है ड्न्े इस 
दृष्टि से अधिकाधिक अभावी वनाया जाए जिससे घी व्यक्ति एकाधिकार-गुट का 
निर्माण न कर सकें । यह उपाय भी विचारणीय है कि सरकार एकाधिकार द्वारा 
उत्पादित वस्दु का अधिकतम मुल्य निर्धारित करे । 

5, विभिन्न साधनों के अधिकतम और न्युनतम मृल्य-निर्धारण की नीति ' 
ट्वारा आय की अप्तमातताएँ कम की जा सकती हैं। इस नीति का क़ियात्वयत अभावी 
ढंग से होने पर श्ाय की असमातताप्रो क्र कप्त होवा निश्चित है । लेकिन साथ ही, 
इंग नीति से उत्पन्न समस्याह्रों के तिराकरश के प्रति सजग रहता भी झावश्यक है । 

6. आय और सम्पत्ति वी विषमता को कमर करते हेतु अवाजिव आयों पर 
अ्रत्यधिक उच्च-दर से प्रगतिशील करारोपर ग्रावश्यक है। भूमि के मुल्यी में वृद्धि 
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अथवा जगान से प्राप्त आय, झाक रिमक व्यावसायिक लाभ, काला वाजारी से प्राप्त 
ग्राय, एकाधिकारी लाभ, झादि पर अत्यधिक ऊँची दर से कर लगाया जाता चाहिए । 
ु 7 सरकार को निजी सम्पत्ति का टाप्ट्रीयकरण करके ग्राथ-विषमता का 
निराकरण करना चाहिए ! लेकित यह उपाय एक बड़ा उद्नन्अस्त्र है, जिसे भारत 
जैपे भ्र्धे विकसित और रूढिवादी-सम्राज के अनुकूल नही कहां जा राकता | इस बात 
का भय है कि ठग्न उपाय से देश से व्यावश्तायिक उद्यम को भारी बाघा पहुँचे । 
भारत की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ निजी-राम्पत्ति के राष्ट्रीयकरए के 
प्रतिकूल हैं । 

8 सामाजिक सुरक्षा-सेवा्रो का विस्तार किया जाएं। यद्यपि सरकार इस 
पदिशा भ प्रयत्नशील है, तथापि कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी रूप में लागू दरवा 
प्रपेक्षत है बेरोजगारी, बीमारी, बृद्धावस्था, दुघंटवा और मृत्यु--इन सकटो का 
सर्वाधिक दुष्प्रभाव निर्धन वर्ग पर ही पडता है, मत इनसे सुरक्षा हेतु सरकार को 
विस्तृत सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यात्वित करनी चाहिए ताकि निषनो की आय में 
बेद्धि हो रके ! 

9 ग्रह भी बहा जाता है कि सरकार वो निर्घन-वर्ग को कार्य की गारण्टी 
देनी चाहिए | सरफार को रोजयार-दुद्धि की प्रभावशाजी योजना भ्रपताकर यह 
निश्चित करना चाहिए कि बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध हो और गदि वह सम्भव 
न हो तो स्थूबत्म जीवन स्तर निर्वाह करने हेतु उन्हे प्रनिवार्य श्राथिक सहायता सुलम 

दे सके । 

॥0 सरदार कानूनी रूप से अधिक सन्तानोेत्यक्ति पर नियन्त्रण छगाएं। 
पह निश्चित कर देना उपयुक्त होगा कि तीन बच्चो से श्रधिक सन्‍्तान उत्पन करना 
कानूनी अपराध माना जाएगा । परिवार-नियोजन के कार्यक्रम मे शिथिलता बिन्दुप्नो 
को दूर करने की प्रभावी चेष्टा की जाएं। 

]4 उत्पादन वृद्धि दर और सार्वजनिक निजील्क्षेत्रो की बचत दर 
असन्तोपज्नक है, ग्रत उसमे वृद्धि करने के हर सम्भव उपाय किए णाएँं और यदि 
इस हृष्टि से कठु और अप्रिय साधतो का प्रयोग करता पडे, तो उसम भी हिचक न 
की जाए । 

।2 छोस कार्यक्रमों को लागू किया जाए। विकास की रोजगार-बहुल मदो 
के ज्येती; छिल्एर्ड कोप्लपरे, 'मुज्यरद्स, चेप्लीपय फ्िथिकस , दुप्य सुदेपय और पशुपालन, 

वन-उद्योग, मत्स्य उद्योग, गोदाम व्यवस्था, पणन, कृषि आधारित उद्योगों समेत खघु- 

४हद्योग, राडवें तथा प्रत्व विशेष कार्यक्रमो पर भ्रधिकाधिक वल दिया जाए | दाडेकर 

एवं र के अनुस्तार उन समस्त व्यक्तियों वो जो कार्य बरतने वो तैयार हैं, वत्ताल 

शुरू हो सकते वाले कामो मे च्यूबदम मजदूरी देवर लगा दिया जाएं जैत्ते भूमि- 
ब्रिकास, कृषि, वत-बूद्धि, सडरु-निर्माण 4 

3 नैतिकता झोर न्याय की मांग करते हुए दौडेकर एपं रथ ने गरीबी 

हंटावे की दिशा मे समाज के समृद्ध वर्गों से त्याग की माँग की है । उनके अनुसार 
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समाज के समृद्ध वर्गों को जो आज उस न्यूनतम स्तर से कही भ्रधिक ऊँचे स्तर पर 
जीवनथापन कर रहें है, डिसका हम आज गरीबों को आश्वासन देना घाहते हैं, 
इस कार्यत्रस का बोर उठाना ही पड़ेगा । गाँव प्लौर शहर वी जनसस्या के समृद्ध... 
वर्ग में से पहले 5% लोगो. के प्रतिदिन के ब्यय गे 5% को कटौती तथा उरासे वाद 
के (कम समृद्ध) 5% लोगो के प्रतिदिन के व्यय मे 73% कटौती कर देने से ही 
काम चल जाएया । यह वोऋ बड़ा नही है, वशरते कि भ्रमीर लोग इन्साफ और वुद्धि 
से काम लें । साथ ही आवश्यक वित्तीय-उपाय भी करने होंगे ताकि उन अमीरो से 
आवश्यक झाथिक साधन प्राप्त किए जा सके । 
दास नीति और गरीबो निवारण 
(कलकत्ता का दास बॉधो सम्मेलन” जनवरी 978) 
कलकत्ता (शिक्षायतन, लॉर्ड सिन्हा रोड) मे 30-3] दिसम्बर, 977 प्लौर 
£ जनवरी, 978 को 'समता' (8 इडियन मिरर स्ट्रीट) द्वारा एक 'दाम वाँधों 
सम्मेलन! भ्रायोजित किया गया था । बास्तव मे दाम नीति और गरीबी का भी बहुत 
विकट का सम्बन्ध है। सम्मेलन मे सवसम्मति से जो प्रस्ताव पारित किए गए और 
गरीबी के कारणो को दूर करने के लिए जो सुझाव दिए गए, वे निश्चय ही गरीबी 
की समस्‍या श्र उसके निदान पर प्रच्छा प्रकाश डालते हैः-- 


“अन्त मे सम्मेलन मे ये अ्रस्ताव सवेसम्मत्ति से पारित हुए--राजनीसिक और 
सामाजिक सत्ता के लम्बे अर्से से चले आ रहे विषम और असमास बेंटबारे: बे 
परिणामस्वरूप श्राज हमारे देश मे बर्बादी और गैर रावरी की एक भयानक अर्थ 
व्यवस्था पैंदा हुईं है--आाजादी के बाद प्राय तीस साल बीत चुके है, फिर भी यही 
स्थिति बनी हुई है । इसमे कोई ग्ुण॒प्त्मक परिवर्तत अभी तक नही हुप्ला है, बल्कि 
सच यह है कि और भी गैरवरावरी तथा गरीबी बढी है ।' 

ऐसी स्थिति मे मौजूदा दामो की प्रणाली के तहत आधिक विकास भौर 
समतावादी समाज का निर्माण झसम्भव है । वाह्तव मे समतावादी समाज के निर्माश 
के लिए जब तक उपल्ब्ध राभी राधतों का नियोजन नहीं होता, तब तक हमारा 
आधिक विकास नहीं हो सकता । 

उपभीक्ताम्रों की दृष्टि से विचार करने पर हमारा समाज तीन श्रेशियों में 
विभक्त दिखाई पड़ता है-- [) कृषि और उद्योग घन्बो के मालिक और बड़े व्यापारी 
(2) स्वतस्न पेशेवर उच्च रध्यविल् के लोग और सशकित मजद्र (3) छोटे किसान, 
अत्यन्त गटीज अलाभकार जोत वाले किसान भुमिदीत सजदूर असगरठित शहरी सजदू र+-८ 

हमारी जनसल्या में 20-25% लोग इसी वर्य के हैं और प्राम्र ये सभी लोग 
ग्रामीण हैं । इसके झलावा पहले दो वर्गों के लोगो के झ्ाय-व्यय और उपभोक्ता का 
सारा बोझ भी इन्हे हो होना पड़ता है । ये सारे लोग दाम की प्रणाली के ब्रिलकुल 
बाहर पड़ते है । इनकी समस्या का समाधान मौजूदा आथिक झौर राजनीतिक सत्ता 


१, दिनमान, जनवरी फ्स्वरी [978 दुष्ड 39-40, 
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के समतासूलक बेटवारे के बिना सम्भव नहीं है| इसमे सन्देह नहीं कि इसमे समय 
लगेगा | लेकिन इस समस्या से निपटते के लिए हम इंतजार नहीं कर सकत | समस्या 
की ग्रुरुता को समभते हुए हमे तत्काल कायवाही करनी होगी । 
> हमारा पहला कर्तव्य है गरीबी के प्रसार को रोकना यही हमारे दाम बाँधो 
आन्दोलन वी सार्थकृता है। जो परिवार योडी बहुत मूल्य दृद्धि के कारण ही भवावह 
दरिद्वता के शिकार हो जाते है उनको बचाने के लिए जीवनोपयोगी आवश्यक 
वस्तुप्रो के दामों को लागत खर्चे के ग्रासपास ही बाँवना होगा । 
यह सम्मेलन मावता है कि जीवद की श्रावश्यक वस्तुप्रों बाग तथा इनके 
झत्पादन म॑ सहायक सामग्रियों के उत्पादन तथा सब के वितरण के लिए हम मौजूदा 
बाजार व्यवस्था पर निर्भर नहो कर सकते । सरकार इस कार्य को अपती सामप्ताजिक 
जिम्मेदारी के रूप म ही निभा सकती है । 
इनके ग्रतिरिक्त प्रन्य वस्तुओं के उत्पादन की सीमा बाँधनी होगी या अगर 
जरूरी हो तो इनका उत्पादन ही बिलकुल बद कर देवा होगा और उत्तादित वस्तु का 
दाम लागत के आधार पर ही निर्धारित करना होगा। ऐसा न करने पर अथनीति 
की श्ातियत्रित कमाई का पमा पूरी गर्थ-ब्यदस्था को ही विकृत करता रहेगा जो 
गरीबी निवारण के कार्य म॑ स्पष्टत बाघक होगा । 
कृषि उद्योग में उत्पादन वृद्धि का तक देकर या निर्यात के त्तक के नाम पर 
कोई ऐसी सुविधा नहीं दी जानी चाहिए जिससे विपमता घडे या कायम रह 
मौजूदा हालत मे आय व्यय को सीमित किए बिता और मजदूरों की 
ब्यूनतम अ्राय निर्धारित क्रिए वगैर दामो के बाधने का काम नहीं हो सकेता। हम 
प्रपली श्राथिक योजना का निर्माण इस प्रकार करना चाहिए वि सबस गरीब तबक 
के लोगो को काम मिल और किसानो की झपनी उपज से जीवन जिवाह की पदि हो 
सके जो कि अत्यन्त मरीब है और इस तरह एक ऐसी स्थिति लानी होगी जिस मे 
किप्ताना के झगने उत्पादन का बढाकर झनाज क बदले प्रय जीवतोपयोगी बह्तुओ को 
खरीद सर ! इस प्रकार की ग्रामीण ग्रर्थ व्यवस्था के ग्राधार पर हम जीवनोपयोगी 
वस्तुआा के उत्पादन के! लिए उद्योग घघी का विकास करना होगा । 
दस्तुत हमारे देश म जिन कारण स गरीदी हू, उत्ही कारणो के फलस्वरूप 
ऊत्पादन म कमी होती है प्रोर दाम बढते है और गरीबी का फैलाब होता है । 
उपयुक्त विचारा का साकार करने के लिए य कायक्रम है--() कारखाना 
मे बनी किसी भी जीववोपयोगी बल्त का विक्रय मूल्य लागत खर्चे क ड्योढ म लागत 
खच तथा सभी प्रकार क कर सुनाफा और वितरणा पर होने वाल «यय भी शामिल 
>दैग (2) जीवनोपयाणी वस्तुप्रा क अलावा भी कारवान म बनी चीजो का दाम 
सरकारी कर छोड कर इयोडा से अधिक नही होना चाहिए (3) बविभिन वस्तु के 
सर्वाधिक दाम को भट्देनजर रखते हुए ही सरकार को कर लगाता चाहिए । सरकार 
को ते कबल कर पर वल्कि अपने खर्घ पर भी सीमा लगाती चाहिए । देश क दारिद्रय 
का देखत हुए अनुत्पादक को वाँधना जरूरी ही नहीं अनिवार्य है, (4) लागत खच 
बा हिसाब लगाने के लिए लगातार जाँच, नियराती तथा तिग्रन्त्रण्त रखना होगा, 
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(5) जमोन का पुनवितरण कर के किसानों को बौज सिंचाई, खाद प्रादि चीजें दिता 
कर के सरकार के द्वारा मुहैया की जाए, (6) किसान को उसके ह्रनाज भर कच्चे 
माल का ऐवा दाम मिनें ओ लागत क्र्व और जीवन तिर्वाह के बनुकूल हो, (7) 
घेतिहर और आऔद्योगिक वस्तुम्रो के दामों में सन्तुलन कायम हो, (5) दो फ्सलो के 
बीच किसी भी श्रताज का दाम 20% से झ्रधिक न हो, (9) प्राज की स्थिति में लोगों 
की निम्ननम झाय को देक्षते हुए सर्वाधिक भ्राय प्रति क्ति 2000 रु. महीने से 
ज्यादा गही होनी चाहिए । इस सीमा को बताए रखने के लिए पुछ खाल प्रकार के 
खर्चों पर पावस्दी लगानी होगी, (!0) उपभोग की चीजों के उतादन में असंस्य 
प्रकार के जो भेद है, उन्हे घटा कर इतना सीमित कर देना होगा गिससे एक ही चीज 
के दामो में बहुत ब्न्दर ते हो (।()देश मे कम घर कम 20 हजार करोड़ रु का काते 
भव का कारोबार चल रहा है। इपके कारण एक समानान्तर अर्थ॑-ब्यवस्या निर्मित 
हो गईं है । विना इसे खत्म किए दामों का बचना कॉउत होगा । इसके लिए बहुत ते 
उपाय बधाएं गए है । किसी भी उपाय से सरकार इस काले धन की व्यवस्था को 
समाप्त करे । 
गरोओ-दिवारण और प्रसमातता दूर करने के सरकारी प्रयत्न 
देश की पंचवर्षीय योजनाओं का एक प्रमुख उद्देश्य यह रहा है कि भारत की 
जनता की गरीबी को दूर क्रिया जाए प्रौर आधिक विपमता की खाई पादी जाएं। 
इस दिशा में भोजनाग्रो में जो व्यवस्थाएँ की गई, झौद योजवाग्रो की जो उपलब्धियाँ 
रही, उनका विवेचन पिछले ग्रध्यायो मे बथास्यान किया जा चुका है। पौँचवी पचवर्भीय 
योजनः का सीधा लक्ष्य गरीदी और असमातता पर प्रहार करना तथा जनरस््या वृद्धि 
पर कठोर भ्रकुश लेगा देना था। मार्च, 977 के सत्ता परिवर्तन के वाद जनता 
सरकार ते समूदी भ्रर्थ-व्यवस्था और समग्र तियोजन के प्रति एक तया दृष्टिकोण 
भ्रपमाया है जो पिछले विसी भी समय की अपेक्षा अधिक यथारयवादी है। सन्‌ !978- 
983 की छठी योजना वा जो प्रारूप राष्ट्रीय विडास परिषद्‌ के समक्ष प्रस्तुत हेसा 
है उसमे विभिन्न व्यवस्थाएँ इस प्रकार की है जिलसे बेरोजगारी और गरीबी के 
ग्रभिशापर से कुछ सृक्ति मिलने की प्राज्ा इलवती हुई है । जनता सरवगर कागज में 
लिखी बातो को अमली जाम। पहनाने को कटिबद्ध दिखाई देठी है, प्रत हमें आशा 
करनी घाहिए कि काँग्रेस शासन 30 दर्थ मे झिन जन-आरकाँक्षाओं की पूर्ति वही कर 
सकय, उत्ते जनता शरासव लगभग ]9 वर्ष की प्रवधि मे पूरी कर लेगा । वैप्ते नई 
शप्ट्रीय योजेता का दास्तदिक मूल्यांकन वो भविष्य के गर्भ मे है । 
जनता सरकार ने सब !978-79 का जो बजट भ्रस्तुत किया है, उसका मुख्य 
लक्ष्य भी गरीबी-उस्पुलन'! है। अखिल भारतीय ग्लास निर्माता स्ष्र के चौतीसवें 
वाधिक सम्मेलन में भाषण देते हुए वित्त मल्त्री थी पटेल ने 4 मार्च को यह स्पष्ट 
शब्दों मे कहा शा--“जनता पार्टी की आयिक नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य 
गरीबी डूर करना है ।” बजट भे इस बात का स्पष्ट सकेत है कि सरकार इस प्राथमिक 
उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए झृत सकल्प है । कृषि और ग्रामीण विकास में अधिक 
पूँजी-निवेश द्वार रोजगार के अधिक झवसर पंदा करना, बुनियादी छुविधामों 
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का विवास और प्रासीण उद्योगो मे अधिक पूंजी निवेश, गरीब लोगो का स्तर ॒छेंचा 
उठाने के उपाय हैं । गरीवी की समस्या बहुत बडी है प्लौर पिछले एक बर्ष मे मात्र 
शीमित सफलता ही प्राप्त की जा सत्तो है, परन्तु बजट के उद्देश्य एव निर्देश स्पष्ट हैं 
72 और फिर तिदिष्ट मार्ग का अनुसरण करने पर ही इस दिशा मे अत्यधिक प्रगति की 
जा सकती है । 
मन्त्री महोदय ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि देश में 
प्राथमिक उद्देश्य गरोबी दूर करना होना चाहिए । निर्धनता रेखा से मीचे के लोगो के 
बारे भे अनुमान शिक्ष भित्र हो रुकते है, परन्तु इस बात पर भाम सहमति है कि ऐसे 
लोगो की सध्या करोडो गे है। यह्‌ निर्घनता या तो बेरोजगारी के कारण है, झंभवा 
उचित रोजगार न मिल पाने के बाररण है झौर यह ग्रामीरा क्षेत्र मे विशेष रूप से 
विद्यमान है । कृषि मजदूर, छोटे भौर सी मान्‍त कृषक तथा ग्रामीण उद्योगों भे काम करने 
वाले श्रमिक इतना कम कमाते हैं कि वे अपती न्यूनतम जछूरतें भी पूरी नहों कर 
पाते | शहर में रहने वाले गरीबों की समस्या भी कम ग्रम्भीर नही है क्योकि उनमे 
से बहुत रे लोग ऐसे होते हैं जो गाँवों से जीविका की खोज से शहरों में श्राए होते 
हैँ १ हक है कि आन स्लाइर लगभग 6 करोड लोगो, जो गा तो बेरोजगार हैं 
अथवा जिम्हे उचित रोजगार प्राप्त नही है के लिए तलाश करवा है | श्रौर यह उन्ही 
क्षेत्रो में करता होगा जहाँ वे लोग रहते है, क्योकि बड़ी सख्या मे लोगो का 
स्थानान्तरण कठिन ग्लौर सामान्यत अर्वाद्धनौय स्थितियों म ही होता है । 
वित्त मन्‍्त्री ने कहा वि छषि और ग्रामीण विकास मे प्रधिक पुँजीनिवेश 
द्वारा रोजगार के अधिक भ्रवसर पैदा किए जा सकते हैं। इसीलिए कृषि श्ौर सम्बद्ध 
“ 'सेथाओ, बुनियादी सुविधाश्रो, सिचाई और बिजल्ली के लिए पूंजीनिवेश मे काफी वृद्धि 
की आ रही है । ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राय शौर रोजगार के अवसर बढ सके | 
मम्त्री महोदय ने वहा कि बजट क्षा उद्देश्य प्र्थ व्यवस्था का साप्रान्य 
पुनएत्यान भी है। 600 करोड़ रपये के विकास परिव्यय से मिसन्देह दोनो-अत्पक्ष 
ग्रौर अप्रत्यक्ष रूप से अर्थ व्यवस्था में मांग का स्तर बढेग।। इस विशेष रूप 
से उन उद्योगो, जिम्हे माँग की मन्‍्दी का सामना करना पड़ रहा है, पर प्रवश्य 
लाभदायक प्रभाव पडेगा । 
गरीबी भ्रौर श्रसमानता का निवारण केवल सरकार का ही काम नहीं है, 
सार समाज का है। गरीबी उन्मूलन की विशालता को घ्यान मे रखना आवश्यक है। 
जब तक कतिपय शर्तों की पूति नहों की जाती तब तक योजना चाहे कियनी भी 
अच्छी हो देश झ्पना उद्देश्य प्राप्त नहीं वर सकता | सबसे बडी पझ्रावश्यकता इृढ 
स्वावलम्बन की भावत्रा से कृषि, एुक्ट्री और कार्यालय में कार्य करने मी है। जीवन 
और कार्यकल्ाप के सभी क्षेत्रों में सामाजिक अनुशासन घनाए रखना भी आवश्यक 
है ५ इसके लिए बलिदान वरना पदेगा विशेषकर उन व्यक्तियों को जो प्रच्छी स्थिति 
“में हैं। इत मामलो पर काफी जन-चेतना पैदा हो चुको हे और गरोबी की चुनौती 
का सापता करने के लिए भत्येक नागरिक को अपना योगदाल करना पड़ेगा । 
सम्बन्धित बायाप्रों को देखते हुए काफी घैये से कार्य करना होगा । शत्ताब्दियो पुरानी 


गरीवी को दूर करना कोई आसान काम नहीं है ।प्रत राष्ट्र को सुनिश्चित 
कार्यवाही द्वारा, अपने सकल्‍्प की पूत्ति हेतु सनद्ध हो जाना चाहिए ? 
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भारत एक ब्रिकासमान किन्तु अर्द्ध-विकस्ित देश है जहाँ वेरोजगारी का 
स्वरुप प्रौद्योगिक दप्टि से दिक्सित देशों की अपेला भिन्न है । देश में काफी बड़ी 
सख्या में श्रमिक प्रौर शिक्षित वेरोजगार हैं प्रथब्रा ग्रत्प-रोजगार की स्थिति में हैं । 
हेसे श्रमिकों की सुख्या में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है, जो वर्ष के कुछ महीतों में तो * 
कार्मरत होते हैं और शेष महींनों मे वेंकार रहते हैं। भारत में बेरोजगारी. की समस्या 
इतनी विकशाल बने चुकी है कि उससे हमारा सम्पूर्णा अर्य-तत्त बुरो ख़रह प्रभावित 
हो रहा है । समाजवादी समाज की स्थापना- के लिए, सोगो के जीवत-स्तर को ऊँचा 
उठाने के लिए, देश की बहुमुजी श्रगति और समृद्धि के लिए वेरोजयारी की समस्या 
के प्रभावी हल दूँढता भारत के लिए निस्मन्देह एक आवश्यक शर्त और गम्भीर 
चुनौती है इस झौर पूरा-पूरा ध्यान दिया जाना परमावश्यक है तथा पमस्या का 
चिन्ताजनक पहलू यह है कि पब तके किए गए प्रयत्न वेरोजग्रारी की बढती फोज 
पर अक्ुश तहीं लगा सके हैं। बुद्ध दृष्टियों से सफलता मिल्री है, प्र कुल मिंल्राकर 
बह लगभग निप्पनावी ही मानी जानी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक योजना के. अन्त में. 
द्ेरोज गारों की बुल सल्या पूवापेक्षा अधिक ही मिलती है 4 

» भारत में बेरोजगारी का स्ब्ू्प और किणमें 

(रिश्वापा& गाएं प95०७५ ० एग्रशाफ0त्,्रश्या घर ताशंय) 'ड 

भारत में बेरोजगारी के कई रूप हैं। इतमें खुली वेरोजगारी,' ग्रांथिक 
बेरोजगारी, प्रामीस अल्य-रोजगारी, शिक्षित वर्ग को वेरोजगारी, औद्योगिकललेत्र में 
ओरोजगारी भादि प्रमुख हैं। इन्हें दो .मीडे वर्गों में रखा.जा सकता है--ग्रामीण 
बेरोजगारी एवं शहरी वेरोजगारी । भारत मे वेरोजगारी के जो विभिन्न रूप उपलब्ध 
हैं, वे कृपि-धधात ग्र्ड-विक्चित प्रये-व्यवस्ाओ मे प्रायः देखते को मिलते हैं । 


जे बेरोजगारी [-ह 
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संरचनात्मक बेरोजगारी [8#प्रणशक्ष शग्छष्ाणपण्ताश५)--भारत में 
बेरोजगारी का विशेष पहलू यह है, कि यह वेरोजगारी 'सरवनात्मक (जण्फणअ) 
विस्म की है अर्थात्‌ इसका सम्बन्ध देश के पिछडे आयिक ढाँचे के साथ है । इसोलिए 
यह बेरोजगारी दीधेकालिक प्रकृति (८0०77 पधप्प०) की है । अर्थात्‌ भारत रस 
श्रमिको की सख्या की अपेक्षा रोजगार के अवसर भ्रथवा रोजगार मात्रा न केवल बहुत 
कम है, यरत्‌ यह कमी देश वी पिछड़ी प्र्थ व्यवस्था से सम्बद्ध:मी है। पूँजी-निर्माण 
दर बहुत नीची होने से रोजगार-मात्री का कम पाया जाना स्वाभाविक है। इस 


दीघेक्ालिक प्रदृ॒ति की बेरोजगारी का हल «ही है कि देश का तेजी से आर्थिक विकास 
किया जाए । 


“न 


छिपी पा प्रच्छष्न बेरोजगारी (फि58०5९०९ ए॥%९छछ्०ुए्९०४) --भारत मे 
बेरोजगारी के इस रूप से श्रमिकों का बडा भाग प्रभावित है) यह बेरोजगारी मुध्यतः 
ग्रामीण क्षेत्रों मे पाई जाती है। ऊपर से तो ऐसा लगता है कि व्यक्ति कार्यरत है 
किन्तु वास्तव में, वे बेरोजगार होते है भर्थात्‌ कार्य रत रहने के बावजूद उनसे उत्पादन' 
में कोई वास्तविक योगदान तही मिलता | प्रो. लऊंते के मतानुसार अरे विकर्सित 
प्र्-व्यवस्थाओं में कृपि-क्षेत्र म सलग्न भ्रधिकाँश श्रमिक ऐसे होते है जिन्हे यदि कृषि- 
कार्य से हटा लिया जाए तो कृषि उत्पादन में कोई कमी नहीं होगी | झार्थिक हृष्टि 
से ऐसे श्रसिको की बेरोजगार ही कहा जाएगा,क्योकि यह उत्पादत-कार्य मे कोई योग 
नही देते श्रथवा इनका सीमान्त उत्पादन शून्य होता है । चूंकि ऊपर से देखते प्र ये 
/श्रामिक फाम में लगे होते हैं, इसीलिए इनकी बेरोजगारी को “्रच्छुन्र बेरोजगारी” कहा 
ज्ञाता है। ऐसी बेरोजगारी के सम्बन्ध में यह कहना बहुत कठिन होता है कि कितने 
व्यक्ति इस रूप में बेरोजगारी के शिकार हैं । 
चत्प-वेरोजगारो (07960-शाण०ञञञाशा। )-वेरोजयारी का 'प्रल्प-वेरोजगारी' 
स्वरूप भी देश मे पाया जाती है । इसके प्रन्तर्गंत ये श्रमिक झाते हैं जिन्हे थोडा बहुत 
काम मिलता है मोर वे थोडा बहुत उत्पदन में योगदान भी देते है, क्न्तु जिन्हें 
बस्तुत प्पनी क्षमदानुसार कार्य नहीं मिलता अथवा पूरा काये नहीं मिलता ।ये 
श्रमिक उत्पादन म अपना कुछ न कुछ योगदान तो करते हैं, लेकिन उतना नही कर 
पाते जितना कि वे वस्तुत कर सकते हैं । बेरोजया री का यह रूप भी एक अकार से 
प्र>छन्न बेरोजगारी का ही एक अ्रग है । 
सोसमो उसेजगारी (8025०0७ ए7०णए०एए॥/श४] -- बेरोजगारी, का. यह, 
स्वरूप भी मुरपत ग्रामोश क्षेत्रों मं ही देखने को मिलता है। कृषि मे सलस्ध 
>>धिकाँश श्रमिक ऐसे होते हैं,जिन्ह कर्ष के कुछ महीनो मे वास्त उपलब्ध नहीं होता + 
ये श्रमिक वर्ष के कुछ मौसम से तो प्रणेरूप से कार्य मे ब्यस्त रहते हैं और कुछ सौसम 
से बिल्कुल बेरोजगार हा जाते हैँ! साथ ही हृषि छोडकर दूसरे काम वी तलाश से 
बाहर भी नहो जा पात ६ 
खुलो वेरोजारी (0एश/ एगशएफ्रो0१णशा )--इसका झभिषाय ऐसी 
बेरोजगारी से है जिसमे श्रमिकों को कोई रोजगार नहीं मित्रता, वे पूर्श्ख्प से 
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बेरोजगार रहते है। गाँवो से भनेक व्यक्ति रोजगार वी तलाश में शहरों मे जाते हैं, 
लेबिन कार्य न मिल पाने के कारण वेरोजगार पड़े रहते हैं । 

चनीय बेरोजगरी ((हथॉप्थ एग्रथ्णफ्ा०]फथा]--वेरीजगारी का यह्‌ 
स्वरूप प्राय. पूजीवादी उद्योग प्रधान तथा विकसित गअर्य-व्यवस्थाग्रों मे विशेष रूप से 
दिखाई देता है। वहाँ माँग मे कमी श्रा जाने से कुछ उद्योग अल्षकाल के लिए वाद 
हो जाते है श्रौर आधिक मन्‍्दी की स्थिति पंदा हो जाती है। भारत में भी कुछ वर्षो 
पे श्रौद्योगिक क्षेत्र मे मन्दी का वातावरण छा णाने से कुद उद्योगों में चत्रीम 
वेरोजगारी प्रकट हुई है । सूदी वस्त्र उद्योग और इंजीनियरिंग उद्योग इसके विशेष 
छूप से शिफार बने हैं। सत्‌ 975 में देश में दिजली के पत्षों, मोटदकारों, एयर 
कण्डीशनरों आदि की माँग घट जाने से सम्बन्धित कारखानों में उत्पादन क्षमता का 
कम प्रयोग होने लग जिससे श्रमिकों मे बेरोजगारी फैलने की स्थितियां पैदा हो गई 
सरकार ने जागस्कता प्रदर्शित को गोर सन्‌ 976-77 के वजट में उत्पादन शुल्कों 
में कमी करके इन उच्चीगीं मे माँग बढाने का प्रयास किया गया । समय-समय पर 
भारत में इस प्रकार की चर्ीम वेरोजगारी उत्पन्न होकर पहले से ही विद्यमान 
बेरोजगारी की सगरभा को ओर बढ़ा देती है। 

शिक्षित बेरोजगारी ([800८ब०४ (729900गकश११)-- शिक्षा के प्रसार के 
साथ साथ इस प्रकार थी वेरोजगारी का कुछ वर्षों से भ्रधिक प्रयार होने लगा है। 
शिक्षित ध्यक्ितयों था श्रमिकों की कार्य के प्रति प्रत्याशाएँ थलग सी होती हैं भौर वे 
विशेष प्रकार के कार्यो के योग्य भी होते है । शिक्षित बेरोजगारों में अ्रधिकाँश ऐसे हैं 
जो ग्रत्प-रोजगार की स्थिति मे है और विशाल सख्या पे ऐसे है, जो खुली बेरोजगारी 
की प्रवस्था मे हैँ । शिक्षित बेरोजगार अ्रधिकतर शहरो मे पाए जाते हैं। शिक्षित 
ग्राप्नौशा भी रोजगार की तलाश में प्रायः शहरो मे भटकते रहते हैं । 

बेरोजगारी की माप 
(॥छशाशाशा। 0 एाशाफो०शशथा।) 

भारत में वैरोजगारी के विभिन्न श्रकारों को देखते हुए प्रश्व उठता है कि 
बेरोजगारी की कौनसी किस्म मे कितने बेयेजयार हैं अयव्रा देश मे कुल वेसेजयारों 
की वाघ्तविक सख्या कितनी है ? चेकित इस प्रश्न का उत्तर सरल नही है, वयोकि 
देश में बेरोजगारी की उचित माप ग्रसम्मव सो है । हमारे यहाँ बेरोजगारी कुछ इस 
प्रकार की है कि ग्रभी तक ठोक ढग से इसकी गाय नहीं की जा सकी है भौर इस 
सम्बन्ध में उपस्यित विभिन्न कठिनाइयों को देखते हुए ही सत्‌ 97! की जनगणना 
में बेरोजगारों के प्रागमत का कार्य बन्द कर दिया गया है | दविवाला समिति की ५ 
सव्‌ 970 में प्रकाशित रिपोर्ट के अतुधार देश मे बेरोजगारी के सम्बन्ध में जो भी 
ग्रतुमान लगाए गए हैं, वे ग्रविश्वहतीय हैं ग्रौर समुचित श्रवघारणाओं तथर विधियों 
के सहारे वही लगाए गए हैं । 

आरत में कृपि-क्षेत्र में परच्चनन बेरोजगारी का मापता एक बहुत ही कठित 
समस्या है, क्योकि इरा बात का पता लगाना लगभग अस्नम्भव ही है कि कवि-्केक्र में 
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कितने व्यवितयों कौ वस्तुत झ्रावश्यक्रता है। इसके अतिखित, देश में कृषि, मौसम 
पर निर्मर है और काम-काज मौसम के अनुसार चसता है अर्थात्‌ बपे के कुछ भाग 
मे अत्यधिक श्रमिकों वी आाव्श्यक्ता है तो कुछ भाग में बहुत कम । ग्रत जो श्रमिक 
किसी एक समय भे उत्पादन-ह्॒टि से बढुत झावश्यक होते हैं, वे किसी दूसरे समग्र मे 
गैर-जखूरी बन जाते हैं। यह भी एक वडी कठिनाई है कि ग्रामीण बेरोजगारी के 
सम्बन्ध मे सही भ्रौकडो का अ्रभाव है । शहरी बेरोजगारी के सम्बन्ध मे भी आँकड़ो 
का प्रभाव है, जो झाँकडे उपलब्ध हैं वे रोजगार कार्यालयों द्वारा तैयार किए गए हैं। 
इन कार्यालयों में मुख्यत- शहरी लौग ही झपना नाम दर्ज कराते है और वह भी प्राय: 
कम सख्या मे । देश भे बेरोजगार व्यव्वितयों के लिए इन कार्यालयों में नाम दे कराना 
अनियाये नही है, मतः विशाल सख्या में लोग अपना नाम इन कार्यालपों में दर्ज नही 
करवाते । एक अध्ययन के झनुसार, भारत मे लगभग 25% बेरोजगार ही--भौर 
वे भी शहरी--इन कार्यालयों मे अ्पता ताम दर्ज कराते हैं! अधिकाँश व्यक्तित ऐसे 
भी होते हैं जो कार्यरत तो द्वोते हैं लेकिन वेरोजगारो की सूची मे श्रपता नाम इसलिए 
दर्जे करा देते हैं कि उन्हे अधिक अच्छी नोकरो का अवसर मिल सके | सक्षेप में 
बेरोजगारी की माप सम्बन्धी विधम कढिनाइयों के परिणामस्वरूप ही देश में 


बेरोजगारी के सम्बत्ध भे अधिक अनुमान उपलब्ध नही है और जो थोड़े बहुत हैं उनमे 
भी परस्पर बहुत प्रन्तर हैं । 


भारत में बेरोजगारी के अनुमान 
(छत्ञाग्रान्‍्रना९5 ए एगशाएएुफशा। 7 वाए9) 

यद्यपि बेरोजगारी के बारे मे विश्वक््त प्रनुमात प्रौर श्राक़ डे उनलह्त नही हैं, 
लयापि इसमे संदेह नहीं कि देश के ग्रामीण तया शहरी क्षेत्र मे बहुत अधिक संध्या 
भें श्रमिक और शिक्षित व्यक्ति वेरोजगार है। दाँतेवाला समिति के जी भी विचार 
रहे हो, लेकिन ये विचार श्रम-वाजार मे विद्यमान परिल्कितियों पर प्राघारित नही 
हैं और इरा निष्कर्ष से बहुत कम लोगो वी सहमति होगी कि प्रामीण क्षेत्रों मे 
सेरोजगारी-समाघान का उद्देश्य प्राप्त करने में असमर्थ रही है। इसके विपरीय, 
प्रत्येक उत्तरोत्तर योजना के साय वेरोजग्रारो क्री सख्या में बढ़ोतरी होती गई है | 
एक अनुमान के झनुमार रोजगार कार्मालयों मे पजोइ्त बेरोजगारों बी सख्या एक 
करोड से अधिक है और इससे भी बडी समस्या उन वेशेजगार लोगो दी है जिनके 
करण फ्यलयो, छे परे सही हैं. छोर फिल्डे छारे मे अधिकृत फरौकड़े उपलब्ल सही ४ 
अनुपान हैं कि केवल प्रामीण क्षेयों मे ही पांच करोड ऐे म्रधिफ लोग बेरोजगारों या 
अर्द्ध-बेरोजगारी से जुऋ रहे हैं । वेरोज़गएरी का अर्थ है--काम् करने योग्य और 
बाम करने के इच्छुक लोगो के तिए कास का झभार । यानी वह व्यक्ति बेरोजगार 
है जो शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से काम करने की क्षमता तो रखता है परन्तु उसे 
काम नहीं मिलता अथवा काम से झलग होने के लिए बाय किया जाता है । 
पंचवर्षीय योजना तो मे वेरोजगा रे के अनुमान 


पक मत्ययत के अनुसार प्रथम योजवा के झन्त तक कुल श्रम-श्क्ति मे से 


574 भारत में आविकक नियोजन 


केबल 279% व्यक्ति वेरोजगार थे, तृतीय योजता के अन्त तक बेरोजगारी की मात्रा 
बढ़कर 4 5% हो गई और मां, 969 तक यह 9 6% के आश्चयंजनक आँकडे 
शक पहुँच गई | चतुर्थ योजना के झ्ारम्भ में ही लगभग 200 साख व्यक्ति बेरोजगार 
थे और यह प्नुमात था हरि चतुर्थ योजता के दौरान लगमग 2350 लाख नए श्रमिक 
श्षम-बाजार मे प्रवेश कर जाएँगे। पग्रतः नौकरियाँ प्राप्त करने वालो की संख्या 
330 लाख हो जाएगी । नौफरियों की इस माँग के बिस्द्ध, !85 से लेकर [90 लाख 
तक नोकरियां कायम की जाएँगी। जिनसे से 40 लाख गैर-कृपि-सेत्र भें भौर 
43 से 50 लाख क्ृपि-क्षेत्र मे होगी । चतुर्थ योजना के प्रन्‍्त पर 40 लाख वेरोजगार 
ध्यक्ति शेष रह जाने की सम्भावना व्यक्त की गई । 


भाप, 978 को योजना में श्रकाशित झपने एक लेख मे श्री तारायश्‌ व्यात 
मे पंचवर्षीय योजनाओं मे देरोजग्तरों की रुख्या निम्नानुसार बताई है-- 








बेरोजगार लोगों की संश्या (ला्लो में) 
77777 7 कसेछाश बहखम भक्ति कोजनगत पोज पीक्‍मा ई। योजताकाल मै. योजना के 
दोगता कान. क्षापिहदा. अ्रदेश में कुल होजगार को आत्त में शेष 
बकावा बेरोजगार व्यवस्था. वेशेजगार 
पअबम पचदर्पीय बोजबा.. 33 90 323 70 55 
दिदीव पचर्षीय योजता 53 448 का 00 प्रा 
तुबीय प्रचर्षीय योजना. 7। 470 या 45 96 
तीन बापिक योजवाएँ._ 96 40 236 00 26 
चतुर्थ पचदर्दीय योजना 26 273 399 480 29 
भगवती समिति के प्रनुमान 


भगवत्ती सप्तिति की रिपोर्ट मई, 973 भे प्रकाशित, तथ्यों के अनुसार 
सन्‌ 97] मे देश मे बेरोजगार व्यक्तियों की सल्या लगभग 787 लाख थी। इनमें 
से 90 लाख तो ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास कोई रोजगार नही था और 97 साफ 
ऐसे थे, जिनके पास 4 घण्टे प्रति सप्ताह का कार्य उपतब्ध था ओौर जिन्हे 
बेशेजगार ही माना जा सकृता था | इनमे से 6] घास बेरोजगार ब्यक्षित ग्रामीण 
क्षेत्रों से ये और 26 लाख णहरी क्षेत्रो से । कुत श्रम-शब्ति के प्रतिशत के रूप मे 
बेरोजगार व्यक्तियों की मात्रा ।0 4% थी । ग्रामीण क्षेत्रो मे बेरोजगारी की मात्रा 
0:9% गौर नगरीय क्षेत्र मे 8-% थी । यह विवरण निम्वलिलित सारणी में 
स्पष्ट है-- 


97] में भारत में बेरोजगार भमिक 








(लाखो मे) 
2 आशिक छाछक- अा ुल ग्रामोष नगरीय 
बुल बेरोबगार व्यक्तियों की बच्चा वहा 6 हु 
कूल श्रम-शक्ति 4803-7 [483 7 320 
देरीजगार श्रम-शक्ति के प्रतिशत रूप में. 04 ]09 $-! 





भारत भे बेरोजयारी-समस्या का स्वरूप 375 


कं समिति ने सद्‌ 297 की जनप्रस्या में अल्प-रोजैगार प्राप्त कोगे का मी 
अनुमान लगाया था। यह प्नुमान राष्ट्रीय सेम्पल राबेक्षण (0४55) के 9वें दौर में 
7 अर्प रोजगादो के प्रतिशतो पर प्राघारित है । इस झनुमात छा सक्षेप दस प्रकार हैं- 




















(बासद्ों मे) 
रष्वाद में काम के घष्ट 97 की जतछद्या में अन्‍्पन्‍्दोजगार ब्यक्ति 
चुरुप स्व्रियोँ योग 
ग्रामीण (--34 घष्डो सके) 4404... 4002 84 06 
जगरीम ([--4 घष्टो तक) 408 50! 32 09 
योग. 5202. 4508. 906 





जहाँ तक शिक्षित वर्ग मे बेरोजगारों की सल्या वा सम्बन्ध है, एक अ्रध्ययत 
के प्रनुतार सदू 95] मे यह्‌ सख्या लगभग 24 लाख थी जो सन्‌ [972 मरे 
32 8 जाध्य हो गई अर्दात्‌ इसमे 3 बुना से मो अविक वृद्धि हुई । सन्‌ 970-72 
के दीच शिक्षिव वेरोजभारो की उख्या मे लगभग (4 6 छास की तीव्र वृद्धि हो हुई। 


रोजगार कार्यालयों के आँकडे 

ब्र्द पीते बेरोजगार 

96] ह (8 लाख 

4966 26 साथ 

]97] 5] ज्ञाज 

प्रक्टूदर, 975 93 साख 

दिसम्बर, 976 98 लाव 

मार्च, 977 ]02 लाख 


रौजग्रार कार्यालयों के आँकडो कौ कुछ कमियाँ हैं। इनसे सभी बेरोजमार 
व्यक्ति अपना नाम दर्ज नही करा पाते और कुछ अ्यत्वित वेतंगान काम से अ्रच्दधा 
काम पाते को थराशा में भी अपना नाम लिखा देते हैं । 
प्रो, राजहुष्ण के अनुमान 5 
प्री राजहप्स ने अपने अध्ययन भे वैरोजयारो के जो प्रनुसान प्रस्तुत किए हैं 
उनमे वैरौजयार लोगो के साथ-साथ उन्त श्रल्प रोजग्रार श्राप्त लोगों को भी शामिल 
किया गया है जो अतिरिक्त काम के लिए उपलब्ध होते हैं। उन्होंने सत्‌ 97 में 
वेरौजणारी की सस्या के चिए दो अनुमान पस्तुत किए हैं -- हे 
हु असम अनुमान के अनुसाद ,सनू 977 मे $85 लाख वस्क्ति बेरोशगार थे 
इनमें 0| लास ब्यक्ति पूर्सदया देसेजगार थे और 94 लाए्द व्यक्ति प्रत्व तोशगार के 
शिकार थे । उन्हें भ्रप्ताह से 28 घण्ट या और भी रूस समय के लिए काय मिल 
पावा था । 
डितीय अनुमान के अ्रतुस्तार सन्‌ 797] मे 293 लाख व्यक्ति बेरेजगार ये 
जिनमें 9] ब्ाख व्यक्ति पूर्ण वेरोज़गारी और 202 लाख व्यक्ति गम्भीर अभय 


576 भारत में आधिक नियोजन 


साधारण अल्प-रोजगारी फी स्थिति मे ये । साधारण रूप से बेदोजगारी की स्थिति 
पे प्रो. राजइृप्णा ते उन लोगों को मात्रा है जिन्‍्दे सप्ताह में 28 घण्टों से प्रधिक 
किन्तु 42 घण्टो से कम काम मिल पाता है। गम्मीर अल्परोजगारी से ग्रस्त जोगी 
को सप्ताह मे 28 घण्टे अयवा और भी कम समय के लिए ही काम मिल पाता है । 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ के ग्रनुमाव 
अन्तर्राष्ट्रीम श्रम-सथ (7. [.. 0 ) के एशिया सम्वन्धा एक सर्वेक्षण के 
प्रनुत्तार भारत में सन्‌ 962 मे 90 प्रतिशत बेरोजगारी विद्यमान थी, किन्धु 
सन्‌ 972 मे छुल श्वम-शक्ति के अनृपात के रूप में )) प्रतिशत व्यक्ति बेरोजगार 
थे । ग्रत. स्पष्ट है कि भ्रन्तर्रप्ट्रीय श्रम-सध का यह अनुपात मगवती समिति के 
अनुमान के अनुरूप ही है । 
चिल्तामणि देगमुख एवं ग्रन्य ग्रथे-शास्त्रियो के अनुमात 
भारत के एक भूतपूर्व वित्तमन्त्री दि्तामएि देशमुख के ग्रनुसार देश में लगभग 
एक करोड़ 50 च्ास व्यक्ति बेकार हैं, लेविन एक पन्य अपशास्त्री के अनुसार इस समय 
लगभग भ्राठ करीड व्यक्ति वेरोजगार है | इस संख्या में ऐसे लोगो को भी सम्मिलित 
किया गया है जो अरद्धं-वेकार हैं। किल्तु साघारणतया करीव 4 करोड 50 लास 
स्यक्तियों को वेकारी की सूची में सम्मिलित किया जा सकता है। 
हज शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिसमे कोई वेरोडअगार न हो । देश में 
बेरोजगारी की जो स्विति है उसकी भव और उपेक्षा नहीं की जा सकती । यह 
हमारी गरीवी का जीता जागता प्रमाण है । 3। मार्च, 4977 को पजीकृत शिक्षित 
श्रौर प्रशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या एक करोड दो लाख थी । घास्तव में 
लोगो को रोजगार प्रदान करने की रामस्या बगफ़ी वर्षों तक हमारे साथ रहेगी। 
इसका कारण यह है कि जिन व्यक्तियों को 990 प्रे तथा !990 से प्रारम्भ होते 
वाली दशाब्दी में रोजगार प्रदान करना होगा वे देश मे जन्म ले चुके हैं। ग्रतः 
आगामी दो दशाब्रियों तक कोड्ी कठिनाइयों का म्रामता करना होगा | गरीबी 
भारत का दुर्मास्य है दो देय में फैली वेरोजयारी एक अ्रशिशाप्‌ । बिश्व के अन्य 
राष्ट्री पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट है कि लयभग सभी देश इस समस्या से पीड़ित 
हैं। अमेरिका जैसे सम्पन्न राष्ट्र मे भी जनसल्या का लगभग पॉँचवाँ भाग झभी भी 
गरीब है। पर भारत में तो समस्त जनसंख्या का 40 प्रतिशत भाग ही ऐसा है जी 
निर्धनता रेखा को पार करता है, ग्रत्यया श्रधिकाँश जनता इस रेखा ये नीचे ही 
जीवन-थापन करने को विवश है ।* 
पंचवर्षीय थोजनाओं के दौरान रोजगार-विनियोग श्रदुपात 
रिजव बैक के दिनियोग और रोजगार के अनुमान के अनुसार प्रथम योजना 
के दौरान एक नई नौकरी कायम करने के लिए श्रोसतन 5,854 रक्‍ये का विनियोग 


]... योजना 7-2! मर्च 4978 (थी वारययण व्यास का छेय: बेदोजवारी वो समस्या झौर 
समाधान), पृष्ठ 22. 


मभररत मे बेरोजगारी-समस्या का स्वरूप 577 


ऋतता पड़ा झोर ह्वितीय योजना मे एक अतिरिक्त नौकरी कायम करने के लिए 7,03 

रुपये का विनियोग करना पड़ा । तृतीय योजना में एक अतिरिक्त नौकरी कामम 
_कपसने के लिए श्रौसतन 6,939 रुपये का विनियोग हुआ । प्रथम तौन योजनाओं के 

]5 वर्षो मे कुल 35 लाख नई नौकरियाँ कायम को गई, जिनमे से 225 लाख 

अआर्थाव्‌ लगभग 72% गैर-कृपि क्षेत्र भे कायम की गईं। प्रथम तीन पचवर्षीय 

मोजनाओं के दौरान रोजगार और विनियोग का यह चित्र निम्नलिखित सारशी से 

स्पष्ड है? - 

पववर्षोष योजमाप्रो के दौरान रोजगार श्रौर विनियोग 











मद अथम योजदा. द्विताय योजना तुतीय योजना 
] स्थापित अतिरिक्त रोजगार (लाखो मे) 
(क) गंर कृषि कृत्र 55 65 ॥05 
(ख) कृषि-क्षत्र 5 35 40 
युछ (क+ख) 0 ]00 45 
2 कुल विनियोग (करोड रपये) 3,3५0 6,750 ॥3,370 
3. 960-6] के मूल्यों पर विदियोग 
का सुनकॉँक 82 95 ]॥8 
4 960 6! के भूल्यो पर विन्रियोग 
(करोर श्परे) 4098 703] 40 062 
5 रोजयार वितिपोग अनुपात 5854 । 703 । 6939 
भारत मे ग्रामीण बेरोजगारों 


(जा) ए॥रश॥््रीए॥एश४६ गर। 009) 
भारत में प्रामीण बेरोजगारी के सम्बन्ध में ठथ्य न तो स्पष्ट है श्रौर न 
यथा ही । प्रामीरा वेरोजगारी के सम्बन्ध मे रहस्य घर भी बना हुआया है, परन्तु 
बाई बातें प्रब बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं? 


(क) परम्परागत प्थें मे इतनी बेरोजगारी नहीं है जितती कि हम फल्पना 
पधरते हैं | सम्भवत हम ऐसी परिस्थिति मे हो, जबकि बेरोजगारी त्तो कम हो, परन्तु 

रोजगार से झ्रामदनी का स्तर बहुत्त निस्‍्न हो । 

(जल) परम्परागत देरोजगारी और गरीजी सम्भवत इतने धनिष्ठ रूप गे 
सम्बद्ध न हो, जैराकि विशुद्ध ताकिक हृ्टि से लगता है--यह एक ऐसी सम्भावना 
है जिसके सत्य होने की रिप्ति मे बहुत्त दुस्वासी परिणान' हो सफते है । 

(ग) ग्रामीण पर्थ व्यवस्था मे रोजगार और बेरोजगारी के स्वरूप की तह 
मे जाने और छान-बोन करने को आवश्यकता अब भो बनो हुई है और हम यह भात्त 
कर चलना होगा कि हम इस समस्या को मात श्रम-शक्ति! की धारणा से, चाहे वह 
कितनी ही परिष्कृत हो, नही सुलझा सकंगे ) 

 रिजव बँक ऑफ इण्डिया बुसेडित, दिसम्बर ॥969--रटदत्त एव सुदरम से उद्धत, प्‌ 646 


2. बोजदा--22 भाच, ]973-- दरोजगारो पद ब्यावटार्कि मादिक अनुसन्धान की राष्ट्रीय 
परिषद के निदेशक थो बाई, जेड, भटटी का चेख । 


578 भारत में ग्राविक नियोजन 


रोजगार सूजन को योजनाएँ है 
ग्रामीण बेरोजगारी के सम्बन्ध में छात-वीन तो जारी है, परन्तु सरकार ने 
ग्रामीण रोजयार के लिए अनेक योजनाएँ चालू की हैं, जिनमे से निम्नलिखित श्रधित् 
महत्त्वपूर्ण हैं-- र 
. द्रामीश रोजगार मोनना-यह मोजना सन्‌ 797-72 में एक तीत 
वर्षीय योजता के रूप में आरम्भ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य श्रम-अधाव 
परियोजनाएँ चवाझर देश के प्रत्येक जिले मे रोजगार वे नए अवसर पँदा करना और 
स्थानीय विकास योजनाओं के माध्यम से टिकाऊ परिसिस्पत्तियाँ पैदा करता है। 
योजना आरम्म करते समय इसका लक्ष्य प्रत्येक जिले मे प्रति वर्ष 300 दिनों कक 
लिए कम से कम एक हजार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने का था। देश में 
बुल 355 जिले हैं झोर इस प्रकार 3,55,000 लोगो को 300 दिलों के लिए प्र्यात्‌ 
0,65,00,000 जन-दिनों का रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया। योजना को 
पूर्णतया केन्द्रीय क्षेत्र योजता का रूप दिया गया और इसके लिए 50 करोड़ रु. की 
शणि का प्रावधान रखा गया । 
ग्रामीण रोजगार सोजनां, जो सन्‌ 97-72 में एक तीन वर्षीय योजता के 
झूप में प्रारम्भ वी गई, काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई । सन्‌ 973-74 तक की प्रगति 
का व्यौर्य निसन सारण से स्पष्ट ह!-- 
निधि का भ्ावटस, स्थप झौर रोजगार 





े 
निधि का दो गई राति. जिया ग्रा के लिख गया. 
दें आवटदस (दास रु. भें)... वास्तविक ब्यय रोजगार 
__ (लाख ३, में) (लाख द. में) (लाख जन-दिलों में) 
497-72. 5,00050 3,373"43 3,6558 789-06 
4972.73_ 4,885-00 4,7] -395 5,339.57 322 3 
(वाद में 
5040.245 
हो गया) 
93-74.. 4,7/45:55 ,595 74 9635 2%छा 


430-9-73 ठ$) 





ग्रामीण रोजगार की प्रभावशाली योजना पे क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की ग्रामीश 
विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के अ्त्तयेत देरोजयार जन-शक्ति का 
उचित उपयोग करने तथा उन्हे उत्पादक ग्रौर निर्माणात्मक कार्यो में लाते की हज 
दिशा में सफल अनुभव हुआ है । झसम, मेप्रालय, तप्रिलनाडु, केरल, ग्रान्त्र प्रदेश, 
गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 40 से अधिक जिलों का पर्यवेक्षण यही 
पिद्ध करता है कि ग्रामीरा रोजगार योजन। काफी सफल रही है और इसे सम्ताप्त न 
करके अधिक प्रभावी रूप में आगे भी जाये रखना चाहिए । 


4, डुद्लेत्र--अ्ेल, 074--“द्ामीय शेजगाद योजना! पर श्री दो, सो, पाण्टे का लेख | 


मसारत मस बराजगार।चरर९व की एल जायज 


2. छोटे किसानो की विक्ात्त एजेन्सी--इस योजना का सक्ष्य थोडो 
सहायता देवर छोटे क्सानों को अपने पैरो पर खडा होने के योग्य बनाना है । 
छोठे किसानो के प्रन्तर्गंद वे किसान आते है, जिनके पास 2 5 से 3 एकड भसिंचित 
(था सिंचाई के योग्य) या 7 5 एक्ड तक झर्सिचित भूमि है । यह सहायता झादातो 
या ऋण के रूप मे होती है ताकि किसान नए बीजो और ख़ादों का पूरा-ूरा लाभ 
उठा राके 

3, सौमान्त कृषक और कृषि श्रमिक एजेन्सछी--इस योजना के भी घही 
लक्ष्य हैं, जो छोदे किसानो की विकास एजेन्सी के हैं । अन्तर केवल इतना है कि मह्‌ 
भोजना छोटे किसानों की विकात्त एजेन्सी के ग्रन्तर्गंत न आने वाले छोटे किसानो 
#पर झृषि-श्नमिको के लिए है । इसलिए यह छोटे किसानो की विकास एजेस्सी की 
पूरक है। ग्रामीण कार्यो के माध्यम से कृषि-अमिको को अभ्तिरिक्त रोजगार उपलब्ध 
कराना और छोट किसातो को उप्ती प्रकार ऋण, झादान तथा आ्िक सहायता 
उपलब्ध कराला, जिस भ्रक्ार वे छोटे किसानो की विकास एजेन्सी के अन्तर्गत उपलब्ध 
कराई जाती है, इस योजना का लष्ष्य हे । 

4. घूखग्रस्त क्षेत्र के लिए कार्यक्रम-ग्रास्थ निर्माण-कार्यक्रम वामक योजना 
के लिए यह तया नाम है, जो 54 सूखाग्रस्त जिलो पक सीमित है । इस योजना का 
लथ्ष्य 'उत्पादम-प्रधान' ऐसे निर्माण कार्यो को हाथ में खेना है जिनमे श्रम-प्रधान 
तकतनीको का प्रपोग हो, ताकि सूखे के कारण पैदा होने वाली कमी की भीषणता को 

» बाम किया जा सके । 

उपरोक्त विभिन्न रोजग्रार-सृजन-योजनाएँ काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुई हैं । 
व्यावहारिषः आर्थिक अतुप्तधान की राष्ट्रीय परिषद्‌ के निदेशक श्री आई जैड, भट्टी ने 
22 मार्च, 973 के योजना-अक मे तर्क प्रस्तुत किया है कि यदि हम परम्परागत 
बेरोजगारी के स्थान पर रोजगार की प्रभावशीलता पर विचार करें तो ग्रामीण 
ग्रेरोजगारी ग़म्बन्धी रहस्य काफी मात्रा तक लुप्त हो जाएगा और हम गरीबी की 
समस्या से भी अधिक अच्छी तरह्‌ निपटन म्रें समर्य होगे । उपचार कौ दृष्टि से हम 
सस्‍्वय उत्पादन के सृजन पर उतना बल तही देंगे जितना कि समाधतों के विक्रास पर । 
उपरोक्त सरकारी योजनादो में यद्यपि दोनो ही तत्त्व हैं, तथापि ससाधनों का विकाध 
वस्तुत इनमे गोण महत्त्व रक्षता है! श्री भट्टी के अनुप्तार गाँवों की गरीदी की 
शमस्पा का सही दर्शन हमे इस बात के लिए प्रेरित करे कि हम ससाघतो के विकास 
झौर तत्काल ही सस्थापक ढाँचे के विकास पर अपना ध्यान केन्द्रित करें । इसके लिए 
नीति-राम्बन्धी कुछ क्रान्तिकारी परिवर्तत करने होगे । 
ग्रामीण बेरोज री का दूर करने के उपाय 

ग्रामीण बेरोजगारी वे दूर करने और प्रामीणा जन शक्ति का समुचित उपयोग 
करने के लिए परकारी क्षेत्र मे योजनाओं द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के अन्तगंत 


रु 


ह 





योजदा . दिनाँरू 22 मार्च, ]973-..'बेरोजगारी! धर छाई छैड भट्डी (ब्यावद्ारिक 
क्राधिक अनुसुघान की राष्ट्रीय परिषद्‌ के निदेशक) का लेख, पृष्ठ 6 


580 भारत में आयिक नियोजन 


सघन हृपिन्वारईों में मजदूरों का उपयोग करना, निर्माण-सुविधागों को वढाना, गाँवों 
मे लघु और प्रान्य उद्योगों को संगठित करना आदि अतेक कार्य सम्मिवित हैं! 
सरतार की यह नीति रही है कि जहाँ तक हो सके मानवन्थम-लमता दा पूर्ण 
उपभोग क्रिया जाए तथा ग्राधुनिक मशीनों और यन्‍्तो का उपयोग केवल उन्हीं क्षेत्रों * 
में किया जाए जहाँ मासव-श्रम विकास-कार्मक्मों को पूरा करने में समय ने हो। 
लेकिन इन सत्र बातो के बावजूद ग्रामीण वेरो वगारी कम होने के स्थान पर हो है 
ग्रव आवस्पक है कि पूरी ग्रामीण शक्ति का उचित उउप्रोग करने के लिए विशाल 
दैमाने पर कार्ये किए जाएँ | इसके लिए कुछ उपयोगी खुकव निम्मणिक्षित हैं--- 

] ग्राम-पचायतों के अन्तर्गत जो विभिन्न कार्यत्रम (नालियाँ खुदवाना, 
दालाव खुदबाता, सड़कें बवाना, छोटे-छोटे पुल वॉधना, अवल-निर्माण करना श्रादि) 
घल रहे हैं, उन्हें अधिक व्यापक स्तर पर और अधिक प्रभावी रूप में आगे भी जारी 
रखा जाए । 


2. पंचायती को सौंते गए कार्यों के अतिरिक्त स्थायी हूप से चलते बलि 
अन्य रोजयार-मापत् भी गाँवों मे प्रारम्भ किए जाने चाहिएँ लथा इनके लिए 
सेबा-सहवारी सस्याम्रों को उत्तरदायी बताया जाए । देश का समस्त ग्रामीण “कैत्र 
सेबा-महबारी सम्याओ्ो से सम्बद्ध है। उनका उपयोग कृषि-ऋण वितरण के जिए क्रो 
क्या ही जाहा है, किन्तु इनके अतिरिक्त ग्रामीण उद्योगों जैमे पशुतालत, दुंस् 
ब्यदमाय, भछतो पालन, सुर्गीयाजन, छोकरी बनाता, साथुन बनाना, मिट्टी के वर्तते , 
बनाना, दुनकर उद्योग, छुद्दारी, सुनारी, आदि के लिए साख की पूर्ति तथा अन्य 
सुविधाप्री वी व्यवस्था भी बी जानी चाहिए । इत ग्रामी् उद्योगों एवं व्यवत्तामों 
का व्यापक रूप से विल्‍्तार किया जाएं । अविक से अधिक ग्रामीण जन-शक्ति का 
स्यायी उपयोग उन्हे इन उद्योगों भे लगाकर ही किया जा सक्तता है। इससे गाँव में 
रोजगार के साथ ही उत्पादन में भी वृद्धि होगी 








3 सहकारी संयुक्त ढृपि समिति या सापूटिक सहकारी इुपि समिति, मछती 
पालन समिति, सिंचाई समिति, श्रप्त-निर्माण समिति, औद्योगिक एवं बुत॒कर समिति 
आदि की स्थापना प्रलग से भी समाँवों मे करता उपयोगी है। इन समितियों द्वार्स 
गाँवों मे रोजगार की व्यत्वस्या की डा सकती है $ 


4. याँवों के 0 से 8 वर्ष तक के बच्चो वो इस प्रकार के काम देने 
आहिए, जिन्हे वे अपने विद्यान्प्रब्ययन करने के साथन्साय कर सके । इससे उन्हे 
और उनके परिवार को अतिरिक्त झ्रय प्राप्त हो सकेगी । पाठशाला भवन वी सकाई, 
उसकी मरम्मत, उसमे फ्लो का वाय लगाना, माँव में मन्दियों तया पंचायतन्धर 
आंदि के आस-पास बाग बगीचा लगता, मिट्टी के खिलौने बनाना, काप्ठ घी वच्छुएँ 
एव लिलौने बताता, कडाई; ड्राइंग, सित्राई, कयई, महिला एवं बच्चों के चचत देकर 
खोलना, पाठशाला में सहकारो उपभोक्ता भण्डार खोचना एवं उसका सचालन कर्टना 
आदि अवैक कार्य हैं, जो विदाध्ययन के साव-साथ किए जा सकते हैं । 


भारत मे वेरोजगारी-समस्या का स्वरूप 58] 


5 भूमि के चकबन्दों कार्यक्म को तेजी से अमल मे लाया जाए ताकि 
क्विप्तान उसमे कु्मा बनाकर डीजल-इजत या बिजली की मोटर से सिंचाई कर सके । 
ईपचाई जी व्यवस्था होने से किसान वर्ष मे दो या तीव फसल तैयार कररे अपने 

7 बेकार समय का पूरा उपयोग कर सकगे । साथ ही, एक जगह सारी भूमि इकट्‌डी 
होन से भूमि की देखभाल अच्छी तरह हो सकेगी । 

6 सरकार ऋख् प्रणाली को सुगम बनाए । सरकार ने कृषि की उनति के 
लिए ऋण व्यवस्या तो की है परन्तु उतकी विधि इतनी पच्रीश, उलभताूर्णा औौर 
जटिल है कि साधारण कृषक 6 माह तक झपक्‌ परिश्रण करने के पसवात्‌ भी ऋण 
प्राप्त नही कर सकता | झत सरकार को चाहिए कि ऋण स्वीकार करने की विवि 
को अधिक सरल बनाया जाए । प्रत्येक पचायत स्तर पर एक ऐसा चलता-फिरता 
कर्योलम बनाया जाएं जो निश्चित तिथि पर गाँव में जाए शौर पटवारी, ग्राम-सवक 
तया सहकारी समितियों से आवश्यक सूचना एकत्रित करके, ऋणा उसी ह्यान पर 
स्वीकार करे । क्सान को उसकी जमीव सम्वन्धे जानकारी के लिए पास बुक दी 
जाए, भिसमे ऋण, यदि कोई लिया हो, तो वह भी लिखा जाए। 

7 शिल्त्री वर्म जिसमे लुहार, खाती बुतकर, चर्मार आदि सम्मिलित हैं, 
बडुत दबतीय श्रव॒स्या में है। इस व के लोगो के झयते घन्ये वच्द होते जा रहे हैं 
फलस्वरूप ये लोग शहरों मे जाकर नौफरी की तलाश प भटकत फिखते हैं या गाँवों 
मे रहकर प्रयना निर्वाह वडी ही दुबद स्थिति मे करते हैं ग्रत प्रावश्वक है कि इस 

“/[बर्ग के लोगो को उचित ट्रेलिंग ढेकर उतकी अपनी सहकारी एमितियाँ वनबाई जाएँ 
तया उनके घन्धों का प्राघुनिवीकरण करने मे उन्हे घत और आवश्यक्र साज-सामान 
की सुविधा दी जाए १ 
$8 जो ग्राम शहरो के पाय स्थित हैं, जहाँ आवागमन के साधन सुलभ हैं, 
वहाँ मुर्गी पालन और डेरी उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ॥ भारत सरकार 
द्वारा गठित भगवती समिति ने भी अपनी सिफारिश म॑ यह सुझाव दिया था । 
शिक्षित बेरोजगारी 
(॥70परट्थ९व एतञाशाए|०एञआशा()] 
भारत जैसे ग्र्द विकसित किन्तु विकासज्नीन देश म जहाँ 3/4 जनसख्या 
अशिक्षित है, सामान्य लिखते-पटने वाले व्यक्ति को भी शिक्षित कहा जा सकता है । 
लेकिन 'शीक्षत वरोजगारो के अन्तगेत वे ही व्यौक्त माने जाएँगे जिन्होंने कग से कम 
मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करली हो ॥ भारत म अधिकांश शिक्षित व्यक्ति बेरोजगारी के 
किसी से करिपी झूर से पीडित है । सरकार के पास इतने साप्रव नहीं हैं कि बह 
प्रल्यकाल में सभी शिक्षित को ग्रबत्रा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार या पर्याप्त 
वेकारी भत्ता आदि दे सके | उपलब्ध श्रौकडो के अनुसार सन्‌ 972 मे लगभग 32 8 
लाभ शिक्षित देरोडमार थे | सन्‌ 970 पर लगभग 63 हजार इंजीनियर बरोजगार 
थे । कुछ वर्षो पूर्व प्रकाशित पुस्तक “भारत में श्रशिक्षितों की वेरोजयारी' में यह 
बताया गया हैं कि मार्च, [970 में 34 5 चाख शिक्षित व्यक्ति रोजगार की तलाश में 


" 
"५ 
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मे शिवेकी संदेया मा, 497] तक 444 लाख हो गई झर्याद्‌ ] वर्ष में 222% बी 
वृद्धि हो गई। इस पुस्तक के अन्तिम अच्याय में चेतावनी देते हुए लिखा ग्रया है, 
“हुमारे शिक्षित युवकों में बढती हुई देरोजगारी हमारे राष्ट्रीय स्थायित्र के लिए 
जअबरदल्त खतरा है। उसे रोफने के लिए यदि समयोचित कदम नहीं उठाया गया तो 
उयल-पुथल्न का प्रस्देशा है !'! 

शिक्षित बे रोजगा रो को दूर करने के उपाय 

देश में शिक्षित बेरोजगारों वो समस्‍््या को दूर करने के लिए,सरकार मद्पि 
भिन्न तरीकी से प्रयलशीक है, तयात्रि निम्नलिसित सुझाव दिए जां सकते है -- 

।, देश में शिक्षित व्यक्तियों के लिए रोजगार के ग्रवसर तव तक नहीं बढ़ 
सबते जब तक कि दुत ग्रौद्योगिक विकास नहीं हो । यद्यपि सरकार गक्‍रतोौद्योगिक 
विकास के लिए भ्वेष्ट है, लेकिन उच्च-त्तर के कराधान की नीति इप्त मार्ग मे एक 
बडी बाया है। भ्रधिक कराधात से वचत को प्रोत्साहन नही गरिलता झोए जब तक 
बचत नही होगी तथा उसका उचित विनियोग नहीं होगा, तब तक शोजगार नहीं 
बढ़ेगा | प्रद आवश्यक है कि कराधान दर को कम करके श्रौद्योगिक विकाश की 
प्रोत्ताहम दिया जाए । 

2 देश में उत्पादन-क्षमता का हाथ ही के वर्षों मे हवस हुआ है। उत्तादत- 
क्षमता तो विधम(न है, लेकित दिभिन्न कारणों से उसका पूरा उपयोग नही हो पाता। 
प्ाथ ही, उसमे उदासीतता की प्रवृत्ति भी बढ रही है।अन इस प्रकार के उपाय 
किए जाने चाहिए कि उत्मादन-क्षमता के मनुमार पूरा उल्लादत हो सके ताकि 
अतिरिक्त रोडगार के प्रदसर उपच्ब्ध हो। देश मे अनेक ऐसे प्रौद्योगिक सस्यान है 
जिनमे पूर्ण उत्पादन नहीं हो रहा है। सावेजनिक-क्षेत्र इस रोथ का सबसे बुरा 
धिकार है। 

3, देश में लधु एव क्ुटीर उद्योगों का विक्रातत अपेक्षित प्रति से नहीं हो पा 
रहा है, जबकि इन उच्चोगो की रोजय्रार-देध-क्षमता काफी ग्रधिक होती है । जापात 
जैसे देश में लधु उद्योगों में लगभग 70% लोगों को सेजगार मिलता है. गो भारत 
जैसे विशाल देश मे, जहाँ इन उ्योंगो के प्रसार की गुंजाइश है, बहुत बड़े प्रतिशत 
में रीजगार के ग्रवसर बढाएं ज्ञा सकते है । हि 

4 इर्जक्ट्रोतिक उद्योग छा वि्यस भारत के लिए नया है । यदि इसका 
54088 जाए जो हजारो इंजीनियरों या डिप्लोमा होल्डरे को रोजगार मि्ठ 
पता है । 

$. तकनीकी विशेषज्ञों के लिए पैवा-क्षेत्र, सेजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान, 
कर सकता है। वर्तमान मे ट्रॉंजिस्टरों, टेलीविजनो,डीजल-इजनो, वाहनों, रैक्रिजरेटरों ५८ 
भ्रादि क्षैत्रीं में उपयुक्त सेवा एवं सुधार की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। अत इस 
फेवान्क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाता चाहिए। 


], बोडडा, 22 मार्च, 972 : को, सी. आ्यतवास रा तेख 'विक्षित बेरोजवारों की समस्शा 
राष्ट्रीय ध्यापित्व के चिए खबरा है?' पूछ )8. 
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6 रोजगार की दृष्ठि से वनो का समुचित प्रयोग नही किया जाता है। अन्य 

दाज्यों को चाहिए कि वे भी पश्चिमी दगाल राज्प्र के समान वन्यगहन प्रशिक्षण, 

7जगली जडी-्यूटी की खोड, पशुपालत एवं विजित्या जैसे कार्यों को प्लो माहव देकर 
शिक्षित व्यक्तियों के लिए भ्रधिक से अधिक रोजगार के श्रवस्तर प्रदान करें। 

7 सरकार सभी शिक्षित लोगों क्रो न तो नौहरी प्रदाव कर सकती है झोर 
मे ही बेरोजगारी का भत्ता दें सकती है। अत विभिज क्षेत्रों के तकनीती विशेषज्ञो 
को चाहिए कि वे अपना रोजगार स्वय खोजे तथा झन्य सस्थाओ्रो से पूँजी तथा कच्चे 
माल की व्यवस्था करें । 

8 १9दी शत च्दी की शिक्षा प्रशाजी यो मयाज्षीज्र वदला जाएं, बयोक्ति 
गह नौकरणशाही वग को पैदा करने वाली है जो वर्तेमात स्थिति में निष्क्रिय सिद्ध हो 
चुकी है | नवीन शिक्षा पद्धति म श्रम की महत्ता प्रतिष्ठित करी जानी चाहिए तथा 
चौकरियों फे पीछे दौडते वाली शिक्षा को तिलॉजलि दी जानी चाहिए ' 

9 एक परिवार में जितने कम बच्चे होंगे, उनवी शिक्षा दीक्षा का उतना ही 
उचित प्रबन्ध हो सकेगा तथा उचित भौकरी मिल सक्रेगी । जहाँ बच्चे अधिक होगे, 
वहाँ शिक्षा श्पूर्ण होगी भर भ्रल्प शिक्षित लोग सिक्षित बेरोजगारों की सद्या को 
बढाएँगे । श्रत परिवार सीमित होना आवश्यक है । 

0 शिक्षित बेरोजगारों द्वारा झ्वय के उद्योग धन्धे चातू करते के लिए 

._.प्रेरित किया जाता चाहिए । इस कार्य के लिए उन्हे कप्त ब्याज-दर पर बैक एवं प्रन्य 
सस्थाओं से ऋण दिलाए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। सरकार द्वारा उन्हे 
सुविधाएँ भी दी जानी चाहिए, जैसे ग्रायकर की कु छूट, कच्चे माल को सुविधा, 
लाइसेंस की व्यवस्था श्रादि। 

]] देश मे कृषि शिक्षा का प्र्तार किया जाना चाहिए, विशेष रूप से 
ग्रामीण क्षेत्रों मे, ताकि शिक्षित लोग कृषि-व्यवस्था की शोर ग्रग्रस़़र हो सके । 

2 सदकार द्वारा चालू क्रिए गए कार्यक्रमो की उपलब्धियो से सम्बन्धित 
पर्षाप्त श्रॉकडे एकत्रित किए जानें चाहिएँ प्लौर उनपे आधार पर भविष्य के लिए 
इस समस्या से सम्बस्यित कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिएँ तथा उन्हे कार्मावित 
किया जाना चाहिए। 

यदि इन विशिन्न उपायो पर प्रभावी रूप मे झमल किया जाए और जो 
उपाय जिए जा रहे हैं उन्ह्‌ प्रधिकाधिक व्यावहारितर तथा प्रभावशाली बनाया जाएं 
सो शिशित बेरोजगारी की समस्या टूर को जा सकती है । 

श्र बेरोजगारो के काररा 
(४७७९७ एव एग्रशाएए5शाक्षाई) 

भारत भे फ़ैल्ली व्यापक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी प्रमुश्ध कारण 
निम्नसिलित हैं-- 

१, जनपस्पानवृद्धि छो तुलना से अल्प क्लाथिक घिकात्त--देश से अ्रतिवर्ष 
2 5% की दर से जनसख्या बड रहो है, लेकिन द्रुत आशिक विकास न हो पाने के 


584 भारत में आथिक नियोजन 


कारण जनसख्या-दंद्धि के अनुपात में रोजगार की सुविधाओं में ्द्धि नही हुई है। 
परिण्यामस्वरूप, श्रम-शक्ति के बाहुल्य की समस्या उत्वन्‍न हो गई । स्वतन्त्रता से पूर्व 
कई दशाब्दियो तक देश की भ्रर्थ व्यवस्था के स्थिर रहने, परम्परागत उद्योगों का «७ 
पतन होने और साथ ही झाधुनिक ढंग के विस्तृत पैमाने के उद्योगों के विकसित न 
हो सकने के कारण देश मे बेरोजगारी बढती गई। स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ यद्यपि 
पंचवर्षीय योजनाग्रो के माप्यम से देश के श्राथिक विकास के श्रयत्न किए गए हैं, 
लेकिन झ्राथिक विकास की गति बहुत घीमी रही है । साथ ही, योजनाप्रों मे रोजगार 
प्रदान करने के सम्बन्ध में कोई व्यापक एवं प्रगतिशील नीति अपनाई जाने सम्बन्धी 
कभी भी रही है। फलस्वरूप, देश में वेरोजगारी का निरन्तर विस्तार हुआ है। 
आपोजित विकस कार्यक्रमो के अ्रन्तगंत बढ़ रहे रोजगार के अवसर श्रमिक सख्या में 
हो रही वृद्धि की तुलना मे कम हैं, अत बेरोजगारी कम नही हो पाती, वरन्‌ निरन्तर 
बढती जाती है | जनसख्या-वृद्धि का एक प्रभाव यह हुआ है उपभोग-ब्यय में भारी 
वृद्धि होने लगी है और पूंजी निवेश के लिए वचत आवश्यकतानुसार उपलब्ध नही हो 


पा रही है । 


2, दोषपूर्णा योजना--रोजगार की हृष्टि से भारतीय आयोजन मुख्यत 
दो प्रकार से दोपपूर्ण रहा है। प्रथम, रोजगार नीति से सम्बन्धित है और द्वितीय, 
परियोजनाझो का चयन । पचवर्षीय योजनाओं मे एक व्यापक, प्रभावी और प्रगतिशील 
रोजगार नीति का बहुत बडी सीमा तक झ्भाव रहा है! प्रारम्भ मे यह विचार, छः 
प्रबल रहा कि आथिक विकास के परिस्पामस्वहूप रोजगार मे वृद्धि होगी, अत. 
विकास-नीतियाँ बनाते समय रोजगार के उद्देश्य को लेकर प्बलग से विचार नहीं 
किया गया और न ही इस बात के लिए कोई नीति निर्धारित की गई कि योजनावधि 
में कितने लोगो को रोजगार दिए जाने हैं । रोजगार को योजना के मूल उद्देश्यों मे 
झवश्य सम्मिलित किया गया, लेकिन इसे उच्च प्राथमिकता नही दी गई। रोजगार 
को बेवल परिणाम के तौर पर समभने और मापने की नीति रही । केवल योजना- 
बायंत्रमो के फलस्वरूप उपलब्ध होने बाले रोजयार के अनुमान लगाए गएं। यह 
सोचकर नही चला गया कि योजनाश्रों के माध्यम से इतनी सरप्रा मे लोगो की 
निश्चित रूप से रोजगार दिया जाना है। भ्रब॒गआ्ागे चलकर द्वितीव योजनावधि में 
लघु उद्योगी पर जोर दिया गया तो रोजगार के अवसर बढ़ने लगे, लेकिन इस 
योजना के दौरान भी मूलतः रोजगार-उद्देश्य को सामने रखकर इन उद्योगों को 
महत््व नही दिया गया । आयोजन की दूसरी गम्भीर त्रुटि परियोजनामो के चयत्‌ 
सम्बन्धी रही । कुछ विशेष उद्योगो को छोडकर, जहां पूंजी-प्रधान तकनीक का 
अपनाया जाना अनिवार्य था, अन्य बहुत से उद्योगो के सम्बन्ध मे वैकल्पिक उत्पादन- 
तकनीकों के बीच चथन करने की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। विदेशी 
तकनीकों पर निर्भरता बनी रही झौर कम श्रम-प्रधान उत्पादन-विधियो को मान्यता 
दी जाती रही । चतुर्थे योजना काल से सरकार ने रोजगार नीति मे स्पष्ट और 
प्रभावी परिवर्तन किया । लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया और ऐसी योजनाएँ 
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चाल वी गई, जिनकी रोजगार देय क्षमता अधिक हो । रोशगार के लक्ष्य निर्धारित 
करके निवेश-कार्यक्रम तैयार किए जाने झौर उस्ते कार्यहप देते की दिल्ला मे सक्रिय 
कदम उठाए गए। पाँचवी योजना को मुख्यतः रोजगार सवर््धक बनाने वी चेष्टा 
घी गई है । 


3 दोपपूर्ण शिक्षा पद्तति-भारतीय शिक्षा पद्धति, जो मूलतः ब्रिटिश देन 
है, दपतरी 'बावुझो' को जन्म देती है । प्ह शिक्षा-पद्धति छात्रों को रचनात्मक कार्यो 
वी झोर तही मोडती तथा स्थावलम्बी बनने की प्रेरणा भी नहीं देती | यह शिक्षा- 
पद्धति 'बुर्सी बा मोह! आग्रत करती है, इस प्रवार को भावना दैदा नही करती कि 
सभी प्रवार का श्रम स्वागत योग्य है 


4, कवि का पिछडापत--भारत एक हृषि-प्रधान देश है, लेक्नि यहाँ बी 
कृषि पिछडी हुई है और कृषि-उत्पादन ग्न्य देशों की अ्पक्षाहृत बहुत कम है । 
क्रृपि-व्यवसाम में आमीश-क्षेत्रो मे लगभग 70% लोग छगे हुए हैं, भर दूमरे 
ध्यवगायों से प्राय दूर भागते है । इस प्रकार भूमि पर ही लोगो की प्रात्म-निमरता 
बढती जा रही है पलस्‍्वझप देश मे अल्प रोजगार, प्रच्छन्‍्त वेरोजगारी प्रादि मे 
काफी वृद्धि हो रही है । 


बेरोजगारी के उपरोक्त मूलभूत कारणों मे ही श्रन्य सहायक पग्रथवा गौण 
कारण निहित है। प्रतियृध्टि प्रथवा अनाईंप्टि, प्रन्य प्रांतिक प्रकोप, लोगो में 
 स्रालसीपन कौ प्रश्ृत्ति, समुक्त परिवार प्रणाली, “घर से चिपके रहने! वी बीमारी, 
झादि कारण भी बरोज्गारी के लिए उत्तरदायी हैँ । 
बेरोजगारी के लिए मुख्यत समाज जिम्मेदार 


एव्थोकेट श्री द्वारकादार कांवरा ने जून, 977 की योजना में प्रकाशित 
प्रपने एक लेख में यह युक्तिसगत विचार प्रकट क़िया है कि देश में बढती हुई 
घैरोजगारी के लिए यद्यपि शिक्षा और समाज दोतो उत्तरदायी है, तथापि समाज 
विशेष रूप से जिम्मेदार है। श्री कावरा द्वी के शब्दों मे-- 

“यो तो शिक्षा पर ही समाज का निर्माण ग्राधारित है। पर जब शिक्षा में 
संदियो तक कोई विशेष परिवर्तन न हो, शिक्षा जीवन से साम्वद्ध न हो, शिक्षा जब 
एक स्वस्थ समाय्र की रचना में समर्थ हो, जीने का जोश ओर काम करने वी लागत 
न दे रके तो शिक्षा बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार नही $ क्या पढाएँ, बब पढ़ एँ, बयो 
दढाएँ सभी का निर्णय पढने झौर पढात वाले के ग्नतिरिक्त कोई झौर करता है । 
शिक्षक, शिक्षार्यी एव ग्रमिभावक की भूमिद्रा इप्तमे तगण्य है। शिक्षा केवल मात्र टूल 
बन कर रह गई है, लक्ष्य नहीं॥ अ्रव शिक्षा का लक्ष्य वाँछित जीवन मूल्यों का 
झभिस्थापन ग्रथवा जीवदर्शन का विकास या चरित्र का निर्माण सही, केबल 
पाठ्यक्रम की पू्ति एवं प्रमाणपत्र अथवा डिग्री की प्राप्ति कक ही सीमित रहू गया 
है । शिक्षा का स्वरूप स्वतन्त्र नही, शिक्षक स्वतन्त्र नही, शिक्षा मे प्रयोग नही, 
शिक्षक प्रयोगवादी नही । ऐसी स्थिति मे शिक्षा को वेरोजगारी के लिए कहाँ तक 
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जिम्मेंदार ठहरावा जाए ? झाज देश में लाखो शिक्षित वेकार है। सहज ही विचार 
आता है कि बेरोजगारी का कारण अशिक्षा ही है। यंह ग्राम दलील दी जाती है कि 
शिक्षा व्यदसायोन्त्रुली नही है, किसी रोजगार के लिए तैयार नही करनी है तभी तो. 
बेरोजगारी है । पर ज॑ब हजारों इंजीनियर, डॉटर, प्रशिक्षित व्यक्ति भी वेकार पड़े 
है तो यह तक भौ कमजोर पड जाता है। अमेरिका जैसे ग्रैश्षसिक हृथ्टि से विकसित 
राष्ट्र मे भी बेकारी बढ रही है। वहाँ इस समय 75 लाख व्यक्ति बेकार हैं। इस 
वर्ष पिछने वर्ष से दस लाख व्यक्ति से ज्यादा बेकार हैं। इसका अर्थ यह हप्ना कि 
न ग्रौद्योगोकरण और न शिक्षा ही इस समस्या को हज कर सकते है। निष्पक्ष दृष्टि 
मे देखा जाएं तो शिक्षा और समाज दोनो ही इसके लिए जिम्मेदार है ॥" 

बेरोजगारी के लिए समाज कौते जिम्मेदार है--इसके पक्ष में श्री काबरा ने 
अपने लेख भे विभ्वलिखित वारण प्रस्तुत किए हैं--- 

. समाज में श्रम मूल्यों के प्रति प्रास्या को कमो--भ्राज समाज वी श्रम 
मूल्यों में झरास्था नहीं है । शारीरिक श्रम से कौत जी नहीं चुराता ? कितने मनुष्य 
साधन मिलने पर भी पैदल चलते हैं। कहने को तो हम कह देते हैं कि आज की 
शिक्षा छात्रों को श्रम से दूर ले जाती है पर किसी भी पाठ्यक्रम में ऐसी कोई बात 
तहीं और न ही कभी कोई शिक्षक श्रम से पलायन की बात कहता है । पर अवर्मण्ण 
एवं प्रमादी समाज के परिवेश्य में इस प्रदूषण से बचना मुश्किल है और बदवाम हों 
जाती है बेचारी शिक्षा और शिक्षक । यदि कोई ग्रेजुएट पाव की दूकान लगाता है तो , 
सभी कहने लगते है, अरे भाई इतनी पढाई किर क्या भाड़ भीकने के निए की थी | 
ग्रेजुएट को खेत मे काम करते देखकर प्रशसा के स्थान पर झालोचना होती है--देखों 
आ्राज की शिक्षा, बेचारे को इतना पढ़कर भी काम नही मिला ९ मादों कि खेत पर काम 
ऋरना तो काम ही नहीं | ये सामाजिक मसाज्यताएँ हैं । बपा इस वातावरण मे सहज 
ही कोई शिक्षित युवक कोई छोटा स्वत॒न्त्र कार्य करने का होसला कर सकता ? 

2. समांज का सरकारोम्मुख होना--माहेश्वरी समाज, अग्रवाल समाज, जैन 
समाज इत्यादि सभी वर्ग व समुदाय अपने उत्सव, त्यौहार व जयन्तियाँ भनाते हैं, 
बडे-बडे मन्दिर वनाते है, साखो रुपये के यज्ञ कराते हैं। पद क्या किसी भी समाज भें 
ब्वरोजगारी से निपटने के लिए कोई ठोस कार्यक्रम है ? यदि नही तो क्‍यों ? क्योकि 
हमारी ग्रादव हो गई है कि प्रत्येक सहायता एवं साधन प्राप्ति के लिए सरकार को 
ओर ताकना । बया समाज का अपना कोई दायित्व ही नहीं झौर दुह्ाई देते है स्त्रस्थ 
है। प्रयतिशीत्र वे प्रजाठन्त्र की, जित् प्रजातन्त्र मे जनता चुवावों के तत्काल पश्चात्‌ 
अपने को निष्क्रिय, श्रीहीत एवं लक्ष्यदीन मान बैठती है । यह कैसा प्रजातन्त्र है ? 
और जन्तत सरकार ही हमे जगा रही है कुछ करने को नए समाज के नवनिर्माण 
की दिशा में बढने को । क्यों नहीं समाज-स्तर पर भी परिखवार नियोजन एंव रोजगार 
मियोजन कार्यत्रमों मे सहयोग किया जाए ? 

3. बतंभान पूजीवादी आशिक ढाँचा--भारतीप्र आधिक ढाँचे की यह 
विशेषता रही है कि यहाँ बड़े व्यवसायो एवं उद्योगों के सामने छोटे उद्योग महज ही 
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मही पतप सकते । जापान से वेरोजगारी सबसे कम है, क्योकि वहाँ धर घर में उद्योग 
है पर यहाँ तो बड़े के सामने छोटा प्रतष ही नहीं तकता । इस दिशा में सरकारी 
सहायता के साथ ही साथ समाज का स्वाभतपूर्ण, उत्पाहवर््धक हृष्टिकोश भी अपेक्षित 

रह । खादी उद्योग से लाखो पलते हैं पर यह उद्योग केवल सरकारी सहायता एव 
शरकारी खरोद पर झाश्वि है । कुटीर उद्योगो को ग्रपनाने से तथा पोषण देने से ही 
अधिकाँश जनता को रोजगार मिल सकेगा। यन्त्रवाद की झार भागती सामाजिक 
प्रवृत्ति भी बेरोजगारी के लिए कम जिम्मदार नही है । 

4. ममोवैज्ञनिक व्यवस्था का अभाव समाज अथवा सरकार की ग्रोर से 
इस प्रकार बी कोई व्यवस्था नही है जिनसे कि बेरोजगार व्यवित का मनोबल ऊँचा 
रह सके, उस अन्तरिम राहृत मिल सक । उस उत्साहित किए जाने की गपेक्षा उस 
अपने घर तक भे असहानु धृति अपेत्रीवृण व्यवह्ार, बेरेखी एंव तिरस्कार दा सामना 
श्रना पडता है । जाने क्यो अधिकाश बव्यव्ित स्व॒तत्त व्यवसाय करना नहीं चाहत ( 
शिक्षित तो प्राय बाबूगिरी ही परान्द करते है । शितने छात्र सही शिक्षा समाप्त कर 
निवलते है उतती नौकरियाँ ता कभी नही जुटाई जा सकती है भ्रीर इस प्रकार 
नौकरियों की कमी वो रहेग्री ही । इस प्रकार एक मात्र अच्छी बात यही है कि ऐसा 
जनभानस तैयार क्रिया जाए ऐसी सम्मानजनक पृष्ठमूमि तैयार की जाए जिससे कि 
लोग नौकरी वी शोर ही प्राइृष्ट न हो ६ 


हे 5 युक्त परिवार प्रष्माली का पतन--सगुक्त परिवार प्रथा रे बडा लाभ यह 

“था कि पारिवारिक व्यवसाय म॑ झावश्यरुवानुमार परिवार के एक से ग्रधिक व्यतित 
भी वात कर सकते थे और परस्पर सभी का मिलजुल कर निर्वाह हो जाता था | पर 
असग-प्रलग हतने से प्रत्यक को अ्रपना-ग्रपत्ा व्यवसाय दूंढना होता ह । 


बेरीजयारी उपाय शौर नीति 
(ए्रक्षाए्ञ05 ऋ्रश्ा( ; शर्वच्ता९5 का एल) 


वैरोजगारी को समस्या के निद्यान हेतु झ्राविक्ष एवं राजनीतिक क्षेत्रो से 
विभिन भुकाव दिए जाते रहे हैं प्रौर सरकार द्वारा भी मिरन्तर प्रयत्न विए जाते रहे 
हैं। प्रामीरण बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी निवारण के सन्दर्म में विम्नलिखित 
सुभाव विचारणीय है-- 


4 आधिकदस आ्राथ स्तर पर अ्रधिकतम रोजगार की व्यवस्था वरने के लिए 
जनसख्या-दृद्धि पर सैजी से श्रौर कठोरता स नियल्तण लगाना पड़ेगा । इस सम्बन्ध 
>> परिवार नियोजन सम्दन्धी कार्यक्मा को व्यापक थनाना झौद कठोरतापुर्थक लायू 
करना होगा । यह भी उचित है कि कानुनी रूप से त्वीन से अधिक सन्‍्तान उत्पत 

भरने पर प्रतिवन्‍्द लगा दिया जाए । 
2 क्षपु एवं कुटीर उद्योगों के तल विक्ाय के सत्य ही मिश्चित झृपि को 


अपनाया जाएं अर्थात्‌ कृषि के साथ साथ पशुपालन और मुर्गीपालन आदि उद्योग भो 
अपनाए जाएँ। 
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3. मानवीय श्रम पर ग्रधिकाधिक दल दिया जाए, जहाँ मशीतीकरण से कोई 
विशेष वचत न होती हो, वहाँ मानवीय श्रम का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए । 

4. अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रो मे किसी वड़े विक्रास कार्यक्रम के क्रियान्ययते 
के बाद भी यदि बेरोजगार व्यक्ति बचे रहें तो उन्हें एक वडी सस्या में काम सिवाऊः 
कर उन क्षेत्रों मे भेजा जाए, जहाँ ऐसे प्रशिक्षित कारीयरों वी कनी हो | इसके लिए 
प्रशिक्षण एव मार्गे-दर्शन योजनाएँ प्रारम्भ की जानी चाहिए । 

5, ग्रामीण झौधोगीकरण एवं विद्युत्तीकरण का तेजी से प्रसार किया जाए। 
प्रत्येक क्षेत्र मे औद्योगिक विकास का एक-एक केद्ध कायम किया जाए और इन्हें 
परिवहन तया अन्य सम्रुच्ित सुविधाओं के माव्यम से एक कड़ी के रूप में जोड़ दिपा 
ज्ञाएं । ऐसे केम्द्र उन शहरो या गाँवो में स्थापित किए जाएँ जो कुशल कारीगरों तथा 
उद्योगपतियों को खींच सके और उन्हें बिजली तवा प्रन्य सुविवाएँ दी जा सकें । 

6, शिक्षा-पद्धति को इस प्रकार ब्यवस्थित्र क्रिया जाएं जिमसे कर्मचारियों 
की आवश्यकताओं के ददलते हुए ढाँचे से उप्का मेल बैठ सके | कुद चयनित क्षेत्रों 
में जन-शक्ति सम्बन्धी अ्रध्ययतों का आयोजन और तकनीकी शिक्षा-क्षेत्रो का विस्तार 
करने की नीति पर तेजी से अमल क्या जाए। 

7 इृफिज्जेत्र मे वृद्धि की जाए। भारत में लाखो एकड़ जमीत बंजर झ्ौर 
बेकार पड़ी है जिसे प्रल्प प्रयास से ही कृषि योग्य वनायां जा सकता है। इससे एक 
भोर तो श्रमिकों को रोजगार मिलेगा तथा दूसरी ओर इपिजक्षेत्र मे ध्रृद्धि होकर 
क्रृपि-उत्पादन बढ़ेगा । हक 

8 ग्रायोजव के निवेश-ढाँचे मे, रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, 
मुख्यत. दो प्रकार के परिवर्तत लाना आवश्यक है--(क) उद्योगो का चय्रत- 
ग्राधारमूलक ढाँवे पर अब तक काफी निवेश हो चुका है और झब आवश्यकता इस 
बात वी है कि अन्य उद्योगो- विशेष रूप से उपभोक्त-वस्तु-उद्योगो को प्रोत्साहन 
दिया जाए। ऐसे उद्योगों गी रोजयार देय क्षमत्रा श्रधिक होती है । इनके अन्तर्गत 
उत्पादन के ग्रतिरिक्त वस्तुप्रो के वितरश आदि सेवाग्रों मे भी रोजगार के प्रवसतर 
बढ़ते हैं। (ख) तकनीक का चयन-रोजगार-हष्टि से श्रम-प्रधान तकनीकों के चयन 
को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इन दोनों प्रकार के परिवतेतों द्वारा निवेश-ढाँचे 
को प्रभावित करने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार की विकास-नीति को मोड 
दिया जाए | उत्तादन पर बल देने की नीति के साथ ही साथ रोजगार बढाने वाले 
ड्द्योगों और तकतीक्षी को प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई जाए । 

9, रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए संसाधनों का प्रधिकाधिक प्रयोगै- 
करने के लिए तेजी से कदम वढाए जाएँ ! अल्प रोजगार मे सगे लोगों के काम-क्राज 
को बढाया जाएं ताकि पहले से लगे ससाधनों का अधिक उत्वादक प्रयोग सम्भव वत 


]. योजना, दिलाँक 22 सा, ।973 में चत्द्रकास साहेश्व यों का लेख “वेगेजयारी की समत्या 
यह एक दिद्दयम दृष्टि", पृष्ठ 25. 
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जाएं | कृषि राम्बस्थो उद्योगों का प्रोत्याहन दिया जाए तथा स्व नियोजित व्यक्तियों 
के लिए अधिक काम काम की व्यवस्था की जाए ताकि उतकी अल्प रोजगार की 
घिथिति को दूर किया जा सक्के । 

॥0 विकेत्द्रित उद्योग नीति अपनाई जाए ताकि बडें-बडे शहरों की ओर 
बेरोजगार लोगो का जाना रुके ग्यवा कम हो । यह उचित है कि गाँवों और छोड़े- 
छोटे शइरो के झ्राप पाप्त उद्योगों का जिडास क्रिय्रा जाइ। उद्योगों के विकेस्द्रीऋरण 
के फलस्व्रढ़त दो बाते सुख्य रूप से होगी--प्रथम, श्रमिकों का स्थानान्‍तरण रुकेगा 
झौर डितीय, अन्पनरोजगार मे लगे उत श्रमिक्रों की टिति सुधरेगी, जो बाहर 
नही जाते । 

मार्च 978 की योजना में श्री नारायण ब्यास ने वेरोगगारी की समस्या 
के समाधाव के लिए कुड उपयागी सुभाव प्रस्तुत किए है जो आगे कमश इस 
प्रकार है 

]] आवश्यवा है कि झ्लाग़ामी योजना में छोटी छोटी परियोजनाग्रो को 
प्रारस्भ करने की व्यवस्था हो, ताकि गरीबी के स्तर स नीवे रहने वाले वर्ग को 
उत्मादक ग्रतित्रिधियों द्वारा ऊपर उठाया जा सके । ऐसी ध्यवस्था की जाती चाहिए 
कि देश के सभी (वंगभग 380) जिलो के ग्रतर्गत ब्लाक स्तर पर निर्माण कार्य 
तथा उत्पादन क्षेत्र चुत कर उनमे से 40 से 50 प्रतिशत नौकरिपाँ स्थानीय 
बेरोजगारों को भी दी जाएँ। इससे केवल रोजगार ही नहीं बढेगा वरन्‌ उत्पादन 
क्षमता में भी वृद्धि होगी । इस सन्दभे में यह भी प्रावश्यर्व है कि योजना भ्रायोग एक 
लियत कालिक रिपोर्ट प्रकाशित किया करे जिठगे नौकरियों एवं ऐसे लामकारो 
रोजगार धन्घो की सूचता हो जिनसप्ते निर्धत बे रोजगार वर्ग श्रपनी प्राय बढा सके । 

2 लोगो को अधिक मे झधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ग्रौद्योगिक 
सस्थानों की क्षमता को बढ़ाना होगा । साथ ही उत्लादर् के साधनों का बेरोजगार 
लोगो के हित भे पुनवितरण किया जाए और ऐसी व्यवस्था भी को जाए कि उपभीक्ता 
बस्तुएँ शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरजन तथा सचार एवं बिजली की सुविधाएँ उत लाखो 

ध्यक्तियो को सस्ती तथा सुम्रम तरोक़े से प्राप्त हो सकें, जो कि वास्तव में गरीब मौर 
बेरोजगार हैं । 

]3 भारत जैसे अत्यधिक जनयछ्पा बाले गरीब भौर विकासशील देश के 
लिए यह ग्रावश्यक ही है कि आ्रायोजन न केवल घन के आधार पर हो, वरन्‌ आ्रादर्श 
ब्यवस्प्रा भी इसके क्रियान्ययत में एक सही भूमिका तिभाएं। दुर्भाग्य से पिछती 
घोजनागरों भें इस ग्रोर कम छ्यान दिया गधा। साथ ही हमारे यहाँ यह मानकर 
प्रायोजन होता रहा कि भारत एक साधन-सम्पन्र देश बतता चाहता है ५ क्या वास्तव 
में भारत गरीब है ?े नहीं । वयोति अभी देश मे ऐसे प्राइंतिक राघन मोझूद हैं जिनसे 
देग के विकास की तीब्र गति प्राप्त हो सकती है । ल्लेक्ित एक आदर्श तथा छुशल 
अरमन्‍च्यवध्या के श्रभाव में अतुल प्राकृतिक सम्पदा उपेक्षित पडी है । इसलिए यह भी 
प्रनिवार्य हो जाता है कि हमारी आगामी योजना में प्राकृतिक सपाबदों के उपयोग 
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को अत्यधिक महत्व देते हुए श्रम शक्ति का एक विस्तृत बजद तैयार करके विकास 
कार्यक्रम चलाया जाए | 

4. अनुमान है कि श्रम शक्ति यानी काम करने योग्य व्यक्तियों को संख्या 
सन्‌ 974 के 8 करोड़ से वढकर सन्‌ 98( में 20 6 करोंड हो जायेगी, प्र्गव्‌ 
इस दछ्षक मे लगभग 86 करोड़ की वृद्धि श्रम शक्ति में होगी | इतनी बड़ी श्रम 
शक्ति को रोजगार प्रदान करने के लिए आगामी योजना मे बुद्ध स्तर पर काम करने 
की ग्रावश्यकता हँ'गी | योजना-विनियोजन मे सर्वाधिक महत्त्व उत्पादक रोजगार की 
बृद्धि को दिया जाना चाहिए । 

]5. ब्वेरोजयारी से सम्बन्धित विश्वलनीय आँऋड़े तथा सूचनाएँ तभी प्राप्त 
हो सकती है जबकि वैरोजगारों के लिए अपना पजीयन कराना उसी प्रकार झनिवाप्म 
कर दिया जाए, जैसे कि जन्म एव मृत्यु की सूचना दर्ज करवाना अनिवार्य होता है । 
परन्तु इसके लिए बेरोजगारी की स्पष्ट परिभाषा देना आवश्यक होगा । 

6, भविष्य मे शिक्षित वेकारो की सख्या को तियन्त्रित करने के लिए, शिक्षा 
एबं व्यावसाधिक प्रशिक्षराय के कार्यक्रम रोजगार उत्मुख होते चाहिएं । इसके लिए 
आपश्यक है कि अर्थव्यवस्था के विकास की गति एव प्रक्रिया करे आधार वर विभिन्न 
खण्डो के लिए श्रम्त शक्ति सम्वन्धी व्यापक अनुमान लगाए जाएँ। उद्महरणार्थ प्राते 
बाले दस गा पत्दह वर्षों मे जितने डॉक्टरों, इजीनियरों या फोरमैदों की आवश्यकता 
ही सकती है, उसके अनुमान के श्राधार पर ही शिक्षा तथा प्रशिक्षण की सुविधाएँ 
प्रदान करने की योजता बनानी चाहिए, तभी भविष्य में तेकारो की सम्भावना को 
कम किया जा राकता है। दराके साथ ही उच्च सैद्धान्विक् शिक्षा वेबल प्रतिभावान 
छात्रों के लिए ही उपलब्ध होनी चाहिए तथा अन्य मध्यम और निम्न श्रेणियों के 
विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती चाहिएं। इससे युवक-युवत्तियो 
में स्वरोजगार की भावना पैदा की जा सकती है । बेरोजगार अपने लिए रीजगरार 
का अवसर स्वय बना लेंगे बेरोजगारी-उन्मुलन का पय प्रशस्त होगा । 

7 ग्रामीण क्षेत्रों मे कृषि एव बैर-कृषि, दोनो क्षेत्रों से रोजगार के भ्रवसर 
बढाने की आवश्यकता है। क्रपि क्षेत्र मे रोजगार के अवसर बढाने के लिए कृषि 
साधनों की पूर्ति में पर्याप्त व्रद्धि करने तथा उन्हे निर्धन एवं सीमान्त कृषकों के हित 
में वितरित करने की उचित व्यवस्था की जाती चाहिए। कृषि भूमि मे सीमाँहत 

का कार्ये, शीघ्र-से-छी घर पूर्णा किया जाना चाहिए । गैर-हृपि क्षेत्रो मे रोजगार बढाने 
के लिए विकास फेन्द्रो का विस्तार करना ग्रावश्यक होगा । विकास केन्द्रों मे कृषि 
श्ौजारों, सेवाओ तथा कृषि उत्पादन एवं पशु उत्पादन के विक्रय श्रादि की उच्चित ) 
व्यवस्था करनी होगी । 

श्री व्यास ने ठीक ही लिखा है कि गत 27 वर्षों के अनुभव से हमे यह सीख 
लेना चाहिए कि वढ़ती हुई कीमतो के चक्र, घाठे की वित्त व्यवस्था तथा अ्रसाधारण 
मरल्य-वृद्धि तमी समाप्त की जा सकती है जबकि हम ससाधनों के प्रयोग के लिए 

अग्री योजना मे रोजगार प्रणाली को उत्पादत प्रणाली से इस प्रकार जोड़ें कि 
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उसमे श्रम-प्रधान तकनौक के उपयोग के झावन्ठाथ आम जरूरत की वल्तुप्रो का 
उत्पादन भी बढ़े । इसके लिए क्षेत्रीय उत्पादकता को मद्ृत्त्य प्रदान करने हुए लघु 
73 कुटीर उद्योगो को प्रवावता देनी होगी । इससे आम उपभोग की वस्तुप्रो की पूति 
बढ़ेगी तथा भ्रधिक उत्लादन से मूल्य-डृद्धि पर रोक लगे सकेगी। रोजगार के अधिक 
अवसर प्राप्त होंगे और साथ ही उपभोग वस्तुओ की बढती हुई माँग की पूर्ति भी हो 
सकेगी । परिणामत सभस्या का आशिक समाधान किया जा सकेगा। 'रोजगार की 
सम्भावनाओं को ग्रामीण तथा शहरी एवं शिक्षित तया अशिक्षित लोगों की हृष्टि से 
नवीब आधार प्रदात करने की प्रावश्यकता है, वरना इस समस्या से निपट पाना पहले 
वी तरह मुश्किल बना रहेगा । स्व॒तस्त्रता का कोई झये नहीं यदि देश के प्रत्येक 
व्यक्ति को झ्राधिक न्याय मिलने की झाशा त हो ॥ बेरोजगारी और अ्धं-वेरोजगारी 
से अस्त आठ करोड़ लोगो की ग्राशा भरी तिग्राहे आधथिक विकास के आगापी कार्ये- 
क्रो पर लगी हुई है । 
बेरोजगारी के सम्बन्ध में 'मगवती सर्मिति' को सिफारिश 
(2९एणागशधावेशाी०5 60 आात्र्ठपन्नां (णयाएा।०९) 
भरत सवार ने बेरोजगारी के रम्बस्घ मे दिराम्बर, 970 में जो “भगवती 
समिति! नियुक्त की थी, उसने अपनी श्रन्तरिम रिपोर्ट में आगामी दो वर्षों में सभी 
क्षेत्रों मे 49 लाख व्यक्तियो को रोजगार देने की विभिन यो जबाझ के जिए 20 प्रव 
शा ऊपये की व्यवस्था का सुभाद दिया था। दस विशेषज्ञ समिति ने झन्तरिम रिपोर्ट से 
जो प्रछुल्ल सिफारिश की वे बेरोजगारी-निवारण की दिल्ला मे आज भी महत्त्वपूर्ण 
भार्गदर्णक यत्त्र है । इन प्रमुष॒ सिफारिशों का सारांश सार्च, 972 के योजना प्रत्र 
मे श्री केदारनाथ गुप्त के एक लेख में दिया गया है, जो निम्न है-- 

. छोटे किसानो और मुमिहीत मजदूरे की दुग्वशालाप्रो, मुर्गीपरलल और 
सुम्नर पाप्तत केन्द्रों के उत्पादतो के विधायन और हाट ब्यवरथा के लिए झ्ावश्यक 
सम्रठन बताए जाने की आवश्यकता पर राज्यों को विचार करना चाहिए । 

2 विसानों को सहायता देते वाली सस्थाग्रों को वढाईदारों झौर पद्ठ दारो 
कौ कृषि और गन्य सहायक उद्योगों वे लिए प्रन्य शबधि वे और सध्यावधि कर्ज 
दिलाने मे सहावता करनी चाहिए । 

3 प्रत्येक जिले के याँवो भे रोग्यार के अ्धित्र श्रवस्तर पैदा करने वाले 
कोर्येक्मो के लिए राशि, उसवी जनसख्या वहाँ हृति विभाग की घछिथिति और ग्न्य 
महत्वपूर्ण बातो रो ध्यान मे रस कर नीति पुननिर्धारित वी जानी चाहिए | 
छा 4 कुछ चुनते हुए जिलो मे प्रायोगित्र परियोजनाएँ शुरु वी जानी चाहिए ताकि 

उस क्षेत्र वा बहुमुली विकास हो सके । 

$ इृकिस्सेवा-केद्भों की स्थापना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योकि 
इनमें बहुत से इल्जीनियरो को काम मिलेया ४ 

6. लघु सिंचाई योजनाशो में अफेक्त लोगो को राजबार मिदर सकता है. झत 
अधिझाधिक बतिरिक्त भ्रूमि योजना के अन्तगेंव लाई जानी चाहिएं। समिति का 
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सभाव था कि आगामी दो वर्षों मे एक अरव रुपये की लागत से 5 लाख हैक्देयर 
भ्रविरिक्त-भूमि योजना के अन्तर्गत लाई जाना अ्पक्षित है । यह योजना चतुर्थ योजना, 
मे निर्धारित कार्यत्म के अ्रतिरिक्त होनी चाहिए । 

थर. समिति ने सुभाव दिया कि चतुय योजना मे निर्धारित लक्ष्यों से ग्रतिरिक्त 
£7 हजार और गाँवों मे बिजली एबं 3 लास नव-वूपों को बिजली दी जाती 
धहिए। 

8. गाँवों मे बिजली लगादे के कार्यक्रम को इस प्रकार लागू किया जाना 
चाहिए ताकि अपेक्षाकृत पिछड़े राज्यों मे भ्रथिक विकास हो सके और ये राष्ट्रीय 
स्तर पर लाए जा सकें । 

9, राज्य सरकार सडक-निर्माण-कार्य के लिए निर्धारित रकम उसी काम में 
खर्च करे और उस रकम को ग्रन्य मदो मे व्यय न करे । 

0 प्रन्तर्देशीय जल-परिवहन योजना से भी अनेक लोगो को रोजगार 
मिलेगा, अत सरकार को चाहिए कि वह अन्‍्तर्देशीय जल-परिवहन-समिति की 
सिफारिशों पर अमल करे । 

।, गाँवों मे श्रावास को विकट समस्या को देखते हुए सरकार को तेगी से 
भदन-निर्माण कार्यक्रम शुरू करना चाहिए । 

2. सरकार को गाँवों मे मकान बनाने के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू करता 
चाहिए तथा प्रचार साधनो के माध्यम से इस कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना चाहिए । १ 

3. प्रत्यक राज्य मे एक ऐसी एजेन्सी होनी चाहिए, जो ग्रामीण क्षेत्रों मे 
बह कार्य करेगी जो कार्य इस समय झाबास-मण्डल भगरो में कर रहे हैं। मे कार्य 
है-- भूमि का प्रधिग्रहरा और विकास करना तथा आवास योजनाएँ तैयार करके उन्हें 
त़ियान्वित करना । 

4, जोवन बीमा निगम को भी गाँवों मे आवास-कार्यकमो के लिए सहायता 
दंती चाहिए 

5. गाँवो मे पेयजल सप्लाई करने की चालू योजनाग्रो को तुरन्त क्रिशन्वित 
करना चाहिए तथा इनको अधिकाधिक क्षेत्रो मे लागू करना चाहिए । 

6. प्रत्येक राज्य मे एक ग्रामीण झ्रावास वित्त-निगम बनाया जागा चाहिएं 
जो सहकारी समितियों, पचायती-राज-सस्थाओं तथा व्यक्तियों को मकान बनावे के 
लिए वित्तीय सहायता देगा ! 

7. प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए एक व्यापक कार्यक्रम जल्दी हैं 
प्रारम्म करना चाहिए । हे 

8, जन-साक्षरता के लिए जह्दी ही एक कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाने 

_ चाहिए। 

9. औद्योगिक-क्षेत्र मे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए कारखानों की 
चास्तविक उत्पादन-क्षमदा को अधिकतम सीमा तक बढ़ाना अत्यन्त झ्रावश्यक है 

20. झ्राथिक दृष्टि से अ्रक्षम मिलो के बन्द होने की समस्या से विपटने हैं! 
सरकार को एक संस्था वनानी चाहिए, जो बन्द हो जाने वाले कारखानो की आधिक 
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स्थिति था ग्रन्थ पहलुओं की जाँच करे ! इस सस्था को एक ऐसी विधि अपनानी 
चाहिए, जिसके ग्रल्तगंत कारवाने के बन्द होने के सम्बन्ध मे समय-समय पर सूचना 
दी जा सके ॥ 

2] बैंको को भी चाहिए कि थे अपना धन्चा स्वय शुरू करने वाले लोगों 
क्रो वित्तीय राहायता दे । बेक अधिकारियो को चाहिए कि वे अधिवा रोजगार देन 
वाली योजनाएँ शुरू करे और बैक की प्रत्येक शाखा के लिए निश्चित लक्ष्य निर्धारित 
करे, जो उन्हे पूरा करना होगा । अतिरिक्त साधनों का कापी हिस्सा इन योजनाओं 
के लिए निर्धारित कर देता चाहिए । वढे हुए कुल साधनो की 25 से30% राशि इन 

जनाग्रों के लिए निश्चित की जा सऊती है । 

22 बैकों को स्वय धन्धा शुरू करके वाले लोगो की वित्तीय राहायता करने 
में अ्रधिक उदार दृष्टिकोण ग्रषनाना चाहिए ताकि किसो भी श्रेणी के व्यक्ति को 
अपना धन्धा अथवा व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिए चदूरा लेते मं कठिताई न हो । 

23 विशेष वित्तीय सहायता का अ्रधिकाधिक लाभ उठाया जा सके, इसके 
लिए यह भावश्यक है कि ब्याज-दर, घन लौटाने की झ्रवधि ग्रादि ऋए को शर्तें 
और श्रधिक उदार बनाई जाएँ । इसके अभ्रतिरिक्त ऐसे ऋण देने वाले की श्रावश्यकता 
तथा उसकी मजबूरियो को भी ध्याव मे रखा छाना चाहिए | समिति का विचार हैं 
जि सम्बन्धित म्रधिकारियों को पृथक्‌ व्याज-दरो से सम्बद्ध समिति की सिफारिशे 
तुरन्त लागू करने की दिशा मे प्रयारा करने चाहिएँ । 
च्य 24 उद्योगषतियों को विशेष क्षेत्र था उद्योग में कच्चे भाल के सम्लन्ध मे 

जिन कठिनाइयों का सामना करना पडता है, उनको दूर करने के लिए उद्योगपति 
अ्रपने सघ बना सकते है, जो लबु उद्योगो की कच्चे माल, धन, उत्पादित-वस्तुश्रो की 
बित्री आदि समस्याझो का समाधान कर सकत॑ हैं तथा प्रावश्यकता पडने पर मामले 
को उपयुक्त अधिकारियी के पास ले जा सकते हैं । श़रकार को भी इस तरह के 
सगठनग बनाने की दिशा मे प्रोत्साहन देना छाहिए । 

25 बेरोजगार व्यक्तियी के लिए आवेदत पत्र निशुल्क होना चाहिए। 
यात्रा” थय देने के सम्बन्ध मे भी विशेण परिस्थितियों पर ध्यान रखा जाया चाहिए । 
केवल उस मामले मे जहाँ चुनाव के लिए साक्षात्कार ग्रावश्यक है, बे रो जगार व्यक्तियो 
को यात्रा व्यय दिया जाना चाहिए, ताकि वे साक्षात्कार के लिए उपस्यिति हो सकें ६ 
हाँ यदि चुनाव के सम्बन्ध में सभी द्राथियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा स्रावप्यक 
है, तो सभी उम्मीदवारों को याज्ा-व्यय देना आवश्यक नहीं है । 

भला भगवती समिति की अच्तिम सपोर्ट, 973 
(&ण छ९ए०:६ 6 छाल छ]88 960 (१०फ्शाालह, 973 ) 
भगवती समिति ने )6 मई, 8973 को अपनी अन्तिम रिपोर्ट भारत यरफार 
।.. में समक्ष भस्तुद कर दी जिसम झ्रॉकडो के श्राधार पर सन्‌ 297 मे वरोनगार 
व्यक्तियो वी सख्या 87 लाख झाँकी गई। इनमे से 90 लाल व्यक्ति तो एसे थे 
। जिसके घास कोई रोजगार नही या और 97 लाख ब्यवित ऐसे थे जिनके पाय 4 


किक 
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घण्टे प्रति सप्ताह का कार्य उपलब्ध था ग्रर्थात्‌ वे वेरोजगार-से ही ये! प्रन्तिम 
रिपोर्ट के ग्रन्तगंत बेरोजगारी वी समस्या को दूर करने के लिए मुख्यतः निम्नलिशित 
सुझाव दिए गए -- 

] बेरोजगारों को काम की गारण्टी देने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू 
किया जाए । जो व्यक्षित रोजगार मे संलग्न हैं उन्हे रोजगार को हानि (7.053 रण 
फ्माए/0३ ए९॥0 ) की स्थिति में वीमा-व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए । 

2 वार्याधिकार योजना [सिष्टण॥0 छा: $टथ॥०) सम्पूर्ण देश में 
लागू की जाए। 

3. देहातों के विद्य त्तीजरण, सडक-निर्माण, ग्रामीण मकानों और लघु मिचाई 
योजनाओं को झागामी दो वर्षों में ठेशी से लागू किया जाएं। रोजगार कार्यक्रमों के 
लिए ग्रतिरिवत साधन जुटाने मे कोई हिचक न वी जाए और यदि ग्रावश्यक हो तो 
विशेष करो तथा चालू करो मे दूद्धि का मा्य॑ अपनाया जाएं । 

4. काम के घण्टों को सप्ताह में 48 से घटा कर 42 किया जाए श्र 
फैक्टरियो को सप्ताह में पूरे 7 दिन तक प्रभावी रूप में चालू रखा जाए ताकि 
रोजगार मे बृद्धि हो १ 

5. रोजगार एवं श्रम-शक्ति-नियोजन पर एफ राष्ट्रीय. आयोग गठित फ़िया 
जाए । 

6 विवाह-पश्रायु लड़को के लिए 2] वर्य और लड़कियों के लिए !8 वर्ष 
करदी जाए । 

भगवती समिति ने भ्रपती सिफारिशों मे लठ् प्िचाई और ग्रामो के विद्यूती- 
करण के कार्यत्रमो को सर्वाधिक महत्त्व दिया है। समिति का विचार था कि इन 
कार्यक्रमों और सडक-निर्माण, ग्रामीण आवायथ झादि को योजनाओं से ग्रामीण 
बेरोजगारी तया अत्प रोजगार की समस्याग्रो पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। समिति ने 
सुभाव दिया कि श्रम-प्रधान उद्योगो के लिए करो मे छूट और रियायत की व्यवस्था 
की जाए तथा बडे-वड़े नंगरों से उद्योगों का विकिरण किया जाए। यह सिफारिश 
भी वी गई कि कृपि-क्षेत्र भे श्रम वचाने वाली भारी मशीनों के प्रयोग पर नियत्तण 
लगाया जाएं, विशाल पैमाने पर ग्रामीण निर्माण्य कार्यक्रो' वा सचालन किया जाए 

(जिसका सक्रेत ऊपर किया जा चुका है), कानूनो द्वारा इन्जीनियरो एवं तकतीकी 
श्रमिकों के लिए रोजगार की व्यवस्था वी जाए। सम्तिति का एक महत्वपूर्ण सुभाव 
यह भी था कि शिक्षा एवं प्रशिक्षए के क्षेत्र मे वापिक दर से 5 लाख नौकरियों के 
लिए प्रवन्ध किया जाए। रोजगार एवं राज्य-स्तर पर ऐसे पृथक्‌ विभाग खोले जाएँ, 
जिनका कार्य केवल रोजगार एवं श्रम शक्ति-नियोजत सम्बन्धी कार्यों ची देखभालो 
“हो । जो पिछड़े इलाके हैं उनके लिए प्रथक्‌ विकास-मण्डल (प्रादेशिक विक्रास वो्ड) 
बनाए जाएँ । बेरोजगारी पर विभिन्न सम्षितियों और अव्याय मे दिए गए गअन्य 
सुभावों पर ध्यान देने तथा उन्हें श्रावश्यकतानुसा र प्रभावी रूप मे अमल में लाने पर 
ग्रापीए एवं शहरी बेरोजगारी की समस्या का प्रभावी समाधान सम्भव है । 


4, 706 &८0एणएपए प्रगव, ऐै2४ 47, 973. 
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पाँचदी पंचत्॒र्दीय रोजना झ्यैर बेरोजगारी 
(रक्त पा शश्या छ॒ज्षा & एालएफ्रोण फशा() 

शन्‌ 95] के पश्चात्‌ प्रथम बार देश वी इस योजना मे बेरोजगारी दूर 

| बरने पर विशेष वल दिया ग्रया है और विकास के श्रतिरिक्त अधिक राजग्रार 

उपलब्ध करने के उद्देश्य को एक मूल उद्देश्य माना गया है । पाँचदवी योजना में 

रोणगार के महत्त्व को ठीक परिदृश्य में रखते हुए इस तथ्य बो स्पष्टव स्वीकार 

किया गया कि थैकार श्रम-शक्तति को समुचित छूप मे प्रयोग में लाने पर विकासन््षेत्न 

में पर्याप्त मदद मिलेगी । योजना के दृष्टिकोण पन में रोजगार-विपयक महत्त्वपूर्ण 
पहलू सक्षेप मे अग्रानुसार है'-- 

] देश को रोयामार के इच्छुक लोगो की बढती हुई सख्या थी भीपर 
समस्या से निपटने के लिए योजना बसानी होगी | ताकि विकास के सर्रग मे यह 
भयकर खतरा न बने श्ौर इनका देश की प्रगति तथा खुशहाली के सशरत सहायक 
के झूप मे उपयोग किया जा सके । 

2 विकास वी गति बढ़ाने तथा असमानताएँ घटाने के लिए उत्पादक 
रोजगार का विस्तार करवा वहुत भद्ृध्वपुणा है।वेकार जन शक्षित वेगेबगार, 
अपूण रोजगार रबर रहें तथा केवल श्रश्॒कालीन रोजगार कर रहे लोग, बिकास का 
ऐसे सक्षम साधन है जिनका यदि उचित उपयोग किया जाए तो दुत विकास क्या 
जा सकता है। इसके साथ साथ असमानताओं का मुस्य कारण ब्यापक बेरोजगारी, 

$ अपूर्णा रोशगार कग जिस्तार कर उसे उचित श्राय स्तरों पर सुलभ विया जाए। 
रोजगार ही एक ऐसा निष्चिचतद तरीका है, जिसके द्वार गरीती के स्तर से नीचे 
ओवन-निवाह्‌ परने वालो वा स्तर ऊँचा उठाया जा सकता है।॥ आय बा पुर 
बैंटवारा करने के लिए जो प्रचलित कर-गीतियाँ हैं वे स्प८ मे इस समस्या पर कोई 
विश्येप प्रभाव नही डाल सकती । 

3 रोजगार तीति इस प्रकार वी होनी चाहिए, जिससे वेतन पर मिलने 
बाला रोजयार तया अभ्रपना घन्धा आरम्भ करने या रोगगार, इन दोनों या विस्तार 
हो सके और उनकी उत्पादकता बढ़े । 

4 उततादन प्रणाती को चुन कर ही विशेष विद्रास वी दर पर रोजगार का 
विस्तार किया जा सवता है। परन्तु यह प्रशाली क्रम-सघन होगो चाहिएं ऋवपा 
ऐसी प्रौद्योगिकी क्वा उपयोय क्यिर ज्यना चाहिए, जो दुलम पूंजी यर धम द्वारा कृषि 
करने का स्थाय ले । इन दृश्यों को ष्यान से रखते हुए चतुर्थ योजता मे अनेक 

#पजगारोत्युज बार्यत्रमो का सूतपात किया गया । इल स्कीमो को पाँचवी योजना 
* में ऐता रूप दिया जाएगा जिससे भ्रधिकाधिक स्थायी उत्पादक परि सम्पत्तियों के 
विर्माए में साथ-साथ इनम सुत्रभ होने वाले रोजगार के अयसरी मे कमी न श्राएं। 

]. (नी) का  य योजना ब्रायोग प्राची योजना के प्त्ति दृष्टिकोण, 974-79, 
पृष्ठ 
(व) पोडना, दिलोक 22 दिसम्बर, 2973 (दाँचदी योडता प्राच्प डिशेषा), पृष्ठ 36 
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5 निर्माण कार्य मे बहुत अधिक मजदूर काये करते हैं | अतः रोजगार वृद्ध 
के हृष्टिकोश से निर्माण को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मानना चाहिए । निर्माण कार्यकलाप का 
बिस्थार कुल तियतकालीन पूंजी-निर्माण के जिस्तार से सम्बन्धित है ॥ ही 

6 वेतन वाले रोजगार के झवसरो मे वृद्धि वी जाएगी तथा अपना घन्घा 
शुरू करने के लिए अधिक व्यापक स्तर पर सुविधाएँ प्रदान वी जाएँगी | समस्त 
कुपि-ज्षेत्र के विकाश पर बल दिया जाएगा और अतिरिक्त स्वरोजगार की 
सम्भावसाझो का विकास किया जाएगा । वढती हुई श्रम-शक्तित को कृषि-क्षेत्र मे ही 
रोजगार पर लगाए जाने का प्रयाप क्रिया जाएगा । 

7 कृषि तथा सम्बद्ध कार्यक्रलापो के लिए भूमि उत्पादन का बुनियादी 
आधार है, परन्तु इसे बढाया नही जा सकता 4 झत जिन लोगो के पास झत्यल्य 
भूमि है उन्हे भूमि देने का एक ही तरीका है कि जिनके पास बहुत अधिक भूमि है या 
जो अन्य काप्त कर रहे हैं, उतसे शूमि लेकर इन लोगीं को दे दी जाए । इस तथ्य को 
ध्यान मे रखते हुए उच्च प्राथमिकता के आधार पर म्‌मि-सुघार पर बल दिया गया 
है । दूसरे, यह निश्चय किया गया है कि झयो बेकार भूमि प्राप्त हो उसे भूमिहीत 
खेतिहर मजदूरों को देने के काम को प्राथमिकता दी जाए । तीसरे, ज्ञिन लोगो को 


भूमि दी जाए उन्हे भरपुर सगठन, ऋण, निवेश तथा विस्तार की सुविधाएँ प्रदात की 
जाएँ ताकि ये कृषि-कर्म सफलतापूर्वक कर सकें ) 


8 योजना मे बडी, मभोली और छोटी सिचाई, उर्वेरक, कीटनाशक, 
अनुसन्धान और विस्तार, फसल की कटाई के वाद के काम तथा नई प्रौद्योगिकी को 
समर्थन प्रदान करने और उसका विस्तार करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है । 
पशुपालन, दुग्ध-उद्यीग और मछलीपालन जैसे जिन कामो के लिए भूमि होनी झ्ावश्यक 
मही है, को बढावा देने पर बल दिया जाएगा । आशा है कि कृपि-क्षेत्र मे रोजगार 
को प्रोत्साहन देने को ध्यान से रखते हुए अनाप-शनाप यन्त्रीकरण सही किया 
जाएगा । केवल इस प्रकार यल्जीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा, जो केवल श्रम 
कौ बचत करने की अपेक्षा भूमि के प्रति एक समस्त उत्पादन मे वृद्धि करेगा । 

9 कऋतिपय विशेष कार्यक्र,, जैसे--हघु कृपक-विकास झअभिकरण प्रौर 
नाममात्र कृषि-श्रमिक-४रियोजनाएँ, ग्रामीण रोजगार को त्वरित स्कीम और सूखाग्रस्त 
क्षेत्र कार्यक्म चतुर्थ योजना मे आरम्भ किए गए । कुल मिलाकर, इन कार्यत्रमो को 
पृथक्‌-पृथक्‌ तैयार किया गया तथा इनका सचालव भी स्थिति के अनुसार छिंतरा 
पडा रहा । पाँचदी योजना मे, न केवल इन कार्यक्मो के कार्यान्वयन में तेजी लानी 
होगी बहिक विशिष्ट सरचनात्म# सुधार भी करने होगे । इन कार्यत्रमो से प्राप्त अनुभज् 
यहू बठाएतः है कि चपदि अन्य धसिकरिता अत्का है, कटी सतमान्यतवर सिकाता कापन्मर 
और विशेष रूप से विज्ञेप कार्यक्रो को एक साथ मिलाना होगा। इन क्षेत्रीय लघु 
और सीमान्त इुपक तथ्य कृषि-श्रमिकों को अथे-व्यवस्था मे सुधार लाने के लिए यह 
आवश्यक होगा कि समेकित-क्षेत्र विकास की दिशा मे प्रझत्त किया जाए 

]0. कतिपम क्षेत्रों से, शारीरिक श्रम करने वालों को रोजगार की गारन्दी 
देने की दिश्ण में छोदा-सा प्रयास किया गया है। 
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[] ग्रामोद्योग ग्लौर लघु उद्योग, सडक परिवहन, फुदकर व्यापार थे सेवा 
व्यवसाय ऐसे प्रनेक क्षेत्र हैं जिनने अयना घत्था आरम्भ करने की सम्मावनाएँ 
विद्यमान हैं । अत जतसख्पा के महत्त्वपूर्ण झश झर्यात्‌ शहरी जतसख्या, शिक्षित ब 
तकनीकी ६प्टि से प्रशिक्षित, ग्राभीण कारीगर और ग्रामीश क्षेत्र में झप्य भुमिदीन 
तत्त्व ऐसे हैं जिनके लिए पूर्ण रोजगार की व्यवस्था फरने के लिए उपयुक्त क्षेत्रों मे 
रोजगार का विस्तार करना होगा । 


]2 प्र व्यवस्था में यद्दि रोबगार के साघन तथा अन्य क्षेत्रों के मध्य बेढगा 
विकास होता रहा, तो इससे रोजगार वबढने की अपेक्षा रोजगार कम होगा । प्रत 
रोजगार प्र अच्त क्षेत्रीय सन्तुलण में तालमेल होना चाहिए । सुविचारित रोजगार- 
उन्पुक्त योजना के रोजगार-सघन तथा पूंजी-सघत क्षेत्रों के मद्य ठीक प्रकार का 
ताल्ममल गपेक्षित है । 

3 रोजगार वृद्धि की सामान्य नीतियो को बिशिष्ट कार्यक्रमों के साथ 
जोडकर उनका तालमेल बिठाना होग ताकि शिक्षित बेरोजगारों को उत्पादन कार्य 
पर लगाया जा सक्रे । इस प्रयोग के लिए कुशलता प्राप्त तथा अन्य सामान्य वर्गों में 
अच्तर करना होगा । 

4 द्रुत औद्योगिक विकास करने और उत्पादक झनुसन्धान तथा विकास 
कार्यकलापों को कारगर ढग से आगे बढाने से वैशानिफो, इन्जीनियरो--और- 
तकनी कियो को पूर्ण रोजगार दिया जा सकेगा । यदि परिकल्पित भ्रौद्योगिक विकास 
की दर और प्रणाली सही उत्ररती है और अनुमन्धात और विकास के कार्मकलाप 
सम्भावता के प्रनुरूप विस्तार करत हैं तो इस्जीनियरो, तकतीशियनों ओर सुयोग्य 
वैज्ञानिकों को रोजगार देने की समस्या नही रहेगी । प्राकृतिक ससाधतो के सर्वेक्षण 
के विए जो थायंक्रम त्रनाया जा रहा है उससे भी रोजगार के अवसर सुलभ होते की 
सम्भावना है । 

5 सार्वजनिक सेवाएँ, प्रशासनिक सेवाएँ तथा समाज सेवाएँ शिक्षित 
व्यक्तिपो को रोजगार देने के मुट्प वेन्द्र है | पाँचदी योजता के दौरान समाज सेवाग्रो 
में तीव्र विस्तार करने का विचार है। परन्तु इस पर कि इस प्रवधि के दौरान 
रोजगार के इच्छुक्त शिक्षित लोगो की सख्या इससे काफी अधिक होगी । यह मानना 
अव्यायहारिक होगा कि रोजगार की स्थिति मे केवल सार्वजनिक सेवाड्रो के विस्तार 
से कोई सुधार क्रिया जा सकता है, क्योकि अर्य व्यवस्या के सामग्री तथा सेवा क्षेत्री मे 
भी समुचित सन्तुलन वगाए रखना जरूरी है। ग्रत्॒ विश्वेष प्रशिक्षण द्वारा कुशलता 
प्रदान कर तथा ग्रन्प नीति सम्बन्धी परिवर्तन कर, इन्हे समान बनाने वाले क्षेत्रों मे 
काम देता होगा । 

6 दीघप॑व्ाजीन सम्भावना के अनुप्तार, नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों की 
समस्था का निदान केवल माँय पक्ष से विचार कर नहीं किया ज्ञा सकता। जहाँ तक 
कुशल कर्मचारियों का सम्बन्ध है, प्रशिक्वैश प्रदान करने वाले संस्यानो मे प्रवेश को 
सस्यपा घटानी पड रही है, ताकि समस्या को सुलमाया जा सके ॥ जहाँ तक आम 
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लोगों का सम्बन्ध है, इस बारे में और भी दीद्ता से कायंवाही करनी होगी ताकि 
समस्या पर काबू पाया जा सकते । विश्वविद्यालय को शिक्षा को इस प्रकार विनिध्र्ित 
करना होगा जिरासे उतनी ही संख्या में शिक्षा प्राप्त कर लोग विश्वविद्यालय से 
मिकले, जितने लोगों को रोजगार पर लगाया जा सझे । इसके लिए न कैबल 
विश्वविद्यालय शिक्षा पर रोड लगानो होगी बल्कि माव्यमिक शिक्षा को प्रधिक 
दिविधता प्रदात कर उसे ब्यावमाथिक बनाना होगा ताकि उच्च शिक्षा प्रदान करने 
बाली सस्थाओं मे प्रवेश की भोड भाड को घटाया जा सक्के | इसके अतिरिक्त वे सभी 
[नियमित उपाय श्रत्यायपूर्ण है जो समान शिक्षा अवयर सुलभ करने से इन्कार करते 
हैं । समतल गतिशीलत्ता प्रदान करने मे शिक्षा, शक्तिशाली तत्त्व के रूप में कार्य कर 
सकती है । बर्तमाव शिक्षा इस सम्बन्ध में कारगर न होने के कारण यह आवश्यक 
हो गया है कि ठोप्त निर्णय लेकर उचित रीति-नीतियाँ अपनाई जाएँ । 
सितम्बर 976 में, लगभग तीन बर्ष बाद, राष्ट्रीय विकास परिषद की 
पुन. बैठक हुई और पाँचवी प्रचवर्धीय योजना सशोधित रूप में अन्तिम रूप से 
स्वीकार वी गई। इस सशोधित योजना मे पाँचवी योजना के दौरान रोजगार कौ 
सम्भावनाग्रों और जीवन स्तर के बारे मे जो कहा गया वह इस प्रकार है-- 
“योजना बनाते वालो और नीति-निर्माताओ के सामने रोजगार की समस्या 
एक गम्भीर चिन्तन का विषय है| अर्थ-व्यवस्था के स्वरूप से सम्बन्धित विशेषताम्रों 
थो देखते हुए इस समस्या का आजार कुछ इस प्रकार का है कि उसमे से कुछ 
विधार और प्रांकडो से सम्बन्धित कठितराइयाँ उभर कर सामने प्राती हैं | बेरोजगारी 
के अ्नुमातों से सवधित विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया था कि इस सम्बन्ध मे 
एक बहुमुखी नीति अ्पनाई जानी चाहिए । राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन ने 27वें दौर में 
समिति की सिफारिशों के अनुसार ऑक्ड़े एकन किए हैं। क्रव तक प्रथम दो उप 
दौर के परिणाम श्राप्त हुए है। टोम अ्रवधि के प्रबन्ध के साध्यम से वर्तमान 
गतिविधि के स्तर के स्वरूप को समभकर दया बेरोजगारी की दर की व्यवस्था करके 
ग्रामीण क्षेत्रो मे इस समस्या के गुरणात्मक स्तर पर विचार करना सम्भव है। 
आंकड़ों से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों मे रोजगार के अवसर उपलब्ध 
करने वी तत्काल झावश्यक्ता है । किन्तु इस समस्या के सही स्वरूप को तभी समझा 
ला सभता है जब यह समशा लिया जाए कि शहरी क्षेत्रों मे बेरोजगारी को 
समस्या ग्रामीस्प क्षेत्र में इसकी व्यापक्षता का ही परिणाम है। इसके अतिरित 
इस बात का भी पता चलता है कि यह समस्या झलग-पग्रलगक्षेत्रो मे अलग-प्रलग 
माफ में हैं (7 
“चौथी योजनादर्धि में सगमठित क्षेत्र के अन्तर्गत रोजग्रार में लयभग 3% 
चापिक दर से वृद्धि होने का अवुमाव है | वेऋाश्कि कठिनाइयाँ तिहित होने प॑ 
भी झम्तर उनगणन। की सुलवागो और राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन के विभिन्न दोरो 
के परिणामों से यह सकेत मिलता है कि घरेलू, विनिर्माण क्षेत्र में, जिसमे कुटीर 
'उद्योग को भी शामिल किया गया है, रोजगार छी मात्रा श्रपैक्षित परिमाण मे नहीं 
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बटी है । जिश झवधि में कृषि उत्पादत में दृद्धि क्री दर कम रही थी (96-62 
मे 3973-74 तक), उस ग्रवधि में [960-6] के आधार पर प्रमुख घरेलू विनिर्माण 
जद्योगो के कुल मूल्य मे वृद्धि की दर भी कम रही थी, न्र्याव्‌ खाद्य, पेय व तम्बाकू 
के पदार्थ में [ 53% प्रति मिश्चित वर्ष ), सूती दस्तो की सिलाई झौर चमडे के 
जूते चन्सल मे (209 प्रतिशत), चमडा और चमडे वी वनी उस्तुएँ (- 62%) 
बैठे यह कगी रसायत भौर इजीनियरी क्षत्र में ऊंची वृद्धि की दर से (3 से 6% 
के बीच) के कारण पूरी हो गई थी ।* 

"एक उपयुक्त नीति तैयार करने के लिए यह जछूरी है कि उन घटको का 
पा लगाया जाए जो ग्रामीण क्षेत्री मे रोजगार का क्षेत्रीय झ्राधार पर प्रभावित 
करते हैं । यौजना भायोग ने रा प्र स के क्षेत्र का उपयोग करते हुए कुछ अध्ययन 
क्रिए है । उत्पाउत के प्रति एक रूपो मे अन्य घढकों जैसे प्रति हैयटर उत्लादन, प्रति 
हैवटर उबर का भ्रयोग टेक्टरो का प्रयोग, तिचाई विनियोजन, स्वर और जोत 
के प्राकारों गे असमानता के स्तर की तुलना मे रोजगार के ग्रश के सम्बन्ध में 
प्रनुतन्धान किए गए्‌ है। उत्लादक के प्रति रपये और भ्रति हैक्दर भूमि पर रोजगार 
का अ्श सिंचाई में हाने वाले परिवर्तनों पर निर्भर है, जंसे प्रति हैबठर भूमि में 
लगाएं गए पम्प रॉटो की सख्या । इसी प्रकार पाँच एकड (2 टैक्टर) के या इससे 
कम आकार के जोतों वे साथ रोज्यार वी दर जुडी हुई है । विकमित वाशिम्यिक 

..झुषि क्षेत्रो तथा शेप क्षेत्री मे इस सम्बन्ध पर प्रलगर प्रौर अधिक विचार किया गया । 
इसस प्राप्त हुए परिणाम लगभग थे ही थे जो पूरे देश के सम्बन्ध मे प्राप्त हुए थे। 
इसके प्रलावा यह भी ज्ञात हुग्ना कि प्रति हैबटर उदंरको का प्रयोग, नई कृषि 
तकनोकी का विस्तार भी वाणिज्यिक क्षेत्री मे रोज्यार से निश्चित छूप से जुडा 
हुआ्रा था ।! 

उपयुक्त कायंनीति और रोजगार नीति तैयार करने की दृष्टि से दीन बातें 
ग्रापप्त में सम्बन्धित हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए । पहली बात मे इस बात 
पर जोर दिया गय्रा है कि एक ऐसा कार्यनम कार्यान्वित करने की आवश्यकता है 
जिसमे सिंचाई अधिक उपज देने बाली शिस्मो के सम्बन्ध मे कृषि विस्तार कार्य 
आदि जैसे योजना में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कार्यतीति को झमल में लाया जाए। 
दूसरी बात इस सम्बन्ध मे है कि ग्रामीर्प क्षेत्रो मे रोजगार सृजत का कार्य स्थानीय 
स्यिपफ फे सा्पतिया अण्पेशीशि से जुडछ। छोेया चाव्िए और तीनशि जे ऑत्वम अर 

सबसे भद्त्तपूर्ण वात पढटेदारी प्रथा में सुधार के उपायो से ग्रामीण काइतकार वर्ग 
“मे सुरक्षा तथा छोट काह्तकारी की उपज को ल/भकारी बनाने से सम्बन्धित है । 

उपयुक्त रीति विधान के निष्पादत से कई परिणाम प्राप्त हो सकते हैँ। 

चहला तो बह है कि इसका प्रर्थ होगा महत्त्वपूर्ण निवेश उयल-घता सुनिश्चित करना 

और उम्का प्रभावी रूप से उपयोग करना योजना के उत्णदन और विनियोजन 

पक्ष के अन्तर्गत इस बात का ध्यात रखा गया है + दूसरा यह है कि कृषि के माध्यम 

से रोजगार की योजता का स्वरूप क्षेत्र विशिष्द से सम्बन्धित होना चाहिए आद 
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इसलिए इस सम्बन्ध मे बहुस्तरीय नीति भ्रपनानी होगी। प्रत्येक क्षेत्र को मिट्टी 
और कृषि-शलवायु को ध्यान मे रखकर भिचाई की थुविधाओं वी उपलब्धता के 
विस्तृत अनुमान तैयार किए जाने चाहिएँ जो भूतल और भूमिगत दोनो प्रक्तर के 
>लख्रोतों से सम्बन्धित हो । पिछले अठुभव, क्षेत्र विशिष्ट में विशिष्ट फसल उग्राने 
की प्रयृति और योजना में स्पष्ट दी गई माँग की रूपरेखा की देखते हुए प्रत्येक 
उप-क्षेत्र की सफल फराल प्रणाली को निर्धारित करना होगा । सिंचाई के अन्तर्गत 
क्षेत्रो तथा निश्चित वर्षा वाले क्षेत्रो और यया सम्भव शुष्क क्षेत्रों मे नई विषम 
के विस्तार की सम्भावनाओों के व्यावहारिक अनुमान लगाने होगे । इसलिए प्रत्येक 
क्षेत्र की उत्पादन-क्षमता का अनुमान सावधानीयूवंक लगाना होगा श्रौर उसके लिए 
अपेक्षित सगठनात्मक और निदेश सम्बन्धी सुविधाएँ सुनिश्चित करनी होगी। इस 
बात का ध्यात रखना होगा कि इस काम में विप्गतियाँ उत्वन्न न होने पाएँ 
निस्सन्देह यह एक कठिन कार्य है। इन प्रयास्रो से प्राप्त होने वाले युक्तियुत्त 
आश्यासल के बगैर कोई गम्भीर और उपयोगी रोजगार योजता नहीं बताः 
जा सकती | 
अध्ययनों द्वारा क्षेतीय योजना के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है। इनरे 
यह ज्ञात होता ह्‌ कि कुछ ससाधनो की भ्रलोच, जो राष्ट्रीय स्तर पर एक बन्ध 
रहती है, स्थानीय स्तर पर उतनी ही कठोर नही रह पाती जित्के फलस्वरूप, या 
जनसद्योग ओर स्थानीय ज्ञान का उपयोग किया जा सके और आयोजन मे पहएर 
करने की भावना हो तो उपलब्ध भौतिक और जन-ससाधतो मे वृद्धि हो सकती 
और उचका अधिक कुशलता से उपयोग किप्रा जा सकता है । इस पबके लिए राज 
तथा स्थानीय स्तर पर योजना तन्त्र को वढाने की आवश्यकता पडेगी । यह इतर 
महत्त्वपूर्णो कायं है कि राष्ट्रीय आयोजन के साथ सुसगत तालमेल स्थापित किय 
जाना चाहिए। 
सफल स्थानीय योजना के लिए यहे महत्त्वपूर्ण है कि 20 सूनी कार्यक्रम 
भूमि सुधार के कार्यों को प्राथमिकता दी जाए और दप्ते लागू करने के लिए उपाः 
किए जाएँ । छोटे-छोटे किसानो को और बँटाइदारो को सम्पत्ति के श्रभ्रिकार देने य 
पट्टे दारी के श्रन्तर्मत सुरक्षा प्रदान करने और इसके साथ ही कृषि कार्यक्रस 
विशेषतः ल क वी ए और ना कि भू श्र कार्यक्रम के माध्यम से उत्पादन 
सहायता देने की स्क्रीमे बड़ुत ही महत्त्वपूर्ण हैं । व्यापक क्षेत्रीय नीति के आधार ५ 
बनाई गई कृषि योजना के अन्तर्गत पशुपालन, पारस्परिक बेकार वस्तुप्रो आदि शैर 
सहायक गतिविधियों के द्वारा अतिरिक्त रोजगार सृजित करने मे काफी भदद प्िः 
सकती है + 
पाँचवी पचवर्षोय योजना मे श्रम की पूर्ति के अनुमानों के अनुसार पाँच 
मोजनपवधि मे कृषि क्षेत्र बल की संख्या मे 762 लाख झौर छठी योजना 
89 लाख वृद्धि होगी ) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 27वें दौर द्वारा अनुमानि 
श्रम बल की दर में 5 से 4 वर्ष के बच्चो को शामिल कर लिए जाने पर झौ 
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सर्वेक्षण के लिए उपयोग मे लाए मए विविध परिवल्प के कारण यह दर वढ़ 
जाएगी । फिर भी रा प्र स. के परिकल्पनों पर आधारित अनुमानो के अवुत्तार 
पौँचवी पचवर्षीय योजनावधि मे श्रम बल की रस्या मे वृद्धि लगभग 826 लाख 
मै 89 6 लाख तक होगी और छठी योजना मे 95 7 साख से 2039 लाख 
तक होगी । जैपी भारत की अर्थ व्यवस्था है, ऐसी झर्थ-ब्यवस्था मे श्रम वल की 
पूर्ति के अनुमान झस्थिर रहते हैं। ऊपर व्खित किए गए लक्ष्यों को सफलतापूर्वक्त 
पूरा कर लेने पर श्रम बल वी वृद्धि को पाँचवी खोजनावधि में काम पर ऊपया जा 
सकता है भर छठी योजनावधि मे पहले से ही वेरोजयार व्यक्तियों को काप देने देः 
लिए उपयोगी प्रयास किए झा सकते हैं. । 
पजीकृत विनिर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत रोजगार और उत्पादन के परस्पर 
सम्बन्धी पर 20 झौद्योगिक समूहो मे अन्वेषण किया गया था। इस विष्लेवर मे 
छम्तता के उपयोग के परिवर्तदो का भी ब्यावर रखा गया है । भादी योजना में प्रमुल 
दल्व सरवगरी विनियोजत और सम्पूर्ण विनियोजन पर दिया गया है ख्लौर यह सक्ष्य 
पूरा हो जाने पर पाँचवों योजदावधि मे पजीह्त विनिर्माण क्षेत्र में बिनिर्मास्ण कार्यो 
में रोजगार मे दृद्धि दर चौथी योजनावधि की दर से काफी प्रविक रहने की 
सम्भाववा है। आते वाले समय में इस वृद्धि की प्रवृत्ति को ओर तेन 
बरना होगा । मदि खान, खनन, निर्माण उद्योग, विजली, रेलवे तथा अन्ध परिवहन 
और सप्रन्‍्य सेवाम्रो के क्षेत्रों मे मा लक्ष्य पूरे किए जा सकें तो रोजगार वी सुविधाओं 
५६ में काफी इद्धि हो सकती है। 
अपजीह्धत क्षेत्र मे, जिसके अन्तर्गत घरेलू क्षेत्र आता है, पिछले दशक की 
रोजगार की प्रवृत्तियों को पलट देने की भावश्यकता है । पाँचवी पंचवर्षीय मोजना 
मे कुटीर उद्योग क्षेत्र के प्रस्तावित बा्यक्रमो के लिए परिज्यय मे काफी वृद्धि वी 
गई है । यह दृद्धि हाथ करघा, नारियल रेशे, मलीये बुनने और प्रशिक्षण तथा श्रन्य 
क्षेत्रों के योजना वार्यक्मों के क्षेत्र मे विशेष रूप से को गई है । यह सम्भावना है कि 
घरेलू क्षेत्र की कृषि पर आधारित पूति पर ज्यादा कठोर तियठण नही रहेगा! इस 
क्षेत्र से पम्बन्धित कर, ऋणा और उत्रादन सहायता नीथित्रों का ठीक प्रकार से 
प्रयोग करना अनिदार्य है ठाकि प्रौर अधिक रोजगार के ग्रवसर उपलब्ध कराए जा 
सकें । श्रम बहुलता बाले प्रौद्योगिक सुघार करते और उनका प्रसार करने की भी 
आवण्यकत्ा है | पूँचबी योजना के प्रारूप मे बलाई गई रूपरेखए के: झंवुरार पुजणदी 
पत्रदर्षीय योजनावधि में कृषि से दतर क्षेत्र मे श्रम बल की सख्या में 85 लाख ग्रौर 
_लघ्छी योजना में 0] जा की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है । भावी योजना 
में बताए गए उत्पादन लक्ष्यों का पूरा करना नितान्त झावश्यक है, तभी इृषि से 
इतर क्षेत्र में रोजयार के अवसर उपलब्ध कराए दवा सकंगे । भावी योजना के उत्पादन 
लद्ष्यों को पूरा करने ग्लौर ऊपर स्पष्ट की गई नीतियो, विद्येषत अपजीक्षत क्षैत्र से 
सम्बन्धित नीतियो को सफलतायूदेक कार्यान्वित करने से पाॉँलवी पचवर्यीध योजनावधि 
में कृषि से इतर क्षेत्र के अन्त्यत क्षम्र बल में हुईं वृद्धि की पाँचवी योजनवावधि मे 
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उत्पादक कार्यों में लगाया जा सकता है और उछक्े बाद पहले से चली गा रही 
ब्रेशेजगाधी को समाप्त करते के लिए छठी योजना में गम्भीसवायूर्वक्र प्रयास 
करने होंगे। 
दीर्घंदालीन भादी बोजना के ग्रन्तगत सुझाई गई रोजगार नीति में सरकारी 
विनियोजन दर बढ़ाने पर बल दिया गया है वाकि योजमाओ्रों से सिर्धारित किए गए 
उत्पादन वे अनुमावों को पूरा किया जा सके, हृपि योजना नीति को विशेष रूप से 
उसके स्थानीय स्वरूप को व्यापक और उन्नत किया जा सके, 20-सूती कार्यक्रम में 
दिए हए भूमि युधार सद्ष्मों को पूरा क्या जा सक्रे । छोटे-छोटे किसानों को उत्पादन 
में सहायता दी जा सके शौर अन्त मे, अपजीक्षत क्षेत्र मे एक उपयुक्त नीति के 
अन्तर्गत रोजगार के अवसर फिर से संजिस किए जा सकें। हब एक बार, उपलब्ध 
श्रम बस को लाभदायक कार्यरलापो में लगाने की नीति सफल हो जाएगी तो उसके 
बाद रोजगार की स्थिति की गुरावत्ता से सम्बन्धित पहलू में परिवर्तत किया जावा 
चाहिए । 
जहाँ तक रहन-सहन था सम्बन्ध है, पाँचरी योजना के प्रारूप मे बताए गए 
रीति विधान का प्रयीग उपर वशित रोजगार की सम्भावदाझो के साथ उपभोग के 
स्तरों का एकीकररा करने के लिए क्रिया गया है। उत्पादन के वस्तुगृरक भज में 
प्रधोचित संशोधन कर दिए गए हैं और उसे भावी योजवा में अगुमानित उत्पादन 
के श्राबार में मिला दिया गया है । 
जनता सरकार की नई राष्ट्रीय योजना (978-83) 
में बेरोजगारी से युद्ध 
मार्च, 7977 प्रें कॉग्रेस शासत का पराभव हो गधा और जनता पार्टी 
सत्ताहढ हुईं । जनता सरकार ने समुचय अर्थ-व्यवस्था के प्रति एक नया और अधिक 
मधार्धवादी दृष्टिकोश अपनाया और पाँददी पंचवर्षोय यौजना को समय से एक वर्ष 
पूर्व हो 3। मार्च, 978 को समाप्त कर | अग्रेल, 978 से नई छठी राष्ट्रीय 
योजना लागू कर दी श्ौर योजना प्रण्णली को “थ्रनवरत अयवा झआावर्ती योजना 
अ्रणात्री! (१०॥४६ ९॥४7 $)&2+) वा रूप दिया गया । राष्ट्रपति श्री नीलम 
संजीब रेड्डो ने 20 फरवरी, !978 को समद्‌ के सम्रक्ष अपने अभिभाषण में कहा- 
/४इस सरवार को बविरामत मे ऐसी प्रय॑-व्यवस्था मिल्री जिसमे घोर गरीरी 
और वेरोजगारी थी, खास दौर से ग्रामीण क्षेत्रो में, जहाँ ग्रधिक्तर लोगों को 
पिद्धने 20 साबों में हुए विकास का लाभ नहीं मिला था । इस सम्बन्ध में ग्रामीण 
क्षेत्रों की उपेश्ा को दूर करते के लिए तथा बरीवी और बेरोजगारी वी पुराने 7: 
समस्या को सुतकाते के लिए सरकार ने विशात प्रक्रित को सही दिशल्ला देने का 
विशंत्र किया है। इसीलिए, पादवी पंचवर्यीप बोजनों को इस साल समाप्त कर 
अप्रैल, 4978 से एक नई प्रंचवर्योय योजता शुरू की जा रही है । इस गोजना में 
विकास के लक्ष्य विर्धारण सम्बन्धी सरकार की नई विक्मारघारा का समावेश होया । 
बेरोजगारी और बड़े पैमाने पर ग्रत्म रोजगारी को कम से कम समग्र में दूर करना, 
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इसी ग्रवधि मे निम्नतम आय वाले वर्ग के लोगो के लिए अधिक से अधिक मात्रा परे 
प्रावश्यक वस्तुएँ और सेवाएं उपलब्ध कराना, प्राय और सम्पत्ति की प्रसमातता म 
महत्त्यपूष्ण कमी करता और तकनीकी आत्म-निर्मरता म क्षणात्तार प्रगति करना इस 
योजना के प्रमुख उद्देश्य होंगे । इसलिए श्रगली पचवर्षीय योजना मे कृषि श्रौर उसस 
सम्बन्धित गतिविधियों, कुटीर और लघु उद्योगो, धिचाई और विजली, प्रौढ शिक्षा, 
सभी के लिए बुनियादी शिक्षा, गांव म पावी और सड़कों की व्यवस्था करने पर 
खास तौर से जोर दिया जाएंगा। अये-व्यवस्था के लिए क्‍्रावश्पक आधारभूत सामग्री 
जैसे तेल, कोयजा, धातुएँ, उर्वरक सीमट झ्रादि के उत्पादन पर भी बल दिया 
जाएगा ।” 

“सरवार ने गई ग्रौद्योगिक तीति की घोषणा की है जिसमे कुदीर श्रौर 
चघु उद्योगो के बिकाप को धरे देश में अच्छी तरह फलाने पर योर दिया गया है। 
इससे रोजगार के ग्रवसरो में तेजी से दृद्धि करते के हमारे लक्ष्य का प्राप्त करने मे 
सहायता भी मिलेगी । इस नीति के झन्तर्गत सरकारी क्षेत्र और बृहद्‌ उद्योग, 
स्वदेशी श्र मिदेशी तकनीक, विदेशी निवेश, कामयारों की भागीदारी और उसरे 
सम्बन्धित मामले भी श्राते हैं, और इससप्ते इस दिद्या मे किसी भी प्रकार को 
श्रनिश्चित॒ता को दूर करन मे झौर फिर से पूंझी निवेश करने में काफी सहायता 
मिलेगी ।” 


प्रो एल के मुलाहकर ने भारत सरकार की विज्षेष लेख्षमाला में अपने एक 

7 लेख बेरोजगारी की समस्या का निराकरण! दिनाँक 20 अगस्त, 977 में लिखा 
है कि सरकार की ऐसी योजना है जिसके प्रन्दर्गत देश के सभी क्राम करने वाले 
लोगों के लिए रोजगार देने का कर्ण विभित चरणों में आगामी दस वर्षों मे पूरा 
किया जाएगा । थी मुलाहकर ने आगे लिखा है- “इस घात पर झाम सहमति है कि 
हुए प्रकार के राजनीतिक विवादों से ऊपर उठकर एक समयवद्ध कार्यक्रम के पन्तगत 
बेरोजगारी की समस्या को खत्म करना है । ग्रनेक लोगो वी यह माँग है कि लोगों बे 
रोजगार के म्रधिफार को साँविधानिक हूप दिया जाए। इस बात पर सभी सहमत 
ही कि बेरोजगारी नी समस्या से प्राज जो भयाठक स्थिति बत रही है बहू कभी भी 
विस्फोटक रूप ले सकती है । भारत की सबसे वडी सम्पदा उसके सीस करोड लोगो 
की कार्य शक्ति है। इस जन शक्ति के भरपूर उपयोग की दिशा म एक सुभाव यह 
है कि रोजगार के लिए पाँच अरब रपये की व्यवस्था प्रलग॒ से को जाएं | रोजगार 
पोजनाओं पर चलेने चाली वहस से एक बात साफ भलकती है कि घेरोजगारों को 
भत्ता देने को नीति व्यावहारिक रूप से लागू नही को जा सकती, क्योवि एक तो 
इससे सरकारी कोय पर चालीस अरब छपये का न्‍्यय भार वढेंगा और दूसरे लोगो मे 
काम न करने की प्रवृत्ति ही बढेगी ।” श्री मुलाहकर मे झागे यह्‌ भी लिखा है कि 
“दुनियाँ के दिकसित दे्नो के प्रनुभवों से पता चलता है कि केवल आिक विकास 
को दर मे दृद्धि मार से बेरोजगारी दो समाप्त सही दिया झा सकता | पह भहदतून 
किया था रहा है कि देश की बेरोजगारी दी समस्या का समाधान अयय-ब्यवस्था से 
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बुनियादी संर्वनात्मक परिवतेत लाने को सरकार की राजतीतिक इच्छा पर तिर्मर 
बरता है । पिछने तौत वर्षों तक देश में पूंजीवादी अर्य॑-ब्यवस्था को अयवाया गया 
और इससे बेरोजगारी मे सगातार वृद्धि हुई ४” श्री मुलाहकर का वहना है कि “भारत 
ने विज्ञान और टेक्नोलोजी के क्षेत्र भे बहुत तरक्की की है और देय में बडी संख्या 
में तकतीकी व्यक्ति उपलब्ध हैं। देश में आधुनिक तरीवों से आथिक विकास के लिए 
समुचित अवस्थापना भी निम्नित हो चुक्की है। सरकारी रोजगार योजनाएँ इसी 
परिप्रैक्षम मे तैयार वी जानी चाहिए। देश का वर्तमान वैज्ञानिक आधार इतना 
ब्यावक और सदल है कि यह क्पि और उद्योगों के मिले-जुले आयिक समाज के 
निर्माण के लिए तैयार किए जाने वाले विविध विकास कार्यों को वहन कर सकता 
है और उन्हे समुचित गति दे सकता है | देश के सभी लोगो के लिए रोजी-रोठी पी 
व्यवस्था करने के लिए यही सर्वोत्तम मार्ग है । 


]2 अ्प्रेल, 978 को लोकसभा मे प्रधान मन्‍्त्री श्री मोरारणी देप्ताई ने 
बताया कि छठी पचरवर्षीय थोजना के अन्त तक शिक्षित बेरोजग्रारों की संख्या काफी 
कम हो जाएगी और संगठित क्षेत्र मे 95 लाख अतिरिक्त लोगो की काम मिल 
सकेगा । 


भारत के संगठित क्षेत्र भें रोजगार (4975-76) 
(एए्फ्रोणफ्णशां ॥ ॥6९ 07एशआ5९१ 82९०7) 


इस सम्बन्ध में भारत सरकार ढेः प्रकाशन अधिक समीक्षा--976-77' 
का विवरण इस प्रकार है-- 


“सन्‌ 975-76 में सभ्ति रोजगार के अवसरों में 5:20 लाख पझयवा 
276 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुस्य रूप से सरकारी क्षेत्र मे 47 लाख 
रोजगार के अवस्तर बड़ जाने के वारण हुई। इससे यह पता चलता है कि सरकारी 
क्षेत्र मे रोजगार, गैर-सरकारी (निजी) क्षेद्र मे 06 प्रतिशत के मुकाजले 36% 
बढा । परन्तु समय-सम4 पर कुछ गैर-सरकारी औद्योयिक एककों को सरकारी क्षेत्र 
में ले लिए जाने की वजह से तुलना करने पर यैर-मरकारी क्षेत्र मे रोजगार की वृद्धि 
कम मालूम होती है । सन्‌ ॥975-76 में इन सभी बडे उद्योगों (थोक झौर खुदरा 
व्यापार तथा वित्त पोपण्ठ और बीमा आदि समूहों को छोड़कर) मे रोजगार में वृद्धि 
हुई । सेवाओं के क्षेत्र में, जहाँ कुल रोजगार का लगभग 2/5 भाग उरलब्ध है, 
रोजगार मे 3.0 प्रतिशत वृद्धि हुई । इसी तरह विनिर्माण उद्योग प्रग्मृह में रोजगार 
मैं कार्फों दाद्धे (2५ प्रातियत) हुई इस प्रकार सेवाओं तया वॉनिमाण दौनों उद्योग | 
समूहों में सथुक्त रूर से जितमे कुल रोजयार का लगभग 64 अतिशत भाग उपलब्ध 
है, सन्‌ 975-76 में सगठिठ क्षेत्र मे रोजगार से हुई वृद्धि मे 72 प्रतिशत अंश 
हक योगदान किया गया । जहाँ तक भवन आई के निर्माण मे रोजगार देने का 
सम्बन्ध है, छुल भिलाकर स्थिति यह रही है कि इस क्षेत्र मे रोजगार बहुत मामुत्री 
सा बढ्म, क्योकि सन्‌ 975 में इस प्रकार का निर्माश कारयें कम हुआ्ना । लेंकिन वर्षे 
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के प्रत्त मे सरवारी क्षेत्र के भवन आदि के निर्माण से सम्बन्धित कार्यक्रलायो के 
बारे मे सरकार द्वारा कई प्रकार वी छूट दिए जाने के कारण कुल मिलाकर सन्‌ 
4975-76 में इस क्षेत्र मे 37,000 और ज्यादा व्यक्तियों को रोजयार मिला । 
जहाँ तक गेर-परफारो क्षेत्र मे भवन झादि के निर्माण कार्य से रीजगार मिलते का 
सम्दस्ध है, मार्च , 4975 के इस क्षेत्र मे रोजगार दम होते लगा था पर वाद ने 
सितम्बर, 975 और सा्ं, 976 के बीच इस क्षेत्र मे भी 7,000 और प्रधिक 
लोगों को रोजगार मिला । 


दितम्बर, १976 के भ्रन्त मे, देश के रोजगार कार्यालयों की पजियों में 
नौकरी के लिए ताम लिखवाने वालो को सहझ्या सगभग 97 7 लाख थी जबकि इससे 
पिछले वर्ष के दिसम्बर के प्रन्त में इनकी सरया लगभग 93 3 लाख यी। इसका 
मतलव यह है कि इस अवधि के दौरान नौफरी के लिए नाम लिखवाने वालो को 
सब्पा मे 48 प्रतिशत को बढोत्तरी हुई ॥ सम 975 में नौकरी के लिए नाम 
लिख़वाने वालो की स्पा में जो 0 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी उसके भुकाबले 
झालोच्य वर्ष के दर आधे से भी कम हैं वयोकि सगू 976 में इससे पहले बर के 
भुकावले 24 0 प्रतिश्रत अधिक खाली पदों को झधियूचित किया गया था और 23 0 
प्रतिशत ज्यादा लौकरियाँ दी गई वी। शिक्षित वेरोजगारो की कुल सख्या भी 48 05 
लाख से बढ़कर 5 05 लाख हो गई । परन्तु शिक्षित बेरोजगारों की सरपा मे हुई 
हि वृद्धि सन्‌ 975 में हुई 6 58 लाख की वृद्धि की तुलना म बहुत कम थी । 
रोजगार दे! अ्रदसरो मे शौय्योगिए उत्फदन बढ जाते के कारण यूद्धि हुई है । इससे 
्रत्य क्षेत्र” का विस्तार भी हो सकता था । ठव भी नौकरी तलाश करने वाले जिन 
लीगो का नाम रजिस्टरो में दर्ज है उससे भारी चिन्ता के अलावा भर कुछ नही हो 
राकता क्योकि यह बात स्वीकार करनी होगी कि कुल मिलाकर बेरोजगारी की 
समस्या पर इस वृद्धि का जो प्रभाव पडा है बह बहुत मामूली है । 


वास्तव मे रोजणार कार्पालयों के जरिये जितने श्रधिक पद भरे गए हैं उनको 
देखने पे यह पता चतता है कि सन्‌ 972 और 973 मे पर्याद्‌ अर्वव्यवस्था के कुछ 
छोद-झोड झोद्योगिक क्षेव में मन्‍्दी की स्थिति दिखाई देने से पहले भी जितने खाली 
पद भरे गए थे लगभग उतने ही खाली पद ग्लालाच्य वर्ष मे भरे गए | इसके अलावा 
इन आंकर्डों से न यह पता चलता है कि देहातों मे वेकारी कितनी है और कम 
रोजगारी कितनी है । जो भी सकेंत उपवब्ध हैं उनसे यही पता चचता है जि सगस्प्रा 
गम्भीर है और बह हर साथ भयावह होती जा रही है । इसलिए न केवल नए लोगो 
को रोजगार देने के लिए बल्कि पहले के बेबारा को रोजयार देने के लिए यदि 
रोजगार के अवसर बढ़ाता है तो इस दिशा मे काी कुछ करने की झावश्यक्तता है । 
साम तीर पर पचवर्धीय ग्रायोजवामो को जिनसे रोजनार को अ्रव तक विकास 
प्रक्रिया का गौण झग सनमा जाता रहा, नया रूप देना होगा और उनमें रोजगार 
की विकातत वा एक ग्रभिन्त झअग मान कर उस्ते अम्रुब स्थान देता होगा । 
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रणए्ड्ट्रीय रोजगार सेवा 
एषि्नाणानओों साएफएजाशा 5श४९९ : २.०.5.) 

राष्ट्रीय रोजगार सेवा 945 में शुरू की गई थी | इम्के अन्तर्गत प्रशिक्षित 
ऋरमचारियो द्वारा चलाए जाने वाले अनेक रोजणार कार्यालय खोले गए हैं। ये 
रोजगार कार्यालय रोजगार को तलाश में सभी प्रकार के व्यक्तियो की सहायता फरते 
हैं, विशेषकर शारीरिक रूप से बाधित व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकी, अनुसूचित जातियो 
आर जन-जातियो, विश्वविद्यालय के विद्यायियो तथा व्यावसायिक और प्रवन्धक पदों 
के उम्मीदवारों की । रोजगार सेंवा अन्य कार्य भी करती है जँसे रोजगार सम्बन्धी 
सूचनाएँ एकत्र और प्रच्ारित करना तया रोजगार ओर घन्घो-प्तम्वस्धी अ्नुसधान के 
क्षेत्र मे सर्वेक्षण भर अध्ययन्न करना । ये झनुसघान तथा अध्ययन ऐसे आधारभूत 
आंकड़े उपलब्ध कराते हैं, जो जब-शक्ति के कुछ पहलुश्नो पर नीति-निर्धासण मे 
सहायक होते हैं । 

रोजगार कार्यालय ग्रधिनियम 7959 (रिक्त स्थात सम्वन्धी अनिवाय ज्ञापत 
के अन्तर्गत 25 था 25 से झविक श्रमिकों को रोजगार देने वाले मालिकों के लिए 
रोजगार कार्यालयों को अपने यहाँ के रिक्त स्थानों के बारे मे कुछ अपवाद के साथ 
ज्ञापित करवा और समय-समय पर इस वारे मे सूचना देते रहना ग्रावश्यक है । 

3] दिश्वम्वर, 974 को देश में 535 रोजगार कार्यालय (जिनमे 54 
विश्वविद्यालय रोजगार तथा मार्ग दर्यन ब्यूरो मी शामिल हैं) ये ।? निम्नलिखित 
सारणी मे रोजगार कार्यालयों की गतिविधियों से सम्बन्धित औकड़ें दिए गए हैं-- 


रोजगार कार्यालय तथा प्रभ्ययों 





रोजगार... सोडयार 
रोडपर पजीद़त पाने वध हू रजिस्टर नार्पानयोंका. ज्ञापिठ 
बर्थ कार्यालयों... संख्या अभ्यदियों की फें कच्यर्षियों लाम उठाने बाले रिक्त स्थानों 
की सध्या सच्चा हो खच्या मालिकों का की स्रद्या 
मामिक ओऔसव 





)956 443 6,69,985 ,89,855. 7,58,503 5,345. 2,96,68 
79]. 325 32,30,34 4,0470 8,32,703. 0,397 7,08,379 
966. 396 38,762 5,07.42 26,22,460. ॥2,908.. 8,52.467 
प97( 437 55,29,857 5,06,973 50,99,979 ॥2,9॥0.. 8,43,603 नर 
॥92. 453. 58,26,96 5,07] 68,95,238 33,54. 8,58,882 
पक्रा3 465 6),45,445. 5,8,834 82,7,649 3,366. 8,7,398 
पग्र4 48 5,76,24 3,96,898 84,32,869 ॥2,75.. 6,72.537 





॥. [9९5 96 9. 43. 


भारत में बेरोजयारी-समस्पा का स्वरूप 607 


स्वस्यर, [956 से सेजग्गर वर्ग्याबयो पर देनिर प्रशासनिक तियस्नणु के, 
कार्य राज्य रास्वारों की सौगा गपा है । झप्रेल, 969 से शज्य-सरकारों को जन- 
शक्ति और रोजगार योजलागो से सम्बद्ध वित्तीय नियन्‍्द्रण भी दे दिया गया ए 
केन्द्रीय सरकार का कार्य क्षेत्र अखिल भारतीय स्तर पर नीति-निर्ारण, कार्य-विधि 
और मातको के समन्वय तथा विभिन्न कार्यकमो के विकास तक सीमित है ॥ 


229 रोजगार कार्पालयों तया सारे विश्वविद्यालय रोजगार सुचना तथा 
मार्ग-दर्शन ब्यूरो मे युवक युवतियों (ऐसे अम्यर्थी जिन्हे काम्र का कोई अनुभव नही 
है) और प्रौड व्यक्तिषों (जिन्हे खास बात काय का ही अतुभय है) को कास-पघत्वे से 
सम्बद्ध मार्ग दर्शन और रोजगार सम्बन्धी परामर्श दिया जाता है । 

शिक्षित युवक-युवतियों को लाभदायक रोजगार दिलाने की दिशा मे प्रवृत्त 
करते के लिए रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालव के कार्य-मा्गदर्शन और 
आजीविका परामशे कार्य कमो को विस्तृत प्लौर ब्यदस्यित किया गया है। रोजगार 
सेदा अनुश्तणान और प्रशिक्षण के केन्द्रीय सस्थान मे एक आजीविका अष्यपन केस्द्र 
स्थापित किया गया है जो ग्रुवक-युवतियों तथा श्रन्य मार्मदर्शर चाहने दालों वो 
व्यवत्ताय सम्बत्वी साहित्य देता है । 

977 में बेरोजगारो को संख्या मे 6 प्रतिशत वृद्धि! 

देश मे पंजीकृत वेरोजगारो की सख्या मे 977 में [] 40 लाख या [ 6 

प्रतिशत वेरोजगारो की घृद्धि हुई। रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक की 

् 977-78 की रिवोर्ट मे बताया गया कि रोजगार कार्यालयों के रजिस्टरों के 
अ्रनुमार बेरोजगारो की सरया !976 मे 9784 लाख से 9 6 प्रतिशत बढ़कर 
977 में 09 24 लाख हो गई । रिपोर्ट के अतुमार रोजगार कार्यालयों द्वारा 
4977 में कम बेरोजगारो, 4 62 लाख की नौतरियाँ दिलाई जा सकी जवक्नि पूर्व 
बे भे 497 लाख बेरोजगारे को काम दिलाया गया था । 

मदिता बेरोजगारों की सख्या 977 मरे बढकर 4 0 लाख हो गई जो 

976 में 42 37 ज्ञाख थो । 977 मे पूर्द वर्ष वही तुलना में रुप महिलाओ को 
रोजगार दिलाया जा सका ! 58,049 महिलाप्रो दी तुलना में 977 मे 52,026 
सहिलाओं को रोजगार दिलाया जा सका 

संगढ़ित क्षेत्र मे मार, 977 मे कसेदारियो दी सख्या बढ़कर 207 5 

लाख हो भई जो 3! मार्च, 7976 को 202 07 लाख थी 
साइंजनिक क्षेत्र वे उचयमो मे 973-76 मे 33 63 लाश व्यक्तियों को 
रोजगार मिला हुप्ना था जबकि 976 में यह सह्या वढयर !38 49 लाख हा गई। 
रोज्गार दिलाने बाली सेवाओे का विस्तार किया जा रहा है और उनमे 
विविधता लाई जा रही है जिससे अपण, अ्रतसूचित ज्यति, अनुसूचित जन जाति, 
'ूतपूर्व सैनिको तथा कुछ प्र्य दर्यों के व्यक्तियों को रोजगार दिलाया जा सके । 


।. हिन्दुम्ताद डरे [4 अप्रेस, ]प्र8 


राजस्थान में आथिक-नियोजन 
का संक्षिप्त सर्वेक्षण 


(5 8967 508५६87/ 0# ६८0॥40/॥८- 
706998॥१5 ॥3 86/58588/9) 
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गुल्रावी नंगर जयपुर राजघानी वाला राजल्थान भारत सघ के उन्नत राज्यों 
की श्रेणी भे आने के लिए शोजना-बद्ध झाधिक विकास के सार्य पर शअ्रप्रशर है । 
राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,24 वर्ग किलोमीटर और जनसल््यां सत्‌ 97। की 
जनगणना के आधार पर 2,57,65,806 है। भारत की प्रथम पचवर्षीय योजना 
के साथ ही सन्‌ 95] में राजस्थान राज्य भे भी आ्राधिक नियोजन का सूत्रपात हुआ। 
राजस्थान राज्य ग्रब तक चार पचवर्षीय योजनाएँ और तीन वापिक योजनाएँ पूरी 
कर चुका है। | श्रप्नेल, १974 से राज्य मे पाँचवी पचवर्षीय योजना लागू हो चुकी 
है । सन्‌ 974-75 से जो एकवर्षीय योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही है, वे राज्य 
की पाँचवी योजना के भ्रग हूप मे हैं । 
राजस्थान मे आधिक नियोजन के सर्वेक्षण को निम्म शीर्षको ये विभाजित 
किया जा सकता है--- 
() राजस्थान की प्रथम तीन पचवर्षीय योजनाएँ, 
(2) राजस्थान की तीन वार्षिक योजनाएँ, 
(3) राजस्थान की चतुर्ष पचवर्षोष्न योजना, 
(4) राजस्थान की पाँचवी पंचवर्षीय योजना भौर वाधिक योजनाएँ 
(4974-75, 975-76, 976-77) 
(5) राजस्थान मे सम्पूर्ण योजना-काल मे ग्राथिक प्रगति ॥ 
राजस्थान में प्रथम तोन पंचवर्षीय योजनाएँ 
राजस्थान की तीनो पचवर्षीय योजनाओं की प्रस्तावित औौर वास्तबिक व्यय 


“शीश इस अकस रुक्वैी-- पु 











बौजन' प्रस्तावित ब्यय-राशि वास्तविक ब्यय-राशि 
५७५०७ (करोड रुपये में) (करोड़ रुपये में) 
एपूहक््कदीजना .......... छे छाए 7 एए््अ्शऋस्‍ा्अहनया 
2, द्वितीय योजना 305-27 0244 


3. शुदीय बोजगा 236-00 22-63 








राजस्थान मे आथिक-नियोजन का सदिष्त सर्वेक्षण 609 


पूर्वोक्त सारणी से स्पष्ट है कि योजना-व्यय की राशि उत्तरोत्तर बढती गई । 

प्रथम योजना भे सार्चजनिक-क्षेत्र मे व्यय कौ राशि लगभग 54 करोड रूपये से बढकर 

-एडितीय योजना मे लगभग 403 करोड रुपये और तृतीय योजना भे लगभग 243 
करोड रुपये हा गई । 


तीनो योजनाप्रो मे सावंजनिक-वब्यम की स्थिति 
राजस्थान की प्रथम तोनो योजनाझ्रो मे विकास के विभिन्न शीर्घकों पर 


सावजनिकर व्यय की स्थिति (सख्या और प्रतिशत दोनो मे) तिम्त सारणी से 
स्पप्त है-- 




















(करोड रुपये से) 
प्रथम योजवा द्िव्रीय योजना तृतीय योजना 
विकाप्ष के | ॥ ॥ ७ । 
शीषर स्पये कुल व्यय रुपये कुल ध्यय रुपये... कुल व्यय 
(वास्तविक) से % (वाह्तबिक) से ९ (दाह्तजिक) से % 
2 3 4 5 6 ह.; 
] कृषि एवं लासुदायिक 
विकास 6 99 3290 2545 2कय7 4065 94] 
.__.4 2 सिंचाई 30 24 5586 23]0 2257 7623 3585 
_5३३ ॥क 424 227 5॥5 ]474 3964 8 64 
4 डद्योग तथा खगिज 046 085 338 329 39 350 
६ प्ढके $355 ]025 7007 990 975 459 
6 मामाजिक सेवाएँ 92 ]684 243] 2367 4203 ॥977 
7 विविध 055 ]00! 409 06 202 048 
सा योग 54 4 00 00 02 74 400 00 22 63 00 00 





उपराक्त आँकडो से स्पष्ट है कि राजस्थात की झाथिक योजनाग्री मे सर्वोच्च 
प्राथमिकता सिचाई एक शविति को दी गई है + प्रथम योजना में कुल व्यय का लगभग 
58" ह्विंतीय योजना मे सगभग 37% झौर तृतीय योजना मे कुल व्यय का लगभग 
54 ५ सिधाई एवं शक्षित पर ब्यय क्रिया ग्रया है । प्रथम घोजता मे द्वितीय प्राथमिकता 
सामाजिक सवाग्रो को रही, जिस पर कुल वास्तविक व्यय का लगभग 7% ख़च 
गया । दिलीय योजना मे इस मद पर लगभग 24% व्यय हुमा झौर इस दृष्टि 

स॑ थर ब्यप कृषि एवं सामुदायिक विकास मे क्ए गए व्यय (लगभग 25%) के 
सनिबट रहा । वृतीय योजना म भी सामाजिक सेवाझ्रो और कूपि एवं सामुदायिक 
विकास पर लगभग बराबर व्यय किया गया । सामाजिक सेवाओो पर 20४ से कुछ 
कम तथा कृषि एवं सामरुदाधिक विकास पर 9% से कुछ अधिक व्यय क्या गया। 


सा्वजतित ब्यय के इस आवदत मे स्पष्ट है कि राजस्थान झपनी तीनो योजनाओं 


6[0 भारत में आधिक नियोजन 


भें एक ओर तो सिचाई एवं विद्युत-विकास का पूरा प्रथत्त किया और दूसरी शोर 

बह जन-कत्याण के लिए स्ताम्राजिक स्लेवाश्नों के विस्तार को भी ऊँची प्राथमिकता 

देता रहा ! परिवहन में प्रथम दोनो योज्नादो मे सड़कों के विकास पर काफी बल) 
दिया गया और तृतीय योजना मे भी कुन-व्यय का 6% से कुछ कम इस कार्यक्रम पर 

व्यय किया सया । 

प्रथम त्तीनो योजनाग्रो मे झ्ाथिक प्रगति 


राजस्थान की तीनो पच्चवर्षीय योजनादों में स्र्यात्‌ नियोजन के 45 वर्षों में 
(सन्‌ 95-66 ) हुईं कुल उपलब्धियों का सामूहिक पिंहावलोकन करना अध्ययत 
की दृष्टि से विशेष उपयुक्त होगा । इन तीनो योजनाम्ो मे पिचाई एवं शक्ति को 
सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई और उनके बाद प्राथमिकता में सामाजिक सेवाग्रो, कृषि 
कार्यत्रमों,सहकारिता एबं सामुदाब्रिक विकास, यातायात एवं सचार तथा उद्योग भर 
खनिज का ऋमश- द्वितीय, ठृतीय, चतुर्थ, पचस्‌ एवं यष्टम्‌ स्थान झाता है । 


इन प्राथमिकताओं पर श्राथिके विकास ध्यय से अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों 
का विकास निम्न तथ्यों से स्पष्ट है-- 


राज्य की आय एव प्रति चर्षाक्त आप-राजस्थान राज्य की सन्‌ 954-55 में 
कूल झाय (सन्‌ 96 के मूल्यो के ग्राघार पर) 400 करोड रुपये थी । वह प्रथम 
योजना की सप्माप्ति पर 456करोड़ रू द्वितीय योजना वी समाप्ति पर 636 6करोड 
रु और तृतीय योजना के श्रन्त मे बढ़कर 84] 8 करोड रु हो गई। प्रति व्यवितो 
आय क्रमश: 260 २, 323 रु और 38] रु हो गई । सन्‌ 966-67 भे राज्य 
की कुल आय !,05 करोड तथा प्रति व्यक्ति आय 449 रू हो गई । 


कृषि-विकास--कृपि-विकास को भी इन तीनो योजनाओं मे महत्त्वपूर्ण स्थान 
दिया गया । भ्रूमि-व्यवस्था में क्रान्तिकारी एवं प्रगतिशील सुधारों के वरिणामस्परूप 
जाहरीदारी तथा जागीरदारी प्रथा का उन्पूलन हुआ । छोटे-छोटे भर बिख्तरे खेतो की 
समस्या के लिए कानून तथा 8 8] लाख हैक्टेयर भूमि की चक्तवन्दी का कार्य पूरा 
किया यया ६ 

कृषि उत्पत्ति में वृद्धि के लिए! सुधरे दीज, रासायनिक खाद तथा वैज्ञानिक 
क्षि को प्रीत्साहन मिला । राज्य मे 50 बीज-विकास-फार्मे स्थावित किए गए और 
30 29 लाख हैक्टेयर मे सुधरे बीजो का प्रयोग होने लगा। तए औजारों धौर 
यल्त्रीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि-मस्तालय की स्थापना गौर रूस वी 
सहायता से सन्‌ 956 मे सूरतयढ मे कृषि-फार्म, जेतसार में कृपि-फार्म का दूखसे 
प्रयास योजनाप्रों की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ रही । 

क्रपि के लिए प्रशिक्षित अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए उदयपुर मे कृषि 
विश्वविद्यालय, जोवनेर में कूषि-अद्वाविद्यालय का विस्वार, बीकानेर से पशु- 
िकित्सालय श्रशिक्षण सस्थाओं को स्थापना आदि कृषि-धिकास की दिशा से 
लाभदायक कदम रहे । 


राजस्थान मे आथिक-नियोजन का सक्षिप्त सर्वेक्षण 6] 


पशु-घत के पिकास के लिए 7 देल्द्रीय ग्रामऊण्ड स्थापित किए गए । जहाँ 
राज्स्थाग थे निर्माण के समय पशु-बन के रोगो की रोकथाम के लिए राज्य में 57 
ओपधालय, 88 चिकित्सालम और 2 चल चिकित्सालय थे, वहाँ उनकी सख्या तृतीय 
“एबोजना के अन्त मे क्षमशः 204, 29 झौर 24 हो गई । 
सारांश: राजस्थान के ग्राथिक नियोजन के 5 वर्ष मे राजस्थान में खाद्यान्न 
की उत्पादन-क्षमता लगभग दुगुनी, तिलहन की तिग्रुनी, कपस की दुगुनी हो गई । 
राजस्थान में जहाँ सामान्य समय में भी 50 हजार से एक लाख टन खाद्यान्न का 
अभाव रहता था, वहाँ भ्रव श्रात्मनिर्मर होकर अन्य राज्यो को निर्यात करने की 
क्षमता हो गई । पशु-रोग-निवा रणा, विकात तया बीजो के घुघार की दिशा में 
उल्लेखनीय प्रगति की गई । 
सिचाई एवं शक्ति-- राज्य के ग्राथिक तियोजन भे सिंचाई साधनों के विकास 
को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई । त्तीवो योजनाग्रो के कुल वास्तविक व्यय 369 58 
करोड रुपयो मे से ।29 66 करोड रु क्रेवल भिचाई पर व्यम किया गया। फलस्वरूप, 
सचाई-क्षेत्र [ 74 लाख हैक्टेयर (950-5) से बढ कर तृतोय योजना के अन्त 
तक 20 80 लाज़ हैक्टेयर तक पहुँच गया । 
शवित के साधतो पर कुल व्यय की गई राशि 56 62 करोड र के बराबर 
थी । भू ]950-5। मे दिद्यू त-उत्पादन-क्षमता 4 48 भेगावाट थी, को 967-68 
में बढकर 63 मेगावाट हो गई । 950 में केवल 23 विजली-घर थे जो 967- 
सर में 70 हो गए । प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग भी 965-66 तक 306 
किलौवाट से घटकर $ 37 किलोवाट हो गया । 
सहकारिता एब सामुदापिक विकास--राजस्थान मे जतता के सर्वागीरए विकास 
आर जनसहयोग वृद्धि के लिए 2 अक्तूबर, 962 को सामुदापिक-विकास-कार्य प्रारम्भ 
हुआ ५ अब राज्य की समस्त ग्रामीण जनसख्या सामुदायिक विकास की परिधि मे झ्रा 
गई । राज्य मे ।965-66 त्तक 232 विकास-खण्डो की स्थापना हो चुकी भी ॥ इनमे 
83 प्रथम चरण सण्ड, 95 द्वितीय चरण खण्ड और 66 उत्तर द्वितीय चरण 
विकास-खण्ठ थे । 
विकेन्द्रीकरण के प्रन्तगंत योजनाम्ो की समाप्यि पर 26 जिला परिपदे, 232 
दचायत समितियाँ श्रौर 7,382 ग्राम-पचायनें काम कर रहो थी। 
सहकारिता का क्षेत्र भी बहुत वढा है ! जहाँ सन्‌ 7950-5] में राज्य मे 
सहकारी रामितियो की सख्या 3,590 थी और सदस्य सख्या ] 45 लाख थी, वहाँ 
हि 965-66 में स्पण 2,57] तथा सदस्य सस्या 4 33 लाऊ हो गई है । तृतीय 
योजना के अन्त तक 33% ग्राम्य परिवार सहकारिता ग्रास्दोलन के प्रन्तर्गंत लाए जा 
चुके थे जबबि सत्‌ 950-5] मे यह । 5% ही था । 


प्रशिक्षण के लिए जयपुर में सहकारिता प्रशिक्षण स्कूल तथा क्लोटा, डूगरपुर 
व जयपुर मे प्रशिक्षण केस्द्र शुरू किए गए । 


सामाजिक सेवाऐँ-- तीतो पंचवर्षीय योजनाप्रो के अ्न्तगंत सामाजिक सेवा 
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क्षेत्र पर 75:46 करोड रू. व्यय किए गए अर्थाव॒ कुल व्यय का 2042% भाग 
शिक्षा, चिकित्सा व श्रम कल्वाण्य ग्रादि पर ब्यय क्या गया । फलस्वरूप, शिक्षस- 
संल्याओं की सख्या 6,029 (वर्ष 950-5 )से बढ कर 32,826 (वर्ष [965-66) 
हो गई । इसी प्रकार, निकित्पघालयों व डिस्पेन्सरियों की संख्या भी 366 से दढकरए 
535 हो गई | जल-पूति की योजवाएँ नी 72 ग्रामीण और शहरी केस्द्रों मे पूरी वी 
गई । इसके अतिरिक्त, राज्य में 3 विश्वदियालय, 5 मेडिकल कॉलेज, 3 इंजीतियरिग 
कॉलेज झौर 4 कृपि-कॉलेज भी स्थापित हुए १ लगभग 0 स्थानों पर पंचायती राज 
प्रशिक्षण केन्द्र कार्य करने लगे और 5 ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र भी कार्यरत हुए । 
यौजनाकाल में शह-निर्माण के कार्यो में ढाफी प्रगति की मई । अल्पन्याय- 
गृह-निर्मार-योजना के अन्तर्गत 7,6 2 गृह-निर्माएं किए गए । औद्योगिक ग्रह-योजना 
के अन्तर्गत 3,974 मकान बनाए गए 
पिछड़े वर्ग की जनसख्या राज्य की जनसर्या का लगभग /4 भाग है । 
एकीकरण के समय इनकी स्थिति आथिक और सामाजिक, दौनों दृष्टियों से बहुत 
पिछड़ी हुई थी । इतकी स्थिति सुधारने के लिए छाज्ृत्तियाँ, ग्रह-निर्माण, ग्रावात्त 
व्यवस्था और बन्य प्रकार वी वित्तीय सहायता प्रदान की गईं। तृतीय्र योजना के 
प्रन्त भें इस क्षेत्र के अन्तर्गत । रिमाँड होम, एक प्रमाशित-शाला, | आप्टर केयर 
होम, ? बृद्ध एव दुबंतो के लिए एवं 3 रेल्क्यू होम काम कर रहे थे ॥ इसके अतिरिक्त 
9 परिवीक्षा अ्रधिकारी भी परिदीक्षा सेवाएँ कर रहे थे । 
परिवहन एवं संचार--राज्य के वहुमुस्ी विक्यस के लिए सडढऋ-निर्माय हि 
ध्याते देना बहुत आवश्यक था, क्योकि राज्य के पुनर्गठत के समय प्रति 00 वर्ग , 
मील पर 5 35 मील लम्बी सड़के दी । सत्‌ 95! मे कुल मिलाकर सड़कों की 
लम्बाई !8,300 क्लोम्रीटर थी, वह तृतीय योजना की समाप्ति पर बढ़कर 
30,586 किमी. हो गई । प्रथम, द्वितीय और तृतीय योजलाशरों में क्रश 5 5 कत्तेड 
२., 0:2 करोड और 97 करोड र व्यय से प्रत्येक योजता के ग्रन्त से सड़ती 
वी कुल लम्बाई सु 955-56 में 22,57॥ किलोमीटर, सन्‌ 960-54 में 
25,693 किलोमीटर ग्रौर तृतीय योजना के अन्त में सन्‌ 965-66 में 30,586 
किलोमीटर हो गई, प्र्यात्‌ तीव योजयाड्रो मे 254 करोड़ रु के विक्रास व्यय से 
सड़कों की कुल लम्बाई भे 2,000 क्रिलोमीटर से अधिक वृद्धि हुई । प्रति 00 वर्ग 
क्लोमीटर पर 9 क््लोमीटर लम्बी सडक हो मर्द । इस प्रश्ार लगभग कुछ तहसील 
मुध्यातयों को छोड़कर सभी तहसौल सुख्यालयो को जिला मुस्थालयों ने जोड दिया 
गया । 
कैन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत रेल परिवह्त में फतहपुर-चूरू उदयपुर घय 
हिम्मवनगर और गगानगर-हिन्दूमल कोट रेल लाइनें बनाई गई । 
उद्योग-- दौयो योजनाओं को अवधि मे उद्योग एव खनन्‌ पर 7 5 करोड रू 
व्यय किए गए । योजना के दीरान कई ओरौद्योगिक नगरों, जँसे--कोटा, गंगानगर, 
जयपुर, उदमपुर, भीलवाडा, मरतपुर, डीडवाना, छेठड़ी आदि का विकास ह्झा । 
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रजिस्टर्ड फैक्ट्रियों की सल्पा जहाँ प्रयम योजना के अन्त में 368 थी वहां हिनौय 
योजना के ग्रन्त में 856 और तृतीय योजवा के अन्त मे 564 हो गई । राज्य मे 
ग्रौद्यागिक इकाइयों को कुल सख्या नियोजन झव्रस्ति मे लगगग 76% बटी । 
रोजगार--प्रत्येक योजना का प्रमुद्ध उद्देश्य प्रत्यक्ष छा से अपती मानव-शक्ति 
का पूर्ण उपयोग करने का होता है । राजस्वान वी पचउर्थीय योजवामों मे भी इस 
उद्देश्य को झोर उचित ध्यात देने की चेज्टा की गई हे । ड्ितीय योजना मे 377 लाख 
ब्यवितयों को और तृतीय योजना में 6 50 लाख व्यक्ितयों को अतिरिक्त रोजगार 
प्रदान किया गया ६ 
उक्त विवरण से स्पप्ट है कि राजस्थान ने विभिम कठिताइयोे के बावजुद भी 
ग्राधिक तियोजन के 5 दर्षों में महत्त्वपूर्ण प्रति की । निशेजन काल में की गई 
सर्वांगीण प्रगति के ग्राघार पर ही राजस्थान क्रमश तजी से झ्राथिक व॑ सामाजिक 
समृद्धि के मार्ग पर वढ रहा है। यह ब्ाग्रा है कि तिकेट भत्रिष्य में राजस्थान 
ओऔद्योगिक एव सामाजिक दृष्टि से विक्सित होकर देश के अ्रन्य उन्नन राज्यों वी 
श्रेणी भे श्रा खडा होगा । 
राजल्यान की तोन वापिक योजनाएँ (966-69) 
तृतीय पचग्र्दीय योजना की समाप्ति के उपरान्त, विकट राफ्ट्रीय सकटों भर 
भारत-पाक सर्प ग्राद्ि के कारण चतुर्थ पचतर्थीय योजना । अप्रेल, 966 प्ले लायु 
नही की जा पकी, किन्तु निभोजन का क्रम न टूटने देने के लिए, सन्‌ !966 69 की 
प्रवध्धि में तीन वर्गविक योजनाएँ छार्यान्दित के गईं १ तीनों बापिक योजनागों मे कुर 
व्यक] लगभग ॥37 करोड हपये हुआ । पहले की भाँति सिंचाई एवं शक्ति दो 
प्राथमिकता दी थई भ्रौर कुछ व्यय का लगभग 6%, इस मद पर खर्च हुआ । 
सामाजिक्र सेवान्नो पर लगमंग ।5 55 व्यय हुआ ग्रौर इस प्रकार प्राथमिकता की 
इप्टि से इस मद का द्वितीय स्थान है । कृपि-कार्य पर कुल व्यय का लखभग !5% 
व्यय हुप्ना । परिवहन, सचार आदि पर खगभग 3% व्यय क्रिया गया । इन वाधिक 
योजनाओ्रों मे कृषि, प्लिचाई व शक्तित को पहले रे दी जाने वाली प्रायमित्रया में और 
भी वृद्धि कर दो गई, जबकि सामाजिक सेवाओं पर जिया गया प्रतिशत व्यय हितीय 
और स्ेतीय पचवर्षीय योजनाम्रो की प्रपेक्षा कम रहा । वास्तव में साधत्ो के अभाव 
मे वाधिक योजवाग्यों को प्राथमिक्ताग्रो में कुछ परिवर्तंत करता स्दानाविक था । 
विनिन्न कठिनाइयों के वावजद वापिक योजनाओं मे कुछ कछ्ेजो भे प्रगति 
जारी रही ! सन्‌ 968-69 ह ग्न्‍्त मे विद्युत-उत्ताइत 74 मेग्राकबट तक जा 
पहुँचा । खाद्यान्नो के उत्तादन में प्रथम वाधिक योजना मे स्थिति आयानुद्दल वही रही, 
द्वितीय वापिक योजनाबो थे खाद्यारें का उत्शदत लगनग 66 लाख उन हुआ, 
किन्तु कृतीर वापिव योजनाप्रो मे खाद्याज़ों क। उत्तादन प्रथम वायिक योजना के 
लगभा 435 लाख टन से भो पट्दार केवल 355 लाख टन पर आ गया । 
सामाजिक सेदा क्षेत्र मे प्रगति हुई, परिवार-नियोजन कार्पत्रम आगे बड़ा और ग्रामौरप 
तथा शहरी जल-यूति कार्यल्म भी सन्‍्तोपजनक रूप में झागे बटें । 
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राजस्थान की चतुर्थ पंचवर्षोप योजना (969-74)7 


राज्य की चतुर्थ पचवधीय योजना की ग्रवधि / झपेल, 7969 से आरम्भ 
हो गई, लेकित कूछ कारणी से इसे अन्तिम रूप नही दिया जा स्का ! योजना झ्रामोग 
दे पाँचवें वित्त-आयोग वी सिष्ररिशों को ध्याव में रखते हुए देश के विभिन्न शज्यों 
की योजनाओं का पुतर्मूल्याँकत किया और 2! मार्च, 970 को राजस्थान राज्य 
की सशोधित पंचवर्षीय योजना का श्राकार 302 करोड़ रुपये निर्थारित किया 
जबकि राज्य-सरकार ने 36 करोड़ रुपये को योजना प्रस्तुत की थी ) पर थोजना- 
समाप्ति पर वास्तविक आँकड़े कुछ शौर भी वदल गए. । राजस्थान वजट अध्यमत 
978-79 के अवुसार चौथी योजना मे विभागवार अन्तिम उद्न्यय (00०४) 
झौर व्यय (579८॥0॥07८) इस प्रकार रहा-- 


चतुर्थ पंचवर्षोय योजना (4969--74) 








(करोड़ रपप्रे मे) 
विभाग ५० 9 उद्ध्यय ब्यय 

ही अप कक कप (09णा4)). (छक्ुथापाण०) 
.. कृषि एवं सम्बन्धित सेवाएँ हु 2540 2255 
2. सहकारिता 8520 8 !2 
3, व्िचत शव शक्ति 378:83 86:95 
4, उद्योग तथा बतद १0. 8555 
$. यातायात एवं सचार 978 4000 
6, सामाजिक सेवाएँ 73 38 7:65 
7... विविश 297 097 
पोय 306 24 305 79 





स्रोत. राजस्थान आय ब्यप्रक अध्ययत 978--79, (ष्छ 33. 


उपरोक्त सारी से स्पष्ट है कि चतुर्थ योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता सिचाई 
एवं शक्ति को दी गई और दुसरे स्थान पर सामाजिक सेवाएँ रही | कृषियत कार्यक्रम 
का स्थान इसके बाद रहा और इन पर कुल व्यय का लगभग 7:3% व्यय करते की 
ध्यवस्था की गई। चतुर्थ योजना समाप्त होने के पश्चात्‌ जब इसके व्यय और 
उपलब्धियों का अ्रन्तिम मुल्याँंकन किया गया तो योजना के प्रारम्भिक प्रस्तावित व्यय 
तथा वास्तपिक व्यम मे नौई विशेष अन्तर सही घा । 


, चतुर्थ पजना का सह विनरण युद्य रूप से चार सोतों वर आधारित है--(%) पॉचपी योजना 
का ब्रारूप जो जुलाई, [973 में राज्य सरकार द्वारा तैयार क्या यया, (खत बिल मस्ती 
राजस्थान को बजट भाषण 9/3-74, (द) दत्त मन्ध्ो का बजट भाषण 974-75, 
क्पा (पु) राजस्थान बज बब्ययक 978-79. 
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चतुर्थ पच्रवर्षीय योजना मे आधिक प्रगति 


राज्य की प्राय-धृद्धि--चतुर्य योजना में किए गए विभिज्र प्रयत्तों से राज्य 
की आय मे पृद्धि हुई ! 97 -72 के मूल्यो के अनुसार योजना समाप्ति के समय 
प्रत्ति व्यक्ति आय 600 रुपये अनुमाधित की गई। 497] एवं ।974 के बीच 
राज्य की अनसंण्या से 3 5] प्रतिशत तक की दर से वृद्धि होने का अगुमाव लगाया 
गया है । 
कृथिमत का्पकम- चतुर्थ योजना के दौरान कृपियत कार्यकमों को शगे 
बढाया गया । अधिक उन्नत क्स्मों के बीजों, रासायनिक उर्बरकों ग्रौर लधु सिंचाई 
के साध्यम् से कृषि-कायंत्रमो को सर्वोच्च प्रायमिकता दी गई । 97-72 के अन्त से 
झधिक उपज बाली फसलो को विस्म दा क्षेत्रफ्त 8 लाख हैक्टेबर था जो 972-73 
के अन्त तक लगभग 2 34 लात हैकठेपर तक और 973-74 मे लगभग 3 20 
लाख हैक्टेयर पहुँच गया । उबेरको का वितरण !97-72 में 2 89 लाख टन था 
जी 972-73 भे लगभग 3 38 लास टन तक पहुँच गया । क्ंपि-विनियोजन से 
972-73 तक की समाप्ति तक 5 75 लाख दन छाद्यान्नो, 0 36 लाख टन तिलहन 
एवं 90 लाख ठन कपास की प्रतिरिक्त उत्मादन-क्षणता बढ़ये की आशा! थी । 
973-74 में 7] लाज़ टन खाद्यान्न उत्पन्न होने का झनुमान था जबकि चौथी 
योजना के प्रारम्भ में उत्पादन क्षमता का आाधार-स्तर 63 लाख टन था। चतुर्घ 
योजनावधि मे दुग्ध उत्पादन भी 22 70 लाख टन से घढफर 23 70 लाख तन सक 
हो गया । पौध सरक्षरा की व्यवस्थाओ एवं गतिविधियों को विस्वृत जिया गया। 
भूमि समतलन सम्बन्धी कार्य भी हाथ में लिए गए । 968-69 की तुलना मे 
सहकारी साख मे दुगुने से भी श्रधिक वृद्धि हो गई । 
सिंचाई एवं ब्चिजलो-- चतुर्थ योजनावधि की समाप्ति तक 7 मध्यम सिंचाई 
याजगाएँ अर्थात्‌ पारवसी, भेजा, मोरेल, बेडत्र (बड़गाँव) बेडच (बल्लभनगर), 
ओऔराई एवं खारी पीडर लगभग पूरी हो गई । इसके अतिरिक्त 30 अन्य लघु विचाई 
योजनाभो पर भी कार्य प्रारम्भ हो गया । विनित क्षेत्र से काफी वृद्धि हुई । 968- 
69 भे जो सिचित क्षैत 2) 8 लाछ हैक्टेयर था, वह 973 74 भे बढ़कर लगभग 
23 67 लाख हैल्टेयर हो गधा। राजस्वान नद्दर क्षेत्र मे बडी तेजी से प्रगति हुईं 
और योजता वी प्माष्ति तक इस नहर परियोजना घर कुंत व्यय लगभग 304 
करोड रुपये का हझा। 968-69 में इसकी सिंचाई-क्षमता केवल । 64 ज्ञाख 
हैकठेगर भी जो पीजल जी समाप्ति तकु बढ़कर लगभग 2 80 लाख टैक्टेयर 
हों गई । 
शक्ति अर्थात्‌ विद तु उत्पादन के क्षेत्र म भी उल्लेसनीय वृद्धि ई । जवाहर- 
सागर परियोगना एवं राणाश्रात सागर श्रयु॒विद्युत्‌ शक्ति प्लान्ड कौ यूनिट एक 
का वाप पूरा हो गया । झ्त स्थायी विद्युदु-उत्तादन जो 958-(9 मे 74 
मेगावाट था, वढ़रर ]973-74 में 400 मेग्रावाट तक हो ग्रया। योजतावंध्ति में 
प्रति व्यक्ति के पीछे छर्द होने वाली दिजती के ऑक्डे 26 झ्लिलोवाट प्रति व्यक्ति 


32 आथिक विकास के ख्िद्धान्त 


.. निकलता हैं कि ईश्वर ने विश्व को धनी गौर गरीब दो भागो में विभाजित किया है, 
(कक हलक हे पक कद ये परम वितिक साथन बस हैं शोर उस साघत_ कम हैं झोर उसे 
यरता के उसी निम्न स्तर पर रहना है किन्तु अब यह नहीं माना जाता हैं 
कि इन निर्धन देशो के प्राकृतिक साधन भी कम हैं और यही इनकी निर्धनता का 
मुख्य कारण हैं! इसके झतिरिक्त 'निर्धनता' केवत देश की प्रति व्यक्ति निम्न आ्राय 
को हो इंगित करती है, अद्धं-विकसित देश की अन्य विशेषताग्रों को नहीं। इसीलिए 
“निर्धन” एवं पिछड़े हुए' शब्दों का प्रयोग अलोकप्रिय हो गया हैं। इसी प्रकार 
4७०५०४०७०००! शब्द भी अद्धं-विकसित देश का समातायंक्र माना णाता हैं, 
किल्तु दोनो में भी यह स्पष्ट अन्तर किया जाता हूँ कि अविक्षसित देश वह होता है _ देश वह होता है 
जिसमे विकास की सम्माववाएँ नहीं होती । इसके विपरीत अद्ध-विकमित देश वह 
होता है जिसमे वित्रास की पर्याप्त सम्भावनाएँ हो । गन्टाकंटिक, प्लाकंटिक और 
सहारा के प्रदेश अविक्रसित कहला सकते हैं क्योंकि वर्तमान तकतीकी ज्ञान एवं अन्य 
कारणों से इन प्रदेशों के विकास वी सम्भावनाएँ सौमित हैं किन्तु भारत, पातिस्तान, 
कोलम्विया, यु्गांडा ग्रादि अभ्रद्ध -विकसित देश कहलाएँगे वयोकि इन देशों में विक्ञास 
की पर्याप्त सम्भावनाएँ है । इसी प्रकार अ्रविकसित शब्द स्थैतिक स्थिति का द्योतक 
हूँ । बस्तुत विसी देश के बारे मे यह घारणा बनता सेना कठित हैं कि उस देश से 
निरपेक्ष रूप में साधनों की स्वल्पता है क्योंकि साधनो की उपयोगिता तकनीकी ज्ञान 
के स्तर, मांग की दशाएँ झौर नई सोजो पर निमंर करती हैं । वस्तुत इन देशों ऐ. 
प्राइतिक साघत, तकनीकी ज्ञान और उपत्म के इन साधनों पर उपयोग नहीं करिए 
/ जाने के बारर प्रविकाँश में अविकृसित दशा में होते हैं पर इनके विकास वी पर्याप्त 
सम्भावनाएँ होती हैं। सयुक्त राष्ट्रसघ की एक विंगेष राय के झनुसार, *सवब देश 
चाहे उनके प्राहतिक साथने कैस ही हो, * कौन मे अपने इन साधनों से अधिक भ्रच्छे 
उपयोग के द्वारा अपनी ग्राय को बड़ी मी मे वदा सकने बी स्थिति में है + ' 
अत “अवित्सित' शन्द वे स्थात पर अर्दधंवित्र्तित' शब्द का ठपयोग किया 
जाने लगा है । ये ग्रद्धं-विक्रसित देश घ्राजक्त भ्राविक वित्वास वा प्रयत्त कर रहे हैं 
जिसके परिशामस्वर्प इन्हे 'विक्रासशीय' (0०४८ कृशाह) देश भी कहते हैं, किल्लु 
सामान्यतयां इन सब शय्दों को लगभग समान प्रर्थ मे प्रयुक्त क्या जाता हैं । 
अढं-विऊसित पअर्य-व्यवस्या को विशेयताएँ या लक्षए, 
(एग्बलतांतरांड ० एाएच-70श०ँ०१ ह९07ण765) 
झद-वितमित विश्व विभिन्न ५8र के देशों का समूह है। इन देशों की 
अधन्‍्यफ्ण्णा। नो सकिफिए वाराए हे ऋन्‍्तए प्राए जाते हैं । .गिख्त उतता सक् होते भी 
इन प्र नविकसित देशों मे एक् शरायारनूत समातता पायी जादी हैँ । यद्धपति शिसी एक 
देश को प्रतिनिधि झद-दिकेसित देग की सजक्ञा देना कठित हैं, विल्तु किर भी बुछ 
ऐसे सामास्य सक्नणों को बताना सम्भव हैं जो कई अर्द्धा-विउश्धित देशों में श्रामतोर से 





दाए छाते हैं। यद्यप्रि ये सामान्य सशण सद भर -विवर्सित देशों में समान भग्मों से 
नहीं पाए जाते भोर न बेवल ये ही झदध-वितसित देतों के सझरा होते हैं. विन्‍तु ये 
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तक राज्य में कुल सड़कों की लम्बाई लगभग 33,880 क्लोमीदर हो जाने की 
आशा थी । 


सामाजिक सेदा--चतुर्थ योजना-काल मे सामाजिक सेवाओं और सुविधाप्रो 
मे पर्माप्त वृद्धि हुई । राज्य मे 200 से झधिक प्राथमिक शालाएँ, 3,000 मिडिल 
स्कूल, 290 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय तया 7 नए कॉलेज खोल गए । 
सन्‌ 968-69 मे ग्राम जल-प्रदाय योजना 225 ग्रामो मे चालू थी , विन्तु सतत 
4973-74 में उनकी सख्या बढकर ,427 हो गई / राजस्थात आवासन बोड के 
तत्वावधान में छह-निर्माण काय मे भी उल्लेखनीय प्रगति हुईं | सन्‌ 974 के अन्त 


तक 2,655 भवनो का निर्माख-कार्य पूरा हो जाने की आशा वित्त मंत्री महोदय ते 
झपने बजट भाषण मे व्यक्त की । 


भोजगार-- घेरोजगा रो को रोजगार देने की दिशा मे भी काफी प्रयत्न करिए 
गए । योजनावधि मे लगभग 8 लाख लोगो को रोजयार की सुविधाएँ प्रदान वी 
गई । ग्रामीरा क्षेत्रों के लिए एवं शिक्षित युवकों कै लिए रोजगार प्रदाव करने वाले 
अनेक कायत्रमो को हाथ मे लिया गया, जिनमे से अधिकांश कायतम भारत सरकार 
की सहायता से प्रारम्भ हुए | सन्‌ 973-74 में भारत सरकार द्वारा श्रावटित 2 76 
करोड़ रपये की राशि से एक 'हाप-ए-मितियत जाब्स प्रोग्राम! प्रारम्भ किया गया 
जिसके भ्रन्तर्गत 20 हजार शिक्षित व्यव्ितमो को रोजगार दिया जा सकेगा । 

ग्रत स्पष्ट है कि चतुर्थ योजनावधि मे राज्य मे विभिन क्षेत्रो मे प्रगति हुई 
#थाषि योजना-वाल के प्रन्तिम दो वर्षों से राज्य को एक नाजुक झ्राथिक स्थिति के 
दौर से गुजरना पडा, क्योकि देश की समूली अर्थ-व्यवस्था भे सुद्रा-स्फीति का दबाव 
बद गया । जबरदस्त सूखे के कारण अग्-उत्पादन को झर विद्युत्‌-उत्पादन में कमी 
के कारण औद्योगिक उत्पादन को भारी आघात पहुंचने, विश्व मे तेल मूल्यों मे 


प्रसाधारण वृद्धि होने तथा झनन्‍्य सकटो के कारण देश थो समूची प्रर्थ-व्यवस्था पर 
भारी दबाव व प्रसर पडता बहा ॥ 


राजस्थान की पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का प्राएप एव 
4974-75 की दापिक पोजना 


राजस्थाव सरकार के नियोजन विभाग द्वारा जुलाई, 972 में राज्य वी 
पाौँदवी पदवर्षीय योजना का दृष्टिकोणा-पत्र प्रकाशित क्या गया । इस हृष्टिकोण-पत्र 

में पाँचवी योजना में प्रपनाई जाने वाली झआधारशूत नौतिमो, विनियोग की माना, 
टविशास-दर प्रादि के सम्बन्ध मे कतिपय प्रस्ताव रखे गए । विकास-दर 7%, वापिद 
अस्तावित वी गई। सावजनिक क्षेत्र में व्यय क॑ लिए 775 करोड रुपये प्रस्तावित 
किए गए जितमे स 600 करोड रुपये की राशि केन्द्रीय सहायता के रूप मे प्राप्त वी 
जानी थी। दृप्टिकोए पत्र में किचाई व शक्ति को सर्वाबिक महत्व देते हुए कुल 
प्रस्तावित राशि 775 करोड रुपये का 60% निश्विय क्षिया गया । कृपि-कार्यद्रमो के 
लिए ।3%, उद्योग एव झबनू्‌ के लिए 4 5% रचा सामाजिक सेवाप्रो वे लिए 5% 


68$ भारत में आविक नियोजन 


व्यय तवियत क्या गया। हष्टिकोझ-पत्र में आथिक विपमताग्रों को दूर करने के 
सम्दन्ध में कोई ठोस सुझाव नही दिए गए और वित्तीय साधनों के अभाव की समस्या 
पर भी समुचित ध्यान नही दिया गया ६३ 
जुलाई, 973 मे राज्य सरकार द्वारा पाँचवी पचवर्षीय मोजना का प्राहप 
(0!/थी.) तैयार किया जाकर योजना श्रायोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 
हृष्टिकोश-पत्र मे सावंजनिक क्षैत्र भे व्यय के लिए 775 करोड रुपये का प्रावधान 
था, किन्तु प्रारूप मे योजना का आकार 635 करोड़ स्पये ही रखा गया । राजस्थान 
राज्य के आय-ब्यय का अऋष्ययन रानू !976-77 के झअनुसार पाँचती योजना का 
कूल परिव्यय (00/]99) 69] 47 करोड रपये रखा गया पर चूंकि केन्द्रीय जनता 
सरकार ने पाँचवी घोजना वो एक ध्ष पूवं हो 3 भाच, 978 को समाप्त कर 
। प्रप्रेल, !978 से नई छठी राष्ट्रीय योजना (978-83 ) लागू कर दी प्रतः 
राजस्थान की पचिदी प्रवर्षीय योजना का परिव्यय ([090॥]89) राजस्थान बजट 
प्रध्ययन रानू 978-79 के अनुसार 529 59 करोड़ रुपथे रहा । 
धाँचवी योजना (974-79) पिछली योजनाग्रों की तुलना भे अधिक 
ब्यावहारिक और देश भे समाजवादी ढाँचे के समाज की स्थापना के लक्ष्य के भ्रधिक 
अनुकूल थी । 
पाँचवी योजना के उद्देश्य और मूल नीति 
प्रमुख रूप से पाँचवीं योजना के उद्देश्य इस प्रकार थे-- 
()) आ्ाथिक विपमता कम से कम रहे । 
(2) प्रत्येक को जीवन-यापन का साघव मिले । 
(3) साम।/जिक न्याय की प्रतिप्ठा हो 
(4) क्षेत्रीय झ्समातता में बमी हो । 
(5) मालव-सूल्यों का विव।स हो 
पौँचवी योजगा का स्वरूप 
राजस्थान वी पौचदी पचव्र्पीय योजना के प्रारूप में योजना का झावार 
635 करोड़ रुपये रखा गया जो राज्य के सन्‌ 976-77 वे आम-ब्यप के अध्ययन 
के झनुसार 69] 57 करोड़ रपये रहा और सन्‌ 978-79 के बजट श्रव्ययन के 
अ्रनुमार 529 5] करोड रुपये ही रह गया । क्योझ्ठि । प्रप्रेल, ।978 से नई योजना 
लागू वरदी गई। राज्य के बजद अध्ययत 976-77 में कृषि एवं सम्बन्धित 
गेयाग्रो पर 73 92 करोड़ रपये, सहतारिता पर $ 30 करोड रपये, सिचाई एव 
शक्ति पर 327 47 बरोड़ रपये, उद्योग तया खनन पर 27 99 वरोड ग्पये, यातायात 
शुव॑ संचार पर 57 77 करोड रूपये, सामात्रिक सेव्राग्रो पर 89 27 करोड़ रुपये 
और प्रस्य पर 6 75 बरोड रुपये का उद्व्यय दर्शाया गया था। राजस्वान राजः 
भ्राय-व्ययक प्रष्यन 976-79 में पाँचवरी प्रववर्यीत्र बोद्नना (जिमरी झवधि 
]974-78 ही करदरी गई है) वे परिव्यय प्रथवा उद्ब्यय (00095 ) नये 
977-78 के परिष्यय एवं सम्भावित व्यय वी राशियाँ इस प्रदार दिखाई गई हैं- 
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पचम पंचवर्षोय योजना (करोड रुपये मे) 
ब्िमाग उद्व्यय (974-78) उदव्यय सम्भादित व्यय 
कृषि एवं सबधित सेवाएँ 50 83 20 43 2] 45 
“' सहकाएिहा 5॥7 ]73 । 83 
सिचन एवं शक्ति 3]5 60 ]9 05 ]20 9! 
उद्योग तथा बदन 46 53 43 563 
थातायाव एवं राचार 32 4॥ 2 64 4 59 
सामाजिक सेवाएँ 303 52 27 68 32 38 
विविध 245 063 077 
बोग 599 5 [85 47 छा 56 





जनता पार्टी को सरकार की वाधिक योजना 978-79 
(4&गाएव शिञ्षा 978-79 0० 6 3४7४ 60 शशशशा।) 

राज्य मे जनता पार्टी की सरकार ने सन्‌ 978-79 थी जो बाधिक 
योजना (छढी पचवर्षीण योजना के झग के रूप म)बनाई'है वह पिछल्ली योजनाग्रो 
की तुलना मे काफी यथाय्ंवादी है और कई हृष्टियो से नवीनता लिए है। राज्य 
के वित्त मन्नी मास्टर आदित्येन्द्र ने अपने बजट भाषा मे इस योजना की जो विस्तृत 

रूपरेखा खीची, उसका साराँश भागे प्रस्तुत क्रिया जा रहा है'-- 
चर्ष 978-79 बी वाविक योजना का आव्गर 235 करोड रपये से भी 
चधिक का रखा गया है। इस प्रवार यह योजवा पिछली सरकार हारा बनाई*ईई 
आलू वर्ष वी योजना से 40 46% तथा सशोधित्‌ झनुमानों की तुलना में ,/8/6॥% 
बड़ी होगी । इसके अ्रतिरिक्त बाय हेतु अनाज” योजना के भ्रन्तेगेत 3978-79 


की योजना म 0 करोड रुपये तक कौ वृद्धि और की जा सकेगी । योजना ब्यय का 
प्रदवार सक्षिप्त वर्णन निम्न प्रसार है-- 








(करोड़ रुपये मे) 
मद दापिक योजना संशोधित वापिक योजना प्रतिशत वद्धि 
ब्द्य योजना ध्यय स्पए। मूच्त प्रोजगा सशधित 
49प7-78 97-78 978-79 पर योजवा पर 
| कृषि एवं सम्बद्ध सैबाए [8 45 2॥-35 25 85 406 2] 2 
2. मदर रितता 4 78 2090 38 48 54 550 
3 लिचाई एव 
विद्युत विकास 3॥05 85 2 085 33955 355 5 2 
4 उद्योग एवं घनिज 43। 557 849 90 02 4704 
४$ परिवत एवं सचार ५ 87 ३3 36 38 04 82 78 ]7 45 
6 सामाजिक एप 
सामुदायिक सेवाएँ... 27-] कक 4] 05 54 42 26 ॥] 
_7 धय 063 4-06 +37_ ]7 46 29 75 





योग 468 00 498 94 2359 4046 ]8 6 
]. बिल भात्री द्वारा सोमवार, 6 मार्च, |978 को दिए गए बबट (978-79]) भापण् से 
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की तुलना में 978-79 में इस योजना के लिए 290 करोड रुपये का प्राववात 
किया गया है । 

(07) लघु स्िचाई योजराएँ-- 97 8-79 मे लघु स्िचाई योजनाओं पर कुल 
4 43 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है जिसमे साँस्थानिक वित्तीय सहायता 
भी सम्मिलित है । 

(२) कृधे मण्डियाँ--कृषि पुनव्रित्त एवं विकास निगम द्वारा प्रदत्त 646 
करोड़ रुपये को सहायता से सत्‌ 4977-78 में 7 कृषि सष्डिपों का निर्माण कार्य 
चलाया गया। ]978-79 में ]] नईं मण्डियों के लिए विगम से 6 78 करोड़ 
रुपये की सहायता प्राप्त होने की आशा है । 

(भ) लघु एवं सोमान्त कृषफ विकास--लघु एवं सीमान्त कृपको तया कृषि 
श्रमिक की सहायतार्थ स्थापित अभिकरणों में मिलने वाले लाभ वो सन्‌ [977-78$ 
मे राज्य के समस्त जिलो में उपलब्ध करा दिया गया। 978-79 में इस कार्यक्रम 
के ग्रन्तर्नत 7 20 करोड रुपये का प्रावधान दिया गया है, जिससे एक लाख 23 हजार 
ब्यूदित लामान्वित होंगे । 


(४४) हिचित क्षेत्रों का सघन विकास-- राजस्थान नहर और चम्वव्ञ क्षेत्र 

में सघन कृषि विहास कार्यक्रम विश्व बैंक की सहायता से चल रहे हैं । इतमे नहूरें 

। सडके बनाने, चनरोगण तथा डिग्गियो झादि के तिर्माण के लिए क्रमश लगभग 

!। करोड तथा 6 करोड हपये वा प्रादधान किया गया है । इनके अतिरिक्त 

उन 977-78 के वित्तोग्र वर्ष में कृषि पुनवित्त एवं विकास निगम वी सहायता 

३ दो और परियोजनाएँ--उत्तर-परिचम भाखरा तथा गग नहर प्रारम्भ की गई जिन 
।र कुल व्यय लगभग 2 करोड़ रुपये होगा । 


राजस्थान नहर परियोजना सिलित क्षेत्र के लिए 978-79 गे 7 30 करोड 
मुपये की सहायता से 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र मे भ्रृमि-विकास करार्यक्स प्रारस्भ किए 
जानते का प्रस्ताव है । 

(शांत) पशुबच-पद्षु चिकित्सा के साधनों का बिस्तार करने के उद्देर से 
978-79 में जयपुर, अजमेर, जोधपुर तथा उदयपुर में चार पोनो-वनीनिक्म 
खोलने वा प्रस्ताव है, जिनके लिए 843 लाख शयये का प्रावधान किया गया है | 
इन पोली कलीनिक्स से एक हो स्थान पर पशुप्रो के लिए उत्तम उपचार एवं सभी 
मूलमूत ग्रावश्यक सेवाएँ उपलब्ध हो सक्षेगी। 978-79 में एक सूला रोग नियन्त्रण 
यूनिट भी 7 ।0 लाख एपप्ने क्षी लागत से स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसके 
प्रन्तर्गत जोधपुर, बाडमेर, जंसलमेर, सीकर व बीकानेर में पाँच उय निपन्‍लण 
दल होंगे। 

(3६) दुग्ध उत्पादन- राज्य मे दुग्ध उत्पादन कार्यक्रमों का बिस्तार उत्साह- 
ऊनर रहा है । सन्‌ 978-79 में जोधपुर तथा बीकानेर को डेयरियों की क्षमता 
बो | साख लीटर में बदाइर | 5 साख सौटर करने का भ्रस्ताव है ॥ पोकरण, पाती 


| 


«» जब 50 छोटी जनता दुकानें ओर खोलने का लक्ष्य रखा गया है । 
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बासोदस, मेठतासिटी, लूण॒ुकर्णसर, सरदाण्शहर और मालपुरा स्थित चिलिंग 
सेण्टरो का विस्तार कार्य सन्‌ !977-78 में लगभग पूर्णों हो गया । सन्‌ 978-79 
मे रुँझुनूं चिलिग केन्द्र का कार्ये मै पूर्णा हो जाने की आशा है | अजमेर डेयरी की 
क्षमता को 25 हजार लीटर से बढ़ाकर ! लाख लीटर प्रतिदिन करने का कार्य भी 
प्रगति पर है। दो नई डेयरियॉ-अलवर ओर जयपुर मे स्थापित को जा रही हैं । 
इनकी क्षमता क्रमश । लाख व । 5 लाख लीटर प्रतिदिन होगी । इस योजना को 
सवाईमाधोपुर, टोक एवं सीकर जिलो मे भी लागू किए जाने का प्रस्ताव है! 
सन्‌ 978-79 में बाड़मेर, फ्लौदी, राजगढ़, ब्यावर, विजयनगर, दौसा, कोटपूतली, 
विजारा, नदबई, हिन्डौत एवं बाँगवाडा में भी नए चिलिग केन्द्र स्थापित करने का 
प्रस्ताड है। परिणञामत सन्‌ 977-78 मे दुश्घ उत्पादन वा दैनिक औसत जो 3 लाख 
लीटर है, वह सन्‌ 978-79 में बढकर 4 लाख लीटर हो जाएगा, तया इस कार्यत्रम 
से लाभान्वित परिवारों की सस्या 80,000 से बढ़कर ) लाख हो जाएगी | 
से 978-79 मे इन योजनाओं पर कुल ]] 29 करोड रुपये व्यय होने का 
अनुमान है । 

(») घन बिक्ास--सरकार ने अवरकोटि के वनो के पुनरुद्धार एव पुनरोपरा 
का व्यापक कार्यक्रम हाय मे लिया है। इसके अतिरिक्त ग्राम्य वतो के कायक्रम भी 
केल्द्रीय सहायता से अधिक व्यापक रूप से चालू क्ए जा रहे है। सन्‌ ॥978-79 
में सूखा सम्भावित क्षेत्रों म वद॒ विकास लगभग | करोड रुपये की राशि व्यय की 
जाएगी तथा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में ।:9॥ करोड़ रपये व्यय किए जाने का 
अंतुमान है। मरु विकास योजना के अन्तगंत भी वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए समुचित 


प्रावधान रखा गया है | सन्‌ ॥978--79 मे वद विकास योजनाओं पर 2 करोड़ 
रुपये से भी अधिक की राशि व्यय क्ए जाते का अगुमान है । 


सहकारिता 


सहकारिता वर्ष 977-78 में 75 करोड रुपये के अल्पकालीन, ? करोड़ 
रुपये के मध्यकालीन एवं )5 करोड़ स्पये के दीबंकालीन ऋशा वितरित करने का 
लक्ष्य रखा गया था । इनकी तुलना मे सन्‌ (978-79 में 95 करोड रुपय॑ के 
अ्रल्पफालीत व $ करोड़ रुपये के मध्यवालीन तथा 20 करोड रुपये के दीघंकातीत 
ऋण दिए जाने की सम्भावना है । 
सहकारिता वर्ष 977-78 में राज्य के 68 ६ परिवारों को सहकारिता के 
अन्तर्गत लाए जाने का प्रयास क्या गया तया इस हेतु सदस्यता अभियात भी चाल्‌ 
किया गया । सन्‌ 978-79 में राज्य के शत-प्रतिशत गाँो को सहकारिता क्यर्यक्रम 
के ग्न्‍न्तगंत लाए जाने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा । 
सन्‌ 977-78 मे 62 ग्रामी गोदाम व 3 मण्डी स्तर के गोदाम खाए 
जाने का कार्य चत्ता । सन्‌ 978-79 में 200 ग्रामीण गोदाम व 0 भण्डी स्तर 
के गोदाम बनाएं जानें के लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधान किया गया है। 


सन्‌ 977-78 में 50 जनता दुकानें खोलो गई व सन्‌ 4978-79 में 5 बड़े 


राजस्थान मे आथिक-नियोजन का सक्षिप्त सर्वेक्षण 623 


रह निर्माण हेतु राजस्थान राज्य सहयारी ग्रह-निर्माण फाइतेस सोसाइटी के 
माध्यम से कमजोर वर्गों के तथा अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के सदस्यों द्वरा 
गठित भ्रृह-निर्माण सहकारी समितियों को दीघ्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता 
है, जिसके लिए सन्‌ 977-78 में रहे गए ! 50 करोड रुपये को बढ़ाऊुद 
सन्‌ 978-79 में 250 करोड़ रुपये को ऋरा राशि उपलब्व कराए जाने का 
अनुमान है । 
जल एवं विद्युत विकाम 
सनू 978-79 की योजना मे जल एवं विद्युत विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता 
दी गई है । सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण जिए सन्‌ !977-78 में 64 47 करोड़ 
रूपये के परितय्यय को वढाकर सन्‌ 978--79 भें 69 08 करोड़ रुपये कर दिया ग्रषा 
है। शझ्राशा है कि सन्‌ 978-79 में डीया, काडोल व लसाडिया की मध्यम 
फसिचाई परियोजताएं पूर्ण हो जाएँगी। सन्‌ 977-78 में राजस्थात नहर के 
लिए 2 करोड रपये की अग्रिम योजना सहायता को श्रम करते हए 30 करोड़ 
रुपये का प्रावधान रखा गया तथा सन्‌ 978-79 में भी इतना ही व्यय करने का 
प्रस्ताव है । 
अब तक सिचाई साधतो की जो क्षमता सृजित हो चुकी है उम्रका ग्रधिकरम 
उपगोग करने की हष्टि से वर्तमान नहर प्रणालिप्रों के नवोनीकरण के लिए सन्‌ 
978& 79 में पहली वार प्रयत्न किए जाएँगे । इस प्रयोजनायं सन्‌ 978-79 के 
बजद में लगभग 2 करोड़ रपये का प्रावधान किया गया है। तिचाई सर्वेक्षण एवं 
अगुसधान कार्य के लिए भी 49 लाख उुपये का प्रावधान किया गया है । 
विद्यूत के लिए सन्‌ 977-78 के 53 25 करोड़ रुपये के प्रावधान को 
बडावर सन्‌ 978-79 में 70 करोड़ रुपप्रे कर दिया गया है। राज्य मे विद्युत 
वितरण हेतु लाइनों वा जाल विद्धाने सब:द्रान्समिशन एवं वितरण प्रणाली को 
अ्रविक सक्षम करते व ट्रास्यमीयन लाइनों से अ्रध्रिक्तम लाभ प्राप्त करते के लिए 
सत्‌ 977-78 में 6 करोड एप्रे मे मुगावले सत्‌ 978 79 में !2 करोड रुपये 
का प्रावघान किया गया । ग्रामीण विद्यूततीक्रण पर लगभग ॥4 80 करोड रुपये 
व्यय होने का झनुमान है जिससे ! 800 नई यस्तियों लया 25 000 नए कुठ्रो का 
विद्युतीर रण किए जाने वा प्रतुसान है । 
उद्योग एवं खनित 
सत्‌ ।978 79 से इस मंद के प्र्तयत बुत $ 9 कराड़ रपय झा प्रावधाव 
प्रस्तावित है जियमे से 3 2 रूरोड रुपये राजस्थान औद्योगित्र एव ख्वतिज विकास 
निगम रे माध्यम से ब्यय किए जाये । औद्योदीतरण की दृष्दि से पिछठ्रे हुए ॥6 
जिगे में उद्योगों को प्रोलाहित बरन वे लिए सनू 978 79 मे 5 $0 लाब सपने 
का धरावधान रखा बा है । शिक्षित वैगेजगारो को माहिन मली देने के विए नी 
20 लाख झूपये दो राजि आवटित को गई है । राजस्थान वित्त नियम न उचू उद्योगों 
को प्रायमिक्ता देने की नीनि प्पनाई है । सन्‌ 4977-78 मे निममम द्वारा स्वीकृत 
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कूल 5:40 करोड रुपये के ऋणो में से 4 74 करोड़ रपये के ऋण 283 लघु उद्योग 


इकाइयो को स्वीकृत हुए, सन्‌ 7978-79 में निग्रम ने 9 करोड़ रुपये के ऋण देने 
का सद्ष्य निर्धारित किया है ! 


करकार खादी उद्योग के विजास्त को सर्वाधिक महृत्त्व देती है। सन्‌ 
977-78 मे ऊनी खादी के क्षेत्र मे उल्लेखवीय प्रयति हुई । संत्‌ 976-77 में 
474 करोड रुपये की ऊनी छादी का उत्पादन हुआ्राथा। सन्‌ 977-78 में यह 
उत्पादन लगभग 7 करोड़ रुपये का हो जाने का अनुमान था । सनू 978-79 मे 
9:26 करोड़ रुपग्रे के मूल्य बी ऊती खादी के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है । 


साप्राजिक एवं सामुदायिक सेवाएँ 


() शिक्षा--977-78 तक सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र मे जो कदम उठाएं 
उनके फलस्वरूप बर्ष के झ्न्त तक 500 था उससे अधिक की झ्नाबादी थाले लगभग 
सभी गांवों में प्रारम्भिक शिक्षर की सुविवा उयवब्ध हो गई है, किख्ु 300 या उसे 
प्रधिक की प्रावादी वाले रूमी गांवों में प्रारम्भिक शिक्षा सुद्रिधा के राष्ट्रीय लक्ष्य के 
स्वर से राज्य प्रभी भी काती दूर है। प्रारम्भिक शिक्षा जैसे बुनियादी एवं महस्वपूर्ण 
क्षेत्र मे राज्य स्तर व राष्ट्रीय स्तर के अध्य यतंमाव प्रन्तराल को ययाशील्न कम 
करने की दिशा मे प्रभावी प्रयत्व करते की दृष्टि से सन्‌ ।978-79 में 845 नई 
प्रायमिक शालाएँ एवं ॥00 नई उच्च प्राथमिक शाबाएँ खोलने का प्रस्ताय है। प्रवेश 
सस्या गे वृद्धि तथा शासा जाने हेतु प्रोत्माहन देने के लिए 3 लाख रुपये झ्रावदित 
किए जाने का भ्रस्ताव है, जिससे 2,000 बालक लाभान्वित होगे । धौढ शिक्षा एवं 
अनीयचारिक प्रशकालीन शिक्षा कार्यक्रम के लिए सव्‌ 978-79 मे 4! लाख रुपये 
की राशि प्रावटित की गई है । 


(7) थिकित्सा- चिकित्सा के क्षेत मे भी सरकार की नीति ब्रामीए क्षेत्रों 
को प्राथमिकता देने की है। सत्‌ 977-78 से काफी स्पा भे उपकेन्द्र, एड पोस्ट 
व डिस्पेंस्रियाँ खोली गई तथा कतिपय प्रायणिक स्वास्थ्य केन्द्रों का रेफरल अस्पताल 
के छप में क्रमोन्नन भी किया यथा। सन्‌ 978-79 की योजना भें 296 उपकेन्द् 
खोलने का प्रस्ताव है। इसके फलस्वरूप प्रति दस हजार व्यक्तियों पर एक उपकेसख 
खोलने का पाँचवी योजना का निर्धारित सक्ष्य प्राप्त हो जाएगा । पगले वर्ष पाँच 
श्रौर प्राथमिक स्पास्थ्थ केद्रो को रेकरल अस्पवातों के हूप मे कऋमोनत किया जाएगा 
तया आ्रादिदासी क्षेत्रों मे 4 उपकेस्यो को प्रायधिक स्वास्थ्य केद्रो मे कमोन्नत किया 
जाएगा | 


राज्य सरवार मेडिकल काउन्सिल आँपा इण्डिया द्वारा निर्धारित पैंदर्न के 
प्राघार पर शिक्षको के पद सृजित करने का प्रयास कर रही है और इस प्रयोजनार्थ 
]978-79 मे राज्य के विभिन्न चिहित्वा कॉलेजों मे विभिन्न विधयो के लिए 92 
पद सृजित किए जाएँगे । चिकित्सा शिक्षा को ग्रामोन्‍्मुख दनाने 


के लिए बालू वित्तीय 
बर्ष मे मेडिकल कालेज, जयपुर द्वाय 3 प्रायमिक स्वास्थ्य केस्द्रों को चुना गया है 
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सथा 978-79 में यह सुविधा बन्य अनेक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध 
कराने का प्रस्ताव है। 


(70) पेय जल को व्यवस्या-राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों मे विद्यमत जल 
समस्या की ग्रम्भीरता को समककर केन्द्र सरकार के 977-78 में 2 50 करोड़ 
रुपये सहायता के रूप मे दिए तथा !978-79 में भी इससे दुगुवी धनराशि प्राप्त 
होने की सम्भावना है। सत्‌ 978-79 में 350 ग्रामो भे जल प्रदाय योजना पूर्ण 
करने का लक्ष्य रखा गया है जिससे करीब साढे त्तीन साख ग्रामीणजनो के लिए पेय 
जल की व्यवस्था हो जाएगी । शहरी जल ग्रदाय योजनाग्रो के पुनर्गठन के लिए भी 
भ्रावश्यक प्रावधान रखा गया है । संत्‌ ।978-79 के बजट में पेय जल व्यवस्था के 
लिए 3 4$ कराड रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें से 9 करोड छपये 
ग्रामीण ज़ल प्रदाय योचनाम्रो पर व्यय होगे । वावावरर प्रदूषटा व कच्ची बस्तियों 
की समस्या्रों के समाधान हेतु भी सन्‌ ।978-79 गे 87 97 साख एपये का 
प्रावधान क्या गया है । 


(77) सम्ताज कल्याख-- समाज कल्यार कार्यक्मों एक अनुसूचित जातियों, 
अ्रनुमूचित्त जन-जातियो व पिछड़े वर्गो के कल्याण कार्यक्रमों के लिए सत्‌ [978-79 
की योजना में 86 35 लाख रपये को राशि व्यय किए जान का अनुमान है । 


केन्द्र प्रवतित योजनाएँ तथा सास्थानिक वित्तीय विनिधोजन 


राज्य योजनाम्रों के अतिरिक्त जितके लिए 235 97 करोड़ एपय का प्रावधान 
किया गया है, अनेक केन्द्र भ्रवनित योजनाएँ भी हैं, जिनके लिए ऋण अथवा प्रनुदान 
के रूप भे सामान्यतया शत-प्रतिजत सहायता केन्द्र द्वरा उपलब्ध कराई जाती है। 
इन योजनाप्रो के लिए सन्‌ 977-78 मे 40 59 करोड रुपये तथा सन्‌ 978- 
79 में 4) $5 करोड सपये प्राप्त होने का अनुमान है । राज्य योजना तंया केन्द्र 
प्रवर्तित योजनाप्रों वे अतिरिक्त विभित वित्तीय सस्वाओ द्वारा दिए जाने वाले ऋणग्पों 
से भी राज्य म चन्न रही योजनागो मे विनियोजन हो रहा है। सन्‌ 977-78 में 
83 59 करोड़ सुपय के इस्त प्रकार के दिनियोजन की तुलना में सत्‌ 978-79 
में लगभग 90 करोड रपये वे विनियोजन की झाशा है । 
विकास व्यय 


केबल योजनागत प्रावधानों के झाधार पर हा दिक्ास पर हाने वाले व्यय का 
* सम्पूर्ण स्वरूप सामन नहीं आता है क्योकि विकास के लगभग हर मदद में पिछली 
मोजनाप्रो पर क्या हुआ व्यय, योजवा सित्त ब्यय बन जाता है प्रौर भविष्य वी 
योजवाएँ इन्ही सम्मितित प्रावधारों के रूघो पर झाये बढती हैं ॥ विफासोन्युस शासन 
विकास व्यय मे वृद्धि करता हे झौर विक्ञास भिन व्यय के प्रतिशत को इम करता 
है। यद्दी प्रपतिशोल भासन वी एक सुपरिचित कसोरी है । सन्‌ 977-78 एव 
978-79 मे सम्भादित विक्ञास व्यय तया विकास भिन्न ब्यय कौ तुलनात्मक स्थिति 
इस प्रकार है-- 
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(करोड रपये मे) 
परिवर्तित बजट सशोधित अनुमान बजट प्रावधान 
ब्रावधान 
977-78 ]977-78 978-79 
(कं) विकास व्यय 
(!) स्लापाजिक एब सामुदायिक सेवाएँ 20[-70 20क3 274 66 
(॥) आविक सेदाएँ 249 26 268 8] 2938 
योग-क 450-96 4472-94 507 84 
(ख) विकास मिन्न ध्यय 
() सामास्य सेवाएँ 
(ओ) ब्याज भुगतान 6-55 584 6700 
(ब) अन्य ब्यय 92 58 97 0 03:85 
454 3 55 24 70 85 
(0) ऋणों का भुगतान 44-73 48 74 46:38 
योग-ख 498 86 203-98 27-23 
कुल योग 649-82 676-92 725.07 
ग्राम विकास 


सन्‌ 978-79 के बजट अनुमानों में ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों पर 
ग्रपेक्षाकत भ्रधिक प्रावधान किया गया है । इनका सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 














(करोड़ रुपये मे) 

चालू दर्ष अगले वर्ष के 
परिवतित अनुमान अनुमान 
| ग्रामीण सडके 904 00 
2 प्रामीण विद दोकरण 42-25 480 
3. ग्रामीण पेय जल व्यवस्था आदि 2-83 ]] 62 
4. ग्रामीण शिक्षा 56 43 595॥ 
5 ग्रामोण स्वास्थ्य क्य5 445 
6 अन्त्पोदय 0-25 2500 
7. प्रामोण आधिक एशथ कृषि विकास 85-70 25 09 
योग 280-25 उप57 


विकास 





उपरोक्त अनुमानो के अतिरिक्त 978-79 मे ग्रामीण जल प्रदाय योजनाग्रो 
के लिए 5 करोड़ रुपये, ग्रामीण सडको के लिए 2-5 करोड रुपये तथा सामाजिक 
सुरक्षा एवं कल्याण योजनाओं के लिए 2 करोड स्पये और मिलने का झ्ननुमान है । 
तदनुप्तार सन्‌ 978-79 में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कुल प्रावधान 32707 
करोड स्पये हो जाएगा । इस प्रकार कुल विकास व्यय का 64-40 प्रतिशत ग्रामीण 


पर खर्च किया जाएगा । 


राजस्थान मे आशिक-नियोजव का सक्षिप्स सर्वेक्षण 627 


रोजगार 

इस वर्ष वित्त मन्‍्त्री ने सन्‌ 978--79 के अपने बजट भाषशा में यह आशा 
प्रकट कौ कि विकास के विभिन मदों पर होने वाले अतिरिक्त व्यय के फलस्वरूप 
लग्रभय 3 लाख 40 हजार व्यक्तियों को नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे । इसके 
अतिरिक्त लघु श्रोर सीमान्त कृपको की योजनावद्ध सहायता द्वारा तथा अन्त्योदय 
योजना के पन्तर्गंत कुल मिलाकर सगभग 3 लाख व्यक्तियों को आर्थिक स्वावलम्बन 
प्राप्त करणे से मदद शिलेगी | 

शिक्षित बेरोजगारों के लिए भी पर्याप्त सखया में रोजगार के अ्वतर उत्पन्न 
होगे ( विभित तकनीकी रनातकों के लिए 7 !6 डिप्लोगा होल्डसे के लिए 5!4, 
कृषि स्नातकों के लिए 480, पश्मु निकित्सको के लिए 85 डॉक्टगे के लिए ।20, 
कली विषयों मे स्नातकों के लिए ,565, मेद्धिकुलेट्स के लिए 6,540 और 
आई ही ग्राई शिक्षा प्राप्त लोगो के लिए 3,000 के लग्रभग स्थान मिलने को 
सम्भावनाएँ है । इसके ग्रतिरिक्त शिक्षित बेरोजगारों के लिए 'मारजित मनी देत की 
यजना के अन्तगेत भी अनेक व्यक्ति हमर उठाकर गपनी जीकिका हर सावन ज्रुढा 
सकेंगे 
थिकेन्द्रीक रण 

पिछली सरकारे पचायतो को केवल 25 वैसे श्रति व्यक्ति के आधार पर 
प्रनुदान दती थी | रान्‌ 978-79 भे इसे बढाकर ढाई स्पय प्रति व्यवित कर दिया 
गया है ॥ इस प्रकार ग्रव इन सस्थाओं को 53 लाख रुपये प्रति बर्ष के स्पान पर 
समभग 5 करोड 30 लाख र्पय प्रति वर्ष अनुदान दिय/ जाएगा। ग्ाझः है कि 
पचायत सस्थाएँ इतनी ही राशि प्रपन्रे प्रयत्तों से भी जुदाएँगी । इस प्रकार लगभग 


नौ-दस करोड सपया प्रति वर्ष पंचायतों के द्वारा ग्राम विवास कार्यक्रमों में ध्यय किया 
जा सकेगा । 


अन्त्योदय 
गह सवेधिदित है कि योजनाओं के आकार के विस्तार मात्र से निर्भववा का 
निवारण अपन झ्ाप नहीं हो जाता क्योक्ति जैसा कि पिछले वर्षों का अनुभव रहा है 
कि इन पर किए गए व्यय का अधिकाँश लाम अपक्षाकृत समृद्ध लोगो तक ही सीमित 
रहता रहा है । इसी प्रकार सभी ग्राम भी सारी योजनागा से एकमार लाभान्वित 
नही होते । समाज द भ्रदेण की न्यूनतम इदाइयाँ अ्रयत्‌ गरोद व ग्राम योजनाओं क 
क्रियास्वयन वी पचीदा वीडियो में बहुधा ग्रद्ृष्ट रह जाते हैं। इस स्यिधि से सुधार 
/ करने वे लिए राज्य सरकार (जनता पार्टो कौ) ने एक नया प्रयोग 'ग्रस्त्योदय' योजना 
प्रारंश्भ कर ह्रत्यय ग्राम के निर्धनतम पाँच व्यव्ितयों को प्रचतित विभिन विवास 
योजनाओो वी धाराप्ता से जाडरर स्वावलम्धी बनाते का मज॒त्प कया या । 
सन्‌ 977-78 मे इस थोजना के झन्तगंत 3,96 ग्रामों म ग्राम सभाग्रो 
झादि की सहायता से । त्ाख 54 हजार गरीव परिवारों को छाँदा जाचुया है वे 
उन्हें स्वावलम्दी बनाने का कार्मेक्रम प्रगति पर है ॥ इस योजता के क्रियान्दयत के 


628 भारत मे आाविक नियोजन 


प्रथम 5 महीनों मे फरवरी, 2978 के अन्त तक लगभग 45,000 बव्यवितयों के लिए 
बुछ न कुद जीजिकोयाजन के साधन जुटा दिए गए हैं। 

राज्य सरकार का यह प्रयत्त होगा क्रि ग्रव तक चयत किए हुए सारे लोगों 
को निर्वाह करने लायक रोजगार सन्‌ 4978-79 भे अवश्य उपलब्ध करवा दिए 
जाएँ । सन्‌ 978-79 मे इस कार्यक्रम के विस्तार के झनुरुष वित्तीय प्रावधान भी 
25 लाख रुपये से वढाकर 2 करोड़ रपये रखा गया है । 


समग्र ग्रामोरय 

पूरे ग्राम के विकास के लिए एक सम्लिप्ट और व्यापक योजना बनाने और 
उसे त्रियान्वित करने की भव तक कोई पद्धति नही रही है। परत अनेक ग्राम विकास 
योजनाझो की धाराओं से अपेक्षाइत अछूने ही रह रहे हैं । 


प्रत सन्‌ ॥978-79 मे ग्रामो के विकास को भी पिछड़े हुए व्यवितयों और 
वर्गों के विक्ञास को तरह तत्परठा, एकाग्रवा व उत्तरदायित्त्व के साथ सम्पादित करने 
के ध्येय से 'समग्र ग्रामोदय योजना' प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है । जिसके अल्तगंत 
उपलब्ध माघनों के आधार पर प्रत्येक ग्राम के विकास की एक बहुमु्ली विस्तृत 
पोजवा बनाई जाएगी । इस योजना का लक्ष्य निर्धारित प्रवधि मे इन ग्रामों मे 
बेरोजगारी को समाप्त करना, ग्राम के सभी निर्धन ध्यवितयों को गरीबी की रेखा से 
अपर उठाता तथा ग्राम की प्रति व्यक्ति ग्रौसत आय में निश्चित वृद्धि करता होया । 

इस योजना के ग्रन्तर्गत प्रत्येक जिले मे ऐसे 4 ग्रामो को जिनवी जनसख्या 
500 से ऊपर हो, सर्वागैीण विक्रास और उन्नति के कार्यक्रम चलाने के लिए चुना 
जाएगा। समग्र ग्रामोदय योजना को सम्पादित करने के लिए इसे प्रचलित विभिन्न 
योजनाप्नो की घाराझो से जोडवा होगा ॥ यदि वर्तमान वित्तीय प्रावधान इसके शिए 
अपर्याप्त रहे तो प्रावश्यर्तानुसार अतिरिवत घनराशि सुलभ कराई जाएगो | झ्राशा 


है कि सन्‌ 978-79 भे 04 ग्रामो की समग्र विकास थोजनाएँ तैयार हांकर 
बक्रियान्वित होने लगेंगी । 


राजस्थान राज्य की श्राथिक समोक्षा 
(4977-78) 

राज्य सरकार की 978-79 की वापिक योजना वी रूपरेखा पर हम 
प्रकाश डाल चुके हैं। राज्य के प्राथिक विक्रास के सन्दर्म में यह उपयुक्त होगा कि 
हम राज्य सरकार द्वारा श्रक्राशित सन्‌ |977-78 की झाधिक समीक्षा के मुख्य 
पहलुओों वा अवलोकन करें-- हि 

सन्‌ 977-78 में जलवायु की प्रतिवूल स्थिति एवं बाढ ने खरीफ फसल 
की दुष्रभावित किया, झापातृज्यलीन स्थिति हटाने से श्रमिक श्रशान्ति रही तया मूल्यों 
में वृद्धि होने की प्रवृत्ति हृष्टिगठ हुई, किन्तु इन वाघाओं से घिरे रहने पर भी 
बेरोजगारी समस्या के समाघान, प्रावश्यक वस्तु व सेवाओं की निम्न आय वर्ये के 
व्यक्तियों को उपलग्ध कराने तथा विर्वन व्यक्तियों की झाय बढाने हेतु विभिन्न योजनाएँ 


राजस्थान में आधिक-नियोजन का सक्षिप्त सर्वेक्षण 629 


चालू वी गईं । इस दर्प शुद्ध राज्य घरेलू उत्याइन में स्थिर (!9#0-6व) बीमतो 
प्र 4 05% को वृद्धि प्रनुमानित हुई । यद्यपि भारी वर्षा व बाद वे कारण राज्य के 
कई जिलो में खरीफ फल नष्ट हो गई थी लेकिन रबी फसल का उत्पादन 
<घन्‌ ।976-77 की अपेक्षा अच्छा होने की सम्भावना है एवं तिलहन, कपास व गत्ने 
के उत्पादन मे और भ्रधिक वृद्धि होगे की आशा है । हुल मिलाकर वर्ष 977-78 
में कृपि उत्पादन वा मूल्य सन्‌ 976-77 से भ्रधिक होगा । ऐसा अनुदान है कि 
जाद्यातो का उत्तादन वर्ष !977-78 म 74! लाख मैट्रिक टन हागा जिसमे 
6 52 लाब् मैट्रिक ढेन दालें भी सम्मिलित हैं । आलोच्य वर्ष में मुख्यत दालो के 
उत्पादन में क्री हुई है। खनिज उत्पादन मं भी प्रिरावट की प्रवृत्ति रही किन्तु 
श्रमिक अश्ान्ति, जो माह अप्रेल, 977 पे सर्वाधिक थी, के उपरान्त भी बिनिर्माण 
अमुभाग (पंजीकृत व प्ररजीहुृत दोनो राहित) भे पिछले बर्ष को तुलगा से इस वर्ष 


6९ की वृद्धि भ्क्धि हुई। यद्यपि भमिक स्थिति अनुबर्धिव झाहों में भीरे-बोरे 
सुघरती गई । 


सन्‌ 977 मे थोक एवं छुदरा भावों मे गत वर्ष की प्रपेक्षा सामान्यत द्राद्धि 
हुई, परन्तु इसमे दो विशेषताएँ परिलक्षित हुईं- (अर) मां, 3977 के पश्चात्‌ गत 
वर्ष के प्वांदो तेमास़रो वी सुलना मे इस व प्रतिशत दृद्धि कम रही तथा (ब)प्रालोच्य 
धर्ष मे भावश्यक बस्तुप्ो के मूल्यो मे गिरावट की प्रवृत्ति हप्टिगत हुई । राज्य सरवार 
ने पूर्ति को वितरख भणाली द्वारा चालू रखा। प्रालोच्य दप म 90 हजार मैट्रिक 
“न गेहूँ व 20 हजार मैट्रिक टन मोटा अनाज उचित पूल्य वी दुकानों के हारा 
वितरित करवाया गया । केद्ध सरतार ने आवश्यक वस्तुओं वी उपलब्धि को बढाने 
व उचित मूल्यो पर आरासानों से ग्रवपयक वस्तुएँ जनना को उपलब्ध करान हेतु कई 
उपाय क्ए जिनमे गेहै, चावल व घान पर से अन्तर्सज्यीय रोक को हटाना, सेवी 
रहित शबकर की मात्रा को बढाना व तेसो का अ्राघात इत्यादि करता मुख्य है । 


स्षेत्रीय विकास जँसे नहर भ्धिकृत क्षेत्र (राजस्थान नहर अधिहत क्षेत्र एव 
चावल नहर ग्रधिहत क्षेत्र) ग्रादिदाशी क्षेत्र, भस्स्थल क्षेत्र तथा सूला सम्मावित क्षेत्र 
दे वित्रास को झधिक महत्त्व दिया गया। इन ब्रयत्नों के साथ-साथ प्रन्य कार्यनत्ो 
जैसे दुग्य विकास कार्यक्म स्रीमास्त कृपफ एवं चेतिहर श्रमिक क्ायक्रम लघु कृषक 
विशास ग्रविक्रण तथा लघु सिंचाई योजताप्रो ने ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बटाने 
तथा निर्धनी के प्राप स्तर बढाने हेनु बड़े पैमाने पर सहायता को है । 


लघु कृपक विवास झधिकुरएण तथा सीमान्त पक एवं सेतिहर मजदूरा के 
दार्यत्रम सन्‌ 976-77 तक केवल 5 जिलों में ही चलाए जा रहे थे, परन्तु दर्ष 
97 7-7४ से चघु कृषश विकार प्रधिकरत ऊँच्ची सुविधाग्री को राज्य के सभी 
26 शिलो भे बढ़ा दिया गया है । सहक्तारो अनुभाग मे प्रयूल योदना की भाँति दुग्ध 
विरूस दूहत्‌ शायक्रती के झन्तगंत वर्च 977-78 के प्रन्त तक दुग्ध उत्पादन के 
संमभग चार लाख लोटर तक बटने दी आशा है । 


630 भारत मे आथिक नियोजन 


अ्थ-व्यवस्था में हुई प्रगति को प्रतिब्रिम्बित करने हेतु कुछ सूचकाँक निम्न 
तालिका मे प्रस्तुत किए गए हैं-- 











शत वर्ष से दृद्धि या कमी (प्रहिशत में) हर 
सद [9973-74 497+75 975-76 496-77 4977-78 
., राज्य आय 
(अ) प्रचलित कीमतों पर 38 40 839 ]]*%59 है: न 


(ब) स्थिर((960-6])होमतों पर ॥5-62 (-) 743 7703 ३5 405 
2. प्रति व्यक्ति आय 


(अ) प्रचलित कीमतों पर 34 68 564 898 (-) ॥'45 त्+ 
(ब) स्थि((।960:6। )कीमतो पर 2 54 (-) 974 4403 063 ॥25 
3. कृषि उल्नादत सूचकांक 28 85 (-) 8 82 7 8 498. >- 
4 खाद्यान्न उत्पादन ५ 30 २9 (-)25-93 55 40 (-) 3:29 (-) 4:54 
5 विद्युत उत्पादन एग क्‍य 2300. 854 (-) 2.08 3290 + हवा 
6, थोक भाव सूचकांक 24 07. 3473 (-) ॥94 (-)4 08 4'34 
7. उपभोक्ता भाव धृचकाक 
(॥) जयपुर 923. ॥9 44 5 (-) $52 ॥॥04 
(७) अजमेर 8 45. 290 -- (-) 067 2:58 








अक कलेण्डर वर्ष से सम्बन्धित है। अनुमानित. प्रावधानिक पु 
क्रृषि उत्पादन 


बाढ़ झ्रौर प्रतिकूल जलवायु ने समस्त खरीफ मौसम की फसलो के उत्पादन 
को प्रभावित किया । इस वर्ष खाद्य फसलों का अनुमानित उत्पादन 25:8] लाख 
मैट्रिक टन और खरीफ तिल्लहन का उत्पादन 2 4 लाख मैंद्रिक टन होने का अनुमान 
है जबकि पिछले वर्ष खरीऊ खाद्यान्नो तथा तिलहनो का उत्पादन क्रमश. 33:50 लाख 
मैद्रिक टर तथा 250 बएख मैट्रिक टन था। सशोघित अनुभानों के द्वारा भी यह 
इंगित होता है कि रवी ख़ाद्यान्नो वा सम्भावित उत्पादन 45 60 लाख मैद्रिक टन तथा 
रबी तिलहनो का 2 50 लाख सैद्रिक टन होगा। इस प्रकार वर्ष | 977-78 में 
खाद्यान्नो का कुल उत्पादन 7 4] लाख मैट्रिक टन द्विलहतो का 4 64 लास मैठिक 


टन, गल्ने का 20 00 लाख मैंट्रिक टव तथा कपास का 4 ]] लाल गांठें (प्रत्येक 
गाँठ 70 कि ग्राम) होने का अनुमान है । 


हि उत्पादन के सूचकॉफ (भावार सन्‌ 967-68 से 969-70--00 )0- 
की प्रवृत्ति खुघार की झ्लोर उन्मुख है। यह सन्‌ 976 मे सप्राप्त हुए त्रिवर्षीय 
अवधि फे सूचकफाँक ।59 से ददकर सन्‌ 977 परे समाप्त हुए त्रिवर्षोय ग्वधि में 
]66 हो गया | इसी प्रज्वार की प्रवृत्ति खाद्यान्नो तथा अखाचा्नो दोनो के उत्पादन 
के सूचकाँकों मे देखी गई । कृषि उत्तादन सूचकाँक विभिन्न वर्षों के लिए निम्न 
तालिका में दिए गए हैं-- (आधार : सन्‌ 967-68 से 969-70--7 00) 
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उत्तादन के सूचरौफ ऐ 








वष खाद्य अखाद्य __ समस्त फसलोके 

72 ॥965-68 98 भा 03 
966-69 96 ह9 95 
967-70 00 ॥00 ॥00 
968 7] ]5 445 ॥2] 
3989 72 32 ॥85 ]4? 
4970 73 335 22] व5] 
]97-74 420 239 44 
4972 75 3 280 346 
973 76 2 323 859 
9का 35 325 [66 


औद्योगिक उत्पादन 


राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक नीति को उदार बनाए रखते हुए उद्योगपतियों 
को नए उद्योग लगाने हेतु एव पुराने उद्योगो के विस्तार कार्यक्रम को बनाए रखते 
हुए झ्ौद्योगिक विकास्त हेतु विशेष सुविधाएँ एवं प्रोत्साहन देने दा कार्य इस 
वर्ष !977-78 में भो चालू रखा गया । सन्‌ 977-78 मे राज्य सरकार हारा वृहत्‌ 
८ प्रोगिव' इकाइयाँ स्थापित करने हेतु 77 झ्रावेदद पत्र सिफारिश के साथ भारत 
को प्राज्ञा पत्र जारी करने के लिए भेजे गए। 5 विभिन्न तिर्माणियों को 
प्राज्ञा-पत्र स्वीकृत किए गए जैसे राजस्थान राज्य प्रौद्योगिक एवं खनिज विकोस 
नियम जयपुर को लो डेन्सिटी पोल्लीधिलीन वाइड विड्थ फिल्म्स एवं इण्डस्ट्रियल 
एक्‍्सप्तोसिब्न, हिन्दुस्ताव जिक लि को रोल्ड जिक शोट्स प्लेटस एण्ड केलोट्स तथा 
5 दुग्ध उत्पादव राहुबारी समित्तियाँ जो करण बीकामेर, जोधपुर, प्रभमेर, जपपुर 
एवं अलवर भे स्थित हैं, को मस्सन, घी, स्किम्ड मिल्क पाउडर, वच्चो के लिए दुग्ध 
आहार एवं वेसिन, जे के रिस्थेटिक, नई दिल्‍ली को फोठा मे डी एम. टी. मीत 
स्थोलीन, नेशनल एम्रर प्रोडक्ट्स, नई दिल्‍ली को झलवर में लाइट मीडियम स्टूूवचरलसे 
अलीय हटील सेवशन झादि हिन्दुस्तान शुगर मिल्‍्म लिमिटेड, बम्बई को कोटा में 
पोर्टल॑ण्ड सोमेण्ट, अलकोवेक्स मेटल प्रा लि., ओघपुर को कोपर एण्ड कोपर 
झलीग्जसेमिस, वास टयूब्स ग्रादि, जे. के स्टील एण्ड इण्डस्ट्रोन लि, कलकता को 
राजत्थान में स्टील टायर कोर्ड एव साइकिल्स टायर व झोटो टायर बनाने हेतु बोड 
पर, जे के सिस्वेटिक, कानपुर को कोटा में पोलिस्टर स्टेपिल फाइवर तथा सुनील 
साइब्रेम लि नई दिल्ली को ग्रलवर मे, झोसिन द गेलेटिंग के उत्पादन हेतु आशय-पत 
स्वीकृत बिए गए | भारत छखार हारा ॥7 नई तिर्माणियों को उद्योग स्थापित 
धरने हेतु प्लाशा-्पत्र दिए । थे निर्मारियां घूतो घागा, सिन्थेटित फाइवर, रसायन, 


कीटवाशन दवाएँ, सीमेट, स्शीनरी तथा इ्जीनिर्यारिंग सामाने के उत्पादन से 
सम्दस्पित हैं । 





632 भारत में झ्राथिक नियोजन 


केद्ध सरकार द्वारा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलो (प्रलवर, जोधपुर, 

भीलवाड़ा, उदयपुर, नागौर व चुरू) में नई निर्माणियों को नए उद्योग स्थापित करने... 
के लिए 5४ केन्द्रीय अनुदान योजना के झन्लगंत् विज्ञेप रूप से चुना गया है । 
आलोच्प वर्ष मे, राज्य सरकार ने इस योजना को राज्य के झ्ौद्योगिक क्षेत्र में पिछड़े 

ग्र्य 0 जियो जालौर, पाली, वाँसवाडा, कँभूनूं, जैसलमेर, बाड़मेर, डूंगरपुर, टोक, 
भालावाड और सिरोही में भी लागू जिया है। इसके अन्तर्गत राजस्थान में 
(3-2-77 तक )4 63 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में 650 इकाइयो को स्वीइईत 
किए जा चुके है। यह झनुद्दन भूमि, भवद, मशीतरी के रूप में लगाई गई स्थायी 
पूंजी पर दिया जाता है। राजस्थान वित्त निगम द्वारा इन पिछड़े जिलों मे ऋण 
स्वीकृति की न्यूनतम सीमा 0,000 रुपये से घटाकर 5,000 रुपये कर दीहै। 


ग्रामीर् उद्योग परियोजना भारत सरकार द्वारा राज्य के पाँच प्रौद्योगिक 
क्षेत्र भें पिछड़े जिलो नागौर, कालावाड़, चूरू, टौंक और वाँसवाड़ा में चालू बी गई 
है । इस पाँदो जिलो का सर्वेज्षण हो चुका है । ग्रामीण श्रौद्योगिक विवास हेतु इन 
जिलो में निम्नलिखित रियायतें स्वरीजृत की गई हैं-- 


। आ्रासान शर्तों पर ऋण १ 

2 खुघरे हुए भोजारो एवं यन्वो हेतु अनुदान । 

3 कच्चे व तैयार माल के परीक्षण हेतु अनुदान । ् 

4 सहकारी समितियों द्वारा चलाई जाने वाली इकराइयो की ध्यवस्था हेतु 
अनुदान । 


$ इसमप्लाण्ट प्रशिक्षण हेतु अनुदान । 


राज्य के पाँच चयनित जिलों (जयपुर, जोधपुर, झजमेर, दीकानेर झौर 
उदयपुर) में उद्योग विभाग द्वारा स्वय सेवी सस्यानो के माध्यम से घरेलू उद्योग 
योजना को ज़ियान्वित क्या जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत सन्‌ 974-75 
से दिखाबर, 977 तक मब्यम एंव अल्प आ्राय दगे के 288 व्यक्तियों (विशेषकर 
झसहाय महिलाओ तया कमजोर वर्ग के व्यक्तियों) को विभिन्न घरेलू झ्रौद्योगिक 
ब्यवस्तायों का प्रशिक्षण दिया गया, जिनमे से 769 घरेलू उद्योगो के रूप में कार्य 
कर रहे हैं । सन्‌ 977-78 मे 204 व्यक्तियों को जो कपडो की सिलाई, होजरी, 
गलीचा बुनाई, गोटा आरी तारी, लकड़ी के खिलौने आदि घरेलू उद्योगों मे लगे हूँ 
उनको प्रशिक्षण दिए जाने कया लक्ष्य निर्धारित कया ग्रया है ) वर्तमान मे 482 


अ्रशिक्षणावियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 


उद्योग विभाग द्वारा लघु उद्योगो को ऋण देने के लिए 5,000 रुपये प्रति 
इकाई तक का ऋण जिला स्वर पर जिला ऋण्य समिति के माध्यम से स्वीकृत किया 
जाता है एवं 25,000 रुपये तक प्रति इकाई ऋणा विभागीय मुख्यालय से स्वीकृत 
किया जाठा है । ग्रालोच्य वर्ष मे इस योजना क अन्तगंत *00 लाख रुपये के ऋण 


राजघ्याव मे आधिक नियोजन का सक्षिप्त स्वेलण 533 


देने का प्रापधधान था जिससे से $4 हजार रुपये के ऋण 76 लघु इकाइयो को 
दिमम्वर, 977 तक स्वीक्ृषत किए जा चुके हैं । 


इस बर्ष राज्य सरकार ने उद्योग लगाने वाले शिक्षित बे रोजगारो को मारजिन- 
मनी ऋण देने हृतु एक योजना लागू को है । इस योजना के अन्तर्गत नए लघु उद्योग 
लगाने हेतु इच्छुक शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियो को स्थायी पूँजी के लिए 5% तक 
एव कार्यशील पूंजी के लिए 20% तक माजिन मनो-ऋख उपलब्ध कराया जाता है । 
इस ऋण पर ब्याज 4% की दर से लिया जाएगा | इस योजना को कार्यान्वित 
करन के लिए आ्ालोच्य दर्ष मे 50 00 लाख रुपय का प्रावधान रखा गया । 


भआरतीय मानक सस्थात का एक कार्यालय जयपुर में स्थापित किया गया है 
जा मातकौकरण को सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा । 


राजस्थान दित्त निभम द्वारा सन्‌ 977 में 56 इकाइयो को 50 38 
लाख रुपये के झा स्वीकृत किए गए जवकि गत वर्ष 282 इकाइपो को 429 22 
लाख रपये के ऋण स्वीबुत किए गए ये 


सम्‌ 977-78 में राज्य के झ्रोद्योगिक उत्पादन में मिश्रित अ्दृत्ति पाई गई । 
औद्योगिक उत्पादन के अन्तर्गत ग्रधिकतम वृद्धि सत्पदूरिक एसिड के उत्पादन से हुई 
जो गत वर्ष की तुलना मे 84% अधिक है। आालोच्य बपे शे जिन अन्य मयो के 
उत्पादन में उल्लेखनीय दूद्धि हुई है दे हूँ केडमियम फिनिस्ड प्रोडक्ट्स (73*86%), 
सिंगिल सुपर फास्फेट (]!2 33%), जिक स्लेब्स (99 45%), तमक(68 7%), 
पी वी सी कम्पाउण्ड (37 4%), सभी प्रत्ञार की स्प्रिदूस (34 75%), सोमेट 
(24 05,), वेजीटबित घी(22 37%) , सोपस्टोन पाउडर (4 85%) , पी वी सी. 
रेजिन (9 34%), वेलशिपम कारवाइड (770%), चीनी (2 89%), य्रूरिया 
(2 75%), नाइलोन काया (073%) तका सूती बस्तर (0!6%५) तथापि बिच 
की बमी जे कारण विद्युत मीटर्स के उत्पादन मे कापी ग्रियावट (54 77४) हुई । 
इसी प्रवार माउत्रो इन्स्ूलेश्गि ईंटो के उत्पादन मे भी भ्रस्साघारण गिरावट 
(53 5%) खानो के क्षेत्र म॒ झ्लत्पधिक वर्षा एवं कच्चे माल की कमी के कारण 
हुई । इसके ग्रलावा सोडियम सल्फेट (43 83% ), समस्त प्रकार के रेलये पेमन्स 
(36 68%), लेपित एवं पुरले पित पत्थर (3 23५.), पानी के मीट (7-92% ) 
सूती धागा ([4 68% ), रेडियेटर्स ([3 5%), रेयन टाइप फाइवर्स (2 58%) 
के उत्पादन मे प्रतिवेदित क्या गया । कास्टिक सोडा एवं बाल वि्याण्ग के उत्पादद 
* में 2 से 7७ तक की कमी हुई । कच्चे माल, ईघन एवं विद्यूत की कमी, यास्विक 
जिमगे एवं श्रम्तित्र हडतालों के वारसण औद्योगिक उत्पादन में कमी हुई । 


बुच्ध भुख्य दस्तुमो के उत्पादन के समक राज्य को प्रतिदेदित विर्माणियों दी 
मामिक सूचना, थो उत्तादव को धवृत्ति दर्शानी है, के आधार पर निम्न तालिका में 
हिए गए हैं-- 
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वर्ष सन्‌ 977 में उत्मादन 
मद इकाई पारह्ठ उठता मेबुद्धिया हास 
976 को तुलचा मे 
] चीनो हजार में, टते 34 20 359 (+) 289 
2 सिट (समह्तअकार वी). ,, चीट्ये 356:92 425407 (+) 3475 
3 वनस्पति घी # मैं: टन [444 767 (+) 22.37 
4 नमक कल 2226-37 380 68 (+) 98 7 
5 बस्तर उद्योग 
(3) पूती वस्य लाख भीदर 65800।. 69009. (+) .06 
(३) बूदी धागा हफार में. टट.. 38066. 33+चथा (--) 74%68 
6 उर्दरक 
(अ) यूरिया हमार मैं, टन 260 46 267 65 (+) 275 
(व) घिगल सुपर फास्फेट ,, , » 20 35 43"2] (+) ]2"33 
थ झ्लोमिद कह ऋऊ... 67752 20875. (+) 2470 
8 माइका इस्यूलेटिंग क्रिक्स हजार सब्या. 497 696 (-) $35 
9 ज़िक स्लेब्स हजार में. टन ॥९४८] 23-29 (+) 9945 
]0 केशमियम फिनिस्ड प्रोडक्ट्स ,, ,, » 4:25.. 33:04 (+) 3:86 
]! रेलदे के डिब्बे 
(प्मस्‍्त प्रकार) सख्या 592 000 (-) 36 68 
22 बाल विर्यारिस्त लाख सप्या 75:85. 73:85 (>>) 268 
]3 पानी के मीटर हजार सब्या 954 7-83 (-) 792 
4 रेडियेंटर्स कक 867 753 (-) 343 
$ ल्ेषित एवं पुतलेंपित पत्वर ,, बर्ग मीटर 2)3 00. 46-48 (-) 3:23 
6 विच्चूत्‌ मीटर  चष्या. 2935. 728. (-) 6477 
37 इृक्षिम रेशे 
(अ) नायलोवे धाया » मैं. टने 4340 43 (५) 073 
(ब) रैयत किस्म घागा... + +» 446 403 (-) 258 
8 रसायन 
(अ) कास्टिक सोदा न ० 3 88... 29-96 (-) 602 
(व) कैल्शियम कारदाईड ,, » 2039. 296 (+) 770 
(स) पी. वो. सी. कम्पाउष्ड ,, ,, 350. 480. (+) 4 
(द) पी. वी. सी. रेसिन. ,, ,, 7445. 5-80 (+) 934 
(व) गधक का तेजाब. ,, , 727. 3632... (+) 84 42 
(९) पोडियम सल्टेद कक 293 का. (-) 49853 
[9 होप स्टोन पाउडर कफ 4650. 8-95.. (+) 4 85 





खनिज उत्पादन 


बर्ष 24 में खनिज उत्पादन की सिश्चित प्रद्ृत्ति पाई गई। अधिकाः 
धात्विक खनि मे कच्चा तास्वा, रन आफ भाईन और सौँद्र शीश, साँद्र जस्त 
भौर चौँदी के उत्पादन मे वृद्धि दिखाई दी, केवल कच्चे लोहे के उत्पादन 
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8 57% की कसी थाई गई। वर्ष 976 की अपेक्षा वर्ष 977 गे अऋघात्विक 
सतनिजों के अन्तर्गत केलसाईट, चीनी गिट्टी, डोलोमाईट, फायरवले, पन्ना, कूते का 
पत्थर, मेगतेसाइट, पाइरोफिलाइट, सीलिकासँण्ड, स्लेटस्टोन, लेसेनाइट और बालव्से 
का उत्पादन अधिक रहा, लेकिन शेष ग्रघात्विक खनिजो के उत्पादन मे गिरावट झाई । 
बषे 977 में कुल वित्तय मूल्य 445 3 लाख रुपये रहा जो वर्ष 7976 
के विक्रय मूल्य 4230-69 लाख रुपये की तुलगा मे कम रहा 4 दैतिक मजदूरों की 
अश्रौसत संख्या वर्ष )976 में 24049 से घट कर सन्‌ 977 में 2937 रह गई। 
मुस्वया चालू वर्ष मे दैनिक मजदूरों की प्रौसत सस्या से कमी ऐसबरेस्ट्स सोष स्टोत, 
लाएम स्टोन व केलासाइट आदि खतिज में हुई / इस कमी का कारण इस वर्ष भारी 
बर्षा वा लम्बे संभय तक होते रहना था । 
विद्युत 
वर्ष 977-78 मे अनुमानित 2494 मि किलोबाट विद्युत का उत्पादत 
हुप्रा एवं भ्रनुमानित 270 4 मि किलोबाट विद्युत का क्रय राजस्थान राज्य एवं 
बाहर के राज्यो से किया गया। 3944 0 मिं$ क्लोवाट लक्ष्य के स्थान पर 
3764 4 मि. किलोबाट पिद्युत्त का उत्पादत एवं क्रम किया गरपा । वशित दर्ष में 
28] 4 मि किलोवाट बिद्युत का अधिक उत्पादन हुआ जबकि पिछले वर्ष (976- 
77) भें उक्त उत्पादद 22]2 6 म्रि किलोश्ाट का हुआ था। पिछले वर्ष की 
तुलना म॑ 223 मिं क्िलोबाद विद्युत का क्रय भी अधिक था; राजस्थान का 
अधिकांश विद्युत पत्पादत हायड्रो प्लॉट से होता है। जिसमे बर्ध 977-78 में 
824 मि करिल्लोबाट (73 4%) विद्युत उत्पादत हुआ्रा लबक्ति सबु 976-77 
में 53 9 मि क्िलोबाद था । साधारखतया विद्यूत उत्पादन एवं क्रय का श्रनुपात 
24 है। 
संदर्भित य मे 27004 मि. किलोवाट विद्युत का उपभोग किया गया 
जिसका 6 30% ओद्योगिक शक्ति मे, 78 09% खिचाई एब कृषि जलदाय मे, 
6 26% घरेलू कार्य मे, 5 45% सार्वजनिक जलदाग एवं गटर कार्य पर, 4 66% 
वाशिज्यिक वाये में तथा अन्य साथंजेनिक बिजली विवरण एवं विक्रय अनुमति-्पत्र 
हेतु उपभोग किया गया। 
गदर वर्ष झोयोगिक क्षेत्र मे 58 63% विद्यूत का उपभोग किया गया जबकि 
बुल विद्यूद्र उपभोग 2084 3 मि किसोबाट था । कुल विद्युत उपभोग 29 56% 
बढ़ गया एवं वितरण प्रणाली के झ्रन्त्गंत भी श्रौद्योगिक शक्ति लाभान्वित हुई। 
विद्यु/त क्षति मे कोई विशेष परिवर्तेठ नहीं हुआ! जहाँ वर्ष 976-77 में यह 
24 575 या वहाँ सदर्भित वर्ष में 24 20% रहा। 
रोजगार नियोजन 
वर्ष 977-78 दे विनियोजन के अनुसार अनुमान है कि राज्य में 
386 लाए ब्यक्तियों वो दियमित रूप से रोजगार उपत्षब्प कराया जा सकेगा जबकि 


हु 
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श्रम शक्ति में अनुमानित वृद्धि केवल 2 75 लाख की होगो । इस प्रकार किसी सीमा 
तक बकाया बेरो जगारी की समस्या को हल किया जा सकेगा | 

नियोजन कार्यालयों की सुविधाओं का लाभ इस वर्ष गत वर्ष की अपेक्षा 
अधिक प्राप्त किया गया | इस वर्ष मे सनू 976 की तुलना में पंजीकरण में 
8 35% की वृद्धि हुई जबकि वर्ष 976 में वर्ष 975 की तुलना भे केवल 2'6% 
की वृद्धि हुई थी | वियोजन कार्यालय के अतिरिक्त जनशक्ति बिभाग द्वारा रोजगार 
प्राप्त करने के इच्छुक बेरोजगार डिप्लोमा प्राप्त एवं इजीनियरिंग सस्‍्तातकों का 
पंजीयन किया जाता है जो इनकी नियुक्तियों की विभिन्न सरकारी, अरदद्धं-सरकारी एवं 
स्वशासित सस्थाओ के कार्यालयों मे व्यवस्था करती हैं । वर्ष 2977 में गत वर्ष की 
तुलना में नियुक्तियों मे 706% की कमी रही जो कि आशिक रूप से अधिसूचित 
रिक्तियो की 9 64% की कमी के कारण रही । नियोजव कार्यालयों मे जीवित 


पजिका पर प्राभियों की सल्या इस वर्ष के अन्त तक गत वर्ष की तुलना में 4:27% 
जझपिक रही । 


बचत 


विभिन्न बचत योजनाप्रो के अन्तर्गत वर्ष 4976-77 में डाक चर बचत 
बैक योजना एवं डाकधर साप्रयिक योजना के द्वारा 86% की शुद्ध प्राप्ति हुई। 
वर्ष )975-76 भे शुद्ध बित्री 359-7] लाख रुपये की अपेक्षा सन्‌ 976-77 


में 70 98 लाख रुपये हुई | वर्ष 975-76 की ठुलना मे वर्ष 976-77 मे 
शुद्ध विक्रम मे 25:8% की वृद्धि हुई । 
सहकारिता 

राज्य में सहकारिता आन्दोलन के श्रन्तगगंत ग्रामीण आधिक विकास में 
निरन्तर वृद्धि हो रही है | वर्ष 7977-78 मे सहकारिता आन्दोलन की गुणात्मव 
एव सख्यात्मक दृष्टि से भ्रधिक सुहृढ करने हेतु प्रयास किए गए । ग्रत व 976- 
77 के 60% के विरुद्ध 68% ग्रामीण कृषि परिवार सहकारिता के झन्तर्गंत झारे 
की सम्भावना है। झब तक 98% गाँव सहकारिता मे सम्मिलित किए जा चुके है 


जबकि वर्ष 978-79 तक सभी गाँवों को सहकारिता आस्दोलन मे सम्मिलित करने 
का लक्ष्य है । 


यातायात एवं सचार 

वर्ष 977-78 के श्रन्‍्त तक राज्य में कुल सड़कों की लम्बाई 3929( 
किलोमीटर होगो जबकि वर्ष 976-77 के झनन्‍्त तक यह 38883 किलोमीट' 
थी मुख्य झूप से सडकों की लम्बाई मे वृद्धि ग्रामीण सडको में हुई। 

वर्ष 976 में ।:6758 बाहन सड़को पर थे जो बढकर वर्ष 9773 
(अगस्त, 977 तक) में 202658 हो गए । वर्ष 3977-78 के अन्त तक करीर 
35% बस मार्यों का राष्ट्रीयररण किया ज्ञाएगा । 
मूल्य नीति 

2] वस्तुप्रों की उपलब्धि में सुधार लाने एवं मूल्यों को नियंत्रण : 
रखने हेतु केन्द्रीय] सरकार द्वारा कई कदम उठाए ग्रए। इनमे से छुछ निम्न हैं-- 
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]. गेहूँ, धान एवं चावल के ग्रन्तरोज्यीय आवागमन पर से रोक हटाई गई । 

2 अग्रेल, !977 से नोन-लेदी चीनी का बँटन मात्रा मे पर्याप्त वृद्धि को 
गई ! परिशामस्वकूप केयल चीनी की उपलब्धि मे ही सुधार नहीं हुआ्रा बल्कि इसके 
मूल्यों में भी गिरावट आई तथा इसका प्रभाव गुड़ के मूल्यों पर भी पडा । 

3. अप्रेन, 977 एव उसके पश्चात्‌ सीमेट के तिर्यात प्र रोक लगादी गई। 

4. जुलाई-मितम्वर, !977 वी जैसासिक ग्रवधि में वनस्पत्ति उद्योग में 
आयानित खाद्य तेच छा उपयोग 75% से बढाकर 90 ७ कर दिशा गया ताकि देशी 
तेलो के सोरे उपयोग करने हेतु उपलब्धि की स्थिति में सुधार हो सके । 

$ सरतयो के तेल को वीसतो में कमी लाते के लिए सरकार ने इसका 
अधिकतम खुदरा सूल्य !0 रुपये प्रति किलो निर्धारित करने हेतु एक अध्यादेश 
निर्ममित क्रिया । 

6 आवश्यक वस्तु अधिनियम के झ्बिक प्रभावशाली तरीके से लागू करने 
के लिए कदम उठाए गए । 

इन उपायों हारा राज्य में न केवल झ्ावश्यक वस्तुओं की उपलब्धि में सुधार 
हुआ बल्कि कीमतो पर भी झ्नुकूल प्रभाव पडा 
वितरण प्रणाली 

राजस्थान में उचित मूल्य को दुकानो की सख्या दिसम्बर, 977 में 8995 
थी, जबकि जुलाई, 977 भे इनकौ सख्या 8934 थी । दिसम्बर, ॥977 में उचित 
मूल्य वी दुकानों मे सहकारी दुकानों वी सह्या 390। थी, जबकि जुलाई, 977 में 
यह सर्या केवल 3840 थी | इन उचित भूल्यो की दुझानो के माध्यम से 90 हणार 
टन गेहूं तथा 20 हजार टन मोडा अ्रताज वितरित किया ग्रया । 
क्षेत्रीय विकास 


राज्य सरकार में विश्व बैंक से 'कभाण्ड एरिया डबसपमेट' क्षेत्र मे दो 
योजनाग्रो-- प्िचाई व कृषि के सघत दिकास के लिए स्वीकृति प्राप्त कबरली है 
राजस्थान नहर परियोजना के लिए कुल 39 20 करोड रुपये व चम्बल योजना के 
जिए 73 20 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता थी जिसमे से 6640 करोड़ रु 
राजस्थान नहर के जिए अन्तर्राष्ट्रीय विक्ञस एजेसी व चम्बल के लिए 4 60 करोड़ 
हुपये विश्व बैंक से प्राप्त होंगे । 
इसे परियोजना को पूरा दरने के लिए राज्य सरक्गार के साथ केन्द्रीय सरकार 
से भी घन प्राप्त होना है। इस योजना के कार्यनमी को समस्वित करने हेतु राज्य 
है, 2808 ने राज्य स्तर पर कमाण्ड एरिया व जल उपयोग विभाग एवं क्षेत्रीय स्तर 
7 दर उच्च स्तरीय क्षेत्रीय विश्ञाव प्राधिरर की स्थापना राजस्थान नहर परियोजना 
के लिए झैच्रीप विकास प्रायुक्त, बीकानेर मे एक चम्वबब से' लिए कोडा में स्थापित 
किए । इन दो योजनाप्रों के प्रतिरिक्त दो और छोजरयों -नांय वेस्ट भाखरा व गय 
बेनाल भी, ए आर डी ज्ली की सहायता से राज्य में चल रही हैं । सन्‌ 7978-79 
के लिए 4*0 करोड़ रपये राज्य की ओर से एछश 372 करोड रुपये केन्द्र सरकार के 
भाग को प्रिखाहर छुल 7 82 रूगोद र्ये का प्राइघान इस हेतु रखा यया है । 


638 भारत में आथिक नियोजन 


इन बजट धादघानों और ए. झार- डी. सी. द्वारा दिए विशज्ञेप ऋण के 
अतिरिक्त सन्‌ 978-79 में वित्तीय स्थानों की राशि 989 करोड़ रपये की होगी 
जबकि यह रासि सब 2977-78 में 5 करोड़ रुपये वी थी । 7 करोड रुपये का 
प्रावधात उत्तर-पर्रिदमी मारा एवं गग नहर क्षेत्र में पादी के धोरों को पक्का 
करवाने हेतु रखा गया है ॥ 

लघु कृषक विक्ञास एजेंसी, सीमान्त इृपक एव कृषि श्रमिक-लघु कृपक 
(विकास एडेंसी, सीमान्त कृपक एवं कृपक श्रमिक को योजनाएँ विशेष रूप से ग्रामीण 
जन समुदाय की ध्ल्प देरोडगारी और झार्विक दशा को सुधारने में वटुत सहायक रही 
हैं । ये योजनाएँ प्रारस्भ मे सन्‌ /976-77 तक्त 5 जिलों में शुरू बी गई थी, वे हैं 
अलवर, मरतदुर, उदयपुर, चित्तीडगड एव भीलवाड़ा । लेकित सतद्‌ 2977-78 में ये 
योजनाएँ समस्त 26 जिलो मे शुरू करदी गई--0 जिले केद्धीय प्रवतित योजना के 

अन्तर्गत चलने वाली लघु इुपक विकास एजेंसी और सोमान्त इृपक एवं श्रमिक 

बार्यत्रम में सम्मिलिद क्ए गए । 

राज्य योजना में दिसम्बर, 977 से लघु एवं सीसान्त कृथक एजेंसी जिन 
जिलो में स्थापित की गई वे हैं श्रीगंगानगर, भ्टूुमुनूं सीकर, जयपुर, टौंक, सवाई- 
माधोदुर, बूँदी, कोटा, फाजावाड़ एवं सिटोही | उपरोक्त जिलो में सहायता राशि के 
रूप में दिए गए 30 लाल रुपये लघु हृथक् डिकास एजेंसी योजना में कृथरि, लघु 
छ्िचाई, पशु पालत एवं सहकारी समित्तियों पर सन्‌ !977-78 से सर्च किए जाएँगे। 

सूखा सम्भाव्िित सहायता कार्यक्रम (डी. पी ए पो )-सूवा सम्भावित 
महायता कार्यत्रम में पाली, बाउमेर, जैसलमेर, जालोर, बीकानेर, चूरू, बॉसवाडा, 
डूंगरपुर एवं साथ में जोधपुर और नागौर (विश्व वैंके सहायता कार्नज्म) और छ. 
तहसीलो मे झिनमे उदयपुर जिले की खेरवाडा, भीम, देवग्रढ, अजमेर जिले की 
ब्यावर एवं भुमुनूं जिल्ले बी चिडादा एवं ऋुम्ुुूँ इस योजना में सम्मिलित 
फिए गए हैं । इस घोजना को चतुर्य पचवर्षीय बोजता के झत्त में घुरू किया ग्रया 
था। सन्‌ 974-75 के दाद साल दर साल आवटन राघ्वि बटती गई ॥ सन्‌ 
978-79 के लिए 42 00 करोड़ छपरे का प्रावधात रखा गया, साथ हो 400 
बरोड रुपये राज्य का अशदान रखा गया। इसके प्रतिरिक्त सन्‌ 976-77 एव 
सत्‌ 977-78 के 2 52 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से 00% सहायता के रूप में 
दो मध्यम सिचाई योजताओ छेई डिदीजन एवं सोम कार्दार के लिए प्राप्त होंगे । 
इस कार्यक्रम के अत्तर्गद मुख्य योजवाएं द्यूववैल के निर्माणण द्वारा मूमि जलन विकास, 
मेड विकास, पशु एद दुग्व वित्ास् है | ग्रामोरा जल प्रदाय योजदाएँ वाइमरेर, चूह' 
एव बीकानेर जिलो मे कार्य कर रही हैं । सन्‌ 978-79 मे दुग्ब मांगों मे निर्माण 
का कार्यक्रम भी रखा गया है 
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आद्योव्िव्ठ च्ीसि के सम्ज्ध्य से श्री हक 
फर्लाजिस वा लच्कठय (25 विखस्व्र, 4977) 
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उद्योग सन्नी श्री जाजे फर्नाडिस ने आज झतदु में भौचोगिक नीति के 
सम्कत्य में निम्नलिखित चक्तव्य दिया-- 


भस्तांवना चि्‌ 
फिएत 20 वर्षों से उद्योग के क्षेत्र मे सरकारी मोति श्रौदयोगिक नो! 
सकल, 


956 मे शातिल रही है। यद्यपि उस सकहप की भुंछ बाते 
भोयोगिक विश के वौछजीय सका शा के तोशाज भी मान्य हैं, किन्तु 
ोग्योगिक पेश में इन्हे! नोतियो 


गे का जो वास्तविक परिशाम निकला वह सल्लाशा के 
अदुल्प भयदा घोषित उद्दैष्पो के प्नुज्तार नही रहा है। विगत 0 वर्षों मे प्रति 
ब्यक्ति राष्ट्रीय राय मे जाभत ) 5% बाषिक वृद्धि हुई है जो एक विफॉसंशील भ्र्थ 
ध्यपस्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्पष्ठ ही अपर्याप्त है। बेरोतरगारी बड़ 
गई है, गांवो और शहरो के बोर अैशमानताएँ बढ़ी है तथा वास्तविक विवेश दर मे 
रुकावद उत्पन है! गई है । विगत दस वर्षों भर 


पौद्योगिक लागत तथा मूल्यों वा स्वहूए विश्व खुलत हुआ है तथा उद्योगों को बडे- 
बडे शहरों से हटाकर उन्हू फैलाने बे गति बहत ही घौमी रही है । 

2 ग्रत प्रतीतश्यल में हुई विश्व खलताओो को दूर करने की दिशा गे नई 
झौयोगित नीचि को एक मोड देना है ताहि लोगो को आवथिक विकास की स्वाभादिक 
आ्रायाक्षाप्रो को एक समयवद्ध कार्यक्रम के भ्रन्दर पण किया जा सके । 

3 भर्भ-व्यदस्था परे कृषि तथा ग्रौद्योगिक क्षेत्रों वे और प्रधिद' परस्पर 
सम्दधों पर भ्रधिफ योर देने वी आ्रावश्यता नही है । हमारा अधिकाश प्रौद्योगिक 
उत्पादन इपीय कच्ची सामग्री पर पराधारित है । इसी प्रकार प्राछुनिक तवमीक को 
पनुरृतित करके तवा हमारा प्रपनी परिस्थितियों के अनुकृप इृि प्रशानियों को 
4 


धारड करदार प्रेह दिह5१ हिवेंइ 23 शसिसम्बर, 977. 


640 भारत मे आशिक निमोजन 


अपनाकर कृषि के क्षेत्र मे उत्पादकता बढाने के लिए महर्वपूर्ण निवेश झौद्योगिक 
क्षेत्र से ही मिलते है । विद्युत शक्ति के प्रजनत और पारषेण (ट्रॉसमीशन) को 
सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए । हमारे हाल के अनुभव यह बताते हैं कि 
पर्याप्त विद्यूत शक्ति का न मिलना कृषि तथा उद्योग के विकास में एक बडी भारी 
बाघा बन गई है । इसी प्रकार हसारी सिंचाई की परियोजनाम्रो का निर्साण करने 
के लिए आवश्यक सीमेट तथा इस्पात, हल चलाने व जमीन तैयार करने के उपकरण, 
ऊँची किस्म के बीजो का परिष्करण करने के उपकरण, उर्वरक, कीटनाशी पदार्थ, 
तेल, बिजली जैसे सभी झौद्योगिक उत्पाद हमारे कृपीय उत्पादन को बढाने के लिए 
अत्यधिक जहूरोी हैं। गाँवो मे कृषि तया अन्य सम्बन्धित घस्तुओं के उत्पादन की 
जरद्धि का भ्राघार लेकर समृद्धि तथा झ्ाय का जो स्वरूप बनेगा उससे खपत की 
वस्तुप्रो का उत्पादन करने की ग्राधारभूत माँग की बात सामने झाती है / श्रमएव 
कृपि तथा औद्योगिक क्षेत्र की इसी अन्तर-क्रिया की प्रणाली से गाँवों के उत बहुसस्यक 
लोगो को जो कृषि के क्षेत्र में खपाएं नहीं जा सकते हैं, रोजगार दिया जा सकता है । 

4 आज खाद्यान्न तथा सचित विदेशी मुद्रा के रूप मे हमारे पास पर्याप्त 
परिसम्पत्तियाँ हैं, परन्तु और झधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र 
के काम करने के उत्सुक लोग, बहुत बडी संख्या भे उच्च शिक्षा प्राप्त वैज्ञानिक, 
इंजीनियर तथा तकनीशियन जो आज के विश्व के कार्यकुशल लोगो का तोम्वरा बड़ा 
दल है, हमारी सबसे ्रिक वहुमुल्य परिसम्पत्तियाँ है। अब हमारे सामने बड़े-बडें 
अवसर हैं और भारी चुनौतिया हैं किन्तु इनका लाभ कायरतापुर्णो तथा बेमन से बताई... 
गई नीतियो के माध्यम से नहीं उठाया जा सकता । हमारे राष्ट्रीय जीवन के अनेक 
क्षेत्रों मे एक तथा हृष्टिकोश अपनाने की आवश्यकता है । इस नए दृष्टिकोण का 
असर न केवल हमारे विपुल साधनो तथा सम्पन्नता में ही प्रतिविम्बित होना चाहिए 
अपितु हमारे वहुसख्यक लोगो के जीवन की रहन-सहन की स्थितियों में सुधार करने 
के लिए भी इन साघनों तथा सम्पन्न स्थिति का उपयोग विशेष रूप से दिखाई देना 
चाहिए । इसके पश्चात्‌ योजना तथा प्रियोजनाग्रों और स्कीमो के कार्मात्वयन में 
अब मनुष्य की नई झौद्योगिक नीति केन्द्र बिन्दु प्रदान करेरी | 
लघु ७च्योग 

5. औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में अभी तक मुख्य रूप से बडे उद्योगों पर 
ही वल दिया जाता रहा है, कुदीर उद्योग की पुरुंतः उपेक्षा की गई है और सधु 
उद्योगों को नगण्य स्थान दिया जाता रहा है । मौजूदा सरकार की नौति इस प्रकार 
की धारणा को बदल देने की है ! 

6. अतएवं नई ग्रौद्योगिक नीति की प्रमुख भूमिका सभी ओर फैले हो 
छूटीर तथा क्षघु उद्योगों का ग्रामीरा क्षेत्रों तथा छोटे-छोटे जगरो में प्रभावशील 
सवरद्धव करना होगा । सरकार को यह नोति है कि जिस वस्तु का उत्पादन लघु 
तथा कुटीर उद्योगों मे किया जा सकता है, वह किया ही जाना चाहिए | इस उद्देश्य 
के लिए उस वस्तुओं का पता लगाने के लिए जिन्हे लघु उद्योग क्षेत्र मे स्थावित किया 


औद्योगिक नोति के सम्बन्ध में श्री जाजे फर्नांडीस का वक्तव्य 64॥ 


झथवा उनका विस्तार किया जा सकता है, श्रौद्योगिक उत्पादों का विशद्‌ विश्लेषण 
क्या गया है। केवन सलथु उद्योग क्षेत्र के लिए ही आरक्षित किए जाबे वाले उद्योगों 
_>की सूचो मे उल्लेखनीय वृद्धि की गई है जिसमे झव पहले की सगभग 80 बस्तुप्रो 
“ हो अपेक्षा 500 से भ्रधिक वस्तुएँ शामित की जाएगी। यह गूची भी समा पटल पर 
रखी जाती है । यह भी सुनिश्चित किया जादा चाहिए कि इस क्षेत्र मे किया गया 
उत्पादन किफायती तथा स्वीकार्य कोटि का होता है । लघु क्षेत्र के लिए प्रारक्षित 
उद्योगों की यूची की निरन्तर समीक्षः को जाती रहेगी ताकि प्रथे-व्यवस्था के लिए 
झावश्यक क्षमता उत्पन करने में देरी न हो । यह सुत्रिश्चित करने के लिए कि लघु 
उद्योगों के लिए किया गया आरक्षण कुझलवाएूवेक कार्य वर है वए्ट उत्पादों के रूप 
में उसका निरन्तर दिल्तार होगा जाता है दया लघु क्षेत्र मे निर्माएं की जा रही नई 
प्रक्रियाओं का पता लगाए जाता है, आरक्षित उद्योगों की समीक्षा प्रतिवर्ष थी 
जाएगी । 
बहुत छोटा उद्योग 
7 सघु उद्योग क्षेत्र वी विद्यमान परिभाषा तो बनी रहगी लघु क्षेत्र के 
अन्तगेंत बहुत छोटे क्षेत्र यया, जिवम मशीनों और उपकरणों पर किया गया 
विनियोजन एफ लाल रु तक है और जो सन्‌ 97] की गणना के प्रॉकेडो के 
अनुसार 50,000 से कम जनसलख्या दाले नंगरो और गाँवों मे स्थापित किए गए हू 
उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता रहेगा । लघु क्षेत्र के बहुत छोदे एककी 
'ग्राथ ही कुटीर तथा घरेलू उद्योगो के लिए सीमान्त घत्र वी व्यवस्था करने फ्री 
योजनाएं भी बताई जाएंगी। 
कुटीर उद्योगो के लिए विधान 
8 लघु क्षेत के लिए आरक्षण तो रहा है, कुटीर तथा धरेल्‌ उद्योग क्षेत्र के 
लिए बोई विशेष सरक्षण नहीं दिया जाता रहा है। सरकार कुटीर तथा घरेलू 
उद्योभी के हितो बो संरक्षण देने हेतु विशेष विधान बनाने पर बिचार करेगी जिसका 
लष्टय यह सुलिषिचत करना होगा कि हमारे प्रौद्योगिक बिसास मे इन गतिविधियों 
को जो बहुसस्पक सोगो के! लिए स्वथ रोजगार से लगने वी व्यवस्था करती है 
गयोबित मान्यता मिल जाती है । 
सदर्धतात्मक अप्युपाय 
पहले ऐसी योजनाओं, ग्रभिरुखणों तथा सगठनो की ड्रद्धि बस्ने की 
प्रदृत्ति रही है, जिनसे ग्रोसत्त दर्जे वे जधु दया प्रामीए ल्लेप के उद्योगों वो प्रोत्साहन 
“किया सहायक मिलने की अ्रपक्षा वह ओर भी क्षम से पड जाया बरता था। शरद 
सघु क्षेत्र एव हुनर दिकास केटो वो बडे शहरों व राज्य री राजधानियो से हटाकर 
जिले के मुह्यालयों मे से जाने वा विचार दिया गया है । लघु तथः द्रासोद्योगा वी 
सभी धभावश्यवतामा के बारे मे कार्यदाही करने के लिए श्रत्येक मिले म एक 
भभिवरण होगा इसे जिता उद्योग वेद फटा जाएगा । केवल एक ही किता 
उद्योग केंद्र से लघु तथा ग्रामीण उद्यमियों के लिए अपेक्षित सभी सेवाएँ तथा 


औद्योगिक नीति के राम्बन्ध में श्री जाजें फर्नाडीस का वक्तव्य 043 


लिए खादी एव ग्रामोद्योय आरीगय विस्तृद पोजनाएँ तैयार करेगा ( जूतो तथा साबुन 
के उत्पादन के लिए विशेष कार्यत्मम बनाए जाएंगे ताकि देश में इन बस्तुओ के 
उत्पादन में निरन्तर वृद्धि होती रहें और कुल उत्तादन में इतकाअश बढाया था 

“पके । आयोग के कार्य त्रम के प्रस्तगंत इस समय झाने वाली मदो की सूची का काफी 
विस्तार किया जाएगा तथा आयोग के सगठन में राज्य एवं रास्ट्रीय स्तर पर सुधार 
किया जाएगा ताकि इसे सौंपा गया दाये प्रधिक प्रभावशात्री ढम से पूरा क्याण्य 
सके ॥ 

१3 प्राम्मोद्योग विकास कार्यक्रम मे खादी सदर्घन बा महत्वपूर्ण स्थान है । 
सूती रेशो के साथ पोलिएस्टर रेश्लो की क्ताई और बुनाई करके जादी के क्षेत्र मे एक 
नया मोड ग्रातों दिखाई दे रहा है । भव तक क्िए गए प्रारम्मिक कार्थ से पोलिएस्टर 
खादी के लिए एक विस्तृत बांदार विकसित होने तया उत्पादकता में सुधार होते 
प्रौर खादी बुतकरों ओर कताई करने वालो वी झ्राय मे दृृद्धि हाने की आशा बेँघी 
है । 'नई लादी' में कार्यक्रम को बडे पैमाते पर कार्योन्दित करने के लिए खादी प्ौर 
ग्रामोद्योग घग्रधिनियम में समोघन किया जा रहा है। सरकार खादी कार्यक्म के 
संवर्धन के लिए ग्रावश्यक झधिक्षतय वित्तीय झ्लर विपणन सहायता देने के लिए 
बचनबद्ध है। 

(4 छादी के साय-्साथ जन साधारण छी वस्त्र सम्बन्धी भ्रावश्यक्षता 
हयकरधा क्षेत्र के विकास द्वारा तेजी से प्री की जा सकती है जो कि वस्त-निर्माण 
“मे लगे बहुँस प्रधिक लोगो वी आतीविका प्रदान करता है। सरकार संगठित मित्र 
तया विद्युत करघा क्षेत्र मे धुतने की क्षमता में क्रिमी प्रकार के विस्तार की प्रमुमति 
नही देगी । हंथकरघा क्षेत्र के लिए धागे कौ पर्याप्त सप्लाई प्रदान करने के लिए 
रे रबार इस बात को सुनिश्चित करेंग्रो कि सगठित खेत मे घाये लग्ेटने के कायके 
लिए हथकरघो क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएं। यदि कोई कमी होती है तो सरकार 
डुनाई वी क्षमता को बटानेके लिए ग्रावह्यक कदम उठाए जान का सुनिश्चय 
करेगी । इसके भ्रलावा हायकरघा उत्पादों के लिए तेगार बाजार के लिए इस बात 
का सुनिशचय किया जाएगा कि समठित मिल क्षेत्र ओर हथक्ञरपा क्षेत्र में ग्रनुचित 
प्रतियोगिता ते होने पाए । छुझ वस्तों का उत्यादत हथकरघा क्षेत्र के जिए पहले से 
ही प्रारक्षित है । फिर भी यह प्रारक्षण झ्धिक प्रभावगाली नही रहा है। सरदार 
विद्यपान ग्राशक्षण वी लागू करेगी तवा प्रत्य मद्ते को भी इसके ग्रन्तर्गठ ले झाएंगी । 

समुपयुक्त प्रौद्योगिव 

शा 5 हमारी सामाजित्र झ्ादिक्त स्थितियों वे अनुरूप विदास तथा सकनौक 
बाय लागू करने वी तरप झनी पर्वाप्त घ्यात नडी दिया गया है। इसके पश्चात्‌ यह 
नौति का एक अभिन्न भ्रय होगा तबा सरकार यह सुनिश्चित करेंगी कि इस महत्त्वपूर्ण 
क्षेत्र वी प्रोर पर्याप्त ध्यान दिया जाए लघु तथा ग्रामीसण्य उद्योगों में सो क्मंच'रियों 
बी उतादरता भौर पर्जन क्षमता मे नुध'र बरने के लिए उपयुक्त छो: तवा साधारण 
डिस्म की मननोने और उपर रु्णो रा विदास तदया ज्यादा प्रयोग करने हेतु प्रभावों 
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और समन्वित व्यवस्था सुनिश्चित करने का विशेष प्रवस्ध किया जाएगा। इसके 
अलावा सरकार उत्पादन की इस प्रकार की तकनीकों को सर्वांगीण ग्रामीण विकास 
के वायंक्रम के साथ समत्वय करने का प्रयास भी करेगी | 
बड़े उद्योगो की भूमिका 

]6. भारत मे छोटे और ग्रामीण उद्योगों के अलावा बड़े उद्योगों की भी 
एक स्पष्ट भूमिका है । फिर भी, सरकार जटिल प्रकार की कुशलताग्रो के मात्र 
प्रदर्शन के लिए भ्रथवा बड़े उदयोगो को असबत विदेशी प्रौद्योगिकी के स्मारकों के रूप 
में स्थापित करने के पक्ष मे नहीं है। बड़े उद्योगों की भूमिका उघु और ग्रामोद्योगों 
के व्यापक प्रसार भौर ऋषि क्षेत्र को सुहढ करके जनता की मूल आवश्यकताओं को 
पूरा करने वाले कार्यत्रमो के साथ जुडी होगी । लघु तथा ग्रामोद्योगों को दूर-दूर तक 
फैला कर तथा #पि क्षेत्र को मजबूत बनाकर बड़े उद्योग जनता की बुनियादी 
न्यूनतम भ्रावश्यकताएँ पूरी करने के कार्यक्रम मे हाथ बेटा सकते है। सामास्य रूप से 
बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए ये क्षेत्र होगे--(क) आधारभूत उद्योग जो भ्रवस्थापता 
सम्बन्धी तथा छोटे और ग्रामोद्योगो जैसे--इस्पात, अलौह घातुएँ, सीमेट, तेल शोधन 
कारजानो जैसे उद्योगो का विकास करने के लिए जहरी है, (ख) बुनियादी उद्योगों 
के साथ बघु उद्योगों की गशीदो की झावश्यकता पूरी करने के लिए पूँजीगत वस्तु 
उद्योग, (ग) उष्च प्रौद्योगिकी वान्रे उद्योग जिनमे बडे प्रैमाने पर उत्पादन करने की 
श्रावश्यकता होती है तथा जो कृषि प्रौर लघु स्तर के औद्योगिक विकास जैसे खाद 
बीटणुनाशक दवाइयो तथा पैट्रो-रसायन ग्रादि से सम्बन्धित है, तथा (घ) करूं 
क्षेत्र के लिए प्रारक्षेत मदो की सूची से बाहर रखे गए अन्य उद्योग और जिन्हें 
अथ्थे-व्यवस्था का विकास करे के लिए जरूरी समझा जाता है, जैसे मशीनी औजार, 
कार्बनिक और भ्रकार्वनिक रसायन उद्योग । 
बड़े औद्योगिक गृह 

7. पिछले अनुभव से पत्ता चलता है कि सरकार की नीतियों को बडे 
ओऔद्योगिक शूह्ो के अगुपाय से अधिक वृद्धि पर नियत रखने मे सफलता नही मिली 
है । मौजूदा उद्यमो की कुछ सीमा तक दृद्धि होना अपरिहाये है तथा इन उद्यमों का 
निरन्तर लाभ पर चलते रहना भी आवश्यक है। बड़े श्रौद्योगिक गृहों का विक्रास 
उतके द्वारा उत्तक्ष आन्तरिक साधनो के अनुपात से अधिक रहा है और यह वृद्धि 
मुख्य रूप से वैक़ी तथा सार्वजनिक वित्तीय सस्थानों से उघार ली गई विधियों पर 
ब्राधारित है। इस प्रक्रिया वो प्रवश्य बदला जाना चाहिए । 

8 अ्रविष्य में बडे श्रौद्योगिक ग्रहों का विल्तार निम्मलिखित सार्गद्शों' 

सिद्धान्तों के अनुसार किया जाएगा-- 

(क) विद्यमान उपक्रमो का विस्तार ठया नए उपजमों को स्थापना 
एबाधिकार तथा प्रतिवन्धात्मक व्यापार अधिनियम के उपबन्धों के अनुस्तार किया 
जाता रहेगा । प्रभावशाली उपक्रप्ों के उपवन्धो सहित इस अधिनियम के उपबन्धों 
पर कारगर ढंग से अमल किया जाएया । 
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(ख) जो उद्योग इस समय क्षमता की स्वत बृद्धि करने के योग्य है उनके 
अलावा विद्यमान उपकमो द्वारा नई वस्तुओं का उत्तादन करने तथा बड़े शहो हारा 
नए जग की स्थापना करने के लिए सरकार के विशिष्ट भ्रनुमोदत की झ्रावश्यव॒ता 
होगी ॥ 
(ग) बडे औद्योगिक ग्रहों की अपनी नई या विस्तार सम्बन्धी परियोजनाओं 
की वित्त-ब्यवरथा करने के लिए अपने यहाँ उत्पन्न किए गए साधनों पर निर्मर रहना 
होगा । कुछ उद्योगो जैसे--उ्व रक, काग्रज, सीमेट, जहाजरानी तथा पेंट्रो रसायन 
जैसे उद्योगों के मामले मे जो पूंजी प्रधान है, उपयुक्त ऋण इक्विटी के लिए अनुमति 
दो जाएगी, बशतें कि ऋण एवं इविवटी मे अनुपात कम पूंजी-प्रधान वाले उद्योगो 
झथवा कम सुृक्ष्म उद्योगों के बीच इस प्रकार निर्धारित क्रिया जाए कि बडे गृहों द्वारा 
उत्पत किए गए साधनों का श्रघिवराधिक््‌ उपाय हो सके । 
9 प्रपनी जाइसेतिंग तीति भे सरकार बडे औद्योगिक शृहो के कार्यकलापो 
की, देश के सागाजिक झआयिक उद्देश्यों के अनुरूप लाने के लिए विनियमित करेगी। 
जहाँ बड़े एकक हैं भले ही वे बढ़े ग्रौद्योगिक ग़हों से सम्बन्धित हो या नहीं यदि वे 
पहले से ही छोटे पेमाते के क्षेत्र के लिए आरक्षित बस्तुप्रो के बनाने मे लगे है तो 
उतकी क्षमता में कोई विस्तार नही क्या जाएगा । दूसरी घोर इन उपजमो को इन 
बस्तुप्रो के लिए बुल क्षमता में म्रशदान लगातार कम किया जाएगा एवक्ि लघु व 
घुटीर क्षेत्र का विस्तार क्षिया जाएगा । बडे उद्योगो, विशेष रूप से बडे औद्योगिक 
, ग्रहों से सम्बन्धित एककों के लिए लाइसेंस देने मे सरकार इन एक्को द्वारा इन 

बस्तुओ के कुल घरेलू उत्पादन के विद्यमान अ्रश परी ओर पूरा ध्यान देगी । सरकार 
बी यह सुनिश्वित करने की नीति होगी कि झिसी भी एकक ग्रयत्रा व्यापारी वर्ग का 
बाजार में प्रभुत्व ग्रथवा एकाधिकार न होते पाए । बड़े औद्योगिक ग्रहों के वर्तमान 
ओऔद्योगिव कार्यकलापो की जाँच पडताल वी जाएगी ताबि' निर्माण सम्बन्धी भान्तरिक 
सम्बन्धों से उत्पनत प्रनुवित तरीको को रोका जा सके । 

20 प्रमाज के प्रति जिम्मेशरी तिभाने का सुनिश्चय करने के लिए बड़े 
उद्योगों की स्थापना तथा उन्ह चलाने के लिए महत्वपूर्ण समर्थन देन बाल वित्तीय 
स्घ्थानों से ऐसे उपक्मो के बार्यकलापो की देखभाव करने मे और ग्रधिक कारगर 
भूमिरा विभाने की आशा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रवन्ध को 
2 उद्यमपरव बनाया जाता है तया बह राष्ट्रीय प्राथमिकताम्रो के अनुरूप 
होता है। 

2 भारत में सरकारी क्षेत्र काफी समय से कार्य करता रहा है। महत्त्वपूर्ण 
क्षेत्रो मं उत्तादन के साधनों का साप्रातीकरण करने के अतिरिक्त सरकारी सेत्र बढ़े 
झौद्योगिक गहो की व्रद्धि वरने तया य्रेर-मरकारी क्षेत्र के बीच सठुलनकारी शक्ति 
रहा है। प्रवेर् क्षेत्रों में सस्कारी क्षेत्र को बढती हुई भूमिवा निभानी होगी। 
इस क्षेत्र मे न केवल बुनियादी विक्म की महत्त्वपूर्ण वस्तुओं का ही उत्पादन क्या 
जाएगा प्रपितु इमता उपयोग जन-सापारण मे जिए झावश्यक चस्तुओं वा सभरखण 
बनाए रसके के लिए एक स्थायो भक्ति के रूप मे भी कारगर ढग रे रिया जाएगा। 
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विविध प्रकार के सहायक उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने का दायित्व भी 
सरवारी क्षेत्र का होगा प्रौर प्रलग-प्रलग एकको के क्यये-निष्पादन का निश्चय 
लघु, छोटे और ग्रामीण क्षेत्र के उद्योगो के सव्ेन मे उतकी भूमिका के सदर्म मे 
क्या जाएगा । सरकारी क्षेत्र से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वह लबु और ग्रामीण 
उद्योग क्षेत्रों के समर्थन कार्यक्मो के लिए प्रौद्योगिकी और प्रत्रन्ध-ध्यवस्या की अपनी 
विशेषज्ञता प्रदाव करके विकेन्द्रित उत्पादन की वृद्धि करने में योगदान बरें। सरकार 
की यह भी कोशिश होगी कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को लाभ पर चलाया जाए और 
उनका कुशल सचालन क्या जाए ताकि इन उद्योगों मे किए गए निवेश से समाज 
को पर्याप्त लाभ मिलना सुलिद्चिदत किप्रा जा सक्रे । सरकार सरकारी क्षेत्र के 
प्रबन्धतों का एक व्यावसायिक सवगं बताने को उच्च प्राथमिकता देती है, उन्हे 
आवश्यक स्वायत्तता प्रदान की जाएगी और इस प्रकार के उपक्रमो को दक्ष और 
गतिशील प्रवन्ध-ब्यवस्था प्रदान करने का दायित्व उनका होगा । 

देशी भौर विदेगी प्रौद्योगिकी 

22. देश भे वैज्ञानिक सस्थानो का सुविक्स्तित दाँचा है। भविष्य में भारतीय 
उद्योगो का विकास जहाँ तक सम्भव हो सके देशी प्रौद्योगिकी पर निर्भेर होना 
चाहिए | यद्यपि देशी प्रौद्योगिकी के विक्रास के लिए व्यापक क्षेत्र प्रदान किया 
जाएगा फिर भी यह भ्रावश्यक है कि भारतीय प्रौद्योगिकी का विकास उच्च और 
कुशल उत्पादन के उद्देश्यों के अनुरूप हो और यह अपने आप मे समाज के लिए 
तन्काल जरूरी वस्तुप्रो का उत्पादन करने मे विलम्व का कारण ने बत। हमारी 
विशाल जनता के जीवन-स्तर के सुधार मे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का योगदान 
होना धाहिए। 

23 प्रौद्योगिकीय झात्मनिमंरता को बढाग्ग देने के लिए सरकार जटिल 
झौर उच्च प्राथमिकता वाले क्षेय्रों मे, जिनमे भारतीय कौशल और. प्रौद्योगिकी का 
पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, देश मे प्रौद्योगिकी के निरन्तर झपनाएं जाने की 
आवश्यकता समभती है। ऐसे क्षेत्रों म सरकार उपलब्ध सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी को 
सीधे खरीद सेने की प्राथमिक्तः देगी झौर तब देश की आवश्यवता के अवुह्प ऐसी 
प्रौद्योगिकी को अनुकूलित करेपी । छिन भारतीय कम्पनियों को विदेशी प्रौद्योगिकी 
का आयात करने को ग्रनुमति दी जाती है उनके लिए यह झ्लावश्यक होगा कि उपयुक्त 
पामलो मे दे पर्याप्त भ्रनुसघान एव विकाम सुविधाएँ स्थापित करे ताकि आयातित 
प्रौद्योगिकी को ठीक प्रकार से अनुकूलित किया जा सके तथा उसे आात्मसात्‌ किया 
जा सके | सरकार विदेशी विनियोजन बोर्ड के सचिदातय से विदेशी सहयोग की एक 
राष्ट्रीय रजिस्ट्री को भी स्थापना करेगी ताकि इन प्रयत्नो को जारी रखा जा सके ६ 
विदेशी विनियोजन 

24. सरकार भारतीप झौदोगिज विकास मे विदेशी निवेशऔर ब्विशी 
कम्पनियों को सहभागिता सम्बन्धी नीति को भी स्पष्ट करना चाहेगी। जहाँ तक विद्यमान 
विदेशी कम्पनियों का सम्वन्ध है विदेशी सुदा विनियमन अधिनियम के प्रावधानों को 
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सख्ती से लागू किया जाएगा । इस प्रचितियम के अधीन विदेशी इक्बिटी के कम 
करने की भत्रिया पूरी कर लिए जाने के वाद 40% से अधिक प्रतक्ष अन्यत्रवासी 

५ निवेश त रखते वाली कम्पनियों को विशेष रूप से प्रधिसूचित मामरो को छोड़कर 
भारतीय कम्पनियों के समात समझा जाएगा और उनका भावी विस्तार उन्हों 
पिद्धान्ती से विनियमित होगा जो भारतीय वम्पनियों पर लागू है । 

25 भारत के औद्योगिक विकास के लिए भावश्यक्त निदश्ी निव्रश प्रौर 
प्रौद्योगिकी का अधिग्रहए करत की केवल उत्हीं झर्तों पर सवुमति दी जाएगी 
जो भारत सरकार दायर दाप्ट्रहित में निश्चित की गई ह। जिन ज्षत्रो भें डिरेतगी 
औद्योगिकीय जानकारी की आयश्यक्ता नहीं है विद्यगाव सहयोग कारों का 
पु्र्नतीकीकरए नहीं किया जाएगा और ऐसे क्षेत्री मं क्राय कर रहो विदेशी बम्पनिरों 
को विदेशी मुद्रा बिंसिमय प्रधिनियम के ढाँचे के अन्तगत राष्टीयर प्रायमिक्तताप्रा के 
प्रनुझुप श्रपने रूप और का्यंतलाप से सशोवन करना होगा। उच्च या का मार्मद 
करने क' लिए सरकार उन उद्योगों की एक सूची जारी करेगी टिनम देशी भ्रो गोगिकी 
पूरा रूप से विकसित हो जाने के कारण जिदेशी सहयोग वित्तीय प्रघवा तकवीकी 
सहयोग प्रावश्यक नही है । 

26 सभी स्वीकृत विदेशी निवेशों के लिए लाभो, रायल्टियो, लाभाणो तथा 
पूजी के स्वदेश प्रत्यावर्तन/प्रेपए की पूर्ण स्वतस्तवा सभी पर लागू नियमों भर 

वेनियमो के श्रनुमार होगी । वियमानु्तार, स्ामिव मे बहुताभाश और प्रमात्री 
भपन्त्रणा भारतीप्र हाथ म॑ होता चाहिए हालाँकि उच्च तिर्मातयरक और।म्रयवा 
#टिल प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों मे सरवार श्रन्यया नी कर सकती है। शत-प्रतिशतत 
निर्यात वाले मामलों मे घरकार पुण विदेशी स्वामित्व वाली वम्पवी पर भी विचार 
कर सकती है । 
विदेशों मे सयुक्त उपक्म 

27 भारतीय उद्यमियों हारा अनेक विव्रासमान देशों मे स्थानीय सहयोगियों 
भी सद्वायता से कई सयुक्त उपकम स्थापित किए गए हैं। देश के झौद्योगिक विकास की 
विद्यमान स्थिति मे, भारत से पर्याप्त पूँजी निर्यात न तो सम्भद होगा गौर न उचित 
हो । प्रत भारतीय उद्यमकर्साग्रो बा विदेशों मे संयुक्त उपक्रमी में योगदान मुख्य रूप 
से सपत्र और उपकरणो ढाँचो तथा तकनीशो जातऊारी शव प्रवन्ध विशेषज्ञता के 
रूप में जिया जा सकेगा | दिन मामलों में इसके अलावा कुझ नकद विनियोजन 
आवश्यक सम को जाएगा, सरकाद इस उद्देश्य के लिए ऐसे थिनियोजनों पर निवारित 
न्यूबतम सीमा तब गुणाावगुरा के झ्राथार पर दिचार करने को ततैगर होगी । 
आपात उद्दारीकररस्प 

28 देश की भोद्यो गिर और ग्राविक नीति का सर्वोच्च उद्देश्य आत्मनिर्म रता 
की ध्ात्ति दवा रहना चाहिए ! हाल मे ग्रन्तर्राष्ट्रीय अरयेब्यवस्या मे घटी घटनाशों से 
यह प्रस्ट हुथा है हि विदेशों भटफो ग्योर परिवर्तनशीत श्रन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों 
के सधायोजन वी घुझय बोक देश को स्वेद बर्दास्त करना पड़ता है। पते हमारी 
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औद्योगिक नीति एवं औद्योगिक ब्राघार तैयार करने के उद्देश्य के अनुरूप पर्याप्त 
विविधता वाली तथा अधिक सुहृढ होनी चाहिए, ताकि वह ग्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
और सहायता सम्बन्धी दृटनीति मे अडिगि बनी रह सके | एक सुद्ृढ श्र विविधीकृत 
औद्योगिक वस्तुग्रो के अपातकर्तता, नि्यावकर्त्ता दोनों ही रूपो मे श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
में भाग नही लेता चाहिए अयवा लेने को आवश्यकता नही है । यह हमे करते रहना 
होगा । वास्तव मे हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति मे जो अनुकूल परिवतंन हुए हैं तथा 
श्रौद्योगिक क्षेत्र मे जो प्रगति हमने की है उससे हमे प्रशुल्को के माध्यम से भाप्त 
सरक्षण को बनाए रखते हुए भ्रथ आयात के कोटो से और मात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्धों 
से चयनात्मक आधार पर युक्त होते मे समर्थ होता चाहिए। किन्तु मात्रा सम्बन्धी 
प्रायात नियन्त्रण में ढील हमारी समग्र योजता प्राथमिकताओ्नों के झनुरूप होती 
चाहिए । ऐसी छूट उन क्षेत्रो मे होगी जहाँ विद्यमान थात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्ध उच्च 
प्राथमिक्तता वाले उद्योगों की भावी विकास मे सहायता करने की बजाय हाति कर 
रहे हैं। उदाहरणास्वरूप महत्त्वपूर्ण परियो जनाओ के कार्यान्वयन मे झ्रवावश्यक बिलस्द 
करके ग्रथवा जहाँ देशी उद्योग इस प्रकार के प्रतिबन्धो का लाभ लागत और मूल्य 
मे अनुचित वृद्धि करके उठा रहे है। भारतीय उद्योग को वि रुन्देह प्रपनी प्रतिस्पर्धात्मक 
स्थिति श्रौर प्रौद्योगिकी मे सुवार करते के लिए सभी सहायता प्रदान वी जाएगी। 
आज अनेक भारतीय कम्पनियाँ अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे प्रतिस्पर्धा करमे की सफल स्थिति 
में है प्रौर प्र उन्हे कोटा द्वारा सरक्षए प्राप्त करने की बिल्कुल झावश्यकता नही है। 
उत्पादों का निर्यात 


29. उत्तादो का निर्यात हमारे निर्यात व्यापार का एक प्रमुख और विक्रासशील 
तत्व है। सरकार निर्यातपरक उत्पादों की क्षमता ऐसे क्षेत्रों में स्थापित करने के 
प्रस्तावी पर संहानुभूतिपूरवक विचार करेगी जिनमे अप्रत्यक्ष कराघान के ढाँचे मे राहत 
देने के लिए सीमा शुल्क और उत्पादग शुल्क प्रभारो श्लौर इसी प्रकार की प्रन्य लेबी 
की व्यवस्था करने के बाद ऐसा विनिग्रोजन अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्दा के योग्य हो | पूणंत- 
निर्यातपरक गतिविधियों के प्रकरण मे सरकार उन निवेशो प्र सीमा शुल्क्/उत्पादत 
शुल्क में राहत देने के प्रश्त पर विचार करने के लिए भी तैयार होगी वशर्तें कि 
निर्यात उत्पादों के शुद्ध मूल्य मे पर्याप्त वृद्धि हो रही हो तथा साथ ही ऐसे उत्पादन 


से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के झौर अधिक शभ्रवसर बढ़ते की 
सम्भावना हो । 


अविवायें निर्यात 


30. परियोजना द्वारा अ्रपेक्षिद कच्चे माल और पूंजीगत बस्तुओ के आयात 
के,लिए भुगतान भावी निर्यात के माध्यम से करना सुनिश्चित करते की झ्रावश्यकता को 
ध्यान मे रखऋर नई प्रौद्योगिक क्षमता स्थापित करने के लिए स्वीकृति देते समय 
अनेक मामलो में अनिवायं निर्यात दायित्व लगाए गए हैं। मात्र परियोजना की 
विदेशी मुद्रा राशि को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य निर्यात दायित्व पर झव 
जोर तहीं डाला जाएगा। साय दी, भविष्य में 5 वर्ष की सीमित अवधि के लिए 





झ्ौद्योगिक नीति के सम्बन्ध मे त्री जाजें फर्वादीस का वक्तव्य 649 


निर्यात वचनवद्धता को औद्योगिक लाइसेस नीति मे ढील देने के लिए पहले जैसा 
महत्त्व नही दिया जाएगा । फिर भी, जिन मामलो मर विशेष रूप से निर्यात को ध्यान 
मे रखकर औद्योगिक नीति मे दील दी गई है, उनमे अनिवार्य तिर्यात दायित्व पर्वाप्त 
लम्बी अ्रवधि तक तग्रे रहये । विगत समय में जहाँ निर्यात दायित्व लगाए गए थे 
इस बात को सुनिश्चित करने की ओर कि वचनबद्धता को वस्तुत पूरा किया जाता 
है प्रथवा नहीं, बराबर घ्याव नही दिया जाता था । इस वात को सुनिश्चित करने 
के लिए कि प्निवायं निर्यात दायित्वो को वस्तुत पूरा किया जाता है पर्यवेक्षाण ग्रौर 
निगरानी करने वाले तन्त्र को सुहढ बनाने का विचार है । 

उद्योगों का स्थापना स्थल 

3| सरबार देश ये सन्तुलित क्षेत्रीय विकास को बहुत ग्रधिक महत्त्व देती है 

ताकि भिन-भिल क्षेत्रों के ्रीच विकास स्तर की ग्रस्मानताग्रो को प्रगामी रूप से 
कम किया जा सके । सरकार ने इस तथ्य को काफी चिन्तापूवक देवा है कि हमारे 
देश में स्वाधीतता प्राप्ति के बाद अ्धिक्रतर ग्रौद्योगिक॒ विकास महावगरीथ क्षेत्रो और 
बडे शहरो के श्रास-पास ही सीमित रहा है। इसके फलस्वरूप लोगों की विशेष करके 
बडे शहरों मे काम करने याले वर्ग के रहन-सहत की स्थिति में तथा सलमों भ्ौर 
वातावरण प्रदूषण झ्रादि की उपस्थिति स्थिति मे तद्दी से गिर/बठ आई हूं । सरकार 
ने निश्चय किया है कि सव्‌ 97। की जनगगाना के झनुसार 0 लाख से अधिक 
की प्रावादी वाजे बडे महानगरों को कुछ निश्चित सीमाओो झौर 5 लाख से ग्रधिक 
की प्राबादी वाले श्री क्षेत्र म नए औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए और 
प्रधिक लाइसस जारी नही किए जाने चाहिए । राज्य सरकारों और वित्तीय सस्थानों 
ते भी इन क्षेत्रो मे उद नए उद्योगों की जिन्ह लाइसेंस की प्रावश्यकता नहीं होती 
स्थापित करवे मे समर्थन थ देने का प्रमुरोध किया जाएगा । भारत सरकार घती 
आदादी वाले महानगरो मे स्वीकृत पिछटे क्षेत्रों मे आना उद्योग स्थानान्तरित करने 
के इच्छुक विद्यमान बडे उद्योगो को सहायता देने पर भी विचार करेगी । 

मूल्य निर्धारण नीति 

32 एक सुदृढ़ मूल्य नीति का उद्देश्य मूल्यों मर उचित अशो तब स्थिरता रखना 

झौर कृषि तथा भ्रौद्योगिक उत्पादों के बीच उचित समता बनाए रखता होता है। 
झौद्योगित्र उत्पादों के मूल्पो का विनियमत उस प्रकार करने की प्रवृत्ति रही है कि 
विकास की जरूरत वाले उत्तादो के भुल्य इस ढग से तिर्घारित किए जाते रहे हैं कि 
सम्पन्न यर्भ वी ग्रावक्यकता पूरो करन वाली वस्तुप्नो के निर्माण की अपेक्षा जरूरत 
वाली दस्तुग्नो का उत्पादन कप प्राकर्षक हो गया । यह सुनिश्चय करना सरकार कौ 
भीति होगी कि जिन प्रतरणो मे मूल्य नियन्त्रण होगा नियन्धित मूल्य मे निवेशकर्ता 
को पर्याप्त लाभ प्राप्त हो सवे ) यह भी प्रावधान है वि जो उद्योग अपनी क्षमता 
का कापी श्रधित्र उपयोग कर रहे हैं तथा प्रौद्योगिरीय दृष्टि से प्राप्तव्य प्रतिमानों के 
अरुमार हैं, उन्हू पर्याप्त लाभ व्रमाने की अनुप्तति होगी, ताकि वे भ्रशघारियों को 
सपुद्ित लार्भाज दे सके ध्ौर प्राुनिकरए प्रौर दृद्धि के लिए पुननियोजन देतु राशि 


650 भारत में आविक नियोजन 


अजित कर सकें । उसके साथ ही सरकार उन उद्योगों को काफी लाभ कमाने की 
अनुमत्ति नही देगी जो अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं अथवा जो एकक्र 
एकाबिकारी परिवेश में काम कर रहे हैं । 

कमेचारियों की सहभागिता 

33 किसी देश का भ्त्यन्त महत्त्वपूर्ण एकमात्र स्लोत उसकी जनता की कुशलता 
ओर परिश्रम है । हमारे भारतवर्ष गे परिश्रम का सम्भरण पर्याप्त है जो शीघ्र ही 
नवीन प्रवीसता प्राप्त करने मे सक्षम है दथा तकनीकी प्रौर प्रवन्धक्रीय कार्मिको का 
भण्डार है । इन ख्रोतो का ऐसे परिवेश में प्रभावी रूप से उपयोग क्रिया जे। सकता 
है जिसमे कारीयरो तथा प्रवन्धकों में उपक्रम के काम में अपनेपत की भावत्रा हो ! 
व्यापार पर परिवारों का नियन्त्रण विशेष रूप से बड़े प॑माने के उद्योगों मे एक 
क्रालदोष है, सरकार की यह नीति रहेगी कि वह प्रवन्ध में व्यावसायिकता पर जोर 
देगी । साथ ही सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के कारीगर अपने एकक को 
कुशलतापूर्वक चलाने मे पुर्छ दम लगा दें | इस भावना का उनमे निर्माण करने के 
लिए साधन और उपाय ढूंढे होगे । सरवार श्ौद्योगिक एक्को की झशपूजी 
(इवित्रटी ) मे सहभागिता और क्मंशाला स्तर से बोर्ड स्तर तक कारीगरो का निर्णप 
क्ररने मे सहबद्ध होना उद्योग भे कारीगरों की सार्थक सहभागिता के लिए एक 
आवश्यक परिवेश का निर्माण कर सकेगा । 
उद्योगो मे सकं 

34 हाल के वर्षो मे उद्योगों मे औद्योगिक क्षेत्र मे बड़े और छोटे दोनो प्रकार 
के एककौ में सकटग्रस्तता की घटनाम्रों की बढती हुई प्रवृत्ति नजर झ्राई है जो उद्विग्त 
करने वाली है। कुछ प्रकरशो मे जैसे सूनी और लूट वस्त या चीनी उद्योग में तो 
उद्योग का बहुलामाँश सकटग्रस्त हुप्रा' है, परिर्यामत सरकार को रोजगार की स्थिति 
सुहढ वनाए रखने के लिए बहुत से ऐसे एकको को अपने हाथ मे लेता पड़ा है । 
खरकार इस ग्रकार के विद्यमान रोजयारों की सुरक्षा की आवश्यक्रता की अ्रपेक्षा 
नहीं कर सकती है साथ ही ऐसे रोजगारों के बनाए रखने के ब्यय को भी नजरग्रत्दाज 
नही किया जा सकता है । अनेक प्रकरणों मे तो जनता के रुपये की वडी राशि 
सरकार द्वारा अपने हाथ मे लिए यए सकटग्रस्त एकत्रों मे लगाती पड़ी है किर भी 
उनमे हानि होती रही हू जिसकी पूर्ति सरमारी राजकोब से करनी पडती है । 

35 भविष्य में सरकार एककों की चयनात्मक्त अध्घार पर तथा उन्हें पुन 
जीवित करने के लिए झ्रावग्यक कदमों पर सावधानीपूईक विचार करने के ब(द ही अपने 
हाथ में लेगी । एककरो को पुन स्थापित करने तथा उनका पुत्र विर्माण करने के लिए 
संप्रमावी कदम शिक्षा उठाना तथा ऐेते एकफरें का विरन्‍्तर आधार पर व्यावयाधिकष 
प्रवन्ध निश्चित करना भी सरकार की नीति रहेगी । यदि उद्योग को संकटपग्रस्तता से 
बचने की लागत उस हालत मे बडी ही सुकर हो जाती है / इस हेतु सटकार ने 
रिजर्व बँक प्रॉफ इण्डिया के सहयोग से औद्योगिक एकको की प्रारश्भिक सकटप्रस्तता 
का पता लगाने के लिए प्रवन्ध किए हैं, जिससे कि प्रवन्वकीय या वित्तीय अथवा 
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तकनीवी कमजोर, के पता चलते ही सुधार के उपाय किए जा सके । सखवार ऐसे 
ग्रम्युपायो पर भी विचार कर रही है जिसके ढारा ऐसे प्रवन्धकी या मालिकों को जो 
किमी एकक को सकटग्रस्त बनाने के लिए जिम्मेदार हैं अ्रन्य एकको मे ऐसी भूमिका 
ग्रदा करने से रोका जा सके । 

प्रक्रिया का सुप्रवाही बनाना 


36 प्तरकार के प्रय॒त्त रहेगे कि वह झौद्योगिक स्वीकृतियों की प्रक्रिया में 
आने बाली असुविधाएँ जो औद्योगिक विकास की वाघाएँ हैं उन्हे हटाएंगी | क्योकि इस 
कार्य में दैरी होने का देश को बहुत मूल्य चुकावा पडता है। हमारा देश जो स्वय अपने 
क्राप भ लगने को कटिबद्ध हो रहा है देरी सहन नही कर सकता है । जल्दी का रास्ता 
ही हमारा नारा है, प्रशासकीय प्रबन्ध यो सुवारने का प्रत्यक उपाय किया जाएगा 
खाशि मात्र यतिवात और युध्यवस्यित स्वीकृति प्रक्रिया ही ते हो बल्कि आशम पत्र 
और ओऔद्योगित्र ल्लाइसेंसो के परिणाम उत्पादन क रूप में सामने आएँ। ग्रौद्योगिक 
लाइसेसीकरण तथा ग्रायात निर्यात की प्रक्रिया और नीति को सुप्रवाही तथा सरल 
बनाने के लिए सरकार न एक उच्चस्तरीव समिति की स्थापता की है जो प्रपना 
प्रतिवेदन शीघ्र ही प्रस्तुत करेगी । 
निष्कर्ष 

37 औद्योगिक विक्नास एक जटिल श्रकिया है। इसके लिए प्रभावी पारस्परिक 
बायवाहियो प्रौर समाज के सभी वर्गो के सहयोग की ग्रावश्यकता पड़ती है। यदि 
| नई द्योगिक नीति मं, झौद्योगिक बूद्धि की गति को घढाना, रोजगार वे स्वर, 
उत्पादकता और प्रौद्योगिक क(रीयरो की प्राय मे लीज्र वृद्धि क उद्देश्यों तो प्राप्त 
करना है और लघु ओर ग्रामोद्यागो का पिस्तृत छितराव करना है तो झौचोगिक 
कर्मचारियों, ट्रेंड यूनियनों, प्रवन्धको, उद्यमियो, वित्तीय सस्थानों और सहायता 
योजनाप्रो को कार्यान्दित करने वाले दिभितर सरकारी प्राधिकरणों का स्वेच्छापूर्ण 
सहयोग आवश्यक है । प्रयत्न भुख्यतया भ्रबन्धका श्रौर औद्योगिक क्मंचारियों कौ प्रोर 
से रिए जाने हैं दे प्रदीसता गौर छुसझलता की दृष्टि स विसी से कम नहीं हैं। 
सरवापर इन सभी वर्यों से गम्भीरतापूर्वक तिवेदन करना थाहूती है कि थे समपेरण की 
आवना से एकजुट हाफर इस यप्द्रीोय हित के काय में लग जाएँ । अपनी अवीणता 
ग्रौर प्पने प्रयत्ती स ही हम झपने देश की वह॒सर्यक संम्रस्यायों का समाधान कर 
सकत हूँ । 
38 977 वा चर्ष एतिहाप्तिक परिवतंन का वर्ष रहा है। राजनीनिक और 
४ौए झ्राधिक क्षेत्र मे जनता की झाशा आर्काक्षाएँ महात हैं; देश की औद्योगिक नीति 
शो जो नवीन दिशा प्रदान की यई है इससे झाणा को जाती है कि एव ऐमे निष्पक्ष 


झौर समान समाज वा निर्माए करने म मदद करेगी जिममे पग्रौद्योगिक विक्राय ने 
लाभ समान जनता को प्राप्त हो सर्वे । 
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जनता पार्टी की आथिक नीति क्या है, इसकी दशा वया है और वह किन वर्गों 
पर झ्राधारित है, किन नए वर्गों को संगठित करके जनता पार्टी अपना राजनीतिक 
आधार बनाना चाहती है | ये सब महत्त्वपूर्ण सवाल है, लेकिन इनका निश्चयात्मक 
उत्तर देना कठिन है, क्योकि जनता पार्टी की स्वय वी रूपरेखा अभी वहुत्त स्पष्ट महीं 
है। यह बहवा अन्याय नहीं होगा कि उसका जन्म नकारात्मक उद्देश्यों को लेकर 
हँग्ना । जत्म समय से उसका उद्देश्य था कि प्रधितायकवादी रुभान वाले शासन 
भ्रौर राजनीति को समाप्त करता। अधिनायकत्व विरोध को एक सकायत्मक और 
व्यापक ग्राथिक दर्शत का रूप जबता पार्टी अभी नहीं दे पायी है 

आपातकाल की विकृतियों के कारण जो समस्याएं पैदा हुई उन्होंने सभी वर्गों 
का प्रभावित किया था | लगभग सभी वर्ग काँग्रेस से रुप्ट हो गए थे । इस पृष्ठभूमि 
में जनता गार्दी का जन्म हुआ, उसकी सरकार भी बन गई, लेकिन झाथिक चीति 
निरूपित होने मे पूरे 8 महीने लग गए । नवम्बर मे था उसके बाद जो झ्ाथिक नीति 
सम्बन्धी बयान प्रकाश में आए हैं वे परस्पर विरोधी विचारधाराशो के सामजस्य के 
हूप मे था समभौतावादी वक्तव्य के रूप मे देखे जा सकते है। 

ग्राथिक नीति के दो पहलू होते हैं॥ एक तो ऐसे कार्यक्रम होते है जिन्हें 
तात्कालिक रूप से लागू करना आवश्यक होता है क्योकि कुछ समस्याएँ ततात्कालिक 
होती हैं । उदाहरण के लिए महंगाई कैसे कम करें, उतपदन क्रिस प्रकार वडाया जाए 
कि देश झात्मनिरमर बने और जरूरत की चीजे बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो और अजित 
आय का वितरण किस तरह हो! 30 बर्ष के अनुभव से यह स्पष्द हो गया है कि 
कुछचीजें हर पार्टी करना चाहेगी, चाहे वह वामपथी हो, दक्षिएपयी हो या मध्यमार्गी 
हो, तात्वालिक समस्याप्रो से निपटने के लिए कुछ काम उसे करने ही होगे और वे 
लगभग एक जैसे होगे । उन्हे हम राष्ट्रीय नीति या नीतियाँ कह सकते हैं जिन्हे सारे 
राष्ट्र वा समर्थत्र प्राप्त होना चाहिए । 

कुछ समस्याएँ दीर्घकालिक होती हैं, जैसे, विकास की दिशा वया हो, समाज 
का ढाँचा पूँजीदाद की दिशा में होगाया समाजवादी । हमारा समाज मुख्यतः 
औद्योगिक समाज होंगा या खेती प्रधान ही बना रहेंगा । हम अपती भ्रथरचना को 
जगरोन्मुख बनाना चाहते हैं या ग्रामोन्मुख ही रखना चाहते हैं, बडे और छोटे उद्योगो 
में कंसे सतुलय होगा, खेती क्सि तरह की होगी, फार्मों का आकार क्या होगा, और 





सै जोशी, झादिक विकास सस्थान, दिल्‍ली (दिनमार, जतवरो, 978)। 


नई आथिक नीति किसके हिंत में 653 


कैसी प्रौद्योगिकी अपनाई जाएगी ? इन प्रश्नों पर घ्राय मतभेद होता है । जबता 
पार्टी मे भी तरह-तरह के रुकात मौजूद है | एक वर्ण पुरानी काँग्रेस को नीतियो से 
प्ित्र नहों है। भिनता केवल नीतियों के कार्यान्वयन मे है । जो लोग जनप्घ मे थे, 
“ऐैनकी सोची हुईं झ्राथिक नीति अधिक स्पष्ट नही रही है-- अधिक से अ्रधिक यह्‌ 
कहा जा सकता है कि उतका समाजवादी विचारधारा से मेल नही हे । जयप्रकाश 
नाराण्ए से प्रेरित गाँधीवादी समाजवादी लोग भी ज्नता पार्टी गे हैं जो पश्चिम 
दे ग्रौद्यागिक समाज की घारणा के पोपक नही है और जो एक समग्र क्रान्ति के 
आकाक्षी यौर समर्थक है। लेकिन समग्र क्रान्ति के सिद्धान्त को भी ठोस आयथिक 
दर्शन की दिशा ग्रभी जयप्रकाश जी और उतके समर्यक नही दे पाए है / इनके अलावा 
जनता पार्टी मे एक वर्य स्माजवादियों का भी है जो समाजवाद के प्िद्धान्तों को 
भारतीय परिस्थितियों मे लागू करते के इच्छुक तो हैं, लेकिन उनके प्रयासों ने भी ठोव 
रूप नही लिया है। इग सब विचारधारा में जनता पार्टी के भीतर समन्बय की 
मोशिश तो दिखाई पड रही है, लेकिन झ्भी एकरसता पैदा नही हुई है। इन 
अन्तविरोधो का समाघान कैसे होता है, यह भविष्य ही वताएगा । 
आधिक नीति को ऐतिहासिक सदम में देखने की भी आवश्यकता है ॥ इसके 
लिए जनता वर्दी किन राजनीतिक, सामाजिक सदर्भो मे पैदा हुई है, इसका विग्लेषण 
भी जरूरी है । पिछले झाम चुनाव के बाद एक नए गुंग का, यानी जनता ग्रुये का 
उदय हुम्ना है । मैं इस युग को और जनता पार्टो को पूर्णो रूप से एक नहीं मानता । 
हि एक भी है झौर प्रलग-प्रलम भी है झौर इन दोनो मे विरोध भी है | जनता युग के 
[ए उभार के साथ जो ग्रार्काक्षाएं, प्रेरणाएँ और सम्भावता जुडो हुई है उनमे प्रौर 
जनता पार्टी के ढाँचे मे एक जबर्दस्त अन्तविरोध भो है । इसे समकत के लिए थोडा 
पीछे जाना होगा और अथशास्त्र की कुछ धारणाप्रो को कसौटी पर विकासशीच 
देशों की सरकारो के चरित्र का अध्ययच करना होगा । दूप़रे विश्वयुद्ध मे उपनिवेशवाद 
के अत के स्ताथ तीसरी दुनियाँ के देशो मे जो शासनतनत सत्ता मे आए उनमे विविधता 
रही है । चीद, विमतनाम और व्यूवा जैसे देशो मे पूर्सूपेण ऋान्तिकारी सरकारें 
स्थापित हुई । पाविस्तान, इडोनशिया, मलयेशिया जैसे देशो मे दक्षिएपथी सखारें 
झ्राईं। भारत में जा सरवार बनी उसे दरमस्यानी शासत्र व्यवस्था (इंटरमीडिएट 
रेजीम) कहा जा सकता है । भारत मे जो सरकार दती उप्तकी शक्ति का स्रोत एक 
ही वग नहीं था--स बह शुद्धता उच्चतर्ग से शक्ति ध्राप्य करती थी प्रौर न ग्रकेले 
विम्ववर्य से । कहा जा सकता है कि वह मध्यवर्ग की झौर दरस्पानी प्रद्रतियों की 
सरखवार थी | झत दरम्पानी कांग्रेध ने चुने हुए क्षेत्रो म॒ राष्ट्रीयरण किया और 
टरविजी क्षेत्री को भी बढने वा मौका दिपा॥ उसने मिश्चित अर्य-व्यवस्वा, ससदीय 
मोक्तस्त्र, खुक्‍त समाज, कल्याणकारी राज्य पर भास्था ध्यवत की और बीच का 
रास्ता प्रपनाया । उपने वहा कि पुराने तबबों ,बड़े व्यॉपारियो और जमोदारों को 
खत्म नहीं करेंगे और उनको पूरो सम्पत्ति का राष्ट्रीयारण नहीं होगा । अत 
मध्यवर्मी भूमि सुधार कार्यत्रम मपनाया गया। ग्रन्‍्य क्षेत्रों भ्े मो एक सतुलन बनाने 
की कोशिश की गई । श्री नेहरू प्रोर श्रीमती गाँधी वो सखबारें ऐसो हो थी | 
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उनका सकट यह था कि ये व तो ऊपरी वर्गों को पूरी तरह सन्तुष्ट कर पाई 
और न नीचे वाले वर्गो को ही । सम्पन्न वर्ग नाराज था कि उसके स्वार्यों पर चोट 
होती है, लेकिन नीचे वाले वर्ग भी परेशान ये कि जितना सुधार वे करना चाहते थे. 
वह भी नही हो पाया | उदाहरणत. भूमि सुधारों से बहुत कम॑ जमीन का बढाया 
हुआ । अर्थशास्त्रियों दा कहना है कि भूमि सुधार एक मायने में कामयाब ही नहीं 
हुए । भूमि सुधार की घोषणा से जमीदार और क्सानी के वीच परम्परागत भाईचारे 
पर आधारित सम्बन्ध (जमीदार गरीवो को अपनी प्रजा समझ कर थोडा बहुत 
सरक्षण देते थे और बदले मे काश्वकार उनकी सेवा टहल करते थे) हूंट गए। इस 
तरह पुरानी सुरक्षा चली गई, लेकिन नई सुरक्षा की व्यवस्था नही हुई--न तो गरीढ 
किसान और सेतिहर मजदूर को जमीव मिली और न ही नई सुरक्षा व्यवस्था बनी! 
पुराने कर्जो माफ करने और वघुआ मजदूरी की मुक्ति सम्बन्धी कानून भौर घोष णात्रो 
से भी कर्ज देने और लेने वालो के बीच तताव तो पैदा हो गया लेकिव जरूरतमदों 
को न तो नए कर्जा मिले और न नया रोजगार ही। दृमरी तरफ जमीदार ओर 
साहूकार इसलिए नाराज हो गए कि उनकी पुरानी झोपर व्यवस्था पर चोट हो रही 
थी । उन्हे डर हो गया कि काँग्रेस सरकार उनकी हस्ती ही मिटा देना चाहती है । 
वे भयकर रूप में कॉँग्रेस-विरोधी हो गए | इसी तरह जब काँग्रेस ने कहा कि वह 
निजी व्यापार अपने हाथ मे ले लेगी या खुद मूल्यों का निर्धारण करेगी, तो व्यापारी 
बर्भ भी नाराज हो गया । उसते बदला लेने वे लिए बारअबार कृत्रिम प्रभाव र्क 
स्थिति पदा करने की कोणिश की | शहरी उपभोक्ता और गरीब किसान इसलिए 
- दुखी स्लौर नाराज थे कि बाजिब दाम पर चीजों गुलभ होने की कोई व्यवस्था गद्दी हैं 
वाई । सक्षेप में काँग्रेस की नीतियों और परस्थितियों में मिलकर ऐसे परिणाः 
उत्पन्न किए कि ऊपर झ्रौर नीचे के तबकों मे काँग्रेस का समर्थन घटने लगा। भा 
बढने की झोर देष्टा के ढीलेपन प्रौर राजनीतिक मनोवेल के प्रभाव ने वह परिरिर्था 
पैदा की जिसे ग्रग्नेजी भे वैसलैश कहते हैं, यानी लहर का पीछे पलठना । मेरी अपर 
राय मे आपातकालीन स्थिति की घोषणा इसी पृष्ठभूमि में हुई, क्योकि देश १ 
लोक्तन्त्रीय ढाँचा सभी वर्गों के घोर असम्तोष के कारण चरमराने लगा था मर 
काँग्रेस का शासन डगमगा रहा था । इसी परिस्थिति मे अपने डगमगाते शासत * 
स्थिरता के लिए श्रीमती इन्दिय गाँधी के गुट ने आपातस्थिति की घोषणा की । 
यह समभना गलत होगा कि आपातृस्थिति के कारण ही देश में राजनीति 
संकट पैदा हुआ । वह तो आधिक नीतियो के परिणामस्वरूप पहले ही झ्रा चुका थ 
आपाद्स्थिति ने उसे विस्छोटक रूप दे दिया । 
आपाद्‌ स्थिति वे प्रति विरोध ने जिन राजनीतिक तत्त्वो और प्रवूत्तियो 
जन्म दिया वे एक साथ ही अग्रगामी हैं और प्रतिगामी भी । इस धारा मे वे 
लोग हैं जो ग्राथिक विकास और पुरानो भ्र्थरचना में परिवर्तन की प्रक्रिया को त् 
करता चाहते हैं । जैसे जयप्रकाश जी का नेतृत्व स्वीकार करने वाले तत्त्व या पु२ 
समाजवादी और वामपंथी नेहरूदादी कांग्रेसी, लेकिन उसमे ऐसे ब्यक्ति और तत्त्व 
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भी मौजूद है जो उन सुधारों को भी स्वीकार नहीं करते जिन्हे झाँग्रेस ने अपने 
प्रस्तावों में जगह दी भी, भले ही उन्हे कार्यरूपेरा परिणुत न किया हो | जनता 

/एर्टी की ग्र्थनीति इन दो परस्पर विरोधी तत्त्वो और त्रवृत्तियो के तनाव से मुक्त 
'नही है । दूसरे शब्दों मे, यो कहिए वि जिन भावनाओं, आराक्षाओं और प्रेरणाप्रो 
से सचालित होकर जवता ने पिछले चुवाव मे बाँग्रेत को पराजित करके जनता 
पार्टी को सत्तारूढ़ किया है वे एक ऐसे राजनीतिक सन्तुलन को जन्म देने भे संफ्ल 
नहीं हुई जिनसे उनकी पूर्ति हो प्क्रे । इस दृष्टि से जनता पार्टो को एक सक्रमणात्मक 
(द्राजीशनत ) सन्तुलन मानना ही ठीक होया--एक स्थिर और गत्यात्मक सन्तुलन 
नही, जो विकास और परिवर्तंत को आगे बढा सकता है ! 


चूँकि विशाल मेहनतऊ़॒श जनता की विद्रोही और समाज परिवर्तन की 
आकाँक्षा और प्रेरण। के कारण जनता पार्टी सत्ता मे आई है, दसलिए उससे जनता 
का समर्थन बनाए रखने के लिए एक ऐसा गग्रगामी कार्यक्म उपस्थित बरना ही 
होगा जो काँग्रेस के प्रधकचरे कार्यत्रम से कही प्रागे हो । एक झोर यह तकाजा हैं 
तो दूसरी प्रोर भूमि सुधार विरोधी स्वतन्त्र पार्टी तथा अन्य गुटों के लोग भी जनता 
पार्टी भे जमा हो गए है । जनता पार्टी अग्रगामी भर प्रतिगामी तत्त्वों तथा प्रेरणाओं 
को एक साथ जौते निभा पाएगी । यह पार्टी के नेतृत्व की सबसे बडी चुनौती है। 
एक ही पार्टी मे भूगिहीन सजदूर, गरीब किसान, अ्रमीर किसान और जमीदारो 
टी किस प्रकार एक सयुक्त कार्यक्म स्वीकार कर पाएंगे । यह वास्तव मे 
“बहुत बडी समस्या है । जनता पार्टी को ग्राधिक नीति के वक्तव्य न इसी समस्या 
से जूभने को कोशिश की है । 
देश की प्रधिकाँश जनता गाँवों में रहती है गौर यह जरूरी है कि जनता 
पार्टी गाँवो की जनता वा समर्थन प्राप्त किए रहे । जनता पार्टी के नेताप्नो न इसका 
राषह्ता यह तिकाला है कि गाँव के अ्रन्दरुनो सपर्यों और अन्तविरोधों को, जिससे 
टकराब ग्रौर विघटन पैदा होता है, श्रभी न छुपा जाए, बल्कि ऐसे प्रश्नों को 
उठाया जाएं कि जिन पर गांवों को अधिकाौश जनता एकमत हा सके । इसलिए 
जनता पार्टी ने शहरों और गाँवों के अन्तविरोध को प्रमुखता दी है और ग्रामीण 
जनता के असन्तोप को रयानीय शासको के विरुद्ध मोडा है । इसमे सन्दह नहीं कि 
विदेशी शासतो और नाँग्रेस दो नीतियो के यारए भारत मे शहर और गाँवों के 
थीच वी खाई अझधिवाधित्र चौड़ी होती रही है । गाँवों के गरीब और ग्रमीर में 
प्रो धन्तर है उससे मुकाबले गांवो झोर शहरों के ग्रमोरो के वीच बहुत अधिक अन्तर 
है इसलिए देश के प्रनेक् भागो में गाँवों वी जनता के असन्तोपष को विसी हद तक 
शहरों वे विरोध मे मोड जा सदता है । गाँवों के घनी वर्ग स्थातीय जलता के 
असस्तोष वो पह कहकर दूसरी दिशा दे सकती हे कि देश की रुचहाली का अविक्तर 
दिस्पा शहरों थे विदासियों झोर विशेषज्र शहर के घनिकोों की सुख पुविधा झौर 
भोगवितास में लगा दिया जाता है । गाँवों वो न सिर्फ उपेक्षा की जाती है बल्कि 
जौन्तोड मेहनत करके झौव बाले श्रपती श्ामदनी योडी बहुद जो बढाने को कोमिश 
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करते हैं उसे भी शहर के लोग देश के विकास के नाम पर करो आदि के द्वारा हडप 
लेना चाहते हैं। वह ग्रामीण जनता से यह भी कह सकते हैँ कि शहर वाले हम 
गाँव वालो को आ्रापस मे भी लडाना चाहते हैं, जिससे कि हम में एकता न रहे पट: 
हमे लडाकर सदियो से हमारा शोपण क्रिया जा सकता है। गाँवों में पीने के लिए 
कीटा गुरहित स्वच्छ पानी क्री भी कमी है लेकिन ऐशोग्राराम के सभी साधन शहरों 
में उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए विजलो, साफ पानी, मोटर कार, हवाई 
जहाज, होटल, नए मकान, ठेलीफोन, रेफीजरेटर झादि सभी चीजें तो वहाँ हैं । 
धनी क्सान यह भी कहते हैं कि शहरो के मामूली प्रोफेसर और वकीच को थोडा 
सा काम करके जो तनख्वाह या उजरत मिलती है उसका एक चौथाई हिस्सा भी 
फिसान और उसके ब्रेटो को दिन रात, बूप, बरसात, जाडे में जी-तोड मेहनत करने पर 
भी नसीब नही होता । सज्ेप से ग्राम और नगर का अन्तविरोब इतता बुनियादी और 
उवलन्त है कि इसे उभार कर जनता पार्टी चाहे तो कुछ समय तक गाँवों के अ्नन्दरूनी 
झस्तविरोधो को दवाने और भूमि सुधार जैसे कार्यक्रमों को ठालने मे कई जगह अवश्य 
रुफ्ल हो सकती है । 

इस सन्दर्भ में जनता थार्दी के भ्रन्दर जो अग्रगामी तत्त्व हैं उन्हे ग्राम नगर 
झत्तविरोध” के प्रश्न को गरीव ग्रामीणों के साँस्थानिक परिवर्तन से जोड़ने में 
राज्नीतिक दक्षता और सगठन शक्ति का परिचय देना पड़ेगा । 

ग्राम नगर अन्तविरोंध की विचारधारा और राजनीति के दोनो ही पहलू 
है--अग्रगामी भी और प्रतिगामी भी । अगर गाँवो के विकास को प्राथमिकता मिल्तुं,” 
तो यह देश के हित में होगा, लेरिन देखना यह है कि गाँवो के विकास के नाम पर 
गाँवों के भीतर सुख सुविधा का प्रसार सभी वर्गों के लिए होता है या केवल 
ऊपरी या मध्य वर्ग के जिए | यदि 'ग्राम को प्रायमिकता दो' का नारा 
गाँवों की मेहनतक्श जनता की दुनियादी आयश्यक्ताग्रों बी पूर्ति नही कर सकता 
तो गाँवों के केवल मुद्ठी भर लोगो का ही फायदा होगा, इसलिए ग्राम और नगर 
के अन्तविरोध का सारा इन्दिरा गाँधी के 'गरीबी हटाओ' नारे के मुकावले अ्रधिक 
चतुराई से भरा हम नाय है क्योकि यह भी अमीर-गरीब के सवाल का तीखापन 
कुन्द कर देवा । 

“ग्रामों को प्राथमिकता दो' के साथ 'खती का प्राथमिकता दो' क्यू भी नारा 
जुडा हुआ है । इस नारे मे भी बडी चतुराई है । यह नारा विकास के प्रश्न को 
बर्यहीन या वगतिग्पेक्ष रूप में श्रस्तुत करता है । प्राथमिकता छोटे किसानो को दो, 
या बडे क्सानों का, काश्तकार को दा या भूमिघर को, भूमिहीन को दो दा 
भूमिहीनों के मालियों का, ये सभी सवाल 'खेती को प्राथमिकता दो' के कुहासे में 
ढक जाते हैं । खेती के विकास के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल हो ? बह द्वेइटर 
और ट्यूववेल का ही रूप ले, जिसे वडे भूमिधर और किसान ही उपयोग में ला सकते 
हैं, या ऐसी शिचाई व्यवस्था हो तथा ऐसे औजारो का निर्माण हो जिनका इस्तेमाल 
गरीब किसान भी कर सके, ये प्रश्न वर्यनिरपेक्ष योजना से नही सुलभत्ते | इन्हें तो 
साफ तौर पर और स्पष्ट सप से शोपित वर्गों के हित मे उठना दो पड़ेगा । 
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जैसा कि जनता पार्टों कहती है, यह सही है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण 

होना चाहिए, लेकिन विवेद्वोकरण दगनिरपेक्ष रूप ले सत्ता है जिसे वर्तमान 

» निहित स्वार्थों का ही लाभ हो या ऐसा रूप ले सकता है जिससे मेहनतकझों का 

कायदा हो। विल्लेद्वीझरण को आशिक परिवर्तन के साथ जोड़ा व ग्रया हो तो 
बिकेस्द्रीकरण निहित स्वा्थों का ही साथव बनेगा । 


यह जनता पार्टी क्षो झूथिक नीति की खूदी है कि उसने उसे ऐसा बरगें- 
निरपेक्ष एप देते बी कोशिश की है जिससे वह सभी वर्गो में यह झ्लाशा (या भात्ति) 
पैदा फर सके कि वह उन्ही ने दिश्लेप हित में है॥ यहे जनता पार्टी क॑ प्रग्रगाम्ती 
तर्वों का कर्तव्य होगा कि वे वर्गनिरपेक्षता के इस कुहासे को भेदकर श्राथिक भीतियो 
को कमजोर वर्गों के हित से जोड़े । 

जनता पार्टी ने एक दूलरा नया मोड जो अरयंत्रीति को दिया है बह है छेती 
के मुकाबले औौद्योगीसण मे कमी । बडे उद्योगों के भुकावसे छोटे श्रौर मध्यम 
दर्जे के उद्योगों के विकास की ववालत की गई है ॥ यह यारा भी एक साथ भ्रग्रगामी 
भी हो सत्ता, है और प्रतिगामी भी | एशियाई देशो में जहाँ विपुख जन-झक्ति का 
प्रभी उपयोग नहीं हो रहा है पहाँ अन्‍्क्रधुन्ध मशीन का उप्योग जनता वो गरीबी 
ही बढाएंगा | इसलिए जरूरी है कि भारत की परिस्थितियों केढ अनुनू ल जन-घक्ति के 
इस्तेमाल वी दृष्टि से प्रौद्योगोगरण वी एक नई दिशा दी जाए। जनता पार्टी के 
झुद्ध तत्वों का यह झेममत अवश्य विचारएगरीय है, लेसिन इसदय यह मतलब नहीं कि 
आंरत को सेतिहर देश ही वने रहना चाहिए । इस रुफ्रात को यदि अपनाया गया तो 
भारत के लापो शिक्षित स्तातकों को सरकारी नोकरी के ग्रल॒प्वा न तो बोई और 
रोजगार मिलेगा और न तेजो से बढती झ्रावादी से उत्तम जिक्ट समस्याग्रों दा कारए 
घेती का ही वित्रास हो पाएगा । ग्राधुनिक अर्थ-विज्ञान बताता है कि झैती वा ही प्रौर 
ग्राधुनिदीद रए दोनों का चोली दामन वा सम्बन्ध है । प्रसिद्ध प्लर्यशास्त्री प्रास्कर 
लागे ने यहाँ तक बहा हे कि “मेरी परिभाषा के घ्रनुसार औद्योगिक रूप से,विकसित 
देन्न वी है जहां क्ेती वा पूर्ण रूप से पिक्नास हुआ हो ।* 


शिक्षा बी मिसाल लीजिए भाँवो में शिक्षा की कमी है। से दूर करने के 
लिए एक व्यापद अभिज्ञा यौर निरक्षस्ता निवारण आल्दोलन शुरू क्या जा सकता 
है, जिससे झ्धिएौश पतता ग्रशिक्षा के ग्रम्धशार से ज्ञात के प्रकाश बी शोर बह़। 
लेपित पभ्गर शिक्षा प्रमार के नाम पर उच्च शिक्षा के ही प्तस्थान गाँवों में भी खोले 

> गए तो वे प्रशिशा के सागर मे बुद्ध चमकते हुए दापुओ को तरह नजर आएंगे । 

जनता पार्टो वो अधेनीति मे झौधीगीफरण वी दिशा वा स्पष्ट संकेत नहीं 
है । जिम व्यक्ति वा जैमा रफान हो वह इस उद्योग नोति छी उसी रऐ भे च्यास्या 
बार सकता है । ग्रग्रयांमी विचारों के लोग यदि उसे झोद्यागोक्रण वी नई दिला 
समकेंगे तो प्रतिदामी दिचारो के लोग प्रौद्योगोगरण को रफ़तार दो क्‍झयस्द करने 
था प्रयास दरते हैं । “जावो रही, भावना सी प्रमु मुरत देखो दित दैश्ी ।7 
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उद्योग नीति वक्तव्य एक ओर जब यह कहता है कि आर्विक विकास की दर 
7 प्रतिशत सालाना होगी तब औद्योगीकरण के बारे में आशा पैदा होती है लेकिन 
दूसरी ओर देश के अन्दर वित्तीय साधवों के संग्रह को उचित महत्व न॑ देकर यह 
वक्तव्य इस आजा को ठोस आधार से वचित कर देता है । है 
जनता पार्टी ने छोठे उद्योगो की बात बडे जोर से उठाई है। लेकिन उन 
कारणों पर तनिक घ्यान नही दिया है जिनकी वजह से उनके विकास के लिए कांग्रेस 
द्वारा किए गए प्रयत्न नाक्रामयाव सावित हुए थे। उसने यह भी नहीं माना है कि 
बहुत से उद्यम जो छोटे उद्योग के रूप मे पजीकृत हुए हैं बडे उद्योग समूहों वी ही 
शाख्राएँ मात्र हैं। जैसे जूतो के अनेक कारखाने, साथ ही कई वार रोजगार के अवसर 
बढाने के नाम पर गैर आर्थिक उज्योगों की स्थापना होती है । जैसे चीन में घर-वर 
में लोहा गलाने वी भट्टियाँ बनाई गईं, जिन्हें वाद में तोड़ देना पड़ा । 
किसी भी आयिक व्यवस्था के सचालन के लिए ऐसे तत्त्वो की आवश्यकता है 
जो नैतिक रूप से स्वस्थ और “बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' मन्त्र से वास्तव मे जुड़ें 
हो। कांग्रेस शासन के विरुद्ध असन्तोप के मुख्य कारणो मे अ्य॑-सत्ता के केख्रीकरण 
से पैदा हुआ भ्रष्टाचार ग्रौर वैतिक पतन था । नौकरशाही और राजनीतिक पार्टियों 
के अप्ट तत्त्वो के प्रनाचार के विरुद्ध जनता के सुलगते असन्‍्तोप को जयप्रकाश और 
नेताओ के सिंहनाद ने एक नई दिशा दी। अप्टाचार निवारण की इस व्यापक 
भावना का प्रकाशत भी जनता युग में हुआ है और इसके कारण जनता पार्टी को व्यापक 
जन-समवंत भी मिला है। किन नए उपायो को अउनाकर जनता पार्टी एक नैतिक » 
पुन्जागरण की और बढेगी जो झ्राविक विकास की एक झनिवार्य शर्तें है, यह अभी” 
स्पष्ट नही है। इस समस्या का यह पहलू सम्पत्ति और असमर्थता के विकेल्द्रीकरण 
से जुड़ा है तो दूसरा पहलू केवल भौतिक प्रोत्साहनों से हट कर नैतिक प्रोत्ताहतो 
(इन सेंटिव्स) से जुड़ा है, यह प्रश्त पाश्चात्य समाज के 'कनज्यूमरिज्म' यानी 
उपयोग की सस्कृति के स्थान पर नई सांस्कृतिक मान्याप्रों के सृजन से भी जुड़ा हैं। 
जनता पार्टी के कु नेता तो इस प्रश्न को उठाते हैं, लेकित वष्रा जनता पार्टी इसमे 
जागहक है ? 
पिछड़े हुए देशो में आर्थिक विकास के प्रश्न राजनीतिक दाक़तों के लिए 
जवरईस्त चुनौती प्रस्तुत करते हैं। लोकतन्त्रीय ढाँचे के अन्दर यह चुनौती और मी 
गम्भीर हो जाती है। आर्थिक विक्नास सभी वर्गों पर वोक डालता है। लेकिन 
लोकतन्द्रीय ध्यवस्था सभी जर्गों को खुश करने के सिद्धान्त पर चलती है। इस हृप्टि 
से राजनीतिक दल के अल्पकालिक हितो और देश के विकास के दीर्घकरालिक हितों मे". 
टकराव पैदा हो जाता है। काँग्रेस पार्टी इसी टकराव के कारण आध्िक विकास 
को गति देने मे असफ्ल रही या आशिक रूप से ही सफल रही । क्‍या जनता पार्टी 
जो लोक्तस्त्रीय उफ़नत की ही देन है, आयिक विकास की कठिन चुनौतियों से जुक 
जाएगी ? 
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जब्वदाणस्ता 49 सथ्य एक व्टूप्लिस्त 








आरद की जनसंख्या 


दरवाधिक वृद्धि (96-7) 
जत-घतत्वी 

स्त्री-पुरुप अनुपात 

शाक्षरता दर (0-4 ब्लायु वर्ग 
मिलाझर) 


कुल 54 80 करोड 
पुरुण 28 40 करोड़ 
स्त्रियाँ 26 40 करोड़ 
24 80 “५ 


78 प्रति वर्ग दि मो 
930 ज़्त्रियाँ प्रति 3000 पुरुष 


ब्यक्ति 2945 हु 
पुरुष 3945 ५ 
हितयाँ 78 70 ६ 


कृत घतसस्पा में शहरो जनसस्या का अनुपात 9 9 अतिशत 
कंस जनस्रख्या मे कामगारो का प्रतिशत (केवल मुख्य घन्धा) 


कामगारों के वर्ण 
(१) काश्तकार 


(2) दुषि मजदूर 


]. 89 95, ह ॥६-7 


ब्यक्ति 3298 
चुमुप 5250 
स्मियाँ १88 
कुल कामयारो का प्रतिशत 

मु 43-34 
पुस्प 38 20 
स्त्रियाँ 5]4 
बुल 26 33 
चुस्च 3757 
स्त्रियाँ 876 


2 पजाव बममू ओर शाह्तोर छे दॉस्ड छोएइर विड्ाला श॒या है दपोकि यूद्ध विराम रेखा के 


पत् पार के आड़े उपयच्ध नहीं है। 


660 भारत मे झाथिक नियोजन 


(3) परशुधत, बन, सत्स्प पालन, कुल 238 
शिकार और बागान, फा_ पुम्प ]95 

उद्यान तथा सम्बद्ध धन्ये. स्त्रियाँ 0-43 

(4) खनन और खदान कुल 954 
पुहुप 044 

स्त्रियाँ 007 

(5) उत्पादन, उपयोगीकरण सेवाएँ (सर्जिप्तिम) झौर मरम्मते 

(क) घरेलू उद्योग ४ कुल , 852 

पुस्प 2-78 

प ल्नियाँ 074 
(ज) गैर घरेलू उद्योग... कुल 5.94 

3 पुरप उन्व6 
स सस्त्रियाँ 0-48 
(6) निर्माण कुल ॥25 
पुरुष 32 

अब , स्त्रियाँ 0| 
(7) व्यापार और वाशिज्य बुल 52: 240] 
५ +., पुष्ठप 526. 
ही * स्त्रियाँ 03॥. 

(8) परिवहन, भण्डारण क्रुल 2'च4 
और सचार पुरुष 236 _ 

.ः स्त्रियाँ 008 

(9), झन्स़ कामय्रार कुल 8-74 
9४ पुरुष 750 


स्त्रियाँ [24 


#9079"49% 4 


सिनिन्न सच्तों. घर प्रस्लि व्यक्छि ल्यय (97-78) 





श्र 








(स्पयो मे) 
दारप स्रामान्दू खेदाएँ साम्रािक सेदाएं आविक सेदाएँ पूँडीगड लागध मौग 
आम्ध्र प्रदेश + 4094 ३3900 वी 75 4258. व 07 
अपन + 36:29 39 84 3226 5397. 62096 
बिद्वार | ग्ढ8 ५. 998: 99. 9.8... 728. 
गुश्राद ॥ 48 64 649 38-94 उा32. 89 83 
हृष्पाणा ६5290... 57 8398. 557 24482 
हिमाइत्र प्रदेश. 36356! भ्रण गरव6 56.86. 288 70 
कम्मू एव काम्ोर दवा 7 930. ॥997 ॥4359 5॥82 
कर्वेदिक "04830 - 6482 $4 39_ 3800। 9552 
क्ष्त्त «४ 4943 (400 व 3 2627. 79786 
अध्यप्रेव २869 कऋन0 ६१8 6 2730. 3532॥ 
मद्ठाराष्ट्र + ६? 72 6728 5568 29 26. 23494 
हागातैरद बउठक0.. 28580... 33640... 233:00 20560 
इरोता 4304 50 98 बायि6/... 29539. 647 
दबाब 4594 प्र 53 670 26]0.. 28 62 
राउश्पान 5 44.5 5 $63 380! 2587. 6470 
वंमिलशारु १ कोड, छ्३ 94 फ्र/.. 09. 
उत्तररेज्ञ 3378 ६५३8] 282 2506. 428 07 
दच्चियी इशत 40-64 ह्2हा 3233 [794 [438 





2ौ]. 5०2०९ ६ #हु5५(५७७ 89082 ५५०१५, 978-79. 
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(न्क) स्वकष्छ राष्ट्रीय सत्नाद सथा सिलत्क राष्ट्रीय ऊउत्पावर अर्थाल्त्‌ राष्ट्रीस काव्य 
(09055 'पि्मांगाव] 77000९८ 2१ जल 'िन्वांजन ए700९6 |,0. पिक्वांगराग्रों वाए06) 








सकन्न राष्ट्रीय उत्पाद. निबल राष्ट्रीय उत्पाद. प्र/4 व्याक्त निबल राष्ट्रीय उत्पाद. निबल राष्ट्रीय उत्पाद. प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्र 






















(करोड़ स्पये) (करोड़ रुपये) (कराड़ रु१ये) का गृचक अंक उत्पाद का गूचक अक 
बषे मौजूदा कीमतों ॥970-] मौजूद कोजतो [970 मोजूद कौझतो 907 जोझूंदा कामतो 970-7]  मोजूश कीमतो ॥970एथयो 
के आधार की कीमतों के आधार की कीमतों के आधार पी कीमतों केआधार कोकीमतो के आधार की कौमतो 
पर केआधारपर पर के आधार पर प्र के आधार पर पर केआधार पर प्र के आधार पद 
4 2 ह 4 5 6 7 8 9 0 ॥ 
970-7॥. 36654. 36654 3442 3442 636 636 4000 400 0 7000. 4000 
]9-72 3994. 37202 36728 3487] 663 629 064 03 04९2 98.9 
4972-73 43]59. 36788 4039[ 34323 खा4 606 374 997 442 3 953 
93-74. 53704 3870 50498 3683 874 626 467 305.] 37-4 98.4 
94-75.. 63203 38889... 3947... 36455 3007 68 ग्य 059 458.33... 953 
975-76.. 64996. 42200 60596 39026 008 659 76] 85 2 58 5 4036 
3976-77... 69047... 42887... 64279... 4064 049 655 ]85-8 ]67 464-9.. 4030 








&0॥८८४ $ 8७णाणा।ए 5४०५, 4977-8. 


(ब्क्ष) खार्प्िव्छ लिव्कास् वर 
(4्रापयें छा0एपऐ॥ ह4/९5) 





शकल राष्ट्रीय उत्पार तिबत राष्ट्रीय उत्पाद श्रति व्यक्ति निबन्र राष्ट्रीय उसाद 
(करोड रुपये) (करोड रुपये) (करोड रुपये) 
बथ मौजूदा 490-7। मौजूदा [9स्‍0.या मौजूदा उक्रएया 
कीमदों को कोमतों कोमतों को कीमतों कीमतों को कौमतों 
के आधार के जाधार केनाधार केबाध// कबाधार. के आधार 














क्र पर प्र पर घर प्र 
५ 2 3 रब 5 6 7 
(97-72. 69 5 67 डे 42 ॥] 
है [शिकार 04 (--) ॥ ॥00 (--)6 77 (-)३7 
393-74 244 52. 250 54 224 33 
974-75.. )77 05. ॥77 08 १52 (“११३ 
975-76.. 28 85 29 87 94 66 
0976-777 62 46.. 63 ॥4 4ब4 (-9)०6 
# शुए्त अनुपान 


०466 * छ९जआजत्ता 50756, क्रिाया$ 


#7909शापै३+--2 
$ लव ० 
अरेब्यू लच्न्त एव ध्यरेव्टू प्यूं जी न्दि््नाण 


[700॥7०४0९ 89४7१ & 7097856९ (9्लॉगि 77277) 





बाजार मृल्य पर सकल घरेलू. दाजार मूल्य पर निदल घरेलू 
मूल्य म 











उत्पाद का प्रतिशत उत्पाद का प्रतिशत 
बे + अकले घरेजू . सकल घरेलू... नि्ल घरेलू... निदल बरेलू 
इचत पूंडी निर्माण बचत पूंजी निर्माण 

व हर 3 4 5 
7960 6] 437 69 93 327 
3967 62 337 753 84 303 
3962 63 बव5 ॥68॥ 96 ॥235 
496356+4 घ484 १66 96 इन 
4964 65 436 $62 फ्र्2 ॥2॥ 
१965 66 57 438 2 गाठ 33 8 
966 67 363 397 2] 8 754 
2967 68 43 9 365 96 823 
968 69 ष्ब््‌ पठ4 95 360 8 
]969 70 364 बाव वाह १25 
4970 7* 70 2. 24 34 
397] 72 7२ 883 322 334 
4972 73९ 69 5 ]8 325 
4973 74% 475 38 2 28 335 
3974-75 83 3290 334 बब4 
3975-70# 397 496 346 व 
3976 77*+ ड 49 2 ॥59 439 

4 सशोधित 

>» दुर्त्त अनुमान 


उफच्ट. छिएएएणाएए उछा+वछ 3077 78 


॥#97श709--8 




















स्व॒र्ऋारी क्षेत्त्र स्तें रोज़गार 
(सणाफा0॥॥श॥ मंतर 08 एफ)ओरट 50९०) 
प्रा मार्य मार्च मार्च माचे 
॥56 करा 4975 2976  [भ्रा 
(शण्स- 
58079]) 
॥। 2 3 हि कः 6 
क-सरकारो क्षेत्र के वर्यों के अनुदार 
], केद्वोय सरकार 20.90. शव 2988. ३७7. 3038 
2. राश्य सरकार उछ4द बी52 वायड 4939. 5॥"00 
3. बड़ं-सरकारी कय3ड ॥9-29 3॥-92 33-92 3655 
4. स्वानीय तिकाय [3 8-78 9-49 ॥9-85 %85 
योष 70-50 407-3 28-63 33-63 38349 
ख-्बौद्योगिक वर्मी करण के अतुदयर ) 
सक्षिप्त ब्यौरा 4-80. 2-76 340. का. 474 
-कृषि, शिकार धादि 
. श्वनन और उत्खनन ]-29 ]-82 6-94 79 749 
2. और 3 विनिर्माण 3:69 8:06 40-49  ]-3. 42:22 
4. इडिजली, गेंस, जल आदि 224. का 3509. 536. 5-54 
भदन बाईि निर्षाग 6-03 8580... 9-56 9.92. 4040 
6, थोक तथा छुदरा व्यापार 
आईि 094 3-28 0-53 056 07 
7, परिवद्दत, सप्रदण और सवार ॥724 227 2363 2448. 2465 
8, वित्त-व्यवस्था, बोभा, 
जपीन-गआयदाद आदि न न 4-92 490 5:30 
9. सामुदायिक, सामाजिक और 
बैयक्तिइ सेवाएँ उन्या 560 64-44 66-99 6739 . 
मोग 70:50 ॥097:3 28-68 433%63 38-9 





जा 8 ६९०१०ए7० $८7१६७, 977-78. 
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ऑशर-सरव्कारी द्लेत्य स्ें रो जगारः 
(स््रीत-मरए खत ऐट एवसंफ2/6 5०667) 











अद्योग-प्रभाग राक्षिप्त ब्योरा माच आच माच झाच मार्च 
3968 ॥9 975 976 977 

] 2 रे 4 . 6 

(ण) कृषि, शिकार बादि 670 798 8॥8 827 837 
[, खनन और उत्वपेद 550 404 4:23 32 30 

2, गौर 3 डिनिर्माण 2020 3955 408 458 बाच्ठा 

3, बिजनी, गैस और चल बादि 040 046 039 0355 035 

4 शवदन बादि निर्माण 240 ]39 27 094 082 


$ पीक तथा खुदरा व्यापार बादि._ (0 304 309 287 27% 


6 १रिवदत, सप्रदेध और सार 080 098 079 0४4 9५५४7 
4. दित्त-ध्यवस्था, बोमा तथा 





जप्तौन-जापदाद आदि न _+ 768 83 86 

8 सामुदाविक, सामाजिड बोर 
बैयक्तिक पे गए 280 000 ]032 3055 ॥082 
पघोग 5040 6742 6804 6844 68 54 





07९९ ६ 200000॥८ $0:४९५, 497-73. 


खैज/एशाता॥--0 
ब्छुल्छ खिल्दिज्ी स्ह्हाय्यस्तां 
(ीाशशओ।! एडांशाओे ॥5४५७7०९) 





,रिण. अनुदान जोड़ यो,एल. 480/665 कुल जोड़ 
6,०29) (5:2705) आदि सहायवा 
रुपये मे परदिवतनीय 
बुकाई जाये मुद्रा में चुकाई 
बाली जाने दाती 











4 2 3 4 |. 6 है 
(%) दी गई विदेशों सहायता 
तीसरी आयोजन के 
अन्त ठक 38088 3920 4200-88 450:8 -.. ५76 
4966-67 4034. 7947 7738 3927 --. 25065 
4967-68 398.5 468 था5-3 2359 676 778:8 2 
4968-69 753>4 684 8255 76 537 9468 
969-70 पु 4427-58 260 4478 736 [42-9.. 6343 
4970-7 405-4 565 760%9 - +- प6"9 
97-72 4745 36.0 8055 22:55 96-22 9292 
कि 972-73 6396 3656 6762 न्5 ल+ः 6762 
3973-74 295 वाच 27706 जा ् 706 
4974-75 448 4 89:8 ॥67-3 न न 467*2 
4975-76 292:8 ब40-2 2633-5 >+ 200 26535 
4976-77 8067 3863 व92-8 ++ 936 (2864 





योग 2446 ( 4769 7 4595-9 2307-4 4440 86670 





(ख) उपयोग की गई विदेशी 


संद्गाभवा दोसरी ्ब 

आयोजना के बन्द तक 2768-7 336-9 305 6 403-2.. --._ 45085 
966-67 हक भरत यशाब 3576. -- वाद 
967-68 49322 607 853-9 30:9 308 95 6 
]968-69 6798 657 7450. 845 734. 9026 
969-70 660. 26-". 6868 05 62.0. 8563 


]970-7॥ 6589 43-55 7024 37थ 383 यथा 


नवननरनननननननन-3 न पक 


कुल विदेशी सहायता 669 








2 व 4 ऊ 6 य्र 
4997-72 हा7 5905 7222. 88 [07. ध्थभथ३ 
3972-73 6499 42.0 6609 -- 43 5662 
973-4 ]0550 207 ॥0997  ++. + 0357 
974-75 ॥2204 939 ॥343 -. +- 9343 
शि३-य6 34649 2833 ॥382. -- 923 8505 
4976-27 42853 2458 353।. -- 678 598 9 


योग. 2543 2 33357 3878 9 23।22 4847 66758 





उीशग०३0 ००8०० $फ५९9 4977-28 


टिषणियाँ 


-विदेशी मुद्दा को छरपो मं बदलने को वितिमय दरें त्ोसरो आयोजना के ब्त्त तकू अवधृ्यन 
पूद वितिमय की दर (] डालर-74 76]9 रुएये) बोर उतके बाद 970-7] दकू अवमूल्यर 
के दाद कौ विनिमय दर (। शालर-०7 50 रुपये के) अनुप्तार है। ध्राप्त सहायता ओर उसमे से 
उपयोग को गई सहायता के आकदो के सम्दश में [97[-72 के लिए मई, 97 से पुद 
को विनिभग दरें बपताई गई हैं। )92-73 के लिए रुपयों के बौकड केन्द्रीप दर्रो के बाधाए 
धर विकाले गए हैं जो दिसम्दर, 97[ दे मुद्दा क पुतभ्'ज्यन के बाद प्रचलित थी । ॥973-74 
के लिए उपयोग की गई रिंण सहायता को रकम को रुपयों मे परिवर्तित करने के लिए भोगत 
व्रिमाही भांकड़ो के सम्ब्थ थे रिण सहायता देने वाले देश की मुद्रा और झपये के बीच को 
विनिमय दर के विमाहीं औरत को आधधार बनाया गया है। उपयोग की गई सहायता के 
974-75 के और उसके वाद के आावड़ों ढो बचमान दर के आधार पर निकाला गया है. जो 
कि रिण सहायता देते वाले देशों की मुद्रा और रुपये के दोच की माह्तिक ओऔप्त जिनिभय दर 
है । शटाँ ठक दी रई सहायता को सम्याश है, उसको रुएयो में औकने के लिए 973-74 और 
उप्तके बाद के दर्षों के सम्दघ में सदण्यता “ने वाले देश की सुद्दा के साथ रुपयो की लागू बाधिरः 
विनिमय दर को बाधार माना गया है। 


2-रिण सम्ब दी रकरो में, दापत किए गए, पूरे कर दिए गए और रद किए गए रिण करें रेकपे 
शामिल वहीं हैं ॥ प्री एड 480 के मयमत मे व्यक्तियद करारी की रहुमे शायिल नही हैं । 


3-अपयोग की गईं सहायता के ऑकडा मे समरक रिप शामिर हैं. जो स्वीकृत सहायता के ऑरुदों 
मे पूरो तरह परे नही दिखाएं गए हैं 


4-तम्पब है, पूर्णाकत के झारणभ इत संदो का जोड दिए गए जोड़ स मन न खाए ) 


#97श008%--4 
4977-78 स्नें छिल्देशी सचछायला 
(बरोड़ रुपये में) 


अप्रेल-- दिमग्बर ]977 तक किए गए सहायता करादई 




















क्र, स्वीकृत सद्ायता परियोजना, भिन्न परियाजना जोड़ 
सं. देश/वल्पा सहायता जियमें सहायठा 
रिण-राहठ शाजिल है 
] 2 3 4 
॥. आरास्ट्रिपा 24 ना शव 
2, कनाडा 44०2 ्ग 44-9 
3, पश्चिम जमेनी 402 करा 3379 
अं. जादात 680 306 980 
5, भीदरसेष्ड 63.0 ना 680 
6. स्वीडस 46.3 जः 463 
4. ब्िडेन 4-6 न्डः 46 , 
8. अस्तराष्ट्रीय पुननिर्माण ठया विकास देके... +- शव श॒व7 , 
9. आई डी. ए. न जवाब अब 
0. सोवियत रूस न 250-07 2500 
. सऊदी अरविया फड त्- ]00.3 00.3 
[2, जओ.पी.ई सी. विशेष फंड लि 
3, यूसेणेय आधिक समुदाय 97 ना 7087 
गोय 284 4 99 42 3275 ६9 
झहायता का स्वह्प भुग्तान3 
जोद जितम 3585 
(0 परिवोजत्ा भिन्न सहायता गा0 
(४) परियोजना सद्दायता 875 





टिप्पणी : स्वीकृत सहायतर के आँ डे सारत के रपये तथा रुह्यायता देने दाले देशों की अलय-अलय 
मुद्रा के बोच को नो महीने की ओसत विनिमय दर के आधार पर विकाले गए है। रिण॑७ 
हपयोग के थाँकड़े तत्सम्बन्धी ठारीखों को रुपये और सहायठा देने दाले देश को मुद्रा के 
शीच प्रचलित वास्तविक दैनिक विनिमय दरों पर बाघारित ६। 
3. मिस्तियम रूबल्स से २ 
2 इसमें 250 मिलियत झूदल्स की रूसी परियोजना सहायता शामिल नहीं हैं। 
3 977-78 छे निए अनुमान « 


77०707--42 


विच्देशी कण सौर क्याज़ आावि च्का प्उगलान्य 








(छयेन सगे) 

बवधि रिण परिछोघन ब्याज का भुगतान कुल रिण परिशोधद 
हे 2 3 4 
पहली आयोजना 0 3 ]33 238 
दूसरी जायोघता 352 642 94 
द्वोड़री आयोजना 3056 2370 542 5 
966-67 359 7 व48 2748 
967-68 2807 ]2235 3330 
968-69 2362 78 8 3750 
969-70 268 5 ॥44 0 425 
इ9्र0या 2895 360 5 450 0 
॥।. 49-72 293 780 0 4793 
972-73 3270 80 4 5074 
093-74 399 2 95 9 595 8 
]974-75 ब40 2450 6260 
975-76 4527 223 6 6863 
9ल्‍6-77 5026 258॥ पर6्0प 
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विस्छुद्गरीक्‍्करफा स्नौर व्काले ध्यन्त व्का स्वाज्राज्य 


| 
७०-५-०७-७-३-०-००-७५-०-+७-७-०-७-७-७-०-०-०-०-०-७७-७-७-०-७-०-०-०-७-०-०-७-०-०-०-०-७-०-७-०-७-०-०-०-७-०-०५ 


6 जनवारी की रात को जनता सरकार की प्रिफारिश पर एक से दस 
हजार रुपये तक बड़े नोटो के विमुद्रीकरण का अध्यादेश प्रकटत चोंकाने वाला था । 
एक तो इसलिए कि आथिक और राजनीतिक क्षेत्र मे उसकी नीतियाँ क्रियान्वयन या 
ठोस प्रभाव के मामले मे प्रभावोत्पादक नहीं साबित हो रही थी किन्तु इस घोषणा 
भात्र से काले धत पर हलकी ही सही, लेकिन गहरी चोट पडनी निश्चित थी । चौंकाने 
का पूसरा कारण सतही था क्रि अ्रश्रत्याशित रूप से फेवल बड़े वोटों का चलने बन्द 
करने का फैसला ही किया गया, 00 रुपग्रे के नोढों का नहीं « विमुद्रीकरण झ्ौर 
भ्रवमूल्यन जैसे फैसले पहले से बताऊर नही किए जाते, इसलिए “अप्रत्याशित” होता 
उसका स्वाभाविक गुण होता है। 00 रुपये के दोटों का विपमुद्रीकरण प्रचुर पूर्व 
तैयारी और व्यय (या अपव्यय) की अपेक्षा करता है, जियका साहस इदिरा गाँधी 
की सरकार ने जनता और विशेषज्ञों की माँग पर भी नहीं किया । इसलिए जब 
भूतपूर्व वित्तमन्त्री चद्धाणा ने घोषणा की अनुश्तय्मा करते हुए कहा कि 00 रुपये के. 
नोटों का भी विसुद्रीकरण होना चाहिए था, तो आश्चये ही हुआ । 


घोषणा मे साफ कहा गया था कि यह सोचने के कारण कि बड़े नोटों के 
कारर “राष्ट्रीय ्र्थरवना के लिए हातिकर लेन-देन में सहुलियत होती है' भौर इस 
भासूम वाक्य से यह घ्वनि निकल रही थी कि इस अध्यादेश का मुख्य उद्देश्य सारे 
काले घन को नप्ट करता ही नहीं हो सकता, क्योकि वहुत-सा काला घने स्वर्ण 
आभूषण और झ्चल सम्पत्ति वी शक्षल अह्तियार कर चुका है, लेकिन आशिक रूप 
से काले धन पर और सटोरियेपन पर असर अवश्य पडेगा | जैसा क्रि बाद में कुछ 
दबे ढके बयानों से स्पष्ट हुआ । सरकार को ग्राधिकारिक सूत्रों से आभास मिला था 
कि कुछ राजनीतिज्ञों के पास बडे नोटो की शक्ल मे प्रचुर धवराशि जमा है जिप्का 
उपयोग प्रागामी विधान सभा चुनावों में किया जाएगा । यदि ऐसा हो दो जाहिर है कि 
यह घन्र भी उस विपुल भण्डार का एक हिस्सा ही है जो नम्बर दो या खाते के बाहर 
का है। यह नहीं कहा जा सकता कि अध्यादेश का मुस्य उद्देश्य काले धन के घर्नीह 
राजनीधिज्ञों को झ्राथिक रूप से अपग करने का हो था, क्योकि घोषणा के तीव चार 
दिन बाद यह स्पष्ट हुआ कि विमुद्वीकरण का भावों पर भी स्पष्ट असर पडा--सरसो, 
मूँगफ्ली के तेल और श्रनाजो के भाव, जो ब्रच्छी फसल की खबरो के बावजुद मजबूती 
पकड़े हुए थे, द्रृट गए । स्पप्टत काले घन दे लेन-देन मे रकावट का असर भावों मे 
चरिलक्षित हुआ । 


विमुद्रीकरण भौर काले घत का साज्राज्य 673 


कुछ राजनीतिक हलको मे खासी खामोश सनसनी फैली होगी । सबसे बडा 
प्रकट कारण यह है कि बड़े तोठो के प्रसार का सीधा सम्बन्ध पिछली सरकार के उन 
_निर्णयों से था जिसने इन नोटो का परिचलन बढ़ाने का फँसला किया। फैसला क्यों 
+क्िया मया ? या इसके बारे म अटकले क्तिनी सही है ? यह कहना मुश्किल है, 
लेकिन प्रचलन सम्बन्धी दुछ तथ्य काफी मजेदार है । 

]0 हजार र के नौटो का ग्रधिक्तर लेन-देन बैंको के वीच मे होता है, ऐसा 
अनेक बैक ग्रधिकारियो का कहना है। मार्च, 7975 मे 0,000 रु के जो नोट 
प्रचलन मे थे उतका कुल मूल्य 22 करोड हु था। मार्च, 976 में उतका मोल 
घटकर केवल | 26 करोड रुपया रह गया, लेक्निन आश्चयं की बात है कि प्रापातुकाल 
के अन्विम वर्ष मे वह 24 करोड रुपये तक पहुँच गया | इस पर कौन रोशती फैक 
सबशा है * 

प्रापातूकाल की घोपणा से पूर्व घाचें, !975 मे 35 करोड़ रु के नोट एक- 
एक हजार वाले थे, लेकिन उसके बाद उनको समस्या तेजी से बढ़ती चलो गई । मारे, 
976 में उनका मोल 88 करोड रू और मार्च, 977 से उनका मोल ६ श्रस्त 
5 करोड हफ्ये हो गया। हो वर्षो में तीत गरुदी वृद्धि के कारण या रहस्प केबल 
रिजर्व बैंक के गवर्नर, तत्कालीन बे क्रिय विभाग के गन्त्री या तत्कालीन प्रधान भन्‍्त्री 
ही बता सकत है । 5000 रु के वोटों की सख्या मे विशेष घट बढ नही हुई, मार्च, 

977 में केबल 9 करोड रुपय के नोट प्रचलन मे थे । 

४ जुलाई, 977 मे 67 करोड रुपये के बडे नोट प्रचलन मे थे । बेको के 
पास 29 जनवेसी तक बेबत !6-27 करोड रुपये के श्डे कोट थे- जैसा कि अव्यादेश 
के निर्देश के अनुसार उन्होने रिजव बैंक को सूचित किया है जाहिर है कि कोई 
50 करोड़ छुपये से मी कुछ ज्यादा के बड़े नोट जनता के पास थे । 


स्रोत दिवमात्र जनवरी-फरवरण, !978 


डिएएथोप5-4 
झास्तोणा घ्िकारस्त से स्छव्कारी 
ब्लम्पिलियों व्की अुस्पिव्कार 
+-म्रुरमीतासहु बरनात्ा, केखीय कृषि एवं स्रिचाई मन्त्री 





भारत जैसे देश में जहाँ आयोजना का मुद्य उद्देश्य तेजी से आधथिक विकास 
हो तो उसमे सम्पत्ति और आय के बीच समानता में कमी, अवसरो कीं समानता, 
गरीबी उन्मूलन तथा देश में अधिकतम लोगो की जीवन स्तर को वेहतर वनाने जत्ीं 
कुछ बातो पर ग्रधिक से अधिक ध्यान देता होगा। सतुलित झाथिक विक्रास का 
इद्द एय समतावादी समाज की स्थापना होना चाहिएं जिसका विकास सामाजिक स्थाय 
पर आ्राघारित हो ! 


इन उद्देश्यों को पुरा करने के लिए सहकारी ढग के संगठन तुरतत सहायता 
पहुंचा सकते हैं। लगभग न्योवत्ततत ग्राथिक गतिविधियाँ एक सहकारी सस्थाये के 
ढंग पर संगठित की जा सकती हैं। विकेन्द्रीकृत प्राथिक इकाइयों के संगठन के लिए 
भी सहूकारी ढाँचा सुविधाजनक है शोर साथ-साथ प्रत्येक सदस्य भी उचित स्तर पर 
उत्पादव करने के लिए प्रपने-पपने साथनो को सहकारी समितियों के माध्यम से एक 
ध्यान पर इक्टूठा कर सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ उत्पादन इकाइयाँ स्वाभाविक 
हप से छोटी, अधिक और बिसरी हुई हैं, वहां तब तक प्रौर सार्थक रूप से कोई 
श्राधिक कार्यक्रम तही चलाया जा सकता जब तक कि सिद्धान्त और झापसी मदद 
की भावना के आधार पर व्यक्तिगत प्रयास न किए जाएँ। इस प्रकार सहकारी 
प्रणात्री मे सस्थागत ढाँवे की व्यवस्था है तथा इससे समाज के कमगोर वर्गों और 
छोटे उत्तादको को विकास की पुर्य धारा में शामित्त करने में सहायता मिलती है 
ताकि वे ग्राथिक विकास के लाभ के भागीदार वत सके । 


इसलिए सहकारी ढंग के सग्रठव में आम झादमी के लिए स्वतन्त्रता और 
प्रवसर का ज्ञाभ तो है ही, साथ ही व्यापक प्रबन्ध और सगठत का भी लाभ उत्ते 
मिलता है । ऐच्छिक प्रयास, जन-सहंयोग, सामाजिक नियन्रण, स्थानीय लोनो के 
उत्साह और साधनों का लाभ उठाने और इन सबसे ऊपर विभिन्न आ्रा्थिक माँगो का 
सस्थाकरण, विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की माँग और यूदि को प्रतिविम्बित करने जैसे 
कई अन्य कारणों से भी सहंकारितां के ऑदर्शों से आयो वको झौर सरकार के योजना 
उद्देश्यों की प्राप्त करने मे मदद मिलती हैं । 


]. इपि समीक्षा, नवस्बर 977. 


ग्रामीए विकाप्त मे सहकारी समितियों को भूमिका 675 


सहकारिताओ के विद्द्ध समय-समय पर की जाने वाली शिकायतों, उनके 

कार्यों के बारे मे तथा जतता की प्राशाओ्रे के अनुझूल काम करने में तथाकथित 
-$ प्रसफलता के बिरोध मे उठाई जाने वाली आवाजो के बावजूद कृषि, पशुपलन, 
मछुलीपालन, प्रावास, झावश्यक वस्तुओ के सार्वजनिक जितरण जैसे अ्थे-व्यवस्था के 
महत्वपूर्ण क्षेत्री ठथा चीनी, रूई और हाथकरघा दस्त्रो जैसे उद्योगो के लिए सहकारी 

समितियों की भूमिका भ्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण होगी । 

यदि ग्रामीरा क्षेत्रों के कमजोर वर्गों की समस्यांग्रो के व्यापक रूप को देखा 

जाए तो स्थिति की अनिवायंता का गझ्रासानी से पता लय सकता है। देहाती इलायो 
में ठामजोर वर्ग की परिभाषा के अन्तर्गत भूमिहीत खेतिहर मजदूरों की सख्या 
4 करोड 75 ला थी जबकि खेत जोतने वाले 7 करोड 82 लाख व्यक्ति थे । 

80% खेतिहर के पास दो टैक्टेयर से भी कम जमीन है । आँकडे इस प्रकार हैं-- 





आकार वेग खती योग्द_ कुल जोतो का झुल क्ृत्र प्रतिशत 
[लाख जोदतें) प्रतिशत (लाघ दर 
हेक्टेयर 
के 3 4 ह: 
सोमान्त (एश हेब्टथर से कम) 357 5] ]4 5 ः 
लघु (। से 2 हृपठपर तक) 33 4 49 93 ॥2 
कुल योग 7905 ॥00 ]62 00 





सभग्या यह है कि 70% खे।तहर परिवारों के पास केवल 2% भूमि है तथा 
इससे सम्बन्धित प्रनेक लोगो के होने के काएण यह समस्या झौर भी विकट हो गई 
है १ हमे अपर योजना प्रयाप्त इस हानि उठाने वाले बयं को लाभ पहुँचाने के लिए 
करने होगे । 

डइने कमजीर वर्गों बी उपेक्षा करने वालौ कोई भी योजना केवल थोडे से 
लोगो को खुशहाली दे सकेगी । यदि विवास के लाभ ग्रामीण समुदाय के श्रधिकाश 
धर्गों को मुहैया न किए जाने का सिलसिसा जारी रहा और खुशहाली चद लोगो तल 
ही सीमित रही तो इसके परिणामस्परूण उत्तप्न सामाजिर, झायितव तनाव से ने 
केवल ग्रामीण ग्र्येनयवस्था के व्यवस्थिव गोर शान्तिपूर्ों परिवर्तन मे बाधा पड़ 
सदी है बहिब दृषि उत्पादन बढाने के राष्ट्रीय प्रयास पर भी बुरा प्रशाद पड सकता 
है । जनसस्या मे तेजी से दृद्धि को ध्यान में रखकर देहाती इलाकों में व्यापक 
बेरोजगारी और प्राय के गलत वितरण प्रणाली की समस्या पर विशेष ध्यान देता 
जरूरी है । तथापि कमजोर घग्ों के लोगो का जीवन बेहतर बताने की सभी योजनाओं 
को समुचित प्रशासनाध्मक व्यवस्था ठथा लासो ग्रामीणों जो सयदित करते वाली 
द्रापीण सस्याझों के अभाव को कठिनाई का सामना करता पड़ेगा । वास्तव में ये लोग 
दिसी भी निर्णय लेने में अपता योगदान तथा ग्पती राय तभी प्रवट कर सकते हैं 
जब वे प्रपता एक सगठत बना लें जिससे न केदन उनब्े आविक हितो की रक्षा होगी 


676 भारत में आथिक नियोजन 


बल्कि तेजी से बदलते हुए ढाँचे में उत्ताक और उपभोक्ता के नाते वे झ्पनी जरूरतों 
को बता सकेंगे । सहकारिता समयानुकूल समाघान है $ 

इस पृष्ठभूमि में अव हमे मौजूदा ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर विचार करना 
चाहिए । इनमे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण लघु कृषक विकास करने बाली एजेंसी कार्यक्रम, 
युल्षाग्रस्त कार्यत्रम और कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम है । इस समय लथु कृपक विकास 
एजैंदी कार्यक्रम के लिए 60, सूखाग्रस्त क्षेत्री के लिए 54 झ्लौर 6। परियोजदाएँ रमान 
क्षेत्र के विकास के लिए चालू हैं । इनके ग्रतिरिक्त अदिवायी क्षेत्रों मे विशेष परियोजताएँ 
भी शुरू वी गई हैं। इस रूमय सरकार एक समन्दवित ग्रामीण विकास योजना शुरू 
करना चाहती हैं जिसका उद्देश्य ग्रामीण पअर्थ-व्यवस्था के सभी पहलुप्रो का विस्तृत 
विकास है; जिसमें लघु और सीमान्त किसान, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, ग्रामीण 
कारीगर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित कमजोर वर्गों के 
ध्यक्ति शामित्र हो । यह जान लेता चाहिए कि इन सभी कार्यक्रमों में कृषि विकास 
का प्रमुव स्थान है | ऐसा इसजिए है कि ग्रधिकाँश ग्रामीणों को कृपि ओर सम्बन्धित 
कार्यों पर लम्बे समय तक निमंर रहता पड़ेगा । 

इन भी कार्यक्मों मे अन्य बातों के अलावा बुनियादी सुविधाओं के विक्रास 
पर भ्रधिक बेल दिया गया है जिससे श्रागम श्रौर पूर्ति के लिए वितरण प्रस्याली की 
ध्यत्रस्था होगी ग्रौर साथ-साथ उत्पाद के लिए उचित लाभ मिल सकेगा । इस दिशा 
में सहकारी सस्थाओ वो महत्त्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है। वास्तव मे लघु कृपक 
विकास एजेंसी परियोजताग्रो मे विकास के लिए ग्रन्य आवश्यव वस्तुग्रो के साथ ऋण 
मुविधाग्रों का भी समुचित प्रयोग किया जाता है और अधिक्रतर यह कर्जा सहेकारी 
ऋण सस्थाग्रो में मिलता है । इसी प्रकार विपणन, श्रनाज तैयार करने और भण्डारण 
के मामले मे भी सहकारिता की भूमिका कम नही है ॥ काफी हद तक इल कार्यक्मों 
की सफलता इन संस्थानों बे बीच समन्वय तथा इसके विकास प्रक्रिया में लगी प्रत्य 
एजैसियों के सहयोग से काम करने पर निर्भर करती है । 

हमारी सामाजिक उद्देश्यों की पूत्ति के लिए हमारी ऐसी समन्वित सहकारी 
प्रामीण्य सेवाएँ काफ्ठछी लाभदायक सिद्ध हो सक्नती हैं। परन्तु मौचुदा ढाँचे मे सहकारी 
पैवाओं को व्यापक्र बताने भर से ही काम नही चलेगा ! ग्रामीण समुदाय की कु 
जछरतों वो पूरा करने की ह॒ृप्टि मे सारी प्रणाली का पूरी तरह से पुनर्गठन करना 
ड्ोगा जिसका भुकाव कमजोर वर्गों को अधिक लाभ पहुँचाने की ओर हो । इठ 
प्रयाली को विशेषकर सूखांग्रस्त शोर आदिवासी क्षेत्रो जैसी देवी झ्राथदा के शिक्षार 
इलाको के विकास के लिए महत्त्वपूर्फ भूमिका निभानी है । ऐसे इलाको में सहकारी 
डाँचा कमजोर है क्योि सस्या केवल क्षेत्रीय अर्थ-ब्यत्रस्थवा की स्थिति की च्योतक है । 
इस झैतों मे सहकार्ठाओं का कार्य बास्‍्तव मे चुनौती भरा है 

सहकारी ग्रान्दोलन क॑ विभिन्न क्षेत्रों की उपलब्धियो को कम करके बताने की 
पेशे मशा नहीं है| अल्य अवधि ओर मच्यमर अवधि के सहकारी ऋण जो सन्‌ 
95। में 23 करोड रु ये सन्‌ 976-77 मे बदकर 989 करोड रु हो गए । इसी 


ग्रामीण विक्रास मे सहकारी समितियों की भूमिका 677 


प्रकार लम्दी अवधि के सहकारी ऋछा भी जो प्रथम पचवदर्षीय योजना बाज में 6 
करोड ४ थे पाँचवी योजना मे बडकर 780 व रोड रु तक पहुँच यए । कृषि विपस्मन, 
अनाज तैयार करने, भण्डारण और वितरण के क्षेत्र में भी महकारी समितियों मे 
महत्त्वपूर्ण भूमिका विभाई है ) तथापि हमे इस समय यह देखता है कि विकास के 
कार्य और सम्रांज के कमजोर वर्गों की मदद के उद्देश्य में थे सगठन कहाँ तक सफल 
हुए हैं। यदि ऋण के पहलू को देवा जाए तो गत पाँच वर्षो के दौरात दिए गए 
कुल कर्जे का लगप्तम एक-तिहाई ऋण हो समाज के कमजोर वर्गों को मिल पाया है। 
यह स्थिति तब है जयकि इस प्रवधि के दौरान कमजोर वर्गों के लिए बहुत सी छूट 
दी गई । छोटे किसानो की सेवा के लिए विशेष रूप से स्थापित की ग्रई किसान सेवा 
समिति को मिलाकर बहुत से सगठनात्मक परिवर्तत किए गए हैं। सहकारिप्रो की 
सदस्यता की सार्वभौमिकता से सम्बन्धित बहुत से राज्यों ने हाल ही में बानुत बनाए 
हैँ प्लौर इस दिशा में दूसरा कदम है । 


छठी पचवर्षीय योजना के दौरान विभित क्षेत्रों के विकास के कार्य क्पों की 
सफलता के लिए सहकारी सगठतों में अपेक्षित कुल सहात्रता का जल्दी ही अनुमान 
लगाता होगा । राष्ट्रीय कृपि आयोग जैसे निकायों द्वारा लगाए गए कुछ प्रनुमान 
पहले ही उपलब्ध है । इस प्रकार के सकेत हैं कि सहकारिताप्नों के समक्ष ब्रटत महान 
काम हैं। फिर भी हम यह झ्ाशा कर सकते हैं कि उगके लिए निर्धारित लक्ष्य पहले 
की तरह ही प्राप्त कर लिए जाएँगे । लक्ष्यों को वास्तव मे प्राप्त करने के लिए 
ग्रामीएं विकास की समस्याग्रों के प्रति समन्बित हष्टिकोश रखता होगा । सओेप में 
यह कहा जा सकता है कि इस दृष्टिकोण का अर्थ ऋण, कृषि के लिए प्रावश्यक 
वस्तुप्रो की पूति, ससाधन, विपशान विस्तार सेवाएँ, कभ कीमत, कम प्रोत्साहन 
जैसे विभिन्न कार्यों को एक राग्थ करता होगा । उपयुक्त प्रौद्योगिकी और पर्माप्ल प्रदन्‍्ये 
कुशलता भी इस कार्य के लिए महत्त्वपूर्ण होगी । इन विभिन्न समस्याझरो बे! लिए 
काफी मजबूत सस्थाप्रो की आवश्यकता होगी । अनी तक तो इस दिशा में मामूली सी 
ही शुरुध्रात की गई है । 

एक पहलू और भो है जिसका उल्लेख मैं करना चाहता हूँ, बह यह है कि 
संस्थाएं बदलतों हुई स्थितियों और सष्ट्रीय प्रधमिकताओो के अनुसार अ्रपते श्राप को 
नही ढाल पाती । इनमे से बहुत सी रास्थाएँ कठोर रवंबा अपना लेती हैं जिससे 
मौजूदा बुनियादी सुविधाएँ किसी भी विकास कार्यक्रम के लिए झनुबृत नहीं बन 
पाती । यह कहा जाता है कि सस्यायत ढाँचे में घोर बीरे परिवर्तन होने चाहिएँ 
खासकर उस समय जवकि वैज्ञानिक पौद्योगिजो और जानक्षारी मे तीत्र प्रगति हो 
उही हो । जब तब सस्याएँ प्राघुनिकोकरण की माय ओर राष्ट्रीय प्राथभिकताम्रो की 
जहरतों को पूरा करने के जिए छालो गई जिम्मेदारी को निभाने के साय नहीं 
बनेगी तव तक किसी भी बटिया कार्यक्रम की शुर्य्रात खठाई में पड़ सकतीं हैं । बह 
एच खतरा है जिसके प्रति हमे सचेत रहना है । 


न 
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सण्ड-[. श्राथिक विकास के सिद्धान्त 


भ्रध्दाय 4 


| आधिक विकास वो परिभाषा दीजिए । आयिक विकास की प्रकृति एव उसके मापदण्ड के धारे 
में बताइए । 
छ8606 ९६६७७७७७-७ हाएजएी.. चैं६०॥0७ (४८ 5७६७7६ ६93 77६७४$ए घणधए०६ ०६ ६९०४०५ 
छाए 87०, 

2 “आविक विकास के सीन पहलू है--समरीकृत राष्ट्र के दुल और घरति व्यक्ति उत्पादन में 
तिरत्तर वद्ि; दरचदात्मक-विकास प्रक्रिया के दोरान अ्ंव्यवस्था में जो विचरण (अथता 
परिवमुन) बाठे हैं; झत्दर-राष्ट्रीय देश में बदलती हुई सरदता के साथ हो साथ, इसके, 
ओर शेष विश्व कै बीच आर्थिक भ्रदाहों का अनृक्रमिक प्रतिरूप बताना ।” उदाहरणों सहित 
व्याद्य( कीजिए (972) 
+६९०70जार 87०एछ७ 033 (7६४ 3३5०९९(5--+98 82 87९830४९ ६ $0३(8॥220 0९7९28८ 
व 3 ग्रद्वा॥059'5 एणंड्] 300 एशा एशशआब एाएवए८१ ३०९ डा एपान। ; फल शवीड फैड+ 
७००० 70 #)9 ९९णा०ण५ (चाह का हाठजाी। ज़००९५४, 06 ॥008॥03] 2 ॥6 
९॥8एहा02४ (गाइड ड्राफ्ट ॥5 5ए०79वच7९0/66 ७५ 8 १९६एटग३) ए/(शापर रण 
६९७ णा।० ]093 एशैफ़स्टा ॥ बाप +६ 76४ एण 6 9७०ण)७".. ए१४७०१३४६ शा ए९ 
॥69 ण गाएज्राज्ञांगाड- 

3 शादिक विस्तस के तस्‍्दीं की और उनके तुलनात्मक महत्व की विदेदना बरो ॥ आप आाविक 
विकास की दर हिस प्रकार मापोयें ? (973) 
[).8८ए५५६ (घ६ ई3९एकड (३0 डाल इ€*एठ०ग्क्नण/ाड (ण 2८005076 हए0७ (॥ 20१ एशाः 
क्‍हॉआाएड चा007(906... विएज ऋण्तोवे >07 ग्राह45972 (8 ॥36 0 870 एव. 

4 बायिक यूद्धि, शायिक विकास और आाविद् प्रगति सै भेद कीजिए। आर्थिक विकास की माप- 
हैठ दाय-समकों का प्रयोग झिस समा तक किया जा सकता है? 
छडप्एडणक एलफरला €९०००णाए ट्वा०फ॑ €९०घणाा त९ट्रा०क्चपतटा! बणवे €९००90- 
आठ ए/0ह्ञ९ढ.. नए गि गराए०चर 7038 0039 9९ ए52६ ॥0 क्ञरइ३४णा/8 ९९०00 
हाण्ात ?ै 

5 «हम छाविक विकास को परिभाया एक प्रक्रिया के रूप में करण जिससे कि किसों देश के 
अत्येक स्यक्ति की दास्‍्तविक आय दोष॑कालीन अबयि में बढती है ।” (प्ेयर) स्पष्ट कीजिए । 

(0975, 76) 
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नजर करा तैलीफए& ९०००0 (३९९८०७ए७७॥ 93 ॥86 ए0ए255 फ्राढाव8/ तह 
छट्टछा, एडए ८७एच ७ एरट0शछ ०६७ ०००७५ गषटास१ड९४ ०७ए 4 [08 एड्एलव॑ 
छीवग्राढ ” [शटार7). दाएशपएंआ8 


6 “ज्ायिक विशास मे आविक कारकों से गैर-्जाधिक कारक ज्यादा महत्त्वपूर्ण हूँ” व्याव्या 
बौजिए । (976) 


+नुरणा-९९०00009 8 ७ण३ शा प्राणद १70907080६ 4959 ९ए०00एा९ 0००ण ३ ६0 
€९०07॥07॥0 बैढ१९१0एणच्चा।."' (णश्ण 

आधधिक विकास घ बाप पया सकते हैं ? क्‍या केवल आधुनिक तकनीक ही जाथिक विकास 
के लिए एकमात्र शर्तें है ? (976) 


'जावा 50 ४०४ प्रपठटाद्ल्‍ब00 छए ९००॥०0ण६ डाएगएं ? 5 प्राएपडाए (70008) * 
$0चिटाशा६ 0१000 छा €०००००८ हष्०शार १? 


ऋष्याय 2 


(*बद्ध-विकमित अर्य ब्यवष्या के मुख्य लक्षण लिखिए । एक अद्ध-विफस्ित और (एक विकस्तित 
राष्ट्र कै आयोजन में क्या सिश्नताएँ होती है ? (4973। 
(मपव्थाओ व्थाणाएढ धर ०0087३९ए2०३४॥९ व्थिष्पा०$ णैँ 8६ ए७१०एशै०१९९व॑ ९९००००११- 


झत्स ९एणप्रणरा८ एविणप्राणड ॥0 बघ उश्णएंटा-प८४एछलए ७०एणफगड वॉरिदि३ गए 40 
3 0९४९॥०७६४ ८०७५७५ ? 


आपको राय में भारत जेंसे अल्प-विकसित देश के ब्राथिक विकास में कौनसी मुख्य बाधा है 

पूजी की कमी, तकनीकी परिवर्तत और अस्वितवीकरण प्रकिया की धीमी दर अघवा उपपुक्त 
सध्यागपत और सामाजिक ढाँचे का अभाव ? उदाहरण दीजिए । (92) 
एक छ०ए१ एएए ९०प्रञव०९ फट छा एचग॥८० ६० ०००एणा।ए ४०००॥०कण-४६ ०६ 
685$ 6९५८०9९४ ७000४ ३४ए७४ 8$ पाठाब फ़्येटाए ण॑ एबशाजओ, डइ0प ाबाद 00 


6९790 0॥०8 एडाए४ 8७0 ॥000789093 07 905:022 0 87 290700779(6 ॥3000« 
परएणगे 8७0 $009| डएए:चए९ १ (जर०३7]एआ/4९०795 


अंड विकमिन अ्ध॑-्यवस्था की क्‍या विशेषताएँ हैं? एसी अथव्यवस्था मे आधारभूत समस्याएँ 
कया होडी हैं ? इसको जिदेचता भारत के सन्दर्भ मे करो। (4973) 
0३९ ० तह ताश्षव लीडाए०(एशा५५ ० ३७ एह९३-१०४७।०१९०१ ७००००७५७ २ ७४० 


डाए पड 995० 97६०५ (० ज्ञेग्रणएड व $.५४फ दा ९०ए४ए०छ५? [950ए६५४ ऐडण 
राप्री ए<थि४7०6 (० 0604 


चर 


फ्र 


+ 


+अत्पदिकस्लित देगो से सम्दन्धित ऑकडों एक दणदात्मक जानकारी का अध्पपत करव से 
अरूट द्वाता है कि राष्ट्रीय विधघक्ता शक देश की अर्पन्यवाधा के अन्य वक्षणों में अरश्य ही 
सहसम्वन्ध है ।” (हिंरिस) ये अय लक्षण क्या हैं ? (974) 
5 छंप्बकराव्रपणय 00 डाउ्ध५८३ बदाब 365८70%०१० फालिपाबधता छलडारडापाए. (० 
9002 प्रैल४९)०ए९ण० ४०ए७छ€5 उच्च फ शीश 7 7046९0 3. ए072३ए०४ 
फडाए7९७ 7800093॥ 070फ%८४5 800 00-70 €ि४ए7८४ ठ॑ फ्रैट एएए०॥५४ ६९०ए००पञ2 
804 ६029] ताएजव73000 " (छललाए९७छ९) जरा शा (९५६ 0१७९८ ९३एए४९३ ? 
विकमित, अविकृप्तित तथा बद्ध-विकृप्तिठ देशों से उसके शापिक विकास की दशाआ में स्या 
अलवर पाण जाता है ? प्रयेक का उपयुक्त उदाहरुण देत हुए समझाइएु । 


[950९ ।ए४ 528$ ए। €९०ए०फा< 26; :०कृघट्य? 4 ठै2णट०कुल्‍ए, ब०0९४2|७/७८० 


उप एच्च१३7०-प०घ८)०॥१८९६ ९०प७७785 47707 09% 0099 890८८, हरश्ययडढट 5ए ब>्6 
इज बाए9१९५ ए ६०८७ 


6 अदे-विकधित देखे शी समस्याओं को बसा कोडिए । 
छू आ90१६ ९ छा०0 ०६5 ०६ ४४०९४-२६४८०००2० (0४पधार 


् 


680 भारत भे आयिक निषीदन 


थ «“आविक प्रगदि की वास्तविक आधारघूठ समस्याएँ येर-आयिक हैं ।” डिवेचना कोजिए । 
न्यू ॥ह्थाच णितगादग3॥। एाकाइए5 ण॑ ६६०70म९ ९९:६४०:प0॥ बाल 000- 
€एशाएशआ० ".. (एएइए9६ 

8 अद्ध-दिकसित देशी दे अध्थिक विद्ास में साहस (उद्यम) के स्थान को समझाइए। (977) 


एजणांडाण (96 70४ ० €2७९छाडफव्ण/क्काए 0 ९९07० ए९एट|०एगक्ता ण॑ एाएटन 
(एशरदाठफुदव ००णणञाा८5. 


भ्रष्याय 3 


] विक्रास्त के अन्दात सरचनात्मक परिदतन से आप स्या झुमइठे हें ? उत्पादन के सगटन में 
पएरिवततों की व्याक्षा कोजिए । 
(७७3६ १0 ॥०७ प्रछवेषा5६३०५ ७५ *इप्रणटाएशे दब्ा8"5 ए्गातदा 6०९० ? 
४9) ८७ब/2९५0 फ;४ ९०एए0ज॥एए गै जए(७८७०७ 

2 विकापत के अन्तर्गत घरचनात्मक परिवतन को समझारे हुए उपभोग मे परिवर्तत की ब्याध््या 
बोडिए | 
छड/|बाव *$घएटएएब. दागाइट5 एग्चड त३४९०एव्राध्य'_ बा4 शीएच ऐ0च७ 0० ३0० 
ए॥4९75%809 8५ ४6 20308९३ ॥7 ९0605फ9$50% 

3 राजगार, निवश और #रापार के सगठत मे विकास के दोराद सरचनात्मक परिवर्तन की 
विवेचना कोजिए । 

(8९७55 १४९ ६६४७८९७४७॥ ९७३७०९६$ 8 (७६ €छ590$909 06 €59॥0५9%690, 08४८50- 
॥700॥ 8700 030९ 

4 * आधर्तिक युग में, मृख्य सरघनात्मक प्रिवतनों का लक्ष्य कृपि मदो के स्थाव पर औद्योगिक 

मदों क। उत्थादन (औद्योग्रीकरण को प्रक्रिया), ग्रामीय तथा शहरी क्षेत्रो मे जनसब्या वितरण 
4ए हरीकरण कौ प्रक्रिया), लोगो की सापेज्ञ आविक स्थिति भे परिदर्देत (रोजगार को स्थिति 
हथा आय-स्तर आदि के द्वारा) और माँग के बनृरप वस्तुओं एवं सैदाओं का वित्तरण रहा 
है ।' क्‍या आप कुजनेद्स स सहमत हूँ ? 
20 ह0ए७॥0 त्ा३$ ऐ८ ए३० ड/0८४09] (80865 ॥9५९ ७९९७ 0 (76 ॥0१टाहया 
दिक्या आह, ।छ30 ०98705 ए00-8020ए/4॥ फ़ा0१0९0०7 (॥6 ?700९$३ ता 
(0९५०४एपब2390009), 7६ ६08 48000009०0% ० 90950]309099 ७८७४९६९७ ६0७६ ६०5999४- 
ह06 804 पड ९९5 (पा ए70०९5४ ण॑ एफब028000), ॥7 प९ 5कीएहड्र एटबवाए2 
€एणाणा। ए0शञ्ल्‍आाएणा 0 टवा0095 शाप्रषा 06 एठ0णा (9५ धाए0ज्ाक्षा। 58८४, 
॥6च९ 00 ॥0९०:घ९ एडए ९१909, ८९८ ), छत $0 (६ 6७७393800७ ०६ ३5005 559 
ड्याशालढऊ 9). ०5४ १. 90 गए बट्टाबट जाती 509 ॥(परफड3 ? 

5 आवधिक विकास की प्रक्रिया में समस्त वत्लाइव, रोजगार एंव उपमोग के ढांचे मे दौर उद्योगों 
के ढांचे में सरचनात्मक परिवजेनों के दादे में कुजनेट्स ने क्या निष्कर्ष लिकाले हैं? व्याख्या 
कीजिए (976) 
एएकग बार फर्स्ट गित्वातहुड 09 धोशाइडव था पी इप्रपए५प९९ ताँ 9९9 <एश५ 
एए०९ए०८७०७, ध्गएण०्गालार बणवँ ०णाडणपाएप्ा ३2०१ क फह धार ते ॥005- 
(65 ॥7 चिढ ९०ए/5६ ० €०07०/८ 870शछा) ? छडेशा 

। 6 आधिक विक्ञाम की प्रकिया में दया सरदनात्मक फरिवदत होते हैं? रोजगार और उपभोग 

के सन्दर्भ में समकाइए। (0979) 

" एए१2 5पएद्रापाओ धवीधाह०5 ॥8:९ एॉ8०९ जा (फट ँ्ा02६५३ त॑ €०एए०ाार तरए2०७- 
कद ?ै. रं्नॉगा] जया टसिपट्घटट 0 दाए]०:फथा। ब00 ९०5५फ्याफातफ, 

थ आदिक विकाल की प्रक्धिया में श्रमिकों की ओद्योगिक सटचना ब राष्ट्रीय उत्पादन में होने दाले 
परिवतंतों के सम्बन्ध में छुअदेट्स के दया दिचार हैं ? (१974) 


प्रश्न-कोश 68 


तए० 8९ ६ पर०८९३४ ग.0005 00 ८/एक्शइटड वा एरतप््चाव] (5 ण 00०07 
ईग०० व गरशाणाओं फाएवैप्लाण ९०052 0 ९००7०णा हाठशा) २ 

$ ज्षाघुतिक आर्थिक विकास सारभूत रूप से औद्योयिक व्यवस्था को लागू करना अर्थात्‌ 
आधुनिक वैज्ञातिक ज्ञान के बढ़ते हुए प्रयोग पर आधारित उत्पादन की एक़ व्यवस्था को लागू 
करना है, किन्तु इसका अर्थ सरचसान्मत्र एटिकर्तनों मे हो हे ७ (साइमत हुजनेद्स) 
विदेचना कीजिए। 


नुछ्त6्व्व, प्रा0त९० ९०0०70ए०८ हाएज[। 5, 70 500537०९, ढ7 बएए।ए३(ए0 छत पड 
30ठ70हाबर इ>ञदा, ॥8 3 5५ञशा 0. छज०ठऐेए८एघणा 03580 098 7000९387098 ७४९४ ० 
ए०एटापर इयर्पप्पीए 4 त०णोटत8०. छ५8 (१75 औ5० 508975 - जरफएटरयावों 0786-77 
($:900 2६७20६$) ॥05:0$5 


“भक्रप्ती भी युग में आयिक वृद्धि सम्पूर्ण अेब्यवस्था में परिवतंन का मात्त विषय नहीं है, 


अपितु कतिपय सरचतात्मक परिवर्तेनो का बिंपय भी है।” (साइमन कुजनेट्श) विवेचना 
कीजिए । 


> (ज0ज्रती पएंपापाड थाए शा ॥ 4 पाद[50 00९ 00]) ण॑ ६३०४५ ० फि५७ €ए०ए०णणाज़ 9 
9 छ0०७०, 000 4090 ए आाएलणदबों क्राछि ” (87907 #पट0९25) 0/5८055 


आदिक विक्षाप्त को प्रक्रिया मे होने वाले सरचतात्मक परिवर्तनों का वर्धव कोजिए और उन्हें 
समकाइए । 


$36 920 €५७॥2॥0 406 59720973] भैधी5 095279९8 30 ॥06 [00:65$ 07 ९९०00070 
०२07 एण९०६ 


“एक अद्धविकस्ित अं व्यवस्था को रादॉदीय विकास दर उसके कृषि के विद्यय पर मूसत 

निरेर करती है जब तक कृषि अथवा खनिज उत्पादन में आकस्मिक उन्नति की आशा 
न हो तब हक विकास दर मे 5 प्रतिशत की वृद्धि को धारणा करना अदास्तविक है ।”” इस 
कथन का नर्प बताते हुए अध्ययन कीजिए । (976) 
जूक ०रटा-ग हाएजाे ॥886 0 88 ए5ए८ए०७१टाएए़ड6 ९९००००0५ 06/96705$. छााव- 
क9 ता भा दबा त॑ एज त॑ डहए०एीपि(2,., .....00॥९5६ 2 ७7९४८ पशाताईी 8 


जए०एाएवं ॥0 बहाउटचो(चा९ ०६ घप्र0फ्राड, 47 8 छग्रार्कड ९ ६० 853प्राफ८ ६ 870५0 7४0 
05% * 55फ079 306 ६३३०6 [॥6 54(६ए९ए: 


९2% 
_].श्॒तो देश के आर्थिक विकास्त को प्रभावित करने वाले घटको की दिवेचता कोजिए ६ 


&0900॥06 फ्रैड (860075 छए७॥८४ (9996०९७४ ०७७ €९०४०घ0० 0९१९०१फए९ए०: ० ६ 
€०णाप३ 


2 बाधिक विकास में गेर-आर्थिक घटकों के महत्व की समीक्षा कोजिए | 
9050९7५$ ए6 07णाआ९९ ण॑ 500-20070॥6 00075 9 €९०००णाए त९४६॥०फशाशल्तां 
3 आधिक उिराप्त के कारकों की सापैक्षिक दैन की विवेचडा कीजिए ॥ 
0८०६३ एएट क्ढोअंपरएढ ६०एपराएपप्रठ0 ऐ एं०० ३2०३ ती €ए००ाफ6 ड्रा०्णए 
| कब एक अर्थ-व्यवस्था आत्म-स्पूति को अवस्था को पहुँकती है ? एुक अडिक्सित रास्ट्र मे इस 
अइस्पा को पहु-ुँदाने के मार्ग मे क्या कठिदाइयाँ दाठो हैं ? 


४४६४ 2०९५ 28 ४००४०७०७ 7620% [06 5६६८ ० ध८-०६€ ?॒ ए/840, 40 #0एए सा, 
छा6 (फ6 ००४७८४९५ [०7 90 ७७४९०४-९६४६।०२छ७९४६ ८०ए०७४३ (0 उच्ठप्या ] 


5 रोस्टोब के आधिड विकास की अवस्था के सिद्धान्द रा विस्लेषण कोजिए तचा इसकी सौमाएँ 
बढ़ाएए ) 


एं।प०238%८ २०5०४ ए8३७ज ० €९०००७४० हाएमपि 456 900600ए :05 ॥0॥3(00 5 


682 भारत में झथिक नियोजन 


6 स्वचालित विकाय क्या है ? इसकी सीमाएं कया हैं? 
एफ 5 इशा $पच्नश0९6 छएाठ्णए। १ ज्ाह शव ज़ण्णशार 7 

पं आधिक वृद्धि को परिभाषा दोजिए॥ रोस्टोव के अनुसार बायथिक वृद्धि के विभिन्न वाल क्या है? 
एलीए७ ८०७०० हा०्ण्ती ' जि वाल ब९८००१ा० 00 रिक्त पर वाविटदा! 
डा98९5 06 ९९णा०ताल हाठ्थ्ग है 

8 आर्थिक विकास को पूर आवश्यकताएँ क्या हैं ? आशिक विकास के अध्ययर्न ने आधुनिक समभप 
में विशष महत्त्व क्यो प्राप्त किए हैं? 
'फ्रवा बार वर छा ारछुप्रात्वाट3 ज ९०एाणााल ह्वा०ा) ? एशा३ 045 पीठ 5009 रण 
€९०0०॥॥० शा०णा। 355७च०06 59४९३॥ 09ण0॥0९९ भा ॥70स्‍660 धर्ताल$ ? 

9 ५आयिक विकास कोई जादू नहीं है, कह एक निश्चित गणित पर आधारित होना चाहिए।” 
भारतोय अनुभव के आधार पर टिप्पणी कीजिए + 


ए९णा०ए९ ढंब्स्‍्टोठाह्ा६ 3६ 80 8 गरा।3९6 ]05 ७३५६० ०5 8 0:5076 बी" 
॥080९",. एशफाश- 9 फ़ड॥80( 08997 €शएशारा०९ 


]0 थविकाम-दर के विभिन्न तत्त्यों के योगदान पर हे निसम के विश्लेषण बा विवरण दौजिए। 


व ऋध्या॥06 0९0050075 ९509008९5 ण॑ 06 ००७७७७७०७ ० ठारद्िर्ए 8९075 (006 
ह00०9७0 36 


] डेनिसन द्वाय विभिन्न तत्त्वो के विकास में योगदान के अतमानों पद आपत्ति उनके अनूमान 
प्राप्त करने की विधिं के कारण उठाई गई है। ध्याद्या कौजिए । (976) 


एशाछ073 ६४96४ ४७०४ ऐ९ 70!6 ण॑ ठटः<0६ (8९४०७ 9 [6 छ0०६४५ ० 
हएजी। ॥9४8 ७९९७ (५९३४०0०0 ७६९०३७३५९ ० (6 फ़९(७०१००४५ ७३०१ ६9 कोण 
छज़ाबा0 

2 विद्ञाप्तशील देशों में शिक्षा के महस््व पर कोई शका नहीं परन्तु वास्‍्तविक समस्पाएँ हैं | हिस 
प्रकार की शिक्षा उचित हैं और उसके लिए कितने साधनों को आवश्यकता है ? इन सम्दर्भों 
पे आर्थिक विश्लेषण का बया योगदाम है ? 


वाल ग्राएणाभाए८ 0 ९१ए८शात का (फट ह0ट]०करापड्ठ ९००७॥९४- एश्ला00 फट 
६(0एए ६८0 एए प6 १९३| [55065 आ6 8७००१ ९ 49768 ण॑ €8प्र<क्काणा 7€तचएणा९१ 800 
पर बण्वाताओ ० व९5एचा८९$ पा] कर०णोते ह0॥00 कह्या. शेड: 3$ ए8 6णा((- 
90७०७ ० ९९०००॥॥९ बाआ)5३ 0७%705 ॥9236 550९5? 

43 (क) पूंजी और (छ) शिक्षा के विकास में योगदान के डेनिसन द्वारा कया निष्कर्ष निकाले गए 


हैं । मापके विचार मे विक्ञातशोल अय॑श्यव॒स्पा में शिक्षा की क्या भूमिका होगी है ? 


'ज१ भर एऐडाप5073 गिगरा8$ ०006 70० ण (३) (890| ३80. (छ ९१0८३- 


ज0 ॥0 (8 ए0:९5५ 6 ह्ञाठ्श् ? ए्०६5 ३०पा काल 35 08 708 ए॑ €(ए९श॥०० 
वग्र 6 ९७४०।०००६४ ढ&:७०७०३॥8३ ? 


भ्रध्पाप 5 


फ 


आधिक विकास का विश्लेषण कौजिए और महत्त्वपूर्ण मॉडलो को बताइए । 
#8956 €८"णा०णा० हकएए जाते 9६ 500 ग्रा?04395६ 8/0ज७7 पाठठ4]$ 
2 आधिक विकास के “लेविस म/डल' को परीक्षा कौजिए । 

छंअभाधएर ".स्ज्ा5 १०9९ 0 €९०१०णाठ एत्ज़प्े 


सेविस के असीमित श्रम-पू्ति के वृद्धि-स्िद्धात्त की विदेचना कीजिए। बताइए कि बल्य- 
विकथित देशों में अपीकित श्रप्त पूति के द्वारा पूंजी-निर्माण सस्दद भी है और लाभदायक भी 
एफटएक [९४७ फैडणाज रण हा०जती जाप छाात्याव्व ]0009णफक्ती> 0050 


बहाह (ग (ब्ातोड छितबाण जय चाफाएटत 300.9॥65 ० [89007 79 70559] 
350 एछा००८406 ॥] एचव९९-७९ए९०७रव ९७०एत्रताल$ १ 


प्> 


प्रशत-कोश 683 


4 “पैराइ-शोसर मॉडल स्वय में विश्तेषण का एक अधूरा जोर काप्र-चलाऊ साधन है और इससे 
बहुत अपेधा महो रखनी चाहिए ।” (सु चक्रवर्ती) अल्पविकसित देशो के | एनीति सम्बद्दी 
तस्वों की दृष्टि से हैराइ-डोमर मॉडल की सगठता एवं सोमाओ को रामझाइए॥ 

या 
असीमित धम-पूर्ति की परिस्थिति में आर्थिक विकास को श्रक्रिया कौ निरूपित कीजिए । 
(974, 75, 76) 
बगुउु३709-009937 ४०02 ॥5 8 एज 70०१) [00 ॥ 40९॥ ३94 00 0०0 ए्रप्ण 
0090 ७ ६३9८८ (एम? (5 (एगंतवरब9), घजए॥0 (8 वशड्ए2१०७ ते 


॥रशाभाणाड ण॑ ज्ञक्षए०0-00०05 छ9व46]9 उढांदप्रणण [04७8 ए०॥९५ एाछाएबा0६ 
छिट थण्वठंटा-8०५ थ०कृल्ठे ६०घच7725% 


णछ 


000॥0९ (९ छ/0९६५४ छा ९९०0०77५ व6ए८]०ए06९0०/ ००0९ ९णाएा[(00$ ण॑ एणीाप- 
(8०40०प९ ब्य/छाज 


$ बल्व-विकमित दशो की आयिक विकास की समस्या के लिए हैराद डोगर विश्लेषण के महत््त 
$] विवेचन कीजिए । 
(8९७55 फ़० बहु00089०९ व छु॥त्ता०0-060787 40व9हा5 णि 6 ए7०००फ४ ० 
€९०000॥6 02४८४०एशढ70 0 पराठंद ठंल्‍्पटएएटएँ ९070८ 

6 महालनाबिस के नियोजित विकास के मेडल को व्याख्या कीजिए । महालनोविस के न्ोषिक 
बुद्धि के सकाय माइल क मुख्य दोष ब्या हैं ? 
छिफ़ाक्षाा पाल ैक्रोब्रोआा00५ ४०0९) थे #)879060. 0०४९६ए:्राध्शा. #ए॥ 288 68 


॥979004७॥ ॥898 ॥9 प्रौढ 09९790979॥ 03086] 0 ०९०७७०४६ डा ० ०५ १३७४० 
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7 उस सैद्धा तक ढाँचे को पूरी तरह समकाइए और उसका बालोचनाध्ष्पक मूल्याकन कीजिए जो 
कि भारत की दूसरी पचवर्षोय योजन। का आधार या । 
छ+ड्राशए ३9 200. ४४३॥02९४- ९770090)9  ॥86. 9३07॥709) ॥क्षाए७/ए०7८ 7१०१७ 
गिफा९्व ७३७६ 6( [003 $ 50000 &॥४८ ३९४7 ?[286 


$ दैशाइ-शोमर माइल का विवरण दीजिए। विराप्त को समस्याओ के बिप्लेषण में इस साइल 
बी उपयोगिता बतलाइए । (976) 
एकवगा0० पा छब्च्रपत ए०फ्ा तत्तेश वीं ही70ज940. (४३६ 3 ॥5 ए४८७७(०८४४ 90 0१९ 
#8093593 ण॑ ॥राढ 0969 ण॑ 0६४क४एडागलय। 

9 लवित्त साइल मे विकास को प्रत्षिया के मुख्य सद्ण बया है ? 'मोड-बिढु" (00778 
ए०४ण) कब नाता है ? न (976) 
जाए 87६ पार प्राआ0 श्डिफ्ताब$ रण पाढ 06९8 090650 ए90८655 ॥9 (8 ],2ए5 
एल  शरा ६०९5 (6 एाएरध8 एजछ ०९५7 ? 

0 भद्दालनोबित के दो झेत्रक माइल के मुख्य पहलुओ को समभादए। यह दोसार के मॉटल से 
कित झाठो में सिन्न है ? (9770 
६087 ९ ५३॥९७॥ ट्श्वांणा८5 60 (08 ७९०-5९०० घातठवंल] ठ॑ ऐवडघढाद्रटए00/3. ॥9 
ऋ।५६ 7050०७३ 69०65 ॥ तीर ६०७ फैल 0 णफग्य प्राएदंटी 


]| खलेविस के स्टूल के दो देर हैं। प्रथम यह प्रस्तावना है कि सीमान्त बचत दति लाभ में 


बाय आय की जपेचा अधिक होनी है। दूसरी भ्रस्तावता यह है कि राष्ट्रीय बाय मे साध को 
शरण बढ़ राक्षवा है क्योकि निर्वाह-उत्क से चम-अविरेक के फतत्यछप वास्तविक मजदूरी 
बढ़ाए बगेर श्रम को अिक आपूर्ति प्राप्त रो जा सकती है?” ब्या ये प्रस्वावनाएँ तय एवं 
ठप्पो के आधार पर रही हैं? क्यों ? (976) 


684 भारत में आर्थिक नियोजन 


बयू ट्ख़ा$5 डाएणे प3$8 (ज0॥68४... पल 95 45 6 ए0कफ0आंधणत 09६ गाशहरावा 
फाणफशाना। १० बशचछढ )$ शह्लत् ०७ जैँ ज055 (७59 ०0६ ७ 902८ए 00065... 6 
इटएजात ॥8 पद ए०एण्श्रात्त ता पिछड़ छाणी। हर वा प्रभाणावी स्‍080णा6 दथा 
इचा९)] 920805९ धर €गाइ(टए८८ जे इपाए05 ॥49007 ॥ (ढ 5प्रऐह&ड(चए९ ३९८० 
क्िब॥९5॥ ए05ड9९0 0छाभा व्०८६5ञश्ट 5ए9965 ण॑ 850७7 फ्रातिणा ॥#08 
बह्यों छब28०5 " 2 (085९ एाह90आ00च5३ ॥0824]५ दा0 दगाजाा८9/9 00०९ ? एक १ 


]2 महालनोबिस मॉडल में पूजीब्रत वस्तुओ के निर्माण में विनियोग के अनुपात (सै) को 
भूमिका वंप्ती ही है जेसी कि हैराड-डोमर भॉंडल में बचत की सौमान्त दर (3) को व्याख्या 
कीजिए । (96) 
७6 706 (१९ 97079णा55 रण च्राएडाफल्ण इणए2 ्ञांत फड एब्ज़ाओं 80005 
इल्णण (60)॥ 06 १४०४७३)३००७३ 7008 5 शत 0 002 70/6 ण॑ फट गर्म 
79(8 0 ६३५9६ (8) 99 (08 प्॒॥ए०१-005437 7006 छंडफ]भ5 

3 आवधिक विकास के हैराड-डोभर मॉडल को व्याया कीजिए । क्या अर्द-विकसिते देशों के लिए 
इसका कोई महत्त्व है ? (4976) 


६५9]89 ८९४॥५ प्रश00-0०फरन ग्रा06९] त॑ €ए०90फाल हा0एत)... 95 # 9 
॥९2५39०९ ण ४09467-१6५६।०फुट७ ९०००७65 ? 


प्रध्याप 6-9 


] 'जाथिक विकास के लिए दियोजन' दर आलोचनात्मक तिवरध लिखिए ॥ 
'एफ.8 8 शाध०छ। ०६६३७ ०७ *?(30008 [06 ६००घ०का० एल्सला०एग्रथा। * 

2 एक नियोजन अर्य॑-व्यवस्था के पक्ष ओर विपक्ष में दिए गए तकोँ की आलोचदात्मक परीक्षा 
कीजिए । 
(प्रा९४॥) शष्का॥०५८. पाए. बहाश्टए१७ - ३४0ए०0९७१ 0. ब06 88478 8 एॉ40750 
€९ए०१०णा५९१, 

3 वियोजित रर्य-व्यवस्था मुक्त बय॑-व्यवस्था से श्रंष्ठतर क्यों माती जाती है? विवेचना कौजिए। 


ए५$ *ब्राएटव ९९००9" ७०एइतेटालत $0फएश]07 (० 'प76€ €0(९797$46-- 
€९०0णा३" १ 0।5098$ 9 


'क अर्दविकसित देश के सन्दर्भ मे विज्नास के लिए नियोजत में कीमत-सयत्न के स्थान का 
भालोचताश्मक मूल्यांकन कीजिए । (977) 
(7९॥॥५ 2करशिभा३८ 6 9[806 ० पा॥77९0 पारा एज का छोबपधशड ि डाक 
श्या) 59609 एर्शश८व८९ (0 39 ए०१९0९९९०5९७ €ण्प्रापञ 

$ गरीब देश की विकास सम्मावनाएँ कित तस्वों से निर्धारित की जाती हैं? यहू कहता कहाँ 
ठक् उचित है कि विकास में भौतिक वाधाएँ, वित्तीय बाघाओं हे प्रमुख होती है । (976) 
भरपाबा (80009 ॥९९6 १० ७८ (४४८०० ॥0 8९००७॥/ कललक्राधयह पढ हाएएफओ 
90$शरणी0९४ छा ३ ए0ण ६०चा७५ १ पुए्छ जि 75 0 ८07९० ॥0 589 धर छजचाल्गे 
एणात्राशए$ बार एणर तए07037 87 ग043एद/8) ८एतञ्मञाआए5 ? 

6 बचत-दर को प्रभावित्र करते वाले तत्त्यो की दिवेचना कीजिए । 
0978095 86 [8९0०:5, 2ह९८७०३ पर उब्चशत 8 7306 

7 सम्पूर्ण विकास दर को श्रभावित करने वाले तत्वों को विवेचना कोजिए। 
[0500५$ ॥86 4९0075 86९८७४8 प्राढ एच्टान्का डाएएएा 7865. 

है “विकास-योजेदा केवल एक हद तक अर्यशास्त्रीय कला है, एक महत्त्वपूर्ण हृद तक यह 
राजदैतिक समकोते का प्रयोग है।” (लुइस) व्याब्या कीजिए । (974) 
>छब्सलेम्फाप्था। बाड़ 8 ०७ 9 एग३ गा ९० जा; [0 बा एज 
शणक्षा। ॥ 5 8]90 3 चटाए$इढ वा ए9जातए॥। ९०कड़गवाइट,* (6एछा३3) एएटाद॥5५ 


प्रश्व-कोश 685 


9 किसो डिकास-योजना में वृद्धि दर किस परक्ाट निर्याररिठ को काठी है ? दृद्धि दर करे परित्तोभित 
करने बाले तत्व कौत-कौत से हैं ? पूयी तरह समसााइए + (6974) 
प्रएच्त 5 ॥%6 १३6 रण छाण्फपरा वटशाक्राल्ए [5 ३ ६सटॉएएद८:0७3४0 7... जात था 
फ़िल <कषपग्मश्ठ3 90 6 728 छत हात्प्लत ? एंड््राछाव चिप, 


]0 साघ्रनों की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं? गठिशोलता को निर्धारित करने वाले कारभों 
कौ विवेचना कौजिए ॥ 
'ज्शाब 0० १07 प्राऐयआंथाव ए१ *१६६४०ण ०९ फण्णाउगशापया 
ही शिकार पूजो निर्राग से जाप क्या समझते हैं? ल्ञाप इस मत से कहाँ तक सहमत हैं कि 
विकासशीत्त अर्थव्यवप्घा मे भौतिक पूजी निर्माण कौ बपेजझा मानवीय पूजी निर्माण का 
महत्व अधिरु है ? (976) 
'ए१३६ 80 #0०० प्रचटें६75५६४४ 89 पणाघ&ए टककारों #लिक्राप०्य १? व0 ऋषिश एचछओ 06 
१०0 8९८ जाए (6 प्राष्ज़ 93६ एणाडा एक्कजा्ं णिपा॥00॥ ग्राणर ।एएणए३०६ 
पचा१० फ्रलाओ ए४993] गिफना०ए ? 
]2 एक घरेलू बचठ को दर एक नियोजित अंव्यवस्था में कंछे ज्ञाव की जातो है ? एक बर्द- 
विकमित अर्थेष्यवस्या में दचत को बइने के तरीके घुकाइए । (976) 


एव इिलण5$. 0शथा।एर पढ़ इशट ण॑ तण्वार्आार $4पछ9५0 9 6९२६)०७॥0३ 
&९००७०७७ ? 5988850 गाल(0095 (0 79९7695९ (॥6 ४4४0 85 74६ 40 2 तंटएट?0छग्रह 
एए०ए0ग्राज़ 


3 “बदत बढ़ाते के प्रयत्नों मे एक बडा प्रयत्त सा्वेशनिक यवत की दर बजावे का होगा चाहिए।! 
(चहुर्थ प्रधर्षीय योजदा का मध्यावधि मूल्यॉकठ) इस मत की पुष्टि करने वाले तर्क 
समझाइईए बोर दताएए कि यह कार्यत्रीति कहाँ शकु सफ्ल रही है । (976) 
७॥& 00907 फिए्ड ० $3च्वए०१४ रीगिए ॥09 9८ १०७३४ ए2/808 [06 ।द(€र्ता 
एपणा९ $3५985." (७4-]९70७ #9ए7253 ० ५ 7०0७ ए39)... छिएग्फ प्रोढ 


बाएएढए(5 ७वा०। 5प्ैड/द7045(6 ध45 १९७ 200 58(६ गए७ वदिए (5 5 क्ट्‌्ट४ त8$ 
छ6शा 50९ए65४णो 


4 विक्राप्त हेतु वित्तीप साथत जुठाने के लिए उपयुक्त उपाय छुफाइए । (976) 
5088०5६ ४छएड0७ ॥0९9507९5 [06 008/]598009 ० विश३0८॥३॥ 7९६0ण7८९६ 0 6०६९- 
रा 'एपाइणा 


किसी देश की बबत दर एइं सम्पूर्ण विकास दर को प्रभाजित करने वाले कारकों का बरष्म्त 
कोजिए॥ (3976) 


9७९०७5$ (० (9०0०३ छी९०घ7७ फ़र ६३१०2 ए३(४ बचत (6 - ०४:शथ] ह्वा0४फ्र इछ्ज 
ब बएणाकड 


6 उपभोक्ता और मध्यवर्ती (८7प24।5८) वस्तुओं को माँग का अज्लेव आप दे करेंगे ९ 
(797७) 


छु०छ रू०ण३ ३०० 970)९८६ (४८ तल्पराजाव लि <णराफण/फु009 ३99. घाराप्रएबाढ 
डपथीडफ 22 
]7 “बह्तु सन्तुचन', *जोद्योविक सन्तुलत' ठथा “वित्तीय स-्तुलन” हे आप कया समझते हैं? योबता 
को समरूपता ((07$5४८॥0५) के लिए य क्यो महत्वपू्ण हैं ? (996) 
१४०६ 4० ३०७ एएदंद्ा5.४७७ 9५ *८णफता0७७७ एडीड0:८', प्रगवचृघधाठ 080९६ ३54 
+ग29000 993906" ? १४४३ गरद ऐश) #0976३ए7 707 20057024<9 ० एड शि्षत 


8 आदा-बद रिस्वेद्य (79०!-00छ904 उत4)) 55] की तकनीक छुशच आधिक नियोजन 


के जिए कहाँ तक उपयुक्त है? क्या भारठ मे इक वकक्‍तोक के अ्ररोग में कोई म्यावह्मरिस 
कठिताइपँ हैं ? 


686 भारत मे ग्राथिक तियोजन 


70055 00०७ वि 6 एटरएए४/द७८ ० ५एफ-०एफए७ एफ 5 50/4/९णि 
७ग९९छ0 ९९०१० फ्रोक्याह्राण2-#४ फिटाल 27५ 93९०३ ततह्गिटप॥९5॥ 3फएछज्राए 
प08 ए४०४०7५०० १9 )90:8 ? 

]9 “ नियोजित अर्थव्यवस्था डप्लब्ध साधनो को पूर्णतम गतिशीलता एवं समुचित आवटन और 
अधिकतम परिणामों वी प्राप्ति के लिए ब!।दश्यक है ।” विदेचना कीडिए । (4976) 
+ ए])स्‍7608 €९070गए 3$ 7९९८६55३ ५ जि ऐट [965 पर0ंतर5300॥ ण॑ 3५॥॥80० 
$९६०एएए९६ ६०० (ददाए छ70एशा 3॥]008200्र 0 5८पा८ 0एञ/आएग 72595 "' 50058: 

20 आश्तरिक साधनों ओर बाह्य साधनों के विभिन्न रूरो को आलोचनात्मक समोक्षा कौजिएँ। 
(ह9८9॥9 छोडए॥0.. पढ़ ५४००५  णि09. तर यादाएड। इढ्छ0०05$ 800 स्ाशएशे 
॥650प7९८5 
“योजना के लिए वित्तीय साधनो की गतिशीलत्ता” पर निवन्ध लिखिए । 
जशतएल 87 ९5५३३ ० १4०७० ग॑ 9) रििएणए7 ०७३. 

22 उपभोत्ता बस्तुओ ओर सध्यवर्तोीं इस्तुओं के लिए माँग के अतुमात हे आप क्या समभ्े हैं ? 
स्पष्ड रूप से व्याब्या कीजिए । 
'जफ़ब 40 १0७ ए४९४३।७94 99 फट ऐैदगा394. 970]000७०75 07 ९0055 
है (५5 399 ॥00638(6 8००4५ १ &5003000॥9 


+ . 23/ांग के अनुनानों से आशा प्रदय गुणांको के उपयोग को समझाइए | 
कि्राग्रव थाढ प्ल्‍९ जी धाढ 9५6-00५5७६ ९०-९पिर/2065. 
24 चत।६ए कि जादा प्रदा विश्लेषण ढी तकनीक बुशल दाविक निषोजन के लिए बहाँतक 
प्रह्णीय है ? क्या भारत मे इस तइतीक के प्रयोग में कोई व्यावहारिक कठिताइयाँ हैं? 
0056ए७ ४०७४ ि ५७६ ६८८९॥४५१७९ ७ 99900 ००(७॥ 808))58 5 8009(4कॉ६ [0: 


श्ीधाला( €९००४णण९ ए9(भाण०१७ 80७ (87८ ४७५ 9ए४९८७८४ व800065 6 89ए॥$०४ 
फ$ श्थाह्ापृप चर 93 2 


भ्रध्याय 0-6 


] विभिन्न क्षेत्रों के संतुलित उत्पादन लक्ष्य विर्धारित करने की विधि समझाइए। असन्तुलित 
विकास के पक्ष मे क्या तक हैं ? (4973) 


छशशाक ५७८ 76५०९ ०६ 6९९६9॥998 ७३)३०८६९6 हाएएत प्रा ए 8 
5९८७॥७५$ शव झ6 6 28णा९॥5 ठि प१७99)902९१ 8०७7 ? 
2 विभिन्न क्षेत्रक्ों के उत्पादन लक्ष्य कैसे निर्धारित जिए जाते हैं ? 
पण्छ 3ए९ (0३ (78९७३ ० ६९८७०९७६ 00(00९६ 6८७७७४०७६९७ १ 
3 आधिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए दिनियोग के ऋन् 


न्तर क्षेत्रीय ब्रावटन के महत्त्व का 
विश्लेषण कोडिए । इस सम्दन्ध में बचत की सर्वोत्तम दर की घारणा को विदेचना कोजिए ६ 
&60०()६८ (६६ $६0७९४७०९ त[ १0६-६६०४० ६॥|७८३७७१ णप्रश्थ्शाश्क [0 ॥7070- 
प्गड्ड <एए0ग्ञा ह्वाण्छफ,. सिड्ध्यइड ॥0 - पा5 ९००7९९४०७ फट €ग्राएढ्फा ० 06 
+0ए0ए0णाए' १908 छा 5७085, 


4 ब्ाथिक विडास को प्रोत्माहन देने के लिए वितियोग के अच्तर-द 


(श्र) 


ह के 'बेज्नीय ([0:८-३९८६०ए७।) 
जआरादटत को वर्मोटियों की गा कोजिए । (2976) 
ए9509$$ फ्रैड छमदाब णि उच्ञाक्ष-६६९०३] ड0८88४07 प्राएट्शगाटए( 0 ए/0ण0- 
धंणड <०००णा॥€ हाएशा) 


$ बे कौन से भिद्धान्त हैं जिनके अनुरूप वितियोग करने योग्य कोयो को एक नियोजित बर्यें- 
च्यवस्था के विभ्मिक क्षेत्रों मे वितरण करना चारए ? 
एक शर (08 ज़ाप८ाए)९5 व] ३९८ग्रप॑बछ जग जता गाश्इड॥ण6 (७905 8॥09॥0 
फर ठाफरैणल्दे 40078 फंड सड्घप005 5९००३ ० ३ छ3ग्ल्‍त €९००७60% 7 


आह कर मे पक. ले जम; 


6 एक योजता बताते समय कुल जितियोग का क्षेत्रीय आवटन जाप कंसे तिश्चित करेये | 


(॥973, 76) 
पिछज़ जणपांत १60 (लशाएतएट [58 $९९०:० 30:80600 0[॥ष७यचाहाए पा ग्रह 
ब छपप्र 


7 शिसी योजना मे विनियोय को आवमिकदाओ और तरीके वा निश्चय करते भे डित बातों का 
ध्यात रुघा जाना चाहिए ? वया अध्य इस विदार से सहमत हैं हि भारतीय योजना लिर्मातामों 
में भारी और प्रजीरव उद्योगों शक्ति तथा वाठा्यात को बहुत बध्चिक ऊँची प्राथमिकता दी 
है तथा सामािक सेवाओं को बहुत कमर प्रायमिकदा दी है ॥ 
जा ८05क्‍तल्ाबधठा5 इ00फ0 एछट ८९७ (0 - शल्| 70 तैल्लताह [6 फ9जञाध25 उ50 
एशाधए ए प्रएट्यााएए६ का 4 छाप ? 90 एप शाषाह पौ३( [एताका एगाएटार ४४० 


झार्रए (00 पराएशी गाड़। 77 07॥9 (0 कट2एए४ आप टबणाज 20005 00505, 77४८7 
घण्ते (ध०१५90०7६ 506 (००0ए ज्ञात ६० इतल७] इटाशालट३ १ 


8 अद्ध विवृ्तित देशों के आर्थिक जिकास की योजनाओं में श्राथमिक्रता कै निधधरिण के मानदाड 
की शिवेचना शोजिए । 


ए5९०६४ (0९ घापशाड जि एश्लराकाशशाण णी फाणात्तव$ ।॥0 फछोबा३ [0 (6 
€९०5०9० व२८१०एच९ए७९ ण॑ ठ2एटा09९4 ९०एचरादालड 


9 “वातु सठुनत', एव 'वित्तीय सतुलन” योजनाओं को समरूप (00॥$50607/) बनाने के 
लिए अध्प/त महत््वपूण है ४” स्याछच्या कीजिए । (976) 
3 (0१0900॥09 छ8]8006* 8089. #730९09| 987९९! ह6 ए्वाप्र [9707080 07 
झार्शद88 8 एड9 ९००६५४८०६ ” [2७५४ 

]0 भारत जैसी नियोजित विकास्क्ीत अर्थव्यवस्था से “मूल्य नीति! एवं बस्तु नियन्त्रण” की 
प्रकृति एवं उसके परिणामों का विश्लेषण कीजिए । (0976) 
फफरल्पन७ ऐड शगधरर छाए ९०९०५०६४०००५ णी फ708 7००११ 804 १९०ए०००॥७ 
९07700$"॥0 ३ ए/477९0 (९९₹८09708 ९९०४०ग9 ॥४९ [064 

॥। परिशोजदा सूल्याँक्रत के विभिस्त मानदण्डो को आलोचनात्मक ध्याध्या कोजिए। (976) 
8८७55 ६;५६व५ 6 "४0०५ त(१७ 0 €+द्दोीष३७०७ ० 9/0.९९३5 

2. इस यात यो जांच कंसे की जा सकतो है क्रि प्रस्तावित वृद्धि दर के लिए आवश्यक घत 
डण्सच्च है या मही ? 


छणएए ९9॥ णा6 ताल्टाए राटपारा त6 व९एचाए८त [0005 8 ४५३30०00 808006 006 
ए0॥उव/९8 7206 रण 870४ ? 


]3 (किल्ती योजता को बनाते समय आप विप्रिन्त क्षेत्रों में विनियोग के आवटत का निर्धारण 
कैसे झरये ? 


पाए ४0पाते ॥0ए वच्क्यत्रा9९ एच इल्‍्लण३ बॉ[022७०9 0! 7५8590९8॥ ॥0 छा: 8 
4 एोॉड5 १ 


]4 *'राजवीतिक दृष्टि से कर लगाने के स्थान पर मेद्रास्फीति आरम्म करना आसान हो 
सकता है लेकिन बरदास्फ्रोति का वियन्वण करने उसकी उपादयता अधिक से अधिक करने और 
उसडी हानियाँ कप से कम करने के लिए आवश्यक उतप्राय निर्धारित दौद लागू करना करों 
में वड्धि से अधिक आमाम नही है ।” (लुइस) समभा दछू। हे (4976) 
+व[ एछ/ 06 €95घाच एणीाप्रट्शे ५ 50 ज्ञडव। गा गावियाणा ॥97550 (8४ 9 छह 
॥0९3%७९$ कली ९०चॉएणु तजरीव[00 ताजराहाएट ७ चद8९५५ बततै घातवा॥र० /5ड 


तै।६३(४३प्रांब ० ज्ञाद 0. स्यडला ६0 2609६ 0* ब्याधारद्य प्रोब0 जणपांत छट ४ए 
॥एदघ९३5९ ॥0 (4३0०9 * छा 


688 भारत मे झआधिक नियोजन 


5 “अनेक कारणों से लाभ कई बार किसी प्रयोजना के सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान 
को नापने का ठीक पैमाना नहीं हो सकता + “लेकिन लाभ को इस स्थिति से विस्थापित 
करता दो तो निर्णय के लिए कोई अन्य आधार उसके स्थान पर स्थापित करना होगा।”? 
(लिटल और मिरलोज) यह अन्य आधार क्या है ? इसकी मुध्य विशेषताएं समझाइए। 

(976) 
>ुहराढ द्वार प409 7९35085 जज एणी5 फ़व> 700 ७६ ६ "ट| 8०006 प्नघप्राट एी & 
फ़एशट ९007 ९0 ३0टाव 2०१45.......... 8॥ # कए00 478 6 कै 6570९, 
$णयाढ ०67 ५06 १० (८३४09 प्रब्बोता0ए8 75६ ७८ एए.॥7 पढाए 98८९” ([॥/॥6 
28954 ४९९9). शा 5 फ्राड ०्फल इणतढ ? छिफा॥0 5 $8॥द७६ ढिक्‍ण६5 

]6 एक बअर्दध-विकसिद देश के आधिक विकास में *विनियोग चुनादो और ब्यूह-रचनाओ' पर एक 
नित्रग्ध लिछिए । 
'एश(8 ब0 ९४४४३ ०० १076 फ्टवर: (0०७४ बच 5डादड्टादक कच कद ९००च०ाााव 
8९फ८ा०एा६90$ 0 30 ७०७९४ ठ€स्‍८0ए८60 ०००णा५ 

]7 “उल्लादन लक्ष्यों के निर्धारण' पर आलोचतात्मक निबन्ध लिखिए । 
'ज़्वा6 8 एा॥॥०३ ९३५३५ 0० १9९८पाएड00 ० 00-07 ॒बा8९९४, 


]8 “विनिथोग विकल्प की आवश्यकता” की व्यास्या कीजिए। अद्ध-विकसित देशो की विनियोजन 
सम्बन्धी विशिष्ट समस्याएं क्या हैं ? 
६%ए9र9 'पिल्टत 05 वप्रपटज्ञएाछा (7०८०९ एफ्र/ ॥९ 5एचटागे 092८$प९7६ ए700- 
वदवा5 46 घ०4९-९९४७207०७ 2००४६८०३ ? 

]9 *विनियोग मानदण्ड” और उसकी ब्यावहारिक उपयोदिता की विवेचदा कीजिए । 
व0$0755 *09५४5507769॥ (.36907' 899 ॥$ |/82009] 90॥9, 


20 बाजार-सयद्ध के अभाव में एक समाजवादी अर्थ-ब्यवस्था मे विभिन्न उद्योगो के बीच साझनों 
के भावदत का निर्धारण किस प्रकार होता है? क्‍या इस भामले में सम्तुलनकारी दशाएँ उन 
दशाओ से आधारभृत रूप में भिन्‍न होती हैँ जो एक प्रतियोगी पूजीदादी अध-व्यवस्था में 
पायी जाती हैं? 

फ्र०७॥$ ९ 80९8॥00 ती॑ ब९४०एा८९६५ ऐट(छएलट। 4९९७६ ७६९५ तश६।॥॥760 ॥0 8 
50एब्रैडों <एपाणाए 07 (९ 405:ए७ 4 ताडटोरः वाइएशबतडता 2? &68 (४९ टवूएा।- 
छाए ९०१6॥0055 ॥0 ऐंड ९३5० ७०४४९8॥)9 08९७३ ६7० फ्रै058 ॥9 8 6०0फशाव१९ 
९०७॥४॥50 €९०॥०क ? 

अद्ं विकल्ित देशों मे आधिर विकास को वितीय प्रबन्ध देने वाले विभिन्न तरीकों का वर्णन 
कीजिए । क्‍या आप एक नियोजित थर्ष-ब्यवस्था में हीताथ्थ प्रबन्धन को अनिवार्य मानते हैं ? 
8८7७९ फ९ "थ0७५ फल्0००5 ७६ 6050९08 ठ९एट०एगारए॥ 9 ए१७ए-वै०९९)०१९०४ 
€०एक्शाश 00 90०५ ८०एश्रवेशक ईशा गी70067ए08 77 8 ए/ै48060 ६००७००ए 


ऐँसा कर्योंक र है कि अनेक अर्द्धं-विकद्ित देशों के मूल्य-स्तर में अत्यधिक वृद्धि भी छिपे स्रोतों 
को समृचिठ रूप से गतिशोल बनाने मे बसफ्ल रही है ? पृ्ति-लोच में सुधार के लिए राश्य 
द्वारा क्या कदम उठाए जा सकते हैं ? 

छठफ ५६ ४, ९७३४ ६५६७ ७ (६६४७८७८७७५ ४५७६ ४७ (४८ ७६४८६ १८४९, ० ग्राआ३ शरण 
06९९०एटप ८०४०85 535 [880 ॥0 प्रर्त72 त९6ण०ड९५ ॥छ6 ॥0069 650ए॥- 
६९57 ४४ 50095 ८६० छ९ (व६९॥७ फऐ५ दा डा्र।र ९0 बवाए70एड (86 $०एफांज दावा? 
23 किसी देश को हित आधारों पर अपने दुर्लभ साधनों का विभिन्न उद्योगो मे वितरण करना 
चआहिए ? 


(90 ज्र03६ 0355 इ8०पठ. 8 ए०णाह्३ ताहाव्रणांड 4 इस््धा०6 76850570 6४ 0च8 
अरक्षिव०॥ ॥स्‍0950765 ? 


2 


हि 


ऊँ 


प्रश्न वोश 089 


$ आरत में लोक छेत्न को कश मूल एफ्स्या है ? इसे सधिक रूचियुर्णे बताने के वरणाय सुझाइए । 
फरब धाए फ़ैड एकच८ 0एजदए5 एी ऐड एएपै५ 5ए७एा पा ]छदाड 4. ६३७ 
अष्ड$0ाहड ऐए ग्राशएफ गड छ०ीड0आज 
25 एक दष्टिकोण यह है कि हियी द्वत मुश्य स्यदस्था कोपयों को नोचा रखने शा जधिक लाफों 
को रोकते के अपने दोतों पुख्य उद्देश्यों में मड्िकॉशत स्‍्वय उतफ्त रहतो है। क्या हास हो 
का भारतीए बतृघभव इसे स्रिद्ध करता है ? 
गृशलर ॥ 3 एणा। ए( भराएज ऐड व एणाण[इढे छाएह 5५ जद ए [त्टलेफ इलॉन्तिश॑ंटड 
काएश्गा (ए0 ० ऐड ज़ाएए.वों 00सटए९६ ९९७७१ ००५५४ 0% 300 एफ़शटर८७08 
०६१५३ एशणी5 90०5 १६९६७६ [08॥50 ९:५ए९ए<७९९ एच्थ7 (5 ७ ? 
26 डिपणी विलिए-- 
(थ) डहते हुए मूल्यों के दुष्प्रभाव ) 
(वं) ततीय योजना को मूल्य रीठि १ 
'फप० ४४७०९ 0००७ -+- 
(9) त92470७$ रण छै)घ०४ शाक््छ 
(0०) शावल एकावज़ 6० पष गवे ऐेक्क 
27 « मूल्य केदल साधतों का छावटस ही गहीं करते, राय के दितरण का निर्धारण प्री करते हैं ।” 
भय आए इस कथत से सहमत हैं ? इछ कथत के प्रकाश में उस कृषि मूल्य लीलि का पुत- 
प्‌ स्पोकत कीनिए ओ देश में हाथ ही के वर्षों ये पाई एई है । 
+'शाए १० 0ग्रो॥ ॥॥0:8(४ ६४०९९, ती९ए 9॥$0. 0६(क्ष॥७७ (88 00008" रत 


॥/60क्वा१९ ” (00 १०० 866 १. 06 ॥800 ए शी शब्८ता६70 एशशदए पल हैशञान 
एप] जाए 9णा५५ एए5७३१ था 6 ९०७॥७७ जा ॥ध्टशा स्ट्शाब 


28 ए% विद्ञामशील अप व्यवस्था में भू नोति के विशिष्ट लक्षों को बताइए । 
उक्त 6 5६॥९0६ (८३(णर३ ९ जाए ०0५ 40 ३ ठ९ए७099॥08 ९८णा०क१ 

29 एक लिपोडित विकायशौल बर्े व्यवस्ता में मुल्य तोपि के विभिन्न मृष्य प्रिद्धान्तों को लिधिए 
बट १४०७३ ज़ाएप्रश5४ एण॑ जा एज॥०५१७ 8 प्रोब05९0. त९ए७०७ए8 


! 

30 भ्यप्टियादी और सम्ष्टिदाटी दष्यदन से स्या अभिशय है? एड विकासशील अध-ब्यवस्पा 
पं मूल्य नीढि पें स्पच्वाओ और पमप्टिवादी वहलुों को ह्ष्द कोजिए 4 
४७8९ ॥$ एरश्ज्ञा( १ एथएा० ब006 जक€०0 अणताचछ १ कैधण900 एऐोध्आी+ ॥6 पार० 
खा0 ॥४28४0 89०८0 छा 0८ एजा०ज का 8 4९पक्रृफए ९०००ा७ 
मिप्निन अथ ब्यवरस्पा में मूल्य नौति के पिद्धारनों की दिवेबन! कीजिए । 
ए5%४७ ७४ ए७0९फा७ त॑ जा फा८९0 8 एाथ6॑ए०एणए५ 

३2 '"पूह्यजीति ओर पदार्ण निपरदध्च' एर एक निदध लिखिए 4 
9806 89 ९९९४४ ७ छ०६ एज #ऐ (00एजाएण्ठा0 0००४० 

33 थिदेशी विनिय की महत्ता और बावश्यकदा को छिवेचना कीजिए + 
प्रफएए५६ छाए0ततशा6€ ७७8 28८५६५5७११३ ०[ जिश्रहए ६" एकैक्‍्फडड 

34 भारतीय दिपोजन मे विश्शों विनिमय के बादटन को परीक्षा बोजिए । 
छिक्लाभाल आ6९88९॥ ण॑ एजराडा धा्ग90७8८ छा 29 एआए!ड़ खिचोय 

33 उक्त हस्याभड उनहरण को सट्टायता से समम्थइए कि आप किसी योडना का जि 
स्गति की दृष्टि मै परीक्षण कुंसे करेंगे । 0 


एरत१ अपक शाह 5६9 ता प्यार गीएचाड७००५ 00ज अ०० या) वध 2 एँगए एल 
विशाल ९वएझजच्य तक 


36 छल लामदापक दिप्लेद्ण को सामाजिक लागत-्शाभ दिश्वेषश में बदलने के लिए पक 
भुधार दादापक हैं ? (974) 
एव 000803.0%6 घाव पद. 2030: 9 ॥070 055 77०0० डएश5ञ5 009 
3 5003 ६७न्ष एशाध्ति 8039557 


690 भारत मे आाथिक नियोजन 


85९९॥॥४९००३5 


] “आधिक विकास बहुत हद तक मानवीय गुमों, सामाजिक प्रकृतियों, राजतीतिक परिस्थितियों 
ओर ऐविह्ामिक सयोगों प्ले सम्दन्ध रखठा है।"” विवेचता कोजिए ॥ 


#नर2०००णा८ तथ्पढा०कातदा। 885 फट) (0 ए0 न पण्चाव॥ टुएवैंकफगारवाक ३००शे 
आतप्त९$, 90९4) ०0ए4007३$ उचत छ$0घटवाँ पट्ाएंटठोड." 052055. 


“यदि बचाना चाहे, तो कोई राष्ट्र इतना दरिद्व नहीं होठा कि अपनी राष्ट्रीय बाय का !2 
अ्रदिशव न बचा सके, दरिद्रता ने राष्ट्रों को युद्धों का सूतपाठ करने से अघदा दूसरी तरह 
अपनी सम्पत्ति सूटाने से कझ्ी नहीं रोका है ।” ब्याब्या कौजिए । 

*-प० प्व0७ 7550 900 (३08८०ण७ 00६ 5३४2 [2५ ४ एवध०एश 97९6 


# ७३०९० (० ; ए0एव(५ 033 १९४९९ - छ/एएटएश० 23900$ ॥070 4७००॥॥०६ फएए00 
एछ४875 07 40॥7 78 8 ए॥८ए४ 5छ95(02९$ ॥0 0076 ४893." [080प४५53 


3 प्रदर्शनकारी द्रभाव से आप क्या सममते हैं ? यह अल्प-विकरित देशो मे पूंजी-तिर्माण पर कैसे 
दुरा प्रभाव इप्लठा है ? 


९४७३६ 00 ५00 फ़99 959 फ_ढ तत्याणण॥पब्तगा बवीलल है घ0ए व भील्लड 30४९८:४०५ 
क्कज़ां3] 60०02000 79 09627-0८४९)०७ ६९ ८0०च७0७(॥९5 


4 इस दात को छाँच कंसे की जा सकती दे हि प्रस्ठावित वृद्धिद्र के लिए आवश्यक घन 
उपलब्ध है था नहीं ? (995) 


घ्र०७ ८३४७ 006 क९०४  ध्रासमढा (06 7९दर्णा।००. 9093 हा ३५३याँ40]8 (0 9970९ 
॥06 90ञप्रगांल्त 7886 0 छ0छ0 ? 


$ “राजबीतिक दृष्टि से कर लगादे के स्थाव पर सुद्रा-स्फीति आरम्भ करना आसाव हो सकता 
है लेकिन मुद्रा-स्फीति का नियन्त्रण करने, उसकी उपादेयता अधिक से अधिक करते और 
उसकी हानियाँ कम से कम करते के लिए आवश्यक उपाय निर्धारित और लागू करता करो में 
वृद्धि से बधिक बासान नहीं है /” (लुइस) सम काइए । (975) 
>ध( क्राबज 88 €३क॥० एजाधरशीज 0 8४0 30 ॥णीा०त फ़ड्य (0 (89% 000 (९ 
70850763 जार ९०0(70 ०4007, ए३रजाप्रारट ॥5 05९७एॉ9९5५ 820 ॥7/0॥28 ॥(5 


36ए873 863 87९ 50 ८४३2० 0 84०06 0६ ७(एां7/इटा फ़ैशप ७०७१6 ७6७ 8५ ॥07९856 
॥॥ (७०७009 ” ([.९७७) सिक्रीआए 


6 लीवन्स्टीन के “काष्ठा-स्यूनतम प्रयरत” सिद्धान्त की विवेददा कीजिए। “अवल प्रयास” सिद्धास्त 
और इस सिद्धान्त में क्या अन्तर है ? 


[05005 [.क्टाऊालं॥'3 ५! क्राणतएा प्रा5छ',.._ जहा 33 06 (7 07९0०08 
९७०८० ए७ (८09 394 ५98 88 ?7५॥' (8००५. 


7 आशिक विकास के सिद्धान्त पर ह॒ए॑मैन के दृष्टिकोण की विवेचदा कीजिए । 
05005 घछात्टोफ3७*5 999703८9 (० (06 76079 '॒6€ए४९८४००७७४८४५. 
$ 'सस्तुलित विकास पर नक्से और लेविस के विचारों के विद्येष सन्दर्भ में प्रकाश डालिए । 


2॥एटा१॥8 98 ०00९6९90 66 *89॥30८८७ 57०एफ" जाप 5एलटा॥| शिष्ाए६ (0 
वैपपी703६ 206 |,29॥3 


9 ब्राथिक विकास के प्िद्धान्त पर मिल के दृष्टिकोण की समीक्षा बीजिए। 


छडबगाधाल भिजए7'$ ॥90704९४ (0 धढ फ्ैण५ ण॑ 4०४००एक८॥३- 
0 निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए-- 


(ब) निर्शनता का दुष्चक । 

(ब) सन्तुलित विकास । 

(स) श्रम-गहत बनाम पूजी-गढत तकनीकें 
(द) भारत में मालवीय शक्ति का वियोजत । 
२(दस्‍6 70065 08 (७ णि][०एाणड ९-- 


(9) शतंठण्ड फल जे ए०रटाज- 
(७) छगक्कल्‍्व्ठ 'म्वणी 


(०)-कठगार्नणशीदकजरक ४ (.४एशडीनंएइ०आर९ इढप्कणंप०९३, 
(9) कबच ?०जढा शिडय्यवाएणड़ 8 064. 


प्रशन कोश 69] 


]] निम्नलिखित मे से किही तीन का विदेनन की जिए-- 
(क) प्राथमिकताओं का निर्धारण $ 
(ख) आतरिक लागत (80779) दर । 
(एप) योजनाओं मे विदेशी मुद्रा का खाइटन ॥ 
(घ) उपभोक्ता वस्तु की माँग का प्रक्षेप । (9770 
ए5०७५5 ४७५ धार ० फ.्र8 ण़िी0फएड४ +- 
(9) 75098 ए छाए/॥६5 
(७)नफ्शे इबा३ रण उशकघः० 
(0) 47००शा०प जे 0289 ध्यए02026 77 - 90805 
(उ) ए7जर<० ० 7घ्ाबघठ 00 ९०7$ए7ए०० 8००35 
|2 रछिप्पणियाँ लिथिए-- 
(अ) आय को अससानताएँ ओर बचत ३ 
(व) बचण्त की दृष्टतम दर ॥ 
र जबरन बचत और आधिक विकास ॥ (976) 
फर्म 0णा! 7085 09 279 4५४० *-- 
(०) ॥8घ०३/॥:०४ 3 ॥000076 बघवे $9७7085 
(७) 070770फ% #3७ 0 5३४983 
एंए। हताएएप इडप्राएड्रड ढएएं एएफएएड,ाए इएच्डरए.एप्ारा 
3 यदि अत्याशित सश्खि दर और गैसप्रिक सृद्धि दर बराबर हैं हो सब कुछ वुशल्त है कितु 
सदि दरें भिश्न भिन्न हो तो क्या होगा है (976) 
॥( ४६ जद्बता॑ग्राट्व १88 0 हा0७7 880 08 7॥णा 4) 7806 6/ क्ञ0ज़रा(0+9)2व००/ 
९४९४७ ०0४६४ 96०४० ॥४० 889फ्ोज़ एश्ला बीएए एच जा3७( ॥[78(65 ता 
॥4 ९९३ की प्रक्रिया में निम्न में से किन्ही तीन का बनावद से हो रहे परिबततों का विश्तपण 
कीजिए-- 
(क) उत्पादय, (ज) उपणोग (थे) रोजयार (फ) जितियोग, (क) व्यापार । (976) 
0395९ हा. लीक्राए९5.. (बात02,- एछ॥2९ जा. #€ ९०ण90009 जी फ्राढ6 56 06 
(णज[एराएड ॥0 धीढ 90८८४५ छा ए९१०फञाढत( -+- 
(०) एह04वक्‍टातगा.. (8) (०७३७७... (९०) छफ०एणढ०९ 
(6) प206 
]5 किन्‍्हदी दो पर टिप्पणियाँ लिछिए-- (976) 
(क) आर्िक विकास में कृषि का महत्त्व । 
(छ) विकासशीत्न अर्भ व्यवस्था सें अधिक नियोजन की उपयोगिता । 
(ग) विकार के लिए बिदेशों साधत। 
(घ) महालरोडिस का 4 क्षद्वोय मॉडल 
ए१॥४ 80९5 05 8४0९ एए४0 +- 
(३) प06 एण& व बड्ा-ध।एा९ 79 ९००० 6. ठेलए्डा०9फथ्ा। 
(0) ए३४पा॥९$५ ण॑ €६९०७०शाए 9गराणगढवप १6ए20०७ाए७ €८०७0ण7९$ 
(०) एछक्‍लाए्ए ॥850घ7८९६ (00 त6. श०7छढए8 
(0) भशाडीभाएए5 4-5६०४ए छ056 
6 सुरुष सरबदिकारक तिम्तलिखित कहे झा दकते हैं-- 
(अं) उत्पादन फलन पर गति 
(ब) उतल्तादद फ्लत का खिसरता।॥ 
पूर्णद श्पचाइए ॥ 
क्त05 हा एज 8९05 ६ 0७६ फ्रातेशाधरिष्ते &$ -- 


(3) 9 ०४८०७६ए७६ &।0४६ ॥5८ ए7०00८४०७ [७9९७०७ 
(8) 50053 एड छा०३१८ए०० ७ए:ए०० 
छैडफाआए 9 


(6) [9₹6४060( 


(3976) 


692 भारत में आ्राथिक नियोजन 


खण्ड-2. भारत में झ्ाथिक नियोजन 
भ्रध्याय 4 से 9 


] स्वतल्त्ता से पूर्व भारत में आविक नियोजन के विचार की मुख्य प्रवृत्तियों का सन्नेप में पुनः 
निरीक्षण कीजिए । 


फत्तरीए एबशट्ज (९ फ्रवा0 (शए१5 ० घाण्पश्-ा। 00 ९९०॥०णग एंशाएंएड 8#985 
एशगढ [906फ८एव6७९९५ 

2 भारत में आाथिक नियोजन के विकास को बतलाइए 
परए३९७ घाढ ९४०एॉा१०७ ० ढ९००७०णा6 एण्ड ॥ ।03, 

3 जनता सरझार ने जो अनव॒रत योजना” अपताई है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? 
४॥३६ १0 9०० ॥८६०७ 30७००॥ *[86 ए०३ एव गाएठए८८४ 99 फ३ व&738 
0०एश79690. 


4 भारत की द्वितीय और तृतीय प्रयवर्षीय योजनाओं के उद्देश्यों तथा उपलब्धियों को ठुलना 
कीजिए ओर उनमें अल्तर कीजिए | (969) 


(एग्राएथ० 870 ०णगराबच 8 ठ06ए00१6३ 800 ६06 #8५४९४शा।60 ० 908'9 
$6एणाएं 3ए१ एप मोर >ल्थ एो॥घ५ 


$ धुतीय योजतावधि में आरतीय भर्य॑-व्यवस्था को धीमी प्रगति के कारणों पर प्रकाश ढालिए । 


(968) 


80000॥0 (07 06 $08 हा०जा। 0 [003१$ ९९०0०७9 0०फण्ड 08 770 7]895 
एशध०9. 


प्रथम तोत योजनाओं के उद्देश्यों, ल्यों, वित्तीय झोतो और दोषों तथा उपलब्धियों को 
बताइए । 


एणन! 00: हद ठ0ण6०0२९5, (823, 765007063 393 तं९8०४४ 880 80॥९५७60( 
तै॑ (86 छाए वृच्ाबढ ९]905 


3 


भारत की तृतीय प्चवर्षीय योजना की उपलब्धियों और कठिताइयों का आलोचनात्मक परोक्षण 


कीजिए। (967, 69) 
-हिज़॥7708 ९१8090]9 4098 3009९१६772०4$ 324 42क2०/0९5 ० 79079"'3 7%70 7 ए6 
ऑद्थ शा 


चतुर्थ योजना पिछलो योजनाओं से कित अर्यों में भिन्न थी ? इस योजना की आलोच॑वात्मक 
समोक्षा कीजिए । 


ुअ प्रा ज१३ फट एठणाफ एप ३३ तिल एक ज़ाल्य०७३ ए|895? (ह0व9 
हजडाणाए6 फ९ एएण 299 


० 


9 भारत में चतुर्य पद्वर्षीय योजना-काल में वित्त साधनों की व्यवस्था का मूल्यांकन कीजिए | 
ऐसे कौन से वित्त साधन स्रोत हैं जिनका मभी उपयोग नहीं किया गया है ? (4973) 
का8 घ0 ब0एडाइड णी4९३०च्चाए2३ ॥90007589807 हैए।एड 0.७ ए०ए7 एाएछ ४९३ 


209 9 ॥9978 २४४३४ 376 ऐ6 परा्ओंक ५०प२०९५ ण॑ 36540ण 74 ढं&४९]०एण6ए॥६ 90: 
जाली 9४6 एण एच्टा प॥520 50० वि 2? 


]0 चतुर्ष योजना के उद्देश्य, लक्ष्य एव वित्रोय साधतों को खक्षेप्र में आलोचतात्मक पिवेचना 
कीजिए । 


(.त्राट्गाए छाक्मा॥ए९ (06 एचए:०७२९३, प्वाइ६8 209 7६5007063 ० (06 8077 पर पर 
अ्ा श॒रा, 


हि 


ञझ 


प्रश्वन्वोश 693 


] तृतीय व चतुर्थ पचवर्षीय योजनाओं मे विनियोग के आवटन पर सक्षेप मे मत व्यक्त कीजिए । 
(4975) 


८०कशार्प्रप छतरीज एए कार बी०एबक्‍ण0 णीं 5९४०१ चविए/045 गए ० प्रकभए0 900 
एफ ए।एट चना ९]85 
2 लिश्यलिबिक में से किन्ही दो पर टिप्पणियाँ लिखिए -- 
(0) विनिधयोण प्राथमिकताएँ, (४) दोहरो आशिक व्यवस्था, 
[0) बडे घत्के का सिद्धास्त, (१४) बेकवाश' प्रभाव । 
'एशाएद 50०7६ एणरट$ एए बजाज (७० ए॑ पढ़ ऐजा०एएड ++ 


(0) ॥७9४६५॥७९च४ शि॥ण2$, छा) ४2०0७0०ग॥ा८ 08॥७5॥, 
(॥ग ४८ छा एतच8 (₹) छ85५४६च5॥आ हग०९६ 

]3 चतुर्ण पचवर्षीय योजना कै प्रारम्भ में सर्वायीण विकास को दर को बढ़ाने एवं सेफ्दर के 
पारस्परिक अप्तत्तुलत को प्रिढाने के लिए क्या-क्या सुक्राव दिए गए ये ? ((976) 


'एढ( प्राध्8प:८४ ४९7०९ एवाधब१टव. एए काल फे०्एटफी झाए ैल्श ९89 शी]099370 
एफ्चा एए ए९ तपटान्व)। ए96 ण॑ हाएजफ रे छापे 0 एणाढए ॥7इ5९०ए०ण७। ॥004/87५० 

4 चहुर्श पत्तर्षोंग योजना के शक्षप और पूंजी लणद के ढण का सक्षप में वर्णन कीजिए । 
जिम कफ़ोबाए पाल प्र ह०७४ बाते ६5७४8 ०च७०५ ० ० ए०णफ् एा५९ ई०्डा (७ 

]5 चार पत्रत्रपीय योजनाओं मे क्षेत्नीप ह्रावण्टठ का सिहावलोकन कीजिए 3 इससे बायिक विकाश 
के गठियद्धत में शिस सीमा तक सद॒द मिली है ? (974) 
एरल्राल्य ९ 5९०।णक्त 80९॥000 छा फट रत हर्ट 'एटवए शेप सैफ दिए कैब8 ई( 
छा 9०)9/0 39 १०८६।६४३७॥०४ ॥96 030६ एी ६४००0०७ ए६प्८)ए०ए790600 १ 

१6 बचत बढ़ाने के प्रयत्तों मे एक बढ़ा अयत्न सावजतिक बचत की दर बढाने का होना चाहिए । 
(बठुच परचर्षोय योजठा जग मध्याय्ि सल्थाकत)॥ इस संत कौ पृष्ठि करने बाले तक 
समझाइए और यह बतादपु कि यह कापनीति कहां लक सफ्ल रहो है । (3975) 
है प8807 (075 छत इब्शाहड टरगि७5 छप5 5७6 (०छव05 878 ताढ एढ(९ 5 


७०७४९ $कभ्राज85..._ ॥/8 श४79 . #ए४45०6 0 ९ एजा7फ 0]85). छिकफञराआए० (0० 


डहपरा060(5 रशा९ए॥ ६४0४:४003|6 पाई शटछ्त 804 (306 धैठरू दिए (05 5030९ह५ 0345 
8७66० 8४७९९९5४४७] 


]7 प्रथम तीत प्रवरर्षश पोजवाओ मे ५ विकाश बचत एन वितियोग वरें--नियोजित तथा घास्तव 
में प्राप्त” की आलोचताल्‍्मक विवेचता कीडिए । 


(एपरप९३8॥9 वक्षज्राण८ धीढ हाएजाए 7385 806 ६४४08 (777650060॥) ३६६०५ 9807080 
900 ४८)७९०९७ 9 00८ 5/5 ।97९6 ४3५८ ४४८७४ 7]9705 


8 प्रथम तीत योजनाओं मे वित्तीय आवष्टन की परीक्षा कीझिए 


(ए॥ए2॥3 छ्यात0८ पह 0ग्राश्क)] 3))0०४॥०॥ 798 ४6 650 फ्राच्ट फ्एट ऐ८ढा 
छगा३ 


१9 श्षप तोय प्चवर्षोष थोजनाओ से क्षद्वीय लक्षणों को विवेचचा कोजिए | 
प0/52०७ 0८ 52८!७४श १72६5 रख (श 6757 शेएलल्‍्ड - स्िष्ट एै८४० ऐ!8०5 

20 द्रथम कोन पचरर्पीय योजनाओ को उपलब्धियों को विनेदना कोजिए। 
09$0055 ॥8 3९॥९५९४१४६०(६ ७ (७६ दि5डा ॥फ 86 03795 

ड] “विश्ववता प्र विशेष अप्तर डाल सकते में योजना को असफलता का एरू कारण अपर्ाष्त वृद्धि 
दर रद्टी है ।” (एशेच टू फ्पिप प्लान)कया आप सहमत हैं? योजता की प्रिछली दो दछ्ठाब्दियों 
है तिघवता पर पढ़े प्रधाव को दिवेवना कोजिए और एस माणते में झइसफलता के कारण 


बताइए । (4974) 


694 भारत में आविक नियोजन 


बढ इ९३६४०79 लि घीट मींफार त॑ एउ0जाए 0 प्राब३ ब परा्शंण वंटा( 0 एकाराक 
हब्ड फऐस्टए (१४ छबएटट्ा्शल व३6 तै ह्वा०रफ-7 (800702० ० (४९ छाफि ए[30) छ ५ 
इ00 उद्गाश्ट ? 05९0४ हट ॥ए94० तोंद 0 दस छ0 8९८३९६$ थी ए!थभाए/ं08 095 | 
कृबवे 67 पार ए0फलज ॥0 64 बात ह्राप्ड३घणाड 0ि ० जिण्ड 04 5 707. 

22 भारतीय योजनाओं मे दिनियोग-बृद्धि के उपाय बउलाइए ॥ 
80 ६६४६ ए्ाश्व5चपरड [0 व::९३५४ 70१९८६घ८छ॥ 0 [0699 एडय5 

23 भारतीय तियोजन के सन्दर्भ में उत्यादकता-सु्रार के उपाय ववलाइए।॥ 
$एश१९5 शाल्वष्घाट$ (0 पगाणा0०5९८. एाज्तपरशतताज. प्रात इर्शिष्ा५6 00 [0080 
शुड्द्रफणड 

24 “भारत के ग्रठ दो दछक्षों में आधिक नियोजन की उपलब्धियाँ” दिघय पर एक आलोचना:सक 
दिवन्ध लिखिए । 


'एशाए 8 साप्ररबे ९5५३७ ०9 * ६८०5०छतार ए4शण78 फा [004 पएा०ट्ट ऐ९ [850 (७० 
छि०८280९5 ”* 


25 “दाबदों पचरर्षीय थोजरा/ के प्रमृख तत्त्दों की जिवेचना कोजिए। क्या आप इस योजना की 
पूर्व॑वर्ती योजनाओं को तुलता में अधिक अच्छा और व्यावहारिक ममझते हैं ? 
0):00$5 १४९ काए ट्राप्पर ६४ (१९ पी. पिच्ढ प्रैट्वा 28379... 00 १0076.409 ॥ 
एणर €विंटल0५९ बल0 ए72५0८३) क9 ९009["8750 ॥0 प९ जाए7005 70895 ? 

26 छोधी पचत्र्षीय योजना के मछ्य उद्देग्पों एव लब्यों को पूदि से कहाँ ठक सफलता प्राप्त हुई 
है? पूरतदा विदेचता कीजिए | (96) 
'फ्रफगा 0९३चए6 ं 500९९55 0895 ७९८८३ ३८का2र८ठ॥0 7९809 [0९ 9090 655220१९5 
390 ध्डाइशड ० ए३ ए०णफ ६५९ श्श ए.9 ९ ए8८ए८ 9 

27 भारदीय योजनाओं में बित्तीय साधवतों के छावष्टन को लाचोचदात्मक परीक्षा कौजिए। हैं 


(3977) 
(ए०थ)9 ९९३कशछ३ फंड ब्ए22000 ण॑ फिट 7050प76६5 79 [00089 एॉ205- 


28 भारत में योजदा की सफतवाएँ एबं बसफ़लताएँ बताइए ॥ (7976) 
ए०ए॥ 007 ॥968 3८४९५ शा८च७ 359 मिाएय/९3 0 .7]28/0778 ॥7 70033., 
29 आरत में योजवा नियोजन के प्रशासनिक ठन्त्न का दर्भन कोजिए। (3976) 
फ€$प्रोएड फोट बठएजाप्राशाड५९ 02:0/दज लि शु्या फएॉगआक्‍00 गा 04 
30 ““उम्माबिद बचदा बसम्भादिठ कठिनाइयों छे दावजद ब्रेड छोत्र मैं. विशेषकर उद्दोगों में, 
भ्राप्त प्रयठधि ले हमारी विक्राउ ब्यूट-रचना को सहो सिद्ध किया है बौर इसने अपनी अर्य- 
प्रदान को है ।”” क्या बाप इस कथन से सहमत हैं? तक 


977) 
+पू5ऋ्ाह €फ्सटाटठ ले एशरुाफल्टाध्व ठामिप्पापट$, एाण्ड्रा55 मम तरषटाज़ 
इल्टाण' <02४९9]ल्‍ 402050785. 9895 70529 498 20ाश्ए77655 ए 0ण $72/289. है55 
॥05 0३5 3लाचाज/2टवैं एवं डादाएफ्रेट०25 00 ९ए7०क) ?” 90 ५०७ बहडाष्ट छ्यत [5 
डाज्ॉटणल्शा ? (पट झाड़णफाटाड 


3] भारत के सन्दर्भ में निम्दलिखित दिवेश-झुमोटियों की छआालोचनात्मक ध्याक्ष्या कीजिए-- 
(को, सामाजिक मीमान्द वत्यूदकठा कसौटी, 


(ड) मौमास्त श्रति व्यक्ति पुतनिवेश कसौटी, 








(ग) पु्ननिदेश-अतिरेह को कसौटी ॥ (977) 
(्ाएस्शॉक €ःशाजएट ए९ गिएफाएड फछश्टअएार्ा। टाएटा३ त्योत्त फश्टोंडा ए्दिवशावड 
40 [5003 :-- 


(9) ग्रह 5०टंबां एभशाएओ एश०टेए राज़ ्ाधाएए, 
(9) पढ़ छाशहरं एथ एज 7ट-ए१९४पएटाए। टाउाटाएण, 
(०) 7४६ म्व्नैएच्डाए6 इछाएए३ ध्योशा09- 





नल 


32 


34 


35 


36 


37 


3 


छठ 


39 


40 


दा 


42 


प्रश्न-कोश 69 


एक परदवर्षीय वोजना में उत्पादन सच्य निर्धारित करने की रीतियो को समझाइए। (977) 
ऋरकफांकात पार ए्ष्फतते तर पाजतततड ता चींडाघड 0पाएपा बाएटफ वा व गए8 एल्थ छाप 


(3 प्रामानिक्र लागड लाब विश्वेषण के सम्दस्ध से मिस्तलिखिद ब्रययों ((७॥०४७५8) का 


छिवेचन की जिए--- 
(क) छ'या कीमतें (ख) बाह्य प्रभाव, (ये) स्रामाजिक बट्टा दर, 
(घ) परियोजना की आयु, (७) जोखिम ॥ 


फ्रफरप३४ काल ईजीठ्जफाड <छत्वलएपड पत इढोंबफता ३0 फल इ०्टखी 205 १टगटी। 
&08985 


(४) $994690 छ/72९$ (0) लक) शपंटटाड, (०) 56₹जी 8320079॥ :32, 

(४) ॥४6४ ज॑ हर एण८ए,. (९) 758. 

भारत से प्ौजना निर्माण एद मु्यांकत के प्रशासनिक तल्त्न का वर्णन कीजिए | इसके काय 

का सूह्याकव कीजिए । 

ए४5८७७७ 8 8प005४80५ ७ 6त)३९४७॥9९७:७ 400 9]80 0:फ्रपाक्षाएत ३७6 ९५६ शषदाणत 

एप 5तताब एएड्रापड४ (5 एथडस्‍णागउएटट 

“बिशात,के साधन समूवे देश मे वरादर वितरित नही किए जाने चाहिए।” बया बाप इस 

मद से सहमत हैं ? अपन विचार ष्यक्त को जिए + (0977) 

+गू)०ए००/१७९9६ छछतेड 5४0०७)१ फ़ण एड ६०7९७९ ७ए७चोज थे ०एल छा ९०७णाए३ ४ 

72०)०० 987९6 ए/॥7 ए75 श&४४ ? 086 ०7 9ए7 एणजएआ३69॥5५ 

आधिक नियोजन में आदा-प्रदा सारणी के विर्माण एद उपयोग के विए कौन-सी घूचनाएं 

आवश्यक हैं ? कया ये भारत मे उपलब्ध हैं ? सारत की किसी प्रवर्षोष योजदा से उदाहरण 

दीजिए । (976) 

'एमड( प्राठता0॥00त ॥5 ८छलघतक) (07 972043578 486 ७४89६ 7779ए0-000ए4 49005५ 

(07 ६0०००प्रा५ 990॥॥08 ? [3 ॥ 3५४4॥99८ 9 ॥8645 ? (56 भाधजए80॥0०95 ॥00॥ 

309 775९ १९४३४ ?]89 रण [9079 

आारत की विभिन्न एचर्र्षीय योजनाओं में रोजगार नोति की आलोचनात्मक व्याख्या 7/3 
(१976) 

60१5 ३ ९१९3) 9९९००४७६ ० हएए0/06७॥ 90९9 30 ॥9074 ७॥6७४ ॥06. ए्लिला, 

कारढ ऐेंडडए ?द्रा5 

जनता सरकार को छठी राष्ट्रीय पद्रवर्षीय योजना (9785-83) की मोटी रूपरेखा वुताइए। 

ए॥89 8३०७ 00॥7९5.. ७ फ़छ डाड़फे 38099. ह9९ घटक 0७7 (978-83) ण 

क्र एए्एंबच््प ७३५ पोढ उबपप्ब (+०5छच्रणाद5६. 

बंए 978-79 की कापिक योजता की मोटी रूपरेदा बदाइए। 

फच३ज 0206 ०७१९5 ता ९ #प्कएने ए१० [०5978-79 

पोजता आयोग के चदलत गझुत, स्वरूप और भूमिका पर प्रकाश डालिएु ॥ 

खडछडाव 708 ६४३४४६४ह ए०":एकच्रप्0०, 583:ए०76 डघत एगट ग॑ 6 छा80079६8 (0०७5 

॥$६090 

भ्रारतोय नियोजन जिस रूपरेया पर आधारित है उसको ष्याब्या कीजिए तथा वियोजनतन्त 

को ठकदीक सर जो परिवर्तन हुए हैं उतकी व्याज्या कीजिए । 


छच्काभए १88 ए39 ॥च०८६ ७णट॑राजफड एडफड 0 [9078 2०0 घड८० (६० 2८००७ 


पार १9 706 व९ाएणपए९5 ० छ309 लिफए0०।3॥079 ऐड 2352 ए९टए उध957666 
हल्व्टाचज 


अाएलोय वियोजन अतोग को, “सुपर केडितेटों कहा दया है। क्‍या यह आसोचना सुद्दी है ? 
लिपोशत आपोय ओर केदिनेट के मध्य आ्ाद् रुम्दस्स क्या होवा चाहिए ? 


696 भारत मे झाथिक नियोजन 


76:8१ ?क्राक्ताए ए०णगञञाडनरठ्य ॥3$ फैटटए तइटां026 25 8 छ्फ्श (क्रांफटा,.. १ 
फाड़ छाटाग्राय एणाल्स ?॒ जा छण्पाठ छल फल पृध्वा 7ही30णाञ्राफ ऐशेजट्श (९ 
एग्गाणा।ह एणगंब्चजा 3956 ऐ एडआाल [ है 


43 सक्षेप में उस तरीके का उल्लेख कीजिए एजिमके अनुसार केन्द मे भारतीय योडना का निर्माण 
होता है । क्या आप राज्यो के लिए पथ्क नियोजन-आयोगों की स्थापना का समर्थन करेंगे ? 
उतररीरभांल छतथीए पीट फगाला ॥ ज्रोएट3 फैल ॥699॥ एोॉशा वा शा एलाएड 5 लिन 
798१8(०१, एए ७७७९ प्रछछ ६४९०८३९७ ९९५३७॥७७०७७८०५ 6९ ६६ए2७८ ए[॥ए७08 (0णग- 
$च्जणा$ 07 (९ 50265 

44 भारतीय योजना तन्व में क्‍या दोष हैं ? इन दोयों को दूर करने हेतु सुकाव दौजिए । 
भाश गाव तह 6९९७ ० 56439 श३७३9घ३ ँ३८वाला०११) छाल 8च१४९४०७3 
[म6 उ९्ग0२३] त॑ ऐ€5९ तलद०(३ 

45 केद्धीय ठया प्रादेशिक प्रशासन के (अ) योजना बनाने तथा (व) उन्हें कार्यान्वित करते के 
सापेक्ष कार्ये बताइए । वर्तमान व्यवस्था मे आप किस सुधारों का सुझाव देंगे ? 
0।5९9$5$ (९ एश॥१७ १0३१ त॑ काल एफ्नणा 890 इबव (०0९67 9 क्‍6 लि 
ग्राए/3009 884 श्राए)९एल्क॥॥00 त छाशा$ 9 608 एफ व970एक्‍९00 ए०एा0 
जए० $० 28९७ ॥9 पार >ा्पाड एशेब॥णाकओराए 


श्रध्याय 0 एवं ॥7 
] परत में गरीदो की समस्या का छर्परन कीजिए। (975, 76) 
2७९०४ ह& छल ते 7०४८७५३ 5 98 
भारत में गरौदी एवं असमानदा के लिए हरित क्रान्ति के निहिताधों पर विचार कीजिए । 
(975$, 76) 


00९205$ (४९ जाज़ात्वा00$ *576९९॥ [र८ए०छाए000" छा एण्रबयाज बछव 04020 
0 ॥003 


ष्ऊ 


प्‌ 


भारत में गरीबी एवं असमानता की समस्या का विश्लेषण कीजिए । इन पर भारतीय 
योजनाओं की ब्यूह-रचना एवं नीतियो का वया प्रभाव पड़ा है ? (॥96 77) 
278/986 (४९ छाकाला त॑ 90४९ बा प्राल्चुणबााए ता फताब... ए१७६ ६७५ 8८९० 
फ़6 प्र703९ ० फट डबाटइए ब00 9गालल5 ० शा€ पाए एर्था एक8 0 शिहडल * 


भारत में वेरोजगारी समस्या के स्वभाव को व्याख्या कीजिए । भारत सरकार द्वारा हाल में 
अपनाई गई विभिन्न रोजगार नीतियों का परीक्षण कोजिए। (96) 
0/5005$ (१६ व्वएा४ ०6 छादकफञग्जाल्त ज़ाण्काला ॥ वराता9,.. एंड्रताताल 6 


एथ०05 €0फ०शाणशा। छ॒ताद्यढ5 क!७त ॥ए९ एलसा 860000 क#ए 65 007९शशञक्षा 
रण 689 लाए 


मे 


$ भारत भें गरीबी के मुख्य कारण क्या हैं ? इस स्थिति को सुधारने के लिए, बल्पकालीन एव 
दोध॑कालीन, ब्या उपाय किए जा सकते हैं ? (976) 


'एए३३॥ शा 406 परञशा। ९३०९९३ त॑ 90एश7।9 70 |:्रती8 ? ए०॥३१३१९७५, ४00॥-(६9 800 
॥078-6०7, ९३० छऐट (820 ६0० 7 छा०ए८ पा€ ऑपडॉाएला 


5 


भारत को पंचवर्षीय योजनाओ में रोजगार नीति की आलौचनात्मक व्याख्या कीजिए ॥(976) 
(म्रंप्रल्बा)ए छष्थात्ा फह शाए09छ०क छणा<ए एातेलः एाए८ ऋटदत शिवा5 7 [08 


त्ज 


कया भारत में विकास दर को अधिकतम करने और रोजगार को अधिकतम करने के उद्देश्यों 
में अन्तविरोध है ? कारण बताइए । समस्या से निबटने के लिए जाप किन रोजगार नीतियों 
का सुभाव देंगे ? 
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5 क्क्षढ 4 €०ञाप्वरल्‍0णा ए३/एश्टत मिल 80वां ण छात्रचपरगाआए 8 छाएए स्ट बाते 
॥9839॥77598 द7फएजगशा) 40 ॥ठाह ? 5986 025005... ज्ञात रणण़रण़ाणट्या 
एछणालढ९5 छ०७॥७४ ४०० 5प्ड्च8०5६ 00 (5८).]७ फरर एणा८फ ? 

8 चौथी योजता में अधिकाधिक रोजगार-अवसर पैदा करने की आवश्यकता पर जोर दिया ग्रया 
था? इस दिशा में कौत से कदम उद्यए गए और उनमें कहाँ तक सफ्चता प्राप्त हुई । (972) 
गुकऋ९ एठएजए एकच७ हड5 0. रताएफैड्चाड था फ० ह९ढए ई07 हत्याशा्ञा08 ताएार 20१ 
पाण6 ढ90%760 ०07970५00९5... १४छ84६ ५८७5 ॥9४2 $0 जि 0३९०) शा भाएद 
जाप ज्रोघव: $7९८९८३३ ६० ६८छ०४९ (85 ठदद्णाबधणा ? 

9 रोजगार के क्षेत्र में पचरवर्षोष योजनाओ की उपब्रब्धियों का आकलन कौडिए $ [974) 
औ५+६८६३ (४6 96१05 टए7 ८0५5 ७ ए४९ ऐ ६४३ 0975 ॥0 ए९४०८८७5७ ए। टव'ए/0) एव 

]0 भारत मे देरोजगारी कौ समस्या की प्रकृति पर एक आलोचनात्मक लेद लिखिए । बाप 
रोजगार नौतियो के सन्दर्भ में कया सुझाव देंगे। 


एशउह 3 धारक] €९५७७ 00 फैट एगएच्ट रण ॑ ए/३फए०व्राव्त। एए०छोॉटाप 39 [905 
जात ए०ण०१ १० ॥:९ १० १६४८४ 7९2937008 (९ €त9१09छ९00 फ़ाटाटड ? 


इध्याय 42 


राजस्थान में औद्योगीकरण की प्रगति का दर्णद कीजिए | इसकी गति बाते के सुझाव 
दीजिए । 


[05९०५$ (८ एएलट्टा०5$ त ॥709॥मब॥53007 70 २8]35:30 


390ड्डडड०5 "ह85प05 
लि ॥$ 8:एश८ए8४॥070 


2 राजस्थान की अर्श स्यवस्था के विभिन्न पहलुओं की बिवेचना क्रीलिए । बया आप राजस्थात 
के सन्तुल्तित विकास के लिए उपाय सुझाएँग ? 


40867055 4क्षस०ए९ 8592८५5 ० !९845क्‍829"5 ६८०घ००9.. १४७३६ क्ट&$ए/25 छ०9)6 
३०0 5088050 [07 #ढ।४ ७9)३४८९०१ 6० ८]0/शा९7६ 


दाजल्थान की पचवर्षीय योजताजो की उपलब्धियों की विवेवना करो | सार्वजनिक क्षेत्र के 
उद्योगों के पिगास में इहोंवे बया योगदान दिया है ? 


0:5९055$ कह 8९पाटए९११९७($ 0 ऐ 3]350097'$ ए।ए& ४९३४३ ?)905. एक 085 0०९७० 


जात णराप्राएपाणा ण॑ फट ए०७॥० ३६९० १90050063 70 ९ (७६ ९१०७07९०६ 0 86 
ड90ट2 


च्> 


4 **राजस्थाभ की आधिक ब्किष्त योजनाओं में औद्योयिक विकास की सर्षथा उपक्ता को गई 
है ॥” क्या आप इस »?रोप को डीक मानते हैं ? अपने उत्तर के कारण बताइए । 
>॥900भव] 0९४९॥०ए0600 ह3$ कैश्शा हा05॥9 छन्‍ड्ड/शटा€त ॥0 फल त९ए६]० ७४८०९ 
ए(१95$ 0ि 7२8)339%8॥ " छत ३०० ०६ €० ध्याफ 0४5 ८७ ह्ढ० १ (9४६ 7९३४०॥६ 00% 
औ०्प्रा 95फटा 

5 “राजस्थान को पयवर्धोव योजनण्एँ अधिकतर आयिक ऊपरी ढाँचा बनाने में लगो रही हैं +! 
आप इस पर दल देने को १हाँ तक उपयुक्त मानते हैं ? 

ह रिशुवशफव$ [756 ऐेंटश. 9१३05 फवए: ऐशटए 82९७ ०ं्रटशातालत जा तट 
टाहभ0क्त ए €९००0०णार 0९८क2३१६ "०० 28% 6० ५०० फ्राहए फड! 03 ट्प्राएफ्रेश३ 
७95 )७४5८8 

6 राजाएधाने में योजना को दो दशाव्दियों को उपलब्धियों को विवेदना कोजिए ॥ (4974) 

07$005 86 बच्ताट्शाशशणड ती॑ फैट १७० तैं८८३१९६ ० ए)30ग्रापह 5 7? शब्शघव्त 


7 राजस्थान की तृदोय एवं घतुपे प्रदवर्षीय योजना की द्रायमिझ्वाओं दा सभालोवनात्मर 
मुल्यॉडवि कीबिए । (974) 


698 भारत में आधिक नियोजन 


66 व धाभापथ उज़ुपवाइ्ज  ग॑ फट 00द05५ [8 रिशुवचीीड्योड प्रशेए ३७५ एएफा० 
एड हटा 2.305. 

8 राजस्थान की तीसरी व चौथी पचतर्दीय योजनाओं के क्ले खोद आदष्टत का समानोदतात्मह 
मूल्यांक्द कोजिए + (4975, 76) 
एतनरशीर ्शएआढ फड $ल्‍८जब) ब॥०:४प०9 एछ फट वृधाए 396 छ००७७ हि४० 
८ब्४ ९875 ० ६७)55४३७ 

9 प्रचवर्दीय योवनाओं के दोरान राडस्थान में कृषि सुघार के प्रयत्तों का वर्षत कोडिए । 

(975, 76) 
छेकला9३ ॥६ व्रैकड णि ट्शाप्पष्यावो फ्रफ्ाफाइण८णा प306 ॥7 पिब]35ऐ27 
ढप्जाएड फ़ड हा६६ १ डा ए305 

]0 राजस्थान को अर्थ-ब्यइस्था की मुर्यथ मश्स्पाएँ क्या है? उतझो हत करने के प्रयासों का 
भून्यां घन क्ोजिए। 

(४१8॥ बार (४8 एन छाक्तारकड ठ॑ (९ 4०६ ९०ऊुणध्ण: ण॑ रि3]450039"5 दएएए/एणए१7 
&५४३03॥8 ५ 06 &0'८४०७97५७ १० $0।१७ फैट, 

]। हमारी योजनाएँ योजताएँ रहीं है, वे ठो इच्छित खर्च के कार्य्रम माज्ञ है ।'” राजस्थान में 
पोडवता के बाघार पर इस कथन की परोक्षा करो। (976) 
+0ए7 90275 बह 50 ह्ॉबव5,.४८७ बाद परादा<!न छाज्टाबाएवारएड ती॑ उल्डारत साफ़्टात॑न 
(एटा फिगाधा३ 8 $६४६७९००३० ए6 ॥8७॥ ० ज्ञॉड0ण08 ए ॥03]350030. 

2 राजस्थान में आधिक निरोजत को सझच॒ठाओं एवं अपरचवाओं को व्याख्या कीजिए ।(।976) 
0॥50755 फ€ ३९॥,2घषण९०७४ बए4 व्धाए5 0 ९०००००५० ए)॥40008 उच्च रि9]3500370- 

43 वोजराओं के दोरात, राजस्थान मरकाश द्वारा, दोद्योगिक विकास के लिए थो प्रदत्त किए 
गए उनहा दर्णव दोझिए एवं आलोच पत्मक सुस्यरैदत कोजिए + (970 
ए6घरफट 6 धधाएप्मोज हरम॒एवा९ फट शीलाऊ प्राउ4९ 0७५ 00%वएपव्वा ण 
छ8)35077 0 [7005073] ९९६९,०एए7९७१ ठा॥8 (५९ 9.985. 

44 23 क्यों के आथिझ आयोडत छे दावहुद राजस्थान देस के सबसे कम दिक्‍मित राज्यों मे से 
ध्यों है? योजनाओं की नोडियों क्षो इस सम्दर्भ मे समीझा कोजिए । (977) 
छ0५ छ 7९3)55फ77 ००७३ ण फ्रड '€०५४ 6९६८००९१ घाडाल$ री ॥904 066 24 
कुष्भ$ ० ए]40प्राणड 7. 3ए./458 (02. 900-65 ०॑ 08. छषढ एटथ ए[855॥ए ए$ 
(एण६, 


१450९0]396005 


| निम्तनिद्विठ में से किन्हीं ठीत पर दिप्पणियाँ लिबिए-- 
(क) विदेशी मुद्रा के आवष्टन को क्झो़ियाँ॥ 
(ख) भारठ को योजनाओं में दबत-दरे ॥ 
(प) भारत में दे रोडबारो एद ग्ररोदी में सम्बन्ध । 
(ध) भारत पे वस्तु-निदन्द्रण सम्बन्धों द्वाच को कोति + 
रह) आदत-निर्मेठ विश्वेदण को सोमाएँ । (09 
पएाए& कए। 005 छा ब7५ 986 ४एएी 406 700छ ड़ *-- 
(एड एकलाब जि ॥]०८३४० िदाइय राके३्णहट, 
(0 53० 72650 ॥96वा छ305 
(०) एथॉ2४०0 ए९-चषछ प्रयाए9005फट्शा दावे ए०श79 70 [96:3 
पह) एप्च्शा 9णैदज च्चडवादै घ्राड ८०००७०४ै७ ९००७० ए [9673 
(६) फफगाए05 एणी१फए१-०एफ्रण 20309563.. 
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2 जिम्ननिबित मे से किन्हीं दो पर धर सत टिप्पणियाँ लिखिए-- 
(क) विदेशी विनिमय आवश्टन ॥ 
(लव) राजस्थान की पाँचवी प्रचर्षीय योजना । 
(मी) भारत में उत्तादकता बढाने के लिए उपाय ॥ 
'एता6 ४007 0065 00 899 (ज़0 ्ी (8 णी०म्राण 
(०) एणए्ठ0 <प्ाबचड७ ग०६३५००५ 
(७) छापा हएढ १९४7 0]80 ० 9३54५ 
(०) १४९३४४७7९३ ९० 300970५० ए700ए0 ८ ॥5 छत 
(क) भारत में उत्पादकता बढाने, 
(श्र) बचत ओर विनियोग बढ़ाने, क्षोर 
4गं) कीमतों के स्थिरीकरण, 
के लिए हाल ही में उठाएं गए करमों की आत्ोच तोत्मक परीक्षा क्वीजिएं । (3977 
(07709))9 €४३फग्रह 2 १९८९०७॥ 56९95 40-- 
(9) 885४ ए४00प८/श/9, 
(0) [0९722$८ इअत्राग8६ बा है ॥0ए९अवाह्यार, 3560 
(०) $49॥॥26 9८३ ॥4 04. 
4 निम्नलिखित मे से किन्‍्ही दो पर सश्षिप्त टिप्पणियाँ लिश्िए>- 
(क) भारत में उत्पादक्षता बढ़ाने के लिए हात्त में किए गए उपाए, 
(ख) माँग प्रक्षेप की विधियाँ, 
(ग) रोजगार की नौध एवं “अप्रेन्टिस” थोजनाएँ, 
(घ) “बचत की इष्टठम दर की घारणा ! 
छा शाणा 0005 00 80५ प7०४ ०0 ए४ णि०णए४ ४-- 
(3) रि७९०९७६ ॥895076३ ९० 40097076. 9796०८(ए७ 40 पिधाब 
(०) 46९७0५०९३ ९ त872300 70]०९७णा 
(०) (5४ बात '89०7७00९९४७०' 9/0ड्राय्रगध्ताव्ड 07 ढ79|090606 
(4] (०रए८ए६ ७ *०790एए॥३ 796 छा इद्शाड' 
$ * विकास कोप सभस्‍्त देश मे बराबर जितरित गहीं किए जाने चाहिए, सर्वाधिक विकास कौ 
सम्पावताओ वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए (लेविस)'!। इस कथत को आलोचना- 
र्पक परीक्षा कौजिए । (976) 
+[06९ण००एफ़ा €॥। एिएठ३ श४० गोेठ 0०६ ७० 5ए7056 €ए८०व५७ 8]) ०घ८ए फै० <०णाए३; 


शा८25 ए00 प6 ९7९७९८४॥ ए9"67048) $00003 ४३४९४ एणा५ ” (.698), एएपरटकाए 
€ऋकगा309 ॥06 99०५७ ६६3(80९७६ 


अपने डिला सुब्यालय पर एक दुःघ-हेयरी दी श्थापना के बारे स़ें प्रोजेक्ट का मूल्याकन 


कैदे करेंगे ? (976) 
झग्ए छ०चांवे 9७४7 ०९व१७३१६ ९ जा0७६८०४ 0 ०३(४७॥६४:8०७६ 6 8 07006९00 04305 
ह0 ॥णपा वराशशए पल्डठंपप्रधाक्ष5 


4 फिस्ही दो पर दिप्पणियाँ लिखो-- 
($४) निजो गौर सा्व जलिक छ्ेज्को के मध्य वितरण को कंस्तौटियां, 
(व) छाया-कीमते । 
(7) आदधिक विकास में मूल्य नोति। (0976) 
'ज़ाह& घो0त एण॑ट ता बाए छऋ -- 


(६8) एशालीोड ्॑ 3॥०:2009 एचण्र९०ण छाशबाढ 595 एपजाए #बएाए३ 
(७) 5७३०७ 0॥0६5. 


(०) एश०० एण०३ $9 ४६०७००४० एऐएटॉएएक॥<७६. 


(9७ 


च् 


अअन-क-+++ 


#५09760०५ 6 
(क) छठी योजना (4978-83) में प्रमुख बस्तुओं के उत्पादन अनुमान 








क्रम मद इकाई 49प77-78 ]982-83 
सुख्या 
[. खाद्याक्न 0 लाख टत 42%00 40 48 मे 
44 48 
2 गन्ना $0 लाख टन १5690.. १88-00 
3, कपास चाच गा 64-30 8550 मे 
(इत्पेक ]70 कि.प्रा.की) 92 50 
4 ठिलहन (प्रमुख) लाख टन 92-00. 7]2:00स 
500 
5, कोयला 40 लाख टव 403:20 349 00 
6. कच्चा पेट्रोलियम 0 लाख टत ]0 77 48 00 
7, कपश सिल् क्षेत्र ]0 सराब मीदद_ 420000 4600 00 
विकेडित क्षेत्र 0 लाख मोटर 5400 00. 7600 00 
8. नाइद्रोजनीय उ्दंरक (एन) हजार टन 2060 00 400 00 
9. फाल्फैदिक उबंरक (पी. को.) हजार टन 660-00. 425-00 
0, कागज औौर गचे हेजार टन 90000 ]25000 . 
[, सीबेड ]0 लाख टत 49-00 29 00 मे 
30 00 
2. मृद् इस्पात 0 लाब रत प73 ॥] 80 
3. अल्यूमीनियम हजार इन 8000.. 30000 
4. वाणिज्यिक बाहत हजार स्पा 4000 65 00 
5. बिजली उत्पादन जो दब्ल्य्‌ू.एच. 00 00 67 00 





(ख) क्षेत्रीय विकास का स्वरूप 977-8 से 3982-83 











क्रम झ्ेत्न बढ़ाए गए मूल्य का भाग विकास दर का प्रतिशद 
संख्या 977-78 982-73 बढाए गए भूल्य उत्पादन 
4. कृषि 42-50 उ8या 276 3.98 
2. खनन बौर विनिर्माण ]8 47 ]8-76 503 6 92 
3. बिजली रे क्या 254 955 70 80 
4, निर्माण काये 4 764 ]0 09 40 55 
$. परिवहन 4०97 4-96 465 6-24 
6, सेत्राएँ 26-68. 27479 56 60 





स्रोत ; योजना 22 बप्रेल-2] मई, [978, प्‌, 5. 


978-83 की पचवर्षाय योजना के लिए ससाधन 70॥ 
(ग) 4978-83 की पंचवर्षोाय योजना के लिए संसाधन 














हल सप्ताछन (करोड़ ्पये) 
ही 3050६ कि 
]. सरस्ारी क्लब से ददत शा,444 
2. वित्तोय सस्याजों से बचत ],973 
3. गैर-सरकारी निमंमिठ क्षेत्र से बचत 9,074 
4. आान्तरिक बचत 62,354 
5 कुल बान्तरिक बचत १00,855 
6 हिग्नलिखित से कुस आाष्वि--- 
(क) चिदेशी सहायता 3,955 
(ज) विदेशी मुद्रा रूचप से धन निकाल कर 4.80 
7. चालू शिकास परिष्यय के लिए बजट व्यवस्था 0,250 
परियार के श्रम द्वारा नि्भित सम्पत्तियों को छोड़ कर योग १76,240 





(घ) सरकारो क्षेत्र प्रिव्यय 


सरकारी क्षेत्र मे 59,380 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है । इसके 
लिए वित्तीय व्यवस्था निम्नलिखित ढंग से की जाएगी-- 





नह परिन्यय (करोड़ रुपये) 
. ॥977-78 की कराधान की दरों पर बेन्द्रीय बोर राज्य 
सण्कारों के सपाधर 2,889 
2, 977-78 के किराए जौर भाड़ों को इरों पर सरकारी 
प्रतिष्ठानों का अशदान 0 296 
3. अतिरिक्त उग्चाएनों को शुटाता 3,000 
4. ग्ररकार, करारी प्रतिष्ठानों छादि द्वारा काजार से विया 
गया रिण (सकल) 45,986 
$. छोटी बचत ३.50 
6. राज्य अविष्य निधि 2,953 
7. वित्तीय सस्थाओ के सावशिक रिफ (सढल) 3,296 
8. विदिध् पूं्जीयद आय (सकल) 450 
9. विदेशी सहादता (सकल) 5,952 
नर [0. बगा विदेशों शृदा का उपयोग ],.80 
चोर 67,54 
2]. गपूरित अन्तर (घाटे की बर्ये-ब्पयदस्वा) 2,226 
केदल सकल घुगतान : मद एप में प्याज शामिल है।. बुत जोड़ -+-+पनििि+ न चिशाविव है।.. लोड 69380. 





प्रोक ; योजना 22 बप्रेन्न-2] मई, 978, दृछ 8. 


#&9एश0/ 47 
स्वार्यजन्निव्क क्षेत्र व्छ जद्योरों कठी प्युन्क ससरजीरो 


पिछले पच्चीस वर्षो में राष्ट्र को सन्तुलित आर्थिक प्रगति और जनसामान्य 
के बीच चीजो के न्यायोचित वितरण के लिए, सावंजनिक क्षेत्र के उद्योगों मे भारी 
पूँजी लगायी गई है । ! 
हमारे घोषित सामाजिक-प्राथिक लक्ष्यों के सन्दर्म मे इस पूँडी निवेश वी 
व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है--यह ऐसी चीज है जो प्रारम्भ में कुछ त्याग 
चाहती है -ऐसा त्याग जिसके ददले मे, बाद मे लाभ होने वाला हो। किसी पूंजी 
निवेश की 'कीमत” भर उसके लाभ हमे समय के विभिन्न चरणों मे ही ज्ञात हो 
पाते है, इसीलिए समय के सन्दर्भ मे भी इनका मूल्य हमे प्रॉकना पड़ता है । 
साबेजनिक क्षेत्र का कोई उद्योग सामाजिक स्तर पर लाभदायक है या नहीं, 
महू जाँचने के लिए यही देखा जाता रहा है कि वह कुल समाज के काम का है या 
नहीं, भौर यह कि वह किसी क्षेत्र के विकास की गति को कितनी अच्छी तरह तीब्र 
करता है। इसलिए किसी योजना की सामाजिक उपादेयता की जाँच के लिए एक 
और जहाँ यह जरूरी होता है कि हम उससे होने वाले आधथिक लाभ के पक्ष को देखें, 
बही उसकी ्रप्रत्यक्ष लागत और लाभ को भी घ्यान मे रखता जरूरी होता है! 
वहरहाल इस सिलसिले मे कुछ दूसरे हृष्टिकोश भी हैं जो जोर देकर यह कहते है 
कि साभान्यत विकास में सहायक होने के अ्रलावा किसी सरकारी उद्योग के लिए यह्‌ 
भी जरूरी है कि वह समय के एक दौर मे होने वाले ग्राथिक और व्यावसायिक लाभो 
की झोर भी पूरा ध्यात दें । लेकिन सार्वजनिक ससस्‍्थानों की समिति ने सार्वजनिक: 
सस्थानों की भूमिका और उपलब्धियो पर अपनी रिपोर्ट मे कहा है कि सार्वजनिक 
सस्थातो के काम को जाँचते हुए कैदल झाधिक लाभ या हानि को प्रमुख आधार 
नही बनाना चाहिए बल्कि सार्वजनिक राजस्व मे उसके योगदान को भी भपेक्षित 
जगह दी जानी चाहिए । 
अतीत में हुई इस तरह की बहसें पिछले कुछ वर्षों मे नही सुनाई पड़ती रही 
तो इसीलिए कि बहुतेरे सावंजनिक संस्थाओं की कार्यक्षमता मे (और उनके नतीजों) 
मे काफी वृद्धि हुई है। फिर भी यह प्रालोचना तो होती है कि सावेजनिक क्षेत्र को 
इकाइयों की कार्यक्षमता में हुई वृद्धि, उनमे निवेशित पूंजी के हिसाब से पर्याप्त लाभ 
नहीं दे सकी | इस तरह की शिकायतें इतना सकेत तो करती ही हैं कि सावेजनिक 
सस्थानों के काम के तटस्थ मूल्यांकन के लिए और बेहतर मापदण्ड बनाए जाने की 
जहूरत है । केन्द्रीय सरकार के 45 औद्योगिक ओर व्यावसायिक सस्थानों मे 
976-77 वर्ष में हुए काम का विश्लेषण करने प्र हर इकाई की स्थिति का झलर 
से, और सबकी स्थिति का सामूहिक रूप से भी साफ पता चलता है+ यहाँ दी गः 
सामग्री से पिछने तीन वर्षों मे सार्वजनिक संस्थानों को सामान्यत- जो झाधिक तस्वी' 
५ हीहै बह उभसती है 


]. दिनमात अप्रेत-मई, 978 (आर. देकटवारों का लेख) ॥ 


सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगो की एक तस्वीर 703 


976-77 मे 45 रुस्थानों का पूँजी निवेश (चुक्ता पूँजी और लम्बी 
-, अवधि के ऋण) रू ,097 करोड था, पिछले वर्ष पूँजी निवेश (974-75 मे 
[29 सस्थान और रू 3836 करोड) मे र 2,24 करोड की वृद्धि हुई थी | पूँजी 
(निवेश मे प्रति वर्ष हुई दुद्धि इस प्रकार है--]975-76 के बाद 976-77 में यह 
बृद्धि 23 67 प्रतिशत रही जबकि 975-76 और 7974-75 में यह क्रमश 24 8 
प्रतिशत ग्लौर 6 प्रतिशत रही थी 
इन सस्थानों मे से 35 कार्यरत सस्थानो की, टैक्स गराना के पूर्व कुल आय 
975-76 मे 476]7 करोड़ रू थीऔर 974-75 मे 65 64 कराड रू 
थी । टैक्‍स अ्रदायगी के वाद 35 कार्यरत सस्थानों को कुल झाय 976-77 में 
239 59 करोड रु, 975-76 मे 7294] करोड रू झर ॥974-75 में 
83 55 करोड रु थी। मयर निवेशित पूँजी के ग्राघार पर उपलब्ध लाभ की दर 
जाँची जाए तो इस प्रकार होगौ--3] मार्च, 977 तक लगाई गई पूँजी 0,86] 
करोड रु और मूल्य ह्ास भर राजस्व के खर्चों को बाद देकर कल झाम थी 
053-57 करोड़ रु, जिसका मतलब है कि उपलब्ध लाभ दर 9 70 प्रतिशत रही । 
लेकिन घुकता पूँजी पर सैकड़े कौ दर से कर के बाद वास्तविक्र लाभ 46 प्रतिशत 
रहा। 975-76 में यह लाभ था 29 प्रतिशत और 974-75 में चुकता पंजी 
प्र लाभ के अर्जन की दर थी 4 9 प्रतिशत (देखें तालिका ) | 
के तालिका--. सार्बजनिक सस्यानों के पाँच वर्षों की तस्वीर 
9>7 79-74 रब छऊ-उढ आछ&आ _ 
. ),. पूँकी जिवेश करोड क मे 30... 657. य36 $क्र3 वक् _ 


2 व्यवसाय करोड रु. मे... 5299. 677 0 2रा4 7688 4542 
3 ड्व लाम(व्याज और करों 





पहले) करोश 5. 245 273 559 668 [054 
4 वाह्तविक लाभ 
(करों ऐे पहले) 83 349 32 306 476 
9 वास्तविक लाने 
(करों के बाद) 38 64 384 329 240 
6 बन्तरिष साधनों से 
(करोड़ रु.) 260 387 580 526 79 
7. पूजो (प्रतिशत) केफल 5 52 84 76 224 
8 चुकवा पूंजी केफल 
(प्रतिशत) 096 49 49 अप 46 
हैं. 9, रोजगार (न. | लाख) 932 3334. ॥408  3505. 4575 
१0, क्षमंचारियों पर खच 
(९) देवन मजदूरों 
(करोड़ २.) जवा 49 060 4352 4408 
(डी) सामाजिक सुविधाओं 
ब्रोर बागपत पर 
(करोड इ ) दा 53 73 89 95 
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704 भारत में आधिक नियोजन 


बिक्री से हुए व्यवसाय में 244 प्रतिशत की वृद्धि 975-76 में हुई 
(4,542 रु.)। दरअसल 45संस्थानों ह्वारा किए गए व्यवसाय में चुकता पूँजी पर 
यह सैक्डावार 976-77 में 39-9 थी, जबकि 975-76 में 32*4 प्रतिशत 0 
उत्पादन उद्योगो के समूह मे उनकी क्षमता के उपयोग में प्रशसनीय प्रगति देखने 
मिली । 976-77 में 76 सस्यानों ने क्षमता का 75 प्रतिशत अधिक उपयोग 
किया, इससे पहले के वर्ष मे यह 69 प्रतिशत था । 4976-77 मे 34 इकाइयों में 
कार्यक्षमता का उपयोग 50 से 75 प्रतिशत के बीच था । इससे पहले के बर्ष में यही 
उपयोग 28 प्रतिशत था । केवल 7 इकाइयाँ 976-77 में 50 प्रतिशत से कम 
का उपयोग कर रही थी । इससे पहले के वर्ष मे यह प्रतिशत 5 था। 
स्टील, कोयला, यातायात के उपकरणों, पैट्रोलियम झौर रसायनों के उत्पादन 
संस्थानों ने अपनी कार्यक्षमता का अधिकतम उपयोग किया । 
सस्थानो के विभिन्न समूहों मे काम करने वाले कर्मचारियों की सख्या 
]976-77 मे 5 75 लाख थी जबकि 975--76 भे यह संख्या 5 05 लाख 
थी । रोजगार के इन अ्रॉकडों मे नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन ग्रौर उसके सहयोगी 
सस्थात्रो के कर्मचारियों को सख्या शामिल नही है जो 2 लाख है 
976-77 और 975-76 मे नौकरियों मे हुई वृद्धि क्रमशः 4 65 प्रतिशत 
प्रौर 5.] प्रतिशत थी । !7975-76 भे वेतन, मजदूरी और बोनस समेत दूसरी ग्रन्य 
सुविधाप्रों के अन्तगंत वितरित राशि 35] 79 करोड रु, थी जो कि 976-77 में 


बढकर 407-5] करोड़ रु हो गई। इस तरह अपने पहले के वर्ष से यह वृद्धि 
4*2 प्रतिशत रही । दि 


चौथी योजना की अवधि में 973-74 की समाप्ति पर लाभाँश, ब्याज, 
प्रायकर और उत्पादन शुल्क के रूप में राजस्व मे सत्थानों का योगदान 320 
करोड़ रु थां। राजस्व मे इनका योगदान 974-75, 975-76, 976-77 में 
क्रमश. १]30 करोड रु, 368 करोड़ रु. और 597 करोड़ रु. था। 976-77 
में 45 सस्थानों की तिर्यात क्षमता में भी काफी बढोत्तरी हुईं। 976-77 में 
माल के निर्यात से 2248 08 करोड़ रु की विदेशी मुद्रा की झ्राय हुई जबकि 
975-76 में यह झाय 53583 करोड रू और 974-75 में 3:48 
करोड़ रु. थी । 

लाभ की दृष्टि से, करों से पूर्व जो पाँच सस्थान सबसे ऊपर रहे, वे है-: 
इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन (06 4] करोड़ रु ), हिन्दुस्तान स्टील (79-46 
करोड़ रु.), भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स (59 62 करोड ₹.), एम. एम. टी. सी 
(4905 करोड रु) और ओ. एन जी सी (38 02 करोड़ रु) ।. 

दूंडी निदेश की दृष्टि से के पंच सस्याल सबसे ऊपर हैं-- 


बोकारो स्टीच (34] करोड़ रू ) 
हिन्दुस्ताव स्टील (209 करोड़ रू ) 
फर्टीलाइजर कॉर्पोरेशन (0 करोड़ रु.) 
शिपिंग कॉर्पोरेशन ( 503 करोड़ रु.) 


फूड कॉर्पोरेशव ( 429 करोड़ रु.) 


सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगी की एवं तत्वीर 705 


तालिका 976-77 मे व्यवसाय को हृष्ठि से सबसे ऊपर रहे 80 सस्थाव 














हि 20“ फ लटक लिप क रब 2 कल 2 कपल पट 2 टच पक विज 
सस्याव का नाम कुले दिशे जोड़ का प्रतिशत 
(करोड़ उफ्यो मे) 

| इण्टियन आमल कार्पोरेशन 2670 54 28 4 

2. छूट कार्पोरिशन ऑफ़ इण्शिया लि 2॥75 05 ]50 

3 द्विदुस्ठाण स्टील लि 4076 90 कब 

# स्टेंट ट्रेडिंग कापोरेशन 3037 94 7 

5 एम एम टी सी लि 843 49 58 

6 भारत पैद्टोतियम कार्पोरेशत लि 527 09 36 

7 छडुस्तान पंद्रोडिय् कॉपोंरेशव 58 35 35 

& भारत हैदी इलेकिट्रकल्स लि. 470 9 32 

9 एयर इफिया 272 27 9 

0 शिपिय कार्परेशन ऑफ इण्टिपा 258 75 $ 
दस सरवानों का बोड 677 
ही प्वानों का जोड़ 4,4542 23 400 








कुल गिन्ाकर (35 कार्यरत संस्थानों (20 बन रहे सस्थावों, 7 इश्योरेस 

फम्पतियों भौर कम्पती एक्ट 965 की बार 25 के झत्तगंत रजिस्टर्ड तीन सस्पानों 
८2९ भौर नेशमल टैइसटाइल कार्पोरेशन सौर सहयोगी सस्यादों के अलावा) ने करो के 

पूरे 476 7 करोड़ रु का वसस्तविक लाभ अजित किया 4 92 सस्यातो ने करो से 
पहले 602 89 करोड ए का घाटा दिखाया । फलस्वरूप सभी कार्यरत संस्थानों का 
अजित लाभ 2976-77 में 476 7 रोड रू रह जवकि !975-26 में यह 
305 65 करोड ह था। 

लाम अजित करने के मामले मे पहले वर्ष की तुलना में हिन्दुस्तान स्दील, 
इंडियन ब्रॉयल्न कॉर्पोरेशन, भारत हैबी इलेबिट्रकल्स, एम एस डौ सी ने दृद्धि 
दिस्लायी ! 

कार्यरत सावंजतिक स्स्वानों को एक समीक्षा यही बताती है कि इतके कासों 
मे गुखात्पक्ञ परिवतंन के ब्रोर कार्वक्षमता को अधिकतम करने के शुभ चिह्न दीख 
पड़ रह हैं। 


#&ए6099 48 
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